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अनुवाद : डी. आर. चौधरी 

प्रथम अंगरेजी संस्करण * 960 

दि राइज एंड ग्रोथ आफ इकनामिक 
नेशनलिज्म इन इंडिया' का अनुवाद 


अनामिका प्रकाशन, ]06 बी, एल. आई. जी., अशोक विहार ॥! 
द्वारा प्रकाशित एवं प्रभात आफसेट प्रेस, दरियागंज, नई दिल्‍ली द्वारा 


मुद्रित। 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


मुझे खुशी है कि एक लंबे अंतराल के बाद मेरी पुस्तक का हिंदी संस्करण आखिर प्रकाशित हो रहा है| 
9 वीं सदी थे अंतिम पच्चीस वर्षों के दौरान, औपनिवेशिक भारत में घटित आर्थिक परिवर्तनों के बारे 
में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्पष्ट समझ विकसित हुई | यही नहीं, औपनिवेशिक विश्व का यह 
पहला आंदोलन था जिसमें भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की बड़ी प्रभावपूर्ण मीमांसा प्रस्तुत 
की गई और यह बताया गया कि इसका अल्पविकास और आर्थिक गतिरोध से क्या संबंध है। 
इस मीमांसा के आधार पर राष्ट्रवादियों ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक व्यापक 
आर्थिक रणनीति का विकास किया । 

भारतीय राष्ट्रवादियों ने यह तर्क भी दिया कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन न तो 
प्राक-औपनिवेशिक अतीत से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है और न क्रूर प्रकृति अथवा जलवायु 
और भौगोलिक स्थिति का परिणाम है । यह तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशीकरण का नतीजा 
है । और इस पिछड़ेपन की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी भारतीय जनता की घोर गरीबी जो उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही थी । इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्वरूप, उसके आधारभूत 
लक्षणों और उसकी आर्थिक क्रियाविधि के विश्लेषण का सिलसिला शुरू किया । 

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सार तत्व उन तौर-तरीकों में निहित था जिनका सहारा लेकर 
ब्रिटेन भारत के आर्थिक अधिशेष को हड़प लेता था । पहले तो करारोपण, लूट तथा उपहार, अंग्रेजों 
को व्यापक स्तर पर रोजगार मुहैया कराने और एशिया तथा अफ्रीका में फैले ब्रिटिश साम्राज्य को जीतने 
और फिर उसपर शासन करने के लिए भारतीय सेना के उपयोग के माध्यम से वह प्रत्यक्ष रूप से उस 
अधिशेष को आत्मसात कर लेता था । दूसरे, मुक्त व्यापार तथा असमान विनिमय की छदूम, परोक्ष 
और जटिल पद्वति थी जिसने भारत को ब्रिटेन का पिछनग्गू बना दिया था: वह कच्चे माल और खाद्य 
सामग्री का निर्यात करता था और बने-बनाए सामान का आयात करता था । तीसरे, शोषण का नया 
दौर आया जिसमें आधुनिक बागानों, यातायात के साधनों, खानों, उद्योगों, बैंक, व्यापार आदि में 
पूंजी-निवेश को माध्यम बनाया गया ! 

उपनिवेशवाद द्वारा आर्थिक विकास की उपेक्षा की आलोचना करते हुए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं 
ने राज्य के प्रकायों के सिद्धांत के रूप में अहस्तक्षेप-सिद्धांत और मुक्त व्यापार की नीति पर जोरदार 


है | 


हमला किया । इसके बजाय उन्होंने भारत के उधोगीकरण में राज्य की सक्रिय भूमिका और विकास 
के आरंभिक दौर से गुजर रहे भारतीय उद्योगों के लिए शुल्क-दर-संरक्षण की मांग की । 

राष्ट्रवादियों ने अपनी उपनिवेशवाद-विषयक आलोचना को धन की निकासी के सिद्धांत में 
अंतिम रूप दिया | इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की पूरी 
कार्यविधि को जनता के सामने उधाड़कर रख दिया । 

हालांकि राष्ट्रवादियों ने किन्हीं नए आर्थिक सिद्धांतों की खोज नहीं की, फिर भी उन्होंने भारत की 
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और उसके अल्पविकास की सुसंगत, समेकित और परस्पर संबद्ध तस्वीर 
पेश की । उन्होंने आर्थिक विकास के प्रति एक समन्वित दृष्टि का विकास भी किया और कुछ विशेष 
क्षेत्रों जैसे वित्त, यातायात, विदेश-व्यापार और कृषि-द्षेत्र में वृद्धि को अपने आप में विकास का घटक 
मानने से इनकार कर दिया । इन सभी को संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उनके संबंध के संदर्भ में देखा जाना 
चाहिए | इस समन्वित आर्थिक ढांचे के अंतर्गत, राष्ट्रवादियों ने यह दावा किया कि आर्थिक विकास 
का सार आधुनिक विज्ञान और तकनोलाजी के आधार पर तीव्र औद्योगिक विकास में निहित है । 

औपनिवेशक अल्पविकास के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे अलग और नितांत भिन्‍न 
नीतियों को सामने रखा जो वैकल्पिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर 
करने में सहायक सिद्ध हों । 

इन राष्ट्रवादियों के आर्थिक चिंतन की सबसे कमजोर कड़ी थी उनका कृषि-विषयक दृष्टिकोण - 
विशेष रूप से जमींदार-किसान संबंध की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच-पड़ताल करने में उनकी 
असफलता । कराधान की उच्च दर पर आधारित राजकीय लगान नीति की उन्होंने उचित ही 
आलोचना की । इसलिए उन्होंने जमीन पर कम लगान तय किए जाने की मांग की । किंतु 
कृषि-संबंध्रों का जो उत्तरोत्तर ख्वामंतीकरण या जमींदारीकरण हो रहा था उन्हें महत्व देने में अधिकतर 
राष्ट्रवादी असफल रहे । 

कुछ अपवादों को छोड़कर आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशी पूंजी के प्रवेश का विरोध 
किया क्योंकि इसमें आर्थिक निर्भरता और प्रभुत्व के और बढ़ जाने का खतरा था । भारतीय 
अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की भूमिका के बारे में उन्होंने बहुत गहरी समझ विकसित की । 
उलोंने यह विचार व्यक्त किया कि वास्तविक आर्थिक विकास तभी संभव है जब मुख्यतः देशी पूंजी 
पर निर्भरता रहे | 

परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी गतिविधियों और आर्थिक चिंतन का गठन उसी ढांचे के 
अंतर्गत करना था जिसे उनन्‍नीसवीं सदी में उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रवादियों ने विकसित किया था । फिर आगे 
चलकर हमारे स्वतंत्र राज्य के संस्थापकों ने जो आर्थिक रणनीति अपनाई उसपर भी हस ढांचे का भारी 
प्रभाव पड़ना था । | 

आधुनिक राष्ट्रवादी चिंतन का राजनीतिक प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण एृहा । आरंभिक 
राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासकों और भारतीय जनता के हितों में निहित मूलभूत अंतर्विरोध को 
भी उजागर किया । आर्थिक मुद्दों पर उनके आंदोलन ने भारतीय जनमानस पर औपनिवेशिक शासकों 
के वैचारिक प्रभुल को अंदर-ही-अंदर कमजोर किया । जिन कारकों ने भारत पर ब्रिटिश शासन संभव 
बनाया उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे 


हैं। यह विचार बड़ी सावधानी से विकसित किया गया था । राष्ट्रवादी आर्थिक आंदोलन ने धीरे- 
धीरे, कदम-दर-कदम, एक-एक मुद्दे पर विचार करते हुए इस विश्वास की जड़ काट दी और ब्रिटिश 
शासन के नकारात्मक, शोषक और अल्पविकासमूलक चरित्र को उजागर किया । ब्रिटिश शासन के 
मूल उद्देश्य और चरित्र में यह अविश्वास कालांतर में राजनीतिक क्षेत्र में भी फैलना था और विश्व के 
अत्यंत सशक्त साम्राज्यवाद-विरोधी जन-आंदोलन को जन्म देना था । आरंभिक राष्ट्रवादियों ने इस 
आंदोलन की बड़ी ही मजबूत आधारशिला रखी । 


बिपन चंद्र 


आमुख 


यह पुस्तक “भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व की आथिक नीतियां (880 से 905) शोध प्रबंध 
का संशोधित रूप है, जो 963 में दिल्‍ली विश्वविद्यालय मे पी ०एच०डी० की उपाधि के 
लिए स्वीकार किया गया था । स्वदेशी आंदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक 
ऊंचे और भिन्‍न स्तर तक ले जाए जाने से पहले राष्ट्रीय नेताओं की जो आथिक नीतियां 
रहीं, उन्हीं की जांच करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। 

मैंने उन सभी व्यक्तियों को नेता माना है जिन्होंने आर्थिक प्रश्नों पर उभर रहे 
राष्ट्रीय जनमत को बनाने और दिशा देने का कार्य किया । इसी तरह मैंने इस अध्ययन में 
न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रांतीय सम्मेलनों, दूसरी लोक संस्थाओं एवं विधान 
परिषदों की कार्यवाहियों तथा प्रमुख राष्ट्रवादी व्यक्तियों के व्याख्यानों तथा रचनाओं 
पर, अपितु उन राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं पर भी निर्भेर किया है जो उन दितों राष्ट्रीय 
आंदोलन के मुख्य मंच और जनमत के प्रभावशाली निर्माता थे। वास्तव में उस समय 
निरंतर क्रियाशील और सुसंगठित किसी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के अभाव में, क्योंकि 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तब तक इस प्रकार का संगठन नहीं बन पाई थी, और तब तक 
विशाल भौर आम सभाओं की परंपरा भी नहीं प्रारंभ हुई थी, राष्ट्रवादी समाचारपत्रों 
ने ही दैनंदिन प्रशासन में विरोध पक्ष की भूमिका निभाई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 
दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रस्ताव तथा उनकी कार्यवाहियां भी मात्र जितना राष्ट्रवादी 
समाचारपत्नों के माध्यम से छनकर जनता तक पहुंच पाती थी उसी सीमा तक जनमत 
को बनाने में समर्थ हो पाती थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय की बहुत सी पत्र- 
पत्रिकाओं को उनके मालिक और संपादक व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वयं कुछ 
हानि उठाकर भी राष्ट्रवादी पत्र के रूप में निकालते थे। इतना ही नहीं बहुत से संपादकों 
का शहरी निम्न मध्यवर्गीय जीवन से घनिष्ठ संबंध था । 

मैंने अंगरैजी या आंग्ल भाषा में प्रकाशित तत्कालीन अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र- 
पत्रिकाओं का जिनमें 'मराठा', 'हिंदू', (अमृत बाजार पत्रिका, तथा 'बंगाली' सम्मिलित 
हैं मूल रूप में अध्ययन किया है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के 
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अध्ययन के लिए मैंने विभिन्‍न प्रांतों के लिए अप्रकाशित “रिपोर्ट्स आन द नेटिव प्रेस' 
का उपयोग किया है। 'रिपोर्ट्स आन दि नेटिव प्रेस' में भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित सपादकीय टिप्पणियों व लेखों का साप्ताहिक संक्षिप्त या पूर्ण विवरण सरकार द्वारा 
दिया जाता था। उनन्‍नीसवी शताब्दी के अंत तक, जब से कि इन रिपोर्टों मे भारतीयों 
द्वारा चलाए जाने वाले समात्ारपत्रो की सामग्री का भी समावेश किया जाने लगा, बंबई 
रिपोर्ट मे अंगरेजी और भारतीय भाषाओं दोनों के समाचारपत्रो की सामग्री रहती थी, 
जबकि अन्य प्रातों की रिपोर्टों में केवल भारतीय भाषाओं के पत्रो की । ये रिपोर्ट पूर्ण रूप 
से गोपनीय थी और केवल डिवीजनल कमिश्नर या इससे ऊपर के स्तर के कमंचारियों 
को ही उपलब्ध टोती थी। उनमे सामग्री के निष्पक्ष एवं सही पुनः प्रस्तुतीकरण में उच्च 
स्तर का निर्वाह किया जाता था, हालाकि कुछेक रिपोर्टों, विशेषक र मद्रास की रिपोर्ट के 
विवरण पर्याप्त नहीं रहते थे । 
प्रस्तुत क्रति में उन तमाम “यक्तियों, सस्थाओ और पत्र-पत्रिकाओं को राष्ट्रीय माना 
गया है जिस्टोते भारत को एक उभरले हुए राष्ट्र के रूप मे देखा, जहां के लोगो के हित 
एवं नियति व्यापक अर्थ में साझे थे, जिनका अंतिम लक्ष्य अपने तोगों के लिए स्वशासन 
प्राप्त करना था और जिन्‍्होन सामाजिक विषयो पर मुट्ठी भर लोगो के दुष्टिकोण को 
अपनाने की बजाय देश की समस्त या अधिकाश जनता के दृष्टिकोण से सोचने की चेष्टा 
की । इस विपय भे कसौटी इस बाल को माना गया है कि वे क्‍या दावा करते थे, न कि इस 
बात को कि वे व्यवहार में क्या चाठते थे । इस दूसरे पहल का शोध प्रबंध के मुख्य भाग 
में विस्तार से विडइलेषण किया गया है। दूसरे शब्दों में मैंन केवल उनको राष्ट्रीय नेता नही 
माना है जिन्होंने खलआम भारत को एक राष्ट्र या इस कीजनता के साभे राजनीतिक 
भाग्य को मानने से इनकार किया, था उन्हे जो खललमखुल्ला थोड़े से लोगों के प्रतिनिधि बन 
कर सामने आए। इग प्रकार मैन हिंदू-मुस्लिम और पारसी सप्रदायवादियों तथा 888 
के बाद के 'रास्त गाफ्तार' और 90॥ के बाद के "हिंदुस्तान जेसे समाचारपत्रो' को छोड 
दिया है। 'दि ब्रिटिश इंडिया एमोसिएशन' तथा 'हिंदू पेट्रियट' को भी छोड़ दिया है क्योकि 
]88] तक वे अपना मौलिक राष्ट्रीप स्वरूप खो चुके थे और खुलकर जमीदारो के हितों 
की वकालत करने लगे थ । 
इस अध्ययन मे मेरी रचि इस बात में उतनी अधिक नही रही है कि किसी आथिक 
विचा रधारा या नीति के जन्मदाता कौन थे जितनी कि उसके प्रचारकों तथा प्रचार की 
सीमा और उसके पीछे चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के परिमाण और प्रकार मे । 
पाद टिप्पणियों में बहुत से नेताओं एवं समाचारपत्रों का हवाला इसलिए दिया गया है 
ताकि इस प्रयत्न से रस काल मे व्यापक रूप से प्रचलित कुछ नीतियों को प्रकाश मे लाया 
जाए। इसी प्रकार मैंने यह जानने की चेष्टा नहीं की है कि अर्थशास्त्र के नियमों के अनु- 
सार उक्त राष्ट्रवादी मूल और नीतिया सही थी या नही । मैंने अपने आप को इस बात 
तक ही सीमित रखा है कि राष्ट्रीय नेताओं ने क्‍या कहा और कंसे कहा तथा हम इससे 
उनकी आधारभूत आधथिक और राजनीतिक समकत तथा दृष्टिकोण के बारे में क्‍या जान 
'मकते हैं। उपर्यक्त पहले कार्य को करने कै लिए तो उस काल के भारत का एक नृहद्‌ 
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आर्थिक इतिहास ही लिखना पड़ेगा और सभवत इससे भी बहुत कुछ अधिक करना 
पड़ेगा । मैने समकालीन आथिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए गौण स्रोतों 
का उपयोग किया है। 

निशतय ही यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के सास्थानिक आधार के बारे मे नही है 
जिसके मूल में वर्ग तथा दूसरे मानवीय सबंध होते है बल्कि यह इसके मसैद्धातिक कार्य क्रम 
सबध्री पहलुओं के बारे मे है। यो पहल को जाने बिना भारतीय राष्ट्रीय आदोलन का 
पूर्ण ज्ञान संभव नहीं हे। फिर भी मैं आद्या करत हें कि प्रारभिक राष्ट्रीय नेताओ के 
मानस में पडे आ्थिक यथाथ्॑ंता के प्रतिबित्र का यह अध्ययन उपग्रोगी सिद्ध होगा, क्योंकि 
यद्यपि सामाजिक मबधो का अस्तित्व इस बात पर निभर नरी होता कि लोग उनके बारे 
में क्या सोचते है फिर भी इन सबंधों के बारे मे लोगां वी समझ उनकी सामाजिक एवं 
राजनीतिक गतिविधि के लिए निर्णायक्र होती है। दस प्रकार किसी आदोलन के द्वारा 
यथार्थ को समभने, इसके लक्ष्यों का निर्धारण करने और सही दिशा में परिवर्तन लाने के 
लिए प्रयोग किए जाने वाले राजनीतिक एवं बौद्धिक साधनों का अध्ययन उतना ही आव- 
इयक है जितना कि आदालन जो जन्‍म देने वाली साधाजिक एवं आथिक शक्तियों का 
अध्ययन । आ. यह अध्ययन औपनिवेशिक आशिक सत्रधों के विकास या भारत की आधु- 
निक आशिक णक्तियों या वर्गो के उदय की रूपरेखा प्रस्तुत नही करता । हमारी समस्या 
880 से 905 के बीच भारत में 'अगर॑जी सा प्राज्यवाद के आथिक आधार एवं नीतियो 
की राप्ट्रय बोध शक्ति के त्रमिक विकास के साथ साथ एफ स्वतत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
के सवधंन के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रीम कायं क्रम के विकास का अध्ययन करना रही है। 
मुझे आगा है कि मै उप-परिणाम के रुप मे भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के अग्रदूतों की 
बौद्धिक क्षमता के रतर और उनकी राजनीतिक एवं बौद्धिक ईमानदारी तथा साहस को 
प्रकाश में लाने मे भी सफल हुआ हु। प्रस्तुत अध्ययन में उद्धरणो की अधिकता के मूल में 
गष्ट्रीय आथिक आदोलन के प्रकार तथा विशेषता को सही-सही रूप मे प्रकाश मे लाने 
की इच्छा ही निमित्त कारण रही है। प्रायः राष्ट्रीय नेताओ का किसी दृष्टिकोण को 
प्रस्तुत करने का तरीका उतना ही महलपूर्ण होता है जितना कि स्वय वह दृष्टिकोण । 
इसके अतिरिक्त उसे मूल रूप में प्रब्तुत करने से उनके अर्थशास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप भी 
और अधिक अच्छी तरह सामने आ जाता है। हर हालत मे, जैसा कि विस्टन चचिल ने 
कहा है 'मौके पर कही गई एक बात बाद में कही गई हजार बातो के बराबर होती है । 

मैं अपने उन बहुत से मित्रों का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने इस कायें में मेरी 
सहायता की है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
डा० विशेश्वर प्रसाद का मैं कितना ऋणी हू, यह शब्दो मे व्यक्त नही किया जा सकता | 
इस अध्ययन का आरंभ मैने पूर्णत उनके प्रो-गहन से ही क्या। मुझ विचारो की पूर्ण 
स्वतंत्रता देते हुए उन्होने धैय॑ व प्रेमपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने उदारतापूर्वक 
इस अध्ययन का प्राक्कथन लिखने की भी कृपा की है। उनकी निरंतर बहुमूल्य समा- 
लोचना और सुभावो के बावजूद इसमे यदि बहुत सी गलतिया रह गई हो तो उसका एक- 
मात्र कारण मेरे अपने ज्ञान की अपूर्णता है। मोहित सेन, बी० एम० भाटिया, सुलेख 
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गुप्ता, ओ० पी० कौशिक और सब्यसाची भट्टाचार्य जैसे मित्रों ने पांडुलिपि के अंशों 
को पढ़ा है और बहुमल्य सुझाव दिए हैं। मैं अपनी 96-63 की एम० ए० कक्षा का 
ऋणी हूं साथ ही विशेषकर श्री अजितकुमार सूद का भी, जिन्होंने शोध प्रबंध के अंतिम 
रूप से टंकण संबंधी अनेक छोटे-मोटे कार्य किए तथा मेरे साथ लगातार धैर्यपूर्वक विचार- 
विमशें किया। 

मैं अपने कालेज, हिंदू कालेज, के भ्रधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे दो वर्ष 
के अध्ययन के लिए अवकाश दिया तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों का भी 
आभारी हूं जिन्होंने मुझे राकफलर फाउंडेशन द्वारा इतिहास विभाग को दिए गए अनुदान 
में से शिक्षावृत्ति प्रदान की । 

मैं इस अवसर पर हिंदू कलिज पुस्तकालय (दिल्ली), दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
(दिल्ली), दिल्‍ली स्कूल आफ इकनामिक्स लाइब्रेरी (दिल्ली), सेंट्रल सेक्रेटेरियट 
लाइब्रेरी (नई दिल्‍ली), पालियामेट लाइब्रेरी (नई दिल्‍ली), इंडियन काउंसिल आफ 
वलड अफेयर्स लाइब्रेरी (नई दिल्‍ली), एशियाटिक सोसाइटी लाइब्ररी (बंबई), गोखले 
इंस्टिटयूट आफ इकनामिक्स ऐंड पालिटिक्स (पूना ), फरगूसन कालेज लाइब्रेरी (पटना), 
इंडियन एसोसिएशन लाइब्रेरी (कलकत्ता ), और सघर रना ब्राह्मो समाज लाइब्रेरी (कलकत्ता) 
के पुस्काध्यक्षो तथा अन्य कमंचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा। 
स्व० श्री हेमन्त प्रसाद घोष ने मुझे पुस्तकों, पेम्फलेटों व समाचारपत्रो की कतरनों के 
निजी संग्रह को प्रयोग करने की आज्ञा दी, श्री एच० सी० मित्रा ने अपने घर पर 'डान' 
पत्रिका को पढने, “अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू", व "केसरी मराठा ट्रस्ट के प्रबंधकों ने 
इन समाचारपत्रों की पुरानी फाइलों को देखने तथा कायस्थ सभा इलाहाबाद के अधि- 
कारियों ने “हिंदुस्तान रिव्यू! और 'कायस्थ समाचार' की पुरानी फाइलों के प्रयोग करने 
की आजा दी । मैं विशेष रूप से इन सबका आभारी हुूं। मैं नेशनल आरकाइवज आफ 
इंडिया नई दिल्‍ली और नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता 
हैँ जिन्होने बिना किसी संकोच के अपना सहयोग दिया । 

अंत में मैं अपनी धरमंपत्नी ऊपा चंद्र को धन््रवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तक को 
पूरा करने में हर चरण पर मुझे बहुमूल्य सहायता दी। उन्होंने पांडुलिपि के हर पन्‍ने को 
पढ़ा, कीमती सुझाव दिए, आवश्यकता पड़ने पर मुझे प्रोत्साहन दिया तथा टाइप व प्रूफ- 
प्रति को ठीक करने में मेरी सहायता की। वास्तव में यदि भाषा एवं छपाई की कोई 
गलतियां इस पुस्‍तक में रह गई हों तो इसके लिए मेरे साथ वह भी जिम्मेदार हैं । 
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अध्याय 
भारत की निर्धनता 


'यदि यह सिद्ध किया जा सके कि अंगरेजी शासनकाल में भारत भौतिक संपन्नता 
की दृष्टि से पहले की तुलना में और अधिक पिछड़ गया है---तो इसे मैं आत्मनिदा 
मानने को एकदम तेयार हूं और स्वीकार करता हूं कि इस स्थिति में हमें भारत को 
अपने नियंत्रण में रखने का कोई अधिकार नहीं ।' जाज॑ हैमिलटन, भारत सचिव 


“भारत की घोर दरिद्रता इतनी अधिक उ््गजनक है कि किसी भी अन्य देश की 
सरकार इस प्रकार की स्थिति मे इस प्रइन को गंभीरतापूवंक सोचने को विवश होती, 
अन्यथा देक्ष में क्रांति हो गई होती । जनरल आफ पूना सावंजनिक सभा? 


857 के विद्रोह के तत्काल बाद की दशाब्दियों में शिक्षित भारतीयों, पनपती, राष्ट्रीय 
भावना के उभरते नेताओं, की यह एक आम घारणा थी कि भारत में अंगरेजी शासन 
जनता के लिए काफी लाभदायक था। कितु समय के बीतने पर ओर राजनीतिक चेतना 
तथा गतिविधि के बढ़ने के परिणामस्वरूप इन लाभों के महत्व तथा इनकी उपयोगिता में 
संदेह किया जाने लगा यद्यपि लगभग हमारे अध्ययन काल (880-905) तक भारतीय 
राष्ट्रीय नेताओं का एक वर्ग अंगरेजी प्रभाव में इस देश में आई कानूनी, सांविधानिक 
तथा अन्य भौतिकेतर परिणतियों को न केवल वांछनीय ही मानता था अपितु उन्हें अभि- 
स्वीकार भी करता था ।? सामान्य रूप से यह धारणा बढ़ती गई कि आर्थिक दृष्टि से 
अंगरेजी शासन का परिणाम निराशाजनक ही नही प्रत्युत कदाचित हानिकारक भी था। 
867 में दादाभाई नौरोजी पहले ही कह चुके थे, 'जनसमूह आज तक अंगरेजी शासन के 
लाभों को समभ ही नहीं पाया है ।* 87 में उन्होंने लिखा---'देश निरंतर दरिद्र तथा 
पंगु बनता जा रहा है।* 865-66 में उड़ीसा में पड़े अकाल के साथ 9वी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में* भारत में पड़े दुभिक्षों की शृंखला ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ा कि 
उसके भगंकर परिणाम ने अंगरेजों द्वारा स्वतः प्रस्तुत विदेशी शासन में शांतिपूर्नक तथा 
सामान्य गति से उन्‍नतिशील भारत के चित्र को ककभोर कर रख दिया और साथ ही 


2 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


विवश्ञ प्रजा की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए शासकों को विवश कर दिया ।९ 
प्रारंभ मे बहुत से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि उनके शासक 

और ब्रिटिश जनता भारत की यथार्थ स्थिति से अपरिचित है।” अतणव वे ब्रिटिश जनता, 

संसद तथा प्रशासकों को वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए एवं समस्याओं की विषमता 
के प्रति उनका ध्यान आक्ृष्ट कराने के लिए देश की सही स्थिति की पूरी जांच-पडताल 
कराना चाहते थे ।१ इसके अतिरिक्त उनकी इच्छा थी कि भारतीयों की वर्तमान आथिक 

स्थिति अवश्य ही अपने सही रूप मे जाची तथा आकी जाए और इस संदर्भ मे भारतीयों 

की आथिक स्थिति की यथार्थ आवश्यकताओं को भी उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया 

जाए* ताकि शासक प्रभावशाली ढंग से इसे समझ सर्के और सुधार के सर्वोत्तम ढग 

निकाल सकें ।" इसके अलावा भारतीय, अपनी एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रति 

सजग होकर, भारत मे समकालीन ब्रिटिश अर्थ॑नीतियों के प्रति अपने दृष्टिकाण को भी 
निद्िचत करना चाहते थे। इससे पूर्व भारतीयों का इन नीतियों के प्रति दृष्टिकोण तथा 
राजनीतिक एवं आथिक गतिविधि के क्षेत्र में उनकी कार्यनीति ब्रिटिश नीतियो के 

सुल्यांकन और उनके आ्थिक परिणामो से ही प्रभावित होती थी ।४ 

870 में भारतीय नेताओ ने अपने देश की आ्थिक बुराइयो की गहरी छानबीन 

आरंभ की । 27 जुलाई ।870 को दादाभाई नौरोजी ने कला-परिषद लदन की बंठक मे 

अपना प्रसिद्ध लेख 'भारत की आवश्यकताएं और साधन' पढा ।!४ इस लेख में उन्होंने एक 

महत्वपूर्ण प्रघत उठाया : (क्या इस समय भारत अपनी सभी आवउश्यकताओ की थूति के 

लिए पर्याप्त उत्पादन की स्थिति में है ? ! और फिर इसका उत्तर उन्होंने नकारात्मक 
दिया ।!२ ]873 मे अल्पजीवी बंगाली त्रमासिक “मुखर्जी मंगजीन के प्रष्ठो मे भोलानाथ 

चढद्र ने भारत में अंगरेजो की आथिक नीति पर घातक प्रहार किया ।४ 876 में दादाभाई 
नौरोजी ने अपना 'दी पावर्टी आफ ट्‌डिया' नामक महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित किया ।!* 870 के 
अंत में महादेव गोविन्द रानाडे ने पूना से सा जनिक सभा  त्रैमासिक पत्रिका निकाली तथा 
जी० वी० जोशी के साथ लगभग दो दशाब्दियो तक भारतीय अर्थनीति का और व्याव- 
हारिकः रूप मे उसके सभी अगों का अत्यंत सजीव और सूद्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया ।! 
सत्य तो यह है कि सामयिक विषयों पर लेख लिखनेवाले प्रत्येक तत्कालीन भारतीय ने 
भारत की आशिक स्थिति पर या तो लेख अथवा पुस्तकें लिखी, अथवा इस विषय पर 
सार्वजनिक मच से या 'चेबर आफ कौसिल' में भाषण दिए। इस प्रकार व्यावहारिक रूप 
से उस समय के राजनंतिक क्षेत्र का सारा साहित्य प्रधान रूप से अधिक विषयों से ही 
संबंधित था । !90-903 मे आर० मी० दत्त के दो खडोंवाले बहुमूल्य ग्रंथ 'इकोनामिक 
हिस्द्री आफ इंडिया ने इन छानबीनो को अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया। उपर्युक्त 
ग्रथ अगरेजी राज्य मे भारतीयों के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा आर्थिक स्थिति आदि के 
डदतिहास को प्रस्तुत करने के विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कतंव्यपालन के रूप मे ही लिखा, 
गया था । वस्तुत. उस समय पराधीन भारत की आथ्िक दुर्देशा की गाथा का वर्णन करना 
तथा भारतीयो की दरिद्रता के गहरी जड़ पकड़े हुए कारणों का विश्लेषण करना कतंब्य 
कम ही था।” 


भारत की निर्धनता ३ 


भारतीयों की जांच-पड़ताल के आगे बढ़ते ही उनके कष्टों की सूची अधिकाधिक 
लंबी होने लगी । आथ्थिक स्थिति को काले-धृ घले रंग में रंगा जाने लगा और यह विश्वास 
फैल गया कि भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत की अभूतपूर्व समृद्धि की चर्चा तथा भारत 
को गण्य-मान्य समृद्ध देश बनाने का आदर वाक्य सत्य से कोसों दूर है।”' शीघ्र ही 
दरिद्रता का विषय भारत की सभी आर्थिक समस्याओं की चर्चाओं पर हावी होने 
लगा और भारतीय नेता इस विषय को सर्वोच्च महत्व प्रदान करने लगे। दादाभाई 
नौरोजी ने इसे एक ऐसी शिला, एक ऐसा तत्व तथा एक ऐसी कसौटी बताया जो अपने 
निपटारे में या तो ब्रिटेन को भारत के लिए वरदान बना देगी अथवा ईव्वर जाने कौन सी 
भयंकर विपत्ति उपस्थित करेगी ।”* इस दरिद्रता को अनेकों ने इस प्रकार से परिभाषित 
किया : “आज की बहुत बड़ी समस्या “०, 'सभी प्रइनों का प्रइन!, 'भारत की समग्र आथिक 
दुईंशा की मूल व्याधि “, सर्वोच्च समस्या ।? |90] मे आर० सी० दत्त ने लिखा था, 
'मेरे विचार में ब्रिटिश राज्य के किसी प्रदेश मे कोई भी प्रशन भारत की वतंमान स्थिति 
की अपेक्षा अधिक विषम नही ।* जबकि उम्रवादी दल के एक प्रवक्ता विपिनचंद्र पाल ने 
उसी वर्ष अपने संघषंपरक साप्ताहिक 'न्यू इंडिया के प्रथम अंक मे ही लिखा : 'ऊेरे 
विच।* भ॑ दवीग भारत को व्यग्र बनानेवाली सभी उलभनभरी समस्याओ में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक संपीड़क आथिक समस्या है |” न्यायाधीश रानाई ने 892 में 
अपने 'इंडियन पोलिटिकल इकोनामी” निबंध में राजनंतिक प्रश्नों की अपेक्षा आर्थिक 
समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था |” अपने जन्मकाल से ही राज- 
नीति मे 'उमग्रवादी' तथा 9वी गताब्दी के प्रमुच भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्र 'अमृत- 
बाजार पत्रिका ने 2 जुलाई 885 के अक में लिखा : 'सत्य तो यह है कि यदि भारतीयों 
को केवल भरपेट भोजन और कुछ जशों में न्याय ही उपलब्ध हो सके तो वे सतुष्ट होकर 
अंगरेजी राज्य के अधीन रहने को तेयार है । 2? भारतीय नेता भारत में अंगरेजी ज्ञासन 
के सभी कृत्य इस कसौटी पर परखते थे कि” वे करोड़ो भारतीयों +_॥ी दशा को किस रूप में 
प्रभावित करते है ? और क्‍या देश की प्रगति अंततः: देश की आर्थिक स्थिति मे किसी भी 
रूप में सुधार लाती है ? ९ 

भारत में अगरेज अधिकारी भी भारतीयों द्वारा निर्धनता की समस्या को सर्वोच्च 
महत्व देने के प्रति जागरूक थे श्र उन्होने इस चुनौती को अपने प्रशासन की सफलता के 
मापदंड के रूप मे रवीकार किया | तदनुसार 5 अगस्त 894 को 'हाउस आफ कामंस' मे 
भारत सचिव सर हेनरी फौलर ने कहा : 

'मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूं कि सरकार ने भारत में विद्यमान अपने 

सारे शासन-तंत्र के साथ भारत की सामान्य समृद्धि को बढावा दिया है या नही और 

भारत ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक प्रांत ' रूप में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति मे है 

अथवा बुरी - : यही एक मापदंड है। 5० 
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयतावाद के प्रारंभिक काल मे निर्धतता की समस्या 
भारतीय राजनैतिक मंच का केंद्रबिदु बनी रही । भारत में ब्रिटिश शासन के प्रवक्‍ताओं 
और उभरते भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने केवल इसी एक समस्या पर दीघ काल तक बहस 
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चलाई। तत्कालीन परिस्थिति में लोगों की रुचि का अन्य कोई भी ऐसा विषय न था 
जिसके बारे में शासक और शासित के विचारों में इतना गहरा मतभेद रहा हो और ऐसा 
बाद-विवाद भी किसी अन्य विषय पर कम हुआ होगा, जिसने इससे अधिक क्रोध तथा 
तीव्र निदा को उकसाया हो।* 


क्या भारत दद्रि था 


इस गंभीर विवाद का प्रथम पक्ष निर्धनता के अस्तित्व का प्रश्न था। दादाभाई नौरोजी 
भारत मे व्याप्त अपरिमित निर्धनता के अस्तित्व का उद्घोष करनेवाले प्रथम गण्य-मान्य 
नेता थे। उन्होंने 876 में अपने निबंध 'पावर्टी इन इंडिया” मे घोषणा की : भारत कई 
प्रकार से गंभीर रूप से विपन्न है और दरिद्रता मे दबा हुआ है ।*” बहुसंख्यक भारतीय 
जनता को मूल आवश्यकताओं की पूति के लिए भी उपयुक्त साधन प्राप्त नहीं हैं।** 
उन्होंने दरिद्रता को अपना “विशिष्ट विषय”* बनाया तथा अपने “जीवन के लक्ष्य', 
भारत की वास्तविक स्थिति के प्रति अंगरेजी जनता को जगाना, की“'पूि के लिए वर्षों 
तक सारे इंग्लेड में अभियान जारी रखा ।* वृद्धावस्था के साथ यह महान वृद्ध पुरुष (ग्रेंड 
ओल्ड मैन ) कोमल होने की अपेक्षा अधिकाधिक उम्र बनते गए तया कठोर दाब्दों का ही नहीं 
प्रत्युत हिसापरक भाषा का भी प्रयोग करने लगे । 88। मे उन्होने 'भारत की दुर्भाग्यग्रस्त 
हृदय-विदारक तथा खून खौलानेवाली स्थिति” की भत्संना की** और दुखी भाव में उन्होंने 
कहा, 'इस समय जहां तक अंगरेजी भारत का संबंध है, उसमे आज प्राच्य वेभव की बात 
आलंकारिक वर्णन अथवा एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।*” 895 में उन्होंने 
घोषित किया : “भारत भूखा मर रहा है, अपर्याप्त भोजन पर रहने को विवश भारतवासी 
हल्‍के से धक्के से भी मरने की स्थिति में हैं /* ]900 में उन्होंने कहा, 'सत्म यह है कि 
भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमरीकी दासों से भी बुरी है क्योंकि 
अमरीकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं ।** 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 886 में इस प्रन्‍न को उठाया और ज्लीघ्र ही भारत 
में व्याप्त घोर दरिद्रता को अपने कार्यक्रम का एक अंग बना लिया ।" 89] में अपने 
सातवें अधिवेशन मे कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया : “पूरी पांच करोड़ जनता, 
जिसकी संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है--एक शोचनीय स्थिति में धंसी हुई भुखमरी 
के कगार पर खड़ी है और प्रति दशाब्द लाखों व्यक्ति सचमुच ही मुखमरी के कारण मृत्यु 
का ग्रास बनते हैं।*! यह प्रस्ताव प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन में बराबर दोहराया जाने 
लगा ।£ परवर्ती कांग्रेस सभापतियों ने निर्धेनता की समस्या को अपने वाधिक भाषणों का 
अनिवायं भाग बनाते हुए ही उनका उपसंहार किया ।४ राष्ट्रवादी लेखकों और वकक्‍ताओं 
ने तो निर्घनता को अपनी रुचि का विषय ही बना लिया।* उदाहरणार्थ 88! के प्रारंभ 
में ही एक अनाम लेखक ने 'जरनल आफ दी पूना सार्वजनिक सभा में घोषित किया, 
आरत की उजागर घोर दरिद्रता इतनी अधिक उद्बेगजनक है कि किसी भी अन्य देश की 
सरकार इस प्रइन पर गंभीरतापूर्वक विचार न करने की स्थिति में क्रांति का सामना करने 
को विवश होती ।** भारत का प्रेंस भी निरंतर प्रतिदिन, प्रतिसुप्ताह भारत की आथिक 


भारत की निर्धनता & 


दुर्देशा तथा दुर्भाग्य के रोने को वाणी देता रहा ।*९ भारतीयो की स्थिति का वर्णन इन 
हाब्दो मे किया गया * दुर्भाग्यपूर्ण , 'गंभीर', 'शोचनीय', 'दयनीय” तथा 'निरीह जतुओ 
से भी सवंथा हीन और विकृत' । भारतीयों को इस रूप मे चित्रित किया गया “भुखमरी 
से अधंमृत', 'जीव मात्र अवशिष्ट', 'साक्षात रेगती, मिमियाती तथा लुढकती दरिद्रता! ।*” 
कुछ समाचारपत्रो ने भारतीय दरिद्रता का सजीव चित्र पेश किया। उदाहरणार्थ बगला 
पत्र 'सुलभ दैनिक' ने भारतीय नागरिक की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित दब्दो में 
किया * 

बह अपनी जीवनशक्ति खो चुका है, वह अपना प्राणतत्व नष्ट कर चुका है। 

उसका रक्‍त चूस लिया गया है और अर्थनीति की दृष्टि से देखा जाए तो वह 

वास्तव में हड्डियों का ढाचा मात्र होने के अतिरिक्त और कुछ नही । वह आधा भूखा 

है, आधा नगा है। उसका दैनिक आहार थोडे से चावल और बहुत से कदमूल तथा 

पौधो के पत्ते हैं। उसने जीवन मे कभी स्वादिष्ट भोजन का आनद नहीं लिया । 

उसके वस्त्र फटे हुए चीथडे मात्र है। उसका निवासस्थान एक ट्टी-फूटी भोपडी 

मात्र है, जो मौसम के कष्टो से उसकी रक्षा ही नही कर पाती ।४8 

।839७ में लोकमान्य तिलक द्वारा सपादित मराठी साप्ताहिक 'क्सरी' में 
“'शिवाजीज अटरन्सेस' शीर्ष क से पद्म प्रकाशित हुए, जिनमे शिवाजी ब्रिटिश राज्य के 
अंतगंत देश की दुर्देशा पर इस प्रकार से शिकायत करते हुए दिखाए गए है हाय ! 
हाय ! यह मै अपनी आखो से देश की विनाशलीला को देख रहा ह्‌'' 'हाय ! यह कैसा 
विनाश का ताडव नृत्य है। * “समृद्धि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद स्वास्थ्य भी । 
देश मे दुर्भाग्य का दानव सारे देश को अक्ान के शिकजे में जकड़े हुए है।*९ इसी पत्र के 
26 जनवरी 893 के अक में पजाब के “विक्टोरिया पेपर' में यहा तक दुढतापूर्वक कहा 
गया कि भारतीयों को खाता-पीता बतानेवाले भारतीय वस्तुत देशद्रोही है । 

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान उस समय वर्ग विशेष शी दशा पर न होकर 
सर्व-साधारण की दज्ञा पर ही केंद्रित था। देश के विशाल जनसमूह की घोर दरिद्रता 
और उनकी आशिक दुदंशा ही चिता तथा विचार के विषय ५ |” उस समय समाज के 
निम्न तथा मध्य वर्ग के खेतिहरों की स्थिति इस प्रकार थी, वे भुखमरी के शिकार थे, 
सिकुडकर ठठरी मात्र बन गए थे, उनके चेहरे भुरियो से भरे हुए थे। उन बेचारो को 
दिन निकलने से अधेरा होने तक उस थोड़े से भोजन के लिए कठोर श्रम करते करते 
थककर चूर हो जाना पडता था, जो देश के अपेक्षाकृत अधिक दरिद्र करोडो लोगो को 
सामान्य काल मे भी बडी कठिनता से मिल पाता था। वे प्राय आधे भूखे रहते थे तथा 
अकाल पडने पर तो कीडो-मकोडो के समान मरते थे । इस प्रकार देश णी सपन्‍नता और 
विपन्नता की सही कसौटी के लिए जनता के $% 7क्षाकृत निम्नवर्ग को ही लिया गया ।* 
कृषकवर्ग के अतर्गत भी कृषि-श्रमिको की स्थिति की ही तीज भत्संना की गई ** क्योकि ये 
ही लोग थे जो वर्ष के प्रारभ से अत तक कभी पर्याप्त भोजन उपलब्ध न होने के कारण 


दुखी रहते थे | 
राष्ट्रीय भावना के प्रमुख प्रवक्‍ताओ ने दरिद्रता की समस्या के कारण की खोज 
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में देखा कि वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने की भ्रपेक्षा उत्पादन की ही कमी है। उन्होंने 
अनुभव किया कि यह प्रश्न अपने आपमे चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हों कि सभी 
लोगों के बीच किसके द्वारा और किन स््रोतो से सारी आय वितरित की जाती है कितु 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रघन यह है कि क्या भारत का कुल उत्पादन यहा के निवासियों 
की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ? * समस्या को जब इस दृष्टिकोण 
से देखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी आवश्यकताओ की पति के लिए 
पर्याप्त उत्पादन नही करता और यह सिद्धात रूप मे स्वीकार किया गया कि देश का उत्पा- 
दन देश में ही रहना चाहिए ।** अतएव भारत के अर्थशास्त्रियों ने भारतीयों की आथिक 
समृद्धि के लिए कुल उत्पादन को बढाने की आवश्यकता पर बल दिया ।* निर्धनता की 
समस्या के इस विशिष्ट विश्लेषण ने भारतीय राजनीदि के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई । भारतीय राजनीति ने निर्धनता को व्यापक राष्ट्रीय प्रशन बनाया तथा उसके 
उन्मूलन की सयुकत माग के प्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्‍न वर्गों को विभाजित करने के बदले 
उन्हे सगठित करने में सहायता दी |" यह विश्लेषण ही भारतीय आथिक विकास के लिए 
क्सी सीमा तक अपवादात्मक सिद्धात (क्रिसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मांगें से 
भिन्‍न मार्ग पकडना ) के लिए उत्तरदायी था। बहुत सारे भारतीयों ने निर्धनता की समस्या 
व आधिक विकास के भ्रभाव के कारण को इन रूपो मे देखा, उत्पादन क्षमता तथा योग्यता 
में गिरावट और आर्थिक विकास वी अपेक्षाकृत निम्न दर ।४* 

कुछ समय तक तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत की घृंणित तथा विपम दरिद्रता के 
अस्तित्व को स्वीकार तक नहीं किया। वतंमान तथा मृतपूर्वे सरकारी अधिकारियों 
ने वास्तविकता के विपरीत कृषकों की सम्पन्त तथा सतुष्ट दशा का चित्र ही प्रस्तुत 
किया । भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा, भारतीयों के चरम अभाव के सतत अभियोग से 
पीडित होकर 885-88 में भार॑त के वायसराय लाई इफरिन ने 887 में भारतीय समाज 
के निम्न वर्गों की दशा को गुप्त सरकारी जाच-पड़ताल का आदेश दिया । जाच-पडतानल के 
प्रतिवेदन को प्रकाशित नही क्या गया परंतु भारत सरकार ने 888 मे प्रातीय प्रतिवेदनो 
के आधार पर एक प्रस्ताव प्रकाशित क्या। प्रस्ताव के परिथिष्ट 'ए' मे प्रतिवेदनों वा संक्षेप 
प्रस्तुत किया गया ।४ प्रातीय प्रतिवेदन इस बारे मे एकमत थे कि भारत में खाद्य पदार्थों की 
कोई कमी नहीं । किसानो के अपेक्षाकृत निम्न वर्ग की स्थिति भी अभी कोई विशेष चितनीय 
नही, सामान्य वर्षों मे तो लोगो के पास आवश्यकता से अधिक सामग्री संचित हो जाती 
है ।*४ 893 में भारत ग़रकार इससे भी अधिक आशावादी थी। 88-9] तक "भारतीय 
जनता की आथिक स्थिति” पर प्रातीय प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए सरकार ने 
घोषणा की कि देश समृद्ध दशा में है ।** तृतीय दशवाधिक नेतिक तथा भौतिक प्रगति 
प्रतिविदन (थर्ड डिसिनिअल मारल ऐंड मेटिसरियल प्रोग्रेस (रिपोर्ट) (89-92) मे इस 
बात की पुष्टि की गई कि, क्रमश: और निरंतर बढ़ते हुए जीवनस्तर के संदर्म मे 
खेतिहर किसानों की दशा भौतिक दृष्टि से झात्मनिमं रता की है ।* गैरसरकारी ब्रिटिश 
लेखकों ने सरकारी मत की पुष्टि की तथा कम उत्तरदायी होने के कारण उन्होने अपने 
मत को अधिक खलकर अभिव्यक्त किया ।४ 
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दरिद्रता का प्रमाण 


भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का भारत मे व्याप्त दरिद्रता को प्रमाणित करने का सर्वाधिक 
प्रचलित ढग था, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के लेखों से अवतरण उद्धत करना। 
इसका स्पष्ट उदहेश्य विरोधी को उसी के शस्त्र से परास्त करना था। अधिकाशत: 
उद्धत दो अवतरण मर इब्लू हटर की पुस्तक 'इंग्लेड्स वर्क इन इडिया' तथा सर चार्ल्से 
एलोट की 'टिप्पणी' स क्रमण इस प्रकार थे प्रथम, भारत की चालीस करोड जनता 
अपर्याप्त भोजन पर जीवन निर्वाह करती है।' द्वितीय, “मुझे यह कहने मे कोई संकोच 
नहीं कि आधी खेतिहर जनता पूरे के परे वर्ष के ब्रीतने पर भी एक बार भरपेट भोजन 
नहीं कर पाती ।४ 

प्रति व्यक्ति की आय के अनुपात के अको को प्राय साक्ष्य रूप में उद्धत क्या जाता 
था। उुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसख्या मे बाटकर ये आकडे निकाले जाते थे। इस 
अकेली अनुक्रमणिका में प्राप्त आशिक योगक्षेम की न्‍्यूनता अथवा अभाव का उपयोग 
समस्या को उजागर करने, उसे ताटकीय रूप देने तथा अन्य देशो के समकालीन निवासियों 
के स्तर » तु वधा करने में किया जाता था |" इसके अतिरिक्त ये स्पष्ट तथा सुबोध अक 
अपने में तब का सम करते थे, ठोस आधार लिए ये आकड” ऐसा जादू का प्रभाव रखते 
भे कि इनसे अशिक्षित भारतीयों की जड़-बुद्धि भी सचेत हुए बिना त रह सकी ।४ 

सास्यिकी गणना के आधार पर आनुपातिक प्रति व्यक्ति आय का प्रथम विवरण 
प्रस्तत करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है । उन्हाने 873 में सरल किन्तु प्रभावी 
ढंग का प्रयोग करते हार गणना की कि &67-08 में ब्रिटिश भारत की सतह करोड जन- 
सख्या वी कुल राष्ट्रीय आय 3 4 अरब रु० है, अथवा दूसरे शब्दों में, इस देश की आय 
बीस म्पये प्रति व्यक्ति है।" दादाभाई अपने इस निष्कर्ष के मोटे अनुमान से भली 
प्रकार परिचित थे परन्तु उनकी दृष्टि में उन्हे उस समय तक उपलब्ध सारूियिकी सूचना 
का यही सर्वोत्तम सम्भव अनुमान था |”! परवर्ती वर्षों मे 'बीस रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय वा अक राष्ट्रीय आदोलन का सगठन मंत्र बन गया तथा इस अक को विनाशात्मक 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रो, पत्रिकाओं, पुस्तको तथा 
भाषणा में बडे विस्तार से उद्धत किया गया । 

दादाभाई द्वारा प्रस्तुत चित्र इतना अधिक घिनौना था कि अधिकारियों के लिए 
उस समय दादाभाई द्वारा अपनाए गए उसी सरल तथा सुबोध साख्यिकी आधार पर ही 
उसका उत्तर ढदृढ़ना आवश्यक हो गया। 882 में भारत सरकार ने वित्त सदस्य मेजर 
ऐवेलीन तथा डेविड बावंर द्वारा तैयार किए गए तखमीने को प्रचारित किया, जिसके 
अनुसार ब्रिटिश भारत की कुल आय सवा पाच अ ब्र रुपये और प्रतिव्यक्ति आय 27 रु० 
कूृती गई थी | ]90। में लार्ड कर्जन ने घोषणा की कि ]897-98 मे प्रति व्यक्ति आय 
तीस रुपये थी।”* जब विलियम डिगबी ने साख्यिकी तककों के शस्त्र से इस अंक पर प्रहार 
किया, तो भारत सरकार के लेखा विभाग के एक उच्चाधिकारी फ्रेड जे० एटकिसन 
बचाव के लिए आगे बढ़े । उन्होने 'रायल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी' के सामने 902 मे एक 
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पेपर पढा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भारत की आनुपातिक प्रतिव्यक्ति आय 875 में 
30.5 रुपए के मुकाबले ।895 में 39.5 रुपए संगणित की ।* 

भारतीय नेता प्रमुख रूप से भारत में व्याप्त निर्धंनता को ही प्रमाणित करना चाहते 
थे, अत: कानूनी अथवा साख्यिकी दावपेंचों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यही कारण 
था कि दादाभाई नौरोजी के अंकों की सत्यता पर विश्वास करते हुए भी तथा यह 
मानते हुए भी कि प्रति व्यक्ति आय का सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 
बेरिंग-कजंन तखमीना एक तो अपनी ही त्रटियों की जाच मे पूर्वग्रह से मुक्त नही, दूसरे 
वह अतिरंजित भी है फिर भी वे उस पर इसलिए विचार-विमर्श करने को तैयार हो 
गए कि उससे भी बराबर भारत की घोर दरिद्रता प्रकट होती थी ।? 

प्रति व्यक्ति आय के अंक अपने आपमे भारतीय दरिद्रता के स्पष्ट उदघोषक थे। 
भारतीय प्रवक्‍ताओ का मत था कि भारत की दरिद्रता --तलनात्मक ओर सापेक्ष -- 
दोनों रूपों मे है; अतः भारत की वास्तविक दरिद्रता की सही जानकारी एक तो 
तभी मिल सकती है जब भारत की आय की तुलना दूसरे देशो की आग्र से की जाए, 
अथवा मानव की मूल आवश्यकताओं से उसका अंतर दिखाया जाए, अत उन्होंने 
यह सिद्ध करने का बीडा उठाया कि इन मानदंडों से भी भारतीयों की स्थिति अपेक्षा- 
कृत विषम ही सिद्ध होती है । उन्होंने सबंप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय पर विचार 
किया और उसके उपरात अन्य देशों की आय से उसकी तुखना के प्रइन पर विचार किया । 
उत्तर सर्वथा प्रतिकूल था। यह तुलना एक बार फिर तालिका के रूप में प्राय, सरल- 
सुबोध साख्यिकी शब्दावली में अभिव्यक्त की गई।” भारतीय नेताओं के अनुसार, 
तानिकाबद्ध तुलना भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अंधकारमय रूप प्रस्तुत करती है । 
यह प्रमाणित करती है कि कुप्रशासित टर्की जैसे देश भारत की अपेक्षा प्रति व्यक्ति 
दुगुना उत्पादन करते हैं अथवा भारत इंग्लेड से उन्‍नीस गुना पीछे है, अथवा भारत की 
दरिद्रता की तुलना में अत्यंत निष्पीड़ित तथा कुप्रशासित रूस भी अपेक्षाकृत समृद्ध है । "3 
इस प्रकार हमारे अध्ययनकाल तथा उसके परवर्ती वर्षों में यह एक व्यापक धारणा बन 
गई थी कि सम्य संसार मे भारत दरिद्रतम देश है।'* यह धारणा भारतीयो के हृदय मे 
निर्धनता के प्रति सशक्त तथा गहन चितन की सूचक थी ।१० 

भारतीय नेताओं ने अगला प्रश्न प्रति व्यक्ति आवश्यक व्यय का उठाया। उनके 
विचार में समस्या के सही रूप को देखने के लिए आनुपातिक आय की जांच वर्तमान 
जीवननिर्वाह व्यय के संदर्म में ही की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सामान्य 
भारतीय की आय इतनी अपर्याप्त है कि वह बेचारा मनुष्य होने के नाते अपने जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकताओं की पूति भी नहीं कर सकता। उनका यह भी विचार था कि 
भारत में निर्धनता की व्यापकता का विषय इस प्रकार अनाक्राम्य घरातल पर अवस्थित 
हो जाएगा। फलत: भारतीय राष्ट्रवादियों में अरथेशास्त्र के पंडितों ने इस दिशा में जांच- 
पढ़ताल प्रारंभ कर दी। उन दिनों जीवननिर्वाह व्यय के अथवा पोषण स्तर के अध्ययन 
का अस्तित्व ही नहीं था । इसके लिए प्रवासी कुलियों, अकाल-कार्यों में लगे श्रमिकों, 
सामान्य कृषि श्रमिकों, भारतीय सिपाहियों, खेतिहरों तथा जेल के कंदियों के जीवन की 
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आवश्यकताओं जेसे बिखरे अनुमानों पर निर्मर करना पड़ता था। उपर्युक्त सभी 
श्रेणियों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम पाई गई कि उससे उनकी आवश्यक- 
ताओं की पूति संभव नही थी ।! जेल के कैदियों के भोजन और भरण-व्यय के संद्म में 
प्रति व्यक्ति आय की तुलना भारत की स्थिति का सर्वाधिक प्रभावी विवरण था। दादा- 
भाई नौरोजी ने विभिन्‍न प्रातों के ।867-68 के प्रतिवेदनों के आधार पर जेल मे कंदी के 
भोजन ओर वस्त्रों पर सरकारी खर्च की गणना इस प्रकार से प्रस्तुत की : 


सेंट्ल प्राविसेज़ 3| रु० 

पंजाब 27 रु० 3 आने 
नार्थ-वैस्ट प्राविसेज 2] र० ]3 आने 
बंगाल 3] रु० ]! आने 
मद्रास 53 रु० 2 आने 
बबई 47 रु० 7 आने 


इस "+.,” ही संगणना कुछ एक अन्य भारतीय लेखकों द्वारा भी की गई ।* जेल के 
कैदियों पर होनेवाले प्रति व्यक्ति व्यय-अक के साथ प्रति व्यक्ति आय की तुलना से यह 
निष्कर्ष स्वृत* स्पष्ट तथा आत्मनिरूपक हो गया कि अनुकल ऋतु में भी भारत का 
उत्पादन एक अपराधी को मिलनेवाले भोजन की तुलना मे भी पर्याप्त नही। फिर थोडी- 
बहुत विलासिता के लिए, सामाजिक और धारमिक आवश्यकताओं के लिए, दुख-सुख के 
अवसरो पर होनेवाने खर्चों के लिए तथा बुरे दिनों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था 
एवं पूति आदि का तो प्रइन ही कहा उठता है ।/ इस प्रकार वे सही तौर पर इस निष्कर्ष 
पर पहुचे कि भारतीयो की बडी संख्या स्थायी रूप से मुखमरी की शिकार है और न्यूनतम 
जीवन-स्तर से नीचे रहती है। 

दादाभाई नौरोजी, जी० वी० जोशी, जी० सुब्रह्मण्य प्रय्यर तथा सुरेद्रनाथ 
बैनर्जी जैसे नेताओं ने यह सम्यक रूप से अनुभव किया कि “'औसत' शब्द एक आथिक 
कल्पना होने के कारण अपार दोषो को छुपा देता है, क्योकि जनता का अपेक्षाकृत अधिक 
निर्घनवर्ग तो ओसत आय का पूरा भाग ले ही नही पाता है। औसत प्रति व्यक्ति आय में 
तो विदेशी पूजीपतियों, सिविल सर्विस के उच्च वेतनभोगियों, विदेशी अधिकारियों, 
बडें-बडे भूमिपतियों, शहरी व्यापारियों, नगर तथा ग्राम के मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्य- 
वर्गीय लोगों की आय सम्मिलित है। अतएव समाज के निम्न वर्ग की आय तो प्रति व्यक्ति 
औसत आय से बहुत नीची होगी और इस रूप मे प्रति व्यक्ति औसत आय के अंक से 
अनुमित स्थिति की अपेक्षा उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन के लिए 
संघर्ष करना पड़ता होगा % 

इसके अतिरिक्त लगातार आनेवाले विनाशकारी दुर्भिक्षों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से समस्या पर पूरा प्रकाश डाला और जनता की दयनीय दरिद्रता तथा स्थायी भुखमरी 
का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किया । उन्होंने सामान्य वर्षों में भारत की स्थायी दरिद्रता को 
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प्रपेक्षाृत अधिक बड़ी बुराई के रूप मे सूचित किया । उन्होंने “राष्ट्र की पूर्ण क्षीणता का 
भांडा फोडा', “इस देश में बहुसल्यक जनता के चरम दुर्भाग्य, उसकी उदासीनता श्र 
विवशता के अतिरिक्त प्रमाण को प्रस्तुत किया', अन्य सभी तथ्यों और अंको से बढकर 
निष्कषं रूप में भारत में व्याप्त घोर दरिद्रता को स्पष्ट प्रमाणित किया ।” **'वस्तुत: वे 
भारत की दरिद्रता के 'बाह्य चिह्न थे |" 

राष्ट्रीय नेताओं ने भारत मे व्याप्त घोर दरिद्रता को प्रमाणित करने के लिए 
निश्चित प्रमाणों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों और लेखकों 
द्वारा देश में समृद्धि और सपन्‍नता सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत तकों का प्रबल खड़न 
करना भी प्रारभ का दिया। भारतीयो की सपन्‍नता के सूचक किसी भी वस्तुगत मानदड़ 
के अभाव मे ब्रिटिश प्रवक्ताओ ने व्यक्तिगत मानदड़ को अपनाने का मार्ग ग्रहण किया । 
उनका तक था कि भारतीय जनता अपनी उच्छानुरूप ही समृद्ध है। भारतीयों की निम्न 
आय उनजी दरिद्रता की सूचक न होकर उनकी आवश्यकताओं की स्वल्पता की ही 
द्योतक हे।” इस प्रकार निरपेक्ष रूप से रखने पर भारत की स्पष्ट दिखाई देनेवाली 
दरिद्रता जनता की सीमित आवश्यकताओं के परिप्रेश्य में दखने पर सर्वेथा भिन्‍न रूप 
ग्रहण कर गई । इस तक का निर्देशक पक्ष यह था कि खेतिहरों की सतुष्टि का अर्थ तथ्यतः 
उनकी संपन्‍्नता भी है। 880-9] के वर्षो वी 'बगाली रिपोर्ट' ने भारतीयों की भौतिक 
स्थिति पर इस प्रकार टिप्पणी की : 'बगाल का किसान अपने मानदड़ के आधार पर ही 
जाचे जाने पर प्रसन्‍न तथा सपन्‍न पाया गया है ।/» उनत्तर-पब्चिमी प्रात और अवध की 
रिपोर्ट लिखनेवाते ने तो इस वात पर आखच्चर्य प्रकट किया हिंद कृधक किस प्रकार 
घटिया खाना खाता है जबकि वह बहुत से अच्छे खाते-पीले लोगां जी अपेक्षा अधिक 
मोटा न सही, पृर्णते स्वस्थ और प्रसन्‍न अवद्य है ।* दस तक का परॉपक सिद्धात यह 
कल्पना थी कि धामिक शिक्षा तथा दी काल से प्रचलित सामाजिक मूल्यों के कारण 
भारतीय कृपक भोतिक भावध्यकताओं की सतृप्टि की अपेक्षा आध्यात्मिक सतोष में 
अधिक रूचि रखता हे |? ब्रिटिश भूतपूर्व तथा वर्तमान अधिकारी भारतीयों की प्रतिव्याक्ति 
आय की यूरोप के लोगो की आय स तुलना की प्रबति के मुकाबले व्यांक्तनिष्ठ और 
सापेक्षिक सिद्धात पर आध्ु ते विरोधी दष्टिकाण प्रस्तुत करत लगे । उनमे से अपेक्षाकृत अधिक 
गभीर व्यक्तियों ने घोषित किया जीवन आवश्यकताओं और मूल्यों में गहरे अतर के कारण 
यूरोप के लोगों के साथ भारतीयों के जीवन निर्वाह तथा जीवन स्तर की तुलना एक 
अर्थहीन चेप्टा है। उनकी जाच-पटठताल तो दश की अपनी आवध्यकताओ के सदर्भ में 
ही करनी उचित है ।” कम सतके सरकारी अधिकारी ता टिप्पणी करते हुए दस सीमा तक 
बढ़ गए कि तुलना की दृष्टि से यूरोप के खेतिहर की अपेक्षा भारत के किसान की दशा 
बेहतर है । इसी प्रकार सामान्य भारतीय कृषक को प्राप्त सुख सुविधाओं की दृष्टि से 
उसकी तुलना यूरोप के बहुत बड़े भाग में विद्यमान किसानो से करते हुए जान स्ट्रेचे ने 
]898 में यह मत व्यक्त किया “निस्सदेह भारतीय कृषक ही अधिक लाभसंपन्‍न है ।* 
मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर ग्राट डफ 887 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में पहले 
ही यह दृष्टिकोण प्रकट कर चुके थे ।"* छोटे अधिकारी तो और भी अधिक असंयत थे । 


भारत की निर्धनता के 


ढाका का कमिइनर 888 में इस चौंकानेवाले परिणाम पर पहुचा अपनी आवश्यकताओं 
के सदमे मे बगाल का किसान विश्व मे समृद्धतम है । हुगली का कलक्टर टायनर भी 
उद्धतता में पीछे नहीं था । उसने यहा तक लिखा इस जिने के दरिद्रतम वर्ग की स्थिति 
इग्लेड के उसी वर्ग वी स्थिति की तुलना मे सभी दृष्टियों से निस्सकोच रूप से बेहतर कही 
जा सकती है।**'और मुझे इस बात में लेशमात्र भी सदेह नहीं कि हजारो-हजार निर्धन 
अगरेज भारतीयो के साथ स्थान परिवतंन करने मे प्रसन्‍नता श्रनुभव करेंगे ।* 

भारतीय नेताओं ने इस विचारधारा के आधारभूत दृष्टिकोण का सर्वेथा क्र 
तथा भावनाशृन्य* बताया। उन्होंने बड़ी तीब्रता से इस सिद्धात को अस्वीकार किया 
कि भारतीयों की आवज्यकताए सीमित हैं” अथवा वे जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओ 
का आनद लेने तथा उनकी आवश्यकता अनुभव करन के अयोग्य है ।*' उनके वर्तमान 
निग्न जीवनस्तर का उनवी स्थिति में सुधार के अधिकार को नवारने के पांपक तत्व के 
रूप मे नहीं निया जा सकता ।* विषय का सार इस प्रकार था 

ब्रिटेन न प्रयम उनके साधन छीन लिए उन्हें अधिक उयादन के अधोग्य बना 
दिया, अवर्शिष्ट तन्‍्छ साधना की सीमा तक उन्हें अपनी आवश्यकताओं को घटान को 
विवश हर ए और फिर उन्हें कोसना शुरू कर दिया। घाव पर नमक छिडकते हए 
उन्हें कहना प्रार्म कर दिया देखा तुम्हारी आवश्यक्ताए सीमित हैं। तुम्ह अवश्य ही 
सीमित जावध्ययताओं वाल निर्धन त्पकति बने रहना चाहिए। तुम्हारे लिए ।वा सेर 
चावल हम तम्ह अजिक उद्दारता स सर भर चावल रखने की अनुमति द देंगे थोई से 
वस्त्र और आश्रत्न पय्राप्त है। बटी बडी मानवीर आवश्यकताओं की सनुष्टि और सुखो 
का उपभाग ना हमार लिए है। तुम्ट हमारे भाड के टटट के रूप म हमारे पशुओ के 
समान हमारी दासता उरनी चाहिए और हमारे जिए श्रम करना चाहिए ।९ 

भारीय नवाजा न वेराग्यपरवा दष्टिकाण तथा आध्यात्मिक्ता क॑ नाम पर 
निर्धनता को महिमा देने वी प्रवक्ति ही निंदा की। उन्होंने भा खुख-सुविधाओ को 
बहत ऊचा स्थान दिया। ”! उन्होंन राष्ट्र की भौतिक उत्पादक्र मे सभावित वृद्धि के 
साथ राप्ट वी भौतिक संपदा में वदि की इच्छा को जोड़ दिया क्योकि उनके अनुसार 
भौरिक सामग्री वै >पात्ध परिमाण वा मानवीय आवश्यवताओं की सतुप्टि से सापेक्ष 
सबंध है।!४ उनकी सारी भाथिक गतिविधि का कद्र दरिद्रता फो दर करना था न कि 
अप्रसन्‍नता को । उन्होंने अपना तात्कालिक नक्ष्य भूखे मरत लागो के लिए रोटी के दो 
टुक्डे जुटाना बताया और दस रूप में उनके त्व का सार यह था कि बेचारे भारतीयों की 
सीमित आवश्यव॒ताओं वी भी सजुण्टि नहीं होती ।!0० 


क्या दरिद्रता बढ़ रही थी 


राष्ट्रीय आदोलन, स्वतत्र जाच-पडतालो तथा बहुत बडे क्षेत्र और बहुत बडी जनसख्या को 
बहुत बुरी तरह प्रभावित करनेवाले और साथ ही सपन्‍नता का पर्दाफाश वरनेवाले 
दुर्भिक्षो की निरतरता के फलस्वरूप मारे देश मे व्याप्त घोर दरिद्रता के राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण को न्यूनाधिक रूप मे न केवल भारतीय जनता ने ही अपितु शासकवर्ग ने भी निविवाद 
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रूप से स्वीकार किया । 888 की आथिक जांच पर प्रस्ताव में यह तो कहा गया था कि 
खेतिहरों के निम्न वर्गों की स्थिति भी वर्तमान मे ऐसी नही जिसे चिता का विषय कहा 
जा सके कितु यह भी स्वीकार किया गया कि देश के सभी भागों मे बहुसंस्थक जनता के 
अभावग्रस्त होने के प्रमाण उपलब्ध है!??५, और यह कथन अतिशयोक्ति नही कि उस देश 
के बहुत बड़े भूभाग के छोटे किसान तथा मजदूर, दो समय का भोजन भी नहीं जुटा 
पाते ।!"* ]898 मे “लायल दुर्भिक्ष आयोग' ने यह पाया कि कृषक जनता का निम्नवर्गं 
अभी घोर दरिद्रता के शिकजे मे इतना कसा हुआ है कि उसके पास सामान्य वर्षो मे भी 
पर्याप्त भोजन नही होता ।!९* अपनी वायसराई के अंतिम वर्षो में ला कर्जन ने स्पष्टता 
से स्वीकार किया : भारत मे पर्याप्त, यहा तक कि पर्याप्त से बहुत आधिक दरिद्रता है।!१५ 
मेजर बेरिंग तथा लाड्ड क्ज॑न द्वारा प्रसारित प्रति व्यक्ति आय के अनुमान यद्यपि अन्य 
रूपो मे विवादास्पद है तथापि उनसे प्रभावशाली ढग से भारतीय जनसमुदाय की घोर 
दरिद्रता का पता चलता है। इस प्रकार 9वी शताब्दी के बीतत-बीतते भारत में व्याप्त 
घोर दरिद्रता के विश्वास ने सत्य के रूप में प्रचार और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । 

भारत के उदीयमान राष्ट्रीय नेतृत्व तथा ब्रिटिश प्रशासवा के मध्य प्रचार-सुद्ध 
का केंद्र एक अन्य अधिक विस्फोटक यह प्रश्न बन गया कि "भारत की दरिद्धता पहले की 
अपेक्षा बढ रही है अथवा घट रही है ?!०” यह प्रहन दस दुप्टि से महत्वपूर्ण था कि इसके 
उत्तर में एक निर्णय निहित था और इसीलिए दोनों पक्षों ने इस प्रश्न को उस रूप मे 
प्रस्तुत किया “भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनने पर पहले की अपेक्षा ग्र*छी स्थिति मे है 
अथवा बुरी स्थिति मे है ? !"५ भारत मे विद्यमान ब्रिटिश अधिकारी देश मे व्यापक दरिद्रता 
के प्रइदन की अपेक्षा इस प्रवन पर अधिक स्वेदनशी ल थे क्योंकि भारत का प्वपिक्षा दरिद्र 
होते जाता मानने का अर्थ केवल आात्मनिदा ही नही था प्रत्युत उसके गभीर राजनीतिक 
प्रतिघात मुगतना भी था। उच्च ब्रिटिंग अधिकारी सत्य के ट्स रूप से भली प्रवार परि- 
चित थे। भारत सचिव लाडं जाज हेमिलटन ने समस्या की ट्स चुनौती को स्थीकार करते 
हुए 6 अ्रगस्त 90] को 'हाउस आफ कामस' में घोषणा की 'यदि यह सिद्ध किया जा 
सके कि हमारे प्रशासन में भारत भौतिक सपन्‍नता की दृष्टि से और अधिक पिछट गया है 
तो मैं इसे एकदम आत्मनिदा मानने को तैयार हूं तथा स्वीकार करता हु कि इस स्थिति 
मे हम भारत को और अधिक समय तक अपने नियंत्रण में रखने के विश्वसनीय अधिकारी 
नहीं |?" यह विषय इस दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि रोग को अभी 
स्वीकार ही नही किया गया तो उसके कारणों और उपचारों के ढूढ़ने का क्‍या लाभ हो 
सकता था ? 

वर्षों तक भारतीय नेता इसी स्थिति को सिद्ध करने में लगे रहे कि भारत दरिद्र 
ही नही प्रत्युत दिन-प्रतिद्धित दरिद्रतर होता जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता की 
निरंतर बढ़ती हुई और उत्तरोत्तर अधिक गहरी जड़ पकडती हुई निर्धघनता को दिखाने के 
लिए अथक ओर निरंतर प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ गोपालकृष्ण गोखले ने इसे 902 के 
अपने प्रसिद्ध बजट-भाषण का केंद्रबिदु बनाया और उसके बाद इस समस्या के सभी पक्षों 
पर बिचार करने के उपरात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के जनसमुदाय की 
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भौतिक स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है तथा यह दृष्टियोचर है कि यह 
स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र विस्तार के अंतगंत सर्वाधिक दुखद स्थिति है।४० 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने द्वितीय अधिवेशन में ही भारतीय जनता की विशाल 
संख्या की बढ़ती हुई दरिद्रता के अपने दृढ़ विश्वास को वाणी दी'/४ तथा एक के परचात 
दूसरें अधिवेशन में इस प्रस्ताव को दोहराया । राष्ट्रीय प्रेस ने भी प्रतिदिन बढ़ती दरिद्रता 
को 'स्पष्टगोचर' तथा 'पूर्णत: सिद्ध वास्तविकता” कहते हुए अत्यंत उग्रता से उसकी घोर 
निदा की ।!!४ 

दूसरी ओर, भारत में रहनेवाले ब्रिटिश अधिकारी तथा सामान्यतः: सभी ब्रिटिश 
लेखक यह मानते रहे कि ब्रिटिश राज्य से भारतीय जनता की भौतिक दशा निरंतर न 
केकन सुधर रही है प्रत्युत देश की संपन्‍नता में वृद्धि भी हो रही है। उनके अनुसार दरि- 
द्रता की कल्पना सर्वथा निराधार और पूर्ण रूप से पाखंड है। सत्य यह है कि भारत पहले 
से ही समृद्धि के राजपथ पर चलना शुरू कर चुका है; अत' उसका भविष्य उज्बल तथा 
उत्साहवरध्धंक है ।!१ इस सिद्धांत के प्रबलतम समथ्थेंक व्याख्यातः लार्ड कर्जन थे जिन्होंने 
बार-बार, यहां तक कि लगभग अपने समी बजट भाषणों में इस विषय को उठाया ।[५ 
90॥ »े : (? जैसा हम पृ निर्देश कर चूके हैं, संगणना द्वारा यह सिद्ध किया कि 
मारत की 882 मे 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढकर 898 में 30 रुपये प्रति व्यक्ति हो 
गई है। वृद्धि की इस दर से असंतोष प्रकट करते हुए भी उन्होंने दावा किया कि आ्थिक 
गतिविधि निश्चिर रूप से प्रगति की ओर उन्मुख है, अवनति की ओर नहीं ।75 90] तक 
तो वे और अधिक विव्वस्त हो गए थे । उन्होंने गोपालकृष्ण मोखले जैसे मारतीय नेताओं 
का उपहास करते हुए, 'तपती घूृप में वर्षा होने की बात कहकर आत्मरक्षा के लिए छाता 
ताननेवालों' से उनकी तुलना करते हुए बलपूर्वक कहा कि भारत सभी दिशाओं मे हृष्ट- 
पुष्टता, क्षमता और संपन्‍नता के संकेतों का स्पष्ट प्रदर्शन कर रहा है ।/* 906 तक तो 
उनका यह निश्चित मत था कि भारत की मौतिक प्रगति न केवर भारतीय इतिहास की 
अमृतपूर्व घटना है प्रत्युत विश्व के किसी मी देश के इतिहास की ए+ विरल घटना है।!? 

प्रतिदंद्ी विवादों की विस्तृत परीक्षा के समय दोनों पक्षों ने समान रूप से स्वीकृत 
परंतु भिन्‍न विधि से और विपरीन रूप में विइलेषित निर्देशको पर न केवल तक्क-वितक 
किया प्रत्युत मारतीय नेताओं ने भौतिक संपन्‍नता संबंधी कतिपय पक्षों पर सहमत होते 
हुए भी यह स्पप्ट कर दिया कि राष्ट्रीय संपन्‍नता संबंधी बड़ें कारणों के अभाव में ये पक्ष 
आवश्यकता से अधिक कमजोर पड गए थे । 

राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में दुर्मक्ष भारत की दरिद्रता के स्पष्ट प्रमाण थे॥। 
दुर्भिक्षों की निरंतर बढ़ती हुई तीव्रता, प्रसार तथा विनाशनीला!”* भारत की बढ़ती हुई 
अशक्यता के पक्के प्रभिसूचक थे ।०९ इसके विपरीत ब्रिठिद् दृष्टिकोण यह था कि दुभिक्ष 
प्राकृतिक प्रकोप के परिणाम थे और इनके साथ मानवीय प्रयत्नों का कोई संबंध नहीं 
था ।” भारतीयों की दृष्टि में खेतिहरों पर बढ़ता हुआ ऋण तथा भूमि जोतनेवालों 
द्वारा भूमि न जोतनेवालों के हाथों भूमि की बिक्री, साधनों के बढ़ते अभाव के सूचक 
थे ।!भ कुछएक ब्रिटिश अधिकारियों तथा लेखकों ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर 
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दिया कि ऋणग्रस्तता खेतिहरों की निर्धनता की दशा की सूचक है ।!१* विकल्पत: उन्होंने 
ऋणग्रस्तता को निर्धनता का कारण माना, परिणाम नही ।!** जी० वी० जोशी और 
गोखले ने भी अकाल और प्लेग से अलग हटकर बढ़ती हुई मृत्यु-दर के आंकड़े प्रस्तुत 
करके यह दिखाने का प्रयत्न किया कि बहुत अधिक जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं 
मिलता ।** एक ओर जहा भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीय संपन्‍नता के 
दावे को झूठा सिद्ध करने के लिए निरचयात्मक प्रमाण जुटा रहे थे, वहां वे अब यह भी 
मानने लगे थे कि वस्तृत: प्रमाण जुटाने का उत्तरदायित्व तो निश्चित धारणा के प्रस्तोताओं 
का ही है। 

ब्रिटिश प्रवक्‍ताओं ने इतिहास को बहुत बड़ा न्यायाधीश मानकर उसके आगे 
अपील करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनका मंतब्य था कि ब्रिटिश राज्य के 
सापेक्षिक भौतिक परिणामों पर निर्णय देने से पूर्व तुलना के लिए यह देखना चाहिए कि 
ब्रिटिश पूवववर्ती शासकों के अधीनस्थ भारत की क्‍या दशा थी। इस तुलनात्मक विवेचन 
में उनका तक॑ था कि अंगरेजो के आने से पत्र भारत अत्यधिक दरिद्र था और ब्रिटिश राज्य 
का पक्ष इस दृष्टि से उज्वल है ।!** भारतीय नेता अपने अतीत पर आधारित निर्णय को 
स्वीकार करने पर सहमत थे। कुछएक महानुभावो ने तो बड्दी तत्परता से मान लिया कि 
भारतीय दरिद्रता की जड़े इतिहास के अतराल मे है और इस प्रकार दरिद्रता एक 
पुरानी, बहुत पुरानी विरासत में प्राप्त बुराई है ।९ भारत अतीत में कभी समृद्धि का 
भडार नही रहा ।!”? परन्तु उनमे से बहुतों की मान्यता यह थी कि वर्तमान युग की दरि- 
द्रता और दुर्भाग्य अतीत के किसी भी युग में नी रहे ।! * इनसे आज के भारत को जकडने 
वाला अगरेजी राज्य सबसे बडा अभिज्ञाप है ।!९ उनमे से कुछण्क ने तो यह प्रमाणित 
करने की चेष्टा भी की कि अकबर तथा अन्य भारतीय शासकों के समय भारतीयो की 
रिथिति अपेक्षाद्नत अच्छी थ्री।)" कुछाक राष्ट्रवादी प्रवक्‍ताओं ने तो अनीत का गौरव- 
गान किया और अतीत की समृद्धि और गरिमा के विनाश पर उच्च रबर से बिलाप 
किया। !/ 7ल्‍्फंड नडी के इस विषम प्रइन ने बडी सफाई से सरकारी दृष्टिकोण का 
खडन किया --क्या अगरेज व्यापारी भारत में गरीबों के दुखों के निवारण के लिए इस 
देश में आने को आक्ृष्ट हुए थे ? अथवा उनके अपने ऐतिहासिक कथन के अनुसार, क्या 
वे इस देश को संपत्ति से आक्ृष्ट होकर यहां आये थे ? !5२ 

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा लेखकों ने भारत में असंख्य विभिन्‍न मूल्यवान 
धातुओं के बढते हुए आयात तथा उसके फलस्वरूप लोगों के पास उन धातुओं के संचित 
भंडार को देश को बढ़ती हुई सपत्ति को निश्चिचत संकेत के रूप में ग्रहण किया ।!*? उनमें 
से एक महानुभाव फंड ज ० एटकिसन ने तो 902 में संगणना की कि 800-]895 की 
अवधि में भारत ने 4,:05,000 पौड का सोना तथा 4792,403,000 पौंड को चाँदी 
आयात की है। सिक्को आदि के लिए कटौती के पद्चात उसने आंकड़ों से सिद्ध किया कि 
भारत की संचित आय 26 रु० प्रति व्यक्ति है ।!** उल्लेखनीय यह है कि उसका यह तक 
भारतीय नेताओं को किसी प्रकार दिग्श्रांत न कर सका। भारतीय नेताओं ने यह स्वीकार 
किया कि 9वीं शताब्दों की पूरी अवधि में मूल्यवान धातुओं का आयात हुआ है परंतु 
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इसे वे बढ़ती समृद्धि का अथवा राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी का लक्षण मानने को तैयार नहीं 
हुए । उन्होंने स्पष्ट किया कि चांदी के कुल आयात का बहुत बड़ा भाग संग्रह भ्रथवा आभ- 
षणों के काम न आकर मुद्रा की अनिवार्य आथिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूति 
के ही काम आता है। आयातित चांदी प्रमुख रूप से मुद्रानिर्माण के ही काम आती है 
जिसकी माग इन वर्षो में भ्राजस्व की नकद अदायगी तथा देश के विदेश व्यापार के 
आधिक भुगतान के कारण काफी बढ गई थी ४४ मुद्रानिर्माण, टूट-फूट तथा राजकोष- 
जमा आदि के पश्चात आयातित मूल्यवान घातुओं का अवशिष्ट जनता की बढती समृद्धि 
को दिखाने के लिए प्रयोग किया जानेवाला एक तुच्छ प्रमाण ही था ।'४४ इतना ही नहीं, 
इस तृुच्छ राशि का उपयोग भी प्रमुख रूप से उच्च तथा मध्यवर्ग के लोग ही करते हैं । 
यह धातू तो कदाचित ही जनता के निम्नवर्ग के हाथ में पहुंच पाती है ४” दादाभाई 
नौरोजी ने जोर देते हुए कहा कि सोना-चांदी के आयात संपत्ति मे शुद्ध बढोत्तरी नहीं 
करते क्योंकि उनका उद्देश्य व्यापार के निश्चित संतलन को बनाए रखना नहीं है। भारत 
का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक है। इन मृल्यवान धातुओ के आयात के बदले उसी 
मूल्य की अन्य वस्नुओ का निर्यात करना पडता है अत-* इस रूप में मूल्यवान घातुओं के 
आयात से संपत्ति में वद्धि की अपेक्षा जीवननिर्वाह के साधनों की हानि ही अधिक होती 
है [35 

ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने हर्षोत्फुल्ल होकर वर्ष-प्रतिवर्ष मूल्य और परिमाण 
मे शीघ्र गति से फैलते भारत के विदेश व्यापार को देश की बहती संपन्‍नता के साक्ष्य रूप 
में प्रस्तुत किया | उन्‍होंने एक ओर यह नक प्रस्तुत किया कि केवल बढती संपन्‍नतावाला 
देश ही नियमित रूप मे और ऊंची दर पर विदेशी सामग्री के आयातों में वृद्धि कर सकता 
है । दूसरी ओर उनका तक॑ था कि बढते हुए निर्यातो से किभानों की जेबें अधिकाधिक भर 
रही होगी ।!४१ भारतीय नेताओ ने इस प्रपंच के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया | विदेश 
व्यापार के प्रति उनके दृष्टिकोण की समीक्षा तो आगे के एक अध्याय मे प्रस्तुत की गई है । 
यहा इतना लिखना पर्याप्त होगा कि उनके अनुसार विदेश वाणि :थ लाभ का साधन न 
होकर राष्ट्रीय क्षति का ही एक बहुत बडा साधन है, क्योकि आयात से थोडे से लाभ की 
अपेक्षा बहुत बडी हानि इस रूप मे होती है कि स्वदेशी उत्पादक, के अपने क्षेत्र से हट जाने 
से औद्योगिक उदासीनता छा गई है। इसके अतिरिक्त अग्यातो मे वृद्धि देश के योगक्षेम मे 
बढोत्तरी की अपेक्षा देश से धन के निकास में वद्धि की ही सकेतक है। मजे की बात यह है 
कि उसकी बुराइया तो भारतीयों को मुगतनी पड़ती है और उसके लाभो का आनंद 
विदेशी लेते हैं ।४० 

ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों ने निरंतर सुधरते हुए भारत के राजस्व की ओर 
संकेत किया जो करों के अतिरिक्त बोक को बढाए बिना ही बढ़ता जा 7हा था। उन्होंने 
राजस्व के प्रमुख विषयों द्वारा लचीलापन दिख, ? जाने के लिए तथा क्रयशक्ति और 
समृद्धि के सूचक साधनों से प्राप्ति में निरतर विकास के लिए अपने आपको बधाई दी ।?४? 
उन्होने देश में सुविधाओं और समृद्धि के सीमांत में सुघार के णोतक के रूप में सीमा- 
छुल्क, डाक कर, नमक कर, आय कर, मुद्रांक तथा उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि 
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का उल्लेख विशेष रूप से किया ।'* भारतीय, जिनके दृष्टिकोण को गोपालकृष्ण गोखले ने 
सभी राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा बहुप्रशंसित 902-3 के अपने बजट भाषणों मे प्रखरता 
और प्रबलता से भ्रस्तुत किया था, राजस्व मे बढ़ोत्तरी को देश की मौतिक श्रगति का 
संकेत मानने को सहमत नही थे। उनके अनुसार ऊंचा कराघान देश की दरिद्रता का बहुत 
बड़ा का रण है ।/“ वह राजस्व के खातों मे विकास को भारतीय जनता की दरिद्रता के 
निवारण का सूचक मानने के ब्रिटिश दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं करते थे। उनका 
बविदवास था कि उत्पादन राजस्व मे वृद्धि राष्ट्र की संपन्‍नता की अपेक्षा राष्ट्र के विनाश 
और दुर्माम्य के पथ पर बढ़ने की सूचक है। एक सम्य सरकार को इस स्थिति का अनु- 
मोदन करने के बदले उसकी निदा करनी चाहिए ।!४* सीमाशुल्क मे वृद्धि केवल यथादृष्ट 
विदेश व्यापार के प्रसार मात्र की ज्ञापक है जिसकी निन्‍दा पहले ही की जा चुकी है। 
केवल दो करो, आयकर तथा बिक्रीकर, से प्राप्त आय देश की भौतिक स्थिति का ज्ञान 
करा सकती है । आयकर मध्यवर्ग की और बिक्रीकर जनसाधारण की स्थिति के परिचायक 
हैं !*५ यह निर्देश किया गया कि आयकर से प्राप्त होनेवाली आय वर्षों से न्यूनाधिक 
रूप मे स्थिर ही रही है ।!*९ बिक्रीकर की आय भी जनसंख्या के विस्तार के अनुपात में नही 
बढ़ी है ।!*” नमक जैसी मानवीय उपयोग की मूल तथा आवश्यक वस्तुओ की प्रति व्यक्ति 
खपत में गिरावट का सूचक यह तथ्य जनसमुदाय की भिरती दशा का सचमुच एक बहुत 
बड़ा साक्ष्य है ।!४8 

ब्रिटिश मारतीय अधिकारियों ने कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र मे विस्तार तथा कृषि- 
उपज मे वृद्धि को भारतीय सपन्‍नता के विकास के एक अन्य प्रमाण के रूप मे उद्धृत किया 
क्योंकि उनके अनुसार इनका परिणाम था कृषि आय मे अपेक्षाकृत अधिकता तथा खाद्य 
पदार्थों की अपेक्षाकृत प्रचुरता से उपलब्धि ।!४* मारतीय नेताओ ने इस तर्क का खंडन 
निम्नलिखित युक्ति से किया। उसके अनुसार देश मे, विज्नेषत: पुराने प्रातों मे, क्रषि योग्य 
भूमि का क्षेत्र तथा कुल खाद्य-सम रण बढती जनसख्या के अनुरूप नहीं बढ रहे ।१* इसके 
अतिरिक्त व्यापारिक फललो के क्षेत्र की वृद्धि के मुकाबले खाद्य फसलों के क्षेत्र की वृद्धि 
मी नगण्य है ।!४ कृषिक्षेत्र का विस्तार कृषि उत्पादनों के निर्यात मे वृद्धि के परिणाम के 
अनुरूप नही ।! प्रत्येक स्थिति मे यह विस्तार जगलों, प्राकृतिक चरागाहो तथा परती 
धरती पर अनुचित कब्जो का ही परिणाम है ।!*» इसके अतिरिक्त उन्होने अंगरेजों के 
घरती की उत्पादकता में सुधार के दावे को गलत मानते हुए उसका प्रबल खंडन किया ॥ 
उनके अनुसार धरती पर जनसशध्या के दबाव और उसके फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादकों के 
हट जाने से, घटिया घरती पर व्ययसाध्य खेती के विस्तार से १४ तथा निरंतर खाद के 
बिना ही फसल उगाते रहने से धरती की उवेराशक्ति क्षीण हो जाने से उत्पादन घट गया 
है ।!* अतएव निष्कर्ष रूप मे उनकी मान्यता थी कि भारत कृषि के क्षेत्र में निरंतर और 
भयंकर अपक्ष से विपन्न होता जा रहा है जिसका परिणाम यहां बार-बार पढ़नेवाले 
दुर्भिक्ष हैं ।!* 

सुधरती दशा का सरकारी तंत्र द्वारा प्रस्तुत एक रोचक साधय मूल्यों में वृद्धि था। 
उनके अनुसार यह एक सत्य था क्योंकि इससे एक ओर खेतिहरों की जेबें भारी हो रही 


भारत की निर्धनता 7 


थीं और दूसरी ओर लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि से प्रेरित खाद्यान्‍्नों तथा अन्य उपभोग 
वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी ।/ राष्ट्रवादी अर्ंश्ञास्त्रियों की दृष्टि में मूल्यवृद्धि की 
भूमिका का तक॑ सर्वंथा निस्सार और अंतिमूलक था। उन्होंने क्यों तक तो आंशिक, 
स्थानीय तथा अस्थायी वृद्धि को छोड़कर देश में खामान्व अथवा उल्लेखनीय रूप में मुल्य 
वृद्धि को स्वीकार ही नही किया ।!* आगे चलकर सन्होंने मुल्यवृद्धि के तथ्य ०गे तो स्वी- 
कार किया परंतु उसकी सार्थकता का विश्लेषण मिम्न रूप से प्रस्तुत किया । उनके विचार 
में मृल्यवद्धि क्रयशक्ति में वृद्धि की सूचक न होकर राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट की 
झौर कृषि उत्पादन में क्लास की द्योतक थी ।१** इसके अतिरिक्त यह कृषि उपजों के बढ़ते 
निर्यात तथा यूरोप के बाजारों की ऊंची कीमतों का प्रभाव था ।?* उनमें से कुछ एक ने 
संकेत किया कि किसी भी रूप मे बढी कीमतों का लाभ वास्तविक उत्पादक को न मिलकर 
बिचोलियों, ऋणदाता, साहुकारों तथा निर्यात व्यापारियों, द्वारा ही हड़प लिया जाता 
था ।!४ उन्होंने अविलंव यह भी संकेत किया कि खेती तथा अन्य प्रकार के श्रम कार्यों में 
लगे समाज के निम्नतम वर्ग के मजदूरों की आय बढती कीमतों के साथ उसी गति से नहीं 
बढी है। बल्कि कुछ लोगों की आय तो घट गई है। ऐसे लोगों का तथा उन छोटे 
किसानों का जिनके पास बेचने के लिए फालतुू अनाज नहीं होता और जिन बेचारों को 
अपनी आवश्यकता के खाद्यान्न का कुछ भाग खरीदना पड़ता है, ऊंची कीमतों से समृद्धि 
के बदले दुर्भाग्य ही बढा है ।!५: 

आधुनिक उद्योगों तथा यातायात साधनों का उदय और विकास समकालीन 
भारतीय आर्थिक विकास का एक ऐसा पहलू था जिसे दोनों पक्षों ने प्रचारात्मकता से 
हटकर एक मत से समर्थन दिया तथा उसे आशिक क्षमता का स्रोत स्वीकार किया। 
परंतु इस संबंध में भी भारतीय अथंशास्त्रियो ने स्वदेशी उद्योगों के द्वतगामी ह्वास पर 
गंभीर चिता और निराशा प्रकट की। इस औद्योगिक उदासीनता से भारतीय समाज 
द्वारा अनुभूत आजीविका की भारी क्षति की पूर्ति आधुनिक मझीनी उद्योग के विकास 
द्वारा होती दिखाई नही देती ।!** उल्लेखनीय यह है कि विदेशी धन का आघुनिक भारतीय 
उद्योगों पर प्रमुत्व लाभप्रद परिणामों के बहुत बड़े भाग को शभ्रपने अधिकार में कर लेता 
है ।!४ उनकी दृष्टि में रेलें भी विशुद्ध वरदान रूप नही थीं ।१४ 

मारतीय नेताओं ने एक दृष्टि से अंगरेजी प्रशासन को नीचा दिखाया। भारत में 
व्याप्त धोर दरिद्रता और उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती गति के संबंध में उनकी धारणाएं दृढ़ 
थीं। वे सदेव इस तथ्य की सत्यता की परीक्षा के लिए तथा वास्तविकता को उसकी गह- 
राई में देखे के लिए निष्पक्ष तथा खुली जांच-पड़ताल का समर्थन करते थे। वस्तुतः 
उन्होंने जांच-पड़तालों को भारत की दरिद्रता समस्या संबंधी अपने आंदोलन का भ्रभिन्‍न 
अंग बना लिया। दादाभाई नौरोजी अपने संपूर्ण सक्रिय राजनीतिक जीवन में, अपने 
निबंधों में, हाउस आफ कामंस में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तथा सिलेक्ट कमेटी आन 
ईस्ट इंडियन फाइनेंस ऐंड दि रायल कमीशन आन दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्स- 
पेंडीचर आफ इंडिया' (विलेबी कमीदान) के सामने साक्ष्य देते हुए, निरंतर जांच- 
पड़ताल की मांग करते रहे ।!४० 
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राष्ट्रीय कांग्रेस ने ।900 में भारतीयों की आ्थिक दशा की पूर्ण तथा निष्पक्ष 
जांच की माग प्रस्तुत की ।!” ]90] मे इग्लेड स्थित भारतीय अकाल सघ ने मारत के 
बहुत से विशिष्ट ग्रामों की आ्थिक स्थिति की विस्तृत जाच की योजना बनाई तो काग्रेस 
नें उस योजना को अपना हादिक समर्थन दिया ।!* भारतीय नेताओं ने 882 की बार- 
बूर जाच के और 888 की डफरिन जाच के परिणामों के प्रकाशन का बार-बार आग्रह 
किया । उन्होने इन प्रकाशनो को रोकने को विश्वासधात बताते हुए अपने खुद के खुले 
दावो की पूर्ति के प्रति उपेक्षा के लिए सरकारी तंत्र की अच्छी खबर ली ।!* 


दरिद्रता के कारण 


भारत की बढती दरिद्रता अथवा सपन्‍नता विषयक वाग्युद्ध दोनो पक्षो द्वारा प्रबल पराक्रम 
और उत्कट साहसपूर्वक लडा गया । यद्यपि यह मतभेद वर्षो तक भारतीय राजनीति को 
जीवन प्रदान करता रहा तथापि अधिकाधिक इसे दो तथ्यो की स्थापना मे सफलता मिली, 
प्रथम, भारतीय जनता के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्ग का जीवन स्तर अत्यत ही निम्न 
है। इतना अधिक निम्न है कि उसे और अधिक नीचे नहीं घकेला जा सक्ता । द्वितीय, 
यदि भौतिक प्रगति अथवा परागति नाम की कोई स्थिति है भी तो उसकी दर इतनी 
स्‍्वल्प तथा अपने-आप मे उसका क्षेत्र इतना सकुचित है कि उसे वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित 
ही नहीं किया जा सकता ।!”? दूसरे शब्दों मे भारत की भौतिक स्थिति दरिद्रता के निम्न 
स्तर पर स्थिरता की ही है। 

भारतीय नेताओ की दृष्टि में भारत की अर्थव्यवस्था की गति की दिशा का 
प्रश्न इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इससे प्रमु् रूप से तो भारतीय जनता और सरकार 
का दरिद्रता की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था और दूसरे बाद मे यह 
निर्णय करने मे कि इसके लिए किसका दायित्व है-- सहायता भी ली जा सकती थी।! 
अध्ययन काल की अवधि कै अधिकाश वर्षों मे उनका प्रमुख लक्ष्य भारत की विश्वसम्मत 
घोर दरिद्रता का उन्मूलन था न कि चिडियो द्वारा खेत चुगे जाने के बाद पछताना 
था ।””: विदेशी शासकों तथा भारतीय नेताओ ने देश की चरम दरिद्रता के लिए उत्तर- 
दायी तत्वों की समीक्षा करने में तथा उनके सुलभाने में अधिक ध्यान दिया क्‍योंकि वे 
इस तथ्य से भलीभाति परिचित थे कि आथिक विकास के मार्ग की बाधाओं को भली 
प्रकार जान लेने पर ही उनके हटाने के उपायो का अनुशसन अथवा प्रयोग किया जा 
सकता है |” समय-समय पर ब्रिटिश भारतीय लेखकों और अधिकारियों ने भारत की 
असाधारण दरिद्रता के सबध में अनेक विश्लेषण प्रस्तुत किए । सारतीय राष्ट्रवादियो ने 
उन्हें प्राय निस्तार, अपर्याप्त तथा असतोषप्रद बताते हुए अस्वीकार कर दिया। 

ब्रिटिश प्रशासको ने अनेक बार भारत की निर्धनता के लिए भारत की जनसख्या 
के आकार व वृद्धि को दोष दिया। उनके अनुसार जनसख्या की वरद्धि आजीविका के 
साधनो को शीघ्रता से पीछे छोडती जा रही है और इस प्रकार निर्धनता को अनिवार्य 
बनाती जा रही है।”* लाई इफरिन ने ]888 मे सेंट ऐंड्रयूज के भोज मे पूछा जब 
इस देश में बड़े-बडे जिलो और इलाकों मे जनसम्या बाढ की तरह बढ़ती जा रही है और 


भारत की निर्धनता 9 


उन इलाकों के लोग प्रतिवर्ष भूमि की अवधारणा शक्ति की उपेक्षा करके कई गुना बढ़ 
रहे हैं तो प्रस्तुत ऐसे भयंकर खतरे से बचाव के लिए क्या अवकाश रह जाता है ?!7 
मर्ज की बात यह है कि उसके उत्तराधिकारी वायसराय लार्ड लेसडौन ने 89] में 
जनसंख्या की वृद्धि को देश के भौतिक विकास के साक्ष्य के रूप मे उद्धत किया था ।!!० 
भारतीय नेताओं ने इस धारणा को पूर्ण रूप से ठुकराया । उन्होंने इस तथ्य को मानने से 
इनकार कर दिया कि भारत की जनसंख्या तेजी से कई गुना बढ़ रही है अथवा भारत एक 
बहुसंख्यक देश है अथवा जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि भारत की दरिद्रता के लिए 
उत्तरदायी है ।!” वास्तव मे उनके अनुसार भारत मे जनसंख्या की दर इतनी कम है कि 
भारतीयों के सहज आत्मसंयम पर बहुत-कुछ कहा जा सकता है जिस पर माल्थस के 
सिद्धातवादी अ्थ॑ंशास्त्री इतना बल देते हैं और इसके लिए हम सही रूप मे ही श्रेय के 
भागी हैं ।!* किसी भी रूप मे जीवन के दयनीय स्तर का घनी आबादी के साथ कोई 
संबंध नही। उदाहरणार्थ पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश भारत की अपेक्षा अधिक 
घनी आबादीवाले होने पर भी क्‍या भारत की अपेक्षा अधिक समृद्ध नही हैं ?”१ और 
न ही धन की वृद्धि के साथ जनसख्या की वृद्धि असगत है। उदाहरणार्थ इग्लेड को 
मिलाकर पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक तेजी 
में कई गुन। ब७ १हां है, फिर भी उनकी भौतिक सुविधाएं घटने के बदले बढ रही है ।!० 
890 मे जी०बी० जोशी ने भारत की आथिक स्थिति!» पर अपने एक लेख, जो आज 
भी समकालीन आथ्थिक विश्लेषण का विशिष्ट उदाहरण है, मे भारत की जनसंख्या 
अतिरेक के वास्तविक स्वरूप की पोल खोली। उसका प्रारंभिक तक॑ था कि जनसंख्या 
में वृद्धि अपने-आप में आवश्यक रूप मे अथवा सर्देव एक बुराई नही है, जैसाकि माल्थस 
सिद्धात के अनुयायी अर्थंशास्त्री मानते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो देश 
भौतिक समुद्धि के साधनो की प राकाष्ठा पर पहुच गए हैं तथा विज्ञान, कौशल और श्रम 
द्वारा और अधिक विकास का अवकाश नही है, वहा जनसंख्या में वृद्धि एक बहुत बडी 
बुराई है तथा उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए परतु यह तथ्य भा रत जैसे अविकसित 
देशों पर लागू नही होता जहां उत्पादक सपत्ति के भौतिक साधन, मनुष्य के श्रम, कौशल 
तथा विज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हे। ऐसे देशों मे माल्यस सिद्धांत के अनुसार तो जनसख्या 
की वद्धि एक अभिशाप न होकर उसके स्वथा विपरीत अपने-आप में समृद्धि का एक 
बहुत बड़ा साधन है। विद्व के दो बड़े औद्योगिक देशों, यूनाइटिड किंगडम तथा फ्रास 
के आर्थिक इतिहास इस मंतब्य के साक्ष्य हैं। यूनाइटिड किगडम की जनसंख्या 806 की 
50 लाख के मुकाबले 882 मे 340.60 लाख हो गई है फिर भी इसी अवधि मे वहां 
राष्ट्रीय आय 7 करोड़ पौंड से बढ़कर 24 करोड 70 लाख तक पहुंच गई है। फ्रांस मे 
जहां 780 की 260 लाख जनसंख्या 882 में बढ़कर 376 लाख हो गई है, वहां 
600 लाख पौंड से राष्ट्रीय आय बढकर 9650 ल''भ पौंड हो गई है ।, स्पष्ट है कि इस 
उदाहरण मे माल्थस के जनसंख्या में रेखागणित और उत्पादनों में अंकगरणित की गति से 
वृद्धि का नियम गलत सिद्ध हो गया है। वस्तुतः इसका कारण यह है कि इन देशों में 
जनसंख्या की वृद्धि का अ्थं है उत्पादक श्रम की वृद्धि और ऐसी वृद्धि जब श्रम तथा 
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संपत्ति को अधिक प्रभावी बनाने वाली स्थितियों के विकास के साथ जुड़ जाती है तो 
उसका निश्चित परिणाम होता है उत्पादन में वृद्धि। भारत में भी जनवृद्धि वांछनीय है 
क्योंकि इस देश के आथिक विकास के आधारभूत प्राकृतिक साधन असीम तथा अभप्रयुक्‍त 
हैं। इस प्रकार निष्कर्ष स्वंथा स्पष्ट है कि भारत में बुराई की जड़ कल्पित अधिक जन- 
संख्या न होकर साफतौर से कम जनसंख्या है।/*” जी०वी० जोशी ने निम्नलिखित 
अवतरण में विषय का अधिक स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है : 
जनसंख्या और उत्पादन में सर्देव एक प्राकृत अनुपात रहता है जो प्रत्येक समाज के 
ओऔसत जीवनस्तर का निर्धारण करता है। जब जनसंख्या और उत्पादन दोनों 
सामान्य तथा बराबर दर से आगे बढ़ते हैं और अनुपात बनाए रखते है तब राष्ट्र 
के जीवनस्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी नही होती । इसके विपरीत जब जनसंख्या 
असामान्य गति से बढ़ती है और उत्पादन अपनी सामान्य स्थिति में रहता है तब 
सही अर्थों में अत्यधिक जनसंख्या का रोग माना जाता है। जब उत्पादनगिर 
जाए और जनसंख्या सामान्य गति से बढ रही हो तो उसे अपर्याप्त उत्पादन का रोग 
ही कहना चाहिए। परश्चिचम की पूृजीपति राजनीतिक अर्थव्यवस्था केवल एक “अनु- 
पात' शब्द को ही देखती हुई दो नितांत भिन्‍न प्रकृति की बुराइयों को परस्पर मिला 
देती है । इसी रूप में वह मारत के संबंध मे दोनो रिथतियों में “अत्यधिक जनसंख्या 
का प्रयोग करती है| जैसाकि हम पहले देख चुके हैं. यहां जनसंख्या सामान्य गति 
का अतिक्रमण करके नही बढ़ रही है और यदि देश का कुल उत्पादन आवश्यकता 
के परिमाण के अनुरूप नहीं बढ़ता जबकि देश में मौतिक साधनों की प्रचुरता है, 
तो यह स्पष्टत: राजनीतिक अर्थंशास्त्रियों द्वारा घोषित अत्यधिक जनसंख्या का 
रोग न होकर अपर्याप्त उत्पादन का ही रोग है जिसे'थे लोग मान्यता नही देते ।7१० 
इसके अतिरिक्त यदि जनसंख्या" बढ़ रही है तो भी उसके परिणामस्वरूप दरिद्रता 
में वृद्धि होता आवश्यक नहीं, क्योंकि तेजी से उद्योगीकरण करके इसका प्रतिकार किया 
जा सकता है। इस देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए रोटी जुटाने का प्रशन इस समय 
निस्संदेह गंभीर है और दुनिवार है; परंतु हमारी समभ में बढ़ते हुए मजदूरों के लिए 
पर्याप्त काम जुटाना उससे भी अधिक गंभीर और दुनिवार प्रइन है ।!* परोक्ष रूप से 
उस समय सभी भारतीय नेताओं ने यही सिद्धांत अपनाया । उन्होंने इस बात पर बल 
दिया कि भारतीय कृषि पर सचमुच आवशचध्यकता से अधिक दबाव है परंतु यह दबाव 
अत्यधिक जनसंख्या का फल न होकर देशी उद्योग के बलपुर्वक विनाश तथा नियोजन के 
अभाव का परिणाम है और यह भारत में ब्रिटिश सर्वोक्षत्ता की देन है ।** इस समय 
अत्यधिक जनसंख्या की बात कहना किसी व्यक्ति-के छू काटकर उसपर अपने को पालने 
में अशक्त अथवा काम करने में अयोग्य दोने को अ्वँंग्य « 2 है ।*९० यह कहा 
गया कि इन परिस्थितियों में अत्यधिक जनसंख्या का सिद्धांत ,मैँश समस्या से जनता का 
ध्यान हटाने की एक चेष्टा है और यह दुखते घावों पर नमक के समान भयंकर 
रूप से पीडादायक तथा अपमान॑जनक है! : |: 2 
भारतीयों की दरिद्रता के संद्वंध में 'एक अन्य घिसा-पिटा 
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यह था कि भारतीय प्रकृति से उदार तथा फिजूलखचें हैं जिसके फलस्वरूप वे विवाहो तथा 
अन्य सामाजिक उत्सवों मे अपरिमित खर्च करते है।/”* 888 की आथिक जाच के प्रति- 
चेदन मे यह कहा गया, मितव्यगिता का अभाव भारतीयो की एक प्रमुख विशेषता है।*** 
प्रत्येक प्रतिविदन मे विवाहो तथा अन्य दूसरे समाराहों मे मुक्तहस्त से व्यय करने की 
प्रचलित प्रथा का उल्लेख है ।!* किसानो के निरतर कचहरियो मे मुकदमेबाजी करते 
रहने को भी इसी फिजू लखर्ची का रूप बताया गया ।१*" कभी-कभी तो यह भी कहा गया 
कि भारतीय किसान और मजदूर उत्साहशून्य, बेसमक और निराशापूर्ण कर्मचारी होने 
के कारण भला कैसे गरीब न हो ?/' भारतीय नेताओ ने बडी तीब़ता से इस धारणा का 
खडन किया कि भारतीय अदूरदर्शी अथवा फिजूलखर्च है और फिजूलखर्ची भारतीयों का 
चरित्रगत मूल दोष है । इसके विपरीत सत्य यह है कि विश्व मे भारतीय किसान से बढ़- 
कर अधिक अल्पाहारी, मितव्ययी तथा सयमी कोई दूसरी जाति ही नहीं ।/१* जहा तक 
विवाह तथा इसी प्रकार के अन्य समारोहो पर होनेवाले खर्चों का प्रश्न है, वास्तव मे एक 
तो ऐसे अवसर विरल है और दूसरे उनपर होने वाते खर्चे स्वल्प ही है ।/* इन परि- 
स्थितियों मे ये खर्चे जनता वी निर्धनता का कारण नही बन सकते ।!** क्‍या भारतीय 
जनता किसी भी स्थिति में कुछ क्षण मौज-मेला मनाने का अधिकार नही रखती ? “क्या 
भारतीयों का सभ्यता मे, जीवन मे, जीवन वे लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
तथा सामाजिक आनदो के उपभोग में प्रगति का कोई अधिकार अथवा प्रयोजन नही ” 
क्या उन्हे सदा पशु के स्तर का जीवन ही जीना चाहिए ? उन्हे सामाजिक खर्च नही करने 
चाहिए ? क्या यह सब फिजलखर्ची, जडता तथा चितनशक्ति का अभाव है ??” इस 
समरया को एक भिन्न दृष्टि से देखते हुए अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से जी० वी० जोशी 
ने अपना मतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अपने साधनों की सीमा मे न रहना भी 
अत्यधिक जनसख्या की तरह एक सापेक्ष धारणा है। इसे दो रूपो मे देखा जा सकता है : 
(]) आय से अधिक व्यय करना अथवा (2) आवश्यकता की अपेक्षा आय कम होना।' 
यदि हमारी अर्जन शक्ति इतनी निम्न है जितनी कि इस समय है तो निश्चित है कि 
हमारी ग्राय हमारे आवश्यक व्यय के स्तर पर नही पहुच पाती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह 
है कि दोष हमारी फिजूलखर्ची और बचत न करने की प्रवृत्ति का नही प्रत्युत देश के उस 
औद्योगिक जीवन का है, जिसके कारण हमारा अर्जन इतना निम्न है ।!*९ भारतीय नेताग्रो 
ने भी जाच से पाया कि भारतीय किसान अन्य देशो के किसानो के मुकाबले उत्सवो और 
समा रोहो के प्रति कोई विशेष अधिक रुचि नही रखता ।!*” इसी प्रकार भारतीय किसान 
पर आलसी और कामचोर होने का दोष भी नही लगाया जा सकता। वस्तुत वह विश्व 
में सर्वाधिक कठोर श्रम करनेवालो मे एक है ।/** इसके अतिरिक्त भारतीय किसान में 
थाए जाने वाले दुर्गण, अदूरदशिता, अज्ञान तथा निरुत्साह, कारण न होकर उसे भ्रवसर 
तथा प्रेरणा कै रूप मे सुधार के लिए जुटाए गए अपर्याप्त आथिक प्रवधो के परिणाम है। 
फ्रास मे 8वी शताब्दी के अत में सामतवादी व्यवस्था के उन्मूलन पर वहा के किसानो के 
स्वभाव और रुचियो में हुए परिवतंन के अध्ययन से इस तथ्य की सत्यता को आका जा 
सकता है ।”** इस प्रकार निश्चित है कि किसानो की फिजूलखर्ची एक अलग भप्रसग है, वह 
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भारत की निर्घनता का बहाना न होकर एक सामाजिक रोग है। इस रूप में भारतीय 
नेताओं ने सामाजिक उत्सवों पर अनुचित तथा अधिक व्यय की भत्सेना भी की तथा 
आत्मसंयम का प्रचार भी किया ।?०" जहां तक कचहरियों द्वारा किसान के गरीब होने का 
प्रश्न था, राष्ट्रवादियों की दृष्टि में इसके लिए स्वयं ब्रिटिश राज्य ही दोषी था, क्योंकि 
कचहरियां उसकी देन थीं, राष्ट्रवादियों ने तत्परता से इन कचहरियों को समकभौता समि- 
तियों की स्थापना अथवा पुरानी पंचायत व्यवस्था के पुनरुद्धार द्वारा हटाने का समर्थन 
किया [207 
भारतीय नेताओं ने इस मत का भी खंडन किया कि भयंकर दर से सूद वसूलने 
वाले साहूकार ग्रामीण जीवन के विनाश का तथा भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण 
थे ।१०: उनके दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इसी ग्रंथ के दशम अध्याय में प्रस्तुत किया 
गया है। उनके विचार में किसानों की दरिद्रता में साहुकार की भूमिका गौण थी । वस्तुतः 
वह किसानों की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणभूत तत्व ही नही था। वह तो परि- 
स्थितियों का कारण न होकर परिणाम था क्‍योंकि केवल पहले से ही अभावग्रस्त और 
असहाय किसान ही उसके पास सहायता के लिए जाते थे । 
9वीं शताब्दी के अंत में जब बार-बार पड़ने वाले भयंकर अकालों से भारत 

विनाश का ऐसा बुरा शिकार बना कि उसने समस्त विश्व की आत्मा को भक्रभोर कर 
रख दिया और जैसाकि हम पहले देख चुके हैं, उन्होंने भारत की दरिद्रता की समस्या को 
देश की राजनीति का प्रमुखतम प्रइन बना दिया--दरिद्रता के कारणों को अकालों के 
उदगमों से मिला दिया गया---तो प्रिटिश अधिकारियों ने अकाल के वर्षों मे और उसके 
परवर्ती वर्षों में फैले दुर्भाग्य तथा भौतिक पदार्थों के नाश को देखते हुए अकालो को भारत 
की दरिद्रता के लिए दोषी ठहराया | परंतु इस घारणा के विरुद्ध भारतीय नेताश्रों ने देश- 
वासियों की दरिद्रता को ही निरंतर, तीव्र और विनाशकारी अकानों के लिए उत्तरदायी 
स्वीकार किया इस प्रकार प्रइन्‍न उठा कि अकालों के क्या कारण थे ? लाडं कजेन ने 
उन र देने का दायित्व लेते हुए 900 मे अपनी सामान्य सशक्त दौली में कहा, “अकालों 
का वास्तविक कारण समय पर वर्षा का न होना और उसके फलस्वरूप फसल का सूख 
जाना ही था| उसका तक था कि यदि भारत में पड़े बहुत बड़े सूखे के फलस्वरूप श्रपरि- 
हायें कृषि उत्पादन की भारी हानि को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
कोई भी सरकार न तो आकाश पर नियंत्रण रख सकती है और न ही प्रकृति के इतने 
बड़े पैमाने पर विनाशकारी रूप की तथा उसके परिणामों की पहले से ही कल्पना कर 
सकती है ।:"१ [902 तक तो भारत के वायसराय और गवनंर जनरल न्यूनाधिक रूप से 
यह मानने लगे थे कि भारत के अकाल ईश्वर का विधान थे और उन्हें रोकने अथवा हटाने 
की दिशा में मानव कुछ भी करने मे असमर्थ है : 

किसी सरकार को उस देश में पड़नेवाले अकालों को रोकने के लिए कहना, जिसकी 

मौसम संबंधी स्थिति ऐसी हो जैसी भारत देश की है और जिसकी जनसंख्या उस 

परिमाण में बढ़ रही हो जैसी इस समय भारत में बढ़ रही है, सर्वशक्तिमान विधाता 

के हाथ से विश्व का नियंत्रण छीनकर अपने हाथ में करने को कहना है ।'''गत वर्ण 
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शरद ऋत्‌ में केवल ईदवर की ही कृपादुष्टि थी कि मानसून फिर से आ गया*'' 

फलत: इस शीत ऋतु में संभावित भ्रकाल की स्थिति संपन्‍नता में बदल गई। विश्व 

की सर्वोत्तम सरकार एक क्षण में परिवर्तन को द्रतगामी नहीं बना सकती और 

निकृष्टतम सरकार उसे विलंबित नहीं कर सकती ।?०* 
अकाल भारत में सदा से रहे है और आनेवाले अपरिमित समय तक पड़ते रहेंगे। एक 
सम्य सरकार तो अधिक से अधिक उनकी तीज्नता और विस्तार को ही घटा सकती है ।*०५ 

दूसरी ओर राष्ट्रीय मान्यता यह थी कि दुभिक्ष प्रकृति के प्रकोप के फल न होकर 
मानव की असफलताओ के परिणाम है अतः वे रोके जा सकते है ।-"९ यह ठीक है कि 
अकालों का तात्कालिक कारण वर्षा का अभाव है |?” परंतु स्थिति के इस विश्लेषण पर 
रुक जाना उचित नही । अपर्याप्त वर्षा अकालो का समुचित विश्लेषण नही क्‍योंकि सिंचाई 
जैसे वेज्ञानिक प्रयत्नों द्वारा प्रकृति को मानव के नियंत्रण मे लाया जा सकता है।?% 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय विषय यह है कि अति द्रुतमामी यातायात 
साधनों के होने पर भी किसी एक विशेष कोने में केवल एक ही फसल के बिगड़ जाने पर 
अकाल की स्थिति क्‍यों उत्पन्न हो जाती है ?:"" आखिर सारे देश मे एक साथ ही फसलें 
शायद ही कभं। लराब होती हों ? और ऐसा वर्ष कभी नही रहा जब देश का कुल खाद्य 
उत्पादन यहां की कुल जनसख्या की पूति के लिए अपर्याप्त पड़ा हो ।::९ विचारणीय यह 
भी है कि यूरोप के बहुत सारे देश भी तो अकाल का शिकार बनते है परंतु फिर भी प्राय: 
वे इस भयंकर दानव के उत्पात से बच जाते है।”!( इंग्लेड तब भी भुखमरी का शिकार 
नही हुआ जब सामान्य वर्षो मे ही उसका उत्पादन उसकी खाद्य आवश्यकताओं के मुका- 
बले कठिनता से 50 प्रतिशत था ।?!: भारत में सामान्य नियम के अनुसार या तो खाद्यान्नों 
का विदेशों से आयात किया जा सकता था अथवा देश मे ही अतिरिक्त अनाज वान क्षोत्रों 
से अभावकग्रस्त क्षेत्रों को अनाज भेजा जा सकता था |“! इन दोनों संभावनाओं को न 
अपनाना यही सिद्ध करता है कि अकाल फसल के बिगडइने का फल नही, बल्कि खाद्य 
पदार्थों के उपलब्ध संभरण को खरीदने के साधनो के अभाव के ही परिणाम हैं ।!! यदि 
भारतीय वर्षा के अभाव के एक ही धक्के को सहन करने का दम नहीं रखते तो यह तथ्य 
उनकी नितात दरिद्रता को ही सिद्ध करता है ।:१ अतएब दु्िक्षो का मूल तथा स्पष्ट 
कारण देश को जकडने वाली दरिद्रता है।? दुभिक्षों की तीव्रता तथा विस्तार से देश- 
वासियों की अवरोध शक्ति घट रही है, सहनशक्ति का पूर्ण अभाव हो गया है, इसका ही 
परिणाम फसलों के बिगड़ने का अर्थ समग्र रूप से भुखमरी हो गया है ।:?” फसलो का उज- 
डना गरीबी का कारण नही बनता बल्कि गरीबी ही तंगी को अकाल का रूप दे देती है। 
एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यही कहा जा सकता है कि फसलों की असफलता ने 
भारतीय दरिद्रता पर केवल तीख्र प्रकाश ही डाला है ।?/९ 

भारतीय नेताओं ने सिद्ध किया कि प्रकृति को भारत की दरिद्रता के लिए किसी 
भी रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । देश को प्रकृति ने तो बहुत उपहार दिए 
हैं। इसके पास भौतिक साधनों का इतना बड़ा अक्षय मंडार है कि जिसे अतुल भने ही न 
कहा जाए परंतु वह अद्वितीय अवश्य है। भारत को भौतिक प्रगति के लिए अत्यंत 
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अनुकुल परिस्थितियो के रूप मे प्रकृति से सौभाग्य का वरदान मिला हुआ है |" इस 
विश्लेषण ने समस्या को और अधिक कट बना दिया और प्रदन उठा कि जब देश सपन्‍न 
है तो देशवासी क्यो विपन्न हैं ? १ 
राष्ट्रवादियो ने अगरेजो के भारत की दरिद्रता विषयक विश्लेषण को निस्सार 
तथा पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसे अमान्य कर दिया । वे भारत की दरिद्रता क्रे सही कारणों 
क्रो जाचने के लिए प्रवृत्त हुए और अपनी खोज के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुचे कि 
भारत की दरिद्रता पारपरिक और अपरिहायं नहीं। यह मानव निर्मित है अत इसका 
विश्लेषण तथा निवारण किया जा सकता हैं ।**१ भारत कुछ एक आर्थिक तत्वों के फल- 
स्वरूप नि्घंन है । उन तत्वों की खोज, समीक्षा तथा उनपर नियत्रण किया जा सकता 
है ।* इस प्रकार समध्या के प्रति शासक और शासित के दृष्टिकोण मे एक मौलिक 
अतर था जिसका क्षभी ऊपर निर्देश किया गया है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासको ने भारत 
की दरिद्रता के दो सभव कारण प्रस्तुत किए । प्रथम, या तो यह प्रकृति के क्र कृत्यो का 
परिणाम है अत यह असाध्य रोग है। कम से कम इस थोडे से समय मे तो इसका प्रतिकार 
नहीं किया जा सकता अथवा यह भारतीयों की अपनी सामाजिक अथवा आर्थिक त्ूटियो 
का फल है जिसका प्रतिकार यदि किया जा सकता है तो रवय भारतीयो द्वारा अपने 
आप ही किया जा सकता है।?* इन दोनो अवस्थाओ में निर्धनता के अस्तित्व तथा 
निराकरण के लिए शासको का कोई विशेष दायित्व नहीं ।”“* दूसरी ओर भारतीय नेताओ 
ने भारत की दरिद्रता के जन्म के तत्वों और शक्तियों को रेखाकित किया। उनके 
अनुसार जिन तत्वो ने भारत की निर्घेनता मे वृद्धि की वे ब्रिटिश राज्य के वे जाने-अन- 
जाने तत्व और शक्तिया थी जिन्हे पूरी ढील दी गई झौर जिनका प्रमुख रूप से प्रशासनिक 
नीतियो में परिवतंन द्वारा प्रतिकार किया जा सकता था ।?” इस प्रकार इतिहास के एक 
विचित्र व्यग्य के रूप मे यह तथ्य सामने झाया कि वैज्ञानिक दृष्टि से उन्‍नत पश्चिम प्रकृति 
के तथा वर्तमान सामाजिक शक्तियों के अपरिहाय॑ं प्रभाव की भाग्यवारी धारणा की 
पुष्टि करता है और पिछड़ा हुआ पूर्व मनुष्य की प्रकृति और समाज को नियत्रित तथा 
शासित करने की क्षमता को स्वीकार करता है । 
भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणों और तदनुसार उसके 
निवा रण के उपायो की खोज की घुन मे ही भारतीय नेताओ ने कुछ एक महत्वपूर्ण आर्थिक 
प्रइन तैयार किए ताकि उनपर अपनी जाच-पड़ताल, वाद-विवाद तथा आदोलन केद्वित 
कर सकें। अतत उन्होने अपनी आथिक नीतिया और दृष्टिकोण निर्धारित किए तथा 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आथिक तत्र तथा उसकी प्रकृति को सममने की चेष्टा 
की । निर्घधनता को हटाने के सध्ष के समय तथा आ्थिक नीतियो को कार्य रूप में परिणत 
करने के समय उनकी राजनीति चेतना एक रूप ग्रहण करती गई। इस विकास की 
प्रक्रिया का अध्ययन हम अगले अध्यायों मे करेंगे। यहां इतना स्मरण रखना आवश्यक 
है कि निर्धनता की समस्या ने मारतीय नेताओ की सभी परवर्ती खोजो, मतभेदों तथा 
प्रचार आदि के लिए निरतर संजीवनी का काम किया । 


भारत की निर्धनता 25 
संदर्भ 


! ढ़ 


2 


दादाभाई नौरोजी के 'स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज (मद्रास, तिथिरहित) (निर्देश के लिए इसे आगे 
'स्पीचेज' से सकेतित किया जाएगा ।) १० 669-670. 
जिन लाभो की बहुधा घोषणा की जाती थी वे इस प्रकार थे 
शांत, कानून और व्यवस्था, पश्चिमी शिक्षा, केंद्रीकृत प्रणामन, देश का राजनीतिक एकीकरण 
और इन सबके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का विकास, रेल, तार, अस्पताल आदि । 

देखिए---सी ० एल ० पारीख द्वारा सपादित--नौरोजी के “एसेज, स्पीचेज ऐंड राहटिग्ज' 
(यबई 887) (निर्देश के लिए इसे आगे 'एसेज' से सकेलित किया जाएगा) पृ० 26-, 37, 
3-2 'स्पीचेज'-...प ० 235-6 इंडियन नेशनल काग्रेस, भाग |, कांग्रेस प्रेसिडेटो (अध्यक्षो) के 
एड्रेसेज (भाषण) मद्रास, तिथि-रहित, (निर्देश के लिए इसे आगे 'सी० पी० ए०' से सकेतित 
किया जाएगा ।) १० 6-0 श्रजरेजी शासन के अन्य लाभो की समीक्षा के लिए उदाहरण के 
रूणए मे देखिए, 'सी पी ए' मे अनेक काग्रेस अध्यक्ष पृ० 4, 8], 5, 307-,346, 375-6, 
738 जी० वी० जोशी के “राइटिण्ज ऐंड स्पीचेज' (पूना 92), पृ० 6]6, आर० एन० 
मुघोलकर की रचना “दि इकोनामिक कडीशन आफ दि पीपूल आफ इंडिया, इडियन पालिटिक्स' 
(मद्रास, 898), पृ० 3-8, ऐल्फ्रेंड नडी "दि पावर्टी आफ इंडिया, वही, पृ० 06, सी० वी० 
चितार्पा4 इु" इडिया ऐंड लार्ड करन, हिंदुस्तान रिव्यू" तथा 'कायस्थ समाचार (निर्देश के 
लिए इसे आगे 'एच० आर० ' से सकेतित क्या जाएगा )--जून 90।, पृ० 45] आर० सी० 
दत्त द्वारा लिखित, 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश रूल' (90 मे प्रथम 
प्रकाशित सस्करण का लद॒न में 956 मे मुद्रित रूप) (निर्देश के लिए इसे आगे “'इ० एच०' 
से सकेतित किया जाएगा), पी० वी० एस० एन० बैनर्जी के 'स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज' (मद्रास, 
तिथिरहित) (सदर्भ के लिए इसे आगे 'ऐस ० डब्ल्यू०' से सकेतित किया जाएगा) पृ० 29-20, 
258-9, 303-5, 33। इसके अतिरिक्त देखिए, “दि अमृतबाजार पत्निका' (निर्देश के लिए इसे 
आगे 'ए० बी० पी०' से सकेतित किया जाएगा )--दिसबर 878, 24 नवबर 897. 
नौरोजो “एसेज, पु० 28 
वही, १०34-5  भोलानाथ धद्र मुकर्जी के मैगजीन (कलकत्ता) में 875-6 मे बिना नाम के 
प्रकाशित) अपने अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध परतु अत्यत बुद्धिमत्तापूर्ण लेख, ए वाइस फार दि कामसं 
ऐड मैनूफैक्चरर्स आफ इंडिया--- (निर्देश के लिए इसे आगे 'एम० एस०' से सकेतित किया 
जाएगा) मे लिखते हैं 'देश के लिए वास्तविक अथ्थंनीति को सुझाने मे अक्षम भारतीयों ने 
अपने चारो ओर की थोथी वकाचोंध से चोंधिया कर अपने शासको पर विश्वास करते हुए उनके 
दृष्टिकोण को बिना किसी आलोचन-प्रत्यालोचन के स्वीकार कर लिया । भारतीयो ने वेदो के 
समान धगरेजी अधिकारियों की व्यापार नीति पर शझ्रधविश्वास ही किया; परतु दिन-प्रतिदिन 
ज्ञान का प्रकाश उनके दिमाग को घ॒ृध को साफ कर रहा है। * भारतोय जितना अधिक 
गहराई से विचार करते गए उतना ही यह तथ्य अपने नग्न रूप में उनके सामने स्पष्ट होता 
गया कि “अंगरेजी व्यापार नीति उन्नति के मार्ग को निरंतर सकीर्ण बनाती हुईं उन्हें घोर 
दरिद्रता की ओर ले जा रही है 

--खंड ][ 873, प० 83-4 
बाल भंगाधर तिसक ने 893 में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को अस्यंत ही सजीव 
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रूप में इन शब्दों मे प्रकट किया “सर्वप्रथम भारतीय भगरेजो के अनुशासन से अत्यंत चमत्कुत 
हुए । रेल, तार, सडको, पुलों तथा स्कूलों आदि ने उन्हे विस्मित-विमोहित कर दिया । उपद्रव 
समाप्त हो गए तथा लोग शांति और स्थिरता का आनद भोगने लगे । लोग यह कहने लगे कि 
एक प्रधा व्यक्ति भी खूले रूप में सोना लेकर बनारस से रामेश्वर तक की यात्रा कर सकता 
है, परतु जिस प्रकार मदिरा का नशा दीर्घ काल तक नहीं बना रहता, उसी प्रकार श्राति के 
का रण उत्पन्न यह मतिपम्रम भी काफी समय तक न बना रहा लोग यह अनुभव करने लगे 
कि एक प्रधा व्यक्ति भी खुला सोना लेकर यात्रा अवश्य कर सकता है परतु दिन-प्रतिदिन 
सोना दुर्लभ होता जा रहा है 
--जी० पी० प्रधान तथा ए० के० भागवत के 'लोकमान्य तिलक' (बबई, 958) पृ० 72 
से उद्धुत 
और देखिए, 'बगाली', 0 मई 884, “इडियन स्पेक्टेटर', 8 मई 884, “मराठा 2। 
दिसबर 884,6 जून 886, के “मराठा' में प्रकाशित ए० एल० राय का लेख, जी ० मुब्रह्मण्य 
अय्यर की रचना 'सम इकोनामिक आस्पेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया” (मद्रास, !903) 
(निर्देश के लिए इसे आगे 'इ० ए०' से सकेतित किया जाएगा), पृ० 397 एल० एम० घोष 
की कृति 'सी० पी० ए०' १० 762 
90। (लद॒न) में प्रकाशन के समय से ही भारतीय राष्ट्रवादियो के लिए सचमुत्र पाट्यपुस्तक 
बनने योग्य कृति 'प्रास्परस ब्रिटिश इडिया' में पृ० 27 8, 3] मे बिलयम डिगबी महोदय 
ने 876-900 तक ॥8 अकालो की क्रमश गणना को है जिनमे चार तो अभूतपूर्व रूप से भयकर 
अकाल ये 
' परतु इससे भी गभीर प्रश्न यह उठा कि भारत मे इतने दुर्भिक्ष क्यो पहते हैं ? मूख से मृत्यु- 
दर इतनी भयकर क्या है ? विश्व के किसी अन्य सभ्य देश में उन्होंने एस दुनिक्ष कभी नहीं 
सुन 4 
आर० सी० दल 'स्पीचेज एड पपसं आन इंडियन क्वश्चन्स 897-900 (कलकत्ता, ।908 ) 
(निर्देश के लिए इसे आग 'स्पीचेज सकेतित कया जाएगा ), १० 36 
इंडियन नेशनल कांग्रस (संदर्भ के लिए इसे आगे “आइ० एन० सी० से सकेतित किया 
जाएगा) क॑ 900 वष का प्रस्ताव ]| भा द्खिय॑ 
उदाहरण क॑ लिए देखिए, नोरोजा, 'एसंज १० 35, तथा “जब भाप हमारी वास्तविक 
इच्छाओं को जान लेगे, तब- न्याय करग इसमे मुझ लेशमात्न भी सदेह नहीं। वही, और भी 
देखिए सी० पी० ए०', पृ० 3, 22 3, 9-2, 29, 49 88, 324, 380, 397, 405, 475, 
490, 532 
उदाहरण के लिए देखिए, नौरोजी 'एसेज', १० 28 
जी० के० गांखले 'स्पीचेज (मद्रास 496), १० 52 
उदाहरण के लिए देखिए, नौरोजी पावर्टी एड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (लंदन 490) 
(निर्देश के लिए इसे 'पावर्टा' से सकेतित किया जाएगा) १० 47 तथा आई० एन० सी० का 
900 का द्वितीय प्रस्ताव 
उदाहरण के लिए देखिए, रानाडे एमेज आन इंडियन इकानामिक्स' (बबई, 892) (निर्देश के 
लिए हसे 'एसेज' से सकेतित किया जाएगा), पृ० 9]-2 तथा जी० बौ० जाशी की पूर्वोक्‍्त 
रखना, १० 754 
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नौराजी : 'एसेज', पृ० 97-. 
वही, पृ ० 97. 
खड़ 2-5, पृ० 873-6. 
नौरोजी . 'पावर्टी' पृ० ।-42 इसके भ्रतगगंत 876 मे लदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 
बबई शाखा के सामने पढ़ें गए लेख हैं तथा साथ ही लेखक की निम्नलिखित टिप्पणी सलरन है : 
ये टिप्पणिया अपने मूल प्रारूप मे 'सिलेक्ट कमेटी आन इंडियन फाइनेंस' के सामने रखी गई 
थी । इनपर विचार भी हुआ था परतु इन्हे प्रतिवेदन के साथ प्रकाशित नहीं किया गया था + 
मेरे विचार मे इसका कारण कदाचित यह है कि ये टिप्पणिया न तो अध्यक्ष (श्री आयटेंन) 
के मतव्य के अनुकल थी और न ही तत्कालीन अवर भारत सचिव, सर ग्राट डफ को 
मान्य थी 
जी० वी० जोशी 9वी शताब्दी के एक अत्यत महत्वपूर्ण अरथंशास्त्री थे । दुर्भाग्य से उनके 
सरकारी कमंचारी (पहले वह सरकारी स्कूल के अध्यापक थे और फिर मुख्याध्यापक बने) 
होने से वह न तो प्रकाश मे आ सके और न ही अपने समकालीन अपेक्षाकृत कम महत्व के 
व्यक्तियों के समान प्रसिद्धि ही प्राप्त कर सके । बीसवी शताब्दी के पचोस वर्षों के भारतीय 
व्यावसायिक अथंशास्त्ियों मे वरिष्ठ वी० जी० काले ने अपनी पुस्तक 'गोखले ऐड इकोना- 
मिक ्फाम्सं' में उल्लेख किया है, “जोशी के प्रशासनिक तथा आथिक समस्याओ के ज्ञान का 
अतिक्रण लगभग अन्य कोई भारतीय नहीं कर सकता था ।” (१०54) जें०के० गोखले ने 
जोशी को अपने दो गुरुओ (निर्माताओं) में से एक माना है। (जोशी के साथ) दूसरा नाम 
जम्टिस रानाइ का है। गोखले ने अपने भाषणों आदि को तंयार करने मे प्राप्त सहायता के 
(0 जोशी के ऋण को बड़े सदर शब्दों मे ज्ञापित किया है। देखिए, 'गोखलेज लैटस टु जोशी , 
दिनाक 6 अप्रैल 897, 4 मई 897 तथा 0 अप्रैल 900 श्रतिम पत्र मे अपने बजट भाषण 
की जन प्रशसा का उल्लेख करते हुए गोखले न लिखा था * “वस्तुत यह आपका हो भाषण था, 
न कि मेरा। मैं प्राय यह अनुभव करता हु कि इसका श्रेय स्वय लेकर जनता के साथ मैं 
सचमुच छल ही कर रहा हु ।' 
दत्त ई० एच० [, क्ररश पृ० ५ तथा >।।[[ 
भोलानाथ चंद्र पूर्वोकत स्थल खड [], 2873, पृ० 84 
नौरोजी 'ब्रिटिश राज्य के लाभ और भारत की दरिद्रता' पर 888 मे दिया गया भाषण. 
'मी ० एल० पारीख द्वारा सपादित' 'इन एमिनेट इंडियस आन इडियन पालिटिक्स' (बबई, 
892) (निर्देश के लिए इसे आगे 'एमिनेंट इडियस' से सकेतित किया जाएगा) १० 6. 
676 से पूर्व उन्होंने इसे महत्वपूर्ण प्रश्न” अथवा इससे भी अ्रधिक 'आाज का अतिगभीर प्रश्न 
बताया था (पावर्टो, पृ० ). 
हिंदू, 27 मई 89] 
नौरोजी . सी०पी०ए ०, पु० 57 उन्होत जोर देकर कहा था . 'यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस 
पर हमे अपनी सर्वोच्च शक्ति लगानी हांगी ।' 
जी० एस० अय्यर, ई०ए०, पृ० 9 
बगाली, 4 मार्च, 902. 
दत्त स्पीचेज ऐंड पेपर्स आन इंडियन क्वेश्वस 90! ऐड 902 (कलकत्ता, 904) (निर्देश के 
लिए इसे आगे स्पीचेज ]] से सकेतित किया जाएगा), १० 86. 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


न्यू इडिया (कलकत्ता), 2 अगस्त 90। सपादकोय मे आगे कहा गया है . "और यह सत्य का 
उद्घाटन करता है कि सभी उप्नवादी राष्ट्रीय नेता प्रमुख रूप से भावात्मक राष्ट्रीयतावाद में 
रुचि नही लेते थे,” और 'यज्षपि वे नवीन भारत को प्रभावित करने वाले किसी भी-- 
राजनीतिक, सामाजिक अथवा धामिक---प्रश्न, की उपेक्षा कदापि नहीं करना चाहते थे, तथापि वे 
आज की आधथिक और शैक्षणिक समस्याओं के लिए निरतर आदोलन को ही अपना विशिष्ट 
विषय बनाना चाहते थे 
रानाडे, एसेज़, पृ० 5. 
इसी पत्र ने 7 नवबर 894 के भ्रक में इस दृष्टिकोण के एक अन्य मौलिक पक्ष की ओर इस 
प्रकार सकेत किया 'शरीर और आत्मा को एक साथ रख पाने के साधनों से हीन राष्ट्र कभी 
सतुष्ट नही हो सकता “कभी स्वामिभक्त नहीं हो सकता ' 
886 में भारतीय र।एट्रीय काग्रेस के सभापति पद से अपने भाषण में दादाभाई नौरोजी ने 
घोषणा की यदि प्रतत भारत दुर्भाग्य के गढे मे गहरे से गहरे धसता ही गया तो अ्गरेजी 
राज्य से प्राप्त लाभ तथा अ्गरेजी शासकों की सुदर कल्पनाए सर्वथा निरथंक ही हो जाएगी 
--सी ०पी०ए ०, १००22 
सुरद्रनाथ बनर्जी द्वारा सपादित 'दि बगाली' ने 9 मार्च, 4902 मे लिखा इस बात को 
कौन अस्वीकार करेगा कि अशक्त और भूखे लोगो के लिए कानून और व्यवस्था देने वाली एक 
अच्छी और वंज्ञानिक सरकार की अपेक्षा प्रतिदिन की रोटी अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. 
निस्सदेह कानून और व्यवस्था बहुत अच्छो चीजें हैं परतु रोटी उनसे भी अधिक अच्छी है 
साथ ही देखिए, एस०एन० बनर्जी स्पीचेज (880-84 खड [[), (कलकत्ता 885 ) १७ 3,5, 
सी०पी०ए०, प०697, बगाली, 28 जनवरी, 882, मराठा 30 दिसबर 894; पी० मेहता : 
'स्पीचेज ऐड राइटिग्ज' (इलाहाबाद, 905) (निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पीचेज” से सकेतित 
कया जाएगा) पृ० 45], नौरोजी 'स्पीचेज' पृ० 389; भारतजीवन !] दिसबर, “इन दी 
रिपोर्ट आन नेटिव प्रेस इन नार्थं-वेस्ट प्राविसेज ऐड अवध' (निर्देश के लिए इसे ओ “आरणान० 
पी०एन०' से सकेतित किया जाएगा ) 9 दिसबर 899, एडवोकेट, 27 नववर (वही, 29 
नवबर, 90!) 
कांग्रेस के 902 के सत्न में तीसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जी० एस० अय्यर का तक॑ था : 
काग्रेस अपनी सारी शक्ति और सारा ध्यान, जहा तक सभव हो, विशिष्ट तथा अतिमहत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर ही केद्वित करे जनता की दरिद्रता का प्रश्न सर्वोच्च और ध्यानाक्षक प्रश्न है. 
वस्तुत. इस एक प्रश्न का सतोषभ्रद्र तथा सही समाधान ही अन्य सभी दिशाओ में देश के सुधार 
का एकमात्र आधार है।' रिपोर्ट आफ इंडियन नेशनल काग्रेस--902 (निर्देश के लिए इसे 
आगे “रिप०आई०एन०सी०' से सकेतित किया जाएगा) पुृ० 72 साथ ही देखिए एन०के०एन० 
अय्यर “रिप ०आई०एन०सी० -90, पृ० 42 


* हसाई (चतुर्थ वर्ग), खड़ 27. लगभग 35. 


5 अगस्त, 947 तक क्रोध और भर्तसना जारी रही, भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काल के 
इतिहासकारों मे आज भी इस सबध में मतभेद है 

नौरोजी, पावर्टी, प्‌ ०] 

वही, पूृ० 3. 

नौरोजी; इन एमिनेंट इडियंस, पृ० 6. 
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उनके द्वारा इंग्लंड में अपने प्रिय विषय पर सैकड़ों भाषाओं में से अधिकांश उनकी उपर्युक्त तीन 
प्रकाशित कृतियों : 'एसेज, स्पीचेज 'ऐड पावर्टी' में भी दिए गए हैं। * बहुत सारे अन्य भाषण 
पूर्ण अथवा सक्षिप्त रूप में भारत मे खोज का विषय हैं। आई०एन०सी० की ब्रिटिश कमेटी का 
890 से लंदन से प्रकाशित जन रल. 

नौरोजी : पावर्टी, प०१6. 

वही, पृ० 88. 

नौरोजो : स्पीचेज, परिशिष्ट-ए, प्‌ ० 6. 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 652. 

प्रस्ताव []. 886 के कांग्रेस के प्रतिवेदन की भूमिका में कहा गया है कि जनता में व्याप्त घोर 
दरिद्रता के प्रति किसी एक प्रतिनिधि ने भी किसी रूप में सदेह अथवा प्रश्न प्रस्तुत नही किया । 
ब्रिटिश राज्य के प्रत्येक एकल प्रांत तथा उपप्रात के सभी प्रतिनिधियों मे एक के उपरात दूसरे ने 
अपने प्रात के निम्न वर्ग में व्याप्त दुर्भाग्य के भुक्तभोगी होने का वर्णन किया । (पृ०8). 
प्रस्ताव [[[. 

देखिए 892 का प्रस्ताव &६, 893 का ५]], 894 का [[], 895 का €४]], 896 का 
[| तथा ५]]], और इसी प्रकार से अन्य- 

उदाररणार्थ * बारहवे काग्रेसी सभापति आर०एम० सायानी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, 
भारत -:* ज्तना दरिद्र राष्ट्र है कि भारतीय दो समय का भोजन भी नही जुटा पाते । सचमुच 
इनमें से कुछ भारतीय तो वास्तव में ही भुखमरी के शिकार हैं और बहुत सारे कठिनता से केवल 
एक समय का भोजन जटा पाते हैं । (सी०पी०ए०, पृ०७5]) 897 के सभापति सी. शंकरन 
नैयर ने शोकविह्लल होकर कहा, “भारत की दरिद्वता प्रत्येक दिशा मे, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक रूप 
में अपने-आपको हमारे सामने स्वत. प्रकट कर रहो है, (वही, पृ० 604) सी०पी०ए०, पु०506 
में एन ०पी ० चदावरकर ने, सी ०पी०ए ०, पु० 76] मे एल ० एम ० घोष ने तथा अन्य वक्‍ताओ ने 
काग्रेस मच्र से वर्षो तक भारतीय जनता की निर्धनता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया. 
प्रमाणस्वरूप, बगाली किसान को उद्धुत करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जो ने उसके दुर्भाग्य को अत्यत 
दयनीय स्थिति को, उसके भूखे मरते बच्चों की, सूखकर काटा बने उसके पशुओं की तथा सूखे- 
बजर पड़े उसके खेतों को दुखभरी कहानी का वर्णन करके बताया कि बस्तुत: उसकी दरिद्रता 
की गहराई का अथवा उसके दुर्भाग्य की अनतता का वर्णन करने में भाषा असमर्थ है. एस० 
एन० बनर्जी : स्पीचेज 886-890, खड ]][ (कलकत्ता, 890), १० 3. 890 मे उन्होंने 
पंगरेजों का ध्यान करोड़ों भारतीयों को अपमानित करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण और कुत्सित 
दरिद्रता की ओर खीचा । (वही, पृ० 95) जस्टिस रानाडे ने 890 में लिखा : “इस प्रकार 
की दरिद्रता के अस्तित्व के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नही । 'इस देश की दरिद्रता तो 
विलक्षण है ।' “ “हमें केवल अपने रास्ते पर चलना है और अपनो आ्थिक अवस्था के अत्यंत थोथे 
पक्षों का अध्ययन करना है। यह सत्य हमारे सामने उजागर है कि हमारे साधन सीमित हैं ।' एसेज, 
पु०82. उसी बर्ष जी ०वी ० जोशी ने लिखा : 'बढ़ती हुई असामान्य दरिद्रता समाज के निम्न स्तर के 
लाखों-करोड़ों को पहले से ही चूसने ओर अपमानित करनेवाली दरिद्रता'*“''सारे देश मे पहले से 
ही व्याप्त दुखों और दुर्भाग्य में और अधिक वृद्धि करने वाली दरिद्वता' पूर्वद्धत, पृ० 88. आर० 
एन० मधोलकर ने 89। में कांग्रेस अधिवेशन मे 'भारत की दरिद्रता प्रस्ताव का समर्थन करते 
हुए कहा था, “आज का भारत अत्यंत विषादपूर्ण तथा सर्वेधा अप्राकृतिक चित्र प्रस्तुत करता है।' 
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रिप०आई०एन ०सी० 89], पृ०॥9. आर०्सी० दत्त ने 90! में लिखा था: “आज के 
भारतीयों की दरिद्रता की तुलना किसी भी सभ्य देश के नागरिकों से नहीं की जा सकती | 
ई०एच० | प्‌० 6. साथ ही देखिए, उनका “इंग्लैंड और इंडिया' (लंदन, 897) १०25-6. 
तथा “इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दी विक्टोरियन एज' (लंदन, छठा संस्करण, प्रथम 
903 में प्रकाशित) (निर्देश के लिए इसे आगे ई० एच० [[ से संकेतित किया जाएगा), १०5. 
भारत में कृषि-अमिकों की दरिद्रता के विस्तुत विवरण के लिए देखिए : ई०एच ०], प्‌ ०606. 
902 में सी ०वाई० चितामणि ने लिखा; 'दुर्भिक्ष और महामारी भारत की सामान्य प्रवत्तियां 
बन गई हैं और मेरे देश के लाखों निरपराध और शांतिप्रिय नागरिक भुखमरी तथा उसके प्रभाव 
से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं । एच०आर०, जलाई 90 प ०447, और देखिए 'मालवीय की 
'स्पोचेज' मद्रास, तिथि-रहित ) . 

रिव्यू आफ 'इंडियन साल्ट टैक्स” (भारत नमक कर की समीक्षा) जरनल आफ पूना "सार्वजनिक 
सभा” (निर्देश के लिए! आगे “जे ०पी ०एस ०एस०” से संकेतित किया जाएगा) जुलाई 88॥, 
(बंड ]9, सं०) १० 60. 

ऐसे हवाले इतने अधिक हैं कि उन्हें यहां देना कठिन है, ' अमृत बाजार पत्रिका, “दि बंगाली', 
'दि हिंदू, “मराठा' और विभिनन प्रांन्तों के देसी प्रेस पर प्रतिवेदन तथा समीक्षाधीन अवधि 
के विभिन्‍न समाचारपत्र भारत की निर्धनता की टिप्पणियों से भरे पड़े हैं । 

उदाहरणाथ देखिए, 'दि अमृतबाजार पत्विका' 3 अप्रैल, 'इन दि रिपोर्ट आफ नेटिव प्रेस फार 
बंगाल' (निर्देश के लिए इसे आगे आर०एन ०पी० बंग से संकेतित किया जाएगा) 24 अप्रैल, 
880, मित्रविलास--8अक्टूबर, 'इन दि रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार दि पंजाब, नायथें 
वैस्ट प्राविसेज ऐंड अवध' (निर्देश के लिए इसे आगे “आर०एन०पी०पी०एन०' से संकेतित किया 
जाएगा ), 7 अक्तूबर, 880. 'संजीवनी'--4 जून, 'आर०पी०एन०बंग०'-.- 2] जून 884, 
निबंधमाला, मई, “इन दि रिपोर्ट आन नेटिव प्रेस फार बंबई (निर्देश के लिए इसे आगे 
“आर०एन०पी०बब' से सकेतित किया जाएगा) 23 नवंबर 880. 'नैरग'--- 2 मार, 'आर० 
एन०पी०एन०'-.-0 मां, ॥89]. 'प्रपच, मित्रन--0 नवंबर, “इन दि रिपोर्ट आन नेटिव 
प्रेस फार मद्रास” (निर्देश के लिए इसे आगे 'आर०एन०पी०एम०' से संकेतित किया जाएगा) 
30 नवबर, 899 निबंधमाला'-.. जून, 'आर० पी० एन० बंम'-3! दिसबर 88।, “वर्दवान 
सजीवनी', 30 दिसबर, 'आर० पी० एन० बग” 0 जनवरी, 88!. 'हिंदी प्रदीप', नवबर', 
आर० एन० पी० पी० एन० ***]] नवबर 880, 'हरिशचद्रिका' सं०8 (वह्दी० 25 नवंबर 
880; बंगाली, 23 जनवरी, 89] तथा 'हिंदू' 25 अप्रैल, 884 

तवबर 895, आर०एन०पी०बग', 9 नव० 893 

रामगोपाल द्वारा लिखित 'लोकमान्य तिलक : ए वायोग्राफी' में उद्धृत (बबई, 956), पू० 
86-8. बाद में सरकार ने तिलक को विद्रोह के अभियोग में दंडित करने के लिए इन पश्चो का 
उपयोग किया था। 


* "रिपोर्ट जान दि नेटिव प्रेस फार दि पजाब' (निर्देश के लिए आगे आर०एन०पी०पी० से 


संकेतित किया जाएगा) 4 फरवरी, 893. 

गोखले : स्पीचेज, पृ०6. 873 के प्रारंभ में हो भोलानाथ चंद्र घोषित फर चुके थे: 'बहु- 
संख्यक जनसमुदाय को खुशहाल बनाए बिना देज्ञ की भौतिक संपन्‍नता की बात एंक भ्रम, कल्पना 
तथा बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।' पूर्वोद्धुत, पु० 66 88] में तिलक ने यह विदार 
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व्यक्त किया था : जब तक देश के बहुसंडयक मेहनतकशों की स्थिति में सुधार नहीं होता तब 
तक आशिक दृष्टि से देश के सुधार की बात ही नहीं की जा सकती. डी०वी० ताम्हेणकर के 
'लोकमान्य तिलक' से उद्धृत (लंदन, 956), १० 39. 

गोखले : स्पीचेज, पु० 934 (तथा जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 753); क्रमशः नंडी : 'इंडियन 
पालिटिक्स', पु०06. गोखले : रिप०आइ०एन०्सी; 895, पृ० 05. जी०सी० अय्यर: 
इ०ए०, पु०6; जोशी : पूर्दोद्धृत, पृ० 88 देखिए । यू०पी० कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ए० नंदी 
ने 898 में 'इडियन पालिटिक्स' में प्रकाशित अपने एक निबंध 'पावर्टी आफ इंडिया में स्पष्ट 
विज्ञापित किया कि वस्तुतः आज कषक ही भारत हैं अर्थात भारत व्यवहारिक रूप से कृषकों 
का ही देश है और यदि कृषकों की स्थिति दयनीय है तो अवशिष्ट अन्य भौतिक प्रगति का 
कोई मूल्य ही नही ' उन्होने ऐडम स्मिथ को उदधृत किया : 'जिस समाज का अपेक्षाकृत विशाल 
समुदाय निर्धन और दुर्भाग्यग्रस्त है, वह कभी समृद्ध और विकसित नहीं कहा जा सकता ।' 
(पृ० 06). उन्होंने आगे कहा : 'यह देखकर कंसे संतोष किया जा सकता है कि ऋण देने 
याले साहुकार निर्धनों के दुर्भाग्य से लाभ उठा रहे हैं अथवा निर्यात व्यापारी देश के जीवन 
रक्त को ही चूसकर उससे ऊंचा मुनाफा कमा रहे हैं ? (प०05). उन्होंने स्वीकार किया : 
ब्रिटिश राज्य मे मुट्ठी भर राजा और नवाब धनी जमीदार हैं। मुट्ठी भर महाजन और 
व्यापारी भी धनी हैं । कुछ-एक व्यापारी और व्यवसायी भी खाते-पौते हैं। उन्होंने सारा सोना- 
चांदी इकट्ठा कर रखा है ।” साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया : “जनता का बहुत 
बड़ा [7 :- ररिद्वता में गोते खा रहा है। (पृ० 2) और देखिए एन०के०एन० अय्यर, 
रिप०आई ०एन०सी० 90, प० 40-]. 

जोशी : पूर्वोद्घृत, प० 658; दन : ई०एच० |], पृ० 605-6; जी०एस० अय्यर : ई०ए०, पृ० 
9 

दत्त; ई०एच० [| १० 606. 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 88, उनके 'ऐसेज' भी १० 98, स्पीचेज, पु० 59]. 

नौरोजी : 'एसेज', पृ०98, जोशी ने इस बात से इनकार किया कि भारतीय दरिद्रता का कारण 
धन का अममान वितरण है जैसा कि पश्चिम के कुछ देशो में है (१०75) उन्होंने आगे बताया : 
हमारी समस्या समाजवादी समस्या नही है जिसे समाजवादी तरोकों से सुलझाया जा सके”. 
(पृ० 753). 'हमारी दरिद्रता की बुराई कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित “ही है **** हमारे यहा 
धन के वितरण मे अधिक असमानता, एक वर्ग व दूसरे वर्ग में भ्रंतर, “मजदूरों की माग', 
'पूजी का दायित्व और संपत्ति का अधिकार' की समस्याएं नहीं हैं जिनका सुलकाना 
आवश्यक है ।' (१० 89). 

पी० के० गोपाल क्ृष्णन: डेवलपमेंट आफ इकोनामिक आइडिया इन इंडिया *'*880, 950 
(नई दिल्‍ली ॥959 ), १० 83. जोशी ने इस बात पर बल दिया 'कि निर्धनता की समस्या 
अनिवार्य रूप से तथा निश्चित रूप से एक औद्योगिक समस्या है. 

जोशी : (पूर्वोद्घृत, पृ० 89 ) 'हमारी स्थिति अपवाद रूप है। प्रतिष्ठ दी वर्गों के विरोध में बड़े 
सारे समाज का प्रश्न है। “हमे न तो महारानी एलिजाबेथ के पंगु कानून की आवश्यकता है 
और न ही फ्रांस को प्रातीय सरकार के चित्रालए में सजाने योग्य कानून की । * हमें तो 
सामूहिक प्रयत्न की एक विस्तृत तथा बृद्धिमत्तापूर्ण योजना “**' इसी संकेत से भारत मे ब्रिटिश 
प्रवक्ता एकाएक वर्गभेददादी बत गए और सारा दोष जमींदारों, साहुकारों और वकीलों पर 
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डालकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध करने के प्रयत्न मे लग गए 
द्वितीय अध्याय मे इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। ओर देखिए, रानाड - एसेज, 
प्‌ृ० 23, 83, 85, 9] जोशो.._ पूर्वोद्ध्ृत पृ० 738, 760, 803-4, दत्त ई०एच०; पृ० 
७५]], केसरी, 3! मार्च, (आर०एन०पी० बब, 4 अप्रैल, 903) 'बढ़ते हुए हाथो के लिए 
उत्तरोत्तर काम की कमी तथा मनृष्यो के लिए खाद्यान्न की कमी' यह हमारी वतंमान सामान्य 
औद्योमिक स्थिति को सक्षिप्त रूपरेखा है 

(जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 804) 
देखिए, भारत सरकार का प्रस्ताव, परिपत्तन स० 96 एफ/6-59, दिनाक 9 अक्तूबर, 888 
(फैमिन प्राग, स० 9, दिसबर 888 ) . 
वही, कड़िका 4 
वही, १रिशिष्ट-ए, मद्रास मे यह पाया गया कि 6 ० मासिक वेतनभोगी व्यक्ति सारे परिवारको 
पूरा महीना तीन समय प्रतिदिन चावल, बाजरा, ताडी अथवा मछली के साथ समद्र के किनारे 
के पास का भोजन तथा सप्ताह में एक दो-बार हलाल किया मास खिज़ा सकता है। बबई 
में खाद्य पदार्थों की अपर्याप्तता के अभियोग को पूरे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया । प्रांतीय 
सरकार ने मराठा प्रेस द्वारा क्षेत्र विशेष मे निधंनता को ब्यापकता के अभियोग की चर्चा करते 
हुए इस बात से इनकार किया कि दक्षिण मे कही भी व्यापक रूप से बरी दज्षा है। मध्य प्रात 
के मुख्य आयुवत मि० मेंकेजो इस निष्कर्ष पर पहुचे कि निस्सदेह देश मे नि्धनता है फिर भी 
अवस्था बुरी नही । लोग अच्छा खाते-यीते हैं। नाथे-बेस्ट्न प्राविसेज (उत्तर-पश्चिमी प्रातो) 
में एटा के कमिश्नर मि० क्रुक ने विचार अ्रकट किया '“खतिहर जनता हृष्टपुष्ट है और यह 
उनकी सपन्‍नता का प्रमाण हे 
भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनाक 27 नवबर 893 (राजस्व तथा कुषि विभाग) (सामान्य) 
फाइल स० 95, क्रमाक 7) बगाल के श्रतिवेदन में दावा किया गया है . “निम्न वर्ग के लोग 
सपन्‍नता के ऊचे और प्रतिदिन उत्तरोत्त र बढ़ते स्तर का आनन्द भोग रहे हैं 
89-2 तथा परवर्ती 9 वर्षों मे भारत की स्थिति और नेतिक भोतिक प्रगति का प्रदर्शक विवरण 
(तृतीय दसवाधिकी प्रतिवेदन) जे०ए० बंस द्वारा तैयार किया मया (लद॒न, 804) पृ०427 
उदाहरण के लिए, भारत मरकार के भूतपूर्व वित्त सदस्य सर जान स्ट्रेची ने अपने 'इडिया' (नया 
तथा अब सशोधित-परिवद्धित सम्करण, लद॒न, 894), मे लिखा “अब भ्रत्येक किसान प्राचीन 
काल के ब्राह्मणो अथवा जमीदारो ज॑सी वेशभूषा धारण करता है। “* उसकी पत्नी को प्राय. 
अवकाश रहता है। उसके चादी के गहने चमकते रहते हैं। अपनी जीवन को आवश्यकताओं की 
तथा सामान्य विलास की पूर्ति के पश्चात भी उसके पास गहने खरीदने के लिए निरतर कुछ 
बचा रहता है ।' (१०३03) ,और देखिए, आन स्ट्रैथे रिचा्ड स्ट्रैचे को दि फाइनेंस ऐंड पब्लिक वक्स 


जाफ इडिया 869-88] (लदन, 882) , पृ० 8. जाज॑ चेस्ने की 'हडियन पोलिटी' (लद॒न, 
884) , १० 34, 340, 


- सर डब्स्यू० इटर भारत सरकार के साख्यकी विभाग के महानिदेशक थे और सर चाल्स हिलट, 


गयर्नेर जनरल की कॉसिल के सार्वजनिक निर्माण सदस्य थे। ये दोनो टिप्पणियां असंब्य लेखो 
और पुस्तको में दुहराई गईं । उदाहरण के लिए देखिए. नौरोजी “स्पीचेज', पृू० 557, मालवीय 
स्पीचेज', पृ० 227; जोशी पूर्वोद्धृत प० 76, पी०सी० राज . 'दि पावर्टी प्राम्लम इन इडिया' 
(कलकत्ता, 893) (निर्देश के लिए इसे आगे 'पावर्टी' से सकेतित किया जाइगा) पृ० 49; 
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67. 


68. 


69 


78, 


नंदी ; 'इन इंडियन पालिटिब्स', पृ० 5, मधोलकर : बही, पृ० 36. उस समय के राष्ट्रीय साहित्य 
में अधिकाशतया मिलने वाले अन्य अवतरणों में थे : ला लारेंस (864) का यह अवतरण : 
'कुल मिलाकर भारत एक अति निर्धन देश है. बहुसख्यक जनता कठिनता से जीवन निर्वाह कर 
पाती है.' सर ई० बरिग (88] ) का कथन : 'करदाता समाज अत्यंत निर्धन है. सर ए० कोलविन 
का कथन : “भारत की जनता का बड़ा वर्ग हस प्रकार के व्यक्तियों का है जिनकी आय जीवन रक्षा 
के लिए अनिवायं आवश्यक सामग्री के खरीदने के लिए कठिनता से पर्याप्त है अत. वे जीवन के 
लिए अनिवार्य उपयोगी वस्तुओ के अभाव में जीवन बिताने को विवश हैं. रेडोल्फ चचिल तथा 
898 के अकाल आयोग के प्रातवेदन को भी प्राय: उद्धत किया जाता था. अनेक लेखकों ओर 
बकक्‍ताओ ने 888 की डफरिन जाच के परिणामों तथा जिला अधिकारियो के प्रतिवेदन को 
उद्धत किया. देखिए, जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 763-6. बी०एन०धर . रिप०आई०एन०सी०---892, 
पृ० 402, ए०नदी : रिप०आई०एन०सी०---894, ५० 55-6, मधोलकर : 'इडियन पालिटिक्स' 
पृ० 36. एस०एन० बनर्जी : सी०पी०ए०, पुृ० 686. 

देखिए, नौरोजी 'पावर्टी', पु० 88, तुलनीय वो०के०आर०वबी० राव: दि नेशनल इनकम आफ 
ब्रिटिश इडिया 93]-32' (लदन 940), प्‌ृ० 7. तथा पी०ए० वधवा और के० टो० म्चेट : 
'आवर इकोनामिक्स प्रावलम' (बबई, 946) १० 522. 

डेनियल थानेर : 'लाग टर्म ट्रेड्स इन आउटपुट हन इंडिया इन इकोनामिक ग्रोथ : ब्राजील, 
हा. पा, . गत, सीमेन कुजनिटस तथा इतर द्वारा सपादित (डरहम एन ०सी० 955) पृ०॥05, 
राव 'दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इडिया-493[-2“*, १० 2. 

उनकी सगणना विधि को जानने के इच्छुक व्यक्ति देखे उनकी 'पावर्टी' तथा 'अन-ब्रिटिश रूल इन 
इडिया', प० +2$, और प्‌ ०]47-73. सक्षेपत्तः उन्होने कुल वाबिक कृषि उतादन में खानों, 
कारखानो, मछली उद्योग क॑ अनुमानित उत्पादन नथा मामूली से विदेशी व्यापार के वाषिक 
लाभ के साथ माथ बड़ी संख्या मे होने वाले देवी उत्पातों को गिन-जोडकर ]5967-8 की कुल 
राष्ट्रीय आय की संगणना की यहा यह उल्लेखनीय है कि उन्होने सेवाओं से प्राप्त आय को 
स्पष्ट रूप से आय नहीं माता बयोकि उनका तक था कि यह वास्तविक आय ने होकर पृ 
संचित आय का उपयोग मात्र है. (१० 80-5 तथा 220) दादाभाई के राष्ट्रीय आय संबंधी 
विचार के औचित्य की समीक्षा के लिए देखिए : आर ०पी० मसानों 'दादाभाई नोरौजो, दि 
ग्रेंड ओल्डमन आफ दृडिया' (लदन 939), पृ० 203-4 के०टो० शाह तथा के०जी०खंबात : 
वबेल्थ ऐंड टेक्‍्सेबल कपेसिटी आफ इंडिया' (बंबई 924) पृ०7. बी०के०आर०वी० राव : 
'ऐस एसे आन इंडियन्ज नेशनल इनकम 925-9' (लंदन 939) पृ० 9-22 वाडिया और 
मर्चेट : पूर्वोद्धत, _० 520-3 सुरेंद्र जे० पटेल : 'लांग टर्म चेंजेस इन आउटपुट ऐंड इनकम इन 
इंडिया,” 896-960. 'इन इंडियन इकोनामिक जनरर” जनवरी 958 (खंड ९, संख्या 3) 
पाल ए बरन : दि पोलिटिक्स इकोनमी आफ ग्रोथ” (भारतीय संस्करण, नई दिल्‍ली 957) 
पृ०३6-7. दादाभाई के राष्ट्रीय आय सबंधी दृष्टिकोण के सैद्धांतिक गुण-दोषों को चर्चा किए 
बिना संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि "राष्ट्रीय आय को कुल वास्तविक उत्पादन से जोड़ना 
उनके दृष्टिकोण की उपयोगिता का एक प्रबल पक्ष था. बस्तुतः पिछड़े देशों में छिपी व्यापक 
बेकारी की सामाजिक क्षेत्र में सेवा पक्ष के एक बहुत बड़े भाग की परोपजीविता की तथा समाज 
के गठन संबंधी एवं संस्थागत परिवतनों उदाहरणार्थ पश्चिम के संपक में प्राने के समय से ही 
मुद्दा निर्माण अथवा रुपयोगी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि आदि की सही जानकारी का तुलनात्मक 


7. 


72. 


33. 


74. 
प5. 


6. 


या. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


अथवा अन्य आ्थिक विश्लेषण के उद्देश्यों का सच्चा आधार उपभोग सामग्री का वास्तविक 
उत्पादन ही बन सकता है. 

नौरोजी : पाकर्टी, १० 4. अपने निष्कर्यों की परिसमाप्ति पर दादाभाई ने टिप्पणी करते हुए 
लिखा : 'एक बात स्पष्ट है कि मैं उत्पादन के अवमूल्यन का दोषी नहीं हूं.' (वावर्टी, पृ० 25). 
उन्होंने और अधिक स्पष्ट सूचनाओं का आग्रह करते हुए कहा : 'किसी भारतीय द्वारा पूरी 
सूचनाएं देने पर ही वर्ष-प्रतिवर्ष भारत की वास्तविक भौतिक स्थिति की सही रूपरेखा प्रस्तुत 
की जा सकती है.' (वही, प्‌ृ० 47) सभी प्रकार की सीमाओं के होने पर भी उनका 20 ३० 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का प्रंक इस क्षेत्र के सभी परवर्ती अनुसंधानों की कसौंटी बना, यह उनके 
लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है.' (मसानी, पूर्वोद्त, पृ०204) शाह और खबात : पूर्वोद्धुत, 
प्‌ृ० 20], राव : "एन एसे आन इृडियाज नेशनल इनकम---925-29', पु ० 6-22. 

डिगबी : पूर्वोद्धत, १० 364, 442-3. इस तखमीने में कुल सामग्री के उत्पादन तथा सेवाओं को 
सम्मिलित किया गया था. उल्लेखनीय यह है कि भारत सरकार ने इन यणनाओ के सआधार- 
भूत विस्तृत जायो के प्रतिवेदनों को कभी प्रकाशित नहीं किया 

किडिल्स्टन के लार्ड कजन : स्पीचेज खड [-]५, (कलकत्ता 900, 902, 904, 906 ) लड |, 
प० 289-90. 

डिगबी . पूर्वोढत, अध्याय >८|[. 

फ्रेड जे० अतकिसन : 'ए स्टेटिस्टिकल रिव्यू आफ दि इनकम ऐंड वेल्थ आफ डढिटिश दृड़िया' 
'अनरल आफ दि रायन स्टेटिस्टिकल सोसाइटो', खड 65, भाग 2 (जून 902), प्‌ 238 

देखिए, नौरोजी : सी०पी०ए०, पु० 60-, स्पीचेज, पृ० 44, 527, जोशी : पूर्वोद्धत, पृ» 758, 
मघोलकर : 'इन इडियन पोलिटिक्स', पु० 38, जी०सी० अय्यर: 'दि वायसराय आन दि इको- 
नामिक कडोशन आफ दृडिया', एच०आर० मई 90], पृ० 355 ई ए, १० 37-8, गोखले : 
स्पीचेज़, पृ०।7, दत्त 'ई एच ह[, १० 603, एस० एन० बनर्जी ने 895 में पूना काग्रेस में 
सभापति पद से दिए गए अपने भाषण में सारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के निष्कर्ष को इन शब्दों में 
प्रस्तुत किया : “प्रति व्यक्ति आब बीस रुपये है अथवा सत्ताईस रुपये, इसमें कोई बहुत बडा भतर 
नही पड़ता । सत्य यह है कि यह भारत को जनता को गहित दरिद्रता का एक विश्वमनीय 


प्रमाण है ।' --(सी०्पी ००, पृ० 257) 
इग्लंड 4। पौंड._ स्काटलेंड 32 पौंड. आयरलंड ]6 पॉड 
यूनाइटिड किग्डम 35.2 फ्रास 25.7 
स्स 99 आस्ट्रिया व63 जमंनो ]8 7 
स्पेन 3.8 पुनेंगाल 3.6 इटली ]2 
हालेद 26 डेनमाक 23.2 बेलजियम 22] 
स्विटजरलैंड 6 य्रोप 8 स्वीडन तथा 

नारवें 862 
की 4 आस्ट्रेलिया 43 4 पूनाइटिड 

स्टेट्स 272 
कनाडा 26.9 हृषिया / 


मौरोजी . स्पीचेज, प्‌० 590, जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 758, राय पावर्टों, १० 340, बेनर्जो * 
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78. 


82. 


83 


85. 


867. 


सी०पी०ए०, पृ० 257-8. जार० एम० सायानी : सी० पी० ए०, १० 346. 
बैनर्जो : सी०पी०ए०, १० 257-8 'नौरोजी इन ऐमिनेंट इडियन्स', पु० 64, आर०एम० सायानी : 
सी०पी०ए०, पृ० 347, नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 30 क्रमशः. 


. 'नौरोजी इन ऐमिनेंट इंडियन्स', पृ० 64 और देखिए, उदाहरणाथ बंनर्जी स्पीचेज, खड |], 


प्‌ृ० 2, ए०बी०पी०, 30 मार्च 882 


. बहुत से आधुनिक अ्थंशास्त्ियों की घारणा है “बहुत सी साब्यिकी कठिनाइयों तथा सबद् मूल्यों 


में सैड्ांतिकतता जुड़ी होने के कारण राष्ट्रीय आय के श्रक ध्रतर्राष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से कोई 
विशेष महत्व नहीं रखते.--- (वाडिया तथा मर्चेंट : पूर्वोद्धत, १० 523) परतु यह स्पष्ट है कि 
इस प्रकार की तुलना के लिए सामान्य व्यवहार को ही उपयुक्त सूत्र (विधि) के रूप मे ग्रहण 
किया जा सकता है.” देखिए कोलिन क्लार्कंस : पूर्वोद्धतछ, 'कडीशस आफ इकोनामिक प्रोग्रेस', 
प्‌ ० 528. किसी भी ऐसे विषय मे, जहा आय का शप्रतर अधिक गहरा है यहा तक कि उसे दो 
खथवा अधिक भ्रंक से गुणा करके मापा जा सकता है जैसा कि तुलना द्वारा भारतीय नेताओ ने 
पाया था, इस प्रकार के भ्रतर की सायंकता 'त्वरित और अस्पष्ट' ही मानी जाएगी 

मौरोजी . पावर्टी, पृ ० 25-3], जोशी . पूर्वोद्घृत पृ० 759-60, मघोलकर : रिप०आई०एन०सो, 
89], पू० 20, जें०>सी० अथ्यर ई ए, पृ० 28 

नौरोजी एऐावर्री, पृु० 30 और 'स्पीवेज', परिशिष्ट-डी, पृ० 87. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 759-60, मधोलकर : रिंप ०आई०एन०सी०, 89], प० 9 और “इन 
इंडियन पालिटिव्स', १० 38. 


« नौरोजी : पावर्टी, पृ० 3]. समस्या के इस पक्ष पर डफरिन की जाच तथा 888 के प्रस्ताव ने 


सुदर प्रकाश डाला । नौलोर (मद्रास) के सिविल सर्जन ने रिपोर्ट कौ कि जेल में रहने के कुछ 
देर उपरात कैदियों का बजन बढ़ गया है मद्रास के राजस्व मंडल का उत्तर था कि इसका 
कारण जेल में अत्यत उदारतापूर्ण भोजन का सभरण और कठोर श्रम न कराना है इसके अति- 
रिक्त जेल उसे घरेलू चिताओ से मुक्ति प्रदान करती है । * 'प्रातीय प्रतिवेदनो पर आधृत सरकारी 
टिप्पणी का सक्षेप इस प्रकार से है . 'केद की अवधि मे वजन का बढ़ जाना एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है और यह स्थिति अन्य प्रांतो मे भी पाई गई है. देखिए, भारत सरकार का 9 अक्तूबर 
888 का प्रस्ताव, पूर्वोद्दुत परिशिष्ट-ए. 

नौरोजी . पावर्टी, पु० 3]. सी ०पी ०ए ०, पृ० 260, स्पीचेज, पु० 528, 580, परिशिष्ट, पृ ०86. 
जोशी : पूर्वोद्धन, पु० 62-3. बनर्जी : सी०पी०ए०, पु० 258. जी०सी० अय्यर . ई ए, पृ ०28. 
दादाभाई ने आय के वितरण मे क्षेत्रीय असमानताओ के अस्तित्व को भी स्वीकार किया. 
देखिए, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 86. 


० देसी * ई एच ॥|[, प्‌ृ०6 ए७० बी० पी० ।! मार्च 897. एन०एम ० समय रिप०आई०एन०सी ०, 


896, पृ० 58-9, सायानी सी०पी०ए०, 7० 366, एडवोकेट, 2 फरवरी (आर ०एन०पी० 
एन०, 4 फरवरी 905) क्रमश” उदाहरणार्थ पौर भी देखिए, मालवीय स्पीचेज, पृ० 248, 
आई०एन०सी० 966 का प्रस्ताव [2, आई०एन०सी ० 897 का प्रस्ताव 9, सो ० संकरन नेयर : 
सी०पो०ए०, पृ० 383, डो०ई०वाचा सौ०पी०ए०, पृ० 360 दत्त . स्पीचेज |], पृ० 35. केसरी, 
22 जून (आर ०एन ०पी० बबई, 26 जून 897) दरिद्बता और अकाल के पारस्परिक सबंध की 
विस्तृत जाच नीचे की गई है 

लार्ड एलगिन ने 'दरिद्रता और संपन्‍नता को ग्रतत सापेक्षिक शब्द” घोषित करते हुए अपनी राय 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


इस प्रकार स्पष्ट की : “मैं यह नहीं मानता कि बहुसंख्यक जनता अपने को विपरन सम्रभती है. 
यदि उनकी आय कम है तो उसका कारण उनकी सीमित आवश्यकताएं हैं. स्पीचेज (कलकत्ता 


899 ), पृ० 49]. 
भारत के भौतिक साधनों पर 880-9] के प्रांतीय प्रतिवेदन, (शिमला, 894) बंगाल रिपोर्ट, 


पृ७ 9. 


89. वही, नाथ वेस्ट प्रातों तथा अवध का प्रतिवेदन, पृ० 9. ओर देखिए, रट्रेंचे : इंडिया 894, पृ० 


30]-3. ब्रिटिश प्रशासको ने बार बार भारत के सबंध में सपन्‍नता के इस भाग्यवादी दृष्टिकोण 
को प्रस्तुत किया. स्ट्रेचे ने लिखा : “भारत के जलवायु में जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओो 
की पूर्ति आसानी से हो जाती है. भारतवासी की मिट्टो से लिपी-पुती कोपड़ी उसके अपने 
विचारानुसार शुक्ष और विश्वामप्रद आश्रय है. ** सामान्य स्थिति में उसके पास अपनी रुचि का 
आहार पर्याप्त मात्रा में रहता है।“"' उसके पास अधिक 5स्त्र नहीं है परतु अधिक वस्ख्रों की 
उसे आवश्यकता भी नही. यहां तक कि शीत ऋतु में भी उसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता ' 
(इंडिया : 894, १० 30]-3) . 

888 की डफरिन जाच के लिए बहुत से मंडलों और प्रातों के अधिकारियों ने इसी दृष्टिकोण 
पर आधारित अपने निष्कर्ष भेजें. उदाहणाथं, मालदा के वलकटर ने लिखा . 'सामान्य यर्षों से 
एक छोटे से किसान के पास भी देश की जलवायु तथा उसकी अपनी प्रकृति के अनुरूप उसे 
दृष्टपुष्ट बनाने वाला आहार आवश्यकता से अधिक मात्रा मे रहता है. हुगली के कलक्टर का 
नो निश्चित मत था: “भारतीय अपने मान्य दृष्टिकोण और अपने अपेक्षित स्तर के अनुसार 
सपन्‍न तथा संतुष्ट हैं.” (दृढतापूर्वंक कहा गया) भारत सरकार का 9 अक्सूबर 888 का 
प्रस्ताव, पूर्वोद्धत, परिशिष्ट ए 


» जनता वी भौतिक स्थिति पर प्रातीय प्रतिवेदन', 880-9 बग्माल प्रतिवेदन, पृ० 9 तथा हुबसी 


के कलक्टर ने भारत सरकार के 9 अक्तूबर 888 के प्रस्ताय को उद्धृत किया, पूर्वोद्धुत, 
परि/शप्ट-ए. तुलनीय--'भारत के आशिक प्रश्न पर विचार हुए गह विशेष रूप से कभी नही 
भूलता श्राहिए कि धन सचय अथवा ऊची आय की अपेक्षा मानसिक सुख तथा आत्मिक 
शाति को प्राप्त ही भारतीयों का जीवन लक्ष्य है.' गवनंर जनरल की कौंसिल के स्वर्गीय 
सदस्य जे ०डो० रोस ने प्रकाशनाथीन “रियल इंडिया मे इसे ब्रिटिश राज्य की अनेक देनों में 
एक बहुत बड़ी देन बताया. (लदन 908) पृ० 39-20. 


9. दि बड़े डिसिनियल मारल ऐंड मैंटिरियल प्राग्रेस रिपोर्ट, पृ० 449 और देखिए प्रस्ताव, पूर्वोद्धत, 


92. 


पृ० 38. थीडोर मौरीसन 'इकोनामिक ट्राजीशन इन दृडिया', प० 59-60. मोरीसन का 
सत था : “अतुलनीय की तुलना से विचारों में उसकाव के अतिरिक्त कुछ भी परिणाम नहीं 
निकलता.” (प० 60) 

इंडिया (894) १० 30!, जिन अकाल आखुरक्तों को वह उद्धुत कर रहा था, उन्होंने यह मजेदार 
परंतुक जोड़ी जो अनजाने तोर पर व्यम्यपूर्ण है. 'यज्ञाप उसकी आय अपेक्षाकृत थोड़ी ओर बड़े 
जोखिमों से भरी हुई है.” इसी प्रकार 894 में भारत सचिव एच०एच० फौलर ने दृढ़तापूक 
कहा : 'जलबायु को दृष्टि से भ्रामोण भारत को दरिद्र जनता की इंग्लेंड की जनता को अपेक्षा 
आवधष्यकताए कम हैं भौर भारत का निर्धघन इंग्लैंड के निर्धन की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं 
को पूि अधिक आसानी से कर सकता है.' हंसाड़े (चतुर्थ बगं) 5 अगस्त 894, थंढ 27, 
लगभग 38-9. 


भारत की निर्धनता 


93. 


94, 


95. 
96. 


97, 


98. 


॥00. 


0. 


302. 


403. 
404. 


05. 


॥0. 


37 


भौरोजी की स्पीचेज से उद्धृत, पृ० 583. ओर देखिए अतकिसन के लेख पर रीस की टिप्पणी, 
पूर्वोद्धृत, प्‌ 276. 

बल दिया गया. भारत सरकार का 9 अक्तूबर 888 का प्रस्ताव---पूर्वोद्धत परिशिष्ट-ए. 
बहुत से अन्य सरकारी अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदनों में यही दृष्टिकोण अपनाया. 

जी०सी० अय्यर : ई ए, पु०20. 

दूसरी ओर आर०सी ०दत्त ने लिखा : 'जीवन भर की भूख बेचारे अधिक निर्धन लोगों को 
आवश्यकता कम करने का प्रशिक्षण देती है. ई एच ), पृ०22. 

दादाभाई नौरोजी ने सकेत किया : 'बबई निवासी धनी हिंदुओ और मुसलमानों की रहन-सहन 
की स्थिति तो देखिए. एसेज, पृ० 34. 

दादाभाई ने पूछा : एक समय ब्रिटेन के लोग इस देश के जगलो में घूमते थं और उनकी आव- 
श्यकताएं कुछ न थी. यदि वे उसी स्थिति में रहते तो आज का ब्रिटेन कैसा होता ?” (स्पीचेज, 
पृ० 3) . 


वही, पृ० 3-2. 


जी०वी० जोशी ने इसे अत्यन्त स्पष्ट करते हुए कहा : 'सुख सुविधाओं का उच्च स्तर तो हमारे 
लिए एक प्रकार का अवरुद्ध नैतिक बल है जो हमें सकट काल में अधिक श्रम करने और कष्ट 
सहने के लिए उत्साहित करता है तथा परिस्थितियों पर विजय पाने के योग्य बनाता है. देश 
पर पड़ने वाल। बुरे से बुरा सकट यदि देश के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित नही करता, 
तो वहू किसी भो रूप में भयकर अथवा शोचनीय नहीं कहा जा सकता. इसके विपरीत बस« 
पूवेक थोपी गई शाति का वरदान यदि देशवासियों को अपने निम्त जीवन स्तर से समभौता 
करने के लिए विवश कर देता है तो उसे अभिशाप हो कहा जा सकता है. (पूर्वोद्दत, पृ ०768) . 
गोपालकृष्णन . पू्वोद्धत, पु० 83, तथा काग्रेस का 892 का नवां प्रस्ताव. 

देखिए, आई०एन०सी० 882 का प्रस्ताव 9 तथा कांग्रेस के इसी प्रकार के परवर्ती प्रस्ताव. 

भारत सरकार का 9 अक्तूबर 888 का प्रस्ताव, पूर्वोंद्धत कडिका-4. 

बही, परिशिष्ट-ए. अपने ही प्रस्ताव पर लार्ड डफरिन का मत था. 'इस परिणाम से पर्याप्त 
संतुष्ट व्यक्ति या तो आशावादी है या कठोर प्रकृति का है. लाड डफरिने : स्पोचेज 
(कलकत्ता 889) १० 24. वस्तुत. प्रस्ताव के परिशिष्ट-ए मे प्रकाशित बहुत से मडलीय तथा 
प्रातीय प्रतिवेदनो मे भारत मे व्याप्त घोर दरिद्रता और दुर्भाग्य के अस्तित्व को प्रमाणित किया 
गया था सरकारी प्रस्ताव केवल यह सिद्ध करने में सफल हुआ कि भारत में स्थाई अकाल 
नही है वस्तुत: यह एक क्षुद्र सात्वना थी. 

898 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन (कलकत्ता 898) कडिका, 59-2. 

कर्जन; स्पीचेज, खंड ]]|, १० 449, इसी प्रकार भारत सचिव जाजं हैमिल्टन हस तथ्य से 
सहमत थे कि भारत मे 'घनी जनसब्या दरिद्र है. --इडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 902, लगभग 
08. 

ला्ड कर्जेन ने इस रूप में बडी विशदता से प्रश्न प्रस्तुत किया. --स्पोचेज खड ]५, १० 36. 838 
में ही बंगाली युवक सघ से सबधित बाबू रामगोपरत्र घोष ने इस प्रश्न की जाव पड़ताल करने 
की इच्छा व्यक्त की--सपत्ति बढ़ रही है अथवा घट रही है ? क्‍या बहुसल्यक जनता की 
सुविधाओं में विस्तार हो रहा है अथवा संकोचन ? तथा इस सबके क्‍या कारण हैं ? ' 

रामबीपाल सास्याल के 'ए जनरल बायोपग्राफी आफ बंगाल सैलिब्रिटीस' में उद्धत (कलकत्ता 
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॥3. 
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889) पृ०75. 
और इस बात का उत्तर देना आवश्यक था : सापेक्षिता का कोई तक प्रश्न को धूमिल नहीं कर 
सकता दोनो पक्ष सही नहीं हो सकते एक को तो गलत होना ही पड़ेया--तुलनीय, डिगबी : 
पूर्वोद्धुत. 
हसाड़ (चतुर्थ वगं) खड ४('ऋ लग० 209. इसी प्रकार 3 फरवरी 902 को उसने पुनः 
घोषणा की “मैं एक से अधिक बार अपना मस व्यक्त कर चुका हूं कि भारत में हमारे प्रशासन 
का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य केवल हमारा यह विश्वास है कि हम दरिद्र भारतीय जनता को 
भौतिक दृष्टि से समुद्ध बना सकते हैं (इडियन डिबेट्स 3 फरवरी 902 सगभग 05) . 
गोखले स्पीचेज, पृ० 9 ओर देखिए, वही, पृ० 934, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 86 तथा स्पीचेज, 
परिशिष्ट-डी, १० 67. लालमॉहन घोष * स्पीचेज (कलकता 883) पुृ० 87 सी०्पी०ए०, 
प्‌ृ० 756 मालवी4 स्पीचेज पृ० 29, 238, जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 738, 752-3. मधोलकर; 
'इडियन पालिटिक्स', पृ० 35, नदी - पूर्वोद्धत, पृ० 70।, वाचा : सी०पी०ए०, पृ० 560, 
जी०सी० अय्यर 3 ए, १० 6, दन्त : म्प'चेज |], पृ० 28 459 
आई०एन>सी०, 886 का प्रस्ताव [[ तथा वाचा : रिप०आई०एन०सी०, 886, प्‌ृ०60 
उदाहरण रूप मे देखिः हिंदू, 70 सितं० !884, 29 अगस्त 887, | फरवरी 888, मराठा, 
2] दिसंबर 884 ] नवबर 900, नेटिद ओपीनियन, 3 अप्रैन (आर०एन०पी०, बबई, 
9 अप्रैल 884) नव विभाकर, 7 जनवरी (आर०एन०पी० बग 7 जून 884) साधारणी, 
27 जुलाई (वही, 27 अगस्त 884), सजीवनी, 8 जुलाई (वही, 25 जुलाई [885) ज्ञान- 
प्रकाश, 9 मार्च (आर०एन०पी० वबई 2] मार्च 885) 'वाइस आफ इंडिया द्वारा आवृत 
समाचारपत्र (निर्देश के लिए आगे 'वो ०»ओ०आई०” से सकेतित किया जाएगा) अवतूबर 887 
प्रबाला-गजट, 27 जून (आर०«एन०पी०पी ०, 7 जुलाई 888) 'पैसा अखबार", 3 अप्रैल (वही, 
8 अप्रैल 89) 'दोस्ते हिंद” 2 जून (वही, 20 जून 89) केसरी, 22 जून (आर ०एन० 
पी० बबई, 26 जून 897). भारत जीवन, 25 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 3 अगस्त 
]898) ए० बी० पी०, !7 जून 898, 2 अक्तूबर 90।, बंगाली, 9 मार्च 902. 
नौरोजी . स्पीचेज (886) में उद्धूत 'ग्रांट डफ' पु० 583. पूर्वो्,त के अध्याय । में जान स्ट्रेंची 
और रिचाड़ें स्ट्रेची उद्धृत, 888 के 'स्पीचेज' में हफरिन उद्ध,त, पु० 24, स्ट्रेची : 'इडिया' 
(894) पृ० 303. जनरल सर जाजें चेसनी : “इडियन पालिटी' (लदन 894)१० 394 द.ेनरी 
फौलर-हुंसार्ड (चतुर्थ वर्ग) 5 अगस्त 894 खंड 5(५४॥[[ लग ० 39. ऐलगन; स्पीचेज, 
पुृ० 360-. 898 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन, कडिका 592. 90-2 और 9 पूर्ववर्तों वर्षों 
की अवधि में भारत की स्थिति और उसकी नैतिक तथा भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत 
करने वाला प्रतिवेदन (चतुर्थ दशाब्दिक प्रतिवेदन होने के कारण) फ्रांस सी ० ड्रेक ढ्वारा तैयार 
किया गया. (लद॒न 903). 90!-2 का आथिक वक्तव्य (कंडिका, 36). ॥902-3 का 
वक्तव्य (कंडिका, 90). 902-4 (कहडिका 7) 902 में फ्रेड जे० अतकिसन ने संगणना की कि 
875-95 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 29.5 प्रतिशत बढ़ गईं है (पूर्वोक्त स्‍्त्रल, १० 238) . 
कर्जन : स्पीचेज खंड ], पृ० 58, खंदढ ][, १० 65, 288-90, शंड ]], पृ०48-9 तथा खंड 
0५, १० 36-7, 2-2. 
वही, खंड ]!, प्‌० 290. इसी प्रकार याजें हैमिलटन में दावा किया : बदच्चथपि मंद सत्ति के कारण 
बहु लगभन अगोचर सी हो गई है तथापि भौतिक अमश्ननति में निरंतरता बनी रही है.---हुंसारे 
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(चतुर्थ वर्ग) 6 अगस्त 90, खंड >%(.[)( लग० 208-9 तथा इंडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 
4902, लगभग 08, 0. 
वही, खंड [[], पृ० 389. 
वही, खंड ॥५, पृ० 22. 
गत 9वी शती के श्रतिम पच्चीस वर्षों की अवधि में भारत को निधन बनाने वाले दुभिक्ष अपने 
विस्तार और तीव्रता मे प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास मे अभूतपूर्व उदाहरण हैं 
(दत्त, ई एच | पृ० ७।). 
[902 में कांग्रेस सभापति के पद पर आसीन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने प्रश्न प्रस्तुत किया * 'बया अपनी 
बडती हुई तीव्रता तथा बहुलता के साथ जनता की भौतिक अधोगति का मौन कित्‌ निर्णीत 
प्रमाण प्रस्तुत करने वाले इन दुर्भिक्षो की साथंकता को नकारना सभव है ?' (सी०पी०ए०, 
पृ० 68) और देखिए, जी० सी० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० 900, पूृ० 29 दत्त : 
स्पांचेज ]|, १० 28 तथा नीचे देखिए 
इस दृष्टिकोण की विस्तुत जाच नीचे की गई है । 
जांशी पूर्वोद्धुत, पृ० 420, पी०पी० पिल्‍ले: रिप०आई ०एन०सी० 892, पृ ० 98, मधोलकरः 
'इडियन पालिटिक्स', पृ० 39. नदी . वही, पु० 66-7, जी०एस० अय्यर *' भारत के खर्चों के 
प्रशासन पर रायल कमीशन का प्रतिवेदन (निर्देश के लिए इसे आगे वेलबी कमीशन से सकेतित 
किए » (४) मिनिट्सा आफ इविडेंस (साक्ष्य के सक्षिप्ताश), खड [[ पालियामेटरो पेपसें 
(हाउस आफ कामस) !900 खड़ 29 लगभग 30 प्रश्न 965-6 तथा ई ए, पृ० 3. वाचा : 
सी०पी०ए०, पृ० 300, दस “ओपन लेटस दू लाई कर्जन' (ला्ड कजेन के नाम खुली चिट्ठिया) 
कलकत्ता 904 (निर्देश के लिए इसे आगे “ओपन लैटसे' से सकेतित किया जाएगा), प्‌० 7. 
बेनर्जी; सो ०पी०००, पृ० 68०, गोखले . स्पीचेज, पृ० 53, 904 की आई०एन ०सी०, का 
प्ररताव और प्रस्ताव पर भाषण, की रिप०आई०एन ०सी, 904, प० 28 तथा नीचे अध्याय 
हि 


22 ऋणग्रस्तता आवश्यक रूप से न निर्धनता है और न ही दुर्दशा. सामान्य ऋणकर्ता की स्थिति की 


423. 
* जोशी . पूर्वोद्धत, पृ०227, 769-70. गोखले, स्पीचेज, पृ० 8, 52. 
425. 


तुलना उम व्यक्ति से की जा सकती है जो बेक मे अपना चालू खाता रखता है और कभी-कभार 
अधिविकर्ष करता (जमा प्‌जी से अधिक निकालता) है, दि थर्ड डिस्सेनियल मारल ऐंड मेटिरियल 
प्राग्मस रिपोर्ट, पृ ०435 एक अन्य सरकारी प्रकाशन इससे भी आगे बढ़ गया : “ऋण तो भाव- 
श्यकताओ की अपेक्षा ससाधनों की अधिकता पर अधिकार का सूचक है ।' प्राविशल रिपोर्ट आन 
दि मेंटी रयन कडीशन आफ दि पीपुल, 88-9, पृ०8४. आफ दि बगाल रिपोर्ट तथा प्रेजिडेंसी 
डिवीजन और पटना के कमिश्नरों तथा एन०डब्ल्यू ०पी० ऐंड ओ० में एटा के कलक्टर सेंट्रल 
प्राविसेज मे दमोह तथा भडारा के कमिश्नरो के प्रतिवेदन तथा भारत सरक।र के 9 अवतूबर 
के प्रस्ताव का स्वय सरकार द्वारा सक्षेप, पूर्वोद्धत, परिशिष्ट-ए 

ऊपर देखिए, अध्याय . 


भूतपूर्व सैनिक सदस्य जनरल जार्ज चिसनी ने 894 मे लिखा : 'संपत्ति हमारे शासन की हो सृष्टि 
है हमने भारत को गरीबी मे जकड़ा हुआ पाया जैसाकि यह पहले से रहता आया है. यदि 
हम इस देश में न आते तो यह आज भी उसी प्रकार विपन्न होता.” (पूर्वोद्ध,त, पु० 397). सा 
कजेन ने 904 में टिप्पणी की कि यदि आप आज के भारत की सिकंदर, अशोक, अकबर अथवा 
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833. 


धारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


औरंगजेब के भारत से तुलना करें तो पाएगे कि ५काल मे अनुभूत परा»शितता की अपेक्षा 
आज भौतिक समृद्धि का स्तर काफी ऊचा है. (स्पीचेज खड ?7७,१० 37). 

रानाडे : एसेज, प० 82. 

राष्ट्रीय काप्रेस के बगाल के विषयो में सक्रिय भाग लेने वाले एक भारतीय युवा लेखक ने तो 
यहां तक स्वीकार किया कि 'भारतीय इतिहास की वैभव और सपन्‍नता की सभी विभिन्‍न अवबव- 
स्थाओं और युगो मे भारतीय कृषक जनता कुचली और विपन्न रही है” (राय पावर्टी, पु० 
99 ) परतु उन्होंने साथ मे यहू अवश्य जोडा “ब्रिटिश राज्य में तो दुर्भाग्य और अधिक विषम 
हो गया है' वही, १० 224, इसके साथ देखिए, मघोलकर - रिप ०आई०एन ०सी०---89|, 
प्‌ृ०2] 

आनद बाजार पत्रिका, 3 अप्रैल (आर०एन०पी०बग, 24 अप्रैल 880) 

नौरोजी पावटी, पु० 579 कलकत्ता रिव्यू मे एक भारतीय लेखक कलाशचद्र काजीलाल ने 
लिखा 'ब्रिटिश राज्य ने एक ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो इससे पूर्व किसी 
भी हिंदू अथवा मुगल शासक अथवा टीपू साहब अथवा पेशवा के राज्य में कभी नही रही 
(कलकत्ता रिव्यू अक्तूबर 90, प०३309-6) 

उदाहरणार्थ देखिए, सजीवनी, 4 जून (आर०एन ०पी० बग, 22 जून 884) प्राम यात्रा प्रका- 
शिका 9 अगस्त (वही, 6 अगस्त 884) एस ०एन० बैनर्जी रिप०आई०एन ०सी०---896, 
प्‌ृ० 35-6 केसरी, 22 जून (झार०एन०पी० बबई, 26 जून 897) तथा 4 जनवरी (वही, 
8 जनवरी 902) एन०के०एन० अय्यर रिप०आई०एन०सी०-...90।, पृ० 40-] सी०वाई० 
चितार्मण 'दि इकोनामिक्स आसपेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इडिया' एच०आर ०दिस८ 90।, 
प्‌ृ० 485 6 बगाली 22 अक्तू० 903 साथ ही देखिए, नौरोजी स्पीचेज, पृ० 389 प्रध न 
और भागवत में उद्धत तिलक, पूर्वोद्धत पृ० 72 राय पावर्टी, पु०75 

अमृत बाजार पत्रिका ने 22 मई 884 मे लिखा 'एक समय भारत विश्व मे समृद्धतम देश था. 
वर्षों तक एक के बाद एक दूसरे काग्रेसी प्रतिनिधियो ने भारत की विगत सपन्‍नता का गौरवगान 
किया 899-904 तक के आई ०एन०सी० के प्रतिवेदन देखिए दादाभाई नौरोजी ने अपनी 
पुस्तक 'पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रूल इन हृडिया' से 853 मे लिख एक निबध 'दि स्टेट ऐड दि 
गवर्नमेट आफ इड़िया प्रढर दि नेटिव रूलसे' को 90 में पुन प्रकाशित किया इसमे उन्होने 
अनेक ब्रिटिश लेखकों को उद्धृत करते हुए यह दिखाने की चेध्टा की कि 'सिकदर के आक्रमण 
की तिथि और उससे शताब्दियों पूर्व से लेकर मुगल शासनकाल तक भारतीय सपन्‍नता के उच्च 
स्तर पर थे ” (१० 584) इसी निबंध को वास्तव में 903 मे जो०सी० अय्यर ने अपने 'सम 
इकॉतामिक आसपेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इडिया' में पुन प्रकाशित किया और देखिए, नदी : 
“इंडियन पालिटिक्स', पृ० 03,05, 0, रानाड़े : “दि राइज आफ मराठा पावर इन इंडिया 
(बबई 900) वास्तव में इसी बात के उल्लेख के लिए लिखा गया था और देखिए, आर० 
एन ० सायानी 'ऐबस्ट्रेकट आफ दि प्रोसीडिंग्स आफ दि इपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल' (निर्देश के 
लिए इसे आगे एल०सी०पी० से सकेतित किया जाएगा) 897 खड >%-%5%ए।], पृ०।90 पी०ए० 
चारलू वही, १० 232. 

“इन इडियन पालिटिक्स', पु० 0. 

नौरोजी की स्पीचेज में उद्धृत ग्रांट डफ, पु० 60, फोलर : हसाई (चतुर्थ लड़), 5 अगस्त, 
894, थंड ॥९]]!, 39-40; जे० पीले, बेलबी आयोग, खंड |[][, प्रश्न 8235. 
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चिसनी : पूर्वोद्धुत, पृ० 394, अतर्किसन॒पूर्वोक्त स्थल, प० 240-5] कर्जेन स्पीचेज, खंड [], 
१० 289, खड [ए, १० 22 स्ट्रेची इडिया (903) १० 92 
अतकिसन पूर्वोक्त स्थल, १० 269 तथा 260 इसमें आभूषण भी शामिल थे 
नौरोजी पावर्टी, पृ० 86-7 स्पीचेज, पृ० 6॥2 जोशी पूर्वोद्धृत पृ०66] मधोलकर : 
“इडियन पालिटिक्स', पृ० 46 
नौरोजी पावर्टी, प० 86-8, स्पीचेज १० 6]-2 रानाडे एसेज, पु० 88 जोशी पूर्वोद्घृत, 
पृ० 660-3 मधोलकर 'इडियन पालिटिक्स', पृ० 46 आर० सी० दत्त “इस्लेंड ऐंड इडिया', 
पृ० 3! गोखले स्पीचेज, पृ० 6 और वेलबी कमीशन, खड़ ]]], प्र० 8238 जी० एस० 
अय्यर वही, प्र० 875 
जोशी पूर्वोद्घृत, पृू० 756 दत्त “इग्लैड ऐड इडिया', पृ० 32, नदी 'इडियन पालिटिक्स, 
पृ० 2, गोखले स्पीचेज, पृु० 6 तथा बेलवी कमीशन खड |[[ प्र० 8238, 
नौरोजी पावर्टी, पृ० 89-9 पुन उद्धरणीय अपने एक अत्यत सारगर्भित अवतरण में दादाभाई 
नौराजी ने लिखा 'यदि मै किसी व्यक्ति को 20 पोंड के मूल्य का सामान देता हू और बदले मे 
पाच पौड के मूल्य का दूसरा सामान और पाच पौंढ मूल्य की चादी लेता हू तो यद्यपि मैंने बीस 
पौड के बदले केवल दस पौंड ही प्राप्त किए हैं तथापि मैं पाच पौंड के लाभ में हु क्योकि वे मुझे 
चादी के रूप मे मिले हैं तब मेरी सपन्‍नता इस रूप मे सचमुच सर्वेथा ईर्ष्या से परे की वस्तु 
होगी ५०० गेट सिद्धात भ्रामक परिणाम प्रस्तुत करता है इसके साथ ही उपर्युक्त परि- 
स्थितियों पर उचित विचार किए बिना चादी के असख्य आयातो के सबध मे लोगों का आश्चयें 
इस प्रकार का है, जिस प्रकार एक छोटे से राटी के टुकडे से सतुष्ट होने वाला बालक किसी 
बडी आय के “यक्ति को पूरो रोटी खाते देख चकित होता है वह भोला बच्चा यह नही जानता 
कि रूखी-सूखी रोटी उस गरीब आदमी के जीवन निर्वाह का तुच्छ साधन है' (वहीं, १० 88) 
साथ ही देखिए, जोशी पूर्वोद्धृूत, पृू० 755-6 गोखले, वेलबी कमीशन, खड ]]], 
प्र० 8239-43 
जान स्ट्रेची और रिचाई स्ट्रेची पूर्वोद्धुत पृ० 32, 320 दि थर्ड डिसिनिअल मारल ऐड 
मैटिरियल प्रोग्रेस रिपार्ट, १० 433, चिसनी पूर्वोद्धुत, पृ० 328, 394, स्ट्रैची इडिया (894), 
पृ० 304, एलगिन स्पीचेज, १० 360-] कज्जंन, स्पीचेज, खड ], पृ० &३2(५ तथा खड वा 
१० 289 फाइनेशल स्टेटमेट्स फार 90-2 (90[-2 का वित्तीय प्रतिवेदन) (कडिका, 27) 
]902-3 का (कडिका 4-5) 903-4 (कडिका 27) फो्थ डिसिनियल मारल ऐड मैटिरियल 
प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 332 जाज हैमिल्टन, हसाड़े (चतुर्थ वर्ग) 6 अगस्त 90] खड 2(८]/४ 
लगभग 22-3 और हृडियन डिबंट्स (भारतीय विवाद) 3 फरवरी 902 लगभग 0 
नीचे ९ अध्याय देखिए 
कर्जन स्पीचेज खड ][, प० 450, और देखिए जाज हेमिल्टन 'इडियन डिबेट्स', 3 फरवरो 
902, लगभग 0, फाइनेंशल स्टेटमेट्स फार 90! 2 (कडिका, 27) 903-4 का (कडिका, 
35) 
कर्जन स्पीचेज, खड ]], पृ० 450 और देखिए, वही, खड ]]], पृ० 48, चिसनी पूर्वोद्धृत, 
प० 328, 332 फाइनेशल स्टेटमेट्स फार 90]-2 (कडिका 09-]]) 902-3 का (कडिका 
97) 903-4 का (कडिका 5) 904-5 का (कडिका 45) फोर्थ डिसिनियल मारल ऐंड 
_ औैटिसिपल प्रोग्रेस रिपोर्ट पृ० 332 सुद्राक शुल्क मे बढ़ोतरी द्वारा सकेतित मुकहमेबाजी मे 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


बढ़ोतरी को भी भारतीय निर्धनता के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया नीचे देलिए 
नीचे ]४ अध्याय देखिए 

नीचे 5([ अध्याय मे सीमा शुल्क प्रकरण देखिए इसके साथ ही देखिए, गोखले स्पीचेज, 
पृ० 47, मालवीय स्पीचेज, १० 380- 

गोखले स्पीचेज, पृ० 7 

वही तथा 904 की रिप० आई० एन० सी०, पृ० 66-7 मालवीय स्पीचेज, पृ० 38। इसके 
अतिरिक्त इस बात का स्पष्ट निर्देश किया गया कि इस कर से बहुत कम वसूली भारत की 
निम्नतम दरिद्रता को प्रमाणित बरती है, नदी “इडियन पालिटिक्स', पृ० 9 

गोखले स्पीचेज, पृ० 47 तथा 904 की रिप० आई० एन० सी० पृ० 66 7 

गोखले स्पीचेज, पू० 8 जोशी पूर्वोदधृत, पृ० 200, 227 डी० ई० वाचा गे काग्रस के 
अध्यक्षीय भाषण में निम्नलिखित आकडे प्रस्तुत कण 886 7 मे प्रति व्यक्ति खपत 43५ पौड 
थी और 899-900 मे ।27 पौड थी -मी०पी०ए० पु० 603 बेनर्जी सी०पी-7*,प्‌ृ० 680 
फो्थ  डिसिनियल मारल ऐड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृू० 332 कजंत स्पीचतज ब्रड़ ||, 
पृ० 290 ] अतर्किसन पूर्वोद्धृत, पृ० 25-20, 260 90। मे क्जन ने सगणना द्वारा सिद्ध 
किया कि कृषि भूमि का क्षेत्र 880 में 940 एक्ट के स्थान पर 898 म॑ बरकर 270 
एकड हो गया है अथवा दूसरे शब्दो मे कृषि भूमि का विस्तार भथा जनसख्या में वूद्धि क 
अनुरूप हुआ है उसने यह भी सिद्ध किया कि 880 में 730 पौड़ प्रति एकड़ उपज के मुकाबले 
898 में 840 पौड उपज बढ़ जाने से प्रात व्यक्ति के लिए खाद्यान्न प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
हैं स्पीचेज, खड ]], पृ० 290-। अतक्सिन के अनुसार जो खाद्य उन्पादन 875 मे | 70। पौंड 
प्रति दिन था, वह 895 मे वढ़कर ! 739 हो गया 

जांशी पूर्वोद्धतए १० 227, 334 335, 839 नदी इडियन पालिंटक्स' १० 09 ग्गयानी . 
सी०पी०ए०, १० 363, वाचा सी०पी०ए० १० १३95, स्ायानो $ फरवरो (०:२० एत० पी० 
बग) 27 फरवरी 890, गोखले स्पीचेज, प०३३ जोशो ने 890 मे कही 497] 2- 
888-9 की अवधि मे बबई मद्गास, नाथंवेस्ट प्राविस तथा अवध ओर सद्ूल प्राविसंज तथा 
पजाब मे दृषि भूमि के क्षेत्र मं 44 लाख एकड की वृद्धि हुई है जर्बाक इसी अवधि म॑ इन प्रांतो 
मे जनसख्या 0 लाख बढी है (यदि सर डब्स्यू ० हटर का एक एकड का तीसरा-चोथा भाग 
खाद्यान्न प्रति व्यक्ति का तखमीना स्वीकार कर लिया जाए) ता 45 लाख एकड कृषि भूमि की 
कमी माननी पडेगी, १० 839 

सायानी सी० पी० ए०, पु० 363-4 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 900 

जोशी पूर्वोद्धत, १० 839, सायानी सी० पी० ए०, पु० 363 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 84-3, नदी इंडियन पालिटिक्स', पृ० 09 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 832, 835, 84, 844, 852, नदी 'इडियन पालिटिक्स', पृ० 09 

जोशी पूर्वोद्धत, पृु० 227, 333, 338, 753, गोखले स्पीचेज पृ० 9 

जोशी _पूर्वाद्वत, प० 836, गोखले स्पीचेज, प्‌ृ० 8, 32 

यडें डिसिनियल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोटें, पु० 428 रिपोर्ट आफ इंडियन फाइनेंस 
कमीशन, 898, कड़िका 590, आथिक विवरण 904-5 कडिका 67 

मौरोजी . पावर्टी, पृ० 66, 72, 79 जोशी . पूर्वोदुत, पृ० 663, 898 जी० सी० अव्यर : 
'रेलदेज इन इंडिया इन इंडियन पालिटिक्स--१० 9! बेसबी कमीशन, लड़ |], प्रश्त 
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नौरोजी . पावर्टी, पृ० 69, 80 जोशी पूर्वोद्ठत, पृ० 900 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 900 राय . पावर्टी, पृ० !74-5. जी० सी० अय्यर 'इडियन पालिटिक्स', 
पृ० 9] एच० आर----मई 90, पृ० 352. बाद मे इन दोनों धारणाओ को मूल्य तथा वेतन- 
वृद्धि की जाच समिति के प्रतिवेदन में दत्त द्वारा उल्लेखनीय समर्थन मिला, पृ० 6] और 
“इपीरियल गजेट आफ इडिया' (आक्सफोर्ड 908) खड व, १० 46 

जी० सी० अय्यर ने बहुत से समाचारपत्नों तथा अन्य लेखों मे इस दृष्टिकोण पर बार बार बल 
दिया सरल तथा स्पष्ट समीक्षा के लिए उनकी पुस्तक 'सम इकोनामिक आसपक्ट्स आफ ब्रिटिश 
रूल इन इडिया' से एक अवतरण निम्नलिखित है “सत्य यह है कि मूल्यवृद्धि का लाभ बिचो- 
लिये हुड़प जाते है अधिकाशतथा भारत के #्रसान अपने उत्पादन की निकासी क॑ उपयुक्त समय 
ओर स्थिति को परख नही पाते बहुत के किसानों का उत्पादन तो इतना थोडा होता है कि वे 
इससे अपने परिवार का भी वर्ष के कुछ महीनों तक ही कठिनता से भरण-पोषण कर पाने हैं 
अवशेष की पति गाव में अथवा निकट के शहर मे मेहनत करने से प्राप्त आय से की जातो है 
इस प्रकार भारतीय किसान अपने उत्पादन से स्वय अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताए, 
सरुरकार और साहूकार की मागे पूरी नही कर सकता एक या दूसरे, प्राय दोना कारणों से उसे 
साहकार से बडी ऊची दर के सूद पर ऋण लेना पडता है सरकार तथा साहुकार के दबाव बढ़ने 
पर ही बत्र अपने उत्पादन को अपनो इच्छा के विपरीत खास मौसम मे मिलने वाले अथवा 
निकटवर्ती शहरो मे अथवा समुद्री बदरगाहों मे मिल सकने वाले मूल्य से बहुत नीचे मूल्य पर 
बचने को विवश होता है बढती कीमतों का लाभ कौन हृडप जाता है ? इस प्रश्न का स्पष्ट 
उत्तर यह है कि आशिक रूप से साहुकार और आशिक रूप मे किसान से सस्ते मूल्य पर अनाज 
खरीदकर महंगे बाजार मे बेचने वाला बिचौलिया” (१० 235) और देखिए, राय 'इडियन 
फैमिस', पृ० 63 हिंदुस्तानी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 2। अप्रैल 892) गोखले: 
वेलबी कमीशन---खड़ [][, प्र० 833, मराठा, !]! नवबर 902 वाचा सी०» पो० ए०, 
पृ० 60] 

नौरोजी पावर्टी, पृ० 82, 85 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 228 राय पावर्टी, पृ० 76 और “इडियन 
फैमिस', पूृ० 62-3 नदी पूर्वोद्धत, १० 9-20 जो० एस० अय्यर वेलबी कमीशन, खड [| 
प्र० 8963, 906 “'इडियन पालिटिक्स', पृ० 92 ई० ए० पुृ० 223, 225-6, 259, मराठा, 
]6 नवबर, 902 वाया सी० पी० ए०, १० 60] ओर देखिए, गोखले, वेलबी कमीशन, 
खड़ [[] प्रश्न 8308 

अध्याय ॥] देखिए 

अध्याय ह] देखिए 

अध्याय [५ देखिए 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 47, 93 स्पीचेज, पृ० 24-44 सी० पी० ए०, १० 60-3, स्पीचेज,, 
परिष्िष्ट, पृ० 84, 88-89, वही, प्‌० 308 

आई० एन० सी ०, 900, प्रस्ताव ]] 

आई० एन० सी ०, 902, प्रस्ताव [७५ आईं० एन० सी०, 903, प्रस्ताव ४[[] वाया: सी० 
पी० ए०, पृ० 566-7, 596-7 हिंदू, 28 नवबर 90[. ए० बी० पी०, 27 फरवरी 902, गोखले : 
स्पीचेज, १० 20, जी० सी० अय्यर : ई० ए०, १० 4, 6. आर० एमे० पी० बंग में सलस्त पेपर 
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22 भार्च 902 807 में बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपतों ने ऐसी मांग का समर्थन 
किया था, देखिए, मराठा, 28 फरवरी 897 एडवोकेट, 23 फरवरी, हडियन मिरर, 28 फरवरी 
बिहार हैराल्ड, 27 फरवरी, इडियन स्पैक्‍्टेटर तथा वाइस आफ इंडिया (निर्देश के लिए इसे आगे 
आई० एस० बी० ओ० आई० से सकेतित किया जाएगा), 28 मार्च 897 

आई० एन० सी० 903, प्रस्ताव []]. एस० एन० बेनर्जी, १० 630-] गोखले स्पीचेज, 
पृ० 20. और देखिए, वाचा सी० पी० ए०, १० 589, 595 

अनेक सरकारी तथा अधंसरकारी अधिकृत धोषणाओ में यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था 
देखिए ऊपर 898 के अकाल आयोग ने एक प्राय उद्धत में टिप्पणी मे कहा ऋतु सकट तथा 
घटिया फसल के कारण इस देश के समाज का अपेक्षाकृत निम्न वर्ग सुखमुविधाओ के निम्न स्तर 
तथा अभाव का जीवन सदा से जीता आया है और जाज भी उसी रूप में जी रहा है यह निम्न 
वर्ग अपनी विज्ञालता में मजदूरों तथा उपकुशल कारीगरो को बहुत बडी सव्या में समेटे हुए है. 
इस कठिन प्रश्न पर साक्ष्यों को सुनने तथा प्रस्तुत आकडो को देखने के उपरांत हम यह धारणा 
बना पाए हैं कि इन मजदूरों की आय पिछले बीस वर्षों मे जीवन की आवश्यकताओं मे मूल्यबद्धि 
के उचित अनुपात में बढ़ी नहीं है वतेभान दुर्भिक्ष का अनुभव यह सिद्ध नहीं कर पाया कि 
समाज के इस वर्ग के पास साधनों की प्रचुरता अथवा सहनशक्ति की अधिकता है यह वर्ग कम 
होने के बदले और अधिक विशेषत अधिक घनी आबादी वाले जिलो में घीरे धीरे फैलता जा रहा है 
उसकी पराभूतता अथवा परास्त होने की भावना क्षीण होने के बदले और प्रबल ही होती जा रही 
है', (भारतीय अकाल आयोग 898 का प्रतिवेदन, कडिका-592) एक अमरीकी विद्वान जाजं ब्लेक 
का नवीत अध्ययन, 'दि ऐग्रीकलचरल क्राप्स आफ इडिया-893-4 टू 945-6 ए स्टेटिसटिकल 
स्टडी आफ आउटपुट्स ऐंड ट्रैंड्स', (अप्रकाशित, पांडुलिपि) पेसलवानिया विश्वविद्यालय के दक्षिण- 
एशिया क्षेत्रीय अध्ययन विभाग ने अनुमान लगाया है अध्ययन काल की अवधि मे प्रतिवर्ष 
प्रति व्यक्ति खाद्य-उत्पादनों मे निरतर हास हो रहा था 893-94 वर्षों मे उत्पादन 587 पौंड 
था, 936-37 से 945-6 तक यह गिरकर 399 पोंड हो गया--थर्नेर मे उद्धुत पूोद्धत 
१० 23 एक अन्य समंकालीन लेखक ने सगणना को है कि 'सभो साधनों से होने वाली भारत 
की प्रति व्यक्ति आय 896 से 945 मे आठ प्रतिशत गिर गई थी---पुरद्व जें० पटेल “लाग टर्म 
चेंजेज इन आउटपुट ऐंड इनकम इन इंडिया 896-960 ' इंडियन इकोनोमिक जरनल, जनवरी 
958, खड़ ५, से 3 

वाचा सी० पी० ए०, पूृ० 598 

एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, १० 52 दादाभाई नौरोजी ने ]898 की इंडियन 
करसी कमेटी को भेजे गए अपने एक बयान में वकालत करते हुए कहा, 'मान लीजिए, इस देश का 
भूतकाल खराब या, रक्तरजित और अपमानजनक था, आप भविष्य को तो उत्तम, संपन्‍न और 
गौरवपूर्ण बनाकर दिखाइए ' (पावर्टी, पृ० 548) जस्टिस रानाडे का तो सदा से यह विश्वास था 
कि विदेशी शासन में उन्नति अथवा अवनति के प्रश्न को तुलनात्मक रूप देना पुरातत्व विषयक 
इतिहास के भ्रएन के समान है हम सबके लिए व्यायहारिक प्रएन तो देश को सामान्य रूप से 
सापेक्षिक नही, पूर्ण दरिद्रता और वर्तमान विवशता पर ध्यान केंद्रित करता है उन्होंने यह 
स्वीकार किया कि “कुछ सीमा तक तो स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण शिक्षाप्रद दी है--- 
(एसेज, प० 82 ) 

जोशी पूर्वोद्धत; पू० 770 मालवीय स्पीचेज, १० 262-3. दत्त : 'इस्सेंड ऐंड इंडिया---. 
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१० 26. आई० एन० सी० 900, प्रस्ताव ]] तथा परवर्ती कांग्रेस का प्रस्ताव. वाचा : सी० 
पी० ए०, १० 539, दत्त : ई० एच० ], प० शा. 

कर्जन : स्पोचेज, खंड [][, पृ० 80 तथा वही, खंड [[, पृ० 94, 289. भारत सरकार के 9 
अक्तूबर 888 में दगाल सरकार का संक्षेप पूर्वोद्धत, परिशिष्ट-ए. चिसनी, पूर्वोद्धत, पृ० 395. 
डफरिन : पूर्वोदन, १० 240-!. 

लेसडौन : स्पीचेज (कलकत्ता) खंड ]], पृ० 376 तथा थर्ड डिनिसियल मारल ऐड मेटिरियल 
प्रोग्नेंस रिपोर्ट, पृ० 432-3 और जाजं हैमिल्टन-हसाड़े (चतुर्थ वरंगं)26 जुलाई 900, खड ४[.४ 
लगभग 539; भारतीयो ने इस असर्गात के बड़े मजे से चटखारे लिए. एक ने तो तत्काल व्यंग्य 
करते हुए कहा कि सचमुच ही जनसब्या की वृद्धि एक साथ दो प्रयोजन सिद्ध करती है. एक 
समय “वह देश की भौतिक प्रगति का सूचक है तो दूसरे समय देश की बढ़ती दरिद्रता का कारण 
है. (नदी : 'हडियन पालिटिक्स', पृ० 07). 

नौरोजी : पावर्टी, १० 266-7, स्पीचेज, पृ० 620, जोशी “ पूर्वाद्धत, पृ० 773. जी० एन० अय्यर : 
रिप० आई० एन० सो०--- 900, पृ० 29, एन० जी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 54. 
एम० एन० बनर्जी : सी०पी०ए०, पृ० 684 पिरराजू रिप०आई०एन सी०--]902, १० 75. 
दत्त : 'इग्लेंड ऐंड इडिया', पृ० 32 स्पीचेज ], पृ० 26 ई० एच० आई०, पृ० ५] साघारणी, 
27 जलर्ण (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 884) हिंदू, 6 जुलाई 898 मद्रास स्टेढड्ड, 
5 अगस्त, स्वदेश मित्रन, 5 अगस्त (आर० एन०» पी० मद्र-0 अगस्त 90). 

जोशी : पूर्वोद्दत, पृ० 773 तथा दत्त . सी० पी० ए०, पृ० 477 एस० एन० बनर्जी : सी० पी० 
ए०, पृ० 694 

नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 325-6, 62] ए० बी० पी०, 5 अगरत 886 राय पावर्टो, पृ० 68-9. 
नौरोजी पावर्टी, पृ० 620-] स्पीचेज, पृ० 324, जोशी * पूर्वोद्धत, पू० 772 राय : पाबर्टी, 
प्‌ृ० 97. दत्त : 'इग्लैड ऐड इडिया' पृ० 32 ओपन लैटसे (खुली चिट्ठिया) पृ 7 एन० पी० 
चदावरकर * सी० पी० ए०, पु० 54-5 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 684 जी० 
एस० अय्यर: वेलबी कमीशन, खड ][] प्र० 8648-9. रिप० आई० एन० सी० 900, १० 29 
हिंदू, 6 जुलाई 853. सजीवनी, 5 फरवरी (भार० एन० पी ०, बग, 22 फरवरी ॥900) 
केसरी, 3 मार्च (आर० एन० पी० बबई 4 अप्रैल 903) एन० श्र/निवासाचारियर, रिप० 
आई० एन० सी० 903, पु० 66 

पूना के 'सायंजनिक सभा” के जनवरी तथा अवतुबर 890 के प्रंको मे प्रकाशित तथा उनके 
भाषणों और लेखों में पुन: तथाकथित. 

जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 773-5 (बल दिया गया). 

वही, १० 774-5. कुछ वर्ष पूर्व अमृत बाजार पत्रिका ने $ अगस्त ]886 को यही दृष्टिकोण थोड़े 
अस्पष्ट एवं असंबद्ध रूप में इन शब्दों मे प्रस्तुत किया था : 'यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी 
उद्धुत सभ्य राज्य में किन्हीं निश्चित विस्तृत सीमाओं के भ्तग्गंत कृषि अथवा अन्य कार्यों में लगे 
लोगों की थोड़ी संख्या की अपेक्षा बड़ी सख्या को ही सामूहिक रूप से अधिक साधन जुटाए जा 
सकते हैं. तथा देखिए, नोरोजी : स्पीचेज, पृ० 39--ब्रिटिश राज्य भारत पर अपना नियंत्रण 
छोड़कर देख ले कि जनसंख्या की वृद्धि उसके द्वारा कल्पित अकाल ओर दरिद्वता का कारण है 
अथवा इसके सर्वधा विपरीत शक्ति और उत्पादन में वृद्धि का आधारभूत कारण है ? साथ में 
देखिए, जी० एस० अय्यर : वेलबी कमीशन, खंड ][[, प्रश्न [8733-6. 
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जोशी : पूर्योद्धत, पृ० 852, तथा रानाड़े : एसेज, पृ० 207, वाचा : सी० पी० ए०, पु० 600. 
देखिए अध्याय 7ा. 

नौरोजी : पावर्टी, १० 27. 

पी० सी० राय : “इंडियन फैमिस' (भारतीय अकाल) (कलकत्ता 90!) पृ० 35 और नौरोजी : 
पावर्टी, १० 27. क्रमश. 

डफरिन : स्पीचेज, पृ० 240. यड़ें डिनिसिअल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 434. 
कफोर्थ डिनिसिअल मारल ऐंड मैटिरियल प्रोप्रेस रिपोर्ट, पृ० 354. कर्जन : स्पीचेज, खड ता, 
पु० 49. भारत सरकार का प्रस्ताव, सं० ], दिनांक ॥ जनबरी 902 (कलकत्ता 902) 
कुंडिका 3. 

भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 9 अक्तूबर 888, पूर्वोद्धत, परिशिष्ट-ए. 

कर्जन : स्पीचेज, पु० 66, खड़ [[. भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 6 जनवरी 903, 
पूर्वोद्ठत कंडिका 3. 

भारत सरकार का प्रस्ताव, दिनांक 9 अबतूबर 888, पूर्वोद्धत परिशिष्ट-ए. 

दत्त : ई० एच० |, प० ५] तथा रानाडें : 'लेंड ला रिफामम ऐंड ऐग्रीकलचरल बंक्‍्स' (भूमि 
कानून में सुधार तथा कृषि बंक) जें० पी० एस० एस० अक्तूबर 88] (खड [९ सं० 2), 
पृ० 55 (जी० ए० मानेकर के साक्ष्य के आधार पर यह लेख रानाडे का ही लिखा हुआ है, 
देखिए उनकी पुस्तक : 'ए स्केच आफ दि लाइफ ऐंड वक्‍से आफ दि लेट भिस्टर जस्टिस 
एम० जी० रानाढें' दो खड, बबई |902, खड़ |, १० 25) जोशी . पूर्वोद्धत, पु० 778. राय : 
पावर्टो, पृ० 94-5. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 663-4 एन० जी० चदावरकर ' सी० पी० ए०, 
प० 56 दत्त : सी०पी०ए०, १० 478, 480, ओपन लैटसं', पृ० 7, ई० एच० [, प० जा] 
एन० के० एन० अग्यर : रिप० आई० एन० सी०--90], पृ० 40, श्रीराम * एल० सी० पी० 
90, खड »[,] १० 46-7. एस० एन० बनी : सी० पी० ए०, पृ० 684-5. जे० बंजामिन . 
रिप० आई० एन० सी०---904, पृ० 28. 

सामान्य किसान के विषय में भी सत्य यह है कि जीवन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत 
और अथक श्रम करने के उपरात भी वह बेचारा जीवन में समारोह के अवसर पर घर-गृहस्थी 
में आनद मनाने के लिए मिट्टी के कुछ नए बरतनों, थोड़े बहुत जगली फूलों, याव की टसटम, पेट 
भर खाना, घटिया पान-सुपारी तथा तबाक्‌ के पत्तों और कही कही, कभी कभी, घटिया दिखावटी 
गहनो को जुटाने में ही टूटकर रह जाता है (पी० मेहता : स्पीचेज, १० 663) वस्तुतः भारतीय 
किसान के लिए कोई भी दिन उन्सव-समारोह का नहीं वह तो सारा वर्ष सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक कठोर श्रम करता है उसे वर्ष मे एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता. (ए० बो० पी०, 
2 अगस्त, 90) . 

नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 69 स्वदेश मित्नन, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एम० 30 अप्रैल 897) 
नदी : 'इडियन पालिटिक्स', पृ० 7. पी० मेहता . स्पीचेज, पृ० 663. जी० एस० अथ्यर : ई ए, 
पृ० 4. एन०पो० चदावरकर : सी०पी० ए०, पृ० 56, एस० एन० बंनर्जी : सी० पी० ९०, पु० 
684-5. 

नोरोजी : स्पोच्रज, पृ० 32 तथा वही, पृ० 69. पी० मेहता स्पीचेज, पु० 664. एन० पी० 
चदावरकर : सी ० पा० ए०, पृ० 56. 

जोशी : पूर्बोद्धृत, पृ० 775 और वाचा : रिप० आई० एन० सी० 886, पृ० 6. 
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97 नौरोजी पावर्टी, पृ० 87-8 एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 55 स्वदेशमित्रन, 3 
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अप्रैल (आर० एन० पी० एम, 30 अप्रैल 897) मद्रास स्टेडडं, 5 अगस्त तथा स्वदेश मित्नन, 5 
अगस्त (आर० एन० पी० एम० 0 अगस्त 90) 

रानाडे * लैंड ला रिफा्म ऐंड एग्रीकलचरल बेक्स', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 55 भौरोजी एसेज, पृ० 
368 जोशी पूर्वोद्घृत, पृ० 773 सी० सकरन नैयर सी० पी० ए०, पृ० 384 एन० सी० 
यदावरकर सी०पी०ए०, पृ० 52] एन० के ० एम० अय्यर-..रिप ० आई० एन०सी०-- 90!, 
१० 40-], दत्त ई एच ॥, पृ० जता, 7- 

रानाडे एसेज, पृ० 52-3, 256 जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 347 362 852 870 905 राय 
वावर्टो, पृ० 90 

रानाडे एसेज, १० 326 जोशी पूर्वोद्धृत, पु०852 राय पावर्टी, पृु०॥9] जी०एस० अय्यर 
ई ए, पृ० 78 बगाली, 24 मई 90। एच० आर०, अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 3! मई 
4०02) 

ए० बी० पी, 24 दिसबर 874 7 जुलाई 884, 3] जनवरी 892 2 जनवरी 90! गनेश 
डब्ल्यू जोशी जे० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (बड [], स० )प्‌० 80 4 मई 879 को पूना 


" में जनसभा में पारित प्रस्ताव, वही, पृ० 84 रानाड़े : डिकन एग्रिकलचरिस्ट बिल--जे० पी० 


एस ० -- अक्तबर 878 (खंड [| स० 2) १० 55 तुलनीय मानकर---पूर्वोद्य्त खड [, पृ०2]4) 
'लेड ला | रफानें ऐंड एग्रीक्लचरल बंक्स---पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43-4, एल० एस० घोष स्पीचेज, 
पृ० 88 हिंदू 26 नवबर 885 बगाली, 2 मार्च 8992 राय पावर्टी पृू० 95, 236 एन० 
पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 58-9 दत्त सी०पी०ए०, पृ० 493, इग्लैंड ऐंड इडिया', 
पृ० 47-8 स्पीचेज ], १० 4, 27 'ई एच |, पृ० >%3( जो० एस० अय्यर रिप० आई० 
एन० सी ० -- 900, १० 29 

जिटिश दृष्टिकोण के लिए देखिए, डफरिन स्पीचेज, प्‌ृ० 240 चिसनो पूर्वोद्घृत, पु० 394 
कर्जन स्पीचेज, खड [[, पृ० 66 90। के अकाल आयोग के अध्यक्ष सर झ्टोनी मेंकडानल 
के डिगनी के नाम पत्र, डियदी को पुस्तक में उदधुत, पूर्वोद्घृत पृ० 323 

कर्जन . स्पीचेज, खड़ [, प० 3!4 “जब किसी देश के वासियों को बहुत बढी संख्या एक ऐसे 
उद्योम पर निरभर हो जो स्वय वर्षा पर निर्भर हो तो स्पष्ट है कि वर्षा न होने पर सारी कृषि पर 
निर्भर जनता का बुरी तरह से प्रभावित होना तथा बर्षा के पूणंत अभाव की स्थिति म॑ जनता का 
विपन्न होना स्वाभाविक और निश्चित ही है,' भारत सरकार का 6 जनवरी 902 का प्रस्ताव 
पूर्वोद्घृत, कडिका-3 तथा फोर्थ डिसिनियल मारल ऐड मेटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, पृ० 332 

कर्जन स्पीचेज, खड [[], १० 60 ओर देखिए एलगिन स्पीचेज ,पृ० 345 ज़ाज हैमिलटन 
'इडियन डिबेट्स', 3 फरवरी 902 लगभग 08-9 स्ट्रेंचे 'इडिया' (903), प० 20 

कर्जन स्पीचेष, खड़ [[], प० 60- 

दत्त स्पीचेज |], पृ० 56 नौरोजी, पावर्टी, पु० 665 तथा 'प्रकृति कितनी भी क्र क्यों न हो 
अपर्याप्त वर्षा के कारण फसले कितनी भी थांडी क्यो न हुई हो, अपने आप मे दुर्भाग्य ओर दुखरूप 
अकाल तथा सूखा, जिससे बहुसस्यक जनता नष्ट हो “र है, रोके जा सकते थे । वाचा सी९ 
पी०००, पृ० 356-7, ओर देखिए, आर० एम० मायानी एल० सी० पो, 897 खड 2४५२५ ४।, 
पु० 9 एन० कं० एन० नेयर, रिप ० आई० एन० सी०---90], पृ 39 

जोशी पूर्वोद्धृत, पृ०३346, 853 “प्रधान ऐंड भागवत' से तिलक का उद्धरण, पूर्वोद्धृत, १०02 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


एन० पी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 54 दत्त “ओपन लैटर्स', पृ० 8 राय फैमिस, 
पृ० 24 एन० के० रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० सी०--90, पृ० 34 केसरो, 25 
दिसबर आर ० एन० पी० बबई 29 दिस० 900) 

जोशी पृूवोद्धृत, पृ० 346, 869 हिंदू--2 अप्रैल 900 रामास्वामी अय्यर रिप० आई० एन० 
सी० 900, पृ० 34 दत “ओपन लैटस', पृ० 8 

ए०बी०पी०, मार्च 897 मधोलकर पूर्वोृद्धृत, पृु० 33 आई० एन० सोी० 896 का प्रस्ताव 
४[[, आई० एन ० सी० [900 का प्रस्ताव [[ आई० एन० भो०--892 का प्रस्ताव छ![. 
दस ई० एच० [, १० ५४] राय फैभिस, पृ० 29-30 

दस ई० एच० |, पृ० ५[| केसरी, 0 अप्रैल (आर० एन० पी० बबई 4 अप्रैल 900 ) मद्रास 
स्टैंड, * अगस्त स्वदेशमित्रन, 5 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 0 अगस्त 90!) थाचा 
सी० पी० ए०, पृ० 537 तुलनीय--भारत सरकार कम से कम इस तथ्य से तो सतुष्ट हो सकती 
है कि भारत मे खाद्यान्न सभरण की लगभग कोई कठिनता नहीं। यहा तक कि सूखो के दिनों में 
भी इस महाद्वीप मे पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हैं ---भारत सचिव जाजें हैमिल्टन वा 26 जुलाई 900 
को हाउस आफ कामस में कथन, ईसाई (चतुर्थ वर्ग) खड [.32१,/४[ लगभग 346 

राय फँमिस, पृ० 78 और देखिए, एन ० जी० चदावरकर सी० पी० ए०, पृ० 5]4 श्रीराम 
ग्ल० मी० पी०, 90] खड 5८[, पृ० 238 तथा एल० सी० पी०, [902 »],] १० ।47 ए० 
बी० पी०, 3 नवबर 90!, एस०एन० बेनर्जी सी० पी० ए०, १० 683, केसरी--2 जुलाई 
(आर० एन० पी० बबई, 25 जुलाई 903) 

जी० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी०--900, प०३] नौरोजी, पावर्टी, पृ० 656 
वाचा सी० पी० ए०, पृ० 559 

नौरोजी पग्वर्टी, पृ० 656 और स्पीचज, पुृ० 237 राय फैमिस पृ० 32 दत्त ई० एच० |, 
पुृ० ५] तथा ई० एच || पु० ५], बेनर्भी सी० परी० ए०, 6834 

यस्तुत अन्न की न्यूनता अथवा अभाव नही प्रत्युत निर्धनता के कारण क्रयशक्ति के अभाव को 
हो वस्तुत भारतीय “अकाल वहा जाता है, (7० बी० पी०, 22 मई 892) ओर ज्ञानप्रकाश |6 
जनवरी (आर० एन० पी० बबई, 8 जून 879) साम प्रकाश, | दिस० (आर० एन० पी० बग, 
6 दिस० 884) मराठा 29 मार्च 89 मधोलकर पूर्वोद्घृत, पु० 38 नौरोजी पावर्टी, पु 
656 केसरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बबई, 7 अप्रैल 900) राय फैमिस, पृ० 3] वाया 
सी० पी० ए०, पृ० 557 श्रीराम एल०» सी० पी०, 90! खड़ %], १० 238 एप्र० के० 
पटेल रिप० आई० एन० सी०, 902, पृ० 76 बगाली, 9 मार्च 902 

गोखले वेलबी कमीशन, खड |] |, प्रश्न 834-8 भारत जीवन, 25 जुलाई (आर० एन० पी० 
एन०, 3 अगस्त 898) तिलक रिप० आई० एन सी ०,।900, पु० 36 बेनर्जोी सी० पी० ए०, 
पृ० 684 केसरी, 25 दिस० (आर ० एन० पी० बबई, 29 दिसबर 900) श्रीराम एल० सी० 
पी०--902 खड १८], १० 47 

आई०एन ०मी ० -- 896 का प्रस्ताव %[] आई० एन० सी० --897 का प्रस्ताव [४ आई०एन० 
सी०--90] का प्रस्ताव [| सी० सकरन नैय* सी०पी०ए०, १०३४३ जी०सी० अब्यर 
रिप० आई० एन ० सौ०-.-900, पु० 29 एन० के ० एन अम्यर : रिप० आई ० एन० सी ०---- 
90!, पृ० 40 राय फैमसिस, पृ० 29, नौरोजी स्पीचेज, पृ० 25. एस० एन० बेनर्जी . 
सी० पी० ६०, १० 683, 
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27. जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 52. आई० एन० सी० -- 896 का प्रस्ताव '(॥]. मधघोलकर : पूर्वोद्धृत, 


पृ० 33. आई ०एन० सी ०---900 का प्रस्ताव |]. चंद्रावरकर : सी ०पी०ए०, पृ० 54. वाचा : 
सी० पी० ए०, पृ० 560. दत्त : ओपन लँटसं, १० 8. रामास्वामी अथ्यर : रिप ० आई० एन० 
सी--90, पृ० 34 कैसरे हिंद, 22 सितबर (आर० एन० पी० बबई 28 सितंबर 90) . 


28. यहां तक कि लोग अच्छी फसल के वर्षों में आधे भूखे रहते थे और जब बुरे दिन आते थे तो वे 


29. 


224. 


222. 


223. 


बेचारे शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाते थे--- (नौरोजी : पावर्टी, १० 656). और देखिए, वर्षा 
के अभाव से तो देश के किसी भाग की ही फसल नष्ट होती है. वस्तुतः लोगों की दरिद्रता ही 
तीक्षण अकालो को निमत्रित करती है -- (दत्त, ई एच [[-प० 5) 

ऊपर देखिए. 

जोशी : पूर्वोद्धृत, पृ० 752. उपजाऊ घरती, उत्तम भोगोलिक स्थिति तथा उत्पादन के अनुकूल 
वातावरण की विविधता से सपन्‍न ऊचे स्तर के खनिज साधनों से समृद्ध तथा अल्पव्ययी, विवेकी, 
शातिप्रिय तथा परिश्रमी जनसख्या वाला यह देश संपत्ति के उत्पादन और सचय के लिए अपवादा- 
त्मक सुविधाओं से सपन्‍न है. इस प्रकार की स्पृहणीय स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं होना 
चाहिए कि भारत न केवल कवियो द्वारा प्रशसित अपितु इतिहासकारों तथा ममकालौन लेखकों 
द्वारा भी समथित वेभव में अतीत की श्रेष्ठता को प्राप्त न करे --- (मघोलकर, परूवोद्धुत, पृ ० 
35). जी० एस० अय्यर ने अठारहवी काग्रेस को निदिष्ट किया, भारत के पास समृद्धि की पूर्वा- 
काक्षित अ्र्वश्यकताओ में एक है, सभी सभव कृषि उत्पादनों तथा दस्तकारियों को छपाने के लिए 
बहुत बडी मंडी है रिप० आई० एन० सी ०---]902, पु० 72. और, नौरोजो  पावर्टी, पु० 40. 
सी सकरन नेयर : सी० पी० ए०, पृ० 384. दत्त * स्पीचेज |[ पृ० 37. ई एच [], पृ० 6. 
एन० के ० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सी०-90!, प० 40-] जी० सी० अय्यर ई ए- 
परिशिष्ट-ए, पृ० 3. 

जान आदम : 'दि परमानेंट सेटलमेट क्येश्चन इन इडियन पालिटिक्स', पृ० 80. जान स्ट्रैची ने 
शायद 'फाइनेंशल स्टेटमेट '-.]878-9 कडिका-2 मे पहले ही इस विरोधाभास को अभिव्यक्ति दी थी 
हमारे अपने ही देश के इतिहास का अध्ययन इस महान सत्य का बड़े विलक्षण ढंग से उद्घाटन 
करता है कि हम कितते वविपनन और कितने अपमानित हैं ? हमारा दुर्भाग्य श्रेणीवद्ध और श्ुखला- 
बद्ध रूप मे आता रहा है जिसकी प्रत्येक कड़ी का विश्लेषण किया जा सकता है. हम भाग्य के 
क्र हाथो के शिकार नही हुए, हम अभूतपूर्व सकटो का शिकार नही हुए और जहा परिस्थितियों 
ने वास्तव मे ही हमारी नियति पर पूर्ण भ्रकुश लगाया है, वहां भी यदि हम प्रयत्न करते तो 
आशिक रूप से उन परिस्थितियों पर नियत्रण कर सकते थे और इसके फलस्वरूप देश का धोौर 
कृदाचित व्यापक रूप से विश्व का चेहरा बदल सकते थे. ----एस ० एन० बनर्जी : स्पीचेज |, 
पु० 26. अमृत बाजार पत्निका ने अपने 2 अगस्त 886 के भ्रक में लिखा--भारत की दरिद्वता 
और दुर्भाग्य का वास्तविक कारण ईश्वर की कृपणता न होकर मानव की लोभ-लालमा है 

आर्थिक नियमों का तो यूरोप और एशिया में एक ही रूप है। यदि भारत दरिद्र है तो यह आधथिक 
कारणों का ही व्यापारगत प्रभाव है ' आर्थिक नियम तो अपने व्यापार में अचल और अपरिवर्तित 
रहते हैं. दत : ई एच ॥[ पृ० ५५]-४ शा] और देखिए उनकी पुस्तक; “इग्लेंड ऐंड इंडिया', 
पृ० 44, स्पीचेज [], प० 63. ई एच |], पृ० ७], जंा।-हाए तथा वाया: सी० पी० 
ए०, पृ० 560. “थोड़ी पूर्व सूचना के लिए, भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय दरिद्रता के लिए प्रायः 
प्रस्तुत कारण थे, 'भारत के देशी उच्योगों का विनाश और उसके फलस्वरूप देश का प्राभीकरण. 
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किसानों से भारी भू राजस्व की मांग, महंगा प्रशासन और परिणाम में ऊंचे कराधान तथा भारत 
से इंग्लैड को धन को निकासी. 
900 में लाडे कर्जन ने मद्रास महाजन सभा के सदस्यों को परामर्श दिया कि सरकार की आलो- 
चना करने को अपेक्षा वे किसान को साहुकार और कानूनी कचहरियों से बचाने में अपना समय 
लगाएं. ---कर्जव : स्पीचेज, खंढ [[ पृ० 66 तथा देखिए, डफरिन : स्पीचेज, १० 24-2-. 
902 के भू-राजस्व प्रस्ताव ने समीक्षकों को चेतावनी दी कि वे स्वयं अपने द्वारा तथाकथित 
पहचाने रोग और सरकार के कतंव्य अथवा शक्तित क्षेत्र के भ्रतर्गत उसके उपचार के प्रयोग के 
संबंध में अत्यंत विकृत विश्लेषण प्रस्तुत न करे. (बल दिया गया, पूर्वोद्धृत, कंडिका 3) . 
आई० एन० सी ०---89 का प्रस्ताव ][[. प्रस्ताव के उपसंहार में ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलंड की 
जनता से अनुनय विनय को गई कि वह निस्सदेह शुभ इच्छाओ से प्रेरित होते हुए भी पर्याप्त रूप 
से असंतोषप्रद वर्तेमान प्रशासन की त्ुटियो से और अधिक जनतहानि न होने दें. --प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए मदनमोहन मालवीय ने जोर दिया : इस प्रस्ताव में हूम उन कारणो का उल्लेख 
कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ही प्रमुख रूप से उत्तरदायीं है और साथ ही हम वे उपचार सुझका 
रहे हैं जितके प्रयोग का प्रत्यक्ष संबंध सरकार से है, परंतु यह तभी संभव है जब सरकार इस ओर 
ध्यान देने की चिता करे. वस्तुतः यदि सरकार को अपने को सभ्य सरकार कहलाने की चिता है 
तो इन उपचारों का प्रयोग उसका प्रमुखतम कतंव्य है. --- (मालवीय : स्पीचेज, पृ० 229) और 
देखिए, उदाहरणार्थ, नोरोजी . पावर्टी, १० 26-7, स्पीचेज, पृ० 225, 228, 306 परिशिष्ट पू० 
7, 78. एसेज, पृ० 368. जोशी : पूर्वोदिघृत, प्‌ृ० 785-6, 88. आई० एन० सी०; 892 का 
प्रस्ताव [%. नैयर : सी०पी०ए ०, पृ० 384. दत्त : 'इंग्लेड ऐंड इंडिया', पृ० !44. स्पीचेज [] प्‌० 
37. ई एच [| १० 6]-2, 64. (वस्तुत: यही भावना उनके आथिक इतिहासों के दोनो आड़ों 
की भूमिकाओं में सन्निहित है) जी० सी० अग्यर : वेलबी कमीशन खंड ॥[] प्र० 8644 ई.ए, 
पृ० 3. नंदी : 'इंडियन पालिटिक्स', पृ० 34. तिलक : रिप० आई० एन० सी०--900, पृ० 36 
नथा प्रधान ऐंड भागवत में उद्ध त,.---पृर्वोद्धृत, पृू० 02, 43-4 वाचा : सी०पी०ए०, पृ०626 
एन» श्री निवास बरदाचारी : रिप० आई० एन० सी०-- 903, १० 66. 9 मार्च 902 के प्रक 
में 'बंगाली' ने टिप्पणी की : सरकार स्वाभाविक रूप से स्पष्ट कारणों से ही राष्ट्रीय दल द्वारा 
भारत के अकालों के संबंध में प्रस्तुत विश्लेषण को स्वीकार करने को उद्यत नहीं । क्योंकि इसको 
स्वीकृति का अर्थ वर्तमान सारी प्रशासन व्यवस्था का ऐसे आधार पर पुनर्गठन होगः जो “भारत 
पहले प्रंग्रेजों के लिए और बाद में भारतोयों के लिए' वाले सिद्धांत के विरुद्ध पड़ेगा । 
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भारतीयों की विशाल जनसंख्या कृषि में प्रशिक्षित है। भारतीय शारीरिक दृष्टि 
से कृषि के उपयुक्त हैं। वे कृषि को छोड अन्य किसी उद्योग में प्रवृत्त ही नहीं हो 
सकते । लाडें कर्जन 


भारत पर राजनीतिक प्रमृत्व जमाने के दिन से ही इंग्लेंड की निश्चित नीति भारत 
को इंग्लेंड के शिल्पकारों और औद्योगिक व्यापारियों के लाभ के लिए कच्चा माल 
पैदा करने वाले देश के रूप मे बदलने की रही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जो 


स्वदेशी उद्ेग-धंधों का झास 

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था, भारतीय कस्यों 
की हस्तकलाओं और ग्रामों के हस्तशिल्प उद्योगों के क्रमश: बढ़ते क्षय और विध्वंस के 
फलस्वरूप कृषि और उद्योग व्यवसायों के सदियों पुराने ऐक्य का छिन्न भिन्‍न होना ।॥! 
]8वीं शताब्दी तक भारत की ग्राथिक दशा अपेक्षित रूप से उन्‍नत थी तथा भारत की 
उत्पादन विधियां तथा उसके व्यापारिक और औद्योगिक संगठन विश्व के किसी भी अन्य 
देश में प्रचलित इस प्रकार की विधियों और संगठनों की तुलना में रखे जा सकते थे । 
हां, 9वी शताब्दी के अंत तक बहुत से स्वदेशी उद्योग-धंधे या तो पुनरुद्धार की सीमा 
के बाहर जाकर नष्ट हो चूके थे या विनाश के पथ पर बढ़ते हुए अंतिम सांस ले रहे थे 
जबकि आधुनिक उद्योग ने अभी पर्याप्त उन्‍नति नहीं की थी ।१ 

प्रारंभिक भारतीय नेताओं की प्रमुख आथिक समस्या थी, देश की औद्योगिक दशा । 
उन्होंने भारत की दरिद्रता का विब्लेषण अधिकांशत: स्वदेशी उद्योगों के विनाश के फल- 
स्वरूप औद्योगिक पंगुता तथा इस विनाश की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए आधुनिक उद्योग 
के द्रुत विकास में असफलता के रूप में ही प्रस्तुत किया | प्रचलित विषयों पर लेख 
लिखनेवालों ने दिन-प्रतिदिन इस विषय पर अनवरत प्रहार किए तथा एक अथवा 
दूसरे उद्योग के विनाक्ष पर निरंतर विलाप किया ।” इस ह्वास की ऐतिहासिक प्रक्रिया 
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की खोज करते हुए उन्होंने बताया कि भारत कभी एक बहुत बड़ा शिल्प-उत्पादक राष्ट्र 
था और उसके औद्योगिक उत्पादन शताब्दियों तक एशिया तथा यूरोप के बाजारों की मांग 
की पूर्ति करते रहे हैं ।* इस देश के कताई-बुनाई तथा अन्य उद्योग-धंधों ने लाखों नर- 
नारियों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आजीविका जुटाई है। परंतु ब्रिटिश सत्ता 
के साथ यह सब कुछ लुप्त हो गया है। भारत ने अपना विदेशी बाजार ही नहीं खोया, 
प्रत्युत अपनी घरेलू मंडी भी खो दी है। इस समय मारत को बराबर बहुत बड़े परिमाण 
में विदेशी सामान का आयात करना पड़ रहा है।* फलस्वरूप जो देश अपने देश वासियों 
के लिए 50 वर्ष पूवं तक स्वयं वस्त्रों का उत्पादन करता था, आज तकऋ्त्त्रों के लिए दूर 
के मालिकों पर निर्मर हो गया है। यही स्थिति हमारे रेशम, ऊन, चर्बी तथा खाल 
उद्योगों की है। कुल मिलाकर यही हमारी शोचनीय दशा है और इस सारी स्थिति की 
सामूहिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम पतन के उस भयंकर कगार 
पर खड़े हैं कि जहां से मामूली सा धक्का ही हमें निश्चित और पर्णं विनाश के गहरे 
गड्ढे मे घकेल सकता है ।* आर०सी० दत्त के अनुसार, “विदेशी उत्पादनों द्वारा मारतीय 
शिल्प-उत्पादनों की स्थानापन्‍नता ब्रिटिश भारत के इतिहास का निकृष्टतम अध्याय है १९ 
क्योंकि इससे भारत के आथिक स्रोतों में हुए संकोच और भारतीयों की आजीविका में 
आई और अधिक कृच्छता तथा विषमता के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।!! भारतीय नेताओं 
ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था के कृषि सबंधी और उद्योग संबंधी क्षेत्रों के संतुलन में विकार 
ने और इसके फलस्वरूप औद्योगिक ह्ास ने न केवल राष्ट्रीय आय के एक बहुत बड़े तथा 
महत्वपूर्ण श्नोत को ही नष्ट-श्रष्ट किया है प्रत्युत लाखों कारीगरों को परंपरागत व्यव- 
सायों से वंचित करके उन्हें आजीविका के अन्य साधनों के अभाव के कारण, आजीविका 
के एकमात्र अवशिष्ट साधन कृषि पर अधिकाधिक निमंर होने को विवश भी किया है ।!४ 
इस प्रकार हस्तशिल्प उद्योगों के ह्वास ने भूमि पर लोगो का दबाव बढ़ा दिया है!'*। इसके 
फलस्वरूप भारत का ग्रामीकरण बढता जा रहा है और भारतीयों की अकेले कृषि के ही 
विषम साधनों पर निर्भरता मे वृद्धि हो रही है।?* भारतीय जनता के आजीविका के 
लिए कृषि पर निर्भरता के बढ़ते अनुपात से भारत के ग्रामीकरण के विस्तार को नापा 
जा सकता है।!* कृषि पर एकांत निर्मरता भी चितनीय है क्योकि अनिर्चित वर्षा के 
रूप में प्रकृति की कृपा पर निमंर होने के कारण यह एक अविश्वसनीय उद्योग है ।* इसके 
अतिरिक्त देश का ग्रामीकरण भी एक भयकर आशिक रोग है क्योंकि कृषि भूमि के 
सीमित होने के कारण उसमे नए प्रवेश को खपाने की क्षमता नही है ।?” विचारणीय यह 
है कि एकांतत: श्रौर पूर्णतया कृषि पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र का दरिद्र होना निदिचत 
ही है ।?* बहुत से राष्ट्रीय नेताग्रों ने [880 के अकाल आयांग की राय का अनुमोदन 
करते हुए उसे उद्घृत किया : भारत के लोगो की अधिकांश दरिद्रता का तथा अभाव के 
दिनों में अनुमृत खतरों का मूल कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि अधिकांशत: 
भारतीय जनता के लिए एकमात्र व्यनसाय कृषि है।?* कृषि पर अवांछनीय भार कृषि 
संबंधी दक्षता को भी प्रभावित करता है ।?" इसके अतिरिक्त इससे खेतों का उपबिभाजन 
हो जाता है, आवश्यकता से अधिक जुताई होने लगती है, घटिया और अनुत्पादक धरती 
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पर जुताई होने लगती है तथा जंगलों और चरागाहों पर अनुचित कब्जा किया जाने 
लगता है ।?! इन सबका परिणाम ग्रामो की प्रच्छन्न बेकारी है ।'? जी० वी० जोशी ने भी 
निर्देश किया कि एक ओर भूमि को अवांछनीय श्रमिकों का भार सहन करना पड़ता है 
और दूसरी ओर बचत के अभाव के फलस्वरूप मूमि में सुघार के लिए आथिक साधनों 
की कमी होती है।“* मूमि पर दबाव खेतिहरो में स्वंथा अलाभकारी तथा बहुत ऊचे 
किरायों पर धरती को लेने से विनाशकारी प्रतियोगिता की प्रवृत्ति को बढावा देता है ।/ 
इस प्रतियोगिता के कारण कृषि श्रमिक एक-दूसरे की मजदूरी का अवमूल्यन करते है ।?* 
रानाडे ने भी अनुभव किया कि आधुनिक भारत के ग्रामीकरण का अर्थ है उसे असम्य 
बनाना अर्थात उसकी शक्ति, प्रतिभा और आत्मरक्षा की भावना का विनाश करना ॥5 
पारंपरिक उद्योग-घंधों के इस बढते हुए विनाश के साथ उनके स्थान पर नवीन उद्योगों 
की स्थापना मे असफलता का निकृष्टतम परिणाम यह था कि भारत का आथिक जीवन 
अधिकाधिक विदेशी झ्राथिक प्रमृत्व के अधीन हो गया था। विदेशी शासको ने तुच्छ 
दुष्टि से भारत को ब्रिटिश अभिकर्ताओ द्वारा ब्रिटिश जहाजो पर लादने के लिए कच्चा 
माल उत्पन्न करनेवाली एक बस्ती के रूप मे ही लिया। भारत का कच्चा माल ब्रिटिश 
कारीगरी और ब्रिटिश धन से वस्त्रो के रूप मे परिणत होता था और फिर वही सामान 
ब्रिटिश व्या५। ९॥ द्वारा भारत तथा अन्य अधीनरथ राज्यों मे ब्रिटिश व्यापार सघो के 
माध्यम से पुन निर्यातित किया जाता था ।:” परतु ग्रामीण तथा शहरी हस्त उद्योगो का 
यह द्वुत विनाश हुआ कैसे ? क्या यह समय अथवा परिस्थितियो के परिवर्तन का अपरि- 
हायें परिणाम था ? यदि ऐसा था तो यह एक दुखद प्रतिक्रिया के सिवा और कुछ 
नही था। इस सबंध में भी भारतीय नेताओं का विश्वास था कि मनुष्यों के नियत्रण से 
बाहर की घटनाओ की भी मूमिका रही होगी। कितु वस्तुत भारत के उद्योग-धधो का 
विनाश तो निश्चित रूप से हृदयहीन स्वार्थपरता तथा क्र अन्याय की एक करुण 
कहानी थी । * उन्होने इसका बहुत बडा उत्तरदगित्व ब्रिटेन पर तथा भारत मे स्थित 
ब्रिटिश अधिकारियो के कधे पर ही डाला, जिन्होंने शक निश्चित सकलप तथा विनाशक 
दृढ़ता के साथः* मारत के उद्योगों के विनाश की सुविचारित नीति का अनुसरण 
किया ।१० 

भारतीय नेताओ का विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटेन के व्यापारियों और 
शिल्प उत्पादको के दबाव के कारण भारतीय उद्योगो पर उसके दुष्प्रभाव की चिता किए 
बिना, और यहा तक कि उनके मूल्य पर भी, इग्लेड के विकासशील उद्योग को प्रोत्साहन 
देने को दुढसकल्प थे।*” उनके अनुसार भारत मे ब्रिटिश नीति का ६ पक्षीय उद्देश्य था, 
एक तो ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादनो की खपत के लिए भारत को एक मूल्यवान मडी 
बनाना, भले ही इसके लिए भारतीय उद्योग-धधो के कुचलने के लिए विविध तीज़ साघन 
ही क्यो न अपनाने पड़ें ।** दूसरा, ब्रिटेन के तेजी से बढते हुए उद्योगो के लिए ब्रिटेन की 
बढती हुई आवश्यकता के कच्चे माल को सस्ती दर और सुनिश्चित परिमाण मे संतोष- 
जनक सभरण के लिए भारत को कच्चे माल के उत्पादक कृषि देश के रूप में परिवर्तित 
करना ।** इन दोनों उद्देश्यो की सिद्धि भारतीय उद्योग धंधों को आघात पहुचाकर और 
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इस प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों की सहायक बनाकर ही की जा 
सकती थी |» 

भारतीय नेताओं को पूरा यकीन था कि ब्रिटेन ने अपने राजनीतिक नियंत्रण का 
दुरुपयोग करते हुए भारत और ब्रिटेन में व्यापार में प्रतियोगिता की अन्यायपूर्ण परि- 
स्थितियां उत्पन्न करके भारत के उद्योगों का बड़ी ही तत्परता और तेजी से विनाश किया 
है।?5 उन्होंने इतिहासकार एच ०एच० विलसन के इस मत से सहमति प्रकट की कि विदेशी 
उत्पादन समान शर्तों पर समभौता अथवा बराबरी न कर सकने पर अपने प्रतियोगी को 
नीचा दिखाने और अंतत: उसका गला घोंटने के लिए राजनीतिक अन्याय के शस्त्र का 
प्रयोग करता है ।** 7/5 में बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन के प्रारंभ काल से यह कहा जाने 
लगा कि शासकों ने स्वदेशी हस्त शिल्पों को कुचलने के लिए आदेश जारी किए हैं ।१” 
8]3 और 833 की संसदीय जांचों का एकमात्र उहेश्य भारतीय बाजार मे ब्रिटिश 
निर्माताओं के स्वदेशी उत्पादनों को अपदस्थ करने के साधन खोजना था |» भारतीय 
नेताओं के अनुसार इरा उद्देश्य की सिद्धि के लिए खोजा गया अति महत्वपूर्ण उपाय था, 
भेदमूलक सीमा शुल्कों का कराधान । भारतीय उत्पादकों के लिए जहां प्रतिबंधों और 
अत्यधिक ऊंची शुल्क पद्धति के कारण अंगरेजी बाजार तेजी से संकुचित होता जा रहा था, 
वहां उन्मुक्त व्यापार लागू होने के कारण भारतीय बाजार अंगरेज व्यापारियों के लिए 
अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा था ।* 848 मे भारत के इंग्लेंड को निर्यातों पर 
निषेध्रक करों को हटा दिया गया परंतु उस समय तक के कर अपना मंहारक प्रहार कर 
चुके थे।*" भारत का आंतरिक व्यापार भी अंतर्देशीय सीमा शुल्कों तथा संक्रमण शुल्कों 
की प्रथा के लागू होने से प्रतिबंधित तथा संकुचित था तथा इससे अपने ही बाजार में 
स्वदेशी उत्पादनों में एक दूसरे के विरुद्ध भेदभाव पनपता था ।*' ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 
जुलाहों तथा अन्य दूसरे उत्पादकों पर एकाधिकारी नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें अलाभकारी 
सस्ते दामों पर माल का उत्पादन करने के लिए विवश किया और इस प्रकार उन्हें अपना 
पैतृक व्यवसाय छोड़ने को बाध्य करने के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया ।५४* 

भारतीय अर्थनीति के विचारकों ने विदेशी शासकों द्वारा भारतीय उद्योग-धंधो के 
विनाश के सुविचारित प्रयत्नों की भूमिका पर विचार करते हुए अपने अंतिम विव्लेषण 
में इस तथ्य को तत्परता से अभिस्वीकार किया कि वाष्पशक्ति और उत्तम मशीनरी पर 
आधूृत उत्पादन कला की श्रेष्ठता के कारण ही ब्रिटिश उत्पादक स्वयं भारत के बाजारों 
में ही भारतीय कारीगरों के उत्पादन के मुकाबले अपना बढ़िया और सस्ता उत्पादन खपा 
कर वास्तव में ही भारतीय उद्योग-घंघों को मंडी से बाहर धकेलने में सफल हुए हैं ५ 
उदाहरणार्थ जस्टिस रानाडे ने इस तथ्य की पुष्टि की कि विदेश प्रतियोगिता विदेशी होने 
के कारण नहीं, प्रत्युत मानव श्रम के साथ प्राकृतिक शक्ति की प्रतियोगिता, अज्ञान और 
अकर्मष्यता के साथ सुनियोजित शिल्प कौशल तथा विज्ञान की प्रतियांगिता होने के कारण 
न केवल संपत्ति पर प्रत्युत उससे भी अधिक उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण दूसरों के कौशल, 
प्रतिभा तथा गतिविधि पर एकाधिकार को स्थानांतरित कर रही है।* बहुत से राष्ट्रवादी 
नेताओं की मान्यता थी कि केवल शिल्प कौशल की श्रेष्ठता से भारतीय हस्तकौशल का 
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समूल विनाश संभव नहीं था ।४ वस्तुत: सत्य यह है कि इसमें सहायक तत्व थे, रेलवे के 
शीघ्र निर्माण के रूप में भारतीय यातायात साधनों का विकास ४" तथा भारत में उन्मुक्त 
व्यापार की अनुमति ।/ ये दोनों तत्व भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के ही राजनीतिक परि- 
णाम थे। इसके अतिरिक्त उनका प्रह्न यह था कि भारत को पराजित करनेवाली इग्लेंड 
की द्ुत गति से विकसित शिल्पकला की उत्कृप्टता का आधार क्या था ? उनके विचार में 
इस देश के तथा अन्य अधीनस्थ देशों के वासियों से अपरिमित धन की लूट से ही ब्रिटेन 
के मशीन उद्योग का पोषण और विकास संभव हुआ था ।४१ कुल मिलाकर भारतीय 
नेताओं का यह मत था कि राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग से प्रेरित आथिक नियम लागू 
होने से अतीत में भारतीय शिल्पकला की इंग्लेड के उद्योगों पर प्रतिष्ठित श्रेष्ठता समाप्त 
होकर विरोधी को हस्तांरित हो गई है ।** यह उल्लेखनीय है कि इस युग के जन नेताओं 
ने ग्रामों के शिल्पों और कलाओं के हक्वाम और विस्थापन पर ध्यान देने के बजाय कस्बों के 
हस्त उद्योग-धंधों के विनाश पर ही“ अपना ध्यान केंद्रित किया । इसमें भी उन्होंने 
न्यूनाधिक रूप में कच्चे माल के निर्यात तथा ग्राम पंचायतों के क्लास और लोप के फल- 
स्वरूप भारतीय समाज के उच्च और मध्यवर्गे| के लोगों की रुचियों में आए परिवतेनों के 
प्रभावों की >प्रेप्ट कर दी । 

राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी उद्योगो के हवस को भारत की दरिद्रता का मूल कारण मानते 
हुए जनता की भौतिक स्थिति मे और अधिक गिरावट को रोकने के लिए तथा देश के 
आधिक पुनर्जागरण के लिए भारतीय हस्त उद्योग-धंधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, पुननियो- 
जन तथा आधृनिकीकरण को स्वाभावत: ही अपने कायंक्रम का प्रमुख अग बनाया ।*” भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बार बार अपनी घोषणा को दोहराया कि देश मे पड़नेवाले अकालों 
के निवारण की सही औषधि अन्यान्य उपायो के साथ वास्तव में नष्टप्राय स्वदेशी और 
स्थानीय कलाओं और उद्योगों के विकास को आगे बढानेवाली नीति अपनाना है ।* इसके 
साथ ही भारतीय नेताओ ने यह भी स्पष्ट रूप से अभिस्वीकार किया कि अन्य देशों का 
अनुभव इस ओर संकेत करता है कि आज के मशीनी यंत्रों तथा विशाल उत्पादन के युग 
में सस्ते प्राकृतिक अभिकरणों द्वारा संचालित उद्योगों के मुकाबले मे हस्तसचालित उद्योग- 
धंधों के फलने फूलने की सभावना कम ही है।*? इन लक्षणों क॑ बावजूद कुछ एक नेताओं 
का विश्वास था कि भारतीय हस्तशिल्पों के ह्वास की प्रक्रिया कितनी ही अपरिहाये क्‍यों न 
हो, उसका संशोधन और व्यवस्थापन इस रूप में हो सकता है और अवश्य होना चाहिए 
कि इससे लोगों को यथासंभव न्यूनतम कष्ट हो। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को बड़े 
पैमाने के उद्योगों मे भी अपेक्षाकृत सुविधाजनक प्रक्रिया से बदलना चाहिए ।** उनका सर- 
कार पर एक अभियोग यह था कि उसने तकनीकी शक्तियों के प्रवर्तन मे संशोधन भ्रथवा 
नियंत्रण की कोई चेध्टा नहीं की ।/ इस संबंध में आथिक चितन की उन्नत गहराई लिए 
हुई जी० वी० जोशी की टिप्पणियों का विस्तृत पुनलखन समुचित होगा : 

“कोई भी समभदार, दूरवक्षी, अपनी सत्ता के प्रति जागरूक तथा दायित्वों को 

समभने वाली सरकार अपने अधिकृत देश के औद्योगिक गठन में ऐसे विनाशकारी 

मौलिक परिवतेनों को उन्हें रोकने के सशक्त उपाय किए बिना कदापि न होने देती । 
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निस्मदेह हस्त उद्योगो का भापशक्ति वाले उद्योगो मे परिवर्तन स्वंथा अनिवायें है 
और इसे किसी भी देश मे रोका नहीं जा सकता, परतु भारत जैसे पिछडे और अर्ध- 
विकसित देझ्षो मे स्पष्ट रूप से इन देशो की सरकारो का यह वैधानिक दायित्व है 
कि वह सामयिक और अस्थायी हस्तक्षेप द्वारा इस परिवतंन को इस प्रकार से 
नियत्रित करे कि जिससे वह वहा के निवासियों के लिए लाभप्रद बन सके ।5 


आधुनिक उद्येगों को प्रोत्साहन 


प्रारंभिक भारतीय नेताओ ने आधुनिक उद्योगो की स्थापना और उन्नति पर तो सर्दव 
बल दिया कितु आधूनिक उद्योगों के विकास के विरोध मे अथवा विकल्प के रूप मे हस्त- 
शिल्प उद्योगो के सरक्षण और पुनरुज्जीवन की इच्छा को कभी मन में स्थान नही दिया ।१* 
उन्होने लगभग एक मत से यह स्वीकार किया कि आधुनिक मशीनो द्वारा देश के प्रथंतत्र 
का पूर्णूप से परिवततंत उनकी अर्थनीतियो का प्रमुख लक्ष्य तथा देश के सभी आर्थिक 
रोगो की अचूक औषधि है। भारतीयों द्वारा आधुनिक उद्योगों की स्वीकृति और वकालत 
को आधुनिक भारत मे उद्योगीकरण के अग्रदूत जस्टिस रानाडे ने अपने देशवासियों को 
सबोधित निम्नलिखित प्रबोधन मे सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार प्रकट किया है हमे सर्वोत्तम 
शिक्षको से सीखने के लिए यह ईश्वर द्वारा सुस्थापित व्यावहारिक काये है ।*' 'हमे अपने 
कच्चे माल के स्तर को सुधारना है अथवा हमारी घरती के उत्तम स्तर की उत्पादन के 
अनुकूल न होने पर उसका आयात करना है। हमे सहयोग द्वारा श्रम और पूजी को सग- 
ठित करना है और उन्मुक्त रूप से विदेशी कौशल तथा मशीनरी का तब तक आयात 
करना है जब तक हम अपने आप मली प्रकार कार्य करना सीख नहीं जाते है तथा उनकी 
सहायता की अपेक्षा छोड नही देते । हम बहुत अधिक पिछड गए है, अब हमे नए कामो में 
हाथ डालना है तथा और अधिक कंठोर श्रम के लिए ईमानदारी से कमर कसनी है। यह 
एक नागरिक गुण है जो हमे सीखना है। यदि हमर इस गुण को अपनाते हैं ता युद्ध में 
हमारी विजय निच्चित है। इसके विपरीत यदि हम इस गुण की उपेक्षा करते है तो 
पराजय मुह बाए खडी है **“मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही कठोर श्रम सारे देश का धर्म 
बन जाएगा तथा प्राचीन भारत में स्थाई रूप से नवीन भावनाओ का बिग्रुल बजेगा ।* 

भारतीय नेताओ ने नए उद्योगो की स्थापना की दिशा में उठाए गए प्रत्येक पग का 
स्वागत किया तथा किसी मी प्रत्यक्ष रूप से यत्नसाध्य क्षेत्र मे भारतीयों की निश्चेष्टता 
पर विलाप किया और उन्हे अपने समी साथनो को जुटाकर उद्योग तथा व्यापार मे प्रवत्त 
होने क॑ लिए प्रबोधित किया ।४ उनका युद्धधोष था : हमे अवश्य ढी पृजीपति तथा उद्यमी 
बनना चाटिए। अपने देश को व्यापारियों का देश, मशीन बनाने वालो का देश तथा 
दुकानदारों का देश बनाना चाहिए ।* कुछ महानुभावों की दृष्टि मे उद्योगीकरण जनता 
की प्रगति की एकमात्र भले न सही, अत्यधिक महत्वपूर्ण कसौटी अवश्य था ।“ यह एक- 
मात्र कसौटी थी जिसके आधार पर देश के आधथिक विकास की गतिशीलता को देखा- 
परखा जा सकता । १ 

उद्योगीकरण के बहुत से बढ़ते हुए लाभों के कारण भारतीयों की दृष्टि में आधुनिक 
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उद्योगों पर बल देना सर्वथा न्यायसंगत था, क्योंकि वस्तुत: भारत की आथिक कठिनाइयों 
के मूल कारण अपूर्ण उत्पादन तथा अपूर्ण रोजगार ही थे। दरिद्रता तथा ह्वास के और 
अधिक विकास को रोकने की सही औषधि राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाना तथा लाखों-करोड़ों 
लोगों को संपन्न बनने के लिए प्रोत्साहित करना था । यह सब आघुनिक उद्योगों और उत्पा- 
दनों के विकास द्वारा ही संभव था ।११ इसके अतिक्ति भारत में अधिकांश जोतने योग्य भूमि 
को पहले ही जोता जा चुका था और इस प्रकार कृषि विस्तार अपनी सीमा पर पहुंच गया 
था ।% इस स्थिति मे आधुनिक उद्योग एक ऐसा अभिकरण था जिमसे भूमि पर आबादी के 
बढते हुए दबाव को कम किया जा सकता था तथा देश की निरंतर बढती हुई आबादो की 
देहाती अपूर्ण रोजगारी और बेरोजगारी कम की जा सकती थी और साथ ही आजीविका के 
वैकल्पिक साधन जुटाए जा सकते थे ।* इस प्रकार किसी भी रूप में आजीविका के अनि- 
द्चित और संदिग्ध साधन, कृषि पर एकात निर्मरता को समाप्त करने के लिए तथा देश 
को और अधिक असभ्य बनने से रोकने के लिए देश का उद्योगीकरण आवश्यक था।४ 
उद्योगो के विकास से ही कच्चे माल के निर्यात तथा उत्पादनों के आयात से होने वाली 
देश की संपदा की निकासी, और श्रम तथा पूजी की हानि आदि को घटाया जा सकता 
था ॥९४ 

कुछ एक भारताय नेता एक अन्य दृष्टि, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति 
की दृष्टि, से भी बडे पैमाने के उद्योगों की आवश्यवता मानते थे। उनके अनुसार आधुनिक 
उद्योगों से अधिक संपदा का ही उत्पादन नही होगा प्रत्युत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
कार्य उत्पादक शक्तियो का पूर्ण और बहुमुखी विकास भी होगा |” कृषि और उद्योग 
द्वारा कुल उत्पादित पूृजी की राशि समान होने पर भी कृषि का संकीर्ण और सकुचित 
क्षेत्र आथिक विकास के निम्न स्तर को और इसके विपरीत उद्योग और वाणिज्य का क्षेत्र 
उन्मुक्त तथा उन्‍नत विकाम को सूचित करता है ।/ इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता 
था कि औद्योगिकता सभ्यता के उच्च स्तर तथा विशिष्ट आदर्श का प्रतिनिधित्व करती 
है ।*" साथ ही यह देश की संस्कृति, चरित्र और प्रतिभा के विकास और विस्तार में सहा- 
यक होती है ।”" 890 मे रानाडे ने लिखा : स्कूलों और कालेजों की अपक्षा कारखाने और 
मिलें अधिक प्रभावशाली ढंग से राष्ट्र की गतिविधियो को जन्म दे सकती है।”? इसके 
अतिरिक्त संक्षेप मे आधुनिक उद्योग ही एक ऐसी शक्ति है जो भारत के विभिन्‍न लोगो को 
सामान्य लाभ के आधार पर एक राष्ट्रीय सत्ता के रूप मे संगठित करने मे सहायक हो 
सकती है । 

राजनीतिक अधिकारों के लिए आदोलन भारत के विभिन्‍न राष्ट्रवादियो को कुछ 
समय के लिए एकता के सूत्र में अवदय बांध सकता है परंतु इन अधिकारों की उपलब्धि 
पर हितों की समानता समाप्त हो सकती है। इसके विपरीत विभिन्‍न भारतीय राष्ट्र 
वादियों का एक बार वाणिज्य संगठन स्थापित हो ज।न पर वह कभी अस्तित्वशुन्य नही हो 
सकता | अतएव वाणिज्य और उद्योग संबंधी गतिविधि बड़ा सुदृढ़ संगठन है तथा भारत 
के महान राष्ट्र के निर्माण का एक सद्क्‍्त तत्व है।” 

इस प्रकार 9वीं शताब्दी के अंत तक देश के आधुनिक ढंग से उद्योगीकरण की माग 
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को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई थी। समीक्षाधीन काल की अवधि में एक भी ऐसा 
राष्ट्रवादी समाचारपत्र अथवा लोकनायक नहीं था जिसने भारत में परिचिमी तकनीक 
और उद्योंग के प्रवतंन और उन्‍नयन की वांछनीयता और उपयोगिता पर कभी संदेह 
किया हो अथवा उन्हें नकारा हो । बड़े पैमाने के पूंजीमूलक उद्योग के विरुद्ध अकेला स्वर 
कलकत्ता से प्रकाशित “दि डान' पत्रिका के संपादक सतीशचंद्र मुलर्जी का था। 4905 
से पूर्व के वर्षों में तो उनका महत्व अपेक्षाकृत कम था परंतु उसके उपरांत उन्होंने प्रमुख- 
तया अपने बहुत सारे प्रसिद्ध शिष्यों के प्रभाव के कारण बंगाल के राजनीतिक जीवन मे 
अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। संक्षिप्त रूप से इस संबंध में प्रस्तुत उनके 
विचार दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। एक ओर वे कुछ रूपों में महात्मा गांधी द्वारा अपनाई 
गई नीति से मिलते जुलते थे और दूसरी ओर वे निगम पद्धति से मेल खाते थे ।* उनके 
अनुसार आधुनिक उद्योग पद्धति मे दो प्रमुख दोष थे। एक ओर यह पूजीपतियों के एक 
छोटे से परंतु सुसंगठित अल्पसंख्यक वर्ग को जन्म देता है और दूसरी ओर यह भयंकर 
श्रम संगठनों के रूप मे श्रमिकों को इकटठा हीने की प्रेरणा देता है जो विशेषतया भारत 
जैसे विशाल देश के लिए निश्चित रूप से एक स्थाई सामाजिक तथा राजनीतिक खतरा 
बन सकता है। इसके उपचार के लिए उन्होंने दो उपायों का सुझाव दिया। प्रथम, अधि- 
कांश उद्योगों को पारिवारिक हस्तकलाओं के आधार पर संगठित किया जाए तथा बड़े 
पैमाने के पूंजीमुलक उद्योगों में केवल उन कुछ एक उद्यमों (इंजीनिय री, खान, रेलवे, आदि ) 
को ही विकसित किया जाए जिनकी आवश्यकता समाज के बहुत बडे वर्ग को व्यक्तिगत 
रूप में तथा पारिवारिक शिल्पों के लिए रहती है। द्वितीय, सामूहिक नैतिक जीवन का 
इस प्रकार से संयोजन करना चाहिए कि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवनतंत्र में प्रत्येक 
वर्ग का एक निश्चित, सम्मानित तथा स्वतंत्र स्थान हो। प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक 
सहयोग और समन्वय की भावना से इस प्रकार कार्य करे कि उससे सभी को समान रूप 
से लाभ मिले, सारे भारतीय समाज का सयुकत रूप से भौतिक उत्कर्ष और आध्या- 
त्मिक विकास हो ।”* 

कुछ एक अन्य भारतीय लेखको ने भी पश्चिम की प्रतियोगिता और लोलुप प्रवृत्ति 
वाली औद्योगिक संस्थाओं की आलोचना की । उनके विचार मे इन संस्थाओ ने सामाजिक 
सबंधों को भ्रष्ट करके रख दिया है और मनुष्य को “अपने द्वारा अपने लिए जीने' पर 
बाध्य कर दिया है।* 'पूतरा सावंजनिक सभा' के अप्रैल 893 के अंक में प्रकाशित (दि 
ऐक्सीजेसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया' लेख के अज्ञात लेखक द्वारा समकालीन पश्चिमी 
यूरोपीय पूजीवाद पर निदित स्वर में घोषित अभियोग से बड़ा अभियोग किसी भी 
तत्कालीन अन्य लेखक द्वारा नहीं लगाया गया: 

अतीत की सभी क््रताएं मिलकर भी अपनी तीब्रता में जीवन की आवश्यकताओं के 

असमान वितरण, घन संपति के केंद्रीकरण, श्रम पर पूजी की वैध दासता, अपर्याप्त 

आजीविका के कारण दुखों और वेदनाओं, मुखमरी से होने वाली असंश्य मृत्युओं 

तथा कूंठा और निराशा के कारण हुई अनभिलिखित आत्मह॒त्याओं के रुप में प्रस्तुद 

दीघंकाय दुर्भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकती ।** 
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इन लेखकों ने पश्चिमी औद्योगिकता के दोषों को जानते हुए भी उसे उसके मूल रूप 
में भी नकारा नही क्योंकि मूलतः वे लेखक पूर्वी जीवनपद्धति की अपेक्षा पद्चिमी जीवन- 
पद्धति मे ही विष्वास करते थे। इसके अतिरिक्त वस्तुत* अब भारत के चाहने या न चाहने 
की कोई बात ही नही रह गई थी क्योकि अब तक तो वह सांसारिक पूजीवादी प्रणाली का 
एक अंग बन चुका था ओर अब उसके लिए अलग अलग रहना संभव ही नही था। अतएव 
उस समय अपरिटहाये मार्ग को स्वीकार करना, समय की माग के अनुसार अपने आपको 
ढालना तथा सभ्यता के बढ़ते कदम के साथ कदम मिलाना ही अधिक उपयुक्त था।” 

कालक्रम की दृष्टि से भारत मे सर्वप्रथम नील चाय तथा काफी बागान के उद्योग 
ही शुरू हुए । उनका स्वामित्व एकातत: यूरोपीयो का थ्रा और वे पूर्णत: आधुनिक मशीनी 
आविष्कारों पर निर्भर नहीं थे। अतए व भारतीयो का इस ओर विशेष ध्यान ही नही गया । 
भारतीय नेता तो फैक्टरी उद्योग के प्रति दत्तचित रहे और इनकी उन्नति कै साथ ही 
अपना प्रमुख नाता जोड़े रहे। रेलवे का आगमन भारत मे आधुनिक मशीनरी के प्रवेश 
की घोषणा थी और 850 की अवधि मे भारत में सूती कपड़ा, पटसन तथा कोयला खान 
उद्योग स्थापित हो चुके थे। अतिम दो औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख रूप से यूरोपीय पूजी के 
अतगंत थे अत "ररतीयों के उयम और आशा का केंद्र एकमात्र सूती कपडा उद्योग ही 
था। यही कारण है कि इसे अपने जन्मकाल से ही देश के कारखाना उद्योगों मे महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त रहा है। 879 में देश मे 56 सूती मिले थी और इनमे लगभग 43,000 
व्यक्ति काम करते थे। इनमे 75 प्रतिशत कारखान बबई प्रात मे स्थित थे। 882 मे 
केवल 22 पटसन मिलें थी और उनमे से अधिकाश मिले बगाल में थी । इनमे लगभग 
20,000 व्यक्ति कायंरत थे । इस प्रकार स्पष्ट है कि 880 तक भारत में आधुनिक 
उद्योग का विस्तार अत्यत स्वल्प था, पुनरपि वह स्वल्प विस्तार भारतीय नेताओं और 
उद्यमियों के दू रदर्शी वर्ग मे आधुनिक उद्योग के प्रति रुचि उत्पन्न करने में तथा उनके 
प्रलोभन को बढाने मे पर्याप्त समर्थ था। 880 के उपरात देश में औद्योगिक विस्तार ने 
मंद होने पर भी निरतरता ग्रहण की और इसके फलस्वरूप 90-02 मे भारत में ,4, 
795 व्यक्तियो को सेवारत करनेवाली 36 पटसन मिलें, 904-05 में ,96,369 
व्यक्तियों को आजीविका देने वाली 206 सूती कपडा मिलें और 906 मे लगभग 
99,000 लोगों को काम देने वाले कोयला खान आदि उद्योग अस्तित्व मे आए । इस अवधि 
में अपेक्षाकृत कम विस्तार से पनपने वाले अन्य उद्योग थे : रुई बेलन यंत्र, चावल, आटा और 
इमारती लकडी की मिलें, चमड़ा कमाने के का रखाने, ऊनी कपडे की मिलें, कागज और 
चीनी मिलें तथा नमक, अश्नक, शोरा, पैट्रोल तथा लोहा जैसी धातुओ के ड्रद्योग, थोडी 
सी इंजीनियरी और रेलवे कम शालाएं तथा लोहे और पीतल की ढलाई करने के कारखाने 
भी अस्तित्व मे आए ।?5 स्पष्ट है कि हमारे अध्ययन के काल की अवधि में भारत में 
औद्योगिक प्रगति कुल मिलाकर बहुत ही धीमी थी तथा रुई और पटसन उद्योगो तक ही 
सीमित थी ।?* अतः यह स्वदेशी हस्तशिल्पों के विस्थापन की क्षतिपूर्ति मे भी समर्थ 


हे नहीं थी ]80 
यह स्वाभाविक था कि भारतीय नेताओं का ध्यान देश की औद्योगिक प्रगति को 
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विलंबित करने वाले कारणों की जांच की ओर तथा साथ ही प्रयोग में लाए जाने वाले 
उपचारों को खोज की ओर जाता। सर्वप्रथम भारतीय नेताओं ने इंग्लेड में तथा भारत 
में सरकारी क्षेत्र में व्याप क रूप से अत्यंत लोकप्रिय इस धारणा का खंडन तथा विरोध 
किया कि भारत के भाग्य में एक महान औद्योगिक देश बनना नहीं बदा था और एक उष्ण 
कटिबंधीय देश होने के नाते उसकी प्राकृतिक भूमिका यूरोपीय देशों के प्राकृतिक तकनीकी 
और वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाले उत्पादकों के प्रयोग में आनेवाले कच्चे माल के 
उत्पादन की थी।» भारत के अति प्राचीन काल से ही एक अत्यंत उपयुक्त महान उत्पादक 
देश होने के साक्ष्य में भारतीय नेताओं ने अनेक उत्पादन कलाओं में देश की अतीत की 
उपलब्धियों का उल्लेख किया ।*? इसके अतिरिक्त उन्होंने इस तथ्य को स्वतःसिद्ध प्रमाण 
के रूप में प्रस्तुत किया कि भारत आधुनिक उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल आदि का 
उत्पादक है और इस प्रकार यह स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक सस्ता उत्पादक देश होने के 
योग्य है ।** यहा यह भी उल्लेखनीय है कि मारतीयों में किसी भी देश को व्यावसाथिक 
तथा औद्योगिक दृष्टि से महान बनाने में सहायक बहत सी विशेषताएं, द्रदर्शिता, प्रतिमा, 
कौशल, आत्मविश्वास तथा कटोर श्रम की क्षमता विद्यमान है । फलत: भारतीय नेता 
कुछ एक अन्य मानवनिर्मित न कि ईश्वरनिभित वित्तीय बाधाओं को समुचित सामाजिक 
प्रयत्नों द्वारा मार्ग से हटा दिए जाने पर मारत के औद्योगिक मविधष्य की उज्ज्वलता के 
संबंध में आशावादी ही नही थे, प्रत्युत पूर्ण रूप से विश्वस्त थे ।१ 
पूंजी की कमी 

राष्ट्रवादी श्रर्थ शास्त्रियों के अनुसार भारत के पास भूमि और श्रम की तो प्रचुरता थी, 
परंतु बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के मार्ग मे, औद्योगिक चेंष्टाओं के लिए अपेक्षित 
पूजी की कमी एक बडी भारी अड़चन थी ।”* रानाड ने लिखा कि जिस प्रकार भारत की 
भूमि प्यास से तडप रही है, उसी प्रकार देश का उद्योग पूजी के अभाव से कुलस रहा है ।*' 
पूजी के अभाव की समस्या के दो पहलू थे: (क) जमा पूजी तथा चालू बचत की 
विरलता ।* इसके कारण थे, निकट भूतकाल में शाति और सुरक्षा का अभाव ।* भारत 
की अत्यधिक निर्धनता, जिसके कारण सामान्य बचत असंभव न सही परंतु अति कठिन 
अवश्य थी ।*९ हिंदुओं की सामाजिक प्रथाएं तथा धामिक मान्यताएं जिसके अनुसार वे 
संपदा के संग्रह की अपेक्षा उसके उपविभाजन में ही विश्वास रखते थे ।” लोगों की जेबें 
काटने वाले ऊंचे सरकारी कराधान** तथा संपदा की आ्थिक निकासी, जिसके अंतर्गत 
समाज की सशक्त बचतों का बहुत बड़ा भाग विदेशों को चला जा रहा था ।"१ ( ख ) आधुनिक 
उद्योग की देश में उपलब्ध परंतु बिखरे हुए आथिक साधनों को संजोने तथा उन्हें गति देने 
में असफलता ।*' यह असफलता एक तो बड़े उद्यमों के प्रवर्तन तथा उनमें सफलता प्राप्ति 
के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित पूजीपतिवर्ग में पारस्परिक विश्वास के साथ मिलजुल 
कर काम करने की प्रवृत्ति के पारस्परिक सहयोग की भावना के तथा नियमित और 
संगठित #ूप से कार्य संचालन की प्रवृत्ति में अभाव का* और दूसरे आधुनिक बंकों जैसे 
अपेक्षित पर्याप्त साल्ष संगठनों के अभाव का परिणाम थी, और केवल इन्हीं साधनों के 
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जरिए असंख्य निवेशकों की छोटी बचतो को पूजी के अभाव से ग्रस्त आधुनिक उद्योगों की 
ओर प्रवाहित किया जा सकता था ।** बडे पैमाने के उद्योगो का पूजी को अपनी ओर न 
खीच पाने का आशिक कारण यह भी था कि भारतीय घनाढय अनुय्यमी थे और वे किसी 
प्रकार का खतरा मोल लेने को उद्यत नही थे ।*” 

भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि संचित पूजी की राश्षि रातोरात नही 
बढाई जा सकती परतु उनका कथन यह था कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए भारत से होने वाली 
निकासी को रोककर” तथा भारतीयों में दृढतापूर्वक मितव्ययिता से रहने तथा बचत 
करने की प्रवृत्ति को पनपाकर चालू बचतें बढ़ाई जा सकती हैं।"* इसके अतिरिक्त 
उन्होंने देश के उपलब्ध पूजी स्रोतो के उपयुक्त उपयोग के लिए भी सुकाव दिए । उन्होने 
जमीदारों और राजाओ का, देश के एकमात्र सपन्‍न व्यक्ति होने के नाते, देश के विकास- 
शील बड़े पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आने का परामर्ज 
दिया ।!"९ उन्होने लोगो से अपने गुप्त सचयो को बाहर निकालने का अनुरोध किया ।९ 
उन्होंने आधुनिक बेको, बीमा कपनियो आदि के माध्यम से उत्तम साख सगठन की 
स्थापना की वकालत की जिससे धन के छोटे छोटे, बिखरे हुए निर्जाव कणों को निस्सीम 
विस्तार के योग्य सुनियोजित तथा सजीव १जी में परिवर्तित किया जाए ।!० उन्होंने सर्वा- 
घिक बल 4३% देशो में अत्यंत सफल सिद्ध होने वाती “मिश्रित पूजी समुदाय” नामक 
पूजीवादी सस्था अपनाने के रूप मे पारस्परिक विश्वास की प्रवृत्ति के प्रमार पर तथा 
बैयक्तिक प्रयासों के सयोजन पर दिया |?! उन्होंने इस सबंध मे दूसरे अभीष्ट उपायों 
(अगले अध्याय में विवेचित) के रूप में राज्य द्वारा सहायता ओर प्रोत्साहन पर विशेष 
बल दिया । 


तकनीकी शिक्षा 


औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय बाधक तत्वों मे प्रमुख था, भारत मे पर्याप्त 
रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनो की कमी। फलत समीक्षाधीन अवधि मे राष्ट्रवादी 
नेताओ द्वारा बार बार दुहणाई गई महत्वपूर्ण मागो मे एक विशेष भाग थी, देश भर मे 
तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए तकनीकी स्कूलो कालेजों और सस्थाओं की 
स्थापना ।!'४ प्रशिक्षित तकनीकी कर्म चारियों की चालू माग अधिकाशतः उच्च वेतनभोगी 
विदेशी तकनीशियनो के आयात द्वारा ही प्री की जाती है। इस प्रकार यह निश्चित दृष्टि- 
कोण बना कि जब तक भारतीयो के अपने ही जनसमुदाय को उत्पादन और व्यापार के प्रत्येक 
विभाग को सुनियोजित करने, व्यवस्थित करने तथा निपुणत्रा और सस्ती घरेलू कुशलता 
के साथ संचालित करने की दिशा मे प्रशिक्षित नही किया जाता तब तक बड पैमाने के उद्योग 
देश में कभी जड नही जमा सकते (१९० भारतीय राष्ट्रीय “'ग्रेस ने ।887 मे अपने तुतीय 
अधिवेशन मे तकनीकी शिक्षा के मासले को उठाय: और माग की कि सरकार को जनता 
की दरिद्रता को नजर मे रखते हुए तकनीकी शिक्षा पद्धति के समुचित विकास की ओर 
ध्यान देना चाहिए ।?"* अपने अगले अधिवेशन मे 888 मे काग्रेस ने अन्यान्य वस्तुओं मे 
सामान्य तकनीकी शिक्षा पद्धति लागू करने के प्रारंभिक कदम के रूप में देश की औद्यो- 
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गिक स्थिति की जांच के लिए एक मिलेजुले आयोग की नियुक्ति का आग्रह किया ॥?? 
89:, 892 और 893 में उसने अपना अनुरोध दोहराया |!" 894 में उसने अत्यंत 
प्रभावशाली ढंग से तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के झौचित्य का प्रतिपादन 
किया ।१" कांग्रेस ने तदुपरांत' प्राय: हर वर्ष अपनी इस मांग को दोहराया। 904 मे उसने 
देश में कम से कम एक पृर्णत: उपस्कृत केंद्रीय पालीटैक्निक संस्था की और विभिन्न प्रांतों 
में छोटे बड़े स्कलों और कालेजों की स्थापना की वकालत की ।९ इस संबंध में यहां यह 
उल्लेखनीय है कि हाल ही में आविष्कृत तकनीकी शिक्षा पद्धति को आंशिक रूप मे यूरोप 
महाद्वीप मे और विशेष रूप में जमंनी, अमरीका और जापान में बड़े पैमाने के उद्योगों की 
उन्नति में उपलब्ध उल्लेखनीय तथा स्पष्ट सफलता से भी भारत में तकनीकी शिक्षा 
पद्धति की मांग को प्रोत्साहन मिला ।77 

भारतीय नेता विश्वस्त थे कि तकनीकी सवगे के बारे में आधुनिक उद्योग की मांग 
की पूर्ति की दिशा में तब तक अग्रगति नहीं हो सकती जब तक कि सरकार स्वयं इस 
दि्षा में उपक्रम न करे और देह में तकनीकी शिक्षा के प्रसार का बोका अपने कंधे पर न 
ले ।४? कुछ एक नेताओं ने स्थानीय मंडलों तथा नगरपा लिकाओं से अपने अपने क्षेत्रों में 
तकनीकी स्कूलों और कालेजों की स्थापना के लिए अपनी धनराक्षि के कुछ भाग को 
समपित करने का प्रस्ताव किया ।!!१ इस प्रकार उनका विचार था कि घन के अभाव के 
कारण तकनीकी शिक्षा को कमजोर नही होने देना चाहिए। यद्यपि वे सामान्यत. मित- 
व्ययी प्रवृत्ति के थे परंतु इस विषय में उन्होंने सरकार को इस क्षेत्र मे आवश्यक घनराशि, 
वह कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो, व्यय करने का परमर्श दिया ।7* उनके अनुसार भारतीय 
युवकों द्वारा तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह के अभाव का प्रमुख कारण देश 
के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण इस क्षेत्र मे रोजगार के अवसरों का अभाव 
था ।?!* अतएवं सरकार से अनुरोध किया गया कि वह तकनीकी शिक्षा पानेवालों के लिए 
कार्य जुटाए और विशेषत: भारतीयों को सावंजनिक निर्माण जंगल, तार विभागों और 
रेलवे में ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित करे ।१९ सरकार से बहुत अपेक्षा की गई थी और आशा के 
विपरीत सरकार का वास्तविक योगदान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी 
शिक्षा के विकास में वर्षों तक निराशाजनक रहा, अत: भारतीयों ने आगामी वर्षों में सर- 
कार की तीव्र भत्सना की ।!!” 

भारतीय नेताओं ने जहां एक ओर देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार को सरकार का 
दायित्व बतलाया, वहां दूसरी ओर भारतीय जनता के खुद अपने पैरों पर खड़े होने की 
आवश्यकता पर भी बल दिया । उन्होंने सामान्य रूप से सारी जनता से और विशेष रूप 
से शिक्षित वर्ग, लखपतियों, जमींदारों और रियासतों के शासकों से तकनीकी स्कलों और 
कालेजों के खोलने के लिए तथा भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए सहाय- 
तार्थ छात्रवृत्तियों के निमित्त उदारतापूर्वक धन प्रदान करने का अनुरोध किया ।१९ ]876 
में कलकत्ता की इंडिया लीग ने एक तकनीकी संस्था की स्थापना के रूप में अपने ही संसा- 
धनों से तकनीकी शिक्षा प्रसार के आंदोलन को गति देने का प्रयत्न किया ।* 899 में जब 
औ० एन० टाटा ने देश में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंघान की उन्नति के लिए 30 
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लाख रुपयों का दान दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनके इस देश- 
भक्तिपूर्ण तथा उदार उपहार के प्रति कृतज्ञतापूर्ण प्रशंसा की अभिव्यक्ति के लिए धन्यवाद 
प्रस्ताव पारित किया ।!?० ]904 में कलकत्ता में के० सी० बँनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ए० 
एम० बोस तथा अन्य गण्यमान्य नेताओं के नेतृत्व में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की 
प्रगति के लिए एक संस्था का संगठन आत्मसहायता की दिशा में कदाचित एक सर्वाधिक 
सफल उदाहरण था । संस्था ने छात्रों को विदेशों मे शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजने, भारतीय 
विशेषज्ञों को विदेशों से भारत लोटने में सहायता देने, नए उद्योगों को प्रारंभ करने तथा 
कलकत्ता की सेंट्रल लाइब्रेरी को संपन्‍न बनाने और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक 
लाख रुपया प्रतिवर्ष उगाहने का निश्चय किया। संस्था का वार्षिक न्यूनतम सदस्यता 
शुल्क चार आना निर्धारित किया गया ।१? 

भारतीय नेताओं का ध्यान नई खुली तकनीकी संस्थाओं में दी जाने वाली तकनीकी 
शिक्षा की प्रकृति की ओर भी गया । उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारत में केवल चार 
इंजीनियरी कालेज थे जिनसे निकलनेवाले स्नातक विभिन्‍न सरकारी विभागों में खप जाते 
थे। कलकत्ता, मद्रास, बंबई और लाहौर के कला विद्यालयों में भी औद्योगिक अनुभाग 
थे। परंतु ये अनुभाग रुई बुनने, मिट्टी के बरतन बनाने, नकक्‍काशी करने, मीनाकारी करने, 
लकड़ी पर खदरप्भ करने, सोने-चादी तथा अन्य धातुओं के गहने बनाने के काम जैसे शिल्पों 
में ही प्रशिक्षण देने तक सीमित थे । 902 मे देश मे औद्योगिक संस्थानों की संख्या बढ़कर 
23 हो गई, परंतु इन सब संस्थानों मे सामान्यतया प्रशिक्षण के विषय थे तक्षण कला, 
धातु कला, चर्म कला तथा सिलाई कला ।:2 राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे बहुत बुरा माना 
और सरकार की तकनीकी शिक्षा को अधिकाशत- तक्षक, लोहार और सुनार जैसे हस्त- 
कलाकारों की कार्य शेली मे सुधार तक सीमित रखने की नीति की घोर भत्संना की ।!2» 
उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि भारत के पास प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों का पहले से ही बडा 
मंडार है। देश को तो इस समय आधुनिक इंजीनियरों की आवश्यकता है। तकनीकी 
शिक्षा का लक्ष्य नष्टप्राय अथवा विनाशोन्मुख उद्योगो को पुनर्जीवित करना नहीं, प्रत्युत 
बाहर से मंगाई जानेवाली सामग्री का उत्पादन करने वाले बडे पैमाने के उद्योगों की स्थापना 
करना है ।!* अत: इस शिक्षा में भारतीयों को आधुनिक मशीनों और मशीनी औजारों 
की चरम विकसित तकनीकी की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से पूर्ण परिचित 
कराने और उन्हें नए उद्योगों के संचालन मे सहायता देने की सामथ्यं होनी चाहिए।?7६ 
यही कारण था कि भारतीयों ने जहां तकनीकी संवर्ग मे विदेशी शिक्षण और प्रशिक्षण पर 
अत्यधिक बल दिया,!” वहां देश में अत्युन्नत तकनीकी शिक्षा देनेवाले ऊचे स्तर के संस्थान 
खोलने का भी दृढ़ता से समर्थन किया ।?:”? 


उद्यम की भावना 


कुछ-एक भारतीय नेताओं के अनुसार देश के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण देश- 
बासियों में उपक्रम और उद्यम संबंधी अपेक्षित भावना का अभाव था ।?”! 825 में 
जी०वी० जोशी ने अत्यंत दुख से कहा कि भारतीयों में व्यक्तिगत, स्वतंत्र तथा आत्म- 
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विद्वासपूर्ण उपक्रम के लिए आवश्यक कर्मशक्ति का अभाव शोचनीय है ।!”* कुछ 
एक अन्य राष्ट्रवादी नेताओ्रों के अनुसार भारतीयों मे निम्नलिखित अन्य गुणों की 
कमी थी: पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास की भावना, जांच-पड़ताल की प्रवृत्ति, 
विचारों और कायं व्यापार मे स्वतंत्रता, साहस तथा आत्मविश्वास, संकल्प, साहस 
तथा दुढ निशचय,!*” अतिरिक्त विरोध का मुकाबला करने और उस पर विजय पाने 
की तत्परता ।!” नेताओं की दृष्टि में इन गुणों के अभाव का कारण राष्ट्रीय चरित्र 
की परंपरागत दुबंलता नही थी अपितु देश में प्रचलित सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज 
तथा परपराएं ही प्रमुख रूप से सामान्यतः भारत के औद्योगिक पिछडेपन के लिए और 
विशेषत, भारतीयो में उद्यमी भावना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी । भारत की जाति 
प्रथा एक ओर श्रम और पूजी की गतिशीलता मे बाधक थी और दूसरी ओर उच्चकुलीन 
प्रतिभाशाली नवयुवकों के तकनीक और उद्योग क्षेत्र मे आने के मार्ग मे एक बाधा थी, 
इसके फलस्वरूप उच्च प्रतिभा उच्च कौशल से विच्छिन्न हो गई थी ।*व विदेश यात्रा पर 
प्रतिबधो ने भारतीय व्यापार के विदेशो मे प्रसार को सकुचित कर दिया था ।!» भारतीय 
धामिक आदेशें एक ओर सतोष का प्रचार करते थे और दूसरी और धन के प्रति उत्कट 
प्रवनि की निंदा करते थे। इसके फलस्वरूप भारतीयों कौ भौतिक सफलता की महत्वा- 
काक्षा दब गई थी तथा सामाजिक सपत्ति में वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन ठडा पड गया 
था ।?४ भारत में पूरी तरह निराशावाद व्याप्त था। यहा यह धारणा प्रचलित थी कि 
मानव जीवन का दुर्भाग्य पुवेनिदिष्ट है तथा मानव की दह्ा को बेहतर बनाने के सभी 
प्रयत्नो की असफलता निश्चित है ।/3३* भारतीय रीति-रिवाजो तथा आचार-व्यवहारो के 
अनुसार भारतीयो का निवृत्ति, अकमंण्यता, विश्राति, उदासीनता तथा निरुधयोगिता का 
जीवन ही ब्रह्मानद की प्राप्ति के लिए आदर्श जीवन था |!» भारतीय न प्राप्त होने 
वाली वस्तु की निरतर खोज मे, विचारो व स्वप्नो की दुनिया में खोए रहते थे ।४? 
परंतु आधुनिक औद्योगिक सम्यता पूछणंत व्याहारिक थी।!* अतिम, भारतीयो की 
व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष की धारणा व जातपात की भावना उस समय भारत मे 
सामाजिक चेतना के अभाव का कारण बनी ।:9% 

जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में भारतीय समाजसुधारको ने भारत मे आधुनिक उद्योग 
तथा व्यापार के स्वस्थ विकास के लिए भारतीय सामाजिक रूढियों मे मूलभूत परिवर्तन 
का प्रचार किया ।?*? रानाडे का कथन था * सामाजिक व्यवस्था के दूषित होने पर उत्तम 
आथिक पद्धति के प्रवर्तन की आशा नही की जा सकती ।१० अत सुधारको ने लोगो से 
रीति-रिवाजो तथा परंपराओ के अत्यत शक्तिशाली प्रभाव से मुक्ति पाने तथा पदिचम 
की नई प्रवृत्ति को अपनाने और नए दृष्टिकोण, पूजीवादी प्रवृत्ति को मन में स्थान देने 
का अनुरोध किया ।/* उन्होने निम्नलिखित आधुनिक धारणाओ को प्रशंसनीय और 
स्पृहणीय घोषित किया : प्रगति तथा विज्ञान, विचार और कम की स्वतत्रता, परिवर्तन 
तथा साहसिक कार्यों मे रुचि, मन की आशावादिता तथा व्यावहारिकता, जीवन स्तर में 
सुधार की इच्छा, आदि आदि ।!* भारतीय नेताओं मे अपेक्षाकृत पुरातनपंथी नेता कुछ 
एक सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को तो अनुभव करते थे परतु हिंदुओं के आचार- 
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क्चिारों तथा नैतिक व्यवहारों में किसी प्रकार की क्रांति की आबद्यकता स्वीकार नहीं 
करते थे। उनके अनुसार भारत की सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं अपने मूल रूप में 
उद्योगीकरण के सवेथा अनुरूप थी। उनके अनुसार निस्संदेह आधुनिक व्यापार और उद्योग 
को बढाने वाली इच्छा और व्यापार की कुछ एक प्रवृत्तियों को विकसित करने की 
आवश्यकता थी परंतु इस संबंध में उनका विश्वास था कि ये गुण हिंदुओं में अतीत काल 
में विद्यमान थे और सामाजिक और धामिक पतन के कारण अंतरिम अवधि में वे नष्ट 
हो गए थे । इसका उपचार अपने प्राचीन अतीत की ओर लौटना था, न कि पश्चिम के 
आगे भोली फैलाना ।?*” जाति प्रथा की समस्या के प्रति उनका रवेया इस दृष्टिकोण का 
एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने एक ओर वेदों में प्रतिपादित चातुव॑र्णव्यवस्था और 
व्यवहार की प्रशंसा की तथा दूसरी ओर आधुनिक काल में प्रचलित हजारों उपजातियों 
तथा छआछत की प्रवत्ति की निदा की १४१ 

यह उल्लेखनीय है कि समीक्षाधीन काल की अवधि में राष्ट्रीय, आथिक गौर राज- 
नीतिक आंदोलन में उदीयमान आधूनिक उद्योग के साथ सामंजस्य लाने के लिए भारतीय 
सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के प्रश्न को प्रमुखता नहीं मिल पाई। उस समय विदेशी 
शासकों के विरुद्ध राजनीतिक और आथ्िक संघषं में संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता 
को ही अपेक्षा३.. अधिक महत्व दिया गया । 9वी शताब्दी के अंतिम पचीस वर्षों में धर्म 
और संस्कृति के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के पुन. उद्गम की बाढ़ सी आ गई। जब इसे शासकों 
के वरीय रवैये का सामना करना पडा तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का एक बहुत बडा 
वर्ग भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसने पश्चिमी पूजीवादी 
सम्यता के मानव की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि मे प्रत्यक्ष 
असफलता की ओर सकेत किया । ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रीय 
आदोलन में समाजसुधार का काम पीछे पड़ गया । इसके अतिरिक्त भारतीय अनुभव ने 
यह भी सिद्ध कर दिया था कि पूजीवादी उद्यम की भावना तथा उन्‍नत सामाजिक दृष्टि- 
कोण के बीच किसी प्रकार का सहज अथवा स्वाभाविक सबंध नहीं। इसका प्रमाण यह 
था कि उदीयमान प्‌जीवादी उद्यमी सामाजिक दृष्टि से दकियानूसी वर्गों, मारवाड़ी, 
जैन, भाटिया, चेटिया र, खोजा, मेमन और बोहरा वर्ग के लोग थे, न कि बंगाल के प्रगति- 
शील ब्रह्मसमाजी अथवा पूना, बंबई या मद्रास के सामाजिक दृष्टि से उदार लोग | समय 
बीतने के साथ साथ संभवत: यह तथ्य भी स्पष्ट होता गया कि पूजीवादी उद्यम की 
भावना के अभाव का कारण वस्तृत: औद्योगिक पूजीवाद की अनूपस्थिति था, न कि कोई 
अन्य कारण । 

बहुत से प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने देश में उद्यम संबंधी प्रवृत्ति के क्षेत्र की रिक्तता 
को व्यक्तिगत चेष्टा और उदाहरण से भरने का प्रयास किया । वे लोग आधुनिक उद्योगों, 
बेंकों, बीमा कम्पनियों, व्यापार सदनों आदि की स्थापना के आदोलन के प्रारंभिक पुरो- 
गामियों मे थे। ९“ उदाहरणाबं, 855 में दादाभाई नौरोजी “कामास' नामक व्यापार 
संस्था के भागीदार बन गए । यह लंदन में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय व्यापार- 
सदन था और 869 में उन्होंने 'दादाभाई नौराजी ऐंड कंपनी के नाम से अपना व्यवसाय 
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चालू कर दिया ।!*” रानाडे ने पूना मे स्थापित 'काटन ऐड सिल्क स्पिनिंग ऐंड वीविंग 
फैक्टरी, 'मैटल मैनुर्फक्चरिंग फैक्टरी, “दि पूना मर्कंटाइल बेक , 'दि पूना डाइंग कम्पनी, 
'दी रिएं पेपर मिल' आदि के प्रवतंन और विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ॥१४४ 
गोखले के अनुसार : 'पिछले 20 वर्षों मे पूना मे उदित औद्योगिक और व्यापारिक 
संस्थानों मे अधिकांश उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, परामर्श तथा सहायता के लिए उनके 
आभारी है ।!** भारत की कलाओ और उद्योगो की उन्‍नति के लिए नवोत्पन्न उत्साह से 
संपन्‍न यत्नशील व्यक्तियों मे के०टी० तेलंग और फी रोजशाह मेहता ने तो 870 मे 
बंबई में एक साबुन का कारखाना ही खोल दिया ।/" वास्तव मे फीरोजशाह मेहता का 
भारत कै मिल उद्योग से घनिष्ठ सबध था ।?”' तिलक ने भी थोई समय के लिए ही सही, 
89] में अपने दो मित्रों की साझेदारी मे निजाम के अधीनस्थ प्रदेश लातूर में रुई से 
बिनौला निकालने वाला कारखाना चालू करने के रूप मे ओद्योगिक क्षेत्र मे अपने उत्साह 
का परिचय दिया |! डी ०ई० वाचा बड़े पैमाने की फूलती-फलती मोरारजी गोकुलदास 
और शोलापुर मिलो के प्रबंधक अभिकर्ता थे। वे बहुत वर्षों तक बबई के मिलमालिक 
संघ की प्रबध समिति के सदस्य रहे।!** ]9वी शताब्दी के प्रमुख काग्रेसी नेता आर ०एन ० 
मधोलकर बरार मे आधुनिक उद्योग और व्यापार को बढावा देने वालो मे एक थे । 
88-82 मे उन्होंने अपने कुछ मित्रो के सहयोग से बरार के प्रथम मिश्रित पृजी सप्रुदाय 
बरार ट्रेंडिंग कंपनी की स्थापना की तथा उसके सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में 
।885 में उन्होंने अपने मित्रो के सहयोग से बरार मे प्रथम कपडा बुनने की मिल की 
स्थापना की । इसके अतिरिक्त एक तेल निकालने की मिल और रुई बिनने तथा सपीडन 
के अनेक कारखानो की स्थापना का पर्याप्त श्रेय भी इन्ही को प्राप्त है।!' काग्रेस के एक 
अन्य बड़े नेता मदनमोहन मालवीय ने !88। में इलाहबाद में “देसी तिजारत कपनी/ 
की स्थापना मे सहायता दी और ,कालातर मे प्रयाग मे चीनी मिल की स्थापना में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई ।!* विस्तृत व्यापारों से संबंधित लाला लाजपतराय एक अन्य प्रमुख 
राष्ट्रवादी नेता थे । उन्होने एक प्रारंभिक भारतीय बंक पंजाब नेशनल बेक के निदेशक 
की हैसियत से अनेक रुई मिलो और रुई प्रेसो की स्थापना मे सहापता की । वे कई 
निदेशक मंडलों के सदस्य थे ।१*० बगाल के राष्ट्रवादी नेता औद्योगिक क्षेत्र मे इतने सक्तिय 
नही थे जितने पश्चिमी और उत्तरी भारत के नेता थे। कितु वहा भी ए० एम० बोस, 
दुर्गामोहनदास और भुवनमोहन दास जैसे अन्य दो महानुभाव व्यक्तियों के साथ मिल- 
कर 880 में “बंगाल बेकिंग निगम" व्यावसायिक सध की स्थापना की ।४? इसके 
अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बेनर्जी, ए०एम० बोस तथा नरेंद्रनाथ सेन ने बंगाल मे अपने वाणि- 
ज्यपरक प्रयासों से बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अवेतनिक सदस्य बनते हुए नाममात्र 
रूप से ही सही, अपने को उससे संब घित रखा १३ 
पूजी के आंतरिक साधनों और साहसवृत्ति का उपयोग करते हुए देश के उद्योगीकरण 
की अदम्य राष्ट्रीय आकांक्षा का एक रोचक उदाहरण है 'पैसा निधि । रानीगंज (बगाल) 
के ताशपद मुकर्जी ने 865 मे इंडियन भिरर मे इस पैसा निधि के उद्ृध्य, निर्धन और 
मध्यविसीय लोगों की बचत का उपयोग तथा नए ओऔद्योगिक प्रतिष्ठानों को विशीय 
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अनुदान को स्पष्ट किया है। इस योजना को कुछ तत्कालीन नेताओं का समर्थन भी मिला । 
873 में बंबई के जी० वी० जोशी ने जनता पाई निधि' चालू करने का प्रयत्न किया 
परंतु वह केवल 50 रुपये उगाहने में ही सफल हो सके । 899 में इस विचार से एक 
युवक अध्यापक ए० डी० काले इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी से 
त्यागपत्र दे दिया तथा “पैसा निधि' के लिए धन संग्रह का काम प्रारंभ कर दिया। इस 
निधि में प्रत्येक व्यक्ति से प्रति वर्ष केवल एक पैसा देने की अपेक्षा की जाती थी और यह 
संचित निधि आधुनिक उद्योग को प्रतिष्ठित करने और उसे लोकप्रिय बनाने में प्रयुक्त 
होती थी । साहसिक कायें मे काले को तिलक तथा अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं से प्रोत्साहन 
तथा समर्थन मिला । काले के अनुराग और श्रम को शीघ्र ही सफलता मिली और 908 
मे इस 'पैसा निधि! की सहायता से महाराष्ट्र के तिलंगाना प्रदेश में शीश का कारखाना 
(प्रशिक्षण केंद्र सहित) स्थापित किया गया ॥!* 

भारतीय नेताओं ने औद्योगिक संघ बनाए, औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन किया 
तैथ। औद्योगिक प्रदर्शनिया लगाई। इन सबका उद्देश्य था औद्योगिकता के सिद्धात को 
आगे बढ़ाना, औद्योगिक ओर वाणिज्य संबंधी रुचि जागृत करना, उद्यम की भावना को 
उभारना, विश्वासपूर्ण तथा आशाजनक औद्योगिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विकसित 
औद्योगिक तवःनिक का जनता मे प्रसार करना, विभिन्‍न उद्योगों के अवसर और अवकाश 
के संबंध मे उपयुक्त जानकारी देना, आदि ।!*० इस दिज्ञा में पथप्रदर्शक कार्य रानाडे 
महोदय का है जो 890 में बने पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ के तथा उसी वर्ष पूना 
में प्रथथ वार आयोजित होने वाले औद्योगिक सम्मेलन के प्रधान सयोजक थे । इससे धूर्व॑ 
वे उस नगर मे एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन भी कर चुके थे ।४ उनकी इन सभी 
गतिविधियो मे जी० वी० जोशी तथा महाराष्ट्र के एम० बी० नामजोशी आदि अन्य 
नेताओं ने भी सहायता की । 890 से आगे के कई वर्षों तक प्रतिवर्ष औद्योगिक सम्मेलन 
आयोजित होते रहे तथा इन्होने भारतीय औद्योगिक और आथ्थिक समस्याओं पर विधि- 
पूर्वक तथा क्रमानुसार विचारों की अभिव्यक्ति के रूप मे इस दिशा में बहुत बडी सेवा 
की । वस्तुत: रानाडे तथा जोशी के भारतीय आर्थिक समस्याओं पर लिखे बहुत सारे 
सुप्रसिद्ध निबंध इन सम्मेलनों में पढने के लिए लिखे गए परचे ही थे। पूना के अनुसरण 
में अक्तूबर 89। मे कलकत्ता मे भी एक सम्मेलन हुआ ।?* परंतु दुर्भाग्यवश यह सम्मेलन 
अपना विशेष प्रभाव नही छोड पाया । नि+चय ही कलकत्ता को औद्योगिक प्रदरशनियों के 
आयोजन में अधिक सफलता मिली । इस दिशा में प्रथम साधारण प्रयास जे० चौधरी 
तथा अन्य लोगों द्वारा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 890 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी 
का आयोजन था ।!** परंतु यह प्रयास अकेला ही सिद्ध हुआ, परवर्ती अधिवेशनों में यह 
परंपरा का रूप धारण न कर सका । 900 मे कांग्रेस ते अपने लाहौर के 6वें अधिवेशन 
में विधिवत इस मासले को उठाया और उसने औद्योगिक समस्याओं पुर विचार करने के 
लिए कम से कम आधा दिन लगाने का निर्णय किया। उसने देश की औद्योगिक गति- 
ज्रिध्ति की प्रगति में कांग्रेस के संभावित सहयोग के रूप और दिशाओं पर विचार करने के 
लिए एक औद्योगिक समिति का मठन भी किया ।१** इस समिति के विचार-विवेचन के 
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फलस्वरूप ही 90] मे कलकत्ता मे काग्रेस के अग के रूप मे श्रौद्योगिक प्रदर्शनी लगाई 
गई?*5 और उसके उपरात यह काग्रेस अधिवेशन की एक अविभाज्य परपरा बन गई। 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का यह भी मत था कि द्रुत उद्योगीकरण के भारतीय 
प्रत्यनो के मार्ग मे एक महत्वपूर्ण बाधा सरकार की उन्मुक्त व्यापार की नीति थी । यह 
नीति देश के प्रारभिक तथा अविकसित उद्योगो को, पश्चिम के ऊचे स्तर पर सुनियो- 
जित तथा सुविकसित उद्योगो के साथ, अपरिपक्व और असमान होने के कारण अनुचित 
प्रतियोगिता के लिए बाध्य करती थी। भारतीयों के इस दृष्टिकोण का तथा भारत 
सरकार की उन्मुक्त व्यापार नीति को लागू करने के विभिन्‍न उपायो के विरुद्ध उनके 
सधर्ष का इस पुस्तक के अगले अध्यायो मे विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


संदर्भ 

] आरतीय हस्तकलाओ के विनाश का विवरण भारतोय अधंशास्त की अनक पुस्तकों में उपलब्ध 
है सरल निर्देश के लिए देखिए, डो० आर० गाडगिल दि इडस्ट्रियल इयोल्यूशन आफ इंडिया 
इन रीमेंट टाइम्स” (कलकत्ता, 942 मे चतुर्थ सस्करण का पुन मुद्रण) अध्याय [!] ओर >|॥] 
आर० चोधरी “दि इवोल्यूशन आफ इडियन इडस्ट्रीज” (कलकन्ता 939) अध्याय | तथा बी ० 
डहो० बसु “दि रुइन आफ इंडियन ट्रेड्स हृडस्ट्रीज” (कलकत्ता, 935) 

2. वेरा अनस्टे दि इकानासिक डेवलपमेट आफ इंडिया (लदन, तृतीय सस्करण ), पृ० 5 

3 गाडंगिल पूर्वोद्धृत, अध्याय [[[ और ४%|], पृ० #(%[], अनस्टे पूर्बोदधृत, पृ० 5, 207 
]90 के कलकत्ता अधिवेशन में इडियन नझ्ननल काग्रस ने घोषित किया वि भारत की घोर 
दरिद्रता क॑ प्रमुख कारण! मे एक था स्वदेशी शिल्प और उद्योग का ह्वास (प्रस्ताव []) जोशी 
का 885 में कथन था तंजी से बढ़ता हुआ विनाश, जिसे हम अपने विभिन्‍न हस्तशिल्प उद्योगो 
का सहसा पृण्णक्षय कह सकते हैं, वस्तुओ की शोचनीय स्थिति का मूल कारण है (पूर्वोद्घुत, पु ० 
738) 4896 की काग्रेस को सबोधित करते हुए आर० एन० मधोलकर ने सकेत किया, हमारी 
घनघोर और व्यापक दरिद्रता हमारे प्राचीन कला-शिल्पो तथा उद्योगों के छ्ास, लगभग पूर्ण 
विनाश का ही परिणाम है (रिप०आई०एन० सी० 896, पृ०« 57) भोलानाथ चद्र ने 876 
में लिखा था नवीन प्रचलित शिल्पो और उद्योगों मे किए गए सुधारा की अपेक्षा पुराने शिल्पो- 
उद्योगो पर क्ए गए प्रहार अधिक विचारणीय हैं वस्तुत यह तो दमारे राष्ट्र क॑ लिए करोड़ो 
गवाकर हजारो पाने के समान एक क्षुद्र सात्वना है (एम० एम० खछड ४, १० 5) उस युव के 
राष्ट्रीय भाषणों और लेखों में इस प्रकार के असब्य निर्देश उपलब्ध हैं उदाहरणा् दखिए, 
ऐजुकेशन गजट, 2 मई (आर० एन० पी० बग, 0 मई 883) जोशी पूर्वोद्धृत, पृ० 632, 
753, 778-79, 802-4 चारु दत्त 9 फरवरी (आर० एन ० पो० बस |4 फरवरी 885) वाया 
रिप० आई०एन ०सी ० ]886 १० 64, बर्दवान सजीवनो, 29 नवबर, (वही, 0 दिस ० 887) 
शेख कादिर बढरश रिप० आई० एन० मी० 887, प० [42 पंजाबी अखबार, 2 अगस्त 
(भआर० एन० पी०, 3 अगस्त 889) खेर भ्देश, 3 अक्तूबर (वही, 9 अक्तृबर 889) 
राय ' पावर्टी, पृ० 85 निजामुलमुल्क, 6 जनवरी (आर० एन० पी० एन० 20 जनवरी 897) 
अऋरत जीवन 20 नवबर (वही, | दिसलबर 897) नदी ; पूर्बोक्त स्थल, प० 22 दत्त ; सी० 
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पी० ए, पृ० 489. वृतांत चितामणि, 5 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 5 मा 900), 
हिंदुस्तान, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एन, 7 अप्रैल 900) स्वदेशमित्‌न, 28 अप्रैल (आर० 
एन० पी० एम० 20 अप्रैल 900) केसरी, 8 मई (आर० एन० प्री० बब 2 मई 900) 
मराठा, नवंबर 900, मद्रास रटेंडडं, 2] जनवरी (आर० एन० पी० एग०, 25 जनवरी 
]902) , आई० एन० सी० 902 और 904 के प्रस्ताव ]]| और ]]], एन० के० रामास्वामी 
अय्यर : स्पि० आई० एन० सी०90, पृ० 37. एम० के० पटेल रिप० आई० एन० 
सी---902, पृ० 77. जी० सी० अय्यर : ई ए, पृ० 2]8, 249. ग्रोखले : स्पीचेज, पृ० 52. 
दत्त : ई० एच० [[, पृ० 345 गौर, सी० पी० ए०, पृ० 469. बगाली, ।2 मान, 902. 


« उदाहरण के रूप में देखिए, ए० बी० पी०, 5 अगस्त 872 भोलानाथ चद्र : एम० एम०७ 


खड ५ (४76) पृ० 5. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 227, 780 गोखले : स्पीचेज, पृ० 52 आर० 
सो० दत्त ने अपनी दो खडो वाली 'इकाना मिक हिस्टरी आफ इडिया' पुस्तक में तथा अनेक सम- 
कालीन पत्रों में प्रकाशित अपने लेखों में इस प्रक्रिया का बड़ा गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है. पो० सी० राय ने भी अपनी पुस्तक “दि पावर्टी प्राब्लम्स आफ इडिया' में इस प्रक्रिया 
का विस्तृत विवेचन किया है. 


* दत्त : स्पीचेज, ]] पृ० 06. नदी . पूर्वाक्त स्थल, 22. एस० एन० बनर्जी : सी० पी० ए०, 


पृ० 69]-2 जी० सी० अय्यर : ई ए, अध्याय ७५] और | ५]. 


7. दत्त : ई० एच० |, पृ० 256. 


4, 


82. 


43. 


84. 


$85. 


. भारत से हग्लैंड को कपास के गद्टों के निर्यात-आकड़ो के लिए देखिए, दत्त : ई० एच० [, 


पृ० 295, ई० एच० ][, पृ० 09. भारत में कपड़ों के आयात आंकड़ों के लिए देखिए, दत्त : 
ई० एच० ], १० 257, ई० एच० [[, पृ० 08. तथा देखिए, एस० एन० बेदर्जी : सी० पी० 
ए०, पृ० 692-3. 


. रानाड़े : एसेज, १० 85. 
80. 


दत्त : 'इग्लेड ऐंड इडिया', पृ० 28. 

दत्त : ई० एच० |, पृ० ९५, ५]! और देखिए के० सी० ए० चौधरी ;: रिंबर० आई० एन० 
सो० 886 पृ० 64. जोशी ; पूर्वोद्धुत, पृ० 785. रानाडे : एसेज, पृ० 85 राय : पावर्टी, 
पु० 93. मधोलकर : रिप० आई० एन० सी ०-.898, पृ०2. दत्त ई० एच ०७ [, प्‌ृ० ५४॥| [. 
गोखले : स्पीचेज, पृ० 52 

रानाडे : एसेज, १० 27. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 784-5. दत्त : ई० एच० [[, १० !03, 345. 
स्पीचेज ]], पृ० 8. गोखले : स्पीचेज, १० 52. 

आर० एन० मधघोलकर : रिप० आई० एन० सी०--890, प्‌ृ० 47. जोशी : पूर्बोद्धत पृ० 785, 
835. दस : “इंग्लैंड ऐंड इंडिया', पृ० 29. ई० एच० ]|, १० 345, बंगाली 2 मार्च 902. 
रानाई : एसेड, १० 9], वाना : सी० पी० ए०,१० 624. दत्त : ई एच |, १० ४[![[ ई० एच० 
॥, १० ५]]। एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी०, 902, १० 77. दस आदि के समान 
रानाडे ने भी यह अभिस्वीकार नहीं किया कि भारत प्राचीनतम काल से पूर्ण रूप से तथा 
एकांतत: क्ृषि-प्रधान देश रहा है उन्होंने यहू अवश्य कहा कि ब्रिटिश राज्य ते स्थिति की गंभी- 
रता को और अधिक भयंकर बनाया है.-- (एसेज, पु० 83) साथ ही देखिए द्विब्पून (लाहौर) 
8 जुनाई (आई० एस० वी० ओ० आई०, 2 अगस्त, 89) 

दत्त ने संगणना की कि 80 प्रतिशत भारतीय जनता कृषि पंर निर्भर है (ई० एच० |, पृ० ॥29) 
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जोशी का अनुमान था कि लगभग 86 प्रतिशत औद्योगिक जनता भूमि से संबधित थी (पूर्वोद्धत, 
प्‌ृ० 784) और देखिए, वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 624 एम० के० पटेल ; रिप० आई० एन० 
सी० 902, पुृ० 77. 

रानाडे : एसेज, १० 26, 83 जोशी  पूर्वोॉ्धत, पृ० 360 मधोलकर - 'इडियन पालिटिक्स', 
पृ० 44, केसरी, ! नवबर (ऑर० एन० पी० बब, 5 नवबर [902) 

जोशी : पूर्वोद्दत, १० 849-50, 868, मघोलकर : 'इडियन पालिटिक्स', पु० 45. 

दत्त : स्पीचेज [, पृ०24 तथा देखिए, मराठा, 9 जून, 88!, 2 फरवरी 882 सोमश्रकाश, 6 
फरवरी (आर० एन० पी० बग, ]] फरवरी 882) ए०बी०पी०, 22 मई, 884, भारत मिद्दिर 
]7 जून (आर० एन०पी० बग 28 जून 884) स्वदेश मित्नन, 5 सार्चे (आर० एन० पी० एन ०, 
माचं 885) रानाडे , एसेज, पृ० 27 राय . पावर्टी, १० 97 केसरी, ] नवबर (आर० एन० 
पी० बब ॥7 नवबर 902) एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, १० 69 

880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन, भाग ]], कडिका [ इस अवतरण को अन्‍्यो के अतिरिक्त 
शानाडे ने उद्धत किया था, एसेज, पृ० 2। जोशी पूर्वोद्ठत, पृु० 642 मधोलकर “इडियन 
पालिटिक्स', पृ० 44 रिप० आई० एन० सी०---899, पु० 88-9 

बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सी०--888, पृ० 59 मधोलकर : “इडियन पालिटिक्स , 
पृ० 47 

रानाडे एसेज, प्‌ृ० 66, जोशी : पूर्वोंद्त, पृ० 87, 874 ए० बी० पी०, 2 अगस्त 90 
मधोलकर - “इंडियन पालिटिक्स', पृ० 45 जी० सी० अय्यर, ई ए, पृ० 28 

मराठा, 23 जनवरी 88, जोशी : पूर्वोदुत, १० 700-2, 804, 840-52 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 702 इस विषय में उसके प्रश्न को 880 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन 
में प० 853 परदे खिए 


* वही, १० 350, 658 


जोशी पूर्वोद्धत, पु० 658 तथा जी० सी० अब्यर ई ए, अध्याय जता 

रानाडई एसेज, १० 27 

रानाडे एसेज, प० 90 तथा वही, १० 83, 85 हिंदू---6 जनवरी 883 जोशी . पूर्वोद्धत, 
पृ० 675-76 गोखले स्पीचेज, पृ० 52 “इडियन पीपल', 27 फरवरी 903. दत्त स्पीचेज [[, 
पृ० 42-3 ई० एच० पृ० ४]][, 276 ई० एच० ], १० 4, 29, 58 जी० एस० अग्यर 
ई ए, पृ० 6-7, 23-5 873 में भोलानाथ चद्र ने राजनीतिक दासता के अतिरिक्त औद्योगिक 
क्षत्र मे भी दासता के गढ़ढे में धकेलने वाली नीति की निंदा की (एम० एम० झड़ [|, १५० 0) 
एस० एम० बेनर्जी, सी० पी० ए०, १० 694 

दण , ई० एच० [, पृ० ५] 

भोलानाथ चढ्र, एम० एम०, छड ५, प० 3 एस० एन० बैनर्जी, रिप० आई०एन० सी ०---896, 
पृ० 36 तथा सी०पी० ए०, १० 69, 694 पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 750 दत्त" ई० एच० 
|, पू० एव गौर ई० एच० ]], १० ए[!. सी० वाई० चितःमणि “इकानामिक आस्पेक्ट्स 
आफ ब्रिटिश रूल इंन इंडिया', एचज० आर०, जनवरी 902, पु० 32 जी० एस० अय्यर, ई ए, 
पृ० 423, 240 

दत्त ई०एच० ], पृ० ५] 26! ई०एच० ], १० ५7॥[, 5. पिछली एक डेढ़ शताब्दी मे 
भिटिश शासको की बालिज्य नीति का आधार भारतीय उत्पादकों के हितों को अपेक्षा ग्रिटिश 
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उत्पादको के हित की रक्षा हो रहा है. तथा वही, पृ० 20. 

भोलानाथ चद्र, एम०एम ०, खड ९५, पृ० 4, 5 हिंदू 6 जून, 883. समय, 2 दिसबर (आर० 
एन० पी० बग, 0 दिसंबर 887) दत्त, ई० एच० [[, १० 58 स्पीचेज, ][, १० 08, 43. 
जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 25 ऊपर 27वो पादटिप्पणी में उद्धत नेतागण 

भारत मे अपने शासनकाल के प्रारभिक दिन से ही इग्लेंड के उत्पादको और शिल्पकभियों के लाभ 
के लिए इस देश को कच्चे माल के उत्पादन को बस्ती के रूप में बदलना ब्रिटिश शासकों की एक 
निश्चित नीति रही है (एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 69]) तथा देखिए, भोलानाथ चद्र, 
एम ० एम० खड ]][, १० 99-00 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी में उद्धृत नेतागण जी० एस० अय्यर, 
रिप० आई० एन० सी--- 902, पृ० 72 दत्त, ई०एच० |, पुृ०५]!] तथा ई०एच० |], ०० 29, 
केसरी, !] अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 5 अप्रैल 905). फलत किसी समय ब्रिटिश 
सरकार की भारतीय कृषि के विकास पर अत्यधिक बल देने की प्रवृति की ऊपर लिखे नेताओं 
उदाहरणार्थ केसरी, भोलानाथ चद्र तथा जी० एस० अय्यर द्वारा आलोचना की गई थी 

दत्त, ई० एच० [|] प० 58 स्पीचेज, ][ १० 42 

वाचा, सी० पी०ए०, पृ० 622 एस० एन० बैनर्जी, सी०पी०ए०, पृ० 694 डान, फरवरी 30 
903 १० 207, स्वदेश मित्रन, 3 अगस्त (आर० एन० पी० एम० 5 अगस्त 903) , हितकारी, 
अक्तूबर (आार०एन०पी० बग, तवबर 903, मधोलकर, रिप०आई०एन०सी० 904, १० 02. 
मिल 'हेस्टरी आफ ब्रिटिश इडिया' विल्सन, काटीन्यूएशन पुस्तक | अध्याय ४७]]. मधोलकर 
की 'इडियन पालिटिक्स' मे उद्धत, पृ० 4) पी० मेहता . स्पीचेज, पृ० 750 दत्त, ई० एच० व 
प्‌ृ० 260-3 एस० एन० बनर्जी, मी० पी० ए०, १० 692 

दत्त, ई० एच० |, प० 45 जी० एम० अय्यर, ई ए, पृ० 250 चितामणि, एच० आर०, जनवरी 
902, १० 32 

वाचा सो० पी० ए०, १० 623 दत्त ई० एच० |, १० 257 ई० एच० [|[, १० शव 

स्पीचेज, ]।, पृ० 42 चितार्माण, एच० आर ०, जनवरी 902, पृ० 32 

भोलानाथ चढद्र, एम० एम०, खड ७, १० 42 वाचा, रिप० आई० एन० सी० 894, १० 32 

मधोलकर 'इडियन पालिटिक्स', पृ० 44, वाचा सौ० पी० ए०, पृ० 625 एम० एन० बनर्जी, 
सो० पी० ए०, १० 692-3, 696 जी० सी० अय्यर, ई ए, १० 242, चितामणि एच० आर० 
जनवरी 902, पु० 32 एल ७एम७ घोष ०, सी०पी०००, प्‌० 754 दत्त, ई०एच० , प्‌० 7 इनसे 
बढ़कर आरण०सी० दत्त ने अपनी पुस्तकों, ई० एच० [, अध्याय []], ६, ५४ में तथा ई० 

एच० ]| अध्याय, ५], ५७तवा, ]% में भेदमूलक चुगो दरों के तरीके बी और उसके 
विनाशकारी प्रभाव की खोज की 82-32 तक भा त के निर्यातकों के भारत से इग्लेंड को 
निर्यात पर लगाए गए करो के सारणीबद्ध अध्ययन के लिए देखिए, दत्त स्पीचेज [], १० 87 83 
मे तालिका रूप मे 7 प्रतिष्ठित भारतीयों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका परम श्रेष्ठ महाराजा- 
घिराज की प्रिवी कौसिल को एक अपील भेजी गई थी जिसमें यह याचता की गई थी कि बगाल 
के सूती और रेशमी कपड़े के इग्लैड को नि शुल्क अथवा बगाल मे खपने वाले ब्रिटिश वस्त्रों पर 
वसूल किए जाते वाले कपड़े की दर पर निर्यात की अनुमति प्रदान की जाए (बो० डो० बसु की 
पूर्वोद्धुत पुस्तक, १५० 32-3 में उद्धृत) 

दत्त स्पीचेज, [[, पृ० 80. तथा ई० एच० [[ १० ]23. चितामणि, एच० आर०, जनवरी 902, 
पु० 32. 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


दत्त : ई० एच० [, १० 303-04. 

दत : ई० एय० |, १० ५]॥|, 2647. हितबादी, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, 7 
नवंबर 903) . 

कांदिर बख्श,. “रिप० आई० एन० सी०---887, पृ० 42, जोशी, पूर्वोद्दत, पृ० 683, 
785-6. राय . पावर्टी, पृ० 34. मधोलकर : 'इडियन पालिटिक्स', पृ० 44. दत्त : ई० एच० ], 
पृ० ४]।[ एस० एन० बेनर्जी . सी० पी० ए०, पृ० 694. एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० 
सी० 902, पृ० 77 मघोलकर, रिप० आई० एन० सी० 904, पृ० 03. यहा तक कि दत्त 
सहमत थे . “भारत के हस्तकला उद्योग इग्लेंड के भाप ओर मशीन उद्योग का मुकाबला नहीं 
कर सकते.' (दत्त “'इग्लेंड ऐड इडिया', पृ० 8।) 

रानाडे . एसेज, ५ 83 तथा पृ० 00 

डान, फरवरी 903, पृ० 207 तथा देखिए, वाचा . सी० प० ए०, पृ० 623. जोशी : पूर्वोच्धत, 
पृ० 680, 683-4 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० ०94 

देखिए, नीचे अध्याय 6 तथा 4 और ऊपर 39 की पादटिप्पणी 

देखिए, नीचे अध्याय 5 

हितवादी, 30 अक्तुबर (आर० एन० पी० बग, 7 नवबर 903) जी० एस० अग्यर के अनुसार, 
ब्रिटिश साहसिकों ने भारत की निधि को खूब लूटा और इस प्रकार अपार भारतीय धन के 
अत्पधिक संग्रह के फलस्वरूप एक प्‌जीर्पात वर्ग अस्तित्व में आ गया. हम धन के कारण इस 
वर्ग की साख बढ़ गई तथा शक्ति, उद्योग और साहस मे गतिशीलता आ गई ** ॥9वी शताब्दी 
के प्रारभ तक भारत और आयरलेड की लूट पर ब्रिटिश समृद्धि की आधारशिला भली प्रकार 
से रखी जा चुकी थी (६० ए० १० 243) तथा देखिए, ए० बी० पी० 27 झकक्‍तूबर 886. 
एस० एन० बेनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 695 बनर्जी ने अपन कांग्रेस के भाषण मे ब्रुक आदम्स 
की पुस्तक, 'ला आफ सिविलाइजेशन ऐंड डिके' से एक अवतरण उद्भधत किया जिसे ]9वीं 
शताब्दी में परवर्ती भारत पर ब्येलने और लिखने वालों का नियमित सहारा बनना था. 

'दि डान' फरवरी 903, पूृ० 207. 

इसमें अपवाद रूप थे, पी० ए० चारलू, आई० सी० पी० 899, खड॒ |३५०७।॥[, १० 77-8. 
भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खड़ 5, १० 2. जोशी : पूर्वोद्धुत, पृ० 738, 753 मराठा, 24 
जनवरी 886. इदु प्रकाश, 25 जनवरी 886. हिंदी बगवासी, 30 मार्च (आर० एन० पी०, 
बंग, ! अप्रैल 89) राय : पावर्टी, १० 98, 45. मधोलकर : रिप० आई० एन० सी०--- 
898, पृ० 2. ए० एन० बोस * सी० पी० ए०, पृ० 427. एस० एन० बैनर्जी : सी० पी० ए०, 
प्‌ृ०69], 707. जी० सो० अय्यर : 9 ई ए, पृ० 7. दत्त : स्पोचेज, पृ० 24, 63. ई० एच० 
[, १० 59, 528, 62. 

आई० एन० सी, 896 का प्रस्ताव 72 और देखिए, 888 का प्रस्ताव 0, 897 का प्रस्ताव 
9, 899 का प्रस्ताव 3, 902 का प्रस्ताव [[[. 

रानाडे : एसेज, पृ० 93. 898 में इकट्‌ठे कांग्रेस प्रतिनिधियों को आर० एन० मधोलकर मे 
सकेत किया : वाष्प शक्ति द्वारा संचालित करधों के साथ हथकरघे का मुकाबला इस ग़कार का 
है जिस प्रकार एक भाष-इंजन के साथ दोड़ में बंलगाड़ी का मुकावला. (रिप० आई० एन० सी० 
898, पु० 2!) और देखिए, जोशी : पूर्वोद्ुत पृ० 785, 974. वाया : सी० पी० ए०, 
पृ० 622. थी० एस० अय्पर : “इंडियन पालिटिक्स,, पृ० 93. 
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यह कहा जा सकता है कि यह बुराई अपरिहाय॑ है" (परतु) क्‍या बिनाशकारी प्रक्रिया को 
और अधिक मद और क्रमिक नहीं वनाया जा सकता ताकि लोगों को इस कप्ट से अपन को 
उबारने का समय मिल जाए ?--.जी ० एस० अथ्यर_ “हॉडयन पालिटिक्स', १० 93, और 
देखिए, दत्त ई० एच० |, पृ० 63 दत्त ने भी रांचक टिप्पणी की, “धन द्वारा उपलब्ध ऊसे 
परिणामो के बावजूद यह कदापि सत्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने खेत अथवा करघ पर 
काम करते समय सम्मान में, योग्यता में, दूरदशिता मे तथा आत्मनिर्भरता में अपने आप में 
सर्वात्तम है. और प्रत्येक सक््चा भारतीय आशा करता है गृह उद्योगो को पूजीवाद के किसी 
न किसी प्रहार को सहना पड़ेगा (वहां, पृ० 58-9) 

जोशी पूर्वोद्धत, पु० 680, 785, दल ई० एच० [[, १० 63 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 785 

रानाडे एसेज, पृ० 93 जोशी पूर्वोद्धन, पूृ० 974 रण्य पावर्टी, पु० 06-7 आई० एन० 
सी० ।896, 97 तथा 902 के क्रमश प्रस्ताव [|], » और []] मघोलकर . 'इडियन 
पालिटिक्म', पृ० 48 ए० एम० बास सी० पी० ए०, प० 427 जी० सौ० अय्यर रिप० आई० 
शन० सी० -90], पृ० 426 एस० एन० बेनर्जी सी० पी० ए«, पृ० 69] राष्ट्रवादी पत्रों 
ने देश के शीघ्रता से उद्योगीकरण को माग को प्राय ही अभि पकक्‍त किया 

रानाडें एलेज प० ]9-20 (बल दिया गया) 893 मे भालानाथनद्र ने देशवासियों से अपील 
की कि अन्य सभी बातो से ध्यान हटाकर उन्हे अपना सारा ध्यान एकमात्र उद्योगीकरण को 
ओर देना चाहिए उद्योगीकरण एक समुद्र के समान है तथा अन्य बाते छोटे मोटे नदी-तद के 
समान हैं --एम० एम० खड़ ह| पृ० त] तथा मराठा 43 फरवरी 88। 24 जनवरी 886 
बगाली 26 अप्रैल 884 ए० एस० मधोलकर . रिप० आई० एन० सी०---886, प्‌ृ० 65 
जोपश्नी पूर्वोद्ठत, पृ० 753, 86 राय पावर्टी, पृ० 98, 09, 29 जी० एस० अय्यर आई० 
एन० सी० 90[ पृ० 22, ई ए, पृ० 64-6, 85 एस० एन० बैनजीं सी० पी० ए०, 
पृ० 30, 697 दस ई० एच० [|, पृ० 528 ढाका गजट, |] जुलाई (आर०एन० पी० बग, 
86 जुलाई 904) 

भोलानाथ चद्र॒पूवोद्धत, खड ४, पृ० 83 ए० बी० पी०, 6 जुलाई 878, छाडलिक पूर्वोद्ठत, 
पु० 690, 'बह्मों पब्लिक ओपीनियन', 28 जून 880 ऐंजुकेशन गजट, 2 मई (आर० एन पी० 
बग, 0 मई 883) प्रभात, 20 मई (वही, 28 मई 883) बगाली, ?6 जुलाई 888 बर्दवान 
सजीवनी, 29 नव० (आइ० एन० पी० बग, 0 दिस ० 887) रानाई एसेज, १० 00, 
8-9, तिलक इन केसरी, 8 फरवरी 893 एस० एल० कारदीकर वी लोकमान्य 
बालगगाघर तिलक (पूना 957) में उद्धत, प० !!] राय पावर्टी पृ० 07, 09, , 
29 मधोलकर “इन इंडियन पालिटिक्स', पृ० 48 ण्गाली 3 जुल।ई 900. जी० एस० 
अय्यर रिप० आई० एन० सी०, 90], पृ० 427 वाया इन सी० पी० ए०, १० 626, दत्त 
स्‍्पीचेज ॥[, प्‌ृ० 428 

मराठा, 43 अप्रैल 88]. 

सभ्यता के स्तर पर किसी देश की स्थिति कौ माप उसके लोगो के व्यावहारिक व्यवसायो, उनकी 
आजीविका के साधनों की सडया और विराटता, उनके उद्योगो, उनके उच्चमो, उनके कौशल, 
उनकी महत्याकांझा, उनके कार्य-व्यापारों तथा उनके उत्पादन में सहायक प्राकृतिक शक्तियों के 
प्रयोग की सीमा से ही की जाती है प्रगति की माप कला और विश्व की औद्योगिक क्षमता मे 
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6] 


62. 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपनी स्थापित श्रेष्ठता के आधार पर ही की जाती है. --“दि 
एक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इडिया', जे० पी० एस० एस०, अप्रैल, 893 (खंड सं० 4) 
पृ० 6. तथा जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 86, राय : पावर्टी, पु० 43, !, जी० एस० अय्यर : रिप ० 
आई० एन० सी० --90], पु० 24. 

नेटिव ओपीनियन, 25 मई 884. रानाडे : एसेज, पृ० 9. पी० ए० चारलू : आई० सी० पी० 
90!, खंड-5८[, पु० 283 जी० एस० अय्यर . ई ए, १० 3. 

भोलानाथ चद्र ;: एम० एम, खड़ 5, पृ०2 नोरोजी : एसेज, १० 03 ए० वी० पी० 6 
जुलाई 704. अखबारे आम, 8 जनवरी, | मार्च (आर० एन० पी० एन०, )] जनवरी, 8 मार्च 
879) . ब्रद्मो पब्लिक ओपीनियन, 24 जून 880. बाबे समाचार, 9 अगस्त (आर० एन० 
पी० ब० 20 अगस्त 88]) मराठा, 23 जनवरी 88!, | जनवरी, !2 फरवरी 882, 
24 जनवरी 886. स्वदेशमित्॒न, ।7 दिसबर (आर० एन० पी० एम०, 3] दिस० 887) 
बरदंवान संजीवनी, 29 नतवबर (आर० एन० पी० बग 0 दिसबर 887) ए० एस० मुदालियर : 
रिप० आई० एन० सी० 886, १० 65. जोशी : पूर्वोद्ुत, पृ० 75., 804-05. रानाड़े 
एसेज, पुृ० [2। केरल पत्निका, 4 नवबर (आर० एन० पी० एम० 30 नवबर 893) “दि 
ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्‍्त स्थल, १० ।3 अखबारे आम, 30 जुलाई 
(आर० एन० पी०, पृ० 28, अगस्त 897) भारत जीवन, अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 
0 अगस्त 898. आई० एन० सी० 899 का प्रस्ताव |]|] तथा 902 का प्रस्ताव ह. 
सियालकोट पेपर, मां (आर ०एन०» पी० पी० 0 मार्च 900). मधोलकर . रिप० आई० 
एन० सी०--899, पु० 89, केसरी, 23 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 28 जुलाई 900) 
एन० सी० चदावरकर : सी० पी० ए०, पृ० 524 पी० ए० चारलू : एल० सी० पी० 90, 
खड >[, पृ० 283 वाचा : सी० पी० ए०, पृ० 624 जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० 
सो० 90, पृ० !24-5 और ई ए, पु० 65 'इडियन नेशन” 23 दिस० 90। (वी० ओ० 
आई०--8 फरवरी !902) पी० मेहता स्पीचेज, पु० 746 एम०के० पटेल : रिप० आई० एन० 
सी० 902, पृ० 79 तथा रिप० आई० एन० सी०--904, प्‌० 5. दत्त : ई० एच० |, 
पृ० ता, 2५. 

रानाडे एसेज, प्‌ 207, जोशी . पूर्वोद्धुत, १० 868 

मराठा, 23 जनवरी, सितबर 88 नेटिव ओपीनियन, 25 मई 884. जोशी : पृर्वोदुत 
१० 368, 75], 804.05, 85-3 रानाडे : एसेज, १० 3, 207. बी० एन० सील, रिप० 
आई० एन० सी० 892, पृ० 95. राय . पावर्टी, पृ० 98 जी० एस० अय्यर : लाड़े कर्जन्स 
रिजल्यूशन आफ लैंड रेवेन्यू ऐड फैसिन (ला्ड कर्जन का भूराजस्व तथा अकाल पर प्रस्ताव) 
एच० आर० फरवरी 902, १० 48-9 एम० के पटेल : रिप० आई० एन० सी०---904, 
पु० ]4-5 'ऐग्रीकल्चर ऐंड इडस्ट्री', का नीचे अध्याय 0 का सबधित भाग. 

मराठा, 9 जून 88।, 2 फरवरी 882 स्वदेशमित्रन, 5 मार्च (आर० एन० पौ० एम०, 
मार्च 885) सहचर, 6 मई (आर० एन० पी० बग, 6 मई 885) रानाड़े . एसेज, 
प्‌० 25-6, 00, जोशी . पूर्वोद्त पृ० 642, 667 दत्त : स्पीचेज [, १० 24-5. केसरी, !! नव 
(आर ० एन० पी० बंब, 5 नवबर 902) . 

ऐजुकेशन गजट, 2 मई (आर०» एनं० पी० बम, 0 मई 883) बंगाली, 26 अप्रैल 884. 
मराठा, 24 जून 886. जोल्ी : पूर्वोदुत, १० 645-8, 666-7. मशोलकर : रिप० आई० एन» 
सी० 892, पृ० 2. जी० एस० अभ्यर : ई ए, पु० 85. एच७ एन० बैनर्जी : सी० पी० ए्‌०, 
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पृ० 637. मियालकोट पेपर, 24 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 6 सितंबर 902) और देखिए 
नीचे अध्याय 4 और 3. 

रानाडे : एसेज, पृ० 9, जी ० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 3. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृु० 829. के० टी० तैलग : 'जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, खड >(|, 
पृ० 9, भाग | रानाड़ें . एसेज, प० 9. 

जोशी पूर्वोद्धत, पृू० 66 और भोलानाथ चद्र : एम० एम० खड 5 १० 2, के० टी० तेलग -. 
'फ्री ट्रेड ऐड प्रोटेक्शन फ्राम ऐन इंडियन प्वाइट आफ व्यू', (बबई, 877) प्‌ृ० 5-3. 

रानाडे : एसेज, १० 9. 'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इडिया', पूर्वोक्त स्थल, १० 22-3. 
जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 266. 

रानाडे : एसेज, पृ० 96 

बगालो, 8 जनवरी 902. और देखिए, ए० बी० पी० 6 जुलाई 874. जमीयुल उलुम, 28 
जून (आर० एन०पी ०एन०, 7 जुलाई 897) बगाली तो और आगे बढ़ा और 900 में उसने यह 
विचार प्रकट किया, देशभक्षित का गुण व्यापार की भावना से जुड़ा हुआ है'. (6जुलाई). 

'दि इंडियन इकानामिक प्राब्लम', “दि डान' मा्च-जून, 900 

वहो, अप्रैल 900, १० 265-6. 

दि ऐकरि॥ )ह आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, धूर्वोक्त स्थल, १० 8. 

वही, पूर्वोदत, पृ० 8-9 और देखिए, जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 209 

“दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन हडिया', तूर्वोक्त स्थल, पृ० -2, जी० एस० अय्यर : ई० 
ए०, पृ० 300, राय : पावर्टी, १० 0- 

भारत मे आधुनिक उद्योग के विकास का प्रस्तुत सक्षिप्त विवरण प्रो० डी० आर० गाडगिल के 
यथ, 'दि इडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इंडिया, के 4,6 तथा 8 अध्यायों पर आधृत है. 

साथ ही देखिए, दत्त ई० एच० [[, प० 520- 

इसी अध्याय पादटिप्पणी स० 4 देखिए और गाड़गिल : पूर्वोद्धत, पृ० 85, 

इस दृष्टिकोण के प्रचलित होने के साक्ष्य के रूप मे देखिए, 96-8 के इंडियन इडस्ट्रियल 
कमीशन का प्रतिवेदन, १० 2 तथा अनस्टे : पूर्वोद्धत, पु० 270 अपने फ्री भारत में ओऔद्योगिक 
प्रवत्तियों का प्रमुख सचालक मानने वाले लाई कर्जन तक ने 903 में यह मत प्रकठ किया : 
भारत की अहुसख्यक जनता क्रृषि कर्म मे ही प्रशिक्षित है, व्यावहारिक (शारीरिक) दृष्टि से 
भी वह कृषि कर्म के ही योग्य है और वह कृषि कम को छोड़कर अन्य किसी उद्योग मे प्रवत्त 
नहीं होगी (स्पीचेज, खड ||], पृ० 33) भारतीयों द्वारा इस दृष्टिकोण को नकारने के सबंध 
में देखिए, भोलानाथ चद्र : एम० एम०, खड़ |][, प० 557. के ० टी० तेलग : "फ्री इडियन ऐंड 
प्रोटेफशन, पू० 34-5 जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 642. रानाडे : एसेज, पृ० 24-5. जी० एस० अय्यर 
ई ए, पूृ० 258-274 

भोलानाथ चंद्र : एम० एम ०, खड [], प० 560-67 रानाडे : एसेज १० 24, 59-60 राय : 
पावर्टी, पृ० है2-4 जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 258, 275, अध्याय 46, 7, 8, दत्त : 
स्पीचेज [[, पु० 79, 06. एस०७ एन० बैनजीं ने 903 में अध्यक्ष पद से काग्रेस को सबोधित 
करते हुए एक बहुत हो उपयुक्त तत्व का उल्लेख किया : यूरोपीय सर्वप्रथम हमारे कच्चे माल से 
नही प्रत्युत उत्पादित सामग्री की उत्कृष्टता से ही प्रभावित गौर आक्ृष्ठ हुए थे. (सी० पी० 


ए०, १० 69). 
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भोलानाथ चद्र : एम० एम०, खड ]], पृ० * रनाडे . एसेज, पृ८ 24 राय : पावर्टी, पृ० 09. 
जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 45 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 668, रानाडे एज, १० 24 राय पावरटी, १० 409, जी० एस० 
अय्यर . ई ए, पृ० 47, 49. 

जोशी पूर्वोद्धत, पु० 668, 742, रानाड एसेज, पृ० ॥20, जी० एस० अब्यर ई 0, 
१० 46-7 

नौरोजी : एसेज, पृ० 05. ए० बी० पी०, 2 अप्रैल ।88। मराठा, 9 अगस्त ।8%5 जशा 

पूर्वोद्धत, प्‌ ००66, 744, 743 रानाड़े . एसेज, पृ० 22, 9 2 गोखले . वेलबी वरमाशन, खड़ ||], 
प्रशन 8!40 वाचा मी० पी० ए०, १० 625 जी० सी० अथ्यर . वेलबी १मोशन खड [[, 
प्रश्न 8675, 80%) ई ए, पृ० ]45 लाजपत राय दि मैन इन हिज ब७५ (ला० नाजपत 
राय के भाषणों और लेखों का सग्रह) (मद्रास, 907) पृ० 39-4] अपन साधना से हो बड़े 
प॑माने के उद्योग खड़ा कर सकने मे समर्थ धनी वित्त-विनियोजकों की अनुपरियोत पर बल दिया 
गया --बगाली, 28 जनवेरी 882 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 742 

रानाडे : एसेज, पृ० 92 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 666, 74-2, 745, 803, रानाई एसेज, पृ० 22, )| 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 793 रानाडे एसेज, पृ० 22. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 70, 794-6, 803 

रानाडे : एसेज, पृ० 23 और नीचे देखिए. 

जोशी पूरववोद्धत, पृ० 795 रानाडे एसेज, पु० १] तथा विन पर अध्याथ ॥] 

देखिए “दि ड्रेन॑, अध्याय 3 

जोशी * पूर्वोद्धत, पृ० 747, 796 रानाडे : एसेज, पृू० 22, 4, जी०> एम० अय्यर ई६ए, 
पृ० 46 

जोशी पूर्वोदृत, पृ० 740 और देखिए रानाडे एसज, पृ० 22 जी० एस० अय्यर ईए, 
पृ० 50. लाजपतराय पूर्वोद्धुत, १० 42. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 797-8. रानाडे एसेज, पृ० 40, 42 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 746 रानाडे . एसेज, 22, 9. 

देखिए नीचे अध्याय 3 'ड्रेत' पर. 

मराठा, !3 फरवरी 88] तथा जी० एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी०--%0|, 
पृ० ।27. 

ए० बी० पी०, 2 अप्रैल 88। सवाद प्रभाकर, 9 मई (आर० एन० पी० बग 7 मई 883) 
मराठा, 9 अगस्त 883 राय : पावर्टी, पृ० 27-7 जमीयुल उलुम, 28 जून (आर ० एन० पी० 
एन० 7 जुलाई 807) 26 मई 903 में चारुमित्र ने लिखा राजा और जमीदार लोग कमर 
कस ले और युद्ध में लड़ने को उद्यत हो जाए. इन दिनो धन की सहायता से देश के ससाधनों 
का परिरक्षण तथा देश की प्रगति का सरक्षण ही क्षत्रियो का कतंव्य कर्म है *'*इन दिनों 
उन्नत विचारोवाला टाटा राजा तथा सैनिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. (आर० एन० पी० 
बग, 6 जून 90) . 

रानाडें : एसेज, पु० 88. 

जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 5**“तथा देखिए, वही, १० 50-4 जोशी : पूर्बोद्धत, १० 797-6. 
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रानाडे : एसेज, पृ० 43, 49, 8. जी० एस० ;अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 90], 
पृ्‌० 27. 

ब्राह्म पब्लिक ओपीनियन, 24 जून, 880 बगाली, 28 जनवरी 882. बदंवान सजीवनी, 27 मई 
(आर० एन० पी० बंग, 7 जून 88) मराठा, 9 अगस्त 885, हिंदू, 29 दिसबर 883. 
जोशी : पूर्वोद्त, १० 800, 806. रानाड़े : एसेज, पृ० ]93 ऐजूकेशन गजट, 3 नवबर (आर० 
एन० पी० बंग 2। नवबर 89) भारत जीवन, ॥0 जुलाई (आर० एन० पी० 9 जुलाई 
89]. मुरलीधर, रिप० आई० एन० मी० 90, पृ० 74. लाजपत राय: पूर्वोद्धृत, 
प्‌ृ० 39, 44. 

कलकता में 883 में नेशनल कांफ्रेस का प्रथम प्रस्ताव. बगाली, $ जनवरी 884, मराठा, 20 
जनवरी 884, 9 अगस्त 885, 9 सितवर 886. पी० मेहता : स्पीचेज, पृ० 747-8. भारत- 
मित्र, 5 जून, नवविभाकर, 28 जुलाई, अकुलांत वक्‍ता, 5 सितवर, सुरभि तथा सहचर, 30 सित० 
(आर० एन० पी० बग, !4 जून, 2 अगस्त, 2 सित० 3 अक्तूबर 884 क्रमशः). हिंदू, 2 
जनवरी 884, 3 जुलाई 885, 0 अगस्त 886, 2] अप्रैल 902 इदु प्रकाश, 23 जन० 
(वी० ओ० आई०, फरवरी 886). बगाली 7 अप्रैल और 3! जुलाई 886. इडियन नेशन, 
2 अगस्त, द्विब्यून, 4 अगस्त, बिहार हेराल्ड. 7 अगस्त (बी० ओ० आई० अगस्त 886), 
'डाका प्रकाश, 7 मार्च (आर० एन० पी० बग, [। सित० 886) ; भारत मिहिर, 8 अप्रैल 
(भार० एन ०पी० बग ]7 प्रप्रैल 886 ; सजीवती, 4 सित ०, भारतवासी, 4 सित० ; नवविभाकर, 
साधारणों, 6 सित० (आर० एन० पी० बग ]] सित० 886) ; स्वदेशमित्नन, 8 फरवरी 
(आर० एन ० पी० एम ०, फरवरी 886) ; एस ० आर ० एन० मधोलकर : रिप० आई० एन० 
मी० 887, १० 37-8, एस० एन० बंनर्जा स्पीचेज ऐड राइटिब्ज (मद्रास, तिथिरहित) 
(निर्देश के लिए इसे आगे 'एस०ऐंड ०डब्ल्य' से सकेतित किया जाएगा), पृ० 260. मौ० पी० ए० 
पृ० 696-7 टी० एन० सिह . रिप०, आई० एन० सी० 888, प० 50; जोशी : पूर्वोद्ठत, 
प्‌ृ० 632, 666, 743 तथा और आगे; पार्टी, पृ० 38-9 भारत जोबन 3 अक्तूबर (आर० 
एन० पी० ए०, 2 अवतू ० 898) ; ए० एन० बोस , सो ० पी० ए०, १० 427; ए० बी० पी० 
2 मां, 3 मई 90]; मालवीय . स्पीचेज, १० 269; लाजपतराय ' पूर्वोद्धत, पृ० 39; एम० 
के ० पटेल, रिप० आई० एन०सी० 902 प्‌ृ० 79 जोी० एस० अग्यर . ई 0, पृ० 90, 97 पैसा 
अखबार', 22 फरवरी (आर ० एन० पी० पो०, 8 मार्च 922) श्रीराम : एल» सी० पी० 903 
थड |७]!], १० 03-04. मद्रास स्टेंडड, !6 जन ०, ट्रिब्यून, 45 जन० (वी० ओ० आई, 6 
फरवरो 904) . इढियन पीपुन, | जन०, ऐडवोकेट, 24 जून (वही, 3 फर० 904) तथा देखिए, 
कर्जन : स्पीचेज, खड [[ १० 330. 

जो० पी० एस० एस ० जनबरी 882. प्‌० 3. पूता सावंजनिक सभा की शिक्षा समिति द्वारा 
एक अपील. 

प्रस्ताव ४]. 

प्रस्ताव 2९. 

क्रमशः प्रस्ताव ह]], ७]॥!| गौर 2]. 

प्रस्ताव ५९. 

प्रस्ताव [[. जी० एस० अय्यर ने थोडा और आगे बढ़ते हुए तथा वर्तमान भारत सरकार की 
योजनाओं को प्रत्याशित करते हुए भारत की पाच बड़ी राजधानियों में मि० टाटा के “विज्ञान 
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443. 
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संस्थान” के समान पांच संस्थानों की स्थापना का अनुरोध किया, ई ए, पु० 97. 
टी० एन ० सिह, रिप० आई० एन० सी० 888, पृ० 56. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 745, 059. 
एन० जी० चंदावरकर, सी० पी० ए०, पु० 525. मालवीय : स्पीच्रेज, पृ० 269. वाचा : सी० 
पी० ए०, पृ० 628 जी० एस० अम्यर : ई ए, १० 92 तथा कर्ज : स्पीचेज, खड [[, ९० 330. 
इस मुद्दे पर आई० एन० सी० के प्रस्ताव के लिए ऊपर देखिए, पाद टिप्पणिया 06-]0 ओर 
भारतमित्र, 3 जून (आर०एन०पी० बग, 4 जून 884) बगाली, 3] जुलाई 886, 27 अगस्त 
887, 4 सितबर 897, इडियन नेशन; 2 अगरत ; ट्रिब्यून, 4 अगस्त; बिहार हेराल्ड, 7 अगस्त 
(वी० ओ० आई० अगस्त 886); हिंदू 27 अक्तूबर 884, 0 अगस्त 886; मराठा 5 
अगस्त 886; जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 607, 8. मालवीय : स्पीचेज, पु० 269 जी० एस०» 
अय्यर . ई ए, पृ० ?7-9 पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर० एन०» पी० पी०, 5 अप्रैल 899) . 
मराठा, 20 जनवरी 884, जी० एस० अय्यर, ई ए, १० 98 
मराठा, 24 जून 880; बंगाली, 3] जुलाई 886; हिंदू, ।0 अगस्त 886; ट्रिब्यून, 4 अगस्त; 
(घी० ओ० आई०, अगस्त 886) . जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 745 आई० एन० सी० 898, 899. 
900, 90। और 904 के प्रस्ताव क्रशः ६एा]], ४५, ए।।, ४[५, ओर [[. जी ० 
एस ० अय्यर, ई ए, पृ० 99-00 
राय : पावर्टी पृ० 440 हिन्दुतानी, 5 दिस० (आर० एन० परी० एन०, ]] दिस० 900) 
वाचा . सी० पी० ए०, १० 626 
बंगाली, 3) जलाई 886, हिंदू, 70 अगस्त 886, मराठा, 5 अगस्त 886; इडियन नेशन 
2 अगस्त; ट्रिब्यून, 4 अगस्त, बिहार हेराल्ड, !7 अगस्त (वी० ओ आई०, अगस्त 88$) ; 
बवाली, 4 सितंबर 897; हिंदुस्तानी, 5 दिसबर (आर० एन० पी० एन, !] दिसबर 
900) . 
नव विभाकर, 28 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 884). भारतमित्न, 5 अप्रैन, 
सहचर, 4 अप्रैल (आर० एन० पी० बग, 24 अप्रैल 886); साधारणी, 25 अप्रैल, ढाका 
प्रकाश, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग, ! मई 886); सुरभि और पताका, 2 मई 
(आर० एन० प्री० बग, 22 मई 886) , मुरलीघर, रिपि० आई० एन० सी० 892, पृ० 90 
भारत जीवन, 3 अक्तूबर, (आर० एन० पी० एन०, 2 अक्तूबर 892) ए० एम० बोस सी» 
पी० ए०, १० 427-8. मराठा, 8 नव० 900, श्रीराम . एल० सी० पी ०---%03, खड >९[.][. 
प्‌ृ० 03-4; मालवीय स्पीचेज, पृ० 269 लाजपतराय : पूर्वोद्धन, पृ० 39 जी० एस० 
अय्यर : ई ए, पृ० 92. कांग्रेस ने !898 के अपने चोदह॒वें अधिवेशन मे अपनी दृढ़ धारणा को इन 
शब्दों में व्यक्त किया : इस समय प्रचलित तकनीकी शिक्षा पर्दधात पूर्णतः अपर्याप्त और असतोष- 
प्रद है. (प्रस्ताव (७।]],) 899, 900 तथा 90] के क्रमश: 2७, शत तथा ४ 
प्रस्तावों में इस राय को दाहराया गया. 
शिवाजी, ! अक्तूबर (आर ० एन० पी० बब; 9 अक्तू० 880) पूना सार्वजनिक खन्ना की काये- 
कारिणो समिति हारा एक अपोल, जें० पी० एस० एस०, जनवरी 880, १० 30-3. 'पजाबी 
अख्षवार', 0 नवबर (आर० एन० पी० पी०, 4 नद्० 883), फलकत्ता में नेशनल कार्फंस का 
प्रथम प्रस्ताव. बंगाली, 5 जनवरी 884; मराठा, 20 अप्रैल 884; नव विभाकर, 2९ जुलाई 
(आर० हस० पी० बंग, 2 अगस्त 884); जोशी : पूर्बोद्त, पृ० 82. जमीउल उलुम, 28 खूग 
(आर० एन० पी० एन०, 7 जुबाई 897) ; भारत जीवन, 3 अगतूबर (आर०» एन० पी० एन०, 
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9. 


420. 


42. 


22. 
423, 


24. 


323. 


426. 
42. 


828. 


8 अक्तूबर 898) अल्मोड़ा अखबार 8 अक्तु० (आर० एन० पी० एन०, 9 अक्तू० 898) . 
लाजपतराय : पूर्वोद्धत, पृ० 40-. नेटिव ओपीनियन, 30 जुलाई; इदु प्रकाश, 3] जुलाई (आर० 
एन ० पी० बंब, 2 अगस्त 902). 

जे० सी० बागल . 'हिस्टरी आफ दि इंडियन एसोसिएशन, [876-95। (कलकत्ता 953) 
पृ० 0. 

प्रस्ताव ७]. 900 मे इसी भावना की पुन. अभिव्यक्ति की गई. 898 में कांग्रेस अध्यक्ष 
ए० एम० बोस ने पहले ही टाटा की देश के सच्चे लोकोपवारक के रूप में प्रशंसा की थी-- 
(सी० पी० ए०, १० 456). 

ए० बी० पी०, !] मार्च, 23 जून 904 कलकत्ता प्रेस ने सस्था का बढ़ें-चढ़े उत्साह के साथ 
स्वागत किया देखिए, बगाली, 6 मार्च, 8 मितंबर 904, ए० बी» पी० 23 जून 904; 
इंडियन मिरर, 4 मई (आर० एन० पी० बग, !4 मई 904); तथा दुनिया प्रकाश, 7 अप्रैल 
(आर«» एन० पी० बंब, 9 अप्रैल 904) 

'इपी रियल गजेटियर आफ इडिया', 909, खड [४ १० 436-9 

मराठा ], 5 अगस्त 886, 8 नव० 900, भारत मिहिर, ४ अप्रैल, नव विभाकर, ]2 अप्रैल 
(आर० एन० पी० बग, [7 अप्रैल 886) ; सुबोध पत्विका, 6 फरवरी (आर० एन० पो० बंब, 
82 फर० 887), बबई समाचार [2 अप्रैल (आर० एन० पो० बब, ॥6 अप्रैल 887), 
हिंदुस्तानी, 5 दिसबर (आर० एन० पी० एन०, । दिस० 900) स्वदेशमित्नन, | मार (आर० 
एन० पी० एम०, 2 मार्च 90]), वाचा सी० पी० ए०, पृ० 6.8, जी० एस० अस्यर . रिप० 
आई० एन० सी० ॥90! पृ० ]26. इंडियन पौपुल, ) जन०; ऐंडवॉकेट, 24 जन० (वी० ओ० 
आई०, !) फर० 904) तुलनीय ई० बी० हावेल 'टैबनीकल एजुकेशन इन इंडिया, 'कलकसा 
रिव्यू” अप्रेल !8997 हावेल ने प्राथमिक तकनीकी शिक्षा पर बल दिया तथा उच्च तकनीकी 
शिक्षा की माग का तिरस्कार किया 

सुबोध पत्रिका, 6 फरवरी (आर० एन० प्री० बब, |2 फरवरी 887); बबई समाचार, 2 
अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 6 अप्रैल 887), स्वदेशमित्नन, । मार्च (आर० एन० पी० 
एम० 2 मार्च 90) ; इंडियन स्पक्‍कटेटर, 9 जून 90!, हिंदू, 23 फरवरी 90; इंडियन पीपुल 
| जन० ; ऐडवोकेट, 24 जन० (वो० ओ० आई० 3 फरवरी 904) . 

हेमे हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित करने की इतनो आवश्यकता नहीं है जितनी कि उच्च स्तर के 
तवयूवकों के हृदय को प्रशिक्षित करने को आवश्यकता है क्योकि यही लोग भारत की 
ओऔद्योगिकता को नीचे से ऊपर उठाने में पुरोगामी बनेंगे (जी०एस० अय्यर : रिप०आई० एन० 
सी० 90, १० 26)तथा पाद टिप्पणी 24 ऊपर और मराठा, 5 अगस्त 886. भारतवासी, 
4 सित>० (आर० एन० पी० बंग, !! सित० 886). वाचा : शी० पी० ए०, १० 627-8. 
इसके विरुद्ध भारतीय दृष्टिकोण को देखने के लिए देखिए, 'दि इंडियन इकातामिक प्राब्लम', 
"दि डान' जून 900, पृ० 3-2. 

सपड़ा, पादटिप्पणियां 8 और !2] तथा जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 98 

देखिए ऊपर पादटिप्पणी 40 तया “भारतवासी, 4 सितबर (आर० एन० पी० बय, !] सित० 
]886) वाच्रा : सो० पी० ए०, पु० 628. आई० एन * सी---902 का प्रस्ताव [7९. इंडियन 
पीपूल, । जनवरी, ऐडवोकेट, 24 जनवरी (दी० ओ० आई०, !3 फरवरी 904). 

जे० एन० सिंह : रिप० आई० एन० सी० 888, पृ० 56-7. आर» बोस : वही, पृ० 62. 
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रानाडे . एसेज, पु० !22, 87 “दि ऐक्सीजेसीज आफ प्रोग्रेस' इन इडिया', पूर्वोक्त स्थल, पू० 4. 
जो० एस० अय्यर : ई ए, १० 49. बी०सी० पाल दि नेशनल प्राब्लम', 26 जनवरी 903 को 
कलकत्ता में दिया गया एक भाषण, न्यू स्पिरिट (कलकत्ता, 907) प्‌० 75. 

जोशी . पूर्वोद्ठत, पृ ० 740 तथा पृ० 826 

आर० बोस रिप० आई० एन० सी० [888, पृ० 462 

रानाडे एसेज, पृू० 22 तथा जोशी पृूबोंद्त, पु० 740, 80-02, "दि ऐक्सोजेंसीज आफ 
प्रोग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, १० 4, 23 जो० एस० आअ्यर * ई ए, पृ० 49-50 लाजपतराय : 
पूर्वोंडत, १० 42 

'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 23 जोशी: पूर्बोदत, पृ० 625. 
मराठा, । फरवरी 884 ; बगाली, 7 दिसबर 90. मोखले : स्पोचेज, पृ० ॥057 जो० एस० 
अग्बर ई ए, १० 26. 

जोशी पूर्वोद्धत, १० 625 बगालोी 7 मई 902 

रानाडे * एसेज, १० 23, 22 बी० सी० पाल 'दि नेशनल प्राब्लम', पूर्वोकत स्थल, पृ० 79-80; 
तथा देखिए जी० एस० अग्यर .ई ए, १० 32-4 भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध 'दि ऐक्सीजेंसीज 
आफ प्रोग्रेस इन है डिया', के अज्ञातनाम लेखक ने सकेतित किया : आधुनिक सभ्यता अस्तित्व 
को स्थिति है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति जोवन में अपनी दशा को सुधारने, अपनी शक्तियों के विकास 
तथा जीवन की सुख-सुविधाओं में वद्धि का अथक प्रयास कर रहा है (पूर्वोबत स्थल पृ० 5) 
'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इत हृडिया', पूर्वोक्‍्त स्थल, पृ० 5 

वहीं, पू० 3 जें० एन० सिंह, रिप० आई० एन० सी० 888, पृ० ।57, जी० एस० अय्यर . 
ई ए, पु० 5] 

'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, पृर्वोक्त स्थल, पुृ० 5 जें० एन० सिंह रिप० 
आई० एन० सो ० 886 पृ० 57 

(दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रांग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, १० 5-6, 23 बी० सो० पाल, 'दि 
नेशनल प्राब्लम', पूर्वोक्ति स्थल, पृ० 86 

जी० एस० अग्यर ईए, पु० 50 बी०सी० पाल 'दि नेशनल प्राब्लम, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 79 
अज्ञात अनुमधानों में सफलता के लिए हमें अपने निजी जीवन में क्रातिकारी परिवतंन को 
आवश्यकता है हमे उन पारपरिक प्रतिबधों से अपने आपको मुक्त करना है जो सुधार मे बाधक 
हैं तथा विचारों को अस्पष्ट बनाने वाले और निर्णय को विपयंस्त करने वाले पूवंग्रहो एव 
भावनाओं के त्याग से समझौते पर विवश करते हैं 'दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया', 
पूर्वोक्त स्थल, १० -2 

रानाढे 'मिसलेनियस राइटिग्ज' (बबई 95)प० 3] तुलनीय डी० सी० कर्वे, रानाडे . “दि 
प्रोफेट आफ लिवरेटिड हृषिया', (पूना, 944) रानाडे को इच्छा थी कि जनता का सामाजिक, 
राजनीतिक तथा आ्थिक सारा जीवन पुनगंठित करना चाहिए ताकि भारत के लोग आधुनिक 
व्यवसाय तथा उद्योग की आवश्यकताओ के आधार पर व्यवसायपरक दृष्टिकोणवाले बनें (प० 06) . 
वही, पृ० 6. जी: एस० अग्यर ई ए, १० 300 तथा भोलानाथ चद्र॒--.एम० एम० खड़ 5, 
पृ० 7-9 

'दि ऐक्सीजेंसी आफ प्रोग्रेस इत इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, पृ० -23 तथा कूपर 30, !3] की 
पादटिप्पणियां, 
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44. भारत जीवन, 6 नवबर (आर० एन० पी० एन०, 4 नवंबर 899) प्रधान ऐड भागवत में 
तिलक ने कहा---पूर्वोद्धात, पृ० 50, 63, 96. एन० जी० चदावरकर 'स्पीचेज ऐड राइटिग्ज', 
एल० वी ० कंकिनी द्वारा सपादित (बबई, 92), पु० 75 (अन्यश्ा वहू सुधारक वर्ग से 
सबधित था) लाजपतराय पूर्वबोद्धत, पृू० +28 

45. 904 में लाजपतराय ने अपना मत प्रकट किया : हमारे धमंग्रथों से इतनी पर्याप्त सामग्री है कि 
हम सामाजिक शक्ति और सुधार के लिए उस पर निर्भर कर सकते है (पूर्वोद्धत, पु० 90) तथा 
वही, पृ० 73, 6, 22, !24 प्रधान ऐंड भागवत में तिलक ने कहा--.पूर्वोद्धत, १० 76-7, 
9 

]46. प्रधान ऐंड भागवत, में तिलक ने कहा--पूर्वोद्धत, १० 63-4 लाजपतराय - पूर्वोद्धत, पृ० 76-7, 
9 

46-ए ए० सी० मजूमदार : 'इडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास, 497) पृ० 87 

47. मसानी . पूर्वोद्धत, पु० 7!, 78 

]48. जी० ए० मनकर . पूर्वोद्धत, खड |, पृ० 82-3. 

49. गोखले स्पीचेज, पु० 927 

450 पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 747 

3। दि इंडियन नेशन बिल्डसे (मद्रास, तिथिरहित), भाग |, पृ० 82 

52 राम गोदधा ३*द्वित, पृ७ 42 

53. “दि इंडियन नेशन बिल्डस, भाग |], प० 93, 296 

]54, वही, प्‌ृ० 36, 372 

55 वहों, भाग |, पृ० 55 ७ 

]56 लाजपतराय : पूर्वोद्धत, इट्रोडक्शन, पृ० ४! 

57. '“ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 22 जनवरी, 8 अप्रैल 880. 

58. बगाल नेशन चेबर आफ कामसं---887 का प्रतिवेदन, पृ० 7!-2. 

59. ये तथ्य पैसा निधि की रजत जयती ध्रक (पूना, 933) जे लिए गए है 

60. मराठा, 9 अगस्त 885, 22 सितबर 895; रानाडे एसेज, पु० 20, 80, जोशी * पूर्वोद्धत, 
पुृ० 97]-8 तथा डो० पी कर्वे : पूर्वोद्धत, पु० 406. 

6. केलाक महादेव गोविद रानाड (कलकत्ता 926) १० 32-2. गोखले * स्पीचेज, पृ० 927. 

62. बगालोी, 2 सितबर, 7 नवबर 89] 

63. एस० एन० बेनर्जी : 'ए नेशन इन मेकिग” (आवसफोड़े प्रेस, 925), प्‌ृ० 46. 

64. भाई० एन० सी०---900 के प्रस्ताव ७|| और ४४५. 

65. बी० पट्टाभि सीतारमेया : “दि हिस्टरी आफ इडियन नेशनल कांग्रेस', 883-93$., (मद्रास 
[935) पृ० 68. प्रदर्शनियों को लोकप्रिय भारतीय समाचारपत्नो से प्रोत्साहन और समर्थन 
मिला. देखिए, बगाली 8 जनवरी 902; इंडियन नेशन 23 दिसबर 90, ऐडवोकेट--..9 
जनवरी 902; इडियन मिरर 9 जनवरी 902; वी० ओ० आई०, 8 फरवरी 902. 


अध्याय 3 
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ब्रिटिश पूजी........ (भारत की) राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक अपरिहाये 
आवश्यक्ता है। तो करते 


विदेशी, अधिकाशतया ब्रिटिश, पूजी का देश के संसाधनों के विकास में विनियोजन 

देशवासियों की आर्थिक दशा के सुधार में सहायक होने की अपेक्षा उस दिला में 

एक बहुत बड़ी बाधा ही सिद्ध हुआ है । विपिनचद्र पाल 

विदेशी पूंजी की भूमिका 

भारत में एक ओर स्वदेशी पूजी की कमी थी और यहां के लोग संकोचवद्ग अथवा खतरों 
में घबराकर नए क्षेत्रों मे पूजी के निवेश से कतराते थे जिसके फलस्वरूप भारत के औद्या- 
गिक विकास का क्षेत्र संकुचित और सीमित हो गया था तो दूसरी ओर ब्रिटिश पूजी 
अपने देश में प्री तरह न खप पाने के कारण निवेश के लिए नए क्षेत्रों की खोज में थी ! 
ब्रिटेन का विचौर यह था कि इस ब्रिटिश पूजी को भारत के आथिक विद्गस की चून्यता 
को भरने के काम में लगाया जाए तथा इसका प्रयोग उद्योगीकरण के विकास मे क्या 
जाए। ग्रेट ब्रिटेन के तथा भारत के अधिकारियों का विचार था कि ब्रिटिश पूंजी को 
भारत में आकृष्ट करने तथा सभी बाधाओं को हटाकर उसका प्रयोग करने से न केवल 
भारत के सभी आधथिक रोगों का उपचार हो जाएगा प्रत्युत ब्रिटेन की अतिरिक्त पूंजी को 
भी सुरिक्षत और लाम दायक विकास मिल जाएगा।' 

ब्रिटिश सत्ता ने भारत मे ब्रिटिश पूंजी के प्रवाह को सुरक्षा और आकर्षण प्रदान 
किया । स्वदेशी पूजी तथा गाहस के अभाव तथा ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोचक्चता के परि- 
णामस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में ब्रिटिश पूंजीपति ही भारत में आधनिक उद्योगों के 
अग्रदूत तथा प्रधान प्रोत्माहक बने । इस पर भी आइचयंजनक बात यह है कि ब्रिटिश पूजी 
का मूल निवेद् अत्यतल्य था। भारतीय साम्राज्य को विजय का आधार भारतीय वित्त तथा 
यहीं से जुटाए गए कर थे। 9वी शती के पूर्वार्भ में जन्म लेने वाले व्यवसाय नए बेक तथा 
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बागान उद्योग अधिकांशतया भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों की बचत की वित्तीय सहा- 
यता के ही परिणाम थे । फलस्वरूप ये हित भारत की लूट खसोट और भारत से उगाहे 
राजस्व के भारत में पुननिवेश के परिमाण के ही संकेतक थे। इनमें ब्निटेन से निर्यातित 
पूजी नही लगी थी । 837 के उपरात ही भारत में उल्लेखनीय परिमाण में ब्रिटिश पूंजी 
निरतर प्रवाहित होने लगी। 854-859 की अवधि में यह प्रवाह अपनी चरम सीमा 
पर था। इस अवधि में लगभग 500 लाख पौंड निवेशित किए जा चुके थे ।* दुर्भाग्यवश 
]9वीं शताब्दी में निवेशित विदेशी पूजी की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध 
नहीं है। विदेशी पूजी का एक बड़ा भाग उन मिश्चित पूंजी समुदायों द्वारा निवेशित किया 
गया था जिनका पंजीयन तो कही और हुआ था परंतु आशिक अथवा पूर्ण रूप से उनका 
व्यापार भारत में होता था। संक्षेप में इस पूजी की राशि की संगणना असंभव न होने 
पर भी कठिन अवश्य थी | फिर भी निवेशित विदेशी पूजी के परिमाण की सामान्य रूप- 
रेस्व[ 909-]। के मध्य प्रकाशित तीन प्राक्कलनों में देखी जा सकती है। 909 में एक 
अर्थशास्त्री लेखक ने मंगणना की कि ब्रिटिण एजी का लगभग 4700 लाख पौंड भारत में 
निवेशित हो चुका था ।! 90 में जा पाइश द्वारा लगाए गए एक अन्य अनुमान के 
अनुसार भारत और श्रीलंका ]909 तक ब्रिटिश पूजी की 3650 लाख पौंड राशि 
खपा चुके थे ।* !9]] में एम० एफ० हावर्ड ने इस राशि को 4500 लाख पौड कूृता ।९ 
इन अनुमानों की विशुद्धता को छोड देने पर भी इतना तो निश्चित है कि इस अवधि में 
भारत में निवेशित ब्रिटिश पृजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी। 

विस्तृत परीक्षण से भारत में विदेशी पूजी की तीन विशिष्ट विशेषताएं स्पष्ट होती 
हैं। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ के ब्रिटिश पूजी के प्रति दृष्टिकोण की समीक्षा के समय 
इन्हें ध्यान में रखना उचित ही होगा । अव्वल तो 870 के पश्चात चालू विदेशी पजी 
के वाषिक ब्याज के रूप मे विदेशों को भेजी गई धनराशि वार्षिक पूजी के नए अंत.प्रवाह 
की राशि से बढकर थी जिसका म्पष्ट अर्थ यह था कि 9वी शतती के पूरे अंतिम 
चरण में ब्रिटेन वास्तव मे भारत से पूजी का शुद्ध आयातक था, अथवा दूसरे हाब्दों भे, 
भारत में पूर्व निवेशित विदेशी पूजी के एकांत लाभों से अजित विदेशी पूजी का केवल 
भारत में ही नवीन निय्रेश नही होता था प्रत्युत ब्रिटिश धनकुबेर इन लाभों के कुछ अंश 
का विश्व के दूसरे भागों के विकास मे भी उपयोग करते थे”, दूसरे, ब्रिटिश निवेशक जहां 
भारत में अपनी फालतू पूजी से निकास से स्रोतों की खोज के प्रति उत्सुक थे, वहां ब्रिटिश 
उत्पादक भी उसी उत्सुकता से भारत को अपने एकाधिकार की मंडी बनाएं रखना चाहते 
थे। ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में शक्तिशाली थे अत' भारत सरकार को विवश होकर 
भारत में आधुनिक उद्योग को उत्साहित और कभी कभी निरुत्साहित करने की नीति भी 
अपनानी पडी। फलत: विदेशी पूजी को प्रधानतया सरकारी ऋणों, रेलवे, विदेशी 
व्यापार, बेक, खान तथा बागान उद्योगों के क्षेत्र में ही नियोजन उपलब्ध हो सका। इनके 
उत्पादनों ने ब्रिटिश उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता तो की ही नहीं, उलटे भारतीय 
बाजारों में उनके प्रवेश की सुविधाएं जुटाई | सर जाज॑ पाइश के अनुसार, 909 में 
ब्रिटेन की भारत में कुल निवेशित 3650 लाख पोंड राशि में से केवल 250 लाख पौंड 
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व्यावसायिक और ओऔद्योगिक सस्थाओं मे निवेशित थी । स्पष्ट है कि इस प्रकार औद्यो- 
गिक निवेश का भाग अपेक्षाकृत और भी कम था ।* तृतीयत., यद्यपि आधुनिक उद्योगों मे 
निवेशित विदेशी पूजी की राशि किसी भी मानदड से तुच्छ थी तथापि उसने भारत के 
औद्योगिक मंत्र पर एकपघिकार जमाए रखा तथा इस क्षेत्र मे भारतीय पूजी को दबा कर 
रखा । बहुत सारे पटसन मिलो, ऊन और सिल्क की मिलो, कामज मिलो, जीनी के 
कारखानो, चमडे के कारखानो, लोहा तथा पीतल के ढलाई कारखानो के मालिक विदेशी 
निवेशक ही थे ।* भारतीयो का प्रारंभ से ही प्रमुख भाग केवल सूती कपड़ा उद्योग मे हो 
था कितु यहा भी आंजिक पूजी विदेश्नी थी प्रबंध अधिकाशत: विदेशी था वथा तकनीकी 
सवर्ग मे अधिकाश का जबरदस्ती ही आयात करना पडता था ।?१ 

भारतीय गष्ट्रवादी नेता विदेशी पूजी के उपयोग के सबंध मे पर्याप्त समय तक 
सं भ्रम, मतभेद तथा सकोच का शिकार बने रहे। :।+रंभ में विदेशी संरक्षण मे जब रेलवे 
और नहरो, खानों, बागान और आधुनिक उद्योगो का आगमन हुआ, उस समय विदेशी 
पूंजी के भारत में अत प्रवेश का कोई विरोत्र नहीं हुआ, परतु ज्योहीं भारतीयों के 
स्वामित्व के उद्योग धीरे धीरे विकसित होने लगे और भारतीयों को विदेशी पृजी के एका- 
धिकार के दुष्प्रभाव का पता चलना गया, त्योट्वी विदेशी पूजी के विरुद्ध आलोचना की 
प्रवृत्ति जोर पकइने लगी। 9वी जताब्दी के अत तक भारतीयों का एस वर्भ तो अब भी 
विदेशी पूजी के उपयोग के पक्ष में था, परतु बहुमत उसका तीज विरोधी था |”! राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण मे परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण दादाभाई नौरोजी है, जा पट ने विदेशी 
पूजी के प्रबल समर्थक थे परतु कानलातर में उसके तीब्र आलोचक तथा प्रखर विराधी 
बन गए ।?* यहा यह उल्लेखनीय है कि जहा विदेशी पूजी के निवेश के समर्थक अनेक 
भारतीय नेताओ ने उसके कुछ विशेष पहलुओ वी निंदा की, वहा उसके विरोधी उससे 
होने वाले कुछ लाभो से सहमत थे। बहुसख्यक राष्ट्रवादी नेताओ का यहू जटिल व 
डावाडोल दृष्टिकोण उनके मत को वास्तविकता में प्राय असबद्ध और कभी उभी तके- 
हीन बना देता था। यह बात अवश्य है कि 905 तक उन्होंने विदेशी-पूजी #ी तत्यालीन 
और आने वाले वर्षों में निमाई जानेवाली भावी भूमिका के सबंध म॑ सशक्त और 
विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। 

विदेशी पूजी के उपयोग के समर्थक मारतीय नेताओं के एक वर्ग के समर्थन का 
आधार यह था कि भारत ज॑सा निर्धन देश अपनी देशी पूजी से अपने नए उद्योगो का 
उपक्रम करने में असमर्थ है अत उसे अपने उद्योगो और यातायात के साथनो के दिकास 
तथा इसके फलस्वरूप अपने लोगो की भौतिक दछ्ला को उन्नत बनाने के लिए निश्चित 
रूप से ही विदेशी पूजी की जरूरत है ।!३ अमृतबाजार पत्रिका ने अपने 23 फरवरी 
903 के अक में तो यह मत प्रकट किया वर्तेमान परिस्थितियों मे विदेशी पजी के अत - 
प्रवाह का विरोध मूखंतापूर्ण तथा आत्महत्या जैसा काम है। यह आजा की जाती थी कि 
विदेशी उद्यम एक उदाहरण और एक आदर्श का काम करते हुए स्वदेशी उद्योग और 
व्यापार को प्रेरणा प्रदान करेगा ।!* इसमे वस्ततु: ही भारतीय उद्यमियो के लिए शिक्षक का 
कार्य करने की अपेक्षा की गई थी ।”” राष्ट्रीय नेताओं के इस वर्ग का विश्वास था कि 
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ब्रिटिश निवेशकों को भारत में अपनी निधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए १५ 
तथा भारतीयों को उन्हे ब्याज अथवा लाभों के भुगतान का बुरा नहीं मानना चाहिए 
क्योकि मूलतः यह भुगतान उन ससाधनों की आय से ही किए जाते है जो विदेशी पूजी 
के अभाव मे अविकसित ही रह जाते ।! 
बहुसंख्यक भारतीय नेता विदेशी पूृजी के उपयोग के विरुद्ध थे। व यह भी नहीं 
मानते थे कि उसके लाभदायक प्रभाव विषले परिणामों से बठ-चढकर थे । उनके विश्वास 
का प्रारंम्भिक तक॑ यह था कि रेले, नहर, खान, बागान और फैक्टरिया खोलने के रूप मे 
उद्योगीकरण के अथवा भौतिक ससाधनो के विकास से देश की राष्ट्रीय संपत्ति और 
समृद्धि पर पडने वाले प्रभाव को, उद्योगीकरण की परिस्थितियों से और उनसे लाभान्वित 
टोने वाले वर्ग के प्रशन से पृथक करके नहीं देखा जा सकता ।* उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया 
कि भारतीय ससाधनों के विकास में अधिकाशतया योगदान विदेशी उद्यम का होने के 
क्रारण इस ।वकास के फलस्वरूप होने वाले लाभो से विदेशी पजीर्पात ही कृतार्थ होते थे 
तथा वे ही सारे उत्पादित अतिरिक्त धन वो हड॒प कर लेत थे ।?" अत कुछ एक थोडे से 
आकस्मिक लाभ को छोडकर तिदंशी पी का देश की समृद्धि म तथा देशवासियों की 
आर्थिक स्थिति के सुधार मे न कोई योगदान था और न हो सकता था ।२" उनकी मान्यता 
थी कि वास्तव मे त विदेशी उद्यम न भारतीय जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को विदेशी 
पजीपलियों का निस्सहाय मजदूर वनाकर रख दिया था ।£ इस प्रकार यह भारतीयों को 
अपने गोरे सालिको के कुलियों झी अवस्था म॑ ला रहा था ।?* विदेशी पजी से भारतीय 
मसाधनो के विकास का वास्तविक अर्थ केवल उनका अविकास ही नहीं था, प्रत्युत उन 
ससाधनों की लूट और जोषण भी था ।?? विदेशी पजी का भारत की समृद्धि का साधन 
बनना तो दूर रहा, वह उलठे असदिग्ध रूप से देश की बढती हुई दरिद्रता के महत्वपूर्ण 
कारणों में से एक थी ।“* अतएवं विदेशी निवेश का और अधिर विस्तार वस्तुत. देश के 
विनाश +ो ही गति देगा और भारत को स्थाई रूप से तिदेशी पूजी पर निर्भर रहने वाला 
बना देगा ।:” उनके अनुसार विदेशी पूजी का नियोजन न केवल वर्तमान पीड़ो के लिए, 
प्रत्युत भावी सतति के लिए भी एक विकट आधिक और राजनीतिक खतरा उपस्थित 
करेगा, अतः इसमे देश को और भी अधिक सावधानी तथा सतकेतापूर्वक बचाना चाहिए।२९ 
विपिनच द्र पाल ने विदेशी पूजी के विरोध को निम्नलिखित छझब्दों मे सक्षिप्त रूप से इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है : 
विदेशी, अधिकाशत: ब्रिटिश, प्‌ जी का देश के प्राकृतिक ससाधनो के विकास मे विनि- 
योजन वस्तुत देशवासियों की आर्थिक दशा के वास्तविक सुधार मे सहायक न हो- 
कर उलटे इस दिशा मे एक बडी भारी और भयकर बाधा ही सिद्ध हुआ है। विदेशी 
पूजी द्वारा देश का यह शोषण यहां की सरकार और जनता के लिए समान रूप से 
ही विनाश का खतरा उपस्थित करता है। ** "यह जितना बडा राजनीतिक खतरा है 
उतना ही भयकर आथिक खतरा है। नव भारत के भविष्य की सुरक्षा इस दोहरे 
खतरे का शीघ्र और मूलभूत उपचार करने मे ही है ।?” 
वास्तव मे विदेशी पूजी के विरोधियों की यह मान्यता थी कि केवल अपने आप 
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भारतीय प्‌जीपतियो द्वारा औद्योगिकता की प्रक्रिया के उपक्रम और विकास किए जाने 
पर ही देश का वास्तविक आथिक विकास और सुधार सभव था; विदेशी पूजीपति इस 
कार्य के सपादन में असमर्थ थे ।# जी० एस० अय्यर ने ।90] में कहा आधुनिक काल 
के अथवा प्राचीन काल के ऐसे किसी देश का कोई एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं जहा 
शासक जाति के हाने के नाते सभी सभव राजनीतिक और सामाजिक सुविधा प्राप्त 
विदेशी पूजीपतियो न शासित प्रदेश के लोगो की औद्योगिक सभृद्धि मे सहायता वी हो ।-* 
उन्होने तो साथ में यह भी कहा, “मुझे यह कहने में कोई सकोच नही कि अपने देशवासियों 
को ही कच्चे माल का उत्पादन अपने हाथ मे लेने के योग्य बनाने के लिए शिक्षित तथा 
प्रशिक्षित करने स देश म॑ कृषि से इतर सपत्ति का उपाजंन किया जा सकता है |" 

आलोचक!। की दष्टि में विदेशी प जी अपने मूल मे राष्ट्रविराधी थी, वी क्योकि यह 
भारतीय प्‌ूजी की सहायता करन तथा उसे प्रोत्साहित करने के बदले उलटे खंड कर 
उसे कुचल रही थी ।!१ विदेशी तकनीक अथवा मशीनरी की अपेक्षा न रखन वाले तथा 
भारतीयो के जाये व्यापार के स्वतसिद्र अधिवारक्षेत्र बेक जैस व्यवसायों से भी 
विदेशी उद्यम भारतीय उद्यम को जबरदस्ती बाहर धकेल रहा था।*- भारतीय उद्यमी 
विदेशी पजीपतियों द्वारा अपना मार्ग अवरुद्ध टी पात॑ रहे है।*! जिस प्रकार अप्रतिबधित 
विदेशी आयाता न पहने भारत के शहरो उद्यांगों को नष्ट किया है, उसी प्रकार अब 
विदेशियों के स्वामित्व के उद्यम ग्रामीण हस्तशिल्पो जा नष्ट-अ्रष्ट करने मे लगे है ।१' 
विदेशी उत्पादनों की देश के उत्पादनों क साथ प्रतियोगिता और भी अधिक भयकर है क्योकि 
वह देश के सस्ते श्रम पर निर्भर है। समालौचको का उन लोगो को जो यद्र मानते थे कि 
विदेशी पूजी के अभाव में अविकसित रह जानेवाल साधनों के विदेशियों द्वारा विकसित 
किए जान से काई हानि नही, उत्तर था कि यह हानि आनवाली पीटियो को ही दिखाई 
पडेगी । कालातर में काफी वर्षा के .बाद जब भारतीय पजी की विपुल राशि के निवेश 
तथा सच्ालन वी स्थिति में हो जाएगे तब उस समय उन्हें पता बनेगा कि औद्योगिक 
उद्यमो के बहुत सारे क्षेत्र विदशियों ने पहले ही बुरी तरह से अपने अधिकार में कर रखें 
है और इस दिशा में नए उद्यमो के लिए काई अवकाश ही नहीं है। इस प्रवार आज के 
क्षुद्र लाभो के लिए सारा भविष्य अधकारमय हो जाएगा | अत उनका क्थनथा कि 
इसकी अनुमति कदापि नही देनी चाहिए । कोई भी व्यक्ति, यहा तक कि वर्तमान पीढी को 
भी यह अधिकार कदापि नही है कि वह स्थाई रूप से भारत के औद्योगिक क्षेत्र को पराधीन 
करने के रूप में देश के भविध्य और स्थाई लाभों का बलिदान कर दे।? उन्होने लाई 
कर्जन की इस टिप्पणी का भी तकंपू्वेत विराघ किया “सारा औद्योगिक और व्यापारिक 
विश्व एक प्रकार का क्षेत्र है, जिस पर कृषक का कृषि करनी है, ओर यदि स्थानीय व्यक्ति 
अपनी कुदाली से उस खेत वी जुताई नही करता तो उसे अपने हल के साथ उसके खेत 
को जोतने के लिए आने वाल बाहरी व्यक्तियों को दोष देने का कोई अधिकार नही ।'?९ 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का ओद्योगिक क्षेत्र, अधिकृत अथवा अनधि- 
कृत, भारतीयों का ही है, किसी अन्य का नही, ।? और पूछा . 

यदि वाइसराय के तक सही हैं तो हम जानना चाहेंगे कि फिर आस्ट्रेलिया और 
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दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध, अमरीका में चीनियों के विरुद्ध, इंग्लेंड में 

अमरीकी पूजीपतियों के आगमन के विरुद्ध तथा ब्रिटेन द्वारा अपने पूर्ण एकाधिकार 

के रूप में स्वीकृत बाजारों में सस्ते माल के प्रवाह के विरुद्ध विस्फोट के क्या कारण 

है ? यहां तक कि स्वयं लाई कर्जन ने अमरीकी तेल कंपनी को बर्मा की तेल खानो 

में काम करने की अनुमति क्‍यों नही दी ? क्‍या इन सबके कारण वही नही हैं जिनके 

लिए हमारे देशवासी विदेशी शोषण के विरुद्ध आपत्ति करते आ रहे है ? *९ 
बस्तुतः विदेशी पूजी के इन विरोधियो ने यह कभी स्वीकार नही किया कि भारत मे 
विदेशी पूजी के निवेश के बिना औद्योगिक विवास संभव नहीं होगा ।* वे इस विडंबना 
से सहमत नही थे कि या तो विदेशी पूजी का उपयोग कीजिए, अन्यथा पूजी से सर्वथा 
वचित रहिए। उनके अनुसार वास्तविक विकल्प विदेशी और स्वदेशी पूजी के मध्य है। 
उनके अनुसार स्वदेशी पूजी का उदय और उसकी प्रौढ़ता प्राप्ति समय सापेक्ष भले ही हो 
परतु विदेशी पूजी का आगमन और प्रयोग सचमुच ही उसे अपनी पूजी से या तो वचित 
कर देगा या उसके उदय को विल बित करेगा ।*” 

विदेशी पूजी के आलोचको द्वारा विदेशी पूजी के प्रयोग के विरुद्ध प्रस्तुत तक॑ यह था 
कि वह देश की उत्तरी की देश के बाहर निकासी करती है क्योकि विदेशी उद्यमी केवल 
अपनी पूजी के ब्याज की राशि ही नही प्रत्युत सारे ही लाभ भारत से बाहर भेज देते थे।*! 
उन्होने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विदेशी पूजी के नित्रेश ने सयुक्त राज्य अमरीका 
अथवा इस्लेड अथवा अन्य स्वतंत्र देशो मे मंबधित राष्ट्रो और देशवासियों को प्रत्यक्ष 
आर्थिक लाभ पहुचाए है। उन राष्ट्रों को इन लाभो के मूल्य के रूप मे केवल पूजी का 
ब्याज ही देना पडा है ।** परतु उन्होने संकेत किया कि भारतीय लोगो को अपनी विशिष्ट 
आथिक और राजनीतिक परिस्थितियो के कारण इस विदेशी पूजी से कोई लाभ नही हो 
पाता। वस्तुत: इसके विपरीत उन्हे इससे हानि ही उठानी पड़ती है। वे विशिष्ट परि- 
स्थितिया कौन सी थी, उनका विवरण इस प्रकार है 

प्रथम, विदेशी पूजी का आयात स्वेच्छाप्रेरित नही था, वह विदेशी शासन के कारण 
बलपूर्वक लादा हुआ था। ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष प्रमाण, ऊंचे कराधान तथा विपुल 
सामग्री की निकासी दश की पूजी का बहुत बड़ा भाग स्वायत्त कर लेते थे, अत: देश- 
वासियो के पास नाममात्र की पूजी अवशिष्ट रह पाती थी। इस स्थिति मे पूजी की क्रमिक 
वृद्धि की संभावना लगभग असंभव थी। भारतीय पूजी की विरलता के कारण नए औद्यो- 
गिक क्षेत्रों के उपक्रम नहीं किए जा सकते थे अत. विदेशियों ने आकर इनपर अपना 
अधिकार कर लिया । प्रथम तो इस तरीके से भारतीय उद्यमियों के मार्ग मे बाधा डाली 
गई और उसके उपरात आथिक आवश्यकता का बहाना करके देश पर विदेशी पूजी बल- 
पूर्वक थोप दी गई ।** इस प्रकार भारतीय नेताओं का मंतव्य था कि विदेशी पूजी भारत 
में इस देश की पूजी की वृद्धि के लिए नही, प्रत्युत उसके ह्लवास के लिए, उसकी सेवा के 
लिए नही, प्रत्युत उसे अपने अधीन बनाने के लिए; इसके विकास के लिए नही, प्रत्युत 
इसके साधनों के अपहरण के लिए ही आई है। 

द्वितीय, आलोचकों ने निर्दिष्ट किया कि विदेशी पूजी भारतीय पूजी को विस्थित 
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कर देती है। इसका कारण यह नही कि विदेशी पूजीपति आशिक दृष्टि से अधिक योग्य 
हैं अथवा भारतीय पृजीपति सकोची वृत्ति के है, अथवा विदेशी पृजीपति अधिक उत्साही- 
साहसी है। इसका वास्तविक कारण यह है कि भारत मे ब्रिटिश शासन द्वारा विदेशी पूजी 
को आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सभी प्रकार की रियायतों से उसकी सहायता की 
जाती है, उसे सभी प्रकार के प्रलोभन और विशिष्ट सुविधाए दी जाती है। उदाहरणार्थ 
लाभो की गा र॒टी, मुफ्त अथवा सस्ते दाम पर भूमि, उसके हितो की रक्षा के लिए प्रशासनिक 
तथा साविधानिक उपाय आदि । इसके विपरीत स्वदेशी प्‌जीपतियो को निम्त्साहित किया 
जाता है, उन्हे सभी साधनों से वचित किया जाता है तथा उन्हे अपनी हालत पर छोड 
दिया जाता है। इस प्रव!र स्वदेशी और विदेशी पूजी मे न्‍्यायोचित तथा समता के आधार 
पर प्रतियोगिता नही है। विदेशी पजीपति भारतीय पृजीपतियों के मुवाबले अनुचित 
सुविधाओं का उपभोग कर रहे है।'* 

तृतीय, आलोचको का तक था कि जहा अन्य देशो मे विदेशी पूजी के, विदेशी निधि 
के आयात द्वारा उस देह की पृजी के आरतरिक सकीर्ण साधनो के विकास मे सहायक होने 
से दोष किसी सीमा तक सतुलित हो जात थे, वहा भारत म विदेशी पजी का निवेश इस 
देश मे विदेशी निधि का आयात नहीं करता था, क्याक्रि इस देश में विदेशी पूजी का 
प्रवाह स्वाभाविक न होकर अप्राकृतिक ही था। वस्तत इस देश में विदेशी निवेशकों ने 
अपने देश के साधनो में पूजी सचित नही की, प्रत्युत भारत की पजी की ही प्रथम विदेशियों 
द्वारा नियत्रित व्यापारों, बेको, उद्योगो तथा प्रशासनिक व्यय के माध्यम से विदेशों में 
निकासी हुई और पुन. उसका कुछ अश निवेश पूजी के रूप मं लोटकर भारत आ गया। 
राष्ट्रीय खातो की दृष्टि से समीक्षा करने पर सारा कार्य व्यापार कागज पर अका का 
कोरा खेल तमाशा था ।* देश के व्यापार खात॑ के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता था 
कि भारत वास्तविक विदेशी निर्घिका आयात नहीं करता था। दादाभाई नौरोजी न 
887 में सकेत किया था कि यह स्मरणीय है कि भारत के शुद्ध आयात म सभी विदशी 
ऋणो और निवेशो को जोड देने के बाद भी उसके शुद्ध निर्यात बढ़चढकर है ।*" इस पत्र 
भारत अ्रपनी ही पूजी सं अपने ही गोषण की अपरिहाय स्थिति में पहुच गया है| 'बीत 
समय में भारतीयों ने अपने ही राजनीतिक दमन के लिए अगरेजों की जिस प्रकार सहायता 
की है, उसी प्रकार आज वे अपनी ही आथिक उदासीनता का कार्य सपन्‍न करने के लिए 
अगरेजो की सहायता कर रहे है ।*” यह एक रोचक तथ्य है कि देश की पूर्वनिष्कासित 
सपत्ति वी बिदेशी पूजी के रूप मं वापसी तथा भारत के विदेशी उद्यमियों द्वारा प्राप्त 
लाभा के पुननिवेश न बहुत सारे भारतीय नेताओं को भश्रमजाल मे उलभाए रखा तथा 
विदेशी पूजी के प्रति आतरिक रूप से असगत प्रतीत होने वाली स्थिति को भी स्वीकार 
करन के लिए विवश किया । एक ओर उन्होने विदेशी पूजी के ल्गभो के निर्यात का विरोध 
किया तथा दूसरी ओर इन लाभो के पुननियोजन का समर्थन नहीं किया, क्योकि इससे 
स्वत: ही लाभो की राशि मे वृद्धि हो जाती थी और उसका परिणाम भविष्य भे सपत्ति 
का निष्कासन था । भारतीय नेताओं की यह असगति उनकी गलत चितन प्रक्रिया का 
परिणाम न होकर एक प्रकार मे स्वाभाविक ही थी। उन्होने इस जटिल प्रक्रिया को जो 
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कि आंतरिक विसंगतियों से परिपूर्ण थी, सही तौर पर व द्वंद्वात्मक रूप से समझा ।** 
उनका कथन था कि विदंशी पृजी से अजित लाभों के पुननिवेश ने धन की स्वत: विस्तृत होने 
वाली तथा कभी समाप्त न होने वाली निकासी की प्रक्रिया को जन्म दिया था। 887 
में दादाभाई नौरोजी ने लिखा, 'सव्वप्रथम ब्रिटिश भारत की संपत्ति वाहर ले जाई जाती 
है और फिर उसी संपत्ति को ऋणों के रूप में यहां वापस लाया जाता है और फिर उन्ही 
ऋणो पर ऊचा ब्याज वसूल किया जाता है । इस प्रकार यह सारा दुश्चक्र अत्यंत घृणित 
तथा उत्तेजक रूप में चल रहा है।" इसके फलस्वरूप इस समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण 
भी द्वंद्वात्मक था | उनके अनुसार चुनाव का प्रइन विदेशी पजी की स्वीकृति अथवा उसे 
सहन क रने में, तथा लाभो के निर्यात अथवा उनके पुननिवेश से ही संबंधित नही था, 
बल्कि दुडचक के साथ गतिशील बन रहने और संपत्ति की निकासी को रोकने और 
औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी संपत्ति पर निभर रह कर इस दुदचक्र को गतिशृन्य 
करने का था। इस प्रकार दोनो रोगो से बचाव किया जा सकता है । 

भारतीय नताओं ने इस ओर भी सकेत किया कि विदेशी पजी की सहायता से भारत 
के विकसित होने वाले नए साधनों के लाभ अन्यंत सीमित थे क्योकि यह अपनी विशिष्ट 
राजनीतिक तया आशिक परिस्थितियों के कारण देश की विशाल जनसंख्या के एक छोटे 
रो भाग के । लए हो जतिरिक आजीविका जुटाती है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय मज- 
दूरी लिधि मे साधारण सी व॒द्धि डाती है।”! आजीविका की इस तुच्छ वृद्धि का प्रमुख 
भाग विदेशी उद्यमा के निर्माण तथा सचालन में उच्च पदो पर प्रतिष्ठित तथा उच्च वेतन- 
भोगी अधीक्षक पदों पर एकाधिकार किए विदेशियों के पास चला जाता है ।**दुर्भाग्यवश 
गाज्य व्यवसायों की भी बराबर यही स्थिति थी |” यह तथ्य भारतीयों को न केवल उनके 
न्यायस गत अतिरिक्त आजीविका के अवसरो स वंचित करना था तथा उपभोग मे वृद्धि 
करता था, प्रत्युत अन्य अनेक महत्वपूर्ण तथा दूरगामी बुराइया भी पनपाता था। बहुत 
सारे विदेशी भारत को पजी के सचय और निवेश के लाभप्रद साधनों से वचित करते 
हुए, अपने वतन का बडा भाग विदेश मे भेज देते थ।** इसके अतिरिक्त विददणी पृजी के 
विनियोग भा रतीयो को औद्योगिक तकनीक और व्यापार सनालन मे उन्नत प्रशिक्षण से 
वंचित करते थे। इस प्रकार विदेशी पूजी का एक सगवे घोषित लाभ व्यवहारत. उप- 
लब्ध ही नहीं था तथा एक समृद्ध औद्योगिक व्यवसाय से लोगो को प्राप्त होने वाली शिक्षा 
और जानकारी सर्वंथा अनुपलब्ध थी ।* इसके साथ साथ नवीन आशिक नियोजन भी 
भारत में नहीं किए जाते थे प्रत्युत विदेशी उद्यम की घरेलू व्यवस्था द्वारा स्वयं निवेशकों 
के अपने ही देश मे किए जाते थे ।* विदेशी पूजी के आलोचको की एक अन्य शिकायत 
यह थी कि यदि थोड़े बहुत भारतीयों को कुलियों और अकुशल मजदूरों के रूप में विदे- 
शियों के अधीनस्थ बागों, खानों, फैक्टरियो तथा रेलवे में नोकरी मिलती भी है तो वहां 
उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। बहुतों 4 तो शोचनीय रूप में एक या दो आने 
प्रतिदिन के हिसाब से काम करना पड़ता है, जिससे वे अपना दुर्भाग्यग्रस्त जीवन भी नहीं 
जी पाते ।** यह स्थिति भारतीयों को सचमुच ही जीवन्मृत श्रमिकों के स्तर पर ला रही 
हैः” तथा इस देश को “पानी खीचने वालों का', 'लकड़ी काटने वालों? का और इससे भी 
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बढ़कर “दासों का' देश बना रही है ।१ भारतीयों को अपने ही देश में क्रीतदास की स्थिति से 
संतुष्ट होना पड़ता है ।१ दादाभाई नौरोजी का कथन था कि “वास्तव में वे तुच्छ दासों के 
रूप में ही कार्य करते थे। ब्रिटिण पूजीपतियों को अपने उत्पादन सौपने के लिए उन बेचारों 
ने अपनी ही धरती और अपने ही साधनों को पराधीन कर रखा था। ** फिर भी कुछ एक 
आलोचक आजीविका के नए साधनो को जन्म देने के लिए विदेशी पूजी के स्वागत को 
तैयार थे परंतु वे इस दिशा मे स्पष्ट सूचित करते थे कि इससे देश का वास्तविक आर्थिक 
विकास कदापि संभव नही ।९* उन्होने यह भी स्पष्ट सूचित किया कि विदेशियों से मजदूरी 
के रूप मे मिलने वाले इस तुच्छ वेतन से भारतीय सदा के लिए संतुष्ट नही रहेगे। एक 
दिन वे निश्चित रूप से सदा के लिए कुली और मजदूर बनाए रखने की प्रवृत्ति के प्रति 
विरोध प्रकट करेंगे ।९९ 

विदशी पूजी के विरोधियों ने यह मत भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया कि भा रतोयो 
को मजदूरी के रूप मे मिलने वाला पारिश्रमिक उनके संसाधनों के शोषण" तथा स्वदेशी 
उद्योग धंधों के विनाथ" के परिप्रेक्ष्य में किसी भी कसौटी पर कसने पर सर्वेथा तुच्छ 
तथा अपर्याप्त था। प्राकृतिक उपज संबंधी उद्योगो के संवध मे तो यह स्वत सिद्ध सत्य था। 
बागान उद्योगो के विषय में भी यह पर्याप्त अंशो में सत्य ही था। समालोचको ने ग्थिति 
को इस संदर्भ मे प्रस्तुत करते टए अपना मत प्रकट किया कि खान उद्योगों का विदेशियों 
द्वारा शोषण एक अत्यधिक गभीर प्र/न है क्योकि खानो से निकलने वाली सामग्री के 
चुक जाने पर उनको फिर से चालू करना सभव ही नही है |” विदेशियों द्वारा लूटे जाने 
की अपेक्षा अच्छा यही है कि खानो की संपदा खानों मे ही दबी तथा अविकसित बनी 
पड़ी रहे ताकि कालातर में भारतीय स्वयं उसका सदुपयोग कर सके |" आलोचको का 
कथन था कि एक वास्तविक भारतीय सरकार से कम से कम इतने आवश्वासन की अपेक्षा 
तो की जा सकती थी ।?? इसी प्रकार . बागान उद्योग भी धरती की उर्वरता को समाप्त 
करते जा रहे थे । ५ इन उद्योगो के संबंध में तो जी० वी० जोशी की टिप्पणी यह थी कि 
इनके द्वारा भारतीयो के प्रति अतिरिक्त अन्याय हुआ है क्योकि प्रथम, राज्य ने सरकारी 
व्यय से अधिकाश बागान का विकास किया है और पुन: क्षतिपूर्ति किए बिना ही ये उद्योग 
विदेशियों को सौंप दिए गए है। उन्हें यहा पर भूमि भी नाममात्र की दरो पर दी गई है । 
वस्तुत: इन उद्योगों पर बहुत थोड़ी भी ही विदेशी पूजी का निवेश हुआ है। ये उद्योग 
सामान्य रूप से भारतीय उद्यमियों को ही सुविधापूर्वक सौपे जा सकते है ।?* 

भारतीय नेताओं की दृष्टि में विदेशी पजी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले आथिक 
खतरे के साथ साथ राजनीतिक खतरा भी था ।** इस आलोचनापरक दृष्टिकोण का 
आधार यह विध्वास था कि विदेशी पूजी द्वारा किसी देश में घुसने का अर्थ उस देश का 
राजनीतिक दमन है अथवा जिस श्रकार रानाडें ने कहा : व्यावसायिक तथा उत्पादन विशि- 
ध्टता स्वभावत: ही राजनीतिक प्रभुत्व मे परिवर्तित हो जाती है।* यह सकारण संबंध 
इस तथ्य से भी सिद्ध था कि विदेशी पूजी समय के साथ साथ निहित स्वार्थों, एक प्रबल 
विदेशी अभिजात तंत्र, को जन्म देती है” जो देश की प्रशासनिक नीतियों पर निरंतर 
बढ़ने वाले प्रबल प्रभाव को दृढ़ बनाने का काय्ये करता है।?* 'हिंदु' ने अपने 23 सितंबर 
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889 के अंक मे लिखा कि जिस देश मे विदेशी पूजी लगने लगती है, उस देश का प्रशासन 
तत्काल समृद्ध तत्वो के हाथ मे चला जाता है। 

भारतीय नेताओ की चिता यह थी कि भारत जैसे पहले से ही विदेशी प्रशासन से 
अधिकृत देंश मे यह राजनीतिक खतरा और कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति 
मे विदेशी निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर देशवासियों की न्यायोचित राजनीतिक आका- 
क्षाओ के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते है तथा उनकी राजनीनिक उन्नति के मार्ग 
का रोडा बनते है।” 23 सितबर 889 के अक मे हिंदू ने विलक्षण राजनीतिक द्‌ रदर्शिता 
से यह भविष्यवाणी की कि यदि राजनीतिक सुधारो की अवधि मे देश मे विदेशी पजीपतियो 
के प्रभाव को बढने दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेम की सफलता के अबसरों को 
नमस्कार करता पडेगा क्यौकि उसका स्वर विदेशी पृ जीपतियो के, “साम्राज्य खतरे में है', 
के भयकर गजन में दबकर रह जाएगा।ए कालातर में जब कर्जन के शासनकाल में 
राजनीतिक प्रतिकिया इतनी अधिक उम्र हो गई कि उसे 4गभग प्रत्येक भारतीय जन नेता 
अनुभव करने लगा, तब मुरेद्रनाथ बेनर्जी के 'बगाली' ने अवसराचित टिप्पणी की इस 
प्रतिक्रिया का मूल भारत मे विदेशी पजी द्वारा प्रयुक्त प्रभाव ही है ।”* तथ्यात्मक दृष्टि से 
देखें तो 20वी शताब्दी के प्रारभ में ही भारतीय नेताओ ने यर भली प्रकार समभ लिया 
था तथा स्पष्ट + देश या था कि भारत सरकार और भारत के ब्रिटिश पृजीपतियो मे 
साठ-गाठ है तथा भारत सरकार ब्रिटिश पू जीपतिया के हिता वे जधीन है । इस दण्टिकोण 
को 903 मे उस समय दाचीद्रताथ सिन्हा द्वारा सपादित, इजाहाबाद के “इंडियन पीपुल' 
ने बडी स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ प्रस्तुतक्या * 

लार्ड कर्जत के साक्ष्य पर अगरेजा का प्रशासनिक काय केवल शोषको के शोषण कार्य 

में उनको चाकरी करना है। बिना कुशल प्रशासन के व्यापार फल-फन नहीं सकता 

और व्यापार वे लाभरहित होने पर प्रशासन, प्रशासन नहीं कहला सकता। भारत 

सरकार सेव वाणिज्य सदन वी स्वीकृति तथा अधिकाशत उसके आदेश के अनुसार 

ही कार्य करती है और यह गोरो के 'दायित्व' का रहरय है।'' 
और यहा तक कि रानाडे न॑ भी टिप्पणी की कि विदेशी आशिक प्रमुत्क ने विदेशी राज- 
नीतिक प्रमुत्व को और अधिक ढ्ें पजनक बना दिया है ।*" 

बहुत सारे भारतीय ने ता समस्या के दूसरे पक्ष से भी अभिज्ञ थे कि यह मूलत विदेशी 
शासन ही था जिसके कारण इस देश में विदेशी पूजी ने एक बड़े भारी रोग का रूप ले 
लिया । यदि भारत एक स्वतत्र देश होता, तो वह अमरीका ज॑से अन्य स्वतत्र देशो के 
समान सपत्ति की निकासी से मुक्त होता, अपनी आवश्यकताओ के अनुरूप अपने ससाधनो 
के विकास के लिए स्वतत्र होता, समान छार्तो पर विदंशी पूजी से प्रतियोगिता के लिए 
स्‍्वतत्र होता, विदेशी पूजी से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसे अपदस्थ करने मे 
स्वतंत्र होता तथा उसका एक ऐसा स्वतत्र प्रशासन गेता जो स्वदेशी उद्यम को सहायता 
तथा प्रोत्साहन देता और यह देखता कि विदेशी पूजी का प्रयोग स्वद्रेंशी उद्यम के विकास 
में पूरक और स्रहययक सिद्ध हो ।१ 

अधिकाश भारतीय नेता विदेशी पूजी के नियोजन के राजनीतिक तथा आथिक 
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प्रतिघातों के अध्ययन के परिणामस्वरूप इस तथ्य पर सहमत थे कि भले ही भारत को 
विदेशी पूजी की आवश्यकता हो परंतु उसे विदेशी १जीपतियों की तो कोई आवश्यकता नही । 
उन्होंने ऋण पूजी तथा औद्यगिक पूजी के अतर को समभा था तथा उसे रेखाकित किया 
था ।** जहा औद्योगिक पूजी उद्यम के सारे लाभो को हडप लेती है तथा सारे क्षेत्र पर 
एकाधिकार जमा लेती है ।*” वहा ऋण-पूजी ब्याज के रूप में केवल एक निश्चित तथा 
निर्धारित राशि की ही अधिकारी होती है। इस प्रकार वह अवशिष्ट लामों, और मूल धन 
की अदायगी के पच्चान, सारे लाभो को उस देंश मे ही रहने देती है। दस प्रकार 
आवश्यकता होने पर स्वदेशी उद्यम के विकास के लिए बिदेशी पृजी उधार लेना तथा 
विदेशी तकनीकी लोगों से काम लेना तो बुरा नही, परंतु सीधे विदेशी निवेश की तथा 
सीधे विदेशी पूजीपतिय! द्वारा अपने स्वामित्व के उद्योग के सचालन को अनुमति कदापि 
नहीं देनी चाहिए। दादाभाई नौरोजी का कहना था कि भारत को विदेशी पूजी की उत्कट 
आवश्यकता है न कि उसकी पजी और उत्पादकों को हडपने वाले अगरेजी धावे की ।*' 

इस दृष्टिकोण में दो दोष थे। भारतीय प्‌्जीपतियो के पास अधिकाश बड़े पैमाने के 
नए उद्योगों, खानो तथा परिवहन सस्थानों के सचालन के लिए न तो पर्याप्त पजी थी और 
न ही विदेशी प्‌जी-बाजार मं वाछित निधि के ऋण जने की अपेक्षित साख। इस स्थिति 
में विदेशी पजीपतियो को व्यक्तिगत रूप से इस देश में आने तथा अधिकाञ् औद्योगिक क्षेत्र 
का स्वामित्व सभालने से किस प्रकार रोका जा सकता था ? इस समस्या का राष्ट्रीयकरण 
के रूप में एक स्वंथा नवीन उत्तर देने के लिए 9वीं शताब्दी के प्रमुखतम नेता, दादाभाई 
नौरोजी तथा जी ० वी० जोशी भागे आए उन्हो ने 60 वर्ष पीछे स्वतत्र भारत की सरकार 
द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग का अपनी उल्लेखनीय सूक्ष्म दृष्टि से उस समय ही देग्व 
लिया था। उनका सूभाव था कि विदेशी पूजी के हानिप्रद आथिक तथा राजनीतिक 
दुष्परिणामों मे बचकर उससे लाभान्वित होने का एकमात्र उपाय उन उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण या, जिनके लिए अपरिमित विदेशी धनराशि अपेक्षित थी । दस प्रकार की स्थिति 
में सरवार अपन राजम्वों की गारटी पर ब्याज की थोड़ी दर पर विदेशा से पूजी ऋण में 
ले सकती है तथा उसका देस के प्राकृतिक ससाघनो के विकास के लिए उपयोग कर सकती 
है।" यहा यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उस समय राष्ट्रीयकरण की कल्पना 
केवल विदेशी पूजीपतियो के प्रवेश को रोकने के उपाय के रूप में की गई थी। इसके 
सिवाय उसका समाजवाद के प्रवर्तन जैसा कोई अन्य उद्देश्य नही था। वस्तुत सरकारी 
पूजीवाद तब तक के लिए एक अंतरिम तथा अस्थाई उपाय था जब तक कि भारतीय उद्यमी 
इस पर्याप्त सीमा तक जागरूक तथा विकमित नही हो जाते कि इन उद्योगों को स्वदेशी 
पूजीपतियो के हाथो में ही सोपा जा सके |”? 

निष्कर्षत, उपयुक्त विवेचन से हम इन परिणामों पर पहुचते हैं : प्रथम, विदेशी पूंजी 
के उपयोग के समर्थक अथवा विरोधी भारतीय राष्ट्र वादी नेता भारत भे विदेशी निकेश्ष के 
आशिक तथा राजनीतिक कारणों तथा परिणामों के प्रति अत्यंत जागरूक थे । द्वितीय, 
सभी राष्ट्रवादी नेताओ का दृढ विश्वास था कि देश का वास्तविक औद्योगिक विकास देश 
के अपने प्रयत्नों तथा अपनी पूंजी पर निर्मेर था। विदेशी पूजी के प्रयोग के समर्थकों का 
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भी स्पष्ट भंत यह था कि देश के सर्वंथा अनुद्योगीकरण जैसी अपेक्षाकृत बडी बुराई की 
तुलना मे उद्योगीकरण के लिए विदेशी पूजी के निवेश की छोटी बुराई अपनाना ही अच्छा 
है। अधिकांश नेता तो विदेशी पूजी के साघन द्वारा देश के औद्योगिक विकास के निष्पादन 
की अपेक्षा उसके स्थगन के ही पक्षधर थे । इस प्रकार समीक्षाधीन काल के राष्ट्रीय आदो- 
लन की अवधि में दलाल पूजीवादी के दृष्टिकोण का न्यूनाधिक रूप से अभाव ही था। यहा 
यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादियों ने समवेत स्वर में औद्योगिक 
पूजी के विकास का समर्थन किया था, न कि व्यापारिक पजी के विकास का। तृतीय, विदेशी 
उद्योगों के द्वत विर्तार के कारण रेलवे आदि ने परोक्ष रूप से भारतीय उद्योग के विकास 
की प्रोत्साहन दिया था । दोनो में शत्रुता अभी महत्वपूर्ण अथवा निर्णायक नहीं वन पाई 
थी। उदाहरणार्थ. भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस इस प्रइन पर पूर्णत. मौन ही रही | 885-95 
की अवधि के अधिवेशनों मे उसने इस प्रइन पर न तो विचार विमर्श किया और न ही इस 
पर कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही सभापति पद से दिए गए किसी भाषण से इसका 
स्पष्ट उल्लेख हुआ । इस विषय पर काग्रेस की ओर से प्रथम भाषण 898 के अधिवेशन 
में जी० एस> अय्यर का था । हां, 20वी शताब्दी के उदय के साथ ही भारतीय औद्यो- 
गिक प्रयास बाल्यकाल से आगे बढने लगे तथा विदेशी प्‌जीपतियों से, जिन्हें अपने उद्यम 
का लाड कर्जन जैसा प्रबल उन्‍नायक तथा शक्तिशाली वकील मिल चुका था, संघर्ष करने 
लगे । उसके फलस्वरूप ]900 के पश्चात्‌ राष्ट्रवादी समाचारपत्र तथा काग्रेस मच से वक्‍ता 
विदेशी पृजी पर निरतर तीज प्रहार करने लगे । 


राज्य की भूमिका 


भारतीय उद्यमी वर्ग के ज्ञान, शक्ति तथा पूजी के अभाव की तथा उद्योगीकरण के मार्ग 
की प्रारभिक कठिनाइयों पर काबू पाने मे सुरक्षा तथा सहायता के अभाव की पूर्ति राज्य 
की सहायता और सहयोग से हौ कदाचित सभव थी । अतः भारतीय नेता उद्योगीकरण की 
प्रक्रिया मे राजकीय सहायता के प्रखर समर्थन मे न्‍्यूनाधिक रूप से एकमत ही थे ।# उनका 
यह दृढ़ विश्वास था कि औद्योगिक प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र तक प्रस्रत सरकारी सहायता की 
व्यापक नीति के बिना तथा स्वदेशी तथा आधुनिक दोनों औद्योगिक उद्यमो की प्रत्येक रूप 
और दिशा में प्रगति संबधी सरकार की प्रत्यक्ष, सूकबृूभवाली तथा सहानुभूतिपूर्ण नीति 
के बिना देश की आर्थिक स्थिति नही सुधर सकती । यद्यपि भारतीय अर्थशास्त्री नेताओ ने 
इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण सरकार के सामने काफी देर के बाद प्रस्तुत किया तथापि 
देश के उत्पादको और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की माग को सर्वप्रथम 853 मे कलकत्ता 
की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा के नवीकरण के समय 
हाउस आफ कामंस को निवेदित प्रज्ञप्ति मे प्रस्तुत किया ।” 89] मे पूना मे आयोजित 
द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में निजी उद्योग को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय तथा अन्य 
सहायता देने की मांग प्रस्तुत की गई ।* कांग्रेस ने ।902 में स्वदेशी कला और उत्पादन 
के उद्धार तथा विकास के लिए तथा नए उद्योग लगाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की 
माग की ।"! अन्य भारतीय नेताओं में कदाचित जी ० वी० जोशी और रानाडे इस नीति के 
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सबसे पक्के तथा मुखर समर्थक थे ।* इस संबंध में जी० सुब्रह्मण्यम के दाब्दो में मीजी की 
वापसी के बाद आधुनिक उद्योग के प्रोत्साहन मे जापानी सरकार की भूमिका भारतीय 
अर्थशास्त्री नेताओं के लिए अत्यधिक रोचक तथा आकषंक सिद्ध हुई” और उन्होंने 
भारत सरकार से इसकी प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध किया ।”' 

भारतीय राष्ट्रवादियो ने औद्योगिक प्रयासों मे सरकारी हस्तक्षेप की माग की तथा 
उनकी भारतीयों के स्वामित्व के उद्योगों के प्रति भारत सरकार के सैद्धातिक और व्यावहा- 
रिक बरताव के बारे मे सरकार के साथ सीधी टक्कर हुई । ब्रिटिश शासकों ने अपने को 
तटस्थता सिद्धात का अनुयायी बताते हुए उस समय यह मत अभिव्यक्त किया कि ओद्यो- 
गिक विकास को आगे बटाने मं सरकार अयोगयर है, अत सभी ऐसे मामले निजी उद्यमियों 
पर ही छोड देने चाहिए ।*” इस प्रकार समीक्षाधीन अवधि के दौरान उद्योगो को प्राप्त 
सरकारी सहायता नगण्य सी ही थी। इस सहायता के दो रूप थे * तकनीकी शिक्षा की 
सर्वेथा अप्याप्त व्यवस्था तथा टूटे मन से औद्योगिक जानकारी के सचय तथा प्रसार की 
चेप्टा |” इस क्षेत्र मे सरकार फे और अधिव प्रत्यक्ष तथा ऊर्जस्वी योगदान की माग करने 
वाले भारतीयों को अपने आपको औद्योगिक प्रयासों के प्रबल समर्थक मानने वाले लाईं 
कर्जन ने बुरी तरह से इन शब्दों मे लताडा * वर्तमान सरकार अथवा अन्य कोर्द भारतीय 
सरकार जादू की छडी घुमाक र ही इस विस्तृत देश की आथिक, सामाजिक तथा औद्योगिक 
स्थितियों में क्राति ला सकती है ।”” 

भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में भारत की नीति की दिशा बदलने की चेष्टा 
की । उनका विद्वास था कि इस नीति का दुढ़ता से पालन करने का एकमात्र कारण 
शासकों का क्लासिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में विश्वास व इसका अनुसरण ही था। 
अतः उन्होंने तटस्थता सिद्धात वी सरकारी कार्यक्षेत्र मे व्यावहारिकता पर, विशेषतः 
भारत जैसे आथिक दृष्टि से पिछड़े देश के संदर्भ मे, क्टु संद्धातिक प्रहार करन आरभ कर 
दिए । तटरथता सिद्धात के विरूद्ध किए गए सैद्धातिक प्रहारों का विस्तृत विवरण इस 
पुस्तक के एक अगले अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है। 

इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी महान प्रतिभागाली 
श्र्थशास्त्री नेता रानाडे ने भारतीय झासकों के वर्तमान तथा भूतकालान आचरणों को 
उनकी सैद्धातिक मान्यताओं के विरुद्ध बताया। उन्होने यह निर्देश किया कि विगत वर्षों 
में सरकार ने ओद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यम के प्रवर्तन तथा उन्नयन में और भारत 
में ब्रिटिग पजीपतियो को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करने मे प्रत्यक्ष तथा सक्रिय 
भाग लिया है ।”? सरकार ने स्व प्रथम रेल कंपनियों को सरकारी तौर पर गारटी प्रदान 
की और बाद में सरकारी रेलो के निर्माणकार्य को अपने हाथ मे लिया ।”” सरकार ने ही 
भारत में सरकारी खर्च पर और बड़े महगे दाभों पर कुनीन, चाय तथा काफी के पौधे 
उगाने के लिए बागान उद्योगों का प्रारंभिक प्रवतंन किया है ।!९० सरकार ने लोहा उद्योग 
की उन्नति के लिए उसे अनुकूल रियायतें देने के अतिरिक्त भूगर्भीय सर्वेक्षणों, प्रयोगात्मक 
परीक्षणों तथा उपादानों के रूप में राज्य की भारी घनराशि खर्च की है ।!९४ उसने अपनी 
इच्छा से कितनी ही कोयला खानों पर लंबे समय तक काम किया है ।!% इस प्रकार 
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सरकारी सहायता का सिद्धांत तो व्यावहारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। समर नहीं आता 
कि उसी प्रकार की सहायता अब अन्यान्य औद्योगिक उद्यमों को प्रदान क्‍यों नहीं की जाती? 
इस समय किसी नए सिद्धांत के प्रस्थापन की आवश्यकता नही, प्रत्युत इस तथ्य के निर्धा- 
रण की आवश्यकता है कि किस प्रकार के उद्योगों को राजकीय सहायता प्रदान की जाए। 
गत वर्षों के समान बाग़ान और परिवहन साधनों को बढावा देने के स्थान पर अब देश में 
आधूनिक उत्पादक उद्योगों के प्रोत्साहन में सरकारी सहायता का और अधिक लाभदायक 
ढंग से प्रयोग किया जा सकता है ।९९ 

उद्योम को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के कई भिन्न भिन्‍न प्रकार के रूप हो 
सकते हैं । उनमें से अधिक महत्वपूर्ण की, जिनके आवव्यकतानुसार एकल अथवा संयुक्त 
रूप में ग्रहण के लिए बहुत सारे भारतीय नेताओं ने वकालत की, सक्षिप्त समीक्षा निम्न- 
लिखित है 

भारतीयों की दुण्टि में भारत के औद्योगिक विकास की प्रबलतम बाधाओं में से एक 
भारतीय औद्योगिक उद्यमियों के पास अपेक्षित पजी का अभाव था अतः उन्होने उपलब्ध 
व्यापारिक तथा साहकारी पूजी को औद्योगिक पजी में बदलने के लिए +रकारी सहायता 
की प्रबल आवच्यकता की माग की। दस महत कायें के सपादन के लिए निम्नलिग्ति 
उपाय अपनानः +,..5त़ था। प्रथम, ऋण प्रणाली को आधुनिक रूप में पुनर्गंठित करना 
होगा ताकि देश के आतरिक परंतु बिखरे हुए उपलब्ध साधनों को गतिशील बनाया जा 
सके ।४१$ यह नरक भी प्ररतुत क्रिया गया कि ऋण प्रणाली का निजी विकास ऋणदाता तथा 
ऋणकर्ता के आपसी विश्वास पर निर्मेर है अत उसकी प्रक्रिया का अत्यंत मंद होना 
निश्चित टी है। देश को विशाल धनराज्ि की तथा सा्वदेशिक साख और किव्वास की 
एकमेव पाज होने के कारण सरकार जमा और निकासी करने वाले वेकों को सरकारी 
सरक्षण अथवा गा रटी देकर बचत करने वालों और उधार जेने वाजो के बीच व्यापारिक 
सबंध स्थापित करने मे अपनी साख तथा अभिकरण का उपयोग कर सकती है ।!१? राज्य 
के निर्देशन तथा नियत्रण म कार्य करने वाल सयुकत पृजी-बेको का बहुत बटा जाल बिछाने 
की आवश्यकता थी ।!"” इस कार्य में सरकार को एक पैसा भी खर्च करने रो आवश्यकता 
नही । उसे केवल बेंको को ऋण उम्ाहने की सुविधाएं जुटाना, मंठजीय शेष राशि को 
उपलब्ध कराना तथा नयंत्रक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना है ।'४” इससे भी अधिक 
अच्छा यह है कि सरकार स्वयं प्राइवेट पूजीपतियों को अपनी उचित देखरेख मे ब्याज 
की थोड़ी दर पर अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था करे ।!०७ इसके लिए सरकार धन उधार 
ले सकती है अथवा बचत खातों पर निर्भर कर सकती है ।!"१। इस संबंध मे रानाडे ने 
एक रोचक सुझाव यह दिया कि सरकार अथवा स्थानीय समितिया विशिष्ट वित्त निगमों 
की स्थापना करें। ये निगम सरकार से सस्ती दर पर रुपया उधार लें तथा भावी उद्योग- 
पतियों को अग्रिम ऋण प्रदान करें |!" इसके अतिरिचक्‍्त सरकार रेल कंपनियों के प्रति 
अपनाई सहायता की नीति के समान आधुनिक उद्योगों के प्रति अपनी नीति निर्धारित 
कर सकती है तथा पूजी जुटाने वाले भारतीयो को न्यूनतम निश्चित ब्याज चुकाने की 
गारंटी देकर उन्हें नए उद्योगों मे पूजी लगाने को प्रेरित कर सकती है।!! सरकार रेलों 
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के समान भारतीय पूजीपतियो को विदेशी बाजार से ऋण लेगे में गारंटी दे सकती हैः 
तथा सस्ते ऋणों की प्राप्त के प्रतिफल के रूप मे सरकार औद्योगिक व्यवस्था के देखभाल 
और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकती है, कालातर में तो लाभों की भागीदार तक 
बन सकती है ।7!? सरकार से तो इससे भी और आगे बढने के लिए इस प्रकार कहा गया 
कि सरकार जन्म और शैशवकालीन प्रारंभिक कठिनाइयों से जूकते हुए पनपने वाले 
उद्योगों की अनुग्रहों अनुदानों के रूप में सीधे ही सरकारी कोष से सहायता करे! ताकि 
वे उद्योग अपनी कठिनाइयों पर काबू पा सकें तथा अपने पैरों पर खड हो सके |! 

भारतीय नेताओं का सरकार से दूसरा अनुरोध सरकारी तथा रेल भंडारों की क्रय 
संबंधी नीति के पुननिर्धारण का था। भारत मे आयातित कुल उत्पादन सामग्री का उल्ले- 
खनीय भाग इन भंडारों मे था। आयायित सामग्री मे ये वस्तुएं सम्मिलित थी भारतीय 
सेना तथा पुलिस के उपयोग के उपकरण; नगर सुधार की सामग्री, जल, गैस, मलमूत्र 
व्यवस्था; मेडिकल स्टोरो तथा हस्पतालो के उपयोग की सामग्री, गोदी, पुलों, बिल्डिगों 
तथा सड़को के बनाने के लिए लोहा तथा सीमेंट; तार तथा टेलीफोन के लिए अपेक्षित 
सामान; प्रशासन के उपयोग में आने वाली स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुएं । इन सबसे बढकर 
और अधिक सामान था . रैलो की पटरिया, पुल, गाड़ी के डिब्बे तथा रेलो के लिए भवन 
निर्माण की सामग्री । इन मडारो के लिए थोडे बहत नगण्य सामान को छो इकर प्राय: 
सारा ही सामान दग्लेइ से खरीदा जाता था । फलत. भारतीय नेताओं की शिकायत थी 
कि सरकार की भंडारों की क्रयनीति भारतीय उत्पादको के प्रति विद्वेषपूर्ण थी तथा 
ब्रिटिश उत्पादकों को सहायता पहुचाती थी। उनका तक था कि सरकार इन भंडारो के 
लिए भारतीय उत्सादको भे माल खरीद कर भारतीय उत्पादकों के लिए लाभदायक दरों 
पर न्यूनतम सुरक्षित बाजार की गारंटी देकर भारतीय औद्योगिक प्रयत्नों को जबरदस्त 
प्रोत्दसान दे सकती है । १९6 पर्यप्रत रोचक तथ्य यह है कि इस मांग का समर्थन भारत में 
कार्य रत कुछ एक ब्रिटिश प्‌ जीपतियों ने भी किया और इस ]880 के अकाल आयोग का, 
लार्ड रिपन की सरकार का, तथा 96-8 की अवधि के भारतीय उद्योग आयोग का भी 
अनुमोदन प्राप्त हुआ ।? * अंततः इसका परिणाम यह निकला कि भारत स्थित फर्मों से 
भी माल खरीदा जाने लगा। इसके फलस्वरूप 898 मे लखनऊ के हिंदुस्तान ने सरकार 
की भारत स्थित भारतीयों की फर्मों की उपेक्षा तथा यूरोपीयों के स्वामित्व की फर्मों से 
माल खरीदने की प्रवृत्ति का विरोध किया ।!78 

भंटारों की सभी वस्तुएं भारत में उपलब्ध नहीं अथवा उत्पादित नहीं होतीं इस 
आपन्ति का उत्तर कुछ एक भारतीय नेताओं ने और भी अधिक मौलिक सुभाव के रूप 
में इस प्रकार दिया कि सरकार स्वयं इन वस्तुओं का उत्पादन करे।!* अनेक भारतीय 
लेखकों ने यह सुझाव तथा सरकार द्वाग प्रत्यक्ष उद्यम को अपनाने का और इस प्रकार तट- 
स्थता की नीति के परित्याग का सुझाव एक अन्य आधार पर भी दिया । उनका सुझाव था 
कि नए उद्योग के प्रारंभ करने मे असंख्य विषम प्रकतिगत कठिनाइयों के कारण सरकार 
को आगे आना चाहिए तथा उनकी व्यावहारिक उपयोगिता तथा लाभकारी चरित्र की 
परीक्षा करते हुए प्रारंभिक कठिनाइयों पर !*” काबू पाकर उद्यम का मार्ग प्रशस्त करना 
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चाहिए तथा निजी उद्यमियों को इस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए [२4 
भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों की उन्‍नति के लिए सरकार को सुभाए गए 

अन्य महत्वपूर्ण उपाय थे : वाणिज्य और उत्पादन के एक पृथक संविभाग की स्थापना!/£ 
जिसे उपलब्ध साधनों» को जुटाने की, सरकार और निजी कंपनियों की विशेषज्ञों के ज्ञान 
तथा कौशल से सहायता करने व परामर्श देने की, सर्वेक्षण आदि के द्वारा जानकारी के 
संग्रह तथा उसके व्यापक प्रसार की, शुल्क-पद्धति में संरक्षण प्रदान करने की, मशीनरी 
पर निर्यात शुल्क हटाने की तथा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्माहन देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त 
हो ।!?! उद्योगीकरण की प्रक्रिया में राजकीय प्रोत्साहन की भारतीयों की मांग उस समय 
अपने चरम पर पहुंच गई जब 904 में गोपालकृष्ण गोखले ने कुछ एक राजकीय आथिक 
योजनाओं की वकालत की । उस वर्ष के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, “वास्तव में 
गरिस्थितियों की माग यह है कि पूर्ण विवेक तथा दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए जनता 
की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए व्यापक तथा विस्तृत योजना बनाई जाए और 
फिर उसपर दृढता तथा निरंतरता के साथ अमल किया जाए तथा लगभग वर्ष प्रतिवर्ष 
उसकी प्रगनत् की पूरी समीक्षा की जाए । 5 

औद्योगिक प्रयासों में मरकारी सहायता की मांग में उल्लेखनीय स्पष्टता को देखते 
हुए इस तथ्य को नही भूल जाना चाहिए कि निष्कर्ष रूप में इस माग को प्रधान रूप से 
तो भारतीय नेतावर्ग में अर्थेशास्त्रियों ने ही अभिव्यक्त किया । उस समय राष्ट्रीय समा- 
चारपत्रों तथा काग्रेंस के अधिवेशन में सामान्य रूप से इस बात की जोरदार माग नही की 
गई । स्पष्टत: इस लाभकारी माग के लिए उत्साहपूर्ण चेष्टा के अभाव का कारण यह 
व्यापक संदेह था कि क्या एक विदेशी सरकार, चाहे वह कितनी भी उदार क्‍यों न हो, 
अपने देश के उत्पादकों के हितों के विरुद्ध जाने वाली कोई नीति अपनाएगी ? उदा- 
हरणार्थ : जी० वी० जोशी द्वारा जनवरी 890 के 'पूना सावंजनिक सभा” जनरल में 
प्रकाशित एक लेख “इकानामिक सिचुएशन इन “इंडिया में विश्लेषित राज्य की आथिक 
भूमिका का समर्थन (करते हुए हिंदू ने अपने 3 फरवरी 890 के अंक में पैनी अंतर्दृष्टि 
से लिखा : 

स्वदेशी उद्योगों के प्रत्यक्ष विकास के लिए उन्हें यथासंभव किसी भी मूल्य पर कोई 

प्रोत्साहन न देकर उन्हें अवनत बनाए रखना ब्रिटिश राष्ट्र के हित में ही है। ब्रिटिश 

दासक भारत की अधीनता के फलस्वरूप एक सबसे बड़े लाभ की आशा करते 

और उसे यथाथ में प्राप्त करते है कि भारत उन्हें अपने औद्योगिक उत्पादनों की 

खपत के लिए एक असीमित बाजार जुटाता है । इस प्रकार की परिस्थिति में पूना के 

लेखक के सुझाव के अनुरूप सरकार से कुछ भी करने की आशा की संभावना नहीं 

है । 
3] मई 890 के अंक में बंगबासी ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट रूप दिया : 

निस्संदेह स्वदेशी उद्योगों के उद्धार और विकास के लिए सरकारी सहायता अति 

आवदयक है परंतु कया उस सरकार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आशा 
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की जा सकती है जो न केवल विदेशियों की है, विरोधी धर्म वालों की है, प्रत्युत 
उन लोगों की है जो स्वयं उत्पादक और व्यवसायी हैं ? तथ्य यह है कि अंगरेज 
उत्पादक भारतीयों द्वारा स्वदेशी उत्पादन की अत्यंत साधारण वस्तुओं के प्रयोग को 
भी फूटी आंख नहीं देख सकते और वस्तुत: वे तब तक चेन नहीं लेंगे जब तक भारत 
में उत्पादित पदार्थों को भारतीय बाजार से बाहर न फिकवा दें ।** “और यह अंगरेज 
उत्पादक ही अंगरेजी राष्ट्र हैं, जिनका हित अन्य सबके हितों से ऊपर है । इस हित 
की देखभाल और सुरक्षा ही अंगरेजी कूटनीति का उद्देश्य है।7?* 
भारतीय लोकमत के अन्य अनेक प्रवक्‍ताओं ने भी इसी प्रकार के संदेह प्रकट 
किए ।?/ इन संदेहों का आधार उस समय ब्रिटिश विचारधारा पर आधिपत्य जमाए हुई 
औपनिवेशिक अर्थनीति के चरित्र का तथा ब्रिटिश की भारत में वास्तविक राजनीतियों 
का अध्ययन था। उनके अनुसार अपनी कथनी के प्रतिकूल व्यवहार करते हुए ब्रिटिश 
भारतीय सरकार व्यवहार में न केवल भारतीय उद्योग की सहायता में असफन रही है 
प्रत्युत उसने विदेशी प्रतियोगियों--जिन्होंने यहां के उद्योगों को आमुूल-चुल नष्ट-अष्ट 
कर दिया है---को सहायता देकर उसे हानि भी पहुंचाई है ।?* यह तथ्य उनके भय की 
सर्वोत्त म संपुष्टि करने वाला था। 


स्वदेशी 


भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा देश की बढती दरिद्रता को रोकने तथा परंपरागत और 
आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों में वर्षों तक स्वीकृत तथा समर्थित एक 
उपाय था स्वदेशी की भावना का प्रचार-प्रसार । स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था भारत 
निर्मित सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी माल न खरीदना, उसका परि- 
त्याग और यहां तक कि उसका बहिष्कार। यद्यपि आधुनिक भारत के इतिहास में स्वदेशी 
झ्रांदोलन को 905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अखिल भारतीय आदोलन के समय 
उल्लेखनीय सफलता मिली तथापि स्वदेशी भावना की तत्काल तथा रिस्तृत स्वीकृति के 
लिए तथा आंदोलन की उस विशिष्ट घटना में मिली प्रभावशाली सफलता के लिए गत 
दशाब्दियों से ही उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत किया जा रहा था। वस्तुतः स्वदेशी भावना और 
स्वदेशी आंदोलन दोनो उतने पुराने हैं जितनी कि स्वयं उदीयमान राष्ट्रीय चेतना । सहज 
भाव से ओर अत्यधिक अव्यवास्थत तथा विच्छिन्न रूप से पनपे स्वदेशी आदोलन को 
अपने प्रारंभिक वर्षों मे ही न केवल अपने समय की मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाओं 
का, प्रत्युत भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों तथा असंश्य अप्रतिबद्ध लोगों के स्थानीय 
प्रयासों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हो गया । इस विषय पर प्रकाशित सामग्री की अत्यंत 
स्वल्पता के कारण इस आंदोलन के प्रारभिक इतिहास का यह्वां संक्षिप्त विवेचन कदाचित 
अनुचित न होगा । 

849 में हो 'प्रभाकर' पत्र के लेखों में आयातित सामान के स्थान पर भारतीय 
उत्पादनों के प्रयोग का समर्थन करने बाले पूना के गोपाल राव देशमुख भारतीय जनता के 
प्रथम महानुभावों में एक थे ।!** बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के इतिहास का सूत्रपात 
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नवगोपाल मित्र के प्रयासों से होता है जिन्होंने ।867 मे एक हिंदू अथवा राष्ट्रीय मेले का 
आयोजन किया, जो नियमित रूप से चौदह वर्षों तक प्रतिवर्ष लगता रहा। अन्य राष्ट्र 
निर्माण संबधी गतिविधियों के अलावा इस मेले के प्रमुख उद्देश्यों मे से एक भारतीय 
शिल्पकला के उत्पादनो की प्रदर्शनी लगाकर स्वदेशी उत्पादनो के प्रयोग को बढावा 
देना था ।7० नवगोपाल मित्र को इस क्षेत्र मे प्रवृत्त तथा यत्नशील होने की प्रेरणा 
राजना रायण वसु से मिली । राजनारायण प्रारंभिक बंगाली राष्ट्रवादी नेताओ मे आदर- 
णीय ऋषि तुल्य थे । वह विदेशी उत्पादनो के परित्याग तथा स्वदेशी वस्त्रो व अन्य वस्तुओं 
के प्रयोग को प्रोत्साहन देने वालो में अग्नणी थे ।!४ 

उन्‍नीसवी शताब्दी के आठवें दशक मे स्वदेशी भावना को अत्यधिक लोकप्रियता 
प्राप्त हो गई। 870 में विश्वनाथ नारायण मित्र द्वारा संचालित नेटिव ओपीनियन ने 
देशप्रेम की भावना वाले लोगो से अनुरोध किया तथा उन्हें अपने देशवासियों से महंगे दाम 
पर भी स्वदेशी वस्तुओ के खरीदने का परामर्श दिया ।??* |872 मे रानाडे ने पूना में 
आधथिक विषयो पर एक सावंजनिक भाषणमाला का आयोजन किया जिसमे उन्होंने 
रवदेशी भावना को इस रूप मे लोकप्रिय बनाया कि अपने देश के बने सामान भले ही 
विदेशी उत्पादनों » मर गे हो और उनकी अपेक्षा भले ही कम सतोषजनक हो, हमारे लिए 
उनको ही प्राथमिकता देना उचित है ।!४१ इन गौरवमंडित भाषणों ने श्रोताओ को इतना 
अधिक उत्तेजित किया कि उनमे से बहुतों ने जिनमे प्रमुख रूप से थे, गनेश वासुदेव 
जोशी,!'* जो अपनी लोकप्रियता मे सार्वजनिक रूप से 'काका' के नाम से प्रसिद्ध थे तथा पूना 
सार्वजनिक सभा के सस्थापको मे तथा प्रधान सक्रिय कार्यकर्ताओं में अग्रणी थे और वासुदेव 
फडके ने जिन्होने बाद मे मरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था उत्साहित होकर केवल 
स्वदेशी वस्त्र धारण करने तथा एकमात्र स्वदेशी वस्तुओ के ही प्रयोग की कसम खाई ।!”* 
जी० वी ० जोशी अपनी घोती, कुरते और साफ के लिए प्रतिदिन स्वय सूत कातते थे, उन्होने 
स्वदेशी सामान को लोक प्रिय बनाने तथा उसका प्रचार करने के लिए अनेक स्थानों पर दुकाने 
खोली तथा 873 के तडक-भडक और धूमधाम वाले दिल्‍ली दरबार मे अपने हाथो की 
बनी खादी की वेशभूषा मे ही सावंजनिक सभा का प्रतिनिधित्व किया ।४४ फड़के महोदय 
भी समान रूप से स्वदेशी के प्रचार के दीवाने थे । उन्होने सैकडो युवको को स्वदेशी प्रयोग 
की कसम खाने को त॑यार किया ।?*? 873 में “रास्त गोफ्तार' ने अपने 3 जुलाई के अक 
मे मराठी के “निश्चय पत्रिका' अथवा “जन प्रस्ताव पत्र का ग्रुजराती अनुवाद प्रकाशित 
किया जिसके संबध मे कहा जाता है कि वह अनेकानेक लोगो द्वारा सयुक्त रूप से हस्ता- 
क्षरित होकर परिचलित किया जा रहा था। प्रस्ताव मे लोगों का आद्वान किया गया था 
कि जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, उन्हे देश के अपने उद्योगों के द्रुत विनाश को रोकने 
के लिए विदेशी सामग्री खरीदना बद कर देना चाहिए तथा थोडें-बहुत महंगे तथा स्तर में 
थोड़े-बहुत घटिया होने पर भी अपने देश के उत्पादन ही ख उेदने चाहिए ।!** 'इंदु प्रकाश 
के 23 अगस्त 875 के अक में भी इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त किए गए थे |! 
विपिनक्ृष्ण बोस के अनुसार 874 में नागपुर मे गृहनिरभित वस्तुओं के उपयोग को 
प्रोत्साहित करने के लिए एक संगठन अस्तित्व मे आ गया था ।!* उसी वर्ष केवल भारत 
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में ही उत्पादित सूती सामान के व्यापार के लिए बंगलौर में एक कंपनी का गठन किया 
गया । कंपनी ने मांचेस्टर के सामान का व्यापार करने का संकल्प किया ।!*! अमृत बाजार 
पत्रिका के 6 जनवरी 876 के अंक में राजकोट के एक पाठक ने लिखा : 'हमने विदेशी 
सामान का इस्तेमाल न करने का संकल्प कर लिया है । हम एक ओर अंगरेजी सामग्री को 
अपदस्थ करने के साधनों की खोज का और दूसरी ओर जनता की स्वदेशी वस्तुओं के 
प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। !४: 
'ए वाइस फार दि कामर्स ऐंड मैनुर्फक्चर्स आफ इंडिया शीर्षक से बंगाल में ।873- 
76 की अवधि में मुकर्जी की पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत लेख में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी 
के पक्ष में अपनी बुलंद आवाज उठाई । उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे विदेशी 
सामान की खरीद छोड़कर थोड़ी सी देशभक्ति का परिचय नो दें ।!४$ उन्होने अपने देश- 
वासियों के यूरोप में बने सामान के प्रति सामान्य उन्माद को अराष्ट्रीय प्रवृत्ति बताते हुए 
उसकी भत्संना की । इस संबंध में उन्होंने निर्देश किया : 
अब अपने राष्ट्र के प्रति अत्यंत भूठे और राष्ट्रीय उत्पादनों की गिरावट के लिए 
प्रेरक लोग है: राजा, जमींदार, बाबू तथा हमारे बड़े बडे कस्बों और शहरों के लोग । 
उत्कृष्टता तथा सस्तेपन की इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर चापलसी और 
बुड्धिब्यामोह ही अधिक है। इस व्यवहार का वास्तविक कारण यही है । उनके इस 
विश्वासघात को रुचि-परिष्कार कहकर क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके 
इस आचरण मे देश के सर्वोत्तम हितो को आघात पहुंचता है । 
उन्होंने अपनी जाति की अप्रत्तिम दासवृत्ति तथा अ्रष्टता पर विलाप जिया परंतु 
आजा प्रकट की कि सदा के लिए सब्वेस्व समाप्त नहीं हो गया है! उन्होंने राजनीति, 
दूरदशिता, तर्क तथा कौशल से अपने देशवासिरया[ से विनष्ट समृद्धि की पुन. प्राप्ति के लिए 
नैतिक विरोध के शस्त्र का प्रयोग करने के रूप में विदेशी सामान का बहिष्कार करने का 
अनुरोध किया |!!! उनके इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक पूरे अवतरण को यहां प्रस्तुत करके 
ही उसे समभा जा सकता है : 
कल की गलतियों से जो हानि हुई है उसकी पूति आज की बुद्धिमत्ता से की जा 
सकती है। किसी प्रकार के शारीरिक बल प्रयोग के बिना, किसी प्रकार के राजद्रोह 
के बिना तथा किसी प्रकार की सांविधानिक संकटकालीन सहायता के लिए प्रार्थना 
के बिना ही, अपनी पृव॑स्थिति को पुन: प्राप्त करना सर्वेथा हमारे अपने ही हाथ में 
हैं। और कुछ नही केवल हमारी सक्रिय सहानुभूति ने मांचेस्टर के लक्ष्य को सिद्ध 
किया हे । हमारी सहानुमूति यदि उसके विरुद्ध हो तो उसका परिणाम भी निश्चित 
ही विपरीत होगा। हमारे लिए एकमात्र परतु अत्यंत प्रभावशाली नैतिक विरोध 
के आखिरी शस्त्र का प्रयोग अपराध नही। हमें अंगरेजी सामग्री के प्रयोग न करने 
के संकल्प रूप सशक्त दास्त्र का प्रयोग करना चाहिए और फिर देखिए कि इस प्रकार 
के संकल्प की प्रवृत्ति के फलस्वरूप गलत विषयों को किस तरह ठीक किया जा 
सकता है [6 8 
]875 में ढाका के लोग पहले से ही नैतिक विरोध के इस द्वास्त्र के प्रयोग का निदचय 
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तथा मांचेस्टर के वस्त्रो के बहिष्कार का संकल्प कर चुके थे। ?४* बंगाल के अनेक समा- 
चारपत्रो ने अपने पाठकों से अंगरेजी बस्त्रो के प्रयोग को बद करने तथा भारतीय मिलो 
को सरक्षण देने का अनुरोध किया ।7(7 

880-895 की अवधि के पंद्रह वर्षो मे स्वदेशी की लहर देश मे उत्तरोन्तर बढती 
ही गई | जब भारत सरकार ने लकाशायर के उत्पादको को सतुप्ट करने के लिए सूती 
कपडो पर आयात शुल्क हटा दिए तो सरकार की इस करनीति से रवदेंशी की लहर 
को बडा श्रोत्साहन मिला | !” पच्चिमी भारत के लोगो मे स्वदेशी उद्योगो के बिनाश के 
विर्द्ध तथा अगरेजी मशीनों से बने सामान के प्रयोग के विरुद्ध रच्चित लोकप्रिय गीत बहुत 
प्रचलित हो गए ।!/१ उस समय देश मे एक शक्ति समभी जाने वाली अमृत बाजार पत्रिका 
ने 88] में एक लोकप्रिय संगठन बनाने का प्रवल आह्वान किया ताकि भारत के पराहुर 
उप्पादित सूती बस्त्रा के बहिष्कार का प्रचार करते हुए माचेस्टर की चुनौती वा सामना 
विया जा सवे । भारत के सभी प्रमुख नगरों में अपने शिष्टमडल भेजिए'*' भारत की 
सभी भाषाओं मे इब्तहार छापिए। उसने स्वदेशी आदोलन के भावी विकास का वडी 
बुद्धिमता ये पहले से ही देखते हुए यह माग प्रस्तुत की कि विदेशी उत्पादनों के व्यापा- 
रियो के जाति बहिष्कार का प्रपत्न करना चाहिए ।?० 

[88। में देशी उत्पादनों के प्रयोग को वडाने के लिए इलाहाबाद में एक देशी तिजा- 
रत कपनी शुरू यी गई । मदनमोहन मालवीय इसके प्रमुख जन्मशताओं में एक थे।र 
8 अपेल 883 के कोह॑नूर के प्रतिवेदन वे अनुसार लाहौर में कतिपय शिक्षित भारतीयों 
न "इंडियन नेशनल ऐसासिएशन' नामक एक सस्था की स्थापना की थी। इसके सदस्यों 
को एक लिखित शपथ ग्रहण करनी पडती थी जिसके अतगेत यथासभव स्वदेशी वस्तुओं 
का उपयोग उनके लिए अनिवायं॑ था ।!** अजमेर में भी इसी प्रकार की सस्था के सगठन 
की सूचना मिलती है।!” ]890 में ढाका कालेज के छात्रों ने एक स्वरेशी भडार 
खोला ।/ बबई क॑ विभिन्‍न भागो में अगरेजी वस्त्रो के स्थान पर भारतनिमित बस्त्रों 
के प्रयाग के प्रवार के लिए असख्य जनसभाएं हुई और इन बहुत सी सभाओ मे नियुक्त 
प्रतिनिधिया न इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बबई मिलमालिक सघ से सलाह ओर सहा- 
पता की याचना की ।!* देश के सभी भागो के भारतीय समाचारपत्रो ने भारतीयों से 
विदेशी माल का बहिष्कर करने का, एकमात्र भारतीय सामान के प्रयोग का, स्वदेशी 
उत्पादनो की बिक्री के लिए मडार खोलने का तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोक- 
प्रिय संघो के सगठित करने का प्रबल अनुरोध किया । उत्तर-पश्चिमी प्रातो तथा अवध 
के अल्मोडा अखबार ने | मई 882 के अक मे, 'नसीमे आगरा' ने 7 जून 889 के अक 
में 'रहबर' ने 6 जुलाई 889 के अक मे, “हिंदुस्तानी ने अप्रैल 894 के अक मे, 
पजाब के 'इपीरियल अखबार' ने 9 फरवरी 889 के अक मे, पंजाब पंच ने 30 जुलाई 
89] के अंक में, 'पैसा अखबार' ने 70 अगस्त 89 के अक मे, 'अखबारे आम ने 8 
जुलाई 895 के अंक मे, मद्रास से, 'आय॑ जन पारुपालिनी, ने ! सितंबर 889 के अक मे, 
बरार से 'बुहृद समाचार' ने 22 जून 89। के अक मे, बंबई से 'मराठा' ने 3 मार्च 88] 
के तथा 8 जुलाई 894 के अंको में, 'नेटिव ओपीनियन” ने 26 भाचे 89 के अंक मे, 
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'पूना वैभव' ने ।0 मई 89] के अंक में, 'हिंदू पंच' ने 22 मार्च 894 के अंक में, आर्यो- 
दय' ने 8 मां 894 के अंक में, 'मोदवृत्त' ने 2 अगस्त 894 के अंक में, बंगाल से 
'सोम प्रकाश” ने 23 जनवरी 882 के अंक में, 'आनंद बाजार पत्रिका' ने 27 मार्च 882 
के अंक मे, भारत मिहिर' ने 46 मई 882 के अंक मे, 'संजीवनी' ने 4 जून 884 के 
अंक में, 'समय' ने 22 जून 882 के अंक में, 'बंगबासी' ने 6 तथा 23 नंवबर 889 के 
और 2 मई 89] के अंक में, 'समय और साहित्य ने 5 अप्रैल 89] के अंक में तथा 'एजु- 
केशन गजट' ने 5 जून 89] के अंक में इस कार्यक्रम का बडा जोरदार समर्थन किया ।!१ 
जनता तथा प्रशासकों में अधिक सुसंस्कृत तथा सम्मानित दिखाई देने के लिए परिचमी 
वस्त्रो तथा अन्य उत्पादनों का प्रयोग करने वालो की तीजत्र भत्संना की गई | अमृत बाजार 
पत्रिका ने अपने 9 जुलाई 89] के अंक में लिखा : 
विभिन्‍न प्रकार के यूरोपीय वस्त्रो की आवश्यकता केवल उन लोगो का हे, जो अपने 
को छलछबीला दिखाने के शौकीन है. हम हिंदुओ की तो हजारो वर्ष पुरानी आदर्श 
संस्कृति है, हम इन रातोरात धनी बन जाने वालों तथा सब प्रकार की सौम्यता को 
विकृत करने वालों की कलूषित रूचि से निश्चित रूप से वरेण्य सिद्ध हो सकते है। 
वस्तुत इन लोगो के आचार-व्यवहार मे तो अपने को सम्मानित एवं कुलीन दिखाने 
को कुछ होता नहीं अत: वे लोग धन से उपलब्ध होने वाले साधनो से ही अपने को 
ऊचा दिखाने की चेष्टा करते हैं । 
इस अवधि में स्वदेशी भावना को देश की मान्य जन-संस्थाएं भी अपनाने लगी। 
पब्चिमी भारत औद्योगिक संघ के तत्वावधान मे हुए द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन में प्रमुख 
विधिवेत्ता, शिक्षाशास्त्री, उद्योगपति तथा लोकनायक, पूना के एम० बी० नामजोशी ने 
संस्था के सदस्यों से आग्रह किया कि वे आयातित वस्तुओ के स्थान पर भारतीय उत्पादनों 
के प्रयोग का प्रयत्न करें तथा अगले वाधिक सम्मे लत में अपने प्रयत्नों के परिणामों की सूचना 
दें !* बंगाल भे आयोजित पहले के कुछ एक प्रातीय सम्मेलनों में स्वदेशी की आवश्यकता 
पर उत्साहपूर्वक बल दिया गया । इन सम्मलनो में 894 में ब्द वान मे आयोजित सम्मेलन 
विशेष उल्लेखनीय है |!” कांग्रेस मंच से यह नारा 89] के अधिवेशन मे उस समय सुनाई 
दिया जब पजाब के प्रचंड कांग्रेसी नेता लाला मुरलीधर ने प्रतिनिधियों को आई हाथो 
लेते हुए कहा कि आयातित सामान खरीदने का अर्थ अपने भाइयो के हृदस के रक्त से 
हाथ रंगना है ।!** 894 में उन्होंने इस विषय को फिर उठाया और प्रतिनिधियों से 
विदेशी वस्त्रों तथा विलास सामग्री को छोडने तथा व्यवहार में भी निर्धनों से सच्ची 
सहानुभूति रखने वाला बनकर दिखाने का अनुरोध किया। अधिवेशन के सवाददाता के 
अनुसार श्रोताओं ने लालाजी के इस अनुरोध पर देर तक प्रचंड जयजयकार की ।!४० 
]896 में स्वदेशी आंदोलन उस समय प्रबल हो उठा जब राजनीतिक दृष्टि से सचेत 
सारा भारत भारतीय वस्त्रो पर बदले को भावना से लगाए गए सीमा शुल्क के विरुद्ध 
गुस्से से आगबबूला हो गया ।!४! बहुतों ने अनुभवत्र किया कि धर्म तथा अन्य भेदभावों को 
मुलाकर सभी भारतीयों के लिए संगठित होने तथा लंकाशायर के वस्त्रों के बहिष्कार की 
दापथ खाते हुए 'राष्ट्रीय उदददय के लिए जागृत होने का उपयुक्त समय यही था ० यह 
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भी अनुभव किया गया कि इस आंदोलन को कोरी प्रार्थनाओं, भौखिक विरोधों तथा 
प्रस्तावों से बहुत ऊपर ले जाने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। समय की मांग 
मांचेस्टर के साथ सभी प्रकार के व्यापार को बंद करने के संगठित प्रयास करने की थी।!४ 
भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग के केंद्र की गरिमा के अनुरूप बंबई प्रात ने श्रांदोलन को 
नया आयाम देने का नेतृत्व किया । इस प्रात के विभिन्‍न भागों में लंकाशायर के उत्पादनों 
का बहिष्कार करने के लिए संस्थाओं और समितियो को संगठित किया गया ।!* बंबई 
प्रांत के सारे समाचारपत्र बहिष्कार के आंदोलन के समर्थन के लिए सक्रिय हो उठे ।१०७ 
स्वदेशी वस्त्र के अतिरिक्त न कुछ पहनने और न कुछ बेचने की सार्वजनिक प्रतिज्ञाएं 
प्राप्त करने के लिए तथा विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार को सुगठित करने के लिए पूना, 
अहमदनगर, सतारा, बारसी, जलगाव, मनमाड तथा राजापुर मे विशाल जनसभाएं हुईं। 
बंबई की गतिविधि की लोकप्रियता का परिचय अहमदनगर की स्वदेशी गतिविधि पर 
]7 मां 896 के 'टाइम्स आफ इडिया' मे प्रकाशित एक रिपोर्ट! से प्राप्त किया जा 
सकता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि लंकाशायर के उत्पादनों के बहिष्कार के लिए 
स्थानीय समिति नगर के विभिन्‍न भागो में जनसभाओ का आयोजन तथा जिले के जन- 
साधारण में परिचालन के लिए परिपत्र तथा पुस्तिकाएं तैयार कर रही है। अंगरेजी वस्त्रो 
के बहिप्क"र ' योकप्रिय दृढ निदुचय का प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाण देने के लिए इसने एक 
जन-प्र दर्शन का आयोजन किया जिसमे जनता ने अपने अंगरेजी कपडो की होलो जलाई ।!९” 
टाइम्स के सवाददाता का कथन था कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बिना सैकड़ों 
जटिल प्रइनों का सामना किए नए अंगरेजी वस्त्र का एक टुकड़ा तक ले जाना संभव नही 
था! पूना के न्यू इंगलिश स्कूल के छात्रों ने भी अगरेजी कपडो की सार्वजनिक होली 
जलाने के लिए इसी प्रकार की जनसभा का आयोजन किया ।?% बहिष्कार आदोलन की 
इस अपरिपक्व अवस्था में बाल गगाधर तिलक की भूमिका अत्यत महत्वपूर्ण थी ॥० 
बहिष्कार आदोलन की नई लहर यद्यपि प्रमुख रूप से बंबई तक ही सीमित रही तथापि 
इसे देश के अन्य भागों के समाचारपत्रो से भी पूरा प्रा समर्थन मिला ।!”९ 

सूती कपड़े पर कराधान के विरुद्ध जन-आकोश के कम होते ही स्वदेशी का आदोलन 
भी शिथल पड गया परंतु पूर्ण रूप से यह समाप्त कभी नही हुआ। समाचारपत्र स्वदेशी 
की आवश्यकता को लागों के सम्मुख उजागर करते रहे ।।! |899 में बनारस के “भारत 
जीवन' ने देशभक्ति की भावना से आप्लावित भाषण देने वाले तथा लेख लिखने वाले 
भारतीय शिक्षितों से इस दिशा मे देशवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की अपील 
की ।7?2 संजीवनी कुछ वर्षों के उपरात 905 में विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी 
प्रयोग के आह्वान का नेतृत्व करने वाला पत्र बन गया और उसने स्वदेशी कार्यक्रम की 
आवश्यकता तथा उसे लाग्रू करने के उपायो और साधनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
किया । उसने अपेक्षित स्तर की स्वदेशी वस्तुओं की विद्यमानता से जनता के अपरिचय 
को तथा इन वस्तुओं की सुलभ प्राप्ति के लिए दुकानों तथा अभिकरणों के अभाव को 
स्वदेशी संघर्ष के मार्ग की बहुत बड़ी बाधाएं बताया । उसने इस बात की ओर भी संकेत 
किया कि बड़े बड़े थोक व्यापारी और छोटे दुकानदार यदि चाहें तो जनता को स्वदेशी 
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माल खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं ।!”* पैसा अखबार ने 5 मार्च 902 के अपने 
अंक में वचन दिया कि वह विदेशी वस्त्रों के प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा करने वाले देश- 
भक्तों के नाम प्रकाशित करेगा ।!7+ 

बख्शी जैशीराम ने काग्रेस के मंच से चौदहवें अधिवेशन के प्रतिनिधियों से भारत में 
बनी सामग्री के प्रयोग का तथा उसके प्रचार के लिए संस्थाओं की स्थापना का अनुरोध 
किया ।!”* |90] में कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने सावंजनिक रूप से कलकत्ता 
में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के प्रतिनिधियों तथा दर्शकों से प्रार्थना की कि वे यथा- 
संभव स्वदेशी उत्पादनों से निर्मित वस्त्र पहनकर ही अधिवेशन के सम्मेलनो मे सम्मिलित 
हों ।!”* आगामी वर्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कांग्रेस सभापति पद से स्वदेशी की अपील 
की ।!” |902 में प्रथम बार कांग्रेस ने स्वदेशी आदोलन की योजना को औपचारिक 
मान्यता देने के लिए उसे अहमदाबाद कार्येस की विषय समिति को सौपा परंतु उल्लेखनीय 
यह है कि प्रस्ताव को व्यापक समर्थन न मिलने के कारण समिति ने इसे अरवीका र कर 
दिया ।/”* फिर भी बहुत सारे लोगों ने स्वदेशी विचारधारा को व्यावह्वारिक रूप देने के 
लिए उपयोगी उपाय जारी रखा। 898 मे पजाब मे “स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा' 
नाम की एक संस्था विद्यमान थी जिसका घोषित उद्देश्य भारतीय वस्तुओं का स्तर सुधार 
और उनका उपयोग बढाना था। !” [902 में पूना मे एक लाख रुपए की साधारण धन- 
राशि से एक स्वदेशी दुकान खोली गई जिसे शीघ्र ही सफलता मिली ।! उसी वर्ष 
स्वदेशी आदोलन के बंगाली अग्नदूत जे० चौधरी के सक्रिय नेतृत्व में कलकता में 'उडियन 
स्‍्टोससं लिमिटेड खोला गया।?” आगामी वर्ष अहमदाबाद मे 'स्वदेशी वस्तु सरक्षण सस्था' 
बनाई गई और इसका उद्घाटन दीवान बहादुर अंबालाल सावेरलाल ने किया ॥?": 

इस प्रकार भारत में स्वदेशी भावना का उद्भव और विकास हमारे अध्ययन काल 
की अवधि में एक खास रूप में हुआ जिसमे इस बात को स्वीकार किया गया कि रवदेशी 
वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए चाहे वे विदेशी वस्तुओ की तुलना में महगी 
तथा स्तर में घटिया ही क्‍यों न हों ।!५४ विभिन्‍न कालों तथा विभिन्‍न लोगो के व्यवहार मे 
भले ही स्वदेशी भावना के पृथक अथवा सयुकक्‍त रूप में ग्रनेक उहंश्य रहे हो परतु समीक्षा- 
धीन काल में इसका प्रमुख उदृश्य आथिक ही था, राजनीतिक नही । वस्तुत इस भावना 
का जन्म ही भारत की अशक्त तथा शोचनीय औद्योगिक स्थिति की अनुभूति स हुआ था । 
इस आंदोलन के अस्तित्व का लक्ष्य इसी आगा में निहित था कि यह भारतीय उद्योगों को 
संरक्षण और प्रोत्माहन देकर देश की औद्योगिक और आध्िक स्थिति का उद्धार और 
सुधार करने में सहायक होगा । स्वदेशी के अनेक प्रस्तावकों ने इस दृष्टिकोण का स्पष्ट 
प्रतिषादन किया ।!*” उदाहरणार्थ लोकमान्य तिलक के अंगरेजी भाषा के मुखपत्र 'मराठा' 
ने 2 अप्रैल 896 के अंक॑ मे लिखा : 

आदोलन का उद्देदय देशप्रेम की भावना का संचार है जिससे भारत मे सूती उद्योग को 

प्रबल प्रोत्साहन मिल सके।* "स्वदेशी वस्त्रों की व्यापक माग क्षण-प्रतिक्षण अधिका- 

घिक व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही है। अत: विदवास है कि शीघ्र ही इससे 

मशीनी सुधार को द्र तगति तथा देश में पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा ।!ह«% 
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एक महीने के बाद उसने (मराठा पत्र) आशाओं की आंशिक पृति की सूचना दी 
और उल्लास प्रकट किया #ि स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप बंबई प्रांत में कुल 3, 
बंबई मे 7 और अहमदाबाद में 6 नई मिलें अस्तित्व में आ गई हैं और मिलों के लिए 
अधिक बढ़िया कपास उमाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।!!९ बंगाल में इस आंदोलन को 
निरंतर गतिशील बनाने वाले तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित के० के० मित्र की 
'संजीवनी' ने भी औद्योगिक लाभ को इस आंदोलन का उहूँश्य बताया ।?” मुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने भी 4902 की काग्रेस के सभापति पद से दिए गए भाषण मे इसी पक्ष को उजागर 
किया ।?* 

अनेक लोगों ने विदेशी प्रतियोगियों के हाथों घरेलू कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों 
को निश्चित विनाश से बचाने के लिए स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया ।* यह एक 
पर्याप्त रोचक तथ्य है कि रवदेशी आदोलन में स्वदेशी हस्तशिल्पकारो को स्वदेशी मशीन 
उत्पादकों की प्रतियोगिता रे बचाने की ओर किसी का €्यान नहीं गया । 

भारतीय राष्ट्वादियों द्वारा स्वदेशी की रक्षा और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए 
प्रस्तुत तकों में एक सर्वाधिक आकर्षक तकं यह था कि सरकार ने ब्रिटिश उत्पादको की 
हित रक्षा के हेतु अथवा उन्मुक्त व्यापार सिद्धांत पर आस्था रखने के कारण भारत के 
नवजात उद्योगों मो नितात आवश्यक स रक्षण देना अस्वीकार कर दिया है अतः अब लोगों 
को स्वयं ही प्रवल रवदेशी आदोलन चलाकर उसे सरक्षण दत का दायित्व लेना चाहिए ।!९० 
इसके अतिरिक्त यह अभियान न्यूनाधिक रूप से व्यावहारिक और सभव की परिधि मे 
आता था । इसकी सफलता विदेशी सरकार की कृपा ओर इच्छा अथवा कानून में परि- 
ब॒तेन पर नहीं प्रत्युत जनता के अपने प्रयागो तथा आत्मविश्वास पर निर्भर थी। वस्तुतः 
अधीन प्रजा के लिए यही तो एक साधन अवशिष्ट था ।'/ 902 मे सुरेद्रनाथ बनर्जी ने 
काग्रेस के सभापति पद से दिए गए भाषण मे इस दृष्टिकोण को अत्यंत मुखरित रूप से 
प्रस्तुत किया . 'काननी व्यवस्था से स्वदेशी को संरक्षण देना भले ही असभव हो परतु 
हम राष्ट्रीय संकल्प से तो यथाशक्तरि उसे संरक्षण प्रदान कर सकते है ।?*- 

राष्ट्रवादियों के अनुसार सामान्य रूप से स्वदेशी आदोलन और विशेष रूप से 
विदेशी वस्त्रों का बहिप्कार लकाशायर के उन स्वार्थी उत्पाद्को के विरुद्ध प्रभावी विरोध 
तथा प्रतिकार के उप4कत शस्त्र थे जो भारत के पनपते सूती वस्त्र उद्योग को लूला-लगडा 
बनाने के लिए भारत सरकार पर अपना राजनीतिक प्रभाव डाल रहे थे। यह तक प्रस्तुत 
किया गया कि इन शस्त्रों से विदेशी उत्पादको को इस प्रकार की हरकतों को छोडने के 
लिए बाध्य किया जा सकता है अथवा कम से कम उनके परिणामों का आनंद लेने से तो 
उन्हें वंचित किया ही जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब सशक्त बहिष्कार आंदोलन 
द्वारा उनके मुनाफे कम किए जाएं ।/*१ मराठा ने 9 फरवरी 896 के अंक में लिखा: 
'यदि लंकाशायर की अतृप्त लोभवृत्ति को ही भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को 
लंकाशायर को नष्ट करने के लिए दृढ़ निरचय करना है। भारत कुछ वर्षों के लिए लंका- 
शायर के'वस्त्र का ही बहिष्कार कर ले तो माचेस्टर के अतिलोलूप व्यापारियों के होश 
ठिकाने आ जाएंगे।” विदेशी उत्पादनों के स्थान पर स्वदेशी उत्पादनों के प्रयोग के 
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आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि विदेशी उत्पादनों के फलस्वरूप भारतीय धन की 
निकासी को कम किया जा सके ।!५+ 
इस युग के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि इस युग के 
राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को राजनीतिक युद्ध लड़ने के लिए प्रभावशाली शस्त्र 
के रूप में ग्रहण नही किया । यह बात नहीं कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र के रूप में 
प्रयोग करने का विचार उनमें से कुछ के दिमाग में भी नहीं आया अथवा इसे सार्वजनिक 
अभिव्यक्ति नहीं मिली । 89] मे पूना वैभव ने जनता से अपील की कि वह “कांसेट 
ऐक्ट' को रह करवाने के लिए सरकार पर दबाव के रूप में अंगरेजी बस्त्रों का प्रयोग 
बंद कर दें ।/? ]894 में मराठी के “मोदवृत्त' ने जिसके संपादक के० बी० काले को 
897 में राजद्रोह के अभियोग में नौ महीने का कारावास मिला था, वकालत की कि 
विदेशी वस्त्रो का बहिष्कार सरकार के विरुद्ध जनता की आम शिकायतें दूर कराने के 
शांतिपूर्ण संघ के बहुत बड़े कार्य क्रम का एक अंग था ।!”* काफी समय बाद 90] में 
लखनऊ के विख्यात राष्ट्रीय साप्ताहिक 'एडवोकेट' ने तो स्वदेशी के प्रयोग को आत्म- 
रक्षा के लिए अपने पास बचा एकमात्र शस्त्र बताया। उसके अनुसार इसी शस्त्र से हम 
आस्ट्रेलिया सरकार को आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों पर थोपे प्रतिबंध हटाने के 
लिए तथा हमारे प्रति तनिक शिप्ट जनों जैसा सम्य आचरण करने के लिए विवश-कर 
सकते है ।!* भारतीय नेताओ के समक्ष चीनियों द्वारा अमरीकी सामान के सफल बहिष्कार 
का उदाहरण भी था ।१९ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुमान था कि रवदेशी को 
राजनीतिक 8स्त्र के रूप मे प्रयोग करने का अभी उपयुक्त समय नहीं था। कितु 880 
में ही दादाभाई नौरोजी ने बडी बुद्धिमन्तापूर्ण तथा न्‍्यायसंगत भविष्यवाणी की थीं कि 
वह समय अवब्य आएगा। लोकप्रिय गीतों द्वारा विदेशी उत्पादनों के आयात का रोकने 
की लोकदत्रिय चेष्टा का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा था : 
हाथ के बने महंगे सामान के मुकाबले अंगरेजी मशीनों से बने सस्ते सामान के बहिष्कार 
को एक निस्सार चेष्टा मानकर आज हम उसका उपहास भले ही कर लें परनु हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन का पनपना और समय आने पर नया रूप 
ग्रहण करना निश्चित है। यदि अंगरेज अपने अविवेक का परिचय देते है तो इस 
समय के अगरेजी वस्त्रो के विरुद्ध लिखे गीत समय आने पर अन्य अंगरेजी वस्तुओं 
के विरुद्ध भी स्वाभाविक रूप से प्रभावी प्रचार का कार्य करेंगे ।* ' “परंतु यदि भारत 
की वर्तमान पतन-प्रक्रिया जारी रहती है, यदि जनता का बहुत बड़ा वर्ग अंततः: किसी 
भी प्रकार की उन्नति के लिए निराशा अनुभव करने लगता है, यदि विवेक तथा 
सांसारिक अनुभव से रहित शिक्षित युवक ही जनता के नेता बनने लगठे हैं तो यह 
इृष्ट से अनिष्ट की दिश” मे, अंगरेजी वस्त्रों से अंगरेजी शासन की ओर एक भत्यंत 
छोटा सा कदम होगा । गीत तो वही रहेंगे परंतु हां, शासन के बारे में एक अपशब्द 
चिगारी का काम करेगा ।!? 
एक आशिक आंदोलन के रूप में भी समीक्षाधीन अवधि में स्वदेशी भावना एक 
सशक्त, अखिल भारतीय तथा सर्वव्यापक आंदोलन का रूप ग्रहण न कर सकी क्योंकि 
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राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने तथा पनपते भारतीय उद्योगपति वर्ग ने इसका विरोध 
किया । कही कही तो इस विरोध का मुखर रूप देखने को मिला परंतु अधिकांशत: आंदो- 
लन के प्रति समथ न के निषेध के रूप में ही इसने अपने को अभिव्यक्त किया। इन्होंने 
स्वदेशी आंदोलन को देशप्रेम का प्रत्यक्ष रूप तो माना परंतु इसे व्यावसायिक <ौ्टि से 
अव्यावहारिक, यहां तक कि लोकशक्ति का हानिप्रद मोड बताया ।?"० उनकी प्रमुख आपत्ति 
यह थी कि इस आंदोलन का प्रमुख आधार आर्थिक भ्रातियां है।!” लोगों के लिए आया- 
तित उत्तम और मध्यम दरजे के वस्त्रो के प्रयोग को तिलाजलि देना संभव नही था । वे 
सदेव सस्ता और बढिया माल खरीदेगे। यह सोचना श्रांति थी कि देशप्रेम की अपीनोें 
इस प्रवृत्ति को पलट देंगी। अतः इस प्रकार के सभी प्रयत्न अवध्य असफल होगे ।२०: 
देशभक्ति की उत्कटता देश की विशाल जनता को विशुद्ध व्यापार के मार्ग से एक इंच भी 
इधर-उधर न हटा सकेगी ।?९४ जनसाघारण का तो कहना ही क्‍या, यहा तक कि सुशिक्षित 
और विचारशील व्यक्तियों से भी इसकी अपेक्षा नही की जा सकती । वाचा का प्रइन था : 
'क्या वे ऐसा कर सकते थे ? उदाहरणा्यं आप उनकी महिलाओं और बच्चों से जरा 
साडियां और चोलिया, छीटें और छापे वाले कपडे पहनना छोडने को कहिए तो सही ? १९४ 
अरूचिकर वास्तविकता यह थी कि एक साधारण उपभोक्ता चाहे वह किसी भी बौद्धिक 
स्‍तर का क्यों 7 हो, केवल देशप्रेम की भावुकता के वशीभूत होकर आशिक श्रेष्ठता और 
सस्तेपन के कठोर सत्य की उपेक्षा करता हुआ अपनी स्वतंत्र इच्छा से आख नहीं मद 
सकता है ।?०$ इसके अतिरिक्त भारतीय मिले उस समय भारत द्वारा इंग्लेट से आयातित 
वस्त्रो के परिमाण में उत्पादन की स्थिति में नहीं थी। भारतीय उद्यमियों के पास या तो 
मशीनें नहीं थी अथवा दस उद्देश्य की पूति के लिए मशीनें खरीदने को पूजी नहीं थी | 
बहिष्कार आदोलन के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं कि वह एकदम ऐसे 
कारखाने लगा सके जो एक दिन में अथवा एक वर्ष से अथवा पाच वर्षो में सारे भारत 
के लिए उतने परिमाण मे वस्त्र जुटा सके जितने परिमाण में इस समय भारत इंग्लेड से 
आयातित करता है ।:०० इम संदर्भ में वाचा ने टिप्पणी ही नहीं प्रत्युत भविष्यवाणी की 
कि भारतीय वस्त्र उद्योग को कदाचित अपनी अपेक्षित पूर्ण क्षमता प्राप्ति के लिए बीस 
वर्ष लगेंगे ?”” और इसका स्पष्ट तात्पयं यह है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने का कदाचित 
वही उपयुक्त समय होगा । इस सारी बहस के पीछे यह तक काम कर रहा था कि मिलो 
का उत्पादन स्वदेशी आदोलन के बाद नही प्रत्युत पहले बढ़ना चाहिए ।?० यहां यह 
उल्लेखनीय है कि हथकरघों से बना वस्त्र देश मे वस्त्र की आवश्यकता तथा मिल के उत्पादन 
के बीच के भ्रंतर की पूर्ति कर सकता था। सत्य तो यह है कि स्वदेशी के विभिन्‍न समर्थकों 
ने उस समय यह सुझाव दिया भी था?" परंतु उस समय वाचा तथा उसकी विचारधारा 
के महानुभाव उसी प्रकार के भारतीय बस्त्रों में नहीं प्रत्युत भारतीय मिलों से निर्मित 
बम्त्रों के ही पक्ष में थे । स्वदेशी का अर्थ उन लोगों के लिए लंकाशायर के वस्त्र के स्थान 
पर भारतीय मिलों मे बने वस्त्रों के प्रचार का साधन मात्र था। लंकाशायर के बस्त्रों के 
हटाने में हथकरघों की भूमिका को उन्होंने कोई महत्व ही नहीं दिया। उनका लक्ष्य 
भारतीय उद्योगों, उनकी प्रगति और सुधार को पुन: गतिशील बनाना था न कि सड़ी- 
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गली वस्तुओं को आश्रय देना 7" हथकरघों के वस्त्र को तो उन्होंने वस्त्र उद्योग के 
विकास से एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप मे देखा । उदाहरणार्थ 90। मे वाचा ने हथ- 
करघा जुलाहों को मिलमालिकों के विरुद्ध मं रक्षण देने के लिए कपास सीमा शुल्क लगाने 
की निग्नोक्त शब्दों मे निदा की . 

कररहित भारतीय सूत का प्रयोग करने वाले हथकरघा जुलाहो के उत्पादन मिलो 

द्वारा उत्पादित बस्त्रो की प्रतियोगिता भे है। अत्यंत दुर्देशाग्रस्त हृथकरघा जुलाहो 

कै दुष्टिकोण से निस्म देह यह अच्छी बात है कि वे अपने उद्योग को उन्नत करें परतु 

जहा तक भमिलमालिको का सबध है, यह रावेथा असहनीय है । यह तो सरक्षण के भीत र 

ही सरक्षण है ।:!! 
अतएव सुविधापू वेक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है रिवबई की मिलो के मालिक 
तथा उनके राष्ट्रवादी प्रतिनिधि उस समय तक विदंशी वस्त्नों के बरिष्कार के पक्ष मे नहीं 
थे जब तक भारतीय मिले अप्रॉतशोधित माग को पूरा करके विदेशी वस्वो के जायात को 
बद करने की स्थिति मे नही आ जाती । इसका अर्थ उनके अपने अनुमान के अनुसार तीस 
वर्ष थे ।!!? उस समय वे खादी आ्रादोलन को समर्थतर देने के लिए भी सहमत हा जाते क्योंकि 
वे अच्छी तरह जानते थे कि खादी के उस समय उनका प्रतिद्ठढ़्ी उन पाने की सभावना 
ही नहीं थी ।१!९ 

स्वदें शी आंदोलन के औचित्य पर स्देह करने वालो के मत में छुपा हुआ एक और 
भय यह था कि ब्रिटिश उत्पादक भारत की नई मिलो को मशीनरी देने स इकार करके 
अथवा अन्य इसी प्रकार के साधतो का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध बदले वी भावना से 
काम कर सकते है। उनके विचार मे शासक पक्ष सुदृढ़ और शक्तिशाली था और उसके 
विरुद्ध शासित भारतीय पक्ष शोचनीय रूप से दुबंल था। अततः उनके तथा मिलमालिको 
के समर्थन के अभाव तथा उनके विरोध का विश्लेशण निम्नलिखित दो बातों से किसा जा 
सकता है . !. उनका विश्वास था कि भॉरतीय मिलो की वर्तमान उत्पादन क्षमता के लिए 
आतरिक बाजार मे पर्याप्त अवकाश है। इस बाजार का कृजिम रूप से अथवा जबरदस्ती 
क्या गया प्रसार उनके लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी नहीं होगा क्योकि देश में मोटे 
वस्त्र उद्योग पर पहले ही 3नका एकाधिकार है और इससे इनके वास्तविक प्रतिद्वद्वी 
हंथकरघा उद्योग की सहायता मिलेगी और 2. अपनी आथिक शक्ति पर तथा जनता के 
बलिदान की भावना की क्षमता?! और सुदुढता पर अविश्वास और विदेशी शासकों की 
शक्ति को बढा-चढाकर आका जाना । 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावशाली वर्ग तथा मिलमालिको के विरोध का 
परिणाम यह हुआ कि देश के राष्ट्रवादी शिक्षित मध्यवर्ग का व्यापक समर्थन उपलब्ध 
होने पर भी स्वदेशी आदोलन देश का शक्तिशाली आदोलन न बन पाया। यहा तक कि 
उमे भारतीय राष्ट्रीय कापग्रेस का औपचारिक समर्थन तक प्राप्त नही हो सका। 
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भारत से बाहर निवेश के अन्य स्रोत धीरे धीरे न केवल ब्रिटिश पूंजी से प्रत्यृत विश्व के सभी 
पूंजी उत्पादक देक्षों की पूंजी से भरते जा रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो वह समय श्लीघ्र 
आ जाएगा कि बैंकों में दीर्धकाल से खाली पड़ी हुई ब्रिटिश चालू पूंजी को वहां से निकालकर 
नए स्रोतों में लगाना होगा और इस रूप में “आर्थिक गुरुत्वाकर्षण” के नियम के अनुसार उसकी 
गति भारत की ओर ही होगी ब्रिटिश कानूनों ओर ब्रिटिश सम्थाओं द्वारा ब्रिटिश पूंजी को 
मुरक्षा प्राप्त होने से इसे भारत के लिए अतिरिक्त आकर्षक बनना चाहिए (कर्जन : स्पीचेज, 
खड [][, पृ० 34) इससे पूर्व वह घोषित कर चुका था कि ब्रिटिश पूंजी भारत की राष्ट्रीय 
प्रगति के लिए अपरिहाय आवश्यकता है (स्पीचेज, खंड |, १० 34). और भी देखिए, एलगिन : 
स्पीचेज, पृ० 489. 


. लिलंड हैमिल्टन जेक्स * दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल टु 875 (स्यूयार्क, 927) 
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. वही, पु० 225 तथा देखिर भारतीय अकाल आयोग 880 का प्रतिवेदन भाग ||, अनुभाग 


ए[!], कडिका 3. 
पी» पी पिल्‍ले की 'इकानामिक कडीशस इन इंडिया, (लद॒न 925) पृ० 28| में उद्धृत. 


5. जाज पाइश . ग्रेट ब्रिटेस कपीटल इनवेस्टमेट इन इडीवीज्युअल कानोनीयल फारन कट्रीज, 


जरनल आफ रायल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी, खड [,४%[४, भाग [| (जनवरी, 9]), 
पुृ०१! है0. 


. 'पिल्ले' में पूवद्धित, पृ० 28 
. जेंक्म . पूर्वोद्धात, १० 230 880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन भाग |], वर्ग शा, 


कडिका 3. 


8. जाजं पाइश पूर्वोद्धुत 
9. जोशी : पूर्वोद्धत, चार्टफेसिम पृ० 780 राय: पावर्टो, 83-4, 25-6 
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जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 652, 757. 

भारतीय अधंशास्त्र के बहुत से विद्याथियों ने हो नहीं बल्कि अथंशास्‍स्त्रोय समस्याओ के प्रति 
जायरूक हमारे बहुत सारे विद्वान लेखकों ने भी इस तथ्य की उपेक्षा को है (बबई, !946) . 
प्रोफ़ुंसर पी० ए० वाडिया तथा के० टी० मर्चेट ने इस तथ्य को प्रामाणिकता दो है कि प्रथम 
विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तक भारतीय नेताओं के पास विदेशी पूंजी के संबंध मे कुछ कहने 
को ही नहीं था. उन्होंने लिखा है: 922 तक भारतीय लोकमत ने भारत मे विदेशी पूंजी के 
निवेश के संबध में अपने आपको निश्चित रूप मे अभिव्यक्त नहीं किण. फिसकल आयोग ने ही 
निर्देश किया था कि गवाहो ने अपना मत ब्यक्त किया है कि कतिपय निश्चित प्रतिबधों के 
बिना भारत में विदेशी पूजी के प्रवेश को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए (१० 479-80) . 

8 दिसंबर 886 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंठक में प्रस्तुत एक लेख में 
दादाभाई ने लिखा था : मैं सभी अंगरेज उद्यमिया से विनयपुर्वक प्रार्थना करता हूं कि वे भारत 
जाकर यथासंभव अधिकाधिक लाभ उपाजित करें. वे हमें इससे बड़ा न कोई और लाभ पहुंचा 
सकते हैं और न ही अनुग्रह कर सकते हैं. वस्तुतः हमारे देश में झगरेजों हारा निवेशित प्रत्येक 
कौड़ी हमारी स्थिति के सुधार में हमारे लिए महत्व रखतो है (जरनल आफ ईस्ट इंडिया 
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एसोसिएशन, खड ][]-969, सं० |, पु० 3) तथा देखिए. नौरोजी : एसेज, पु० 39-4, 
02, 04 06, 24-7. 430-।, 35. विदेश पूंजी के उत्तरगामी विरोध के लिए देखिए : 
अधोलिखित विवेचन. 

नौरोजी : एसेज १० 39-40, 06, 27 एस० एन० बेनर्जी : स्पीचेज [, पृ० 90 हिंदुस्तान 
2, 23, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन० 26 अगस्त 888) . केल्लाक : पूर्वोद्धुत में उद्धत 
रानाड़े का वक्‍तव्य पृु० 22 तथा 'एसेज', पृ० 05. हितवादी ]3 जून (आर० एन०» पी० 
बंग, 20 जून, 89). ए० बी० पी०, 8 फरवरी 895, 6 जनवरी, 5 अक्तूबर 900, ॥0 
अगस्त 903. एस० एन० बेनर्जी : सी० पी० ए०, पु० 270 आर० एम० सायानी, आई० सी० 
पी० 897. खंड #>>४०७][, पृ० 524. हिंदुस्तान 8 अक्तुबर (आर० एन० पी० एन०, ] 
अक्तूबर 988) . 

प्रारभिक वर्षों में दादाभाई का विचार था कि भारतीय धन और पूजी के ब्रिटेन मे अपरिहाय॑ 
निकासी के मार्ग में विदेशी पूजी का आयात आशिक रूप में निरोध तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप था. 

दादाभाई नौरोजी ने इस मुद्दें के लिए जोन स्टुअर्ट मिल को उद्धत किया (एसेज, पृ० 04) 
तथा देखिए, जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 789-90. आर० एम० सायानी, एल० सी० पी०, खड 
#२(+*७४॥, १० 524 

रानाई : एसेज, पृ० 86 

सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य इग्लेंड से और अमरीका तक से पृजीपतियों को भारत में उद्योग 
खोलने के लिए निमत्रित और उत्साहित करना है (ए० बी० पी० ॥7 मार्च 902). 'समाचार 
पत्रों ने तो विदेशी निवेशकों के प्रारूपों के प्रति उदासीनता और अनुदारता दिखाने के लिए 
भारत सरकार की निंदा की ” तथा देखिए, एस० एन० बैनर्जा स्पीचेज |, पु० 90 हिंदुस्तान 
2], 23, 24 अगस्त (आर० एन० पी० एन, 5 नव० 898) ए० बी० पी०, ।5 जुलाई 
8893 और नौरोजी : ऊपर उद्धत पादटिप्पणी सं० ]2 

हिंदुरतान 2॥, 23, 24 अगस्त (ऑर० एन० पीणान०, 25 अगरत 8९8) एस० एन ब॑नर्जी: 
सी० पी० ००, पृ० 270. 

जोशी : पूर्वोॉद़त, 756 हिंदू 23 फरवरी 900, बगालो 25 मई ॥902 जो एस० अस्यर दि 
विक्टरी आन दि इकानामिक कड़ीशस आफ इंडिया, एच० आर०, जून 490!, प० 445-7. 
नौरोजी : स्पीच ऐट पोट से माउथ इड्िया 20 मार्च 90, पृ० 40 

नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 250-] 382, 398 परिशिष्ट, पू० ) जी० एस० अय्यर * रिप० आई० 
एन० सी० 898, प्‌ृ० 07 चैंपियन, 30 जुलाई (आर० एन० पी० बंब, 5 अगस्त ]899) 

हिंदू 23 फरवरी 900; बंगाली 25 मई 90।. विदेशी पूंजी के प्रवाह की कल्पना करने वालों 
को प्रत्युत्तर देते हुए डी० ई० वाचा ने 898 में टिप्पणी की : जब तक देश में विदेशी लुटेरे बड़ी 
संध्या में टिठ्टी दल की तरह फैले रहेंगे और इसके सत्व और मांस को खाते रहेगे, तब तक 
यहां के लोग किस प्रकार नाभान्वित हो सकते हैं ” विदेशी निवेशक एक तो अपने यहां के 
लाभों को दूसरे स्थानों पर खींच ले जाते रहेंगे और इसके अतिरिक्त समय आने पर पूजी को 
भी लौटा लेंगे (रिप० आई० एन० सी०, 890, पू० 50 ): 

लोकमित्न 24 दिसं० (आर० एन० पौ० बंब, 30 दिसंबर 889). दत्त : 'इस्लेंड ऐंड इंडिया, 
पृ० 32. चैंपियन 30 जुलाई (आर० एन० पी० बंद, 5 अगस्त 899) हिंदू 23 फरवरी 
902; बंगाली 25 मई 90. 


औद्योगिक विकास : दो ] 


2 


22. 


23 


ट्व 


25 
36. 


।4 


29 


3॥ 


52. 
33. 


नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 33. तथा देखिए, बही, पृ० 240, 382, 398 परिशिष्ट पु० 7 जोशी : 
पूर्वोद्ध त, पृ० 700 

जी० एस० अय्यर * ई ए, पृ० ]22 तथा देखिए, हिंदु 23 फरवरी 900. न्यू इंडिया, 26 
अगस्त, 90] 

नौरोजी पावर्टी, पृ० 34, 568-9 स्पीचेज, पृ० 96. परिशिष्ट, पृ० 7 इंडिया 40 मई 90] 
में प्रकाशित एक पत्र, पृ० 233 और स्पीचेज ऐट पोर्टस माउथ, इडिया, 20 मार्च 903, 
पृ० 40 बगाली 25 मई 90!, इंडियन पोपुल 23 फरवरी 905, “हिंदुस्तान रिव्यू! तथा 
'कायम्थ समाचार के सपादक ने विदेशी पूजी के प्रयोग को “एक प्रतर्राष्ट्रीय लूट खसोट पद्धति' 
की सज्ञा दी (फरवरी 903 प्‌ृ० 93) तथा गोखले, वेलबी आयोग, खड [तर], पृ० 840-] 
नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 3 बगालो 25 मई 90]. जी० एस० अय्यर - 'लाडे कर्जन 
का बजट भाषण--एच० आर०, अप्रैल 903, पृ० 38 

बगाली | जून 90। तथा मराठा 30 जून 88] 

जोशी : पूर्वोद्ृत, पु० 673, 700, 739-40 तथा नौरोजी : पावर्टी, पृ० 227 मद्रास स्टेडर्ड 
28 मई (आर ० एन० पी० एम०, | जून 90।) 8 जुलाई 883 के “भारत मिहिर' मे एक 
लेखक ने सकेत किया . ब्रिटिश पूजी अमरीकिया की स्थिति के सुधार के लिए और हिंदुस्तानियों 
को प॒थ्वी से नामशेष करने तथा अफ्रीकी हब्शियो को अमरोकियो के दास बनाने में तथा मिस्र 
को अपना उपनिवेश बनाने के लिए उत्तरदायों है (आर० एन० पी० बग, 2। जुलाई 883) . 
न्यू इडिया ।2 अगस्त 90 (बल दिया गया). न्यू इडिया के अगल भ्रक में उसने लिखा : 
वर्तमान आथिक और वित्तीय परिरिथितियों मे हम इस्लैड के उद्यम द्वारा प्रवतित तथा ब्रिटिश 
पूजी द्वारा सचालित प्रत्येक उद्योग को आथिक खतरे के एक नए स्रोत के रूप में देखने को 
विवश हो गए हैं (॥9 अगस्त 90). 890 में 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख में तो यहा तक 
घोषित किया गया कि “विदेशी पूऊी के गृुणगान करने वाला महादेव रानाडे देशद्रोही है' 
(कंलाक मे उद्धत, पूर्वोद्धत, १० 23). 


. जोशो . पुर्वोद्ठत, पु० 757, केसरी 22 जून (आर० एन० पी० बब 26 जून 897), दत्त . 


स्पीचेज, [[, प० 82, एल० एम० घोष सी० पी० ए०, १० 78!. 

जी० एस० अय्यर रि० आई० एन० सी० 90।, पृ० 2। तथा मद्रास स्टंडडं, 28 भई 
(आर० एन० पी० एम०, ] जून 90). 

जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 90, पृ० 32 वाला ने 899 में टिप्पणी 
की : 'स्वदेशी पूजी ही एकातत लाभदायक द्वो सकती है, वहू पूजी ही भावों पूजी का सवधंन 
करेगी ” इसकी प्रक्रिया मद होने पर भी निश्चित अवश्य होगी (रिप० आई० एन० सी०, 
899, पृ० 59) . 

भारत मिहिर! 7 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2! जुलाई 883) जोशी . पूर्वोद्धत, 
पु० 682, 700 नोरोजी . स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 556 हिंदू 23 फरवरों 900 जी० एस०» 
अम्यर : वेलबी आयोग, खड़ []][, प्रश्त 8664 ई ए--परिशिष्ट, पु० 2- 

जोशी : पूर्वोद्त, पु० 682 

जोशी : पूर्वोद्ृत, पु 782. वाचा, सी० पी० ए०, १० 626, मद्रास स्टैंडहें 28 मई (आर० एन० 
पी० एम०, जून 90]) . 

जोशी : पूर्वोदित, पुृ० 756, 779, 709. जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 257 


2 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


35. जोशी: पृवोंद्ठत, पु० 673, 700, 739-40, 746. गोखले : वेलबो आयोग, खंड ][], प्रश्न 840, 
845. मद्भास स्टैंड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, ! जून 90). जी० एस० अय्यर : 
रिप ० आई० एन० सी 90], १० 74. ई ए, पु० 423, 27. 

36. कजंन . स्पीचेज [[[, १० 4. 

37. जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 673. जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 23. 

38. एच० आर०, फरवरी 903 का संपादकीय, पृ० 93-4 तथा जी० एस० अय्यर : ईए, 
पु० 423. 

39. उदाहरणार्थ देखिए, जी० एस० अय्यर :ई ए, पृ० 24. स्वीकृत तथ्य के लिए देखिए, स्वयं, 
कजन : स्पीचेज, १० 40. 

40. देखिए नीचे तथा अध्याय १%[[] “दि ड्रेन'. 

4. यद्यपि दादाभाई नौरोजी ने इस दृष्टिकोण का अत्यत सशवतता तथा सुस्पष्टता से विश्लेषण 
किया था तथापि निकासी सिद्धांत के इस भविष्यवक्ता का समकालीन नेताओ ने भी व्यापक 
रूप से अनुमोदन किया. देखिए, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 38, 54, 567-8, स्पीचेज, पु० 250-॥, 
395-6, 64 परिशिज्ट, पृ० 7-8, इन इंडिया, 2 सितबर 904. मराठा 30 जनवरी 88।, 
हिंदू 30 अक्तूबर 885, 23 फरवरी 900. जोशी : पूर्वोद्धुत, पृ० 756-7 राय : पावर्टी, 
पु० [26. गोखले, वेलवी आयोग, खड ]]], प्रश्न 840, 8!42, 870, 876. जी० एस० 
अय्यर  रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० ]07. रिप० आई० एन० सी० 902, 
प्‌ृ० 2।, ई ए, पृ० 28. हितवादी 0 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 5 अगस्त 899) 
स्वदेशमित्रणत 22 जनवरी (आर० एन० परी० एम०, 26 जनवरी 90!) बंगाली 25 मई 
90!; न्यू इडिया 8 नववर२ |90।; मराठा 7 दिसंबर 902. 

42. नौरोजोी : पावर्टी, पृ० 94. छगाली 25 मई 90; 903 में भारतीय राष्ट्रवादियों पर बरसते 
हुए लाड कर्जन ने कहा : 
विदेशी पजी के भारत में अत प्रवाह के विरुद्ध प्रस्तुत तक कि यह भारतोयों को निर्धन बनाने 
का साधन है तथा यह देश की मर्पत्ति को विदेशों में खींच ले जाता है, मुझे तो मू्खेतापूर्ण औौर 
खतरनाक मनिश्रम दिखाई देता है. जब जिटेन ने अमरीका और चोन में अपनी प्‌जोी 
प्रवाहित को तो उन देशो के वासियों ने कभी यह शिकायकत नहीं की कि उनका सत्यानाक्ष 
किया जा रहा है. विदेशी सरकार द्वारा मिस्र के साधनों और नील बाधनी व्यवस्था करने पर 
किसी को भी उस देश पर दया नहीं आई. आज अपने देश के लाभों का साधन बनने जा रहे रूस 
के उद्योगों का विकास विदेशी पृजो तथा विदेशी मस्तिष्क द्वाशा ही हुआ. अब जब अमरीका अपनी 
सचित पूजी, अपनी आश्चयंजनक आविष्कार शक्ति, अपनी व्यावसायिक प्रतिभा आदि साधनों 
को इग्लंड में बाढ़ ला रहा है तो हममें से कोई भी विदेशी निकासी से अपने चुसे जाने के 
दुर्भाग्य पर बैठकर आंसू नहीं बढ़ाता (स्पीचेज, खंड ॥][, १० 40-) . 

43. नोरोजी . स्पीचेज, पु० 52-3, 39, 32, 395 परिक्षिष्ट, पृ० 5, 7-8. पावर्टो, पृ० 34, 
38, 35 दादाभाई नौरोजी और गोखले, वेलबी आयोग, खड ]]], प्रश्न 868- 9, 883-4. 
हिंदू, 23 फरवरी 900 और अध्याय >]]] “दि ड्रेन पर वेलबी आयोग को प्रस्तुत विवरण में 
900 दादाभाई ने लिखा : अत्यायपूर्ण तथा निरंकुश शासनपद्धति ब्रिटिश भारतीयों को अपने 
ही उत्पादनों अथवा साधनों का उपभोग नही करने देती, उन्हें प्ंजीविद्दीन तथा असहाय बनाती 
है, तय विदेशी पूंजपति आते हैं ओर बिनाश की बची-खुजची कसर पूरी कर देते हैं (स्पीचेज, 
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पृ० 382) और हमारे लिए चाहने न चाहने को कुछ नही, सारी स्थिति अनिवायंता की है. 
हमारे लिए यह कोई साधारण कारोबार की बात नहो (यही, पूृ० 39) 

मराठा 30 जनवरी 88]. जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 699-700, 786-825. नौरोजी : स्पीचेज, 
परिशिष्ट, पृ० 57; हितवादी 0 फरवरी (आर ० एन० पी० बग, 8 फरवरी 889 ) बंगाली 0 
जून ]90. ऐंडवोकेट 27 नवबर (आर० एन० पी०, यू० पी०, 29 नवबर 902). जी ० एस० 
अग्यर ई ए, प० 9-22, 32, 560-3 रगालय 8 फरवरी, हितवादी 20 फरवरी (आर० 
एन० पी० बग, 28 फरवरी 90।), इंडियन पीपुल 27 फरवरी 903. 

नौरोजी पावर्टो, पृ० 227, 567-9 स्पीचेज, पृ० 250, 382-3, 397, 65. परिशिष्ट, प० 7 
स्पीचेज ऐट पोट समाउथ, इंडिया 20 मार्च ]903, पुृ० 40 पर प्रतिवेदित; श्रतर्राष्ट्रीय 
समाजवादी काग्रेस मे भाषण, इडिया 2 सितबर 904, १० 6 मे प्रतिवेदित मद्रास स्टेडड 28 
मई (आर० एन० पी० एम०, | जून 90]). जो० एस० अय्यर : ई ए, प० 27-8, 66, 268 
तथा लाडं कर्जन का बजट भाषण, एच० आर० अप्रैल 903, १० 38-9. युनाइटेड इडिया, 
24 फरवरी (वी० ओ० आई०, 4 मार्च 903) दादाभाई तौरोजी ने लिखा . ब्रिटिश शासक 
प्रथम दर्ज के लुटेरे हैं वे प्रथम तो भारत को दीन-हीन और असहाय बना देंगे, फिर लूट के 
माल के कुछ भाग को अपना बताकर यहा ले आएंगे और उससे पुन. भारत की भूमि ओर 
श्रम साधनों का शांषण करेगे (पावर्टी, पृ० 568 ) . तुलनीय जेंक्स, पूर्वोद्धत, पृ० 208. इस प्रकार 
]9वी शत'््द > रण्य में हस्लेंड के निवासी बागान बधको, व्यापारिक और बेक सबधी प्रेतिष्ठानो 
तथा रुपयो मे दी गई ऋणराशि के भागो के ही स्वामी थे. ये सारे अधिकार अपने बच्चो को 
शिक्षित करने अथवा शात जीवन व्यतीत करने के लिए भारत से इग्लैंड लौटे भ्रगरेज भारतीय 
अधिकारियों द्वारा वहा भी लाए गए थे ये सारे लाभ आशिक रूप से भारतीय पूजी की लूट- 
खमोट और आशिक रूप से भारतीयों से उगाद्दे राजस्व के पुननिवेश के ही फल थे. ये ब्रिटिश 
पूजी के निर्यात से उत्पादित नहीं थे इन लाभों की आय व्यावसायिक खाते मे जुड़ती रही 
और फिर इससे भारत से प्रतिवर्ष आर्थिक निकासी में स्वभावत उल्लेखनीय वृद्धि होती गई 
नौरोजी स्पीचेज, पु० 382-3 तथा देखिए उनकी पावर्टी, पु० 33 

जी० एम० अय्यर 'ला्ड कर्जन पर रपीच', एच० आर० अप्रैल 903, पृ० 39 तथा देखिए, 
नौरीजी पावर्टी, पृ० 567 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 268 

देखिए नोचे पादटिप्पणी 50 

इस प्रकार हमारी स्थिति बहुत अव्यवस्थित है. उस बच्चे के समान है जिसे उसके स्नेही माता- 
पिता मिठाई देते है परतु वह उसकी अजीणंता के कारण उसके लिए विष का काम करतो है 
इसी प्रकार विदेशी तत्व हमारी दुबंल' पाचनशक्ति को कुड़ने वाला अधिकाश में बाहर फिकने 
थाला और थकावट से चूर करने वाला है इस समय भारत की स्थिति यह है कि प्रत्येक दूसरे 
राष्ट्र के लिए स्पृहणीय इसे अपने लिए विषेला प्रभाव बालने वाला प्रतीत हांता है (नौरोजी : 
पावर्टी, पृ० 54) 

नौरोजी . म्पीचेज, पृू० 65-6 90] में इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए बो० सी० पाल ने 
लिखा * “विदेशी पूजी हमारे साधनो का शोषण कर रही है. 0 से 5 प्रतिशत की दर से 
लाभो को स्वायत्त कर रही है, इस प्रकार 7-0 वर्ष के भीतर वहू अपने को दुगना बनाने जा 
रही है,देश का शोषण. इस पूंजी का देश में पुनः निवेश हमारे ऊपर नया भार लादता होगा. 
इससे देश से फ्रकृतिक पूंजी के निकास को निरतरता मिलेगी तथा देश की भुखमरीप्रस्त 
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जनता और अधिक तथा स्थाई दरिद्रता का उपभोग करेगी (न्यू इंडिया ।8 नवबर 90।) . 
तथा देखिए, नौरोजो : पावर्टी, पु० 38, 567, स्पीचेज, पु० 397. परिशिष्ट पुृ० 6-7 तथा 
अंतर्राष्ट्रीय समाज कांग्रेस मे भाषण, इडिया 2 सितबर 904, प० ॥6. "मद्रास स्टेडड', 28 
मई (आर० एन० पी० एम०, | जून ॥90); बंगाली | जून 490।; जी० एस० अय्यर . 
ई ए, प० 28. 

5]. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 228, जोशो : पूर्वोद्धत, १० 699, 779, राय : पावर्टी, पृ० 322, 324, 
गोखले, वेलबी आयोग खड ]]], प्रश्न 8]46, 8506, 87], 8]76 जी० एस० अग्यर : 
रिप० आई० एन० सी०, 898, पुृ० ॥07 और एच० आर० जून 9]0, पृ० 445, 447. 
वाचा : रिप० आई० एन० पी० 59; स्वदेशमित्नन 22 जून (जार० एन० पी० एम०, 26 
जनवरी 90]), हिंदू 3 जून 904 

52. नौरोजी : पावर्टी पुृ० 54, 94, 228', एस०> एन० बनर्जी * सी० पी० ए०, पृ० 270. 

53. नोरोजी . पावर्टो, १० 228 

54 वही, पृ० 94, 228. 

55 वही, पृ० 54, ॥94, 228. 

56 हिंदू, 6 अक्तूबर 885 तथा जोशी पूर्वोद्धत, पु० 756, 779. नौरोजी . स्पीचेज, १० 398 

57. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 94 

58 नोरोजी स्पीचेज, प० 634. राय पावर्टी, पृ० 322. वाया रिपर० आई० एन० सो० 
899, १० 59 स्वदेशमित्रन 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 26 जनवरी |90). जो० 
एस० अय्यर . रिप० आई० एन० सी० ॥90।, १० 2!. 

59. जोशी . पूर्वोचद्धत, पु० 70 

60. वही, पु० 757 नौरोजी ऐड गोखले वेलबी आयोग, खड़ |[|, प्रघन 870 नौरोजी स्पीचेज, 
परिशिष्ट पु० 7 और पादटिप्पणी 2। नथा 22 उपयुक्त 

6]. जी० एस० अय्यर : इडियन रिव्यू फरवरी 92, प्‌ृ० 83 तथा देखिए राय . पाबर्टी, पु० 324 

62. 'भ्यू इंडिया, 26 अगस्त, 2 सितबर 90]. 

63. 'स्पीच एट पोट्स माउथ इन इंडिया, 20 मा ॥903, पृ० 40 

64 जोशी पूर्वोद्धत, पूु० 699-700 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० शी० 898, 
पृ० 07. एच० आर० अप्रल 903, पृ० 320 मे प्रकाशित दल स्पीचेज ]।, पृ० 82. 

65. युनाइटंड इडिया 9 जून (इंडियन स्पेव्टेटर 9 जुलाई 904). जी० एस० अय्यर . रिप० आई० 
एन० सी० [90। पृ० 2 ह 

66. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 699; बगाली 25 मई 90! न्यू इंडिया 26 अगस्त 90]. 

67. जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 249. 

68. जोशो . पूर्वोद्धत, पृ० 788 बगाली | जून 90), ]7 फरवरी 903 जी० एस० अब्यर 
रिप० आई० एन० पी० ॥902 पृ० 73-4. ईए पृ्‌० ।27. हिंदू ।3 जुन 904. केसरी 9 
मई (आर० एन० पी० बव, 3 मई 905). 

69. बगाली 9 जून ]90!. दादाभाई नोरोजी का जे० एन० टाटा को पत्र, तिथि 6 सिशबर |902. 
मसमसाली की रचना में उद्भधुत पूर्वोढत, पु० 448. 

70. बगाली, ]7 फरवरी 903. जी० एस० अय्यर . ई ए, प० 427. 

7. बंगाली, | जून 90) 
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जोशी पूर्वोद्धुत, पु० 688-9 

उदाहरण के रूप में देखिए, जोशी पूर्वोद्धत, पु० 700, हिंदू ॥0 अक्तूबर ]885 

रानाढे एसेज, १० 86 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 673 

885 मे जोशी ने लिखा राजनीतिक दृष्टि से यदि हम इतिहास का गलत अध्ययन नही 
करते तो यह निश्चित है कि धन सर्पत्ति वी आर शक्ति का आक्षंण रहेगा तथा देश मे सुदृढ़ 
विदेशी व्यापारिक हित राज्य मे निश्चित रूप से अत्यत कष्टदायक सक्रिय तत्व बनेग यह 
सदैव अपने निजी स्वार्थों तथा उदृश्यों क॑ लिए अपने वश भर शक्ति और प्रभाव का प्रयोग 
करेंगे तथा सरकारी निरणणयां का अपने पक्ष मे करन क॑ लिए दबाव डालगे (पूर्वोद्धत, ;० 640) 
तथा देखिए वही, पृ० 700, बगानी 0 जून 90] 

मद्रास स्टेडड 28 मई (आर० एन० पी० एम० | जून 90। ) बगाली 0 जून 90| 


77-ए देखिए ला्ड डफरिन का भाषण तिथि 6 नवबर 888 


78 


79 


“इन दायित्वों के साथ मातृभूमि के अपरिमित व्यावसायिक हितो का दायित्व भी जुड़ा है, 
जिनवा प्रतिनिधित्व भारतोया क॑ महान लाभ के लिए सरवार को उधार दी गई अथवा रलव 
जैसे बतिपय उद्यमो मं लगाई गई 2200 लाख पौंड रटरलिंग की पूजी करती है हम इस तथ्य 
फो स्वीवार करते हैं कि इस देश म॑ सर्वप्रथम इस दश के हूतो का सरक्षण प्ृवंथा उचित ही 
है पर, स + ५ द्वारा उन लोगो के प्रति जिन्होंने सरकारी गारटी के विश्वास पर भारत के 
साधना क विशास म॑ बहुन बडी रकम लगाई है अथवा जिन्होंने शाही भारतीय सरकार के 
निमत्रण पर अपनी पृजों का निवेश विया है, अपने दायित्व की उपक्षा एक कानूनी अपराध 
होगा यही स्थित चायबागानो और नाल व खता, पटसन तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगों 
मे निजी ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा उत्पादन में निवशित विपुल पूजी का है क्योकि उन्होंने भी 
इसी विधवास पर प्‌जी का निवेश किया है कि भारत मे प्रगरेजी शासन तथा श्रगरेजी न्याय 
सुदृढ़ रहेगा ' (गवर्नर जनरल का भारत सचिव को प्रेषण, स० 67 तिथि 6 नवबर 8९8 ) 
बगाली ने 0 जून के भ्रक मे लिख” ब्रिटिश प्‌जी का देश मे बढ़ता हुआ निवेश तथा उसपर 
भ्रजित चत्र वृद्धि ब्याज ही भारत सरकार की ब्रिटिश प्रद्ृति तथा परपराओ के पूर्ण तथा रवतत् 
विकास मे सचमृच ही बाघक है गत वर्षों से भारत सरकार की चरित्रगत यह नीति ही प्रति- 
क्रिया के लिए उत्तरदायी है सही कारण यह डर है कि क्यो हमारे प्रतिनिधियों को बजट 
निर्माण भे भाग नहीं सेने दिया जाता ओर यदि भारतीयों को यह अधिकार नह्दी दिया जाता 
तो इसका पॉरणाम यह होगा कि भारतीय सचमुच ही विदेशी शोपको के हितों के विरुद्ध 
साधनो वी खोज करेंगे 

27 फरवरी 903) इसी प्रकार बोी० पी० पाल ने “न्यू इडिया' के 2 नवथर 902 के भ्रक मे 
लिखा भारत सरकार यह दोहराते हुए स्वीकार कर चुकी है कि वह वेश के प्राकृतिक साधनों 
के तथाक्थित विकास के लिए भारत में यधासभव अधिकाधिक ब्रिटिश पूजी लाना चाहती है 

इस नियत्रण के पश्चात सरकार ब्रिटिश पूजी तथा उसके अभिकर्ताओं को उनके द्वारा मांगी 
जाने वाली सुरक्षा देने को वियश है भारतोयों को बजट के सबंध में बोलने देने के अधिकार से 
बचित करने का वास्तविक कारण भी यही है 'न्‍्यू इडिया' के !! दिसबर 902 के प्रक मे 
उन्होने लिखा 'कहने को आवश्यकता नद्दी कि केवल दरिद्र बगाल पर ही नहीं प्रत्युत सारे 
असहाय भारत पर अधिकाशत ब्रिटिश पूजी ही शासत करतो है” ॥4 फरवरी [903 के प्रक 
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में बंगाली ने टिप्पणी की ; “जिस प्रकार क्षुम्हार मिट्टी कौ मनचाहा रुप देता है, उसी प्रकार 
सरकार वाणिज्य सदन के हाथ में है और उसकी इच्छा से कार्य करती है' तथा देखिए, हिंदू 6 
माचे 894 मद्गास स्टेंडड 28 मई (आर० एन० पी० एम० | जून 90। ) . बगाली, ॥0 जून ॥90]. 
रगालय 8 फरवरी; हितवादी 20 फरवरी; वसुमती 2। फरवरी (आर० एन० पी० बग, 
28 फरवरी 903) सजीवनी 5 मार्च (आर० एन० पी० बग, 4 मार्च, ।90।), जी० एस० 
अय्यर : ई ए, १० ।20-2 

80. रानाडे : एसेज, पृ० 66 

8. नौरोजो . पावर्टो, १० 34, 35, 567-8 स्पीचेज, पृ० 322, परिशिष्ट, पृ० 55-6 गोखले, 
वेलबी आयोग, खड []][, प्र० 8]70, जी० एस० अय्यर . वही, प्र० 9636, 9680-।, 
9644 रिप० आई० एन० मो० ॥90। पृ० 2[-2 मद्रास स्टैंड 28 मई (आर० एन० 
पी० एम०, ] जन 00] ) 

82. विदेशी पूजी की सहायता से किसी देश के विकास में और विदेशी पृजीपतियो द्वारा किसो देश 
के साधनों के शोषण मे आकाश-पाताल का ग्रतर है (बगालो, 25 मई 90]) 

83. जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 739 

84 इस तकं की सारी रूपरेखा का विकास उपनब्ध है . नौरोजो . पावर्टी, पृ० 228-9, जोशी 
पूर्वोद्धत, 673, 739; मराठा 30 अगस्त ॥89], मद्रास स्टेंडड 28 मई (आर० एन० पी० एम०, 
] जून 90]) जी० एस० अय्यर रिप० आई० एम० पी० 90।, १० 2|-2 डी० जी० कर्वे 
के अनुसार, जस्टिस रानाडे भी इसी दृष्टिकांण के थे देखिए उनको पुस्तक, रानाडे : दि प्रोफेट 
आफ लिबरेट ड इंडिया, पृ० ५५5. 

85 नौरोजी पावर्टो, १० 229 

86 88 में दादाभाई ने लिखा भारत की वतंमान उदासीनता की विशिष्ट परिस्थितियों मे 
पग्रगरेजी पूजो से भारत के लाभ उठाने का असदिस्ध रूप से सर्वोत्तम भथाधन सरकार द्वारा 
कार्यों का सचालन होगा. “' भारत के निश्चित रूप से लाभान्वित होने की योजना यह ट्ागी 
कि सरकार सभी प्रकार के पृजीसापेक्ष सावंजनिक कार्यों अथवा खानो अथवा सारे ही कारोबार 
को अपने हाथ में ले ले उनमें अगरेजी पूजी भले ही हो परतु अभिकरण स्वदेशी हो तथा केवल 
सर्देधा अपस्टाय स्थिति में ही योग्य यूरोपीयां को उनका प्रधान बनाया जाए (पावर्टी, 
पृ० 228 तथा देखिए, वही, पृ० 229. जोशी के दृष्टिकोण को देखने के लिए देखिए उनकी 
राइटिग्ज ऐड स्पीचेज, पृ० ०72-3 तथा 746 और देखिए "न्यू इडिया' ॥6 दिसबर 90! 
इससे पूर्ववर्ती 'बाबं समाचार” के 8 मई 880 के ग्रक का दृष्टिकोण तो और भी रोचक है : 
'भारत में अभी अभी आविष्कृत सोने को खानों के विदेशी स्वामित्व पर आपत्ति करते हुए 
उनने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया क्योंकि देशवासी अपना समवाय बनाने मे असमर्थ हैं 
अत: लोकहित में सरकार को खानों वो खुदाई का कार्य अपने हाथ मे ही लेता चाहिए इसके 
अतिरिक्त इन खानों के लाभो का उपयोग देशवासियों पर लादे करो के बोक को कभ करने 
में ही करना चाहिए (आर० एन० पी० बब, 8 मई 880) . 

87. जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 672-3, 698 नौरोजी : पावर्टी, पु० 229. इसके साथ ही जोशी महोदय 
सरकार की प्रभृत को परखने और उसके विरुद्ध विरोध प्रकट क रने में अत्यत पु थे. उन्होंने 
बागान जैके उद्योगों को भारतीय निधि से और भारतीयों के व्यय तथा मूल्य पर विकसित 
करके विदेशी प्‌जीपतियों को साधारण मूल्य दर पर सॉपने की तीम्र निदा की (देखिए पृ० 699) . 
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और यह कि व्यवहार में सरकार भारतीयों की नही प्रत्युत विदेशी उद्यमियों को सहायता कर 
रही थी तथा उन्हें उपदान प्रदान कर रही थी (१० 825) . 

इस संबंध में एकमात्र उपलब्ध अपवाद बंगाली के .28 जुलाई 883 के प्रंक का निम्नलिखित 
अवतरण है : न ही हमे स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सरकार दूर की कौड़ी लाने 
की बात छोड़कर व्यापार और वाणिज्य के विध्वंसक कानूनों को लौटाए बिना उन्हें उत्साहित 
कर सकती है. 

उद्धत : भोलानाथ नंद्र, राजा दिगंवर मित्र (दों खड) (कलकत्ता 896) खंड |], पृ० 75. 
मराठा ]। सितंबर 89]. 

896 का प्रस्ताव [[[ तथा देखिए प्रस्ताव 2(॥]], 899 का 3 90। का शा. 

जी० वी० जोशी के विचारों के लिए देखिए उनको 'राटिग्स ऐड स्पीचेज”, पृ० 743, 750, 
785-6, 807. 885 में उन्होंने लिखा : सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता यह है कि सरकार पूरे 
तौर से, दिल और दिमाग से, हमारे साथ हो. उसकी सहायता के बिना हम अपनी वतंमान 
दुबंलता तथा ना-तैयारी की स्थिति मे राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में कुछ भी नही कर पाएंगे. 
इस भयंकर प्रतियोगिता के सामने, जिसके शिकार हम हैं. सरकार को राष्ट्र की सच्ची 
आवश्यकताओ को अवश्यमेव अभिस्वीकार करना चाहिए और मित्नतापूर्वक राष्ट्रीय उद्योगों के 
हित के ”"थ अपने को जोड़ना चाहिए (वही, पृ० 743). तथा देखिए, वही, १० 746; 
जस्टिस रानाडे' के विचारों के लिए देखिए उनके निबंध, 'नोदरलेड्स इंडिया ऐड दि कल्चर 
सिस्टम', 'आइरन इडस्ट्री पायनीयर अटेम्प्ट्स' और “इडिस्ट्रियल काफरेस” तथा देखिए, के० टी० 
तैलंग : 'ट्रेंड ऐंड प्रोटेक्शन' (बबई 877) पृ० 49; 'बबई समाचार 8 जुलाई (आर७> एन० 
पी० बब, 9 जुलाई 88]): मराठा ]4 फरवरी 886, 22 सितंबर 895, 8 नवबर 900, 
30 मार्च 902; बगवासी 3] मई (आर० एन० पी० बय, 7 जून 890) . मालवीय स्पीचेज, 
पृ० 250, जी० एस० अय्यर : वेलबी आयोग, खड़ []], प्रश्न 866], और 'ई ए', पृ० 264, 
एन० के० एन० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 902 १० 38. हिंदु 2। अप्रैल 902. 
वृत्तांत चितामणि, ]5 मार्च (आर० एन० पी० एम, 5 मा ]900), पी० मेहता स्पीचेज, 
पृ० 750. दत्त, ई० एच० ][, प्‌ृ० &५]त], स्पीचेज [, पृ० 24 सी० पी० ए०, पृ० 490-. 
आर० सी० दत्त ने 904 मे बड़ौदा के राजरव मती बनने पर सर्वप्रथण कार्य यह किया कि 
उन्होने निजी उद्यमियों को नए उद्योग खोलने मे सहायता का वचन दिया. --जें० एन० 
गुप्ता लाइफ ऐंड वक आफ रमेशचद्र दत्त (लंदन 92) १० 402. 

रिप० आई० एन० सी० 90॥, पृ० 23 

वही, मराठा !2 सितंबर 895, 8 जनवरी 900, दत्त : ई० एच० 4, १० 289. गोखले : 
स्पीचेज, पृ० 28. 

भारतोय उद्योग आयोग 96-8 का प्रतिवेदन, पृ० 2. 880 के अकाल आयोग ने इस नीति 
का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया. उसने यद्यपि देश के उद्योगीकरण की आवश्यकता पर बल 
दिया तथापि उसने स्वत सिद्ध सत्य के रूप में यह अनुभव किया कि राज्य के कसी भी प्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप से जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन न७। लाया जा सकता. उलटे इस प्रकार के 
हस्तक्षेप से बहुत बड़ा खतरा यह है कि एक तो इससे व्यापार के सशक्त सिद्धांतों के प्रसार को 
ठेस पहुचेगी तथा दूसरे निजी उद्यम के प्रवर्तत में भी बाधा उपस्थित होगी. ** हमारा विश्वास 
है कि परोक्ष उपायो, रेलवे के विस्तार तथा स्थानीय व्यापार और विदेशी वाणिज्य के विकास 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदूभव और विकास 


आदि से ही लक्ष्य प्राप्ति होगी उद्योग की किसी शाखा विशेष को अनिश्चित सहायता देने से 
कोई भी लाभ नहीं होगा. (रिपोर्ट आफ इंडियन फैसितन कमीशन-880, भाग ]] अनुभाग 
कंडिका, 2 तथा 3). 

भारतीय उद्योग आयोग 96-8 का प्रतिवेदन, अध्याय ४७]|] तथा अनस्टे : पूर्बोद्धुत, 
पु० 20. 

कर्जन : स्पीचेज || पृ० 64. 

रानाडे : एसेज, प० 88, 65, 06 

वही, पु० 33, 86-7. 

वही, पृ० 32, 89 तथा देखिए जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 743, 809. 

रानाडे : एसेज, पृ० 65 

वही, पू० 94. 

वही, प० 87-9, 9, 95 उदाहरणार्थ रानाडे द्वारा प्रस्तुत स्थिति का निम्नलिखित तीखा 
उपस्थापन देखिए : रेलवे नीति के समर्थकों के लिए आपत्ति प्रस्तुत करना उचित प्रतोत नहीं 
होता क्योंकि इस सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि सरकार को रेलवे अथवा नहरो 
के लिए अ्रथवा चाय, काफी उद्योगो के प्रवर्तेन के लिए धन जुटाने का कोई अधिकार ही नहीं 
-- (वही, पु० 9) और देखिए, जोशी . पूर्वाद्घूत पु० 740, 809, मराठा 8 नवबर, ॥900 
जोशी : पूर्वोधृत, पृू० 797, 842 रानाड़े : एस्मेज, १० 9 

जोशी : पूर्वोधत, पृ० 797 तथा वही, पृ० 882, 826 रानाड़े एसेज, पृ० 9] 2, 90, ५3 
जी० एम० अय्यर . ई ए, १० 55 

जोशी : पृवोद्धत, पृ० 82. 

वही तथा रानाहे : एमेज, पृ० 90, 493 जी० एम० अय्यर, ई ए पृ० ॥63 5 

रानाड़े * एसेज, पृ० 89, 92-3, 78, 93. जोशी : पृर्राधत, पु० 797. 

रानाडे : एसेज, पृ० 95. जोशी : पूर्वोद्धत पु० 797 दि इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 26 अक्तूबर 
[884 के श्रंक में यह इच्छा प्रकट की कि सरकार इस्लैढ से ऋण ले और भारतीयों को ऋण दे 
रानाड़े : एसेज, प० 95-6 

वहीं, पृ० 77 तथा वही, पृ० 89, 69, 89. जोशी : पूर्वोद्धुत, पृ० 809-]0 एम० बो० 
नामजोशी, मराठा 30 अगस्त 89] में. द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा, 
]! सितंबर 89. हितवादी 0 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 8 फरवरी ]892) स्वदेश- 
मित्रन, 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० 7 अक्तूबर 903) जी० एस० अय्यर, ईए, 
पृ० 264 या गारंटी लोहा और इस्पात जैसे उद्योग के लिए विशेष रूप से आवश्यक थो क्योकि 
इस उद्योग में प्रारंभिक कतिपय प्रयोगात्मक वर्षों में लाभ की आशा नहीं क जा सकती । अतः 
इनमे कोई पूंजीपति तब तक पृंजीनिवेश का साहस नहीं करेगा जब तक उसे पर्याप्त उदार 
रियायतों का विश्वस्त आश्वासन, प्रतिभूत रेलवे कंपनियों को पूजी पाने में सहायक आश्वासन 
जैसा न मिले. (रानाडे : एसेज, पृु० 68-9) 

मराठा 9 अगस्त 885, जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 746. 

जोशी : पूर्वोद्ठत, पु० 74. रानाडे : एसेज, पृ० 37. 

जोगी : पूर्वोद्ठत, पु० 747. 

वही, पु० 648, 680, 689, 747-8, 80, 826. रानाड़े : एसेज, पृ० 89, 69, 93, हिंषू, 


औद्योगिक विकास : दो 9 


]6 


]7 


8 
49 


2॥4. 


]22 


423 
24. 


25. 


23 मार्च 885 द्वितीय औद्योगिक सम्मवन पूना का प्रस्ताव, मराठा ]] सितबर 89], मराठा 
30 मा ।902 राय . 'पावर्टी,, पृ० 43 जी० एस० अय्यर, ई० ए० प्‌ृ० 55 

887 की राष्ट्रीय काग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह पहले मे ही अस्तित्व मे आए 
आदेशो पर और अधिक कठोर आचरण करके भारतीय उत्पादनों को सरवारी वारयों के उपयोग 
में लाकर उन्हे प्रोत्साहित करे... प्रस्ताव ४[| और दखिए, इदृ प्रकाश, 9 मई (आर० 
एन० पी० वब, 5 जून 88]) बबई समाचार 6 जुलाई (वही, 9 जुलाई 88।), वबई 
क्रानिकल [9 नवबर* हितेच्छु 23 नवबर; गुजराती 9 नवबर, वत्नई समाचार 20 नवबर, 
अखबार सोदागर 20 नवबर (वही, 25 नवतबर 8९2) लोकमित्न, 26 नववर (वही, 2 दिसवर 
882) , रास्‍्त गृपतार ॥0 जुलाई (वही, 6 जुलाई ]887), ए० बी० पी०, 4 अप्रैल 88], 
23 मार्च 882, नव विभाकर 20 जून, 25 जलाई (आर० एन पी० बग 2 जुलाई, 6 अगस्त 
88। ): चारुवत्त 8 जुलाई (वही, 6 जुलाई ।88।), बंग || मार्च, 9 सितबर 882 काशी 
सावेजनिक सभा का स्मरण प्रपत्र, 886 क॑ अकाल आयाग का प्रतिवेदन, पृ० 45], मराठा 
4 फरवरी 886, हिंदुस्तानी 6 अक्सूबर आर० एन० पी० एन०, 8 अक्तूबर 89]) अथबारे 
आम 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, ] नवबर 887) , केसरी 23 सितबर (भार० एन० 
पी० बाबे 27 सितबर !890), राताडे एऐसेज, पृ० 78, ।89, 90, 93 के० जी० नाट, 
इन सरए्झ ?0 अगस्त ।89] में उद्धत द्वितीय उद्योग सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा 
 सितवर [२०॥३ एस> के० नस्यर, रिप० आई० एन० सी० 995, पृ० 74 राय पावर्टी, 
प्‌ृ० 3५-40 

कलकत्ता के ब्यापास्सध वा 3) जनवरी !890 वा अभिभाषण, कर्जंन रपीचेज पृ० 33 पर 
उदधूस, 860 के अकाल आयोग वा प्रतिवेदन उद्योग आयोग इस निष्कर्य पर पहुचा कि भारत 
की औद्योगिक प्रगति को तीज बनाने के विए भरत मे सरयार के तथा रेलो के भडार खरीदने 
के उपायों म आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए 

30 जून (आर० एन० पी० एन०, 6 जुलाई ।898 ) 

युनाइटेड इंडिया ]| अगस्त (वी० औ० आई० 3| अगस्त ]8९4), मराठा 4 फरवरी 886. 
रानाडे एसेज, पु० 89, ।9३3 जोशी पूवद्धित, पृ० 80 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 743 

वही, १० 743, 83, 89-20 रानाडे एसेज, पृ० 32-3, ॥93 नेटिव ओपिनीयन 20 
दिसबर 855, हिंदू 2। अप्रैल 902, 870 के वर्षों मे बबई के स्वदेशी पत्रों का यह एक 
अत्यत लोकप्रिय सुझाव था उदाहरणाथथं देखिए गुजरात मित्र, 22 जनवरी (क्वार० एन० पी० 
बब, 27 जनवरी 87]) जामे जमशेद 2। मार्च (वही, 22 मार्च 873) शमशेर बहादुर, 2 
अप्रैल (वही, !2 प्रप्रैन ।873), बबई समाचार 6 दिसबर (वही, 22 दिसिबर 873) 6 जुन 
886 के मराठा ने सरकार से देश के खनिज साधनों के विकास को अपने हाथ में लेने का 
अनुरोध किया ताकि इससे अन्य उद्योगों के खोलने मे सहायता मिले. 

हितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव, मराठा !। सितबर 892 और रातनाडे_ एसेज 
प्‌ृ० 78. 

रानाडे : एसेज, पृ० 77 जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 743. मराठा, 22 सितबर 895 

भ्रतिम तीन उपायों की चर्चा इस पुस्तक के अन्य भागो में की गई है. 

गोखले : 'स्पीचेज', पु ० 70 
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26. आर० एन० पी० बंग, 7 जूत 890. 

27. 900 में आर० सी० दत्त ने लिखा : यह सोचना सभव है कि औद्योगिक विकास को दृष्टि मे 
रखकर काम करने वाली सरकार हमारी पीढी की अवधि मे ही जापान के लोगों मे प्रचलित 
उत्तम ढंगो से भारत के परिश्रमी और कुशल व्यक्तियों को भी परिचित कराती, परंतु अपने 
ही लाभों के लिए काम करने वाले विदेशी व्यापारियों तथा प्रतियोगी उत्पादको से इस उद्देश्य 
की पूर्ति होना कदापि सभव नहीं यही कारण है कि इस दिशा में कभी कोई प्रयत्न नहीं 
हुआ. (ई० एच० [, १० 289) और देखिए गृजरात मित्र, 22 जन० (आर२० एन० पी० बब, 
28 जनवरी 87]) राजनारायण बोस : 'स्टडीज इन बगाल रनेसा', ए गृप्ता द्वारा सपादित 
(कलकत्ता 958), १पु० 20 पर उद्धत; भोलानाथ चढद्र . एम० एम० खड (876, पृ० 2 
राय : पावर्टी, पृ० 24-5, जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 25-6 जमीयुल उलुम, 28 जून 
(आर० एन० पी० एन०, 7 जुलाई 897) ढाका गजट, |! जुलाई (आर० एन० पी० बग, 
6 जुलाई 904). बहुत बड़े आशाधादी रानाडे भो इस सबंध में प्रासगिक सदेह और निराशा 
प्रकट करने को विवश हो गए. उदाहरणा्थे, हम इस देश मे सरकार से उस प्रकार का कुछ 
करने की आशा नहीं कर सकते, जिस प्रकार फ्रास और जम॑ंनी की सरकारो ने अपन पोत 
व्यापार और चीनी उद्योगो के लिए किया है, तथा सरकार को दिए जाने वाले सामान्य करों में 
से उपदान, अधिदान इन निरथंक विवेचन में शक्ति वा प्रयोग उसका अपव्यय ही है (एसेज, 
पृ० 89) . 

28. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 780, 786, 80। दत्त ई० एच० [, १० 25[ तथा देखिए अध्याय ]] 

29. रामगोपाल : पूर्वोद्धत, पृ० 5-6. 

30, शिवनाथ शास्त्री : 'मैन आई हैव सीन' (कलकना ॥99), पृ० 90, 

3]  बिपिनचद्र पाल * “मिमोरीज आफ माई लाइफ ऐड टाइम्स (कलकत्ता 932) पृ० 2(4 और 
शिवनाथ शास्त्री : पूर्वोद्धत, पृ० 200. 

32. 3 जलाई (आर० एन० पी० बब, 9 जुलाई 870) 

33. कर्वे : पूर्वोद्धत 

34. ये अधंशास्त्री तथा साख्यिक राय बहादुर जी० वी० जोशी जी के नाम से जाने जाते थे 

35 कर्वे . पूर्वोद्धत, पृ० *(2६ प्रधान ऐंड भागवत पूर्वाद्धुत, पृ० 8 रामग्रोपाल पर्बोद्धत, पृ० ।3. 

36 प्रधान ऐंड भागवत : पूर्वोद्धत, पृ० 8, ॥0 रामगोपाल . पूर्वोद्धन, पृ० 8 

37 रामगोपाल : पूर्वोद्धत, पृ० 3 

38. आर» एन० पी० बब; ]9 जुलाई 873. तथा “आयंमित्र', 43 जुलाई (वही). 

39. वही, 28 अगस्त 875 और बोध सुधाकर 5 फरवरी (वही, 5 फरवरी 879; सुबोध पत्रिका 
20 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 879) . ेल्‍ 

]40. बी० के० बोस : स्ट्रे थाट्स (कलकसा 99) पृ० 47. बोस ने आगे लिखा कि नागपुर के 
लोहारों से बातचीत कर लो गई है और वे छरे कंविया बनाने को तैयार हो गए हैं. ये छ्रे 
तथा कैचियां इस उद्देश्य से ही उगाही गई विशेष धनराशि मे खरीदे गए और देश के विभिन्‍न 
भागों में भेजे गए. जुलाहों के करघा उत्पादन को सस्ता बनाने के लिए उनके प्रयोग में आने 
वाले अविकसित उपकरणों को भी सुधारने के प्रयास किए गए हैं (प० 47). 

4. 5 दिसंबर 874 के इंग्लिशमन द्वारा उद्धुत बगलौर हैराल्ड, जेसा कि भोलानाथ चंद्र द्वारा 
प्रस्तुत एम० एस०, बंढ ५, 876, पु० 2. 
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43, 
44, 
45. 
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57. 
58. 
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उसी में प्रस्तुत. 

वही, खंड [], 873, पूृ० 62]. 

वही, खंड ४, 876, पृ० 0-2. 

वही, खंड 876, पु० [2. 

बी० बी० मजूमदार : हिस्टरी आफ पालिटिकल था८ : फ्राम राममोहन टु दयानंद (82-84 ) 
खंड |, : बंगाल (कलकत्ता 934) १० 379. 

उदाहरणार्थ : भारत मिहिर, 5 मां ए० बी० पी०, ॥6 मार्च (आर ० एम० पी० बंग 25 
मार्च 876). 

शुल्कनीति की समीक्षा के लिए देखिए अध्याय 6. 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 207. 

8 दिसंवर 88॥ और ॥0 फरवरी 88। 

मालवीय : रपीचेज, पृ ० 22. 

आर० एन० पी० पी० एन०, 26 अप्रैल 883. 

संजीवनी, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बंग, 6 फरवरी 884) पत्र के संवाददाता ने आगे यह 

सूचना दी कि उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के निवासी, अगाली, पंजाबी, राजपूत और मराठे, सभी 
रादस्य बन रहे हैं. 

केलाक . पृवद्धित, पृ० 22. 

बंबई मिलमालिक संघ का 895 का प्रतिवेदन, पृ० 2. 

संदर्भ के लिए विभिन्‍न संबद्ध प्रांतों के नेटिव प्रेस के संबंधित सप्ताहों के प्रतिवेदनों को देखिए. 
$ जून 89] के अंक में एजुकेशन गजठ ने वकालत करते हुए लिखा : भारतीय उत्पादनों की 
अच्छाई-बुराई की चिता किए बिना उनके प्रति टीक उसी प्रकार सहानुभूतिशील होना चाहिए, 
जिम प्रकार व्यक्ति अपने माता-पिता के गृण-दोषों की चिता किए बिता उनका आदर करते हैं. 
मराठा, 30 अगस्त 89, 

ए० सी० मजूमदार : इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास, 97) १० 88. 

और जब श्रोताओं ने 'नही' 'नहीं कहा तो लालाजी भड़क उठे झोर बोले : हा! मैं कहता हूं, 
हां ! अपने चारों ओर देखिए, थे भाड़फानूस, ये लेप और ये यूरोप मे बनी कुर्सियां और भेजे, 
चुस्त कपड़े, टोपियां, भ्रगरेजी कोट, स्त्रियो की टोपियां, फ्राक, चांदी से मढ़ी हुई बेते और आपके 
घरों की विला।भतापूर्ण सजावट आदि, ये सब और कुछ न होकर भारत के दुर्भाग्य के उपहार 
हैं, भारत की भुखमरी के विजयस्तंभ हैं. आपने जो भी रुपया यूरोप के बने सामान पर खर्च 
किया है, वह प्रत्येक रुपया आपने अपने गरीब भाइयों से लूटा है, अपने ईमानदार कारीगरों से 
लूटा है जिसके फलस्वरूप अब वे बेचारे रोटी कमाने के योग्य तक नही रहे (रिप्० आई० एन० 
सी० 89।, पृ० 2) . 

रिप० आई० एन० सी 894, प० 38. 

इस पुस्तक का अध्याय 6 देखिए. 5 मार्च 896 के प्लंक में मराठा ने लिखा : यह इस अन्याय 
का ज्वलंत प्रमाण है कि शिक्षित भारतीय मांचेस्ए? के वस्त्रों के विरुद्ध धर्मयुद्ध का प्रचार कर 
रहा है. 

मराठा [5 मार्च 896 तथा वही, फरवरी 896; बंग निवासी 9 फरवरी (आर० एन० पी० 
बंग, 5 फरवरी 896) तथा देखिए धारावार वृत्त (6 फरवरी आर० एन० पी० बंब, 8 
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63. 


65 


]66 
67 


68 
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]7] 


फरवरी 896) अश्णोदय 6 फरवरी, ज्ञान सागर ।7 फरवरी (वही, 22 फरवरो ) 

अमृत बाजार पत्रिका ने 3 फरवरी ]896 के भ्रक मे लिखा भारत के सभी प्रधान नगरो मे 
वेतनिक अभिकर्ता निम॒क्‍्त वीजिए और उन्हें सहायता के लिए सहायक दीजिए पत्निका के 
अनुसार टस उद्देश्य के लिए धन सीव मितमालित की जेता से आना नाहिए और 'देशी मित्र' 
20 फरवरी, नागा समाचार ।$ फरवरी, अस्णोदय ।0 फरवरी, ज्ञान सागर 7 फरवरी, 
जगदादर्श 6 फ्रवरी, प्रभाकर |9 फरवरी (आर० एन पी० बग, 22 फरवरी 896 ) 
मराठा ।$ माच 896 

जामे जमशेंद 24 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 25 जन ० 890) , मोदबत्त 30 जनवरी और 
जगदादशे 26 जनवरी (वहीं, ] फरवरी ।896), सुबाध पतित्रा $ फरवरी, धारवार वृत्त 6 
फरवरी, अरुणो5प 2 फरवरी (वही, 6 फरवरी ॥७2०), मराठा 9 फरवरी ]$ मार्च 896 
और महाराष्ट्र से नंटितर औपीनियन 2 फरवरी, 26 माच ]0७90, तथा देखिए परादरिण्पणी ॥6] 
आर ० एन० पी० बब, 22, 22 फरवरो ]8596 तथा नीच |69 जी परादरिपणी मे प्रस्तुत संदर्भ 
2 मार्च ।896 के न्याय सिधु के अनुसार उस वर्ष अगरंजी क्पड़ो के बड़ मोटे मोटे गटठर होली 
की आग में फेंके गए, आर० एन० पी८ बब, 7 माच ५9७ 

जगदर्तिच्छा ? मार्ये (जार० एन० पी बब [4 मार्न ।९०6) 

बबई व॑ गह (पढ्तित) गापनास विभाग व. विशध शाखागृट द्वारा लिखित हिरद्री आफ मि० 
बी० जी० विनर अशगूजर ९५०, प्राय 29 (डिपोजिट) पृ० ।॥॥ 

देखिए, ए० वी० पौ> 5 फ्रवरी ६9७ सजीवनी | फरवरी (आर ०5 एन० पी० बग 8 फरवरी 
९५७) चारूमिहिर ३ फरवरी (वही ॥5 फरवरी [६96) बग लिवासी 9 फरवरी (वही), 
सहचर || मार्य (वही "। माल ।९७०6) सजीउनी [4 मार्च /वढ़ी) दाता गजट 23 सा 
(वही 2४ मार्च | ५४) बगाह बिहार से हरातड | अप्रेव (ग्रार० एस० वी० औ० आई०, 
]7 मद 806) विशरसे उक्त दीविका 22 फर> (जार) एन०७ पी० बग ]8 अप्रेत 896) 
उडिया और नामसत्रार ? प्रेत ।उहों 23 मई ।996) सवदबतिता | सित (वही, 
[4 नवब” ।,9०) उड़'सा और मद्रास से स्टेडद 23 मार्च (झ्राई$ एस० बी» ग्रो७ ग्राई०, 
0 मई ।896) मद्रास से रिद्स्तानी )2 फरवरी (आर० एन ० पी० एन०, 9 फर० 89८) , 
नागरी नीरद 3 फरवरी /वही, 26 फर० 896), रहबर 24 फर० (वही 4 मार्च 896, 
नजमल हिंद, 29 फरवरी प्रजमने हिंद 7 मार्च और जमाना, 5 मार्च (वही, ]] माच 896), 
प्रतमौडा अखबार 9 मई झ्रौर उत्तर-पश्चिम प्रातों तथा प्रबंध से नसीमे ग्रागरा 7 मई (वही, 
]2 मई |९१€) 

देखिए ए० बी० पी०, ॥4 नवत्रर ]898 प्रखबारे श्राम, 30 जुलाई (प्रारु० एन० पी० पी०, 
28 प्रगस्‍्त 897), नमीम श्रागरा, |६ जुनाई (झार० एन० पी० एन०, 2। जुलाई 897) 
टियाजुल अखबार 28 नवबर (वही 6 दिसबर 898), सरमाए-रोजगार, 24 प्रप्नैल (वहीं, 
॥0 मई 899), भारत जीवन 26 जून (वही, 5 जुलाई ।899) श्रौर ।7 जलाई (वही, 22 जून 
90। ), सजीवनी ]4 नवबर (प्रार० एन० पी० बब 26 जुलाई 902), प्रजाअध्‌ 7 सितबर 
(वही, 3 सितबर !902), पैसा भ्रखबार 5 मार्चे (आर० एन० पी० पी०, 29 मार्च 902), 
अगाली ।2 मार्च, 27 सिलबर 902, मराठा 7 प्रगस्त ।902 सूर्योदय प्रकाशित, ]8 मई 
(प्रार० एन० पी० एम०, 2] मई 904) 


72. 26 जून (प्रार० एन० पी० एन० 5 जुलाई 899) 
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490 


]9] 


92: 


4 नवबर (झ्रार० एन० पी० पी० बग, 23 नवबर 90।) 

पभार० एन० पी० पी०, 29 मां 902 

रिप० आई ० एन० सी० ]898, पु० 25 

इंडियन डेली मिरर, 22 दिसबर (आर० एन० पी० एन० 28 दिसबर |90| ) भारत जीवन ने 
4 नवबर के भ्रक में इस सुझाव का बड़ा जोरदार समर्थन क्या (झ्लार० एन० पी० एन० 
5 नवबर [898) क्जीवनी ने |2 दिसबर 90 के श्रक में लिखा हिंदुओं में पवित्र झ्वसरा 
पर रेशम पहनने की प्रथा है मातृभूमि की पूजा से बढकर कोर्ट पवित्न भ्रवगर नहीं श्रौर मातृ- 
भूमि की पूजा के स्थल पडाल में विदेशी सामान से बनी वेषभूषा वाले व्यक्तित को कभी प्रविष्ट 
नही होना चाहिए (शभ्रार० एन० पी० बग, 2! दिसबर 90]) 

मी० पी० ए० भें ७३6 

मजूमदार पूवद्धित, १० 88 

बरूुशी तैसीराम, र्पि० प्राई० एन० सी० |898 १० |256 

मराठा [7 अ्गरत 902 

बगाली 26 मितबर 902, वस्तुत बह  तझवा रदशी भडार 8 96 में ही खोल नव थे 
(आंगन पूवर्द्धत, १० !24) 

प्रजावधु, ।8 जनवरी (प्रार० एन० पी" बब, 24 जून ॥903) श्र ।६ फरवरी (वहीं, 
2। फरवरों ५0$/. 

यह कापी मजेदार बात है कि स्वदेशी को लोवप्रिय बनाने # लिए स्वदेशी उत्पादका द्वारा 
कौमते घटाने का सुभाजत किसी से भी नहीं दिया जबकि स्वदेशी उत्पादक #स्‍्त्र उद्योग मे काफी 
ऊचे नाम कमा रहे थ 

सक्लेप तथा प्रनरावृत्ति ने होने देने के लिए हम 4ह इस विधय पर उपलब्ध अमसख्य सदर्भों को 
प्रस्तुत नही कर रहे हैं अधिकाश तो ऊपर प्रस्तुत जिए की जा चके हैं, 

और मद्रास सटेडड', 23 मार्च (आई० एस० वा० औ० आई० ॥0 मई ॥89) 

7 मई ।896 

उदाहरणाथ, 4 मार्च 896 का श्रक (आर० एन० परो० बग, 2] मा 890) 

सी० पी० ए०, प्‌० 50३36-7 

उदाररणाथ्े देखिए, बी० के० बोस पूर्वोद्धत १५० 47 भोलानाथ चद्र . एम० एम०, खड ७ 
876, १० 0-2 सजीवनी, 22 जून (आर० एन० पी० बग, 28 जून 884) नसीमे आगरा, 
7 जून (आर० एन० पी० एन० 2 जून 889) ए० बी० पी०, [2 जुलाई 89] पूना व भव, 
0 मई (आर० एन० पी० बब, 6 मई 89) भारत जीवन, 26 जून (यार० एन० पी० 
एन० 5 जुलाई 899) 

मराठा !3 भाच ॥88|, वहूद समाचार 22 जून (आर० एन० पी० बरार, 27 जून 89), 
मराठा [5 मार्च ]896 प्रजाबधु 7 सितबर (आर० एन ० पी० बब 3 सितबर 902) 
बगाली 26 सितबर 902 

और भी देखिए, भोलानाथ चंद्र एम० एम०, खड़ ७ 896, १० 32 बल रिनेता मे 
राजनारायण बोस का उद्धरण इन पृ० 2|0, मराठा 9 फरवरी 896. एडवोकेट, | फरवरी 
(आर० एन० पी० एन०, दो फरवरी ]90]) 

सी० पी० ए०, प० 636. 


24 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
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देखिए, सुबोध पत्रिका 20 अप्रैल (आर० एन० पी० बब०, 26 अप्रैल 879), मराठा ।3 मार्च 
88।, ए० बी० पी० ]0 फरवरी 88. सोम प्रकाश, 23 जन० (आर० एन० पी बंग०, 
28 जनवरी 882) आनन्द बाजार पत्रिका, 27 मार्च (वही, 8 अप्रैल 882) भारत मिहिर, 
6 मई (वही, 27 मई ।882) पूना वैभव, ]0 मई (आर० एन० पी० बब, ॥6 मई 89। ) 
हिंदुस्तानी, |] अप्रैल (आर० एन० पां० एन० |8 अप्रैल |789), मराठा 8 जुलाई 894 
896 में परवर्ती तथा अधिक प्रचंड अभिव्यक्ति के लिए देखिए १० |30 ऊपर सी० वाई० 
चितामणि की इडियन पालिटिक्स सिस दि म्यूटिनो (इलाहाबाद, 937) में एक रोचक विवरण 
इस प्रकार है ; वी० के० मधोक वायसराय की कौंसिल मे वस्त्र उद्योग पर आयात शल्क हटाने 
के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने वाले दिन घर के बने वस्त्र पहनकर वहा पहुचे, 

एम० एन» बनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 67 और देखिए, सजीवनी 2। जून (आर० एन० पी 

बग, 28 जून 884) समय, 22 जून (वही, 27 जून !885) सहचर, |] मार्च (वही, 2] मार्च 
]896 )सुरमा ए रोजगार, 24 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, ]0 मई 899) गौहरे हिंद, 
26 जुलाई (आर० एन» पी० यू० पी० 2 अगस्त 902) पैसा अखबार, ]$ माच (आर० 
एन० पी० पी०, 20 मार्च ]902) 

$ अप्रैल (आर० एन० पी० बब, |] अप्रैल 89।) 

2 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 8 अगस्त 894. वास्तविक तथ्य यह है हि 'मोदवृत' ने 
लोगो से स्वदेशी वस्त्नो के प्रयोग का, रारकारी कचहरियों मे दीवानी या फोजदारी मुकदमे न 
ले जाने का तथा अपने आपको सरकारी नौकरी से स्वतत्न रखने का अनुरोध करके एक प्रकार 
से असहयोग आदोलन की ही पूत्रघोषणा कर दी थी 

] फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 2 फरवरी 90]) 

तिलक रामगोपाल, पूर्वोद्धत, पृ० 23! 

नौरोजी * पावर्टी, पृ० 207 

यह दृष्टिकोण मिलमालिक तथा उस समय काग्रेस के सयक्स सचिव और 90 मे राष्ट्रपति 
डी० ई. वाचा के ] तथा 6 मार्च 896 के टाइम्स आफ इडिया के प्रको मे प्रकाशित दो 
पत्रों मे भली प्रवार ज्यक्त किया गया है इसके अतिरिक्त उनके लेख, दि इकानामिक हेरेसीज 
आफ दि स्वदेशी मूवमेट , इकोनामिक्स इंडियन रिव्यू, सितबर 903 और यू० पी० कुकिल्लय 
का दि स्वदेशी मूवमेट, इडियन रिव्यू, दिसवर 903, 'दि डिस्कशन आफ दि प्वाइंट आफ 
व्यू आफ दि क्रिटिक्स आफ दि स्वदेशी मूवमेट देट फालोज' ऊपर की स्रोत सामग्री पर आधारित 
है. और देखिए * कसरे हिंद, 8 मां (आर० एन० पी० बब, !4 मार्च 896) और फोौनेक्स, 
| अप्रैल (आई० एस० बी० ओ० आई० 7 मई 890) वाला ने लिखा . सकल्प देशप्रेम का 
सूचक है परतु जब इस सकल्‍्प को कार्यरूप मे परिणत किया जाएगा तो यह खोखला तथा 
निरर्थक दकियानूसी विचार मात बनकर रह जाएगा 

कुकिल्लय : पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763. 

वाचा * टाइम्स आफ इ्ांडया, 2 माचे 896 

कुकिल्लय : पूर्वोक्‍्त स्थल, पुृ० 763. 

वाचा - पूर्वक्तित स्थन्न, पृ० ! मार्च 896. 

इकाना मिक्स, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 54. 

वाचा : पूर्वोक्‍क्त स्थल, ]| मार्च 896. 
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207. वही. 
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इसका स्वदेशी पक्षीय उत्तर यह था * माग आने दीजिए, आपूनि हो जाएगी. (ए० बी० पी०, 
2 जुलाई 89।) और देखिए, मराठा, 2 अप्रैल 896, मद्रास स्टंडडं, 23 मार्च (आई० एस० 
वबी० ओ० आई०, 0 मई 896) . 

उदाहरणार्थ, बगवासी 2 मई (आर० एन० पी० बग 9 मई 89), तथा राजीवनी 4 नवंबर 
(वही 23 नव० 90) 

कुकिल्लय पूर्वोक्त रथल, पृ० 763. 

3 मई 90) का भाषण 'बबई मिलमालिक संघ का ॥90] का प्रतिवेदन, पृ० 53 बबई 
मिलमालिक सघ का अध्यक्ष राष्ट्रवादी नेता नहीं था अत 22 मार्च 829 का सघ की साधारण 
वापिक बंठक में उसने अपने भाषण में और आभतिव रपत्ट शब्दों मे कहा हम मिलसालिक 
समता लाने वाले सीमाशुल्क को भारत ओर इग्लंड में प्रतियोगिता की दृष्टि से भारत के लिए 
घातक मानकर उसके विरद्ध काई शिकायत नहीं रखते है ज॑सांक सच पहले ही स्पष्ट कर 
चुका है, लकाशायर के बढ़िया कपड़े में और भारत के मांटे बड़े में किसों प्रकार की 
प्रतियोगिता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हा, इसमे कई संदेह नहीं कि सीमाशुल्क ने 
हथकरघा जुलाहो वो सरक्षण प्रदान कया है और इसके पलस्वरूप हम देखते है [व जहा 
हथकरघे वर्ष प्रतिवर्ष सूत की खपत का उत्तरोत्त* बढ़ाते जा *ह है, वहा 896 के पश्चात 
बबई में मशीनरी करधो द्वारा खपत मे वाई अढोसरी नहीं टई (बंबई मिलमालिक संघ 898 
बर्ष का प्रतिवेदन, प० 85) 

वाचा पूर्वोक्त स्थल, 8 मार्च ।896 [90१) मे नौराजी द्वारा वाचा का लिखा पत्र मसानी में 
उद्धृत, पूवाद्धत, पृ० 450 

इस बात पर कदाचित अधिक विस्नुत विश्लेषण वी आवश्यक्ता है 9वी शती के भ्रतिम 
पचीस वर्षों में भारतीय वस्सखत उद्योग ने लकाशायर वे क्पड़ ० व्यापार को घोरे धीरे देश के 
मोटे वस्त्र के क्षेत्र से निकाल फेंका परतु यह अभी तक उन्तम तथा मध्यम काटि के वस्त्नों का 
स्तरीय उत्पादन काफी मात्रा में नही कर पाया था बीसवी शताब्दी के प्रारभ में स्वदेशी हथ- 
करधा उद्योग मांटे कपड़े के उत्पादन में तथा लक्ताशायर के उद्योग मध्यम तथा उत्तम वस्त्र के 
उत्पादन में भारतीय मिलो से प्रतियागिता की स्थिति में थ अत एक खास समय में तो स्वदेशी 
आदोलन ने हथकरघा उद्याग क॑ ही फूलने-फलने मे योग दिया प्रथम विश्वयुद्ध वे पश्चात स्थति 
अवश्य मौलिक रूप से बदल गई थी उस समय भारतीय मिले मध्यम ही नही, उत्तम कोटि के 
वस्त्र का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगी थो --तुतनीय, परिमल राय . इडियाज 
फारेन ट्रेंड सिस 870, लदन ॥9[4, पृ० 84) 

20 से 205 सख्या तक की पादटिप्पणियों में उद्धत सदर्भ 


अध्याय 4 


विदेश व्यापार 


पिछली अबंशताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार का उल्लेंवनीय विकास 
हुआ है श्रौर यह देश की समूद्धि मे वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निदर्शन है । ---जान स्ट्रेचे 


भारत के व्यापार को प्राकृतिक आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा श्रौर वह प्राकृतिक 
आधार यह होगा कि देश की बढती जनसंख्या के सभरण-की विशाल और अपरिमित 
मंडी मुख्य रूप से उसके म्वदेशी उत्पादनों के लिए ही सुरक्षित रखनी होगी तथा 
अवशिष्ट अतिरिक्त मामग्री का यहा अनुत्पन्न तथा अनुत्यादित सामग्री के विनिमय 
के रूप में निर्यात करना होगा। ऐसा करने से ही निकट भविष्य मे भारत के पूर्ण 
आध्िक विनाश की चेतावनी देने वाले सकट को टाला जा सकता है । 


---जी० समुत्रह्ाण्य अय्यर 


]9वी शताब्दी मे, विशेषत: 850 के उपरात भारत ने विदेश व्यापार में बहुत 
उन्नति की जिससे देंश में वास्तव में ही व्यापारिक क्रांति का श्रीगणेश हो गया । 
आयात और निर्यात के परिणाम तथा मूल्य उल्लेखनीय गति से बढ़ गए |! उनके 
विस्तारक्षेत्र व स्वरूप मे मौलिक परिवतंन आया। 9वी शताब्दी की अवधि में 
भारत के विदेश व्यापार के विकास का विवरण पृष्ठ 27 की तालिका मे प्रस्तुत है : 
9वी छाताब्दी के दौरान भारत के आयात-निर्यात के ढाचे में भी आमूल परिवतंन 
हुए। 83 से तथा पूर्व अतीत कान से ही जहां भारत सदेव निर्मित वस्तुओ का निर्या- 
तक तथा मूल्यवान धातुओं और विलास उत्पादनों का आयातक था वहां वहूं क्रमश: 
विशेषतः 858 के पश्चात प्रमुख रूप से कृषि संबंधी कच्चे सामान तथा खाद्य पदार्थों का 
निर्यातक तथा निर्मित सामान का आयातक बन गया । परंपरागत निर्यात की बरतुप्रों, 
सूती और रेशमी वस्त्र तथा घागे, का स्थान धीरे धीरे कृषि के विविध उत्पादनों, प्रमुख 
रूप से कच्ची कपास और पटसन, चाय और काफी, अफीम, तिलहन तथा गेहूं और चावल 
ने ले लिया। 88-82 में तथा 904-5 में कुल निर्यात का क्रमश: 7 प्रतिशत तथा 


विदेश व्यापार 27 


26 प्रतिशत भाग गेहूं और चावल का था। आयातित सामग्री मे सूती धागों और सूती 
कपडों, धातुओ, मशीनों, चीनी तथा तेलो का अनुपात बढ़ने लगा। 88]-2 मे तथा 
904-5 में आयातित सूती उत्पाद ही कुल आयात का क्रमण: 24 तथा 39 प्रतिशत थे । 











मूल्य लाख रुपयों में 
वाबिक शौसत आयात 
834-5 से 838-9 7,3 |,32 
ता 849-50 ,, 853-4 5,85 20,02 
हे 859-60 ,, 863-4 4,06 43,7 
]869-70,, 873-4 4,30 57,84 
के 879-80,, ॥883-4. 6],8॥ 80,4] 
प 889-90,,_ 893-4.. 88,70 08,67 
,' क्‍ 899-]900 ,, 903-4 0,69 | 36,59 
नर्ष | [904-5 ,, ]43.,92 ]74,4 
| 
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टिप्पणी इन झ्रते। में सरकारी भरडारों के कोश के आयात-नियानत सम्मिलित हैं 

पिछली शताब्दी के उत्तराद्ध मे भारत के विदेश व्यापार में यह एक नई तथा सुखद 
प्रवान देखने को मिली 4 एक और भारत मे लोहा, इस्पात, मशीने तथा कारणखानो के घंधे 
निरतर बढने लगे तथा दसरी ओर आधुनिक मजीनो के उत्पादन के रूप में सूती वस्श्रो 
और पटसन के मालों का नियात एक बार पुन निर्यात व्यापार में स्थान पाने लगा तथा 
निरतर उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त करन लगा । 

856 के बाद सात वर्षो की संक्षिप्त अवधि को छोडकर सारी 9वी शताब्दी में 
भारतीय विदेश व्यापार वा एक उल्लेखनीप परंतु सामान्य तत्व था, आयात के मुकाबले 
निर्यात का निरतर बढता टज। आधिक्य । इस तत्व ने भारतीय आवधिक | नतन में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई । 


राष्ट्रीय दृष्टिकोण 


विदेश व्यापार के विषय ने भारतीय नेताओ के चित्त को सक्रिय रूप से आक्ृष्ट अथवा 
प्रबलता से उत्तेजित नही किया क्योकि इसका एक आशिक का रण यह था कि यह आदो- 
लन का विषय नहीं बन सका, हा उन्होने इस प्रश्न पर चितन किया तथा उसके विविध 
पक्षों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की परंतु इसे अपने आप मे महत्वपूर्ण नहीं 
समझा । उन्होने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मे कोरी वृद्धि को अपने आप में एक लाभ तथा 
विचारणीय विषय नही माना । उनके अनुसार विदेशी व्यापार केवल इस रूप में महत्वपूर्ण 
था कि यह भारत की अधोलिखित केंद्रीय आथिक समस्याओ को प्रभावित करता था : 
दरिद्रता, उद्योगीकरण तथा विदेशी आथिक शोषण । फलतः उन्होंने विदेश व्यापार के 


28 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


विस्तार की विश्युद्ध रूप में, अन्याय पक्षों से विच्छिन्न रूप में अथवा उसके लाभदायक अथवा 
घातक प्रभावों के सैद्धांतिक आधारों पर प्रशंसा अथवा निंदा करने से इंकार कर दिया । 
ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा प्रवक्‍ताओं के अनुसार विदेश व्यापार का द्रुति 
विकास देश के हित मे था। उन्होंने प्राय: इसे ज़्गता की बढती हुई सपन्‍नता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण बताया ।* भारतीय राष्ट्रवादियों ने कुल मिलाकर इस धारणा को स्वीकार नही 
किया । कुछ एक ने तो इस विश्वास पर ही शंका व्यक्त की कि भारत का बिदेश व्यापार, 
विशेषत' देश के आकार और जनसंख्या के अनुपात में संपन्‍न स्थिति में है अथवा तीब्रगति 
से विकास कर रहा है। !887 मे ही दादाभाई नौरोजी ने निर्देश किया कि यूरोप के देशों 
के व्यापार के साथ और यहां तक कि ब्रिटिश राज्य के अन्य भागों के व्यापार के साथ 
भारत के विदेश व्यापार की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश भारतीय 
व्यापार कितना निक्ृष्ट है। आर० सी० दत्त, डी० ई० वाचा तथा जी ० एस० अय्यर ने 
इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया ।* किसी भी रूप में उन्होंने विदेश व्यापार के विस्तार 
को अपने आप में समृद्धि का लक्षण अथवा हर्षोल्लास का कारण नहीं माना। सामगी के 
अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के सामान्य लाभों को न नकारते हुए भी उन्होंने व्यापार की कुल 
मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि को वास्तविक आ्िक प्रगति के विश्वस्त सकेतक अथवा विशुद्ध 
हित मानना स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार यूरोप के व्यापारिक देशो के सबध मे 
यह मापदंड सही हो सकता है क्योकि वहां व्यापार की मात्रा राष्ट्रीय आय की स्थिति का 
पर्याप्त अंश मे संकेतक होती है परतु भारत अभी तक व्यावसायिक दृष्टि से स्वतत्र नहीं 
था अत' उसके सबंध में यह कसौटी लागू नहीं होती थी । वस्तुत इस देश के सवध मे इस 
प्रकार के तकों का निस्सार, भिथ्या तथा भ्रामक होना ही अधिक सभव था ।* अधे सत्य 
होने के वारण यह और भी अधिक मंयकर था। “बगाली' ने 7 दिसंबर 872 के अक में 
लिखा : केवल ऊची सख्याओ अथवा साधारण सक्रियता से व्यापार की सुदुढ़ता का 
अनुमान उसी प्रकार मिथ्या सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आयु, लिग 
तथा अन्य परिस्थितियो पर ध्यान दिए बिना केवल उसके शरीर मे रक्‍्त-सचार को सक्रि- 
यता से ही उसके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना ।* राष्ट्रीय भोतिक उत्पादनो के विकास की 
दृष्टि से इसपर विचार करते हुए जी० वी ० जोशी ने 884 मे बल देकर कहा : बढा हुआ 
विदेश व्यापार अपने आप मे घरेलू उत्पादनो में वृद्धि का सूचक नही । व्यापार तो उत्पा- 
दनो का केवल वितरण करता है और प्रत्येक स्थिति मे आवश्यक रूप से सं भरण की सूष्टि 
नही करता । इस विषय को आर० सी० दत्त ने सही ढंग से पकडा और आसन्‍न भूत का 
हवाला देते हुए कहा : 
88-82 में लार्ड रिपन के शात और अपेक्षाकृत समृद्ध शासनकाल में भारत के 
कुल आयात और निर्यात 830 लाख स्टलिंग पौंड था। 900-] के संकट ओर दुर्भिक्ष 
के वर्षों में कुक निर्यात और आयात 220 लाख पौंड थे। जो भारत को जानता है 
अथवा जिसने भारत के विषय में कभी कुछ सुना है, निश्चित रूप से कहेगा कि 
भारत 900-0। की अपेक्षा 88-82 मे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति मे था और 
अधिक संपन्‍न था ॥ 
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भारत के विषय में विदेश व्यापार और राष्ट्रीय समृद्धि के बीच के सरल, सहेतुक 
संबंध को असंगत बनाने वाले तत्व कौन से थे ? इस विषय में भारतीय नेताओं के मत 
में एक कारण यह था कि भारतीय विदेश व्यापार का विस्तार स्वाभाविक, स्वतंत्र तथा 
आथिक गतिविधि के सामान्य पथ के रूप में नही हु”, था। अधिकारियों द्वारा इसे अस्वाभा- 
विक रूप से बढावा दिया गया था। अत. इस रूप में वह लादा हुआ, कृत्रिम, अस्वस्थ 
तथा आर्थिक दृष्टि से अशक्त था ।? हम आगे चलकर इसी अध्याय मे भारतीय नेताओ के 
विचा रो के अनुमार भारतीय विदेश व्यापार के विशद रूप तथा ढग का विस्तृत अध्ययन 
प्रस्तुत करेंगे परतु यहा सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उनके दृष्टिकोण का आधार 
यह विश्वास तथा आस्था थी कि भारत के भाग्य में केवल कृषि सबंधी कच्चे सामान का 
उत्पादन नहीं बदा है। भारत को ऐसा देश बनाना अप्राकृतिक है क्योकि इस देश की 
धरती थोड़ी और पूर्ति सीमित है जबकि श्रम बडी मात्रा मे उपलब्ध है ।!९ 

द्वितीय, उनकी धारणा थी, इस सवध में यह उनके मत को सर्वाधिक सुनिश्चित रूप 
देने वाला तत्व था, कि किसी देश के विदेश व्यापार की महत्ता का निर्णय उसके स्वरूप 
के बिवलेषण के द्वारा ही सही रूप मे किया जा सकता है। उसकी उपयोगिता अथवा 
अनूपयोगिता का निर्णायक तत्व उसकी कुल मात्रा न होकर पझ्नंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनि- 
मयित सामान का €वरूप तथा राष्ट्रीय करपि और उद्योग पर उस विनिमय का प्रतिफल 
ही अपेक्षाकृत अधिक प्रबल निर्णायक तत्व है। वस्तुतः मौलिक प्रश्न यही था ।! उन्होंने 
व्यापार के आकडो की पूरी जाच की और निर्यात की कच्चे सामान के प्रति तथा झायात 
के उत्पादित सामान के प्रति विध्वसक तथा सपी इक प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप देश के 
क्षरित होकर केवल ब्रिटेन के कृपिक उपकरण के रूप में रह जाने की ओर सकेत किया ।?: 
उनमे से बहुनो को इस बात में कोई सदेह नहीं था कि भारत की विपन्नवा प्राकृतिक 
शक्तियों का दुष्परिणाम न टोकर इग्लेड की भारत के प्रति निर्धारित नीति का ही कुफल 
था ।*» यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने 9बी शताब्दी के 
अतिम दशक की अवधि में स्वतः अनुभव किए जाने वाली व्यापार की विनेधी प्रववत्ति 
आघधनिक उद्योगों के उत्पादनो के निर्यात तथा मशीनरी, मिलो की सामग्री और कच्चे 
सामान के आयात, की ओर उचित ध्यान दिया | उन्होने प्रवाह के इस परिवर्तन का 
स्वागत किया परंतु इस प्रवृत्ति की क्षद्रता, सीमा तथा मंदता की ओर भी सकेत किया ।४ 
आगे चलकर इसी अध्याय मे तथा “टैरिफ, 'करसी', 'एक्सचेंज' आदि अध्यायो में दि्याया 
गया है | वास्तव में विदेश व्यापार मे यही एक प्रवृत्ति थी जिसे राजनीतिक दबाव के द्वारा 
प्रोत्माहित करने का उन्हो ने प्रयत्न किया । 

तृतीय, उनके विश्वास के अनुसार व्यापार के फूलने-फलने की परिस्थितियां और 
वातावरण भी विषय के अनुरूप अर्थात विचारणीय तत्व थे। क्या देश को व्यापारिक 
स्वायत्तता प्राप्त हुई है ? किसने इस व्यापार का संचालन किया है ? किसने इस व्यापार 
पर नियंत्रण रखा है ? और किसने इन लाभों का उपभोग किया है ? क्‍या व्यापार राष्ट्र 
की अवशिष्ट और विलास सामग्री का हुआ है अथवा राष्ट्र के उपयोग के आवश्यक सामान 
का ? व्यापारातर क्या था और उसके क्‍या कारण थे ? किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचने 
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से पूर्व उन्होंने इन कुछ एक जिज्ञासाओं को उठाया और उन पर विचार विमर्श किया ।?० 

उनका निष्कर्ष यह था कि विदेश व्यापार के विस्तार को अपने आप मे आर्थिक 
नीति का लक्ष्य नही बनाया जा सकता | सर्वेप्रथभ इससे देश को होने वाली लाभ- 
हानियो पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए सततकक॑ विचारको को व्यापार के 
कुल आकडो से भी आगे जाना पडा तथा उनके उद्गम की, उनके स्वरूप की तथा राष्ट्र- 
हित पर उनके प्रभाव की जाच करनी पडी । 


विदेश व्यापार के लाभ 


भारतीय नेताओ ने कुल मिलाकर विदेश व्यापार के व्यापक रूप से प्रचारित उपयोगी 
स्वरूप को भारतीय भनसाधारण के सदर्भ में मानने से इकार कर दिया। उन्होंने तो 
इसके विपरीत गह मंत्र अभिव्यक्त किया कि समष्टि रूप में भारतीय जनता पर विदेश 
व्यापार का हानिप्रद प्रभाव ही पड़ा है। !” उन्होने सर्वप्रथम बढते नियातो के स्वरूप ओर 
उनके समघातकों वी जान की और उसके आधार पर उन्हे अपन आप में पनपती राष्ट्रीय 
ममद्धि का सकेत अथवा देश की सपदा जुटाने का साधन मानने से इकार कर दिया। उन्होंने 
इस नथ्य की ओर सकेत किया कि आशिक रूप से उत्पादित सामग्री के अतिरिक्त आयातो 
के भुगतानों के लिए कृषि सबधी कच्चे माल का निर्यात बढता जा रहा था और इनसे 
जनसाधारण वे हितो को भयकर क्षति उठानी पड रही थी!" तथा आशिक रूप स॑ गारे 
शासको को विध्वसक रूप से महगी नौकरिया देने के रूप मे विदेशी शासन के बढते गव्चे 
को च॒काना-पछ (रहा था ।! उन्होन दस दूसरे तत्व (महगी नौकॉरियो) की सारी ।9वी 
डइताबडदी में और उसके उपरात आयात पर निर्यात की बहती अधिक्ता व संदर्भ में 
जाच 3 । 834-5 से 838-9 तक के पाच वर्षों की अवधि में निर्यात और आयान में 
वापिक अतर औसत चार करोट रूपए था। 869-70 से ।४73-4 की अवधि मे [6 5 
कराड ७99-9 ॥ से 903-4 फी अवधि में 25.9 करोड तथा 904-5 में ३02 
करोड +पए था। ? भारतीय नेताओ ने भारतीय निर्यात और आयात के मत्य की लगभग 
अप्रतिबाधित तथा सनत वृद्धिशीच 'यहरी खार्द का * देखते हए व्यापार क॑ इस प्रकार 
के अनुकूल व्यापारातर पर हर्पोत्फुल्ल हान के बदले इस दुदमनीय रूप से चिताग्रस्त 
करने वाला तत्व बताया * 

राप्ट्रवादियो ढ्वारा दस समस्या का विश्तेपण उनकी उल्लेखनीय अर्थश्ास्त्रीय वद्धि- 
मत्ता का एय अत्यत राचऊ प्रमाण प्रस्तुत करता है । उनका कथन था कि आयात की 
अपेक्षा निर्यात की अधिकता वास्तव मे अतिरिक्त निर्यात नहीं थे अर्थात यह अन॒कन 
व्यापारातर नहीं था । यदि ऐसा होता तो इससे सोना-चादी अथवा सामग्री उच्थवा उप- 
योगी पदार्थों के आयातो में वद्धि हाती। वस्त्‌त उनके अनुसार यह एक विचित्र प्रक्रिया 
थी, विचित्र जन॒कूल व्यापा रातर था, जिसका आयात को अपक्षा देश का बदल में क्रिसी 
रूप मे काई लाभ न पहचाने बात निर्यात की अधिकता पर और बकाया राजणियों के भग- 
तान पर डोर्ट समाधघात ही नहीं था। दादाभ,र्ट नौरोजी ने आयात यी अपेक्षा निर्यात की 
झधिक्ता की आर सकेत किया जिन्‍्ते अतगत न ता चादी व रूप म और नही विसी 
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सामग्री के रूप में ।87] में अथवा उससे पूर्वे किसी प्रकार का आयात हुआ है ।?? अपने 
“दि पावर्टी आफ इंडिया' लेख में उन्होंने अपने भाव और भी अधिक सफलता के साथ 
अभिव्यक्त किए | भारत के पक्ष में व्यापारातर और भारत को इससे कभी न कभी लाभ 
प्राप्ति के सिद्धात पर विश्वास करने वाले लेखकों की प्रताडना करते हुए उन्होंने कहा: 
वे महानुभाव इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए ही प्रतीत होते है कि निर्यात से प्राप्ति 
के रूप में भारत को एक भी पाई का अथवा सामान का लाभ नही होता और इस प्रकार 
देश को आयात में घाटा ही उठाना पडता है ।-१ 898 की भारतीय करेंसी कमेटी को 
अपना विवरण प्रस्तुत करते 67 दादाभाई और भी अधिक कद्ध थे। उन्होंने वतेमान स्थिति 
मे भारतीय विदेश व्यापार को “भारत पक्षीय व्यापारातर कहना विशुद्धतम रूप से भाषा 
का दुरुपयोग करना घोषित किया । उन्होंन स्पष्ट णब्दों में कहा यह न तो कोर्द व्यापार 
है *“ और न ही व्याणरातर । भारत की प्रतिवर्ष 400,000 000 रुपयों की विपुल 
राशि के बदले उसे कभी एक कौंड़ी तक निजी घन के रूप में वापस नहीं मिलेगी |! 
रानाईे को छोडक्र भारतीय नताओ में अपंशास्त्रियों ने बल देकर तत्काल यह निर्देश 
किया कि निर्यात की अधिक्ता से भारत को फिसी प्रकार का व्यापारिक लाभ नदी 
होगा ।** 
निर्यात की अधिकता को फिर किस रूप में ग्रहण व.रता चाहिए ? इस दुखद 
असगति का वारतविक अलिप्रास क्‍या है ? वस्तुत भारतीय नेताओं के अनुस्गर निर्यात 
की अधिकता निम्नलिखित का रणो से आवश्यक और निश्चित सी ही थी 
(क) भारत पर विदेशों के बढ़त ऋणों के व्याज के भुगतान के लिए, 
(ख) द्र॒तगति से बढते हुए गृट प्रभारो की अभवा ब्रिटन में भारत सरकार के 
गन जुटाने के लिए,” तथा 
(ग) ब्रिटिश प्रशासका, व्यापारियों, खेत मालिकोी, और पूजीपतियो का इस देश 
क्रे बब्ले आथिक शोषण के फल के रूप में उगाहे अपने लाभ और बचत को 
अपनी जन्ममूमि में भजन का व्यवस्था के लिए |?" 
सक्षेप में निर्यात और आयात का अतर विदेशी शासको द्वारा भारत पर बढाए जाने 
वाले कर शुल्क का ही निदर्शन था ।”* निर्यात वी अधिकता से राष्ट्रीय सपत्ति की वृद्धि मे 
ही बाधा नही उपस्थित हाती थी प्रत्यूतय भारत से इग्लेंड को 'सपत्ति की निकासी 
अथवा स्थानातरण के रूपविशेष भी थे। सोना-चादी उपलब्ध न होने से निधि के इस 
एक पक्षीय स्थानातरण का सामग्री का रूप ग्रहण करना ही था। अतः भारत द्वारा अनु- 
कूल व्यापारातर को बनाए रखना अनिवायें था अथवा दूसरे शब्दो मे निर्यात की अधिकता 
को भारतीय विदेश व्यापार के एक महत्वपूर्ण तत्व, न्यूनाधिक रूप से कानून का रूप लेना 
ही था। विदेश व्यापार, निर्यात की अधिकता तथा भारत से संपत्ति की निकासी के निकट 
संबंध पर सवंप्रथम 87! मे दादाभाई नौरोजी ने ही (टिप्पणी की ।*” कालातर मे 895 
में उन्होंने इसे इस प्रकार स्पष्टत. प्रस्तुत किया : अधिकांशत यही एक अकेला तरीका 
है जिससे ब्रिटिश भारत के निधंन लोगों द्वारा विदेशियों के निरतर बढते हुए कमर- 
तोड़ करों की व्यापार-लाभो की तथा उनकी आवश्यकताओं की पति की व्यवस्था की 
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जाती है। अन्य भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भी इस तथ्य का अनुमोदन किया ।+ अपनी 
सामान्य सूक्ष्म दृष्टि से जोशी महोदय ने संकेत किया कि निर्यातों की अधिकता कुल 
संपत्ति की निकासी को अंशत: ही प्रदर्शित करती है?ः तथा अधिक निर्यातों के रूप में 
इंग्लेंड को वाधिक विशाल भुगतानों की विवशता हमारे निर्यातों के बहुत बड़ें भाग को 
अनिवाय॑ स्वरूप प्रदान करती है ।*४ आर० सी० दत्त नें इस दूसरे पक्ष पर बल देते हुए 
लिखा : गृह अधिकारों के लिए भारत-सें आथिक निकासी देश को सभव आयातों की 
अपेक्षा अधिक निर्यातों के लिए बाध्य करती है ।** इस प्रक्रिया की अनिवार्थता पर भी 
उन्होंने प्रकाश डाला । उन्होने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत को 896- 
900 के दुभिक्ष के वधों मे भी इस अधिकता को बनाए रखना पडा था ।# उन्होने इस 
बात को भी स्पष्ट किया कि इस समय निर्यातों की अधिकता तथा कर शुल्कों के बीच 
संबंध अप्रत्यक्ष होने के कारण लोकदृष्टि से छपे हुए है परतु अतीत मे सदेव ऐसा नही था । 
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के दिनो में कंपनी के निवेश साम्राज्य के 
राजस्व से खरीदे जाते थे अतः उन दोनों के बीच के सबंध न केवन प्रत्यक्षणोचर थे 
प्रत्युत उच्च अधिकारियों द्वारा सावंजनिक रूप से अभिस्वीकार भी किए जाते थे।»' 

अमृत बाजार पत्रिका ने, जिसके संपादक मोतीलाल घोष महत्वपूर्ण राजनीतिक 
आशिक विपयों को सहज बुद्धिमत्ता के स्तर पर लाने मे सिद्धस्त थे, अपने !! जनवरी 
]896 के अंक में संपत्ति की निकासी और निर्यातों की अधिकता में घनिष्ट तथा अपरि- 
हार्य संबध का विश्लेषण एक अन्य विधि से करते हुए स्पष्ट रूम में घोषित किया : वतं- 
मान विदेश व्यापार के अभाव में विदेशी शासक भारत के शोषण को जारी नही रख 
सकते थे । अतर्राष्ट्रीय विनिमय के अभाव में भारत सचिव और सिविल तथा सेना 
अधिकारी भारत का रूपया ही ले पाते। भारत निरंतर अपने रुपए से रिक्त अवध्य 
होता जाता परंतु उसकी उपज दूसरे शब्दों मे उसकी वास्तविक संपत्ति उसके अपने 
बच्चों के पोषण के लिए उसके अपने पास ही रहती ।१४ 

निर्यातों की अधिकता के इस विशिष्ट पक्ष से संपत्ति की निकासी स्वत. सिद्ध थी, 
अत अधिकाश भारतीय नेता इस रवस्थ दिखाई देने वाले अथ-व्यवमस्थापरक सिद्धात 
पर प्रसन्‍न न हो सके । उ'होने अगनी प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रकट की कि कृषि संबंधी 
कच्च माल के बढ़ते हुए निर्यात क्ंषिपरक सपन्‍नता के सूचक न होकर यह सकेत करते 
है कि कृषि जगत की बहुसंख्यक जनता और अधिक अधीन बनती जा रही है । जनता पर 
अतिरिक्त बोझ पइता जा रहा है तथा देश की सामग्रीगत शृन्यता और फलस्वरूप 
दरिद्रता बढती जा रही है ।* परतु क्या यह उस उदार विदेशी शासन का मूल्य नहीं है 
जिसने देश और देशवासियों के लिए इतना कुछ किया है जैसाकि हम 'ड्रेन'! अध्याय में 
दिखाएंगे । राष्ट्रवादियों ने मूलतः: इसको स्वीकार करने से इकार कर दिया। इसके 
अतिरिक्त उनका मत था कि यह सर्वेथा एक भिन्‍न विषय है । जी० वी० जोजी ने लिखा: 
और दृष्टियों से यह कुछ भी क्यों न हो, व्यापारिक दृष्टि से कहना चाहे तो इसे हानि ही 
माना जाएगा और देश के सामान्व ब्यापार-खाने मे देश के लाभ-हानि के इस सतुलन पर 
ध्यान देना ही होगा ।*९ 
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राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके उपरात आयात, जो प्राय अपने समग्र रूप मे ही उत्पादित 
सामग्री का था, के समघात की जाच-पडताल की । जहा ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार 
बढ़ते आयात देश की बढती क्रयशक्ति के मूचक थे, वहा भारतीय नेताओ की दृण्टि में ये 
भारत के उत्पादनो को क्षनिश्रस्त करने का सबसे बड़े कारण थ, राष्ट्रीय हानि के खोत 
थे तथा राष्ट्र की आथिक और औद्योगिक मृत्यु के पबल सूचक थे। विपय का पूर्ण 
अध्ययन करने पर उन्होने टिप्पणी की कि आयातित सामग्री न तो देशी उत्लाउनों को 
बढाती है, न उनकी शेप पूति करती है, न ही नई आवध्यकताओ तथा नए उद्योगों को 
जन्म देती है अथवा तकनीकी ढग से कहना चाहे तो यह किसी नई तथा प्रभावी मांग वी 
सृष्टि नही करती है ।!! इसके विपरीत उन्मुक्त व्यायार की अनुकूल स्प्रिति मे अपने 
सस्तेपन तथा स्पर्धा की योग्यता के कारण वह भारत के अपने वाजार से ही भारत वी 
हस्तनिमित मामग्री को अपदस्थ कर रही है।'* भारतीयों ने आयान व्यापार के दस पक्ष 
पर 83| में उस समय ध्यान दिया जब लगभग सो प्रतिष्ठित भारतीया न जिटिश 
सरकार से एक प्राथेना के रूप में शिकायत की कि आपके प्रायियों न यह पाया है कि 
बंगाल मे ग्रेट ब्रिटेन के वस्त्रों के प्रवेश ने हमारे व्यापार को लगभग नप्ट करके रख 
दिया है। इसके आयात मे प्रतिवर्ष वृद्धि स्वदेशी उत्पादनो के लिए हानिकारक है।*? 
इसके उपरात ! ५73 में भोलानाथ चद्र ने देशवासियों को आयात के सवध में इस प्रकार 
सावधान किया कि भारतीय उद्योग और गृहनिमित उत्पादनां के विनाश को शिखर 
पर पहु वाने वाले इन आयातो को वरदान न समभकर अभिशाप ही मानना चाहिए ।१४ 
897 मे आर० सी० दत्त ने टि'पणी की कि भारत में आयात के मूल्य में वृद्धि का 
वास्तविक परिणाम यह निकला है कि भारत के शिपकला उद्योग की इग्लेड के माप 
और मशीनी उद्योग से असम प्रतियोगिता मे मृत्यु ही हो गई है। 903 में गोखले ने 
घोषणा की कि विदेशी सामग्री का प्राय प्रत्येक आयात देश की क्रशक्ति में किसी 
प्रकार की वृद्धि करने का सूचक होना तो दूर रहा, वह तो उल्टे स्वदेशी उत्पादनों का ही 
कंवल तदनुर्प अपदस्य करने का सकेतक है। जी० सी० अय्यर ने दस समस्या का 
विश्लेषण और अधिक आर्थिक दष्टिकोण से क्रिया भारत मे अतर्राष्ट्री2 विनिमय शेष 
पूति तथा गृहविनिमय को सुदृढ नहीं करता। यह गृहविनिमय का स्थान लेता है अतः 
इस प्रकार यह उसका सर्वनाश करता है ।४९ 

जी० वी० जोशी आयात व्यापार के एक अन्य परोक्ष दुष्प्रभाव नगर शिल्प कलाओं 
के विध्वस को प्रकट करने में समर्थ हुए। उनके अनुसार यह एक ओर उपभोग सामग्री के 
सचार की सीमा का तथा भीतरी मंडी के क्षेत्र का विस्तार करता था और दूसरी ओर 
जनता के एक पूरे वर्ग को बेकार करके अपरिमित सस्ते श्रम का आयोजन करता था। 
इससे ही विदेशी पूजी देश मे घसने तथा उत्पादक उद्योगों की स्थापना मे समर्थ हुई है 
और अब इन उत्पादक उद्योगो से देश के दूरतम भाग में भी हमारे अपने उत्पारक उद्योगों 
का विध्वंस लगभग पूरा होने जा रहा है । 

भारतीय उत्पादनों के अपदस्थ करने की प्रक्रिया की सुस्पष्ट ढंग से रूपरेखा प्रस्तुत 
करने के लिए भारतीय नेताओ ने कच्ची कपास के निर्यात तथा सूती वस्त्रों के आयात 
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को प्रायः ही उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया ।*? उन्होने यह भी सिद्ध किया कि विविध 
आयातित सामग्री एक व्यापक क्षेत्र लिए हुए थी जिसमें चटाइयो, माचिसों से लेकर मिलो 
के सामान और मणीने तक सम्मिलित थी, छातो से लेकर बत्तिया, पुस्तके, जूते और 
खिलौने सम्मिलित थे। यह सब स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि यह पतन कितना विस्तृत 
तथा गहरा है ।४१ 

इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहचे कि उत्पादित वस्तुओं के बढते आयातो का 
लोक्हित पर घातक प्रभाव था। उसने विविध और सम्यक रूप से सतुलित राष्ट्र की 
अर्थव्यवस्था के विध्वस की स्थिति उत्पन्न कर दी थी ।** उसने लाखो हस्तशित्पियो तथा 
कलाकारों को अपने परपरागत कला-फौशन का! छोड़ने के लिए बाध्य करक॑ उन्हे तथा 
उनकी सततियों कौ न केवल अपनी आजीविज़ा के साधनों से वचित किया था प्रत्युत 
आजिविफ़ा के लिए एकमात्र अवदिष्ट और अनिणश्चित स्रोत कृपि पर निर्भर रहने को 
भी विवश कर दिया था। बढ़ते आयातो वा प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि अधिक से अधिक 
लोग कृपि की ओर धकेले जा रह थे नौर इस प्रकार देश का ग्रामीररण किया जा 
रहा था। देश की कृषि पर उत्तरोत्तर मार बढता जा रहा था। और दंश की राष्ट्रीय 
आय के स्लोत सकुचित होते जा रह थे तथा देशवासी दरिद्र स दरिद्रतर होते जा 
रहे थ्‌ |१० 

राष्ट्रवादी अर्थजञास्त्रियो ने विशुद्ध आर्थिक दृष्टिवाण स भी आयातो के परिणाम 
पर विचार किया। उन्होंने उत्पादित वरतओ के आयाव और कच्चे माल के निर्यात पर 
समुन्चय रूप में विचार किया और इस निर्णय पर पहचे कि दोनो को एक साथ देखने 
पर दुगनी क्षति स्पष्ट हो जाती है। सामग्री क॑ निमाण से कृषि सबधी कच्चे माल के 
उत्पादन की ओर परिवतंन की प्रवृत्ति का अर्थ यह हआ है कि भारत अपेक्षाकृत उच्च से 
निम्न आथिक गतिविधि की ओर मुड़ गया है, समृद्ध उद्योग की अपेक्षा कम लाभकारी 
कृषि को अपनाने लगा है, कुशल कारीगरी से अप्रशिक्षित मजदूरी की ओर अनिवार्य 
पत्वितेन से उसका श्रम न्‍्यून उत्पादक हो गया है और इस सबके फलस्वरूप देश का 
पास्श्रमिकों और लाभों में अपरिमित आयिक हानि उठानी पडी है ।” थे सत्प है कि 
उपभोक्ता के रूप में अपेक्षाकृत उनम और सस्ता माल उप लब्ध होने स भारतीय लाभ में 
अवध्य रहे है परतु उत्पादक और श्रमिक के रूप म॑ इसका जो मूल्य उन्हे चुकाना 
पडा है, वह सचमुच ही वहुत अ्रनुचित रूप से महगा है।”“ इसके विपरीत यदि इस 
समय बाहर भेजे जाने वाले कच्चे माल को देश में ही रखा जा सके तो उमस हमारी 
अपनी पूजी और अपने श्रम को नए विकास के अवसर उपनब्ध होगे ।** मघोलकर 
महोदय के निम्नलिखित वक्‍तव्य में इस विषय पर राष्ट्रवादी स्थिति सक्षेप में इस प्रकार 
से विश्लेषित है 

यदि कच्चा माल दूसरे देशो को भेजने और तैयार माल वहा से मग्ने के बटले यह 

देश कच्चे माल का स्वय ही उत्पादन करता तो कच्चे माल और तंयार वस्तुओ के 

बीच के अतर का यूल्य समग्रत. इस देश मे ही रहता और इस प्रकार वह रुपया देश 

के पारिश्रमिक मे, कोष मे और पूजीपतियो के लाभो मे पर्याप्त वृद्धि करता ९ 
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इसमे पूर्व जी० वी० जोशी महोदय ने 888 मे अपने एक लेख, “दि सी बोनें ट्रेड आफ 
ब्रिटिश इडिया' मे इस हानि की स्थूल साख्यिकी संगणना की चेष्टा की और इस परिणाम 
पर पहचे कि एक स्थूल तखमीने के अनुसार हमारी व्यापारिक स्थिति के कारण हमे 
पारिश्रमिकों और लाभो में प्रतिवर्ष 58 करोड रूपए की हानि उठानी पड़ती है। उन्होंने 
बताया कि तीन प्रतिशत की ब्याज दर से पूजीकृत यह राशि 600 करोड रूपए हो जाती 
थी।" उन्होने यह भी निर्देश किया कि यह प्रक्रिया स्वदेशी सघटक प्रतिभा को अपदस्थ 
फेरने और सुचारू रूप स प्रगतिशील प्रत्येक समुदाय की रीढ मध्यवर्ग को दुवल बनाने 
के रूप मे शोचनीय प्रभाव डालती है ।* 

यह बड़ आर्चरये वी बात हे कि इस समय के भारतीय लेखको ने ग्रामीण और नाग- 
स्कि हस्वेजिल्पों हस्तकलाओं के विनाश की निंदा तो की परनु उनमे से किसी ने भी देश 
के ग्रामी + रण तथा दश की कृषि के व्यवसायीकरण के फलस्वरूप देश की क्ृपि और उद्योग 
के घनिए्य सवधों के टुटन पर दु ख प्रकट नहीं क्रिया । इसी पुस्तक के द्वितीय अध्याय में 
हम इसके कारणों का विश्नेषण वस्तुत. पहले ही कर चुके है कि भारतीय नेता बढ़ती 
उपयोगी वस्तुओं के प्रसार के अथवा इस रूप मे भीतरी मद्ठी के विस्तार के विरूद्ध नहीं 
थे। आधुनिक उद्यागों, जिनया ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर विनाशक प्रभाव पइना 
अवश्य भावी था, के प्रबल समर्थक होने के कारण वे आतरिक व्यापार के अथवा व्यापार 
के तद्ठ प्‌ विकास के विरुद्ध नही थे। वे तो केवल व्यापार के वर्तमान ढाचे के ही विम्द्ध 
थे। उनरी आर्पात्ति विदेशी उत्पादनो के ग्रामीण मठी पर एकागी अधिकार के विम्द्ध थी 
जिसने रबदेणी उद्योग को अपनी टी मी से तथा स्वदेणी उद्योगपतियों का अपने जाभो 
से और उजे 7ए कारीगरों को नए उद्योगो से आजीविका कमान के अवसरो से वचित 
कर दिया था। फलत उन्होंने आधुनिक उद्योगीकरण के प्रवतेन की प्रक्षिया को ओर 
अधिक भ्यान देते हुए अथव्यग्स्था की आस्मनिर्भरता को विनाश से बचाने की ओर कोई 
विशेष * वरान नही दिया । 

अधिकाश राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री तो इस दावे को भी स्वीकार नही करते थे कि कृषि 
उत्पादना के बडते हुए नियातो और उनके फलस्वरूप उनके मूल्यों मे वृद्धि से कृषिकाय 
में सलग्न पुरुषो का ही सही, किसी प्रकार का लाभ पहुचा है। उदाहरणार्थ, 873 मे 
भोलानाथ चद्र ने लिखा : भले ही उसके (भारतीय खेतिहर) के चारो ओर व्यापार का 
बहुत विस्सार हुआ है परतु अभी तक वह उसी प्रकार दीनहीन, अपमानित तथा अवहेलित 
है, जैसा वह पहले कभी था। वह अभी तक न तो साहुकार के पजो से मुक्त है ओरन 
ही गंदगी अमहायता तथा दुर्भाग्य से छूटकारा पा सका है।*” सर्वप्रथम, कई वर्षों तक 
कुछ अर्थशास्त्रियों की तो यह धारणा रही कि कृषिसामग्री के मूल्य घट रहे है, बढ नहीं 
रहे अथवा अधिक से अधिक स्थिर है ।** हा अधिकाशत मान्य धारणा यह रहा कि कृषि- 
उत्पादनों की ऊची मागो और मूल्यों के लाभो का एक बहुत बडा भाग वास्तविक कृषक 
को नही मिल पाता क्योकि उस बेचारे को ऊचे और आवधिक राजस्वो अथवा मालिए 
के मुगतान के लिए, साहुकार के मूलधन अथवा उसपर ब्याज की माग की प्‌र्ति के लिए 
तथा जीवन की अनिवायय आवश्यकताओ के संभरण के लिए फसल काटने के समय ही 
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प्रतिकूल शर्तों पर भ्रपती उपज को बेचना पडता है। वास्तविक लाभ तो राली ब्रदर्म जैसे 
विदेशी निर्यात व्यापारी तथा उनके भारतीय बिचौले उठाते है, जो किसानो की उपज को 
अत्यत सस्ते दामों पर खरीदते है।** लाभो का दूसरा बडा भाग उन ऋणदाता साहकार 
व्यापारियों को मिलता है जो किसान की फसल कटने से पहले ही उसे अपने पास गिरवी 
कर लेते है ।*० केवल थोडे-वहुन समर्थ किसान ही स्वेच्छा से और लाभ पर अपनी उपज 
को बेच पाते है और उनमे भी बहुत सारे वास्तव में छिपे साहकार ही है।* इसके अति- 
रिक्त सरकार और जमीदार भूराजस्व और मालिए मे वृद्धि द्वारा लाभ के एक अन्य 
भाग को हडप लेते है ।*४ इस प्रकार ग्रामीण जनसख्या का एक बहुत बडा भाग, ब्रषि 
श्रमिक और छोटे किसान, तो अपने उत्पादन से भ्रधिक अन्न का उपभोग करता है । अत 
वह तो प्रत्येक स्थिति मे मूल्यवृद्धि से विशुद्ग रूप से हानि उठाने वाला है |» इससे भी 
बढ़कर जी० वी० जोशी ने हिसाब लगाया है कि यदि ए० स्वीकार कर भी लिया जाए कि 
विदेश व्यापार के फल का एकमात्र भोक्ता क्सिान है तो भी यह लाभ कृषि जनता को 
प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति तुच्छ रूप से चार आने बैठता है और वह साधारण लाभ आजी विका, 
उद्योग की हानि ज॑स अपरिमित अहितो के मूल्य पर ही मिलता है जैसा कि पहले दिखाया 
जा चुबा है ।४ 

राष्ट्रवादी अ्थंज्ञास्त्रियो ने इस तथ्य की आर भी ध्यान दिलाया कि विदेश व्यापार 
के बहुत से चाय, नील, काफी तथा पटसन पदाथे जैसे सौदे विदेशी पृजी और प्रयत्न के 
विनियाजन के ही परिणाम थे। अत विदेशी पजीपति ही इनसे लाभ उठाते थे तथा ये 
लोग इनके आयातो तथा उत्पादनों से होने वाले सभी लाभो में से भारतीयों की श्रम्व॒न्ति 
के रूप मे उनका भाग छोडकर अवशिष्ट सारे लाभ इस देश स॑ अपने दश को ले जाते 
थे।” यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि रानाडे ने समकालीन लगभग सभी राष्ट्रवादी अर्थ- 
शास्त्रियो द्वारा स्वीकृत तर्क को मानने से इकार कर दिया तथा इसके फलस्वरूप उन्हें 
भारत को कृषि सबधी कच्चे माल के उत्पादक देश में बदलने की नीति के विकत्प के रूप 
में डच ईस्ट इट्ीज की सास्कृतिक प्रणाली को आदर्श मानने की एक विचित्र भूल करनी 
पड़ी | वे यह देखना भूल गए कि ईस्ट इडीज के बागानों पर पूर्ण विदेशी नियत्रण और 
स्वाप्रित्व ने इड्ोनेशिया के लोगो के उद्योगो का न केवल अवमूल्यन कर दिया था प्रत्युत 
स्वंशी पजीपतिवर्ग के विकास को अवरुद्ध करके वहा की जनता की स्थिति भारतीयों 
की स्थिति से बदतर कर दी थी । 

प्रासगिक रूप से कुछ भारतीय लेखको ने स्थिति के इस पक्ष पर भी ध्यान दिया और 
वे इस परिणाम पर पहुचे कि भारतीय आयातो का बहुत बडा भाग या तो भारत म रहने 
वाले विदेशियों की अथवा थोडे बहुत अगरेजनुमा स्वदेशी लोगो की दिन प्रतिदिन की 
आवश्यकता की पूर्ति के काम आता है अथवा विदेशी उद्यमो श्रौर रेलवे के काम आता है 
अथवा सरकार की आवश्यकताओ की पृति के काम आता है।” सवसाधारण द्वारा उपभोग 
में लाया जाने वाला आयात मात्रा में स्वल्प था और उसका मूल्य प्रति व्यक्ति कुछ प॑से 
ही बैठता था ।* 

उनमे से कुछ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने फालतू माल का जिसकी 
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लाभप्रद रूप से देश मे खपत नहीं हो सकती, निर्यात नहीं करता, प्रत्युत निकासी के दबाव 
के अंतर्गत उसे गेहूं, चावल, कपास, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पडता था, और 
यह स्थिति देश को भयंकर रूप से खाद्यान्न से वचित कर रही थी। बदले में उसे सुविधा 
और बिलास की बहुत सारी वस्तुएं लेनी पडती है, जिनके बिना आसानी से निर्वाह किया 
जा सकता है ।* बगवासी ने इस दृष्टिकोण को 6 जुलाई 889 के अक में अत्यंत सशक्त 
डेंग से इस प्रकार प्रकट किया 
हमे अपने चेहरे की दमक को बढाने के लिए पाउडर और घघराले बालों की चमक 
बढाने के लिए सुगधित क्रीम की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लोगो को आकर्षक 
सुगध, घडियो और छाॉडियो मे मोहित करने की कोई इच्छा नही है ।*' “हम रेशमी 
और ऊनी वस्त्रो मे चमकना नहीं चाहते ।** “हम आपकी दो री और दो पेन से अपनी 
पापी प्यास नहीं बुकझाना चाहते ।**'हम आपके वम्त्रों द्वारा अपनी लज्जा ढकना 
नही चाहते। यदि भारतीय जुलाहो की जाति का समूल नाश हो जाए तो हम उस 
स्थिति में वृक्षों की छाले भी ओढ लेगे ओर यदि वृक्ष की छाले भी उपलब्ध न हुईं 
तो हम नगे ही रह लेंगे परतु आपके बस्त्रो का प्रयोग नही करेगे। हम आपसे केवल 
यही प्रार्थना करते है कि हमे अपने ही हाल पर छोड दीजिए और जीवित तो रहने 
दीजि७५ । 
राष्ट्वादियों ने विदशियों द्वारा तथा स्वय देशवासियों द्वारा सचालित व्यापार के बीच 
आधारभूत अतर को भी स्पष्ट किया। उन्होंने ट्सस्थिति पर शोक प्रकट किया कि भारत 
का व्यापार अधिकाशत विदेशी तथा बरतानदी व्यापारियों के हाथ मे था जी जी० वी० 
जाशी क॑ अनुसार उसके लाभो का बहुत बडा, 90 प्रतिशत भाग हडप जाते थे तथा इस 
देश स बाहर ले जाते थे ।”? सारे व्यापार तत्र के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का संपूर्ण 
सचालन विदेशी नियत्रण और तिदेशन के अधीन था । रेले, जहाज रानी, बेक बीमा कप- 
निया यहा तक कि एक सीमा में सामान की गाव से समुद्र तट पर पहचने की आतरिक 
गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नों के ही अधीन था ।”' जी० बी० जोशी महोदय के 
अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी नियत्रण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग 
26 करोड़ रस्पयो की हानि उठानी पड रही थी। यह राशि गृहप्रभारो की उस कुल राशि 
से अधिक थी जिसकी हम प्राय शिकायत किया करते है ।?! वुछ नेताओ ने इस तथ्य की 
ओर भी सकेत किया कि सारी हानि को पूर्ण रूप से न सही आशिक रूप से रोकना तो 
भारतीयों के अपने हाथ में है ही | विदेशी व्यापार के प्रति उपेक्षा बरतने के लिए स्वदेशी 
व्यापारियों की प्रताडना करते हुए तथा उन्ह प्रबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्हे 
विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार को भी वहन करना चाहिए। ४ 
जोशी की टिप्पणी थी कि निरसदेह हमे इस काये मे न तो तकनीकी प्रशिक्षण की आव- 
इयकता है और न ही पूजी की विशाल राशि की पुनरपि यह अततः हमारा अपना ही 
तो कार्य है।?* इसके अतिरिक्त बबई के व्वोजा और पारसी इस क्षेत्र मे अग्रदूत बनकर 
चीन और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों मे पहले से ही कार्य प्रारंभ कर चुके है। उनका उदा- 
हरण निण्चित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिकरणों की स्वदेश में और 
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विदेशों में स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार बंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्वदेशी 
स्वामित्व वाली कम से कम तीन पोत कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए ।”९ उत्तर- 
पश्चिमी प्रांतों तथा अवध के प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'एडवोकेट” ने 
राष्ट्रवादी स्थिति को संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया : 
यदि हमें अपनी सम्यता से ही अपना मूल्याकन करना है तो हमे स्वदेशी पजी से 
भारतीय प्रतिभा द्वारा प्रबधित भारतीय वाणिज्य का सचालन करना होगा । यदि 
संभव हो तो हमे भारतीयो के स्वामित्त्र वाले पोतों पर ब्रिटिय भडा लहराते हुए 
व्यापार करना होगा। यह एक स्वप्न, यहा तक कि दिवास्वप्न हो सकता है परतु 
भारतीयों की एक राष्ट्र के रूप में प्रगति के लिए इससे कम कूछ भी अपेक्षित नहीं |” 
अंत मे, हमे ट्स तथ्य को ध्यान मे रखना है कि थोई से राण्ट्रवादी अथंशास्त्री अप्रनिक्रत 
फालतू निर्यात के उत्पादन की विवशता के फलस्वरूप भारत के विरद्ध जान वाली 
व्यापार शर्तों के सिद्धात को समभने मे भी सफल हो गए। इस सवध मे उनका गथ प्रदर्शन 
दादाभाई नौरोजी द्वारा 870 में उद्धत जान स्टुअर्ट मिल की इस उक्त ने विया : 
विदेशों को नियमित भुगतान करने वाला देश न केवल मुगतान की नई धनराशि को 
खोता है प्रत्युत कम लाभदायक गर्तो पर विदेशी सामग्री के बदले अपने उत्पादनों के 
विनिमय की बाध्यता के रूप मे और भी बहत कुछ गवाता है |“ बहत सारे भारतीयों ने 
मिल के इन वचनो को प्रतिध्वनित अथवा पुन उच्चरित क्या। उदाहरणार्थ, 888 
में जोशीजी ने अत्यन तीज स्वर में टिप्पणी की जधिक निर्यातों ते रूप में इग्लेंड को 
इतने बड़े वापिक भगतानों वी आवश्यकता हमारे निर्यातों के बहत ब़ें भाग का एक 
अनिवाय॑ चरित्र प्रदान + रती है जिससे मूल्यों मे जव्यवस्था की प्रयत्ति जन्म लेती है ।* 
इसी प्रतार डी० 5० वाचा ने निर्णयात्मक स्वर में कह्ठा कज्जदार द् सम कीमत पर 
अपना उत्पादन बेचन का बाह्य होती है और दस प्रकार की परिस्थितियों मे विस्तन 
निर्यातों का अथ राष्ट्रीय सर्पानत्ति के विस्तृत बलिदान से कम कुछ नहीं ।४? अर्थशास्त्रिय" 
के अतिरिक्त अन्यों मे 'ग्रमुत वाजार पत्रिका' न अपने ]7 जुलाई [892 के अक में इस 
विषय को कड्ढी विशदता से उजागर किया । 


अनाजों का निर्यात 


विदेश व्यापार के एक पक्ष, अनाजों के निर्यात, पर भारतीय नेताओ ने अपेक्षाक्नत अधिक 
विस्तार के साथ छोटे समाचारपत्रों जैसे लोकप्रिय माध्यम से विचार प्रचार किया । 
राजनीतिक दृष्टि से भारत के अत्यधिक जागरूक भाग बंगाल में ही नही, द्रुतिगति से 
बढते अनाजो के निर्यात के प्रमुख खोत, उत्तर-पश्चिमी प्रांतो, अवध और पजाब में भी 
इस प्रइन को अत्यधिक मुखर स्थर प्राप्त हुआ। 

माग और पूर्ति कं बदलत रहने के कारण वर्ष प्रतिवर्ष अनाजों के विदेश व्यापार की 
मात्रा और मूल्यों में तो विविधता है, फिर भी निम्नलिखित अको में उसकी सामान्य 
प्रवत्ति का निदर्शन प्रस्तुत है”! : 
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औसत हडरडबवेट रुपये (लाखो मे) 
882-3---]89 [-2 48,267,4 |7 7,82 
।892-3---90]-2 42,268, 345 ]7 89 
904-5 ]02,02|,34| 4],] | 


चावल प्रमुख रूप से वर्मा से, गेह और दाले भारत से निर्यातित की जाती थी । भारत 
ने [869 में 275,48। हडरइवेट ।873-4 से ,755,954 हृरबेट, 882-83 में 
4,93,763 हदरडवेट और ]89[-2 मं 32 740,000 ह दरवेट गह का निर्यात जिया ।** 

अनाजो के निर्यात के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अनेक कारणों से ग्रत्यत आजोचना- 
त्मक था फितु प्रमृस्ख कारण यही था कि ये निपात ही दश में अनाजो की दुलेभता अकाल 
की स्थितियों और यहा तक कि दरिद्रता के प्रमुख कारणों में अन्यतम थे ।"! उदाहरणार्थ, 
89] में जिभ वर्ष अकाल नही पडा था, लखनऊ के स्थग्यफुणल राष्टवादी उर्द साप्ता- 
हिंक अवधपच ने ममंवधी टिप्पणी की : 

इस समप देश से निर्यात स्या जाने वाला अन्गज वास्तव मे अनाज न हाकर अशाल- 

ग्रस्त देशवासियों का जीवन-रक्‍्त है । अनाज की बारिया अनाज से भरी वोरिया न 

होकर वस्तुत देश के लागो से भरी बोरिया है, जिच्हे इस्लेंड के सुसभय तरपिशाच 

उन्मुकत ब््य पार यी तलवार स साख र अपना भोजन बनाएंगे ।/* 
उन्तर भारत में रिदी के प्रमुख पत्र भारत जीवन ने अपन॑ 9 जनवरी 900 के अक में 
चेतावनी दी * 'यदिये निर्यात न रात गए तो समय आते पर भारत बजर भमि बन 
जाएगा । "२ 

राए्ट्रवादियों वा विश्वास था कि अनाज का निर्यात भारत की निर्धनता आर दु्भिक्षा 
का ज्ारण था क्यांत्रि भारत बेवल अपने फालतू अनाज या ही नियोत नहीं उरता था 
प्रत्युत अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की प्रति के जिए निधारित भडार मे से ही 
यह निर्यात करता था। अनाजो के दस व्यापार को सभव बनाने के लिए भारतीषो को 
आधा भूखा रहना पडता था । हितवादों ते अपन 25 जजाई 89] के अउ में लिखा 
था वि विदेशी भारतीयों के मुह +। ग्रास छीन रहे है और भारतीय #प्क जनता वा 
विदेशियों का पेट भरने के लिए अपने परिवार को भखा मारना पड़ 'हा है।* इसी प्रकार 
आर० सी० दत्त ने वल देकर कटा कि अनाज स्थापार के मुसकरानते चेहरे के भीतर निहित 
तथ्य यह है कि कृषि उत्पादक देश अपने घर-परिवार और गाव को भूखा-नगा रखकर 
उन्हे म॒त्यु के कगार पर ला रहा हे ।** यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती थी कि बड़े 
बड़े अकालों में भी अनाज का निर्यात यथावत तीन गति स हो रहा था ।/" अकाल के वर्षो 
में निर्षात कम वर दिया गया था, ऐसा भारतीयो के अनुभव में था परतु इस मबध मे 
भारतीयो का कथन यह था कि सामान्य वर्षो के निर्यात से पहले ही वास्तरिक हानि तो 
पहचाई जा उ की थी क्योकि अनाज का फालतू अथ * सुरक्षित मडार जो अकाल के वर्षो 
मे कृब्छता की ग्थिति को बदलने गे सहायक सिद्ध होता, निर्यात द्वारा पहले ही खपाया 
जा चुका था ।* भारत जैसे देशों मे जो ऋतु की विषमताओ के प्राय ही शिकार रहते है, 
फालतू अनाज का अनुमान तो खाद्यान्नो के घाटे के वर्षों की न्यूनता की पूर्ति की व्यवस्था 


40 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


के उपरात ही लगाना चाहिए," यह भारतीयों का तक॑ था । 

यदि भारतीय जनता के पास वास्तव में फालतू अनाज नही है तो वे उत्पादन का 
विक्रय और निर्यात क्‍यों करते है ? वे अपने उत्पादन को दुदिन के लिए सुरक्षित क्यो नहीं 
रखते ? इस सबका पूर्व निदिष्ट उत्तर एक ही था कि भारत का समग्र व्यापार विवशता 
की स्थिति मे तथा अस्वाभाविक था। सरकार को तथा साहूकार को नियत अवधि मे 
और नकद रूप में बढे हुए भूराजस्व अथवा मालिए को चुकाने की आवद्यकत। किसान 
को अपना अनाज बेचने को विवश कर देती थी । इसके साथ फालतू निर्यात बनाए रखने 
के साथ जुड़ी हुई मडी की समस्या देश को विदेशी बाजारों में ही भ्रपना अनाज बेचने को 
बाघ्य करती थी ।१ 

अनाज का निर्यात एक अन्य दृष्टि से भी हानिप्रद था। इससे लोगो डी स्वंथा मूल 
आवद्यकता की वस्तुओ के मूल्य ऊचे चढ जाते थे और इसके अपरिहाय परिणाम थे भूख- 
मरी और मृत्यु ।* काग्रेस के 89] के न गपुर अधिवेशन में लाला मुरलीधर ने कहा : 
बीस वर्ष पूर्व गेह एक रुपए का डेढ मन और दूसरा अनाज एक स्पए का दो मन विकता 
था। इसका कारण यह था कि उस समय हमारे अनाज का विदेशों मे निर्यात नहीं होता 
था। अब यह छ' गुना महंगा हो गया है और उसी अनुपात में निर्भमनो के लिए अपना पेट 
भरना छ' गुना कठिन हो गया है ।* 

इस चितन के फलस्वरूप राष्ट्रीय नतृत्व के एक बहुत बड़े वर्ग ने अनाजो के स्वतंत्र 
तथा असीमित निर्यात पर सरकार से कुछ प्रतिबध लगाने की सिफारिश की ।* अन्य कुछ 
ने तो अनाजो के निर्यात पर ऊचे निर्यात शुल्क के आधान की वकालत वी ।' कुछ और 
लोगो ने तो यहा तक माग की कि अनाजो के निर्यात पर ही पूर्ण प्रतिबध लगा देना चाहिए ।* 
]896-98 के अकान के वर्षों मे तो इस माग के समथन में स्वर विशेष रूप से ही मुखरित 
हो उठा ।” साथ ही कुछ नेताओ ने इस तथ्य को अनुभव किया कि सरकार अकाल के 
दिनों मे भी अनाज के निर्यातों को रोकने अथवा प्रतिबधित करने की दिशा में कोई पग 
नही उठाती । अतएच उन्होने यह नरक देना प्रारभ किया कि सरकार की नीति ही इशग्लेंड 
के लोगों के लिए मस्ती खाद्यसामग्री जुटाने की दृष्टि से अनाजो के निर्यात को किसी 
भी मूल्य कर बढाने की ही है ।" इस प्रबल निर्यात विरोधी वातावरण के युग मे अकाल 
के अतिरिक्त वर्षों में भी अनाज के निर्यात के समर्थक समाचारपत्र मुट्ठीभर ही 
थे |** 

आज्ञा के विपरीत न होते हुए भी यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि अनाजों के 
व्यापार में सलग्न भारतीय व्यापारियों का दुष्टिकोण राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण से 
विपरीत था । उन्होंने तो इस व्यापार के विस्तार का समर्थन किया तथा चावल पर सगे 
निर्यात शुल्क का तीव्र विरोध किया । उदाहरणार्थ इपीरियल लैजिस्लेटिव कौसिल के 
सदस्य, कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी दुर्गाचरण लाहा ने चावल पर छुल्क के आधाने को 
ग्रापन्तिजनक बताया और दावा किया कि इसके हटा देने से जनता का अच्छा बाजार 
मिलने तथा अपने उत्पादनों का अच्छा मूल्य मिलने के रूप मे भारी लाभ होगा ।!९९ इसी 
प्रकार बंगाल वाणिज्य सदन के सचिव ने 8 अप्रैल 889 में सदन के वाधिक सम्मेलन को 
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संबोधित करते हुए इस देश से चावल के निर्यात पर लगाए गए ऊंचे शुल्को के विरुद्ध 
जोरदार विरोध प्रकट किया ।!० 


निष्कर्ष 


निष्कषं रूप मे यहा यह उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारतीय अथेव्यवस्था 
मे विदेश व्यापार की भूमिका के मूल्याकन मे अपने समय से काफी आगे बढ़े हुए थे। 
उन्होने मात्र अतर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन के लाभो के प्रचलित सिद्धात को नकारते हुए इसे 
अपने आप में लक्ष्य अथवा अपने आप में ही अच्छाई मानने से इकार कर दिया भले ही 
इस विषय पर उनकी टिप्पणिया भारतीय अ्थंव्यवस्था के अन्य पक्षो पर प्रस्तुत टिप्पणियों 
के समान विस्तृत नही थी !१: फिर भी उन्होंने भारत के विदश व्यापार के केंद्रीय स्वरूप 
को उजागर किया तथा उसे लोकहित पर उसके सामान्‍य प्रभाव के सदमं में ही देखा । 
जैसाकि हम पहले ही देख चुके है, भारतीय प्रवकताओ न विदेण व्यापार के गुण-दोपो का 
निर्णय एकातत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उच्यांग तथा आजीविका के साथ उसके सबंध तथा 
उनपर उसके प्रभाव के परिप्रेद्य में ही किया। इसी कारण से उन्होंने मूल रूप अथवा - 
सिद्धात रूप है विदेश व्यापार की उपेक्षा नहीं की और न ही सब प्रकार के विदेश व्यापार 
को हानिप्रद माना। वे स्वाभाविक अर्थात देश के उद्योग, दश के हित तथा देश की आव- 
इयकताओ पर आधारित विदेश व्यापार के विरुद्ध नहीं थे। उन्होने तो केवल अवाछनीय, 
औपनिवेशिकः स्वरूप तथा बाध्य प्रकृति के भारतीय विदेश व्यापार के विरुद्ध ही आपत्ति 
की । वे चाहते थे कि औद्योगिक आवश्यकता को ही विदेश व्यापार की भीमा के स्वरूप 
तथा दिशा के निर्धारण का आधार बनाना चाहिए न कि विदेश व्यापार की आवश्यकता 
को यह महत्व देना चाहिए । जी० एस० अय्यर ने 90] के काग्रेस के अधिवेशन में इस 
दृष्टिकोण वो अत्यत स्पष्टता से इस प्रकार प्रस्तुत किया 
भारत क॑ व्यापार को स्वाभाविक आधार देना ही निकट भविष्य मे भारत के पूर्ण 
आर्थिक विभ्वस की चतावनी देने वाली विपन्ति से उसके बचाव था एकमात्र उपाय 
है ।९! रवाभाविक आधार प्रधानत यह है फि प्रथम, स्वदेशी उद्योगों के उत्पादन 
का विस्तृत और असीम बाजारू सभरण देश की विशाल जनसस्या के लिए सुरक्षित 
कर लिया जाए और फिर फालतू बचे हुए सामान का विदेशो मे निर्यात किया जाए 
और विनिमय में वे पदार्थ मगाए जाए जो भारत में पैदा अथवा निर्मित नही किए 
जा सकते । 
इसी दृष्टिकोण की वकालत इससे पूर्व रानाडे महोदय इन शब्दों में कर चुके थे : 
हमे प्रत्येक सथिति मे सुसगठित सहयोग द्वारा विदेशियो से प्रतियोगिता करना सीखना 
है । अपनी आवश्यकतानुसार कच्चा माल विदेश से मंगाना है, यहा उसे पक्के माल 
का रूप देना है और अपने कच्चे माल के निर्यात की जगह हमे उसी मात्रा मे भार 
मे कम, कितु अधिक कीमती ऐसे माल का निर्यात करना है जो कलात्मक ढग से ढले 
हुए है, और हमारे औद्योगिक वर्ग को व्यवसाय प्रदान करते है।!४' 
इस प्रकार भारतीय नेताओ की दृष्टि मे, उद्योग प्रधान रूप मे तथा व्यापार गौण रूप 
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में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक-शक्ति था। तदनुसार उन्होंने भारत के प्राचीन विदेश 
व्यापार की प्रशसा की तथा उसे उदाहरण बनाकर उसके अनुकरण का सगवं उद्घोष 
किया ।*०* उन्होने मशीनों और कच्चे माल के आयात और पक्के माल के निर्यात का 
समर्थन किया । उन्होंने यहा तक स्वीकार किया कि तैयार मालों का आयात भी किया 
जा सकता है, यदि उस आयात की वृद्धि से भारत संपन्‍न हो न कि ह्वलासोन्‍न्मुख और उससे 
देश के आथिक विकास मे प्रगति हो न कि अधोगति। उन्होंने वस्तुतः भारत मे आथिक 
और राजनीतिक सुधारो को लागू कराने के लिए इस प्रकार की वृद्धि का प्रयोग ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञो, ब्रिटिज पूजीपतियो और ब्रिटिश कर्म ग्रारियो के आगे लुकमे के रूप मे किया । 
समकालीन समीक्षापत्र 'ब्रटिश जनरल' मे 887 में लिखे एक लेख में दादाभाई नौरोजी 
ने प्रथम तो भारत के ब्रिटिश सामग्री अथवा उत्पादनो के दुर्भाग्यग्रस्त क्रेता रूप पर 
विलाप करते हुए भावपूर्ण शब्दों मे एफ सभावना की ओर निर्देश किया 
यदि ब्रिटिश भारत ने प्रति व्यक्ति केवल एक पौड स्टलिंग लिया, तो इग्लेड अकेले 
भारत को इतना अधिक निर्यात करेगा, जितना वह इस समय सारे बिश्व को निर्यात 
करता है (23,000,000 पौड )। यह रकम ब्रिटिश उद्योगां और उत्पादनों के लिए 
कितना कार्य जुटाएगी ।* * “यदि भारत अधिकता से ब्रिटिश उत्पादनों की खपाने मं 
मफन होता है तो इग्लेड को और अखिल विज्व को भी क्तिना लाभ होगा। 
और उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा : 'यह सब तभी होगा जब ब्रिटिश भारत को 
स्वतत्रता से स्वाभाविक आशथिक स्थितियों में विवसित होने की अनुमति दी जाएगी ।!"७ 
लगभग चौदह वर्षो के उपरात फिलासफीकल सस्थान ग्लासगो म॑ भाषण करते हुए 
आर० मसी० दत्त ने अपने श्लोताओं को इसी प्रकार का परामर्णे दिया : 
हमारे और आपके हित घर्निष्ठतापुर्व क परम्पर जुड़े है, विराधी नहीं। यदि हमारे 
उत्पादनों का उद्धार होता है और हमारा भारत अपनी अती क्री ओद्योगिक सर्माद्वि 
को एक बार थुन प्राप्त करता है तो भारत की तीस करोड जनता आपके उत्पादनो 
की बहुत बड़ी खरीदार टांगी। भारत का समृद्ध बनाने से ही आपका भारत के साथ 
व्यापार बढ़ सकता हे ।?' 
इस प्रकार हम देखते है कि भारतीय नेताओं ने समानता तथा पारस्परिक हितो पर 
आधारित विदेश व्यापार का ही पक्ष लिया । उनकी यह निश्चित धारणा भी कि व्यापार 
के विकास का आधार राष्ट्रीय सपदा मे वृद्धि है न कि राष्ट्रीय सपदा में वृद्धि का आधार 
व्यापार का विकास । 
अत मे देश के विदेश व्यापार के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोश की समीक्षा से प्राप्त एक 
अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ध्यान दिलाना अनुपयुक्त न होगा। यह रपष्ट है कि 
व्यापार के क्षेत्र मे भी भारतीय नेता व्यापार के हितो की पुष्टि न करते हुए औद्योगिक 
हितो के पूर्ण पक्षधर थे। विकासगील विदेश व्यापार अतत: भारतीय मडी के उद्घाटन 
और प्रसार में उत्प्रेरक ही था और इस रूप मे घरेलू वाणिज्य का प्रोत्साहक था। ऐसा 
ही प्रभाव हस्तकलाओ और कृषि क॑ बीच के सबंधविच्छेद क॑ रूप में भी स्पष्ट था। 
फलत: विदेश व्यापार का सहारा पाकर स्वदेशी उद्योगों के विनाश पर बहुत सारे स्वदेशी 
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व्यापारिक बुर्जुआ प्रतिष्ठान अस्तित्व में आ गए, फूलने-फलने तथा बहुमुखी विकास करने 
लगे ।!" परंतु प्रारंभिक भारतीय नेताओं ने विदेश व्यापार के बिचौलियों के पनपते वर्ग 
के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई । उन्होंने भारतीय बाजार के खुलने, उपभोग 
सामग्री के विदेशी माल तथा कृषि संबंधी कच्चे माल में परिचार के बढने के फलस्वरूप 
बु्जुआ व्यापारियों के लाभ उठाने के प्रदन पर भी उनका पक्ष नही लिया इसके विपरीत 
वह उन लोगों का सही सही प्रतिनिधित्व करते थे जिनकी भारत के ओद्योगिक भविष्य में 
गहरी रुचि थी । स्पष्टतः वे वैचारिक दृष्टि से अथवा किसी अन्य रूप में पनपते बुर्जुआ 
व्यापारियों से संबंधित नही थे, अन्य बातों के अतिरिक्त अनाजों क॑ व्यापार के प्रति उनक्रे 
दृष्टिकोण से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है। अनाज निर्यात करने वाले प्रमुख प्रदेशों, 
पजाब, उत्तर पर्चिमी प्रात और अवध में जहा न्‍्यूनाधिक रूप मे आधुनिक उद्योगों का 
अभाव था और जहा विकासशील पूजीपति अधिकाशत: व्यापारी थे ओर पर्याप्त सीमा 
तक अनाजो के निर्यातो १र निर्मर थे, इन निर्यातों के प्रति विरोध काफी गहरा था। 
इमसे स्पष्ट हो जाता है कि देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े भागो में भी बुर्नआ 
व्यापारियों का उभरते राष्ट्रीय नेन॒त्व पर कोई नियंत्रण नही था । 


संदर्भ 
] ।9वी शताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के विकास के तिस्तृत विवरण के लिए 

देखिए |, दृर्गापरशाद, सम आ्रासपेब्ट्स ग्राफ इडियन फर रेन ट्रेंडन्‍-]757-893 (लदन 932). 

परिमल राय . इडियाज फारेन ट्रेंड सिस 870 (लंदन 934) शोर इपीरियल म्जेटियर भ्राफ 

इंडिया खड़ ![[ (908) . 

इपोरियल गजेटियर, खड ]|। (908) प्‌ृ० 268 ॥83 में व्यापार का मूल्य केवल 25 साख 

पोड ग्राका गया था (वहीं. पृ० 260) ये मारे भ्रक भारत के ममद्र द्वाग् हुए व्यापार मे ही 

मबधित हैं परतु सीमा पार के व्यापार पर इस व्यापार के योरव और प्राबल्य को देखते हुए 
इन अको को न्यूनाधिक रूप से भारत के विदेश व्यापार के सूचक श्को के रूप मे ही ग्रहण 
किया जा सकता है. 

3. देखिए अध्याय ।. उदाहरणार्थ : जान स्ट्रेचे : इडिया (903), पृ० 86, 

4. नौरोजी * स्पीचेज, १० 599-603- सी० पी० ए०, पृ० (4 पर दत्त . स्पोचेज )], पृ० 82-3. 
वाचा, सी० पो० ए०, पृ० 603 जोी० एस०» अय्यर ई ए, प० 352, 354- 

5. नौरोजी : एसैज, पृ० ]4;: भोलानाथ चद्र, एम एम खड || (873) १० 85, खड वा 
(874), १० 3॥0-]. इंडियन स्पेक्टर, ]8 मई (आर० एन० पी० बब, 24 मई 884 ) 
मराठा 25 मई 884. हिंदू [6 जनवरी 885. बगवासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 
9 फरवरी [889) रानाडे : एसेज, पु० 84. तिलक, रामगोपाल . पूर्वोद्धत, पृ० 45 पर 
उद्धृत. ए० बी० पी०, !] जनवरी ।896. दत्त : इग्लैंड ऐड इडिया, पृ० ]27 ई० एच० [[, 
पुृ० 348, 535-6. मधोलकर : इडियन पालिटिवस, पृ० 43 नदी : इडियन पालिटिक्स, १० ]2- 
वाया : सी० पी० ए०, १० 602. गोखले : स्पीचेज, पृ० 52 और जी० एस० अय्यर : ई० ए०, 
बृ० 352, 357. 
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भोलाताथ चद्र द्वारा उद्धत, एम एम, खड |[! (]873), १० 85 

जोशी . पूर्वोद्धत, पु० 696. इससे पूर्व उन्होंने चेतावनी दी थी कि भ्रको के विस्तृत जोड़ इसके 
प्रवर्तत के वास्तविक चरित्र के सबंध में ननुष्य को हतप्रभ ही कर देते है. (पृ० 680) और 
देखिए . जी० एस० अय्यर : इडियन पालिटिक्स पृ० ]88 

दस . ई० एच० ॥[, १० 536 


9. हिंदू, 2। अप्रैल 884, 6 जनवरी [885. मराठा 25 मई 884, बगबासी, 2 फरवरी (आर० 
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एन० पी० बग, 9 फरवरी 889) नौरोजी स्पीचेज, पृ० 323, सी० पी० ए० पृ० ]64 पर 
मघोलकर : पूर्वोद्धतठ, पृ० 43, दत्त ई० एच० [|, पृ० ]27, 348, 534, 536, जी० वी० 
जोशी ने कहा : क्या यह असामान्य स्थितियों का रुग्ण उत्पादन नही है (पूर्वोद्धत, पृ० ७॥7) 
देखिए अध्याय ॥] 

जोशी : पूर्वोद्धत, प० 64] और देखिए जी० एस० अय्यर ; ई० ए० १० [3| 

आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक इकानामिक हिस्टरी आफ इंडिया, खड़ |] »# विशेष रूप से 
इस प्रक्रिया का सुनिश्चित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है जिसके कारण यह स्थिति और उसके 
साथ जुड़े परिणाम अस्तित्व में आए, विशेषत देखिए पृू० 0।, 05$ ]08, 6|-4, 345-8 
529-32 दूसरों के लिए देखिए, हिंदू, 2। अप्रैल [884, रानाडे एसेज पृ० 99-0।, 83-4, 
जोशी पूर्वोद्धत पृ० 620-3 64 एवं आगे रामगोपाल पू्वाद्धेत, १० ]45 पर उद्धत तिलक, 
मधोलकर पूर्वोद्धत, पू० 44 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 90], पृ० ॥20. 
गोखले : स्पीचेज, पू० 52 और देखिए ऊपर अध्याय व] 

देखिए : अध्याय [. 

जोशी : पूर्वोदुत, पृ० 65] (तथा पृ० 622-3, 652, 680), और रानाईडे एसेज, पृ० [03 
(और प्‌ 03 एवं आगे और 9) तथा देखिए, दत्त ई एच |, प्‌ 348 सुधौरक, 
] अगस्त, केसरी, 2 थगस्त (आर० एन्‌० पी० बब 6 अगस्त 898 ने जापान से भारतीय 
व्यापार की हानि के विम्द्ध विराध प्रकट किया अध्याय 7 आगे भी दख 

जोशी पृ्वोद्धत, पृ० 652 रानाडे एसेज, पृ० 3 एवं आगे दत्त ई एच ॥], पृ० 53]-2. 
दत्त ने विशेष रूप से मशीनों और मिल-सामग्री के आयात के धरने पर शोक प्रकट क्या 
जोशी . पूर्वोद्धत, पू० 6)]] दन् ई० एच० [[, प० 348, $35-0 जी० एस» अय्यर ई ए 
352 झ्ौर अन्य जिनका यथाचित €थान पर बाद म॑ निर्देश किया जाएगा 

कतिपय महानुभावों न आशिक रूप से यह स्वीकार किया था कि विदेश व्यापार के कुछ लाभ 
भी हो सकते हैं रानाडे का यह दृष्टिकोण था कि (विदेश व्यापार में) वृद्धि को अच्छाई तो 
माना जा सकता है परतु यह खालिस अच्छाई नहीं. (एसेज, पु० 84) तथा देखिए, जोशी : 
पूर्वोद्धत, एू० 622 और 624 तथा सयानी, सी० पी० ए०, १० 346 

मराठा, 25 मई ।884 दत्त इग्लेढड ऐड इडिया, १० 27. ई० एच० |, १० 226, ई० एच० 
[, १० 32, 63 तथा आगे 

मराठा, 25 मई ॥884 

इपीरियल गजेटियर (]908) खड [[], पुृ० 298 से गृहीत आयापों में सरकारी भडारो और 
कोश को भी परिगणना है 

वस्तुत यथार्थ रूप से अतग्रंस्त राक्षियो के सबध मे भारतीय नेताओ में मतभेद था. देखिए 
भोलानाथ चंद्र : एम एम, खड़ [[ (873), पृ० 89 इंडियन स्पेक्टेटर 8 मई (आर० 
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23 


24. 
25. 


26. 


27. 


28, 


3. 


एन० पी० बंद, 24 मई 884). मराठा 25 मई 884. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 32। और 
पावर्टी प० 569-70. जोशी : पूर्वोद् त, पृ० 636-8, 683; मघोलकर : पूर्वोद्धत, पृ० 40. नंदी : 
पूर्वोद़्त, पृ० 2; दस : ई० एच ० [[, पृ० 528-9. भारतीय नेताओं ने यह भी वेखा कि 
यदि पूंजी के आयात और सरकारी ऋण न होते, जिनके कारण एक बड़ी सीमा तक आगयातों 
के मूल्य में वृद्धि हो गई है और निर्यातों की अधिकता क्षीण हो गईं है तो आयात निर्यात के 
मध्य की खाई और भी अधिक गहरी होती. यह तथ्य 857 से पूर्व के कतिपय बर्षों की अवधि 
में भारतीय व्यापार मे आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता की सामानश प्रवृति के अपवाद 
का ही सूचक है, इन वर्षों में निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक थे इसके कारण थे : सरकार 
द्वारा भारी ऋण लेना और रेलो के निर्माण के लिए बड़े पंमाने पर विदेशी पूंजी का आयात. 
देखिए : जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 638. नौरोजी : पावर्टी, पृ० 599. जी० एस० अग्यर :ई ए, 
पृ० 336, 553 

नौरोजी : एसेज, पृ० 3 और पु० ]2-5. 

नौरोजी : पावर्टी, पु० 4]. 

वही, पृ० 569 और देखिए पु० 568-74 

जोशी . पूर्वोद्धत, प० 68, 637 683. राय . पावर्टी, १० 6; लालमोहन घोष, सी० पी० 
ए० १० 753 मधघोलकर * पूर्वोद्धत, पृ० 4, नदी: पूर्वोद्धत, १० 2-3. बाचा . सो० पी० 
ए०, पू ७: दस हृग्लेड एड इंडिया, पृ० 43 ई० एच० [[, पृ० 348, 528. जी० एस० 
अय्यर * ई० ए०, प्‌ृ० 336 

इंडियन स्पेक्टेटर, 8 मई (आर० एन० पी० बंब; 24 मई 884) मराठा, 25 मई 884. 
हिंदू, 6 जनवरी 883 दत्त . इग्लेंड ऐंड इडियर, १० 45. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 683. वाचा : 
रिप० आई० एन० सी०-898, १० 0]-2, नदी पूर्वोद्धत, पु० त3 जी० एस० अम्पर : 
इंडियन पालिटिक्स, पृ० 88 और ई० ए०, पृ० 353. यदि अमरीका के विदेशी ऋणों के सम्मान- 
पूर्वेंक भुगतान का प्रयोजन होता तो इसमे मराठा आपत्ति न करता. 

समय, 30 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 884) एल० एम० घोष : सी० पी० ए०, 
पु० 753 राँय : पावर्टी, पृ० 6. गोखले : वेलवी कमीशन, खड ]|], प्रश्न ।8240. जोशी: 
पूर्वोद्धत, पृ० 68, 637-8, 683 नदी : पूर्वोद्धुत, पृ० 3 दत्त . इग्लंड ऐंड इडिया, पु० 443. 
ई० एच० ][, १० !27 और जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 353. 862 से 888 तक को 
अवधि के गृह-प्रभारों को रकभो की अधिक निर्यात की रकमो से तुलना करते हुए जोशी महोदय 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'वे लगभग एक दूसरे के सतुलन मे ही थी' (पृववोद्त, पु० €37-8) 
और एल० एम० घोष : पृर्वोद्धत स्थल 

समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 884) जोशी : पूर्बोद्ृत, पु० 638, 683, 
695. राय : पावर्टो, पु० 6. नौरोजी : स्पीचेज, पृ० 323. नदी : पूर्दोद्त, पु० 3. दत्त : ई० 
एच० ]], पृ० 536. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, १० 270-. 

भोलानाथ जंद्र, एम० एम०, खड ]]] (874) , पु० 346. नोरोभी : एसेज, १० 5-6. स्पीचेज, 
पु० 323. समय, 30 जून (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 884). न्यू इंडिया, 9 अगस्त 
90]. दत्त : ई० एच० |], पु० 63, 343-4, 348, 3289, 336. 

नोरोजी : स्पीचेज, १० 3. 

नौरोजी : स्पीचेज, पु० 323 तथा पार्टी, पृ० 82, 569. 
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32. 


33. 


39. 
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42. 


43. 


45. 


47. 


49. 
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भोलानाथ चंद्र : एम० एम० खडढ ][, पृ० 89-90 जोशो : पूर्वोद्धत, पूृ० 639. राय : पावर्टो, 
पृ० 6-7. मघोलकर : पूर्वोद्धत, पृ० 4, 46. दत्त : ई० एच० ||, पुृ० 427, 59, 528, 536. 
न्यू इंडिया, ।6 सितंबर 90।. इंडियन पीपुल, 28 जुलाई 903 और एल० एम० घोष : सी ० 
पी० ए०, पूृ० 790, 753 और देखिए, ए० बी० पी० 6 फरवरी 880, 7 जुलाई 892. 

जोशो : पूर्वोद्त, पृ० 639. वस्तुतः निकासी की कुल राशि निर्यातों की दृष्टिगोचर अधिकता से 
बढ़चढ़कर थी क्योकि जैसा हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं निर्यातों की वास्तविक अधिकता दृष्टि- 
गोचर से कही भिन्‍न थी. और देखिए, नौरोजी : पावर्टी, पृ० 569 और जी० एस० अग्यर . ई० 
ए०, पू० 336 « 


« "जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 64] तथा पुृ० 683. 
35. 
36. 
37. 
38. 


दत्त : ई० एच० [[, पृ० 27 और देखिए उनकी स्पीचेज [], पृ ० 40. 

दस : ई० एच० ॥[, १० 348-9, 528. 

ई० एच० 4, १० 48-9, 69. ई० एच० ]], पृ० 25-7. 

केंजवादी यह विचार, कि यदि ब्रिटेन जमंनी से क्षतिपूतियां उगाहना चाहता है तो या तो वह 
अनिवाये रूप से जमंनी का सामान खरोदे अथवा अपने देशवासियों को जमेनी जाकर वहां की 
मदिरा पीने की अनुमति दे, झंतत: मौलिक नही था. 

भोलानाथ चंद्र, एम० एम०, खंड [[ (873), पृ० 90. नौरोजी : एसेज, पृ० ]4 स्पीचेज, 
पृ० 35. इंडियन स्पेक्टेटर, 48 मई (आर० एन० पी० बंब; 24 मई 884), मराठा, 25 भई 
884. हिंदू, ।6 जनवरी 885. जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 683 राय : पावर्टी, पृ० 6-7. मधोलकर ' 
पूर्वोद्धत, पु० 46-7. ए० बी० पी० ], जनवरी 896. दत्त : ई० एच० [[, पृ० 27. एल० 
एम० घोष : सी० पी० ए०, पृ० 752. जी० एस ० अय्यर : ई० ए०, पृ० 357-8 तथा देखिए आगे 
अध्याय ४&][[ “दि ढेंन'. 


- जोजी : पूर्वोद्धत, प्‌ 640-. 


बद्दी, पृ० 68. 

मराठा, 25 भई 884. हिंदू, !6 जनवरी 885. सयय, 30 जून (आर० एन० पी० बग०, 
5 जुलाई 884) . हिंदू रजिका, 28 जनवरी (वही, 7 फरवरी 885) . जोशी : पूर्वोद्दित, १० 680- 
, 696. रानाडे एसेज, १० 83, 485. राय : पावर्टी, पृ० 93-4. दत्त : ई० एच० |], पृ० 0।, 
3445. जी० एस० अय्यर : ई० ए०, १० 355, 357. जें० ए० वाड़िया ; रिप० आई० एन० 
सी० 90], पु० 76 

बो० डो० बसु में उद्धत, पूर्वोद्धत, पृ० 52. 

एम० एम०, खंड ]] (।873), प्‌ृ० 90. 

दत्त : इग्लेंड ऐंड इडिया, प० 27. गोखले : स्पीचेज, पु० 5. (तथा देखिए गांखले : रिप० 
आई० एन» सी० 904, १० 66) जी० एस० अय्यर : ई० ए०, १० 357. 

जोशो : पूर्वोद्धत, पृ० 788-9 

रानाड़े : एसेज, पु० 84-5. जोशी : पूर्वोद्दत, पृ० 643, 6500 दत्त : ई० एच० |, पृ८ 293 6. 
ई० एच० [[, पूृ० 05. स्पीच: [], पृ० 420-. गोखले : स्पीचेज, पु० 5-2. जी० एस» अभ्यर : 
ई० ए०, पृ० 355. 

जोशी . पूर्वोद्धत, पु० 644-5. रानाढे . एसेज, १० 85. 

जोशी : पू्वोदत, १० 680. 
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50. भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड [[ (873), १० 5. मराठा, 25 मई 884 हिंदू, 


5. 


356. 
57. 
58. 


59 


6. 
62. 
63. 


65. 


6 जनवरी 885. समय, 22 जून (आर० एन० पी० बंग०, 27 जून 885) जोशी : पूर्वोद्धत, 
१० 6, 643, 650-], 683, 696. रानाडे : एसेज, पृ० 83, 85 राय : पावर्टी, १० 93-6. 
दत्त : ई० एच० |, पृ० ४ए]॥!| 276 ई० एच० [[, १० 03, 345, 53. गोखले : स्पीचेज, 
पृ० 52. जी ० एस० अय्यर : ई० ए०, १० 355. हितवादी, 6 दिसंबर (आर० एन० पी० बग०, 
3| दिसंबर 904) और अध्याय [] पीछे हा, राष्ट्रवादियों ने यह अभिस्वीकार किया कि इस 
शोचनीय स्थिति के लिए आयात एकमात्र उत्तरदायी तत्व नही था और वस्तुत: यह देश पर 
विदेशी सत्ता के विभिन्‍न प्रभावों से ही उत्पन्न दुष्परिणाम थे. 

जोशी : पूर्वोद्ठत, क्रमश: पृ० 682, 6], 65] तथा 645. और रानाडे : एसेज, पृ० 84, दत्त : 
ई० एच० []], पृ० 350. जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 90, पृ० 25. अबबारे 
आम, 8 फरवरी (आर० एन० पी०, पी० 2 फरवरी 89]) देनिक-ओ-समाचार चद्विका, 
8 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग, 22 अक्तूबर 892) 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 653 ओर राय : पावर्टी, पृ० 95-6. दत्त . ई० एच० ][, पृ० 345, 350. 
जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 85. 

मधघोलकर « पूर्वोद्धुत, १० 43 और देखिए एन० के० आर० अग्यर : रिप० आई० एन० सी०- 
90, पु० 38. 

जोशी * | :7, १० 645-7. मघोलकर ने 50 से 60 करोड़ रुपयों को रकम का उल्लेख करते 
हुए स्पष्टत' जोशी की संगणना पर ही विश्वास किया. 

वही, पु० 682 और 65[ क्रमणः 

भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खड [| (873), पृ० 86 

जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 654 वाचा : रिप० आई० ए१० सी० 898, पृ० 0-2. जी० एस० 
अयथ्यर : इंडियन पालिटिक्स. पृ० 9. 

इंडियन स्पेक्टेटर ने !8 मई 884 के प्ंक मे लिखा : “भारतीय खेतिहर तो केवल विदेशी निर्या- 
तक का पावचकक्‍की उद्योगवाला दास था' (आर० एन० प्री० बंब०, 24 मई 884) और देखिए, 
हिंदुस्तानी, !3 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 2] अप्रैल 892). वाचा : नेलवी आयोग, 
खड [[[, प्रश्न 7509-0, 756, 7524, सी० पी० ए०, पुृ० 60], राय : इंडियन फमिंस, 
पुृ० 63. जी० एस० अय्यर : इडियन पालिटिक्स, १० 92. दि वायसराय आन दि इकानामिक 
कडीशन आफ इडिया, एच० आर०, मई 90, पृ० 352 और जून 90], पृ० 445, रिप० आई० 
एन० सी० 90, पृ० 0. ई० ए०, पु० 225. दत्त : ई० एच० , १प० 348-9. 


. बाला : सी० पी० ए०, पु० 60] और वाचा : वेलवो आयोग, खंड [|], प्रश्न 7525-7, 


7529. राय : इडियन फैमिस, पृ० 62-3 जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पु० 225. 

मराठा, 6 नवंबर 902. 

जोशी : पूर्वोद्ध त, पृ० 658 दत्त : ई० एच० [[, १पु० 350. 

जोशी : पूर्वोदुत, पु० 658. राय : इंडियन फेमिस, पु० 62-3. जी० एस० अय्यर : इंडियन 
पालिटिक्स, पु० 92, ई० ए०, पृ० 223-6. 

जोशी : पूर्वोद्धठत, पृ० 657. 

यही, भोलानाथ चंद्र : एम० एम०, खंड [! (873), पृ० 386. नौरोजी : स्पोचेज, पु० 596. 
मधोलकर : पूर्वोद्धत, पृ० 42. वाया : सी० पी० ए०, पृ० 603. न्यू इंडिया, 9 अगस्त 90. 
जी० एस० अग्यर : ई० ए०, १प० 353. 


48 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


66 रानाडे : एसेज, पृ० 65-97 उन्होने लिखा सास्क्ृतिक पद्धति ने नीदरलैड्स, ईस्ट हृडिया को 
उच्चतम स्तर की भौतिक समृद्धि पाने मे सहायता की है (प० 79) तथा यह स्थिति उपयुक्त 
नहीं थी क्योकि उत्पादित सामग्री के ब्रिटिश भारत से निर्यातित कच्चे माल का तैयार माल से 
अनुपात चार के मुकाबले एक था वहा नीदरलंड्स इडिया मे यह एक के मुकाबले चार था 
(पृ० 85) यहा यह उल्लेखनीय है कि रानाडे तक ने एक दृष्टि, विदेशी पूजी की अपेक्षा 
भारतीय पूजी प्रयोग, से सास्कृतिक प्रणाली का उल्लंघन किया था (१० 92-3) 

67 मराठा, 25 मई 884 राय पावर्टी, पृ० 5-6 वाचा, सी० पी० ए०, ७03 जी० एस० 
अग्यर ई ए, पु० 353-55 तुलनीय, इपीरियल गजेटियर, खड ]]], पु० 278 विदेश व्यापार 
के लिए भारत मे बाजार अत्यत सीमित है और उपर्पृक्त आयातो का एक सारवान भाग भारा 
में बढते यूरोपीय लोगो को आवश्यकताओ ओर भाकाक्षाओ वी पूर्ति के ही क्राम आता था 

68 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 355 (तथा पृ० ]2) और वाचा सी० पा० ए०, पृ० 603, 
गोखले स्पीचेज, ०० 6 

69 हिंदू 2! अप्रैल 884, बगबासी, 2 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 फरवरी 889), ताजुल 
अखबार, 4 जनवरी (आर० एन० पी० पी० !0 जनवरी 80), राय पावर्टी, पृ० 3-4, 
35 दत्त ई० एच० वी, १प० 348-9, 534, 536 जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 85 

70 आरण० एन० पी० बग ०, 3 जुलाई 889 

7। भोलाताथ चद्र एम एम, खड [| ( 8873), १० 82, 85-9 खड़ वा (4874), पृ० 30 || 
जोशी पूर्वोद्ठत, पृ० 6], 622, 624-5, 666 784 788 रानाडे एसेज पृ० 66, 85 ७ 
हिंदुस्तानी 6 सितबर (आर ० एन० पी० एन०, 24 सितबर 80।) पंसा अखबार, 27 अक्तूर 
(मआर० एन० पी० पी०, ॥0 नवबर 894) नौरोजी स्पीचेज, पू० 34] राय वरार्र्टी 
पृ० 32-3, 326 भारत जीवन, 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 3 जुलाई 8०९ ) 
मधोलकर पूर्वोद्धत, पु० 46 नसीमे आगरा, 5 मई (अआर० एन० पी० एन ०, 8 मई ॥90।) 
न्यू इडिया, 9 अगस्त 90। एडवोकेट, [0 जुलाई (आर० एन०, पी० एन०, 9 जुलाई 
902) . दत्त ई० एच० ], पृ० 536 

72 भोलानाथ चद्र एम एम, छड़ [| (873), १० 83-9 जोशी पूर्वोढ़त, पृ० 63-3, 666, 
783, 787 रानाड़ें . एसेज, पृ० 85-6 मधोलकर पूर्वोद्धोात पु० 4| नौरोनी स्पीचज, 
पु० ३4 

73 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 66 

74 वही, १० 625 और १० 633, 666 हिंदुस्तानी, [6 सितबर (आर० एन० पी० एन०, 24 
मितबर 89]) भारत जीवन, 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 23 जुलाई 898 ) 

75 जोजी पूर्षवोद्धत, पृ० 634 

76 वही, १० 806-7 

77 एडकोकेट, 9 जून (आर० एन० पी० एन०, 2] जून 902) 

78 नौरोजी एसेज, १० 0| पर उद्धुत 

79 जोशी पूर्वोद्धत, १० 64] 

80 वाचा रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० 405 और देखिए, राय पावर्टो, पृ० 36 मंदी : 
पूर्वोडठुत, पृु० 25 जी० एस० अय्यर * ई ए, पृ० 357-8 

8] इपीरियल गजेटियर (908) बढ ॥[], पू० 284 
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85. 
86. 


87. 
88. 
89. 


दुर्गाप्रसाद : पूर्वोद्धत, 224. 

आफताब-ए-पंजाब, 9 भई (आर० एन० पी० पी० एन०, 9 मई 883) , समय, 27 अवनूबर, 
सोम प्रकाश, 27 अक्तूबर (आर० एन० पी० बंग०  नवबर 884), ढाका प्रकाश, 2 नवबर 
(वही, 8 नवंवर 884) किस्सा-ए अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 888 ) 

रोजाना ए पंजाब, 2! जून (वही, 2 फरवरी ]889) , बगबासी, 2 फरवरी. 6 जुलाई (आर० 
एन० पी० बग०, 9 फरवरी, !3 जुलाई 889) नवविभाकर साधारणी, 27 मई (वही, 27 मई 
889 ); हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 30 अप्रैल 89]) हिंदी प्रदीप, 
मार्च; न्याय सुधा !3 मई, कानपुर गजट, 5 मई, नै रग, ]] मई (वही, 2] मई 89), भारत 
जीवन, 5 फरवरी (वही, 8 फरवरी 892), आर० एन० प्री० पी० 0, 24 जनवरी, 
2 फरवरी, 2] 28 माचं, 4, ], 8, 25 अप्रैल, 2, 23 मई, 9 दिसबर 89], 28 जनवरी, 
2! फरवरी, ] मार्च, 22, 29 अप्रैल 893, 20 जलाई 895, 26 मार्च, 28 मई, 4 जून 
30 जुलाई 898, 28 अक्तूबर 899, 30 जून 900, में उद्धत पजाब के लगभग सभी पत्र सम्मि- 
लित हैं ' देनिक-ओ-समाचार चद्रिका, 22 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 89) . 
हितवादी, 25 जुनाई (आर० एन० पी० बग०, अगस्त 89) बर्देवान संजीवनी, 28 जुलाई 
(वही, 8 अगस्त 89]) बंगाली, 23 जनवरी 892 बगनिवासी, 22 नवबर (आर० एन० पी० 
बंग, 23 नवबर 895) भारत जीवन, 8 मई, अजुमने हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 
26 मई ।०७५ *). रिद्ुस्तान, !3 अक्तूबर (वही, 4 अक्तूबर 896); रहबर, 6 फरवरी (वही 
24 फरवरी 897 ) , नज्मउल हिंद, 8 अप्रैल; दबदबा-ए-केसरी, 6 अप्रैल (वही, 20 अप्रैल और 
27 अप्रैल 898 क्रमश ) हिंदुस्तान, 20 मई हिंदुस्तानी, 8 मई (वही, 25 मई 898) . काशी 
वे भव, 26 मई; अवध अखबार, 25 मई, (वही, | जून 898) ; भारत जीवन, 27 जून, सुदेश 
प्रवतक, जून (वही, 6 जलाई 898) . भारत जीवन, 7 अगस्त, 2 अक्तूबर (वही, 6 अगस्त, 
!! अक्तूबर 899) नदी : पूर्वोद्धत पृ० 3 जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 89. 
ई ए, १० 278-9 285 नसीमे आगरा, 5 मई, रोजनामचा ए केसरी 5 मई (आर० एन०» 
पी० एन०, 8 मई 90[) , इडियन पीपल (24 जुजाई 903) दत्त : ई० एच० [[, प्‌० 27 
(पादटिप्पणो ) 

अवध पच, 2] मई (आर० एन० पी० एन०, 28 मई 89]) . 

आर० एन० पी० एन०, 30 जनवरी 900. 

बगवासी, 2 फरव री (आर० एन० पी० बंग०, 9 फरवरी 889) दैनिक-ओ-समाचार धद्ठिका, 
22 जून (वही, 30 जून 89]) नंदी : पूर्वोद्धत, पृ० 83 जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 85, 0 
आर० एन० पी० बंग०, ! अगस्त 89. 

दत्त : ई० एच० [[, १० 349 और पदृ० 536. 

दे निक-ओ-समाचार चद्विका, 22 जून 89, 4 सितबर 895 (आर० एन० पी० बंग०, 30 जून 
89 और 7 सितंबर 895). हितवादी, 25 जुलाई (वही, £ अगस्त 89) . बर्दवान संजीवनी, 
28 जुलाई (वही, 8 अगस्त 89), भारत जीवन, 8 मई; झंजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० 
एन० पी० एन ०, 26 मई 896) . भारत जीवन, 2 अक्तूबर (वही, । अक्तूबर 899). वाचा : 
सी० पी० ए०, पु० 585-6. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 0-]. 

हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, | अगस्त 89) . 

दत्त : ई० एच० व, पु० 348-), 534-6. और देखिए अध्याय 3, 
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92. 


93. 


95. 


96. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


वाया : सी० पी० ए०, पु० 587 तथा देखिए : जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 6!, 63. किस्सा ए 
अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 888) ; अखबार ए आम, 29 जनवरी (वही, 
2 फरवरी 889); आफताब ए पंजाब, 5 जून (वही, 5 जून 889) ; हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल 
(आर० एन० पी० एन०, 30 अप्रैल 89); न्याय सुधा, 3 मई; कानपुर गजट, 5 मई; 
नैरंग, । मई (वही, 2! मई 89); भारत जीवन, 5 फरवरी (वही, 8 फर० 892) ; 
सिराज उल अखबार, 6 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 2] फरवरी 89); केसर उल 
अद्बार, 8 मार्च (वही, 2 मार्च /0); आफताब ए पंजाब, 20 मां (वही, 28 मार्च 
]89) ; इंपीरियल पेपर, ] अप्रैल (वही, 8 अप्रैल 89]) ; दिल्ली पंच, 22 अप्रैल (वही, 
2 मई 89) ; खैरख्वाहू ए आलम, 8 मई (वही, 23 89); अफताब ए हिंद, 6 मई (वही, 
6 जून 89]); रहबर ए हिंद, 20 जुलाई (वही, अगस्त 89) ; पंसा अखबार, 4 दिसबर 
कोहिनूर, 2 दिसंबर (वही, 9 दिसंबर 89!). पैसा अखबार, 3 मई (वही, 28 मई 898) . 
अम्बाला गजट, 24 मई (वही, 8 जून 898) , हितवादी, 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 
] अगस्त !89]) बंगाली, 23 जनवरी 892. राय : पावर्टी, पृ० 74-5. रहबर ; 6 फरवरी 
(आर० एन० पी० एन०, 24 फरवरी 897). तजमुल हिंद, 8 अप्रैल (वही 20 अप्रैल 898) 
दबदबा ए केसरी, 6 अप्रैल (वही, 27 अप्रैल 898); हिंदुस्तानी, 8 मई, हिंदुस्तान, 20 मई 
(वही, 25 मई 898 ) ; काशी वेभव, 26 मई, अवध अखबार, 25 मई (वही, जून 898) . राष्ट्र- 
वादियो के इस दृष्टिकोण कि सामान्य मूल्यवृद्धि जनहित में न होकर उनके लिए हानिप्रद है, की 
समीक्षा ऊपर की गई है. 

लाला मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 89], पु० 2. 

आफताब ए पजाब, 9 मई (आर० एन० पी० पी० एन०, 9 मई 883); अखबार ए आम, 
29 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 2 फरवरी 889). आफताब ए पजाब, 5 जून (वद्दी, 
5 जून 889 ) ; पेसा अखबार, !4 दिसबर (वही, 9 दिसबर 89) ; भारत जीवन, 5 फरवरी 
(आर० एन० पी० एन०, 8 फरवरी .892) , सिह सहाय, । जनवरी (वही, 2 जनवरी 
893) , ताज उल अखबार, 8 अप्रैल (वही, 22 अप्रेल 893); भारत जीवन, 9 जनवरी (आर० 
एन० पी० एन०, 30 जनवरों 900). राय : इंडियन फंमसिस, पृु० 64. बगाली, 28 अप्रैल 
904. 

नवविभाकर साधारणी, 27 मई (आर० एन० पी० धग०, | जून 889); हिंदुस्तानी, 22 अप्रेल 
(आर० एन० पी० एन०. 20 अप्रैल 89); न्याय सुधा, 3 मई. कानपुर गजट, 5 मई. 
नै रंग, ! मई (वही, 2] मई 89). रहबर ए हिंद, 20 जुलाई (आर० एन० पी० पी, ] अगस्त 
]89). पैसा अखबार, 3 मई, 20 जुलाई (वही, 28 मई, 30 जुलाई 898). सदा ए हिंद, 
6 अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 899). हिंदी हिंदुस्तान, 24 मई (मार० एन० पी० एन०, 
] जुन 90) . ए० बो० पी०, 9 जुलाई 90. जी० एस० अय्यर : ई ए, १० -2, 290. 
केसे. ए. अखबार, 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 888 ) . रोजाना ए पजाब, 28 जनवरी 
(वही, 2 फरवरी 889). दोस्त ए हिंद, 3 अप्रेल (वही, ] अप्रैल 80) आफताब ए पजाब, 
20 मार्च (वही, 28 मार्च 89). दिल्ली पंच, 22 अप्रेल (वही, 2 मई 89] ) . कोहेनूर, 4 फरवरी, 
8, 22 अप्रैल (वही, 2! फरवरी, 22, 29 अप्रैल 893). पैसा अखबार, 27 फरवरी (वही, 
] मार्च 893) देनिक-ओ-समाचार चंद्रिका, ।2 मई (आर० एन० पी० बग०, 4 मई 3892) . 
और 4 सितंबर (वही, 7 सितंबर 895). 
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ताज उल अखबार, 6 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 20 जुलाई 895); पैसा अखबार, 20 मार्च, 
20 जुलाई (वही, 0 अप्रैल, 30 जुलाई 897) अबाला गजट 24 मई (वही, 4 जून 898) 
सिविल ऐड मिलट्री न्यूज, 8 अवनूबर, ताज उल अखबार, 4 अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 
]899) ए कारेसपेडेट इन सियालकोट पेपर, | अप्रैल (वहो, 7 अप्रैल 900) हमदरद ए हिंद, 
6 जून, (वही, १0 जून 900) अजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 
896), जमाना,' !7 सितबर  अनीसे हिंद, 6 सित० (वही, 23 सित० 896) हिंदुस्तान, 
]3 अक्तू० (वही, 4 अक्तू० 896) हितवादी, 3 नवबर (आर० एन० पी० बग ०, 2] नवबर 
896) , सजीवनी, 26 दिश्बर (वही, 2 जनवरी 897) 3 जनवरी के सप्ताह के सभी उडिया 
पत्र (आर० एन० पी० बग०, 6 फरवरी 897), ए० बी० पी०, 22 जनवरी 897 ज्ञान प्रकाश, 
26 मई, बबई समाचार, 28 मई (आर० एन० पी० बब०, 28 मई 898), भारत जीवन, 
3 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 5 जनवरी 898), जमायुल उल्लाम, 8 सितबर (वही, 
9 अक्नूबर ॥900) 

नेटिव ओपीनियन, 25 मई 884 नवविभाकर साधारणी, 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 
] जून 889) पैसा अखबार, 3 अप्रैल (आर० एन० प्री० पी०, 5 अप्रैल ]893). भारत जीवन, 
9 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, ]7 अप्रैल 900) जी० एस० अय्यर : ई ए १० ]5-7. 
मराठा 7" फरवरी 884 विक्टोरिया पेपर, ]6 दिसबर (आर० एन० पी० पी०, 23 दिस० 
893), 8 नवबर (वही, |7 नवबर ]900) 

एल० सी० पी०, ]882, खड १४ ]| कलकत्ता के भ्ग्रेज व्यापारियों ने स्वभावत' ही इस दृष्टि- 
कोण का समर्थन किया (0० वोी० इगिल्स का भाषण, वही, १० 300). ढी०» सी० लाहा ने 889 
में इस माग को दुृहराया (एल० सी० पी०, 880, खड | ५] १० ॥4॥) 

बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 888 का प्रतिवेदन, पृ० 5 

आशिक रूप से यह इस तथ्य के कारण था कि अथंशास्त्रियों को छोड़कर भारतीय नेताओं ने 
जिन विशिष्ट आ्थिक विषयों पर तथा विदेश व्यापार पर सामान्य चर्चा की, वे वस्तुत अत्यत 
व्यापक विषय थे और उन्हें आसानी से सघर्ष का विषय नहीं बनाया जा सकता था उदाहरणाव 
वर्षों तक कांग्रेस के असख्य प्रस्तावों मे विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं हुआ इसके अतिरिक्त 
विदेश व्यापार के सबंध राष्ट्रवादी मत की स्वल्पता इस प्रश्न पर अपने आप में उनकी रुचि के 
अभाव की ही सूचक है. 


. जी० एस० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०।]90], पु० 26. 


रानाडे . एसेज, पु० 8 तथा देखिए, नोरोजी : सी० पी० ए०, पु० 64. जोशी : पूर्वोद्धुत, 
१० 666-7. वाचा . रिंप० आई० एन० सी० 898, १० 05 दत्त : स्पीचेज [], पूृ० 27. 


. उदाहरणार्थ देखिए, भोलानाथ चद्र का निबध, आर० सी० दत्त : राइटिग्ज ऐंड स्पीचेज; जी० 


एस० अय्यर : सम इकानामिक आस्पेक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. 

नौरोजी . स्पीचेज, क्रमश प० 60, 603 ओर 604 तथा देखिए, नोरोजी : वही, पु० ]5-6, 
90, 503 सी० पी० ए०, पूृ० 464 

दत्त : स्पीचेज |], पृ० 82-3 और देखिए ई० एच० [[, १० 344, 67. 

के० एस० शेलवकर : दि प्राब्लम आफ इंडिया (लंदन, 940) पु० 5-3, 66-. 


अध्याय 5 
रेलों की भूमिका 


रेलों के निर्माण द्वारा देश का विकास ही वह उपाय है जिसके द्वारा कृषि पर निर्भर 
विशाल जनसंख्या की हालत मे अत्यंत सुनिश्चित रूप में निरंतर सुदृढ सुधार लाया 
जा सकता है। “-लार्ड एलगिन 


भारतीय जनता अनुभव करती है कि यह निर्माण कार्य मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी 
तथा धनी वर्गों के हितों की दृष्टि से ही किया जाता है और यह उन्हें हमारे साधनों 
के और अधिक शोषण में महायता देता है । --गोपानलकृष्ण गोखले 


रेलों के निर्माण का भारतीय जनता के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर एक क्राति- 
कारी प्रभाव पडा। रेलों की स्थापना से. पूर्व अंगरेज यथार्थ में न भारतीय जीवन मे प्रवेश 
पा सके थे, न भारत को विकासशील विव्वमंडी के साथ जोड़ सके थे और न ही भारत का 
पूंजीवादी विकास पथ की दिशा पर डाल सके थे । वस्तुतः देश के विदेशी शासकों ने समय 
बीतते बीतते रेलों के निर्माण को देश के सभी आथिक रोगों की रामबाण औषांध के रूप 
में। या और अन्य सभी योजनाओं से उसे प्राथमिकता देते हुए उसके विकास पर शक्ति 
तथा तीव्रता से बल दिया । 

निस्संदेह भारतीय रेलों के निर्माण का इतिहास एक सवंविदित तथ्य है, फिर भी 
देश में रैलों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले विविध प्रइनों पर प्रारं भिक भारतीय राष्ट्रवादी 
नेताओं के दृष्टिकोण को सम्यक रूप से समझने के लिए इस विषय का संक्षिप्त विवेहन 


अनुचित न होगा । 
संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा 


ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम |83।-2 में मद्रास में ही रेल के निर्माण की योजना 
बनाई गई । परंतु यह रेलगाड़ी अपनी गति के लिए पशुओं पर निर्भर थी। भारत के लिए 
सर्वप्रथम भाष रेल गाड़ियों की योजना 843 में इंग्लेड में ही तैयार की गई। ईस्ट 
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इंडिया कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस योजना के संचालन के बारे में उत्सुकता नहीं 
दिखाई क्योंकि उसकी दृष्टि में भारत मे इस योजना की असफलता पूर्वेसिद्ध थी परंतु वह 
भारत के साथ व्यापाररत इंग्लेड के वाणिज्य सदनों, धनकुबेरों तथा रेलपथ के उननायकों 
तथा लंकाशायर के वस्त्र उत्पादको के अपने देश में ही पडने वाले प्रबल आथिक और 
राजनीतिक दबाव को दीघं काल तक सहन न कर सका ।? भारत में कंपनी के अपने ही 
गवनंर जनरल लाई हाडिग ने शातिपूर्वक यह प्रतिवेदित किया कि भारत के सीधे स्थल- 
मार्ग रेलपथों के निर्माण के लिए उल्लेखनीय सुविधाएं जुटाते है और रेलपथों का निर्माण 
वाणिज्य के लिए, सरकार के लिए और देश पर सेनिक नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी 
होगा ।* ज्यो ही भारत मे रेलों के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली त्यों ही कंपनी 
के निदेशक मंडल और रेलवे के उनन्‍नायकों मे भारतीय रेल के निर्माण मे लमने वाली 
निजी धनराशि के न्यूनतम लाभाश अथवा प्रतिलाभ की शासकीय गारटी के प्रश्न पर 
छोटा सा विवाद उत्पन्न हो गया । इस विवाद का निर्णय भी उननायकों के पक्ष में गया 
और 849 में भारत राज्य सचिव ने ईस्ट इडिया रेलवे कपनी तथा ग्रेंट इंडिया पेनिसुला 
रेलवे कपनी के साथ प्रथम रेलवे इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों की 

स्वीकृति की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित थी * 

. निजी कपनिया भारत मे रेलों का निर्माण और सचालन करेंगी । 

2 निजी कपनियो द्वारा जुटाई पूजी पर 99 वर्ष की अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कपनी 
पाच प्रतिशत प्रतिभृत वाधिक सूद का भूगतान करेगी । 

3. ईरसट हडिया कपनी का निजी कपनियो को आवश्यकतानुसार 99 वर्ष के पट॒टे पर 
बिना मूल्य के भूमि देने का दायित्व होगा । 

4. इन सुविधाओ के प्रतिपादन मे कपनी ने रेलवे के खर्चों और संचालन का नियंत्रण 
अपने हाथ मे रखा । 

5. रेलो को डाक बिना प्रभारो के और सैनिकों तथा सेनिक भडारों को फटी दरों पर 
ले जाना होगा । 

6. जब तक प्रतिभूति के रूप मे उगाही अग्नरिम राशियों का भुगतान नह हो जाता तब 
तक प्रतिभूति पा> प्रतिशत वाषिक ब्याज की राशि से अधिक हं।ने वाले अतिरिक्त 
लाभ को ईस्ट इडिया कंपनी और रेलवे कपनिया आपस मे बाट लेंगी। अग्मनिम 
राशियो के चुक जाने के उपरात सारा लाभ रेलवे कपनियो को मिलेगा । 

7. 99 वर्षों के उपरात रेल कंपनिया बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के रेलें सरकार 
को सौप देंगी । सरकार केवल मशीनो, संयत्रो तथा रेलगाडी के डिब्बो का मूल्य 
चुकाएगी । 

8. ईस्ट इडिया कंपनी 99 वर्षो से पूर्व, प्रथम पच्चीस अथवा प्रथम पचास वर्षों के उप- 
रांत पूजीगत सामान्य हिस्सो और सहभागों का पूरा मूल्य चुकाने पर रेलवे को 
खरीद सकेगी । 

9. उपर्युक्त अनुबंध के अनुरूप रेलवे कंपनियां किसी भी समय छ: मास की चेतावनी 
देने पर रेलवे व्यवसाय को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप सकेंगी । और उसके उपरांत 


54 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


निव्रेशित मूल पूजी की वसूली की माग कर सकेंगी । 
ये प्रारभिक अनुषध अगली दो शताब्दियो में हस्ताक्षरित सभी परवर्ती समभौतो के लिए 
आदर्श रूप बन गए। परनु इस समय तक रेल के निर्माण से सबधित सर्वोत्तम नीति, 
गति तथा सर्वोत्तम उपायो के विषय मे विवाद किसी भी रूप में समाप्त नही हो पाया था । 
कुछ वर्ष तक और इस विवाद मे उग्रता तथा क्षुब्ध्रता बनी रही | फिर इग्लेड मे समाविष्ट 
प्रति भुत कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश पृजी के साथ द्वत निर्माण से इसका अश्थाई 
रूप से हल हो गया । लार्ड डलहौजी ने 853 मे लिखे अपने प्रसिद्ध तथा सर्वागपुण लेख 
मे इस नीति का स्पष्ट प्रकाशन किया । इस लेख मे उन्होने निर्देश किया कि रदि ब्रिटिग 
पूजी के निवेश क्षेत्र की सभाव्यता के सदर्भ मे तथा सेनाओं की गनिविधि और युद्धकाल 
में द्रतगति के लिए रेलो से अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से भारत के ग्रातायात के साधनों 
का एक बार वैज्ञानिक विकास किया जाए तो भारत गडिटिश उत्पादका के माल को 
खपाने को मडी के रूप मे ओर क्षषि सबधी कच्चे माल के सभरणकर्ता के रूप मे एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होने प्रथम पग के रूप मे चार मुख्य चौमुखे रेल- 
मार्गों की पद्धति का सुझाव दिया । इन रेलमार्गों के अतगगत अनेक प्रेजिटेसियों को एक 
दूसरे से जोडा जाए और प्रत्येक प्रेजिडेंसी का अतरग प्राक़्तिक पतन से जुडा टो । चौमुखे 
रेलमार्ग को देश के कृषिउत्पादनो के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस 
आधार के रूप में ही लिया गया। 

4969 की समाप्ति तक जब इस नीति में परिवर्तेन किया गया, प्रतिभूत कपनियों 
ठारा 4255 मील लबे रेलपथो का निर्माण किया जा चुका था और दस अवपि मे प्रति- 
मूत ब्याज वी दर साई चार से पाच प्रतिशत रही । 

869 में पूर्व रेलो के निर्माण के मूल्य बहुत अधिक और अवाभग़्ारी रहे। प्रारभ 
सें ही प्रतिभूति के फलस्वरूप सरकार द्वारा कपनियों को ऊचे भुगतान 3 रन पड़े । लाई 
डलहौज़ी ने जहा प्रतिमील रेलपथ के निर्माण वा औसत व्यथ 8000 पौर कठा था, बहा 
बेमोल दी गई भूमि क मूत्य के अतिरिक्त ही वास्तविक व्यय लगभग 8070 पौंड प्रति 
मील आया, इस अधिक व्यय के अनेक बहुमुंखी कारण थे कार्य का प्रारभिक स्वरूप, 
कुशल श्रमिकों का अभाव स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी का अभाव अनुभवहीनता, 
चौडे रेलपथों का चुनाव निर्माण का अनावह्यक रूप से ऊना स्तर अनावश्यक 
दोहरी पटरिया आदि परतु ऊचे व्ययो के लिए प्रमुख रूप मे उत्त रदायी तत्व था, अत्य- 
धिक प्रतिभूति पद्धति जिसने कपनियों के लिए रेलपथो के निर्माण और स वालन में सित- 
व्यय की प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन का कोई अवकाश ही नही छो डा था, हसन उलटे कंपनियों 
को लगभग अनावश्यक व्ययो के लिए ही प्रोत्साहित किया क्योंतरि जितना ऊचा यूजीगत 
व्यय होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित और प्रतिभत ब्याज की वसूली होगी । 

भारत के एक भूतपूर्व विन्त सदस्य डब्ल्यू ० एन० मैंसी ने 872 में अपन साध्ष्य में कहा 
“रेलपथों पर व्यय की जाने वाली सारी धनराह्षि अगरेज पूजीपतियों स आती थी और 
जब तक उसे भारत के राजस्व मे से पाच प्रतिशत ब्याज की प्रतिभूति प्राप्त थी, तब तक 
उसकी बला से, चाहे उधार दी गई घनराणि हुगली में फेंकी जाए अथवा इंट-गारा 
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बनाने के काम मे ली जाए ।९ इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप जहा उचित व्यय पर सूद की 
रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त आय होने की संभावना थी, वहा वास्तविक व्यय पर 
प्रतिमृत सूद के भुगतान के लिए ही आय अपर्याप्त रही और सरकार को स्वयं ही घाटा 
पूरा करना पड़ा ।? इस नियमित और बढते हुए घाटे ने राज्य के राजस्व को बुरी तरह 
से प्रभावित किया” और इसका अपरिहाये परिणाम यह निकला कि रेलपथो के निर्माण 
की गति को मद कर देना पडा। गवनेर जनरल जान लारेंस ने जनवरी 869 में लिखे 
अपने विस्तत ओर सुबद्ध लेख में यह सुझाव दिया कि वतंमान व्यवस्था को जिसके अंत- 
गंत सारा लाभ कपनियो को मिलता है और सारा घाटा सरकार को उठाना पडता है,* 
समाप्त कर देना चाहिए प्रतिभूति के लौटा लेने के फलरवरूप यदि निजी उद्यम भविष्य 
में रुपया लगाने को अग्रसर नही होते तो सरकार प्रतिभूति दर की अपेक्षा अथवा सीधे 
राजस्वो से रुपया लेने की अपेक्षा स्वय ही सूद की सस्ती दर पर ऋण लेकर रेलो का 
निर्माण तथा सचालन करे। भारत-सचिव ने इस योजना को रवीकार कर लिया और 
870-80 वी अवधि में रवय सरकार ने आन व्यय स ही रेलो का निर्माण किया। कुल 
8,494 मील लबे रेलपथो में से 880 तक लगभग 2493 मील रेलपथ का निर्माण सर- 
कारी अभिकरए्ऐ ने है किया। 

यद्यपि राज्य द्वारा सचालित रेल व्यवस्था प्रतिमूत रेल व्यवस्था की अपेक्षा भाथिक 
दृष्टि में अपेक्षाकृत सस्ती और अधिक सफल थी तथापि प्रधान रूप से निर्माण की गति 
को तीजब्ता देने मे उसकी असफलता! के कारण उसपर शीघ्र ही प्रह्दर किए जाने लगे ।!० 
लक्ष्यसिद्धि में राज्य के राजस्व अपर्याप्त सिद्ध हुए। 880 के अकाल आयोग के सुभाव के 
अनुसार अकालो से सुरक्षित रहने के लिए देश को 20,000 मील लबे रेलपथ की आव- 
इयकता थी ।?” अकाल आयोग द्वारा अनुशसित रेलपथो के निर्माण मे द्रुतगति की प्राप्ति 
के लिए वर्तमान नीति से प्रत्यावतेंत की सरतरप्रथम ला्ड रिपन के नतृत्व में स्वयं भारत 
सरकार द्वारा ही जबरदस्त वकालत की गई। इस प्रइन पर गभीरतापूउंक विचार करने 
के लिए 884 मे एक ससदीय प्रवर सीमित नियुक्त की गई। उसने रेलो के निर्माण के 
द्रतविकास और उसके लिए दोनो, राज्य तथा निजी, अभिकरणों से लाअ“डठाने की 
सिफारिश की । इस उद्दश्य की प्राप्ति मे निजी उद्यम स्वत साहसपूर्वक आगे नही आ 
रहे थे अत. सरकार को एक बार पुन प्रतिमूति व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। हां, यह 
बात अवश्य है कि इस बार शर्ते उतनी दु सह नहीं थी। राज्य अभिकरण का भी साथ 
साथ उपयोग चलता रहा । इसके उपरात तो रेलपथो का विस्तार ऐसी तीव्र गति पकड़ 
गया जिसे कुछ लोगों के अ्रनुसार चरम गति कहा जा सकता है। 30 जून 905 तक 359 
करोड रुपये (अथवा 240,000,000 पौड) से निमित लगभग 28054 मील रेलपथो का 
यातायात के लिए उद्घाटन हो गया था। 

अंत मे 905 तक भारतीय रेलपथ विकास के संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्राप्त 
उसके प्रमुख चार पक्षो को रेखाकित करना अनुचित न होगा : 
(क) सभी प्रकार की व्यावहारिकता की दृष्टि से भारतीय रेलपथो के निर्माण मे भार- 

तीय पूंजी की मूमिका नगण्य ही थी। इस काय॑ की सिद्धि मे ब्रिटिश पूजी का ही 
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योगदान महत्वपूर्ण है। रेलपंथों के निर्माण कार्य के लिए ब्रिटेन से भारत आने 
वानी पूजी इतनी अधिक थी कि उसे 9वीं शताब्दी के विदेशी निवेश की सबसे 
बडी एकाकी इकाई कहा जा सकता है ।!* 
भारतीय रेलपथों के संबंध में घाटे के खतरे को उठाने को तैयार वास्तविक निजी 
उद्यम का लगभग अभाव ही था क्योंकि इनके उन्‍नायक और रुपया लगाने वाले 
इस उद्यम की सामान्य आशंकाओं को ही भेलने के लिए तेयार नही थे | वे या तो 
सरकारी प्रतिभूति मिलने पर ही कार्य संचालन को प्राथमिकता देते थे अथवा 
रेलपथो के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणपन्रों मे धन के 
निवेश के पक्ष मे थे । 

(ग) शताब्दी के अंत तक तो भारतीय रेलें अपने पर निवेशित पूंजी पर देय ब्याज को 
ही चुकाने के योग्य नही थी। 900 तक, जब उन्होंने प्रथम बार शुद्ध लाभ कमाया, 
उस समय तक सरकार को प्रतिमत ब्याज राणि के मगतान के लिए 76 करोड 
रुपयों का भारी बोका उठाना पडा। 

(घ) समीक्षाधीन अवधि के अतिम वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सरकार के लिए 
आधथिक कठिनाइयों और जनता के लिए अकाल और ए्लेग जैसे रोगो के बावजूद 
रेलपथों का निर्माण पर्याप्त तीत्र गति से हुआ। जहा 850-]89] की अवधि में 
]7308 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ, वहां 892-905 की अपेक्षाकृत 
स्वल्प अवधि में ।0746 मील लंबे रेलपथों का निर्माण हुआ । जेक के निर्देशानुसार 
ग्रेट ब्रिटेन तक में रेलपथों का विकास इस तीक़ गति से नहीं हआ था और फ्रांस 
ने जिन रेलपथों को अपने यहा खपाया उनके निर्माण की गति भारत की अवेक्षा 
मंद थी ।!? 


(ख 


"रहाक-म_ी, 


रेल विस्तार की गति: राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 


ज्यों ही बुछ वर्षो मे रेल के निर्माण काये ने वेग पकडा त्योंही भारतीय मत के प्रवकताओ 
ने रेलपथों के विस्तार, संगठनात्मक तथा वित्तीय व्यवस्था पर अपने विचार और दुष्टि- 
कोण के निर्घारण और प्रकाशन की आवश्यकता अनुभव की । उन्होंने रेल के निर्माण की 
गति विषयक अपने में अत्यत महत्वपूर्ण प्रन्‍्न पर विचार किया और उसकी आवश्यकता 
के बारे मे कोई संदेह नहीं किया । 

भारतीय नेताओं ने न तो विशुद्ध सैद्धांतिक आधार पर इस प्रइन का उत्तर दिया 
और न ही रेलों के गुण-दोषों पर उनके शुद्ध रूप में विचारविमर्श किया। उनका दृष्टि- 
कोण प्रमुखतया वर्तमान रेलों के, भारतीयों के हितों पर और देश के आथिक जीवन पर 
पड़ने वाले, प्रभाव की जानकारी के संदर्भ में ही निर्धारित था। जी0 वी0 जोशी महोदय 
ने अपने लेख, “दि इकानामिक रिजल्ट्स आफ फ्री ट्रेंड ऐंड रेलवे ऐक्सटेंगन' में इस तथ्य 
का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया । उनका यह लेख पूना सार्वजनिक. सभा के अक्तूबर 
884 के जनरल में प्रकाशित हुआ । इस लेख में उन्होंने भारत के रेलप थों के असीमित 
प्रसार की मांग के संबंध में लोकमत को अभिव्यक्ति देने का दावा करते हुए लिखा : 
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जो सज्जन इसकी पूर्व प्रदर्शित बुराइयो को तथा भविष्य में और अधिक संपीड़क 
वुराइथो की चेतावनी को भली प्रकार और पूर्ण रूप से सिद्ध मानते है, उनका यह 
कतंव्प हो जाता है कि वे उन सिद्धातों पर शांत चित्त से विचारविमर्श करें जिनके 
आधार पर एक पक्षीय विकास की वकालत की जा रही है। वे सज्जन इस सबंध मे 
देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में सम्मानित दृष्परिणामों क संदर्भ मे स्थिति की 
समीक्षा करे ।** ' इस संबंध में राज्य के विगत कार्य के देश की आथिकता और आय- 
व्यय स्थिति पर पडे प्रभावों पर मभीर विचार किए बिना इस प्रद्न का उत्तर देना 
संगत नही होगा ।!* 


रेलों का आर्थिक प्रभाव 


ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार देश पर वतंमान रेलों का प्रभाव पूर्णत सुखद ही 
पड़ा है।* प्रारभ में ही रेलो के द्रत विकास की वकालत करते हुए ब्रिटिय अधि- 
कारियों ने लोकोपक्रार की अपील की और घोषणा की कि रेला से इश्न की दरिद्रता 
और दुशिक्ष के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। 844 में भारत मे रेलो के अग्रदूतो में 
प्रमुख जान चैपरगन ने निम्नलिखित टिप्पणी में भारतीय रलों के उद्देश्य का समर्थन 
प्रस्तुत किया * 'राजमार्गों करा अभाव दरिद्रता का अपेक्षाक्रत आधिक म्पप्ट कारण है और 
रेलें भारतीयों को दरिद्रता स समृद्धि की और लाने का साधन है ।”'" ]884 की ससदीय 
प्रवर समिति ने इस तक पर रेलों के द्रत विस्तार का समर्थन तकिया कि इससे देश को 
दुर्भिक्षों से सरक्षण मिलेगा, बाहरी और भीतरी व्यापार को गति मिलेगी, उपजाऊ प्रदेश 
और कोयले की खाने खुलेगी और कुल मिलाकर जनता वी आश्िक स्थिति में सुधार 
होगा ।7? 896 में गवर्नर जनरल लार्ड एलगिन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ घोषणा 
की कि रेलो का निर्माण कृषि पर निर्मर भारत की बहुसख्यक जनता की भौतिक स्थिति 
में एक निरचित और निरंतर सुधार का साधन है ।' उसने आशा प्रव्ट वी कि भारत की 
महान रेल व्यवस्था को देश की जनता की भौतिक संपननता, सामाजिक प्रगति और 
राजनीतिक शाति का एक अत्यंत सशक्त अभिकरण बनाया जा सकता है ।!* 

दूसरी ओर भारतीय नेताओ का निष्कर्ष सवंथा विपरीत था। हां, उन्होंने रेलवे 
के वास्तविक और संभव निम्नलिखित प्रधान लाभो को दृष्टिगोंचर अवश्य किया : सस्ती 
और द्वुत परिवहन की व्यवस्था, राष्ट्रीय सदभाव और संगठन में प्रगति, नई मंडी का 
उद्घाटन, आजीविका के नवीन साधनों की सृष्टि, स्वदेश तथा विदेश व्यापार को 
प्रोत्माहन, दुभिक्षों का निरोध, कृषि फसलों के उत्पादन में गतिशीलता, उद्योगीकरण की 
प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव, इंजिनियरिग उद्योगों और कमंशालाओ को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन 
ओर सामान्य रूप स देश के उद्यम का क्षेत्रविस्तार ।”* परंतु उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों 
के समान संभव और यथार्थ के अंतर को विक्वृत नहीं होने दिया । यह सत्य है कि रेल के 
प्रारंभिक वर्षों में और विरल रूप से कालांतर में भी कुछ भारतीय नेता रेलों द्वारा संपन्‍न 
किए जाने वाले कार्यों से चुंधिया गए थे तथा रेलों के द्रत विकास की मांग में ब्रिटिश 
नेताओं का हृदय से साथ देने लगे थे |?" कितु, जब उन्होंने वास्तविक लाभों की यथार्थ 
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परीक्षा की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लाभों का तो कोई 
अस्तित्व ही नही था और कुछ रेलों के निर्माण से होने वाली हानियों के परिणामों से ही 
नामशेष हो गए थे। 

883 में दादाभाई नौरोजी ने शिकायत की कि भारत का दुर्भाग्य यह है कि अन्य 
प्रत्येक देश को रेलों से मिलने वाले लाभ इसे उपलब्ध नही । 888 में जोशी महोदय ने 
, टिप्पणी की कि राष्ट्र की औद्योगिक गतिविधि के विविध विकास के लिए रेलवे का अ्थं- 
व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ है। उन्होंने भारत जंसे 
देश में सामान्य गति से स्वस्थ भौतिक विकास की दिशा में बाधक बनने की रेनवे की 
प्रवत्ति की निदा की। 897 मे डी० ई० वाचा ने वेलबी आयोग के समक्ष कहा : 'रेलवे 
से अर्थ व्यवस्था तथा प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से जनता को कुछ हानियां ही पहुंची है। 
898 में जी० एस० अय्यर ने बलपूर्वक कहा कि वर्तमान रैलवे नीति देश के लिए 'बहुमुखी 
रोग' सिद्ध हुई है। आर० सी० दत्त का विश्वास था कि कूल मिलाकर रेलवे के आर्थिक 
प्रभाव लाभप्रद नही थे । तिलक महोदय ने तो इनके विकास के समय ही अपना विश्वास 
प्रकट करते हुए कहा था: रेल, तार और सड़क जैसे साधनों की भारत के लिए कोई 
उपयोगिता नही । वे तो एक प्रकार से 'दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने के समान है। 
यहां तक कि जस्टिस रानडे का भी यही मत था कि रेलों ने भले ही और कितने लाभ 
पहुंचाएं हों परंतु उन्होंने राष्ट्र की प्रगति को पंगु बनाने वाली निर्धनता रूपी विशेष 
दुबंलता का कोई प्रतिकार नही किया ।/ बहुत सारे भारतीय समाचारपत्रो ने इसी 
प्रकार के परंतु अत्यधिक उग्र समीक्षापरक विचार प्रकट किए । उदाहरणार्थ, 3० अप्रैल 
884 के अंक में सहचर ने तीब्रता से लिखा : 'लौहपथो के विस्तार का अर्थ लौहबधन' 
है। 3! मई, 89] के अंक में देनिक-ओ-समाचार चद्दिका ने घोषणा की कि 'रेलें देश 
को दरिद्रता के गते मे धकेल रही है।' 29 जून [903 के अंक में 'मदोवृत्त!' ने अपनी 
घारणा प्रस्तुत करते हुए लिखा : '₹लें देश के लिए “वरदान के स्थान पर अभिशाप! ही 
सिद्ध हुई हैं। इन्दु प्रकाश ने अभियोग लगाते हुए लिखा : रेलो ने भारतीय समुद्धि को 
क्षति पहुंचाई है |? 

राष्ट्रवादियों ने रेलों का घातक प्रभाव सर्वप्रथम औद्योगिक गतिविधि को पहुंची 
क्षति के रूप में ही देखा : भारतीय बड़े उद्योग के रूप मे समकालीन औद्योगिक क्रांति के 
अभाव में परिवहन क्ाति ने भारत के वतंमान भारवाहन उद्योग को विनष्ट कर दिया 
था। इंग्लेड के सस्ते मशीनी उत्पादनों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादनों की 
बिक्री को प्रभावित करके इन उद्योगों का गला हो घोंट दिया । भारत की अर्थव्यवस्था 
को सहारा देने के बदले रेलों ने तो उसे गढ़े में ही धकेल दिया। भारत का धीरे घीरे 
ग्रामीकरण होता गया ओर वह धीरे धीरे ब्रिटेन की अन्न उगाने वाली बस्ती में बदल 
गया । 884 में जी० वी ० जोशी ने लार्ड डलहौजी और उसके उत्तराधिकारियों की उस 
रैलनीति पर शोक प्रकट किया जिसने आइचयंजनक रूप से थोड़े ही समय में देशी उद्योगों 
का सफाया कर दिया था और देश को दिवालियेपन और विनाश के कगार पर खड़े करके 
उसे चरम पतन की ओर उन्मुख कर दिया था ।2* जस्टिस रानाडे भी वर्तमान रेलनीति 
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की निदा में पीछे नही थे। उन्होने कहा : 'रेलों ने अनेक क्षेत्रों मे भारत की यूरोप के साथ 
निराशाजनक प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी है और यूरोप के सामान को परिवहन की सु वि- 
धाएं इस हद तक जुटाई है जो किसी भी अन्य साधन से सभव नहीं थी। कुछ प्रयुख 
नगरो को छोडकर रेलो ने स्थानीय देणी उद्योगो को नष्ट भ्रप्ट ही कर दिया है और एक- 
मात्र अवधिःट साधन --क्षि पर लोगा की निर्भरता वढा+र उन्हें पहले से भी अधिक 
असहाय बना दिय। है है ।! जी० एस ० अय्यर ने पूर्णतेजस्विता के साथ उद्घोप किया 
इस देश में रलपथ के प्रत्यक अतिरिक्त मील का निर्माण देश के किसी न क्सी उद्योग के 
कफन में एक नया कीत है। * और इसी तेजस्विता के साथ उन्होंने खा: रेलो को 
भारतीय जनता को उन्हें दुर्भाग्यग्रस्त बनान वाली निर्जनता के फैलाने के लिए उत्तर देना 
ही पडेंगा। " इसी प्रकार के विचार अन्य लोकनेताआ तथा भारतीय समाचारपत्रा ने भी 
प्रकट किए ।/? 

जी० वी० जोगी ने और गहराट से अनुभव किया कि वस्तुतर रेलो पर प्रतिभूत ब्याज 
के सरवारी व्यय विदेश व्यागारी के लिए एक प्रवार के सहायक का ही वाय॑ करते थे। 
उन्होंने विराच प्रकट करते हए उ्टाी। उस प्रकार ता भारत का विदेशी व्यापारी अथवा 
उसके देशवासियों यो अनुग्रह राधि देन क॑ रूप में उसे स्वदेशी उत्पादकों के साथ प्रति- 
यागिता कौ सु वि जटाते + लिए विउश्य किया जा रहा है। " विदेशियों क साथ पहले 
से ही प्रतियागिता मे असमान भारतीष व्यापारी वां उस विधि से तो और भी अधिक 
पगु बनाया जा रहा है। 

बुछ भारतीय नताओ का कबत था कि रेलपव्रा या निर्माण स्वदेशी अद्यागों के 
विनाश का एक अपरिटाय॑ प्रतिया नही है। दस जोद्यागिक और पर्वितन क्राति का यह 
परिणाम अन्य देशों में नहीं हुआ है। रेला न सभी देंशों में नए प्रकार की ओद्योगिक 
गतिविधि वी प्रतिष्ठा चाहे की हो परत भारत के विपय में दस दुखद स्थिति का कारण 
पट है कि थहा रलो ने उत्पादक गतिविधिथों शी रक्‍तवाहक धमतिथो शे रक्‍त सचार का 
काय टी नहीं किया क्योंकि उनया प्रयान उश्ध्य उम्लेद मे कोय्रजाखानों में जाम करते 
वालो, इस्पात ओर मशीनी निमाण कार्य मे सनग्न लागो को काम जुट'नाथान कि 
भारत में | स्वभावत आतरिए मी के शिस्तार क सार जाभ ब्रिटिश उत्पादको को ही 
उपलब्ध हुए, भारताय उत्तादका को नहीं ।+ टसस रेलो क। वक्ास भारतीय अथव्यवस्था 
के अतर्गंत ओर जमिक रूप से समजन करते हुए नही हुआ परतु घातक दुष्प्रभावों की 
उपेक्षा करत हुए इस भा रत पर थांप दिया गया। उसपर क्षब्ध होफर जी० एस० अग्यर 
ने पूछा : क्या विनाण की प्रक्रिया कौ मद ओर क्रमिक नहो बनाया जा सकता | जससे लोगो 
को सास लेने का समय तो प्राप्त 7 सके । ४९ 

हा, नई पद्धति क कुछ एक उद्योगा, विशेषत बागान उद्योगो, को रेलवे से सपन्‍नता 
अवश्य मिली परतु उसके अधिकाश लाभ भी विदेशों उद्यमियों ने डकार लिए। इस प्रकार 
का आर्थिक विकास निश्चित रूप स विदेशी पूजी द्वारा देश का शोषण हो था ।५ 

रेलां का दूसरा हानिप्रद परिणाम था देश से धन की निकासी में बढोनरी। भारतीय 
गेताओं का कथन था कि भारत की विचित्र राजनीतिक स्थिति के कारण रेलपथो का 
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निर्माण विदेशौ पूंजी से किया गया है और उनका प्रशासन भी बहुत से विदेशी कर्मचारियों 
के हाथ में है। इसके फलस्वरूप भारत द्वारा ब्याजों और लाभों के, आयातित सामान के, 
यूस्सेपीय कमं चारियों की सेवाओं के और इंग्लेड में प्रबंध व्यवस्था पर होने वाले व्ययों 
के मुगतान के रूप में घन की विपुल राशि इंग्लेंड को भेजनी पड़ती है । ब्याजों के मुगतान 
की राशि भले रेल व्यय का एक स्वल्प भाग थी परंतु विदेशी धन से रेलों का निर्माण 
करने वाले सभी देशों को यह राशि सामान रूप से ही चुकानी पड़ रही थी। राजनीतिक 
दुष्टि से स्वतंत्र अन्यान्य देशों की अथंव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव के मुकाबते भारत 
की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव नितांत और स्पष्ट रूप से भिन्‍न था। १ धन की 
बढती हुई निकासी ने रेलों के अन्यान्य लाभों को सर्वेथा नष्ट भले ही न किया हो परंतु 
उन्हें धृंधला अवध्य काश दिया था। यही कारण था कि दादाभाई नौरोजी ने 876 में 
विस्मित होते हुए कहा था : यहा रेलों तथा दूसरे लोक कार्यों की व्यवस्था तो होनी 
चाहिए परंतु उनका स्वाभाविक लाभ हमें पहुंचना चाहिए अन्यथा एक भूखे व्यक्ति के 
सामने बढ़िया खाने के आनंद की चर्चा करना व्यर्थ है।?! जी० एस० अय्यर ने टिप्पणी 
करते हुए कहा : स्वतंत्र भारत रेल द्वारा प्रदत्त अन्य लाभों के बदले इस धन की निकासी 
को भी सहन कर लेता परतु भारत को तो पहले से ही अन्यान्य मदो मे लगभग तीन करोड़ 
पॉड विदेशों को देना पड़ता है। अतएव भारत रेलों द्वारा की जा रही घन की अतिरिक्त 
निकासी को किसी भी प्रकार सहन करने की स्थिति मे नही है |? 

राष्ट्रवादियों द्वारा रेलों की एक अन्य कटु समीक्षा का कारण यह था कि रेलें अनाज 
के निर्यात को सुविधाजनक बनाकर देश में सामान्य काल में भी अनाज की अपर्याप्तता 
की स्थिति उत्पन्न कर रही थी तथा देश को अपने सामान्य अतिरिक्त अनाज से शून्य 
करके उसे प्राय: आने वाले दुभिक्षों का आसान शिकार बना रही थी ।* इस धारणा ने 
इतना अधिक व्यापक रूप ले लिया कि अंतत. लाड् कर्जेन को 90!-02 के वित्त प्रतिवेदन 
के समापन भाषण मे इसका उत्तर देने को विवश होना पडा। उसने इन तर्कों को प्रथम 
स्तर का और स्वथा निराधार एक भ्रम बताते हुए इस तथ्य को सर्वेथा नकार दिया 
कि रेलों से अनाज के निर्यात में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है अयवा इस प्रकार की वृद्धि 
में रेलें किसी प्रकार से कारणभूत हैं। उनके विचारानुसार तो यह भी सत्य नहीं था कि 
भारत के कुल उत्पादन के एक बहुत बड़े भाग का निर्यात किया जाता था। उसका कथन 
था कि सत्य इसके विपरीत है। रेलों ने फालतू अन्न क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र में अन्न पहुंचाने 
की, विदेशी बाजारों से अन्न के आयात को संभव बनाने की तथा इस प्रकार से दुभिक्षों की 
प्रचंडता को मंद करने की सामथ्यं जुटाई है।*” इस कथन के विरुद्ध भारतीयों ने तत्काल 
अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की, रेलों के प्रधान समर्थ कों ने ही यह दाबा करना 
छोड़ दिया है कि रेल दुभिक्षों को रोकने में समर्थ हैं। उनका कथन था क्रि आयातों तथा 
आंतरिक पुनवितरण रेलों के द्वारा दुर्भिक्षों की तीत्रता को मंद करने के दावे को भी 9वीं 
शती में पड़े दो दुभिक्षों के अनुभव ने कुठलाकर रख दिया है ।* जी० एस ० अय्यर ने तक 
दिया कि इन दुर्भिक्षों के समय बर्मा के सिवाय किसी भी अन्य देश से अनाज का आयात नही 
किया गया । इतना ही नही प्रत्युत उस अकांल की अवधि में भी प्रनाज के द्र त निर्यातों हारा 
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क्षुद्र आतरिक संभरण को और भी मंद कर दिया गया ।>* समस्या को एक अन्य दृष्टिकोण 
से परखते हुए 'बंगाली' ने 28 अप्रैन 90] के अक मे तर्क प्रस्तुत किया : 'रेलों ने बाणिज्य 
फसनो के निर्यात को उत्तेजित करके अप्रत्यक्ष रूप से देश के खाद्य संभरण को क्षतिग्रस्त 
किया हैं क्योकि इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषक खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी 
फसने उपजाने लगे है।' 

राष्ट्रवादी नेताओं ने इस ओर भी निर्देश किया कि भारतीय रेलें व्यापारिक दृष्टि 
से भी सफल नही थी क्योकि वे पिछली एक लंबी अवधि से विद्येंषत: 9वी शताब्दी के 
अत तक आत्मनिमंर ही नही थो और घाटे को पति विदेशी निवेशकों के बदले भारतीय 
सरकार के रूप मे भारतीय जनता द्वारा ही की जाती थी। उन्होने बार बार और जोर 
देकर कहा कि भारतोय जनता की घोर दरिद्रता के संदर्म में इन घाटों कौ बोक असह्ा 
रूप से भारी था ओर किसी भी रूप मे रेनों से प्राप्त लाभों के समकक्ष नहीं था ।५९ 
डी० ई० वाचा महोदय ने 90। में काग्रेस के सभापतीय अभिभाषण मे रेलों की उप- 
योगिता को स्वीकार करते हुए ग्पप्ट शब्दो मे प्रश्न उठाया कि 'क्या भारत जैसे किसी भी 
दरिद्रतम देश के लिए इन वाषिक घाटो की विलासिता का जुटा पाना संभव है ? ४ 

कुछेक भारतीय नताओं ने यह भी देखा कि प्रचलित रेल नीति ने जहा सामान के 
आयात-निर्यात को निरतर प्रोत्साहन दिया है, वहा देश के आतरिक व्यापार और उद्योग 
के विकास के प्रति उपेक्षा ही नही दिखाई प्रत्युत उसपर प्रहार भी किया है (१ जी० एस० 
अय्यर महोदय 898 में 'रेलें व्यापार का जीवन है, नारे की साख्यकी जाच करते हुए 
इस परिणाम पर पहुचे कि 89]-2 से 896-7 की अवधि मे रेलों तथा नौकाओं द्वारा 
एक[प्रात से दूसरे प्रात मे ढोरश गए माल की कुल मात्रा, पत्तनों के लिए ढोए गए सामान 
को छोडकर, प्रतिवर्ष ।30 45,000, से 67, 65, 640 मन के बीच थी; जबकि इसी 
अवधि मे पत्तनों के लिए ढोए गए व्यापारिक माल को मात्रा 65,05,0(0 से 85, 
]99,000 मन के बीच थी ।!? उन्होने एक अन्य स्थान पर कहा कि यदि प्रशासन का 
उद्देश्य आतरिक उद्योग का विकास करना होता तो ग्रामीण क्षेत्रों मे ही परिवहन साधनों 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता ।*५ ]888 मे आयात-निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली 
दर नीति की प्रवृत्ति पर जी० वी० जोशी ने अत्यंत विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि से गहरे विचार 
प्रकट किए । उन्होंने इस तथ्य की ओर देखा ओर इसकी तीखी आलोचना की कि भारतीय 
रेलपथो पर सामान ढुलाई की दर बहत ही नीची है, यहा तक कि इंग्लेंड के दरो से और 
कितने ही अन्य यूरोपीय देशों के रेलो की दरो से नीची है। यही कारण है कि उससे सेवा 
प्रभार तथा ब्याजों का मुगतान ही नही जुट पाता और प्रतिभूत प्रणाली के अंतर्गत सारा 
घाटा राजस्व से पूरा करना पड़ता है। उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा, 'नीची दरों के कारण 
किए जाने वाले भुगतान विदेशी व्यापार के संवधं न के लिए ही चालू रखे जा रहे हैं और 
यह वस्तुत: राज्य ढ्वारा विदेश को उसके व्यापार पर दिए जाने वाला उपहार ही है।+ 
इन कुछेक कुशल निरीक्षकों को छोडकर अन्य भारतीय नेताओं ने रेल समस्या के इस 
पक्ष की कुल मिलाकर उपेक्षा ही की । ९ इसका एक प्रधान कारण यह था कि भारतीय 
उद्योग अभी रेलों की दर नीति को चुनौती देने मे पर्याप्त सशक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त 
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उनका विकास अधिकांश पत्तन नगरों में हो रहा था, जहां वे पत्तनों के हक में रेल दरों 
से सामान रूप से लाभान्वित हो सकते थे। इस प्रकार न तो राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी भी 
वर्ग ने किसी भी स्थिति में सामान ढुलाई की दरों को सामान्य रूप से और विदेशों के 
निर्धारित किए जाने वाले कच्चे माल की ढुलाई की दरों को विशेष रूप से घटाने का आग्रह 
किया और न ही देश के विकासशील व्यवसायी उद्यमी वर्ग ने इस प्रकार की कोई मांग 
प्रस्तुत की ।/ 

भारतीय नेताओं के अनुसार यदि सरकार ने उद्यम के क्षेत्र में एक सवंथा नए उद्योग 
के रूप में आविर्मृत रेल उद्योग को समुचित समय पर भारतीयों द्वारा अपने हाथ में 
संभालने के लिए तथा प्रशासन में उन्हें अधिकाधिक भागीदार बनाने के लिए समुचित 
प्रबंध किए होते तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विक्ृृत करने वाले तथा पूजी के भार 
से दबाने वाले रेल उद्योग के धूमिल चित्र में भी आशा की एक रजत किरण दिखाई 
देती, परंतु उनका यह स्पष्ट अनुभव था कि रेलों के निर्माण को प्रोत्साहण देते समग्र 
यह विचार विदेशी शासकों के मस्तिष्क मे ही नहीं था। इसके विपरीत राज्य और रेल- 
कंपनियों दोनों ने भारतीयों को ऊंचे पदो और तकनीकी स्थानों से कोसों दूर रखा। 
इसी का परिणाम था कि आज सरकार के निरतर पच्चीस वर्षों के दिशा निर्देशन के 
उपरांत भी देशवासी रेलपथ के निर्माण कार्य को अथवा रेल प्रबंध को संभालने मे उतने 
ही अयोग्य थे, जितने उस समय थे जब लाई डलहौजी ने पहली बार भारत को रेलपथो 
के जाल से ढकने की योजना को स्वीकृति दी थी ।+९ 

जी० वी० जोशी और जी० एस० अय्यर महानुभावो के अनुसार रेलो का एक राज- 
नीतिक प्रभाव भी था जो अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता था । जोशीजी के अनुसार राष्ट्र 
के हितों के लिए सर्वेथा हानिकारक जमाखोरो का एक प्रबल विदेशी कुलीन तत्न अस्तित्व 
में आ रहा था। अय्यर महोदय के अनुसार : विदेशी रेल कंपनिया तो भारतीयो के हिनो 
को आधात पहुचाने दाले तथा पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली विदेशियों के निहित 
स्वार्थो मे और अधिक वृद्धि ही करेंगी ।*० 

उस युग के किसी भी महत्वपूर्ण भारतीय विचारक की दृष्टि मे न आए हुए रेलो के 
प्रभाव के कुछ पक्षों का यहां अध्ययन रोचक होगा । प्रथम, कृषि में व्यावसायिक क्राति 
अर्थात नकद उपजों की जोतसीमा मे विस्तार तथा स्थानीय उपजो में विशिष्टीकरण पर 
जो कदाचित पूर्णतया न सही, आंशिक रूप से अवश्य ही रेलो की ही देन थी, किसी 
विचारक ने टिप्पणी नहीं की। दूसरे, यद्यपि कभी-क थी मूल्यों की समानता के तथ्य को 
झमभिलिखित किया गया तथापि रेलों द्वारा सारे देश मे मूल्यों की समानता की कल्पना 
के अर्थशास्त्रीय महत्व को भी भुला ही दिया गया । अतिम, रेलो द्वारा भारतीय व्यापार 
और पूजी के भारत के ग्रामों मे पहुँचने के लिए जुटाए गए अवसरों की ओर भी किसी 
का ध्यान नहीं गया और इसलिए इव किसी ने अनुकूल विकास के रूप में स्वीकार नहीं 
किया । 

यहां यह ध्यान मे रखना आवश्यक है कि जैसाकि अभियोग लगाया गया है सामाजिक 
रूढ़िवादिता के साथ साथ स्थिर, अप्रगतिगील अर्थव्यवस्था के आदशश की दृष्टि से रेलो 
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और रेलों के भारत पर प्रभाव की भारतीय नेताओं द्वारा आलोचना नहीं की गई ।* रेलों 
के सभी भारतीय आलोचक न केवल आधुनिक उद्योगों के प्रबल पक्षघर थे प्रत्युत उनमे से 
अधिकांश प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे । यह हम पृव॑वर्ती अध्याय में पहले ही दिखा 
चुके है कि लोकप्रिय समाचारपत्रों तक मे जहा थोडी-बहुत रूढिवादिता छाई हुई थी वतें- 
मान समाजव्यवस्था को नष्ट-अ्रष्ट करने वाली के रूप मे, रेलों की मामूली सी ही 
आलोचना की गई ४७ 

वस्तुत: भारतीय नेता रेलों के विरुद्ध कदापि न थे। वे तो उस विशेष समय मे उसकी 
संचालन पद्यति के ही विरोधी थे ।** भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलों के वास्तविक प्रभाव 
की जाच करने पर उन्हें यह विदित हुआ कि अधिकारियों द्वारा पहले से दिलाई गई 
आशाओं और अपेक्षाओ के विरुद्ध रेलें, पूर्ण वरदान नही थीं और भारतीय अर्थव्यवस्था 
के संतुलन पर उनका प्रभाव निषंधात्मक था। वे भारतीय अथ॑व्यवस्था के वर्तमान 
पिछडपन को जारी रखने वाली और उसे बढाने वाली ही थी। रेलो से जो कुछ भी लाभ 
उपलब्ध हुए थे, वे सारे के सारे विदेशी व्यापारियों ने ही हडप लिए थे। अतएव उनका 
यह निष्कर्ष था कि रेले, जो सशक्त समृद्धिप्रद हो सकती थी, इस समय एक संकट बती 
हुई थी। भारत फऐ 5. «रब पर पड़ने वाले आथिक भार के अनुरूप वे कदापि वाछनीय 
नही थी और जैसाकि हम आगे चलकर दिखाएंगे, भारतीय नेताओं की उस समय 
निश्चित धारणा थी कि यदि भारतीय अथंव्यवस्था को प्रोत्साहन देना ही उद्देश्य है तो 
इन आर्थिक साधनों का रलो के बदले और कही अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा 
सकता है। 


ब्रिटिश उद्देश्य 


भारतीय राष्टीय नेताओं के इस निकषं से यह प्रासगिक प्रइन उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश 
अधिकारी और लेखक रेलो के द्व॒त निर्माण के लिए इतना अधिक दवाब क्‍यों डाल रहे 
है ”? भारत के शासक विशेषत |884 के उपरात और लाड्ड एलगिन और लाडे कर्जन की 
वायस रायी की अवधि में इस कार्य के लिए असाघारण रुचि और उत्साह क्‍यों दिखा रहे 
है ? अथवा प्रश्न को इस रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है कि रेलो का उद्देश्य किसके 
हितो की सेवा करना है ? ब्रिटन द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण सहजता से भारतीयों के गले 
के नीचे नही उतर पा रहा था क्रि रेलपयों का निर्माण लोकसेवा के उद्देश्य से प्रेरित है। 
उन्हे यह विव्वास ही नही होता था कि उनके जासक भारतोयों के हितसाधन की भावना 
से ही इस कार्य मे प्रवत्त हुए है अथवा रेल निर्माण के पीछे भारत के आधथिक विकास की 
सच्ची प्रेरणा ही काम कर रही है। वे इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि किन्ही मामलों 
मे रेलों के प्रति उत्माह अज्ञान और यूरोप की स्थितियों के साथ भारत की स्थितियों की 
गलत तुलना का परिणाम हो सकता है ।** उनका निश्चित मत था कि ब्रिटेन के उद्देश्य 
वास्तव में ही कूल मिलाकर अत्यंत निम्नस्तर के कलुषित और स्वार्थंपूर्ण थे। ये प्रयोजन 
अपने तात्विक रूप में उन ब्रिटिश व्यापारियो, उत्पादको और निवेशकों के हितों की पूर्ति 
करते हैं (जनके निरतर दबाव के अतर्गंत भारतीय राजस्व के ठयय और खतरे के मूल्य पर 
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रेलों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। रेलपथों का जाल बिछाने का वास्त- 
विक उद्देश्य ब्रिटिश उद्यम तो भारत के प्राकृतिक साधनो के शोषण मे सहायता देना 
ही है ॥ 5९ 

भारतीयों के अनुसार भारत में रेल निर्माण को गतिशील बनाने वाला एक महत्व- 
पूर्ण कारण भारत के शासकों की यह इच्छा थी कि भारत के आचलिक प्रातों में एक विस्तृत 
और वास्तव में ग्रबर तक न दोही गई एक ऐसी मडी खोली जाए जो एक ओर ब्रिटिश 
उद्योगों के उत्पादनों को खपाए भ्ौर दूसरी ओर ब्रिटेन की भूखी मशीनों और प्राणियों 
के लिए क्रमश: कच्चे माल और खाद्यान्नों के निर्यातों की सुविधाएं जुटाए। इस प्रकार 
भारत को ब्रिटेन से लिए कच्चे माल का संभरण करने वाले कृषि उपनिवेशक के रप में 
परिवतित करना ही भारत के शासकों की इच्छा थी ।”* 

सरकारी रेल नीति के प्रवर्तन में विदेशी व्यापार की आधारभूत ममिका पर प्रकाश 
डालते हुए बहुत से भारतीय विचारकों ने इस नीति की संरचना में उनकी अपनी दृष्टि 
में उत्तरदायी अन्य अनेक दवावों और प्रयोजनों की भी चर्चा की । उनमें से एक इंग्लेड 
के शम्पात उद्योग के सामान की, रेलवे मडारो, लोहे की पटरियों, टजिन, डिब्बे और 
दूसरी मणशीने तथा सयंत्र के निर्यातों के द्वारा निकासी की व्यवस्था की आवश्यकता थी ४ 
रेले ग्रमख्य अंगरेजों को, निदेशक से लेकर टिकट वसूलने वाले तक के रूप में लाभप्रद 
नौकरियो की सुविधाए भी जुटाती थी ।*” कुछ भारतीय नेता सही तौर पर यह समभने 
में भी सफल हो गए, यह समझ उनकी समकालीन आशिक प्रक्रियाओं की गहरी सम 
की परिच्रायक है, कि राज्य के स्वामित्व वाली तथा कंपनी के स्वामित्व वाली दोनो रेले 
फालत्‌ ब्रिटिश पूजी के सुरक्षित और लाभप्रद निवेश के सोत का कार्य करने का उद्देश्य 
लिए हुए है और इस दिशा मे प्रवृुत्त भी है।इस सबंध में कुछ विचारकों की इस 
समभ की भी #लक मिलती है कि रेलें भारत पर विदेशी शासकों के राजनीतिक प्रभुत्व 
को सुदृढ बनाने का ही आधार थी। 

सरकारी नीति के उद्देव्यों के प्रति राष्ट्रीय दुष्टिकोण को जी० एस ० अय्यर महोदय 
ने 898 में वड़ी सफलतापूर्वक संक्षेप्त: निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया : 

इग्लेड के निवेशक, कपनी के उन्‍नायक, धनकुबरेर, लोहाधिपति, कोयला स्वामी, 

रेलवे इंजीनियर और निदेशक तथा इन सबसे वढचदढ्कर अपनी पंशन मे महत्वपूर्ण 

वृद्धि की इच्छा रखने वाले सेवानिवृत्त ऐंग्लो भारतीय कमंचारी, सबके सब भारत 

में रेलो के निर्माण को द्ुतगति देने में रूचि रखते है । वे यूरोपीय व्यापारी भी जिनके 

हाथ में भारत का सारा विदेच्न व्यापार है और जिनका व्यापार अब 'एर्‌ः के तट- 

वर्ती नगरों तक सीमित न रहकर भारत के ग्राम प्रातों म॑ फैलने ज्य रहा है, समान 

रूप में भारतभूमि में रेलों के जाल के प्रसार के लिए उत्सुक है ।९: 
बहुत सारे भारतीयों ने अनुभव किया कि यह सारी दु.खद स्थिति अत्यंत क्षोभप्रद 
हैं। जाती थी जब भारतीयों के हिंतों की बलि चढ़ाकर रेलों के सारे लाभ इंग्लेड उठाता 
था और उनके भार को भारत उठाता था ।* इससे यह विचित्र प्रक्रिया देखने मे आई कि 
"वैतुक दायित्व' के नाम पर ब्रिटिश शासक उस देश की सहायता कर रहे थे जिसे कम से 
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कम भारत की महान दुर्भाग्यग्रस्त निर्मेरता को भी शक्तिहीन करने के मूल्य पर, उसकी 
आवश्यकता कदापि नही थी ।% 


भारतीय कसौटी 

भारत सरकार की रेल नीति को ब्रिटेन की आवश्यकताओ से प्रेरित सिद्ध करने के उप- 
रात कुछ भारतीय नेताओ ने रेल विकास की गति और इस महत कायें की प्राथमिकता 
के निर्धारण के लिए अपनी एक कसौटी निश्चित की आवश्यकता अनुभव की । इस समस्या 
पर उनका विचारविमशं न केवल उनकी परिवहन नीति पर और उनके विचारानुरूप 
देश की अर्थव्यवस्था के विकास मे उसकी भूमिका पर प्रकाज डालता है, प्रत्युत स्वयं उनके 
दृष्टिकोण क॑ आथिक विकास की रूपरेखा को भी उजागर करता है। 

सं प्रथम, उनका सवंथा उपयुक्त और सुदृढ तक॑ था कि रेलो को भारत की वतंमान 
विशिष्ट आथिक और राजनीतिक परिस्थितियों मे देश के आथिक विकास में उनके योग- 
दान के सदर्म मे ही देखना चाहिए ।११ 

द्वितीय, उनका मतठ्य था कि परिवहन और उद्योग मे उद्योग का महत्व प्राथमिक 
और परिवहन का मद्रत्व गौण है क्योकि किसी भी उपयुक्त रूप से देखें तो आर्थिक विकास 
का आधार उद्योगीकरण हा है । जी० वी० जोशी ने 884 मे लिखा औद्योगिक प्रगति 
अतत आवश्यक रूप में उत्पादन वृद्धि पर निर्भर है न कि अतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुवि- 
धाओ की वृद्धि पर। वस्तुत उद्योगो का एक सामान्य समन्वय '*'* राष्ट्र की समृद्धि का 
जीवन रक्‍त है ।'( इसी तश्य जी सबल पुष्टि मे बंबई के नेटिव ओपीनियन ने 25 मई 
884 के अक म रेल प्रवर समिति की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखा 

हमारी विनम्र सम्मति में भारत मे रेल प्रसार के विषय से सबधित वर्तमान समिति 

की अपेक्षा विभिन्‍न उद्योगों के प्रारभ की योजना की परिकल्पना के लिए एक 

आयोग की स्थापना अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगी ।**'इस दिशा में विकास 

का अर्थ हमारे साधनों का समुचित रूप मे विकास नही है। 
जी० एग० अय्पर न भी इस विषय पर बल देकर कहा 

सरतारी राजस्व धन-सपत्ति के उत्पादन के सवर्धन पर खर्च न होकर केवल सामान 

को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खर्च किए जा रहे है। यह एक 

स्पष्ट बात है कि जो थोडी मी सम्पत्ति पहले से ही किययमान है उसको इधर-उधर 

करने की अपेक्षा नई सपत्ति के उत्पादन का लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है |?” 
इसके अतिरिक्त रेलो की अपने आप में उपयोगिता देश की उत्पादन शक्ति पर निर्भर 
है, अर्थात राष्ट्रीय आथिकता और उद्योग द्वारा उनके उपयोग की क्षमता पर आश्रित 
है। जब तऊ रेले राष्ट्रीय उद्योगो के अपेक्षाकृत अच्छे संगठन के लिए लाभप्रद अन्य 
अधिक महत्वपूर्ण साधनो को साथ नही ले पाती तब तक वे अकेले उमर देश की प्रबल 
शक्ति मे योग नही दे सकती, जो अकेले ही उनकी व्यापक महत्ता की सुदृढ भ्राधारशिला 
की व्यवस्था करता है ।"* जब प्रौर ज्यो ही देश का उद्योगीकरण हो जाएगा तब अधिका- 
घिक रेलें भी बनाई जा सकेंगी। परतु इस समय जबकि देश कृषिप्रधान है, तेज गति से 
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रेलपथो का निर्माण सर्वंथा निर्थंक ही है ।।" इसके विपरीत यदि रेलो के साथ साथ 
भारत के उद्योग और व्यापार का विकास होता तो रेलो का विकास स्वस्थ और लाभप्रद 
भी होता और जन समर्थन का अधिकारी बनता ।* उदाहरणार्थ 30 अप्रैल 884 के अदः 
मे सहचर ने लिखा 

पहले से बने रेलो के लिए पर्याप्त मात्रा मे यातायात को पाना आवश्यक है परतु यह 

तब तक सभव नही होगा जब तक कि देश के निजी उद्योगो का विकास नही होता ।**' 

पहले इस देश मे कपडे की मिले, लोहे को ढनाई के का रखाने ओर इस प्रकार अन्य 

ओद्योगिक प्रयत्नो की स्थापना हाने दीजिए, तब देखिए रेल कच्च माल और पक्के 

उत्पादनो के वाहन व्यवसाय को किर प्रकार लाभप्रद बनाती है।: 
परतु पर्याप्त विश्वास के साथ आशा किए जाने पर भी वास्तव मे एसा कुछ न हुआ ।$ 
भारतीयों ने सोचा कि रेले अपने आप न तो उद्योगो को जन्म द सकती है और न ही देश 
की आर्थिकता के विकास का जन्म दे सकती है । इसके लिए ता ऊुछ और परिस्थितिया 
भी अपेक्षित थी। भारतीय अर्थशास्त्रियो ने यह देखा कि उनका अनुभव अमरीका के 
अनुभव से सर्वंथा भिन्‍न रहा है। वहा तो औद्योगिक क्राति को आगे ले जाने म रेले सहा- 
यक रही है ।?* इसके विपरीत भारत मे रेलो न ओद्योगिक आदोलन का उदासीन बनाने 
में भारत के प्राकृतिक ससाधनो के शोषण म तथा विदेशी व्यापार और उद्यम को प्रात्सा- 
हन देने मे सहायता दी है। वाणिज्य को शक्ति न औद्यांगिक नहीं, कवत्र व्यावसायिक 
क्राति का ही प्रवंतन क्या है।" रेलो ने यहा तो सामान्य पथों पर स्वस्थ भौति+ प्रगति 
का अवरूद् करके तथा राष्ट्रीय गतिविधि को उसके अपन ही केंद्र मे अस्तव्यस्त ऊरके 
आधुनिक उद्योग के विकास मे बाघा पहुचाई है। 

इस सबका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि द्रुत औद्योगिक विकास के बिना रेलो के 
विकास वी चर्चा एक प्रकार से पागलपन के अतिरिक्त और बुछ भी नहीं थी अथवा 
जी० वी० जोशी के शब्दों में * इस देश में देश कं आथिक साधनों के बाहर अमरीजा की 
गति पर रेलो को आगे बढाने की सुरपष्ट नीति यदि अपने साथ अपेक्षाकृत अधित महत्व 
के अन्य आ्थिक उपायो को नही अपनाती तो राष्ट्र की दरिद्रता के रूप मे ही उसका अत 
होगा ।?* 

अतिम, भारतीय नेताओ ने बताया कि भारत के साधन अत्यत सीमित है और उनसे 
अत्यत विस्त॒त क्षेत्र मे कार्य नही किया जा सकता, और क्षद्र साधनों के कारण अनेक क्षेत्रों 
मे सं हमे चनाव करना है। भारतीय लोकनायकों के मन मे सदह का लेश भी नहीं था 
कि औद्योगिक पिछडापन भारतीय अर्थव्यवस्था का विषम पाप है और उद्योग को परि- 
बहन पर प्रमुखता अवश्य ही मिलनी चाहिए ।?* उन्होंने इसलिए सरकार से फिलहाल 
रेलो को दी जाने वाली राजकीय सहायता को अधिक उत्पादक प्रयासों, उद्योग और 
सिचाई की ओर दिद्या परिवर्तन की माग की ।”? 

उन्होने औद्योगिक आवश्यकताओ के साथ रेलो के सुसगत समनन्‍्वयन के अतिरिक्त 
कुछ अन्य अभिसंधानो को भी प्रस्तुत किया। वेचाहते थे कि रेलो के निर्माण की गति 
तथा कार्यक्षेत्र के निर्णय में उन अभिसंधानो को समुचित महत्व दिया जाए । इस प्रकार 
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का निर्धारक और सीमक तत्व था भास्त्तीय वित्त की विपन्‍न अवस्था और करदाता पर 
पहले से ही भारी बोक । व्यापक दृष्टि से उनका मंतब्य था कि रेलों के निर्माण में अप- 
नाई जा रही द्र तगति की दर के औचित्य को सिद्ध करने के लिए न तो भारत पर्याप्त 
धन-सपन्न था, न उसके साधन पर्याप्त विस्तृत थे और न ही उसके वित्त पर्याप्त समुद्ध 
थे।*! उनके विदवासानुसार दूसरी विचारणीय बात यह है कि रेल निर्माण को प्रधानतया 
उपलब्ध स्वदेशी पूजी पर ही निर्मेिरे रखना चाहिए ।*£ रेलों के विस्तार कार्य के लिए 
स्टलिंग ऋण मे और अधिक वृद्धि किसी भी रूप मे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे 
केवल भारत से धन की निकासी मे ही वृद्धि होगी १२ 

भारतीय नेताओं के अनुसार वतंमान स्थिति मे शोचनीय तथा सतकंता की अपेक्षा 
करने वाला एक अन्य तत्व यह था कि अधिकतर प्रारंभिक रेलों की पटरियों के लिए 
भारत को अनुबधित और निश्चित एक शिलिग दस पेंस के लिए एक रुपया विनिमय दर 
पर प्रतिभूत ब्याजों के मुगतान के लिए इग्लेड को रुपया भेजने मे विनिमय पर होने 
वाला भारी घाटा था तथा रेलो पर लिए गए ऋणों पर ब्याज के पौंडो मे मुगतान के 
लिए राज्य रेलवे ने लंदन के वित्त बजार मे उस समय अनुबंध किया था जब पौड कें 
मुकाबल भारतीय रुपये की कीमत निरंतर घट रही थी ।*४ 

बहुत सारे भारतीयों का यह भी मत था कि नई रेल लाइनों की स्वीकृति से पूर्व 
यह सम्यक रूप से देखभाल कर निश्चित कर लेना चाहिए कि वे आथिक रूप से कहा तक 
लाभप्रद हो सकती है ।”* उनकी यह युक्तियुक्त धारणा थी कि बहुत सारे रेलपथ आथिक 
दृष्टि से लाभप्रद नही है। यदि यह सत्य नही है तो फिर ब्रिटिश पूजीपति प्रतिभूति बिना 
पाए ही क्‍यों नही इन रेलपथो के निर्माण को हाथ मे लैते ? १९ 

वु छेक का तो यहा तक मत था कि रेलों की कितनी ही विशेषताएं क्यो न हो आथिक 
राजनीतिक, सेनिक तथा अकाल सुरक्षा आदि उदहेश्यों के लिए आवश्यक जितने रेलपथ 
बनने थे, पहले ही बन चुके है। अब तो सरकार को अपना सारा ध्यान सष्ट्र के पुननि- 
माण के अन्यान्य क्षेत्रो की ओर देना चाहिए । नए रलपथों के निर्माण मे ती तभी हाथ 
लगाना चाहिए जब उपर्यक्त सभी दूसरे पक्ष अनुकल हो ।* 

भारतीय राष्ट्रवादी भारतीय वित्त की स्थिति, स्वदेशी पूजी की अप्राप्यता, वर्तमान 
झ्रौर निर्माणाधीन रेनो का लाभप्रद न होना, भारतीय उद्योग के साथ रलों के समन्वय 
की आवश्यकता और साथ ही विविध आाथिक पक्षो और शक्तियों के बदलते सह सबधो 
के कारण रेलपथो के कुछ विस्तार की अपरिहार्यता की समझ इन सभी पक्षों पर सामू- 
हिंक रूप से विचार करने के उपरात 884 के” पश्चात यह अनुभव करने लगे कि 
यद्यपि रलो के द्र्त विकास की अथवा उनके अधाधुध विकास की आवश्यकता तो नही 
है फिर भी आवश्यकता के अनुरूप उचित समय पर रेलें बनाई जा सकती है परतु इस 
दिशा में सरकारी तौर पर जिस गति की वकालत की जाती है उसकी अपेक्षा अत्यधिक 
मंद गति ही अपनाने की आवश्यकता है ।** कइयो ने तो इसमे यह बात भी जोड़ी कि 
सरकार रेलपथों के और अधिक विस्तार का दायित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से लोक 
वित्तो परन डाले ।”" सती, भावी पथोका निर्माण विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से हो 
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अर्थात्‌ राज्य को स्कयं न तो किसी प्रकार से भागीदार बनना चाहिए और न ही राज्य 
के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिमृति दी जानी चाहिए । निजी कंपनियों को स्वयं ही खतरा 
उठाकर यह कायें करना चाहिए ।९ 

इस संदर्भ में 898 में फोलर आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हुए आर० 
सी दत्त महोदय ने एक अदुमुत सुझाव दिया कि “नई रेलों की स्वीक्षति से पूर्व लोक प्रति- 
निधियों से परामर्श कर लेना चाहिए ।' एक अन्य स्थल पर उन्होंने जोर देकर कहा : रेल 
नीति के संबंध में सरकार लोकहितों की बलि चढा रही है, इसका कारण यह है कि प्रभाव- 
शाली वर्गों के मुकाबले बेचारी जनता को अपना मत अभिव्यक्त करने तथा उसे मनवाने 
का सांविधानिक अधिकार ही प्राप्त नही है ।*? 


संगठन का स्वरूप 


भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने रेलों के निर्माण की गति के संबंध में विस्तृत विवेचन के 
अतिरिक्त रेलों के संगठन के स्वरूप पर भी ध्यान दिया, परतु उन्होंने इस संबंध मे समस्या 
के केवल एक पक्ष अर्थात रेलों के निर्माण और प्रबंध के लिए उपयुक्त अभिकरण की ओर 
ही ध्यान दिया। इस संबंध मे यह तथ्य ध्यान मे रखना चाहिए कि भारतीय नेता विशेषत: 
884 के उपरांत, रेलों के द्वत बिस्तार के विरुद्ध थे, अत: उनका सारा क्रोध इसी एक पक्ष 
पर केंद्रित रहा । फलत: रेल निर्माण के अन्यान्य पक्षो पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की अभि- 
व्यवित विरल तथा विकीर्ण ही रही । भी प्रश्नों का उत्तर वे यह कहकर देते थे कि हमे 
रलों की कोई आवश्यकता नही । 

ला्ड रिपन के वायसराय काल मे उस समय भारतीय जनता की दण्टिसे रेल के 
निर्माण के लिए प्रत्यक्ष राज्य अभिकरण के और निजी कपनियों के सापेक्ष लाभों का प्रश्न 
सामयिक विवेचन का विषय बन गया, जब वायसराय के वित्त सदस्य इवेलिन वेरिंग ने 
88] में निजी निर्माण के पक्ष में सरकारी एकाधिकार के आंशिक परित्याग, अर्थात 
सरकारी सहायता के बिता अयवा किसी भी स्थिति में इस प्रकार की स्यूनतम सहायता 
की वकालत की । बाद में [883 मे भारत सरकार ने योजना बनाई कि उत्पादक रंल 
पथ निजी कृपनियों की पट्टे पर दे दिए जाएं और सामान्य सिद्धात के रूप में सरकार 
व्यावसायिक दृष्टि से अलाभप्रद होने के कारण से अथवा किन्‍्ही अन्य कारणों से निजी 
कंपनियों द्वारा न किए जा सकने वाले रेलपथों का निर्माणकायं ही करे ।? परवर्ती बर्षां में 
इस नीति पर व्यापक रूप से अमल किया गंया और उत्तराधिकारी राज्यसचिवो, गवर्नर 
जनरलों तथा राबर्टसन जैसे रेल अधिकारियों द्वारा इसका अनुमोदन और प्रशंसन किया 
गया । 

दूसरी ओर रेलो के विकास से संबंधित तथा सभी भारतीयों को समान रूप से मान्य 
प्रशन था प्रतिभूति प्रथा से भारत को पहुंचने वाली हानि । उनकी दृष्टि में इससे राष्ट्रीय 
वित्तों पर असह्य भार पड़ता था, झ्रत: भविष्य मे इसे जारी न रखने की प्रबल और अप- 
रिहाये झ्रावश्यकता थी ।** भारतीयों के मत में इस प्रतिभूति का अत्यंत आपत्तिजनक 
पक्ष यह था कि इससे कंपनी को अविवेकपूर्ण और परिणामहीन फिजूल खर्च के लिए 
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प्रोत्साहन मिलता था। कंपनी के पास मितव्ययी होने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी 
क्योंकि वह जितना भी व्यय कर ले, सरकार उसपर प्रतिभूत ब्याज राशि देने को प्रस्तुत 
थी । उल्लेखनीय यह है कि यह उस समय था जबकि ब्याज राशि से अधिक उपाजेन की 
कोई सभावना ही नहीं थी ।** जुलाई 88। में पूना की “सार्वजनिक सभा पत्रिका में 
अज्ञातनाम लेखक के प्रकाशित एक लेख, 'पालियामेंटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वक्‍्से' 
मे जस्टिस रानाडे ने रेल प्रतिभूति के विरुद्ध भारतीय चितन को बड़े ही रोचक और 
सक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
ब्याज की प्रतिभूति निर्धारित दर बहुत ऊची होने के कारण (इंग्लेड में पूंजी पर 
मिलने वाले लाभों से बहुत ही ऊची ) यह पाया गया है कि कपनिया रेलों के निर्माण 
में अथवा निर्माण के उपरात उनके प्रबंध में पर्या'त रूप से मितव्ययी नहीं है। उनका 
हित वस्तुत: इसी में था कि वे यथासभव व्यय की राशि का अक ऊंचा रखें क्योंकि 
जितना अधिक घन वे लगा पाएंगी, उतनी अधिक ही प्रतिभूति व्याजराशि को पाने 
की वे अधिकारी होगी ।" 
जब एक बार रंलों की प्रतिभृति प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यह तथ्य भी स्वीकार 
कर लिया गया कि कुछ नवीन रेलपथों का निर्माण अपरिहार्य था, तो प्रश्न यह उपस्थित 
हुआ कि निर्मा 4 १.र्ड दे लिए क्‍या विकल्‍प व्यवस्था अपनाई जाए। राष्ट्रवादी इस विषय 
मे एकमत नही थे | एक वर्ग की मान्यता थी कि करदाताओं पर और अधिक भार न डालने 
की दृष्टि से सरकार को रेलपथो पर जन कोशों का व्यय नहीं करना चाहिए तथा नए 
निर्माण का सारा क्षेत्र वास्तविक अप्रतिमृत निजी उद्यम पर छोड देना चाहिए |” दूसरा, 
और कदाचित अधिक मुखर तथा दूसरे पक्ष से भी सबधित वर्ग जिसके ग्रंत्गंत जी० वी० 
जोशी तथा अन्य महानुभाव सम्मिलित थे। निजी स्वामित्व का विरोधी तथा सरकारी 
उद्यम का समर्थक था। दूसरे बग के पक्षधरों द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत कारणों की 
समीक्षा से पूर्व हम यहा यह बताना चाहेगे कि प्रथम मत के पक्ष बरों ने भी उन्ही कारणों के 
आधार पर यह माग की थी कि सरकार को उपयुक्त समय पर कंपनियों के साथ किए गए 
समभीौतों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रतिमृत रेलो को खरीदने के अधिकार अपने 
हाथ में रखने चाहिए।?” इसके अतिरिक्त वे सरकार द्वारा निर्मित अथवा अधिकृत रेलों 
के सचालन के लिए कंपनियों को पट॒टे पर दिए जाने के विरुद्ध थे ।** 
राज्य रेलपद्धति के पक्षधर नेता्ों का विश्वास था कि इस समय वास्तविक चुनाव 
यथार्थ निजी उद्यम तथा सरकारी उद्यम का न होकर मरकारी उद्यम और प्रतिमूत कंपनियों 
की पुरानी प्रथा का है और इन दोनों मे सरकारी उद्यम निश्चित रूप से अधिक अच्छा 
और अधिक मितव्ययी था ।?९” उनकू तर्क थः कि विदेशियों की निजी कंपनियों से देश के 
सामान्य हितों के संरक्षण के लिए पूर्ण दायित्व तथा उद्देश्य की समग्र एकता से कार्य करने 
की भ्रपेक्षा ही नहीं की जा सकती क्योंकि कभी कभी तो लोकहितों के लिए निजी हितों की 
बलि ही चढानी पड़ती है ।?०" उनकी मान्यता थी कि वित्तीय दृष्टि से प्रतिमूत रेलप्रथा की 
अपेक्षा राज्य रेलों से अधिक लाभ थे क्योंकि सरकार को अच्छी साख के कारण अधिक 
ऋण मिल सकते थे । सरकार सदेव ब्याज की कम दर पर ऋण लेने में समर्थ थी और 
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अतीत में कहीं भी सूद की दर इतनी ऊंची नहीं रही जितनी कि 5 प्रतिशत प्रतिमूत ।7९* 
इसके अतिरिक्त ऋण ली गई पूंजी पर ब्याज चुकाने के उपरांत राज्य रेल के अवद्धिष्ट 
लाभ भी देश में ही रहेंगे न कि निजी उद्यमियों के हाथ में पड़कर विदेश्षों को भेजे जाएंगे ।१०९ 
3 फरवरी 884 के अंक मे मराठा ने तो सुझाव दिया कि राज्य ऋणों पर ब्याज और 5 
प्रतिशत प्रतिमूत ब्याज के अंतर का उपयोग मूल ऋण को चुकाने में करने पर लाभराशि 
और ब्याज राशि दोनों को देश मे ही रखा जा सकता था ९५ 

जी० बी ० जोशी महोदय के अनुसार राज्य रेल व्यवस्था केवल निषेधात्मक रूप मे 
ही सही, राजनीतिक दृष्टि से लाभप्रद थी।'''यह भारतीयों हितों के विरोधी सणक्त 
विदेशी निहित स्वार्थों के विकास को अवरुद्ध करेगी !" बंगला साप्ताहिक 'सहचर ने 
अपने 30 अप्रैल 884 के अक में भारतीय रेलवे पर एक विस्तृत समीक्षात्मक लेख के 
अंत में इस दृष्टिकोण को अत्यंत जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया 

क्या इन तथ्यों की दृष्टि में यह उचित है कि असंख्य रेलपथों का निर्माण किया जाए 

और जनता को रेल कंपनियों के हाथ मे दास बनने के लिए विवश किया जाए ? क्‍या 

सरकार भारत को दूसरा मिस्र बनाना चाहती है ? इसके बाद केवल सरकार को 

रलों का निर्माण करना चाहिए ।!"९ 
इस वर्ग के भारतीय नेताओं की निजी उद्यम के विरुद्ध गंभी रतम आपत्ति यह थी कि उसका 
चरित्र विदेशी था और वह इसके फलस्वरूप लाभों का निर्यात करता था । उनमे से बहुतो 
ने बार बार बल देकर कहा कि यदि विशुद्ध भारतीय कपनिया बनाई जाएं तो निजी उद्यम 
का बांछनीय रूप से स्वागत होगा ।!"” सचमुच ही इस पक्ष के नेताओं ने तथा प्रथम 
विचारधारा के समर्थंक अनेकानेक नेताओं ने रेल-निर्माण के सरकारी और निजी दोनो 
क्षेत्री मे भारतीय पजी और उद्यम के विनियोजन के पक्ष मे अपना स्वर मुखरित किया ।?/ 
उदाहरणाथे 'मराठा' ने ।4 जनवरी ]883 के अक में एक लेख प्रकाशित किया जिसमे 
माग की गई थी कि अब सरका र॑ की नीति भारत मे स्वदेशी प्रबंध, स्वदेशी पजी, भडार 
और श्रम साधनों से रेलों के निर्माण की होनी चाहिए । 7 दिसबर 902 के अक में पत्र ने 
माग की कि यदि रलो का निर्माण अवश्य करना ही है तो वह यथासभव भारतीय पृजी से 
ही करना चाहिए। रेलो मे स्वदेशी पूजी के लगभग शून्य निवेश पर दुःख प्रकट करते हुए 
समाचारपत्रों ने भारतीय जनता, विशेष रूप से पूजीपतियों को रेलो के निर्माण के लिए 
निजी कपनिया चाल करने के हेत धन जटाने को प्रबोधित किया ।!% उन्होने सरकार पर 
भारतीय प्‌जी को आक्ृष्ट न करने का अभियोग लगाते हुए उससे भारतीय कंपनियों के 
प्रति भारतीय प जी लगाने के लिए विशेष व्यवहा र करने का अनुरोध किया ।!!९ यह अत्यत 
रोचक तथ्य है कि 'हिंदू' ने जहा अपने ।0 अगस्त ]887 के अक में प्रतिभूति प्रथा को 
व्यर्थ बताते हुए उसकी निदा की, वहा 3 अगस्त 887 के अंक में भारतीय उद्यमियों के 
के लिए प्रतिभूति की मांग करने मे सकोच नही किया । कुछ नेताओ ने यह भी अनुमोदन 
किया कि विशुद्ध भारतीय पूजी के सामथ्यं के अनुरूप ही रेलपथो के निर्माण की गति को 
मंद बनाता चाहिए ।० 

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने यहूं अनुभव किया कि सर्वोत्कृष्ट इच्छाओ के बावजद 


रेलों की भूमिका ना 


भारत मे रेल निर्माण के लिए पर्याप्त पूजीगत विशाल साधनों वाली निजी कपनियों की 
स्थापना संभव नहीं थी, अत. उन्होने राज्य एकाधिकार व्यवस्था का ही समर्थन 
किया ।!< अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 5 मार्च 885 के अक मे लिखा “भारत जैसे 
देश मे, जहा के लोग इतने अधिक निर्धन हैं, इतने श्रधिक अनुत्साही हैं कि वे अपनी पूजी 
से रेलो का प्रबध नही सभाल सकते, विदेशियो द्वारा देश को निधन बनाने की अपेक्षा यह 
अधिक अच्छा है कि सरकार स्वय व्यापारी की मूमिका निभाए तथा लाभो का अज॑न 
करे । सरकार द्वारा रेलो के निर्माण और सचालन मे एक महत्वपूर्ण सभव आपत्ति यह 
थी कि उससे अत्यधिक केद्रीकरण तथा अनियश्रित अफसरशाही आ जाती है। इस बुराई 
का जी० वी ० जोशी द्वारा सुझाया हुआ उपचार था रेल प्रबधो का विकेद्रीकरण तथा 
विभिन्‍न प्रातीय और स्थानीय अधिका रियो के हाथ मे रलो के प्रारभ तथा प्रबध के अधि- 
कार सौंपना ।!१ “मराठा' ने 3 फरवरी 8£4 के अक मे रेलों के सचालन के लिए लोक- 
समितियों और न्यासों के सगठन का परामर्श दिया। “हिंदुस्तान रिव्यू' और “कायस्थ 
समाचार पत्रो ने अपने अपने मई 903 के ग्रको में सुझाव दिया कि सरकारी और गैर- 
सरका री विद्येषज्ञो वी एक सयुकत समिति के रूप मे रेल प्रबध के लिए एक रेल न्यास 
(रेलवे ट्रस्ट) बनाया जाना चाहिए। 


रेलें बनाम सिचाई 


इस समय भारतीय नेताओ के सिचाई के प्रति दृष्टिकोण पर विचार कर लेना चाहिए । 
यद्यपि इस समय रलो और सिचाई का पारस्परिक सबध स्पष्ट नही है परत विवच्यकाल 
वी अवधि में दोनो मे अत्यत घनिष्ठ सबंध था ।!!* भारतीय नेताओ और सरकारी अधि- 
कारियो दोनो ने रेलो और सिचाई को परस्पर विरोधी तत्व के रूप में ग्रहण किया । 
दोनो ने भारत मे पड़ने वाल अकालो की अत्यत उपयोगी औषधि के रूप में अपने अपने 
पक्ष (रेल तथा सिचाई ) को प्रस्तत किया तथा राज्य के सीमित वित्तीय साधनो के अपने 
पक्ष मे विनिधान के लिए मुकाबला किया । 

90)2-03 के अत तक छोटे-बडें सिंचाई कार्यों पर सरकारी दाजस्व॒ का कुल व्यय 
लगभग 4१ करोड रुपए था जबकि इसके विस्द्ध राज्य का और कपनियो का रेलो पर 
प्रतिमृत कुल व्यय 30 जून 905 तक 359 करोड रूपए था।!!* इस तथ्य पर भारतीय 
नेताओ ने उचित ध्यान दिया और इसकी आलोचना की, फिर चाहे इस मबध म॑ राष्ट्रीय 
आदोलन देर में शुरू हआ था। परतु उसने प्रचड रूप 897 के भयकर अकाल की 
अवधि मे और उसके पश्चात ही धारण किया । आमतौर पर भारतीय नेताओ ने सिचाई 
के मूल्य पर रेलो के प्रति अनुचित पक्षपात के लिए सरकार की भत्संना वी । उनकी यह 
स्पष्ट घोषणा थी कि इसे चहेती के रूप मे लेते हुए सिंचाई के साथ सौतेली मा वाला 
बर्ताव किया जा रहा था। 898 में आर ० एम० *ए्यानी ने वायसराय की विधान परिषद 
में यह प्रदन उठाया और शिकायत की कि जबकि रेलो पर सरकारी अनुग्रह के रूप मे 
बहुत खर्च होता है, वहा अकालो से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा देने वाली सिंचाई नहरो पर 
केवल 75 लाख रुपए की अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्दो मे रेलो पर व्यय किए जाने 
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वाली राशि का लगभग तेरहवा भाग प्रतिवर्ष सिंचाई पर खर्च किया जाता है।??' इस 
विषय पर आर० सी० दत्त सरकार के तीवब्रतम आलोचक थे । 903 मे उन्होने लिखा कि 
जब हम रेलों से सिचाई कार्य के विषय की ओर आते है तो एक ओर हमे मर्खतापूर्ण 
फिजू लखर्ची मिलती है और दूसरी ओर उतनी ही मूखंतापूर्ण कजूसी ।?”* इसी प्रकार की 
समालोचना अन्य अनेक समकालीन जन नेताओं और पजकारो ने भी की ।?!* 
सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के विरूद्ध भारतीय नेताओं का तईे था कि 
वास्तविक जनहित की दृष्टि से : अधिक रेलो की अपेक्षा सिचाई कार्यो की ह। अधिक उप- 
योगिता है। 'मराठा' ने अपने ]7 फरवरी ॥&$4 के अक मे बल देते हुए कहा न जहा 
वाणिज्य सदन का हित इसी में है कि वह रेलो के भड़े के नीचे ही अर्थात रेलो के विए 
संघर्ष करे, वहा हमारा हित इसी मे है कि हम नहरो के लिए सघपे करे। केसर ए हिंद 
ने 23 अगस्त 903 के अक में चालू एक सवा एक करोड़ रुपयों की तुच्छ राशि के स्थान 
पर चार पाच करोड रूपयो की राशि सिचाई कार्यो पर खर्च करने वी वकालत करते 
हुए भारतीय दृष्टिकोण को इन शब्दों में प्रघर अभिव्यक्ति दी 
निस्मंदेह यह तक प्रस्तुत क्या जा सकता है कि नए रेल निर्माण पर भारत सरकार 
को प्रतिवर्ष पाच-छ करोड़ की न्यूनतम राशि खरे करनी पडती है और इस रिथति 
में वट सिचा: कार्यो के लिए बहत बडी राशि नही जुटा सकती । इस तके को स्वी- 
कार करते हुए हमारा कथन यह हे वि' अब समय की माग यह है कि रेलो के निर्माण 
की गति मद स्तर पर लानी चाहिए ““अतत हमने वर्तमान भयकर जकालो री अवधि 
मे जो महगा अनुभव प्राप्त किया है, और अतत लाखों मनुष्यो और क्रषि पशुओं 
का जो भयकर विनाश हुआ है, क्या सरका र इन सवको दखते हए भी स्वार्थी वाणिज्य 
सदन को प्रसन्न करने के लिए उन लाखों स्वदेशी लोगो के हितोी की जो आज भी 
पूरें-पूरें साल अपर्याप्त भोजन १२ जीवन निर्वाह का विवश है अपेक्षा करते हए रल 
निर्माण के द्र्‌ तविकास की नीति को अपनाएगी और सिचाई की योजना यी परिधि 
को सकुचित करेगी । जबकि यह निश्चित है कि उससे ही देश के सारे असुरक्षित 
क्षेत्र मं क्रातिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है ।? ! 
कुछेक भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि भारतीय क्ृपि की आवश्यकताओं और 
स्थिति की सभावनाओ के परिप्रेक्ष्य मे सिंचाई की उपलब्ध सुविधाए अपर्याप्त थी «४ 
उन्होंने सिंचाई की वहमुखी सविधाए जुटाने के लिए ब्रिटिश पूर्व शासको श्रौर राजाओ 
की भरपूर प्रशसा की ।!”* उन्होंने सिचाई के द्र्त और व्यापक विकास की माग की 
क्योकि उनकी दृष्टि मे इन सुविधाओ में ही भारत की व्यावहारिक मुक्ति निहित थी ॥१२४ 
भारतीय नताओ ने रेला की अपेक्षा सिचाई को महत्व क्यों दिया ? इसका कारण 
यह है कि अधिकाश भारतीयों की दृष्टि मे रलो की अपेक्षा सिचाई अकालो को रोकने के 
लिए अधिक प्रभावशाली तथा विश्वसनीय उपचार था 7!* रलें केवल 3उपशमक थी और 
इम प्रकार वे जहा अकाल के अत्यत घृणित प्रभाव को मद कर सकती थी वहां सिंचाई 
कष्ट की जड़ तक जाती थी और इस प्रकार अकालो को रोक सकती थी। रले देश के 
विभिन्‍न भागो में खाद्यान्न की उपलब्ध मात्रा के समान वितरण से अधिक क॒छ नंहौ कर 
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सकती थीं; दूसरी ओर सिंचाई अपने आप में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि कर सकती 
थी ।!ः* जेसा हम पहले ही दिखा चुके हैं, भारतीय नेताओं का वास्तव मे यह विश्वास 
था कि सामान्य वर्षो में रेलों ने खाद्यान्नों के निर्यात की सृविधा जुटाकर इनकी कमी को 
अकाल में बदला है । 

भारतीयो द्वारा सिचाई के पक्ष में प्रस्तुत एक अन्य तकं था उसकी लाभप्रदता । 
उन्होंने यह निर्देश किया कि सिचाई कार्य आथिक दृष्टि से लाभप्रद है, वे 6 से 9 प्रति- 
शत नाभ उगाहते है, जबकि रेलें लगातार घाटा ही दिखाती आ रही है 7? कुछ भार- 
तीय नेताओं ने सिंचाई नहरों का सस्ते परिवहन साधन के रूप में उपयोग किए जाने की 
संभावना का भी निर्देश किया ।!: 

यह भी एक रोचक तथ्प है कि कुछ भारतीय नेता यह देखने-समभझने में भी सफल 
हुए कि सिचाई पर खर्च होने वाली पूजी भारतीयो के लिए रोजगार के अवसर भी जुटाती 
है क्योंकि बहुत-मा पैसा कुओं और नहरों आदि की खुदाई पर खर्च होता है, जबकि रेलों 
पर खनन होने वाली अधिकांश प्‌जी से संबंधित सामग्री का सभरण करने वाले विदेशी 
देशो को ही लाभ पहुंचता है ।?-* एक महानुभाव तो और गहराई से उस समय विशेष में 
भारत के अरथिक विकास की अवस्था मे सिंचाई और रंलों के तुलनात्मक गुणों को अत्यंत 
कुशलता से सहसबंधधित करने में सफल हो गए । नटिव ओपीनियन ने 9 सितंबर ॥883 
के अक भे लिखा “हमारा विश्वास है कि नहरें हमारी राजस्व व्ययन पद्धति में तथा 
हमार साधनों के शैद्यव विकास में भारी गहनों के रूप वाली रलो की अपेक्षा अधिक उप- 
युक्त सिद्ध होती है। नहर घरती की उत्पादक शक्ति को बढ़ाकर हमारे राजस्व में वृद्धि 
करेंगी और हमे हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूजी जुटाएगी । 

यदि सिचाई का पक्ष इतना ही सजीव और मञशकत था तो फिर भारत सरकार ने 
नहरों के विकास की उपेक्षा क्‍यों की ? इस प्रदन के उत्तर की खोज में कुछ भारतीय 
नेताओं को इस विषय में एक बार पुन: देश के शासकों के उद्देश्य का वेदनाजनक पुनर्मुलयां- 
कन करने को बाध्य होना पडा। 20वी शती के प्रारंभ में उन्होने यह कहना प्रारंभ 
कर दिया कि सिचाई को उपेक्षा ब्रिटिश व्यापारियों, उत्पादकों और निवेशकों के द्ितों 
की सुरक्षा तथा सेवा के लिए भारतीयों के हिंतो की वलि चढ़ाने की विदेशी शासकों की 
स्वार्थपूर्ण और गहरी ब्रिटिश प्रवृत्ति का ही परिणाम थी । इस मत को कई बार तो 
अत्यंत सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी गई। आर० सी० दत्त ने 90! मे लिखा : “जंसीकि आशा 
थी भारत के साथ ब्रिटेन के व्यापार की सुविधापूर्ण बनाने वाली रेलों को ही प्राथमिकता 
दी गई है न कि भारतीय कृषि को लाभ पहुंचाने वाली सिचाई को?” 23 अगस्त 903 
के अंक में कैसर ए हिन्द ने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि तथा स्थष्टता से लिखा : 

भारत सरकार का विनाशमूलक पग तो यही देखने को मिलता है । हम यह कहने 

का माहस कर सकते है कि सरकार स्वदेशी और ऋणग्रस्त कृषकों के उद्धार की 

चिता की अपेक्षा वाणिज्य सदन तथा विदेशी व्यापारियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक 

और अपरिमित अनुराग रखती है। सरकार कितना ही कपट क्‍यों न करे, मुट्ठी- 

भर विदेशी स्वार्थियों के हितों पर बहुसंख्यक जनता के हितों की बलि चढ़ाने की 
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अनुमति देता सरकार के प्रशासन का एक एक शोचमुच ही सचनीय पक्ष है!” 
सामान्यत" नरमपथी “इन्दु प्रकाश” ने अपने 30 नवबर ]904 के अक मे लिखा . 

भारत ज॑से विशुद्ध कृषिप्रधान देश मे नहरों के महत्व को अतिरजित करने की सभा- 

वना ही दिखाई नही देती परतु दु ख तो यह है कि देश का प्रशासन लोकहितो को 

गौरव ही नही देता । अगरेजी व्यापारियो को इस देश मे मडी के विस्तार के लिए 

रेलें चाहिए और यह सरकार उनके लाभार्थ रेले जुटा रही है ।'१' 
प्रारंभ मे भारतीय आदोलन का प्रशासन पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा, उसने इसे 
अनदेखा कर दिया ।”» उदाहरणार्थ 90-2 के बजट भाषण मे लाडड कर्जन ने इस 
समस्या का विस्तृत विवे ।न करने के उपरात यह निष्कर्ष निकाला कि सिचाई से अकालो- 
न्मुख सूखा ग्रस्त जिलो की सुरक्षा अथवा वहा के विपिन्न लोगों की भहायता की अपक्षा 
नहीं की जा सकती । वायसराय का तो इसके विपरीत यहा तक कहता था कि इससे तो 
समस्या के और अधिक विषम हो जाने की सभावना है क्योकि उनकी मान्यता थी कि 
वम्तुत मरुस्थल के ऊपजाऊ बनने के साथ ही जन्मदर भी बढ जाती हे और इस रूप में 
उपज बढ़ने के साथ साथ खान वाले मुख भी बढते है। तुल मिलाकर उनका मत धा फि 
सिचाई का क्षेत्र सीमित है क्योकि 4 000,000 एकड भूमि से अधिक भूमि वी भविष्य में 
सिंचाई नही की जा सकती | उसने दुइतापूवंक कहा कि सत्य यह हे कि अकाल क॑ विरुद्ध 
सरक्षण के रूप मे जितना मभव था और जिनना शीघ्रता से अपेक्षित था उसम से बहत 
सारा सिचाई काये पहले टी सपन्‍न किया जा चुका है। जनता द्वारा कभी कभी सर्माथत 
सिचाई कार्पो के सर्वथा अनिश्चिचत विस्तार वी अब कोई सभावना ही नहीं है ।!** परतु 
ऊपर से अतिम निर्णय के रूप में दिखाई देने वाली यह घोषणा स्थिर रूप न ते सबी, 
सरकार अतत लोकमत का दवाव का अनुभव वे रने लगी । उसका स्पष्ट प्रमाण लाई 
करन का अगन वर्ष का बजट भाषण है जिसमे उन्होंन वकालत की “अच्छी तरर चजने 
हुए घोड़े को चाबुक मारना ठीक नहीं है। इस सरकार की अपेक्षा कोई भी पहले की भारत 
सरकार मिचाई को प्रोत्सागन देने के महत्व को सर्वाधिक प्रधानता का रूप नही दे सकी ।' 
उन्होंत आलोचको से अपनी दच्छाओ की पूर्ण सच्चाई पर विश्वास करने का अनुरोध 
किया ?* अउनी इकच्छाओ की सच्चाई के प्रमाण मे उसने सिचार्ट के प्रन्‍न की सामृहिक 
समीक्षा और अतहित संभावनाओं की परीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दी । 
डी० ई० वाचा ने सत्य जी स्वीकृति में विलंब्र के लिए सरकार की भत्संता का अवसर 
हाथ से नहीं जाने दिया। 90। में काग्रेस के सभापतीय अभिभाषण में उन्होंने अपना 
मत प्रकट करते हुए कहा “थह ता स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि सरकार प्रबुद्ध लोकमत के 
मुकाबले पिछडी रही है ।!४ 

सिंचाई आयोग ने अप्रैल 903 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे उसने 20 
वर्षों के भीतर 65 लाख एकड़ धरती पर सिछाई करने के लिए 44 करोड़ रुपयो की 
अतिरिक्त राशि खर्च करने की सिफारिश की |! गम लाडे कर्जेन ने आयोग द्वारा प्रकल्पित 
कार्य क्रम को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की . 'यह मानवीय साधनों और शक्तियों की 
आअरम सीमा का कार्यक्रम है और यह निजी उत्साह या सरकार की सगठित शक्ति का 
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प्रतीक है।* भारतीयों की आयोग के अनुमोदन के प्रति प्रतिक्रिया अनुकल ही थी ॥!3* 
आलोचना का एकमात्र पक्ष यह था कि यह सब कुछ तुच्छ है । वस्तुत. आयोग को अत्य- 


धिक ऊंची राशि और थोड़े समय मे ही कार्य निपटाने के कार्यक्रम का अनुमोदन करना 
चाहिए ।!/९ 


निष्कर्ष 


रेलो के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के गहरे विश्लेषण से यह तथ्य एक बार पुन स्पष्ट हो 
जाता है कि समीक्षाधीन अवधि के भारतीय राष्ट्रीस नेताओं का आथिक चितन गहरा था । 
उन्होने रेलो की भूमिका को अमूतं रूप मे न देखकर समग्रत आथिक विकास के व्यापक 
सदर्भ में ही देखा । 

रेलो की बतंमान नीति के अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुचे कि इस नीति का 
निर्धारण भारतीय जनता के हितो के सदर्भ में नही हुआ था। यह तो उलटे भारतीय 
जनता की आवश्यकताओं की बहुत दूर तक उपेक्षा ही करती थी । व्तृत प्रमुख रूप से 
ब्रिटेन के आयिक और राजनीतिक हितो के परिप्रेक्ष्य में ही यह नीति निर्धारित की गई 
थी। उन्होंने यट भी देखा कि रेलें भारतीय अध॑व्यवस्था को औपनिवेशिक स्वरूप देने में 
महत्वपूर्ण ममिका निभा रही थी। वे पिछड़े देश मे रेल विकारा के और विकसित महा- 
नगरीय देश मे उरीगमान वित्त शक्ति के सह सबंध और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली राजनीतिक जटिलताओं को भी उजागर करने में समर्थ सिद्ध हुए ! 

ते रेलो से औद्यागिक और कृषि सबधी वृद्धि के रूए म परिवक्षित आर्थिक विकास 
गतिशील बन। वे हए राष्ट्रीय आशथ्रिक हितों की सेवा की अपेक्षा रखते थे। उनके मत में 
उपग्रक्त रेल नीति वह है जो भारतीय उद्योग कौ उन्‍नत बनाए और उपयुक्त लोक कार्य 
नीति वड़ है जो सिचाई और कृषि कौ प्राथमिकता दे |!!! उनकी इच्छा थी कि रेल नीति 
भारतीय वित्त साधनो तथा भारतीय अथव्यवस्था को उचित महत्व दे । 

अत में यहा यह उल्नेखनीय है कि भारतीयों ने रेल नीति के स्वरूप को इस प्रकार 
लक्षित किया कि वड़ व्यापार की आवश्यकताओ को उद्योग की आवश्यकताओ के अधीन 
बनाएं। इसका उ्े इद भारतीय उद्योग को प्रोत्माहित करना हां न कि व्यापक आ्रायात 
को उन्नत करना, अधिक खद्याननोके उत्पादन को प्रोत्माहिंत करना हो न कि उनके 
व्यापक निर्यात को। इस प्रकार उनके मत की रेल नीति एक बार पुन विकासशील उस 
व्यापारी पूजी के हिंत की समर्थक नही थी, जिससे रेले देश के अचलों मे पर फैलाने ओर 
अधिकार जमाने में सहायता प्राप्त कर रही थी और इस कारण जो निश्चित रूप से ही 
रेलो के द्रतविकास की समर्थक बन रही थी। उदाहरणार्थ ।888 में बगाल राष्ट्रीय 
वाणिज्य सदन ने वायसराय लार्ड लेस डोन को भेजी शिक्रायत मे देश और विदेश के 
व्यापार के हितों मे रेलो और सहायक सडको के द्र तविकास की वकालत वी। इससे पूर्व 
सदन ने रेल सम्मेलन को एक आवेदनपत्र भेजा था जिसमे उस समय प्रचलित रल दरो के 
विशेषत निर्यात के लिए निर्धारित वस्तुओ, खाद्यान्न बीज और पटसन आदि, पर ऊची 
रेल दरो के घटाने की वाच्छनीयता पर बल दिया था ।* इन प्रकार |899 में लार्ड कर्ज न 
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को प्रस्तुत मानपत्र में सदन ने इस तथ्य की निंदा की कि भारत में केवल 2,000 मील 
लंबे रलपथ हैं और इसके फलस्वरूप दूर अंचल-प्रांतों में कितने ही विस्तृत प्रदेश हैं 
जिनका किसी भी वाणिज्य केंद्र से सीधा संपर्क नही है । मांगपत्र के अंत में यह लिखा 
गया था: हम लोग, जो देश के व्यापार मे गहरी रुचि रखते है, श्रीमान महोदय के रेल 
विकास के आश्वासन का अत्यधिक स्वागत करेंगे ।४ भारतीय नेताओ के रेलों के द्रत 
विकास के विरोध मे प्रस्तुत कारण और उहंब्य तथा रेल विकास की उनके मनोनुकूल 
दिशा आदि के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यापारिक हितों की अपेक्षा ओद्यो- 
गिक हित ही उनकी दृष्टि मे अधिक महत्वपूर्ण थे । 


संदर्भ 

. यह भाग मुख्य रूप से, डैनियल थानंर इनवेम्टमेट इन एपायर (फिलाडिलफिया, 950) 
होरेस बल : रेलवे पालिसी इन इंडिया (लद॒न, !897), जैक्स, पूर्वोद्ध तक, "दि इपीरियल 
मजेटियर आफ इडिया, यड़ ||[, पूर्वोद्धतु; एन सान्‍्याल : डिल्पमैंट आफ इंडियन रेलवेज 
(कलकत्ता, 930) और आर० डी० तिवारी . रेलवेज इन माडने इडिया (बबई !94) पर 
आधारित है. 

2. इस दबाव के कारण, प्रकृति और सीमा तथा प्रयोग की विधिया विस्तार के साथ थानंर द्वारा 
उनके पूर्वोद्धत ग्रंथ मे निरूषित की गई है. 

3. वही, प्‌ृ० 63. 
डब्ल्यू ० डब्ल्यू० हंटर * दि मारक्विस आफ डलहोजी (आवसफोर्ड, 895), प० 92-4 जिक्‍्स, 
पूर्वोद्धत, १० 22. 

5. अमरीका में कुछ रेलपयों के निर्माण का व्यय भूमि के मूल्य को मिलाकर केवल 2000 स्टलिम 
पौंड प्रति मील था. बकानन : पूर्वोद्धत, १० ]83 

6. जिकस में उद्धत : पूर्वोद्धत, १० 22!-2 एक अन्य वित्त सदस्य रिटायड आनरेरो एस० लेइग ने 
86। में सरकारी तौर पर एक लेख में यही सवाल उठाया (उद्धत, एच० एम० जगतिआनी दि 
रोल आफ दि स्टेट इन प्रोविजन आफ रेलवेज (लंदन 924), पृु० 98। राज्य सचिव को मा 
869 में प्रेषित अपनी डाक में भारत सरकार ने भी विशेष रूप से रेलपंथों के निर्माण के इस 
पक्ष की उग्र सभालोचना को. उद्धत, बेल : पूर्वोद्दत, प० 98. 

7. इपीरियल गजेटियर, खड [[[, १० 468. 

8. 28 मार्च 869 के संप्रेषण मे भारत सरकार ने निर्देश किया कि इस समय भारतीय रंघो की 
भोौसत आय केवल तीन प्रतिशत है. इसका परिणाम यह हो रहा है. कि अवशिष्ट प्रतिभूत व्याज 
का भूगतान भारत सरकार को ही करना पढ़ा रहा है. (उद्धत, बेल : पूर्वोद्धत, पृ० 97). 
858-9 से 869-70 की अवधि में प्रतिभूत सूद की राशि का कुल भार (आय से अतिरिक्त, 
सरकार हारा देय) सगभग 40 लाख पौंड था जबकि यह राशि 868-9 में 650 लाख पौंड 


थी. (तिवारी: पूर्वो्त, पृ० 56). 


9. बैल में उद्धत, पूर्वोद्धत, पृ० 94. 
0. इस सबंध में सामान्य निर्धारित व्यवस्था यह थी कि राज्य कोश पर रेसवे का सारा भार 
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राजस्व से प्रत्यक्ष व्ययों के रूप में अथवा रेलवे के ऋणों की सेवाओों के रुप में एक मिश्चित 
सीमा से अधिक नही बढ़ना चाहिए. यह सीमा सदेव बढ़ाई अवश्य जाती थी परंतु निर्धारित 
सीमा का पालन भी अनिवायेत. किया जाता था. 

बिटिश व्यापारी और उद्योगर्पात भारतीय विदेश व्यापार के वर्तमान आयाभों से असंतुष्ट थे 
ओर दे भारतीय मडी को आतरिक रूप से और पूरे तौर पर हथियाने के लिए तथा विशेष रूप 
से ब्रिटेन के लिए भारत से दूरतम प्रातों से कच्चा माल लाने के लिए अपेक्षाकृत अच्छी परिवहन 
सुविधा के लिए घिल्‍्ला रहे थे. वस्तुत भारत का समुचित आर्थिक शोषण पर्याप्त श्लाघुनिक 
सहायक सुविधाओं की माग करता था. प्रतिभूत रेलवे में निवेश को सुरक्षित सानने वाले 
निवेशकों की ओर से भी नए सिरे से दबाव पड़ रहा या. 


« यानेर - पूर्वोद्धत, पू० जा! 


जेक्स, पूर्वोद्धत, पू० 227. दृपीरियल गजेटियर (१० 44) के अनुसार भारत रूस से बगंमील 
में प्रतिमील रेलवे लाइन के मुताबिक आगे था और जनसख्या के दिसाव से प्रतिमील जापान से । 
जोशो पूर्वोद्धत, पृ० 685. इंडियन स्पैकटेटर ने 47 फरवरी 884 के श्रक मे और जी ० एस० 
अय्यर, ने 898 मे “इडियन पालिटिक्स', पृ० 82 में तथा 903 में 'ई ए' १० 267 में इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किए 

देखिए, ऊेगे ६. «त पृ० 244-5 और इपोरियल गजेटियर, खड [[[, पु० 365. 

थानंर में उद्धुत, पूर्वोद्धत, पृ० 9 

सान्याल पूर्वोद्धत, पुृ० 46 में उद्धृत चेसनी ने 894 मे अपनी 'इडियन पालिटी' पुस्तक में 
दावा किया कि रेलपथो के वर्तमान विकास ने दुर्भिक्षो से भारत की रक्षा की है. 

आई० सो० पी० 896 खड़ ७५७७, प० 345 और देखिए, कर्जन : स्पीचेज ॥[, १० 280. 
नौरोजी . पावर्टी, पृ० 93 एसेज, पृ० 22-3, 32 एस ०एन० बेनर्जो स्पीचेज ], पृ० 79; 
मी० पी० ए०, पू० 270: इंडियन स्पेक्टेटर, 4 सित० (आर० एन० पी० बंब; 0 सित० 
88।) !7 फरवरी 884; मराठा, 24 फरवरी, 2 मार्च 884, इदु प्रकाश, 2] अप्रल 884. 
सोम प्रकाश, 6 जून (आर० एन० पी० बग०, 2] जून 884) हिंदू, 9 जनवरी 885, !2 
मई 902 डब्ल्यू० सी० बनर्जी सी० पी०ए०, पु० 4, जोशी . पूर्वोद्धत, १० 67], रानाड़े : 
एसेज, पु० ४7, बगबासी, 5 मई (आर० एन० पी० बग० |2 मई 894) वाचा : स्पीचेज, 
परिशिष्ट, पृू० 22 जी० एस० अय्यर विलबी आयोग, खड ]]7] प्रश्त 9963, 8984 इंडियन 
पालिटिक्स, पृ० 82, 9] पर. दत्त : इग्लेंड ऐंड इंडिया, प० 30. स्पीचेज |, पू० 98, 
00-0]. स्पीचेज ]], १० 76. बगाली, 27 अप्रैल 909; एम० के पटेल, रिप० आई० एन० 
सी०, 902, प्‌ृ० 4. 

]853 में हाऊस आफ कामस को ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन हारा प्रस्तुत स्मारक में लोक कम को 
उपयोगी बनाने को व्यवस्था न करने वाले तथा देश के साधनों के विकास की तथा वाणिज्य 
और उत्पादनों में वद्धि की और उपज में उन्नति की संगणना न करने वाले 833 के चार्टर 
ऐक्ट की आलोचना की गई थी. (भोलानाथ चढ्र : राजा दिगम्बर मित्र, लड |, प० 74 पर 
उद्धत) रामगोपाल घोष, द्वारकानाथ टैगोर तथा बंबई के व्यापारियों के प्रारभिक रेलवे उद्यम 
को दिए गए प्रोत्साहन के लिए देखिए, थानंर : पूर्वोद्धत, पु० 5], 77, 97; दादाभाई नौरोजी 
ने इन्हे भारत जेसे देश की ज्वलंत आवश्यकताओं में सचार का एक सस्ता साधन बताया और 
कहा कि ये एक प्रकार सर्वेरोगनाशक ओषधि हैं और इन्हीं पर भारत की आशिक मुक्ति निर्भर 
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है. उनका विश्वास था कि पिछले पचास वर्षों के प्रशासन मे रेलपथों और नहूरों का निर्माण 
ही एकमात्र अथवा प्रधान शुभ कार्य था. इसके लिए सरकार का दावा सही है और उसे इसका 
भारी श्रेय मिलना ही चाहिए. भारतीय जनता सचमृच भ्रगरेज जनता के प्रति अपनी क्ृतज्ञता 
ज्ञापित करती है (एसेज, प्‌० [23, 26 और पृ० 03. 06, 08, 28) तथा देखिए, इडियन 
स्पेक्टेटर, 4 सितबर (आर० एन० पी० बंब; 0 सितबर 88) जामे जमशेद, ॥0 जनवरी 
(वही, 5 जनवरी 88[) ; -बाबे क्रोनिकल, 9 जनवरी (वहो) और 20 मार्च (वही, 27 मार्च 
88) और 6 दिस० (वहीं, 22 दिसबर 883); हिंदुस्तानी, 2 मार्च (आर० एन० पी० 
पी० एन०, 5 मार्च 884) हिंदू, 9 जनवरी 885. मराठा ने 24 फरवरी [884 के श्रक में 
लिखा : 'रेलवे के ओर अधिक प्रसार के बिना भारत के सदा विकासशील राष्ट्रों को पक्ति मे 
खड़े होने की आशा वही की जा सकती.' 884 के वर्ष मे यह समर्थन बिखरता दिखाई देता 
है, इसका कारण कदाचित 5884 को प्रवर समिति के प्रतिवेवन और कार्यवाही पर विचार 
विमर्श का फल था अथवा भारतीय उद्योग रुचि के उदय का परिणाम था जो इस समग व्यापार 
रुचि पर प्रभृत्व पाने लगी थी. 


. नौरोजी : पावर्टी, १० 93 जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 70] और 67]; वाया : स्पीचेज, परिणशिष्ट : 


१० 22. जी० एस० अय्यर : इडियन पालिटिवस, १० 88 पर; दत्त : स्पीचेज !] पृ० 44. 
रामगोपाल ; पूर्वोद्धत, पृ० 45 पर उद्धुत, रानाडे : एसेज, पृ० 97 क्रमश . 

क्रमशः: आर० एन० पी० बंग ०, 0 मई 884, वही, 3] मई 89], आर० एन० पी० बब; 
4 जुलाई 903 और वही, 3 दिसबर 904. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृु० 676-7 ओर १० 687. 

रानाड : एसेज, पृ० 86, 90 क्रमशः. 

22 मई 90] को मदुरा में मद्रास प्रातोष परिषद में अभिभाषण, स्टेट्समंन, 3] मई 90। मे 
उद्धत, 

जी० एस ० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 93 तथा देखिए, उनकी ई ए, पृ० 262, 27. 
इंडियन स्पेक्टेटर, 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब, 25 अवतु० 884) हिंदू, 23 जनवरी 
885; बगवासी, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 30 अप्रैल 887) आयंजनप्रियान, ] 
मार्च (आर० एन० पी० एम०, 3] मार्च 895); दत्त : इग्लंड ऐंड इडिया, पु० 8] स्वेदश- 
मित्रनू, 9 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 5 अगस्त 899) ; बगाली, 27 अप्रैल 90[. 
गोखले : स्पीचेज, पृ० 2]. रिप० आई० एन० सी ०----]904, पृ० 65. वाचा : सी० परी० ए०, 
पृ० 624 एम० के० पटेल : रिप० आई० एन० सी०---902, १० 4. 

जोशी : पू्वोद्धत, पु० 687-8 और १० 675, 684, 693 ओर देखिए, जो० एस० अग्यर : 
इंडियन पालिटिक्स, १० 93. 

नेटिबव ओपीनियन, 9 सितंबर (आर० एन० पी० बंब, 5 सित० 883) शकझिलेखा, । अक्तूबर 
(आर० एन० पी० एम०, 5 अक्तूबर 897). 

जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, 93. 

गोखले : विलबी कमीशन, खंड |[[ प्रश्न 840-. 855-60. यात्रा : स्पीचेज, परिश्िष्ट 
पुृ० 22. 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 93-5; इंदु प्रकाश, ]3 दिसंबर (आर० एन० पी० बंब, 8 दिसबर 
875) ; ए०, बी० पी०, 8 अगस्त 88]; मराठा, 3 फरवरी 884, 7 दिसंबर 902; 
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इंडियन स्पेक्‍्टेटर, 7 फरवरी 884; युनाइटेड इडिया, ! अगस्त (बी० ओ० आई, 3 अगस्त 
884) जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 695, हिंदू, 22 जनवरी 885, 29 अक्तूबर 897; एस० एन० 
बैनजी : सी० पी० ए०, पृ० 270; बगबासी, 25 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग ०, 2 मई 
896) , वाच्रा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 23. तिलक, रामगोपाल : पूर्वोद्धत, पृ० 45 पर 
उद्धुत. दत्त : इग्लेंड ऐंड इडिया, पृ० 43. ई एच ।], पृ० 605; स्वदेशमित्रन्‌ु, 30 अक्तु० 
(आर० एन० पी० एम० 30 नवबर 897) ; केसरी, 9 सवबर (आर० एन० पी० बंब, 
23 नवबर 90); मोदवृत्त, 29 जून (व््दी, 4 जुलाई 903); जी० एस० अय्यर : विलबी 
आयोग, खड ॥]|, प्रश्न 9564, इडियन पालिटिक्स, पृ० 90-2 पर; भर ई ए, 
पृ 2607-70. 

नोरोजी : पावर्टी, १० 93-5. जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 268, 270. इडियन पालिटिक्स, 
पु० 490 पर. 

नौरोजी . पावटीं, पृ० 95 और देखिए, जी ० एस० अग्यर : ई ए, पृ० 268. 

जी6 एस० अग्यर : विलबी आयोग, खड़ ॥[[ प्रश्न 9636, 9640-], 9644. इंडियन 
पालिटिक्स, पृ० 390. इसी तथ्य की पुष्टि में उन्होंने 903 में थानेर को उद्धृत किया : रेलवे 
उत्तम है, सिंचाई अच्छी है, एरतु धन की निकासी क्षेत्र खोलने और उसे लगातार विस्तृत बनाने 
की क्षतिपूरति के रूप मे न पहली अच्छी है और न ही दूसरी इस निकासी ने भारत के हृदयरक्त 
पेय चूस लिया है जो* उसके जीवन रक्त की प्रमुख, आधारभूत ओऔद्योगिक शक्ति को क्षीण कर 
दिया है. (डब्ल्यू ० टो० थानेर * वेस्ट मिस्टर रिव्यू 880 ई ए. पृ० 287 पर उद्धत) . 

बगबवासी, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 30 अप्रैल 887) और 5 मई (वही, 2 मई 
]894), द्वितवादी, 25 जुलाई (वही,  गगसत 89!), ए० वो० पी०, 20 सितबर [89; 

आयेजनप्रियान, । मार्च (आर० एन० पी० एम०, 3। मार्च 895), दंनिक ओऔ समाचार 
चन्द्रिका, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 जनवरी !897) ; बंगाली, 27 अप्रैल 90]; 

नेटिव ओपीनियन, 8 मई (आर ० एन० पी० बब०; |] मई ]90]); एन० के० एन० अग्यर : 
रिप० आई० एन० सी०, 90. पृ० 438, मोद वृत्त, 29 जून (वही, 4 जुनाई 903) ; 

सूर्योदय प्रकाशिका, ।8 मई (आर ० एन० पो० एम०, 2। मई 904); जी० एस० अय्यर : 

ई ए, पृ० 0-]], 276 बगबासी ने 6 जुलाई 889 के भ्क मे रेलवे के विस्तार के समर्थकों 
को लालचो श्वेत गिद्ध कहकर उनकी भत्संना की (आर० एन० पी० बग०, 3 जुलाई 889) 

इस तथ्य की पुष्टि मे बाचा ने 889 के अकाल आयोग के प्रतिवेदन से कंडिका स० 536 को 
उद्धत किया जो इस प्रकार थी : यह सही है कि रेलें सूखे के वर्षां मे अकालग्रस्त होने को 
आशकाबवाले प्रदेशों में अनाज लाती हैं परंतु साथ हो अधिक उपज के वर्षा मे उन प्रदेशों को 
अनाज के भंडार से वंचित भी करती हैं. (सी० पी० ए०, पृ० 577). 

कर्जन : स्पीचेज [[, पृ० 277-9. 

जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 276-86, बगबासी, 5 मई (आर० एन० पी० बंग०, )2 मई 
894) ; देनिक ओऔ समाचार चन्द्रिका, 6 जनवरी (वही, 9 जनवरी 897) बंगाली, 27 अप्रैल 
90], एन० के एन० अय्यर : रिंप० आई० एन० सी०--१90] पृ० 38. 

जी० एस० अग्यर : ई ए, पु० 278 

एस० एन० बैनर्जी : स्पीचेज [, पृ० 79 इसी में पृ० 78 पर उद्धृत कलकत्ता में 2 मार्चे 
878 को जनसम्भेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव, 'पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक बक्से : 


80 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


4]- 


42. 
43. 


45. 
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47 


49. 


354. 
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जे० पी० एस० एस०, जुलाई 88] (सं० ] खंड ]५), पृ० 8; रास्त शुफ्तार, 5 जून (आर० 
एन० पी० बब, ]] जून ]88) जोशी: पूर्वोद्धत, पृ० 28, 687. ट्रिब्यून, 25 अप्रैल (बी० 
ओ० आई०, 5 मई 884); नव विभाकर, 24 मई (आर० एन० पो० बग०, 29 भाव 
!884) , ढाका प्रकाश, 30 मां, बगबासी, 29 मार्च (वही, 5 अप्रैल 884); बर्दवान 
संजीवनी, 22 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 884) , सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 884); 
भारत मिहिर, 3 मई (वही, 24 मई ]884), दैनिक ओऔ समाचार चन्द्रिका, 3। मई (वही, 
6 जून 89); लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, ]5 सितबर ॥897), 
केसरी, 49 नवबर (आर० एन० पी० बब०, 23 नवबर, ]90), गोखले . स्पीचेज, ५० 94. 
विलबी कमीशन, खडढ ][] प्रश्न 8399, 8406, याचा : स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 20, 22-3, 
जी० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 578-9; दत्त : ई एच |, १० 2]2 और स्पीचेज ][, १० 44, 
76-7, ई एच [], पृ० 605 एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 90] पृ० 38. 
वाचा * सी० पी० ए०, पू० 580. 

जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 270-. 

जी० एस० अय्यर * इडियन पालिटिक्स, पृ० 88. 

जी० एस० अय्यर : ई० ए०, पृ० 260. 

जोशी * पूर्वोद्धत, पु० 630-. 2 फरवरो 889 के भ्रक मे बगबारी ने भी निर्देश किया कि ब्रिटेन 
ने भी भारी निर्यातों के लिए रेल दरें घटा दी हैं 

96-8 के भारतीय उद्योग आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट दर नीति परवर्ती वर्षों मे भारतीय 
राजनीति की ज्वलत समस्या बन गई थी (देखिए, प्रतिवेदन, अध्याय १(|७८) और अन्य असख्य 
अधिकृत विद्वानो तथा लेखको की पुस्तक॑ परवर्ती वर्षों मे जी० एस० अय्यर तथा जी० वी० 
जोशी द्वारा निर्दिष्ट पथ पर रेला की दर नीति को समालोचना रेलवे पर लिखने वाले भारतोयों 
की सामान्य शैलो बन गई. 

देखिए, रेलवे मम्मेलन मे 3 सितबर 888 को बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन द्वारा अपने 888 के 
प्रतिवेदन में प्रस्तुत स्मरण-पत्र 

जोशी . पूर्वोद्धत, पु० 688 

वही, पृ० 689 और वहो, १० 80-02. जी० एस० अग्यर . इडियन पालिटिक्स, पृ० 9] ई 
ए, पृ० 266 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृू० 689 और जी० एस० अय्यर ई ए, पृ० 2065 और महचर, 30 अप्रैस 
(आर ० एन० पी० बग०, 0 मई 884) साथ ही जोशी और अय्यर ने निर्देश किया . यह 
विदेशी राजनीतिक प्रभुत्त था जिसने ऋण लो हुई धनराशि से रेल-पथो का निर्माण किया, 
ये ही अपने आप में रोग थे जबकि स्वतत्न देशो में रेलें असख्य लाभो की जनक सिद्ध द्वो रही हैं. 
जोशी पूर्वोद्त, पु० 670-], 684, 689; जी० एस अस्यर इडियन पालिटिक्स, पृ० 89-90 
और ई० ए०, पृ० 26, 268, 270. 

जो० एस० अय्यर : इडियन पालिटिक्स, पृ० 9[-2 और ई ए, १० 262, 27]. दत्त : इग्लैड 
ऐंड इंडिया, पृ० 30. एन० के० एन० अय्यर : रिप० आई० एन० सी०-90], पृ० 438. 
इसका सुझाव वेरा ऑस्टे द्वारा उनकी पुस्तक . “दि इकोनामिक डिवलपमेट आफ इंडिया' पृ० 45 
में दिया गया है. 


इस प्रकार की आलोचना का अकेला उदाहरण मुझे 'बगवासी' के 5 मई 894 के निम्न अवतरण 


रेलों की भूमिका ॥8॥ 


55. 
56. 


में मिला है, रेलों ने वर्ण व्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचाया है क्‍योंकि रेलों के डिब्बों में सभी 
वर्णों के लोगों को बेचों पर समान रूप से ओर समान स्तर पर बैठना पड़ता है. (आर० एन० 
पी० बग ०, 2 मई 894) . 

उदाहरणार्थ, 883 में दादाभाई नौरोजी ने लिखा : अतएवं लोक कर्मों के संबंध में वास्तविक 
महत्वपूर्ण प्रणन उन्हे रोकने की-विधि सोचने का नही प्रत्यत उनसे जनता के लाभान्वित होने की 
विधि सोचने का है. इग्लेड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महान कार्य भारत में इन लोक कर्मों 
का विकास है परन्तु साथ ही देखना यह भी है कि वे यहां के लोगों के लिए लाभदायक हों, 
हानिप्रद न हों; ऐसा न हो कि उनसे भारतीय दास बन जाएं और दूसरे लोग उनको हड़प जाएं. 
(पावर्टी, १० 96) . 

जी० एस० अय्यर : ई० ए० १० 272 और दत्त : ई एच [[, पृ० 74 और 545. 

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के मत के लिए देखिए, जोशी : पूर्वोद्रत, पृ० 674-6, 684, 687-8, 693; 
जी० एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 86 और ई० ए०, १० 272-3. गोखले : स्पीचेज, 
पृ० 2!, 57, 94 और विलवो कमोशन, खड |]]] प्रश्न 850, 8407, 840-4; पी० 
ए० चारलु : आई० सी० पी०-900 खड >%४८७|-5८ प० 44; श्रीराम : आई० सी० पी०- 
904 खंड %।.] पृ० 50; दत्त : इडियन पालिटिक्स, पृ० 53. ई एच ], १० 3]2. 
ह एच |], पृ० 74, 357, 546. स्पीचेज [[, पृ० 37, 44, 60, 77. फैमिस ऐंड लेंड ऐसेसमेंट 
इन इंडिया (ल८! (०00) (इसे आगे निर्देश के लिए 'फैमिस इन इडिया' से सकेतिक किया 
जाएगा ) पृ० 305. समाचारपत्रों के लिए देखिए, नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० वग०, 
30 जून 883) ; वगाली, 3 मई 884. रास्त गुफ्तार, 2 मार्च (आर० एन० पी० बग, 8 मार्च 
884) हिंदू, 8 अप्रेल 884 न्याय सुधा, 7 मई(अआर० एन० पी० पी० एन०, 2 मई 884) ; 
नवविभाकर, 2। अप्रैल, बदवान सजीवनी, 22 अप्रै ल; साधारणी, 20 अप्रैल (आर०एन०पी० बग०, 
26 अप्रैल 884) ; समाचार चद्विका, सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 884); सहचर, 
30 अप्रैल (वही, 0 मई ]884); भारत मिहिर, 24 मई (वही, 3] मई 884); 25 जनवरी 
बगबासी, 9 अप्रैल (वही, 6 अप्रैल 887) ; रहबर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 
30 जनवरी 895) लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 5 सितंबर 897); 
शशिलेखा, 26 अप्रैल (वही, 30 अप्रेल 898); जनानुकूलन, 3 मई (वही, ॥3 जून 903) 
केसर ए हिंद, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 29 अगस्त 903); इदर प्रकाश, 30 नवंबर 
(वही, 3 दिसबर 904) ; डेली हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 905) 
भले ही स्थान का अभाव अधिक उदाहरणों को उद्धत करने की अनुमति नदे फिर भी यह दिखाने 
के लिए कि किस प्रवलता से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था हम दो तीन उदाहरणों 
को प्रस्तुत करने के लोभ का तो सवरण नही कर पाते : 


जी० बी० जोशी 

भारत में न केवल भ्रगरेजी राज्य को प्रत्युत झंगरेजी वाणिज्य व्यवसाय को भी सुदृढ़ करना लार्ड 
डलहौजी का एक स्वप्न था ओर इस गहरी महत्वाकाक्षा के लिए भारत के स्थाई हितों को गौण 
रुप दे दिया गया था. इंग्लैंड में उन्मुक्त व्यापार सिद्धांत के समकालीन उदय ने और इस सिद्धांत 


के अनुयायियो द्वारा लब्ध प्रसिद्धि ने चगुल में फंसाने वाली और नितांत स्वा्ंपूर्ण इस नीति के 
लिए आध्यात्मिक आधार का कारयें किया. ब्रिटेन राष्ट्र द्वीारा भारत की कीमत लंकाशायर के 
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उत्पादनो को पोषित करने और बढ़ाने के लिए उत्पन्न करने वाले कृषि सबधी कच्चे माल के 
परिमाण के निर्यात की क्षमता के सदर्भ मे ही आकी गई भारत को अपनी सारी शक्तिया कच्चे 
माल का निर्यात बढाने मे ही लगानो पडी नहरो, रेलो, सडकों और सुघरे सचार साधनों को हर 
कीमत पर अधिकाधिक विकसित किया गया ताकि भारत से इग्लैंड को कछ्चे माल के निर्यातो 
और इग्लेंड से वहा के पक्‍के उत्पादनो के भारत मे आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके 
तुलनात्मक रूप से इस सारी प्रक्रिया मे भारत की अपनी जरूरतों की ओर कोई ध्यान नही दिया 
गया भारतीय साधनों का सयोजन तो सभी प्रकार के सदेहों में और किसी भी त्याग के मूल्य पर 
पूरा करना ही था ,पू्वोद्धत पृ० 674-5) 


जी० एस० अर्यर 


ब्रिटिश पूजीपति औ<८ राजनीतिज्ञ के मुह से बईमानो का स्वर ही निकलता है, * यह स्मरणीय 
है कि रेलपथो के निर्माण का प्रत्येक मोल अनेक प्रगरेजो का इतना अधिक लाभ सवा्धित करता 
है कि प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय आंधिकारियो पर प्रतिवर्ष नए कार्य को हाथ मे लेने का 
निरतर दबाव डालने से कभी नहीं रुकते (ई० ए०, पृ० 2/23, 


गोपालकृष्ण गोखल 


भारतीय लोग यह अनुभव करते हैं कि यह निर्माण कार्य प्रधान रूप से ब्रिटिश व्यापारोवर्ग तथा 


धनिक समुदाय के हितो के लिए ही क्या जा रहा है और यह हमारे ससाधनो के भौर अधिक 
शोषण मे हो सहायक है. (€पीचेज, पृ० 94) 


पी० ए० चारल्‌ 


रेला का प्रयोजन वास्तविक रूप से उद्यम का, वाणिज्य का, उत्पादन का, रेल सचया का और 
महत्वाकाक्षी इजीनियरों का अ्रयोजन है इन सबक प्रतिनिधि निश्चित रूप से इस सबंध में अपना 
प्रभुब्ध स्वर ऊचा करने मे तथा अपनी सुसस्कृत, सशक्त प्रतिभा का उपयोग करने में सगठित है 
(ए्ल० सी० पी० 900, बड >%१%+5[5, १० 44) 


नवविभाकर, 2[ अप्रैन !884 


रेलो की आवश्यकता ब्रिटिश व्यापारियां के लिए है" झगरेज व्यापारी ही इग्लेड के शासक हैं, 
समद उनके नियन्नण मे है, मत्री उनक॑ सेवक हैं. ब्रिटिश व्यापारियों के लिए अनुकूल और 
प्रसन्‍नतादायक नीति ही उस राष्ट्र की मर्वोत्तम नीति है (आर० एन० पी० बग०, 26 भप्रैल 
884) 

नवविभाकर, अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 6 अक्तू० 883); साधारणी, 20 अप्रैल, 
नवविभाकर, 2] अप्रैल (आर० एन० परी० बग०, 26 अप्रैल 884) समय, 2 मई (वही, 
!7 मई 884) भारत मिद्दिर, 3 मई (वही, 24 मई 884) , बंगाली, 3 मई 884; हिंदू, 
23 जनवरी 884, बगबासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 6 अप्रैल 887), जोशी : 
पूर्वोद्धात, पृ० 670, 675-6, 689, जी० एस० अग्यर इडियन पालिटिक्स, पृ० ]8, देनिक 
औ समाचार चन्द्रिका, 2] अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 897), दस ईएच 
[], १० 74, 546 ओर स्पीचेज |, पृ० 98, इदु प्रकाश, 30 नवबर, (आर० एन० पो० बब, 
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3 दिसबर 904), डेली हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 905) 
सहच?, 30 अप्रैल(आर० एन० पी० बग०, 0 मई 884), समय, 2 मई (वही, !7 मई 884); 
बगाली, 3 मई 884, याज़दा परस्त, 5 जून (आर० एन० पी० बब, 2] जन 884) , 
केसरी, 9 सितबर (वही, 3 सितबर [890) जोशी * पूर्वोद्धत, पृ० 685, दैनिक औ समाचार 
चन्द्रिका, 2] अप्रैल (आर० एन ० पी० बग०, 24 अप्रैल 897), जी० एस० अय्यर * हृडियन 
पालिटिवस, पृ० 8], दत्त स्पीचेज |, पृ० 98 

नवविभाकर, 2] अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 26 अप्रैल 884); बगबासी, 5 मई (वही, 
82 मई 894), दैनिक औ समाचार चन्द्रिका, 2। अप्रैल (वही, 24 अप्रैल 897) , स्वदेशमित्रन, 
30 अज्तू० (आर ० एन० पी० एम०, 30 नव० 897) दत्त स्पीचेज |, १० 98, जी० एस० 
अय्यर ईं० ए०, पूृ० 263 

समय, 2 मई (आर० शन ० पी० बग०, ]7 मई 884), बगबासी, 9 अप्रैल (वही, 6 अप्रैल 
887), केसरी, 9 सितबर (आर० एन० पी० बब०, 9 सितबर 890); देनिक औ समाचार 
चन्द्रिक।, 2। अप्रैन (आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 897) जी० एस» अय्यर * इंडियन 
पालिटिक्स प० 8. 

जांशी प्वद्धत, पु० 674 और नवविभाकर, ! अक्तूबर (आर ० एन० पी० बग०, 6 अक्तूबर 
[५४३ ) 

जी० एस>० %- ”र वडियन पालिटिक्स, पृ० 8] 

जोशी पूर्वोद्धत, पृू० 67$ 688, 693, नवविभाकर, 24 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 
29 मार्च 884), बगबासी, 29 मार्च, ढाका प्रकाश, 30 मार्च (वही, 5 अप्रैल 884) ; साधारणी, 
नवजिभावर 2| अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 884), सोम प्रकाश, 26 अप्रैल (वही, 3 मई 884) , 
मुशिदाबाद पत्निका, 30 अप्रैन (वही, 0 मई 884), रास्त गुफ्तार, 25 मई (आर० एन० 
पी० बब, ३| मई 884), रहबर, 8 सितबर (आर० एन० पी० एन०, 4 सितबर 892) , 
लोक्पका री, 29 अगस्त (आर ० एन० पी० एम० ।5 सितबर 897), जी० एस० अय्यर 
ई० ए०, पृ० 272, दत्त स्पीचेज ], पृ० 02, ई एच ]], १० 474, गोखले स्पीचेज, 
पृ० क्‍94 यह अत्यत उत्सुकतावर्धक तथ्य है कि रेल आथिकता के कदाचित अपने युग के सर्वा- 
धिक मर्मज्ञ विचारक हाइड क्‍्लाबे ने अत्यत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा रेलो के प्रवतेन का 
वास्तविव लट्ष्य यह है कि हिंदुस्तानी इनका निर्माण करें ताकि इग्लेड के लोग इनके लाभ का 
बड़ा प्रश पाने मे इनसे समर्थ हो सके उद्भधत, जिक्‍स मे पूर्वोद्धत, पृ० 226 और देखिए, बेल 


पूर्वोद्धत, प्‌ृ० 2545 


जोशी पूवरद्धित, 075 
जी० एस ० अय्यर ने 903 मे लिखा श्री राबटेसन ने अपने सारे विस्तृत प्रतिवेदन मे कही भी 


भारत की विशिष्ट स्थिति को ध्यान मे नहीं रखा, वस्तुत विदेशी ब्रिटिश शासन के श्वतगंत 
भारत की एक विशिष्ट अवस्था हो गई है और वह यह माग करती है कि भारत की समृद्धि की 
समस्या के समाधान के लिए अन्य देशो वे ज्ञान और अनुभव को उद्धत करने की कोई आवश्यकता 
नही प्रत्यत अधिक सशक्त विरोधी हितों से निरतर घिरी हुई उसकी अपती आवश्यकताओ को 
ही समभने को आवश्यकता है (६० ए०, १० 266-67 और पृ० 26], 263) तथा देखिए, जी० 
एस० अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृु० 82, 4923 और थाद टिप्पणी, 94 और आगे दादा- 
भाई नौरोजी ने एक भिन्‍न रूप में ही सही, यही दृष्टिकोण व्यक्त किया लोक कर्मों के सबंध मे 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


वास्तविक समस्या उन्हे समाप्त करने की नही प्रत्युत यह देखने की है कि उनसे देश के जन 
साधारण को पूरे लाभ किस प्रकार प्राप्त कराए जाए (पावर्टी, पृ० 96) . 


. जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 696 और 676 क्रश और भी सरकार विदेशी व्यापारियों को ब्याज 


के बकाया भुगतानों के रूप में उपहार अधथित करने के स्थान पर इस चार करोड की राशि को 
देश में ही औद्योगिक सगठन की स्थापना में अथवा स्वदेशी उद्योग को भ्रस्थाई सहारा देकर उसी 
दिज्ञा मे उसे प्रोत्साहन देने मे अथवा यहां की जनता की ही जेबो में सौ गुना बढकर रहने के 
लिए देश के अन्याय उपयोगी कार्यों मे व्यय करती तो सचमच यह बहुत ही अच्छा होता 
(पृ० 688) ओर देखिए, १० 67], 689 

जो० एस० अय्यर : ई ए, पृ० 27/ और इडियन पालिटिक्स, पृ० 82, 88. डी० ई० वाचा 
ने भी राष्ट्रीय काग्रेस के |90। में हुए सत्नहवें अधिवेशन में सभापतीय अभिभाषण में यह दावा 
किया : 'यह अब स्वीकार कर लिया गया है कि रेले केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
खाद्यान्‍्नों के शीघ्र वितरण का साधन मात्र हैं परतु वे देश की सपदा में एक रुपये की भी वृद्धि 
नही करती ' उन्होंने इस बात की शिकायत की कि केंद्रीय अधिकारियों के इस भ्रम को तोडने 
में अनेक वर्ष लग गए (सी पी ए, १० 577) और देखिए, रानाडे एसेज, पृ० 88 और 
हिंदू, 23 जून 885 

'ए वानिग वायस ऐज रिगाइ्टस रेलवेज इन इडिया' (भारतीय रेल के प्रति चेतावनी का स्वर ) 
इृदू प्रकाश 2! अप्रैल 884 

जोशी * पूर्वोद्धत, पृ० 67 

सहचर, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बेग०, 0 मई 884) जी० एस० अय्यर . ईं० ए०, 
पृ० 26] 

जी० वी० जोशी ने 884 मे लिखा यदि परिवहन की इन सुविधाओ के साथ साथ राज्य देश 
में विविध प्रकार के औद्योगिक जीवन के लिए समचित्र आर्थिक स्थिति जुटाने की भी ध्यवस्था 
करता केवल तभी परिवहन के लाभों को राष्ट्र के काम लाया जा सकता था (पृवरद्धित, 
पृ० 696) और अरुणोदय, 24 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 8 मार्च 884), आयेंजन- 
प्रियान्‌, ] मार्च (आर० एन० पी० एम०, 3। मार्च 895) विस्तनपत्निका, 5 मई वही, 2] मई 
]904) 

आर० एन० पी० बग०, 0 मई 884 

यहा तक कि 873 में माक्स ने भी भविष्यवाणी की थी जब एक बार लोहा और कॉयलावाले 
किसी देश के सचलन में मशीने प्रचलित हो गईं तो उन्हे उनके निर्माण कार्य से हटाना सरल 
नहीं होता एक विशाल देश मे भी रेल जाल कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि रेल 
सचलन के लिए तात्कालिक ओर सामयिक आवश्यकताओं की पूति के लिए अपेक्षित भौद्योगिक 
प्रक्रियाए लागू नही की जाती और उनमे से रेलो से तात्कालिक रूप से न जुड़ा हुईं औद्योगिक 
शाखाओं की मशीनों के प्रयोग का विकास भी आवश्यक रूप से वाछनोय है अत रेल प्रणाली 
भारत में वास्तव में हो आधुनिक उद्योग को अग्रगति देने वाली होगी (आन कलो“नयलिम्म, 
पु० 79) परतु कार्य इस रूप म नही हुआ ॥9वीं शताब्दी की अवधि मे रेलो का सारा निर्माण 
इग्लैंड में बने सामान से ही किया गया रेलें अपने निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित सामान को 
तैयार करने के लिए भारत मे किसी सशक्त उद्योग को जन्म देने में असमर्थ रही (जिक्स : 
यूवोंद्ठत पृ० 227) भ्रततः एक सतक भारतीय विचारक ने यह भी अनुभव किया और रेलो के 
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विस्तार के सदर्भ में भारत में लोहा उद्योग को प्रोत्साहन न देने के लिए सरकार की आलो- 
चना की नेटिव ओपीमियन ने अपने 20 दिसबर 885 के श्रक मे लिखा यह आश्चर्य का विषय 
है कि कोयला क्षेत्रों मे लोहे की बडी बडी परतें मिली हैं हमारी सरकार इनका उपयोग पटरियां 
बनाने और पुलो के शहतीर बनाने के बदले विदेशी बाजारों से उनकी खरीद कर रही है. 
विदेशी लोहे पर ख्ं की गईं घनराशि का यदि भारत मे उपयोग किया जाता तो हम न केवल 
अपेक्षाकृत सस्ता झौर बढिया लोहे का उत्पादन कर सकते बल्कि नए उद्योग का प्रारभ भी कर 
सकते थे क्या सरकार समस्या के इस पक्ष पर ध्यान देगी और दूसरो को इस दिशा में पूजी 
लगाने को प्रेरित करने के लिए स्वय पहल करेगी ?” समीक्षाधीन काल मे राष्ट्रीय नेताओं की रेल 
भडारों के लिए सरकार द्वारा भारतोय फर्मों से खरीद और उनसे अप्राप्यता की स्थिति में उनके 
उत्पादकों से खरीद की एक अत्यधिक महत्वपूण आधिक साग थी (अध्याय 3 ऊपर) भारतीय 
इस्पात उद्योग की स्थापना 20वीं शताब्दी में की जा सकी जबकि रेलो के निर्माण का बहुत 
काफी कार्य पहले ही क्रिया जा चुका था बस्तुत* भारतीय इस्पात उद्योग का उदय रेलो की 
तात्कासिक और सामयिक मागो की पूति के सदर्भ मे ही नही हुआ था. कुल मिलाकर यह कहा जा 
सकता है कि उद्योगीकरण की प्रक्रिया अत्यत मद थी और विदेशों पूजी के कठोर नियत्रण 
में थी 

दादाभाई नौरोजी ने उन लोगों को आड़े हाथो लिया जो यह कहते हैं कि क्योंकि रेलों ने नई 
मंडी खोह दा अत दंश के उत्पादन अवश्य बढ़ने चाहिए उन्होने यह दोहराया पदार्थों की 
माग श्रम की माग नहीं है और “निवेश के लिए पजी के अभाव में बडी मात्रा में उद्योगों का 
“विस्तार नहीं किया जा सकता (पावर्टी, पृ० 56) 

जोशी न निर्देश किया अमरीका में उन्मुक्‍्त व्यापार नहीं है और सरक्षण नियम सर्वोच्च हैं 
वहा रेल सरकारी प्रतिष्ठान नही, वे निजी उद्यमां द्वारा अपने ही दायित्व पर बनाई गई हैं. 
अमरीका मे रेल भौतिक समृद्धि का एक भाग है वहा सारे देश मे कृषि उत्पादन, बाणिज्य- 
समृद्धि आदि अन्य पक्षों का भी साथ साथ और मम॒चित रूप से विकास किया जा रहा है' 
दूसरी ओर, 'हमारी स्थिति विचित्र रूप से अमरीका जैसी नही है*** (यहा) रेलो के (वकास 
का राष्ट्र की समृद्धि क॑ तन्‍वां की सामान्य वृद्धि के साथ कई सबंध हो नही (पूर्वोद्धत, 
पृ० 670- ) 

ऊपर देखिए 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 678 और 696 

ए वानिग वायस ऐज रिगार्ड्स रेलवेज इन इंडिया (भारत मे रेलो के सबध में चेतावनी का 
स्वर), इन्दु प्रकाश, 20 अप्रैल 884 और जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 67] क्रमश" आर० सी० दत्त ने 
भी टिप्पणी की . 'रेलां की व्यवस्था देश की तात्कालिक प्रावश्यकताओं से कही आगे है. (ई 
एच [[, पृू० 450) 

हिंदू, 23 जनवरी 885 रानाड एसेज, पृ० 88, 9-2, 97 जोशी पूर्वोद्ठत, पृ० 67. 

उद्योग के लिए देखिए जोशी पूवोंद्धुत, पृ०688 याजदा परस्त, ]5 जून (आर० एन० पी० बब, 
2 जून 884) ; नेटिव ओपीनियन, 20 दिसबर 885; रानाडे : एसेज, पृ० 87-9, जी० एस० 
अय्यर : ई ए, पृ० 264, 272. रेलो के सिंचाई से सबध की चर्चा आगे पृथक रूप से की गई 
है. इसी प्रकार गोखले ने 897 मे विलबी आयोग के सामने घोषणा की हमे उनके भौर रेल- 
पथो की आवश्यकता नहीं हम तो इस समय पहले शिक्षा पर व्यय करना चाह्दते हैं भौर तदुपरांत 
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रेलों पर भाप एक ही दिशा मे बढ़ रहे है और इससे अन्य दिशाए उपेक्षित हो रही है. यह ठीक 
है कि ये सभी रेले प्रनुषयोगी नही हैं *परतु प्रश्न यह है कि हमारे लिए कौन सो उपयोगिता 
भ्रपेक्षाक्त अधिक महत्व की है'. (विलबी आयोग, खड ||] प्रश्न ]8409 और देखिए प्रश्त 


8400) . 
एस० एन० बेनर्जी : स्पीचेज |, पु० 70-8 जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 55, 67। इंडियन रपैक्टेटर, 


24 फरवरी 884; नेटिव ओपीनियन, 24 फरवरी 884; इन्दु प्रकाश, 2। अप्रैल 884 , बगाली . 
3 मई और 9 अगस्त 884; द्विब्यून, | मां (वी० ओ० भ्राई०, 5 मार्च 884); बिहार 
हैराल्ड, 22 और 29 अप्रैल (वही, 5 मई 884) , भ्रर्णोदय 24 फरुवरी (आर ० एन» पी० 
बंब, 8 मार्च 884); रास्त गुफ्तार, 2 मार्च (वही); बगबासी, 29 मार्च झौर ढाका प्रकाश, 
30 मार्च (आर० एन * पी० बग०, 5 अप्रैल 884) , सहचर, 23 भ्रप्रेल (वही, 3 मई ॥884) 


“भारत मिहिर, ।3 मई (वही, 24 मई 884); हिंदू, 6 प्रप्नैल 889 जी० एस» प्रय्यर : 
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विलबी झायोग खड़ [[[, प्रश्त 9609, और इडियन पालिटिक्स, पृ० 82, 94, गोखले : 
स्पीचेज, पृ० 94, भौर विलबी ग्रायोग, खड |[|, प्रश्न 8399, ।8406, दत्त . इंडियन पालि- 
टिक्स, 52-3; फैमिस इन इंडिया, पृ० 82, 305 और ई एच [[, पृ० 74. 359-60, 546, 
548. आर० सी० दत्त ने लिखा जब इग्लंड को जनता की प्रति व्यक्ति आय 42 पौड के मुवा- 
बले भारतीय जनता की प्रतिव्याक्त आय 2 पौंड है तो हम यूरोप भ्रमण की विलासिता के मर्ज 
लेने की बात सोच ही कंसे सकते हैं (ई एच [[, पृ० 548) 

आगे देखिए, 

इंडियन स्पेक्‍्टंटर, 2 मार्च 8/4, इन्दु प्रकाश, 2। प्रप्रैल 884. ट्रिब्यून, 25 अप्रैल (वी० ओ० 
आई०, 5 मई 884) , युनाइटेड इडिया, ।] अग्रस्त (वही, 3] अगस्त 884), हिंदू, 
29 अकक्‍नूबर 897, मराठा, 7 दिसबर 902, दत्त . फैमिस इन इडिया, पृ० 305 

इन्दु प्रकाश, 2। पप्रैल ।884 हिंदू ॥8 अप्रैल 884. बगवासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० 
बग०, 6 अप्रैल 887): वाचा * स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 20, जी० एस० अय्यर इृठियन 
पालिटिक्स १० [88, 493, एस० एन० बनर्जी : सी० पी० ए०, पृ० 270 मावेस्टर गाजियन 
के 5 नवबर 898 के ग्रक में (इंडिया के [| नवबर 898 के श्रक मे ) दत्त का पत्र: रेलो का 
रुपया भेजने में निम्न विनिमय दर के प्रभाव से भारत को होने वाले वास्तविक घाटे की समीक्षा 
के लिए देखिए, बेल * पूर्वोद्धत, प० 243-4 चिसने . पूर्वोद्धत, १० 32 और सान्याल पूर्वाद्त, 
१० 44, 20-] 

एस० एन० बनर्जी : स्पीचेज [, पृ० 80, 89-90; इडियन स्पक्टेटर, 24 फरवरी 884 पु 
इन्दु प्रकाश, 2] अप्रैल 884. इंडियन नेशन, 2 अप्रैल (वी० ओ० आई०, 5 मई 884) , 
बिहार हेराल्ड, 22 अप्रैल और 29 अप्रैल (वही) ; जोशी : पूर्वोद्धत, १० 687 गोड़ले : स्पीचेज, 
[० 94, दत्त : स्पीचेज [, पृ० 02. सायानी : एल० सी० पी०-898, खड़ >> + ०0], 
पु० 334 

एस० एन० बनर्जी : स्पीवेज है, पृ० 90. द्विब्यून, 22 मार्च (वी० ओ० आई०, ॥$ अप्रैल 
!884) , इंडियन इको, 25 अप्रैल (वही, ।5 मई 884), बगबासा, ० भ्रप्रेल (झार० एन० 
पी० बग०, !6 अप्रैल 887) ; गोखले : स्पीचेज, पृ० 93-4 भोर विलबी आयोग, खड [[[, 
प्रश्न 8390. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 684; रानाडे : एसेज, पृ० 88. गोखले : स्पीचेज, पृ० 94. जी० एस० 
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अय्यर : इंडियन पालिटिक्स, पृ० 82. उनका 898 मे मुद्रा आयोग के समक्ष साक्ष्य, स्पीवेज |, 
पृ० 98, 00 ई एच ][, प० 358-9, 370, 546-8 

जेसा हम पहले दिखा चुके है, इस वर्ष तक इस सबंध मे राष्ट्रीय दष्टिकोण विभक्त था 884 में 
अथवा उसके उपरात ही सभी प्रमुख राष्ट्रवादी सभाचारपत्ो, हिंद्र, मराठा, इडियन स्पेकक्‍्टटर ने 
अपना सारा ध्यान रेला के प्रश्न पर ही केंद्रित क्या 

884 के उपरात रेलो के प्रति यह विशिष्ट दृष्टिकाण लगभग राभी राष्ट्रीय विचारो मे झत - 
प्रविष्ट हो गया था, अधिकाशत यह अश्रम्पष्ट था पर क्भी क्भो स्पष्ट रूप भी ग्रहण कर लेता 
था, यह तथ्य पूर्वेनिदिष्ट विवरण को देखने से स्वत' सिद्ध हो जाएगा इस दृष्टिकोण की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति के लिए देखिए इंडियन स्पैक्टेटर, 77 फरवरी 884, ट्रिब्यून, । मार्च (वी० औ० 
आई०, 5 मार्च 884) , बिहार हेराल्ड, 22 और 29 अप्रैल (वही, ।5 मई 884 ) , बगबासी, 
29 मार्च और सोमप्रकाश, 30 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 884) ; नवविभाकर, 
2] प्रप्रैन (वही, 26 अप्रैन 884), सहचर, 30 अप्रैल (वी 0 मई 884), बगवासी 
9 और 23 श्रप्रैल (वही, 46 और 30 अप्रैल 884 क्रमश ), प॑सा अखबार, 29 दिसवर 894 
(आर० एन० पी० पी०, 5 जनवरी 795), जोशी ; पूर्वरॉदधत, प० 684-5, वाचा * विलबी 
आयोग, खड़ []], प्रश्न 7503-04, ।7546, 763, 766-6, गोखले (वही, प्रश्न 847, 
]8392, जी० एस० अय्यर . वही, प्रश्न 8605, 8624-0 8630, 8963, 90], [9560- 
, ॥9564 “+र वडियत पालिटिक्स, प० 8-2, पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० 
पी०, 28 अगस्त 897), हिंदू, 29 अकलबर 897, सायानी एल० सी० पी० 898 खड 
ए:ऋ७ऋ४५७]। प० 534 दत्त स्पीचेज |, प० ॥0-2 स्पीचेज ]।, प० 3] केसर ए हिन्द, 
23 अगस्त (आर० एन० परी० बब, 29 अगस्त [903) 

दत्त इड्ियन पालिटिक्स प० 52 पीछे 8] पाद टिप्पणी मे उद्धत अनेक मतो में यह दृष्टिकोण 
भी अस्पष्ट है 

दत्त . इस्लेड ऐड इडिया, पृ० [43 स्पीचेज [[, पुृ० 3. फंसिस इन इंडिया, पृ० 82, 305 
ओऔर ई एच ।|, पृ० 2५४], ॥778, 375, 547-8, जी० एस० अय्यर . ई ए, पृ० 204 
जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 687-8. श्रीराम एल० सी० पी०-904, खड >॥.]]] पृ० 50. 

दत्त . स्पीचेज ], पु० 02 ओर इडियन पालिटिक्स १० 53 और देखिए, दल इडियन पालि- 
टिक्स, पृू० 52 और ई एच व, पृ० 74, 77, 358 884 में जी० वी० जोशी ने शिकायत 
की कि प्रवर समिति ने विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए स्वदेशी अभिव्यक्ति को गौरव नहीं 
दिया (पू्वोद्धत, पृ० 669) तथा जी० के० गोखले ने विलबी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य मे 
इस बात पर बल दिया कि भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस ने अभो तक एक बार भी रेलो के विस्तार 
की वकालत नही को है (विलबी आयोग, खड़ [[[, प्रश्त 845-6) 

बेल : पूर्वोद्धत, पृ० 3। और 37. 

एस० एन० बनर्जी . स्पीचेज [, १० 89, मराठा, 3 फरवरी 884; बगाल पब्लिक ओपीनियन, 
24 अप्रैल (वी० ओ० आई०, 45 मई 884), भारत मिहिर, 3 मई (आर० एन० पी० बग०, 
24 मई 884), सहचर, 9 अप्रैल (वही, [9 अप्रैल 890) , गुजरात दर्पण, 23 मई (आर० 
एन० पी० बब, 25 मई 889) , गोखले : स्पीचेज, पृ० ॥93-4; जी० एस० अय्यर : ई ए, 
पृ० 264-5 दत्त ने “इस प्रथा को कलुषित' बताया, ई एच ][, प० 546. 

नौरोजी : एसेज, पु० 08-09. जोशी : पूर्वोद्धत, १० 69; मराठा, 3 फरवरी 884, बर्दवान 
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संजीवनी, 22 अप्रैल, सहचर, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 3 मई 884), हिंदू, 
0 अगस्त 887. दत्त ने थार्नटन, मंसे और लाड़ें लारेंस जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के वक्‍तव्यों 
को इसे प्रमाणित करने के लिए पुनरुद्धत किया और कहा . रेलपथो के निर्माण में अपव्यय हुआ 
है, यात्रियों के सुख की उपेक्षा की गई है. यह कदाचित किसी भी देश के रेल उद्यम के इतिहास 
में अभूतपूर्व घटना है (ई एच [[, पृ० 353) और देखिए गोखले * विलबी आयोग, खंड [[], 
प्रश्न 8392 

868 में हो दादाभाई नोरोजी ने इस प्रथा के संबध मे अपने विचार प्रकट किए थे : 'मुझे समझ 
नहीं आता कि प्रतिभति प्राप्त निजी उद्यम का क्या अर्थ है, यह कैसा उद्यम है जिसके खतरे 
ओर भार तो सरकार के दायित्व हो और कपनी केवल लाभ की ही भागीदार बने (जरनल 
आफ ईस्ट इडिया एसोसिएशन, खड ]]] 869. स० |, १० 3) . उत्तर-पश्चिमी प्रातों से निकलने 
वाली उर्दू पत्रिका 'रहब'' ने प्रतिभूति रेलो को : “भारतीय करदाताओ की बलि चढाकर भ्रगरेज 
प्‌जीपतियो को घनी बनाने का एक ढग बताया” 8 सितबर (आर० एन० पी० एन०, 4 सितबर 
]892) ओर देखिए, बगबासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 6 अप्रैल 887) 

पाद टिप्पणी 9|, पीछे और “इंडियन स्पैक्टेटर', 3 फरवरी (आर ० एन० पी० बब०, 9 फरवरी 
88) , बबई समाचार, 2 अप्रैल (वही, 2 अप्रैल 88) , नवविभाकर, 2 जुलाई (आर० 
एन० पी० बग०, 26 जुलाई 884) , बगाली, 9 अगस्त 884 हमारा विचार है कि इस स्थिति 
का वास्तविक कारण यह था कि उन्हे आशा थी कि प्रतिभूति के अभाव में निजी उद्यमों की 
सर्वजन विदित इनका री से व्यवहार मे नए रेलपथो का निर्माण हो ही नही पाएगा. 

गोखले : स्पीचेज, पृ० 94. दत्त . ई एच [[, पृ० 549. 886 में जोशी ने इस माय का 
एक दूमरा विश्लेषण प्रस्तुत किया पूर्बोद्धत, पु० 07-] और देखिए, वाचा . रिप० आई० एन० 
सी ०-898, १० 03 

जी० एस० अय्यर . ई ए, १० 265 और एच० आर ० मई 903, प्‌ ० 469. 

नौरोजी : एसेज, पु० 09 नौरोजी मसानी द्वारा पूर्वोद्धत, पृ० 5-6 पर उद्धत जोशी * पूर्वोद्धित, 
पृ० 08, 688, 693, इडियन स्पेक्‍्टेटर, 23 जन० (आर० एन० पी० बब, 29 जनवरी 88), 
रास्त गुफ्तार, 26 मार्च ओर बाबे क्रानिकल, 26 मार्च (वही, | अप्रैल 882), नवविभाकर, 
25 जून (आर० एन० प्री० बग०, 220] जून 883) , मराठा, 3 फरवरी, 2 मार्च और 20 जुलाई 
]884, नेटिव ओपीनियन, 24 फरवरी 884, सहचर, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 
0 मई 884) और 8 सितबर (वही, 28 सितबर 889), केसरी, 2 सितबर (आर० एन० 
पी० बब, 6 सितबर 884) , ए० वी० पी०, 5 मार्च ]885, एच आर, मई 903, १० 469. 
जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 693 और मराठा, 20 जुलाई 884 क्रमश. और जी० एस० अग्यर : 
ई ए, पृ० 263, 265. 

जोशी : पूर्बोद्धत, पु० 693, केसरी, 2 सितबर (आर ० एन० पी० बब०, 6 सित० 884) . 
जोशी . पूवोद्धत पृ० 693 केसरी, पूर्वोक्त स्थल रास्त गुफ्तार, 26 मार्च (आर० एन० पी० 
बब,  अप्रल 882); ए० बो० पी०, 5 मार्च 885; वाचा : स्पीचेज, परिशिष्ट, पु० 23, 
सहचर ने तो 8 सितवर 889 के प्रक मे यहा तक सुकाव दिया कि रेलो के राजस्व से कुछ 
एक लागू करो को हटाना अथवा कम करना सभव होगा. (आर० एन० पी० बग०, 28 सितदर 
889 ) ; जी ० एस० अय्यर ने राज्य द्वारा निजी कृपनियों को पट्टे पर देने की नीति के बिरोध 
में यही तक प्रस्तुत किया. (ई ए, पृ० 265). 
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जी० वो० जोशी ने 886 में इस योजना का समथन किया जिसके प्रंतगंत वर्तमान प्रतिभूत 
राशियों को सरकारी खाते में सामान्य रेल ऋणों के रूप में बदलने और पुष्ट करने का सुझाव 
था. उन्होंने साथ ही यह टिप्पणी की कि लाभों के बड़े बड़े भागों के अतिरिक्त प्रतिभूत कंपनियों 
की अपेक्षा एकमात्र सरकारी ऋण पत्रों को प्राथमिकता देने से ही हमें प्रतिवर्ष 86,000 पौंड 
का विशुद्ध लाभ हो सकता है. (पूर्वोंद्धत, प० 07-) 

जोशी : पूर्वोद्धत, प्‌ृ० 693. 

आर० एन० पी० बग०, 0 मई 884. उसी आधार पर जी० एस० प्रय्यर ने राज्य पथों पर 
निजी कपनियों पर झापत्ति की. 903 में उन्होंने लिखा कि वे तो पहले ही पर्याप्त सशक्त हैं 
और प्राय: स्वदेशी जनता के विरुद्ध पड़ने वाले विदेशी निहित स्वार्थों मे और भी वढ्धि करेंगे. 
(ई ए, पृ० 265). ह 

रास्त गुफ्तार, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, | अप्रैल 882); नवविभाकर, 25 जून 
(आर० एन० पी० बग०, 30 जून ]883); केसरी, 2 भितवर (आर० एन० पी० बब०, 
6 सितबर 884); मराठा, 20 जलाई 884. ए० बी० पी०, 5 मार्च 885 

इंडियन स्पेवटेटर, 4 सितबर 88] : प्रत्येक स्थिति में यहूदी धनपतियो (स्केत राथ चाइल्ड की 
ओर है) को लाने की अपेक्षा स्वय भारतीयों को ही उपयोगी लोक कार्यों में प्रत्यक्ष रुचि लेनी 
साहिए. यहूढ्यों का तो एकमात्र उद्देश्य सट्टा बाजार के लेन-देन के लाभो पर एकाधिकार करना 
है (आर० एन० पा० बब, 0 सितबर 88]) और रानाडे . रिव्यू आफ फोसेट्स थी एसेज 
आन इडियन फाइनास, (जे० पी० एस० एस०, खड ][[, सख्या | जुलाई 880) १० 80 और 
पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पब्लिक वक्स : जें० पो० एस० एस०, खड़ ]४ स० [ 
(जुलाई 88]) १० 5; रास्त गुफ्तार और गुजराती, | सितबर (वही, !7 सितबर 88॥) : 
ए० बी० पी०, 8 अगस्त 88; आयेजन प्रिया, | मार्च (आर० एन० पी० एम०, 3] भार्च 
895) ; जी० एस० अय्यर : इडियन पालिटिक्स, पु० 93 4 और ई ए, १० 268; वाचा : 
विलबी आयोग, खड ]]], प्रश्न 7536-7, 7546 गोखले * वही, अश्न 8]47. पैसा अखबार, 
5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 अगस्त ॥897) . 

इडियन स्पंक्‍्टेटर, 5 अगस्त (भार० एन० पी० बंब, । अगस्त 883); मराठा, 4 जनवरी 
883; हिंदू, 0 सितंबर 889 सहचर, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 3 अप्रैल 895) ; 
भारत जीवन, 30 मई (आर० एन० पी० एन ०, 8 जून 898) . 

मराठा, 4 जनवरी 883; नवविभाकर, 25 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 883); 
हिंदू, 3 अगस्त 887 ओर 20 सितंबर 889: मराठा, 7 दिसवर 902. 

सहचर, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 3 मई 884) ; वाचा : विलबी आयोग, खड |]], 
प्रश्त 7546 जी० एस० अय्यर : वही, प्रश्न 9564-7. इडियन पालिटिक्स, पु० 94 

रास्त गुफ्तार, 26 मार्च और बावे क्रानिकल, 26 माय (आर० एन ० पी० बंब, अप्रैल 882); 
केसरी, 2 सितंबर (वदी, 6 सितबर 884) मराठा, 20 जुलाई, ॥0 अगस्त 884. 

जोशी : पूर्वोद्धत, पृ० 694. उन्होंने लोकहित के बड़े कार्यों के प्रबंध में लोगों को संबंधित करने 
की नीति की भी वकालत को. (वही, पृ० 826). 

पृ० 270. 

तुलनीय : 90-02 के बजट भाषण में साड़े करन ने कहा कि भारत में रेलों के साथ साथ हम 
सदैव सिचाई के विषय पर भी विचार करते हैं. (स्पीचेज [[, पृ० 28). 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


दि इंपीरियल गजेटियर आफ इडिया (908) खड [[], पृ० 332 और 375-6. 

एल० सी० पी०-।898 खड 3९5७४ ५], पृ० 534. 

दत्त : ई एच ]], १० 550 तथा देखिए उनकी ई एच |, पृ० 32. ई एच ||, पृ० 360, 362. 
स्पीचेज |], पृ० 45, 77-8 

केसरी, 9 सितबर (आर० एन० पी० बब, 43 सितबर 890) ओर ]9 नव० (वही, 23 नवबर 
90) ; हिंदुस्तान, 5 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन०, 3 अक्तृ० 897) पी० ए० चारलू, 
एल० सी० पी०-]900 खड %४७(४[४, पृ० -4 गौर एल० सी० पी० ।90। खड़ जे. 
पृ० 280. श्रोगराम, एल० सी० पी० 904 खड 3९।]][, पृ० 50 वाचा ; सी० पी० ए०, 
पुृ० 576, 580; एस० एम०७ पटेल : रिप० आई० एन० सी०-902, पृ० 229. जी० एस० 
अय्यर : ई ए, पृ० 26, कैंसर ए हिन्द और गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 
29 अगस्त 903); डेली [हतवादी, 5 अप्रैल (आर० एन» पी० बग०, 5 अप्रैल 905) 
वाचा : स्पीचेज, पृ० 25 लगभग तथा वाचा विलबी आयोग, खड |]], प्रश्न 762-9. 

आर० एन० पी० बब०, 29 अगस्त 903. भारतीय मत को और विस्तार से जानने के लिए 
देखिए : जामे जमशेद, !9 अगस्त (आर० एन० पी० बब; 26 अगस्त 876); जोशी : 
पूर्वोद्धत, पृ० 678; नेटिव बोपीनियन, 9 सितबर (आर० एन० पी० बब, !5 सितबर 883); 
इडियन स्पैकक्‍टेटर, 27 दिसवर 89. नेटिव ओपीनियन, ॥0 जनवरी (आर० एन० पी० बज, 
6 जन० 892) : लोकोपकारी, 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 5 सितबर 897); हिंदू, 
29 अक्तूबर 897 और 2 मई 902: मायानी * एल० सी० पी० 898 खड 2५०], 
पृ० 534: पैसा अखबार, 5 अगस्त (आर एन० पी० पी०, 28 अगस्त 897); एन० के ० आर० 
अय्यर * रिप० आई० एन० सी०, 90] प० 38-9: शशिलेखा, 27 सितवर और स्वदेशमित्तन, 
[ अक्तूबर (आर० एन० पी० एम० 5 अक्तूबर, 90। ; जनानकूलन, ।3 मई (वही, |3 जून 
903) ; किस्तना पत्रिका, ।5 मई (वही, 2। मई ।904): भृजरातोी, 23 अगस्त (आर० एन० 
वी ० बब, 29 अगस्त 903): दत्त ई एच [|], पृ० 78, 270, 545 और स्पीचेज ॥, 
पृ० 3], 49, (0. ह 

नेटिव ओपीनियन, 9 सित> (आर० एन० पी० बब, ]5 सित०, [883): जोशी : पूर्बोद्धृत, 
पु० 336, 856, 857, 860-7. दत्त . ई एच |[[, १० ]7] और स्पीचेज |, पृ० 7. 

रानाडें : पालियामेंटरी कमेटी आफ इंडियन पब्लिक बर्ष्स : जे० पी० पी० एस०, जुलाई 88] 
(खड [५ स० |) प्‌ृ० ।]. नेटिव ओपीनियन, 9 सितबर (आर० एन० पो० बब, 5 सित० 
883ै ; इन्दु प्रकाश, 30 नवबर (वही, 30 दिसबर 904) ; दत्त : स्पीचेज [[, पृ० 60-78. 

ए० वी० पी० 4 नबंबर |90]; और भी, जोशी: पूर्वोृद्धत, १० 336; वाचा : स्पीचेज, 
परिशिष्ट पृ० 25 और सी० पी० ए०, पृ० 575, सायानी : एन० सी ० पी०, 897 खंड ४४५] 
पृ० 90; पी० ए० चारलू : एल० सी० पी ० 900 खड |>>2> १० ॥44 और एल० सी० 
पी०903 खंड &[,[] १० 445; दत्त : फैमिस इन इंडिया, पृ० 82, स्पीचेज ॥], १० 60-; 
श्रीराम : एल० सी० पी०-904. खंड ऊ।.]]] पृ० 50; बांबे क्रानिकल, 27 मार्च (आर० 
एन० पी० बब, 2 अप्रैल 88); बांबे समाचार, 9 सित० ओर सांमा वर्तमान 9 सित० 
(वही, ॥0 सितबर 904); दिंदृ, )2 मई 902. 

बाबे समाचार, 28 जन० (आर «6 एन० पी० बंब०, 28 जन० ]882); जोशी : पूर्वोद्ठत, 
पृ० 697, शशिलेखा, | भ्रक्तू० (प्रार० एन० पी० एम०, ]5 अवसूबर 897); स्वदेशमित्नन, 
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30 अक्तूबर (वही, 30 नवंबर 897); पी० ए० चारलू : एन० सी० पी० 90!, खंड 5४], 
पृ० 280; एन० के० प्रार० अय्यर : रिप० आई० एन० सी० 90! पृ० 38-9; वाचा: 
सी० पी० ए०, पृ० 576-7, दत्त : ई एच [], पु० 78, 366-7 भ्ौर स्पीचेज ||, पृ० 40, 
60, 78. सायानी . एल० सी० पी०-998, खंड >१४७]] प्‌ू० 534 

]898 में जी० एस० अय्यर ने लिखा वे (रेल) सपदा का उत्पादन नहीं कर सकती, वे तो 
केवल उसके वितरण में सहायक हो सकती हैं. इसके विपरीत सिंचाई कार्य इस समय केवल एक 
फसल उगाने वाले किसान को दो फसलें उयाने के योग्य बना सकते हैं. (इडियन पालिटिक्स, 
पु० 82). 90] में झ्रार० सी० दत्त ने भ्गरेजों की एक सभा में कहा : रेले भारत के अन्न- 
सभरण मे एक दाने तक की वृद्धि नही करती जबकि सिंचाई का अन्न के उत्पादन को दुगना 
कर देते हैं, फसलो को बचाते है और अकाल रोकते हैं. (स्पीचेज ]], प० 77) और भी इंडियन 
स्पेक्टेटर, 27 दिसबर 89], वाचा . स्पीवेज परिशिष्ट पृ० 25 तथा सी० पी० ए०, पृ० 577; 
सायानी * एल० सी० पी० 897 खड %5४ ४७] प्‌ू० 89, हिंदू 2 मई 902; दत्त : ई 
एच [[, पृ० ]74, 360, इन्दु प्रकाश, ३0 नवबर (आर० एन० पी० बब, 3 दिसबर 
(904 ) 

नेटिव श्रोपीनियन, 9 सितबर (श्रार० एन० पी० बब०, ]5 सितबर 883) , जोशी . पूर्वोद्धत, 
पृ० 697, सा. री एल० सी० पी० [४५४, श्वड %१९४५७]] पु० 534, कर्णाटक पत्रिका, 
|7 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 3। अक्तृ० 898), वाचा : सी० पी० ए०, पु० 578, 
580, गृजराती, 23 अगस्त (आर० एन० पो० बब, 29 गरगस्त ॥903), जी० एस० अय्यर: 
ई ए, पु० 207; दत्त: ई एच [[, पृ० |73-4- हा यह अवश्य है कि यह एकमात्र कसौटी 
नहीं थी सिचाई कार्यों के अकालनिरोधक होने के कारण अलाअप्रद होने पर भी उनका निर्माण 
करना ही चाहिए. देखिए रानाडे पालियामेटरी कमेटी आन इडियन पब्लिक वनर्स जे० पी० 
एम० एस०, जुलाई 88! (खड़ [४ स० ]) पु० 26 और दत्त : ई एच ]], पृ० 369, 
573 और स्पीचेज ]], १० 78. इस सबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय भारतीय लेखको ने 
बड़े परिमाण के लाभदायक सिचाई कार्यों की आलोचना को ओर उन्होने उनके स्थान पर छोटे 
पंमाने के कम खबंवाले कुओ और तालाबो जंसे सिंचाई कार्यों का समर्थन किया. जोशी: 
पूर्वोढ़त, १० 867-8, वाया स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 25, बगबासी 5 मई (जआार० एन० पी० 
बग०, )2 मई 894) . 

रानाडे : पालियामेटरी कमेटो बान हृडियन पब्लिक वक्‍सं-जें० पी० एस० एस०, जुलाई 88, 
पु० १6, 25, 27, नेटिव बोपीनियन ॥ फे सित० (आर० एन ० पो० बंद, 5 सितबर 883 ) * 
शशिलेखा, ! अक्तूबर (आर० एन० पो० एम०, ॥5 अक्तूबर 897); दत्त: ई एच ]], 
पु० 78, 366-, 

नेटिव ओपीनियन, 9 सितबर (आर० एन० पी० बब०, 5 सितंबर 883) ; सायानी : एल७ 
सी० पी० 897, खड /(#( ५४।; शशिलेखा, ] अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, 5 अक्तूबर 
897) . 

दत्त : ई एच |, १० 3!2 मोर ई एच |], प० 545-6 भौर स्पीचेज [[, पृ० 3], 60, 77. 

आर० एन० पी० बंब, 29 अगस्त, 903. 

बही, 3 दिसंबर 904 ओर देखिए, पीौ० ए० चारलू : एल» सी० पी० ]900, बढ "ऋण 
पृ० 44; श्रीराम : एल० सी० पी० 904 खंड 5.]|]| पृ० 50; केसरी .9 सितंबर (आर० 
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एन० पी० बब, ]3 सितबर ]890), दैनिक हितवादी, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 
5 अप्रैल 905) 

33  ]877 में लाई सै ल्‍्सबरी ने घोषित किया हमे सिंचाई को अकालों के व्यापक उपचार के रुप 
में नही देखना चाहिए (जान मरडोच फैमिन फैवटस ऐंड फैसेसीस पर उद्धृत, पृ० 9) 878 मे 
पालियामेट की सिलेक्ट कमेटो ने बडे प॑माने पर सिंचाई योजना को रह कर दिया--दत्त 
ई एच |, पृ० 369 कुछ विशिष्ट सरकारी हलको मे आत्मसतुष्टि थी कि रेलो के द्वुत प्रसार 
से काल की समस्या का समाधान हो गया था उदाहरण के लिए देखिए--चेसनी पूर्वोद्धत, 
१० 343-4, 896 व ]90। के बोच पड़े अकालो ने अवश्य हो इस आत्मसतुष्टि को भग किया 

34 कर्जन स्पीचेज [, प० 39 20 

35 कर्जन स्पीचेज ]] १० 282 

]36 वादा सी० पी० ए०, ५० 5778 आर सी दत्त ने सिचाई के भामले मे भारतीय आलोचना 
को सर्वथा सही बताते हुए कहा यदि इस आलोचना का भारत सरकार पर प्रभाव पढ़ता तो 
भारत आने वाले अकालो से समय पर ही सुरक्षित हो जाता (स्पीचेज ]], १० 60) और भी 
पूृ० 3), 6), 78 और ई एच ]], पृ० 370 

37 इपीरियल ग्जेटियर (908) खड [[[, प० 353 

38  कर्जन स्पीचेज [५, १० ॥0] 

39 मराठा, 23 अगस्त 903 हिंदू, 20 अगस्त 903, वायस आफ इंडिया, 22 अगस्त 903, 
साभ वर्तमान, 20 प्रगस्त (आर० एन० पी० बब 22 अगस्त 903), कसर ए हिंद, और 
गुजराती 23 अगस्त (वही, 23 अगस्त 903), मद्वास स्टेडड 20 अगस्त (आर० एन० पी० 
एम०, 3 अक्यूबर [903), दल ई एच |[, १० 55।-3 

40 मराठा, 23 अगस्त 903, कैसर ए हिंद, 23 अगस्त ओर गुजराती, 23 अगस्त (आर० एन० 
पी ० बब, 23 अगस्त 903) 

4] यही कारण है कि रलो क॑ पुनजन्म की भूमिका उनकी कल्पना को पकड़ न सवी ज॑साकि बाद 
में बुकनान ने भो कहा उन्होने इसपर विचार किया है कि रेलें उत्पादन के लिए लबी अवधि के 
लिए लाभप्रद होने की अपेक्षा हानिप्रद ही हैं -- (पूर्वोद्धत, १० 9]-2) सचार साधतनो के प्रति 
आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के फलस्वरूप कृषि की भी क्षति हो रही है 

42. बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 888 का प्रतिवेदन, पृ० 62 और 58-9 

43.. वही, 899, पृ० +5 


अध्याय 6 


शुल्क पद्धति 


भारतीय हित यह अनिवाये अपेक्षा करते है कि सैद्धांतिक रूप में एकदम गलत, व्याव- 
हारिक परिणाम के रूप मे अत्यंत क्षतिकारक तथा लाग्‌ होने पर आत्मविनाशक करों 
को तत्काल ४ थै४ध लेना चाहिए। --लार्ड सैलिसबरी 


जहा अगरेज उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता के संदेह का लेश भी है वहां ऐसे सिद्धात 
ओर ऐसी नीतिया निर्धारित की गई है जिससे भारत के शिशु उद्योगों का जन्म से 
ही गला घट जाए । “7 फिरोजशाह मेहता 


880-905 की अवधि से भारतीय नेताओं द्वारा चचित एक अन्य महत्वपूर्ण आथिक 
विषय था, शुल्क पद्धति। इस विषय को भारतीयो ने जो महत्व प्रदान किया, उसका 
कारण औद्योगिक विकास तथा निर्धनता की समस्या के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। 
उनके विचार मे निर्धनता की समस्या का उन्मूलन उद्योगीकरण की द्वुतगति पर निर्भर 
था । यह प्रक्रिया कपास और चीनी पर शुल्क सबंधी सरकारी नीति की प्रतिक्रिया और 
सैद्धांतिक स्तर पर उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत के प्रत्युत्तर पर आधारित थी। द्वितीय पक्ष 
का विवेचन तो भारतीय राजनीतिक अयंव्यवस्थापरक एक परवर्ती अध्याय में किया 
गया है। इस अध्याय में हम केवल प्रथम पक्ष पर ही विचार विमझश प्रस्तुत करेंगे। 


कपास आयात शुल्क की समाप्ति, 4878-82 


भारत के प्रशासन के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के हस्तांतरण के समय 
सूत ओर सूती लक्छियों पर 3३ प्रतिशत तथा सूती टुकड़ों सहित अन्य ब्रिटिश सामान 
पर तीन प्रतिशत शुल्क था। अन्य बाहरी देशो से आने वाले सामान पर इसका दुगना 
शुल्क था। 857 के विद्रोह से उदमूत वित्तीय कठिनाइयों ने भारत सरकार को 859 
म सूत और सूती लच्छियों पर 5 प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं पर 0 प्रतिशत तक शुल्क 
बढ़ाने को विवश कर दिया । आगामी वर्षों में सूत और लक्छियों पर शुल्क दस प्रति- 
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शत कर दिया गया। परन्तु ब्रिटिश व्यापारियों और कपास उत्पादकों के दबाव से शुल्क 
सुधार और कटौती की प्रक्रिया, विशेषत: सूती उत्पादनों पर, शीघ्र ही अस्तित्व मे आ गई 
(86 में सूती गुच्छियो और धागों पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और 862 मे घटा- 
कन 33 प्रतिशत कर दिया गया। 862 में सूती टुकडों के सामान पर शुल्क धटाकर 
5 प्रतिशत कर दिया गया। 864 में सामान्य ग्रायात शुल्क घटाकर 6] प्रतिशत और 
875 में 5 प्रतिशत कर दिया गया । इन सारे वर्षों मे आयात शुल्क विशुद्ध रूप से राजरव 
के उद्देश्यों से ही थोपे गए । इनके पीछे सुरक्षा की इच्छा का लेश मात्र भी नही था। 
इत्ते पर भी 874 के आसपास कपास शुल्क, जो निर्यात शुल्को से प्राप्त होने वाली 
आय में मुकाबले कूल राजस्व का आधा भाग बनता था, लंकाशायर के कपास उत्पादकों 
की कटु आलोचना का विषय बन गया ।? 874 में माचेस्टर के वाणिज्य सदन ने राज्य 
सचिव को एक विज्ञापन दिया, जिसमे शिकायत की गई थी कि कपास उत्पादन का सर- 
क्षित व्यापार भारत में भारत और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के लिए अलाभप्रद बनता जा रहा 
था। उन्होने साथ ही यूती उत्पादनों पर आयात शुल्कों के हटाने की माग की परंतु नवंबर 
874 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि 
शुल्क संरक्षक थे । हा, उन्मुक्त व्यापार के लक्ष्य को नए रूढिवादी भारत सचिव लार््ड 
सेलिसबरी ने बडी प्रबलता के साथ समर्थन दिया और भारत सरकार से सूती सामान पर 
आयात शुल्कों के हटाने की आवश्यकता पर बराबर और बार बार बल दिया।? उसने 
जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों आघारो पर शुल्क का हटाना अत्या- 
वहयक था । उसने सर्वप्रथम यह तक॑ प्रस्तुत किया कि सरक्षण कर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 
स्वीकृत उन्मुक्त व्यापार की सामान्य नीति के विरुद्ध थे। दूसरे, वे भारत मे निर्यात को 
प्रतिबाधित करके ब्रिटिश उत्पादकों को हानि पहुंचाते थे। तीसरे, करों की वद्धि से 
भारतीयों के जीवनोप योगी वस्तओ के मल्य बढ जाने से वे उनके हितो के विरुद्ध थे। 
अंतिम, वे पनपते भारतीय उद्योग के सच्चे हितो के विरुद्ध थे | उन्ही के कारण वह कृत्रिम 
उत्तेजना के अतगंत कच्ची नींव पर विकसित हो रहा था । इन सबसे बढ़ चढकर उसने 
टिप्पणी की कि राजनीतिक कारण भी कपास करों के शीघ्र हटाने मे समान रूप से 
आज्ञाप रक थे । वास्तव मे इस संबंध मे उसके द्वारा प्रदर्शित सूक्ष चितन के कारण 
हम उसके मंतव्य को मूल रूप में विस्तार से पुनरुद्घृत करने के मोह का संवरण नहीं 
कर पाते : 
अंग रेजों के हाथ से निकल कर क्रमश: भारतीयों के हाथ मे आने की संभावना 
वाला भारतीय व्यापार जहां अंगरेजों के लिए कटु भावनाओं को जन्म देगा, वही 
भारतीयों के लिए अप्रत्याशित सुरक्षा की सफलता मिलने से उनमें तीश्न उत्सुकता 
उत्पन्न करेगा । अंगरेज उत्पादक बढ़ती हुई उत्कठा के साथ अपने लिए हानि- 
कारक करों के हटाने के लिए दबाव डालेंगे और इसके लिए जितनी ही वे जल्द- 
बाजी करेंगे, उतना ही अधिक भारतीयों को उसके महत्व का पता चलेगा-““इस 
स्थिति में भी कछ क्षोम अभिव्यक्त होगा और भारतीयों के दावो की उपेक्षा 
करके अंगरेजी हितों को प्रायमिकता देंने की नीति को इसका कारण माननेवाले 
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व्यक्तियों द्वारा और भी अधिक क्षोभ अभिव्यक्त किया जाएगा । यदि इस संबंध 

में कार्यवाही में विलंब हुआ तो क्रोध की मात्रा व्यापक रूप मे उभर कर ऊपर 

आ जाएगी और यदि बहुत अधिक विलंब हुआ तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर 

सावंजनिक खतरा बन जाएगा ।५ 
जहा तक लाड्ड सैलिसबरी का संबंध था, उसने 3) मई 876 के संप्रेषण मे इस सारे 
मतभेद को निष्कर्ष रूप मे इस प्रकार सुलझाया । उसने समग्र प्रइन की पुन: परीक्षा करने 
के उपरांत घोषित किया कि भारतीय हितो की अनिवायं श्रपेक्षा इन करों को हटाने की 
है। भारतीयों के अनुसार ये कर सैद्धांतिक रूप से एकदम गलत, व्यांवहारिक प्रभाव के 
रूप में घातक तथा प्रवर्तेन मे आत्मघाती हैं। कपास पर कर हटाने के विरुद्ध एकमात्र तर्क 
राजकोष पर पड़ने वाला हानिप्रद प्रभाव था। इस संबंध में उसका कथन था कि जहां 
भारत सरकार इस निर्देश को क्रियान्वित करने मे विवेक का परिचय दे, उसे भारतीय 
करदाता को प्रत्येक प्रकार के करो में राहत देते समय इन करो के हटाने को ही 
प्राथमिकता देनी चाहिए । 

भारत सरकार और वायसराय लाड्ड नार्थब्रुक ने राज्य सचिव के सुझाव को महत्व 
नहीं दिया और कपास करों को इस आधार पर हटाना अस्वीकार कर दिया कि वे व्याव- 
हारिक रूप में संरक्षक नहीं थे । परतु विरोधियों का मुह बंद करने के लिए सरकार ने लंबे 
रेशवाली रुई के आयात पर पाच प्रतिशत कर लगाने का निरचय किया । 

हां, कपास आयात करों का भाग्य उस सयय पुरी तरह निश्चित हो गया जब 875 
में लाई नाथंब्रुक का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और लाडे लिटन को उसके स्थान 
पर वायसराय तथा जान स्ट्रेची को वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। ये दोनो राज्य सचिव 
की इच्छाओं का पालन करने को अत्यंत उत्सुक थे । उस समय (] जुलाई ।877 मे) 
हाउस आफ कामंस ने इस विषय का एक प्रस्ताव थारित किया कि भारत मे आयातित 
सूती उत्पादनों पर इस समय लागू कर अपने स्वरूप मे सरक्षक होने के कारण सुदृढ 
वाणिज्य नीति के विरुद्ध है और ज्यो ही वित्तीय स्थिति अनुकल हो त्यों ही यथाशीघ्र 
इन्हें हटा देना चाहिए ।" हा, अफगान युद्ध, अकालों की प्रवृत्ति तथा चादी के अवमूल्यन 
से उत्पन्न वित्तीय कठिनाई ने लाडे लिटन और उसके विन्त मत्री के उत्साह को किसी 
सीमा तक दबा दिया । फिर भी 878 मे कुछ अपेक्षाकृत मोटे प्रकार के सूती सामान पर 
करों में श्लौर 879 मे सिवाय 30 रेशोवाले सूत के, अन्य सभी प्रकार के सूती सामान पर 
कर हटा दिए गए | इसके उपरात अवसर आया जब ]882 मे बजट में 30 लाख पौड का 
लाभ दिखाया गया ओर अधिकांश अन्य वस्तुओं पर करो के साथ कपास पर कर पूर्ण रूप 
से हटा दिए मए। केवल नमक, शराब, तरल पदार्थों, शर्श्गों तथा गोला-बारूद आदि पर 
विद्योष कर रहने दिए गए। 

अगले बारह वर्षों तक भारत में वास्तव में किसी प्रकार के सीमा छ॒ल्क नही थे और 
वह किसी भी अन्य देश की अपेक्षा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अधिक निकटता से 
अपना रहा था। यहां तक कि ब्रिटेन के पत्तन भी भारत के पत्तनों के समान स्वतंत्र 
नहीं थे। इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उत्पादित आयात मे वृद्धि हो रही थी । 
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इन आयातों का मूल्य 878-9 से 88]-2 में 8 प्रतिशत, 878-9 से 884-5 में 45 
प्रतिशत वड़ गया । इन वर्षो में मूल्यों में निरंतर ह्वास हो रहा था अत: इस प्रकार भारत 
के आयात की परिमाणगत वृद्धि बहुत अधिक थी। निस्संदेह यह सब कुछ अन्य अनेक 
तत्वों और शक्तियों का भी परिणाम था परंतु निविवाद रूप में आंशिक रूप से यह आयात 
करो के हटाने का फल ही था ।* 


कपास आयात शुल्क की समाप्ति का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध 


कपास आयात करों के निवर्तन के आंदोलन के प्रारंभ से ही भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 
एक मत से इतने अधिक रोष और उत्तेजना के साथ उनका विरोध किया क्रि आक्रमण 
के प्रमुख निशाने सर जान स्ट्रेची को बाद में वर्षों तक यह शिकायत बनी रही कि 
भारतीय लोकप्रिय धारणा राजकोणीय सुधारों के प्रज्न के संबंध मे बाधक और नासमभ 
थी ।॥* 

874 में जब माचेस्टर वाणिज्य सदन न भारत में कपास करों के हटाने की माग की 
और राज्य सचिव ने इस माग को भारत सरकार के पास भेजा तो बंगाल का 'सहचर' 
इसके विरुद्ध अत्यत प्रचडता स बरस पडा ।* जनवरी 875 में इसी प्रकार का विरोध 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा ने किया ।”" सामाचारपत्रो ने भी 875 में लबे 
रेशवाली कपास पर 5 प्रतिशत कर लगाकर और सूती वस्त्रों पर आयात कर घटाकर 
कपास शुल्क के आलोचकों को चूप कराने की सरकारी नीति की तीखी आलोचना की ।!? 
अगले वर्ष लाई सेलिसवरी द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को क्रमण कपास कर घटाने के 
आश्वासन की समाचारपत्रों ने निंदा की |? 

मार्च 875 में कुछ मोटे सूती वस्त्रो पर कर हटाने की बहुत सारे समाचास्पत्रों ने 
उम्र भत्संना की ।" और ।879 में भूरी कपास के सभी प्रकार के सामान पर करो की छूट 
का परिणाम समाचारपत्रों तथा लोक नताओ द्वारा राष्ट्रव्यापी निदा के रूप में ही दुष्टि- 
गोचर हुआ ।!* क्रोध से जलते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने प्रशल किया : (क्या अमी बलिदान 
की और आवश््णकता थी, क्या अभी देशवासियों के हिलों का और अधिक प्रबल विनाश 
अपेक्षित था ? 5 इमी प्रकार सहचर ने 23 मा 879 के अंक में कठोर भाषा में इस 
कृत्य के लिए लाई लिटन की लनिदा की। उसने लिखा : “वास्तव में हम लार्ड लिटन के 
चरित्र का जितना अधिक अध्ययन करते है, उतनी अधिक हमे उसके प्रति घृणा उत्पन्न 
होती है।' पत्र ने लाई लिटन की कर हटाने की कहानी को “मानसिक दुबंलता” बताया 
और आइचरययं प्रकट किया : “हमारी शोचनीय दज््मा के समय अपनी जाति के प्रति उसके 
द्वारा दिखाए गए पक्षपात के उदाहरण को हम कभी नहीं भूल सकेंगे ।!९ 

880-]! में कपास पर अवशिष्ट कुल करों के निवर्तत की बातचीत के समय भारतीय 
समाचा रपत्र और जन सस्थाए एक बार पुन. भड़क उठे। लाई हाटिगिटन द्वारा भारतीय 
बजट पर भाषण करते हुए की गई इस टिप्पणी ने आग में घी का काम किया कि कपास 
कर को हटाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का कोई भी अवसर खोया नही 
जाएगा और इससे राष्ट्रवादियों का विरोध और तीखा हो उठा ॥४ अंत मे जब 882 में 
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मेजर बेयरिंग ने कपास कर के पूर्ण निवर्तन की घोषणा की तो भारतीय लोकमत ने एकमत 
से इस कार्यवाही से असहमति प्रकट की ।!* कुछ आलोचको ने तो अपेक्षाकृत कठोर भाषा 
में अपने को अभिव्यक्त किया । अमृत बाजार पत्रिका ने 6 अप्रैल 882 के अंक में लिखा : 
आयात कर का निवलेन एक पाप है और हम फिर बार-बार कहते हैंकि इसे न्‍्यायोचित 
सिद्ध करने की कोई भी चेष्ठा अपने आपको घोर पातक के शिखर पर पहुचाने की 
चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नही होगी । फिर भी कुल मिलाकर बेर्यारग की कार्यवाही 
के विरुद्ध राष्ट्रीय समीक्षा अपेक्षाकृत हलकी ही थी । इसका आशिक कारण यह था कि 
इसकी पूर्व सूचना दी जा चुकी थी। उसका त्वचा विदारण किया जा चुका था और तार- 
तार करके उसकी आलोचना भी की जा चुकी थी और इसके अतिरिक्त यह किसी भी 
रूप में वस्तुतः भारतीय कपडा उद्योग को प्रभावित ही नही करता था क्योकि इसका संबंध 
बढिया स्तर के सूती सामान से था और उस समय भारतीय मिलें उल्लेखनीय परिमाण मे 
बढिया सूती सामान का उत्पादन ही नहीं कर रही थी। भारतीय सयत आक्रमण का एक 
अन्य प्रमुख कारण कदाचित लार्ड रिपन और मेजर बेयरिंग की भारतीय जनता में व्यापक 
लोकप्रियता और भारतीयों की उन महानुभावों को राजनीतिक दृष्टि से परेशान न करने 
की उत्सुकता थी ।?९ 

कपास कर के । तजरतंन का विरोध करते हुए भारती य नेताओ ने अपने विरोधियो द्वारा 
प्रस्तुत इस प्रमुख आधार का कि ये कर भारतीय कपडा' उद्योग को सरक्षण प्रदान करते है 
खंडन किया । एक ओर उनका कथन था कि कपास कर अपने स्वरूप में ही उद्योग के 
सर्वेथा सरक्षक नही थे क्योकि भारत अधिकाशझत आयात किये जाने वाले उत्कृष्ट कोटि 
के सूती वस्त्रो का उत्पादन ही नही करता था | भारतीय मिले तो मोटे कपडे के उत्पादन 
में विशेष निपुण हैं और उस मोटे कपडे का आयात नहीं होता था। भारतीय मिलो को 
मोटे कपडे के आयात की कुछ प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त है, जिन्हे कपास करो के निवतन 
से दु्बंल नही किया जा सकता 7! दूसरी ओर उनका सुदुढ मत था कि विशुद्ध राजस्व के 
उद्देश्यों की दृष्टि से करो की बडी आवश्यकता थी, वस्तुत: भारतीय वित्तो के स्वरूप की 
दृष्टि से तो ये कर आवच्यक ही थे ।?: उसका तक था कि कपास करो के समान अदुखप्रद 
तथा हानिकारक अन्य कोई राजस्व,का स्रोत ही नही था। भारत क॑ वित्तो की स्थिति के 
निराशाजनक और अव्यवस्थित होने के कारण उनका भय था कि कपास करो के निवर्तन 
से हुए घाटे की पूर्ति जनता से और अधिक ऋण लेने और घिनोने किस्म के कराधान 
उपाय से ही की जाएगी और वस्तुत. की जा रही थी ।ः१ कुछ भारतीयो ने टिप्पणी की 
कि नमक कर तथा अनुज्ञप्ति करके अधिनियम ग्रंथ में रहने पर कपास करों को हटाना 
सर्वंथा अन्यायपूर्ण था।” यह भी पर्याप्त आश्चयंजनक है कि बहुत सारे भारतीय 
नेताओ ने जिस सास में कपास करो के स्वरूप को असंरक्षक माना था, उसी सास में उन 
करो के निवतेन को मारतीय वस्त्र उद्योग पर हानिप्र३ प्रमाव डालने वाला भी कह 
दिया ।£ इस प्रकार से उन्होने निहिताथ््थ द्वारा इन करो के संरक्षक स्वरूप को अभि- 
स्वीकार किया अन्यथा और किसी भी रूप में उनके निवततंन से भारतीय उद्योग को 
वास्तव मे होने वाली क्षति सिद्ध नही की जा सकती थी । कुछ ने तो खुले तौर पर मान 
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लिया कि आयात कर सरक्षक थे और उस रूप मे सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसा हम आगे 
के अध्याय में दिखाए गे, लगभग सभी भारतीय नेताओं न अध्ययन काल में उद्योगीकरण 
के उन्नयन के लिए सरक्षण के महत्व और उपयोग वी वकाजत की । 


राजनीतिक अर्थ 


प्राररभक राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा सधघर्प के हेतु लिए गए थोडे से सावेजनिक विषयो में से 
एक था, कपास आयात करो के निवर्तेन का विरोध । वर्षों तक सगठित रूप स बुद्धिमता- 
पूर्वक तथा सतर्क होकर इसका अनुसरण किया गया परतु सघर्ष का अतिम परिणाम उन्हें 
कृठित करने वाला ही नित ना। पग-पग पर उनके दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई, उसे 
ठुकराया गया और अत में कपास आयात कर पूर्ण रूप से हटा लिए गए। इसका परिणाम 
शासको के प्रति कटु प्रवृति तथा शत्रता की भावना के विकास और प्रसार के रूप मे ही 
सामने आया। बहुत सारे उदीयमान भारनीय नेता शन्ने शने शासकों की सदुभावना में 
सदेह करने लगे और समुचित राजनीतिक निष्फर्ष निकालने लगे। 

स्पष्ट रूप स देश के हितो के विरु& दिखाई देने वाली नीति के प्रवर्तेन ने राष्ट्रवादियों 
को यह पूछने और इस मन इस प्रश्न का उत्तर दूढ़ने पर विवश कर दिया कि यह नीति क्यों 
लागू की जा रही है ? उनके अनुसार सरकार की कर नीति का मुख्य आधार न तो भार- 
तीय जनता का हिताचितन था और न ही उन्मुक्त व्यापार के सिद्धात का वास्तविक परि- 
पालन। वस्तुत. इस सबके विपरीत भारतीय वस्त्र उद्योग मे द्रतविकास से लकाशायर 
के उत्पादको के हृदय में भडकती हुई ईष््या ही इसका कारण थी। वे यह भी विश्वास 
करने लगे कि इग्लेंड के दोनों राजनीतिक दल लकाशायर में राजनीतिक समर्थन पाने के 
इच्छुक थे अत इग्लंड मे दलगत राजनीति की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उन्हे 
कपास करो के आशिक अथवा पूर्ण रूप से हटाने के रूप मे शक्तिशाली लकाशायर 
के हितों के आगे भारतीयो के हितो की बलि चढानी पढ़ रही थी।“" उदाहरणा्थे, 5 
दिसबर 875 को बोध सुधारक ने अपने, “मा्चेस्टर के स्वार्थी व्यापारी और उनके 
कतेव्यबद्ध सेवक भारत राज्य सचिव शीर्षक सपादकीय में यही दृष्टिकोण प्रकट 
किया।?” 

यहा तक कि जुलाई 88| को जस्टिस रानाडे को यह कहना पडा कि अनुदार राजनी- 
तिज्ञो ने अपने कार्यालय मे उन्मुक्त व्यापार के नाम पर भारत के हिंतो की बलि चढाई 
है और माचेस्टर को प्रसन्‍न करन के लिए 250,000 पौंड भारतीय राजस्व की राशि 
उसकी सेवा में मेट की है।” इसी प्रकार 880 मे पटना की एक जन सभा मे पूना सावे- 
जनिक सभा के रुढिवादी अध्यक्ष राव बहादुर के० एल० नुलकर ने क्रुद्ध होकर 
टिप्पणी की 

इस बात को समभने के लिए कि इंग्लेड मे बेठकर भारत के भाग्य पर नियत्रण 

रखने वाले अपनी नियुक्ति की अवधि को लबा करने के लिए तथा अपने कोष की 

सुरक्षा के लिए किस प्रकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें केवल इस 

वात पर विचार करना है कि माचेस्टर का अनुग्रह पाने के लिए ही अभी हाल ही 
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मे कपास आयात करों से प्राप्त होने वाले हमारे राजस्व की बलि चढाई गई है ।** 
बगाली ने ।[ माचे 882 के अक मे न केवल ग्लैडसन की उदारवादी सरकार की 
अवशिष्ट कपास आयात करो के हटाने की कायंवाही की ही निदा की, प्रत्युत उसके इस 
कार्य को करने के दभी ढग की भी भरत्संना की । उसने लिखा करो को हटाने का निर्णय 
सर्वथा निराधार है, इसमे कपट और बनावट की गध आती है। यह हमे रोष दिलाने 
वाली गलती को व्यापार उत्कषं बताने की बहानेबाजी है। 

जहा ब्रिटिश प्रशासको ने भारतीयों के तकों की और उनके प्रचड विरोध की उपेक्षा 
करना ही ठीक समभा३", बहा भारतीय नेता कपास करों के निवर्तन पर लबी खिच गई 
मुठमेड के राजनीतिक निहितार्थ की गहराई मे उतरने लगे। इससे पूर्व उनके चितन का 
जो ढग था और बहुत सारे मामलो में आगामी वर्षो में भी जो चिंतन पद्धति उन्हे 
अपनानी थी वह यह थी कि अब तक वे अपने सभी प्रकार के कुप्रशासनो का दायित्व भारत 
म॑ स्थित अग्नेज अधिकारियो के कधो पर डालते थे क्योकि भारतीय नेता इन अधि- 
कारियां को शैतान समभकर उनसे घृणा करते थे श्रौर यह मानते थे कि ये लोग अपने 
स्वार्थ के कारण दयालू रानी, लोकतत्रीय ससद और स्वतत्रता प्रेमी अगरेजो के उदार 
ग्रादेशो को लागू करने मे असफल रहे है परतु अब शीघ्र ही जनता को कपास करो पर 
मतमेद से सत्थ | ० टो गया कि इस विषय में नौकरशाही ने जहा न्यूनाधिक रूप से 
भारतीयो का पक्ष लिया था, वहा ब्रिटिश सरकार और संसद न शेतान की भूमिका 
निभाई थी |! इसने बहुत सारे भारतीयों को इस विपय की परीक्षा करने और कदाचित 
प्रथम बार इस व्यापक स्तर पर अपने शासको की सदभावना और भारत मे ब्रिटिश 
शासन के वास्तविक लक्ष्य और प्रयोजन पर विचार करने को विवश कर दिया । इस 
चितन के फलस्वरूप वे इस दु खद निष्कर्ष पर पहुचे कि भारत पर अगरेजो के शासन का 
प्रधान उद्देश्य भारतीयों के हितो की अपेक्षा ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादको का हित- 
साधन ही था। 

875 में 'बेलगाव समाचार” ने अपना मत अभिव्यक्त किया कि राज्य सचिव 
द्वारा मास्टर वाणिज्य सदन को दिए गए आश्वासन कि अगरेजी बस्त्रो पर आयात कर 
हटा दिए जाए गे, ब्रिटिश सरकार की मनोग्ति का ही एक प्रमाण है। सरकार जो भी 
काम करती है, ढोग तो भारत के हित का करती है पर वास्तव में बे सब होते शासक 
जाति के हित में ही है।** भोलानाथ चद्र समस्या का निर्भीक और विस्तृत विश्लेषण 
करनेवाले कदाचित प्रथम भारतीय महानुभाव थे । उन्होने 876 मे लिखते हुए प्रारभ मे 
ही यह स्वीकार किया कि इस सारे मतमेद मे विचारणीय विषय, श्रायात कर, अपने आप 
में इतने अधिक महत्वपूर्ण नही थे; क्योकि सत्य यह है कि आयात कर भले ही हटा दिए 
जाए भारत का वस्त्र उद्योग तो फिर भी अपनी प्राकृतिक अनुकूल स्थितियों के कारण फले 
फूलेगा । राष्ट्र द्वारा विचारणीय विषय तो यह है कि देश मे उसके अपने हितो के अनु- 
कूल शासन चलना है अथवा इग्लेड के हितो के अनुकल । उन्हे यह अत्यत स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था कि भारतीयो ने जो महत्वाकाक्षाएं सजो रखी थी कि श्रब उनके लिए सौभाग्य 
के सूर्य का उदय होने वाला है, उसका उत्तर सर्वेथा और पूर्णतः नकारात्मक ही था। 
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858 का वचन मृगतृष्णा ही सिद्ध हुआ था और यह विश्वास कि एक व्यापारी कंपनी 
के हाथ से ताज के हाथ में प्रशासन के हस्तातरण से प्रशासन की। प्रकृति और उसके उह्ूँ - 
हयों में परिवर्तन आ जाएगा, बालू की भीत पर टिका सिद्ध हआ है। उन्होंने लिखा : 
सुधार, और एक सुवब्यवस्थित शासन और नई मूमिका के स्थान पर निश्चयात्मक 
रूप से पिछडापन ही मिला है। वही जाति की अपनी जाति के प्रति सहानुभूति 
दिखाई देती हैं। वही भारतीयों के हितों की अनुल्पता में इग्लेड के हितों की 
निरंतर स्पष्ट स्वीकृति है, वही लूट-खसोट और छीना भपटी की भावना है और 
भारत को 776 मे विद्यार्थी की अवस्था मे रखने का जो संकल्प था, वही 876 में 
भी विद्यमान है ।३३ 
भोलानाथ चंद्र ने व्याख्यान दिया कि सचमुच लोगों को माचेस्टर की विजय से अमूल्य 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इससे नग्न रूप से पता चलता है कि सारा भारत 
मिलाकर भी कपास की कताई-बुनाई में माचेस्टर के समकक्ष नही है। तीन वर्षो के 
उपरांत एस० एन० बनर्जी ने आलकारिक रूप से देशवासियों के आगे प्रइन उपस्थित 
करते हुए उनसे पूछा * यदि हमारी अपनी सरकार होती तो क्या वह सरकार लोकमत 
का इस प्रकार सर्वेथा निरादर करती हुई और देशवासियो के हितों की पूर्ण उपेक्षा करती 
हुई ऐसा काम करने का साहस करती ?३४ इसी कठोर सत्य की अभिव्यक्ति मराठा ने 
]8 सितंबर 88] के अंक में निम्न टिप्पणी करते समय की कि भारत का स्थान साम्राज्य 
में समानता का न होकर एक विजित राष्ट्र का था। उसने इस बात पर विशेष बल दिया 
कि माचेस्टर के हितों के लिए भारत के हितो का बलिदान तो प्रत्येक विजित राष्ट्र द्वारा 
विजेता राष्ट्र को बिना शिकायत किए चुकाए जाने वाले दड का ही रूप था। मराठा ने 
यह संकेत किया कि वस्तुत: दुख का मूल कारण विदेशी शासकों का अमुक अथवा अमुक 
कृत्य न होकर देश की यथार्थ मौलिक राजनीतिक स्थिति ही थी । 
लाड्ड रिपन ने 882 मे कपास करों का निवरतेन भारतीयों के सामान्य टित मे होने 
के निच्चित मंतव्य का पुनः: समर्थन किया। उसने साथ ही इस बात का भी दावा किया 
कि वह भारतीयों के लाभ के लिए भारत के हित मे ही भारत पर शासन का इच्छुक 
है ।१ 'बंगाली' ने ]] मार्च 882 मे अक मे तुरंत उत्तर दिया * “भारत के लिए ही भारत 
पर शासन की चर्चा अपने आप मे सदर हो सकती है परंतु हमारे शासक यह नहीं भूल 
सकते '' 'कि वे अगरेज हैं और उन्हें अवश्यमेव एक निश्चिचतत परिमाण में प्रत्येक मूल्य पर 
अंगरेजो को लाभान्वित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार ही सरकार चलानी चाहिए ।' 
अमृत बाजार पत्रिका ने एक बार फिर अपने 6 अप्रेल 882 के अक में भारत की राज- 
नीतिक दासता की ओर ध्यान आक्रृष्ट करते हुए उसका उपचार इस प्रकार से सु काया : 
“ब्रिटेन यूरोप के अपने संबधी देशों को उन्मुक्त व्यापार का वरदान पदान नही कर सकता 
और अपने उपनिवेश्ञों में भी यह उदारता नही दिखा सकता, क्योकि वे अपने शासक आप 
हैं।' * “परंतु भारत एक असहाय देश है, उसके सपूत दुर्बंल और शक्तिहीन है ।?” बहुत 
वर्षों के बाद कपास करों के निवर्तन की चर्चा करते हुए आर० सी० दत्त ने लिखा : भारत 
में ब्रिटिश प्रशासकों ने बंबई के शिशु कपास उद्योग को ईर्ष्या सेन देखकर उसके प्रति 
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संतोष ही प्रकट किया परंतु भारतीय प्रशासन के संबंध में तो वे बेचारे ब्रिटिश व्यापारी 
और ब्रिटिश मतदाता के ही दास थे । १५ 

इस समालोचना का एक समाहित तत्व यह था कि मारत सरकार को ब्रिटिश व्यापारियों 
के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए ताकि भारत के अनुकूल कर नीति अपनाई जा सके । 
सहचर के 22 मां 882 के अक में निदिष्ट सरकारी कोप को नियंत्रित करने की शक्ति 
भारतीयों को हस्तांतरित करने की माग भी बडे हो स्पष्ट शब्दों मे प्रस्तुत की गई ।3* 
चार वर्षो के उपरात इसी पत्र ने आग्रह किया कि यदि भारतीय आयात करों को पुनः 
लागू करना चाहते है तो उन्हे अगरेजी उपनिवेशो, कनाडा और आस्ट्रेलिया द्वारा किए 
गए संघपं के समान स्वशासन के लिए सघपं का पथ ही अपनाना चाहिए। इसी प्रकार 
]7 जनवरी ]886 के अक में मराठा ने घोर निराशा के साथ लिखा कि एक व्यापारी देश 
के विदेशी शासन में आयात करों के दोबारा बहाल होने की आजा हम कभी नहीं कर 
सकते ।!” 

भारतीय नेताओं को इस समय अपने आप सूझभा कि भारतीय उद्योग पर कपास करों 
के निवर्नन से होने वाले हानिप्रद प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने का एक अन्य उपाय था, 
विदेशी वरत्रों को न खरीद कर स्वदेशी को अपनाने के रूप मे स्वेच्छा से अपने उद्योग को 
संरक्षण प्रदान कर ॥ । रवदेशणी का एक बहुत बडा गुण यह था कि राजनीतिक दमन की 
स्थिति में भी इसे अपनाना सभव था। हमे यहा रवदेशी के प्रचार के राष्ट्रवादी प्रयत्नों 
की समीक्षा के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं क्योकि हम पहले ही इसी पुस्तक के तृतीय 
अध्याय में इसका विवेचन कर चके है। 


आयात करों का पुनः आरोपण 


]882 में आयात करो के पूर्ण निवर्तन के समय लार्ड रिपन ने यह पवित्र आशा प्रकट की 
कि अब इस कार्यवाही से भारत और टडग्लेड की जनता मे वर्षो से विद्यमान इस प्रइन से 
सबधित अप्रिय मतभेद समाप्त हो जाएगे।! परंतु भारत के पक्ष मे बोलने का दावा करने 
वाले कोमल न हो पाए और बाद मे उन्होने वर्षों तक, वस्तुत: तब तक, जब तक कि 
गष्ट्रीय आदोलन चलता रहा, कपास करों के निवतंन को राष्ट्रीय कटु समालोचना के 
प्रहार का प्रिय लक्ष्य बनाए ही रखा। ऊपर परीक्षित सभी पक्षों पर आग्रहपूर्वक कह 
चुकने के उपरात राष्ट्रीय नेता दोहराते थे . कपास करो का परित्याग “राष्ट्रीय अन्याय 
का एक उदाहरण है, एक घटिया किस्म का विश्वासघात है, और भारतीय हितों को 
ब्रिटेन के हितो के अधीन करने का एक प्रमाण और उदाहरण है ।** इसके अतिरिक्त 
स्वल्पतम उत्तजना के अवसर पर और प्राय. वित्तीय संकट की प्रत्येक घड़ी में नमक कर 
तथा आय कर जैसे अन्य करो को लगाने के समय अथवा अकाल अनुदान को समाप्त करने 
और राज्य सरकारों की निर्दिष्ट राशि मे कटौती करने जैसे लोकहित के खर्चों में छंटनी 
के समय वे प्रायः इस सबके बदले कपास पर आयात कर पुन: लगाने की मांग प्रस्तुत 
करते थे ।१8 

एक लंबे और कट्‌ सघषं के बाद भारतीयों को प्राप्त कर नीति संबंधी विजय मिली 
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तो कितु वह अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी । विनिमय की घटती दर, रेलों के द्रुत 
गति से निर्माण तथा भारी पड़ते हुए सैन्य व्यय ने भारत सरकार के वित्तीय साधनों पर 
निरंतर इतना अधिक दबाव डाला कि सरकार नए करों का सहारा लिए बिना वांछित 
वित्तीय संतुलन लाने में सफल ही नहीं हो सकती थी | अंततः: 894 मे 33 करोड धाटे 
का सामना करते समय नए कराधान का मामला बहुत गंभीर हो गया। निराशा की 
स्थिति में राजस्व के नए स्रोत को खोजते हुए सरकार ने 892 की भारतीय मुद्रा समिति 
द्वारा दी गई सलाह पर अमल करने का निश्चय किया। समिति की राय थी कि आयात 
करों के भारत में विरोध की कम से कम प्रंभावना थी। फलत: मार्च 894 में सभी 
आयातों पर सामान्य रूप से पांच प्रतिशत कर की व्यवस्था वाला नया कर अधिनियम 
लागू किया गया । राज्यसचिव के आदेश से लंकाशायर के हितों को ध्यान मे रखते हुए सूती 
बस्त्रों, सृुत और धागे को इस नए अधिनियम की क्षेत्र सीमा से मुक्त रखा गया ।/* 

इस नए अधिनियम के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की समीक्षा हमने आगे एक पृथक 
भाग में प्रस्तुत की है। यहां हम केवल नए कर अधिनियम की क्षेत्र सीमा से सूती सामान 
को पृथक रखने के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के विवेचन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। 
इस पृथक्‌करण ने देश मे विरोध का एक तूफान सा खडा कर दिया । विधान परिषद मे 
भारतीय सदस्यों ने कर अधिनियम की क्षेत्र सीमा से सूती सामान को बाहर रखने के रूप 
में बडें गलत काम के लिए उस बिल का प्रचंड विरोध किया।”* अनेक सार्वजनिक 
संस्थाओं ने स्मारपत्रों और विज्ञापनों के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया। देश के 
विभिन्‍न भागों में इसके विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए जन सभाओं का आयोजन 
किया गया ।४ समाचारपत्रों ने तो कपास करों की रक्षा के लिए कमर कस ली ।!”? 

राष्ट्रवादियों का कथन था कि सूती सामान विशेषत: उत्कृष्ट कोटि के सूती सामाद 
पर आयात शुल्क को विशुद्ध रूप से वित्तीय स्वरूप का होना उचित था न कि संरक्षक 
स्वरूप का ; क्प्रोंकि व्यावहारिक रूप से भारतीय मंडी में अधिकांश आयातित अंगरेजी 
सामान मे और भारतीय मिलों द्वारा उत्पादित सामान में किसी प्रकार की प्रतियोगिता ही 
नहीं थी ।(१ अधिकाश का तो विश्वास था कि किसी भी रूप में भारत जेसे पिछडे देश मे 
उसके उद्योगों को सुरक्षित संचालन और उन्नयन के लिए संरक्षक शुल्कों के आधान में 
कोई गलती नहीं ।** 

आयात शुल्क से सूती सामान की छूट को भारतीय नेताओं ने निस्संकोच रूप से 
इंग्लेड के शासक दल और मांचेस्टर के हितों के लिए भारतीय हितों के बलिदान का एक 
अन्य दृष्टात बताया । अत्यंत संयमी 'पूना सार्वजनिक सभा” तक को यह टिप्पणी करनी 
पड़ी कि भारतीयों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकना कठिन है कि यह छूट स्वार्णी और 
निरथथंक चीख पुकार करने वाली अंगरेजी व्यापारियों की एक संस्था के लिए रियायत 
है ।" वस्तुत: बहुत सारे भारतीय नेताओं ने तो इस दुर्घटना से विदेशी शासकों की 
उपर्यक्त राजनीतियों के संबंध में मूल्यवान पाठ ही सीखा। एडवोकेट ने अपने 30 मार्च 
894 के अंक में टिप्पणी की : लंबे और क्रोधपूर्ण विवादों के फलस्वरूप लागू किए कर 
अधिनियम के प्रवर्तन ने भारत में विदेशी शासकों के गुप्त इरादों पर भयावह प्रकाश डाला 
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है। प्राप्त निष्कर्ष की मृदु अभिव्यक्ति यह यी कि भारत की अंगरेजी सरकार भारत के 
लोगों के हितों की अपेक्षा अपने देश के हितो की अधिक फिक्र करती है ।*? ]8 मार्च 794 को 
पूना में हुई एक जनसभा मे स्वीकृत प्रार्थनापत्र मे इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया । 
प्राथियों ने इस टिप्पणी के उपरात कि सारी दुर्बोध नीति करो से कपास शुल्क को मुक्त करके 
सुस्पष्ट कर दी गई है, अपने विचार प्रकट करते हेए कहा “अब यह पता चल गया है कि 
क्यो सरकार भारत के खनिज और उत्पादन स्रोतों के विकास मे उसकी सहायता के लिए 
उंगली नही हिलायेगी । यह लकाशायर गुट से निकलने वाले आदेश की आज्ञाकारिता है। 
भारत के अनुकूल औद्योगिक विकास की राष्टीय नीति के बजाय, जिससे सरकार प्रयत्न- 
पू्वेंक कतराती है, यहा तो केवल विदेशी उत्पादकों के लिए ही अनुकूल औद्योगिक विकास 
नीति अपनाई जा रही है ।?? 'देनिक औ समाचार चद्विका' ने उस समय इस भावना को 
बडी तीखी भाषा मे प्रकट किया, जब उसने महिमामयी महारानी की सरकार को व्यग्य- 
पूर्वक यह सलाह दी कि वह स्पष्ट भाष्ग मे यह घोषणा क्ध्रों नहीं कर देती कि भारत 
न्यूनाधिक रूप से केवल इग्लेड द्वारा लूटने के लिए निर्धारित प्रदेश है इसके अतिरिक्त 
और कुछ नही ।** बगबासी ने अपने 7 मार्च 894 के अक मे प्रकाशित, “दि मास्क हैज 
फालन आफ ' शी लेख मे अपनी सामान्य जागरूकता के साथ राष्ट्रीय भावना का सक्षेप 
में इस प्रकार उद्घाटन किया 
कपास शुल्क के प्रइन के संदर्भ मे भारत मे विदेशी अगरेजी प्रशासन के चेहरे से 
नकाब हट गई है । देश के उच्च अधिकारी, नहीं नहीं, सारा सरकारी तत्र जो आज 
तक यह शेखी वधारता रहा है, उग्लेड के प्रमुख समान्नारपत्र जो डीगें हाकते रहे है कि 
हम भारतीयो के कल्याण के लिए और भारतीयो के हित मे भारत पर शासन करते 
है, वह सब खोखला सिद्ध हो चुका है। उन्हे अब यह लज्जाजनक आत्मस्वीकृति 
करनी ही पडेंगी कि भारत का प्रशासन इग्लंड के व्यापारियों के हित के लिए ही 
है ॥१० 
यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि सरकारी नीति के उत्तर मे 22 मार्च 894 के “हिंदू पच' 
ने और 8 मार्च 894 के 'अरुणोदय' ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे नए कर अधि- 
नियम से सूती सामान को मुक्त रखने के अपने शासको के उद्देश्य को विदेशी सूती उत्पा- 
दनो को न खरीदने के अपने दृढ सकल्प द्वारा धूल मे मिला दे ।१ 


894 और 896 के कर और कपास शुल्क अधिनियम 


आयात करों से सूती सामान को दी गई छूट के प्रति विरोध इतना उग्र था कि लाडें 
एलगिन को भारतीय आलोचको को संतुष्ट करने की आवश्यकता अनुभव हुई और उसने 
घोषणा की कि यह आवश्यक रूप से अतिम प्रबंध नही है ।*” यह प्रबंध वास्तव मे अल्प- 
कालिक सिद्ध हुआ । एक बार फिर वित्तीय आवश्यकताओ ने भारत सरकार को दिसंबर 
894 में नए कराधान के लिए विवश कर दिया । इस समय सूती कपडो और सूती धागों 
पर 5 प्रतिशत आयात कर लगा दिया गया परंतु इसके साथ ही भारतीय बिजली करघों 
से उत्पादित 20 नंबर अथवा उससे ऊंचे नबरवाले सूत पर प्रतिशोधपरक 5 प्रतिशत 
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उत्पादन शुल्क लगा दिया गया । यह उत्पादन शुल्क, किसी भी देश के आर्थिक इतिहास 
में अविद्यमान चुगीकर, राजस्व के प्रयोजन से नही थोषा गया था प्रत्युत नए आयात करों 
से भारतीय उद्योग को किसी प्रकार से लकाशायर के हितो के विग्द्ध सरक्षण मिलने की 
सभावना के तत्व को निर्मल करने के लिए ही थोपा गया था। वास्तविकता यह है कि यह 
शुल्क लगाने से पूर्व स्वयं भारत सरकार इस क्दम के औचित्य से सहमत नहीं थी। 
।878 में में सर जान स्ट्रेची ने सीमा शुल्क को महंगा, दु खदायी, और असुविधाजनक' 
और “अधिवाश स्थितियों में भारत में अव्यावहारिक' होने के कारण अस्वीकार कर दिया 
था। यहा तक कि ]894 में वित्त सदस्य जेम्स वेस्टलेड ने भारत सचिव को भेजे सप्रेषण 
में इस तथ्य की ओर निर्देश किया, 94 प्रतिणत भारतीय उत्पादन तो माचेस्टर के उत्पा- 
दको के साथ प्रतियोगिता #ी सीमा क्षेत्र के ही बिलकुल बाहर है क्योंकि वे तो मोटे स्तर 
के बस्त्र (24 नवर ओर इससे अधिक ऊचे) का उत्पादन करते हे और माचेस्टर भारत 
के समान इस स्तर के वस्तों को सस्ते मे बेचने का दभ नहीं कर सकता । उसने सलाह दी 
कि यदि यह दु.खदायक शुल्क लगाना ही है तो इसे 24 न० के ऊपर के स्तर के सूती धागो 
पर लगाना चाहिए । परतु राज्य सचिव का आदेश था जिससे विवश होकर सरकार को 
20 नवबर से ऊचे स्तर के सूत पर उत्पादन शुल्क लगाना पडा । इस प्रकार भारतीय मिलों 
के कुछ उत्पादन का 20 प्रतिशत इस शुल्फ के क्षेत्राधिकार मे आ गया । कपास शुल्क बिल 
पर भाषण करते हुए जैम्स वेस्टलड ने क्षमा प्रार्थना करते हुए स्वीकार किया कि सरकार 
ने श्रपनी ओर से इसकी विशेषताओं के आधार पर उसका अनुमांदन नही क्या प्रत्युत 
राज्यमचिव से प्राप्त निर्देशों के कारण ही दसे लागू करना पटा है ।"' 
जेसी आशा की जाती थी, भारतीय राष्ट्रवादियों ने कपास के उत्पादनों पर 
आयात शुल्को की बहाली का स्वागत ही किया और इसे लोक प्रिय दन्‍्छा की स्वीकृति का 
संकेत बताया ।७ इस सबब में हम दृष्टात रूप में डी० ई० वाचा महोदय को उद्धत करते 
है जिन्टोने अभिस्वीकार करत हुए कहा “सरकार न सचमृच जनता की आवश्यकताओं 
को स्वर दिया है और उदारतापूर्वक उसके सच्चे हितो की वकालत की हे ।'* इस 
प्रकार की प्रशसा सामान्य नहीं थी और आयात घुल्क की अल्पता की आलोचना भी 
साथ साथ होने लगी थी। उदाहरणार्थ मराठा ने 6 दिसबर 894 के अक में सरकार 
की इस कार्यवाही के लिए उसका समर्थन करते हुए यह टिप्पणी जोड दी : 'सरकार ने 
यह तभी किया है, जब इस विषय में उसके लिए और कोई विकल्‍प नहीं रह गया और 
दिवालियापन निड्चित ही था। इसके अतिरिक्त पत्र ने यह भी अनुभव किया कि शुल्क 
और अधिक ऊंचा अर्थात 0 अथवा [5 प्रतिशत होता । इससे पृथक भारतीय राष्ट्रवादी 
नेताओ ने निरश्नातर रूप से कपास उत्पादन शुल्क की निंदा की। उनके अनुसार यह शुह्क 
अनुचित, अशिष्ट तथा भारतीय जनता के हितो के विपरीत थे ।१७ 
ब्रिटिश उनन्‍्पादक निरचय ही 894 के राजकर सबधी प्रबंध से मंतुष्ट नही थे। 
उनकी धारणा थी कि 20 नवर से नीचे नवबरवाले सूत को सीमाशुल्क से मिली छूट 
भारतीय वस्त्र उद्योग को सरक्षण जुटा रही थी। लकाशायर मोटे कपडे के उत्पादन में 
भारत के साथ प्रतियोगिता कर सकता था और करता था परंतु उसके मार्ग की कठिनाई 
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यह थी कि उत्पादित वस्तुओं पर लगे कर के मुकाबले सूत पर उत्पादन शुल्क व्यवहार में 
अधिक हलका था और बर्मा मे भारत के निर्यातों को अनुचित रूप से समर्थन मिल रहा 
था | अंतत:, फरवरी 896 मे भारत सरकार को राज्य सचिव के माध्यम से डाले गए 
दबाव के आगे भुकना पड़ा और दो नए कानून बनाने पडे जिनके अंतगंत कपास के सूत 
पर आयात शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों को हटा दिया गया और साथ ही उसी समय बुने 
सामान पर ग्रायात कर 5 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिए गए और उसी समय 
भारतीय मिलों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के बुने सामान पर 3$ प्रतिशत अनुरूप उत्पा- 
दन शुल्क थोप दिया गया। इस नए विधान का परिणाम यह निकला कि एक ओर 
आयातित सामान से मिलने वाली 5$ लाख रुपयो की राशि अथवा 37 प्रतिशत राशि 
हाथ से निकल गई और दूसरी ओर भारतोय सामान पर करों में 300 प्रतिशत अथवा 
]! लाख रुपयों की वृद्धि हो गई है ।* 

नाममात्र संरक्षण को हटाने के लिए मोटे कपडें तक पर कराधान की क्रिया ने भार- 
तीय लोकमत पर विस्फोटक प्रभाव डाला। भारतीय लोकमत ने भारतीय उद्योग और 
भारतीय जनता के हितों के बलिदान के विरूद्ध क्रोध मे उफनते हुए तीखे प्रहार किए ।९१ 
उदाहरणार्थ, 9 कर० रा 89५6 के अंक में गरजते हुए मराठा ने लिखा : “इस देश के प्रशा- 
शन के ईस्ट इंडिया कपनी से महारानी महोदया के पास हस्तातरित होने से पहले 
लंकाशायर के पक्ष में दोबारा लगाए जाने वाले कपास शुल्क जैसे अति नीच और 
अन्यायपूर्ण पापकर्म करने का साहस किसी ने भी नहीं किया । इसी प्रकार 'समय' ने 3] 
दिसबर 896 के अक मे तीखे प्रहार करते हुए लिखा : “इससे स्पप्ट दिखाई देता है कि 
अंगरेज किस प्रकार अपने स्वार्थों मे अंधे हो गए है। अपने देशवासियों के हितों की उन्हे 
इतनी चिता है कि इसके लिए दूसरों के हिता को क्षति पहुंचाने मे भी सकोच नहीं करते 
---वे तो छरा निकाल कर दूसरो का गला काटने को तैयार है । 

कपास पर लगे उत्पादन शुल्क ने आगामी अनेक वर्षों तक राष्ट्रवादियों को उत्तेजित 
किए रखा । 902 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने तीखी भाषा में निबद्ध एक प्रस्ताव में 
उत्पादन शुल्क की निदा की और इसके निरसन की माग की। यह प्रार्थना 904 में 
दोहराई गई ।7" डी० ई० वाचा ने 902 मे प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि 
जब तक सरकार इस अनुचित शुल्क को हटा नहीं लेती, काग्रेस इसके विरुद्ध आदोलन पर 
आदोलन करती ही रहेगी ।?! आर० सी ० दत्त ने अपने लेलो, पुस्तकों और असख्य भाषणों 
में इस पर विस्तृत विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुचे कि : “यह राज कर संबंधी 
अन्याय के एक प्रमाण के तौर पर 896 का अधिनियम आधुनिक काल में अपना उदा- 
हरण आप ही था । उन्होंने आगे कहा * अत्यत सुसम्य सरकारें विदेशी सामान पर निषे- 


घक शुल्क लगाकर गृहउद्योगों की रक्षा करती है, उन्मुक्त व्यापार की समग्रत. और पूर्णतः: 
समर्थक सरकारें भी आयातित सामान पर राजस्व के प्रयोजन से साधारण सा सीमाशुल्क 


लगाती हुई अपने घरेलू उत्पादनों पर शुल्क नही लगाती है ।?ः जी० के० खोसले ने 
लेजिस्लेटिव कौसिल मे अपने भाषणों में उत्पादन शुल्क के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र- 
वादियों द्वारा अनुभूत विक्षो भ को बार बार मुखरित किया ।?* एन० जी० चंद्रावरकर तथा 
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सुरेंद्रनाय बनर्जी ने काग्रेस के सभापति पद से उत्पादन शुल्क के निवर्तेन की माग को 
उठाया?! और समाचारपत्रो ने भी अपने कालमो में इस विपय को सजीव बनाए रखा । “5 

।894-6 के वित्तीय परिवतंती पर राष्ट्रवादियो का आक्रमण निम्नलिखित तकाँ 
पर आधारित था . 

भारतीय नेता निश्चित थे कि कपास पर लगे उत्पादन शुल्क भारत के आद्योगिक 
विकास को विलबित और प्रतिबधित करने वाले थे ।** वे इस बात से विशेष रूप से भय- 
भीत थे कि उत्पादन शुल्क भारतीय वस्त्र उद्योग के महीन किस्म के यूत की कताई के 
मार्ग में बाधक बनेगा और इसी विशेष दिशा मे इस उद्योग के अधिक बरिस्तार की 
सभावनाएं थी ।”? कुछ नेताओ ने यह आशका भी प्रकट की कि उत्पादन शुल्फ भारत के 
वस्त्र निर्यातों को बुरी तरह से कटका देगा और उसके फलस्वरूप जापान जैस उसके प्रति- 
ढंदी एशियाई देशो को अपने उत्पादनो से भारत के उत्पादनो को प्रतियोगिता में पछाडने 
में समर्थ बनाएगा ।/" वस्तुत यह भय निराधार था क्योकि 894 और 896 दोनो 
अधिनियमो मे निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादनो पर शुल्क की पूरी छूट की व्यवस्था 
थी। इन नेताओं ने सभवत या तो अधिनियम की धाराओं को गलत समभा अथवा 
कदाचित उनका यह विश्वास था कि औद्योगिक उत्पादनक्षमता की सामान्य दुर्बलता तथा 
लाभ का ढाचा परोक्ष रूप से विदेशी प्रतिद्रद्वियो से प्रतियोगिता में भारत की सामर्थ्य का 
प्रतिकल रूप में ही प्रभावित करेगा । 

भारतीय नेताओ ने 896 के कपास उत्पादन शुल्क अधिनियम पर इस तक से और 
अधिक प्रहार किया कि इससे जनता के अपेक्षाकृत निधन वर्गें को कठिनतता का अनुभव 
होगा क्योंकि यह वर्ग मोटा कपड़ा खरीदता है और उसपर अब कर लगा दिया गया है ।* 
कुछ महानुभावों ने इस तथ्य को भी सामने रखा कि विदेशी वस्त्रो के आयात कर में जो ॥3 
प्रतिशत की छूट इस राज्य बर के साथ जोड दी गई है, उसका लाभ भारतीय जनता के 
अपेक्षाकृत घनी वर्ग को ही होगा क्योकि वे ही प्रधान रूप से विदेशी वस्त्रो का उपयोग 
करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि धनिकों को भारमुक्त करने के लिए बचारे 
गरीबों पर कराधान कर दिया गया है ।*” बगाली ने अपने 8 फरवरी ]896 के अक मे 
पूछा : 'सरकार की निधन जनता के प्रति वह सहानुभूति कहा चली गई है जिसकी वह 
शेसी बधारती रही है ? ' 

उनका दूसरा तक॑ यह था कि भारतीय उद्योग और जनता की समृद्धि पर इसके 
हानिप्रद प्रभाव के श्रतिरिक्त तथाकथित प्रयोजनो की दृष्टि से भी यह उत्पादन शुल्क 
अनावश्यक, अत अनुचित था। इस तक के समर्थन मे उनकी सर्वप्रथम युक्ति यह थी कि 
स्पष्टतया वित्तीय उत्पादकता का इसको लागू करने के कारणो मे कोई स्थान नहो, क्योकि 
इसकी वसूली से होने वाली आय वसूली पर होने वाले व्यय के बराबर भी नहीं हो 
पाएगी । अत. किसी भी रूप में यह आय पर्याप्त नही कहला सकती । डी० ई० वादा ने 
इस संबध मे एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया। उस समय सरकार को उत्पादन शुल्क के 
संग्रह से |7 लाख रुपयों की वसूली हुई थी जो राजस्व का एक तुच्छ अंध था जबकि उसने 
मिल मालिको के लाभों को दुर्भाग्यग्रस्त कर दिया था, यहां तक कि उनके 50 प्रतिशत 
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लाभ इस शुल्क से दुष्प्रभावित हो गए थे। अपने उपर्युक्त कथन के उपपरिणाम में वाचा 
महोदय ने कहा कि यह कहना बिलकुल गलत है कि मिलमालिक शुल्क से होने वाली 
हानि की उपभोक्‍ताओं से पूति कर सकते थे अथवा कर रहे थे ।१£ यह भी एक पर्याप्त 
रोचक सत्य है कि इस विवाद में वाचा महोदय ने इस कल्पना को जिसे राष्ट्रवादियों ने 
इसमे पूर्व स्पष्ट तक के रूप में प्रस्तुत किया था कि इस उत्पादन शुल्क के थोपने से उप- 
भोक्‍्ता पर ही सारा भार पडंगा--मानने से इनकार कर दिया ।”* द्वितीय, भारतीय 
नेताओं ने इस तर्क को भी ठुकरा दिया कि आयात करों के संरक्षी स्वरूप को अपक्षपाती 
बनाने के लिए तथा इस प्रकार भारत और ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार को बनाए रखने के 
लिए उत्पादन शुल्क की अपेक्षा थी । उन्होंने पू्वंबत दुढ़तापूतक कहा था कि आयात शुल्क 
स्थानीय उद्योग के लिए सभी व्यावहारिक दृष्टियों से किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं 
जुटाते क्योकि भारतीय मंडी में भारत और ब्रिटेन के सूती उत्पादनों में प्रतियोगिता का 
क्षेत्र अत्यधिक ही संकीर्ण था। ब्रिटेन भारत को थोड़े से ही मोटे कपड़े का निर्यात करता 
था और इधर भारत उल्लेखनीय मात्रा में बढ़िया भूरे सामान का उत्पादन नही करता 
था जो भारत में ब्रिटेन के निर्यात का एक बहुत बडा भाग था । इस तक के पथ पर 
हेत सारे भारतीएें ने मांग की कि यदि उत्पादन शुल्क अवश्य ही लगाना है तो उसे 20 
नंबर और उससे ऊचे सूत पर न लगाकर 24 नंबर ओर उससे ऊचे सूत पर ही लगाना 
चाहिए |? इस संबंध मे फजल भाई विश्राम ने लेजिस्लेटिव कौंसिल मे एक संशोधन 
प्रस्तुत किया जिसे उपस्थित सातों भारतीय सदस्यों का समर्थत मिला ॥/९ बाद मे जब 
ब्रिटिश उत्पादकों ने शिकायत करते हुए और रियायतों की इस आधार पर चिल्लाहट की 
कि 20 नंबर के नीचे के भारतीय सूत को दी गई छूट ने उन्मुकक्‍न व्यापार के विरुद्ध युद्ध 
छेड़ रखा है तो भारतीय नेताओं ने उनकी मान्यता का बडी तीव्रता से निषेघ किया ।? 
कुछ ने तो यहा तक कि सुझाव दिया कि यदि भारत सरकार ब्रिटिश उत्पादको को प्रसन्न 
ही करना चाहती है तो उत्पादन शुल्क को बढाने के बदले 20 नंबर तक के अंगरेजी सूत 
को आयात कर से मुक्त कर दे ।१० 
उत्पादन शुल्क के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का प्रचंड विरोध और उसकी सावेंजनिक 
भत्संना प्रधान रूप से उसके दुष्परिणामों के विश्लेषण अथवा उसकी निररथ्थकता के परिज्ञान 
से उत्पन्न नही थे, प्रत्युत उत्पादन शुल्क थोपने के मूल कारणों का उनका सही ज्ञान तथा 
यह विश्वास ही इसका कारण था कि इस संदर्म में यह कर न गलत था, न अयथास्थान था 
ओर न ही मिथ्या विचारित साधन था, क्योंकि इस सबके विपरीत इसके प्रस्तावकों का 
जामरूक प्रयोजन भारत के पनपते वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंचाना था ताकि मांचेस्टर के 
फिलस्तीनियों को सांत्वना दी जा सके जो इस रूप में प्रतिद्वंद्वी के विकास को प्रतिबाधित 
करने की आइ॥ रखते थे। 894 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने इस तथ्य 
को बड़ी ही प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया । उसने उत्पादन शुल्क को लंकाशायर के हितों 
पर भारतीय हितों की बलि चढ़ाना मानने के अपने दृढ़ विश्वास को अभिलिखित किया।* 
बंगाली ने अपने 8 फरवरी ]896 के अक में तीखे व्यंग्यात्मक स्वर में टिप्पणी की : 
“भारतीय जनता तो भारत सरकार को सत्ता में नहीं रख सकती '' 'मांचेस्टर कर सकता 


208 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


है और करता है'*'पहले सत्ता फिर कत्तंब्य' । 

और अधिक गहराई से विचार करने पर कुछ भारतीय नेता इस निष्कं पर पहुचे 
कि इस उत्पादन शुल्क के पीछे तो भारतीय औद्यौगिक विकास को ब्रिटिश उद्योग की 
आवश्यकताओ और आदेशों के अधीन करने के सिद्धात और नीति काम कर रहे है। इस 
भावना को सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए फिरोजशाह मेहता ने कौसिल चेबर मे घोषणा 
की : 'वह सिद्धात और वह नीति यह है कि यदि कही अगरेजी उत्पादनों के साथ भारतीय 
उत्पादनों की प्रतियोगिता के सदेह का लेशमात्र भी दिखाई देता हो तो भारतीय उद्योग 
का उसके जनमते ही गला घोंट देना चाहिए ।"! अपने समय के कदाचित सर्वाधिक कोमल 
प्रकृति के लोक नेता एन० जी० चद्रावरकर भी 900 के काग्रेस अधिवेशन मे अपने 
सभापतीय भाषण में यह टिप्पणी करने को विवश हो गए कि वर्तमान नीति मे किसी भार- 
तीय उद्योग को यूरोप की प्रतियोगिता मे विकसित नही होने दिया जाएगा ।?? खासिम-उल- 
अखबार ने अपने 24 दिसबर 894 के अक में टिप्पणी की कि आज तक अगरेज भारतीय 
उद्योग को सहायता देने का फरेब करते आ रहे थे परंतु अब इस तथ्य ने उनके चेहरे का 
नकाब उतार दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी वास्तविक इच्छा इसके दमन 
की ही है ।* मराठा ने 7 मार्च 895 के अक में भारत मे ब्रिटेन की मूल आथिक नीति 
के संबध मे तो और अधिक ममंघाती टिप्पणी की। उसने लिखा : यह अकेली घटना 
यह प्रकट कर देती है कि इग्लेड के मशीन उत्पादको की इच्छा है कि भारत कृषिप्रधान 
देश ही बना रहे अथवा हम भारतीय इग्लेड के लिए सदा कच्चे माल के उत्पादक बने रहे 
और इग्लेड सदंव हमारे लिए पक्के माल का निर्माता-उत्पादक बना रहे । 


राजनीतिक प्रभाव 


उत्पादक शुल्क और कर के प्ररन के अध्ययन के आधार पर बहुत सारे विचारशील भारतीय 
नेताओ ने भारत मे ब्रिटिश राज्य के लाभप्रद चरित्र और वास्तव मे तो उसके लक्ष्यों 
और प्रयोजनो को चुनौती देते हुए अधिक व्यापक अनुमान लगाए। वास्तव में भारतीय 
राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास मे कर सबधी दुघं टना को प्राप्त महान ऐतिहासिक महत्व का 
प्रधान आधार समस्या का यही पक्ष है। साथ ही भारत मे राष्ट्रीय भावना को पनपाने 
में कपास उत्पादन शुल्क तथा विभिन्‍न कर सशोधनो ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 
उससे राष्ट्रीय भावना विदेशी शासन के नैतिक आधार के प्रति सदेह पर ही केंद्रित हो गई 
अथवा दूसरे शब्दों में भारतीय जनता और उसके नेताओ के मन मे इस शासन के नैतिक 
आधारों के विषय मे ही शंका उत्पन्न हो गयी ।** 

बहुसंख्यक भारतीयों ने 894 और 896 की अवधि में चुगीकर तथा उत्पादन 
शुल्कों की कहानी से यह प्रमुख परिणाम निकाला कि भारत का शासन भारतीयों के 
हित में न होकर सामान्यत: ब्रिटिश जनता के और विशेषत: ब्रिटिश व्यापारियो और 
उत्पादकों के हित मे ही है। भारत के हितो का ब्रिटेन के हितों के साथ टकराव की स्थिति 
में भारतीयों को ही हानि उठानी पडेगी ।?* इस भावना को केसरी के 28 फरवरी 896 
के अंक मे तिलक ने बडे ही कडवेपन से इस प्रकार प्रकट किया: भारत को निश्चित 
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रूप से केवल यूरोपीयो के भरण-पोषण के लिए सुरक्षित एक विस्तृत अन्न क्षेत्र के रूप में 
ही लिया जाता है।' इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 29 जनवरी 896 के 
अंक मे निर्मम टिप्पणी करते हुए लिखा : “यह स्पष्ट है कि भारत अगरेजों की संपत्ति 
है।' बहुत सारे अन्य भारतीयो ने समान स्पष्टता परतु अपेक्षाकृत कम क्रोध के साथ 
अपने विचार प्रकट किए। 896 में भारतीय राष्ट्रीय का ग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष पी ० आनन्द 
चारनू ने 896 मे लेजिस्लेटिव कौसिल में कपास शुल्क बिल पर दिए गए अपने भाषण 
में इस प्रइन से संबंधित समग्र राष्ट्रीय चितनधारा को संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया : 
जहा भारत ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ हाथो मे विदेशी आक्रमणो से सुरक्षित है, वहा अंगरेजों 
के हितों के साथ भारतीय हितो के टकराव के मामलो मे वह असुरक्षित है और जहां 
(जैसा एक तमिल उक्ति मे कहा गया है) यहा तो मेंड ही फसल को खाने लगी है ।*” 
इस प्रकार भारतीय नेतृत्व के एक विशाल वर्ग का भारत मे ब्रिटिश शासन के नैतिक 
आदशों पर से तथा विदेशी शासको के गला फाडकर प्रचारित परोपकारी उद्देश्यों पर से 
विद्वास ही उठ गया। यहा यह उल्लेखनीय है कि उस समय के राष्ट्रीय आदोलन की 
प्रकृति के समग्रत अनुकल होते हुए भी इस अनुभव ने भी किसी राजनीतिक मांग को 
विधायी तीब्र गति प्रदान नहीं की और अनेक भारतीय नेता इस अवसर का अपने पक्ष मे 
लाभ उठाने मे चू ७ गए। फिर भी कुछ नेताओं ने राजनीतिक सुधार की अपनीः प्रिय 
मागो को आगे बढाने मे इस अवसर का उपयोग किया। यह दूसरी बात है कि उनकी 
मार्गे ही अत्यधिक हलकी थी, विशेषत नेताओं के राजनीतिक और आशिक ज्ञान के 
सदमं में देखने पर तो वे बहुत ही हलकी दिखाई देती हैं। इस सबध मे श्रीगणेश करने 
का श्रेय मदनमोहन मालवीय को है जिन्होने 894 के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के विधान 
परिषद के सुधार संबधी अधिवेशन भें अपने भाषण मे इस दिशा मे नेतृत्व किया । 
मालवीय जी ने देखा कि सुधरी हुई विधान परिषद भारतीयों के हितो की सुरक्षा मे 
असफल रही है । इंपीरियल लैजिस्लेटिव्‌ कौंसल के सरकारी सदस्य 894 के भारतीय 
कर अधिनियम पर अपनी रुचि के अनुसार मतदान नहीं कर मसके हैं और कौंसिल का 
प्रयोग राज्य सचिव के आदेश पर केवल मोहर लगाने के रूप मे ही किया गया है । अतएव 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जहा तक भारतीयो के सच्चे और वास्तविक हितों 
का संबंध है. सुधरी लैजिस्लेटिव कौसिल धोखे के अतिरिक्त और कुछ नही ।* इस तथ्य 
की, कि गैरसरकारी सदस्यों ने प्राय ही भारत के हित का ही समर्थन किया है, जानकारी 
के संदर्भ मे उन्होने माग की कि कौमिल में गैरसरकारी सदस्यों की सख्या बढाई जाए 
और कौसिल को देशवासियो के हितो की सुरक्षा के लिए दुढ़ और अधिक शक्ति प्रदान 
की जाए ।* 'मराठा' ने तो इसरो भी और आगे बढ़कर अपने ]6 दिसबर 894 के अंक 
में यह माग की कि इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौसिल के बहुसंख्यक सदस्यो का निर्वाचन 
होना चाहिए और शाही बजट मतदान द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए। अन्य बडुत 
सारे लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार भारत के हितों की सुरक्षा मे 
समर्थ नही है ।!९० कइग्रों ने तो सरकार से कहा कि वह खुले तौर पर भारत सचिव के 
पक्ष में अपनी शक्तियों का त्याग कर दे अथवा लेजिस्लेटिव कौंसिल को ही समाप्त कर 
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दे ताकि वह इस समय गुप्त रूप से प्रयुक्त की जाने वाली भ्रधी शक्ति को खुलकर काम 
में ला सकें ।/० 
थोड़े से, विरल उदाहरण ऐसे भी मिलते है जिनमे स्वशासन तक की माग की गई । 
इस सबंध मे यह क्रातिकारी विचार इस प्रकार प्रकट किया गया कि भारत तब तक 
राज करो के सबध मे न्याय प्राप्त नही कर सकता अथवा उद्योगीकरण की नीति को 
कार्य रूप नही दे सकता, जब तक कि वह ब्रिटेन के राजनीतिक नियत्रण से मुक्ति नही था 
लेता तथौं आत्मशासित देश नहीं बन जाता | यह मत खुले तौर पर बगनिवासी ने अपने 
9 फरवरी 896 के अंक मे इस प्रकार से प्रकट किया इग्लेड प्रधान रूप से एक उत्पादक 
और व्यापारी देश है। जब तक इस देश पर अगरेज लोगो का शासन है, तब तक भारत 
के सपूतों को व्यापार और उत्पादन म॑ उनकी करता को सहन करना ही पडेगा ।१": 896 
के उत्पादन शुल्क और कर छूट की चर्चा करते हुए 898 मे ग्रार० सी० दत्त ने उपर्युक्त 
दृष्टिकोण से मिलते-जुलते अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए 
जब तक भारत की जनता को सरकार की सहायता करने का, अपने राष्ट्रीय राजस्वो 
और राष्ट्रीय हितो की रक्षा करने का साविधानिक अधिकार मिल नही जाता तब 
तक भारतीय जनता का इग्लंड के ब्रिटिश मतदाताओं के आदेश स काम करने वाली 
भारत की बरतानवी सरकार द्वारा जानबूभककर और खुल्लमखुल्ला भारतीयों के 
हिंतो की बलि चढ़ाने का अपमानित करने वाला दृश्य बार बार देखने को मिलगा ।१९० 
उत्पादन शुल्क ने गोखले तक को इतना क्षुब्ध कर दिया कि उन्हे यह टिप्पणी करनो पडी 
कि इस शुल्क से यह स्पष्ट हो गया है कि जान स्ट्अर्ट मिल ने एक देश के लोगो पर अन्य 
देश के लोगो की सरकार के सबध मे जो कहा है वह सही है ।!?' 
परतु देश की राजनीतिक मुक्ति का सण्ष अभी भविष्य के गर्म में ही निश्ति था । 
उस समय तो कायंसूची मे था, राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना, एस प्रवृति को पुष्ट करना 
तथा राजनीतिक आदोलन और सघपष के लिए भारतीय जनता को प्रशिक्षित करना। 
जैसा कि हम पहले देख चके हैं, इनमे से प्रबनता, बुद्धिमत्ता और सफलता के साथ पढ़ना 
काम ही सपन्‍न किया गया । दूसरा का करो के मामत मे सारे देश के च्पे चप्पे मे जागृत 
राष्ट्रीय भावना के प्रचार के साथ ही निष्पन्न हां गया । उस पीढी के नेताओ में अत्यत 
कुशल राजनीतिज्ञों मे सबसे चतुर लोकमान्य तिलक ने दस सबंध भे कर के विषय पर 
आदोलन के महत्व को पूर्ण रूप से अभिस्वीकार किया । राष्ट्रीय एकता वा आद्वान करने 
में उनके समाचारपत्र 'मराठा' ने अपने 9 फरवरी ]896 के अक में लिखा 
युवा भारत के कट्टर अगरेज शत्रु सदेव गला फाड फाड कर चिल्लाते रहे हैं कि भारत 
कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। आइए, हम इस भयकर सकट की घडी म एक हो 
जाए। आइए, हम सारे भारतीय, रिंद्र, मुसलमान, पारसी और भारत म॑ रहने बाले 
अंगरेज, एक सामान्य उहेदय बना लें । यह समय सदेह और सकोच का नही राष्ट्रीय 
हित में सभी निजी मतभेद मुला देने चाहिए और मूल निवासियों तथा आग्ल भार- 
तीयों को समान शत्रु वा सामना करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए ।!% 
उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ब्रिटिश नीति के अन्य पक्षो के प्रति राष्ट्रीय प्रति- 
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क्रिया से अपने को उच्चतर स्तर की गुणात्मकता में पृथक करती है। सत्य यह है कि 
राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास में प्रथम बार ही आर्थिक 
अथवा उससे भिन्‍न कारणों से तीसरा कार्य सपन्‍न क्या । यद्याप यह छोटे पैमाने पर और 
कदाचित देश के केवल एक ही भाग अर्थात बबर्ड प्रेसीडेंसी मे किया गया था यह कोरे 
आदोलन के स्तर से उठकर वास्तविक का्यंवाही के क्षेत्र मे पहुच गया । इसी समय पर 
और कपास उत्पादन शुल्क के प्रश्न को लेकर विदेशी सामान का वहिष्कार उल्लेखनीय 
परिमाण मे कार्यें रूप मे परिणत होता दिखाई दिया ।'"९ विदेशी सामान के बहिष्कार की 
घोषणा राष्ट्रवादी नेताओं के एक वर्ग ने स्वदेशी उद्योग की सहायता के एकमात्र उपलब्ध 
साधन के रूप मे की थी क्योकि उनके अनुसार ब्रिटेन की न्यायप्रियता और दयालुता पर 
किसी प्रकार का विश्वास नही क्रिया जा सकता था । देश के अनेक भागो मे जनसभाएं 
की गट और उनमे स्वदेशी के प्रयोग की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र मे एक छोटे स्तर 
के स्वदशी अभियान का सचालन किया गया। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, छोटे स्तर 
पर विदेशी वम्त्रों के बहिष्कार का यह आनियान उत्पादन शुल्क के विरुद्ध किए गए राज- 
नीतिक आदोलन से कम महत्वपूर्ण नही था क्योकि इसमे लागो के स्वत प्रत्यक्ष कार्य वाही 
करने का एक नरद ८ उजागर हो गया । यह अपन दुखों की निर्वुत्ति के लिए झ्ासको के 
आगे गिडगिडाने और उनकी कृपा पर निर्भर रहने के बदले अपनी सहायता श्राप ही 
करने की भावना का प्रतिनिधित्व करता था ।!०” मरकार की शुल्क नीति से उत्पन्न होने 
वाली प्रारभिक स्वदेशी भावना न भारतीयो में आत्मविश्वास की भावना को जन्म देन मे, 
शहरी लोगो की बहमख्या को राष्ट्रीय राजनीति के भड़े के नीचे सगठित होने मे बीज 
डालने की भूमिका निभाई | 


899 का चीनी आयात शुल्क 


भारतीय नेताओं को राज कर नीति का व्याकुल करन वाला एक और पक्ष यूरोप से अनुग्रह 
के रूप मे आने वाली चीनी पर उसी मात्रा मे थोषा गया आयात शुल्क था। यह सचमुच 
एक जटिल विपय था और यह भारतीय नेताओं की आथिक पकड़ की गहराई, आर्थिक 
राष्ट्रवाद की और राजनीतिक कौशल की कसौटी बन गया। समीक्षाधीन अवधि मे यह 
आदोलन भारतीय नेताओ के बीच गहरे मतभेद के कुछ कारणों में से एक था । 

9वी शताब्दी के मध्य तक भारत चीनी का निर्यातक देश रहा था, कितु इसके बाद 
जल्दी ही वह अधिकाश रूप मे ब्रिटिश उपनिवेश मारिशस से बढिया चीनी आयात करने 
लगा। ।9वी शतानदी के अतिम दशक की अवधि मे जम॑नी और आस्ट्रिया से वहा की 
सरकारो द्वारा अपनाई गई राज्य अनुग्रह निर्यात पद्धति के फलस्वरूप चुकंदर चीनी के 
आयात में अपरिमित वृद्धि हो गई। सस्ती होने के कारण 898 तक चुकदर चीनी के 
मारिशस के आयात पर और साथ साथ देश मे उत्पादित चीनी पर छा जाने का सकट 
उपस्थित हो गया । भारत सरकार ने इस प्रवाह को रोकने के लिए 20 मार्च 899 को 
4894 के भारतीय कर अधिनियम मे सशोधन किया । इसके अतर्गत सरकार ने राज्य 
अनुग्रहों की मात्रा मे अनुप्रह पोषित चीनी पर सम करने वाले आयात करों के आधान का 
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अधिकार प्राप्त कर लिया उन्मुक्त व्यापार की स्पष्ट स्वीकृति नीति से दिखाई देने वाले 
साहसिक परिवतंन का प्रधान कारण सरकार ने यह बताया कि सरकार भारत के महान 
उद्योग और उस पर निर्मर गन्ने की उपज के कृत्रिम रूप से उत्तेजित प्रतियोगिता के हाथो 
और अधिक क्षय तथा विनाश को रोकने को उत्सुक है। यह आरोप लगाया गया कि पहले 
ही बहुत अधिक क्षति हो चुकी है। भारत मे रिफाइनरी व्यापक और अबाधित रूप से 
बद होती जा रही है और गन्ने की उपज का क्षेत्र सिमटकर !3 प्रतिशत रह गया है। 
सरकार ने यह भी दावा किया कि अनुग्रह पोषित चीनी न केवल भारत मे देश के आध- 
निक कारखानो में उत्पादित और शोधित चीनी से प्रतियोगिता करती है प्रत्युत देश की 
अशोधित अथवा अधू रेपन से शोधित चीनी ते भी प्रतियोगिता करती है ।!" इसके साथ 
ही सरकार ने इस तथ्य को मानने से एकदम इकार कर दिया कि इसके पीछे मारिशस 
के क्रिसानो और उत्पादको के हितो की सुरक्षा जैसे शाही चिता के क्रिसी विषय ने सरकार 
के इस निर्णय पर पहुचने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । सरकार ने तो यह मत 
प्रकट किया कि इसके विपरीत सत्य यह है कि भारतीय उद्योग के और भा रतीय कृषि के 
हित ही समग्रत पथ प्रदर्शक शक्ति रही है ।९* 

यद्यपि लाई कर्जन ने अपने इस कदम के देश में प्रबलतम समर्थन का खुला दावा 
क्या और सावंजनिक रूप से घोषणा की कि केवल आयात व्यापारियो, बबई और 
कराची के यूरोपीय वाणिज्य सदनो द्वारा ही असहमति दिखाई गई है,'?"्तथापि वास्तविकता 
कुछ और ही थी। भारतीय राष्ट्रीय नेता कभी भी, यहा तक कि प्रारभ मे भी, इस सम 
करने वाले आयात कर के समर्थन मे एकमत नही थे। समय की गति के साथ तो राष्ट्रीय 
विरोध ओर वेग पकडता गया। इसके अनिरिक्त जेसाकि हम आगे देखेंगे, किसी 
भी स्थिति में भारतीय समर्थन बिना शर्ते और सरकारी क्षेत्रो द्वारा यह प्र उठाते हुए 
किए गए प्रचार की भावना के अनुरूप नही रहा। 

भारत सरकार की कार्यवाही के समर्थक और आलोचक, कम से कम प्रारभ मे तो 
बराबर सतुलित नही थे। अधिनियम के सशोधन के समय और उससे पूर्व समथंको ने 
आलोचको को पीछे छोड दिया था। समर्थकों मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वर जस्टिस एम ० 
जी० रानाडे का था, जिनके शब्द तब भी बहुत सारे भारतीयो की दृष्टि मे आथिक मामलों 
में कानून की सी प्रामाणिकता लिए हुए थे और जिनके विचार मई और जून 899 के 
“टाइम्स आफ इंडिया” में प्रकाशित तीन लेखों मे अभिव्यक्त हुए थे।7१ दूसरे सक्रिय 
समर्थक थे पी० आनन्द चारलू और आरण० सी० दत्त । चारलू महोदय ने इपीरियल 
लैजिस्लेटिव कौसिल मे अपने पद से सरकार को प्रबल और मुखर समर्थन दिया ।!£ 
लगभग सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्र, उदाहरणार्थ दि अमृत बाजार पत्रिका, दि बगाली, 
दि हिन्दू, दि मराठा, दि इन्दु प्रकाश, दि ऐडवोकेट और दि ट्रिब्युन समर्थक पक्ष मे ही 
थे |!» बस्तुत सार्वजनिक रूप से अनुग्रह पोषित चुकदर चीनी के विरुद्ध स्वर मुखरित 
करने वाला और सरकार से सरक्षक कार्यवाही की माग करने वाला दि अमृत बाजार 
पत्रिका देश का प्रथम समाचारपत्र था ।?/4 

राष्ट्रवादियो के एक छोटे परतु मुखरित वर्ग ने प्रबलता और कठोरता के साथ इस 
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शुल्क का विरोध किया। इस वर्ग के नेता के रूप मे पृथ्वीश चन्द्र राय का नाम लिया 
जाता है। राय महोदय इंडियन एसोसिएशन की काययेकारिणी के सदस्य थे और कलकना 
की स्ट डिंग काग्रेस कमेटी वे सहायक सचिव थे। उन्होने 895 मे 'पावर्टी प्राब्लम आफ 
इडिया' पुस्तक लिखकर अशथंशास्त्री के रूप मे प्रसिद्धि पाई थी और इस समय उन्होने 
चीनी कर पर एक लेख भी पुस्तिकः रूप में प्रकाशित किया था ।'!* इन दोनो वर्गो के 
बीच अकेले परतु सशक्त व्यक्तित्व वाले फिरोजशाह मेहता थे। उन्होंने इस मामले में 
जल्दीबाजी करना उचित न समभझा। इपीरियल लैजिस्लेटिव कौसिल में सरकारी बिल 
पर विवाद के समय उन्होंने यह सुझाव दिया कि दस मामले में किसी एक पक्ष में निर्णय 
करने से पूर्व और अधिक तथ्यों की जानकारी की, और अधिक विस्तृत पूछताछ की तथा 
और अधिक वाद-विवाद वी आवश्यक्ता है ।?!९ 

इन दोनो वर्गों द्वारा अपनाई गई स्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को के विस्तृत 
विवेचन से पूर्व हम इस प्रश्न से सबधित दा अन्य पक्षों की ओर पाठको का ध्यान दिलाना 
चाहेगे। प्रथम, भारतीय नेताओं के मन में [89] और 896 में हुए कर विरांधी सचर्षो 
को याद अभी ताजा ही थी। सभी नेताओं न सम करन वाले चीनी शुल्क को भी पहले के 
उन संधर्षों से सीखे पाठ और सघर्पो की अवधि में उठाए पगो के ही परिप्रेक्ष्य मे देखा । 
हा, इन शिक्षाओं के 3+५ोग के समय अवश्य अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। 
द्वितीप, नेताओ मे न वेवल शुत्क के औचित्य के सबंध मे प्रत्युत इग्लेड और भारत में 
इस चीनी शुल्क के आधार पर उन्मुक्त व्यापार के सिद्धात के तथाकथित अतिक्रमण को 
लेकर उठे कट मतभंदों के सदर्म मे भी मतमंद प्रचलित रहे । हा, हम, इस परवर्ती मत- 
भेद से प्रत्यक्ष रूप मे सबधित नहीं है। 

चीनी शुल्क के विरोधियों न अपने पक्ष को निम्नलिखित तको का आधार दिया। 
प्रथम, इसकी आवश्यकता का आधार ही मिथ्या उपपत्ति है । उनका तक था कि यूरोपीय 
चीनी की भारत की अशोधित अथवा अर्धशाधित चीनी से किसी प्रकार की कोई प्रति- 
योगिता ही नहीं है। भारत अधिकाशत इस प्रकार की ही (अज्ञोधित तथा अधेंशोधित) 
चीती का उत्पादन करता है । जब तक भारत की देसी चीनी की बिक्री पर कोई दुष्प्रभाव 
नहीं पडता, तय तक भारत के असली चीनी उद्योग को अथवा उस पर निर्भर गन्ने के 
उत्पादन को किसी प्रकार का कोई खतरा ही नही । उन्होने स्वीकार किया कि इन वर्षो मे 
गन्ने के उत्पादन क्षेत्र मे सकोच हुझ्मा है, परतु उनके अनुसार इसका कारण प्रधान रूप से 
अकाल को स्थितियों का चलते रहना तथा मानसून का असफल होना था। इसके अतिरिक्त 
इस प्रकार की सिवुडन 896 में भी हो चुकी थी, दूसरे शब्दों मे बडी मात्रा मे अनुग्रह 
पोषित चीनी के आयात का जारी करने से पूर्व भी यह स्थिति रही है। फिर भी इन 
आलोचको ने यह स्वीकार किया कि देशी शोधित चीनी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता 
के हाथो क्षति पहुची है परतु इस सबध मे उनके सतोष का विषय यह था कि देश को 
समग्र रूप में देखने पर यह कोई बहुत बडी क्षति नहीं मानी जा सकती थी । उनका कथन 
था कि कुल मिलाकर केवल 6 बड़े का रखाने बगाल मे, 2 नाथ वेस्ट प्रात और अवध मे, 
| पंजाब में और 5 मद्रास भे थे। इनके द्वारा शोधित चीनी के उत्पादन की कुल मात्रा 
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लगभग 800,000 क्विटल अर्थात देश की कुल खपत का पांचवा भाग था । यदि ये सारे 
कारखाने बंद भी हो जाएं तो इनमें लगे श्रधिक से अधिक चार-पांच हजार श्रमिक ही तो 
बेकार होंगे। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भारत की शोधित चीनी की 
शत्र्‌ एकमात्र चुकंदर चीनी ही नही थी प्रत्युत भारत के चीनी साफ करने के कारखानों 
के विनाश में मारिशस की चीनी का भी बराबर महत्वपूर्ण योगदान था क्योकि यूरोप की 
चीनी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देने पर भी भारत में उत्पादित चीनी मारिशस में उत्पा- 
दित चीनी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यदि यह सत्य न होता तो जमंनी और 
आस्ट्रिया की चीनी के भारत मे प्रवेश भे पूर्व ही ।883-90 की अवधि में अकेले बंगाल मे 
89 चीनी कारखाने बंद न हो गए होते ।!!” 'प्रतिवासी ने तो यहा तक कह दिया कि 
कसी भी रूप मे इस समय भारत मे आधूनिक चीनी उद्योग के विकास की कोई संभावना 
ही नही है ।!/९ दूसरी ओर चीनी शुल्क के समर्थकों ने तथ्य और आकडे प्रस्तुत करते हुए 
यह सिद्ध किया कि देश में सव्वेत्र चीनो शोधक कारखाने उत्तरोत्तर बद होते जा रहे है 
और अशद्योधित चीनी का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इन दोनो स्थितियों 
के फलस्वरूप गन्‍ने और ताड वक्षों के उत्पादन के क्षेत्र का शोचनीय रूप से ह्वास हो गया 
है और भविष्य मे और अधिक भयंकर ह्वास की सभावना से इंकार नही किया जा 
सकता ।!! यह सब अकाल का दुष्परिणाम न होकर विदेशी प्रतियोगिता के कारण उद्योग 
के अलाभप्रद हो जाने का ही कुफल है ।!?" अतएव उन्होंने सम करने वाले चीनी शुल्क 
को स्वदेशी उद्योग के आंशिक संरक्षक तथा कृपालु उद्धारक के रूप मे ही देखा। उनका 
दृढ़ मत था कि यह शुल्क जोधित चीनी के उत्पादन के ह्वास और मंदी को प्रतिबाधित 
करेगा, ग्रामीण चीनी उद्योग के जीवन को नया प्राण देगा, गन्ने के उत्पादन को विस्तार 
देगा तथा हजारों कर्मचारियों को आजीविका के नए अवसर जुटाएगा ।!”! जस्टिस रानाडे 
चीनी शुल्क के आलोचको से इस पक्ष पर सहमत थे कि इस समय कदाचित भारत मे 
शोघक-उद्योग अधिक विकसित नहीं था और उसके फलस्वरूप होने वाला औद्योगिक 
घाटा भी अधिक नही था परतु उनका कथन था कि यह दृष्टिकोण सर्वंथा अदूरदशितापूर्णं 
ही था। वास्तविक खतरा तो यह था कि इस सारे उद्योग का भविष्य हं विपत्तिग्रस्त 
बनाया जा रहा है ।?:* 

चीनी शुल्क के समर्थकों और विरोधियों के मध्य मतभेद का एक अन्य विषय उप- 
भोकक्‍्ताओं पर इसका प्रभाव था। आलोचकों की मान्यता थी कि चीनी निर्यातक देशों 
द्वारा दिए गए अनुग्रह से चीनी सस्ती होती है और उससे उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा 
में लाभ पहुंचता है। क्योंकि सम करने वाला शुल्क किसी भी रूप में स्थानीय उद्योग को 
प्रोत्साहन नहीं जुटा पाएगा और क्योंकि स्थानीय उद्योग देश की शोधित चीनी की मांग 
की आंशिक पूर्ति ही कर पाएगा अत: चीनी का आयात फिर भी जारी रखना पड़ेगा। 
केवल अंतर यह होगा कि शुल्क के आधान से आस्ट्रिया और जमंनी से सस्ती चीनी के 
आयात के बदले प्रधान रूप से ऊंचे दाम पर मारिशस से ही चीनी का आयात किया जाएगा। 
इस प्रकार यह शुल्क उपभोक्ताओं पर ही अतिरिक्त कर का रूप होगा |! 

आलोचकों के आलोचकों अर्थात समर्थकों ने इस तथ्य को तो अस्वीकार नही किया 
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कि अनुग्रह, पोषित चीनी सस्ती थी परतु उनका कथन यह था कि वह सम करने वाले 
शुल्क के विरुद्ध उपयुक्त तर्क तभी माना जा सकता है यदि भारतीय उद्योग का भविष्य 
इससे प्रभावित न होता हो । इस प्रकार उन्होंने यह दिखाकर कि यूरोपीय चीनी से भार- 
तीय चीनी उद्योग को क्षति पहुच रही है समीक्षको के तर्क को कुशलता से खडित कर दिया 
उन्होने चेतावनी दी कि सहायता प्राप्त सस्ती चीनी कालातर मे उपभोक्‍्ताओ को फंसाने 
के वास्तविक जाल का रूप ले भकती है । चुकदर चीनी को कृत्रिम साधनों से सस्ता बनाने 
के राज्य अनुग्रह का उद्देश्य प्रतिद्दद्वी उद्योग को नप्ट करना ही था। एक बार यदि देशी 
उद्योग इतना अधिकविनष्ट हो गया कि उसका पुनरुद्धार ही समव न रहा तो यूरोपीय 
बाजार पर छा जाएगे और मनमानी कीमत वसूल करेगे ।१* इसके अतिरिक्त शुल्क के 
समर्थकों ने अधिकतम सख्या का अधिकतम हित के उपयोगितावादी सिद्धात की अपील 
करके चतुरतापुर्वंक सम्तपन का तक प्रस्तुत किया। उन्होने निर्देश किया कि आयातित 
तथा शोधित चीनी की कीमत से भारत का निर्धन वर्ग तो प्रभावित नही होता क्योकि 
वह तो केवल अशोधित स्थानीय उत्पादन का ही प्रयोग करता है । इस चीनी का प्रयोग 
तो बेवल मध्यम वर्ग और उच्च वग ही करता है और इन वर्गों को पर्याप्त मात्रा मे समझा 
देना चाहिए कि वे निर्धन वर्ग के लिए त्याग करे । उन्हे सम करने वाले कर से होने वाली 
मूल्यवृद्धि का अपन निर्घधन भाइयों की सहायता के लिए परोक्ष कराधान का एक रूप ही 
समभना चाहिए ।! ? 

यहा एक बार फिर उल्लेखनीय है कि इन भारतीय नेताओ ने 'उद्योग सबंप्रथम” इस 
निर्देशश वाक्य का अनुसरण किया। नल ही वे नेता पश्चिमी रग मे रगे मध्य वभ तथा 
भारत वे उदीयमान मध्य वग॑ के बीच से थे और इसी वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे तथापि वे सब 
के सब देश के उद्योगीकरण के लिए उपभोक्‍ता के रूप मे अपने हितो का बलिदान करने 
को उद्यत थे । यहा यह निर्देश करना भी अनुचित न होगा कि आलोचको को भी इस त्याग 
पर कदाचित कोई आपत्ति नहीं थी । उनकी आपत्ति तो इस बात पर थी कि जब इस 
आशिक त्याग का कोई लाभप्रद परिणाम नही निकलता तो सारा त्याग निरथेंक ही है | 

आलोचको को तो चीनी शुल्क अधिनियम को प्रस्तुत करने मे सरकार की नीयत 
में भी सदेह था। उन्होने अनुभव किया कि इस बिल के प्रस्तावित बरते समय सरकार 
सचमुच भारतीय हितो की चिता से परेशान नही थी। उनकी यह चीखो चिल्लाहट भूठी है 
कि भारतीय चीनी खतरे मे है । अगरेज प्रवक्‍ताओ द्व,रा भारतीय किसानो और उत्पादको 
के प्रति दिखाई जा रही सहानुभूति मक्‍्कारी उससे भी कुछ घटिया वस्तु है । उनके विचार में 
सरकारी साधन का वास्तविक उद्देश्य भारतीयों से जिनके साथ प्रतियोगिता करना और 
जिन्हें पराजित करना अन्यथा सभव नही था बाजार छीनकर वेस्ट इडोज और मारिशस 
के किसानो और उत्पादको की सहायता करना था। शासको की सच्ची निष्कपटता का 
प्रदर्शन इस तथ्य में होगा कि वह सभी प्रकार के चीनी आयातो पर इस सरक्षक कर को 
लगाने के लिए सहमत हो जाए । आलोचको ने घोषणा की कि इस पग का सभी स्वागत 
करेंगे। यदि सचमुच ही सरकार भारतीय उद्योग को बचाना चाहती है तो वर्तमान उपाय 
यूर्णेत. अपर्याप्त है क्योंकि इससे भारतीय चीनी को उसके अत्यंत भयंकर प्रतिदंद्वी, 
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मारिशस की चीनी, से रक्षा नहीं हो पाती ।१*९ राय ने लिखा : आखिर हमारे लिए इसमें 
कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि जमंनी और आसस्ट्रिया के स्थान पर मारिशस चीनी भेजता 
है। वस्तुत: मारिशस ही हमारी आवश्यकता की बढ़िया चीनी का बहुत बड़ा भाग हमारे 
पास भेजता है और वही हमारी चीनी उद्योग की हत्या कर रहा है।!?” यदि सरकार ईमान- 
दारी से भारत के चीनी उद्योग के उद्धार और प्रोत्साहन की इच्छुक है तो उसे केवल 
मारिशस की चीनी पर ही प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए प्रत्युत उसके साथ ही साथ 
स्वदेशी उद्योग को सीधी सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए तथा गन्ने के उत्पादन में 
और चीनी उत्पादन के तरीकों में सुधार के प्रयत्त करने चाहिए ॥2० 

चीनी शुल्क लगाने के. पीछे सरकार के निहित आशय का मूल्यांकन करते समय 
अधिकांश समथेकों की प्रॉतक्रिया मई [४99 मे इस विपय पर उ्ल्यू बुक के प्रकाशन काल 
तक सरकार के पक्ष मे ही थी ।!* इस पुस्तक ने प्रकाशित होते ही लोगो के गले के नीचे 
एक कटु सत्य उतारा। चीनी शुल्क लगाने के समय बहुत सारे समाचारपत्रों और 
व्यक्तियों का विश्वास था कि यह शुल्क भारत के हित में ही लगाया जा रहा है ।!१९ यहा 
तक कि एक प्रकार का हर्षोल्लास था कि भारत के उद्योग के पुनरुद्धार के लिए लाई कर्जन 
के रूप मे आथिक उद्धारक का अवतार हुआ है ।?/ परंतु इस हर्षातिरेक की स्थिति दो महीने 
भी नहीं बनी रह सकी जब “ब्ल्पू बक' ने आलोचढ़ों के बुरे से बुरे संदेहों की पुष्टि कर 
दी ४४ इस पुस्तक ने समर्थकों तक को यह मानने के लिए सहमत कर लिया कि यह 
शुल्क एकांतिक रूप से अथवा सिद्धात रूप से भारत के किसानों और उत्पादको के दितों 
की रक्षा के लिए नही लगाया गया था, प्रत्युत मारिशस और वेस्ट इंडीज के ही किसानों 
और उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए था ।!३ यहा तक कि जस्टिस रानाड़े को यह 
टिप्पणी करनी पडी दि नीति मे यह परिवतंन वेस्ट इंडीज के चीनी उद्योग के विनाश के 
फलस्वरूप हुआ है ।!+ मरकार के इस पग के अत्यधिक उत्साही समर्थक पी० आनंद 
चारलू को 90। में यह स्वीकार करना पड़ा कि इस कानून को पारित करते समग्र जिस 
भय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गई थी, कि यह अधिनियम कुछ उपनिवंश्ञों के लाभों के 
लिए है वह भय सर्वेथा निराघार प्रतीत नही होता ।!** इसने चीनी शुल्क अधिनियम के 
बहुत से रक्षकों को यह मानने को विवश कर दिया कि इसके प्रति उनका उत्साह मंद पड़ 
गया है ।१४* इतने पर भी वें इस अधिनियम की निदा करने को तेयार न हुए । इस संबंध 
में व॑ आलोचकों से फिर अलग हो गए और उन्होंने यह कहना जारी रखा कि यह उपाय 
भारतीय चीनी उद्योग की कुछ समय के उपरांत अवश्य रक्षा करेगा अत: भारतीयों को 
इसके समर्थन से कतराना नही चाहिए !*” और मारिशस के किसानों के साथ सामान्य 
उद्देश्य लेकर चलना चाहिए ।४8 उनका कथन था कि यदि इस शुल्क से भारतीय चीनी 
के दो प्रतिद्ंद्वियों में एक को हानि पहुंचती है तो यह भी एक विधेयक के लाभ ही हैं ।/* 
इसके अतिरिक्त इससे भारतीय चीनी उद्योग को सांस लेने का समय भी तो मिलेगा ।/४० 

भारतीय नेताओं का यह वर्ग दूसरे वर्ग की इस मान्यता से समान रूप से 
सहमत था कि केवल सम करने वाले कर के आधान से ही भारतीय चीनी उद्योग के 
संरक्षण और उन्नयन में सफलता नहीं मिलेगी। इस उहं श्य की प्राप्ति के लिए शी ता 
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से ही कुछ अन्य कदम भी उठाने पडेंगे। सुकाए गए कदमों में एक था, भारतीय चीनी 
उद्योग के संरक्षण क्षेत्र का विस्तार, इस विस्तार सीमा के अंतर्गत मारिशस की चीनी 
भी समाविष्ट थी।!! दूसरा कदम था स्वदेशी उद्योग के लिए विशिष्ट और सक्रिय 
सुविधाएं जुटाना ।!'* मजेदार बात यह है कि इन विशिष्ट सुविधाओं की माग करते हुए 
जस्टिस रानाडे इस सीमा तक बढ़ गए कि राष्ट्रीय आदोलन के एक प्रिय सिद्धात मद्यपान 
की प्रवृत्ति पर पाबदी अथवा उसे अनुत्साहित करने पर ही आक्रमण करने लगे । उनका 
कथन था कि चीनी उत्पादन के उपजात उत्पादन के रूप मे रम बाहरी बचतो मे एक थी । 
जब तक चीनी शोधको का स्पिरिट के अवशिष्ट से मुक्ति पाने की और का रखानो के निकट 
ही शराब भटडी पद्धति के अतर्गत बेचने की अनुमति नठी दी जाती तब तक कोई भी चीनी 
का कारखाना ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता | उन्होंने शिकायत की कि उत्पादन शुल्क 
पर सरकारी एकाधिकार होने के कारण यह सुविधा भारतीय उत्पादको को उपलब्ध नहीं 
थी । अताग्व उन्होने माग की कि मदिरा शल्क के हितो को चीनी उद्योग की आवश्य- 
कता के अधीन कर देना चाहिए और चीनी जोषको को रम के उत्पादन की तथा बढिया 
फिस्म हो मदिरा पीने के इच्छकों को बेचने को स्वतत्रता दी जानी चाहिए ।!४१ राताड्ड 
के इस तर्क को एक अन्य संदर्भ मे ग्वय उनके द्वारा तथा राष्ट्रीय नेताओ के द्वारा गला 
फाइ-फाइकर जनता का शराब बेचन पर प्रतिबंध लगाने की माग से तुलना करके ही 
देखना चाहिए |! स्पष्ट है कि यहा रानाईे का उद्योगप्रेमी स्वरूप, समाजसुधारक अथबा 
नतिकतावादी स्वरूप स अधिक सणक्त सिद्ध हुआ और वह मदिदा पर से नियत्रण के 
हटाने की वकालत करन लगे। 

सरकारी कायंवाही के सबध में निदकों और समर्थकों मे मतभेद चलते रहे। 
परवर्ती घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि विरोधियों का मत सभी दृष्टियों से 
लगभग सही था। यह पहले ही लिखा जा चका है कि चीनी शुल्क अधिनियम पर ब्ल्यू- 
बुक के प्रकाशन के उपरात अधिकाश भारतीय इस अधिनियम के लागू करने मे निहित 
उद्देश्यों पर सदेह करने लग गए थे । अधिक बुरी बात यह हुई कि कालातर में यह अधि- 
नियम अनुग्रह पोषित चीनी के आयातो को रोकने म असमर्थ रहा ।!$5 इससे भी अधिक बुरी 
बात यह हुई कि जब इत आयातो को रोका गया तो भारतीय बाजार में उसका स्थान देशी 
चीनी के बदले मारिशस और जावा से चीनी के बढ़ते आयात ने ले लिया |! वसच्त्तुत: 
आलोचको द्वारा सरकारी उपाय के विरुद्ध प्रकट किए गए विवादों को कुछ वर्षों के उप- 
रात स्वयं सरकारी अधिकारियों ने ख्‌ते आम अभिस्वीकार किया। उदाहणार्थ 902 में 
ला्ड कर्जन ने यह मान लिया कि इस समय भारत की कच्ची चीनी तथा शोधित आया- 
तित चीनी मे किसी प्रकार की वास्तविक अथवा गभीर प्रतियोगिता नही है। अपनी 
पहले को स्थिति से हटते हुए उन्होंने घोषणा की 

जहा तक मैं जान पाया हू, पिछले कई वर्षों से गन्ने की फसल का क्षेत्र लगभग स्थिर 

ही रहा है और यदि देश के किसी भाग मे इसकी सीमा मे संकोच आया भी है तो 

इसका कारण न तो विदेशी चीनी से प्रतियोगिता है और न ही भारतीय चीनी 

शोधकों की बाजार की पूि मे असफलता है। इसका कारण वस्तुत. देश के विभिन्‍न 
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भागों में उत्पन्न अकाल की स्थिति है और उसने तो प्रत्येक प्रकार के ही कृषि उत्पा- 
दन को समान रूप से ही प्रभावित किया है ।!४ 

चीनी शुल्क के भारतीय समर्थकों के पास अपने पक्ष की पुष्टि मे यदि केवल ऊपर विवे- 
चित तक॑ ही थे तो हमारा उससे यह निष्कर्ष निकालना भ्रकारण न होगा कि इस विषय मे 
उनका आर्थिक विश्लेषण और विवेक सतही तथा जीवन के तथ्यो से विच्छिन्न था, परतु 
उनके आथिक चितन और दृष्टिकोण की गहराई और सूक्ष्मता के प्रति उपर्यक्त निष्कर्ष 
अन्यायपूर्ण तथा अ्रातिमुलक होगा । हमारे विचार में इस विषय मे अब तक परीक्षित 
तत्वों की अपेक्षा कुछ अन्य तत्वों से ही वे सरकार के समर्थन के लिए प्रेरित थे । इस तत्व 
को कभी तो उन्होंने स्पष्ट कहा और कभी कभी विवशतावश चालाकी स॑ उन्हे इसे अभि- 
व्यक्ति देने मे सावधानी तरतनी पडी। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि चीनी 
दहुल्क अधिनियम देश के राज कर सबधी नियमों में एक नया मोड होने के कारण एके 
महत्वपूर्ण युग का सूचक था ।!** उन्हें यह एक स्वणिम अवसर प्रतीत हुआ और उन्होने 
उत्सुकतापूर्वक इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार के उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर 
प्रहार किया तथा सरकार से सरक्षण मसिद्धात मनवाने की चेष्टा की। इन नेताओं का 
विचार था कि जब सरकार एक बार किसी भी कारण से, किसी भी हालत मे तथा किन्‍्ही 
भी विवशताओ से घिरकर अनुकूल न सिद्ध होने पर, उन्मुक्त व्यापार के सिद्धात से हट 
गई तो उस्त स्थिति मे सरकार के लिए सरक्षण नीति के विस्तार के लिए उनके तकों और 
दबाव की उपेक्षा करना सभव नहीं होगा। उनका विचार था कि चीनी शुल्क अधिनियम 
से जडे हुए अन्य उन उद्योगो को भी राज्य सरक्षण देने की माग की जा सकेगी जिन्हें सरक्षण 
की आवश्यकता होगी भले ही उनसे ब्रिटिश प्रतियोगियों का सबंध क्‍यों न हो । ४? यदि 
बी० जी० काले पर विश्वास किया जाए, विश्वास न करने का हमारे पास कोई कारण 
भी नहीं, उन्होने रानाडे के पत्रां के सग्रह की भूमिका म॑ इस विषय मे यहा तक निखा है 
कि इस अधिनिथ्म के पक्ष मे स्फूति से शस्त्र उठाते समय जस्टिस रानाडे के मन मे यह 
विचार बहुत स्पष्ट और प्रबल रूप में था, काले का कथन है कि इस सम करने वाले शुल्क 
ने तो रानाडें को एक सुविधाजनक आधार जुटाया, जिस पर स्वतत्र व्यापार के सिद्धात 
के विरुद्ध उन्होने अपनी आलोचना का प्रासाद खडा किया । रानाडे ने यह अनुभव किया 
कि यह शुल्क तो शुरुआत है और उन्होन चाहा कि इसके द्वारा अहस्तक्षेप के सिद्धात पर 
की गई चोट को और गहरा किया जाए ताकि भारत के स्वदेशी उद्योग के यथाक्रम 

विकास को दृष्टि में रखकर ही देश की अथ॑ंनीति निर्धारित की जाए |! 
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जसा कि हमने अभी अभी दे वा है 899 के चीनी शुल्क अधिनियम को चुकदर चीनी का 
आयात रोकने मे कोई सफलता न मिली | द्वितीय, चीनी उत्पादको ने शीघ्र ही उत्पादन 
संघ बनाकर अपने निर्यात को परोक्ष आर्थिक सहायता देनी आरभ कर दी। भारत 
सरकार ने इसका प्रत्युत्तर जून ।902 मे सम करने वाले अतिरिक्त शुल्क लगाने के रूप 
में दिया ।!* चीनी शुल्क सशोधन अधिनियम को चीनी शुल्क अधिनियम के समान राष्ट्र- 
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वादियों का समर्थन न मिल सका । इसके विपरीत पहले के अधिनियम के विरोधियों के 
तकों को ही अब इस नए अधिनियम के संदर्भ में व्यापक मान्यता मिली | यद्यपि अब भी 
ला्ड कर्जन ने यही घोषणा की कि इस बिल मे लोकहित के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई 
उद्देश्य नही है !** तयापि भारतीय नेताओं ने इसपर अब पुष्प वर्षा के बदले ओले ही 
बरसाए। बहुसंख्या में ही नेताओं ने यह स्पष्ट घोषणा की कि सरकार इंग्लेड के खेतिहरों 
और चानी उत्पादकों के हित मे ही सब कुछ कर रही है। वस्तुत: इस चीनी शुल्क से वे 
लोग भारतीय उत्पादकों से चीनी के अधिक दाम वसूल कर सकेंगे और साथ ही भारतीय 
चीनी उद्योग को ध्वस्त कर सकेंगे ।!5४ इसके अतिरिक्त कइयो ने यह भी अनुभव किया 
कि सरकार की कार्यवाही के पीछे बढिया चीनी के यूरोपीय उत्पादकों के कल्याण की 
चिता भी कदाचित काय॑े कर रही है ।!** अपवाद रूप मे चीनी शुल्क के अधिनियम का 
समर्थन करने वाला प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र “बंगबासी ही था, जिसने इस अधिनियम 
का समर्थन इस आधार पर किया कि पहले अधिनियम के लागू होने के प्रथम वर्ष की 
अवधि में भारतीय उत्पादक वस्तुत लाभान्वित ही हुए है। यूरोपीयो के लिए भारत में 
चीनी कारखाने लगाने के प्रोत्साहन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा गन्ने और 
शीरे की माग बढेगी और हो सकता है कि यूरोपीयो के प्रयास कालातर मे भारतीय उद्योग- 
पतियों के लिए अनुकरणोय बन जाएं ।?? ' 

सरकारी नीति के विकल्प के रूप मे कुछ भारतीय नेताओं ने पुन. ब्रिटिश उपनिवेश्ञों 
से आने वाली चीनी सहित सभी देशो की विदेशी चीनी पर सरक्षक शुल्क लगाने की 
योजना प्रस्तुत की ।!४* कुछ ने तो यहा तक कह डाला कि यदि सरक्षक शुल्क लगाना 
संभव नहीं तो फिर उपह।र-पोषित चीनी पर सम करने वाले शुल्क को हटा ही देना 
चाहिए ।/९” 


विभिन्‍न प्रकार के प्रश्न 


यहा कर नीति के कुछ अन्य छोटे-मोटे पक्षो, जिनपर भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने अपने 
विचार प्रकट किए थे, और ब्रिटिश करनीति के एक पक्ष को भी देख लेना उपयुक्त होगा 
जिसमे लोगो को गहरी रुचि हो गई थी । 

भारतीय नेताओं द्वारा सूती वस्त्रो और चीनी पर लगे आयात शुल्कों के संबंध मे 
अपनाई गई नीति के नितात विरुद्ध ही अब उनका दृष्टिकोण उन बहुत सारी वस्तुओ पर 
आयात करों के संबध में उजागर हुआ जो विदेशी उत्पादन से प्रतियोगिता नही करती 
थी और उल्टे स्वदेशी उद्योगों और कृषि के विकास मे सहायक थी । उनके इस दृष्टिकोण 
का आधार उद्योगीकरण की प्रक्रिया पर और उपभोक्ता के हितों पर अंतत. पड़ने बाला 
उनका प्रभाव था। इस संबंध में मिट्टी के तेल पर सर्वेप्रथम 888 मे लगाए गए और 
फिर [894 मे बढाए गए कर के संबंध मे आलोचना का स्वर पर्याप्त मुखर था। सरकार 
ने इस कर को सर्वंथा निरापद माना था क्योंकि इससे कोई भी ब्रिटिश उद्योग प्रभावित 
नहीं था ।!** परंतु भारतीय नेताओ के आक्षेप का आधार यह था कि मिट्टी का तेल 
भारतीय उद्योगों को प्रभावित नही करता था परंतु अपने घर में रोशनी के लिए इसका 
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प्रयोग करने वाले निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव पडता था और इस पक्ष की अवहेलना 
नहीं की जा सकती थी | !३* 

मार्च 894 में जब कोयला, लौह धातुओं, रंगों, कच्चे औद्योगिक सामान तथा अन्य 
औद्योगिक मंडारों पर कराधान की योजना वाले 'डडियन टेरिफ बिल' को पेश किया 
गया तो भारतीय नेताओं ने पूवपिक्षा अधिक तीक् प्रतिक्रिया प्रकट वी। उन्होने उद्योगों 
पर परोकश्ष कराधान के माध्यम से औद्योगिक विकास को क्षत्ति पहुचाने की सरकारी नीति 
की जोरदार निदा की ॥!५० 

]9वी शताब्दी के अतिम चत॒र्थाश में चांदी की चहरें एक छोटी सी मद थी जिसका 
भारत से इंग्लेड को निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने एक तो उसपर 30 से 35 
प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा दिया और दूसरे उसे बोभिल ठप्पा-पद्धति का शिकार बना 
दिया ।?" ]882 के पश्चात भारतीय नता इस राज्य कर के विरुद्ध तीत्र विरोध प्रकट 
करते रहे ।!१५० ]889 मे यह विरोध 'उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुच गया जब 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने चादी की चहरों पर शुल्क हटान की तथा ऐच्छिक रूप से 
ठप्पा अंकित करने की पद्धति की माग की !!४४ इसका अभीष्ट प्रभाव पडा | काग्रेस के 
इस अधिवेशन में भाग लेने वाले चाल्स ब्राडलाफ ने यह प्रश्न संसद मे उठाया और 890 
पें शुल्क हंटा दिया गया । 

भारतीय नेताओं ने इन छोटी छोटी बातों को भी इतना महत्व केवल इसलिए दिया 
ताकि ब्रिटिश के स्वतंत्र उद्योग के सिद्धात का खोखलापन दिखाया जा सके । इंग्लेड मे 
चांदी चहर शुल्क हटाने की मांग करते हुए उन्होंने बार बार यह प्रश्न पूछा . जब भारत 
में ।882 मे उन्मुक्त व्यापार के सिद्धात के पालन के बहाने से कपास शुल्क हटाया गया 
था तो चांदी चहरशुल्क अभी क्यों बनाया रखा जा रहा है और दंग्लेड भारत द्वारा 
निर्दिष्ट अच्छे उदाहरण का प्रत्यावत॑न,क्यो नहीं कर सकता ? इंग्लेड को शुल्क हटाने से 
इनकारी केवल भारत के झासका की स्वार्थपरता और उनके दोहरे व्यवहार को ही प्रकट 
करती है, यह उन्होंने घोषित किया ।!!! 2। फरवरी 884 के अंक मे ज्ञान प्रकाथ ने 
लिखा : इससे बढकर भदहा मजाक और क्या हो सकता है कि इग्लेड उन्मुक्त ब्यापार के 
प्रचार के संबध मे इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि कोई दूसरों को तो फलसफा 
सिलाए और खुद वेवक्‌फों जैसी हरकतें करे ।१९४ इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने 
27 मई 884 के अंक में कद होकर कहा : “इसे वे उन्मुक्त व्यापार कहते है''"हम तो 
इसमे धोखा ही कहेगे न कि उन्मुक्त व्यापार ।” मराठा ने 3 जून 888 के अंक में टिप्पणी 
की कि 'इंग्लेड की उन्मुक्त व्यापार की नीति मकक्‍्कारी और धोखा-धडी है--इग्लेड की 
सारी स्वार्थपरता की नीति नंगी हो गई है और व्यापार के संबंध में इंग्लेड की व्यापारिक 
स्थतंत्रता की शेखी बकवास साबित हुई है।' 

भारतीय नेताओं ने चादी चहर शुल्क हटाने के पक्ष में कुछ और तक॑ भी प्रस्तुत किए । 
उन्होंने कहा कि भारत में लगाए कपास करों के विपरीत चांदी की चहरों पर इंग्लेंड में 
लगाए शुल्क भी विशुद्ध रूप से संरक्षक-साधन के रूप में ही थे क्योंकि इनसे होने वाली 
वाधिक आय कुछ हजार पौंडों की तुच्छ राशि ही है ।(** उनका तक था कि इन करों के 
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हंटने से भारतीय कारीगरी और व्यापार को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त चांदी 
की चहरों के निर्यात से भारतीय चांदी को निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे 
भारत के रूपये पर दबाव को कम करने और उसके अवमृल्यन को रोकने मे सहायता 
मिलेगी ।8 


निष्कर्ष 


भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्‍न कर-साधनो के प्रति भाग्तीय राष्ट्रीय नेतृत्व 
के दृष्टिकोण के उपर्य क्त अध्ययन के बाद कर नीति के चार प्रमुख तत्व स्पष्ट होते है : 

प्रथम, अधाघृध न सही, यह विवेकपूर्ण ढंग से भारतीय उद्योग को मंरक्षण प्रदान करने 
की सुस्पष्ट नीति है। द्वितीय, भारतीय नेताओं के आधुनिक उद्योग के प्रति प्रबल और 

पर्ण लगाव का यह एक अन्य निदर्शन है। एक बार पुन. व्यापार के हितों की अपेक्षा 

उद्योग के हितो को प्राथमिकता दी गई | इसके साथ ही भारतीय नेताओ ने जानवूककर 

विदेशी वस्त्रो और शोधित चीनी के उपभोक्‍ता मध्यवर्गीय समाज के रूप में अपने हितों 
को देश के उद्योगीकरण के व्यापक हितों के अधीन ही कर दिया । दूसरे शब्दों मे उन्होंने 
भारतीय उपनोक । $ हितों की अपेक्षा भारतीय उत्पादक के हितो को अधिक महत्व 
दिया ! यह रोचक तथ्य है कि जब कभी उनके विचार में भारतीय उद्योग पर कोई आच 
नहीं आती थी, जैसाकि पेट्रोलियम और किन्ही किन्‍्ही के मत में चीनी के बारे मे, तब 
भारतीय नेता निस्संकोच और अबाध रूप से उपभोक्ताओं के हितो की सुरक्षा मे अग्रसर 
होते थे । तृतीय, वे इस धारणा पर पूर्ण विश्वास करने लगे थे और इसी पर उन्होंने 
दुढतापृर्वंक आचरण भी किया और इसी का प्रचार-प्रसार भी किया कि भारत सरकार 
की कर नीति भारतीय उद्योग के विकास को क्षतिग्रस्त कर रही है। इसके पीछे विदेशी 
शासकों का उद्देश्य कदाचित ब्रिटिश उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना है। भारत 
सरकार ब्रिटिश उधोगों के उत्पादित माल की खपत के लिए भारत में यथासंभव मडी 
बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है और इसी के संदर्भ में भारत के ग्रामों की आथिक 
स्वायत्तता और स्वदेशी कलाकौशल का द्वरुतदति से विनाश किया जा रहा है । चतुर्थ, 
सरकार की कर नीति ने राष्ट्रीय भावना को न केवल जगाया प्रत्युत राजनीतिक वास्त- 
विकता को अधिक स्पष्टता से देखना भी सिखाया। इसने नेताओं को भारतीयों में 
राष्ट्रीय भावना को फूकने, उन्हे राजनीतिक शिक्षा देने तथा उनमे पनपती राष्ट्रीयता 
को सुदृढ़ करने, सारे देश के विभिन्‍न भागों के लोगों को इकट्ठा होने यहां तक कि उन्हे 
राजनीतिक संघ और आदोलन की कला सिखाने का अवसर जुटाया। वस्तुतः 
समीक्षाघीन अवधि में करनीति उन विषयों मे से एक थी, जिन्हें, भारतीयों में सरकार 
विरोधी भावनाएं तथा संघर्षशील राष्ट्रवाद को जगाने का श्रेय प्राप्त है । 


222 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
संदर्भ 


. स॒पूर्ण समीक्षाघीन अवधि में भारतीय कर नीति के इतिहास के लिए देखिए, सी० जे० हैमिल्टन : 
दि ट्रेड रिलेशस बिटवोन इस्लेंड ऐड इडिया (600-806), (कलकत्ता 99) प्रमथनाथ 
बैनर्जी . फिल्‍्कल पालिसी इन हडिया (कलकत्ता 922) सी० एन० वकील फाइनेशल 
डेवलपमेट इन माडन इडिया (बैबई 924) अध्याय 45 और दत्त *ई एच |] 
दि इपीरियल गरजटियर (908) खड ]७, पृ० 262 

3. राज्य सचिव के सप्रेषण देखिए ,सेपरेट रेवेन्य) स० 6, 5 जुलाई 875 और उसका संप्रेषण 
(लेजिस्लेटिव) !] नवबर 875, (स० 53) और 3] मई 876 (स० 25) 

4 राज्य सचिव की डाक, 5 जुलाई 875 पूर्वोक्त स्थल !! नवबर 875 की अपनी डाक में उसने 
दोबारा बल देते हुए लिखा सूती सामान पर कर दो उत्पादक वर्गों को, जिनपर ताज की 
सपन्‍नता और वंभव निर्भर है, एक दूसरे के प्रतियोगी ही नही बनाते प्रत्यृत राजनीतिक विद्वेषी 
भी बनाते हैं यदि इस कार्य को स्थगित कर दिया जाए तो यह वतंमान में प्रतियोगिता रत वर्गों 
की अपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली और कटु बने हितो में मतभेद का विषय बन जाएगा पूर्विक्त 
स्थल 

5 लिटन के दृष्टिकोण के लिए देखिए, लेडी बंट्टी बेलफोर दि हिस्टरी आफ लाड़ लिटज्स 
ऐडमिनिस्ट्रेशन 876 टु 880 (लद॒न 899) पुृ० 462, 477 स्ट्रेंची के लिए देखिए, उसका 
877 का वित्तीय वक्‍तव्य 
स्ट्रैवी ने थपने दृष्टिकोण को निम्नलिखित अधिक सुस्पष्ट शब्दों मे इस प्रकार अभिव्यक्ति दी 
मैं इस सबध मे भारतीय और अगरेजी हितो में किसी प्रकार के मतभेद में विश्वास नहीं करता 
“* यदि ऐसा किया जाता तो स्थिति भिन्‍न होती---मै इस प्रकार की कल्पना में विश्वास नहीं 
रखता मै इस मोके पर एक बात अवश्य कहना चाहता हु “हमें कहा जाता है कि भारत सरकार 
का कर्तेव्य केवल भारत के हित की चिता करना है और यदि इससे लवाशायर के हित को 
आधात पहुचता हे तो हमे इससे कुछ लेना देना नहीं परतु जहा तक मेरा सबंध है, मैं इस सिद्धात 
को अस्वीकार करता हू भारत में अपन जीवन का अधिक समय व्यतीत करने से और भारत 
सरकार के सदस्य बनने का अर्थ यह नही कि श्रगरेज ही नहीं रहा माचेस्टर के हित, जिनपर 
मूर्ख लोग नाक सिकोडते हैं, न केवल कपास के उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से सबद्ध बुद्धिमान गौर 
महान लोगो के हित हैँ, प्रत्युत लाखो भ्रगरेजों के भी हित हैं मुझे यह कहने मे कोई सकांच नही 
कि जहा मानवता के नाते, मैं आशा करता हु और अनुभव करता हू कि इस देश के प्रति भरे 
कुछ कर्तव्य हैं, वहा मैं यह भी अनुभव करता हु कि मेरी कल्पना मं अपन देश के प्रति कर्तव्य से 
बढ़कर कुछ भी नहीं, तथा देखिए उनका 878 और 879 के वित्तीय भाषण 

6 लार्ड सैलिसबरी ने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हुए यह निर्देश किया कि 5 और मिलें 
अपना कार्य आरभ करने जा रही हैं तथा 878 के प्रत तक ,23,284 पूनियों का भारत में 
नियोजन हो सकेगा (878 के वित्तोय भाषण का परिशिष्ट ढो ). 

7 जे० स्ट्रैची झ्ृडिया (903) पृ० 8।-2 तथा बयरिंग फाइनेशियन स्टेटमेट्स ।883 कडिकाए 
75-78, परिमल राय पूर्वोद्धत, पृ० 50 और जोशी पूवढित, पृ० 628-9 हैमिल्टन ने विरोधी 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन क्या कर के निवतंन से न तो कपास के फूटकर सामान के भायात 
व्यापार को ही पलटने की अपेक्षा अधिक दुतगति मिलो है और न ही भारत के द्वतगति से बढ़ते 
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कपास उद्योग के विस्तार मे किसी प्रकार को बाधा उपस्थित हुई है (पूर्वोद्रत, पु० 247). 
स्ट्रेची ' इडिया (903) पृ० 78 

!7 दिसबर 874 के प्रक मे नेटिव ओपीनियन द्वारा पुनरुद्धत : ए० बी० पी० का एक विदेशी 
सस्करण, तथा देखिए आर० एन० पी० बग०, 2, 9 जनवरी, 6, 27 फरवरी 875 मे उद्धुत 
समाचारपत्र 

ईस्ट इंडिया एमोसिएशन, बबई शाखा की प्रवध समिति का 5 जनवरी 875 का ज्ञापन, जरनल 
आफ दि ईस्ट इडिया एसोसिएशन, खड [४६ 875 

देखिए, आर० एन० पी० बब, 4, 2], 28 अगस्त 4, ]] सित० 875, आर० एन० पी० 
बग०, ]4, 2], 28 अगस्त 875, आर० एन० पी० एन>, 28 अगस्त 875 भार० एन०» पी० 
एम०, सितबर-अक्तूबर 875 

देखिए, आर० एन० पी० बब, 4, ]], 8, 25 मार्च, ], 8 अप्रैल 876, भार० एन० पी० 
बग०, 8, 25 मार्च, ]5, 22, 29 अप्रैल 876, परवर्ती विरोध के लिए देखिए भोलानाथ 
चद्र एम० एम० खड़ ए जनवरी-जून 876, पृ० 3, 58 63, याजदा परस्त, | अप्रैल, बबई 
समाचार, 3] मा (आर० एन० पी० वब, 7 अप्रैल 877|; इदु प्रकाश, 23 अप्रेल (वही, 
28 अप्रैल, 877); एजुकेशन गजट 20 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 28 जुलाई 877); 
सहचर 23 हल * “पलों 4 अगस्त 877) 

देखिए, आर० एन० पी० बब०, 23, 30 मार्च, 6, ।3 अप्रैल 878 और देखिए, आर० एन० 
पी० बब, |], 8 जनवरी 8, ]5, 22 फरवरी ], ॥5 मा 879, आर० एन> पी० बग० 
22 फरवरी, ) मार्च 879 आर० एन० पी० एन०, 22 फरवरी | माचे 879 ब्रह्म पब्लिक 
ओपीनियन, |) फरवरी ॥879 

देखिए आर० एन० पी० बब, 22, 29 मार्च, 5, 26 अप्रैल, 0 मई [879, आर० पी० एन० 
बग०, 22, 29 मार्च, 5, [2 अप्रैल 8$79, आर० एन० पी०पी० एन०, 5, १2 अप्रैल [979 3 मई 
]879 को पालियामेट के सामने भारत सरकार की क्ययंवाही के प्रात विरोध प्रकट करने के लिए 
एक जन सभा हुई इदु प्रकाश, 5 मई (आर० एन० पी० बब, 0 मई 879 इसी प्रकार की 
एक सभा का आयोजन कलकत्ता मे 27 मार्च |879 को क्या गया, इसमे लगभग 300 लोग 
सम्मलित हुए (बागल, पूवरद्धित, १० 4] ) और देखिए, एस० एन० ब॑नर्जोी रपीचेज |, प्‌० 20] 
03 के० टो० तलग - सिलेक्ट राइटिग्ज ऐंड स्पीचेज (बबई ]96) पृ० |४5-6 लानमोहन 
घोष , स्पीचेज आफ लालमोहन घोष आशुतोष ब॑नर्जी द्वारा सपादित (कलकत्ता 883 और 
884) भाग | पृ० 9 

एस० एन० बंनर्जी स्पीचेज |, पृ० 202 

आरण० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 879 

भारत मिहिर, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 28 फरवरी 880) ; बगालो * 29 जनवरी 
88। : ए० वोी० पी० 24 फरवरी 88।, आर० एन० पी० बग०, , 8, 5 जनवरी, 9 फरवरी 
5 मा 88! मे उल्लिखित समाचारपत्र, आर० एन० पी० बब, 29 जनवरो 5, 26 फरवरी 
]88।: 6 मई 880 को पूना में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा आयोजित एक जनसभा, जे० पी० 
एस० एस०, खड ]]], संख्या | (जुलाई 880) पृ० 9 (और देखिए, १० 3) 

मराठा, 28 अगस्त, 8 सितबर 88]: नेटिव ओपीनियन, 28 अगस्त, 4 सितबर, 8 सितबर 
88] और अआर० एन० पी० बब, 3, 0 24 सितबर 88। ओर आर» एन० पी० बग०, 


9 


2. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


24, 3] दिखबर 88! में उल्लिखित समाचारपत्र 

ए० बी० पी०, 6, 23, 30 मार्च, 6 अप्रैल 882, बगाली, । मार्च 882; मराठा, 26 मार्च 
882: नेटिव झोपीनियन, 2 मार्च ।882, आर० एन० पी० बब, , 8 मार्च, | अप्रैल 
882, आर० एन० पी० बग०, 25 मा, | अप्रैल 882, आर० एन० पी० पी० एन०, 22, 
29 मार्चे, $, 2 अप्रैल 882 मे उल्लिखित समाचारपत्र यहा तक कि परम प्रतापी महाराज 
जतीद्र मोहन टैगोर ने चेंत्र कौसिल की अपनी सीट से कपास आयात के निवंतन की निदा की 
(एल० सी० पी० 882 खड %3३८] पृ० 304) 

यह शासन पहले ही देशी भाषा प्रेस कानून तथा स्वशासन के विस्तार को वापस ले चुवा है 

अप राध प्रक्रिया सहिता सुधार बिल दूर की कोडी था भारतोय नेताओ को अब भी क्सोी अन्य 
वस्तु की अपेक्षा प्रगरेजो में से उदारवादिया और उग्रवादियों पर दृढ़ विश्वास था 

उदाहरणार्थ देखिए ईस्ट इडिया एसासिएशन की बबई शाखा का स्मरणपत्र॒ जरनल आफ 
ईस्ट इडिया एसोसिएशन खड |> (875) पृ० 99 भातानाथ चंद्र एम० एम० खड ४ 
(जनवरी जून 876)प० 5], 589 आर» एन० पी० बब, 22 29 मार्च, ५, 2, 26 अप्रैल, 
3 मई 879 में उल्लिखित समाचारपत्र, तेलग राइटिंग्ज, पू० 06 एल० एप० घोष स्पीचेज, 
खड |, पू० 9 एस० एन०> बनर्जी स्पोचेज |, पु० 202 वायसरायलटी आफ लाड्ड लिटन . 
जें० पी० एस० एस०, खड ]]], स० | (जुलाई 880) १० 68-9, मराठा, 26 मार्च 882 

सर जान स्ट्रैंची ने निम्नलिखित आश्चर्योत्पादक परतु उदघाटक शब्दों मे भारतीय दृष्टिकोण को 
उलटे रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया भारत भें करो की सूची मे शामिल अथवा शामिल कया 
जा सकने वाला प्रत्येक उत्पादन या तो भारत मे उत्पादित हांता है या किया जा सकता है, अत 

यह सिद्ध है कि कपास आयात शुल्क वास्तव में भ्रथवा सामथ्यं से सरक्षक हैं (वित्तीय प्रतिवेदन 
878, कडिका 55] 

उदाहरण के लिए देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बबई शाखा का अनस्मारक, पूर्वोक्‍त 
स्थल; भोलानाथ चद्र॒ पूर्वोकत स्थल तैलग राइटिग्ज, पु० ]85 एस० एन० बंनर्जी स्पीचेज 
[, १० 200-.02 वायसरायल्टी आफ लाड लिटन पूर्वोक्त स्थन तथा बहुत सारे समाचारपत्र, 
पीछे पाद (टिप्पणी 3-4 में उद्धृत 

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बबई शाखा का अनुस्मारक, पूर्वोक्त स्थल, सहचर 23 जुलाई 
(आर ० एन० पी० बग०, 4 अगस्त [877) एल० एम० घोष स्पीचेज, भाग |, पु० ॥93, 
200-02 रानाड़े जे० पी० एस० एस० खड ]४ सख्या | (जुलाई 88]) १० 50 बहुत वर्षों 
के उपरात आर० सी० दत्त ने व्यथित होकर वहा उस समय यह कर हटाए गए हैं, जबकि 
दक्षिणी भारत अभी 877 के मद्रास अकाल से सभल नहीं पाया, जबकि उत्तरी भारत अभी 
877 के अकाल से सतप्त है, जबकि भूराजस्थों मे करों की अभी अभी बढोत्त री की गई है, 
जबकि विशेष करो को उगाही से बनाया गया “अकाल बीमा कोष' अदृश्य हो गया है और 
जबकि अफगानिस्तान के सकट और विशाल खर्चों ने वेज्ञानिक जिज्ञासा का मार्ग ही अवरुद्ध कर 
दिया है (ई एच 7[, प० 46) 

बबई समाचार जाते जमशेद और अखबारे सौदायर, 2] मार्च (आ२० एन० णी० वब, 23 मार्च 
878) ; इंडियन स्पेक्टेटर, 28 अगस्त (वही, 3 सितबर ]88); बगाली, !! मा्चे 882 

इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन गुजरात सिद्ध, [2 भार्च (आर० एन० पी० बब, 8 मार्च 
882) ; वस्तुत: 882 में जितने भी समाचारपत्नों ने आयात करों के निवतंत पर टिप्पणी की, 
इस तथ्य को प्रस्तुत किया. 
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आर० एन० पी० बंब, 7, 2!, 28 अप्रैल 877 और 22, 29 मार्च, 5 अप्रैल 879 में उल्लि- 
खित समाचारपत्र; भारत मिहिर, 29 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 5 अप्रैल 879) : हिंदी 
प्रदीप, अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, ]2 अप्रैल 879), मिरात उल्त हिंद, 5 फरवरी 
(वही, ।9 फरवरी 880) ; बदंवान संजीवनी, 3 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 जनवरी 
882); सहचर, 29 मार्च (वही, 8 अप्रैल 882) . 
सहचर : 7 दिसंबर ए० बो० पी० के विदेशी संस्करण में, बेलगांव समाचार, 2 मार्च (आर० 
एन ० पी० बब, 6 भा्च 875); आंध्रभावासंजोबनी तिथि रहित (आर० एन० पी० एम०, 
सितंबर अक्तूबर 875); सदादश्श, 23 अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 875); 
आर० एन० पी० बग०, 2, 9 जनवरी 6, 27 फरवरी, !3 मार्च 4, 2), 28 अगस्त 875 और 
आर० एन० पी० बंब, 4, 2), 28 अगस्त, 4, ]। सितंबर 875; 4, ), 25 मार्च ], 8 अप्रैल 
876; आर० एन० पी० बग०, 8 मार्च, 5, 22 अप्रैल 876, 2], 28 जुलाई, 4, 8 अगस्त 
877, आर० एन० पी० बब, 23 मार्च 878 में उल्लिखित समाचारपत्र. भोलानाथ चंद्र: 
एम० एम०, खंड ४ (जनवरी-जून 876) प्‌० 48, 58-63; एल० एम० घोष : जरनल आफ 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खड »(|[[ भाग 2 १० 65 और स्पीचेज, भाग ] पृ० 9; एस ० एन० 
बनर्जी : स्पीचेज [, पृ० 220, आर० एन० पी० बब, 22, 29 मार्च, 5, 9, 26 अप्रेल 879; 
आर० एन० पी० बग०, 22 फरवरी, 22, 29 मार्च, 5, 2 अप्रैल 879 आर० एन० परी० पी० 
एन०, 5, |2 अभधभ्रंल ]8/9 से उल्लिखित समाचारपत्न 'दि ब्रोकन 'लेज ऐड इट्स कांसिक्येंसिज' 
जें० पी० एम० एस०, खड़ ।[[[, सख्या | (जुलाई 879) प्‌ृ० 44; वायसरायल्टी आफ लाई 
लिटन : जे० पी० एस० एस०, खड [|| सख्या | (अुलाई 880) प्‌० 34, 63, 68; मिरात- 
उल-हिंद, 5 फरवरो (आर० एन० पो० पी० एन०, ॥9 फरवरी 880) ; सहचर : 20 दिसबर 
]880 (आर० एन० पी० बग०, | जनवरी 88]); साधारणी, 2 जनवरी (वहो, 8 जनवरी 
]88]); सुलभ समाचार, 8 जनवरी (वही, 5 जनवरी 88।); आनन्द बाजार पत्िका, 
2। फरवरी (वही, 5 मार्च 88]); केसरी : 20 सितबर (आर० एन० पी० बब, 24 सितबर 
88) ; मराठा, 8 सितबर 88]; 26 मार्च 882; ए० बी० पी० ]6 मार्च 882; आर० 
एन० पी० बंब, ॥8, 25 मार्च, ], 8 अप्रैल 882, आर० एन० पो० बग७, 24, 3। दिसबर 
88], 7 जनवरी, 25 मा, | अप्रैल 882; आर० एन० पो० पी० एन०, 22, 29 मा 882 
में उल्लिखित समाचारपत्र 
आर० एन० पी० बब, 25 दिसवर 875. 
रानाडे : रिव्यू आफ फी ट्ेड ऐड इगलिश कामसं', अगस्तस मोग्रेडियन द्वारा, जें० पी० एस० 
एस ०, खड़ [४ सख्या |, पृ० 50. यह समीक्षा अज्ञातनाम प्रकाशित हुई. हमारे पास जी० ए० 
मानकर द्वारा जस्टिस राताड़े को इसका लेखक मानने का प्रमाण उपलब्ध है (मानकर : पूर्वोद्धृत, 
पृ० 24-5, बढ़ |). 
जे० पी० एस० एस०, खड |[[, सख्या | (जुलाई 880), पृ० ॥]. 
उनके दृष्टिकोण का सोदाहरण विश्लेषण जान स्ट्रंची की अगली टिप्पणी में किया गया है : 
भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर लकाशायर का पक्षपात करने का अभियोग मूखंतापूर्ण 
आरोप है जिसका उत्तर देने की न अपेक्षा थी और न है. (ईडिया, 903 पृ० 78) तथा देखिए : 
स्ट्रैची : फाइनेशनल स्टेटमेंट्स, कडिका 77. यहां यह उल्लेखनीय है कि उसी समय उच्च ब्रिटिश 
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3॥. 


32 


33. 


35 
36 
३37 
36 
39 


4], 
42. 


43 


अधिकारियों ने राष्ट्रीय आपत्तियों की सम्यक जानकारी तो प्राप्त की परतु उन्हे स्थिति के 
परंपरागत रूप में लेते हुए टाल दिया. 

तुलनीय, वकील : पूर्वोद्धत, पृु० 408-24. 

! मार्च (आर० एन० पी० बब, 6 मार्च 875). इसी प्रकार 23 अगस्त 875 के श्रक में 
'सदादशं' को लबे रेशेवाली कपास पर आयात कर लगाने पर विचार करते समय यह टिप्पणी 
करने को विवश होना पड़ा : यह देखने के पश्चात कौन इनकार करेगा कि हमारे शासकों को 
यह वास्तविक चिता उत्तेजित कर रहो है कि भारत का एक बहत बड़े उत्पादक देश के रूप में 
ही विकास हो ? (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 875) और देखिए साधारणी, 
29 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, [ सितबर ]875) . 

भोलानाथ चद्र : एम० एम०, खड ४७ (जनवरी -जून ]876) प्‌ृ० 58-60 अतएय उच्दोन कहा 
कि स्वामिभकित के लिए यवराज के भारत पघारने का कोई महव नहीं, इहस्लैंड वी शासिका 
महारानी का भारत की सपम्नाज्ञी की उपाधि ग्रहण करना व्यर्थ है. वरतत देवता नहीं पत्यत 
पिशाच ही सच्चे अर्थों मे शासक शक्ति हैं. मावेस्टर ही सच्चे अर्थोंमे भारत के भाग्य का 
निर्णायक है (वहो, पृ० 63). 

वही, १० 62 तथा देखिए साधारणी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 20 मा ने ]879) 
एस० एन० बनर्जी स्पीचेज |, पृ० 202 

एल ० सी० पी०, 882 खड़ 2८४] १० 328-9. 

और देखिए, सहचर * 29 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 8 अप्रैल 882) 

दत्त *' ई० एच० [[, पृ० 339 

आर० एन० पी० बग०, | अप्रैल [882 तथा समय, 5 मां (वही, 20 मार्च 886) 

सहचर 3 जन० (वही, 23 जन० 886) . 

एल० सी० पी० 4882 जड़ ५9९८, पृ० 328. 

उदाहरण के लिए देखिए वी० ओ० आई०, 5 अप्रैल 884; बगाली, 22 मार्च ।8९4., एस० 
ए० स्वामी नाथ अय्यर . रिप० आई० एन० सी० ॥885, पृ० 69; कैसरी, 24 जनवरी, बोध 
सुधावर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी |888) ; दत्त .ई एच ||, प० ६]॥]|, 
20, 339-4॥, 40-02, 48, 46, 58, 537. स्पीचेज || १० ]26. 

उदाहरणाथ देखिए, आई० एन० सी० 885, 887 और 889 के क्रमश प्रस्ताव ७।, ४। 
और |[[. केसरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पो० बब, 7 अप्रैल 883), जें० य० याज्ञिक, 
रिप० आई० एन० सी०, 885, पृ० 66, एस ० 7० स्वामीनाथ अय्यर वही, पृ० 69, बमाली, 
9 जनवरी ]886; आर० एन० पी० बग०, 2, 9, 6, 23, 30 जनवरी, 6 फरवरी ॥8, 25 
सितबर, 2,9 अक्तुबर ]886; आर० एन० पी० बब; ]8 सितबर ]886 में उल्लिखित समाचार- 
पत्र ट्रिब्यून, 8 सितंबर, इडियन स्पेक्‍्टेटर, 9 सितबर, बिहार हेराल्ड और इडियन मिरर, 
2] सितबर, पीपुल्स फ्रेंड, 25 सितबर, ज्ञान प्रकाश, 30 सितबर (वी०ओ०आई०, खड |५ सख्या 
0, अक्तूबर 886) ; हिदृजनसंस्कारिणी, संख्या 3 (आर० एन० पी० एम० अक्तूबर ।886) : 
जोशी : पूर्वोद्धत, पु० 00-0, 42, 60, माडलिक, पूर्वोद्त, पृ० 65), 659-60, एस ० एस० 
बैनर्जी : स्पीचेज [[[ १० 8. गुरु प्रसाद सेन : रिप० आई० एन० सी० 887 पू० ]32; 
मराठा, 29 जनवरी 888, बगाली, 28 जनवरी 888, ए० बी० पी० 26 जनवरी ।888, बी० ओ० 
आई०, फरवरी और मार्च 888 मे उल्लिखित समाचारपत्र, आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी, 
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47. 
40. 
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49. 


50. 


5]. 


52. 
53. 


4 फरवरी 888, आर० एन० पी० बग०, 28 जनवरी, 4 फरवरी 988, आर० एन० पी० 
एम, 3] जनवरी, 29 फरवरी 888: आर० एन० पी० प्री० एन० 3] जनवरी, 7, ।4 फरवरी 
888; नौरोजी * सी० पी० ए०, पुृ० 77; ज्ञान प्रकाश और सुधारक ]9 फरवरी, सृवबोध 
पत्रिका, ।8 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 24 फरवरी ॥894) . 

भारत सरकार तो नए कर अधिनियम में सृती सामान को सम्मिलित करने के लिए अत्यत 
उत्सुक दिखाई देती थी परंतु महारानी की सरकार के आदेश से उप्ते अपने निश्वय को रह 
करना पड़ा देखिए, भारतीय कर अधिनियम पर मार्च 849 में वित्त सदस्य झा भाषण, एल० 
सी> पो०, 894, खड 2९२९ ४[[|, और देखिए, वकील : पूर्वोद्धत, पृू० 426 पी० बैनर्जी : 
फिस्फल पालिसी इन इंडिया, पृ० 89-90 

देखिए, एल० सी० पी०-594 खड > ४ ४%[[] पृ० 455 

पूना सावजनिक सभा का स्मरणपत्न, दिनाक 6 मार्च 894, जे० पी० एस० एस०, खड ४९५7] 
स० 4 (अप्रैल 804), इडियन एसासिएशन का स्मरणपत्र, दिनाक 8 मार्च 894 “रिपोर्ट आफ 
दि इंडियन एसोसिएशन फ्राम 892-3 टु 895-6 ७वई प्रेसीडसी एसोसिएशन द्वारा 2 मार्च 894 
को विरोध रवरूप भेजा गया तार, पी० पी० (हाऊस आफ कामस), 895, खड ?2 स० 202: 
बबई के 2 नदबर 893 को हुए सातवें प्रातीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय अभिभाषण, जें० पी० 
एस० एस०, खन्‍् ९] सख्या 3 (जनवरी 895) प्‌० 5-6 8 मार्च 894 का पूना में हुए 
सम्मेलन में प्रस्तुत याचिका के लिए देखिए मराठा, ।6 मार्च ।894, 20 मार्च 894, को मद्रास में 
हुए सम्मेलन में पारित भ्रस्ताव के लिए देखिए, मराठा, 25 मार्च 894 कलकत्ता में 8 मार्चे, 
बबई म॑ |३ मार्च, अमृतसर में 7 मार्च और लखनऊ गे 9 मार्च 894 को हुए जन-सम्मेलनों मे 
पारित प्रस्‍्तावा के लिए देखिए, पी० पी० (हाउस आफ कामस ) 895, खड 72 सख्या 202, 
ए० वी० पी ०, 3 माव॑ ।894; मराठा, 4 मां ।8394: बंगाली, ।0, 7 मार्च ४94, इदु 
प्रकाश, ]2 मार्च 894: ४डियन स्पेक्टेटर, मार्च 894, एडवोकेट, 9७ माचं (आई ० एस० वी० 
ओ० आई०, 25 मार्च 894) ; ट्रिब्यून, 4 मार्च (वही, ॥5 मार्च 894), आर० एन० पी० 
बब, ।0 माचं, आर० एन० पी० बग०, ]0, 7, 3] मार्च 894, आर० एन० पी० एम०, 45, 
3| माच ]894, आर० एन० पी० एन», |4, 2।, 28 मार्च ।894, आर० एन० पी० पी०, 
7, 2। अगस्त 894 में उल्लिखित मम्राचारपत्र 

पूना सावंजनिक सभा का स्मरणपत्र 89॥, पूवकक्‍्ति स्थल; इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, 
पूर्ति स्थल; बबई प्रसीडेसी एसामसिएशन का विरोध, पूर्वोक्त स्थल; जी० आर० एम० 
वितनवीस, एल० सी० पी० 894 खड >( ११ ५॥||, पृ० ॥57. रास बिहारो घोष * स्पीचेज, 
पृ० |5[-2. 

रास बिहारी घोष : स्पीचेज, १० 50 आगे चौदहवे अध्याय में राष्ट्रवादियों की कर नीति के 
इस पक्ष की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है. 

पूना सार्वजनिक समा का 894 का स्मरणपत्र, पृर्वोक्त स्थल तथा पीछे सदर्भ 45-6 मे उद्धत 
लगभग सभी भारतीय नेता. 

भमाई० एस ० वो० ओ० आई ०, 29 अप्रैल 894 

ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च (आर० एन० पी० बब, 0 भाच !894) 

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने धीमे स्वर में और अप्रत्यक्ष ढंग से राजनीतिक धमकी भी दी 
ओर इन प्राथियों ने तो अपने शासकों से राजनीतिक न॑ तिकता की अपेक्षा करते हुए उन्हें यहां 
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तक चेतावनी दे दो कि उनके इस पंत से महारानो की आशाकारों भारतीय जनता की बकादारोी 
को एक ऐसा गहरा धक्का लगेया जिसको श्षतिपूत्रि कभी हो हो नहीं सकेगी. (देखिए, मराठा, 
]8 माच 894) . 

54. ]] मार्च (आर० एन० प्री० बब० ]7 भा 894) . 

55. आर० एन० पी० बंय, 3 मार्च 894. इसी प्रकार बगाली ने 7 मार्च 894 के भ्रक में चोषणा 
की कि “भारतीयो का हंग्लैंड के न्याय से विश्वास डिग गया है'. 

$6. आर० एन० प्री० बंब, 24 मां 894. 

57. एल» सी» पी०, खंड 3८४ ४॥।॥]] १० 46. 

58. वेस्टलेंड, वही, पृ० 382, 384. 

59. वित्तीय प्रतिवेदन, 878 कडिका 55 

60. वकील : पूर्वोद्धत, पृ० 427-9 में उद्धत और देखिए : वेस्टलेड एल० सी० पी०--894, खड 
४४ ४]] १० 383-4. 

6. वकील : पूर्वोद्धत, पृ० 427, 429. हैमिल्टन---.पूर्वोद्धत, पृ० 248-5. 

62 एल० सी० पी०--894, खंड &»7८॥]], १० ३8]-2 

63. मराठा, 6 दिसंबर 894; इंडियन स्पेक्टेटर, 23 दिसबर 894: इद्प्रकाश, 24 दिसंवर 894: 
ए० बी० पी०, 22 दिस० _894; बंगाली, 22 दिस० 894; हिंदू, 27 दिस० 894; कसर-ए- 
हिंद, 6 दिस०, सुबोध प्रकाश, ]9 दिस०, सुबोध पत्रिका, 6 दिस०, देशी मित्र, 20 दिस ० 
(आर० एन० पी० बंब, 22 दिस० 894); स्वदेशमित्॒न, 2। दिस० ]894, खासिम- 
उल-अखबार, 24 दिस० 894 तथा अन्य भारतीय समाचारपत्रन. (आर० एन० पी० एम०, 
]5 जनवरी 895) मद्रास स्टेंडडें, 24 दिस० 894 (आई० एस० वी० ओ० आओऑई०, 3 
जनवरी ]895) हिंदुस्तानी, 26 दिस० 894 (आर० एन० पी० एन०, 2 जनवरी ]895) ; 
एस० एन० बनर्जी . सी० पी० एं, पृ० 259-6] जोशी . पूर्वोद्धत, ॥9-2 कैवल एक प्रधान 
समराचारपत् 'एडवोकेट” ने कपास पर आयात शुल्क के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति की कि 
इससे इस प्रकार की वस्तुओं के द्वाम बढ़ जाएंगे और इसका परिणाम उत्पादन शुल्क लगाना 
हो सकता है। इसके स्थान पर पत्र का सुझाव था कि माचेस्टर के उग्रवादी तत्वों से सबध 
जोड़ना चाहिए 

64. वाचा, रिप० आई० एन० सी० 894, पु० 3]. 

65. आई० एन० सी० 894 का प्रस्ताव [, वाचा . रिप० आई० एन० सी०---894; पूृ० 3।-2; 
मराठा, 6 दिसबर ]894, ए० बी० पी०, 22, 29 दिसवर 894, बगाली, 22 दिसंबर 894; 
हिंदू, 27 दिस ० ]894; इडियत स्पेक्टटर, 23 दिसबर 894 इदु प्रकाश, 24, 3। दिस० ]894; 
आर० एन० पी० वब, 22 दिस० [894, 5 जनवरी ]895, आर० एन० पी० बग ०, 22, 29 
विसवर ]894, 5, 2 जनवरी ]895, आर० एन० पी० एम०, ]5 जनवरी, 895, आर० एन० 
पी० एन०, 9, 6, 23 जन० ]895, आर० एन० पी०, |2 जनवरी, 9 फरवरी 895 में 
उल्लिखित समाचारपत्र यहां यह निर्देश करना उचित है कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने उस 
समय भी जब सीमा शुल्क के लगाने की सभावनाओ पर विचार किया जा रहा था, इसका प्रबल 
विरोध किया था इस सवध में देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर, | जुलाई 894. हिंदू, !! जुलाई 
894. गुजराती, | जुलाई, सुधारक, 2 जुलाई (आर० एन० पी० बंब, 7 जुलाई 894); 
केसरी, 24 जुलाई (वद्दी, 28 जुलाई ]894); द्विब्यूत, 8 जुलाई, एडवोकेट, 20 जुलाई 
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(आई० एस० बी० ओ० आई०, 26 अगस्त 894) 

हैमिल्टन, पूर्वोद्धत, पृ० 252-3 दत्त ई एच [| १० 539-40. वकील पूर्वोद्धत, पृ० 430-2 
वकील पूर्बोद्धत, पृ० 433 

मराठा, 26 जनवरी, 9 फरवरी [896, ए० बी० पी० 29 जन० ]896, बंगाली |, 8 फरवरी 
896; हिंदू, 27 जनवरी [896, इंडियन स्पेक्टेटर, 26 जनवरी ]896; मद्रास स्टैंडडं, 27 
जनवरी, इडियन नेशन, 27 जनवरी (आई० एस० वी० ओ० आई०, ]5 मार्च ]896) 
एडवोकेट, 28 जनवरी, ट्रिस्यून, 29 जन०, इंडियन मिरर, 30 जनवरी (वही, 22 मार्च 896), 
बिहार हेराल्ड, 8 फरवरी (वही, 5 अप्रैल 896), आर० एन० पी० वब 25 जन», ] 
फरवरी ]896, झ्रार० एन० पी० बग० » |, 8, ।$ फरवरी [896, ए० एन» पी 3 एम ० |$, 29 
फरवरी ]896 आर० एन०पी० एन०, 5, ]2, ।9 फरवरी |896, आर० एन० पी० पी०, है, 5, 
22 फरवरी 896, में उल्लिखित समाचारपत्र बंबई प्रेसीडंसी एसोसिएशन की ओर से 27 
जनवरी |896 वो भेजा गया तार इंडियन टैरिफ एक्ट [896 और काटन इयूटी ऐक्ट 896 
से सबधित ।896 क॑ कागजात-सो 8078 (हाउस आफ वामस) पृ० 63 28 जनवरी ।896 में 
बबई वी एक जनसभा मे पारित प्रस्ताव, वही पृ० 66 29 जनवरी 896 का अध्यक्ष, पूना 
सावजनिक सभा द्वारा प्रेषित तार, वही, पू० [78 2 फरवरी !896 मे मद्रास मे हुई जनसभा 
द्वारा अभिव्यणा ” 4 बी पृ० ]92 7 फरवरी ]8५6 को बोरसाद, जिला केरा बबई में 
हुई जनसभा द्वारा अभिव्यकन विरोध, वही पृ० 93 विधान परिषद में बी० आर० भसकुटे, 
पी आनन्द चारलू और मोहिनी मोहन राय के सरकारी प्रस्ताव के विसद्ध भाषण (एल० सी० 
पी०-।896 खड़ %>९३९७५ पृ० 66-7, 78-87, 92-9९) 

आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी |896. 

क्रमण प्रस्ताव &४] और प्रस्ताव ५]. 

रिप० आई० एन ० मी०-- 902 पृ० 43 

दत्त ई एच || १० 543 और वही, १० 597, 6|2 स्पीनेज ]] १० 45-6 80, 26-7 

गोखले स्पीचेज, १० ]0, 4[-2 और 77 अपने ]903 के बजट भाषण में उन्होंने आर० सी ० 
दत को प्रतिध्वनित कया उन्होंने दृढ़तापूवंक स्वीकार किया गृह उद्योग पर सरकारी 
कराधान की विदेश प्रतियोगियो के लाभ को सभव बनाने वाली ऐसी व्यवस्था किसी भी अन्य 
देश मे सभव नहीं थी बने ही वहा की सरकार विनाश के कगार पर श्डी हुई गिरने की 
स्थिति मे ही क्यो न हो, (वही, पृ० 42) और देखिए, श्रीराम --एल० सी० पी०--903, खड़ 
४॥।| १० ॥04-5 

सी० पी० ए०, क्रश पृ० 527 और 696 

उदाहरणार्थ, मराठा, ।0 मई 896 नेटिव ओपीनियन, ! अप्रैल, केसरी, 3। मार्च (आर० एन० 
पी० बब, 4 अप्रैल 903) इडियन पीपुल, 9 जनवरी 905 

आई० एन० सी० 894 का प्रस्ताव |, हिंदू; ]] जुलाई 894, द्विब्यून, 8 जुलाई (आई० 
एस० वी० ओ० आई०, 26 अगस्त 894), वाचा, रिप० आई० एन० सी० 894, १० 32, 
मराठा, ।6 दिस० 894, ए० बी० पी०, 29 दिस० 894, इदु प्रकाश, 24 दिस० 894; 
बगबासी, 22 दिसबर, सजीवनी, 22 दिस०, देनिक औ समाचार चन्द्रिका, 24 दिस० (आर० एन० 
पी० बग०, 29 दिस० 894) , मद्रास स्टेडडे, 24 दिस० 894 ट्रिब्यून, 20 दिसबर 894 
(आई० एस० वी० ओ० आई०, 3 जनवरी 895) , ज्ञान प्रकाश 27 दिस० 894 बिहार 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


हेराल्ड, 29 दिस० 894 इडियन मिरर, 30 दिस० 894 (वहीं, 20 जनवरी ॥895) ; 
हिंदुस्तान, 4 जनवरो (भार० एन७० पौ० एन० 9 जनवरी 895 ); रहबर, 8 जनवरी (वही, 
6 जन० 895) , पैसा अख़बार, 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी 895); 
पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०, 896 खड 2११७, प० 83-4 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 9 
पादटिप्पणी; एडवोकेट, 28 जनवरी (आई० एस० वी० गो ० आई०, 22 मार्च, ।96) , समय, 
3 जनवरी, बगबासी, । फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 896 ) , कर्नाटक प्रकाशिका, 
3 फरवरो, केरल पत्रिका, 8 फरवरी, कासिम उल अखबार, 3 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 
5 फरवरी 896) वुछ वर्षों के उपरात आर० मी० दत्त ने पुष्टि की कि सीमा शुल्क क॑ 
परिणा मस्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग का मांग शताब्दों के प्रतिम वर्षा मे अवरुद्ध हो गया था 
(ई एच [[], पु० 54]) तथा देखिए, वहीं, पृ० ]% और उसकी स्पीचेज ]], पृ० 46, 80, 
27 904 में गोखले ने भौ इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किया था देखिए, स्पीचेज, पु० 77 
ओर देखिए, श्रीराम एल० सी० पी०, खंड »],[] पृ० 70405 और इंडियन पीपुल, 9 
जनवरी 905 

बाचा रिप० आई० एन० सी०--894 १. 32, ए० बो० पी०, 29 दिसबर 894, बगबासो , 
22 दिसबर (आर० एन« पो० बग०, 20 दिस० 894), ज्ञान प्रकाश, 27 दिसबर 894, 
बिहार हेराल्ड, 29 दिसबर ]894 (आई० एस० बो० ओ आई०, 20 जनवरी 895) 

हिंदू, !] जुलाई 894, द्विब्यून, 8 जुलाई (आई० एस० वी० ओ० आई, 26 अगस्त 894) , 
वाचा रिप० भाई० एन० सी०--894 पृ० 32, स्पीचेज, पु०432 ए० एस० मुदालियर वही, 
पृ० 33, पैसा अखबार 26 जनवरी (आर० एन» पी० पी०, 9 फरवरी 895), बी० एन० 
आप्टे, रिप० आई० एन० सी०--]895, पृ० 60, चारू मिहिर 3 फरवरी (आर०७ एन० पी० 
बग ०, !5 फरवरी 896) दन्त स्पीचेज |[ प० 46, 80 एस० एत० बेनर्जी सी० पी० ए०, 
ब्‌ू० 694 

मराठा, 26 जनवरी 896, हिंदू, 27 जन० 896 इडियन स्पेक्टेटर, 26 जन० 896, 
बगाली, । फरवरी 896 इंडियन नेशन, 27 जनवरी एडवोक्ट, 28 जनवरा इंडियन मिरर, 
30 जनवरी (आई० एस० वी० ओं० आई ०, 22 माच 8996) , बहार हराल्ड, 8 फरवरी 
(वही, 5 अप्रैल 896) । फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह के बत्र्द के प्राय सभी 
समाचारपत्न, आर० एन० पी० बब, । फरवरी 896, समय, 3! जनवरी सजोबनी,  करवरी, 
(आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 896 ) , कर्नाटक प्रकाशिका, 3 फरवरी और केरल पत्रिका, 
| फरवरी (आर० एन० पी० एम०, !5 फरवरी 896), हिंदुस्तानी, 29 जनवरी (आर 
एन० पी० एन०, 5 फरवरी, 896), पूना सावंजनिक सभा के अध्यक्ष का तार, पी० पी० 
(एच० आफ० सी० ), सी 8078 आफ 896 प० ]7, बोरसाद, जिला केरा, बबई में हुई जन- 
सभा द्वारा अभिव्यक्त विरोध, वही, पु० 93 पी० ए० चारलू, एल० सी० पी ०-.896 खड़ 
>7१९४७५४७ १० 86 आई० एन० सी० --902 का प्रस्ताव &५] गोबले, स्पीचेज, पु० ॥0 77. 


80 बगाली, 8 फरवरी 896, समय, 3। जनवरी सजीवनो,  फरवरो, दर्शक, 2 फरवरी (आर० 


8. 


एन० पी० बग०, 8 फरवरी 896), आयंजनप्रियान, | फर० (आर२र० एन० पी० एम०, 5 
फरवरी 896), बबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के प्रधान का तार पी० पी० (हाउस आफ 
कामस ) 896 सी 8078 प० 63 बबई को जनसभा में पारित प्रस्ताव, वही, पृ० 66 

वाया * रिप० आई० एन० सी०--894 १०३।, मराठा, 46 दिस ० 894 देनिक औ समाचार 
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चन्द्रिका, [9 दिसबर (आर० एन० पी० बग०, 22 दिसबर 894) , सजीवनी, 22 दिसबर (वह्दी, 
29 दिसबर 894 (आई० एस० वो० ओ० आई०, 3 जनवरी 895) , ज्ञान प्रकाश, 27 दिस० 
[804, बिहार हेराल्ड, 29 दिस० 894 इंडियन मिरर, 30 दिस० 894 (वही, 20 जनवरी 
।895) . इस तथ्य पर विशेष बल नहीं दिया गया जैसाक़ि वित्त सदरय ने स्वय लैजिस्लेटिव 
कौसिल से कहा “हसन इससे मिलने वाले राजस्व के वतंमान साधन के रूप मे इसका प्रस्ताव 
नही किया है (एल० गोौ> पी० ]894, खड >> 5॥]]] प० 384) इसके अतिरिक्त भारतीय 
नताओ को यह तथ्य स्वत साक्षी के रूप में प्रतीत हुआ 904 में वित्त सदस्य की इस टिप्पणी 
कि, “आयात शुल्क से कंवन 20; लाख मरूपयो के राजस्व की ही प्राप्ति होती है! पर गोखले ने 
तिरस्जा स्यक्त बडा उत्तर दिया यदि मेरे मानतरीय सित्त सचमुच यह विश्वास करते है कि 
सीमा शू>झ, इसलिए लगाए गए हैं कि इनस राजस्व को आय होतो है, जिन्हे सरकार नहीं छोड 
सकती ता कदाचित भारत में अथवा इग्लैड में ऐसा सोचने वाले वे अकेले व्यक्ति होगे (स्पीचेज, 
पृ० 70) तथा श्रीराम, एल० सी० पी०--903 खड >९[.] पृ० 04-05. 

दाचा, रिप० आई» एन० सी? -902 पृ० 42-3 

[904 में इस कल्पना को गोखले ने उस समय स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जब उन्होने दृढतापूर्वक स्वीकार 
जिया कि, “अब इसमे काई सदह नहीं कि यह शल्क वास्तव में ही उपभोक्‍ताओ द्वारा, 
उपभोक्ताओं से अमिप्राय अधियाश निधन समुदाया, द्वारा ही चुकाया जाता है. (स्पीचेज, पृ० 77) 

इससे पूर्व [902 में उस समय वे और भी अधिक सतकं थे जब उन्होने कहा था कि भार का 
एक भाग ग्रतत गरीबों क॑ उपर ही पड़ता है (वही, पृ० ॥0). 

हिंद, ]] जुलाई 894, ट्रिब्यून, 8 जुलाई (आई० एस० वी८ ओ० आई०, 26 अगस्त 894) , 

वाचा स्पि> जाई० एन० सो 894 पुृ० 32, इदु प्रकाश, )। दिसबर 894, ट्रिब्यून, 26 
दिस ।0५4 (आाईइ० एसभ० यी० ओ० आई०, ]3 जन० ]895) , ज्ञान प्रकाश, 27 दिस० 

894, बिहार हँराल्ड, 29 दिस० 894, इंडियन मिरर, 30 दिस० 894 (वही, 20 जन० 

]895) वाचा, स्पीचेज, पृ० 430 और रिप० आई० एन० सी० 895, पु० 4578 दत्त; 
हे एन ||, १५० 540 गांखल स्पीचज, पृ० 4 2. 

आई०एन० सी०_ 894 कर प्रस्ताव ], ए० एस० मघोलकर रिंप० आई 'न० सी० 894, 
पृ० 33, मराठा, 0 दिस० 894, इंडियन स्पेक्टेटर, 30 दिस० 894, छित ग्दी, 28 दिस० 

894 (आर० एन० पी० बग०, 5 जनवरी 895 ) केसर-ए-हिंद, २0 दिसवर 894 (आर० एन० 
पी- बब $ जनवरा [895) ताज उल अखबार, 5 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 2 
जन री 895), पसा अखबार, 20 जनवरी (वही, १ फ़रवरी 895) 

एल ० सी० पी०, 894 खड *८2(०८॥।] १० 402-03 420, 450 

आई० एन ० सी० 895 का प्रस्ताव %४६]' एस० एन० बनर्जी ; सी० पी० ए०, पृ० 259-6!. 
वाचा रिय० आई० एन० सी०---895 पृ० 57-8, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०-- 
090 खड 2» 2५2( ५ १० 80, 82. 

याचा रिप० आई० एन० सी०, 895 पृ० 58 एस० एन० बनर्जी . सी० पी० ए*, पु० 295, 
पी० ०० चारलू पूर्वाक्‍्त स्थल, प० 80 

उदाहरणार्थ, दैनिक औ समाचार च-*द्रका, 5 फरवरी 896 के प्रक में लिखा . हमारे कुछ 
समकालीन इतन आशावादी हैं कि वे यह विश्वास सहज में ही कर लेते है कि यह विरोध ** 
भविष्य में फल लाएगा--अपनी सरकार को होश मे लाएगा वस्तुत. यह सोचना एक गलती 
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है कि अपनी सरकार होश में नही. उदार अथवा अनुदार ब्रिटिश मरकार के पास इतनी अधिक 
अकल (होश ) है कि वह उसे दूसरों को दे सकती है. वह जानबूककर लकाशायर को प्रसन्न करने 
के लिए भारत के प्रति बड़ा भारी अन्याय कर रही है परतु प्रष्न यह है कि सरकार कर ही 
क्या सकती है ” उदार हो अथवा अनुदार, लकाशायर के मता की उपेक्षा तो कोई भी दल नही 
कर सकता (आर एन० पी० बग०, 9 फरवरी 896) 
प्रस्ताव [, तथा बाचा : रिप०ण आई० एन० सी० 894, पृ० 3-3 पी० ए० चारलू एल० 
सी० पी० 896, खड १७४४७, १० 8], मालवीय स्पीचेज, पृ० 37-8 जोशी पूर्बोद्धुत, 
पृ० 92, गोखले . स्पीचेज, पृ० 5, 44 एस० एन० बैनर्जी--सी० पी० ए० १० 694, दत्त, 
ई एच ||, पृ० [>, 53, 534, स्पीचेज [[, पृ० 26 पीछे 65 और 68 सदर्भों मे 
उल्लिखित प्राय. सभी समाचारपत्र 
पी० मेहता . स्पीचेज, पृ० 390 इसी प्रकार बगबासी ने अपने 9 फरवरी 890 के भ्रक मे लिखा 
भारतीयों को अब समझ आ गई है कि सरकार भारतीयो को उस उद्योग को जिसमे भ्रगरेजो 
की रुचि है अथवा जिसमे उनके हितो के भारतीयों के हितो के साथ टकराव की सभावना है, के 
सफलतापूर्वक सचालन की अनुमति कभी नही देगी (आर० एन०पी० बग०, 5 फरवरी 896) 
सी० पी० ए० मे, पृ० 527 
आर० एन० पी० एम०, 5 जनवरी 895 इसी प्रकार 30 दिसबर ।894 के भ्रक मे “अरुणोदय 
ने यह विश्वास प्रकट किया कि कपास आयात शुल्क ेे अधिनियम को पारित करके सरकार ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि वह भारतीय मिलो का विकास और उनकी समृद्धि नहीं चाहती 
(आर० एन० पी० बब, 5 जनवरी 895), वस्तुत नेटिव प्रेस के बबई सवाददाता ने लिखा 
इस सप्ताह के अन्य अनेक भारतीय समाचा रपत्नों ने कपास शुल्क बिल के पास होने पर अपनी 
अस्वीकृति सरकार की भारत में औद्योगिक प्रवृत्ति के हितो के प्रति उदासीनता से जन्मी अपने 
दिल की भडास और निराशा को प्रकट करने वाली भाषा प्रकट म॑ की है (वही) 
उदाहरगा्थ 2 फरवरी 896 के भ्रक मे दशंक ने सरकार को चेतावानी दी इस पथ भ्रष्ट नीति 
के निरतर अनुसरण से भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के न्याय और सच्चाई पर से विश्वास 
उठने लगा है हमसे पूर्व ।894 मे रासबिहारी घोष शासकों को सचेत कर चुके थे कि चुगो कर 
के द्वारा छल-कपट करने से इग्लेंड की न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्धि, जो किसी भी मूल्य 
पर रक्षणीय और स्पर्धा योग्य है, दाव पर है इग्लेंड ने इतने दीघंकाल से आज तक तीरो-तलवार 
से भी अधिक सशक्त जो प्रभाव अपनी प्रजा पर डाला है, जिसके कारण प्रजा इस विशाल 
साम्राज्य की वफादार है, उस प्रभाव के विनष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है (स्पीचेज, 
पृ० 52-3) केवल भारतोयों ने खतरे की चेतावनी नहीं दी थी, जनरल जी० चिसनी ने भी 
बराबर जोर देकर 894 मे भविष्यवाणी की थी कि यदि समुचित पग उठाने में देर की गई तो 
भारत सरकार की सदभावनाओं और चरित्र को ऐसी क्षति पहुचेगी जिसके परिणाम भयकर 
हो सकते हैं और होगे (पूर्वोंद्धत, पृ० 347) तथा देखिए, पृ० 290 इसी प्रकार 894 में कपास 
के आयात पर शुल्क की छूट का विरोध करने वाले इंडियन कौंसिल के छ सदस्यों में से एक 
सर ए० ऐरबथनार ने अपने असहमति भाषण में चेतावनी दी “ब्रिटिश राज्य के नाम से जाने 
जाने वाले जटिल यत्र के लिए यह निश्चित है कि भारत के हितो में और ग्रेट ब्रिटेन के हितों 
में आवश्यक दढ़ बंधन हो. ऐसा कोई पग नहीं उठाना चाहिए जिससे महिमामयी महारानी की 
भारतीय प्रजा में असतोष उत्पन्न होता हो अथवा जिससे ब्रिटिश शासन पर उनके विश्वास को 
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धक्का लगता हो ऐसा कोई भी पग राज्य के हित का विरोधी ही माना जाएगा (वकील : 
पूर्वोद्धत, पृ० 427) 

मूल पाठ में उद्धत लेखकों के अतिरिक्त देखिए, 'स्वदेशमित्रन, 2! दिसबर 894 कर्णाटक 
प्रकाशिका, 44 जनवरी 895 (आर० एन० पी० एम०, 5 जनवरी 895) सजीवनी, 22 
दिस ० (जआार० एन० पी० बग०, 29 दिस० 894), बंगाली, 22 दिस० 894, आर० एन० 
पी० एन०, 23 जनवरी 895, ताज उल अखबार, 5 जनवरी (आर० एन० पी०, 2 जनवरी 
895), इडियन स्पेक्टेटर, 26 जून 896, समय, 3] जनवरी, दर्शक, 2 फरवरी, सजीवनी, 
] फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 896), बबई के लगभग सभी समाचारपत्र 
विशेषत नेटिव ओपीनियन, 26 जनवरी, इदु प्रकाश, 27 जनवरी और गुजराती, 26 जनवरी (आर० 
एन० पी० बब, | फरवरी 896), स्वदेशमित्रन, ! फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 
फरवरी 896), बगाली 8 फरवरी 896, वाचा, स्पीचेज, पृ० 43], दत्त, स्पीचेज |] 
पृ० |27, बाबे प्रेसीडेसी एसोसिशएन का स्मरणपत्र, पी० पी० (हाउस आफ कामस) 896 सी 
8078 पृ० 63 तथा वही, पृ० 93 

आर० एन० पी० बब, | फरवरी 896 दां सप्ताह बाद ]। फरवरी ]896 के श्रक में केसरो ने 
फिर लिखा गत सोमवार से पहले अनुचित कपास शल्क स्वीकृत करके भारत सरकार ने सारे 
ससार के साशते 4 "पष्ट कर दिया है कि वे इस देश के लोगों के हितों के लिए भारत पर 
शासन नहीं करते प्रत्युत इस शासन का उद्देश्य थोडे मे ग्रगरेज व्यापारियों के हितो की ही रक्षा 
करना है 

एल ० सी० पी०--896 खड़ %४५%७ प० 85 

मालवीय, स्पीचेज, पृ० 345 तथा केसरी, ]। फरवरी (आर० एन० पी० बब, 5 फरवरी 
!896) , देनिक औ समाचार चन्द्रिवा (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 896), दत्त : ई 
एच [| १० 542-3 

मालवीय स्पीचेज, पृ ० 37-8 

वही पृ० 26 और वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 894, प० 33 देनिक औ समाचार चन्द्रिका 
ने 5 फरवरी 896 के श्रक मे घोषणा की कि ब्रिटिश मतिमइल लकाशायर का दास है और 
यहा की रारकार ब्रिटिश मत्रिमडल वी दास है (आर० एन० पी० बग०, 8 फरवरी 996) 
अरुणोदय ने पहले ही 30 दिसबर [8१4 के ग्रक मे घोषणा की थी “ माचेस्टर के उत्पादक ही 
हमारे असली शासक हैं और भारत राज्य सचिव का वचन ही असल में हमारे लिए कानून है 
(आर० एम० पी० बब 5 जनवरी 895) इस परवर्ती दृष्टिकोण को “भारत जीवन' ने 0 
फरवरी के भ्रक मे (आर० एन० पी० एन, |2 फ्रवरी 896), अखबार-ए-आम ने ]4 फरवरी 
के श्रंक में (आर० एन० पी० पी० 22 फरवरी 896), और स्वदेशमित्रन ने ]। फरवरी के 
झ्क मे (आर० एन० पी० एम, 29 फरवरी 896) मे प्रतिध्वनित किया. 

वाचा, रिप० आई० एन० सी०---]894 १० 33 इदु प्रकाश, 3] दिसवर 894. और सुबोध 
पत्रिका 30 दिसवर 894 (आर० एन० पी० बब, 5 जनवरी 895) 

आर० एन० पी० बग०, 5 फरवरी 896 

दत्त इंडियन पालिटिक्स, पृ० 53 इसी प्रकार 3 फरवरी 896 के शभ्रक मे कर्णाटक पत्निका ने 
यह राय प्रकट की आवश्यकता यह है कि भारत मे भारतीयों की ही सरकार हो. लोगो को 
और अधिक विस्तृत कौंसिल को पाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही देखना चाहिए कि 
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देश की जनता की भावना के सच्चे प्रतिनिधि ही उसके सदस्य हो. (आर० एन० पी० एम०», 
5 फरवरी 896 ) 

गोखले, स्पीचेज, पु० 4| इसी प्रकार 90] मे आर० सी० दत्त ने टोका को यह तो किसो 
भी जाति की सहज प्रवृत्ति मे नहीं है कि वह दूसरी जाति के हितो के जिए अपनी जाति के 
हितो की उपेक्षा करे (स्पीचेज [[, पृ० 3) 

इस दिशा मे राष्ट्रीय प्रयास की जाच कुछ वर्षों के बाद लावट फ्रंजर ने की गौर उसने हस 
सबध मे जो शब्द कहे, उनमे लोकमान्य की टिप्पणिया ही प्रतिध्वनित तती है 'यह एवं एसा 
विषय है, जिसपर मुझे विश्वास है कि इस समय सारा भारत संगठित है सभी समुदाय, टिदू, 
मुसलमान, वफादार, अराजकतावादी, काग्रेस, मुस्लिम लीग, चुप्पी साधे कमंचारियों ता बहुत 
बडा वर्ग और अभिकाश गरसरकारी यूरोपीय सबके सब यही चाहत है कि भारतीय कर पद्धति 
का निपटारा भारत के हित मे ही टोना चाहिए इस ममय उनके विचार मे इग्लंड वे हिता का 
ही प्राथमिकता दी जा रही है (पूर्वोद्धत, पृ० 339-40। 

896 के बहिष्कार आदोलन के विस्तृत विवरण के लिए देखिए, पीछे अध्याय 3 

तिलक महोदय ने यह स्पष्ट दखा था देखिए, मराठा, 9 फरवरी 596 इसमें लबाशायर थे 
वस्त्रो के बहिष्कार के सबंध मे लिखा गया है : ब्रिटेन क॑ न्‍्यायपरायण होने की परपरा जब 
हमारी सहायता नहीं वर सकती मुठठी भर अल्पसख्यवा वी सदभावना से हम सहापता को 
आशा नही कर सकते भारत के लिए एक ही उपाय बचा है, उसे अपनी सहायता आप ही 
करनी चाहिए 

भारत सरकार का सप्रेषण, सख्या 27 (वित्त, दिताक 26 जनवरी ]४9०, क्जंनत रपीचेज |, 
प० 62, 64, 65, और वेस्टलेड, एल० सी० पी० 899, खड़ %१९४७॥[[ प्‌० ।?5, ]2५० 
कर्जन स्पीचेज ], पृ० 62 उसने आगे कहा 'हम अपनी ही ओर से अपनी स्वय की साविधानिक 
सामथ्यं का अपनी स्वय ती पटल जा इस्तेमाल तर रहे है यह बात अलग है कि रमन भारत 
सचिव की सहमति और स्प्रीकृति प्राप्त कर ली है हमारा उद्देश्य भारत को बाहरी प्रतियोगिता 
से मुक्त करना है” उनके विन सदस्य जेम्स वेस्टलेंड न और अधिक बल दकर फटा यदि 
हमारा विधान विशुद्ध रूप मे भारतीय सरिता पर आधृत है और केवल इस देश वी ही वर्चा 
करता है और बहुसख्यत देशातर वासियों की आजीविका के साथना वी रक्षा में सहायता वरता 
है तो मेरा विचार है कि मैं इस तथ्य को इस बिल के अतिरिक्त समथ्थंक वारण के रूप में 
कॉसिल के सामने रख सक्‍ता है (एल० सी० पी०--899 खड &> ४ ४[]!। पृ० 73-4) 
कर्जन स्पीचेज |, १० 6-2 

एम० जी० रानाडे प्ली फार प्रोटेक्‍्शन-इडियन शुगर इडस्ट्री' शीर्षक से एम० जी० रानाडे 
ने तीन लेख टाइम्स आफ इंडिया मई जून 899 क॑ लिए लिखें थे, इनकी भूमिका वी० जी० 
काले द्वारा लिखी गई थी (बबई, तिथि रहित) 

पी० ए० चारलू एल० सी० पी०-- 899 खड ३(>(५५४।|[ पृ० 34, 475-9. और दत्त 
द्वारा 'मा्ेस्टर गाजियन! तथा 'टाइम्स' का भेजे गए ओर “इडिया' (3] मार्च 899) में पुन 
मद्रित पत्र 

ए० बी० पी, 8, 22, 24 माच 899, बगाली, 8 मार्च 899, हिंदू, 8, 2] मार्च ]899, 
मराठा, 26 मा्चे 899, इडियन स्पेक्टेटर, 26 मार्च 899; एडवोकेट 4 मार्च, मद्रास स्टेडडं, 
]7 मार्च (आई० एस० वी० ओ० आई०, 26 मार्च 899), इंडियन मिरर, 23 मार्च (वही, 


शुल्क पद्धति 235 


॥॥4 


05 


46 


॥7. 


8. 


449. 


2 अप्रैल 899), सत्य विजय, 23 मार्च, कैसर-ए-हिंद, )9 मा्चे (आर० एन० पी० बब, 25 
मार्च 899) , दे निक औ समाचार चन्द्रिका, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 899) 
समय, 24 मार्च, हितवादी, 24 मार्च, बगबासी, 25 मा (वही, । अप्रैल 899); 'उडिया 
और नवसवाद, 29 मार्च, सवादरदुका, [० मार्च, उत्कलदीपिवा (तिथि रहित) (वही ]7 जून 
[899), सिविल एड मिलिट्री न्यूज, [5 मार्च अखबार ए आम, 4 मार्च (आर० एन० पी० 
पी ०, ।8 मार्च 899) तथा जी० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी०---899 खड 
&२(/५५]|] प० 74-5 

22 जगस्त 898 को ही उसने यह मास की और तीन महीने बाद 8 लवबर को उसने सरकार 
से तत्काल भनुग्रह पोषित चीनी पर सम करने वाले शतक जगाने को कहा कुछ दिन पूर्व 4 
नवबर ]898 को सही रिथिति पर आने के लिए उसने लाग। को एकजुट होकर विदेशी चीनी 
की खपत बद कर देन का परामश दिया और सलाह दा कि यदि लोगो में यह प्रचारित किया 
जा भके कि विदेणी चीनी म॑ गदी घणोत्पादक बरनुआ +ा प्रयोग होता है ता लोगा क* अपन 
पक्ष में लाया जा सकता है हिंदुस्तान ने भी 20 नवबर व॑ अ्रव में इस प्रकार का समथंन दिया 
(आर० एन० पी० ए०, 22 नवंबर ]898! और “भारत जीवन' 28 नवबर वरी, 6 दिसबर 
898 ) 

पी० सी० राय दि इंडियन शुगर ड्यूटी (] मई ]599 कलकत्ता), इस विषय में लिखने वाले 
और पत्न थ॑ प्रतिवासी, 7 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रैल 899), गुजराती, 
0, 26 मार्च (आर० एन० पी० बज, 25 मसाच, ] अप्रैल 899), हितक्कप, 23 मार्च 
(वही 25 मार्च 899) इसके पश्चात शाधर ही उस छोट से वर्ग में अनक समाचा रपत्न 
मम्मिलित हा गए आगे दखिए 

पो० मेहता, स्पीचेज, पृु० 5/3 महता महांदय के" अनिश्चित स्थिति के कारण एवं ओर तो 
लाई क्ज॑ंत को वाद जिवाद म हस्तक्षप करत हुए यहू कहना पडा कि 'यद्यपि माननोय श्री मेहता 
ने विषय से सम्धित पक्ष को विस्तृत आजोचना की है परतु मेरा विश्वास है कि उन्होंने इस 
बिल को अस्वीकार नहीं किया वे प्रस्तुत साधन के सामान्य सिद्धात को स्वीकृति देने का प्रस्तुत 
हैं, एसी मेरी निश्चित धारणा है, ,स्पांवज, | प० 0]) और दूसरी ओर डी० ई० वाचा न 
906 में उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा समादरणीय पी७ एम० मेहता पर्याप्त दूरदर्शी हान 
के कारण महान और सफल विचारक हे उन्हाने शुल्क लगाने के पक्ष में प्रस्तुत तक के विरुद्ध 
बडी ही समर्थ और तेज आवाज उठाई है (स्पीचज, १० ]73) 

राय, इडियिन शुगर ड्यूटीज, पु० 5-7, 2, 7-00, गुजरात, 26 मार्च (आर० एन० पौ० बंब, 
| अप्रैल 899) राप महोदय के अनुसार ऐसा एक अन्य पक्ष था, बगाल की चीनी के इग्लेड, 
अमरीका और यूरोप के निर्यात मे कमी पी० मेहता ने भी इसी प्रकार के तथ्य को वाणी दी 
यह सत्य है कि देश मे कतिपय चीनी मिलो में काम ठप्प हो गया है परतु जो तथ्य हमारे सामने 
रखे गए है, उससे मुझे यह पूरा विश्वास नहीं होता कि इसका एकमात्र अथवा प्रमुख कारण 
आवश्यक रूप से अनुग्रह पोषित चीनी का आयात ही है (स्पीचेज, पृ० 573) 

!7 अप्रैल (आर० एन० पी० बग ०, 22 अप्रैल 899) 

रानाडे : प्ली फार प्रोटेक्सन, पृ० 5, 7-9, 3, भारत जीवन, 27 साचं, (आर० एन० पी० 
एन०, 27 मार्च 899); अखबार ए आम, 4 मार्च (आर० एन० पी० पी०, 8 मार्च 899) , 
पी० ए० चारलू : एल० सी० पी०, खड १ ५४७]][ पृ० 76; जो ० आर० एम० चितनवीस : 
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वही, प्‌ृ० 75 

रानाडे * प्ली फार प्रोटेक्‍शन, पृ० ॥0 2, 3 

दस, इृडिया [] मार्च 899, ए० वी० पी०, 22 मार्च 899, हिंदू, 8 मार्च 899, दैनिक 
ओऔ समाचार चन्द्रिका, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 899) , हितवादी, 24 मार्च 
(वही [ अप्रैल 899) ; भारत जीवन, 27 मार्चे (आर० एन० पी० एन०, 28 मार्च 899) ; 
हिंदुस्तान, !4 अप्रैल (वही 9 अप्रैल 899 ) 

रानांड प्ली फार प्रोटेक्‍शन, पृ० 6 

राय, इंडियन शुगर ड्यूटोज, प० 6, 7, मृजरात, 9, 26 मा्चें. (आर० एन० पी० बब, 
25 मार्च, | अप्रैल 899) , प्रतिवासी 7 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 22 अप्रैल 899) . 
रानाडे ध्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 3, ए० बी० पी०, 8 नवबर 898, 22 मार्च 899, पी० 
ए० चारलू एल० सी० पी०-899, खड %३(5१४][] प० 76, समय, 24 मार्च (आर० 
एन० पी० बग० ।॥ अप्रैल 899) 

पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 899, खड ५४५७] १० |27 तथा दत्त, इंडिया 
3] मार्च 899; हिंदू 2। मार्च 899, हिंदुस्तान, 4 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 9 अप्रैल 
899) , भारत जीवन, | मई (वही, 3 मई 899) 

राय इंडियन शुगर ड्यूटोज, पृ० 2-4, 6-7, 24 तथा गुजराती ॥9 मार्च (आर० एन० पी० 
बब, 25 मा्चे 899), 4 मई (वही, 20 मई 899) 

राय, इडियन शुगर ड्यूटीज, पृ० 2 

वही, पु० 22-3 

899 की पी० पी० (हाउस आफ कामस) खड-66, सी-9287 ब्स्‍्यू बुक ने इस तथ्य का उद्‌- 
घाटन किया कि भारत सरकार ने अपने सप्रेषण में दृढतापूर्वक स्वीकार किया कि आयातित 
चीनी ने सापत्तिक दृष्टि से भारत के गन्‍ना उत्पादक को प्रभावित नहीं किया अत सरकार ने 
चोनी पर सम करते वाले शुल्क को लगाने से इनकार कर दिया इसपर राज्य सचिव ने दो बार, 
एक बार अपने 25 अगस्त 898 के सप्रषण मे और दूसरी बार 26 जनवरी 899 के सप्रेषण में 
मारिशम के किसानो से प्राप्त आवदनपत्र भेज जिनम अनुग्रह पोषित चीनी के विरुद्ध भारत मे 
सरक्षक साधन बरतने की माग की गई थी साथ ही सचिव ने भारत सरकार पर यडे शिष्ट ढग 
से दबाव डाला कि वह हस मांग को स्वीकार कर ले 

ए० बी० पी०, 24 मार्च 899 यह बहुत लोगों का दृष्टिकोण प्रतीत होता है यह दूसरी बात है 
कि नेटिव प्रस के बहुत सारे सवाददाताओ ने दुर्भाग्यवश इृडियन प्रेस के साप्ताहिक सा र-सक्षेपो 
मे इस दृष्टिकोण के उल्लेख को आवश्यक नहों समभा उनका मतव्य कदाचित यह था कि सर- 
कार की कार्यवाही के समर्थन म॑ ही उपर्युक्त दष्टिकोण समाविष्ट है सरकारी कार्यवाही के अन्यथा 
विरोधी 'मृजरानी' ने अपने 4 मई 899 के भ्रक मे भारतीय प्रेस मे सरकारी हरादों का जिस 
विश्वास के साथ वर्णन किया था, उसका पूरा ही उल्लेख किया (आर० एन० पो० बब, 
20 मई 899) वाचा ने भी 906 में इस धारणा पर अपने विचार प्रकट किए (स्पीचेज, 
प्‌ृ० 473 ) 

वाचा स्पी चेज, पृ० 73 'समय' के 24 मार्च (आर० एन० पी० बग०, अप्रैल 899) के निम्न- 
लिखित अवतरण में यह भावना चित्रित है साड कज्जन ने इस बिल को पास करने के रूप में 
भारतीय जनता के प्रति जो उच्चाशयता और सहानुभूति तथा इससे भी बढ़कर कर्तंब्य परायणता 
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का परिचय दिया है, उससे प्रत्येक भारतीय घर यें उनके प्रति आदर की भावजा दड़ होगी, और 
देखिए, भारत जीवन, 3 अप्रैल (आर ० एन० प्री० एन० 4 अप्रैल 899). 

गृजराती ने अपने 4 मई 899 के ्षक से लिखा कि भारत सरकार और भारत सचिव के बोच 
हुए सारे पत्र व्यवहार से स्पष्ट होता है कि कुशल चेबरलेन (उपनिवेश राज्य सचिव) ने अपने 
नकली शस्त्रो से विजय प्राप्त को है और उसने सचमुच ही सारी भारतीय जनता के छोटे से बडे 
तक सभो व्यक्तियों को मू्े बनाया है (आर० एन० पी० बब, 20 मई 899) 

ए० बी० पी०, | जून 899 हिंदू, 2 मई ।899 (हालाकि यह द्विविधाम्रस्त था), ट्रिब्यून, 
30 मई, इढियन भिरर, !2 मई, मद्रास स्टेंडडं, [! मई (आई० एस० वी० ओ० आई०, 2] मई 
899), सजोवनी, मई (आर० एन० पी० बंध ०, 20 मई 899) , सत्य विजय, !7 मई, 
केसरी 6 मई हितेज्छु 8 मई (आर० एन० पो० बब, 20 मई 899) 

रानाडे प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 2 

एल० सी० पी०, 90] खड 7([, पृ० 28 तथा दत्त ई एच |[, पृ० 523 

ए० बो० पी०, 20 मई 899, इंडियन मिरर, 2 मई, मद्रास स्टैंड, ।| मई (आई० एस० वी० 
ओ० आई०, 2] मई 899 ) 

ए० बो० पी०, 20 मई ओर 4 जून 899, हिंदू, 2! मई 4899, मद्रास स्टेडढं, । मई (गाई० 
एस० वी० ओ० आई० 2! मई 899), "एडवाकेट, 9 मई (वहा, 28 मई 899) 

रापाड प्ला फा' ओटक्शन, पृ० 6 

ए० बी० पी०, 20 मई ॥899 

रानाड प्ली फार प्रोटेक्शन, पृ० 6 

ए० बो० पी०, 20 मई 999, सजीवनी, [] मई (जार० एन० पी० बष ० 20 मई ७99) 
रानाडे प्ली फार प्रोटक्‍्शन, पू० 6 

वही, पृ० 7-2] 

देखिए आगे अध्याय !| 

ज० एफ० फिनले एल० सी० पी०-। 202, खड >*([,| पृ० 26 कर्जन स्पीचेज [[], पु ०20, 
दल ई एच [[, १० 523 

लोवाट फ्रंजर॒पूर्वोद्धत, पृ० 342, परिमल राय पूर्वोद्धत, पृ० 84 

कर्जन स्पीचेज [[], पृ० 5 तथा देखिए इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (908) खड ], 
पृ० 288-90 

पी० ए० चारलू एल० सी० पो०-899 खड 5८७: ए।।। प० 34 

वही, पृ० 78-9, मराठा, 26 मां, 2 अप्रैन !899, हिंदू 0, 2 मार्च, 2 मई 899, 
बगाली, ।8 मार्च 899, इडियत मिरर, 23 माचे (आई० एस० वो० ओ« आई०, 2 अप्रैल 
899) , सत्य विजय, 7 मई (आर० एन० पी० बब, 20 मई 899), वगवासी, 25 मार्च, 
| अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, |, 8 अप्रैल 899), उिया और नवसवाद 29 मार्च (वही, 
(7 जून 899) ; 2। अप्रैल 902 के न्यू इडिया मे विपिनचद्र पाल ने स्पष्टता से स्वीकार किया 
कि उन्होने 899 में यह जानते हुए कि यह चोनों आसात शुल्क भारतीयों के हितों मे न होकर 
ब्रिटिश पृजीपतियो और मारिशस के हितो के लिए ही सुरक्षापरक है, उसका समन इसलिए 
किया था कि इसे मैंने एक नए सिद्धांत के रूप मे देखा था, यह सडें-गले स्वतत्न व्यापार के 
सिद्धात से स्वस्थ निवतन था भारत सरकार के मन मे भी इसे लागू करते समय यही भावना 
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काम फर रही थो. जेम्स वेस्टलेड ने घोषित किया था * “मैं अपनी राज करनीति में एक सर्वथा 
तए अध्याय का उद्घाटन करने जा रहा हू” (एल० सी० पी०-899 बड़ |ऋऋणएाता 
पु० 24) इस बिल का समर्थन करते हुए ला्ड कर्जन ओद्योगिक रूप से पिछड़े देश को ओच्ो- 
गिक आवश्यकताओ के सदर्भ में सरक्षक सिद्धात का शानदार ढम से बचाब करते हुए प्रतीत 
होते हैं (स्पीचेज , प० 63-4) 

50 रानाडें की प्ली फार प्रोटेक्सन में वी० जी० काले की भूमिका पृ० [४ और (७. 

85]  जे० एफ० फिनले एल० सी० परी० 902 सड ४. पृ० 2!5-7 कजन, स्पोचेज [[[, 
पृ० -2 

52. कर्जन : स्पोचेज []], पृ० 6 

]53 ए० बी> पी०, 25, 20 अप्रैल 902, न्यू इडिया, 2। अप्रैत, (2 जून 902, मराठा, ॥5 जून 
902 कसर ए हिंद, | जुन, केसरी, 3 जून, इदु प्रकाश, 2 जून (आर० एन० पी० बब 7 जून 
)902), वायस आफ इंडिया, 2] जून 902, प्रतिवासी, 20 मई (आर० एन० पी० बग९, 
3। मई ॥902), हितवादी, 30 मई (वही, 7 जून 007) संजीवनी, ।2 जून, इंडियन सरर, 
8 जन (वही, 2। जून 902), पावर ऐंड गाच्पिन, ) जून (बो > आऑ० आई०, 28 जुन 90. ) 

354. न्यू इडिया, 2 जून 902, कैंसर ए हिंद (आर० एन» पी० बब, 4 जून 902) , प्रतिवासी, 
26 मई (आर एन० पी० बग०, 3] मई 902), हितवादी, 30 मई (वही, 7 जून 902) 

]55 ]4 जून (आर० एन० पी० बग०, 2] जून 002) द्विब्यून न भो 27 मई 902 के अ्रक मे बिल 
का विरोध करने मे इनकार कर दिया (वी० आ० आई०, 28 जून 902) 

]56. मराठा, 25 मई, 8 जून 902, ए० बा० पी० 2। अप्रैल 902, वेररा, 3 जून, इद्ु प्रवाश, 
2 जून (आर० एन० पी० बब, 7 जून |902), साथ ही कंसरी ने अपने पाठकों को चेतावनी 
दी कि माचेस्टर के लिए भारतीय चीनी उद्योग को पु बनाने वाली सरकार से भारतीय उद्योगों 
के प्रोत्साहन की आशा करना समुद्र के खारे पानी से चीनी निकालन की चेष्टा करना है 

57 न्यू इडिया 2। अप्रैल 902 सजीवनी, 2 जून (आर० एन ० पी० बग०, 2] जून 902) 

58 स्ट्रैची इंडिया (903) पृ० 82 

59 बगाली, 4 फरवरी 888, इंडियन मिरर, 3 फरवरी, गुजरात मित्र, 5 फरवरो इह॒द्‌ प्रशाश, 
5 फरवरी (वी ० ओ० आई०, मार्च 888) , बाबे समाचार, ।] फरवरी, गुजरान गजट 9 फरवरी, 
रास्त गुफ्तार, 5 फरवरी तथा अन्य अनेक समाचारपत्र (आर० एन० पी० बब, ]| फरवरी 
888) , समय, 3 फरवरी (आर० एन० परी० बग०, फरवरी 888 ) , हिंदुस्तान, 2 फरव री, 
वत्तघारा, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 4 फरवरी 888) , पूनरा सार्वजनिक सभा 
का स्मरणपत्न, दिनाक 6 मार्च 894, जे० पी० एस० एस०, खड >(५/]| स० 4 (अप्रैल 894) 
पृ० 37, इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, दिनाक 8 मार्च 894, रिपोर्ट आफ दि इंडियन 
एसोसिएशन फार 892-3 टु 895-6, पृ० 43, सुप्रीम ले जिस्लेटिव कौंसिल को बबई प्रेवीडेसी 
बा विरोध पो० पी० (हाउस आफ कामस ) 895 परचा 202, इददु प्रकाश, 2 मार्य ॥894, 
इंडियन स्पेवटेटर, ]] मार्च 894, केसर ए हिंद, 4 मा, ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च, सुधारक, 
5 मार्च, गुजराती, 4 मार्च (आर० एन० पी० बब, 0 मार्च, 894), आजाद, 9 मार्च 
(आर० एन० पी० एम०, ]4 मार्च 894), कर्णाटक प्रकाशिका, (2 मार्च (आर० एन० पी० 
एम०, 5 मार्च 894) ; स्वदेशमित्नन, 6 मां, मनोरमा, 9 मार्च, केरल पत्षिका, 7 मार्च, 
खामिम उल अलबार, ]5 मा (वही, 3 मार्च 8994); जी० आर० एम० चितनवीस * एल० 
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सो० पी० 894, खड ४४% ऋ।]] पृ० 55 ए० बी० पी०, 22 दिस० 894. 

पूना रावेजनिक सभा का स्मरणपत्र, दिनाक 6 मार्च 894--पूर्वोक्त स्थल, पृ० 38, जे० यू० 
याजिक का सातव॑ बबई प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षोय भाषण: जे० पी० एस० एस ०, खड ४ ५]] 
स० 3 (जनवरी 895); इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, ४ मार्च 894, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43; 
सूप्रीम लेजिस्लेटिव कौसिन को बबई प्रेसीडेंसी का विरोध, एवॉक्त स्थल, मराठा, 4 माचे 
894; बंगाली, 0 मा 894, एड्रवॉकंट, 9 सार्च (अई० एस० वी० ओ० आई०, 5 अप्रैल 
094) , इदु प्रकाश, ॥2 मार्च [0994 ब्सर ए हिंद, 4 मार्च, ज्ञान प्रकाश, 5 मार्च, सुधारक, 
5मार्न (गुजराती, 4 मार्च आर) एन० पी: बब, ॥0 मा 894); जी० आर० एम० 
लितल्‍बीस, एल० सी+ पी०6 894, खड %%५५।]। पृू० ।55 यह भी दिलचस्प बात है कि 
सराय ने 2५ जगरन [88 के अ्रक में भारतीय उद्योगा के हित में मशीना पर आयात शुल्क 
हटाने 47 माग 4 

पी पा (टाउस आफ कामरा ), 89% खंड 50 सरचा 347 854 खड 62 परचा 2, १87. 
4»... प*। 304 

गाव वअमाचार, 3| मार्च (औआर+3 एन७ पी० बय, । अप्रल ]682) » दंदु प्रकाश, 0 दिस७०, 
तब समाचार ॥4 दिस ० (वही, ।5 दिस० 4503), लोकमित्र, ।0 दिस०, बावे क्रानिकल, 
]0 दिम ०, गृबरातों, 6 दिस बिही, 22 दिसबर ॥४४३3,, ज्ञान प्रकाश, 2] फरवरी, (वहों, 
'। फरवरी [8४4) मराठा, ।3 जनलवरा ।884, हिंदुस्तान 8, 9 जन 'आर० एन० पी० पी०, 
2 जन 88५), तथा पौछ [04 सदभभ में उद्धत समाचारपत्र और नतागण 

प्रततातउ ४॥]] प्रस्ताव प्रस्तुत बरते हुए ठा० ६० वाचा ने इन करों को -अशिष्ट और मध्ययुगीन 
बिन ३ अवशेष के रूप में लिरूपित किया रिप० आई० एन० सो० 889, १० 56) . इससे 
पूर्व मराठा ते ) जून 568 के भझक मे भारतीय वस्तुओं के प्रमाणीकरण को अशिष्ट पद्धति की 
दीक़ भत्मेता का 'डडियन स्पक्ष्टेटर ने भी 3 जून 888 के प्रक मे इन शुल्कों को 'बर्वेर राजकर' 
वा 'राजकराय जलुून बताया 

बाब समाचार, 3] माच (आर७ एन० पी० बब, । अप्रैल 882), रास्त गुफ्तार, 2 अप्रैल, 
हितक्षद्र, 6 अप्रैल गुजराती, 2 अप्रैल (बद्रो, 8 अप्रेल 882,; ज्ञान श्रकाश, 24 अप्रैल (वही, 
720 अप्रैल 8९2 , ए७ बी० पी०, 2? फरवरों ।883, सजीवनी, 29 मार्च (आर० एन० पी० 
बंग०, 5 अप्रेल ।804) , सार सुधानिधि, 5 मई (वही, ॥0 मई 4884), समय, 2 मई (वही, 
[7 मई 884), साधा रणो, ]5 जून (वही, 2! जूत 884): मराठा, ।3 जनवरी 884, 
3 जून 888, जें० यू० याज्ञिक, रिप० आई० एन० सी०, 885, पृ० 66; वी० औ० आई०, 
जुलाई 888, इदु प्रकाश, 4 जून 888; बगाली, 9 जून 888, हिंदू, ! जून 888; इडियन 
स्पेक्टेटर, 3 जन, सुवोध पत्चिका, 3 जून, नेटिव ओपीनियन, 3 जून, इडियन नेशन, 4 जून, 
ट्रिब्यून, 6 जून, बिहार हेराल्ड, 9 जून, मदुरा मेल, ]6 जून (वी० ओ० आई०, जुलाई 888) ; 
नसीमे आगरा, 30 मई, भारतवर्ष, | जून (आर० एन० पो० एन०, 5 जून 889) , सुबोध सिधु, 
5 जून (वही, )2 जून 889); रणछोड़ लाल छोटेलाल, रिप० आई० एन० सी०, 889, पु० 56 
तथा देखिए वी० ओ० आई० जून 889. 

आर० एन०» पी० बंब, 23 फरवरी 884. 

ए० बो० पी०, 22 फरवरी 883, वी० ओ० आई०, जुलाई 888, इदु प्रकाश, 4 जून 888; 
बगाली, 9 जून 888; मराठा, 3 जून 888; इंडियन स्पेक्टेटर, 3 जून, सुबोध पत्रिका, 3 जून, 
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सेटिद ओपीनियन, 3 जून, इंडियन नेक्न, 4 जुन, ट्रिब्यून, 6 जुन, मुदुरा मेल, जून (वी० 
जो० आई०, जुलाई 888), गुजरात दर्पण, 2 अप्रेल, बिहार हेराल्ड, 27 अप्रैल, गुजराती, 
28 बल, इदु प्रकाश, 29 अप्रैल, ट्रिब्दून, !5 मई (वी० ओ० आई०, जून 889). 

67 अराठा, 23 जतवरी 884; वाया : रिप० आई० एन० सो० 889, पृ 56. 

68. मराठा, !3 जनवरों 884, रिप० आई० एन० सी० 889, १० 56, आई एन० सी० 889 
का प्रस्ताव श![. 


अध्याय 7 


मुद्रा और विनिमय 


भारत में लोकमत निर्णायक उपायों को अयनाने के लिए सर्वथा परिपक्व है और 
चादी के सिककें ही ढहलाई पर रोक को सामान्यतया स्वीकृति ही मिलेगी । 
--भारत सरकार का 892 में सप्रेषण 


इंग्लेंड के निर्धनो की बचतों को इस प्रकार प्रभावित करने वाले किसी सुझाव पर 
एक क्षण के लिए भी विचार नही किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता 
है कि यदि ऐसी योजना यूरोप के इटली जैसे निर्धन देश में लागू की जाती तो वहां 
प्रायद्वीप के एक छोर से दृभरे छोर तक जनता में विद्रोह भड़क उठता । 

--आर. सी. दत्त. 


समीक्षाधीन अवधि मे भारत सरकार की अर्थनीति से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मत- 
भेद वाला विषय था “मुद्रा परिवतंन'। 893 में चादी के सिक्‍कों की टकसाल बंद होने 
तथा सिक्‍कों की लूली ढलाई करने पर यह विषय अस्तित्व मे आया था। आधुनिक भारत के 
आश्िक इतिहास मे निर्देयतापूर्व क अनावण्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परस्पर संबद्ध 
कर दिया गया। वस्तुतः मुद्रा सबधी परिवर्तन रुपये के मुद्रापरक कार्य संपन्न करने में 
किसी प्रकार की असफलता अपर्याप्तता अथवा व्यथंता से प्रभावित नही था, प्रत्युत इसका 
कारण पौड-स्टलिग के संदर्भ मे उसके विनिमय मूल्य में आया हुआ ह्ास था। भारत 
सरकार ने केवल इसी एक रोग का उपचार करने की नेष्टां की, उसने देश की क्षातरिक 
अर्थव्यवस्था पर मुद्रा परिवतंनो के संभावित प्रभावों की पूर्ण रूप से उपेक्षा ही कर दी । 
मुद्रा अपने आप मे सचमुच एक व्यापक विषय है, इतना अधिक व्यापक कि उसका 
समग्र विवेचन संभव ही नहीं। विनिमय भी एक विषम विषय है। सौभाग्य से हमारा 
संबंध यहा इन दोनों विषयों की समग्रता से नही है। हमारा संबंध तो देश के विदेश 
व्यापार, उद्योग, वित्त और समाज कल्याण पर भारतीय मुद्रा और विनिमय के परिवतेन 
से उत्पन्न प्रभाव से है। यह प्रभाव ही भारत सरकार और राष्ट्रीय मेताओं के बीच मत- 
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भेद का विषय बन गया और इसने ही भारतीय समाज के नेतावग्ग में प्रचंड राष्ट्र भावना 
तथा विद्रोही प्रवत्ति को जन्म दिया। फलत इस अध्याय मे हमारी चचौ का विषय दो 
परस्पर सबधित विषगो मुद्रा और विनिमय के इस विशेष प्रभाव तक ही सीमित है । 


सरकारी मुद्रानीति 


9वी शताब्दी के अतिम चरण की अवधि में भारत सरकार की मुद्रा नीति क्रा उपयुक्त 
और विस्तृत विवेचन 893 वी इंडियन करे सी कमेटी के प्रतिवेदन में |७५8 वी इंडियन 
करेसी कमेटी के प्रतिविदन में तथा इस विषय पर लिखित अन्य अनेक श्रेष्ठ ग्रथों मे किया 
गया है ।! अत यहा समीक्षाधीन अबधि में भारतीय मुद्रा और विनिमय क्षेत्र मे घटित 
घटनाओ और परिवतेन। का अस्यत सक्षिप्त विवरण देना हो पर्याप्त होगा। 

835 के |7वें अधिनियम के अनुसार भारतीय मुद्रा को रजत मान पर लाया गया 
और 870 के सिक्‍का ढलाई अधिनियम के अनुसार सरवार हा यह आदंश दिया गया 
कि विनिमय के निजी खाते मे चादी की धातु के विनिमय मे छी स्प्रये वलाए। इसने 
भारतीय मुद्रा का सवाभाविकता' प्रदान की। द्रसरे शब्दों मे रुपये | मृत्य बाजार में 
चांदी के मूल्य के सदर्भ में और उसका विनिमय मूल्य स्वर्ण मान वाले दशों मे चादी स 
उपलब्ध होने वाले स्वर्ण के सदर्भ मे ही निधारित किया जाता वा | बादी का स ? 873 
तक न्यूनाधिक रूप से रियर ही रहा अत दस अवधि में रपये ता मू ३ भा 2 सिनलिग के 
आमपास ही स्थिर रहा। परतु 873 मे जब सारे विदव में कुछ क्रारणौं सा लजितत्ा 
सबध भारत से नही, अत उनकी यहा चर्चा करने फो आवश्यक्ता नी चादी से प्राप्त 
होने वाले सोन के मूल्य मे ह्रास आन लगा तो स्थिति मे भारी ५रियतेन या ाना रवाभा- 
विक ही था। इसके फलस्वरूप जिस म्पये को चादी के विनिमय के विए स्ववजता से बजा 
जिया जाता था, स्वर्ण पर आश्रित म्रुद्राओ के सदर्भ म उस चा थे के रपय के एत्य में द्वास 
आने लगा । दस र शब्दों मे स्वर्ण मानवाले देशा के साथ भारत का विनिमय (डग्लेठ उस 
समय स्वर्ण मान वाला देश था)गिरने लगा । दस प्रकार जहा !४73 म भारतीय रपये का 
मूल्य लगभग 2 शिलिग था, वहा उसका विनिमय मूल्य | 893-94 में |4 54 पस रह गया। 

भारतीय विनिमय के ऐतिहासिक पतन को अनेक ख्रोतो से मर्ममेदी प्रहार सहन 
करने पडे । स॒वंप्रथम भारतीय विदेश व्यापार विशेषत आयात व्यापार को बुरी तरह से 
बाधित और पीडित करने के लिए इसकी भत्मेना की गई। विदेश व्यापार म॑ सलग्न 
व्यापारियों ने अनुभव किया कि रुपये के स्टलिग मूल्य को लग रहे भयकर भटके इग्लेड 
और भारत के व्यापार सबधों पर विशेष हानिकारक प्रभाव डाल रहे थे । इसके अतिरिक्त 
उनकी शिकायत यह थी कि विनिमय की अनिष्चितता ने विदेश व्यापार को जुए और 
सट्टेबाजी का स्वरूप प्रदान कर दिया था ।* पतनशील विनिमय के विरुद्ध दूसरा 
अभियोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त अगरेज सिविल और मिलिट्री अफसरो ने लगाया 
और बाद मे उन्होने उस अभियोग को सुदृढता से उभागरा। उनकी शिकायत यह थी कि 
उन्हें वेतन तो मिलता है रुपयो में जबकि उन्हे अपने वेतन का एक बहुत बडा भाग अपने 
परिवार के पालन-पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए स्टलिग के रूप मे व्यय करना 
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हीता है। इससे उन्हें अवांछित हानि होती है और क्लेशदायक आर्थिक क्षति उठानी 
पड़ती है। इसका कारण यह था कि उन्हें उसी सख्या में विनिमय में पौंड लेने के लिए 
अपेक्षाकृत अधिक सख्या में रुपये अपने घरो को भेजने पड़ते थे ।* रुपये के स्टलिग मूल्य 
में गिरावट के साथ एक प्रधान पाप यह जुड गया कि इससे ब्रिटिश प्‌जी का भारत मे प्रवाह 
निरुत्माहित और मंदगति हो गया । पूजी के व्याज और लाभ वेः साथ साथ स्वय पूजी के 
स्वर्ण मूल्य के ह्वास अथवा कम से कम अनिशिचितता ने इस प्रवाह को विलवित कर दिया । 
यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश पजी के अंत प्रवाह पर इस प्रतिवध ने, विशेष रूप से 
देश में त्वरित आवश्यकता वाले प्रतिबंध ने रेलों के विस्तार में बाधा पहुंचाई ।* 

गिरते विनिमय से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपत्ति भारत सरकार की थी, जिसके 
वित्त सचमुच ही इसके कारण विपन्न हो गए थे। दस सबब में भारत सरकार की स्थिति 
स्वेथा विचित्र थी । जहा सरकार राजरव की वसूली चादी के स्पयो में करती थी, वहा 
उसे अपने गृह व्यय का इग्लेड में भुगतान सोने मे करना पड़ता था । 873-98 वी अवधि 
मे' चादी की स्वर्ण क्र शक्तित अवाध रूप से घटती गई। भारत सरकार को अपन स्टॉलिंग 
दांयित्व के भूगतान के लिए प्रतिवर्ष अधिक से अधिक सल्या में रूपये चुकाने पढ़े । अधिक 
शोचनीय वात यह 7 कि दायित्व और अधिक बहते गए। इस प्रकार विनिमय से भयकर 
पाटा हुआ । दूसर॑ शब्दों म भारत सरकार को विसी भी वर्ष विशेष मे जितने रुपयणो का 
भुगतान करना पढ़। और विनिमय की दर के सुविधाजनक रूप से 2 शिलिग प्रति रुपया 
रहने पर जित ये रुपयो का भगतान करना पड़ता, उन दोनों के मध्य का अतर भारत 
सरकार या विनिमय से होने वाला घाटा हो था। उदाहरणार्थ, 894-5 में गृह प्रभारो 
के भुगतान के लिए ]5 77 करोड स्टलिंस पौड़ के बदले 28.9 करोड़ स्पये चुक्रान पड़ें। 
यदि विनिमय दर 872-3 वाली ही बनी रहती, तो स्टलिंग पौध की उसी राशि के 
विनिमय क॑ थिए 6 € करोड़ रुपय चुकाने पडते। इस प्रकार [2 3 करोड रुपये के 
अंतरवाली रांश का विनिमय से होन वाला घाटा ही कहा जाएगा। स्थिति की गभी रता 
का झ्रनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस वर्ष घाटे की रकम भारत सरकार 
द्वारा उगाहे गए कुल भू राजस्व के आधे भाग से भी अधिक थी | 

विनिमय में गिरावए से ।875 98 की अवधि में डोने वाला घाटा 54 करोड रुपये 
के लगभग था। 894 में घाटे की रांश चरम शिखर पर पहुच गई ।९ इस घाटे की पूर्ति 
के.लिए सरकार फो प्रतिवर्ष छटती तक का महारा लेना पड़ा। प्रथम साधन नो अव्याव- 
हगारिक सिद्ध (आ। वस्तुत इस अवधि में सरकार १, सर्च उल्लेखनोय गति से बढता 
गया । इस प्रकार से सरकार को व्यापक रूप से अलोकप्रिय साधनों अथवा करों, नमक्‌ 
कर|, आय कर, भू राजस्व में वृद्धि, का सहारा लने पर विवश होना पडा। परतु भारत 
जैसे निधुंत कृषिप्रधान देश में करो मे वृद्धि का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से सीमित था । किसानो 
पर किसी प्रकार के अनुचित करभार के साथ अत्यत गंभा ९ रिथति का राजनीतिक खतरा 
भी जुड़ा हुआ था । विशेपतः इसका भय यह था कि डरे देश पर अधिकार जमाने वाले 
विदेशी शासन का दृष्परिणाम शमभरा जा गा आर भागा आएगा कि वह देश के बाहर 
बढ़े हुए खब्द की पूति के निए ही यहू सर उुछ कर २, हे ! 
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इसके अतिरिक्त विनिमय मे अचानक उतार-चढ़ाव का परिणाम यह हुआ कि भारत 
सरकार को वहुत बड़ी सीमा मे वित्तीय अनिश्चितता और कठिनाई का सामना करना 
पडा। उसका वित्तीय हिसाब और व्यवस्थाए अस्त-व्यस्त हो गई और उसका बजट 
“विनिमय की दृष्टि से एक जुआ सरीखा' सिद्ध हुआ ।* इस प्रकार रुपये के स्वर्ण मूल्य मे 
गिरावट ने लगभग शताब्दी के एक चरण (चतुर्थांग) तक भारतीय घनकुबेरों की नींद 
हराम रखी | वे अत्यत व्याकुल होकर बजट के सतुलन के लिए उपाय और साधन 
ढूढने लगे। उनके विचार मे सरकार के सामने दो ही मार्ग थे . या तो वह विनिमय में 
गिरावट को रोके अथवा अतिरिक्त करो का अलोक प्रिय मागगे ग्रहण करे । उनकी निश्चित 
धारणा थी कि इन दो मार्गों को छोडकर कोई अन्य मार्ग नही था ।* 

निराश होकर भारत सरकार ने विनिमय मे गिरावट रोकने के लिए उपयोगी साधनों 
की खोज प्रारभ की । वर्षा तक वह अतर्राष्ट्रीय दो धातुओवाले इकरारनामे पर भारी 
आशा संजोए रही । भारत सरकार का विचार था कि यह सोने और चादी का सापेक्ष 
मूल्य निर्वारित करेगा परतु जब इस इकरारनामे का उपसहार होते होते सारी आशाए 
टूट गई, 892 के ब्रुमेल्स सम्मेलन की असफलता नवीनतम असफलता थी---तब सरकार 
अपने मुद्रा मान को चादी के स्थान पर सोने पर आधारित करने की योजना पर विचार 
करने -लगी । इस योजना को अपनाने के लिए व्यापारीवर्ग ने भी, जो वाणिज्य मडल और 
नवनिर्मित भारतीय मुद्रा समिति के रूप में सगठित था, इस समय सरकार पर दबाव 
डाला । सारे के सारे मुद्रा सबधी प्रइन को तथा भारत सरकार की योजना को उस समय 
लार्ड चासलर लाड्डे हरशल की अध्यक्षता मे बनी समिति को सौप दिया गया। इस समिति 
की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 26 जून 893 को 893 के अधिनियम 
स० 8 को लागू किया, दसके अनुसार नित्री खाते में चादी के अप्रतिवाधित सिक्‍कों को 
ढालने वाली टकसाल को बद कर॑ दिया। सरकार ने यह अधिसूचना जारी की जिसके 
अंतर्गत रुपये का मूल्य | शिलिग 4 पेस निर्घारित किया गया और कहा गया वि इसी दर 
पर सरकारी करो के भुगतान के लिए जनता से सोने के सिक्‍के, चादी के सिक्के, पौड और 
आधे पौंड लिए जाएगे तथा विनिमय में रुपयो अथवा नोटों की आपूर्ति वी जाएगी। से 
सारे उपाय देश म स्वर्ण मान को अपरिहाये रूप में लागू करने के पथ म॑ प्रथम पग ही थे । 

893 की कार्यवाही का मुख्य उद्देष्य रूपये की प्रचलित मात्रा को घटाकर उसके 
स्वर्ण मूल्य को | शिलिग 4 पेस तक बढ़ाना था। उस प्रकार रपया नादी से जिच्छिन्न हो 
गया तथा उसमे निहित चादी के मूल्य से उसका मुल्य बढ़ गधा । यह रपये का प्राकृतिक 
और यथाय॑ स्विति को छोड़ कर एक नकली और बडे मूल्यवाली स्थिति को ग्रहण करना 
था। इसका परिणाम यह निकला कि रुपये की क्रपशक्ति बढ़ गईं अथवा दूसरे शब्दों में 
आतरिक मुद्रा के सकुचन के फलस्वरूप आर्तारक कीमते गिर गई । 

सक्रमण काल की अवधि, जिसमे रुपये का मुल्य और अधिक गि रता गया और 894 
में यह 4 शिलिग 3 पेंस तक पहुच गया, के पदचात सरकार की मुद्रानीति को वाछित 
उदेशवों मे सफलता मिली और रुपये का मूल्य धीरे-धीरे बढने लगा । यहा तक कि जब 
898-9 की अवधि में चादी का मूल्य घट रहा था, रुपये का मूल्य ] शिलिग 4 पेस़ के 
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लगभग था। इस समय भारत सरकार ने सोचा कि 893 की नीति के तक पर आधारित 
निधथ्करक निकालने का उपयुक्त समय आ गया है । अतः सारे प्रघन पर विचार के लिए 
उसने सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक अन्य समिति की नियुक्ति की | समिति ने 
स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्ण मान को स्थापना की सिफारिण की तथा आवश्यक लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए अन्य अनेक उपाय सुझाए। फलत: 4899 में (अधिनियम सं० ५५४८] द्वारा) 
रुपये का मुल्य | दशिलिग 4 पेंस निश्चित किया गया और इस समय इसी दर पर अशरफी 
और आधी अशरफी के सिक्‍कों को भी कानूनी सिक्‍के की मान्यता दे दी गई । अतः: रुपया 
नाममात्र का सिक्‍क्रा बन गया हालांकि मह असीमित सरकारी सिक्‍का बना रहा। भार- 
तीय मुद्रा के क्षेत्र में इस परवर्ती विकास से हमारा कोई संबंध नहीं अत: हम इस विवरण 
को यहीं समाप्त करते हैं। इस संबंध में केवल दो रोचक बातों का उल्लेख आवश्यक सममते 
हैं। प्रथम, भारत में जो यथाय में छाया रहा, वह स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्णमान नहीं था 
प्रत्युत उसे 'स्वर्ण विनिमय मान' ही कहा जाता है ।” द्वितीय, भारत के वित्तीय इतिहास 
में विनिमय की स्थिरता के तथा लाभ बजट के नए युग का प्रारंभ द्ोने लगा था 
परंतु यह न तो टकसाल बंद होने का परिणाम था और न रुपये की अत्यधिकता की 
सापेक्ष निवृति का। वस्तुत: रुपये का टंकन तो थोड़े ही समय के बाद उल्लेखनीय परि- 
माण में होने लगा था ।?ः तभी तो जे ० एम० केंस ने टिप्पणी की कि सरकार उद्देंग़जनक 
वेग से मिक्‍के बनाने में जुटी है ।!* और भारतीय नेता शीघ्र ही रुपये की बहुलता की 
शिकायत करने लगे है ।!* सत्य यह था कि रुपये का स्वर्ण मूल्य स्थिर बना रहा और यह 
सब एकातत: प्रशासनिक उपायों का परिणाम था और इन उपायो को सरकार ने किसी 
विवशता अथवा अनिवायं ता के कारण नही अपनाया था ।!* 


भारतीय नेतृत्व की प्रारंभिक प्रतिक्रिया 


रुपये के निरंतर गिरते स्वर्ण मूल्य से उत्पन्न समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों की 
प्रतिक्रिया में निरंतरता न थी और उसकी अभिव्यक्ति और मंदगति से हुई । बहुत से 
राष्ट्रवादी नेताओं ने विनिमय में गिरावट की आलोचना की और इसे भारी दुर्भाग्य 
बताया, विशेषत: इसलिए क्योंकि विनिमय में होने वाले घाटे के फलस्वरूप नए कर 
लगाए गए थे ।!* यह बात अवव्य है कि बहुत सारे नेता तो बहुत समय तक इस प्रइन की 
समग्र जटिलता को हौ न समझ पाए और न ही उसका विस्तृत विश्लेषण कर पाए। हां, 
इस सामान्य तंद्रा के कुछ एक राष्ट्रवादी अपवाद भी थे।*” परवर्ती आलोचकों के 
दृष्टिकोण के साथ इन अपवाद वाले नेताओ्लों के दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप से ही 
प्रस्तुत किया गया है। कहने की आवश्यकता नही कि ये नेता अपने युग से आगे बढ़ें 
हुए ही थे। परंतु प्रारंभिक वर्षों में, ।892 तक की इस विषय की गतिविधि को संक्षेप में 
कहना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि अधिकांश भारतीय नेताओं की अत्यंत अस्पष्ट 
टिप्पणियां केवल निम्नलिखित सुकाव देने तक ही सीमित रहीं : (क) गृह-प्रभारों में 
कटौती,!* (ख) स्वर्ण दायित्व का रजत दायित्व में रूपांतरण,!* (ग) अंतर्राष्ट्रीय द्विधातु 
प्रणाली का अपनाना |“ थोड़े से नेताओं ने तो यहां तक भी सुभाव दिया कि सोने की 
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मुद्रा जारी की जाए ।” और निजी सटटेबाजों के लिए स्वतंज टकन बंद कर देना 
चाहिए ।”” जस्टिस रानाडे ने व्यावहारिक नीति की वज्ालत्त की और घोषणा की कि 
मुद्रा मे हेरफेर का विरोध इसे विधश्वासघात मानकर किया जाए क्योकि इससे चादी के 
मूल्य का छ्ास और विनिमय दर मे वृद्धि होती है। * 


राष्ट्रवादियों द्वारा मुद्रा परिवर्तन का विरोध 

892 के आस पास जब ब्रिटिश व्यापरियों ओर अधिकारियों ने आदोलन जारी कर 
मुद्रा और विनियम के प्रश्न को अपने समय वा ज्वलत प्रद्न बना दिया तो उसके सबंध 
में भारतीय नेताओं की उदासीनता भी जाती रटी । भारतीय नताओ ने दसके पूरे महत्व 
को स्वीकार विया । इसकी पुष्टि 892 की भारतीय राषण्ट्रीण बाग्रेस से पर्व भारतीय 
राष्ट्रीयवावाद के मुख्य प्रवक्ता टी० ० बाचा को उस विपय पर विस 'उनना अपना 
विषय कहा जा सकता है, निभ्नोक्त सुदढ स्वीवति से होती है; "हमारे जैस विशिए्ट 
स्थितिवाले देश का निकट भविष्य में आथिक उद्धार पूर्णरूप से मद्ठा प्रश्न के सही 
समाधान में ही निहित है ।7* 

इस स्थिति में भारतीय नेताओ ने स्पग्ने के नीचे तथा घटत हुए स्वर्ण मय के बचाव 
ओर सघप॑ का दप्टिवोण ही अपनाया। यहा तक कि वे ।893 जर ]899 के मुद्रा 
अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी तिम्न विनिमय की प्रशसा करते रहे और 
उसके लिए दबाव डालते रहे । वस्त॒तः मुद्रा प्रबल पर 893 के मद्रा अधिनियम अपना 
लिए जाने के पहले और बाद में वर्षो तक राष्ट्रीय नीति वी उल्लेखनोय निरतरना के 
कारण इस पुस्तक में उस विपय का एक पृथक विपय के रूप में ही एक ही स्थान पर 
समग्र विवेचन किया गया है। 

राष्ट्रोय दप्टिकोण वा प्रारभिक पक्ष यह विद्वास था कि इस विपय का केद्र विनिमय 
की रिथरता न होकर सोने से विनियमित होने वाले रुपये का अनुपात था। भारतीय 
नेताओं का विचार था कि विनिमय की ऊची दर की वकालत करने वाले विविध पक्ष अपने 
स्वार्थों के कारण ही ऐसा करते थे । सरकार विनिमय मे गिरावट के फलरवरूप स्टलिंग के 
मुगतान मे होने वाले घाटे की उपेक्षा करना चाहती थी ताकि सरकारी कर्मचारी इंग्लेड 
में अपनी अधिकाधिक धनराशि भेज सके और यूरोपीय सामान के आयातकर्ता आयात कर 
सकें, अन्यथा उन्हे भारतीय उत्पादनों से प्रतियोगिता के लिए बाध्य किया जा रहा था 
और इस प्रकार उन्हे अपेक्षाकृत कम मात्रा मे लाभ अर्जन करने के लिए विवश होना पड 
रहा था। इन्हीं कारणों मे ये लोग स्वार्थपूर्ण तथा निरर्थक आदोलन चला रहे थे ।”* 
भारतीय नेताओं ने दृढतापूर्वक कहा कि देश के हितो के साथ विदेशी व्यापारियों, विदेशी 
पृजी और विदेशी कमंचारियों के हितों को न तो रखा जाना चाहिए और न ही रखा जा 
सकता है। भारत के संबंध में यद्यपि इस देश की जनता के और इस देश की सरकार के 
हित परस्पर सबंधित नही हैं. परंतु संक्षेपत: वाछनीय यह है कि भारतीय जनता के हितों 
को ही प्रायमिकता मिलनी चाहिए और इस प्रब्न पर किसी भी प्रकार से विचार करते 
समय भारतीयों के हितों को ही प्रामाणिक कसौटी मानना चाहिए ।?* राष्ट्रवादी नेताओं 
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ने इसी सिद्धात को व्यवहार में लाते हुए रुपये की कृतिम मूल्यवृद्धि करने के लिए रजत 
मान का परित्याग करके टक्‍सालो को बद करने तथा स्वर्णमान को अपनाने के लिए 
टुडियत करसी एसोसिएशन द्वारा सचालित तथा भारत सरकार द्वारा उत्साहपूर्वक 
समयथित आदानन का विरोध विया ।१? भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 892 के अधिवेशन 
मे भी टस आदोलन का मृदु भाषा में निवद्ध प्रस्ताव मे विरोध किया गया ।“* मजेदार 
बात यर है कि भारत में सरकारी अधिकारियों ने उपहास के रूप में अथवा जाने अन- 
आने रूप म॑ मुद्रा प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की और उसका गलत अर्थ 
नियाजा । उन्होंने 2। जून 892 को भारत राज्य सचिव को यह प्रतित्रेदित किया कि 
भा रतीय जनमत निणीत उपायों या रबीकार वरन की स्थिति में है और चादी के सिक्‍के 
बनाने की समा को जनता सामान्यत स्वीकार करेगी ।** 
सरवारी आधिवारियों या भारतीय जनमत सबधी मिथ्या ज्ञान उस समय उघड़ 
गया जय 893 मे भारतीय टक सालो क॑ बद होते ही राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने न्‍्यूनाधिक 
रूप से एय रबर से इस पग को विरांध किया और इसे भारतीय जनता के विशेषत 
उत्पादक और उपक वर्ग के हिलों के प्रतिकूल बताकर उसठी भत्संना की।" बाद में 
उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय गाग्रेस ने सरकार की कार्यवाही वी निदा करते हुए प्रस्ताव 
ग़स किप्रा ।! प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डो० ई० वाचा ने 893 के करेसो ऐक्ट की इन 
टब्रयो मं सर्मना ती अभरें में गहरी छलाग' और 'एक भारी अक्षम्य भूल! | जब 
सरकार न रपये या मूल्प | शिलिग 4 पेस निर्धारित करते हुए स्वर्णमान की व्यवस्था की 
याजना बनाई तो इसे “४93 के अपर।ब को 898 में पुनरावृत्ति”! बताते हुए वाचा ने 
सरवा र वी भर्त्मता सार््जालक रूप स की ।* दादाभाई नौरोजी ने टकक्‍्साल बद करने 
वी निदा इन दाह्दा में वी : 'यह एक अवेध, असम्माननीय और निरकुश कृत्य है।' उन्होंने 
स्वर्णमान वे परित्याग फ्री माग की ।१” आर० सी० दत्त ने भी कृत्रिम रूप से रुपये के 
मूल्य बढ़ाने के सरकार क प्रयत्नो की निदा “अप्राकृतिक, निराशाजनक और भयकर 
कहकर की ।*० उन्होने सरकार को स्वर्णमान लागू करने के विरुद्ध चेतावनी दी।*” 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने भी एक बार फिर विनिमय से हुए घाटे वी पूर्ति के लिए महंगी 
कीमत पर मुद्रा में तवदीनी करने अथवा आतरिक मुद्रा के समेटने जैसे कृत्रिम उपाय 
अपनाने के प्रति अपनी असहमति प्रकट की ।५ डी० ई० वाचा ने पूर्ववत बडी ही उग्रता 
स यह विचार प्रकट किया कि सामान्‍य रूप से सवं साधारण द्वारा तथा विशेष रूप से बेको 
और व्यापा रीवर्ग द्वारा उस दिन से भोगे हुए ओर भोगे जा रहे दु खो के कारणरूप सभी 
आशिक बुराइयो की जड 893 का करेसी ऐक्ट है।** उल्टे नौरोजी, दत्त तथा अन्य 
भारतीय नेताओ ने दबाव डाला कि टकसाले खोल दी जाए और रुपये को चादी के धातु 
मूल्य तक नीचे जाने दिया जाए ।!" भारतीय नेताओ ने फाउलर कमेटी में भारतीय हितों 
के सरक्षक एक भी प्रतिनिधि को सम्मिलित न करने का बहुत ही बुरा माना।! इस 
कमेटी की सिफारिशो की तथा उनके फलस्वरूप प्रस्तुत 899 के करेंसी ऐक्ट की भारतीय 
नेताओं ने पुन.॒ आलोचना की परतु अब की बार पहले जैसा उत्साह दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ । इसका कारण कदाचित यह था कि इस समय तक मुद्रा क्राति एक व्यवस्थित तथ्य 
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बन चुकी थी ।*? फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परवर्ती अनेक वर्षों में इस प्रदन को 
महत्व देती रही । अपने 7वें अधिवेशन में कांग्रेस ने नकली तौर पर रुपये की 30 प्रति- 
शत कीमत बढ़ाने वाले [893 के करेंसी कानून के प्रति अपने विरोध की दोबारा पुष्टि 
की ।*? ]8वें अधिवेशन में पुनः इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया ।*' असंख्य 
जननेता वर्षों तक रुपये की नकली मृल्यवृद्धि और लोकहित पर उसके दुष्प्रभाव की 
आलोचना करते रहे ।१$ 

भारत सरकार की मुद्रानीति की राष्ट्रवादी अस्वीकृति के तीन मुख्य आधार थे : 
. ह्रासोन्मुख रुपये का लाभकारी चरित्र, 2. मुद्रा के सरकार अथवा जनता की आथिक 
कठिनाइयो के मूल कारण होने के प्रमाण का अभाव, 3. जनता की आध्िक स्थिति पर 
रुपये के बढते मूल्य का हानिकारक प्रभाव | इन आधारो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है क्योंकि इनसे समीक्षाधीन अवधि मे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के आथिक 
दृष्टिकोण संबंधी मौलिक सिद्धातों पर भली प्रकार प्रकाश पडता है | 


निग्न विनिमय के लाभ 


बहुत सारे भारतीय नेताओं का यह विश्वास था कि 873 से भारत के व्यापार और 
उद्योग ने जो प्रगति की है, उसमें गिरते रुपये वाले रजत मान ने भारतीय अ्रथंव्यवस्था 
की आवश्यकताओं की संतोषजनक रूप से पूति की है और इस प्रकार भारत द्वारा 
अपनाया जा सकने वाला यह कदाचित सर्वोत्तम मुद्रा मान था ।*९ उनके अनुसार निम्न 
विनिमय की मुख्य उपयोगिता थी, विनिमय मे गिरावट की सीमा तक अत्यधिक महगे 
बन गए आयातों से भारतीय उत्पादनों, विशेषत: सूती वस्त्रो को परोक्ष संरक्षण देने के 
रूप मे प्रोत्साहन जुटाना । 'मराठा' ने अपने 25 सितंबर 892 के अंक मे लिखा 'विनिमय 
कटौती सभी प्रकार के अंगरेजी सामान पर आयात शुल्क के रूप मे काम करती है। 
यहा विनिमय ने फिर वही काम किया है जो करने से सरकार निरंतर इनकार करती 
रही है ।*” हिंदू तो 4 सितंबर 889 के अक में यह देख पाने भे सफल हो गया कि निम्न 
विनिमय के कारण ही भारत इंग्लेड के सूती वस्त्र उत्पादकों से चीन और जापान के 
बाजार हथियाने मे सफल हो सका है।** पी० सी० राय ने इस स्थिति मे एक और 
उपयोगिता देखी । उन्होंने कहा कि निम्न विनिमय ने अंगरेजी पूजी के लिए भारत को 
एक अनाक्षक प्रदेश बनाकर भारतीय पूजीपतियों के लिए उद्यम के अवसर उत्पन्न 
किए है 4१ 

यह आश्चयंजनक तथ्य है कि राष्ट्रवादियो ने चादी के रुपये के समर्थन मे स्वीकृत 
तर्क को उसी समय आगे नहीं बढाया। वह तर्क यह था कि विनिमय की निम्न दर विश्व 
के बाजारों में मूल्य को नीचे गिराकर निर्यात को प्रोत्साहन देती है। वास्तव मे कुछ 
भारतीय नेताओं ने (आर० सी० दत्त को छोड़ कर जिन्होंने थोडी बहुत अस्पष्टता के साथ 
यह स्वीकार किया कि चांदी के अवमृूल्यन से भारत के विदेश व्यापार को हानि की अपेक्षा 
लाभ ही पहुंचा है?) सर्वथा अस्वीकार कर दिया कि रुपये के अवमूल्यन ने भारतीय 
निर्यात को प्रोत्साहन दिया है ।*/ जो भी हो, उनमें सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, उनके विदेश 
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व्यापार विरोधी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने की थी कि कच्चे 
सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है ।** इससे इस दृष्टिकोण को 
बल मिलता है कि भारतीय नेताओं को अवमूल्यित रुपये की रक्षा के लिए न तो मुख्य रूप 
से व्यापारीबग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार में रुचि थी। उन्होंने 
इस बात से इनकार किया कि किसान को रुपये के अवमूल्यन से अपने उत्पादनों से अधिक 
रुपयो के मिलने के रूप मे कोई लाभ पहुंचा है। उन्होंने निर्देश किया कि वस्तुत बहुत 
सारे कृषि उत्पादनो के मुल्य मे कोई वृद्धि नही हुई है, बहुत सारे उत्पादनो के मूल्य तो 
घट ही गए है ।?! 


भारतीय वित्त में विनिमय की भूमिका 


मुद्रा परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय नेताओं की आपत्ति का दूसरा आधार उनकी यह धारणा 
थी कि रुपये की स्वर्ण मूल्य मे गिरावट भारत सरकार की आर्थिक कठिनाइयों का मूल 
कारण नहीं। उन्होने विनिमय से भारत के कोष को होने वाले घाटे को देखा ही नही, 
अपितु उसके प्रति चिता भी प्रकट की क्योकि आखिरकार इस घाटे का भार बेचारे 
भारतीय करदाता के कधे पर ही तो पडना था। उन्होने इसकी पूर्ण समाप्ति की इच्छा 
की |” उदाहरणाथ 886 में दादाभाई नौरोजी ने विनिमय से होने वाले घाटे को ब्रिटिश 
भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय जनता पर दुखद भार बताया । उन्होने लिखा 
दुर्भाग्यग्रस्त निर्धन भारतीय को गृह प्रभारो के लिए ]4 करोड रुपये के मूल्य के उत्पादन 
को ? शिलिग प्रति म्पया की दर से बेचने के बदले । शिलिंग 4 पेंस की दर से बेचने से 
रपये के विनिमय मे आई गिरावट से हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड रुपपे के 
मूल्य का और उत्पादन वेचना पडता है ।'* भारतीय नेताओ और सरकार के मध्य सम- 
भौते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया, क्योकि उनमे इस बुराई के लिए उत्तरदायी तत्वों 
और उनके उपचार की प्रकृति के बारे मे मतमेंद था। भारतीय नेता यह मानने को तैयार 
नही थे कि यह विनिमय का घाटा रुपये के स्वर्ण मूल्य मे गिरावट का परिणाम है । उनका 
कथन था कि रोग का स्रोत कही अन्यत्र है। भारतीय नेताओं मे मुद्रा प्रश्न के इस पक्ष में 
उल्लेखनीय एकता तथा ससगति थी। रोग की यथार्थ प्रकृति की पहचान और प्रयोज्य 
उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति मे विशिष्ट स्थिति बनाए रखी । रोग की पहचान को 
सार रूप में निम्न विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है : 

इस सारी समस्या की जड विनिमय की दर न होकर भारत के इंग्लेड के साथ आथिक 
और राजनीतिक सबध है। सरकार के विनिमय सबधी घाटे के लिए निम्न विनिमय के 
बदले गृह प्रभार ही उत्तरदायी है। यदि भारत से इंग्लेड मे स्वर्ण के रूप मे अनिवार्य घन 
न भेजा जाता तो रुपये के स्वर्ण मूल्य में गिरावट से संभवत. भारत सरकार के वित्त 
ग्रथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते। दूसरी ओर जब तक गृह प्रभार बने हुए हैं, 
केवल मुद्रा परिवर्तन से कोई बहुत बडा लाभ नही होगा ।* 

इस संबध मे अनेक भारतीय प्रवकताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी मौद्रिक 
सिद्धात पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया जिसके अनुसार---मुद्ठा पद्धति इस विधि से प्रवर्तित 
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होती है कि किसी देश के भुगतानो का संतुलन अपने आप ही तुल्य स्थिति की ओर चला 
जाता है ।*? उन्होंने आवृत्तिपू्वक बल देकर कहा कि गृह प्रभारों के भुगतान से होने वाले 
घाटे को छोड कर विनिमय की गिरावट अपने आप मे भारत के विदेश व्यापार को प्रभा- 
बित नही करेगी क्योकि कीमतो के उतार-चढाव द्वारा विदेश व्यागर विनिमय की अपे- 
क्षाओ के अनुरूप अपने आपको स्वत ही व्यवस्थित कर लेगा |” कुछ अन्य भारतीय 
नेताओ ने भी निर्देश किया कि एक लबे समय तक निरतर विदेशों को अनिवार्य भूगतान 
की आवश्यकता ने सरकार को किसी भी मूल्य पर पौड खरीदने के लिए विवश्ञ कर दिया 
है। उसी का अप्रतिहाय दुष्प्रभाव चादी के मूल्य मे हास ग उत्पन्न विनिमषर वी दर्देशा 
है ।$* भारतीय म्पये के रजत मान से हटने पर इस तर्क को बहत बल मिला । 899 मे 
वाचा ने बबई के मिल मालिकों को बताया कि विनिमग्र के विशोभ का कारण विदेशों मे 
किए जाने वाले भुगतानो के फलस्वरूप भारत के विदेद व्यापार के सतुलन में आई अव्य- 
वस्था है। उन्होने स्पष्ट शब्दों म॑ भ्पना मत प्रय्ट जिया आपसी मुद्रा सोने की हो 
अथवा चादी की, रुई की अथवा गेहू को; उत्र तक यह प्रभार ब्रइत ओर यद़ते ही रहेंगे 
तब तक यह तथाकथित विनिमय कठिनता बनी ही रहेगी" वस्तुत समस्या तो गृ प्रभा रो 
की ही है ।९ उन्होंने तथा उनके साथ जी० एस« अय्यर महोरप्र ने भी यह अनुभव फिया 
कि 872 तक और यहा तक वि उसके बाद भी इन गुहप्रभारों के दबाव पर ध्यान इस 
लिए नही गया क्योकि इस अवधि में रेलों तथा अन्य प्रयोजना के लिए बहुत बडी बडी 
रकमो के ऋण लिए गए है |! 

राष्ट्रवादी नेताजों ने अपने उपर्युक्त विब्लेषण के आधार पर अधिकारियों क॑ इस 
दृष्टिकोण की तीब्र भत्संना की कि विनिमप से टोने वाजा घाटा उनके नियत्रण से बाहर 
था और इसका उपाय या तो करो में वृद्धि द्वारा इसे सहन करता था, अथवा झग्य का 
मूल्य बढाकर इसे निष्फल करना था, उनके अनुसार उसका एक अन्य उपापष भी था और 
उसका पता रोग की जाच-पडताल स लग जाता है । प्रथम, उनक। कथन था सरकार को 
विनिमय से होने वाले घाटे का मूल कारण यदि विनिमय में गिरावट नहीं तो रपष्ठ है कि 
सरकार द्वारा प्रस्तावित मुठ्ठा पद्धति सवधी परिवर्तन से रिथति म॑ कोई बहुत बडा सुधार 
होने वाला नही ।९ द्वितीय, क्योंकि मूल दाप गृह प्रभारों का ही है अत इस रोग का 
प्रभावी इलाज भारत के स्टलिंग दायित्वो में निरतर वृद्धि करने वाली वर्तमान नीति में 
आमूल-चूल परिवर्नेन लाना ही है। अतएव प्रमुख एकमात्र स्वाभाविक और उपयुक्त 
उपचार है गृह प्रभारो की समाप्ति अथवा उनमें कटौती अथवा इग्लेड की सपत्ति की 
निकासी की समाप्ति या कटौती अथवा कम से कम स्टलिग के बड़े भाग का दायित्व 
रुपयो की देनदारी मे परिवर्तेन ताकि उतनी रकम के बराबर भुगतान के लिए काफी 
कम रुपये देने पडें । यह भारतीय कोष भडारों के लिए एक बटुत बडी मुक्ति होगी ९४ 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के निश्चिततम उपायो में भारतीय नेताओं के विचार में एक था, 
देश का प्रशासन देश के सपूतो द्वारा ही पूर्ण योग्यता के साथ चलाया जाना, क्योकि उस 
स्थिति मे उनके वेतन और पेंशन राशि का मुगतान सोने में नही करना पडेंगा ।£ दूसरा 
सुझाया हुआ उपाय यह था कि देश के भीतर ही सरकारी भंडारों के अपेक्षाकृत अधिक 
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बड़ी संख्या में अंश खरीदना ।४ एक अन्य उपाय यह भी था कि इंग्लेड भारत सरकार 
के इंग्लेड मे होने वाले व्यय के उचित अंश का भुगतान करे ।० वरतुतः कुछ नेताओ ने 
तो रुपये के मूल्य में ह्वास का और विनिमय मे घाटे का स्वागत ही किया क्योकि उन्हें 
आशा थी कि यह स्थिति घन की निकासी की समस्या की आर सरकार का और भारतीय 
जनता का ध्यान खीचेगी और जनता सरकार को सदी पर उठाने के लिए विवश कर 
देगी ।' बगाली ने 3 सितबर 892 के अक में इस दृष्टिकोण का अत्यंत स्पष्टता से 
विश्लेषण किया : 

यदि वर्तमान स्थिति और अधिक समय तव चलती रही तो इसके कारण भारतीयों 

के लिए अत्यत लाभप्रद परिवतेन अवश्य होगे। गह प्रभारो को घटाना आवश्यक है 

और आवश्यकता की वस्तुआ को देग में ही पान + प्रयत्न करना चाहिए ।**'यदि 

भारतीय बाजार मे सरकार ही खरीदार बन जाए हो भारतीय व्यापार को कितना 

प्रबल प्रोत्साहन मिलेगा ।*** (यह) भारतीय उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। 
इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया रया कि विनिमपर से गिरावट अंगरेजों की बहुत 
बड़ी संख्या को अपन देश में ही रहने और भारत में हथियाई हुई नौकरियों को भारतीयों 
के लिए ही छो24 ,३ खाध्य करेगी ।९० 

भारतीय नेताओं ने इस बात से इनकार किया कि म्पये की मूल्यवृद्धि का प्रयो- 
जन बढ़े हुए कराधान और आर्थिक सकट से भारत को मुक्ति दिलाना है। उनका तर 
था कि यदि गर प्रभारों मे भारी कटोती न भी की जाए और विनिमय स॑ होने वाला 
घाटा भी चलता रहे तो भी इनकी पूति बिना किगी प्रकार के नए कराधान के वर्तमान 
आधिक संसाधनो से तथा उनमे होने वाली सामान्य बढोत्तरी से ही की जा सकती है ।९* 
उनकी धारणा थी कि निस्संदेह विनिमय एक पीडाजनक तत्व है परंतु इसे भारतीय वित्त 
का कृत्रिम समाधान नहीं मानता चाहिए। भारतीय वित्तों के असंतुलन का दायित्व 
प्रमुख रूप से विनिमय के घाटे पर न देकर सरकार के सिविल और मिल्तिट्री के खर्चों के 
विषम विकास पर ही देता चाहिए, क्‍योंकि इनके ही कारण भारत की स्टलिंग देनदारी 
में बढोतरी होती है ।?" अतः स्थिति का सही उपचार मुद्रा पद्धति मे परिवर्तन न होकर 
खर्चों, विशेषतः मिलिट्रो के खर्चों, मे कटौती करना है ।” डी० ई० वाचा ने तो विशेष 
रूप से दृढ़दापूर्वंक इस धारणा का समथेन किया और आकडो की सहायता से सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया कि 884-85 से लेकर इस अवधि तक मिलिट्री के खर्चों ने सारे नए कर 
हजम कर लिए हैं और यदि मिलिट्री के इन व्ययों में कटौती कर दी जाए तो भारत 
विनिमय की जैसाखी के बिना ही अपने पाव पर खड़ा होने योग्य बन जाएगा । 2 
कुछ भारतीय नेताओं का एक अन्य सुझाव था कि यदि वतंमान सभी स्थितियों 

को अपरिवतंनीय ही मान लिया जाए तो भी विनिमय फी कठिनता का सामना भारत में 
उत्पादित न की जाने वाली अथवा भारत की बहुसंख्या के काम में न आने वाली अथवा 
देदा के विकास से संबंध न रखने वाली विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 
थोड़े से आयात शुल्क को लगा कर किया जा सकता है ।?* यह विवरण कपास शुल्‍ल्कों के 


सर्वेथा अनुरूप था ।* 
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प्रत्येक स्थिति में भारतीय नेताओं ने इस कथन पर तीत्र आपत्ति की कि टकसालों 
के बंद करने से अथवा रुपये की मूल्यवृद्धि से सरकार भारतीय जनता को नए कराधान 
की आवश्यकता की समाप्ति के रूप में किसी प्रकार का कोई सुख दे सकती है । उनका 
विचार था कि यह तक आर्थिक तथ्यों के साथ छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । 
मुद्रा में परिवर्तन से संभवत: किसी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी । इसके विपरीत 
]893 और 898 के मुद्रा कानूनों में भारतीय जनता को मू्पये के बढ़े मूल्य की सीमा 
तक भार रूप और अनिश्चित प्रकृति वाले परोक्ष करो का और अधिक शिकार बनाया 
गया है? क्योंकि अब पुराने कर भी क्रृत्रिम रूप से बढ़े हुए मूल्य वाले रुपयों के रूप में 
उगाहे जा रहे है ।?* दादाभाई नौरोजी ने ।898 में लिखा * टकसाल बंद करने से और 
उसके साथ रुपये के इस सप्तय ।। पेंस के लगभग यथार्थ स्वर्ण मूल्य को 6 पेस के भूठे 
स्वर्ण मुल्य में वदलना भारतीय करदाताओं पर कुल मिलाकर गुप्त रूप से करों में 45 
प्रतिशत की विद्युद्ध वृद्धि का भार डालना है।” 
भारतीय नेताओं के मत में सरकार के मुद्रा संबंधी प्रश्न को हल करने के ढग से 
उसकी चालाक राजनीतिक छल-कपट की नीति का पता चलता है जिसके तहत भोली- 
भाली तथा भटकी हुई भारतीय जनता पर, जो कर भार में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष वृद्धि 
से विज्लुब्ध हो उठती, गुप्त तथा परोक्ष कराधान के द्वारा उद्देश्य की पूति की गई है।?९ 
इसके विपरीत कई राष्ट्रवादी नेताओ ने तो करों मे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष वृद्धि रूप दोनो 
बुराइयों में प्रत्यक्ष बुद्धि को अपेक्षाकृत छोटी बुराई मानते हुए उसका ही समर्थन किया, 
क्योंकि उनके विचार में इससे बेचारे करदाता को देश के करों में प्रच्छन्‍्न रूप सै अपार 
बढोतरी के स्थान पर केवल विनिमय मे प्राकृतिक गिरावट से हुए घाटे की पूति के लिए 
आवश्यक अतिरिक्त करों का ही म॒गतान करना पड़ता ।”* 
बाद में जब ]90] के बाद लाभ का बजट आना प्रारंभ हो गया तो राष्ट्रवादी 
नेताओं ने एक बार फिर यह दावा किया कि ये लाभ 893 और 898 में थोपे गए मुद्रा 
विधान के अंतगंत परोक्ष कराधान के ही परिणाम हैं ।१*" साथ ही उन्होंने अभिस्वीकार 
किया कि मुद्रा नीति से पीछे हटना व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अंतर्गत दिखाई 
नही देता | नेताओं की माग थी कि इन अधिशेषों का उपयोग मुद्रा विधान के आघात से 
पीडित बेचारे करदाता को करों मे छूट के रूप में ही करना चाहिए ।” इस संबंध में 
जी० के० गोखले ने एक विशिष्ट प्रइन पूछा कि यदि : 
रुपये के विनिमय मूल्य में वृद्धि से देश के कराधान में किसी प्रकार की परोक्षवद्धि 
की असंभव संभावना को नकारा जा सकता है, तब भारत सरकार के मार्ग में कौन 
सी बाधा है कि वह रुपये का मूल्य और अधिक ऊंचा ] शिलिंग 6 पेंस यथबा | 
शिलिंग 9 पेंस अथवा 2 शिलिग नहीं कर देती ? उस स्थिति में तो लाभ इस समय 
के लाभ से भी बढ़ चढक र होगा | जब लार्ड जाजं हैमल्टन यह भानते है कि इस 
कृत्रिम वृद्धि से किसी भारतीय को कोई हानि नहीं हुई तो फिर सरकार इस आहध्चर्य- 
जनक सरल और सीधे उपाय से अपने संसाधनों में वद्धि क्यों नही करती ? 5? 
कुछ अधिक सचेत राष्ट्रवादी अर्थ शास्त्रियों के अनुसार रुपये की मूल्यवृद्धि से देश द्वारा 
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इंग्लेड को भेजे जाने वाले धव की बचत अथवा धन की निकासी में न्यूनता का दावा 
स्वंधा असंगत, 'कोरी कल्पित कथा तथा दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांति', था।* उन्होंने दृढ़तापूर्वक 
कहा कि एकपक्षीय तथा कृत्रिम रूप से रुपये के स्वर्ण मूल्य में वृद्धि से भारत को इंग्लेंड 
को दिए जाने वाले सोने के मुगतानों में एक पैसे की भी बचत नही हो सकती । गृह प्रभारों 
की पूर्ति विदेशों में मारतीय सामग्री को भेजकर की जा रही है। उस निर्यातित सामग्री 
की मात्रा विदेशी बाजार में उसके सोने के मूल्य के परिप्रेक्ष्य मे ही निर्धारित की जाती है 
न कि भारत में उनके रुपये के मूल्य के परिप्रेक्ष्य में । अभी अभी वर्तमान में ही सभी 
पदार्थों के स्वर्णमूल्य में गिरावट के कारण भारत को अपने उत्पादनों को अधिक मात्रा में 
भेजने के लिए विवश होना पड़ा है । जब तक इन पदार्थों के स्वर्ण मूल्य मे वृद्धि नही होती, 
तब तक भारत सरकार भले ही नए कर लगाकर उत्पादन जुटाए अथवा पुराने पदार्थों की 
क्रयशक्ति मे वृद्धि करे; प्रत्येक स्थिति में भारत को उतनी मात्रा मे ही अपने उत्पादनों का 
निर्यात करना पड़ेगा जितना वह अब तक करता आ रहा है ।*' दादा भाई नौरोजी का तो 
यहां तक मत था कि यदि भारत ने स्वर्णमान को भी अपनाया होता तो विनिमय से होने 
वाले घाटे को टाला नहीं जा सकता था ।४# उनकी धारणा थी कि वास्तव मे भारत की 
स्थिति स्वर्ण प्रओोग + रने वाले और स्वर्ण मे ऋण का भुगतान करने वाले ऋणी देश की 
ही थी ।”९ दादाभाई ने आगे कहा कि 'परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि विनिमय में 
घाटे का देश पर कोई प्रभाव ही नही पड़ा | घाटा तो था ही परतु यह स्वर्ण मूल्य में वद्धि 
का ही परिणाम था। भारत की मुद्रा मे परिवर्तत से इस घाटे को कम नही किया जा 
सकता ।' केवल स्वर्ण के मूल्य मे परिवर्तन से ही भारत को बचाया जा सकता है अथवा 
उसके घाटे को और अधिक बढाया जा सकता है ।*” करेंसी कमेटी के सामने बयान देते 
हुए 893 मे दादाभाई ने राष्ट्रवादी स्थिति को अत्यंत सारग्भित ढंग से अभिव्यक्ति दी । 
सर थामस फारर के इस प्रश्न के उत्तर में कि एक ओर आप मानते है कि भारत विनिमय 
में गिरावट से विपनन है और साथ ही दूसरी ओर कहते है कि विनिमय मे बढ़ोतरी से 
भारत को कोई लाभ नही होगा ? दादाभाई ने उत्तर दिया . 
अरे, नही, मैने यह बिलकुल नही कहा । अरे, नही, यह मैने कभी नहीं कहा । मैने 
तो कहा है कि भारत को स्वर्ण मुल्य के अनुसार ही लाभ-हानि होगी। यदि स्वर्ण 
मूल्य मे गिरावट आती है जिसका अर्थ हे विनिमय मे बढोतरी तो अन्य स्थितियों के 
पूवंवत होने पर भारत को अपने उत्पादन कम परिमाण मे भेजने होगे । यदि स्वर्ण 
के मूल्य में और अधिक ऊंची वृद्धि होती है, दूसरे शब्दों मे यदि विनिमय मे और 
अधिक गिरावट आती है तो भारत को अपने उत्पादन और अधिक मात्रा मे भेजने 
पड़ेंगे 28 
कुछ भारतीय नेताओ का यह निश्चित मत था कि रुपय की मूल्यवृद्धि से भारत से धन 
की निकासी बढ़ जाएगी क्‍योंकि इससे स्टलिग के दायित्व खाते मे कोई निवुति तो नही 
मिलेगी, चांदी के रूप में लोक ऋण बढ़ जाएंगे । इनमे से अधिकांश ऋण रुपये के मूल्य 
वृद्धि की सीमा तक इंग्लेड में थे ।** इसी प्रकार उन्होंने यह भी निर्देश किया कि सरकारी 
उपायों का भी प्रभाव यह होगा कि भारत के प्रशासन का व्यय बढ़ जाएगा क्योंकि 
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यूरोपीय अथवा भारतीय सरकारी वर्म॑चारियों को बढ़े हुए रुपयों मे वेतनों का मुगतान 
करना पड़ेगा । इसका अर्थ होगा कि कोटि कोटि सपबदा उत्पादकों तथा भारत को समृद्ध 
बनाने वाले श्रमिकों के श्रम से अजित सर्पान्ति उनके हाथ से छीन कर भक्षको के हाथ में 
सौपना ।१९ 

डी० ई० वाचा ने एक अन्य परोक्ष परंतु हानिप्रद प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया, 
भारत स्वर्णमानवाले देशो -े साथ नकारात्मक व्यापार-सतुलन रख सकता था क्योकि 
चीन तथा अन्य रजत प्रगोतता देशों के साथ उसका सकारात्मर व्यापार संतुलन था। 
नया मुद्रा अधिनियम दूर के पूर्वी देशों मे भारत के नियात को घटाकर इग्नेंड फो भेजी 
जाने वाली रकम को भेजने का काम अधिक कठिन बन्ग देगा ।९। 


रुपये की मूल्यवृद्धि के हानिप्रद प्रभाव 


भारतीय नेताओं ने भारत सरकार ऊ# मुद्रा अधिनिप््म की उयर्थंता को सिद्धे करने के 
झतिरिक्त उसके द्वारा भारतीय जनता विशेषत" उत्पादक वर्ग के आलिक हिलो को पहुचाई 
जा रही वास्तविक अथवा सभावित निश्चित हानि ?ी ओर ध्यान दिलाता । 

सर्वप्रथम, उन्होंने दावा किया कि मरूपये की मू यर्वार्टि भारत के देशी उत्पादको के 
प्रति पक्षपातपर्ण रही है ।४ कद्पों को तो मत था हि मुद्रा में परिव नि ने देण के विदेश 
व्यापार पर घातक प्रभाव डालकर देश पर ब्यापा रिक ननपयोगिया थोप दी है ।” व्या- 
पार के सबंध मे उनवी चिता प्राय दिखावरी टी थी। वास्तव में वे उद्योग से टी घरतिष्ठ 
रूप से सबधित थे। वे रग्पे री मय वाद्रि के वुन सिलारजर भारत के विदेश व्यापार पर 
अथवा यहा तक कि निर्यात व्याप"र . समगसता पर उसके दृष्पभाव से वास्तव में ही 
चितित नही थे । उनके क्राध रे भडयने का मुख्य वारण यह था वि भारत से चीन और 
जापान को किए जा रहे सूत के निर्यात का भव्रिष्य दुदंणाग्रस्त हो गया था क्योंकि नारत 
की इन दानों देशो के उत्पादको से प्रतियागिता थी और उन दानों दो ने या तो रजन 
मान अपनाए रखा था अथवा चादी और साने में बीच उिनिमय का निम्न अनुपात बनाए 
रखा था। इसके फलस्वरूप इन देशो के उत्पादको ने मूल्य के सदर्भ मे भारतीय उत्पादया 
को पिछाड दिया ।** सक्षेपत्त भारतीय नेता व्यापक रूप से सूती वस्त्र उद्योग क भविष्य 
के प्रति ही अधिक चितित थे जिस पर उस समय तक पूर्वी व्यापार सशक्त रूप से छा गया 
था ।* उन्होने शीघ्र ही उच्च स्वर से आत्त क्रदन करते हुए कहना ध्रारभ कर दिया कि 
रुपये की मृल्यवृद्धि के फलस्वरूप भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पगरु और अस्तव्यरत हो गया 
है ।'" उदाहरणार्थ, जी० के० गोखले ने 902 मे यह आरोप लगाया कि सरकार के मुद्रा 
कानून के फलस्वरूप भारत के सूती वस्त्र उद्योग मे बड़े पैमाने पर भयकर मदी उगई है।”” 
और अम्बालाल शकरलाल देसाई ने 904 की भारतीय राष्ट्रीय काग्रस को सूचित किया 
कि पिछले कुछ वर्षों मे चीन के साथ विनिमय में गिरावट (वृद्धि) के कारण बबई की 
बीस मिलो का दिवाला पिट गया है ।** इस सबध मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस के 8वें अधिवेशन मे स्वयं एक सूती कपडा मिल के मालिक वी० डी० 
ठाकरसी ने अत्यत सरलता और सक्षेप से प्रस्तुत किया। उन्होने दृढ़तापूर्वंक कहा: 
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'बतंमान में हुए मुद्रा परिवर्तन के कारण देश के कताई उद्योग को पिछले कई वर्षो से भयंकर 
संकट की स्थिति से गुजरना पड रहा है ।' उन्होने अपनी धारणा को प्रकट करते हुए कहा : 
'रुपये की मुल्यवृद्धि ने रजत प्रयोक्‍ता चीन के साथ विनिमय मे गंभीर वृद्धि ला दी है और 
इससे भारतीय उद्योग को वीन के बाजार में हानि पहची है। इसके विपरीत जापानी 
बम्त्र उच्योग को जिसे किसी भी दस प्रशार को बाधा का शिकार नही होना पड़ा -परोक्ष 
रूप से लाभ ही पहुचा है। फलत जापान वीन की एक तिहाई से अधिक माग की 
पूति करने में समर्थ 2 गया है। उन्हांने दुखित स्वर में कहा "मुझे इसमे कुछ भी 
विस्मय नहीं हांगा, यदि एक दिन जागान सारे बाजार पर उसी प्रकार कब्जा जमा लेगा, 
जिस प्रकार वभी भारत का था ।/** हमारे प्रतियोगियों का दर पूर्व में 20 रुपये प्रति 
गाठ का उपहार ही है जिसने हमारे ऊताई-बुनार्ई उद्योग को जाथिक दृष्टि से जिनाण के 
कगार पर लागर खड़ा कर दिया है । "४ 

अ'स्टवादी दृष्टिकोण सट्टी था अथवा नहीं इसकी जाच में न पड़ते हए हम इतना ही 
कठना चाहेंगे कि व्यापार को खूत व्यापार की अत्यत सीर्ण दष्टि से रखने का उनका 
विशिष्ट टग तथा चितन स्वयं | अवमूल्थन से विदेश व्यापार को पहची हानि अथवा 
सरकारी मुद्रानीति ऐ विदेश त्थाघार का पटचे लाभ ।र आधत था । उसकी समोक्षा उसे 
सवथा अप्रासगिक ही सिद्ध करली हे । एक बार यह रुवीयार कर लेन पर, जैसा उनके 
बहुत रार समीक्षका ने किये है कि रपये की सू उवृद्धि से (भल ही कितना आशिक क्यो 
नहीं) भारत के चीन और जापान का हान वान खून के निर्षाति पर बुरा प्रभाव पड़ा 
है” ता भारतीय पक्ष भारी हो जाता हे। वस्तुत भारीशस राष्ट्रवादी नेता स्वय ही 
अपना एकपल्षीय मान्यता पर कि श्रुती उद्योग मं गिरावट एकातनः मुद्रा परिवर्तन का 
परिणाम थी पुनविचार करन लग। उद्ाहरणार्थ जी" £ वाचरा ने 90 मे स्वीकार 
जिया कि गिराबट लान मे अन्यान्य कारण जेस उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि, अकुशल 
प्रबंध व्यवस्था, "जग, अकाल का भी थाडा बहत योगदान है। उन्होंने पुल: इस बात को 
दोहराया कि सरकार को मुद्रा नीति के विस्द्ध शिकायत करने वाली द्वारा अतिरजित रूप 
में प्रस्तुत हानियो की सीमा तक सभवत न सही परतु वह निश्चित रूप से हानिप्रद अवश्य 
रही है [/0) 

भारतीय नेताओ ने बस्त्र उद्योग के सवध में प्रस्तुत आधारो के सद॒श ही निम्न 
विनिमय की आवश्यकता रखने वाले चाय तथा अन्प्र बागान उद्यांगो की भी उन्ही आधारों 
पर वकालत की ।" वे इन उद्योगो से सबधित सघष के प्रति विशेष उत्साही नही थे। 
उन्होने कागड़ा की तराई में चाय बागान मालिक कंप्टन ए० बैनन जेसे कुछ अंग्रेज चाय 
बागान मालिक का समर्थन पाने के लिए ही इस विषय को उठाया था ॥0३ 

यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि मुद्रा समस्या के दोनो राष्ट्रवादी विशेषज्ञों, दादाभाई 
नौरोजी और डी० ई० वाचा, ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुद्रा प्रश्न पर 
विचार करते समय विदेश व्यापार की आवश्यकताओ पर ही केवल घ्यान देती है और 
प्ुद्रा की कठोरता की अपेक्षा उसकी अधिकता चाहने वाले अधिक महत्वपूर्ण आतरिक 
व्यापार की आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है ।!११ 
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893 और 898 के मुद्रा परिवतेंनों पर राष्ट्रीय आलोचना का दूसरा आधार 
कृषकों पर पढने वाला उनका घातक प्रभाव था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इन परि- 
बतंनों से उस बेचारे को कमरतोड़ बोझ उठाना पड़ेगा ।!** मरकार की इस मुद्रानीति से 
वह बेचारा निम्नलिखित रूप से बुरी तरह से प्रभावित होगा : 

प्रथम, निर्घन कृषकों और निर्घेन श्रमिकों की अकाल तथा अन्य देवी संकटों को सहन 
करने के प्रमुख साधन रूप बचतें प्रमुख रूप से चांदी के गहनों के रूप में ही मिलती हैं । 
जांदी की उपभोग वस्तु के रूप में उसकी कीमत में गिरावट रुपये के रजतमूल्य में गिरा- 
वट के स्तर तक सहसा ही उन बचतों के मूल्य को घटा देगी ।!९९ आर०» सी० दत्त ने 
भारत के गरीब आदमी की बचतों के एक तिहाई भाग को हडपने की सरकार की चेष्टा 
पर टिप्पणी की : 

गरीब आदमी की बचत को इस बुरे ढंग से प्रभावित करने वाली कोई भी योजना 

एक पल के लिए भी इंग्लेंड में वहा के लोगों द्वारा सहन नहीं की जा सकती और 

यह मानना भी संभव है कि यदि ऐसी योजना इटली जैसे निधन औपनिवेशिक देश 

में लागू की जाती तो प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक क्राति की आग भडक 

उठती |॥!५7 
902 में जी० के० गोखने ने बताया कि चांदी धातु के मूल्य में उस समय भी गिरावट 
आई है जबकि उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नही आया |!" इस संबंध 
में 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'मराठा' ने सरकार को यह भारी मूल सुधारने के लिए 
निम्नलिखित रोचक सुझाव दिए : प्रथम, सरकार टकमसालों के बन्द होने से पहले की चालू 
कीमत पर लोगों से सारी चांदी खरीद ले और सोने में उस मूल्य का मुगतान 
करे ॥!%१ द्वितीय, किसान और साथ ही साथ अन्य गरीब हिंदुस्तानी सामान्य रूप से कर्ज 
में डबे हुए हैं। रुपये की कीमत बढ़ाने का अर्थ हुआ उन बेचारों के ऋण में बढोत री 
करना अथवा आर० सी ० दत्त के शब्दो में : 'दरिद्र वर्ग की विपन्नता पर पलने वाले 
समृद्धव्ग के लाभों मे और राशि जोडना तथा गरीब और कजंदार की गर्दन को जकड़े 
चक्की के पाट को और अधिक भारी बनाना है ।7!? तृतीय, किसान को कृत्रिम रूप से ऊंची 
कीमतवाले रुपयों में अपना भूराजस्व चुकाना पड़ेगा । इसका अर्थ यह होगा कि किसान 
को अब निर्धारित लगान को चकाने के लिए अपेक्षित उतनी संख्या के रुपयों में अपना 
भ्राजस्व चुकाना पडेगा। इसका अर्थ यह होगा कि किसान को अब निर्धारित लगान को 
चुकाने के लिए अपेक्षित उतनी सख्या के लिए रुपयों की प्राप्ति के लिए पहले की अपेक्षा 
अधिक मात्रा में अपने उत्पादन को बेचना पड़ेंगा। दूसरे शब्दों में रुपये की मूल्य वृद्धि से 
करों पर पड़ने वाला गुप्त भार अधिकांशत. बेचारे किसान को ही उठाना पडेंगा ।!!! इसी 
तक॑ के आधार पर भारतीय नेताओं ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि जहां भी मूति का 
किराया नकदी चुकाना पड़ता है, वहां उसमें भी वृद्धि हो गई ।४- 

यदि कृषकों और उद्योगपतियों को सरकार की मुद्रा नीति के फलस्वरूप हानि उठानी 
पड़ रही है तो फिर इसका लाभ किसे हो रहा है ? भारतीय तेताओं का निश्चित मत था 
कि इस विशेष सन्दर्भ में न केवल नए कर थोपने की विवशता से अथवा अपने शर्चों में 
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कटौती की आवश्यकता से बचने के लिए प्रत्युत भारत में रहने वाले विविध यूरोपीय 
वर्गों और समुदायों की सहायता के लिए संक्षेपतः ब्रिटेन के लाभ के लिए सरकार ने भार- 
तीयो के हितो की वलि चढाई ।!० उनके अनुसार रुपये की मूल्य वृद्धि के विविध परिणामों 
में प्रथम था सरकारी कर्म चारियो के विभेषत भारत के लिए भार रूप ब्रिटिश कमंचारियों 
की सेना, के वतनो में अनुपाजित वृद्धि ।?४$ द्वितीय, विदेशी व्यापारियों की सुविधा को 
प्राथमिकता दी गई है ताकि मुट्ठी भर अगरेज ससार के किसी भी सम्य देश मे व्यापा- 
रियो द्वारा केले जाने वाले सामान्य खतरों से मुक्त होकर जात और स्थिर चित्त से अपना 
स्वणिम व्यापार चला सके ।!!* नतीय, नए मुद्रा कानून के अंतर्हित उद्देश्यों मे एक था 
भारत में विदेशी पजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना ।!« 

टकसाल बढ होने से किसानो को हानि पहचने का राष्ट्रवादियों का तक इस अनुमान 
पर, जिसे सरकार ने भी समान रूप से स्वीकार किया था, आधुत था कि उसके परिणाम- 
स्वरूप रुपये को कमी रूपये की क्रमशकत को बढ़ा देगी । परतु थोड़े से वर्षों, 893-]899 
की मध्यावधि, का छो डकर यट मौलिक अनुमान विशेषत. अनाज के मामले में सत्य न सिद्ध 
हुआ । जैसी राष्ट्रवादियों ने भविष्यवाणी की थी, टकसालो के बद होते ही तत्काल उत्पा- 
दित सामग्री और कह. उप ऊच्चे सामान के मूल्य तो गिर गाए परतु अनाज के मूल्य में 
केवल ]894-895 और 899 के वर्षों गे 893 के स्तर तक उल्लेखनीय गिरावट 
आई ॥!!”? ट्स स्थिति के जिम्मेदार विभिन्‍न कारणों से य॒ तो हमारा कोई सबंध नहीं, फिर 
भी भारतीय राष्ट्रवादी नताओ ने जिस ढग से अपने स्वीकृत मत के गलत सिद्ध होने पर 
जो कुछ भी किया, उसे समभना उचित ही होगा । 

मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामान्य मृल्य स्तर मे गिरावट की स्वीकृति के 
विरुद्ध आर० सी० दत्त का प्रत्युत्तर 898 मे इस तथ्य का पोषक था कि कम से कम 
स्वाद्यान्नो की कीमते सचमुच ही गिर गई थी और इससे कृषकों का चितित होना स्वाभा- 
विक था |!” दूसरी ओर 902 मे जी० के गोखले ने एकदम स्वीकार किया कि सामान्य 
मूल्य अपने को नए रुपये के सदर्भ में शीध्रता से ढाल नही पाए है । उनके मत मे व्यवस्थित 
होने मे इस ढील के लिए उत्तरदायी कारण गरआशर्थिक थे, जेसे, भारत जैसे पिछडे देश 
में परंपरा की शक्ति, 896-90] की अवधि में व्यापक रूप मे अकाल की स्थिति का 
बने रहना, तथा अन्य विभिन्‍न वाह्म परिस्थितिया । उन्हे अपने मन मे पूरा विश्वास था कि 
ये तत्व बहुत देर तक बने नही रह सकते और रुपये के मूल्य मे कृत्रिम वृद्धि के अनुरूप ही 
शीघ्र अथवा देर में मूल्यों मे सामान्य गिरावट आएगी ।१!* डी० ई० वाचा के अनुसार 
मूल्यों को गिरावट को रोकने वाला एक विशेष और वास्तविक कारण 90] मे ]4 करोड़ 
रुपयों के नए सिक्‍क्रे जारी करना था । उन्होने 90 में टिप्पणी की कि सरकार के इस 
वग ने न केवल रुपयो की अतिशयता की धारणा के भ्रम का पर्दाफाश कर दिया है 
प्रत्युत देश मे धन के अभाव को भी कम किया है ।/" थोड़ी अप्रासंगिकता के साथ 
यहा हम यह कह सकते है कि कम से कम एक राष्ट्रवादी परयंवेक्षक बंगाली अपने 
28 जून 898 के अंक में “प्राप्त सफलता का कोई मुकाबला नहीं, इस कहावत की 
उपेक्षा करने में और इस तथ्य को खोज निकालने में सफल हो गया कि स्टलिग के संदर्भ 
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में रुपये की सुधरी स्थिति यह प्रमाणित नही करती कि टकसालों का बंद करना एक उचित 
नीति थी तथा न ही यह सिद्ध होता है कि रुपये की सुधरी विनिमय स्थिति में इस नीति 
का कोई योगदान है। वस्तुत: यह सुधार तो बाजार से कौसिल बिल को लौटा लेने का 
और राज्य सचिव के निरंतर ऋण लेने का परिणाम था। 893 के अधिनियम के 
प्राकृतिक प्रवर्तन से ये बातें सवंथा भिन्‍न थी ।??! 

राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को सर्वाधिक सुदु ढ़ समर्थन दादाभाई नौरोजी से मिला । 
उनकी सफाई का मुख्य आधार देखने मे ही सरल था। उन्होने दढतापृवक कहा कि मूल्य 
गिरें या बढें, वास्तव मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए इसका कोई विशेष महत्व नही । 
उन्होने निर्देश किया कि मूल्यों के उतार-चढाव तो कई तत्वों का सम्मिलित प्रभाव होता 
है, अत. मूल्य के संदर्भ में किसी एक तत्व को महत्व देना अथवा उसे उत्तरदायी ठहराना 
सर्वेथा भ्रम है। सही आथिक विश्लेषण के लिए टकसालों के बद होने के वास्तविक तथा 
पूर्ण प्रभाव को अन्य पक्षो से अलग करके उसकी अपनी ही समग्रता मे उसकी जाच करनी 
चाहिए । समस्या को इस ढंग से देखते हुए नौरोजी का निश्चित मत था कि इस मान्यता 
का कि रुपये के सोने और चांदीगत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप किसान को सरकार को 
राजस्व की अपेक्षाकृत ऊंची रकम चुकानी पडती है, वस्तुओ के वास्तविक यात्किचित मूल्य 
के संदर्म मे एक नितात स्वतंत्र रूप था। यदि किन्‍्हीं अन्य तत्वों के प्रवर्तन में वस्तुओं के 
वास्तविक मूल्य मे गिरावट नहीं आती तो इसका अर्थ केवल यह है कि मुद्रा परिवर्तन 
यदि न होता और अन्य तत्वों का प्रवर्तन जारी रहता तो वस्तुओं के मुल्य और अधिक 
बढ़ जाते तथा किसान को उसी मात्रा में लाभ होता। इस प्रकार सरकार ने टकसालो 
को बंद करने के कपटपूर्ण उपाय द्वारा किसान को अन्य लाभप्रद तत्वों के लाभो से वचित 
कर दिया है । उन्होंने अपनी इस चितन पद्धति को एक अन्य रूप मे भी अभिव्यक्ति दी । 
उनके अनुसार पुराने रुपये और नए रुपये के रजतमूल्य मे अतर आ गया है पुराने म्पये 
का मूल्य 84 ग्रेन चादी था और नए का मूल्य 269 ग्रेन हो गया है, इससे विशिष्ट 
बाजार में और विशिष्ट समय में वास्तविक मूल्य स्तर से सर्वथा भिन्‍न चांदी के इन दो 
भिन्‍न परिमाणों से निय त्रित उपभोग वस्तुओ के मूल्य के मध्य एक अतर तो सदा बना 
रहेगा और रुपये की मूल्य वृद्धि से किसी भी घडी मे मूल्य मे आने वाला अतर किसान 
को होने वाला घाटा ही कहलाएगा ॥77: 


राजनीतिक आशय 

राष्ट्रवादियों के सैंड्ातिक दृष्टिकोण का कि भारत सरकार की मौद्रिक कठिनाइयो का 
मूल कारण गृह प्रभार थे, एक उपपरिणाम यह विश्वास था कि यदि भारत राजनीतिक 
दुष्टि से स्वतत्र होता तो मुद्रा समस्या उत्पन्न ही न होती ।!*९ अब, जब समस्या उत्पन्न 
हो गई है; इससे निपटने के लिए सरकार को भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधियों से 
परामर्ण करना चाहिए ॥2+ 

जब गप्ट्रीय विरोध के बावजुद 893 में निजी तौर पर सिक्‍के ढालने के लिए टक- 
सालें बद कर दी गईं और बाद में भारत में स्वर्ण मान को लागू करन की वाथंवाही की 
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गई तो बहुत सारे भारतीयों ने यह असंतोषजनक निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में भारत 
का शासन भारतीयों के हित में नहीं है बल्कि किसी अन्य के हित साघन के उद्देश्य के लिए 
है। इस तथ्य को 'मराठा' ने अपने 2 मार्च 893 के अंक में इस प्रकार वाणी दी : 
सिद्धाततः वर्तमान सरकार अफसरों की, अफसरों के लिए और अफसरों द्वारा संचालित 
है ।!”* [898 मे आर० सी० दत्त ने शोकविद्धल होकर कहा : “भारत सरकार की कार्य- 
वाही से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश का काय्ये भारत सरकार के लिए और विदेशी 
व्यापारियों के लिए सुविधा जुटाना ही है। ऐसा दिखाई देता है कि इस देश की अपनी 
प्रसन्‍नता का तो जैसे कोई महत्व ही नही और इस देश के प्रतिनिधियों का मत तो जैसे 
बेकार ही है ।7?* दादाभाई नौरोजी ने भी 898 मे इंडियन करेंसी कमेटी को प्रस्तुत अपने 
प्रतिवेदन में इसी तथ्य को इसी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया : 
सत्य यह प्रतीत होता है कि भारत एक उस लावारिस शरीर के समान है जिसे कोई 
भी अनाड़ी अपनी व॑ज्ञानिक शोध के लिए चीर-फाड़ सकता है, किसी भी प्रकार 
के अशिष्ट, क्र तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग उसपर कर सकता है। उस शरीर पर क्या 
बीतती है, इसकी क्या चिता ? भारत हमारा क्रीत दास है, इसे कुछ भी अदा करने 
के लिए बधध्य किगा जा सकता है।'' सरकार यहा तो करदाताओं के साथ ऐसी 
क्रीडाओं का साहस ही नहीं कर सकती । भारत मे तो सरकार केवल विदेशी (सर- 
कारी तथा गैरसरकारी ) हितों की ही सर्वेप्रथण चिता करती है और बाद में ही 
प्रजा के हितों पर ध्यान देती है। जहा तक विदेशी हितों का संबंध है, वहा तो 
सरकार प्रजा की कदापि कोई चिता ही नही करती ॥7?? 
वस्तुत: मुद्रा रोग के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा निरूपित लक्षण और उनके अनुरूप सुभाए 
गए उपचार में गहरे राजनीतिक आशय निहित थे। गृह प्रभारों को समाप्त करने अथवा 
कम से कम उनमें भारी कटौती करने और सेनिक व्यय घटाने की सलाह देना एक प्रकार से 
विदेशी शासकों को अधिकार त्याग के पथ पर आएरूढ़ होने की बात कहना था । हा, इसमे 
संदेह नही कि कुल मिलाकर भारतीय नेताओं ने सरकार की मुद्रा नीति को जनता की 
राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने के लिए एक हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया । विनिमय 
की क्षतिपूरति के भत्ते के प्रति उनके दृष्टिकोण के अध्ययन से यह तथ्य और अधिक स्पष्ट 


हो जाता है। 


विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता 


मुद्रा सुधार के विषय से भी अधिक प्रमूख दूसरा गौण विषय विनिमय क्षतिपृति के भत्ते 
का था जिसने भारतीयों के क्रोध और जत्र्ता को भडका कर चरम सीमा तक पहुंचा 
दिया तथा भारतीय राष्ट्रवाद की आग भडका दी। विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वह भत्ता 
था जिसे भारत सरकार ने 893 में रथाई रूप से भारत मे न रहने वाले, यूरोपीय और 
यूरोपीय-एशियाई अधिकारियों को इंग्लेंड भेजी जाने वाली धनराशि में रुपये के स्वर्ण 
मूल्य मे आई गिरावट से होने वाले घाटे की पूलि के लिए देना रतीकार किया था। यह 
अनक्षा टस परिमाण तक रे रोकार किया गया था कि एक अधिकारों | शिलिग 6 पेंस प्रति 
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रुपये की रियायती विनिमय दर पर 000 पौंड प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक अपना 
आधा वेतन यूरोप को भेज सकता था। इंग्लेड को घन भेज। गया है अथवा नही, यह देखे 
बिना ही यह भत्ता दे दिया जाता था ।/& इससे इन सरकारी अधिकारियों के वेतन मे 
वास्तविक वृद्धि हो गई। इस बढ़े हुए घन की राशि 893-98 की अवधि में लगभग 
5 करोड़ रुपये थी । 895-6 में जब यह अधिकतम सीमा तक पहुच गई, तब यह रकम 
लगभग व.33 करोड़ रुपये थी ।!२* 
जब ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रारंभ मे विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की माग रखी तो भारतीय 
नेताओ ने उसका तीब् विरोध किया । बाद मे जब सरकार ने इस माग को स्वीकार कर 
लिया तो सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध विरोध का तूफान उठ खडा हुआ जो वाद में 
वर्षों तक चलता रहा । इस भत्ते की निदा करते समय गाप्ट्रवादियों नें बडी ही कठोर और 
चुभती भाषा का प्रयोग किया। उन्होने यूरोपीय अधिकारियो के विरुद्ध घृणा को भावना 
को भडकाया । इस कार्यवाही से उत्पन्न देशवासियों की घृणा के स्वरूप, परिमाण, यहा 
तक कि उसके स्तर को, अपनी नरमी के लिए विख्यात नेताओ द्वारा प्रदर्शित निर्भमीकता 
को “कंसरे हिंद! के 27 अगस्त 893 के अक की टिप्पणी के निम्नलिखित अवतरण में 
बड़े हो सुदर रूप से प्रदणित किया गया है . 
जब कभी निष्पक्ष इतिहास 9वी शताब्दी के अत की अवधि के ब्रिटिश प्रशासन के 
व्यवहार पर अनव्वर निर्णय को अभिलिखित करेगा तो उसके किसी भी भाग में 
विदेशी द्यासको की, प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास में अनुपलब्ध, फिजूल- 
खर्ची के रूप में सहानुभूतिहीनना के लिए और ज्ञासनतंत्र की व्यवस्था हेनु इस महान 
देश के असहाय और वेजबान लोगो पर कमरतोड तथा निर्देयतापूर्ण बोका डालने 
में बरती जाने वाली बेहिसाब करता के लिए अति कठोर निंदा के अतिरिक्त और 
क्या होगा ? हेस्टिग्स स लंसडौन के दिनों तक भारत सरकार की वित्तीय भूलो 
और निर्देय लूट की एक दुःखद और विशाल यूची रही है परंतु उनकी बुद्धि मे कदा- 
चित यह सूची न अधिक भारी होगी और न ही अधिक विस्तृत। उन्होंने पिछले 
अन्यायों और पिछली गलतियों के ढेर को वर्तमान के अपेक्षाकृत अधिक बडे अन्यायों 
झौर गलतियों से पीछे घकेल दिया है। यह असम्मानप्रद तथा अशोभन काये लाडें 
लेसडौन के लिए ही सुरक्षित था और कौन कहेगा कि उसने निलंज्जतापूर्ण धृष्टता 
और विवेकहीन उत्तरदायित्व से अपना कार्य नही किया। ऐसा अनुमान है कि इस 
साहस और उत्तरदायित्व के लिए तो उन्हें ब्रिटिश अभिजातवर्ग मे उच्चत्तम पद पर 
प्रतिष्ठित करने के रूप में पुरस्कृत ही किया जाएगा। लेसडोन की उच्च पदवी ने 
परमादरणीया महारानी की भारतीय प्रजा के लाखों लोगों का बहुत ही अहित किया 
है। इसमे सदेह नही कि महारानी महोदया उसकी लाडेशिप को और अधिक उन्नत 
करेंगी और इसमे संदेह नहीं कि उसे डयूक के पद से अलंकृत करेंगी। संशोधित मुद्रा 
अधिनियम तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भ्ते के लेखक होने के नाते उसके सम्मान 
असम्मान की कौन शिकायत करेगा। इस अधिनियम तथा भत्ते के द्वारा विदेशी कर- 
भक्षी दैत्यों के लिए भूखों मरते भष्रतीय करदाताओं के मूल्य पर गुलछर उड़ाना 
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संभव हो गया है। इस प्रकार लाड्ड लेसडोन ने अपनी शासन सत्ता को स्मरणीय 
बना दिया है। उसने लार्ड लिटन द्वारा प्रारंभ किए गए और लाडर्ड डफरिन द्वारा 
जारी रखे गए अवर्णनीय लालच के क्षेत्रीय तथा वित्तीय चक्र के प्रवर्तन को पूरा कर 
दिया है। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि देश के प्रशासन द्वारा गलती, अन्याय, 
लूट और छीना मपटी के दिन दहाड़े किए जाने वाले कार्यो पर हम क्रोध से जल 
रहे है। हम यह देखने के इच्छुक हैं कि इन गे रईसाई काम करने वालों के साथ न्याय 
हो । इस विषय पर और अधिक कहने की हममे हिम्मत नही है। ऐसा बिल्कुल 
नंग्रा लूटपाट का काम सर्वेथा अदृष्टपूर्व ही है। कोई जनता की थोड़ी सी भलाई 
करने वाली सरकार ऐसे काम से शभिदा हो उठती | परंतु यह मानना जायद गलत 
नही कि ब्रिटिश सरकार ईसाई तथा ईमानदार सरकार है अत: उसे एक के आनंद 
के लिए दूसरे को लूटने-खसूटने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है ।१३० 
अन्य समाचारपत्रो ने भी बडी तीक् प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भन्‍्ते 
की स्वीकृति को इन शब्दों मे वणित किया : 'लूट', “क्र कृत्य', 'डाका' ।!४ कलकत्ता की 
इंडियन एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा ने इस कार्यवाही के विरुद्ध भारत 
सरकार के पास विरोधपत्र भेजे ।!४४ ]893 में हुए अपने अधिवेशन मे भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस ने इस भत्त क॑ |व९द्ध तीव्र विरोध अभिलिखित किया ।!४ फलत: अगले 0 वर्षों 
तक काग्रेस के कार्यक्रमों मे, जारी भत्ते को समाप्त करने की माग के प्रस्ताव पास होते 
रहे ।!* सरकार की इस कार्यवाटी की निदा में राभी सार्वजनिक नेता एकजुट हो गए। 
उदाहरणार्थ सुरेंद्रनाथ बेनर्जी ने इस कार्य वाही को “एक पाप कृत्य और पाप से भी निकृष्ट 
कृत्य तथा 'परले दरजे का लज्जाजनक कृत्य बतलाया । उन्होंने आउइचयं प्रकट करते हुए 
कहा कि ऐसी कार्यवाही करने वाली सरकार को भी क्‍या सम्य, ईसाई तथा सही आचरण 
करने वाली सरकार कहा जा सकता है ? '* दादाभाई नौरोजी ने इस कार्यवाही को 'निर्घन 
भारत से हृदयहीन, मनमानी और क्र छीना कपटी' कहा और इसे शाइलाक के दुष्कृत्य 
से भी बुरा बताया क्योकि उसने शत के अनुसार मास का पौंड मागा था परंत यह सरकार 
तो भारतीयो का खून भी साथ ही चूस रही है ।!१९ 
भारतीय नेताओ ने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते के अन्याय को बड़ी तत्वरता और गहरी 
रुचि के साथ इसलिए अनुभव किया कि भारत सरकार के बजट पर यह अतिरिक्त भार 
उस समय लादा गया था जब पहले ही वह जटिल कठिनाइयों से परेशान थी, नई परे- 
शानिया उसके चारों ओर मडरा रही थी और देश पर नए करों के लगाने का खतरा 
उपस्थित हो गया था जो सीमा शुल्कों के रूप मे शीघ्र ही सामने आया ।!४? बस्तुत: भार- 
तीय नेताओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि नए कर विनिमय मुआवजा भत्ते की ही प्रत्यक्ष 
उपज थे और ये कर सरकारी अधिकारियों के हित मे ही लगाए जा रहे थे। भारतीय 
नेताओं के अनुसार यह कार्यवाही सचमुच सुबह से शाम तक मरने पिसने वाले और इतने 
पर भी पूरा भोजन न पा सकने वाले तथा अतिरिक्त करों का भार उठाने में सर्वथा अस- 
मर्थ भारतीयों की कमाई पर पलने वाले उन यूरोपीय अधिकारियों की सहायता करना था 
जो कुछ कम पर भी निर्वाह कर सकते थे ।!** ॥893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 
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संबोधित करते हुए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस समस्या का चित्रमय विवरण प्रस्तुत किया । 
उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा . 'उच्च वेतनभोगी सरकारी अधिकारियों द्वारा सामान्यतः: 
प्रयुक्त मास-मदिरा जुटाने के लिए अब अभावग्रस्त भारतीय को अपने गेहूँ, चावल और 
नमक की मात्रा को परिमित करना पडेगा ।!*१ एक अन्य अत्यंत क्रद्ध समीक्षक नार्थ॑वस्ट 
प्राविस और अवध के जमी उल उलुम ने लिखा “भारत तो उन अधिकारियों के लिए 
वेतन ही कठिनता से जुटा पाता है जबकि ये डाकू इससे भी अधिक पूछ और की माग 
करते है १-१ 

राष्ट्रीय नेताओं का यह निदिचित मत था कि विनिमय क्षत्तिपूति भत्ता न केवल भार- 
रूप था प्रत्युत अनुचित और अनावश्यक भी था। उन्होने बल देकर कहा सर्वप्रथम तो 
रुपये के ग्वर्णमूल्य में गिरावट से भारत स्थित यूरोपीय अधिकारियो को वास्तव में कोई 
उल्लेखनीय क्षति नही पहुंची क्योकि इग्लेट मे भेजी जाने वाली रकम का घाटा वहा उप- 
भोग वस्तुओं के स्वर्ण मूल्य मे गिरावट आ जाने से पूरा हो गया हे अथवा दूसरे शब्दों मे 
दादाभाई नौरोजी ने इसे 886 मे दस प्रकार स्पष्ट किया यद्यपि यूरोपीय अधिकारियों 
को इग्लेड भेजे गए रुपयों से पहले की अपेक्षा थोडा सोना मिलता है परंतु उस सोने की 
क्रयजक्ति पूर्वापिक्षा अधिक है।' ९" द्वितीय, भारतीय नेताओं के अनुसार भारत स्थित 
सरकारी अधिकारियो के वेतन बहुत ही ऊचे थे, विशेषत: इंग्लेड और भारत के मध्य 
संचार साधनों और सुविधाओ मे आए परिवतंनों के संदर्म मे तो विनिमय मे आई गिरा- 
वट के बावजूद वे बहुत ही ऊंचे थे ।'४! तृतीय, कमंचारियों को यह रियायत पाने का कोई 
अधिकार ही नही था क्‍योंकि वे तो केवल रुपयों मे ही वेतन पाने के लिए अनुबंधित थे । 
अत: विनिमय के अनुपात को बीच में घसीटना स्वेथा अनुपयुक्त है। जब रुपये का मूल्य 
अतीत मे ऊचा था और भविष्य में जिसके 2 शिलिग तक बढ जाने की संभावना थी, 
इन कर्मचारियों ने अनुबधित वेतन लेने से न तो भूतकाल में इनकार किया और न भविष्य 
में ही वे इनका र करेंगे ।!१४ इसके साथ ही गोखले महोदय ने टिप्पणी की : सरकार रेल 
कंपनियों को अब भी 5 प्रतिशत की दर से सूद का भुगतान कर रही है जबकि अब वह 
23 प्रतिशत की दर से ऋण ले सकती है। उनका स्पष्ट कथन था : यदि वर्तमान अनुबंधों 
को भारत के बजट के पक्ष में नहीं छेडा जा सकता तो उन्हें उसके विपक्ष में क्‍यों छेड़ा 
जाए । 43 

भारतीय नेताओं का यह भी निश्चित मत था कि इस भत्ते के निर्णय मे वस्तुतः 
सरकार न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष ही नहीं रह सको है।!+१ प्रथम, यह भत्ता वेतन के आधे भाग 
(चाहे विदेश भेजा गया हो अथवा नहीं) पर न देकर वास्तविक रूप से भेजी गई रकम 
पर ही देना चाहिए था । द्वितीय, यह भत्ता केवल उन्ही अधिकारियों को देना चाहिए था 
जिनके सेवा में आ जाने के उपरात रुपये के मूल्य मे गिरावट आई है न कि उन लोगों को 
जिन्होंने जानबुूककर रुपयों में वेतन लेना स्वीकार किया है ।!४* तृतीय, भारत सरकार ने 
अपने संबंधियों को उनकी शिक्षा के लिए विदेशों में रुपया भेजने वाले भारतीय अधि- 
कारियों को इस भत्ते के देने से इनकार करके रंगमेद की नीति अपनाई है ।!/९ 

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस सारे कांड से राजनीतिक परिणामों पर पहुंचने मे 
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चूक नही की विशेषतः भारत मे त्रिटिश शासन के प्रयोजन को उन्होने शीघ्र ही जान 
लिया । उन्होने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जनता के हितों के 
साथ खिलवाड़ किया है और उनकी रक्षा के स्वीकृत दायित्व को नहीं निभाया है ।!!? 
उन्होने झिकायत की कि जहा सरकार ने भारत की अत्यत अनिवार्य आवश्यकताओ, 
सफाई, समाज सुधार और प्रशासनिक सुधार, को आर्थिक तगी के आधार पर पूरा नही 
किया है, वहा उसने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के रूप मे भारतीय वित्तो पर 
अनुनित ओर अनावश्यक भार डालने में जया भी सकोच्र नहीं किया ।!' 22 अगस्त 
893 में अमृत बाजार पत्रिका ने क्र द्ध टोकर लिखा दिनो में लोगों की जान 4चान के 
लिए तो पैसा नही था, परतु भारतीय किसान के भाग्य पर पहले से माटे हो रहे, भयकर 
रूप स ऊचे वेततभोगी सरकारी कमंचारियों को और अधिक मोटा करने के लिए पैसा 
है ? जी० के० गोखले ने भी इसी प्रकार की शिकायत की . 
जनता की शिक्षा पर नगण्य और शोचनीय सरकारी खर्चे मे पिछले पाच साल से 
इस आधार पर वृद्धि नही हईं छि तरकार के पास खर्च करने के लिए और अधिक 
पंसा है टी नठ्ठी और इधर सरकार ने कलम की एक चोट से ही शिक्षा पर होने वाले 
सारे खर्च से भी अधिक बडी धनराशि यूरोपीय अधिकारियो को भेट कर दी है । [४१ 
भारतीय नताआं न इस बात की भी शिकायत की कि जहा उच्च वेतनभोगी ब्रिटिश अधि- 
कारियो के वेतन में परोक्ष वृद्धि हो गई है, वहा सरकारी कार्यालयों मे कलैर्क अथवा प्रबंध 
अधिकारी के रूप में नियुक्त भारतीयों के वतन में किसी प्रकार की बढोतरी नही हुई ।!४० 
इस सबने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि भारत पर एकातत. इग्लेड के हितो की 
दृष्टि स जासन किया जा रहा था। वस्तुत इस विषय पर चितन ने पर्याप्त सीमा तक 
कट्ता उत्पन्न की । सामान्यतया आशावादी दादाभाई नोरोजी ने निराश होकर लिखा 
कि 'परतु, देखा यह गया है कि जब यूरोपीय हितों की बात सामने आती है तो कानून और 
दिल, दोनो हवा हो जाते है और वस्तुत" मात्र निरं कुशता और शक्ति ही कानून और तक 
रह जाते है |!» सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कटु व्यग्य करते हुए टिप्पणी की : 
यह विनिमय प्रस्ताव एक मूतिमान सिद्धात है जिसका भारत सरकार निरतर अनु- 
सरण करती रही है। वह सिद्धात क्या है ” हम इस धरती के सपृत है, हम इस धरती 
के दास है - लकडी काटने वाले, पानी खीचने वाले सेवक है। हमारा अस्तित्व तो 
इस नौकरशाही रूपी भगवान की सेवा के लिए ही है ॥!*: 
“गुजरात दर्पण” ने 3। अगस्त 893 के अक में अपने क्रोध और कुठा को निम्नलिखित 
शब्दों मे वाणी दी 
हमारे देश की जनता के तथाकथित स रक्षको की स्मृति से भी भगवान बचाए जिन्होंने 
इस देश के तीस करोड लोगो को, जिनकी वे पैत्रुक स्नेह के साथ रक्षा का दावा करते 
है, वास्तव मे नरक मे धकेल दिया है। जब हमे यह ध्यान आता है कि हमारा देश 
विनाश के गत॑ मे धकेला जा रहा है तो हमारे लिए संयम संभव नही हो पाता । इस 
देश मे बतखो की सेना मे राजहस इसलिए भेजे गए हैं कि इस देश के वासियों की रक्षा 
करे, उन्हे सुसभ्य बनाए, उन्हे सुधार, उन पर शासन करे, उन पर पाव की ठोकर 
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मारें तथा आवश्यकता पडने पर उन्हें मौत के घाट उतारे । भगवान, हमे हमारे इन 
दोस्तो से बचाओ ।॥९* 
बहुत सारे अन्य भारतीय नेताओं ने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते द्वारा प्रदर्शित ब्रिटिश शासन 
की प्रकृति तथा भारत मे ब्रिटिश कमंचारियों की भूमिका पर इसी प्रकार की तीखी, 
आलोचनापरक टिप्पणिया की ।१२४ 


निष्कर्ष 


यूवंगामी समीक्षा से यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि भारतीय नेताओ ने म्पये के गिरते 
विनिमय के प्रति अपने दृष्टिकोण को निर्धारित करने मे एक ओर स्पष्टत विकासशील 
सूती वस्त्र उद्योग के और कृषको के हितो को प्राथमिकता दी और दूसरी ओर कुछ अन्य 
वर्गों और समुदायो के हितो की उपेक्षा ही नहीं, उनका विरोध तक किया । 

एक ऐसा समुदाय वेतनभोगी भारतीयों का था जिनमे अधिकाश सरकार द्वारा नियुक्त 
थे। इनमे अपेक्षाकृत उच्च वेतनभोगी बडे पैमाने पर आयातित सामान के उपभांक्ता थे, 
वे एक निईचित आय ही प्राप्त करते थे, टकसालो के बद होने के फलस्वरूप भारत में 
मूल्यों में आई गिरावट से यह वर्ग लाभ में था। राष्ट्रीय नेताओ द्वारा इनके हितों का 
विरोध प्रच्छन्‍्न और मौन ही नही था प्रत्युत कभी कभी पत्यक्ष ओर स्पष्ट रूप भी ग्रहण 
करता था ।!5 ट्सी प्रकार रुपये की मूल्यव॒ृद्धि से ऋणकर्ता साहआर भी रप्टत लाभ में 
था। राष्ट्रीय नेताओं ने यहा भी सूदखोर के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न दिखाया 
प्रत्युत भारत सरकार की मुद्रानीति के विरुद्ध सूदखोर के मुद्रापरिवर्तत से लाभान्वित हाने 
की सभावना का एक प्रमुख तर्क के रूप में ही प्रयोग किया। ऋणकर्ताओं तथा वेतनभोगी 
कर्मचारियों पर पड करेसी लैजिस्लेशन प्रभाव के प्रति राष्ट्रवादियों भा दष्टिकोण 
ड्री ०ई० बाचा के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के नवम अधिवेशन में किए गए भाषण के निम्न- 
लिखित अवतरण मे अपने सक्षिप्त रूप मे इस प्रकार है 'कठार श्रम करने वाने तमिकों 
तथा करो के भार से दबे-किसानो को इसलिए दरिद्र बनाया जा रहा है ताकि उनके मूल्य 
पर सरकारी कर्मचारी और सूदखोर मोटे हो सके ।!९ इसके अतिरिक्त उन्टीन देनिक 
वेतनभोगी मजदूरों, जिनकी मजदूरी का मूल्यवुद्धि की दशा मे पिछड़ जाना और दूसरी 
ओर मूल्यों में गिरावट आने पर लाभ मे आ जाना स्वाभाविक था- के हितों की भी उसी 
कारण से कोई चिता नहीं की । यह भी कम आउचर्य प्रद नही कि स्वय भारतीय नेताओ ने 
एक भिन्‍न सरदर्भ में ही सही, निर्धन श्रमिकों, कृषको के और मूल्य क॑ बीच सढ़ सबंध को 
उच्च स्तर से स्वीकार किया और उस पर दृढ़ विश्वास प्रकट किया |!” हा, मुद्रा सम- 
स्थाओ पर विचार करते समय यह विषय उनकी सगणनाओं से छूट गया ।!?” 

मुद्रानीति के निर्धारण मे राष्ट्रीय नेताओ द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित और यहा तक कि 
विरोध का शिकार व्यापारी वर्ग विशेषत सामग्री के आयात व्यापार में सलग्त व्यापारी 
वर्ग था | निम्नलिखित तथ्यों से इस कथन की सुस्पष्ट ओर समुचित पुष्टि हो जाती है: 

(क) प्रथम, जैसाकि पहले निर्देश किया जा चुका है, भारतीय नेताओं ने देश के 
लिए सही मुद्रानीति के प्रइन पर निर्णय लेते हुए विदेश व्यापार को समृद्धि को एक 
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विचा रणीय विषय नही बनाया ।!** 

(ख) द्वितीय, भारतीय नेताओं द्वारा अभिशंसित मुद्रानीति विदेश व्यापार में संलग्न 
व्यापारियों के बहुत बड़े समुदाय तथा उनके प्रवक्‍ताओ द्वारा प्रस्तुत मांग के विपरीत 
थी । उदाहरणार्थ, 892 में बगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य सदन की पाचवी वा्िक बैठक में 
अध्यक्षीय भाषण करते हुए रायबहादुर धनपतर्सिह ने निम्नलिखित चेतावनी दी : 'बनते- 
मान विनिमय दर व्यापार पर घातक प्रहार है और यदि रजत मूल्य में वृद्धि के तत्काल 
उपाय न किए गए तो वह दिन दूर नही जब व्यापार का बेडा गरकं हो जाएगा और कलकत्ता 
की अनेक प्रतिष्ठित कपनिया बंद होने पर विवश हो जाएगी ।!९" जब 892 में इंडियन 
करेंसी एमोसिएशन ने टकसाल बंद करने और स्वर्णमान अपनाने का प्रबल आंदोलन 
प्रारंभ किया तो भारतीय व्यापारियों का एक वहुत बड़ा समुदाय सक्रिय समर्थक के रूप 
मे इस आदोलन में सम्मिलित हो गया ।/"! जून 892 मे कराची के 77 प्रमुख व्यापारियों 
ने और अक्तूबर 892 में बअबई के 674 व्यापारियो ने सरकार को मानपत्र दिया, जिसमें 
रुपये के मूल्य को स्थिर करने का अनुरोध किया गया था और इसके लिए तर्क यह दिया 
गया था कि रूपये के मूल्य मे उतार-चढाव से उनके सुरक्षित व्यापार के न्‍्यायोचित लेन- 
देनो मे विशुद्ध रूप से अनिश्चितता और जुएबाजी की सी रिथति उत्पन्न हो जाती है ।९” 
बबई के अग्रणी व्यायारा तथा महाजन सर शापुरजी भरुचा ने टक्‍सालों के बंद होने के 
उपाय की तथा रुपये के स्वर्णमान अपनाने वी प्रबल वकालत की । उनके मंतव्य का 
आधार था कि रुपये के गिरते मूल्य ने भारत के विदेश व्यापार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त 
किया है तथा ग्दिणी पजी के भारत मे प्रवाह का बाधा पहुचाई है ।/* इसी प्रकार ।898 
में बगाल के प्रतिष्ठित व्यापा री जयगोविन्द ला ने सरकार पर विनिमय की व्यावहारिक 
स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाला ।!९+ 

(ग) अत में, कुछ भारतीय नेता तो विदेश व्यापार मे सलग्न व्यापारियों (जिनमे से 
अधिकाश सभी प्रकार से विदेशी ही थे) के प्रति सार्वजनिक रूप से शन्नुता प्रकट करने 
लगे और उन्हे परामर्श देने लगे कि उन्हें अवसर के अनुकल बदलना चाहिए, बडबडाने 
की आवश्यकता नही ।?* दादाभाई नौरोजी के निम्नलिखित आवेगपूर्णं शब्दों मे इस 
विरोध की अभिव्यक्ति स्पष्ट है : 

सबसे ऊपर स्वर्ण मुद्रा के लिए संघर्ष करता हुआ व्यापारी बैठा हुआ है जो यह 

चाहता है कि किसानो की बलि चढाकर उसे उसके व्यापारिक खतरो से बचाया 

जाए। व्यापार के लाभ तो इस व्यापारी की अपनी ही जेबो मे जाएं और व्यापारिक 
उथल-पुथल के खतरे बेचारा किसान उठाए। गरीबी मे जकडा किसान इन खाते 

पीते व्यापारियों को बचाए | भगवान, भारत की रक्षा करो ॥766 
विदेश व्यापार मे संलग्न व्यापारियो और उनकी मागो के प्रति तथा सूती कपडा उत्पादकों 
के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण मे एक रोचक अंतर स्पष्ट रूप मे मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय 
नेताओ का मुद्रानीति के प्रति न केवल दृष्टिकोण ही प्रत्युत उस दृष्टिकोण के निर्धारक 
कारण भी बबई के सूती वस्त्र मिलमालिकों द्वारा प्रस्तुत कारणों से मिलते जुलते है। यह 
तथ्य बंबई मिल ओनर्स एसोसिएशन के 893, 898, 899, 900 और व90 के 
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प्रतिवेदनों के तथा 'इंडिया' के | दिसंबर 893 के अंक मे प्रकाशित जे० एन० टाटा के 
लबे साक्षात्कार के अध्ययन से उजागर हो जाता है। सचमुच भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 
सूती उत्पादको को अपना मच सौप दिया था ताकि वे भारतीय लोकमत के समक्ष अपने 
उद्योग के मामले की ठीक वकालत कर सके | इसी सुविधा के कारण जे० ए० वाडिया, 
विटठलदास, डी० ठाकरसी, सोराबजी कडका ओर अबालाल शकक्‍रताल देमाई आदि 
सूती वस्त्र उद्योग के महारथी काग्रेस मे सम्मिलित होने क लिए आकपित (ए १ 

वस्तुत. हमारे विचार मे रुपय के अवमृल्यन म॑ भारतीय राष्ट्रवादी न ॥ओं वी 
वफादारी को एकातत. न सही, व्यापक रूप से तो अवर्य ही स्वदेशी पृजी वे आनिकरण 
द्वारा देश के उद्योगीकरण के प्रति उनकी समग्र तथा एकनिष्ठ भक्त के सद४ में हा दखना 
चाहिए | यह ठीक है कि रुपये की सभावित मूल्य व॒द्धि के किसानो पर पडने वात हानिप्रद 
फलितार्थो के सबध मे उनकी समीक्षा कदाचित उनके द्वारा किए गए दावा के अनुरूप न 
सही फिर भी कुछ औचित्य लिए हुई अवश्य थी।!* यह भी सही है कि ।893 और ]899 
के करेंसी ल॑जिस्लेशन द्वारा सरकार के विनिमय घाटे के कारणभूत गृह प्रभारो को हटाया 
नहीं गया था केवल उन्हे जनता के कधो पर डाल दिया गया था । इस घाटे को निरतरता 
प्रत्यक्ष रूप मे सरकार को लोक व्ययो और गह प्रभारों मे कटौती के अत्यावश्यक पग 
उठाने को विवश कर सकती थी। हमे इसमे सदह नही 5 वि अतनत यह देश के वस्त्र 
उद्योग को होने वाली स्पष्ट और वास्तविक हानि थी जिससे भारतीय नेता चितित हुए 
और इस प्रश्न पर एक कठोर दृष्टिकोण अपनाया और सरकार की युक्‍क्तियों को अनसुना 
कर दिया । निस्सकोच, देश के सूती वस्त्र उद्योग को होने वाला घाटा भारी था । उस 
समय यह ॒उदलद्यांग अपने उत्पादनो की खपत के लिए अधिकाश रूप में ईस्ट एशिया के 
बाजार पर निमेर था ।!९* उदाह रणार्थ, ।895-6 में भारतीय मिलो द्वारा निमित 430 
472,000 पौड सूत में से ।85,493,000 पौड का निर्यात किया गया । इसका अधिकाश 
चीन को भेजा गया । ?”? वस्तुत 875 के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग के द्रतविकास वा 
रहस्य, भारतीय सूती वस्त्र की विकास से तीब़तर गति के साथ निर्यातों मे वृद्धि में ही 
निहित है ।!?! इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि निम्न वितिमय दर ने 
भारत मे और रजतमान प्रयोक्‍ता विदेशी देशों में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए 
संरक्षक का कार्य ही किया ।!?? निस्सदेह इस उद्योग का परवर्ती इतिहास यह बताता है 
कि परंपरागत सस्ते श्रम और कच्चे माल की उपलब्धि की सुविधा के कारण इसकी प्रगति 
की प्रवृत्ति अबाधित रही परतु यह तथ्य वास्तविकता को भुठला नहीं सकता कि इस 
समय विशेष में भारत की मुद्रानीति के फलस्वरूप भारतीयो द्वारा सचालित देश के प्रमुख 
आधुनिक उद्योग के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ था। इस तथ्य को मुद्रा- 
नीति के सरकारी समर्थकों तक ने स्वीकार किया है ।!?' वस्तुत विन्त सदस्य डेविड बाखूर 
द्वारा ।893 मे कठिनाइयो को हल करने के लिए सुकाए गए निम्नलिखित उपाय से 
भारतीय नेता सहमत ही थे : 

इन आर्पत्तियों का उत्तर यह है कि स्त्रणमान अपनाने के प्रन्‍न का किसी एक पक्ष 

अथवा थोडे पक्षो को लेकर निर्णय नही करना चाहिए प्रत्युत इस विषय से सबधित 
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सभी स्थितियों की सतके परीक्षा के उपरात तथा लाभ की संतुलित स्थिति को देख- 

कर ही निर्णय करना चाहिए और फिर तदनुसार उस पर आचरण करना चाहिए ॥77+ 
इस प्रश्न के प्रति सरकारी और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बीच भारी अंतर की उलभन यह 
थी कि उन दोनों के लिए लाभ की संतुलित स्थिति भिन्‍न दिशाओं मे पडती थी । जहा 
सरकारी दृष्टिकोण यह था कि यदि रजतमान प्रयोक्‍ता देशों के साथ हमारे व्यापार को 
भारी क्षति पहुचेगी तो स्वर्णमान प्रथाक्ता देशो वे साथ हमारे व्यापार को उसी अनुपात 
में भारी लाभ मिलता है; और प्रथम (रजनमान) की अपेक्षा दूसरी शाखा (रवर्णमान) 
अधिक व्यापक और अधिक महत्त्वपूर्ण 8 ।! * राष्ट्रवादियों वा विचार था कि रजतमान 
प्रयोकता देशो के साथ व्यापार मात्रा में थोडा होन पर भी थुणात्मकता जी दृष्टि से स्वर्ण- 
मान प्रयोक्‍ता देशो के साथ व्यापार की तलतना मे कटी बढ चढ़ कर था। अतः राष्ट्रवादी 
नेता देशी यूती वस्त्र उद्यांग वी समृद्धि वे लिए रवर्णमान के त्याग के लिए सहर्प प्रस्तुत 
थे। वबरतुत उनके विचार में सूती वस्त्र उद्योग दश के श्वृपलावद्ध आद्यागिवा विकास की 
एक कडी था। 

तथ्यात्मक वास्तविकता यह है कि भारतीय राष्ट्रीय नेता देश के औद्योगिक विफास 
के लिए जानबूककर अथवा अनजाने अपन शत्रु को भी गले लगाने को तेयार हो गए। 
यह शत्रु था निकासी । थह स्पष्ट था कि विनिमय दर में गिरावट का परिणाम ज्यापार की 
शर्तों अथवा आयातो के बदले विनिमयाभूत होने वाले निर्यातो की दुर्दशा थी क्योकि कम 
से कम अतरिम काल में अथवा जब तक देश मे और विदेशो मे मूल्य नई विनिमय-दर पर 
टिक नहीं पाते, तब तक तो यह दुदंशा अवश्य भावी थी | आयातो के मृल्यो के यत्रीकरण 
से उनकी सापेक्ष वृद्धि के विरुद्ध भारतीय उत्पादनों को वॉस्तविक और सशस्त्र सरक्षण 
का निदिष्ट तक यह स्पप्ट सूचित करता था कि व्यापार की शर्तों पर दुष्प्रभाव पडा है 
और यह तब तक वना रहेगा जब तक विनिमय में गिरावट बनी रहेगी | जेसा हम “विदेश 
व्यापार' अध्याय मे दिखा चुके है, भारतीय नेता एक अन्य सदर्भ मे भारत के विदेश 
व्यापार की गतिविधियों के सबध मे पर्याप्त चितित थे। यद्यपि गिरता विनिमय कदाचित 
अधिक महंगा और श्रत्यत अशोभनीय ढग था तथापि भारतीय नेता विकासशील भारतीय 
उद्योग के सरक्षण और प्रोत्साहन के लिए इस अतिरिक्त निकासी को सहन करने को 


उद्यत हो गए । 
इससे भारतीय नेताओ की मुद्रानीति से सबधित एक अन्य पक्ष उजागर होता है। 


उन्हें समस्या का विशेष रूप से भारतीय पक्ष देखने का श्रेय प्राप्त है। उन्होने अनुभव किया 
कि राजनीतिक दृष्टि से भारत पराधीन देश था ।!”* और उसका अपने त्रित्तो पर अथवा 
हुल्क नीति पर कोई नियंत्रण नही था। वर्तमान संदर्भ मे राजनीतिक पराधीनता का 
दोहरा अर्थ था। प्रथम, इसका अर्थ था कि भारत को अपने उद्योगो को शुल्क सरक्षण 
देने का अधिकार नही था । द्वितीय, उसे गृह प्रभार देने ही पडते थे। भारतीय नेताओं ने 
निम्न विनिमय को इस दोहरी बुराई के निवारण के लिए एकमात्र उपलब्ध उपाय माना 
क्योंकि यह एक ओर भारतीय उद्योग के लिए संरक्षक जुटाता और दूसरी ओर निकट 
अथवा दूर भविष्य मे यह सरकार को इस बात पर विवश कर देता कि वह गृह प्रभारों 
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को घटाए, इस रूप में कि स्वप्रथम, सरकार भारत में ही भंडारों की खरीद करे और 
अधिक से अधिक भारतीयों की ही सेवाओं में नियुक्ति करे । कुल मिलाकर निम्न विनिमय 
ने गह प्रभारों की समस्या को उजागर किया। यह दोनों रूपों में महंगा उपचार था और 
सामान्‍य स्थिति मे इसे अपनाने का परामर्श ही न दिया जाता, परतु भारतीय नेताओं ने 
कदाचित अनुभव किया कि भारत जैसे एक असामान्य स्थितिवाले देश के लिए यही 
एकमात्र उपलब्ध उपचार था । 
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जनरल आफ इंडिया, 888-894, पृ० 35-6 इंडियन करेंसी एसोसिएशन के विस्तृत दृष्टिकोण 
के लिए देखिए, प्रोसीडिग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करेसी एमोसिएशन, 
3 जुलाई 892, और लेसडौन, स्पीचेज, खड [| १० 58-20. भारतीय व्यापारियों की धारणा 
के लिए देखिए, बगाल नेशनल चंबर आफ कामसे के पाचवे वापिक अधिवेशन में मडल के अध्यक्ष 
का भाषण ए० बी० पी०-29 मई 892 और एस ० बी० भारुचा . स्पीचज आन इंडियन इकाना- 
भिक्‍स (बबई तिथिरहित) पृ० 2-9. 

'सुवर्ण विनिमय मान का अस्तित्व देश मे उस समय तक कहा जा सकता है, जबकि उसका प्रच- 
लन उल्लेखनीय परिमाण मे न हो, जब स्थानीय मुद्रा स्वर्ण मे आवश्यक रूप से बदलने के योग्य 
न हो और जब केवल सरकार अथवा सामान्य बेक ही विदेशा में रुपये के प्रघण की व्यवस्था 
स्थानीय मुद्रा के सदर्भ में सोने के न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर करते हो विदशों भे उल्लेखनीय 
परिमाण मे सुरक्षित ४डार इन धन प्रेषणो को आवश्यक व्यवस्था करते हो ” (केन्स पूवोंद्धत, 
प० 30-) 

प्रथम विश्वयुद्ध तक इन वर्षों में बडे पैमाने पर टकन हुआ * 899, 902, 903, ॥904, 905, 
906, 9]] और 9]2 इन वर्षों मे टक्ति रुपये का विशुद्ध परिमाण क्रमश इस प्रकार था : 
6 9 करोड़, | करोड, 78 करोड, 69 करोड, 23 4 करोड, 57 करांड, ।24 करोड 
और 6 3 सर, . (वकील और मुराजन-पूर्वोद्धत प० 408) 

ऊ्रेन्स पूर्बोद्धत, पु० 33, उन्होंने व्यग्यपूरवक कहा वे (भारत सरवार) अपनी नीति इस प्रकार 
की बनाते हैं जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समुदाय न उसी बढ़ती भूख के साथ 
मद्रा का उपभोग किया, जिस प्रकार कुछ समुदाय बीयर का उपभोग करते है --(प० !34). 
उदाहरण के लिए देखिए, 908-09 के बजट पर गोखले का भाषण, स्पीनेज, पृ० ]77-80 

केन्स पूर्वोद्धत, पृ० 6. 

एस० एन० बेनर्जी स्पीचेज है, पृ० 98, इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब 
!2 अगस्त 876); बाबं समाचार $ मई 879 और 9 नववर 880 (वही, ॥0 मई 879 
और ।3 नव ० ]880 क्रमश ), बंगाली, ] जून 88, ब्रह्मों क्लिक ओपीनियन, 23 जून 
88; हिंदू, ।0 अप्रल 885, मराठा, 23 मई 886, रीस ऐड रेयत, 29 मई, लिबरल, 30 मई 
(वी० ओ० आई० जून 886) ; इडियन स्पेकटेटर, ।8 जुलाई (बही, अगस्त 886) ; भारतवामी, 
23 जून (आर० एन० पी० बग०, 30 जनवरी 886); समय, ४ मार्च (बही, ]3 मार्च 886); 
साधा रणी, 4 अप्रैल (वही, 0 अप्रैल 886), सहचर, 9 जून, नवविभाकर, ]4 जून (वही, 
9 जून 886) , नौरोजी : एसेज, पु० 374, हिंदुस्तान, 22 जून (आर० एन० पी० पी० एन०, 
26 जुन 888). यह आश्चयंजनक है कि जी० वी० जोशी चादी के सोने का क्रय करने मूल्य मे 
गिरावट से असतुष्ट नही थे. उतका विचार था कि शीघ्र ही माग और पूर्ति का नियम सतुलन 
सा देगा और कदाचित चांदी के पक्ष मे ऊचे मूल्य की प्रवृत्ति ही ला देगा. (पूर्वोद्धत, पृ० 8, 
28-9) . 

बंगाली, ! जून 88!; ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जुन 88, नौरोजी . एसेज, पृ० 54+- 
20; इडियन स्पेक्टेटर, 8 जुलाई (वो० ओ० आई० प्रगस्त 886) . 

इंडियन स्पेक्टेटर, ।7 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 23 जनवरी 886); मराठा, 4 अप्रैल 
886, इंडियन स्पेक्टेटर 8 जुलाई (वी० ओ० आई०, अगस्त 886), हिडू, 8, , ]5 जून, 
4 सितंबर 886. अ्रयस्त 886 के 'वायस आफ इडिया' के अनुसार उस समय के भारतीय 
समाचारपत्र इस पर सामान्य रूप से एकमत थे 
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१9. इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 2 अगस्त 876) ; इडियन स्पेक्टेटर, 7 जनवरी 
(कही, 23 जनवरी 886) , समय, ॥7 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 22 मार्च 884); 
इंडियन स्पेक्टेटर, !8 जुलाई (बी० ओ० आई०, अगस्त 886); समय, 22 अक्तूबर (आर० 
एन० पी० बग०, 23 अक्तृ० 886). जी ० वी० जोशी इस सबंध में फिर अपवाद रूप थे उन्होंने 
रुपयो के ऋण के स्थान पर स्‍्टलिंग ऋण की नौका पकडने का परामर्श दिया क्योंकि स्टरलिग 
की ब्याज दर कम थी. उनका विश्वास था कि विनिमय की गिरावट के लिए अपेक्षाकृत सस्ते 
घन के लाभ को निष्प्रभावित करना लगभग असभव ही होगा (पूर्वोद्धत, पृ० 8, 28 ) 

20. बाबे समाचार, 3 दिसबर 880, 3] मार्च 882 (जआर० एन० पी० बब, 4 दिसबर 880, 
! अप्रैल 882 क्रमश ); बगाली, ] जन 88; ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 88. 
नवविभाकर, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 0 अप्रैल 886); सहचर, 9 जून (वही, 
89 जून 886) . 

2]. इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 2 अगस्त 876): न्याय प्रकाश, 6 दिस० (वही, 
।! दिस० 880); नवविभाकर, 2 अप्रैल, (आर० एन० पी० बग०, 22 मई 886), हिंदुस्तान, 
22 जून (आर० एन० पी० पी० एन०, 22 जून 888): सहचर, 8 अप्रैल (आर० एन०» पी० 
बग०, 8 अप्रैल 89 ) 

22 इन्दु प्रकाश, 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 2 अगस्त 876), ब्रह्मों पब्लिक ओपीनियन, 
23 जन 88: मराठा, 6 मार्च 884 

23. 'भिस्टर फासेट के 'एसेज आन इंडियन फाइनास', जे० पी० एस० एस०, खड |[] सख्या 
! (जलाई 880) प्‌ृ० 80. 

24 वाया : स्पीचेक, पृ० 375 

25 वाचा - स्पीचेज, पृ० 379. मराठा, 4 सितबर 892: ज्ञान प्रकाश, ] सितबर, हितेज्छ । सित० 
(आर० एन० पी० बब, 3 सितवर 892), गृजरात दपेंण, 22 सितबर (वही, 24 सितबर 
]892) , वृत्तात पत्रिका, 3 अक्तूबर (आर० एन० पी० एम०, !5 अक्तूबर 892) : हिंदुस्तानी, 
22 जुन (आर ० एन० पी० एन०, 29 जून 892) - रहबर, 8 जलाई (यही, 27 जुलाई 892) 

26 एम० एच० वकील दि करेंसी प्राब्लम इन इड़िया ऐंड सर डेविड बारबर, दि ऐंग्लो इंडियन 
ऐंड दि रूपी (बबई 892), पृ० 2 (एक भारतीय लेखक द्वारा मुद्रा समस्या का कदाचित यह 
प्रथम विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण था); मराठा, 4 सितबर 892; गुजरात दर्पण, 22 सितबर 
(आर ० एन० पो० बब, 24 सित० ]892) ; आर० सी० दत्त . इडियन पालिटिक्स, पृ० 5-2 

27 मराठा, 4 सितबर 892, 2 मार्च 893: ए० बी० पी०, 3] जुलाई 892, 8 फरवरो 893; 
बगाली, 4 फरवरी 893, एम० एच० वकील पूर्वोद्धत, पृ० 2. वाया स्पोचेज पृ० 3768, 
387 90, नोरोजी, 893 की करेसी कमेटी में नौरोजी का वक्‍तव्य; पावर्टी, पृ० 560 तथा हाउस 
आफ वामस में दिया गया भाषण हसाड़ें : चतुर्थ माला, खढ़ | ४ कालम 655-7; बर्देवान सजी- 
वनी, )4 जुन (आर० एन० पी० बग०, 25 जन 892) ,दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 3 जुलाई 
(वही, 6 जुलाई 892), ज्ञान प्रकाश, ] सघित० (आर० एन० पी० बब, 3 सितबर 892) , 
गृूजरात दपंण, 22 सितबर (वही, 22 सिनलबर 892); बाबे समाचार, 28 भ्रक्नूबर (वही, 
29 अक़्तृबर 892) एडबोक्ट, ।0 जन (दो० ओ० आई०, ॥9 जन 892), वत्तात पत्रिका, 
॥7 अवलुबर ।आर9 एन० पी5 एम०, |5 अक्तूबर 892), हिदस्तानी, 22 जून (आर० एन० 
पा जा, 2% हल ।४०2. रहवर के अल्ाई बरी 27 जुलाई 592), बगाली क॑ 8 फरवरी 
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83 के भ्रक में प्रस्तुत इडियन एसोसिएशन द्वारा ।892 में हाउस जाफ कामंस को दिया गया 
ज्ञापन बगनिवासी, 7 फरवरी (आर० एन० प्री० बग०, 25 फरवरी 893): क्यवासी, 8, 
25 फरवरी (वही, 25 फरवरी, 4 मार्च 893); हिमालय 0 सा (आर० एन० पौ० पी० 
॥8 मार्च 893) आफताबे पजाब, 29 मई (वही, ॥0 जून 899). यही दृष्टिकोण नौरोजी 
896 रे पहले ही अपने निबधो मे प्रस्तुत कर चुके हैं, एसेज, पु० 58 और आने हिंदू ने भी 
4 सित० ]889 के भ्रक में यही विचार प्रकट किया था 

प्रस्ताव ]५ 

भारत सरकार का भारत राज्य सचिव को सप्रेषण, सख्या 60, तिथि 2] जून 892. लाई 
एलगिन द्वारा सरकारी मृद्रानीति के जनसमथथन का पक्‍का दावा भी बराबर झूठे आधारों पर 
किया गया स्पीचेज, पृ० 5] और लाड कर्जन स्पोचेज |, प० ]8 द्वाल मे परसीकल स्पोयर 
ने भी यह गलत धारणा व्यक्त की कि (काग्रेस के) वाणिज्य से सबधित पश्चिमी भारतीय सदस्यों 
ने रुपये के विनिमय मूल्य मे मिराकट को गोक न पाने के लिए सरकार की आलोचना को है * * 
इंडिया, ए माइने हिस्टरी (एन आबर, 96] प० 3]2) 

ए० बो० पी ०, 29 जून, 5, 6 जुलाई 893, बवाली, | जुलाई 893, मराठा, 2 जलाई 893 
इन्दू प्रकाश, 3) जुनाई 893, हिंदू, 40 अबस्त, |2 सिनवर ।893, गुजरातो, 2 जलाई, बाबे 
ममाचार, ३ #, 4 जलाई कंसरे हिंद, 2 जुलाई, 9 जुल्गई, 20 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 
£, ।5, 22 जलाई 893 कमज ), आय जन प्रियान, 8 जलाई, केरल पत्नचिका, 8 जुलाई (आर०» 
एन? पी० एम०, [5 जुबाई ॥893 वृत्तात पत्रिका, 7 सित०» वही, ॥5 सितबर 893) 
हिहुस्ता नी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, ।] जुलाई 893), दितवादी, 29 जन, देनिक 
ओ समाचार चन्द्रिका, 2, $ जुलाई (आर० एन० पो० बय०, है जुलाई 893,, बगबासो, 
8 जुलाई वहां, 5 जलाई 893), हिमालय, 4 जुलाई (आर ० एन० पी० पी०, 29 जुलाई 
893),, काहेनुर, 29 जुलाई, ताज उल अखबार, 29 जलाई (वहो, )2 अगस्त 893 अपवाद 
रूप केवल सहचर, 28 जून (आर० एन० पी० बग०, 8 जुलाई 893,, बय निवासी, 7 जुलाई 
(वही, ।$ जुलाई 893), हिंदुस्तान, 8 जुलाई (आर०७ एन० परी० एन०, ]] जुलाई 893) के 
आई० एन ० मी०-893 का प्रस्ताव >॥७ इस प्रस्ताव का विरोध करन वाल और बदले में 
स्वर्षमान को समयंन दंन वाल एकमात्र प्रतिनिधि हिंदुस्तान समाचारपत्न के मालिक राजा 
रामपाल सिह थे (रिप० आई० एन० सो०-।४9३, प० ॥33) 

र्पि० आई० एन० सो० 893, पृ० 28, 30-] 

वाचा रिप० आई० एन० सो०-898, प० 98 

कुमरे हिंद, 8 मई, इडियन स्पेक्टटर, 8 मई, ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर०एन०पी०बब, !4 मई 
898,, कैसरे हिंद, 45 मई, गजराती, ]$ मई + वही, 2। मई ]898), तोहफा ए हिंद, 3 मार्च 
(आर० एन० पी० एन०, 23 मार्च 89९) ,हिंदी प्रदीप मई और जन (वही, ।) जुलाई !898) 
इसका अपवाद था -- भखबार ए आम, 24 जन (आर०७ "एन० पी० पी०, 9 जलाई 898) . 
नौरोजो पावर्टी पृ० 532, 54६ और 'इडिया' 20 मई [९०४, पृ० 3।7 और ह# जलाई 898 
पृ० ]] 

आर० गी० दत्त का ।89५ की करेंसी कमेटी ते समक्ष साथ्य दल स्पीचेज [ प० 9३ 

वही, प० 76, 82 9] 3, [04 टथा इंडिया मे | नव ]89३ वो पुन मद्रित, माचेग्टर गाजियन 
के। लिखे उनके पत्र 
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आई० एन० सी ०, 898 का प्रस्ताव %][[ तथा देखिए, 898 के काग्रेस अध्यक्ष ए० एम० बोस 
की टिप्पणिया, सी० पी० ए०, पृ ० 424-5 

वाया रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० 98 तथा 99 

नौरोजी के 27 मई 898 'इडिया', मे सपादक के नाम नौरोजी का पत्र, और पावर्टी, पृ० 530, 
544, दत्त . स्पीचेज ] १० 03-4 कैसरे हिंद, 5 मई (आर० एन० पी० बब, 2] मई 898). 
बाद में वाचा ने यही मांग दोहराई, रिप० आई० एन० सी०, 899 पृ० 6]; और जे० ए० 
वाडिया दि आर्टिफिशल करेंसी ऐड दि कामसे आफ इंडिया (बबई 902) पृ० 427 

सर्मिति में केवल ऐंग्लो-इडियत-सरकारी और गेरसरकारी ब्रिटिश परजीर्षात व्यावसायिक और 
बेक के हितो का प्रतिनिधित्व था और कोन गवाह होगा ? वही ऐग्लो इडियन सरकार और 
गुरसरकारी बर्ग, ब्रिटश पृजीपतिवर्ग, व्यापारीवर्ग और बंकों से सर्वाधत वर्ग! (नौरोजी का 
'इडिया' के सपादक को पत्र, 27 मई 898 और देखिए, केसरे हिंद, है मई (आर० एन० पी० 
बब, 8 मई 898), गुजराती, 5 मई (वही, 2। मई 898) आई० एन० सी-[898 का 
प्रस्ताव 2([[[ 

हिंदू, ।2 जुलाई 890, इडियन स्पेक्टेटर, 46 जुलाई 899: गुजराती, ।७ जलाई, केसरे-हिंद, 
6 जुलाई, (आर० एन० पी० बब, 22 जुलाई 899), आई० एन० सी० 899 का प्रस्ताव 
[५. दत्त . सी० पी० ए०, पृ० 490, वाचा रिप० आई० एन० सी० ।899 पृ० 56-6 
राष्ट्रीय काग्रेस 90] का प्रस्ताव ५५]. 

भ्राई० एन० सी० ]902 का प्रस्ताव ७] तथा देखिग, आई० एन० सी० ]904 वा प्रस्ताव 
शा 

ए० एम० बोस * सी० पी० ए १० 424-5: वाबा : मी० पी० ए, प० 60-7, जें० एस० 
अय्यर दि वायसराय आन दि इकोनामिक कडीशन आफ इडिया' एच० आ२०, जन ]90|, 
पृ० 44 और ई० ए० १० 43, गोखले स्पीचेज, पृ० 0-]], 4, 76-7, एस ० एन० बेंनर्जी 
सी० पी० 7०, पृ० 685, जें० एमु० वाडिया पूर्वोद्धत, पृ० 95 और आगे, रिप० आई० एन० 
सी०, 90। पृ० 75-7, वी७० ढी० ठकरते “ रिप० आई० एन० सी० ]902 १० 98-9, बगाली, 
9 फरवरी ]903 फिरोजशाह मेहता ने 900 मे जोर दते हुए यहा तक कहा : टकसालो के 
बद होने से वर्तमान अकाल द्वारा उत्पन्न गरीबों के दुख को सहन करने की भारतीयो की शक्ति 
नष्ट हो गई है. इस प्रकार से टकसालों के भ्रत ने परोक्ष रूप से गरीबी बढाई है। (स्पीचेज, 
१० 604) 

ए० बो० पी०, ! अप्रैल 886, हिंदू, 4 सितबर 889, एम० एच० वकील : पूर्वोद्धत, 
पृ० 2, 2]-2 ज्ञान प्रकाश, | सित० (आर० एन० पी० बब, 3 सित० 892) ; गृजरात दर्पण, 
22 सितबर (यही, 24 सित० 892); ए० बो० पी०, 7 जुलाई 892; बगाली 3 सितबर 
892, मराठा, 25 सितबर 892, हिंदू, 22 अगस्त 893, वाचा, स्पीचेज, पृ० 389; वाचा, 
रिप० आई० एन० सी० 899 प० 56; दत्त ई एच त[, पृ० 578 वाचा ने 898 के 
भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन में बताया कि वर्तमान सुद्रा सर्वेथा उपयुवत थी. 'यह वह 
मुद्रा थी जिसके विरुद्ध कभी किसी ने शिकायत नहीं की यह वह मुद्रा थी जो सभी प्रौढ 
विशेषज्ञों की राय मे भारत के लोगो के लिए सर्वथा अनुकूल और सुविधाजनक थी तथा उनकी 
भौतिक प्रगति के लिए हर प्रकार से लाभप्रद थी” (रिप० आई० एन० सी० 898, १० ॥00). 
लाहौर के “रफीके-हिंद' ने अपने 22 फरवरी 893 के भ्रक में लिखा * धाभिक प्रवत्तिवाले एक 
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व्यक्ति की यह मान्यता है कि जिस प्रकार सरकार भारतोयो के मत्ये आयात शुल्क में छुट देकर 
इग्लेड को लाम पहचाना चाहती थी, उसी प्रकार राजनीतिक अधंव्यवस्था के जन्मदाता प्रभु 
ने उस साधन को निष्फल करने के लिए विनिमय का सवाल प्रस्तुत क्या है (आर० एन० पी० 
पी०, ।। मां 893) तथा ए० बा० पी, |7 जुलाई, ।! सितबर ! 892: ज्ञान प्रकाश, 
| सितबर (आर० एन० पी० बब, 3 सित० ॥892) , गुजरात दर्पण, 22 सितबर (वही, 24 
सितबर 892) , बगवासी, 25 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 मार्च 893) , हिंदू, 5 जुलाई 
[895, राय पावर्टो, पृ० 29-30 आर» सी० दत्त का भी मत था कि निम्न विनिमय भारत 
के उद्योगो के अनुकुल था (ई एच [[, पृ० 584). वस्तुतः: 3 फरवरी 879 मे ब्रह्मो पब्लिक 
ओपीनियन ने अपना मत प्रकट किया था कि लकाशायर के भारत मे निर्यात मे ह्ाप्त का वास्तविक 
कारण विनिमय म॑ गिरावट थी इसके मुकाबले कपास शुल्क के हटाने से मिला लाभ नगष्य 
ही था 

ज० ०० वाड़िया न भी एक भमिन्‍न सदर्भ में 90। में इसी तत्व की ओर सकेत किया 

राय पावर्टी, पृ० 29-3] 

दत्त ई एच [|[, पृ० 578 तथा देखिए, पश्चिमी भारत की इडस्ट्रियल एसोसिएशन का 892 में 
प्रस्तुत सम रणपत्र इंडियन करेंसी कमेटी (साथ्य को कार्यवाही और परिशिष्ट )893 परि*० वा 
पृ० 338 

जोशी पूर्वोद्धत, पृु० 626-7, 640 नौरोजी, स्पीचेज, प० 322, नवविभाकर साधारणी, 
9 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 4 अगस्त 886) 

नौरोजी स्पीचेज, पृ० 3223, हिंदू 0 अप्रैल 885, गुजराज दर्पण, 22 सितबर (आर०७ 
एन० पी० बब, 24 सित० ]892), देनिक ओ समाचार चन्द्रिया, 8 अक्तूबर (आर०»० एन० पी० 
बग०, 22 अक्तूबर ]892)  वाचा, रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० 0-02 बगबासी ने 
693 के करेसी ऐक्ट मे एकमात्र अच्छाई यह देखी कि इससे अनाज का निर्यात घट जाएगा 
(आर० एन० प्री० बरग० 2 सितबर 893) तथा दोस्ते हिंद, 4 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 
]9 अगस्त 893) 

जोशी . पूर्वोद्धत, पृ० 620-7, नवविभाकर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 30 जनवरी 
886), नवविभाकर माधारणी, 9 अगस्त (वही, 4 अगस्त 4886), मराठा, 9 अक्तूबर 
]892; वाचा रिप० आई० एन० सी० 898, १० 0-02 

बगाली, ]! जून 88, 3 सितबर |892, ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 89, नौरोजी 
एसेज, १० 5]4-5 सी० बी० ए०, १० |77, जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 640, मराठा, 4 सितबर, 9 
अक्तूबर, 4 दिस ० _]892, ।2 मार्च 893, राय पावर्टो पु० 333; हिंदू, 5 और 8 जुलाई 
895, वाचा, स्पोचेज, पृ० 379-80 रिप० आई० एन० सी०, 899, १० 0|-02 

नौरोजी एसेज, पृ० 55-6 तथा पृ० 374 

आई० एन० सी० क्रमश 898 और 899 का प्रस्ताव ४९] और ]९, नौरोजी, एसेज, 
पृ० 5]4-7, पावर्टो, पृ० 543-4, 560, 562; एम० एच० वकील पूर्वोद्धत, पु० 3!; वाचा, 
स्पीचेज, पृ० 38]-2, परिशिष्ट, १० ]2; रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० 97-05; दत्त, 
स्पीचेज ], पृ० 93, ई एच [[, पृ० 578, 585-7; बबई प्रेसीडंसी एसोसिएशन का स्मरणपत्र, 
दिनाक 27 अगस्त 886 सेकड एनुअल रिपोर्ट आफ दि बबई प्रेसीडेसी एसोसिएशन 
886-7, १० 4-2; ए० बी० पी०, । अप्रैल 886, 27 माचे, 7 जुलाई 592, 9 अप्रैल 893, 
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3 फरवरी 894, 29 सित० 898; मराठा, 3। जुलाई, 9 अजतू०, 4 दिस० ]892, ।2 मार्च 
893; बगाली, 4 फरवरी ॥893, 28 जून 898, हिंदू, 0 अप्रैल ।885, 8, ।5 जून ॥886 
22 अगस्त 893, 5, 8 जुलाई 895:; इडियन स्पेक्टेटर, ।8 जुलाई (वी० ओ० आई ० गगर्त 
886) ; बिहार हेराल्‍्ड, 8 फरवरी (वही, 8 मार्च 894) पैसा अखबार, 6 जुलाई (|आर० 
एन० पी० पी० 6 जुलाई 898) एस० एन० बंनर्जी ने ।879 और ॥88। में ही (यद्यपि 
थोड़ा अस्पष्ट रूप से) यह विश्लेषण प्रस्तुत बिया था देखिए, एस० एन० बेनर्जी म्पीचेज ], 
पु० 98 और बगाली, )! जून 88]. अपने तक की पुष्टि म दादाभाई नौरोजी ने |898 मे 
इंडियन करेंसी कमेटी को भेजे गए प्रतिवेदन में राज्य सचिव द्वारा 26 जनवरी 886 को 
कोयागार को लिखा पत्र उद्धत किया 'यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार को 
इग्लैंड को स्वर्ण मुद्रा के रूप मे जो अनिवायं भगतान करने पडते है, उनके फलस्वरूप ही रपये 
के विनिमय मूल्य मे आई गिरावट से सरकारी वित्त प्रभावित हो रहे हैं' (पावर्टी, पृ० 543) 
लायड ए० मिट्जलर, "दि थ्योरी आफ इटरनेशनल ट्रेड', ए सर्वे आफ कार्टपररी इकोनामिकस, 
हाव्ड एस० एलिस द्वारा सपादित (फिलिपाइन, 948) १० 22] 

नौरोजी : पावर्टी, पृ० 529, 53], 554-55, एसेज, पृ०५]2, 5५6-7 और “इडिया' 20 मई 888, 
पृ० 3]7; ए० बी० पी०, | अप्रैल 886 0 जुलाई 892, हिंदू ]] जून 889, 5 जुलाई 
]895 इस सबंध में अमृत बाजार पत्रिका ने |7 जुलाई 892 के ग्रक में बडा ही साफ-सुथरा 
तथ्य प्रस्तुत किया उसने लिखा रुपये के अवमूल्यन का परिणाम सामान्यतया निर्यात में व॒द्ध 
होती और उसके फलस्वरूप चादी के आयात बढ़ जाते इसका परिणाम यह होता कि भारत में 
चादी के मूल्य और ऊचे बढ जाते ताकि चादी के मूल्य में भारत में ओर बाहर के देशा मे 
समान रूप से अवमूल्यन हो जाता परतु यहा यह आथिक तथ्य ओर श्यूखला विच्छिन्न हां गई 
है इसका कारण यह है कि घन की निकासी ने भारत के अतिरिक्त आयात व निगल लिया है 
और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के निर्यातों के मूल्य गिर गए है और इससे देश को 
हानि पहुची है 

एस० एन ० बनर्जी स्पोचेज [ पृू०, 498 ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 88। वाचा, 
स्पीचेज, पु० 38; ए० बी० पी०, 8 फरवरो 893 

बबई मिल ओनर्स एसोसिएशन 898 की रपट, १० 90. 

वाचा : स्पीचेज, १० 38]; जी ० एस० प्रम्यर, ई ए, १० 357 

नौरोजी : एसेज, पु० 57, और पावर्टी, १० 543-4; मराठा, 3] जुलाई 892, बगाली, 28 
जून 898 कैसरे हिंद, 5 मई (आर० एन० पी० बब, 2] मई 898) 

वाचा . रिप० आई० एन० सी० 898 १० 0-02 तथा नोरोजी, एसेज, १० 56-7 और 
पावर्टी, पु० 545-6, 576 बबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का स्मरणपत्र, तिथि 27 अगस्त 886, 
पूर्वोक्त स्थल; वाचा, रिप० आई० एन० सी०-892, पृ० 84 और रिप० जाई० एन० सी०- 
898, पु० 0-04, दत्त, स्पीचेज |, पृ० 93, 97-8 इडिया, !| नवबर , 4 दिस० 898, 
पृ० 262, ई एच [[, १० 582, 585, ब्रह्मों पब्लिक ओपीनियन, 23 जून 88।, मराठा, 3| 
जुलाई, 28 अगस्त, 4 सितबर ओर 9 अक्तू० 892 तथा 2 मार्च 893 ए० बो० पी०, 27 
मार्च 892, 8 फरवरी 893, 3 फरवरी, 0 मार्च 894, 29 सित० 898, हिंदू 2। मई 
894, 8 जुलाई 895, इडियन एसोसिएशन की हाउस आफ कामस को याचिका, 25 फरवरो 
893 के बगाली में, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 जुलाई (वी० ओ० आई०, अगस्त 886 १० 392), 
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72. 


73. 


हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून | 892), बिहार हेराल्ड, ॥8 फरवरी 
(वी० ओ० आई०, 8 मार्च !894 पृ० 26), ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब 
]4 मई 898) , कंसरे-हिंद, 5 मई (वहो, 2। मई 898) 

दत्त स्पोचेज [, पृ० 93 तथा नौरोजी, पावर्टो, पृ० 545, 575-6, वाचा रिप० आई० एन० 
सी० 898, १० 04, हिंदुस्तानी, 24 अगस्त 892, 8 फरवरी 893 (आर० एन० पी० एन०, 
3। अगस्त 892, ।5 फरवरी 893 क्रमश.) 893 मे इडियन एसोसिएशन की हाउस आफ 
कामस को याचिका 25 फरवरी 893 के बगाली मे, ए० बी० पी० ।3 फरवरी 894, ज्ञान 
प्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब, ]4 मई 898) , कैसरे हिंद, 86 जुलाई (बही, 22 
जुलाई 899) दत्त, इडिया, ] नवबर 898 पृ० 262 

ज्ञान प्रकाश, | सितवर, हितेज्छु, | सित० (आर० एन० पी० बब, 3 सितबर ॥892) ; 893 
में इंडियन एसोसिएशन का हाउस आफ कामस को ज्ञापन, 25 फरवरी 893 के बगालोी मे, 
ज्ञान प्रकाश, 9 मई (आर एन० पी० बब, !4 मई 898), तोहफा ए हिंद, ।3 मार्च (आर० 
एन० पी० एन, 23 मार्च 898) 

आई० एन० सी-898 का प्रस्ताव &]][ नौराजी पावर्टो, पृ० 575 

अमृत बाजार पत्निका मे 7 जुलाई 892 के भ्रक म लिखा विनिमय को कठिनता एक प्राकृतिक 
चेष्टा है भारत को प्राकृतिक स्वस्थ स्थिति में लाना भले ही कठिन हो, यह सपत्ति की 
अप्राकृतिक निकासी के, प्रति विरोध है जिसका घिकार भारत को बनाया जा रहा है तथा 
देखिए, ए० बी० पी० ।! भ्रप्रैेल 886 हिंदुस्तानी, 24 अगस्त (ग्रार० एन० पो० एन०, 3 
अगस्त 892) बगाली, 4 फरवरी 893, नौरोजी सी० पी० ए०, प० 77 

ए० बी० पी० ]7 जुलाई 892, बगाली, 3 सितबर 892 

वाचा स्पीचेज, परिशिष्ट, १० 3), 42 री० पो० ए० पृ० 67, दत्त, स्पीचेज ], पृ० 7]-5, 
03 ई एच [][, १० 578 

ए० बी० पी, 9 प्रप्रेल ।893, 5 मार्च 894, कैसरे हिंद, इडियन स्पेक्टेटर, मा, इदु 
प्रकाश, )2 मार्च (आर० एन० पो० बब, ॥7 माय 894) , पी» मेहता, स्पीचेज, १० 445-6, 
पाबर्टो, पृ० 28]-2, एस ० एन० बनर्जी स्री० पी० ए०, १० 243-5, वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट 
पृ० 6, 6-]9 रिप० आई० एन० सो०-892 पृ० 84, रिप० आई० एन० सी० 3898, 
पृ० 0-02 सी० पी० ए०, १० 6]7 नदी, इंडियन पालिटिक्स, १० 28-30, दत्त स्पीचेज 
[ पृ० 03 ई एच [], पृ० 583 तथा आई० एन० सी०-।895 का प्रस्ताव || 

हितेण्छ, | सित० (आर० एन० पो० बब, 3 सित० 892), इंडियन एसोसिएशन का हाउस 
जाफ कामस को 893 मे प्रस्तुत याविका, बगाली के 25 फरवरी ॥893 के भ्रक में प्रकाशित, 
ए० बी० पी०, 9 अप्रैल 893, 29 सितबर 898, बगाली, ! जुलाई 893, बिहार दहेराल्ड, 
]8 फरवरी (वी० ओ० आई०, 8 मा 894) नौरोजो पावर्टी, १० 539-40, 544, दत्त , 
स्पीचेज ], १० 93, 03, 04 कैसरे हिंद, 5 मई 898, 6 जुलाई 899 (आर «० एन० पी० 
बब, 2] मई 898, 22 जुलाई 899 क्रमश) 

माया रिप० जाई० एन० सी०, 898 पु० 02-04 तथा रिप० आई० एन० सी» 894, 
पु० 32-3 स्पीभेज परिशिष्ट, पृ० 9, 3), 4] 43 सो० पी० ए०-पु० 67 

893 में हाउस आफ कामस को इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका, बगालों के 25 
फरवरी 893 के ध्क में प्रकाशित 
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74. नौरोजी : सी० पी० ए०, पूृ० 77. 

75. आई० एन० सी ०-893 का प्रस्ताव ४[७ तथा आई० एन० सी०-90। का प्रस्ताव ४ ५।![. 

76 एम० एच० वकील : पूर्वोद्धत, पृ० 4, !9; मराठा, 9 प्रकतूबर 892, 2 जुलाई 893. 
कैसरे हिंद, 9 जुलाई (भार० एन० पी० बब, 5 जुलाई 893); ए० बी० पी० 29 सितंबर 
898; वाया : स्पीचेज, पृ० 389-90, सी० पी० ए०, १० 6!], 64; पी० मेहता, स्पीचेज, 
पृ० 362, 574-5, 604; जी० एस० प्रग्यर : रिप० आई० एन० सी०-898, पृ० 06-07, 
एच० आर०, जून 90, पृ० 44, ई ए १पु० 20-. रिप० आई० एन० सी०-904, पृ० 75; 
दत्त, स्पीचेज [, पृ० 70, 76-7; ई एच [[, पृ० 458, 579-80, 596, 598; इंडिया, ! नवं० 
898; जे० ए० वाडिया, पूर्वोद्धत, १० 95, 29; गोखले, स्पीचेज, १प० 4, 75-77; बी० 
डी० ठाकरसी, रिप ० आई० एन० सी०-902 पृ० 99; केसरी, 3] मार्च (आर० एन० पी० 
बय; 4 अप्रैल 903). वस्तुतः 893 की मुद्रा समिति ने इस तक की साथंकता को स्वीकार 
किया था और लिखा था : हम यह मानकर चल रहे हैं कि वर्तमान अनुपात अथवा अमुपात 
कर का कुछ भंतर बना रहेगा; ऐसा मानने के मुताबिक रुपये के मूल्यों के वर्तमान स्तर में 
एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा. 

77. नोौरोजी, पावर्टी, 53 तथा वही, १० 529, 533-6, 545, 56]-2; इंडिया, 20 मई 898, 
पृ० 3!7 भौर इंडिया, 8 जुलाई 898, १० 4. 

78 नौरोजों पावर्टी, पृ० 535, 537, 543, 557-8; ए० बी० पी०, 29 सित० 898; जे० ए० 
वाडिया, रिप>० आई० एन० सी० 90], पूृ० 76. जी० एस ० अय्यर, रिप० आई० एन० 
सी० 902, पृ० 00 भौर रिप० आई० एन० सी० 904, पृ० 75, जौरईए १० 0; 
दत्त, ई एच |[, पृ० 585-6 तुलनीय रिपोर्ट आफ दि इंडियन करेंसी कमेटी, 893 कंडिका |]2. 

79. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 545 तथा एम० एच० वकील, पूर्वोद्दत, पृ० 5-6; मराठा, 9 अक्तूबर 
892. 

80. वाचा : सी० पी० ए०, १० 60. 

84. आई० एन० सी० 904 का प्रस्ताव ५[|[, दत्त : ई एच [[, पु० 596, गोखले, स्पीचेज 
पृ० 75, 77. रिप० आई० एन० सी० 904, पु० 64-5, 68; पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 604; 
जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० 4-3. 

82. गोखले, स्पीचेज, पृ० 76. 902 के कांग्रेस अधिवेशन मे हसी प्रकार का प्रएन वो० डी० 
ठाकरमसी ने उठाया (रिप० आई० एन० सी०-4902, पृ० 99). 

83. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 530 

84 एम० एच० वकील : पूर्वोद्त, पृ० 9; नौरोजी, पावर्टों, पृ० 529, 53, 560-2, सी० पी० 
ए०, पु० 76, इंडिया, 20 मई 898, पृ० 3!7; मराठा, 4 सितंबर, 9 अक्तू० 892; वाया, 
सी० पी० ए०, पृ० 60. स्पीचेज, पु० 382, जे० ए० वाडिया : पू्वो्डत, पृ० 65, वी० ढी० 
ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 99; जी० एस० अग्यर, रिप० आई० एट० सी० 
904, पु० 75. 

85. इंडियन करेंसी कमेटी, सिनट्स आफ एविडेंस ऐंड एपेंडिक्स-893 सी- 7060 |, प्रघ्न 2333-4. 

86. वही, प्रश्व 237] 

87. वही, प्रश्न 2355-9. 

88. वही, प्रश्न 239. 
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95 
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98 
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मराठा, 9 अक्तूबर 892; एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत, १० 4; नौरोजी, पावर्टी, पृ० 536; 
दत्त, स्पीचेज ], पृ० 88-90, इडिया, ]! नवबर 898, पु० 262, ई एच ॥[, पृ० 58. 

बाघा : सी० पी० ए०, पु० 64. मराठा, 9 भ्रक्तूबर 892, वाया, स्पीचेज, १० 390. 
तौरोजी, पावर्टी, पृ० 56]-3, एम० एच० वकील, पूर्वोदृत, पु० +7 
वाया, रिप० आई० एन० सी० 893, पृ० 3. 

आई० एन० सी०, 899 का प्रस्ताव [७ तथा आई० एन० सी० 893 और 899 के प्रस्ताव 
क्रश' ]५ ओर २५७. 

893 मे इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस श्राफ कामस मे प्रस्तुत यातिका बगाली के 8 
फरवरी ]893 में प्रकाशित. बंगबासी, 26 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सितबर 893); 
इंडियन स्पेक्टेटर, 8 मई 898 कैसरे हिंद, [5 मई (आर० एन० पी० बब, 2! मई 898) ; 
आई० एन० सी० 898 का प्रस्ताव €][| वाचा ने शिकायत की कि भारत का थ्यापार भी 
सामान्यत. अस्त-वब्यस्त हो गया है (रिप० आई० एन० सी०-893, १० 3). 

बबई समाचार, 27 जून, 3, 4 जुलाई (आर० एन० पी० बब, | जुलाई, 8 जुलाई 893 ); 
जामे जमशेद, 27, 29 जून, जूलाई (वही, | जुलाई 893), कैसरे हिंद, 2 जुलाई, इदु 
प्रकाश, 3 जुलाई (वही, 8 जुलाई 893) , गुजरात दपंण, 2 अक्तूबर (वही, 4 अक्तूबर 
893), :595 न शडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ क्यमस को प्रस्तुत याचिका, बगाली 
के 8 फरवरी 893 के प्रक में प्रकाशित ए० बी० पी०, 23 जुलाई 893, मराठा, 2 जुलाई 
|893 ; हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, !। जुलाई 893), देनिक ओ सप्राचार 
चन्द्रिका, 2 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई ]893), बगबासी, 26 अगस्त (वही, 2 
सितबर |893), बगाली, 3 फरवरी 894 28 जून 898, वाचा रिप० आई० एन० सी-, 
893 पृ० 30 सी० पी० (०, पृ० 6!2, राय, पावर्टो, प्‌ृ० ॥] जे ० यू० यपाजिक 
प्रेसिडेंशियल ऐड्रेस ऐट दि संव्थ प्राविशल काफ़स (सातवे प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण) 
जे० पी० एस० एस०, जनवरी 895 (खड ५]|] स० 3)प० 5, दत्त, र्पीचेज [, पृ० 9], जे ० 
ए० वाडिया रिप० आई० एन० सी० 90! पृ० 77. 

याचा ने निर्देश किया कि भारतीय सूती वस्त्न उद्योग के उत्पादन के अधिकाश का उपभोग 
चीन और जापान द्वारा किया जाता है (रिप० आई० एन० सी० 893, १० 30) 

पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 362, बबई समाचार, 4 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 8 जुलाई 
893), हिंदुस्तानी, $ जुनाई (आर० एन० पी० एन०, !] जुलाई 893), बगाली, 3 
फरवरी 894, 28 जून 898, राय, पावर्टी पु० ]; याज्ञिक, अध्यक्षीय भाषण, पूर्वोक्‍्त 
स्थल, १० 4, वाचा : रिप० आई० एन० सी०-893, पु० 30-] रिप० आई० एन० सी 898, 
पृ० 98, सी० पी० ए०, पुृ० 62-4 

गोखले : स्पीचेज, पु० 0 तथा देखिए १० . 

रिप० आई० एन० सी०-904 पु० 74. 

रिप० आई० एन० सी ०-902, पृ० 99 अहमदाबाद के एक अन्य मिल-अभिकर्ता सोराबजी 
कड़ाका ने उनका समर्थन करते हुए दुढ़तापूर्वक कहा कि मुद्रा कानून ने देश के कारखाना उद्योग 
की अक्षरश: हत्या की है (वही, १० 0). 

देखिए, परिमल राय: पूर्वोदृत, पृष्ठ 77-208. राय तथा कुछ धूसरों जैसे एलमिन (स्पीचेज, 
पुृ० 489-90) और कर्जन (स्पीचेज ]][, पृ० 35), ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
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भारत का 80 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक व्यापार स्वर्ण मान वाले देशों के साथ था और 
रुपये के स्वर्भणभान से स्थिर सबध होने पर भारत को लाभ पहुचना निश्चित था । जेसा हम 
बार बार दोहरा चुके हैं, भारतोय नेता तो समग्र विदेश व्यापार की चिता अथवा उससे सबंध ही 
नहीं रखते थे, उन्होंन तो अपने दृष्टिकोण को एक सीमित क्षेत्र तक ही सकूचित कर लिया 
जिसके अनुसार उनके प्रयत्नों का प्रत्यक्ष सब देश के उच्चोगीकरण से ही था 

0। वाचा, सी० पी० ए०, प० 63-4 तथा देखिए मराठा, [2 जुलाई ॥903 

402 893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत ज्ञापन. बगालोी के 8 फरवरी 
893 के झ्क में प्रकाशित, बगाली, 3 फरवरी 894, आई० एन० सी०-90। का प्रस्ताट 
>१७]], वाचा, सी० पी० ए० पुृ० 62 

003 काप्नेस के आठवें अधिवेशन में कैप्टन ब॑नन ने मुद्रा प्रत्ताव का समर्थन किया (रिप० आई० एन० 
सो० 892, १० 64). 

04 नौरोजी, पावर्टी, पृ० 562, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 898 १प० ।00-0] 

05 मराठा, 4 सितबर 892, और 2 जुनाई |893, इंडस्टियसल एसोसिएशन आफ वेस्ट इंडिया 
द्वारा 892 मे प्रस्तुत स्मरणपत्र, पूर्वोक्त स्थल, अबई समाचार 27 जून (आर० एन० पी० बज, 
| जुलाई ]893), वाचा रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० ]0[-02, आर० पी० करदीकर, 
रिप० आई० एन० सी० 893, प० 432-3, नौराजोीं, इडिया, 20 मई 898, पृ० 3]7, दत्त, 
इंडिया, !! तवबर 898, पूृ० 26]-2, सी० पी० ए०, पूृ० 490, पी० ए० चारलू, एल० सी० 
पी० 898 खड "७ ४%]७ प० 502-03 आई० एन० सी० 899 और 90। के प्रस्ताव [४ 
और ४६४][, क्रमश , भोखले, स्पोचेज, प्‌७ ]4-5 75, |]], एम ० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, 
पृ० 685, वी० ढो० ठाकरसी, रिप० आई० एन० सी० |902, प० 98 बालो, 0 
फरवरी 903 

06 893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस का प्रस्तुत याचिका बगाली के 8 
फरवरी ]893 के झक में प्रकाशित, मराठा, 2 जुलाई 893, ए० बी० परी०, 5, 6 जुलाई 
]893, 9 सितबर 898, हितवादी, 29 जून, दे निक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 जुलाई (आर० 
एन० पी० बग०, 8 जुलाई 893); हिंदुस्तानो, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 4] बुलाई 
893); तोहफा ए हिंद, )3 मार्च, (वही, 23 मार्च 898), हिंदी प्रदीप, मई-जून (वही, ]3 
जुलाई 898), प्रखबा रे आम के 7, 24 पमरस्त के भ्रको मे एक पत्र (आर० एन० पी० पी०, 
] सितबर 897); पंसा अश्बार, 30 अप्रैल, 2 मई (वही, 4 मई 898) , इडियन स्पेक्टेटर, 
8 अक्तूबर (आर० एन० प्री० बब, [4 अक्तू० 899) ; दत्त, स्पीचेज |, पृ० 85-8 इंडिया, | 
नवबर |898, पु० 26], इडियन पालिटिक्स, पृ० 52, सी० पी० ए०, १पृ० 490, हिंदू, [2 जुलाई 
]899, आई० एन० सौ० 899 का प्रस्ताव [५, वाचा : सी० पी० ए०, १० 6]5; जी० एस० 
अग्वर दि वायसराय आन दि इकोनासिक कडीक्षन आफ इंडिया, एच० आर० जून 90], 
पु० 44]; गोखले, स्पोचेज, पृ० |4, ]! रिप० आई० एन० सी० ]904, पु० ]63-4. ए० 
एस० देसाई रिप० आई० एन० सी०, 904, पृ० [74. 

॥07. दत्त . स्पीचेब |, पु० 86. 

08. योखले : स्पीचेज, पु० 4 

09. ९० बी० पी०, ॥9 सित० 898 तथा वही, 6 बुलाई [893; मराठा, 2 बुसाई 893. 

0. स्पीचेज ६, पृ० 8] तथा इडस्ट्रिल एसोसिएशन आफ वेस्टनें हढ़िया का स्मरणपत्, पूर्वोक्‍्त 
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]4, 
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स्थल; इडियन एसोसिएशन द्वारा 893 में हाउस आफ कामंस को प्रस्तुत याचिका; बंगाली के 
!8 फरवरी ]89३ के अ्रक में प्रकाशित; मराठा, ]2 मार्च 893: हिंदू, 28 जून 893, 2 
जुलाई ]899, ए० बो० पी०, 26 जुलाई ।893, नौरोजी पावर्टो, १० 53]-2; दत्त : स्पीचेज [, 
पृ८ 8|-5, इडिया ]| नवबर ]898, पृ० 26]-2 सी० पी० ए०, पृ० 490; जी० एस०» अय्यर, 
रिप० आई> एन> सी० [898, प० ]07 एच० आर०, जून ]90, पृ० 44; आई० एन० 
मा० ]809 का प्रस्ताव [५७, वावा स्पीचेज, पृ० 390, रिप० आई० एन० सी० 899, 
पृ० (0-|, सा० पी० ए०, पृ० 0।4, गोखले, स्पीचेज, पृ० 4, |; ए० एस० देसाई, रिप० 
आईज> एन० सी० 90+ प्‌ृ० ।74 

नौरोजी, एसज, पृ० 520, इंडिया, 20 मई 898 पृ० 37, 8 जुलाई 898 पृ० [, 893 में 
इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस का प्रस्तुत याचिका, बगाली के 8 फरवरी 893 
के भ्रक मे प्रकाशित, मराठा, )2 मार्च, 2 जुलाई 893; ए० बी० पी०, 23 जुलाई 893, 49, 
29 सितबर |५98, कैसरे हिंद, 9 जुलाई (आर० एन० पी० बब०, 5 जुलाई 893) , हिंदुस्तानी, 
5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, ]। जुलाई 893); बगबासी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० 
बग०, 5 जुलाई 893) आर> पी० करदीकर, रिप० आई० एन० सी०-।893 पृ० 32-3, 
दत्त, स्पीवेज [, पृ० 77-9, 85, बगबासी, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 5 फरवरी 
598) , जै। ० ७०. श्रश्यर रिप७० आई० एन० सी० 898, पृ० 07, हिंदू, ।2 जुलाई ]899 ; 
आई७ एन० सी>-]8५9 का प्रस्ताव |७, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 899, पृ० 60 सी० 
पी> ए०, प० (३, स्पीयेज, १० 389 , गोखले, स्पीचेज, प० ]4, 75, ], वी० डी० ठाकरसी, 
रिप> आई० एन) सी० 904, प्‌ृ० 74 

वाचा, मस्पीचज पृ० 389, 893 में इडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत 
याचिका बगालो के 8 फरवरी [893 के प्रक में प्रकाशित, ए० बी० पी०, 23 जुलाई |893, 
हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, जुलाई 893); दत्त, स्पीचेज |, पृ० 80. 
'हुडिया , । नववर 898, पृ० 2७4, ग्राई० एन० सी०-899 का प्रस्ताव ]9. 

बबई समाचार, 27 जून (आर० एन० पी० बब, | जुलाई 893), मराठा, 2 जुलाई 893, 
रहवर, # जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 892), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (वही, 
]। जुलाई 893) , हिमप्लय, [4 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 29 जुलाई 893) नौरोजो, 
वावर्टी, प० 534, इंडिया' 20 मई 898, पृ० 37. हिंदी प्रदीप, मई, जून (आर० एन० पी० 
एन०, 3 जुलाई 898), वाचा, रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० 0]. हिंदू, [2 जुलाई 
899, बगाली, 9 फरवरी 903. 

जी ० एस० प्रय्यर, ईए, पृ० !2! तथा एम० एच० वकील : पूर्वोद्धत, १० 6-7, वाचा, 
स्पीचेज, १० 390, रिप० आई० एन० सी०-893, पृ० 30, रिप० आई० एन० सी० 898, 
पृ० 0 रिप० आई० एन० सी० 899 पृ० 56, हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 
29 जून 892) ; 893 में हृडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका; 
बगाली के 25 फरवरी 893 के भ्रक में प्रकाशित, ए० बो० पी०, 29 जून 893; मराठा, 
2 जुलाई 893. आयंजनप्रियन, 8 जुलाई, केरल पत्रिका, 8 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, 
[5 जुलाई 893); नौरोजी, परावर्टो, पृ० 534, 56] इंडिया, 20 मई 898, १० 37; 


जें० ए० वाडिया, पूर्वोद्धत, पु० 96 दत्त, स्पीचेज [, पृ० 89-90, 
कसरे हिंद, 27 अगस्त (आर० एन० पी० बब०, 2 सितबर 893) तथा नौरोजी, पाबर्टी, 


280 


6. 


!7. 


8 


49. 


20. 
2. 


22. 
23. 


424, 
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पृ० 534, 547, 56; बंगबासी, 8 जुलाई (आर० एन० पी० बंग०, 5 जुलाई 893); दत्त, 
इंडियन पालिटिक्स, पु० 52; जी० एस० अम्यर, रिप० आई०७ एन० सी०-898 पृ० 07, 
ई ए, पु० 20, वाचरा, रिप० आई० एन० सी० 899, पुृ० 56, बंगाली, 9 फरवरी 903. 
जी० एस० अग्यर, ई ए, १० 20-। हिंदू, ।2 जुलाई 899. वाचा, रिप० आई० एन० सी० 
899, पृ० 58-9; बंगाली, 49 फरवरी, 903. 

वकील और मुरांजन : पूर्वोद्धत, १० 32-3 और परिमल राय ; पूर्वोद्धत, पृ« 203 

दत्त : स्पीचेज [, १० 79-80, 89-90, 

गोखले : स्पीचेज, पु० 4 तथा पु० 75 कुछ वर्षों के उपरात 908 में गोखले ने इस समस्या 
पर विस्तार से विचार किया : सच कहा जाए तो सरकार के मुद्रा कानून से रुपये की नकली 
वृद्धि का परिणाम तभी निकलेगा जब नए आधार पर वस्तुए व्यवस्थित हो जाएगी, तब देश मे 
कीमतों में सामान्य गिरावट आएगी. चादी के सिक्के गढ़न वाती टकसालो के बद होन॑ के बाद के 
प्रथम कई वर्षों मे उसका परिणाम अकालो की नरतरता से अभाव की स्थिति को व्यापकता से 
ओर कदाचित जोड़ें हुए रुपयो के परिचलन से नकारात्मक हो गया है इसके अतिरिबत सारे 
विश्व में उपभोग वस्तुओ के स्वर्ण मूल्य में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति ने भी निस्सदेह भारत में 
मूल्यवृद्धि मे सहायता दी है . * हमारे सिक्का विशेषज्ञ ने परीक्षा करके इस समस्या पर कुछ 
प्रकाश डाला है. * विशेषज्ञ मिस्टर हरीसन के अनुसार 898 से पहले बने रुपयो का भडार 
30 करोड़ के लगभग का है. इस दस वर्ष की अवधि मे सरकार ने विशुद्ध रूप से इस भडार मे 
00 करोड़ रुपयो की वृद्धि की है मेरा विचार है कि देश की मुद्रा के हतने आकस्मिक प्रसार 
का परिणाम मूल्यों में सामान्य वृद्धि ही है (स्पीचेज, पु० 77-9) 

बाचा, सी० पी० ए०, १० 65-6 

यदि हुम फोलर कमीशन द्वारा (भले ही) सकोचपू्वंक अभिव्यक्त विरोधी मान्यता को देंखे तो 
यह अकालप्रोढ़ता वस्तुत, विस्मयजनक ही लगती है देखिए, इडियग करेंसी कमटी-898 का 
प्रतिवेदन, कडिका 58. बगालो द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकाण को कालातर में जें० एम० केस न पुष्द 
किया (पू्वाद्धुत पृ० 6) एक अन्य भारतीय लेखक रणछोड़ लाल छोटेलाल ने जो हालाकि 
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता नहीं थे (वहू अहमदाबाद को एक मिल क॑ स्वामी थे और बबई 
विधानपरिषद के सदस्य थे), !894 मे सरकार से अपने आप रुपया गढ़ते की अपील इस आधार 
पर की कि जब एक बार भारत रजतमान से हट गया तो रुपया मुद्रा का सकंत ग्गत् बनकर रह 
जाता है. उस स्थिति मे भारत और हस्लेड के बीच विनिमय दर की ऊच-नीच पर रुपये की 
अधिकता ओर अभाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता अत: ह्लेड के लिए भारत क व्यापार 
सतुलन पर निर्भरता की दृष्टि से कोई चिता की बात नहीं हसके विपरीत इन स्थितियों में रुपये 
की कमी उद्योगो और कृषि को और उसके फलस्वरूप देश के निर्यात को क्षति पहुचाती हुई रुपये 
के मूल्य को और भी नीचे की ओर ले जाएगी (लेट्स आन करेसी, बबई 895) . 

नौरोजी, पावर्टी, पु ० 532-4 ओर 'इडिया' 8 जुलाई 898, पृ० 0-]. 

नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 77. पावर्टी, पृ० 560. इंडियन करेंसी कमेटी, साध्य की कार्य- 
वाही और परिशिष्ट--893 सी-7060 ||, प्रश्न 2346-7; बगाली ! जून, 88, हिंदू, 
22 अगस्त 4893. 

आई० एन० सी ० 892 का प्रस्ताव |७, दत्त, इंडियन पालिटिक्स, पु० 5-2, स्पीचेज |, 
१० 9. 
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893 के मुद्रा अधिनियम के कानून बन जाने पर “मराठा” ने 2 जुलाईं 893 के भ्रंक में पुत: बल- 
पृवंक कहा कि इस देश की जनता के हितों पर ध्यान दिए बिना ही बिल पास कर दिया गया है. 
विश्व के किसी भी देश मे मुद्रा संबंधी यह द्रत परिवतंत और वह भी इतनी आसानी से लागू 
करना कदाचित असभव ही होता. 

दत्त, इडियन पालिटिक्स, पृ० 52 तथा देखिए, उनकी स्पीचेज |, १० 86. 

नौरोजी, पावर्टी, पु० 542 और 547. 

होम (पब्लिक) नव० !893 प्राग 35 (ए) कडिका-. 

फाइने|शियल स्टेटमेट 896-7 कड़िका-04; वकील, पूर्वोद्धत, १० 33. 

आर० एन० पी० बब, 2 सितबर 893. 

ए० बी० पी०, 22 अगस्त 893, हिंदू, 25 भ्रगस्त 893, ॥8 अप्रैल 894, 6 जून 899; 
बंगाली, 8 नववबर 893, 0 फरवरी, 0 मार्च, 7 अप्रैल 894, मराठा, 27 अगस्त 893, 
2। जनवरी 894, इंडियन स्पैकटेटर, 27 अगस्त 893 , इदु प्रकाश. 25 सितबर 893, आर० 
एन० पी० बब, 2 सितबर, 30 सित० 893 में उद्धत समाचारपत्न, आर० एन० पी० बग०; 
2, 9, 23 सितबर 893 तथा आर० एन० पी० एम०, ]5 सित० 893 में उद्धत समाचा रपत्र. 
रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 829-3 से 895-6, १० 34, और जे० पी० एस० एस०, 
जनवरी 894 (खड 2(५[ स० 3) १० 60 

आई० एन“ |. !893 का प्रस्ताव ५५ 

प्रस्ताव ॥५] (894), ५५] (895), ५। (।896), ५४ (897), ४४ 898), ५[५ 
(4899), | (900), &।% (90), &॥% (902), और %]]] (903). 

रिप० आई० एन० सी० 893, पृ० 33-5. 

नौ रोजी, स्पीचेज, पृ० 344 और पृ० (43, 462 सी० पी० ए०, पृ० 76. देखिए, ए० सी० 
मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 895, पृ० 43; जोशी, पूर्वोद्धत, १० 200, 29; 
वाचा, रपीचेज-परिशिष्ट, पृ० 7, 3); गोखले, स्पीचेज, १० !!90; दत्त, ई एच |], १० 
578 

आई० एन० सी० के 893 और 894 के प्रस्ताव क्रमशः €५ और ४५], 893 में इडियन 
एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्, पूर्वोक्त स्थल, पृु० 35 893 में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 
प्रस्तुत स्मरणपत्र, जे० पी० एस० एस ०, जनवरी |894 (खड %४[ स० 3), पृ० 60, इडियन 
स्पैक्टेटर, 27 अगस्त 893, मराठा, 27 अगस्त ]893, कँसरे हिंद, 2 जन (आर० एन० 
पो० बब; 8 जून ]095); वाचा, स्पीचेज परिष्तिष्ट, पृ० 7, 30, एस० एन० बैनर्जी, 
सी० पी० ए०, १० 262, 70-02, ए० मी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 895, 
प्‌ृ० 440-] 

जी० वो० जोशी, पूर्वोद्धत, १० 200 तथा देखिए, वही, १० 99, 29: नौरोजी, एसेज, पृ० 
57, स्पीचेज, पृ० [44; गुजरात दरपपंण, 3। अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 2 सितंबर 893), 
पूरा सार्वजनिक सभा द्वारा 893 में प्रस्तुत सम रणपत्न---पूर्वोक्त स्थल, पृ० 63-4, ए० बी० पी, 
22 अगस्त 893; बगाली, 8] नवंबर 893; स्वदेशमित्रनू, 25 अगस्त आर० एन० पी० एम० 
5 सितबर 893), वाच्रा, रिप० आई० एन० सी 893, प्‌ 29, ए० सी० मजूमदार, रिप० 
भाई० एन० सौ--895, १० 43; गोखले, स्पीचेज, पु० 90; जमी उल उलुम, 28 मई 
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(आर० एन० पी० एन०, 2 जून 897); जी० एस» अंग्यर, विलबी आयोग, खड ॥]॥, प्र० 
49027. 

[39. रिप० आई० एन० सी० 893, पृ० ]35, 895 के कांग्रेस अधिवेशन मे बंगाल से आए एक अन्य 
प्रतिनिधि 'पुरेश चद्र राय' ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए (रिप० आई० एन० सी०-- 
895, पृ० 45). 

39-&. 28 मई 897 (आर० एन० पी० एन०, 2 जून 897). 

40. नोरोजी, एसज, पृ० 56. एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत, पृ० !2, 3।-2, मराठा, 25 सितबर 
892, 42 फरवरी 893; गुजरात दपंण, 22 सितबर (आर० एन० पी० बब, 24 सिन० 
892); 4893 में प्रस्तुत इंडियन एसोसिएशन को याचिका, बगाली, के 25 फरवरं। ॥६५३ के 
ग्रक मे प्रकाशित, वाचा, रिप० आई० एन० सी० ]893, पृ० 37 रपीचेज परिशिप्ट, १० |7, 
30. कं सरे हिंद, 2 जून (आर० एन० पी० बब, 8 जून 805). एम० एच० वकील (१०१2-6) . 
कसरे हिंद का विचार था कि यदि सावधानी से हिसाब लगाया जाए तो क्दाचित सरकारी 
अधिकारी लाभ मे ही रहे हैं. 

]4]. गोखले, स्पीचेज, पृ० 90 तथा जोशी, पूर्वोद्धत, पु० 2/0, ए बो० पी०, 27 मार्च 8५2, 
। फरवरी और 22 अगस्त 893, मराठा, 25 सित ० 892; 893 में हडियन एसोसिएशन 
द्वारा हाउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिता, बगालो के 25 फरवरी 893 के प्रक में प्रकांशत, 
पी० एस० एस० का समरणपत्र, जें० पी० एस० एस०, जनवरी 894 (खड़ ४४७॥ स० )) 
प्‌० 64; गुजरात दर्पण, 3) अगस्त (आर० #7न० पी० बेब, 2 सित० ९०३ ), रशतवादी 
25 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सित० 893), वाचा, रिप० आई० एन> सी० 8०३ 
पृ० 30, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 30; एस6 एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 263, पी० सी० 
राय, वही, पृ० )45, 0० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० ]8०७ १० 4| जी» 
एस० अय्यर; विलबी आयाग, खड ||], प्रश्न 9027, जमी उल उलम, 28 मई (आर ० एन> 
पी० एन०, 2 जून 893), अगरेज अधिकारियों द्वारा अपनाए गा रख से यह दप्टकाण कितना 
भिन्‍न था, इन अधिकारियों की दुष्प्रवुत्ति के सजीव तथा सचित्न रूप को निम्नलिखित मे से कसी 
एक के द्वारा देखां जा सकता है. जनरल चिसनो ने 894 में अपनी 'दडियन पाली 
(पु० 336-9) में लिखा यदि मनुष्य केवल चावल पर जीवित रहता और सादा सा ऊपडा पह- 
नता तो रपये की गिराचरट के घार्ट को वह सह सकता था परिणाम यह है कि भारत के व निष्ठ 
मिलिट्री अथवा सिविल कर्मचारी को रुपये के मूल्य में गिरावट के फलस्वरूप निर्धनता तथा अभाव 
का जीवन बिताना पडता है (१० 337-8) उसने चेतावनी दी कि यदि विनिमय को 
सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जाता तो प्रगरेज अधिकारी बहुत सारें प्रलाभनों का मोह न 
छोड पाएंगे 

]42. नौरोजी, एमेज, पृ० 57; स्पीचेज, पृ० 43, 462; मराठा, 25 सित० 892, इंडियन एसो- 
सिएशन का स्मरणपत्र, 29 सित० 893, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 34: एस० एन०» बैनर्जो, रिप० 
आई० एन० मी० 893, पृ० 34. एस० ऐड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 47, गोखले, स्पीचेज, 
पृ० 90; वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, पृ० 30; जी० एस० अय्यर, विलबो आयोग, खड ||], 
प्रश 8638. 


43. गोचले, स्पीचेज, १० 90. 
44. ज्ञात प्रकाश, 3] अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 2 सत० ]893); 29 सितबर 893 का 
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45. 


[46 


47. 


48 


49 


5] 


52. 


53. 


54 


055. 


56. 
57. 
38. 


इंडियन एसीसिएशन का भापन, पूर्वोक्त स्थल, पु० 37. 893 का पू० सा० स० का स्मरणपत्र, 
जे० पी० एस० एस०, जनवरी 894 (खड़ %५], सं० 3) पृ० 65; बंगाली 0 फरवरी 894; 
नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 43, एस० एन० बनर्जी, रिप० प्राई० एन० सी० 893, पु० 34. 
सी० पी० ए०, पृ० 262 और एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पु० 47-8; ए० सी० मजमदार : रिप० 
आई० एन० सी० 895, पृ० 43; गोखले, स्पीचेज, पृ० 92: हिंदू, 27 मार्च 899. 
गोखले, स्पीचेज, पृ० ]92, तथा एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 262 एस० ऐंड 
ढब्ल्यू० परिकशिष्ट, पृ० 48; ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी० 895 पृ० 43. 
इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 29 सितंबर [893, पूर्वोक्त स्थल, पृु० 37. नौरोजी, स्पीचेज, 
पृ० 44; एस० एन० बैनर्जी, एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पु० 47-8; दत्त, इग्लेंड ऐंड 
इंडिया पृ० 65. 

एम ० एन० बेनर्जी, रिप०ण आई० एन० सी० ]893, १० [34. 

इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 29 सितबर 893, पूर्वोक्त स्थल, पु० 35; बंगाली, 3 नव ० 
)893; हितवादी, 25 अगस्त, सोम प्रकाश, 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सितबर 
893); सहचर, 30 अगस्त (वही, 9 सित>० 893); समय, 5 सितबर (वही, 25 सितबर 
[893); एस० एन० बैनर्जोी, रिप०ण आई० एन० सी० 893, पृ० 35 एस० ऐंड डब्ल्यू० 
परिशिष्ट, पृ० 48; ए० सी० मजूमदार, रिप० आई० एन० सी०-895 प्‌ ०, 4]. ए० सी० 
पी० नायडू, वह , ६० 43 

स्पीचेज, पुृ० ]92 

ज्ञान प्रकाश, 3। अगस्त (आर० एन० पी० बब, 2 सितबर 893); अखबारे आम, 30 सितबर 
(आर० एन० पी० पी०, 4 अक्तूबर 893); एस० एन० बेनर्जी : सी० पी० ए०, १० 263, 
दत्त . इग्लेड ऐंड इडिया, १० 65 प्लौर ई एच [], १० 578 

स्पीचेज, पृ० 462. 

उन्होने आगे कहा : बबई के महान व्यक्तियों, पंजाब के महान व्यक्तियों, उत्तरी भारत के 
महान व्यक्तियो, बंगाल के महान व्यक्तियों ! आओ, हम एकजुट हो जाए, आओ, हम सुदढ़ 
पग उठाए आओ, हुम निश्चय करें कि तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक इन अन्याय के देवों 
को सीधे रास्ते पर नहीं ला देते और तब तक आराम से नही बंठेंगे जब तक कि उनकी आंखों 
से भ्रम के इस आवरण को हटा नही देते जिसे बनाए रखने की वे व्यर्थ चेष्टा करते हैं [कि यह 
देश उनका है, हमारा नहीं (रिप० आई० एन० सी 893, पु० ]35). 

आर० एन० पी० बब, 2 सितंबर 893 

ए० बी० पी०, 22 अगस्त 893; मराठा, 27 अगस्त 893; गुजराती, 27 भ्रगस्त, (आर०७ 
एन० पी० बब, 2 सितबर 893) ; बंगवासी, 26 अगस्त (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 
893) ; बंगाली, !8 नवंबर 893; गोखले, स्पीचेज, पृ० 92; जोशी, पूर्वोद्धत, १० 200. 
दत्त, इग्लेड ऐंड इंडिया, पृ० 65. 

नौरोजी, पावर्टी, पु० 562; जे० ए० वाड़िया, पूर्वोद्त, पृ० 96; दत्त, स्पीचेज !, प० 90 तथा 
देखिए, पीछे पाद टिप्पणी 90 

रिप० आई० एन० सी० 893, १० 28. 

देखिए : अध्याय | और अध्याय 4. 

स्वर्ण विनिमय के पक्षधर एस० वी० भरूचा ने निम्न विनिमय के समर्थकों की उनकी असंगति के 
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62 
863 
864 
65. 
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67. 
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70 
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॥72. 
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लिए भत्संना की उन्होंने ध्यग्य करते हुए टिप्पणी की , चरला-मिलो के थे दलाल रुपये को रजत 
मूल्य 6 प॑से तक लाने की इच्छा क्यों करते हैं ” यह तो मजदूरों को ठगना है .. क्या इन लोगो 
को सभ्य प्राणी कहा जा सकता है, जो एक ओर मजदूरों को लूटने पर भामादा हैं और दूसरी 
ओर किसानों के हितो को वकालत करते हैं (स्पीचेज, आन इंडियन इकोनामिक्स, पु० 26) 
बगाल का 'सहचर' एकमात्र अपवाद था जिसने स्वर्णमान का निरतर समर्थन किया और निम्न 
तथा घटते बढ़ते विनिमय का विरोध किया. उसने व्यापारियो और विदेश व्यापार की सपन्‍्नता 
को अपना स॑द्धातिक विषय बनाथा उदाहरणाथ्थ देखिए : 5 जून 892 का भ्क (आर० एन० 
पी० बग०, 22 जुलाई 892 , 28 जून 893 (वही, 8 जुलाई 893), 2] फरवरी 894 
(वही, 3 मार्च 894) अखबारे आम, 24 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जुलाई 898) . 

ए० बी०पी०, 29 महं 892 दुर्भाग्यवश मुझे सदन की 893, 894 की रपट प्राप्त नही हो सकी 
परतु 897-8 की रपट से सदन के चिंतन की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है. इस रपट में विनि- 
भय की अनिश्चितता पर चिंता प्रकट की गई और बाजार मे पर्याप्त धन की और इस विनिमय 
के अनुपात को सुनिश्चित करने की माग की गई थी 

पेपस॑ रिलेटिंग टु चेंजेस इन इंडियन करेसो सिस्टम (भारत सरकार, 893), १० 60-4, 
84-90 

वही, प० 25-7, 73-4 तथा देखिए, वही, पृ० 89-90 

एस० वी० भरूचा, पूर्वोद्धत, पृ० 2-9, [-5, 22-32 

एल ० मो० पी०, 898, खड %%४५४७।], १० 5॥3 

मराठा, 25 सितबर 892 तथा बगाली, 9 फरवरी 903 

नौरोजी, पावर्टी, १० 56] तथा १० 547 इंडियन करेसी कमेटी (893) हारा जाच के समय भो 
उन्‍होंने इसी प्रकार के विचार प्रकट किए इंडियन करेसो कमेटी साक्ष्य को कार्यवाही तथा परि- 
शिष्ट, सी-7060 ||, प्रश्न 2393-7 इसी प्रकार जें० ए० वाडिया ने 90 मे स्पैघ्ट रूप मे कहा 
कि वे किसानों के प्रति निरतर अत्याचार की अपेक्षा व्यापारियों पर पड़ने वाले अस्थाई घाटे 
को ही ठीक ममझेंगे (पूर्वोद्धुत, पृ० ।26) तथा मराठा, 4 सितबर 892 

देखिए, रिप० आई० एन० मी०, 90), 902 और 904 

]898 में करेंसी कमेटी के समक्ष प्रश्न किए जाने पर आर० सी० दत्त को यह स्वीकार करने पर 
बाध्य होता पडा था देखिए, दन, स्पीचेज |, पृ० 76-89 

वकील और बोस, पूर्वोद्धत, प ० !28 परिमल राय, पूर्वोद्धत, प० 79, 93-4. 

स्‍्टेटिम्टिक्ल ऐक्स्ट्रैट्ट रिनेटिंग दु ब्रिटिश इंडिया फ्राम 89-92 टू 900-0। सारणी 29 
और 200 हमने 895 6 वर्ष वा लिया है क्योकि स्टेटिस्टिकल एबस्ट्रेक्ट मे उपलब्ध होने वाली 
साख्यिकी का यह प्रथम वर्ष है 

इडियन करेंसी कमेटो, साक्ष्य वी कार्यवाही और परिशिष्ट, 893 सी-7060 |] परिशिष्ट ![ 
पृ० 244, और गाडगिल, पूर्वोद्धत, प० 7]-2 

चादी और दपये के अवमूल्यन की अवधि मे जहां पूर्व के दूर देशों में भारतोय सूती वस्त्रों के 
निर्यात कई गुना बढ़ गए, वहा इग्लंड के सूती वस्तों के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई (इंडियन 
करेसी कमेटी; साक्ष्य की कार्यवाही और परिक्तिष्ट 893, सी-7060 [[ परिक्षिष्ट हा 
१० 244), 
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डी० बारबूर, एल० सी० पी० 893 खड़ %४५५१।]।, प० 274-5; वेस्टलैंड, एल० सी० पी० 
[894 बढ #/४#»([[[, १० 8 

एल० सी० पी०, 893 खड &"(४॥[, पृ० 275. 

वही 

दादाभाई नौरोजो ने इसे 'शासन की विदेशीयता' कहा (हृडियन करेंसी क्मटी, साक्ष्य की कार्य- 
वाही और परिशिष्ट 893 सी-706 |, प्रश्न 2346) 


अध्याय 8 
श्रमिक वर्ग का उदय 


इस पनपते उद्योग के दम तोडने की अपेक्षा इसके संचालक श्रमिका वी अपेक्षाकृत 
ऊची मृत्यु दर ही हमे रुचिकर है।'*'एक वार हमारे उत्पादकों को भली प्रकार 
व्यवस्थित हो जाने दीजिए उसके उपरात हम अपने श्रामिका की सुरक्षा अपने आप 
बर लेगे। - अमृत बाजार पत्रिरा, 25 सितबर, 875. 


हम इन अभागे वर्गों की निर्धनता, गंदगी और निम्न स्थिति को देखने के इतने आदी 
हो गए है कि अब हमारा मन कठोर हो गया है । हमारी ऑर हमारे झासखकों की 
आत्मा उनकी दणा देखकर उद्विग्न ही नहीं होती । वस्तुत उनकी यह दुर्दशा शता- 
द्दिया से राज्य और समाज के उच्च वर्गो द्वारा किए जा रहे उनके तिरस्कार और 
दमन का ही फल है । --जी० सुब्रण्मय अय्यर 


आधनिक उद्योगो, खानों, परिवटन और बागान के विकास न ]9वी थताब्दी के उन्तराध॑ 
में भारतीय समाज मे औद्यागित्र श्रमिकवर्गं के रूप में एक सवेथा नवीन वर्ग को जन्म 
दिया। 880-8| तक इसका आकार साधारण था। उस वर्ष सूती कप मिलो में 
47.955 पटसन मिलो में 35,235 और कोयला खानो में !!,969 कम चारी कार्यरत थ । 
905-05 तक इस नए वर्ग का स्वनत्र रूप मे उल्लेखनीय विस्तार हो गया था। उस बर्ष 
सूती कपड़ा मिलो में 2/2,720, पटसन मिलो में [44,879 और कोयला खानो में 89, 
995 कम बारी नियुक्त थे। इस प्रकार अकेले यत्रशक्ति से सचालित आधुनिक का रखानो 
में ही 700 000 कमंचारी नियुक्त थे |! 

आधुनिक औद्योगिकता और उसके साथ जुडी पूजीपति व्यवस्था के आने के साथ 
ही वे सब बुराइया आ पहुची जिन्होंने पहले अंगरेज श्रप्तिकों की पीडियो का जीवन 
विकृत किया था। आधुनिक उद्योगो में लगे हुए श्रमिकों, पुरुष, स्त्री ओर वच्चों की प्रारं- 
भिक पीढियो को भी आधुनिक मनुष्य को ज्ञात कर तथा घृणित शोपण का शिकार बनना 
पड़ा था। भारत में फैक्टरी के जीवन का निक्रृष्टतम पक्ष यह था कि कम चा री को का रखानों 
में बहुत अधिक घटे काम करना पड़ता था क्योंकि कारवानों में काम करने के समय की 
कोई सीमा निश्चित नहीं थी। आरंभ में एक औसतन बारहमासी कारखाने में शीत ऋतु 
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में दिन भर अर्थात ]3 घंटे प्रतिदिन अथवा 80३ घंटे प्रति सप्ताह काम होता था 
और ग्रीष्म ऋतु में ।4 घंटे प्रतिदिन अथवा 98 घंटे प्रति सप्ताह काम चलता था ।* 
लगभग [887 के बाद जब कारखानो मे बिजली की रोशनी प्रचलित हो गई तो बेचारे 
कीरीगरों के प्रतिदिन काम के घटे बढकर विभिन्‍न इलाकों मे |23 से ]6 के बीच हो 
गए। इन सबंब में सबसे अधिक दुष्प्रभावित कलकत्ता के पटसन कारखानो के बुनकर थे, 
जिन बैवारों को 5-6 घटे प्रतिदिन काम करना पडता था ।* इतने अधिक घंटे काम 
करने के अतिरिक्त वेचारे श्रमिक्रों को मिल में आने और वहा से घर जाने में ही दो-तीन 
घंटे लग जाते थे, दस तथ्य को ध्यान मे रखने पर उन गरीबों की शारीरिक दुर्दशा का 
सही अनुमान लगाया जा सकता हे। 

एक अन्य बात यह है कि काम के इन लव घंटो की थकावट और बोरियत को दूर 
करने के लिए अवकाश काल की कोई नियमित और उपयोगी प्रणाली नहीं थी। कुछ 
मिलमा जिक अवकाश की व्यवस्था करते थे परत्‌ यह समय ।5-30 मिनट का होने के 
कारण स्वथा अपर्याप्त होता था । अन्य कारखाने तो छुट्टी करते ही नहीं थ । वे तो यह 
आणा करत थे कि कर्मचारी साना खाते सम। भी मण्नीनों की चौकसी करें ।* नियमित 
विश्वाम अशवा अवहाद । टिनो की भी कार्ड व्यवस्था नहीं थी, जिससे वे बेचारे निरंतर 
कष्ट से निवुत्ति पा सकते। ।885 के वाबे फैक्टरी लेबर कमीशन ने टिप्पणी की कि 
भारत के कारखाना से सारे वर्ष मं दी जान वाली छट््‌टिया औसतन पंद्रह है जवकि इंग्लेंड 
में ।0 अवकाण के अतिरिक्त 52 रविवारों का पूरी छट्टी और 52 शनिवारों की आधी 
छुटूटी र/ती है । इस प्रकार कुल मिलाकर बढ़ा ४8४ दिनो का अवकाश रहता है ।९ इसका 
परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों वी शारीरिक जक्त पूर्णत. क्षीण हो गई। वे बेचारे कभी 
कभी मशीनों से हटते ही और अपने साथियों के कारखाने के दरवाजे से बाहर निकल 
पाने से पहले ही फर्श पर गहरी नीद सो जाते थ । 

इससे भी बदतर बाल यह थी कि 89] तक महिलाओ को भी पुरुषों के समान उतने 
ही लब घंटो तक काम करता पटता था जब्रकि उनके लिए काम के लिए ] घंटे का 
अधिकतम समय निशिचित किया गया था । प्रारभिक भारतीय कारखानों मे काम करने 
वाले बच्चों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नही किया जाता था। ]88! तक बच्चों को 
भी उतने अधिक घटों तक काम करना पड़ता था, जितने घंटे वयस्क व्यक्ति काम करते 
थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे बेचारे थकावट से चूर चूर होकर मशीनों के बीच 
गिर जाते थे। 88] के फैक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के लिए काम के घटों की अधिकतम सीमा 
9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की और बच्चे की न्यूनतम परिभाषा 7 और !2 वर्ष के बीच की 
आयु से की । फिर भी बहुत सारे कारखानो मे बच्चे वयस्कों के समान लंबे घंटों तक काम 
करते रहे ।' 89] के फंक्टरी ऐक्ट ने बच्चों के काम के घंटों प“ें और अधिक कटौती क रके 
उसकी अधिकतम सीमा 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की और बच्चे की न्यूनतम और अधिक- 
तम ग्रायु सीमा भी 7-2 के स्थान पर क्रमश. 9-4 तक बढ़ा दी । परंतु व्यवहार में इन 
दोना प्रावधानों का प्राय: उल्लघन किया जाता था ।* 

रुई पीजने-दबाने जैसे छोटे और मौसमी कारखानों की स्थिति तो आरंभ से ही 
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हुदयद्रावक तथा भयावह थी। 885 के बाबे फैक्टरी लेबर कमीशन ने निर्देश किया कि 
खानदेश के पिजन और संपीडन कायं॑ में अधिकांशत. स्त्रिया और बच्चे ही लगे हुए थे 
और उनके काम के घंटे सामान्य रूप से सवेरे 4 अथवा 5 बजे से सायं 7, 8 भ्रथवा 9 
बजे तक होते थे और जब काम का दबाव बढ जाता था तो उन्हे ४-४ दिनो तक निरंतर 
दिन-रात तब तक काम करते रहना पडता था जब तक क्रि उनके हाथ थककर और 
स्वास्थ्य बिगड़ कर काम करने से इनकार नही कर देते थे ।!" यह तथ्य प्रस्तुत एक साक्ष्य 
के लबे अवतरण में उद्ध॒त है, जिसमे इन उद्योगो में प्रचलित स्थितियों का दुखद वर्णन 
किया गया है और साथ ही एक ओर भारी अभावो को दु:खद कथा पर तथा दूसरी ओर 
क्र लोभवृति पर प्रकाश दाला गया है।!! एक गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपनी 
आखों से देखा है कि ऊंधती हुए मजदर महिलाएं यंत्र की तरह बिनौले यंत्र मे रुई दिए 
जा रही हैं। एक मिनट वे मजदूर महिलाएं छाती से चिपके बच्चे को स्तन चुसवाती हैं 
और दूसरे ही मिनट मशीन मे रुई डालने लगती है |: 

यह स्थिति इस रूप मे तो और भी अधिक असह्ाय थी, इतने अधिक अमानवीय और 
कमरतोड लंबे घंटों की मेहनत से मिलने वाली मजदूरी तुच्छ और किसी भी मानदंड से 
पूर्णत: अपर्याप्त थी। इस अवधि के अधिकाश वर्षों मे बंबई के कपड़ा कारखानो मे काम 
करने वाले पुरुषों और स्त्रियों को मिलने वाला मासिक वेतन सात रुपये से बीस रुपये के 
बीच था ।!३ रुई पींजने और मपीडन करने वाले छोट कारखानो मे लगभग 8 घंटे के 
दैनिक श्रम का पारिश्रमिक 3-4 आने था ।!* इसके अतिरिक्त, और यह तथ्य समान रूप 
से महत्वपूर्ण है, उद्योगो के विकास के और श्रम की उत्पादकता वृद्धि के बावजूद श्रमिकों 
के वास्तविक वेतन मे कोई अतर नही आया ॥* श्रमिकों के वेतन में उस समय भी कोई 
वृद्धि नही की गई जब उद्योग अतिशय सपन्‍न स्थिति में थे, इतने अधिक सपन्‍न कि कई 
एक कारखाने तो चार वर्षो में ही अपनी लागत पूजी चुकान में समर्थ हो गए थे ।!" 

भारतीय राष्ट्रीय नेताओ ने, सामान्य रूप से भारतीय जनता के दुर्भाग्य से द्रवित 
आधुनिक औद्योगिक पूजीवाद की बहुमुखी बुराइयो के प्रति तथा समःज के नए पनपते 
इस वर्ग के शोषण तथा विषम आथिक कष्टो के प्रति क्‍या दृष्टिकोण अपनाया ? यह 
प्रइन एक विशेष महत्व रखता है क्योकि इसके साथ दो विरोधी हित जुड़े हुए है और वे 
दोनों आशिक रूप से भारतीय होने के कारण राष्ट्रीय है । यह एक व्यापक परिमाण में 
निर्धनता का प्रत्यक्ष निदर्शन था जो पर्याप्त सीमा तक स्वय भारतीयो के ही एक वर्ग 
की लोभ लालसा की उपज थी। उदीयमान राष्ट्रीय नेताओं की श्रम नीति के विस्तृत 
विद्लेषण से पूर्व तीन महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम, |9वी शताब्दी 
के अंत तक भारतीय नेताओं की किसी स्वतंत्र श्रमनीति का विकास नही हुआ था, वह 
अधिकांशत: भारत स रकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थितियों के नियमन अथवा सुधार 
के लिए किए गए प्रयत्नों की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रकट होती थी । द्वितीय, नेताओं के 
दृष्टिकोण के विश्लेषण के लिए कुछेक नेताओरों में श्रम समस्याओ के प्रति विचार- 
अभिव्यक्ति का अभाव इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीधी व खुली टिप्पणी भ्रंतिम, 
अधिकांश रूप में आंशिक अथवा पूर्णतः भारतीय पूजीपतियों के स्वामित्ववाले आधुनिक 
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कारखानो में नियुक्त श्रमिकों के प्रति तथा पूर्णरूपेण विदेशी स्वामित्ववाले बागान 
और रेलो में लगे श्रमिकों के प्रति भारतीय नेताओ का दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूप से 
भेदभावपूर्ण था । 


फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, /88 


यह सचमुच आवचर्य जनक तथ्य है कि भारत में पजीनिष्ठ औद्योमिकता की बुराइयो की 
उमग्रता को शात करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने का प्रथम प्रयास इग्लेंड की ओर 
से ही हुआ । उग्लेंड के परोपकार ओर सेवा ब्रतधारियों तथा वस्त्र उत्पादको ने एकजुट 
हांक्र भारतीय कारखानो मे नियुक्त स्त्रियों और बच्चो के स्वास्थ्य सरक्षण की कान नी 
मांग वी ।! ससद सदस्यों तथा मा्ेस्टर वाणिज्य मडल जैसी लोक सस्थाओ द्वारा अपने 
तौर पर लगातार प्रताडित भारत राज्य सचिव की प्रेरणा तथा उनके अतिम निर्देश से 
ब॒बर सरकार ने 25 मार्च [875 को बबई की फैक्टरिया के मजदूरों के कार्य की स्थितियो 
की जाच पड़ताल करने के जिए तथा उनम सुधार के उपायो को सुभाने के लिए एक 
आयांग की नियुक्ति की ।” आयोग किसी सर्वेंसम्मत निष्फ्षं पर न पहुच सका और इसके 
प्रतिवेदन पर केवल अध्यक्ष तथा एक अग्य सदस्य डा० ब्ननी ने हस्ताक्षर किए। दस 
आयोग 9 प्रतिबदत में 4  |भाव दिए गए थे एक साधा रण कानून बनाया जाए जिसके 
अतर्गत एव वयरत्त श्रमिक के व दिन में ।2 घटे झायंकाल की व्यवस्था हो, इसमे एक 
घटे का विश्वाम अववाश भी सम्मिलित है । सप्तार में एक दिन के अवकाश की व्यवस्था 
ही । ४ वर्ष से नीचे की आयु के बच्चा के वा रखानों मे काम करने पर पात्रदी हो और 
बच्चों के (8 से ।# वर्ष तक की आयु के ) कार्य के समय की सीमा 8 घटे प्रतिदिन हो ।?* 
आयाग ऊक॑ अन्य सात सदस्यों ने, जिसमें 6 पर्याप्त आश्चर्यजनक रूप में कपास उद्योग पजी 
निवेशक थे, कारखानों क॑ सचाजन में किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप का विरोध 
किया ।१९ बबई सरकार क॑ हाथ में इस विषय मे आगे कोई भी कार्यवाही न करने का 
बहाना आ गया । सरतार की युक्ति थी कि आयोग न सरकारी हस्तक्षेप के लिए कोई 
समुचित आधार नहीं जूटाया ओर वतमान परिस्थितियों में सरकारी हस्तक्षेप से बबई 
क॑ पनपते उद्यागों का लाभ क॑ स्थान पर हानि हाने की ही सभावना अधिर है |?! 

भारत मे फैक्टरी कानु« बनाने की चिल्लाहट न अब इस्लेड मे तेजी पकड ली।”” 
इसके अतिरिक्त कुछ भा रतीय ताक परोपकारिया वी गतिविधि से इस माग को और अधिक 
बन मिता। इन भारतीय लोग परोपक्रारिया में सोराबजी जापुरजी बगाली अग्रगण्य 
थे। इन्होन फैक्टरी कानत के लिए बिल का प्रारूप फैक्टरी में काम करने वाले वयस्क 
पुरुषों क॑ प्रतिदिन के कार्यकाल की सीभा ।] घट, स्जियो के प्रतिदिन के कार्यकाल सीमा 
[0 घटे, और बच्चो के प्रतिदित कार्य समप्र की सीमा 9 घटे का निर्धारण करने वाला, 
इन घटो में एक घटे का अवकाश भी सम्मिलित था, तें+ करके आादोलन को बडा 
भारी बल दिया। अस्तु भारत सरकार ने उन्हें बबई विधान परिषद मे इस बिल को 
प्रस्तुत करने की अनुमति ही नही दी। 'फक्टरी कानून के समर्थक अन्य स्थानीय लोक 
परोपकारियो में था पूना वा परोपकारी समाचारपत्र जानोदय। उसी समय हल्की 
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फुल्की हलचल स्वयं श्रमिक वर्ग मे भी उभरती दिखाई दी । उदाहरणार्थ, राघव सवाराम 
ने, जो स्वयं एक श्रमिक था और डी० चमनलाल के अनुसार प्रथम श्रमिक नेता के रूप में 
उदित हुआ था, फैक्टरी कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया तथा उसने 578 
श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन सरकार को भेजा जिसमे काम के दिन 9 घटे फरने 
और सप्ताह मे एक दिन क॑ अवकाश की व्यवस्था की माग वी गई थी । * बाद में बालाजी 
रामचंद्र फाकड ने 634 श्रमिको द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य ज्ञापन प्ररतुत किया था। ९ 

भारत और इंग्लेड मे आदोलन के फलस्वरूप और उसी समय भारत में पजीपति 
हितों ढ्वारा किए गए प्रबल विरोध को देखते हुए भारत सरकार न 7 नवबर 879 को 
भारत के गवर्नर जनरल की परिषद मे एक नरम प्रकृति का बिल प्रस्तुत किया । बहत 
सारे परिवतंनो द्वारा शक्ति क्षीण किए जाने के उपरात यह बिल 'इहियन फैक्टरी ऐक्ट 
---88' से रूप मे कानून बन गया। कानन का प्रमुख सबंध श्रमिक बच्चों की समस्या 
से था। इसके अनुसार बच्चों को श्रमिक रूप भें रखने की न्‍्यूनतम आयु सात वर्ष की 
निर्धारित की गई थी और 7-2 वर्ष के बच्चों को 9 घटे प्रतिदिन से अधिक समय वा रये 
करने की अनुमति नही थी । उन्हे प्रतिदिन इन 9 घटो से अलग एक घटे का अवकाश 
देने की तथा महीने मे चार दिनों के अवकाश देने की दस कानून म॑ व्यवस्था थी । एक्ट 
में खतरनाक मशीनों के लिए समुचित वाडा बनाने और सबधित स्थानीय सरकार को 
दुर्घटनाओं की शीघ्र ही रपट करने की भी व्यवस्था थ्री। ये सारी बाते केवल उन कार- 
खानों पर लागू होती थी जो मशीनी शक्ति का प्रयोग करते थे, सौ अथवा दससे अधिक 
श्रमिकों को नियुक्त करते थे और वर्ष में चार महीनो से आऑधिक समय तक चाल रहत थ । 
नील के कारखानों, चाय और काफी बागानो को विशेष रूप प्‌ इस कानन की सीमा से 
बाहर रखा गया था ।-” इसके अतिरिक्त पुरुषों आर महिलाओं ते काम के घटो का भी 
नियमित नहीं किया गया था । 

इस प्रकार ]88] का इडियन फंक्टरी ऐक्ट सर्व था प्रारभिक और सभी व्यावह्यरिक 
दृष्टियो से साधारण ही था। इस तथ्प को स्वय सरकार ने अनेक शब्दों में रवीयार 
किया। र॒थानापन्‍न सचिव ने स्थानीय सरकारो को एक परिणत्र जारी करते हए लिखा 
इस ऐक्ट को बनाते समय मिलमालियो के, व्यापारिक संगठनों के तथा अन्य सरथाओ के 
प्रतिनिधित्व को बडी ठी सावधानी से महत्व देते 7० उसका ध्यान रखा गया है । इस 
उद्देश्य को लगातार ध्यान में रखकर इससे अधिक हलका तानून बनाना सभव ही नहीं 
था। 

फैक्टरी कानन बनान के लिए प्रार भिक संघर्ष के प्रति और उसके फलस्वरूप ]/8४] 
का इंडियन फैक्टरी ऐक्ट बन जान के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया लगभग पूर्ण रूप 
से बबई प्रात तक ही सीमित थी। इसे अनुनित भी नहों माना जा सकता क्योंकि इस 
विषय से जुदा सारा मतभेद प्रमुख रूप से वबई वी कपड़ा मिलो स हो सबधित था तथा 
कुल मिलाकर कारखानो के कर्मचारियो की कर्यस्थिति में सुधार की दिशा मं किए जा 
रहे प्रयत्नो की उपेक्षा करने वाता अथवा विरोध्री था । उदाहरणाथ यह उल्लेखनीय है 
कि बंबई प्रात के अधिकाश राष्ट्रवादी नेता, दादाभाई नौरोजी, एम० जी० रानाडे, 
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के० टी० तेलंग और फिरोजशाह मेहता, तथा भ्रन्य प्रांतों के राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय 
अस्तित्व मे आ रहे निम्नस्तरीय श्रमिक वर्ग के संबंध में अपने विचार प्रकट नही किए । 
बबई के अग्रणी जननेता वी ० एन० मांडलिक ने, जो 875 के बाबे फैक्टरी कमीशन के 
एक सदस्य भी थे, श्रमिकों के हित मे कानून बनाने के विरुद्ध बहुमत के साथ अपना मत 
दिया । यदि बंबई के 'मराठा' और 'इंदु प्रकाश/ और बंगाल के “बगाली' और “अमृत 
बाजार पत्रिका सपादकीय टिप्पणियो को उनके निजी विचार माना जाए अथवा इस 
प्रकार की टिप्पणियों के अभाव को ही उनके विचार के रूप में दखा जाए तो स्पष्ट हो 
जाएगा कि इन पत्रो के ये सपादक क्रमशः बंबई क॑ युवक नेता तिलक अगरकर और 
चंदावरकर तथा बगाल के एस ० एन“बैनर्जी तथा घोष बंघु, एस ० के० घोष तथा मोती- 
लाल घोष, श्रमिकों के हितो के प्रति उदासीन ही नही थे अपितु विरोधी थे। 

जहा तक भारतीय समाचारपत्रो का संबंध है, केवल थोड़े से ही, सह्दी गिनती के 
तौर पर बबई के केवल चार, समाचारपत्रो ने ही श्रमिक हितों का समर्थन किया । इन 
पत्रों ने ।874 के ब्रिटिश फैक्टरी ऐक्ट के समानातर इडियन ऐक्ट बनान की वकालत 
की | 'अखबारे सोदागर न 24 नवबर |874 के अंक में लिखा : मिलमालिक निर्धन 
श्रमिकों की निश्ेरत 7! दुरुपयोग करते है और उनसे निर्देयतापूर्वक काम लेते है । 
श्रमिको को सप्ताह में कम स॑ कम एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए और उनके काम 
के घटे प्रात 7 बजे से साय 5? बज तक होने चाहिए ।?१ “लोकमित्र' ने 29 दिसवर 
878 के अक में भिनमातिकोी को उसकी रवार्थाघता के लिए निंदा की और सरकार स 
श्रम के घटों में समु नित कटोती करने का अनुरोध किया ।*" रास्त गोफ्तार ने 29 दिसवरर 
878 के जक में और |9 जनवरी के अक में एस० एस० बगाली के बिल के प्रारूप को 
पूरा समयन दिया ।!! दस यत्र ने 7 दिखबर ]879 के तथा 7 नवबर ,80 के अरो मे, 
7 नवबर 880 के इडिपत स्वैक्टेटर के अक और 22 मार्च 88। के अखबारे सोदागर 
क॑ अऊ के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत फैक्टरी बिल का समर्थन किया ।११ 4२३ दया ओर 
मानवता के भावों से ही द्रवित इन थोड़े से समाचारपत्रों मे भी थोडे समय के बाद शीघ्र 
इस क्षेत्र को छोडने की प्रवृति दिखाई दी। 879 मे ही लोकमित्र लेबर कानून का 
ग्गोधी बन बैठा ।'* इंडियन स्पेक्टेटर 7 नवबर 880 के अक में पहले ही इन शब्दो में 
विरोध प्रकट कर चुका था: वयस्क श्रम के मामले में अनुचित हस्तक्षेप मिलो की 
आतरित आ्िकता में अनुचित हस्तक्षेप । यहा तक कि अगले वर्ष सरकारी बिल का 
समर्थन करते करते यह पत्र विरोधी खेमे मे चला गया ।'* 'अश्वबारे सौदागर भो फैक्टरी 
कानन के समर्थन में कभी कभी भटक जाता था।* केवल “रास्त गोफ्तार' अत तक 
श्रमिकों के उदृश्य के प्रति सच्चा और ईमानदार बना रहा।!” बगाल के केवल एक 
समाचारपत्र 'सोमप्रकाश' ने ।88] के फैक्टरी ऐक्ट बनने हा समर्थन किया |» स।बे- 
जनिक समस्याओं में पूना सावं जनिक सभा अकेला सगठन था, जिसने साप्ताहिक अवकाश 
लागू करने की तथा वयस्कों के काम के घटे सीमित करने की वकालत की। यह दूसरी 
बाट है कि इस सरथा ने भी 879 के बिल के प्रारूप की उस समय आलोचना की ।* 

इसके विपरीत दुसरी ओर भारतीय समाचारपत्रों की प्रबल बठुसंख्या ने किसी भी 
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फैक्टरी कानून की आवश्यकता को बडी ही प्रचडइता से नकार दिया और कानून की 
पुस्तक मे टस विषय पर अवाछनीय किसी कानून को सम्मिलित करने की चेष्टा का 
चिल्लाकर विरोध किया तथा उसकी भत्संना की। ]875 में जामे जमशेद', 'बबई 
समाचार और 'अरुणोदय' ने बाबे फेक्टरी कमीशन की नियुक्ति का इस आधार पर 
विरोध किया कि इसकी कोई आवश्यकता ही न थी |!" जबाएस ० एस ० बंगाली न ।878 
में फक्टरी बिल का प्रारूप सामने रखा तो बबरई तथा अन्य प्राता के राष्ट्वादी समाचार- 
पत्रों न उस पज से असहमति प्रकट की ।/ ब्राह्मों समाज के त्रातिकारी और सुधारक वग 
वे प्रवतता यगाल के 'ब्राद्मा पब्लिक ओपीनियन ' पत्र न भी 27 फरवरी !879 को यही 
दण्टिकाए प्रकट किया कि कारखाना 3 मंचारियों के लि! सरक्षक कानन वी सवा हो 
का आवशध्ययता नही है । अमृत बाजार परतिका ने अपने ॥6 मार्च 880 ? अक मे 
अग्नी सामान्य उम्रता से बंगाली के प्रयासो की खितली उदार्द । 

नवबर 879 में विधान परिषद में सरयारी फंक्टरी बिल के प्रस्तुत हाने का, तद- 
नुम'र उस पर प्रवर समिति और परिषद के विचार-विमर्श का और उसक॑ फलस्वरूप 
।86] म फैक्ट री ऐक्ट के काननी रूप लेने करा भारतीय प्रेस ने चीख चिल्ताहट द्वारा 
ग्रपनी असहमति दिखाकर विरोध ही किया । चोटी के राष्ट्रवादी तथा समाजसुधार के 
समर क्त एत्रों उद प्रताश/ (22 मा ]880, 2] मार्च 80] और 4 अगस्त ।४६4), 
गुजराती (28 नवबर [850 और 27 मार्च 888), उडियन' 'स्पैक्टेटर' (20 मा 
]88]) नटिव जोपीनिप्रन” (27 मार्च और 9 जून 88) और ज्ञान प्रकाश (30 
जुन ।88) ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया ।'' पूना सावेजनिक सभा की सामान्यत 
सम्मी त्रमासिक पत्रिका ने, जो उस समय बबई के दशभततो की अभिव्यक्ति का मच बनी 
हर थी, घाषणा की फैक्टरी श्रम को निर्मास्ित करने के लिए जहाननी कार्यवाही का 
लेशमात्र भी औचित्य नहीं । ** उस समय बाल गगाधर तिलक द्वारा सपादित “मराठा! 
ने )3 मार्च 88] के अक में इस कानून क॑ विरूद्ध प्रचद विरोध प्रकट किया। बगाल के 
दो अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रो, अमृत बाजार पत्रिका और जगाली', न ब्राह्मो 
पब्लिक ओपीनियन के समान इस कानून की भम्सेना की ।४ दजाहाबाद के “हिंदी प्रदीप 
ने भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किए ।*४ कुल प्रिलाकर बवई और बंगाल के अन्यान्य 
अमख्य समाचारपत्र इस बिल और उसके अनिम रूप 88! के द्तियन फंक्टरी ऐक्ट, 
के विरुद्ध साम्टिक राग अलापने में उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हो गए ।/ 

उस समय के आलोचको ने फंक्टरी कानून के क्रिद्ध ऐसे ऐसे मजेदार और अनोखे 
तर्क प्रस्वत करिए कि जो अपने निष्कर्ष में आज के पाठक को सुनने में यदि जगली और 
घणित नहीं तो भद्दे अवब्य प्रतीत होगे । उदाहरणार्थ, फंक्‍्टरी कानून की अनावश्यक्ता 
को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत एक तक था : 'रबय श्रमिकों की ओर से न तो 
कोई माग पेश की गई है और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त है । 
इन आलोचकों के अनुसार श्रमिक तो नितात स्वेच्छा से ही लब्रे समय तक कार्य करने 
को सहमत है|” अमृत बाजार पत्रिका ने | 2 नवबर 880 के अ्रक में इस दृष्टिकोण 
को सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया . 'पदि श्रमिकों पर कारखानो में भारी अत्याचार 


श्रमिक वर्ग का उदय 2०३ 


होता है तो वे और कही नौकरी क्यो नही ढूढ लेते ? वे नौकरी स हटाए जान से दरत 
क्यो है ? अत यह स्पष्ट है कि 'जुलुम' होते पर भी वे नौकरी म वन रहना चाहते है ।' 
इससे पूर्व इस पत्र न 6 जनवरी 880 के अक में लोकोपफ्रारकों को अकारण परत 
स्वंथा उपयुक्त सलाह यह दी कि वे सरकार पर कानून बनाने के लिए दवाब डातन व 
बदले श्रमिकों के पास जाए और उन्हे नौररी छो ने के लिए प्रेरित यर । 

इस सबध मे प्रस्तुत दूसरा तक यह था कि फंक्टरियां मे काम करन वाव यम्पो, 
स्त्रिया और बन्चों का किसी प्रकार की बाहरी सहायता री जावदयकला नहा । नग 
किए जाने की बात तो दूर रही, वस्तुत उन्हें अपने स्वासिया से सदव्यवरार हो मियता 
है ।/' यरट बात जोर दकर पही गई हिवदरिद्र ऑर दुखी न हा3र तृ ना मत ठप्टि 
सेंसपन्‍न और रवस्थ है।यह भी ध्यान देन याग्य टे कि टन आजाची ठ्र,ऋ। टावा 
विया गया कि फक्टरी का काम श्रम सापेक्ष नही क्योंति कारतान का श्रम 7४३ जौ 
सरत प्रवति की हाने के कारण भारतीय श्रमिका में अधिक जाकप्रि हे आा + #ऊझ 
प्रति ता विशेष रवि रखते ह_ै। भारत के शासका पर सदंव दस देश पर वि? । औऑ२ 
सवथा चनुपयुक्तल सस्वाओं 4] वाबन रा गलती करने वा आराप लगाव हाते। | 
भारतीय सामाजिक संगठन | व्यावहारि # सम ज्ञान के अभाव वी प्रसट व रत ह_ टन 
समीक्षा का कथत था कि यदि विदेगी शासक बद ते मे देश कर दरिद्रता का ८ वान मे 
रखते तथा भारतीय ससाज और भारतीय श्रमितां को वास्त॒तरित्ष आवश्यय्गा/औप | 
युति का प्रयत्न करते ता २2 ३ बिदित छाता कि उनके अगो की रघपक्षा और विश झावद्रा 
मुक्नि पान की अपकल्ता भ्रविक् ज्वतत और मह्त्वपृण उनको समस्या अनतात जे अनाज 
जोर उस अवाज + स्यरीदन के सा उना व ग्रभाव की ही थी। " श्रम कान न वे समीक्षा 
के अनुपार भारत मे जाथि। गिवियि के अन्याय क्षेत्रो म लगे ्रमिताजोशग्रपक्षा 
यारख।ना मे त्ग तमित्रों की दशा निश्चित रूप से बेहतर थओो।?! 

बन्चा ज॑ सब में यट वात विशेप रूप स सत्य थी क्योकि उन्‍हें आारखाना थी अपेक्षा 
बागान खेती मे ग्रतवा काय वे अन्यान्प रयानो पर अधिक लबे घटों तव वाम करना 
पड़ता बा। नटिव आयानिपर्ता ने तो अपन 29 दिसबर ]878 के अक मे जह। तर 
लिख डाला कि रक्त जाने वाले वन्चो की अपेक्षा कारखाना मे काम + रने वा? बच्चो 
का स्वास्थ्य प्रधिव अच्छा है।' $ पूना सावंजनिक सभा के जरनल क जुलाई |8७| वें 
अक में फैक्टरी लॉजिस्लशन न दृडिया! के पग्रज्ञातनाम लेखक ने इसस भी जागे वढकर 
यह लिखा “कारखाना में वाम करने वाजों ने अपने काम को कभी भारी कष्टदायक 
तथा थकाने वाला नही समझा । ?' लेखक महोदय ने आगे लिखा : “फैक्टरी कानन से 2 
वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों को नौकरी से हटा दिया जाएगा क्योतिं मालिक उन्हें 
नौकरी मे रखकर इसपैक्टर के अवाछनीय दुः्खदायी हस्तक्षेप को क्यो पसद क -गा। ४४ 
इस कारण से अथवा फैक्टरी ऐक्ट मे निहित व्यवस्था क पालन से मिला जुजा अनिवायय 
परिणाम यह होगा कि जिन भाग्यशाली बच्चो की नौकरी जारी भी रखी जाएगी उनके 
बेतन मे भी कटौती कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप पहले से ही अभावग्रस्त श्रमिक 
परिवारो को अपने उन बच्चो को रोटी के ट्कडें से वचित करना पडेगा तथा वे बच्चे अपने 
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माता-पिता पर भाररूप हो जाएंगे ।* जहां तक बच्चों का सबंध था, इन झ्रालोचकों 
के अनुसार इस ऐक्ट का निकृष्टतम परिणाम यह होगा कि बाल अपराधो की संख्या मे 
तेजी से वृद्धि हो जाएगी क्योंकि फैक्टरी की नौकरी से हटाए हुए लड़के या तो भीख 
मागने पर, या उधार मागने पर या चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे ।*” 

फेक्टरी कानून के विरुद्ध राष्ट्रवादियों की प्रबलतम आपत्ति का आधार यह विश्वास 
था कि यह कानून लंकाशायर के कारखानो के मुकाबले भारत के पनपते सूतो वस्त्र उद्योग 
के उत्पादन व्यय मे वृद्धि और उसके फलस्वरूप उसकी प्रतियोगिक सामथ्य मे छारा करके 
इस उद्योग के विकास को बाधित करेगा ।?” कुछ राष्ट्रवादियों न तो इसे विनाश के दैत्य 
का दरजा दे डाला। 3 मार्च 88] के अक में 'मराठा ने विलाप करते हुए लिखा : 
“भारत का शिशु उद्योग डूब गया है। कुछ एक भारतीय नेताआ नं तो खले तौर पर 
दृढता से यह स्वीकार किया कि औद्योगिक विकास की बडी भारी आवध्पकता दृष्टिगोचर 
करते हुए कारखानो के मजदूरों के हितो का बलिदान भी करना पड़े तो उसम €रिसी 
प्रकार का सकोच नही करना चाहिए । उदाहरणायें , 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 2 सितबर 
]875 के अंक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा इस पनपते उद्योग का गला घोटन 
की अपेक्षा कारखाने के कम चारियो की अपेक्षाक्रत बढ़ी हुई मृत्यु दर ही वाछनीप है ।'*' 
जब एक बार हमारे उत्पादन व्यवस्थित हो जाएगे तो हम इन श्रमिकों की सुरक्षा का 
उपाय भी ढुढ लेगे ।** इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि कमंचारियों के दृष्टिकोण 
से भी यह कानून हानिप्रद है क्योकि इसका परिणाम सोने का अडा देने वाली मुर्गी को 
मारना होगा। सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर लगी किसी भी प्रकार की पात्रदी का 
बदले मे यह फल होगा कि स्वय कमं चारियो की आय के और उनकी आजीविका के साधन 
प्रभावित होगे ।४० 

कई एक भारतीण लेखको ने शातिपूवंक चल रहे निजी औद्योगिक उद्यम म खतरे से 
भरे हुए राज्य के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पर आपत्ति को ।९! उनके अनुसार उपयुक्त ढंग यह 
था कि स्वामी और सेवकों के कगडो को आपसी सौहादं से ही सुलभन दिया जाए ९१ 
भारतीय नेताओ ने दृढतापूर्वक कहा कि यदि सरकार किसी भी स्थिति में इस संबंध मे 
कानून बनाने पर नुली हुई ही है तो यह कानून सारे तिटिश भारत में लागू होता चाहिए 
ताकि बंबई प्रात के भारतीयो के स्वामित्ववाल उद्योगो के विरुद्ध अन्यान्य प्रातो के अगरेजो 
के स्वामित्ववाले उद्योगों को किसी प्रकार का लाभ न पहच सक॑ और दोनो में किसी 
प्रकार का भेदभाव न हो ।१* इसी प्रकार यूरोपियों के स्वामित्ववाले चाय और काफी 
बागान, नील के कारखानों तथा इंग्लेड को कच्चे माल के निर्यात का सवधध॑ न करने वाले, 
कपास पीजने और घनने वाले छोटे कारखानों को इस कानून की सीमा से बाहर रखने 
पर भी आपत्ति की गई। यह भेदभाव उस स्थिति मे और भी अधिक अरुचिकर था जबकि 
रुई पिजने-धुनने वाले छोटे कारखानों में तथा चाय और नील के क्षेत्र मे काम करने वालों 
की स्थिति बंबई के आधुनिक कपडा मिलों की कमंचारियों की स्थिति से अधिक विषम 
थी। फलत: यह कहा गया कि लोकसेवा पर तुली हुई सरकार को सहायता की अपेक्षा 
रखने वाले भा रतीय उद्योगों की सावधानी के साथ देखभाल करनी चाहिए ।५% 
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इस स्थिति में यह प्रइन उत्पन्न होता है कि आखिर भारत सरकार फैक्टरी ऐक्ट को 
कानून वा रूप देन के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी ? जितने भी भारतीय लेखकों ने व्याव- 
हारिए रूप से दस विपय पर कुछ चर्चा की है, उन सबका एक यही उत्तर था कि भारत 
सरवार लकाझ्ायर के ईप्यालु रईमो के, अनुचित होने के बावजद, प्रवल और असहा 
दबाव क अतगंत ही यह सब कुछ कर रही है। लवाणायर के ये ईर्ष्यालु रईस लोकहित 
और उदारता के छद॒मवेश में भारती? वरत्रों को महंगा बनाकर भारतीय प्रतियोगियों 
को पग॒ वनाना चाहत हे ।"' प्रमाण के रूप म, इंडियन स्पेक्टेटर न ऐक्ट के अतिम रूप 
में कानून का रूप यहण कर लेने के समाचार पर अपन 20 मार्च 88 के अक में व्यग्यात्मक 
रूप स बयार्ट दते हुए लिखा : 'माचेस्टर के जशैतानो द्वारा प्रेग्ति कुछ अदूरदर्शी उत्साहियों 
की चीखा-पुकार और लोकापकार का दभ भरने वाली सार्वजनिक भत्संनाओ को मूर्छा- 
ग्रस्त सरकार द्वारा रोक पाना सा भव नही हुआ है ।'7 ब्राह्मा पश्तिक ओपी नियन ने 24 मार्च 
[88| के अक में बडा ही तीखा ओर स्पष्ट निर्णय दल शब्दां मे दिया “माचेस्टर ने भारत 
वे सूती वस्त उद्योग पर उपटपूर्ण विजय प्राप्न कर ली ।! 

प्रथम :दियन फैक्टरी ऐक्ट के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी घटनाओं से कुछ भार- 
तीय विवारा ने रितिक निष्कर्ष निकालने मे दर नहीं की। कु स्वर वाली अमृत 
बाजा* पत्रिका ने अपन ।7 मार्च 86[ के अब मे लिखा भारत क्या है ? माचेस्टर 
की कपास उत्पादक संपत्ति डी तो है। भारतीय रथत क्या है ? माचेस्टर के उपयोग के 
लिए कपास उगाले हतु बला गई जानवरों की एक किस्म ही तो । पूना के राष्ट्रवादियो 
वी नई पी री के प्रवक्‍ता मराठा ने अपने ।3 मार्च 88] के अक में क्र होकर लिखा 
टुसस स्पाट प्रकट होता है वि उतने अधिक दीघंकाल से हम पर किस लिए शासन किया 
जा रहा है अर्थात भारत पर भारत के रित में ज्ञासन नहों किया जा रहा प्रत्यृत इग्लेड 
के चलो के लिए इस देश पर शासन किया जा रहा है। भारतीयों को यह समझ लेना 
चाहिए कि वे विजित राप्ट है और उन पर विजित राष्ट्र पर किए जाने काने शासन के 
अतिरिक्त और किसी भी रूप में शासन नहीं किया जा रहा। * इस पत्र ने भारतीयों से 
अनुराब किया कि सरकार +। जापन देना छोडिय तथा अपना उद्धार स्वत्र आप 
की वए । इस पत्र की राव में आत्मचेष्टा का एक प्रभावणाली पर था, वद्रिष्यार। अतः 
इम पत्र न भारतीयों से अपीस की कि आउए हम सगठित हो जाए, हम दृढ निश्चय करें 
कि /म माचेस्टर के वरत्र घारण नहा + रेगे” यदि हम यह सब कर लें तो सरकार के 
संकड़ा फैक्टरी कानून हमारे उद्योगो का बाल भी राका नही कर सकते । हा, यह दूसरी 
बात है कि सरकार स्वय ही हमारे उद्योगों को बद करने का साहसिक पग उठा ले। 

“मे मार्नेस्टर के व्यापारियों को भारत से कपास न लेने दे ।"" 


489 का फैक्टरी ऐक्ट और राष्ट्रवा . प्रतिक्रिया 


मिल के उ्मंचारियों की सुरक्षा के लिए बने ]88 के इंडियन फैक्ट री ऐक्ट वी अपर्याप्तता 
ने इसके पास होने के तुरत बाद ही उसमे सशोवन के लिए आदोलन को और अधिक 
भडकाया । स्पष्ट कारणों से लोकोपकारी महानुभाव तो कानून को व्यवस्थाओ से नितांत 
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असंतुष्ट थे ही, फिर यह ऐक्ट लंकाशायर के उत्पादकों को भी संतुष्ट न कर पाया 
क्योंकि वे भारत मे बढले हुए सूती बस्त्र उत्पादन तथा भारत मे ब्विटिश बस्त्र के निरंतर 
गिरते आयात के कारण घबराए हुए थे। 

882 में बंबई सरकार ने अंगरेजी कारखानो के इस्पेक्टर मीडे किंग को बत्रई 
प्रात मे कारखानो की कायेप्रणाली की जाच पडताल के लिए निमत्रित किया। उसने 
कारखानो मे बहुत सारी गलत बातो को प्रचलित पाया और वतंमान कानन को अपर्याप्त 
घोषित किया ।“ उसने स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुभाव भी दिए । 23 मई ।884 
को बबई सरकार ने सुभावो की व्यावहारिता के अध्ययन्त के लिए और समस्त विपय पर 
पूर्ण विचार के लिए एक अन्य आयोग की नियुक्ति की | आयुक्‍तो ने, जिनमे चार सिल- 
मालिकों के प्रतिनिधि थे,-- मूल कानन में सशोधन की सिफारिश की। उन्होने निम्न- 
लिखित व्यवस्थाए जी डने का सुझाव दिया बच्चो के और स्त्रियों के काम के घटों की 
अधिकतम सीमा क्रमश 9३२ और |३3 घटे निर्धारित हो | उन्हे महीने में चार दिनो 
का अवकाश मिले । बच्चो की न्यूनतम और अधिकतम आयु त्रमश 9 और ।4 वर्षो तक 
बढाई जाए ।" भारत स रकार को आगय्रोग का प्रतिवेदन कार्यवाही करने के लिए भेजा 
गया परंतु वह वर्तेमान कानून में सामान्य सशोधन से सहमत नहीं थी अत उसने उस 
समय इस सबंध में आगे और कोर्द भी कार्यवाही नही की |! 

परतु मामला यही रुक नहीं गया । एक बार फिर इग्लेंड मे एक तीव्र आदोलन उठ 
खडा हुआ जिसकी माग थी कि भारत में कठोर इस्लिश फैक्टरी कानून लागू किया जाए। 
संसद सदस्यो ने बार बार हाउस आफ कामस में और उसके बाहर इस विषय को 
दोहराया । वाणिज्य मडल को यह तथ्य जानकर भारी निराशा हुई थी कि भारत मे 
कपास कर हटाने पर भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास में किसी प्रवार की कोई 
बाघा उपस्थित नही हुई । अत उन्टोने राज्य सचिव से अनवरत रूप से मप्ग की और 
उसके बदले मे राज्य सचिव ने भारत सरकार पर इस सबंध में कायवाही करन के ।लए 
निरंतर दबाव डाला ।?? 

इस समय दस स्थिति में एफ नया तत्व देखने में आया। दस समय न्याय और 
अधिकार के स्थान पर उपकार और मानवता की दुृहाई दते हुए नितात दब स्वर मे 
श्रमिक धीरे धीरे स्वयं ही अपनी मार्गे पेश करने लगे। डसके साथ ही इन मांगों का 
रूप सरकार से आगे आने और श्रमिकों की सहायता करने वी विनीत विनतियों का था । 
मजदूरों द्वारा अथवा मजदूरों वी ओर से सचालित आदोलनो के प्रेरणा स्रोत एन० एम० 
लोखडे थे । उन्होंने 880 मे 'दीन बध्‌' नाम से एक ऐंग्लो-मराठी साप्ताहिक पन्न चलाया 
और कारखाने के कमंचारियो के हितो को ही उस पत्र का उद्देश्य बना दिया ।** उन्होंने 
नवंबर 884 मे बबई के कपड़ा कारखानों के कर्म चारियो के दो सम्मेलनों का आयोजन 
किया जिनमे कम चारियों ने सर्वेसम्सति से निम्नलिखित मागो के प्रस्ताव स्वीकार किए : 
सभी कारखाना कमेंचारियों के लिए रविवार का अवकाश रहना चाहिए। सभी कमं- 
चारियों के काम के घंटों की सीमा! प्रातः 63 बजे से सूर्यास्त तक रहनी चाहिए | दोपहर 
को आधे घंटे के अवकाश की व्यस्था रहनी चाहिए। पिछले महीने के श्रम का उपाजित 
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चेतन अगले महीने की 5 तारीख को मिल जाना चाहिए। औद्योगिक दुर्घटनाओं की 
क्षतिपूति की व्यवस्था होनी चाहिए । इन मागो को 5500 श्रमिको द्वारा हस्ताक्षरित एक 
ज्ञापन में सम्मिलित किया गया था और उस ज्ञापन को उस समय अपने को श्रमिक संघ 
के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले लोखडे ने अक्तूबर 884 में बंबई फैक्टरी आयोग 
को भेजा था ।”* परवर्ती सात वर्षो में लोखडे तथा अन्य महानुभाव सम्मेलनो और ज्ञापनो 
के द्वारा श्रमिकों की मागो पर कानून बनाने के लिए सरकार पर बराबर दबाव डालते 
रहे ।$ लाखड के प्रयास को भारत म॑ प्रबल श्रम आदोलन का प्रारभिक रूप मानना 
अआतिमूलक 2टोगा क्योकि वास्तव में यह आदोलन कदापि न था।* जैसा कि उनकी 
पत्रिका के जीपेक के शब्दार्थ से छी घांपित है, लोखई महांदय श्रमिकों के मगठक नेता 
नही थे, वह तो केवल श्रमिकों के हितेच्छ मित्र थ ।? अत. लोखडे को न तो क्रातिकारी 
नेता मानो गया और न ही उन्हे क्रिसी प्रकार सरकार द्वारा दडित किया गया । जबकि 
नील उद्याग गे सबंधित आदोलन के आयाजको तथा सहायको को दडित किया गया था, 
उन्हे 890 के फैक्टरी कमीशन का स्थानीय सदस्य नियुक्त कर दिया गण | 

इस सबंध में यहा यह भी उल्लेखनीय है कि जब कभी भारत में फैक्टरी कानून जारी 
करने के लिए इग्ले / के आदोलन छिडा, भारतीय और पिटिश उत्पादको ने भारत मे 
राज्य के हस्तक्षेप के विम्द्ध तत्काल प्रबल जवाबी आदोलन छोट दिया । उनके हारा 
प्रस्थापित लक थ भारतीप श्रमितरों को किसी प्रकार के कानूनी सरक्षण की अपेक्षा 
नहीं। विसी भी प्रकार के नए वानून से देश के शिकश्ष उद्योगों के क्षतिग्रस्त होने की ही 
सभावता रै। अत उस प्रकार के नाजुक मामले में बाठढरी जोगों को हस्तक्षेप करने का 
कर्ईड अधिकार नहीं ।?* 

इस ओर से एक दबाब और उस ओर से दूसरे दबाव से आकुल-व्याकुल भारत 
सरकार ने अतत 88] के फंक्टरी ऐक्ट में सशोधन के लिए 3] जनवरी ॥890 में 
लेजिस्लेटिव कौसिल में एक बिल पेश किया । १ सशोधन की व्यवस्थाए इश्यिन फैक्टरी 
कानून को इग्लिश फैक्टरी काननों के समकक्ष बनाने में पर्याप्त नही थी। इस अतर ने 
एक बार पुन इग्लेड के दबाव डालने वाले वर्ग को असतुष्ट कर दिया और वे अधिक 
सशक्त प्रावधानों के लिए पन' सघष॑रत हो गए ।*" मार्च 890 मे बलिन में हुए 
अतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के निर्णयो मे उनके आदोलन को और प्रोत्साहन मिला ।१? 
फलत'* राज्य सचित ने, जिन्होंने पहले बिल के प्रारूप को स्वीकृति दी थी, अब अपेक्षाकृत 
अधिक कठोर पग उठाने के लिए और एक अन्य आयोग को नियुक्त करने के लिए दबाव 
डाला ।४१ भारत सरकार ने बबई बगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रातों और अवध के कारखानों 
में नियुक्त श्रमिको की स्थितियों की जाच-पडताल के लिए सितंबर 890 मे एक अन्य 
आयोग की नियुक्ति की । 

कमीशन की सिफारिशें इस प्रकार थी एक महिला श्रमिकों के दैनिक कार्यकाल 
की सीमा || घंटे निर्धारित की जाए । बच्चों के काम के समय की सीमा घटा कर 6१ 
घंटे प्रतिदिन कर दी जाएं। सभी कर्मचारियों के लिए, इनमे वयस्क पुरुषो को भी सम्मि- 
लित किया गया था, एक दिन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की जाए। सभी 
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वयस्कों को ।2 और | के बीच आधे घटे का अवकाश दिया जाए। एस> एस० वगाली 
को छोड़कर अन्य सदस्यों की सिफारिश थी कि स्त्रियों के काम के घटो को निर्धारित 
सीमा में छट दे देनी चाहिए यदि यह स्वयं महिलाओं के हितो के लिए आवद्वक रा । 
इस कमीशन ने वयस्क पुरुष के काम करने के घटों के सब में हस्तक्षेप करने से उतार 
कर दिया ।#० 

जहा भारतीय उद्योगपतियों ने कमीशन के विचार विमर्श पर सतांध प्रत८ क्या 
और आशा प्रकट की कि यह श्रमिकों के मामलो में कानल विपयेक् यटर आऑरम्मि हस्तक्षेप 
होगा," वहा इंग्लेड के आदोलनकारी और भारत सनिव अभी असतुष्ट थे और उन्होंने 
और अधिक परिवतंनों के लिए दबाव ठाला ।** उनके विनार मे कमीशन को सिफारिश 
कारखाना कम चारियों की मागो के संदर्भ मे बहुत ही कम थी ।९४" 

आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार तथा भारत सचिय के मध्य “ए पत्र 
व्यवह्वार की रोशनी में बिल की व्यवस्थाओ के प्रावधानों करो नया रूप दिया गया और 
इसे इंडियन फैक्टरी (संशोधन) अधिनियम 89। का नाम देकर |9 माच ।89। को 
पास कर दिया गया । यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जा बिजली का 
प्रयोग करते थे, पचास अथवा उससे अधिक संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करते थे तथा 
वर्ष मे एक सौ वीस अथवा उससे भी अधिक दिन काम करते थे। उसमे प्रत्येत कमं चोरी 
के लिए सप्ताह में एक दिन के पूर्ण अवकाण वी तथा प्रतिदिन दोपहर का आचे घटे क॑ 
अवकाश की व्यवस्था थी। महिलाओं के प्रतिदित के काम के घट ।। लिधारित थ इनमे, 
विश्वाम के लिए !; घंटे का अवकाश भी जुटा हुआ था, बगाल के शिफ्टो में चलन वाले 
कारखानों को छोडकर अन्यत्र महिलाओ का रात मे काम करने +ी अनुमति नही थी । 
बच्चो की न्यूनतम आयु सीमा 9 और अधिकतम |4 निर्धारित की गई । शिसी भी एक 
दिन उनके काम के घटो की सीमा 7 निश्चित कर दी गई। स्थानीय सरवारा का सफाई 
और स्वास्थ्य सब थी प्रतिसमानों के सबंध में कानन बनाने का अधिवार दिया गया।" 

यहा यह उल्लेखनी प है कि एक बार फिर कछाट और माॉसमी कारखान जिनमे स्थिति 
प्रत्यंत भोचनीय थी, कानन के हाथ से बच गए । इसके साथ ही लोकापकारियों की सभी 
कर्म चारियो के लिए समान रूप से || घटे प्रतिदित कार्य शीमा की साग, दुघटनाओं में 
क्षतिपू्ति की माग तथा बीमारी वो हालत में डाकटरी सहायता वेग सांग भी स्वीकार 
नहीं हुई ।४ इसके अतिरिक्त कारखानों के निरीक्षण की पद्धति भी दोपपृण बनी रही 
इसके फलस्वरूप फैक्टरी ऐक्ट की व्यवस्थाओं का नियमित रूप से उल्ल घन होता रहा ।४९ 

]89] के फेक्टरी अधिनियम की व्यवस्थाओं से फिर भी लकाशायर के पजीपति 
प्रसन्‍न नहीं हुए । आगामी वर्षो में उन्होंन अपना आदोलन जारी रखा, जिसमे इड़ी के 
पटसन उत्पादक भी सम्मिलित हो गए ।*? ]89] क॑ पदचात तो इस्लेढ में भारत सरकार 
के पक्ष की समर्थक शक्तिया भी अपना रूप दिखाने लगी।" इसका कारण कदाचित 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के औद्योगिक उद्यमों में निवेशित भारी पजीवालों 
अथवा पूजी के निवेश को योजना में सलग्न लोगों की बढ़ती हुई प्रबलता थी । भारत मे 
अगले कुछ वर्षों मे इस दिशा में लोकोपकारियों का प्रयास कमजोर होता दिखाई दिया 
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जबबि सितबर |905 में “टाइम्स आफ इंडिया! ने इस प्रठन को फिर उठाया |": 

श्रम कानून से सवर्धित विविध विषयो के सबंध मे राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया 
आधथिकाशत मालिकों के अनुकूल थी और उसम श्रमिक्रो के प्रति सहानुभूति का अभाव 
था। राण्ट्रवादियो द्वारा श्रम कानून की किसी भी आवश्यकता को नकारा गया और 
कारखानो के आतरिक मामलो में कानूनी हस्तक्षेप की व्यवस्था करने के सरकारी और 
निजी व्यक्तियों के प्रयत्नों पर आपत्ति की गई ।** मराठा के 26 अक्तूबर 890 के अक 
में इस रष्टिकोण की सामान्य प्रवृति का सक्षिप्त ओर सम्यक्‌ विवेचन एक स्तभ लेखक 
ने इस प्रकार किया इलाहाबाद के सम।चारपत्र के वकक्‍तब्य में पर्याप्त सत्य है कि 
आवश्यकता स अधिक अच्छे और कठोर विनियमों में बधे ब्रिटिश श्रमिकों के समान 
भारतीय श्रमिक के हाथ-पाग बध जाने पर जो स्थिति हांती वर्तमान परिस्थितियों में 
उसकी स्थिति उसने तो अच्छी ही है । 

कछ राष्टवादी समीक्षकों ने तो 890 के फैक्टरी कमीशन की सिफारिशो का 
स्वागत प्रमुखत इस आधार पर क्या त्ि वे परिमित, न्यायपूर्ण तथा समुपयुक्त थी । 
अथवा दूसरे शब्दो मे वे सिफारिशे उद्योग और उद्योगपतियो के हितो को दुष्प्रभावित 
नही करती थी तथा नितात हानिरहित थी ।** यही कारण है कि राष्ट्रवादी समाचार 
पत्रों ने 890 के बिल के प्रारूप की तथा 892 के ऐक्ट की पहले से तो सवंथा आलोचना 
की ही नही और यदि की भी तो माच चलताऊ |" इसके साथ ही मालिक लोग पहले से 
ही विन की बहत सारी व्यवस्थाओं तथा ऐक्ट को स्वीकार कर चुके थे। अत कानून का 
यह अण मात्र मान्स्टर की पराजय के रूप में ग्रहण किया गया ।*" उनका एकमात्र भय 
यह था कि उत्पादको पर अपक्षाक्रत अधिक कटार कानून थोपने की दिशा में यह उद्वंग 
रहित कानून एक शुरूआत का काम न दे ।* इसके साथ ही राष्ट्रवादियों के इस वर्ग का 
यह दृद् मत था कि कारखान का श्रमिक किसी दु ख पीड़ा का शिकार नहीं है और वह 
सुख्र तथा सतोष का जीवन व्यतीत कर रहा है। वस्तुन हिंदू ने [7 मई 889 के अक मे 
यहा तक लिखा कारखाने के कमंचारियों की तयाकथित कठिनाइयों वी कहानी सन 
गढत है ।" नेटिव ओपीनियन ने ।5 मई 890 के अक में इसी भावना को दाशंनिक रग 
दे हाला इसमें सदेह नहीं कि बगाल और बबई प्रातो के कारखानो + कर्मचारियों की 
स्थिति रग्लेंड के कारखाना कर्मचारियों की स्थिति से बेहतर है, इस आधार पर नही कि 
उनके ब्रेतन ऊचे है प्रत्युत इस आधार पर कि अपेक्षाकृत उनकी आद॑ते सरल है, उनकी 
आवश्यकताए कम है, उनका भोजन सस्ता है और उन्हे कठोर सर्दीवाले वातावरण से 
बचाव के लिए महगे कपडो की आवश्यकता नही है। * बंबई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, 
बंबई के ग्राट मैंडिकल कालेज के प्रोफेसर, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के बबई के अग्रमष्य 
नेता के ० एन० बहादुरजी एम० डी० (लंदन) ने 89] मे लिखे एक वैज्ञानिक लेख में 
निष्कर्ष रूप से कहा कि भारतीय कारखाना श्रमिकों का शारीरिक दशा पूर्णतः संतोष- 
प्रद है। उनके स्वास्थ्य और शरीर मे किसी प्रकार के ह्वास अथवा क्षीणता के कोई चिह्न 
दृष्टिगोचर नही होते। महिला श्रमिक तो विशेष रूप से स्वस्थ तथा पुष्ट हैं। उन्होंने 
किसी प्रकार के प्रतिबधनशील फैक्टरी कानून लागू करते का विरोध किया, यहा तक कि 
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उन रुई पीजने-धुनने-कातने के कारखानों में भी नही, जिनके बारे में उन्होंने दवी जबान 
से स्वीकार किया कि वहां काम कभी कभी कठोर होता था ।१९० 

राष्ट्रवादी नेताओं का यह वर्ग तो विशेष रूप से ही वयस्क पुरुष श्रमिकों के काम के 
घंटों को सीमित करने के विरुद्ध था। इस वर्ग ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि 
भारतीय श्रमिक काम से दत्रे हुए है अथवा उन्हे अधिक लंग्रे और कठोर घंटों तक काम 
करना पडता है । इन नेताओं के अनुसार सतही तौर पर जो दिखाई देता है, व्यवहार में 
वास्तविक सत्य वह नही है। मराठा ने 20 दिसंबर 888 के अंक में लिखा कि विचार- 
णीय तथ्य यह है कि भारतीय श्रमिक का मौज-मजे से काम करने का एक अपना हंग है । 
आप उसे घंटों लगातार काम पर लगाए रखिए फिर भी आपको यही देखने को मिलेगा 
कि वह अपने को काम मे दबा अनुभव नहीं कर रहा । वह बीच बीच में काम छोटकर 
बाहर जान॑ और आराम करने का अवसर निकाल ही लेगा।!” ]8 जनवरी 889 के 
'सुलभ रामाचार' और 'कुशदाह' पत्रों के अनुसार तो भारतीय कारखानों के काम के 
घटे उष्मकटिबंधीय देश के अनुकल है और विदेशी साथी की अपेक्षा अधिक क टोर श्रम- 
शील और सहनशील भारतीय श्रमिक क्री प्रकृति के भी सवंया अनुकूल हैं |" ह्सक 
अनिरिकत जोर देकर यह कद्ठा गया कि काम के अपेक्षाकृत थोईड घटे स्वय श्रमिक्रो के ही 
हित में नही होगे क्प्रोकि इसे ग्रपताने का अर्थ उनके वेतन को नीचे लाता होगा ।!९! 

एक दिन के साप्ताहिक अवकाणश की व्यवस्था का बहुत ही कम विरोध €आ । इसका 
प्रमुख का रण, जैसाकि पहले बता चुके है, यह था कि सालिक लोग पहले ही जून 890 
में इसे मान्यता दे चुके थे ।!१! 

महिला श्रमिकों की नियुक्ति संबंधी व्यवरथा के विरुद्ध राष्ट्रवादियों वी आपत्ति 
सचमुच अत्यत आउ चर्य जनक थी । समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा 'एज 
आफ कानरमेंट बिल' की आयु के प्रबल तथा उत्साही समर्थक 'इंदु प्रकाश ने इस सबंध में 
इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया : यह देख की बात है कि सरकार ने भारतीय कार- 
खानो में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना उपयुक्त समझा । नड 
व्यवस्था के अनुसार उन्हें रात को काम देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा अनुमत 
काम के ]| घटो मे उन्हें एक बहत लबे समय तक विश्वाम के लिए अनिवाय रूप से 
अवकाश की व्यवस्था की गई है ।??४ अधिक रूढिवादी 'सराठा भी इन समाज सुधारका 
में पीछे नही रहा। उसने अपना सत प्रकट करते हुए 7 दिसबर 890 को लिखा 
'आयुक्‍्तों ने अपने प्रतिवेदन मे यह कही भी नहीं लिखा कि काम के अप्रतिबाधित घटों 
के कारण भारतीय का रखानों में काम करने वाली महिला श्रमिको के स्वास्थ्य को किसी 
प्रकार की हानि पहुचती है अतः हमारे विचार में सरकार को दस मामने में हस्तक्षेप नही 
करना चाहिए था ।' बाद में जब मार्च 892 में यह समाचार मिला कि अहमदाबाद में 
महिला श्रमिकों की छटनी की जा रही है तो राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह मांग की 
कि फैक्टरी ऐक्ट की महिलाओ के काम के घटो को सीमित करने वाली धारा को 
महिलाओं के हित की दृष्टि से स्थगित कर देता चाहिए ।!"९ परंतु उनमें से किसी एक 
भी समाचारपत्र ने मालिकों को इस स्वार्थपूर्ण का्यंत्रही को करने से निवुत होने के लिए 
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उनकी आलोचना करने अथवा उन्हे सलाह देने के रूप मे एक शब्द भी नही लिखा | 

इसी प्रकार कारखानो मे नियुक्त किए जाने वाले बच्चो की न्यूनतम आयु बढाने 
और उनके काम के घटे घटाने की व्यवस्थाओ का भी विरोध इस आधार पर क्या गया 
कि इसका परिणाम निर्धन श्रमिकों की पारिवारिक आय मे कटौती होगा |?" “सुरक्ि 
ओ पतावा' ने ।0 अप्रैल 89[ के अक म॑ शोकाकुल भाषा मे जिखा कि इस व्यवस्था क॑ 
पत्चात स्वस्थ लडकी-ल डक॑ अपने विकलाग माता पिता की सहायता नही +र पाए गे ।?०४ 
एक बहत पुराना तक, काम न करने वाल बच्चे अपराधी बन जात है, भी दस समय पुन 
दोहराया गया । भारत म समाज सुधार मे अग्रणी हिंद ने ।6 सितबर 89! के अक में 
लिखा हमारी कल की आशाए, श्रमिक बच्च, या तो अपने माता-पिता की सहायता 
के लिए श्रमगाय मे सलरत रहेंगे, अथवा अपन खाली समय मे पुलिस और अपराध शाखा 
के अधिकारियों के लिए नए नए आविष्वार करगे। कारखाने ता अधिकाशत टन बच्चा 
को 7स ठानिप्रद मार्ग से बचाने है।। '! 

राष्ट्वादी नेताआ के उस वेग की यह निह्चित धारणा थी कि नए फेक्‍्टरी क्ानन 
का अतिम परिणाम श्रमिक की स्थिति मे किसी प्रकार का सुधार नहीं हागा प्रत्युत इसस 
भारत मे विकासशील वस्त्र उद्यांग का बिनाश हा हांगा |" यह भी एक मजे की बात 
है वि काग्रस व॑ मच से श्रमिक पक्ष की बात केवल एक बार उस समय उठाइ गई जब 
895 गे अपने अध्यक्षीय भाषण मे सू रेदनाथ बनर्जी ने काम के घटो पर प्रतिबंध लगान 
बाज और उत्पादन व्यय म॑ वृद्धि करत वाने फैक्ट री कानून क॑ प्रयोग के विग्द्भ चतावनी दी । 
उन्होंने यढ़ सी निर्देश किया कि हा तक कि इग्लद के ऑतिरिक्त जापान भी बस्त्र उद्योग 
के क्षत॒ मे भारत का प्रबल प्रतिद्रद्वी टै।!!! इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादिया न अनभव 
किया कि परदि भागतोय उद्यार पगु हो गया ता उसस श्रमिक ही सबस अधिक घाट म 
गहेगे क्वाजि वे बेचारे आजीविका का एक महत्वपर्ण साथन सा बेंठे गे । [0 जनवरी 900 
के अक में अमृत बाजार पत्रिका ने टस दृष्टिकाण वा सक्षिप्त रूप मे टस प्रकार प्रस्तुत 
किया ज्रपापूर्वक, निरपेक्ष भाव से श्रमिका के काम के घट घटाने और उन्‍हें एक दिन 
का साप्ताहिक अवकाश देने की वकालत 3 रने वाते परोपकारी लांग क्‍या मिलो के बद 
हो जाने पर इन श्रमिकों का अपनी जेब से पालन-पौषण करेगे ” भारत की आवश्यकता 
है अनाज की पर्याप्तता और उसके लिए भारतीय कुछ भी करेंग। 6 घटे प्रतिदिन 
कार्य करना भी अधिक नहीं है ।!!! 

88। के फैक्टरी कानून के समान ही 89] में फंक्टरी कानून के लिए आदोलन 
की राष्ट्रवादियो द्वारा अस्वीकृति के पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था कि यह 
सब कुचले हुए भारतीय श्रमिकों की शुभकामना की भावना से प्रेरित न होकर लकाशायर 
की अपने प्रतिद्दद्वी भारत का गला घोटने की भावना से ही प्रेरित था |!" बगाली ने 
अपने 27 अप्रैल, 889 के अक मे इसे सचित्र रूप मे प्रस्तुत करते हुए लिखा कि वस्तुत 
लकाशायर के उत्पादक और परोपकारी लोग भारत के प्रति ठीक उसी प्रकार की 
हितकामना की भावना रखते है जैसी एक जगली पशु मे अपने शिकार क॑ प्रति होती 
है । वस्तुत श्रम कानून उस नीति की परपरा मे है जिसके अतर्गत पहले ही कपास पर 
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सीमा शुल्क को हटाकर भारत पर मुक्त व्यापार थोपा गया था ॥7+ 

हा, कई एक राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने कारखाना कमंचारियो की माणगों के प्रति 
रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया तथा उन्होने मिलमालिकों से उन मागो 
में से अपेक्षाकृत अधिक उचित मागो को स्वीकार करने का अनुरोध किया । इस दिशा मे 
एक समय फैक्टरी कानून के तीब् समीक्षक “'मराठा' ने नेतृत्व दिया। 'मराठा' तथा इस 
समय के कुछ अन्य समाचारपत्रो के इस डावाडोल व्यवहार का विष्लेषण सामान्यत 
उन पत्रों के सपादको अथवा मालिकों के परिवतंन में निहित है ।!!/* इन 'असहमत'* राष्ट्र- 
बादियो द्वारा समर्थित श्र मिको की एक माग थी, उनके काम के घटो में कटौती ।!* यहा 
हमे 9 अथवा 83 घटे के कायं दिवस रखने के क्रातिका री सुझाव देखने को मिलते है ।”” 
और इस क्रातिकारी सुझाव का कम से कम एक रूप में तो वर्ग सघर्ष की जानकारी पर 
और राज्य के लोक हितकारी दायित्व पर आधुृत क्रांतिकारी दाशनिक विचारधारा द्वारा 
समर्थन किया गया। इस प्रकार मराठा ने | जुलाई ]888 के अक में निम्नलिखित सपाद- 
कीय टिप्पणी लिखी “अपने कमंचारियों अथवा नौकरों से यथासभव अधिकतम काम 
लेना तो मालिको की स्वभावगत प्रवृत्ति है। गरीब नौकरो का भी पैसा पाने के लिए 
मालिको की इच्छा के अनुसार उ्वास रहने तक जीतोड परिश्रम करने पर तैयार हॉना 
सभव है। अत राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। कारखाना में नियुक्त कमंचारियों के 
बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवरथा, एक दिन का साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन काम वे 
समय मे कम से कम विश्राम के लिए आधे घटे का अतराल, डाक्टरी देखभाल, वारखानों 
के निकट रिहायशी क्वार्टरो का निर्माण, वेतन का साप्ताहिक अथवा कन से क््म मासिक 
मुगतान आदि इन राष्ट्र वादियों द्वारा समथित कुछ अन्य मांगे थी ।!!१ 
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बीसवी शताब्दी वे प्रारभ तक खान उद्योगा म क्रम को नियमित करने वाला कोर्ट कानन 
नहीं था । उस समय जहा तक नौकरी की मात्रा का सबंध था, खान उद्यांगो म॑ शोयला 
खानो की प्रमुखता थी। ]900-0] में कोयला खानों में 6 टन कॉयल का उत्पादन हुआ 
और 89,248 व्यक्ति नियुक्त थे ॥४१ कोयला खानो का विशेष पक्ष यह था कि मूगमस्य 
खानों मे महिलाओ और बच्चों को भी व्यापत्र रूप से लियुक्त किया जाता था ।?-" इसक 
अतिरिक्त कायला खानो #* साथ साथ सभी खाना के कर्मचारियों वी दशा अत्या खराब, 
वस्तुत शोचनीय और दयनीय, थी ।?-? ख्वान उद्योगो मे उद्वेगजनक गदगी क अतिरिक्त 
उचित सावधानियां के अभाव क॑ कारण दुर्घटनाओ की सभावना थी। इतने पर भी इन 
कोयला खानो के श्रमिको की दुर्भाग्यग्रस्त दशा की और सरकार का ध्यान पहले इसलिए 
नहीं गया कि एक तो भारतीय कोयला खान उद्योग की विदेश से किसी प्रकार की कोई 
प्रतियोगिता नहीं थी। दूसरे, इसके प्रधिकाश पर विदेशियों का स्व।मित्व था ।!१£ इस 
केत्र मे गिने चुने कुछ भारतीय व्यवसाय सघ भी थे परतु उनकी गतिविधि छोटी और 
साधारण कोयला ख़ानो तक ही सीमित थी |!!! 

अतत 899 में भारत सरकार ने लैजिस्ते टिव कौसिल मे इडियन माइंस बिल पेश 
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किया जो अत में '90। के इंडियन माइस ऐक्ट' के रूप मे सामने आया। यह कानून 
अत्यत कोमल था, इसने बेमन से ही, खानो के निरीक्षण को और महिलाओ तथा बच्चों 
की नियुक्ति को नियमित करने का प्रयत्न किया ।?/४ 
प्रयोजन विशेष से निर्मित अविनियम की व्यवस्थाए यद्याप इस सीमित और कठिन 
कार्य की पूरति में पूर्णत अपयाप्त थी तथापि इस पर विचार अभिव्यक्त करने वाले सभी 
राप्ट्रवादी नेताओं ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया । उनके विरोध के आधार लगभग 
वही थे जो फैक्टरी कानन के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए थ। एक बार फिर खानो जैसे शिशु 
उद्योग के लिए किसी प्रकार क कानुन वी आवश्यक्ता को नकारा गया और खान में काम 
करन वालो वी स्थिति को सतापप्रद घोषित किया गया ।! * यह कम विस्मय की बात नही 
कि भारतीय राष्टीण काग्रेस न भी उसमें योग दिया । उसने ]90] मे एक प्रस्ताव पास 
किया जिसमे खान बिल से श्रभिवा की नियुक्ति पर प्रतिबधों से सबधित व्यवस्थाओं 
को हटाने का सुभाव दिया गया था ।! ९ इस प्रस्ताव के प्रस्तोता भूपेद्रनाथ बसु ने यह 
अवश्य स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव बंगाल खान मालिकां के सघ की वपार्थना पर ही 
पारित तिया जा रहा है। दसम आश्चर्य वी काई बात नहीं कि उन्होंने महिलाओ द्वारा 
बच्चा को भ्गभ में अपने साथ ले जाने की मनाही करन वा उी व्यवस्था का विरोध क्या 
गौर धाषणा की  ]५ जप से अधिक आयवान मय बच्चा मानना ज्यादती है क्योंकि इस 
आयु मे तो भारतीय संहिता मा बन जाती है। उन्होंन निरोक्षकों की नियुक्ति का भी 
इस आधार पर विराध क्या नि वे खान मालिकों के तिए आतत बन जाएगे।! ” 
भारतीय राष्ट्रवारी नताओ द्।रा 59) के इह्यिन फैक्टरी ऐक्ट के सबंध में अभि- 
यात तर्वा का भ्रूग में मे स्त्रियों और बच्चा टी नियवित पर लगे प्रतिबधों क सवध में 
भी उपयाग किया ।' " 4 और ]0 वध के बीच वी आयु वे बच्चो को भूगर्म में ले जाने 
पर प्रतिबंध जगाने वाली 899 के बिन को धाराओं पर राष्ण वादिपो न इस आधार पर 
आत्रमण गिया कि इससे परपरागत पारिवारिय सबव छिन्न निन्‍ने हो ज"्णगे ।! १ एक 
घ्रिसा पिटा तक यह प्रस्तुत जिया गया कि श्लमिकने उस प्रकार के कानून की ” छा कभी 
प्रकट टी नहीं थी ।!!९ हितवादी न तो उलठो ?4 मा्त |099 क॑ अक में लिखा खान 
मबारी सरकार तो बिन मांगी उदारता वा स्वागत नहीं उर सकता । वह दस उदारता 
पर आइचय॑ प्रसट १ रता (आ ॥ ता हैं महाराज आपको दारशालता व लिए धन्यवाद। 
मुके ता आपयी कक्‍पा वी आवश्यकता नहीं, आप अपना निरोक्षक वापस बुला लीनिए ।08" 
बहत सार राएवादी प्रवकाओं ने योग्य प्रशिक्षित व्यक्लियां को ही सन प्रबंधक 
नियुक्त किए जा सकने की व्यवस्था की तीखी आलाचना की। उन्हाने बिलकुल ठीक ही 
निर्दश क्या कि किसी उपयुक्त खान सकल के अभाव मे योग्य प्रशिक्षित भारतीय प्रवधक 
उपलब्ध ही नहीं है और भारतीयां के स्वाभित्ववाली अधिकाश छोटी छोटी खान कर्पातियो 
का बडी बडी यूरोपीयो के स्वामित्ववाली कपनियो से प्रतियांगिता करनी पड़ती है। इस 
स्थिति में वे उच्च वेतनभोगी प्रवधवोी को नियुक्त करने का भार उठा ही नहीं सकती 
हैं ।!*: इस सबंध भे उनकी माग थी कि देश में एक लान सकल खोला जाए!?१ और जब 
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तक यह नही हो जाता, तब तक कानून की इस धारा को अस्थाई रूप से स्थगित रखा 
जाए ।!४ 

भारतीय नेताओ ने पहले की ही तरह यह भय प्रकट किया कि खान कानून खान 
उद्योग के विशेषत भारतीयो के स्वामित्ववाले भाग के विकास को नुकसान पहुचाएगा ।?!? 
उन्होने खुले तोर पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि इसकी सरचना इग्लेड के कोयला 
उद्योग की सहायता के लिए की गई है ।!!" सत्य यह है कि इस मामले मे इस दोष के 
लिए कोई ठोस आधार नही था । 


राष्ट्रवादी नीति का आधार 


अब तक हमने श्रमिक के पक्ष म कानूनी हस्तक्षेप के सदर्भ में भारतीय कारखानो और 
खान उद्योगो मे नियुक्त श्रमिको की बढ़ती समस्याओं के किसी न किसी पक्ष पर अपने 
विचार प्रकट करने वाले भारतीय राष्ट्रीय नेताओ के बहुत बड़ें वगे के विरोधी रुख की 
समीक्षा की है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा है कि श्रमिकों की साधारण मागो के 
प्रति भी थोडे से राष्ट्रवादियो ने ही अपना समथन प्रकट किया है ।हमने यह देखा कि यह 
विरोध न तो प्रचड था और न ही व्यापक । लकाजझायर की भूमिका का उल्लेख आने पर 
ही उग्रता और व्यापकता आ जाती थी। अन्यथा यह विरांघ एक प्रकार स॑ उत्साह रहित 
ही था। इसी प्रकार श्र मिको की मागो के प्रति समर्थेन मी ट्टे दिल से था और परिणाम- 
स्वरूप महत्वशुन्य था। इन दोनो तथ्यों की पुष्टि भारत सरकार की गतिविधियों की 
मालिको के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति से तथा भारत सरकार द्वारा लाए गए बिलो अथवा 
कनूनो की मालिकों की दृष्टि मे साधारण प्रवृत्ति से हो जाती है। बबई मिलमालिक 
सघ के 89। के वर्ष के प्रतिवेदन से इस सत्य का समर्थन होता है। 89। के फैक्टरी 
ऐक्ट को उद्धत करते हुए प्रतिवेदन मं कहा गया है ये परिवतेन सघ के सदस्यों ढ्वारा पहले 
से ही समर्थित दृष्टिकोणों के बाहर नहीं जाते | अत बिल पर विचार विमर्श करते समय 
किसी प्रकार का शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ग्रहण करने की काई आवश्यकता नहीं |!» सुभाए 
गए अथवा कानून का रूप दिए गए अधिकाश उपायो की मालिकों द्वारा स्वीकृति के 
तथ्य को समकालीन कई समाचारपश्रो ने भी अनुभव किया ।!” 885 के बाबे फैक्टरी 
कमीशन के जाच परिणामों के, 890 के फैक्टरी कमीशन की सिफारिशा के और ]890 
के फैक्‍टरी अधिनियम के मालिकों द्वारा किए गए अधिकृत समर्थ न से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुचते हैं कि राष्ट्रवादियां द्वारा किया गया विरोध मालिकों के प्रति वफादारी का 
एक विचित्र रूप है ।!४९ 

भारतीय नेताओ द्वारा प्रस्तावित अथवा वास्तविक श्रम कानून का जो समर्थन 
प्रथवा विरोध हुआ उससे बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कारखानो तथा खानो 
के कमंचारियों के अत्यत दलित वर्ग के प्रति इन नेताओं मे सक्रिय सहानुम्‌ति का लगभग 
पूर्ण अभाव था। राष्ट्रवादी आथिक चितन के समर्थक किसी भी महानुभाव ने दस विषय 
में लगभग कुछ भी नहीं कहा । भारतीय राजनीति म न्‍्यायमूति के रूप में विख्यात तथा 
समाजसुधारको में अग्रगण्य रानाडे श्रमिक वर्ग क॑ दुभाग्य पर पूर्णत मौन थे ।!५० भारतीयों 
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की निर्घनता पर द्रवित होने वाले वामल हृदय दादाभाई नौरोजी ने भी कारखाना 
श्रमिकों के जीवन के निग्न स्तर पर कोर्ट ध्यान नहों दिया । अपनी विश्वकोशीय बुद्धि से 
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक श्रेणी व। साधिवार विवेचन करने वाले जी० वी० जोशी 
ने भी श्रमिक आथिकता की और त्यान नरी दिया । आर० सी० दत्त ने अपने अतिविस्तृत 
महत्वपूर्ण ग्रथ. इकफोनामिक हिस्टरी आफ उडिया! में अथवा अपने अनेक सावंजनिक 
भाषणों में तथा असस्य लेखों में कारखानो के श्रमिकों के सबध मे एक णब्द भी नहीं 
लिखा या कहा। 9 वी शताब्दी के जत लक हिंद के संपादक जी० सुत्रमनिया 
अय्यर तो न्यनाधिक रूप से कारखाने के श्रमिकों रे हितो के विरूद्ध ही थे। जी० के० 
गोखत ने अउन प्रसिद्ध सा्वेजनिक अथवा संसदीय भाषणों मे इन श्रमिकों की कठि- 
नाइयो पर कुछ भी नहीं वहा ।!! सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणो मे श्रमिक समस्था का 
एकमात्र उल्लेख उनकी कारखान के श्रमिज्रो के दुखा-कष्टा वे प्रति नितान्त सहानु मति- 
हीनता का टी प्रकट करता है ।!/  इडुसके अतिरिक्‍त उनके द्वारा सपादित बगाती सामा- 
न्यतया फैक्टरी कानन का विरोधी था। अखिन भारतीय काग्रेस न भी कारखाना श्रमिकों 
की दृ्देशा से सवधित आर्ट प्रस्ताव पास नहीं किया। वस्तुत खान वानून स स्रबधित 
काग्रेस द्वारा पाजि दा प्रस्ताव श्मिक्विराधी टी वा। अधिकाण प्रमुख राष्ट्रवादी 
समाचा रपत्र अमत बाजार पत्रिका हिंद मराटा, केसरी, 2दू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश्ष, नेटिव 
आपीनियन, एउवॉव 7, _िक्‍्यून श्लमिक्रो के सवध मे या ता मौन रहे अथवा उन्हांन शत्रता- 
पूर्ण बताव किया । सामान्य स्थिति में राणटवादी लता के इस पूर्ण मौन भाव की दा 
चित उपक्षा ही की जाती परतु इस अवधि में जबकि श्रमिकों की स्थिति सनमृच शांचनीय 
और हृदयविदारक थी तथा टया साथ ही उनकी दुभाग्यग्रस्त स्थिति अपने सभय री, 
विशेषत ]88॥-]89] वी मय वी अवधि की एक सार्वजनिक ज्ववत समस्या वी, लाक- 
नेताओं का मौल यदि वमग उसू वा नहीं ता अर्थपृण जवह्प टै । जरा बागी की बहुत जरूरत 
होती है तहा मौन स्वत मुखरित हो उठता है । यदि जार ] & नली ता कारखानो और 
खानो मे हाइतोड वाम करने बा सरि ता श्रमिकों की दुर्देशा ता वगला क॑ >'ग्रणी बहय- 
समाजियो, बबई और मद्रास के सुधारतोी, पूना के पगतिवादिया और लाटार के आये- 
समाजियो के मन में फ्राच 4 ज्ञाता भरवाती । इस 3दासीनता का विश्लेषण जस्टिस 
रानाडे के लेखों मे एक जिरा। वाक्‍य मे मिल वाला है। उन्होंने अपने निवध दि रिआगगे- 
नाइउजेशन आफ रियल क्रटिंट इन टिया, में खा भारत मे फंक्टरी कानून यद्यपि 
अपनी प्रणाली तथा प्रभात में उपयुक्त 2 तथापि भारत मे यह मानवीयता क॑ सागर मे 
एक बृद के समान है!!! परतु हमार वार में भारतीय नेताओं जे दप्टि॥ण नो संभव 
व्यान्या यह है कि भार रीय नेताओं या 4]। वद्योगीत रण वे तध्य के प्रति समग्र और 
अविभाजित समर ण का भव ता जिसने हच्ट उत्पादन की वोनिए्ठ कारखाना पद्धात के 
प्रचलन में उत्पन्त हा रटी बुरायया वे प्रात सठवा अथा बता दिया था। उन्होने जलता 
की बढ़ती 7६ सामान्य दरिद्रता रै, गजीविता के, राध्रता ते क्षीण हो रहे साधनों के 
भौर पृथ्वी पर जे सरवा वे बहत देखाव से लिरा। «गया एव मा उपाए देश के उद्योगी- 
करण के रूप में देखा और उसके द्वत विकास वी लिए याजरने वी फिके की | एरलु इस 
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सबसे उन्हेंनिदोष नहीं ठहराया जा सकता । उनकी इस उपेक्षा का कारण यह भी हो 
सकता है कि उन्होंने फैक्टरी कानून की प्रत्येक चेष्टा के पीछे या तो मांचेस्टर का हाथ 
देखा, जो बहुत ही खुले तौर पर नजर नहीं आता था अयवा विदेशी प्रतियोगिता के खतरे 
को देखा । उन्होंने विकासशील श्रमिक वर्ग की वस्तुगत आवश्यकताओं और हितों की 
ओर ध्यान नही दिया । इस प्रकार वे औद्योगिक प्‌जीपति वर्ग के मुखिया वन गए अथवा 
कम से कम उनके हाथ में खेलते रहे । इसके अतिरिक्त यहा तक कि औद्योगिकता की 
समस्या को भी उन्होंने पूर्णत: और समग्रत मालिकों की आख से ही देखा । भारतीय 
उद्योगों की प्रतियोगी स्थिति विदेशी प्रतियोगिता मे सुधार का भारतीय मालिकों द्वारा 
कल्पना दृष्टि तथा अधिकाश भारतीय नेताओ द्वारा समथित उपाय था, उत्पादन व्यय 
को बनाए रखना और इसके लिए अपनाए जाने वाले साधन थे, थोटा वेतन और काम के 
लंबे घंटे आदि अथवा संक्षेप मे श्रमिकों से कमरतोड काम लेना । तरतुत भारतीय नेताओ 
ने अनकहे और परोक्षरूप से लंकाशञायर के इस आरोप को स्वीकार ही कर निया कि 
श्रमिकों का अत्यधिक शोषण भारतीय उद्योग को परोक्ष संरक्षण दे रहा था । भारतीय 
नेताओं को न तो यह सूका कि लाभाश को घटाने से भारतीय उद्योग की प्रतियोगी 
स्थिति सुघर सकती है और न ही यह सूभा कि श्रमिकों को प्रोत्साहन देने से अथवा अन्य 
किसी इस प्रकार के उपायों को अपनाने से औद्योगिक उत्पादकता सुधर सकती है।!!१ 
वस्तृत: इस अवधि मे भारतीय श्रमिक की उत्पादकता मे वृद्धि उतनी द्रत थी और भार- 
तीय कारखानों को होने वाले लाभ दतने ऊचे थे” कि अगरेज प्रनिद्वद्धियों के साथ 
भारतीय उद्योग को प्रतियोगी स्थिति को थोडी सी सीमा में भी दुब्ल बनाए बिना ही 
श्रमिकों की स्थिति में आसानी से सुधार किया जा सकता था। परतु कालावधि में तो 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने आधुनिक उद्योग के हितो के रूप मे समग्रत पृजीपतियो के 
हितों पर ही ध्यान दिया। 

निस्संदेह हम यह नहीं कहना चाहते कि उस विशिष्ट ऐतिहासिक घडी में और 
तत्कालीन राजनीतिक तथा आधिक परिस्थितियों मे भारतीय नेता कोर्द ऐसा पग उठाते 
अथवा उन्हे उठाना चाहिए था जो भारतीय समाज के उभरते दो नए वर्गों के बीच वर्ग 
संघर्ष पनपाता । अन्य किसी प्रयोजन से न सही, राजनीतिक उदृश्य से तो निश्चित ही देश 
की राजनीतिक और आशिक मुक्ति के सघर्ष के लिए सभीदेशवासियों को सगठित करना 
ने केवल लाभप्रद प्रत्युत आवश्यक भी था। यह एक स्वत सिद्ध सत्य है कि उस समय 
भारतीयों द्वारा अपनाया गया आदोॉलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कायं था और किन्‍्ही भी 
अन्य आधारों पर लोगों को विभाजित करना कदापि वाछतीय नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन मे दादाभरई नौरोजी ने इस सिद्धात की प्रस्थापना की कि 
काग्रेस, सभी देशवासियों के समान रूप से प्रत्यक्ष डित के विषयों तक हो अपने को सीमित 
रखे और समाजसुधारों की व्यवस्था तथा अन्य वर्गीय प्रइनों को वर्गीय सरथाओं के लिए 
छोड दे ।!** परतु राष्ट्रीय संगठन के भीतर ही भीतर मतभेद, हितो में पंघर्ष तथा यहां तक 
कि विवाद उठ सकते थे और उठे भ॑; । उन विवादों को हटाने और सुलभाने में ही राष्ट्र- 
वादी नेताओं द्वारा किए गए प्रयत्नों में उनका पक्षपात उभरा । मालिकों और श्रमिकों के 
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बीच विताद खड़े होने पर राष्ट्रवादी नेताओं ने दोनो विवादाधीन दलों में आपनी लेन-देन 
के आधार पर दोनों मे समझोते का कोई भी नुरवा नहीं बताया | वे या तो मौन रहे 
जिसका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक सशक्त पक्ष की स्थिति का स्वीकति के रूप मे समर्थन था 
अथवा उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय हितों की वकालत की जिसका स्पष्ट अर्थ कारखानों और 
खानो के श्रमिकों के हितों की पूर्ण उपेक्षा था। औद्योगिक क्षेत्र मे राष्ट्रीय आकाक्षाओं 
की पूर्ति अर्थात भारतीय उद्योग के विकास और उसकी संपन्‍नता का दृष्टिकोण अपनाने 
के फलरवन्ूप श्रमिक वर्ग के हितो की बलि चढ़ा दी गई यहा यह उल्लेखनीय है कि 
भारतीय नेताओ ने श्रमिकहितों के विरुद्ध अन्यान्य विषयो मे अभिशाप माने जाने वाले 
ब्रिटिश पृजीपतियों और नौकरशाही के साथ सामान्य उद्देश्य अपनाने में भी संकोच नही 
किया । 


882 का बागान श्रम और अंतर्देशीय उद्बरवास अधिनियम 


जहा तक ब्रिटिश स्वामित्ववाले बागानो में नियुक्त भारतीय श्रमिकों का संवध था, भार- 
तीय राष्ट्रीय नेश भज 77 दृष्टिकोण ठीक विपरीत था। नेताओं की स्थिति मे यह पूरी की 
पूरी तब्दीली चाय बागान में नियुक्त, सामान्यत. असम कुली कहे जाने वाले हजारो 
श्रमिकों के कार्य और जीवन के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण मे जितनी स्पष्ट है, 
उतनी अन्यत्र कही कही । बागान श्रमिकों की दुदंशा की ओर भारतीय नेताओ ने हादिक 
सहानुभूति और पूरी तत्परता के साथ ध्यान दिया। उन्होंने क्र विदेशी पृजीपतियों की 
भनन्‍्संना की । असुरक्षित और बेजबान श्रामिको के दुर्भाग्य पर आसू बहाए और उत्सुकता- 
पृवेक उनके मामले की वकालत की। इस मामने मे उन्होने राष्ट्रीय भावना का अच्छा 
प्रदर्शत किया तथा सामूहिक राष्ट्रीय अपमान के तथा क्षत विक्षत राष्ट्रीय गवं के सुप्त 
भावों को जगाने के लिए, तथा असंख्य हृदयो मे राष्ट्रीयता की ज्योति जगाने के लिए 
कुलियों द्वारा अनुभूत दुर्भाग्य और लज्जाजनक अवहेलनाओ का सही उपयोग किया । 
स्थिति में यह प्रत्यावतंन पूरी सावधानी से उठाया गया पग था क्योंकि इस मामले मे 
मालिक विदेशी थे । 89 मे काग्रेस के सभापति पी० आनंद चारल्‌ ने 90। में लैजिस- 
लेटिव कौंसिल में असम लेबर ऐंड इमिग्रेशन बिल पर अपने भाषण मे इस दृष्टिकोण को 
बड़े ही विशद और सक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रकट किया है : 
यदि मालिक और नौकर एक ही राष्ट्र के आवश्यक अंग हों तो कदाचित इस प्रकार 
के कानून के लिए आग्रह की आवश्यकता नही क्योकि इस प्रकार की स्थिति मे मेंद- 
भाव का अवकाश थोड़ा होता है और पारस्परिक श्रातृत्व की भावना अपेक्षाकृत 
अधिक होती है। परंतु जहां इस प्रकार के पारस्पगक सदभाव का और सौहारद॑पूर्ण 
आदान-प्रदान का वातावरण न हो, इतना ही नही प्रत्युत स्थिति सवंथा विपरीत हो, 
वहां एकपक्षीय प्रमादजन्य अन्यायपूर्ण प्रवृतियों के निवारण के लिए तथा सामयिक 
समभोतों के लिए इस प्रकार के कानून की एक प्रकार से अनिवार्य आवश्यकता हो 
जाती है ।४? 


308 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


राष्ट्रीय नेताओ के निर्णय को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व यह था कि असम के चाय 
बागान में श्रमिक इकरारनामे द्वारा अनुबंधित थे और कार्य की स्थिति सर्वंथा अहितकर 
थी। 

चाय उद्योग का भारत में वास्तविक प्रारंभ 85। में कहा जा सकता है। इसके 
उपरात इसने तीव्र गति से विकास किया। हमारे अध्ययन की अवधि मे अधिकाश वाय 
बागान असम में स्थित थे। 903 में इस उद्योग में 479,000 स्थाई और 93,000 अम्थाई 
श्रमिक कार्य रत थे। /** असम की जनसंख्या विरल होने के कारण और चाय बागान के 
प्रायः निजंन पहाडी ढलानों पर अवस्थित होने के कारण बंगाल तथा अन्यान्य प्रातो से 
अत्यधिक आवश्यकता के अनुरूप विपुल मंख्या में लोगों को मंगाना पड़ता था परंतु प्रति- 
वर्ष हजारों श्रमिकों को अपने घरो से बहुत दूर अस्वस्थ वातावरणवाली तथा विचित्र 
रोगों से दूषित धरती पर लाना आथिक और अन्यान्य प्रलोभनो की व्यवस्था क्री अपेक्षा 
करता था और असम के चाय बागान के मालिक यह सब करने को प्रस्तुत नहीं थे। दसके 
बदले उन्होने छल-कपट और जोर-जबरदस्ती का मार्ग ग्रहण किया | उन्होंने सरकार को 
द इनीय कानून पास करके इस अपवित्र पाप कर्म में उनकी सहायता और सेवा करने के 
लिए मना लिया ।४१ बस यही से असम के चाय बागान श्रमिकों के दुखो और दुर्भाग्य की 
कहानी आरंभ होती है। उन्हें यह जानकर घोर दुख हुआ कि विदेशी प्‌जीपतियो द्वारा 
देश के आधथिक विकास का परिणाम यह निकल रहा है कि उनकी आजीवितवा के नए 
साधनों की सृष्टि उन्हें परंपरागत ग्रामीण दरिद्रता की अवरथा से निकाल कर उकरार- 
नामे से अनुबधित रूप मे शोषण और दुर्भाग्य की स्थिति में डाल रही है। 

बंगाल के 4863 के और 865, 870 और 873 में स्योधित 'टासपोर्ट आफ 
नेटिव लेबरसे ऐक्ट' (संख्या 3) की व्यवस्थाओ के अतर्गेत असम के चाय वागान के लिए 
श्रमिकों की भरती वर्षों तक अधिकाशत ठेकेदारों द्वारा की जाती रही । यद्यपि कानन से 
अनुवंधित श्रमिकों के संरक्षण की अपेक्षा की गई थी क्योकि इसमें लायसेंसधारी भरती 
की व्यवस्था थी परंतु 865 में यथा संशोधित अधिनियम से वास्तव में मालिको को ही 
लाभ पहुचा । इसने श्रमिकों के न केवल काम छो इने प्रत्युत काम करने में सुस्ती को भी 
दंडनीय अपराध बना दिया और साथ ही साथ मालिकों को नियुक्तितवाले क्षेत्र के जिले 
की सीमाओ के अंतर्गत भगाडे नौकरो को गिरफ्तार करने का अधिका र दे दिया । नौकरों 
को सीधे और सकरे मार्ग पर चलते रहने के लिए मालिकों ने पहल से बने अधिनियम 
अर्थात 859 के अधिनियम सख्या &]॥| का भी उपयोग किया जिसके अनुसार काम 
करने के आववासन पर अग्रिम रूपया लिए हुए किसी श्रमिक द्वारा अनुबंध भंग, काम करते 
से इनकार के लिए मनुहार करना, शारीरिक रूप से दंडनीयम अपराध और जर्थंदद का 
विषय था । मालिकों ने भारतीय दड मंहिता (860 के अधिनियम »].४) की धारा 
490 और 492 का भी उपयोग किया जिसके अनुसार यदि श्रसिक को मालिक के खर्चे 
पर कार्य स्थल पर लाया जाता है और वह सफर के बीच मे अथवा कार्य के स्थान पर 
पहुंच कर अनुबंध तोइता है तो उस स्थिति मे वह दंडनीय अपराध का भागी बन जाता है । 

चाय बागानों की अधिक और अधिक कमंचारियों की भूख का मिटाने में चाल्‌ 
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कानूनों के अपर्याप्त सिद्ध हो जाने पर भारत सरकार ने 88] मे अखिल भाग्तीय स्तर 
पर सारे प्रइन वी जाच के लिए एक आयांग नियुक्त कया । कमीशन ने प्रतिवेदन में कढ़ 
कि वर्तेमान काननों में श्रसिको वी सुरती आर कामचोरी को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था 
नही है। यहा तक कि इन कानूनो स अनुबंध का पालन कराना ही कठिन हो रहा है और 
बागान के सन्दारो ने श्रमिक की भरती पर अनावश्यक पाव दिया लगा रखी है ।!5४० इन 
सिफारिशों के अनुसार ही [882 का 'दनलद एमिग्रेशन ऐक्ट' पास किया गया जिसने पूर्व - 
वर्ती सभी कानूनों को पीछे छाट दिया । यहा यह उत्लेखनीय है कि इसने 959 के अधि- 
नियम ऊँ! को रद नहीं जिया। 882 के टेसे अधिनियम ने भरती करने वाले 
अभिवर्ताओ रो का नृती मान्यता द दी ऑर अनुबंध लेखन को अत्यत सरल बना दिया । 
इसने प्रथम तीन वर्षो म॒ पुर्षोी और स्त्रिया का न्यूनतम मासिक वेतन क्रमद 5 रपये 
और 4 रूपये तथा चांथ और पाचव वर्ष में क्रमण 6 रपय और ६ रुपये निर्धारित किया | 
उसमें मालिक वा दहाधिकारी के निवास स्थान से पाच मील की सीमा के भीतर जहा 
मौजस्द्रेट ने टा, पके गए अनजधित भगाड़े व मंचारी को गिरफ्तारी के आदशपत्र के बिना 
जे गिरफ्तार करने का अधिकार देने की व्यवस्था थी ।! !! 

भारतीय रएइल । नेताओं विशेषत बंगालिपा ने असम के कुलियों वी सचमुच 
जांचनीय स्थिति और सरकार वे अनुवधित श्रम पद्धति का काननी मान्यता और समर्थन 
जे के प्रगास के विरुद्ध अपनी तीखी प्रतिक्या प्रकट की । टस पद्धति के दोषों पर बंगाली 
आदि भाषाओं के समाचारपत्र पटने से ही, ।870 से जिखते आ रहे थे। इसके साथ ही 
असम मे श्रमित्रो कं साथ तिए जाने वाले निदनीय व्यवहै।र की लोमहपंक कहानिया 
लिखकर ये पत्र पाठओों के हृदस में सुप्त राष्ट्रीय ता को जगा रहे थ ।!*: लगभग 880 के 
आसपास ब्रद्म समाज के सावारण प्रत्रारत रामकुमार विद्यारत्त ने 'कुली कहानी नामक 
एक पुरतके लिखी । दसमे असम के वुलियों की दयनीय दद्या पर प्रकाश डाला गया था । 
पुस्तक णी 4 ही लोकप्रिय बन गई ।' 

जब 88। म दउियन एमिग्रेशन बित प्रस्तुत किया गया और 882 में ए४रेत किया 
गया, उस समय भारती समानारपत्रो ने कुली वो बागान मालिक का गुलाम बनाने के 
लिए तथा उसे पूर्णत' मॉल की दया पर छोडन के लिए बड़े ही आवेशपूर्वक भत्संता 
की |” उदाहरण के लिए |7 दिसबर ।58] के अक में 'बगाली' न लिखा कि इस बिल 
के द्वारा मानवीय स्वनत्रता के पवित्र अधिकार का उल्लंघन होता है। पत्र ने घोषणा की 
कि यह वानून अपनी मूल प्रकृति मे दास कान॒न कहा जा सकता है | ब्राह्यो पाब्लक ओपी- 
नियन ने अपने 29 दिसबर 88। के अक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि कुली 
वी स्थिति चल सपत्ति से किसी भी रूप मे बेहतर नही है और यह कानून उनके प्रति ऐसा 
टी व्यवहार करता है। दूर प्रदेश बबई से 'इडियन स्पेःटेटर' ने इस कानून की निदा 
करते हुए लिखा कि इस कानून मे बंगाल के दुखी कुली को कानूनी तौर पर गुलाम बनाने 
से कम कुछ भी तो नही । इस पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा . “आज तक कभी श्रम को 
पूर्णतः पूजी की दयादृष्टि का अधीन नही बनाया गया। 7»० बगाल के युवा राष्ट्रवादियों 
की उदीयमान पीढ़ी के प्रवकता भारतीय सघ (इंडियन एसोसिएशन ) ने भारत सरकार 
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को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें बिल की कुछ धाराओं, विशेषत: धारा संख्या 
]70 और 72 की आलोचना की गई। ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि इस प्रकार से 
विवश करने के बदले माग और पूर्ति के सिद्धात को काम करने दिया जाए ।!* अधिकांश 
आलोचकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून एकातत: बागान मालिकों के हितो के 
लिए और उनके दबाव में ही बनाया जा रहा है ।!?” 

अगले कुछ वर्षों में कानून के अमल में आने पर आलोचकों के गंभीरतम भय तथा 
उनकी अत्यत अंधकारमय भविध्यवाणियां सत्य सिद्ध हुईं। अगले दस वर्षों मे राष्ट्रीय 
नेताओं ने इस कानून की निरंतर और तीखी आलोचना की तथा असम के चाय बागान 
के श्रमिकों की दयनीय दशा पर देश भर में आंसू बहाए। सारे देश भर में 'एमिग्रेशन 
ऐक्ट' की प्रसिद्धि “दास कानून' के रूप में ही हुई ।!९* भारतीय समाचारपत्रो द्वारा प्राय 
प्रकाशित प्रलोभन देने, गुप्त रूप से भागने, पीडा देने, बलात्कार और यहा तक कि हत्या 
करने आदि की लोमहषंक कहानिया सुन सुनकर भारत के लोगो के और विशेषकर बंगाल 
के लोगो के हृदय बहुत ही व्याकुल हो गए थे । 

चाय बागान के श्रमिकों के भाग्य मे सदेव गहरी रुचि लेने वाली इंडियन एसोसिएशन 
ने 886 मे एक बार पुन: इस विषय को उठाया। उस समय इस संस्था ने अपने सहायक 
सचिव द्वारकानाथ गाग्रुली को मौके पर जाच पड़ताल के लिए प्रतिनियुक्त किया । गागुली 
महोदय ने 'बंगाली' और 'संजीवनी' के पृष्ठों मे श्रमिकों की लगभग गुलामी की स्थिति 
और उन्हे सताने की गुप्त तथा मर्मांतक कथाओं के रूप मे अपने अनुभवों का वर्णन किया ।! 
यह सस्था असम के कुलियों की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिए वायसराय से पहले ही 
886 में अनुरोध कर चुकी थी। अब संस्था ने अपने सहायक सचिव के अनुभवों और 
न्यायालयों द्वारा दिए गए कितने ही निर्णयों को उद्धत करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन 5 मई 
888 को भारत सरकार के पास भेज़ा |! परवर्ती वर्षों मे एसोसिएशन इस मामले में 
रुचि लेती रही और भारत मे तथा इंग्लेड मे संबधित अधिकारियो के पास ज्ञापन भेजती 
रही ।१० 

समय के साथ साथ असम के कुलियों के मामले को 'नी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 
उठाया परतु आइचयंजनक बात यह है कि काग्रेस मे इस प्रश्न को उठाने के प्रार भिक प्रयत्न 
निष्फल सिद्ध हुए। 887/ की मद्रास काग्रेस में जब बंगाल के प्रतिनिधियों ने काग्रेस के 
नेताओं से असम के कुलियों के प्रति अमानवीय व्यवहार को कानूनी मान्यता देने वाले 
ऐक्ट की निदा करने का अनुरोध किया तो उनकी प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार 
कर दिया गया कि किसी आदेश विशेष के किसी विषय पर अखिल भारतीय कांग्रेस में 
विचा र-विमशें नहीं किया जा सकता ।!** अगले वर्ष इलाहाबाद के अधिवेशा में किया 
गया प्रयास पुन: निरर्थक सिद्ध हुआ।० परंतु यह लोकप्रिय भावना सारे ही देश मे क्रमशः 
बड़ा ही व्यापक रूप ग्रहण करती जा रही थी अत. रुढ़िवादी काग्रेसी नेताओं को देर मबेर 
इसके आगे भुकना ही पड़ा । कांग्रेस ने 896 में 'उत्प्रवास अधिनियम हटाने की वकालत 
करते हुए इस विषय का एक प्रस्ताव पारित करके चाय बागान के श्रमिकों के साथ संबंध 
जोड़ लिया ।!"* प्रस्ताव के प्रस्तोता जोगेंद्रचंद्र धोष और समर्थक विपिनचंद्र पाल, दोनों 
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ने चाय वामान में व्याल लमभग ग्रुलामी जंसी दु्दंशा की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान 
आकृष्ट किया ।४ कांग्रेस के आगामी चार अधिवेशनों में प्रस्ताव के महत्व को दोहराया 
गया ।?४४ 

इस अवधि में 887 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अनुभवों से ही कूंठित बंगाल के 
नेताओ ने 25 अक्तूबर 888 को प्रथम बंगाल प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया | 
इसका प्रमुख उद्देश्य श्रसम के कुलियों के प्रइन पर उम्र विचार प्रकट करना था। प्रांतीय 
सम्मेलन अत्यंत सफल हुआ और संयोजकों ने इसे वाधिक आयोजन का रूप दे दिया। 
इसने मर्देव असम के कुलियो की समस्याओं के प्रति उत्तट और सक्रिय रुचि दिखाई ।!४ 

आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया के माध्यम से 
इस मारतोय चाय उद्योम पर अमिट कलंक बताते हुए उसकी सामान्य निंदा में अपना 

सशक्त स्वर मुखरित किया तथा अधंदासता की इस प्रणाली को समाप्त करने की मांग 

की ॥7५ 

हा, यह जवश्य है कि एमिग्रेशन ऐक्ट तथा चाय बागों में व्याप्त मयंकर दुन्येबहारों 
के विरुद्ध आदोलन में प्रमुख भूमिका राष्ट्रवादी प्रेस ने ही निभाई । भारतीय समाचार- 
पत्रों ने कुलियों के साथ पूरी सहानुभूति तथा समान सुदृढ़ता दिखाते हुए वर्षों तक 
उनकी दुर्देशा के दि .” अपनी प्रक्रिया मे अपने ज्ञान के शब्दकोश का पूरा प्रयोग करते 
हुए तथा अपने क्रोध और दु ख़ को अभिव्यक्ति देते हुए विरोध प्रकट किया | उदाहरणार्थ, 
इंडियन एसोसिएशन ने 88४# में भारत सरकार को जो ज्ञापन दिया, देश भर के सभी 
समाचारपत्रों ने उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया ।!* दस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 
इस विपय में विशेष रुचि लेने वाले पत्र थे, सुरेंद्रनाथ बेनर्जी द्वारा संपादित “बंगाली और 
क्रृष्णकुमार मित्र द्वारा मपादित 'सजीवनी' ।!० 

राष्ट्रवादी समाचारपत्रो तथा लेखकों ने भरती और परिवहन व्यवस्था को अपने 
प्रहार का विशेष लक्ष्य बनाया । उन्होंने विस्तार से इस बात का विवरण प्रस्तुत किया कि 
किस प्रकार कानून का उल्लघन करके अशिक्षित और भोले भाले मनुष्यों को बलपूर्वक 
विवश किया जा रहा है और उनका अपहरण किया जा रहा है तथा किस प्रकार घू्त और 
सिद्धातहीन भरती करने वालों द्वारा कूटी आशाओं और कपटपूर्ण प्रतिन्नाओं द्वारा उन्हें 
छलकर और फुसलाकर उनकी स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है 7 राष्ट्रवादियों 
की शिकायत थी कि एक बार जब कुली चाय बाग में पहुंच जाता था तो मालिक उससे 
घिनौना व्यवहार करता था और उसे बहुत ही भयंकर रूप से सताया जाता था ।*”* उसे 
बलपूर्वक और गे रकान्‌नी ढंग से बागों में रखा जाता था ओर यदि वह बचाव का उपाय 
करता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और दंडबिधान के अंतगंत उसे दंड दिया 
जाता था ।?” द्वारकानाथ गांगुली ने 886 में प्रतिवेदन किया कि उन्होंने सचमुच काल- 
कोठरियों में असहमत श्रमिकों को गैरकानूनी ढंग से बंद करके रखे हुए देखा है। उन्होंने 
यह भी पाया कि चाय बागों में शारीरिक यंत्रणा एक सामान्य प्रवृत्ति है।/* बहुत से 
भारतीय लोकनेताओं ने कुलियों के प्रति हृदयद्रावक दुष्यंवहार की करुण कथाओं का 
वर्णन किया ।”* राष्ट्रवादी समाचारपत्रों तथा संस्थाओं ने भी महिलाओं के साथ 
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बलात्कार और पुरुषों की हत्याओं की कहानियां जनता में प्रचारित की । उन्होने कुलियों 
अथवा कुलियों के शुभचितकों द्वारा न्यायालयों में मालिकों के बिरुद्ध मामला ले जाने पर 
न्यायालयों द्वारा मालिकों के पक्ष में विशुद्ध रूप से और अधिकाशत: न्याय का गला घोटने 
की कहानियां भो प्रकाशित की ।!?« 

भारतीय नेताओं का तकंसंगत कथन था कि चाय बागों मे मृत्यु की ऊंची दर सचमुच 
वहां की वास्तविक स्थिति का सूचक तत्व है ।!?” उनकी एक शिकायत यह थी कि काम 
की स्थितियों और प्रकृति के अरुचिकर होने पर भी चाय बागान के श्रमिकों का वेतन 
बहुत कम था |!” उन्होंने घोषित किया कि दंडनीय कानून बनाने का मुख्य प्रयोजन 
वस्तुतः कुलियो का वेतन कम रखना और इन नीचे वेतनों पर कुलियों को काम करने के 
लिए विवश करना था। यह निश्चित है कि सामान्यत वे इतने कम वेतन पर कायें करने 
को प्रस्तुत नहीं होते। इस प्रकार दूसरे शब्दों मे दस कानन ता उद्देश्य कुलियो को ठगना 
था ।?”* कुछ भारतीयों ने यह भी निदेश किया कि भारत में अथवा असम में श्रमिकों 
की कमी वास्तविक समस्या नहीं थी। ऊंचे वेतनों से आवश्यकता के अनुरूप श्रमिक 
उपलब्ध हो सकते थे ।!*९ राष्ट्रवादियो ने इस मान्यता का जो रदार खंडन किया कि भोले- 
भाले श्रमिकों में काम से जी चुराने की जन्मजात प्रवृति है। वह अपनी धरती पर मखा 
मर जाता है परंतु दूसरी धरती पर जाकर जीने के लिए भी कशोर श्रम नहीं करता । इस 
प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए ही दंडनीय का नूनो की अपेक्षा है। राष्ट्रवादियों के अनुसार 
सत्य यह था कि यूरोपीय उपनिवेशवादी भारतीयों से अपने दासों के रूप से काम लेना 
चाहते हैं और यदि भारतीय काम करने से इनकार करते है तो उन्हे सुस्त और निकम्मा 
कहकर गालिया दी जाती है, उन्हे “श्रम की महता' से अपरिचित बताया जाता है तथा 
अनेक साधनों के प्रयोग द्वारा उन्हे काम करने के लिए विवश किया जाता है ।!”?! 

भारतीय नेताओं ने यह निश्चयपूर्वक कहा कि वस्तुत. असम में कुली श्रम वी सारी 
पद्धति दासता के रूप से भिन्‍न नहीं थी क्योंकि वहा भारतीय कुली का जीवन प्राचीन 
काल के दासों अथवा आधुनिक काल के हब्शी दासों के जीवन से किसी भी रूप में बेहतर 
नही था ।!९* इस सबंध में बी० सी० पाल ने बताया कि 880 के आमपा9 के वर्षों में 
बंगाल की शिक्षित जनता “अंकल टाम्स कंबिन' पुस्तक की किस प्रकार प्रशसा करती थी 
और फिर तत्काल असम के चाय बागान के कुलियो की दज्षा की तुलना अमरीका के 
हब्शियों की मुक्ति से पूर्व की दशा के साथ करती थी ।/”* इसी लेखक ने वर्षोपरात 'न्यू 
इंडिया के 26 अगस्त 90] के अक में लिखा : 'दंडनीय श्रमपद्धति दासता का संशोधित 
तथा आधुनिक रूप है।' 

विचारणीय यह है कि इस गृप्त संसाधन के विकास से और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय 
उत्पादन में वृद्धि से कुल मिल'कर देश को क्या लाभ हुआ तथा आजीविका और नौकरी 
के रूप में श्रमिक को क्या प्राप्त हुआ ? कुछ भारतीय लेखकों ने सनस्या के इस पक्ष की 
ओर भी ध्यान दिया। उनमें से सर्वाधिक संयत लेखकों ने इन लाभो को खले तौर पर 
स्वीकार करते हुए भी विचार प्रकट किया कि महारानी महोदया की दरिद्रतम, अत्यंत 
निरीह और सर्वथा असहाय प्रजा के बहुत बड़े वर्ग के जीवन और स्वतंत्रता की बलि 
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चढाकर इन लाभों की उपलब्धि वाछनीय नहीं थी |! अन्य, अपेक्षाकृत अधिक उग्र तथा 
क्षुब्ध वर्ग ने तो अनुभव किया कि इस प्रकार का आर्थिक विकास सर्वथा अवांछनीय है। 
उन्होने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कुलियो को दासो के रूप में बेचने की शोचनीय प्रथा 
को बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नष्ट-भ्रष्ट होना तथा असम का जंगली पशुओं 
का निवास बनना ही पसद ऊरेगे ।""5 


उपाय 


यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तक नहीं चलने दी जा सफती थी, यहा तक कि अन्यथा 
भी यह स्थिति एक जबे समय तक जारी नहीं रह सऊझती टी । 887 में क्षी सजीवनी ने 
चेतावनी की घटी बजा दी 
भारत के अगरेज शासको | यह भयकर दसन बंद + रो। अगरेज व्यापारियों ! *** 
बन के लोभ में मानव पर किए जा रहे अत्याचार वी ओर से अपनी आखे बन्द मत 
करो। क्योति, इस तरह की स्थिति का लंबे समय तक चलत रहना असंभव है। 
तुम्हारे जैसे अनेक दक्तियाली राष्ट्रो वो भगवान व नाय ने दबोचा और दबाया 
है। अपनी यह उन्मादी प्रकति को छाड़ दो क्योकि तुम्हे निश्चित रूप से अपनी 
करनी का टसाब देता पड़ेगा । इस दश से अपनी टस पैशाचिक प्रथा के प्रत्येक चिह्न 
को मिटाने की चेप्टा करो ।?४* 
भारतीय नेताओ न इस सबंध में सर्वप्रथम उपाय के रूप में उस बात पर बल दिया कि 
भारत सरकार वुलियों की वास्तवित स्थिति का, [859 व श्रमिक अनुबन्ध मग अधि- 
नियम (वर्कमेस ब्रीच झ्राफ काटे कट ऐक्ट) के प्रवर्तन के यातनाप्रद प्रभावों को, और 
882 के अतर्दशीय उत्प्रवास अधिनियम (इनलेट एमिग्रेणन ऐक्ट) के प्रवर्तन के दुए- 
परिणामों को अनुभव करे और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार पर जाच पडताल करने 
के लिए एक स्वतत्र आयोग की नियुतवित हेतु दबाव ठाला ।"” द्वितीय, उनका सुभाव यह था 
कि शक्तिशाली और समृद्ध वागान मालिफों के मुकाबले श्रमिक निरीह तथा असहाय है, 
अत इस तथ्य को देखते हुए सरकार को स्वय उन्हे यातनाओ से मुक्ति दिलाने के उपाय 
करने चाहिए ।'" इस प्रकार का एक उपाय यह होना चाहिए कि अपने श्रमिको के साथ 
दुब्यंवहार करने वाले चाय बागान के प्रबधको को तत्काल और तदनुरूप समुचित दंड- 
दिया जाए।!* परंतु भारतीयों की सर्वाधिक सर्वेमान्य और लोकप्रिय माग दंडनीय 
कानूनों के निवर्तत की !*" और स्वतत्र उत्प्वास को लागू करने की थी ताकि चाय बागान 
को भारत के बहुत बडे श्रम बाजार से माग और पूर्ति के सामान्य सिद्धात के आधार पर 
श्रमिक मिल सकें ।!१ 
भारतीय नेता सरकार से असम के कुलियो को इस दुर्भाग्य से मुक्त करने की अनुनय 
विनय करते समय यह तथ्य नही भूले कि एक विदेश)! सरकार द्वारा य्रोपीय बागान 
मालिकों के विरुद्ध कोई पग उठाए जाने की सं भावना नही थी ।?*ः इस विवेक एवं सतर्कता 
के कारण ही असम कुलियो के प्रगाढ मित्र 'सजीवनी' ने अपनी सहायता आप ही करने का 
आह्वान किया । इस पत्र ने 4 अगस्त 886 के संपादकीय में भारतीयों की पर्दानगी को 


3॥4 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


ललकारते हुए लिखा कि यदि उनकी संपूर्ण शक्ति और साहस नष्ट नहीं हो गए तो उन्हें 
देश में क्रोध की ऐसी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित करनी चाहिए कि उसमें कुली ऐक्ट जलकर 
राख हो जाए ।?*3 इस पत्र ने भारतीयों से कुलियों को अथवा कुली बनने के इच्छुकों को 
कानूनी तथा अन्य इस प्रकार की सहायता देने के लिए तथा मालिकों की गतिविधि पर 
निगरानी रखने के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया ।!' इस पत्र के एक 
संवाददाता ने यह सुभाव दिया कि शिक्षित भारतीयों को चाय पीना बंद कर देना चाहिए 
क्योंकि यह चाय पीना गरीब, प्रपीड़ित कुलियो का खून पीने के अतिरिक्त और बवृछ 
नही ।?** आश्चर्यजनक न होने पर भी यह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि उस समय भारत 
में किसी ने भी चाय बागान के श्रमिकों को श्रमिक संघ बनाने आदि के रूप में अपनी 
सहायता आप करने का सुभाव नही दिया। हा, कुलियों ने स्वयं ही आक्रमण और भगड़े- 
फसाद के रूप में आत्मसहायता का मार्ग अपनाया!" परंतु राष्ट्रीय नेताओं से उन्हें 
समुचित दिशानिर्देशन नही मिला । 


असम श्रम और उद्रवास अधिनियम, 90व 


भारतीयों द्वारा निरंतर आंदोलन तथा अमम के उदार तथा साहसी मुख्य आयुक्त हैनरी 
काटन के सतत प्रयासों के फलस्वरूप जब भारत मरकार ने इस विषय पर नए कानून 
बनाने का निदरचय किया तो उस समय बीसवी शताब्दी के प्रारंभ मे चाय बामान के 
श्रमिकों का प्रश्न पुन: एक बार भारतीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया । ।3 अवतूबर 
899 को विधानपरिषद में 'असम श्रम और उत्पवास बिल लाया गया और 8 मार्च 
]90] में इसे कानून का रूप दे दिया गया। जहां एक ओर इस नए बिल ने ताहे बेमन 
से ही सही, भरती की पद्धति को सुधा रने का प्रयत्न किया?*” वहा दूसरी ओर कुल मिला 
कर पहले की तरह ही विषम दुव्यंवहार चलते रहने से इसका प्रयोजन ही असफल हो गया 
था ।!* इसके ०क प्रावधान ने, जो सारे अधिनियम के प्रयोजन और प्रभाव के अपेक्षाकृत 
व्यापक संदर्भ मे अत्यधिक महत्वपूर्ण नही थी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी और 
राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बन गई । 899 में अपने मूल रूप मे प्रस्तावित बिल में 882 
के अधिनियम के अंतगंत अनुबंधित श्रमिकों के निश्चित न्यूनतम वेतन मे एक रुपया प्रति 
मास की वृद्धि की व्यवस्था थी। बाद में इस व्यवस्था मे प्रवर समिति ने इस प्रकार से 
सुधार किया कि प्रथम वर्ष मे पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक का मासिक वेतन क्रमश: 
5 और 4 रुपये, द्वितीय और तृतीय वर्ष मे क्रमश: 5$ और 4) रुपये और चतुर्थ बषं मे 
क्रमशः 6 और 5 रुपये कर दिया गया । इस प्रकार प्रथम और चतुर्थ वर्ष में श्रमिकों के 
वेतन उतने ही बने रहे, जितने पहले के अधिनियम मे निर्धारित थे।!** यद्यपि राष्ट्रवादियों 
ने इस बिल को इसके मूल रूप में बागानमालिकों के हितों की सुरक्षा में गढ़ा हुआ तथा 
बलपूर्वक श्रम को जारी रखने वाला एक साधन मात्र माना" और इस वेतनशृद्धि को 
बहुत थोड़ा माना तथापि इन असहाय प्राणियों को इस विलबित न्याय का एक अंश देने 
वाली इस धारा का समर्थन भी किया ।११ 

सरकार द्वारा चाय बागानमालिकों की ओर से जे० बकिघम द्वारा अधिनियम की 
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वेतनवालीधाराओं के प्रवर्तन को दो वर्षों तक स्थगित रखने के सुझाव की संशोधन के 
रूप मे स्वीकृति ने एक बार फिर आग म घी का काम क्रिया |": वस्तुत: लाई कर्जन ने 
पहले ही विवाद में हस्तक्षेप करते हुए बागानमालिकों को इस प्रकार की रियायत मागने 
का निमंत्रण प्रत्यक्ष रूप में दे दिया था १०" अमम के मुख्यायुक्त ने जब इस संशोधन का 
इस आधार पर विरोध किया कि इसमे तो कुलियो के लिए पहले ही अपर्याप्त और अभी 
अभी विजित रियायत का कोई अर्थ ही नही रह पाएगा तो वायसराय ने इस लोकप्रिय 
मुख्यायुक्त की सार्वजनिक रूप से अवमानना और ० भर्त्मना की । इस बात ने कोढ में 
खजली का काम किया ।-"* विदेशी बागानमालिको के सामने लाई कजेन द्वारा हथियार 
डाल दिए जाने के विरुद्ध सारे भारतीय समाचारपत्र और लोकनेता एकजुट होकर खडे हो 
गए ।:०० उन्होने स्पष्ट देखा कि भारतीय लोगो के मूल्य पर यूरोपीय पृजीपतियों के हितो 
की सावधानी के गाथ रक्षा करने का यह एक अन्य निदनीय निदर्शन था।?” वगाली' ने 
0 मार्च 489। के अक में लिखा भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय 
पूजीपतियो और व्यापारियों को लाभ पहुचाना है चाहे इसके लिए न्याय और मानवता 
का गला ही क्यो न घोटना पड़े। राष्ट्रवादियों न भारत सरकार की निदा करते हुए 
कुलियों के हितो की वक्रालत करने में उनकी न्यायप्रियता तथा वीरता के लिए हेनरी 
काटन की भरपूर प्रशतता वी ।-"९ 


मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 903 


]903 मे जब मद्रास सरकार ने “मद्रास वागान श्रम अधिनियम' को कानून का रूप दिया 
तो राष्ट्रवादियों की विदेशी सरकार के विरुद्ध क्षोभ की और बागान श्रमिकों के प्रति 
सहानुभूति की भावना एक बार फिर भड़क उठी प्रमुख रूप से 90] के 'असम श्रम 
और उत्प्रवास अधिनियम' पर आधुृत मद्रास अधिनियम में भी भाग जाने वालो के लिए 
गिरफ्तारी और सजा की तथा अनुपस्थित रहने वालों और सुस्ती बरतने वालो अर्थात 
काम से जी चुराने वालो के लिए अर्थंदंड और जैल की व्यवस्था थी | 4रतीय नेताओ ने 
असम अधिनियम के समान मद्रास अधिनियम को भी पैशाचिक, ईदवरवि राधी, अमानवीय, 
घृणित तथा जन्यायपूर्ण बताकर उसकी भत्मंना क्री तथा कुलियो की स्वतत्रता नष्ट करने 
के लिए और दक्षिणी क्षेत्र के बागान मे दासता को कानूनी रूप देने के लिए उसकी 
आलोचना की ।?"* उन्होने सरकार पर बागानमालिकों और विदेशी पूजीपतियों को सदा 
उपकृत करने को प्रस्तुत रहने के लिए उनके हाथ मे एक खिलौना बनने का आरोप 
लगाया ।* ९ 


व्यापक संबंध 
बागान श्रमिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श ' उभरे कुछ संबंधित व्यापक राज- 
नीतिक तथा आशिक प्रदनों पर भी कई भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने गहरा विचार 


किया और उन प्रदनों तथा सरकार के बागानश्रभिकों के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक संबंध 
सिद्ध करने का प्रयास किया। प्रथम, भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 
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भारतीय समाचारपत्रों तथा विधानपरिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध की उपेक्षा करके 
बागानमालिकों के अनुकूल कानून बनाने की सरकार की तत्परता से यही निष्कर्ष निकाला 
कि यह सरकार भारतीय लोकमत को कोई महत्व ही नही देती |! उन्होंने यह भी 
अनुभव किया कि संशोधित विधानपरिषद पूर्णत. अनुपयोगी सिद्ध हुई है और सरकार ने 
भारतीय सदस्यों की इच्छाओ की अवहेलना की है।?: जी० एस० अय्यर को इस स्थिति 
में यह मत प्रकट करना पडा कि 'आज की भारतीय पद्धति से अधिक हास्यजनक काननी 
पद्धति कही भी पहले नहीं रही ।'-!? वस्तुत* विदेशी शासको की न्यायप्रियता तथा प्रगति- 
शीलता पर कोमल और उदार चितनवालों तक का विद्वास हिल गया। "मद्रास थागान 
श्रम अधिनियम' के कानन बनने पर लोगो के विश्वास भंग को “कंसरे हिंद ने अपने 
8 मार्च 903 के अंक में सुदर अभिव्यक्ति दी है * 
यदि ये निष्पक्ष विधायक हैं तो हम उनके लिए किसी कटु विशेषण का प्रयोग न करते 
हुए पूछते है कि जिन ब्रेजबान और बेसहारा लोगो के वे पिता के समान रक्षवः बनते 
है, उन्हे वे क्यो एक अत्यत स्वार्थी वर्ग के हो आदेश से दास बना देते है ” इस बात 
से कौन इनकार करेगा कि न केवल बिटिश नीतियो के प्रत्युत ब्रिटिश सदाचार के 
विनाश का भी यह एक अन्य सुदृढ़ प्रमाण है। निस्मस॑देश सारे विशाल ब्रिटिश राज्य 
मे चारों ओर विनाश के अपशकुन और सकेत दिखाई दे रह है जो परिणाम मे 
सुखद नही कहे जा सकते। भगवान ही ब्रिटिश राज्य को भावी विर्पातियों से 
बचाए |?! 
'केसरी' ने भी 40 मा 903 के अंक मे इस समग्र समस्या को विद्वव्यापी पैमाने पर 
आथ्िक साम्राज्यवाद के विस्तत परिप्रेक्ष्य मे देखने का प्रयास किया। यह लिखने के 
उपरात कि आज के भयंकर प्रतियोगिता के युग में यूरोपीय राष्ट्र भौतिक समृद्धि के लिए 
कड़ा परिश्रम कर रहे है और सभ्यता का वरदान लाने के बहाने अपने अधीनस्थ अधिक- 
सित राष्ट्रों के वस्तुगत और खनिज पदार्थंगत साधनों का शोषण कर रहे है, इस पत्र ने 
शिकायत के स्वर में लिखा कि यूरोपीय व्यापार के उरद्देष्य से अथवा उपनिवेश्य स्थापित 
करने के उद्देष्य से जहा कही भी जाते है, उन देशों की जनता को ये लोग दास बनाकर 
ही उससे काम लेते है। दक्षिणी अफ्रीका में काफिरों के प्रति और असम में चायबागान 
कुलियों के प्रति इनका व्यवहार इसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण है। निष्कर्प रूप में इस 
पत्र ने इस विचारधारा पर दुख प्रकट करते हुए लिखा कि मनुप्यो का एक वर्ग तो धम से 
खेले और उसके शेष बंधुओ को उस वे के ऐशो आराम के लिए खटने पर विवश किया 
जाए ।2४ 
कुछ भारतीय नेता बागान श्रमिकों की समस्या को श्रमिकों और पृजीपतियों के 
बीच मंघंधों की व्यापक समस्या के अश के रूप मे देखने को प्रेरित हुए। इन नेताओं ने 
श्रमिकों का ही पक्ष लिया। उदाहरणार्थ, जी० एस० अय्यर का विचार था कि वस्तुत: 
भारत सरकार की बागान श्रमिकों के प्रति नीति का तथ्य इस सत्य में निहित है कि वह 
चाय उद्योग में केवल पूंजीपतियों के हितों को ही जुड़ा समझती है ।!!* आर० सी० दत्त 
का भी अनुभव था कि भारत सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव इतना प्रबल और प्रचंड 
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था कि चाहने पर भी श्रमिफा के लिए वुछ करना उसके लिए सभव नहीं था । ” 
'सजीवनी पत्र भी इस निष्कर्ष पर पहचा हि असम का संधर्ष मूल रूप से श्रमिवा और 
पूजीपतियो के बीच का विवाद है। / दस नई जानयारी और राष्टीय आदोजन के जिए 
उसके मत्व का विपिनचद्ध पा 4 ने 90] मे अपने भाषण म बड़े ही सदर ढग स प्रस्तुत 
किया। टेप उनके भाषण के एक लब अग का उसवी मह्ता के साथ उसकी नवीनता के 
कारण द॑ना चाहंगे 
अन्यक्ष महोदय | यर प्रइन एक बहत ही पुराना प्रघ्न है. श्रमिका और पजी- 
पतिया के मय सघप का विश्वश्यापी प्रइन है। सर्वधतिमान आयर की छबित ले 
पृ जीपति शक्तिया पहल ही पयाप्त बलशाली है और वे एफ्दम संगठित भी ह। 
उनका संगठन कव वे डेसविए नहीं ति अमिता या उत्तका उपयक्त पुरूयार न मिल 
सके प्रत्युत उ्सालिए भी है कि कानूनी च्यायालया द्वारा भत्सना प्राप्त तथा उन्च 
न्यायालय द्वारा दइप्राप्त लागा को सरक्षण दिया जा सके | जब यह सब हा रहा है 
ता क्या श्रम की शक्तियां को संगठित नहीं होना चाहिए ? अ यक्ष महादव !' आप, 
राजा मटहाराजाओं अथवा बड़े किखसाना ॥ै प्रतिनिवि है। हमसय टस दशम 
अमिक्रा यी ही स्थिति में हे और 4 सब ताग परजीपतियवां की स्थिति में है। १२ 
असम ्वम और उत्प्रवास बिल पर पी० आनंद चारल ने भआपणा में यह दण्टिकोण 
अत्यत स्पए्ट परतु सासारिय व्यावहारिम्ता के साथ दखा जा सयता है। एफ आर उनका 
लव था कि साहसी व्यवसायों तथा सुदृढ़ पजीपतिया की सफजवा के जिए समान रूप से 
जत्तरदापरी तथा महत्वपूर्ण टग से सहायक श्रसिका के एक बहत बड़े बर्ग के दाव वी 
उिपैक्षा नटी +रनी चाहिए दसरी आर उन्होंन ववाजत वी कि मा विको और श्रमिका के 
बीच मा तक जार उठा सकते है जबकि श्षमिक्रो वा वतनव॒णि के जभाव मे जीना ही 
बॉठिन है। मा निकों के जिए इसका अर्थ ऐशां आराम म साधारणसी उमी है परतु 
श्रमिको व लिए इसका अर्थ जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं वा भयकर रूप स 
अभाव है । ” 
भारतोय राष्ट्रवादी नेताओं के मन मे बागान श्रमिको के प्रति सहानुभूति की भावना 
इसलिए उभरी क्योकि इस उद्यम में विदेशी पूजीपति सलग्न थे परतु यही सहानुभूति 
भारतीया के स्वामित्ववानले उद्यमो म॑ नियुक्त श्रमिकों के प्रति भारतीय नेतापग्रो न नही 
दिखाई । इसका स्पष्ट रूप नाटकीय ढग से उस समय प्रकट हुआ जब 8 मान 90] 
को असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम पारित हो जाने के बिलवुल सही तौर पर दो ही 
सप्ताहो के उपरात विधानपरिषद मे 'इडियन माइस बिल विवाद और कानूनी रूप 
ग्रहण करने के लिए पेश हुआ तो जैसा हम पहले दिखा चुके है, सारे के सारे भारतीय 
समाचारपत्रो और परिषद के भारतीय सदस्यों न खाता! मे काम करने वाजे बच्चा और 
महिनाआ के सरक्षण के निए बनाए गए अत्यत ही साधा रण त्यवस्थाआंवाले उस बिल 
का विरोध किया । श्रमिका के प्रति यह दोमहो नीति भारताय राष्ट्रीय काग्रेस के 
ज्यवहार म॑ भी स्पष्ट रूप म॑ दखी गई, जिसने एक ओर 900 म॑ सरकार को श्रमिकों 
की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्थाओो को इडियन माइस बिल' से हटान का 
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उपदेश दिया और दूसरी ओर इसके केवल एक वर्ष उपरांत ही असम कुलियों के वेतन 
में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया |? 

इस तरह के विरोधासपूर्ण रवेये का एक और नाटकीय उदाहरण 3 माच 
903 के हिंदू के संपादकीय में मिला। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, 'हिदू' बागान- 
मालिकों के हितों में लाए जाने वाले सभी कानूनों का प्रबलतम निदक और विरोधी 
रहा है। उसने उन सभी कानूनों को “दास बनाने वाले कानून कहकर उनकी भत्संना की। 
इस पत्र ने मद्रास प्लांट्स बिल' के विरद्ध लगातार निदा का स्वर मुखरित किया था। 
3 मार्च 903 के संपादकीय में भी उसने यही विरोध प्रकट किया। परंतु इसी संपादकीय 
मे उसने आइचयंजनक ढग से यह मांग प्रस्तुत की कि इस प्रकार का कानून श्रमिकों को 
नियुक्त करने वाले उन सभी मालिकों के लिए समान रूप से बनाना चाहिए “जिन्हें श्रमिको 
को पाने में ही न केवल कठिनता का अनुभव होता है प्रत्युत उन्हें अनुबंध को निभाने के 
लिए श्रमिकों को विवश करने में कठिनाई का अनुभव होता है'। उसके अनुसार ऐसे 
कानून की दक्षिण भारत के भूमिपतियों को विशेष आवश्यकता है। ये भूमिपति तो 'पेनल 
लेबर ला' (दंडनीय श्रम कानून) को अत्यंत लाभप्रद और उपयोगी पाएंगे। अपने तक 
की पुष्टि में 'हिंदू' ने राष्ट्रवाद के नाम पर आग्रह किया : भारतीय कुलियों के सबंध मे 
वर्गीय कानून की कोई आवच्यकता नहीं । यदि वे यूरोपियों के दास बनाए जा सकते हैं तो 
उन्हें भारतीय जमीदारों के दास बनाने में कोई अनौचित्य नहीं होना चाहिए । भारतीय 
कुलियों को एक वर्ग विशेष का ही दास नहीं बनाना चाहिए। इस तक पर टिप्पणी करने 
की आवश्यकता नही । हिंदू द्वारा निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत मांग से उसकी अचेत विडंबना 
का तथा इस प्रवन के बारे मे उसकी पाखंडपूर्ण पवित्रता का पता चलता है। 

जिस प्रकार अनुचित रूप से पवतीय प्रदेशों में कुलियों को चाय बागानमालिकों की 
दया पर उनके हाथों में मौंपने की उचित नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार भारतीय 
जमीदारो के हाथों में दंडनीय अपराध के अंतगंत कुलियों को सौंपने से इनकार करने को 
किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। हिंदू द्वारा इस प्रकार का व्यवहार 
अपनाना सर्वेथा अविश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि इससे दो महीने बाद ही तमिल पत्र- 
कारिता के अग्रदूत एक अन्य राष्ट्रवादी समाचारपत्र 'स्वदेशमित्रन' ने इसी प्रकार की मांग 
पेश की [272 


जी. आई. पी. रेलवे सिगनलवालों की हड़ताल 


भारतीयों से इतर स्वामित्व वाले उद्यमों में नियुक्त श्रमिकों के प्रति भारतीय राष्ट्र- 
वादी नेताओं के दृष्टिकोण की रोचक विडंबना ]899 में हुई जी० आई० पी० की हड़- 
ताल के संदर्भ में देखने को मिलती है। जब रेल कंपनियों के प्रबंधक मंडल ने वेतनों में 
कटौती न करने, उन्‍नतियों को व्यवस्थित रूप देने, कार्य के घंटे सीमित करने तथा निय- 
मित अवकाश की व्यवस्था करने की मांगें अस्वीकृत कर दीं तो 899 में ही मई के प्रथम 
सप्ताह में 800 सिगनल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी ।ः» समाचारपत्रों की सूचना के अनु- 
सार हडताल ने रेलवे को बुरी तरह से प्रभावित किया । आमतौर पर माल की आवाजाही 
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कम अथवा स्थगित कर दी गई। यात्रियों के यातायात मे भी गाड़ियों की लंबी लंबी 
और वार बार की देर तथा भारी अव्यवम्था से बाधा पहुंची ।:”4४ भारतीय श्रमिकों के 
किसी वर्ग द्वारा की गई यह प्रथम सुनियोजित हडताल थी ।£:£ सिगनलवालों का एक 
नियमित मंगठन था जिसका मुख्यालय शोलापुर मे था और उनके पास कानूनी सलाह 
देने वाली पते किराए पर ली गई एक व्यापार संस्था थी । इस हडताल के पीछे दो वर्ष तक 
लंबा आदोलन चलता रहा और प्रबंधकों को मागपत्र ओर अंतिम चेतावनी आदि पेश 
किए जाते रहे ।१४५ 
रैलवे कम चारियों की यह संगठित कार्यवाही, इसे केयल शिक्षित वर्गवालों द्वारा की 
गई मानने पर भी, देश की उस समय की परिस्थितियों मे श्रमिक कल्याण की दिशा में 
सरकार द्वारा कानून के रूप मे अब तक उठाए गए किसी भी पग की अपेक्षा एक प्रकार से 
अधिक क्रातिकारी पग था। इस पत्र का पूजीपतियों के लिए तात्कालिक मामलों और 
सबवधित दलों से आगे जाकर विशेष अर्थ था |?” कारखाना कर्मचारियो के प्रति राष्ट्र 
वादियो के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखते हुए इन सिगनलवालो के प्रति नताओं के व्यवहार 
में खुले विरोध की नहीं तो तटस्थता की अथवा अधिक से अधिक दबे अनुमोदन की तो 
अपेक्षा की ही ज। एसी थी। परतु वरतुत एक को छोडवर बबई के प्रमुख समाचारपत्रों 
ने बडे जोश खरोश के साथ हठताल का समर्थन क्या ।? इससे भी अधिक आइचयं जनक 
यह है कि बहुत सारे दूरस्थ राष्ट्रवादी समात्तारपत्रो, 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हितवादी', 
हिंद, िंदुस्तानी' के कालमों मे सहानुभूति की लथ गृजती रही । हा, हडतालियों के लक्ष्य 
को अपना लक्ष्य बनाने वाले ओर महीनों तक अपने कालमों द्वारा आदोलन छेंडने वाले 
दो ही समात्तारपत्र थे, बालगगाधर तिलक के सपादकत्व मे निकलने वाले 'मराठा' और 
'केसरी | 
सभी भारतीय समाचार पत्रो ने यह मत व्यक्त किया कि वर्षों से इन सिगनलवालों 
को थोडी तनख्वाह दी जा रही है, अधिक और कठोर काम लिया जा रह है और उनके 
प्रति दुव्येवहार किया जा रहा है। अत उनका हड़ताल पर जाना सर्वथ। न्‍्यायसंगत ही 
है । उनकी मार्ग न्यायथसगत, सही और उन्तित है। सचमुच वे मार्गे सपर्थन और सहानु- 
भूति के प्रोग्य है। इसके अतिरिक्त इस हडताल का औचित्य इससे भी सिद्ध है कि प्रबंधको 
द्वारा सिगनलवालो की वास्तॉविक शिकायतों को दूर करने की प्रार्थना को लगातार ठुकरा 
कर इन बेचारों को हतह्ताल का मार्ग ग्रहण करने को विवश कर दिया गया है ।*”* 
कई समाचारपत्र केवल सहानुभूति से भी बहुत आगे बढे, 4 हडतालियों के प्रबल 
और मुखर प्रशसक बन गए । उन्होने श्रमिकों द्वारा हडताल के दिनों में प्रदर्शित दुढता 
तथा एकता के लिए उनकी भरपूर प्रशंसा की |: 'मराठा' ने 28 मई 899 के अंक में 
स्गिनलमनो के लिए हडताल का स्थाई महत्व बताया "र कहा कि इस हडताल ने एकता 
और आत्मत्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अन्य नोगों को भी इसका अनुसरण करना 
चाहिए । इसी प्रकार 7 जून 899 के अक में 'हितवादी' ने भारतीय लोगों को ऋकभोरते 
हुए लिखा कि वे प्रबरधकमंडल रो अलग अलग रूप से समझौता करने से इनकार करके नैति- 
कता के उच्च स्तर कायम करने वाले सिगनलमैनों का अनुसरण करें।*/ इन समाचारपत्रों 
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ने हड़तालियों से नौकरी छूट जाने पर भी डटे रहने का निरंतर अनुरोध किया और 
हडताल छोडकर काम पर जाने वालो को गदह्दार कहकर उनकी निदा की ।३१ 

भारतीय समा वारपत्रो ने रेलवे के प्रवधधकमं डल द्वारा कमंचारियो के प्रति किए जा 
रहे व्यवहार, दृष्टिकोण तथा कार्यवाही आदि की तीब़ निदा की । उन्होंने सावंजनिक 
उपयोगिता के विभागों मे अनुशासन के तर्क व प्रबधको का वाक्छल कहकर दुकरा दिया 
तथा जनता को हो रही असुविधा का सारा दायित्व प्रबधको पर डाल दिया ।:2* उन्होते 
रेल कंपनियों पर हडतालियो की न्‍्यायसंगत शिकायने दू र करके तथा विवाद को निपटाने 
के लिए मध्यस्थ को सौपने की हडतालियों द्वारा पहले से ही सहमति प्राप्त बात मानकर 
हडतालियों से समझौता करने के लिए दबाव डाला । ?? 

राष्ट्रवादी समाचा रपत्रो ने सरकार से विवाद में हस्तक्षेप करने और प्रवधक मंडल 
को सिगनलमँनों की उचित मार्ग मानने के लिए विवश करने का अनुराध किया ।”४० 
उनका उपयुक्त तक॑ यह था कि मानवता के दृष्टिकोण को छोड दिगा जाए तो भी सरकार 
हस्तक्षेप करने के लिए क्तंव्यवद्ध है क्योवि जी० आई० पी० रेलवे प्रतिभूत मस्था है और 
इस प्रकार हडताल के कारण होने वाली हानि सरकार को और अतत. करदाता को ही 
मुगतनो पडेगी। » “मराठा ने 28 मई 899 के अक में लिखा कि अपने ही लोगो को 
जिनके प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है, निराश और पराजित करने के लिए अपेक्षित 
दाम हमसे ही मांगना कहा का न्याय है ? राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने यह भी लिखा कि 
परकार का हड़ताल मे हस्तक्षेप करना नैतिक अधिकार के साथ साथ कनंव्य भी है क्योकि 
रेलवे जनोपयोगी सस्था हे, इसमे किसी प्रवार की अव्यवस्था अथवा कुप्रबंध से न केवल 
व्यापार, जन सुख और सुविधाओं को हानि पहनती है प्रत्युत यात्रियों की सुरक्षा भी 
खतरे में पड जाती है।'" समाचारपतों ने यह अनुभव किया और देखा कि सरवार न 
केवल हस्तक्षेप करने से इनकार करती है जयवा तटस्थ रहती है प्रत्युत प्रवधती वो समर्थन 
तथा सक्रिय सहायता भी दें रटी है, सरकार के इस आचरण की मसमाचारपत्रों ने तीब्र 
भत्सना की ।१४ 

सिगनलरो के प्रति व्यापक सार्वजनिक सहानुभ्रति शाब्दिक प्रदर्शन तक सीमित न 
रहकर उससे आगे निकल गई । समाचारपत्रों ने जनता और जन संस्थाओं से हडताली 
सिगनलरों की सहायता के लिए पैस जुटान का अनुरोध किया ।४/? बहुत से लोग अपने 
आप सहायता के लिए आगे अ[ए। उनकी सहायताथ कौष सम्रह के लिए बबई प्रात के 
विभिनन क्षेत्रों, अहमदाबाद, अम रावती, धुलिया और नागपुर में सावेजनिक सभाओ का 
आयोजन किया गया |”! बनत्र्ट मे )9 मई को गण्यमान्य भारतीय नागरिकों और प्रति- 
छिठत व्यापारियों की एक बेंठक किरो जशाह्‌ एम ० मेहत। के भवन में हुई, इसभे हृडतालियो 
के उपयोग के लिए एक कापष जारी करने का सकतलप कियर गया। तत्काल मौके पर 
2500 रुपयों की राशि हकटटी हो गई और अगले ही दिन 2500 रु० और देने क। वचन 
दिया गया ।”! इस कोप के लिए बंगाल में सुरद्रनाथ टैगोर ने और बंगाली मासिक भारत' 
की संपादिवा सुथी घोषाल ने भी धन इक टठा किया ॥!? हुड़ताल के असफल होने तथा 
लगभग 700 सिगनलरों के हटाए जाने पर बबई में उनके लि! एक सावंजनिक कोष 
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ग्ीरी किया गया तिसा काधपा'शक्षा ग एक ठी० ई० बाचा थे ।”* "मराठा' ने अपने 
[0 जुचा ई [85909 के आए मे डय प्रय ना ।ा समर्थन ]शा सरारना की । कृतकना के अमृत 
बाजार पत्रिका ने अपने 4 जुना३ ।५)) * अर मे जमीदारो और व्यापाशिक प्रतिष्ठानों 
ले नौस रो ने बसास्त 4िए गए सिगनलरा को नायरी दन का अनुराध किया । ४5 
भारतीय नेताआ के उग्र रूप सहला । रामबैक दृप्पकाण को समभने की कजी 
सजपत उनके राष्ट्रवाइ मं निटित है है लाठी सिगनलर भा रवीय थे जबकि उन्हे नियुक्त 
+ रे का से रत 4 पी का रस्वासित्य और प्रशासन अगरेजो के हाथ मे या, यही अकेला 
तथ्य दांतों जे मस्य + बिवाद की भारतीय राप्टवाद + मुस्य पबराट री ओर तथा राष्ट्रीय 
स्तर पर वाने के तिए पयाप्व था। न्री मामा ता में तो विवाद वे वार मे पह विशिष्ट 
पीलवारी स्पट करने का आयोजन 'किसा गया तथा टसे स्पष्ट अभिव्यक्ति दो गई। 
मराठा ने शिकायत की कि रेत कंपनी सिगनजरों को वीवन निवाह के लिए उपयुक्त 
वेतल दल से वसा विए उनरार उर रही 2 क्योंति वे वारतीण 2ै। उसने ?] मई ।899 के 
अब में अपक्षायत्र गटराई से विसा 
मैन वर ने उदाजित यह आुभव रिया हि जाते गलामा जा खाजी जीजित रहने 
व वए ऊपेशि ह बिक ही आवद्पव ता उही और उतना उसे दे दिपा जाएगा 
वारि व. नोवित रह ऑन गारे जाइमी को रोबा का भार वन 4 रता रह । सगवान 
डास सार वा स-25। वन्‍्गन + थम वा टी बचा रा गारा जआागमी निभा स्टा हे 
और राई अवबिल उप उलरी ले एशम्णिय वी, दा हा उस प्रशार गोषण वर 
रहा है वि रार ताभी का रे स्वय / 5प जात' २ ॥२ (न पसीना बहाने वाले काले 
गुलाम +क ए आन | मा ए के) ताम की ईएति्स चर 74 * छाल दता है। 
अमृत आजार पत्रिका रे भी विवार से उस सारे विवाद ई "ले जातीय भेश्भाव की 
भावना काम जर रही थयी। 2 रव ५9०9 के अर में सतत ने एपन॑ सपादकीब में लिखा 
'बबर्ट सरनार अब दस अद्ोम वी | शिव से बच उरो लउठी है. कि उसने रेजवे कपनी 
को से पता की है और जिगर । रा के दस किया है। इसका ए हम. कारण यह है कि 
सिगन वर  दग्तानी हैं जनक +पनी के प्रबचक शासक जानि के है । ।4 मई के अक मे 
गुनरायो' ने औ- |0 मंडे ने अर मे जाम जमशैद ने उस सबंध में स्मरण उराया कि 
दो वष पूर्व जब उसी रेन कनी जे यूरापीय गार्ड ते हडताल की थी, उस समय रेल 
कंपनी और सरकार दोना ने सवथा सिन्‍न दा्टिक्षोण अपनाया था और वस्तुत उनकी 
माग मान ली गई थी। ' मराठ ने 0 जताई ।१०9 के अक में निष्कर्ष 7 मे लिखा 
कि वास्तव में सिगनचर राप्टीय सन्‍्मान है विए लड़ रहे हैं क्योकि वे ता (अपनी और 
अपने समाज की मान-प्रतिष्श की रक्षा के उद्देश्य से टी प्रेरित है । 
भा रतीय नेतत्व वा सिंगन रो की हडताल के पत्रि एटकाँण का राष्ट्रवादी अभि- 
पेरण एक भिन्‍न सदभ में पता चलता है। ।897-98 में बबई की उपड़ा मिलो में कितनी 
ही हडताले हुई थी ।/? प्रमुख राष्ट्रवादी रामाचारपत्रों मे से किसी ने भी उधर ध्यान 
नही दिया था और न ही उनका समर्थन किया था । जिस “अमृत बाजार पत्रिका ने बला 
फाइकर सिगनजरो की वेवनवद्धि के लिए की गई हडताल का समर्थन किया था, उसी ने 
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कुछ महीनों के ही उपरांत बंबई को कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के वेतन में कटौसी के 
विरुद्ध की गई हड़ताल का विरोघ करने में संकोच नहीं किया । 70 जनवरी 900 के 
अंक थें इस पत्र ने वकालत करते हुए लिखा कि मालिक इससे अधिक देने की सामर्थ्य ही 
नहीं रखते और उन्हें इस विषय में बाध्य करने की चेष्टा का अर्थ होगा भारतीय उद्योग 
को हानि पहुंचाना और इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि अंत में श्रमिक को भी 
“मुखों मरना पड़ेगा । 


नए दृष्टिकोण का प्रारंभ 

भारतीय श्रमिक वर्ग के उदय तथा श्रम और पूजी में संघर्ष का धीरे-धीरे उदय होने से 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मन में इस नए वर्ग की सामाजिक भूमिका के संबंध में नए 
विचार तथा इसके अधिकारों और दायित्वों के प्रति नए दृष्टिकोण ने जन्म लेना प्रारंभ 
कर दिया। यहां यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ये नए विचार कुछ ही 
भारतीय नेताओं तक सीमित थे। इन विचारों ने सभी को समान रूप से समान परि- 
माण में प्रमावित नहीं किया था। यह काफी आश्चययंजनक है कि इस नए दृष्टिकोण 
का विवेचन सर्वप्रथम मार्च 899 में “बंबई मिल ओनर्स एशोसिएशन' की बैठक में उस 
समय किया गया जब स्वयं एक मिल मालिक डी० ई० वाचा ने यह विचार प्रस्तुत किया 
कि वस्त्र उद्योग का उत्पादन व्यय दो तरीकों से घटाया जः सकता है : प्रथम, प्रयोग को 
जाने वाली कच्ची कपास के स्तर को सुधार कर और द्वितीय, कमंचारियों के स्वास्थ्य 
और स्वच्छता की स्थिति सुधार कर। उन्होंने दुढतापूवंक कहा कि काम के लंबे घंटों, 
थोड़े वेतन तथा जनता के खाद्य पदार्थों पर करो ने सर्देव औद्योगिक विकास को पंगु ही 
बनाया है। दूसरी ओर काम के अपेक्षाकृत कम घंटे, अपेक्षाकृत ऊचे वेतन, सस्ते खाद्य 
पदष्थां की व्यवस्था और आवास सुविधा आदि ने निश्चित रूप से ही विकास को पुष्ट 
ओर सशक्त बनाया है ।ः/* वाचा महाशय ने अपनी इस सलाह को अप्रैल 905 मे फिर 
दोहराया भौर उन्होने दस घंटों के कार्य दिवस की वकालत की, उन्होने मिलमालिकों को 
चेतावनी दी कि वे सोने का अडा देने वाली मुर्गी की हत्या करने की नीति पर चलने से 
औरअपने लोभ-लालच से बाज आएं । उन्होने चुनौती के स्वर में कहा कि श्रमिकों का 
प्रशन मविध्य में मिलमालिक के लिए एक जटिल समस्या का रूप ग्रहण करने जा रहा है। 
अतः मिलमालिकों की अपनी भलाई इसी में है कि श्रमिकों की ओर से सरकार अथवा 
किसी अन्य पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने से पूर्व स्वयं वे (मिलमालिक) ही इस समस्या को 
सुलकाना प्रारंभ कर दें ।:/* 

भारतीय रंगमंच पर उभरते हुए श्रमिक वर्ग के महत्व को उस समय पहचानने 
वाले बिफ्निचंद्र पाल दूसरे नेता थे। दुर्भाग्यवश उनके इस भ्रवधि (90-05) के 
अधिकांश लेख नष्ट हो गए हैं अथवा कम से कम मुझे तो उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 
[90] में उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साप्ताहिक पत्र "न्यू इंडिया' की दो चार 
प्रतियां इस शताब्दी के सावंजनिक पुस्तकालयों भे मिल पाई हैं। इसके भ्रध्ययन से 
यहू प्रकट हो जाता है कि पाल महोदय निश्चित रूप से श्रम समस्‍या पर प्रगतिशील 
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ढंग से सोच रहे थे | 9 सितंबर ।90। के “न्यू इंडिया” के संपादकीय में उन्होंने लिखा : 
देश की वर्तमान आ्थिक समस्या के अंतगंत वीस लाख सुदृढ़ श्रमिकों की स्थिति का 
गभीरतम महत्व है। श्राधुनिक स्थितियों मे | म करने वाले इसी वर्ग से जनता की नई 
आशाओं और आकाक्षाओ की पूति समव हे अत. इस वर्ग के हित अत्यंत महत्वपूर्ण है 
और उनकी उन्नति की ओर ध्यान देना ही चाहिए । कानून बना कर श्रमिक वर्ग के हितो 
की सुरक्षा के सरकार के प्रयत्न की सराहना करते हुए पाल ने अनुभव किया कि पूजी- 
पतियो के मारी प्रभाव के कारण सरकार कुछ नही कर सकी है। 'न्यू इंडिया' के 
4 अप्रैल ॥902 के अंक के एक अन्य संपादकीय में उन्होंने दुघंटनाओ की स्थिति में 
श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने का कानून बनाने की वकालत वी । 

“हिंदुस्तान रिव्यू! तथा 'कायस्थ समात्रार' के ।0 अगस्त 90। के अंकों में प्रकाशित 
'अवर लेबर प्राब्लम' जेख में तथा 903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'इकोनामिक आस- 
पैक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में श्रमिक प्रइन पर व्यवस्थित रूप से विचार करने 
वाले जी ० सुब्रमनिया अश्यर ही थे। इस प्रइन को ऊपर से नीचे तक श्रमिकों की अनक्‌- 
लता की दृष्टि से देखने की चेष्टा करने वाले प्रथम भारतीय नेता भी यही थे।ः*” उन्होंने 
विचारपूर्वक देखा कि जिस प्रकार पश्चिम मे श्रमिक समस्या पहले ही उभर चकी है, 
उसी प्रकार भारत में वह उमरनी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
पिछले वर्षों कलकता, मद्रास और बबई में आमतौर पर होने वाली हडतानें है?» 
उनकी राव में स्थिति का मूलभूत पक्ष था, श्रमिक वर्ग की आथिक दक्शा', जिसकी विशेषता 
है दरिद्रता और दुर्भाग्य ।*९' उनके अज्ञान और थिक्षा वे अभाव ने उनकी स्थिति का 
और भी अधिक शोचनीय बना दिया है, जहा कही शिक्षितों और चतुर योग्य व्यक्तियों के 
साथ उनके हितो का सघर्ष होत! है, वही शिक्षित और शक्तिशाली मालिक सर्देव इन 
असहायो और जशिक्षितों को मूर्ख बनाते है ।:४* उन्होंने मविष्यवाणी करते हुए कहा कि 
यह स्थिति बहुत देर तक चलने वाली नहीं । वह दिन शीघ्र आएगा जब भारतीय श्रमिक 
जाग उठेंगे, राजनीतिक अधिका रो, सगठित होने का भ्रधिकार तथा अपेक्षाकृत ऊचे वेतन 
का अधिकार की माग ही नही करेंगे प्रत्युत उन्हें पाने मे विजयी होगे ।१** 

उसी समय जी० एस ० अय्यर ने आधुनिक कमंचारियों के हित-कल्याण की उपेक्षा 
करने के लिए भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, असंख्य राजनतिक संस्थाओं तथा 
सम्मेलनों की भत्संना की ।** इन संस्थाओं पर उपेक्षा के लिए बरसते हुए उन्होंने कहा : 

हम इन अभागे वर्गों की दरिद्रता, दुर्भाग्य और असम्मान को देखने के ऐसे आदी 

हो गए हैं कि अब हमे न तो उद्बेंग होता है और न ही उनकी स्थिति को देखकर हमा रे 
शासकों की तवा हमारी अपनी आत्मा विद्रोह करती है। वस्तुत: यह सब शताब्दियों 
से समाज के उच्च वर द्वारा किए जा रहे निम्न गर्ग के शोषण और दमन का ही 

परिणाम है ।१९९ 
इस संदर्भ में उन्होंने ताटस्थ्य सिद्धांत को एकदम अस्वीकार कर दिया। उनके विचार 
में इस मामले में प्रतियोगिता के सिद्धांत के प्रयोग की कोई व्यावह्वरिकता नहीं थी 
क्योंकि यह प्रतियोगिता स्वंथा असमान थी । कहने को तो श्रमिक स्वतंत्र थे परंतु वास्तव 
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में वे बेचा रे अपनी देनिक अनिवार्य आवश्यकताओ के दास ही थे। उनके सामने तो दो 
ही विकन्प थे : भूखो मरना अथवा किसी भी मूल्य पर अपने श्रम को बेचता । ”” बरतुतः 
प्रतियोगिता का अथवा पूति और माग का यह नियम सर्वधा क्र था, जिसके अतगंत 
धनी अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब बनता है । इस भिद्धात ने तो भारतीय 
श्रमिक को विवशता वी स्थिति पर ला खडा किया है ।- फिर इस ताटरस्य सिद्धात वा 
विकल्प क्‍या था ? जी०> एस० अय्यर वी मान्यता थी कि मालिको के मन भें अपन ग्रसट्राग, 
दरिद्र कमंचारियों के प्रति उदारता और दयालुता की सहज भावना यो पनपाना चाहिए 
परतु उन्हे अपन सुझाव की व्यावहारिकता में सदेह था क्योकि दस प्रकार की भावना का 
विकास अनिश्चित तथा अनिर्णीत था और उसका प्रवर्तन भकोनचजील तथा ऑस्थर था। 
इससे एक ही मार्ग शंष रहा । राज्य ही एक मात्र ऐसा अभिकरण था जो स्यग्व-उपहान के 
रूप में स्वतंत्र कहे जाने वाते इस दुवं ल वगे को असोम ओर वस्तुत असमान प्रतियोगिता 
से बचाने का दायित्व ले सकता हे, तिभा सकता है और जिस यह रागित्व उटाना और 
निभाना ही चाहिए ।*४? 

जी० एस० अय्यर ने साथ ही साथ यह भी अनुभव क्रिया कि मालियोी द्वारा अपन 
अधिकार दबाए जाने के विरुद्ध अपनी रक्षा ते लिए श्रमिको को अवव्यमेव एक जट होना 
चाहिए तथा अपने सगठन बनाने चाहिए ।-०० इस समय यदि एक श्रमिक अपने मालिक 
के किसी दुव्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में नोकरी छोडता है ता दर रा श्रमिक 
कम वेतन पर ही कार्य करने को सहर्ष तेयार हो जाता है। श्रमिकों में एकता ने हान के 
का रण "ऐसा करने वाले श्रमिक का उसके समुदाय द्वारा किसी प्रकार का का; द नही 
दिया जाता । इसके विपरीत दूसरे देशो में श्रमिक वेतन का सामान्य स्तर के नीच श्र रा 
सहन ही नहीं कर सकते । इसके स्थान पर तो वे काम दी बद कर देते हे। "' बस्तुत 
उन्होने अनुभव किया कि जब अगरेज श्रमिकों ने सगठित होना सीखा, और [824 मे 
सगठित होने के अधिकार को प्राप्त कर लिया तभी उनकी प्रगति प्रारभ हुई, पश्चिमी 
सभ्यता मे श्रमिक वर्ग को इतने सशक्त तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण मात्र 
उनका संगठित होना है। ९: उन्होंने अमिको को सघ में सगठित होने और अपने अधि- 
कारों के लिए मालिकों में संघर्ष करने के लिए कहा ।?७ उन्होंने जनता से भी इस बात 
की अग्रील की कि अपन को संगठित करन के वाम मे जनता मजदूरों को हर तरह की 
सहायता दे । १५ 

जी० एस० अम्यर अपनी पूव॑निदिष्ट महत्वपूर्ण पुस्तक में कृषि श्रमिकों की सम- 
स्पाओों काऔध्ययन करने वाले प्रयम और एकमात्र राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंन 
एक पूरे अध्याय मे इसी विधय का विवेचन किया। कृषि श्रमिकी की अत्यत विषम दुर्देशा 
पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने श्रमिकों के हितो के लिए घातक जमीदारों के दबाव 
के आगे ऋकने के विरद्ध सरकार की चेतावनी दी ।२९ 

श्रमिक समस्या के फ्रति जागरूकता दिखाने वाले दूसरे भारतीव लेखक 'डान के 
सपादक सतीशचंद्र मु[र्जी थे । इस विषय पर उनके विचार अगध््त 898 के 'डान' मे 
प्रकाशिश लैखो, 'आक्षपेक्ट्श आफ इकोन्गमिक लाइफ इन इग्लेड ऐंड इंडिया तथा 'डान' 
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के मार्च, अप्रैल, मई और जून ]00 के अंकों में प्रकाशित, “दि इंडियन इकोनामिक 
प्राव्यम मे देख जा सदते है। पण्निम की ओद्योगिक प्रणाली की संचालन विधि को 
जानकारी म॒कर्जी को अपने समकालीन किसी भी अन्य भारतीय की अपेक्षा अधिक अच्छी 
थी। इसके अतिरिक्त उनका दावा था कि वे विशुद्ध रूप से प्रश्नानतया किसानों और 
श्रमियों वी हिलकामना से ही प्रेरित थ। / परंतु उनके शक्षमिक समस्या के विश्लेषण को 
एक अन्य कारण से भी महसत्ता प्राप्त है। यह उन छाटे मोट बु गआओं, वुद्धि जीवियों, 
व्यावसायिकों, क्लकों तथा कमंचारियों के उदीयमान वर्गो की त्रथम संग्क्त छवत्रि थी जो 
पजीपधियों के विक्रासणील वर्ग के विरुद्ध तो थ परंतु वे अभी तक नए मजदूर वर्ग के 
साथ अपने को जो डे नही पाए थे। यह एक सथाग की बाल नहीं है कि यह सवाल सर्वे- 
प्रथम बंगाल मे उठा जहा शिक्षित कमं चारियों और व्यावसायिको का बगे उठ खड़ा हुआ 
था और स्वदेशी पजीपति बहुत कम थे । 

मुस्र्जी प्रस्तावना रूप में यह मान कर चले कि भारतीय आशिक संसाधनों का 
प्रा पूरा विस करना ही होगा ।:४ परंतु उनका तक था कि यही पर्याप्त नहीं होगा। 
इस स्थिति मे एक उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ कि साधनों का विकास कौन करेगा और 
उन पर नियंत्रण कौन रखेगा |?" ब्रिटिश उद्योगो के विकास के इतिहास का अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए उस्हाने वहा कि अब तक तो उद्योगीकरण के सारे लाभ पूजीपतियों 
वो मिलते रहे है। आधुनिक उद्योग के आगमन और विकास की परिणामगत स्थिति यही 
ग़्हो हैः 

शध्रमिकवर्ग जो पिछली कई णताब्दियों तक बड़े बे जमींदारों के आधिपत्य की 

बुराहयों का शिकार रहता था, वह अब समान रूप से अत्याचारी प्‌जीपतियों के 

हाथों में पड गया है। यद्यपि वे कहते को (राजनीतिक दृष्टि से) मुक्त है परंतु 

वस्तुत: आर्थिक दृष्टि से वे अपने पृजीपति मालिकों के पृ्वापेक्षा अधिक ही अधीन 

हक 
मुखर्जी ने फ्रेडरिक ऐंगल्स की प्रसिद्ध पुरतक, 'वक्तिग क्लासेज इन इंगलंड इन 844/' से 
तथ्य उद्धुत करते हुए ब्रिटिश श्रमिकों की दरिद्रता और निकृष्ट स्थिति का विवरण 
प्रस्तुत किया । 7९ उन्होंने सिद्ध किया कि आधुनिक कानून भी उन बुराइयों को मिटाने 
में असफल रहा था क्योंकि उन बुराइयों की जड़ जितनी प्रतीत होती है उससे कहीं गहरी 
थी ।:7/ फलत: वदि पश्चिम की औद्योगिक पद्धति को ही भारत में लागू किया गया है 
तो इसका एक और अनिवायं परिणाम है, छोटे से अल्पमतीय सुगठित पूजीपतिवर्ग का 
उदय, यह वर्ग विदेशी हो अथवा स्वदेशी । इस वर्ग की शक्ति और प्रभाव का अर्थ जनता 
की सुख-समूद्धि में उन्‍नति कदापि नही ।ः£ दूसरी और श्रमिकवर्ग एकमात्र मशीन बन- 
कर रह जाएगा । वे श्रमिक दूसरों के लिए कमरतोड़ काम करने वाले बन जाएंगे । उनका 
आत्मप्तम्मान समाप्त हो जाएगा और वे असहाय बन जाएंगे और उस स्थिति में अपने 
मालिकों के अधीन हो जाएंगे ।?* इस दुर्दशा से बचने के लिए श्रमिकों को एकजुट 
होकर विशाल पैमाने पर श्रमिक संधों का संगठन करना पड़ेंगा। उन्हें सुगठित पूंजीपतीय 
दक्तियों के विरुद्ध अमिक कल्याण संधों की -वज्यवस्था के रूप में अपनी सहायता आप 
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करने का मार्ग ग्रहण करना होगा । यही मार्ग उन्हें 'शांति और व्यवस्था' के लिए एक 
धमकी और सचमुच ही 'स्थाई रूप से राजनीतिक और सामाजिक खतरा" बना देगा ।१* 
मुखर्जी ने अनुभव किया कि पूंजीपतीय औद्योगिकता का यह द्विमुखी परिणाम 
समाज को निश्चित रूप से एक गहरी विडंबना में डाल देगा। श्रमसंघों के अस्तित्व से 
जहां समाज की स्थिरता को खतरा सिद्ध होगा, वहां इनका अभाव इससे भी भयंकर 
खतरा उत्पन्न करेगा। भली प्रकार संगठित पूंजीपतिवर्ग के अबाध विकास का अंतिम 
परिणाम होगा, औद्योगिक भ्रधंदासता ।:* यह भयंकर स्थिति लोगों को रुकने और 
विष्लेषण करने के लिए विवश करेगी कि क्‍या इस स्थिति, जिसमें निद्िचत रूप से 
अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई में मिलाने वाली सभी दूषित विचारों और 
प्रवृतियों वाली संस्थाएं शामिल है, के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा उपाय नही है कि जिससे 
भारत की मौद्योगिक समस्याओं का समाधान ढूढा जा सके |” 
मुखर्जी द्वारा समस्या का सुझाया उपाय द्विमुखी था, प्रथम नैतिक तथा द्वितीय 
भौतिक । सारे आथिक जीवन को इस प्रकार पुनगठित करना चाहिए क्रि प्रतियोगिता 
का सिद्धांत नेतिक सिद्धांत पर आधारित हो जाए और वह नैतिकता की महत्ता स्वीकार 
करे |?” आथिक समस्या को व्यापक नैतिक जीवन से संबद्ध रूप मे ग्रहण करना 
चाहिए ।:”* वस्तृतः समाज की इस नई व्यवस्था में भौतिक संपन्‍नता को प्रोत्साहन तो 
दिया जाएगा परंतु जनता इस भौतिक संपन्‍नता को अनिवायंत्त: प्रथम स्थान कदापि नही 
देगी। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विकास ही उन्नति का स्वरूप बन जाएगा ।?* भौतिक 
स्तर पर आधुनिक पूजीपतीय औद्योगिकता के दोषों का यथासंभव निवारण प्रथम तो 
स्वयं औद्योगिक संगठनों द्वारा ही किया जाएगा । इसके अतिरिक्त औद्योगिक पारिवारिक 
संघ के रूप में उत्पादन-प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी जिसका आधार यह होगा कि 
कमंचारी, कारीगर और कृषक सब एक ही परिवार के अंग माने जाएंगे और समान 
लाभांश के अधिकारी होंगे । ये पारिवारिक संघ व्ययसाध्य मशीनो और पूजी की विपुल 
राशि की अपेक्षा रखने वाले बड़े पैमाने के पूजीगत उद्यमों, इंजीनियरी योजनाएं, खानें, 
रासायनिक तथा धातु शोधन उद्योग, की स्थापना करेंगे। इन उद्योगो के सफल प्रवर्तन 
से व्यक्तिगत तथा सामूहिक संस्कृति के विकास मे किसी प्रकार की बाधा के बदले सहा- 
यता ही मिलेगी ।:*? मुखर्जी ने दावा किया कि आथिक संगठन की यह व्यक्तिनिष्ठ 
प्रणाली श्रमिकों के स्वाभिमानी और स्वतंत्र वर्ग को जन्म देगी। इस प्रणाली के अंतर्गत 
श्रमिक के एक एक दिन के श्रम का विशेष महत्व होगा ।!!” अपनी पद्धति के नैतिक और 
आधिक तत्वों को जोडते हुए मुखर्जी ने 900 में प्रधान रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों 
के निजी गठन पर आधृत सामूहिक समाज की संस्थापना की सिफारिश इन शब्दों में की : 
मेरा विचार यह है कि राष्ट्रीय विकास का काय्य इस रूप नें संपन्न किया जा सकता 
है कि कार्य और गतिविधि के आध्यात्मिक, बुद्धिजीवी, सैनिक, व्यापारिक, तथा वेतन- 
भोगी सभी क्षेत्रों के कर्म चारियों के समक्ष एक उच्च सांस्कृतिक आदर्श हो। सामा- 
जिक संगठन में सभी के लिए एक सर्वेसम्मत निजी और सम्मानित स्थान हो । सभी 
इस प्रकार पारस्परिक समन्वय और सहयोग से कार्य करें जिससे बिना किसी भेद- 
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प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं (पूर्वोद्दत, पृ० 372) . 

जैम्स जोंस, फैक्टरी इंसपैक्टर की रिपोर्ट. क्‍्लो : पूर्वोद्धत, पृ० 47. 

देखिए, दास : फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया (वलिन 923), १० 5-]]. 


3286 


88. 


9. 
20. 
2. 
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जे ० सी० किड : ए हस्टरी आफ फंव्टरी लेजिस्लेशन इन इंडिया (कलकत्ता ]920) (२ 4-5 
क्लो : पूर्वोद्त, पृ ० 4-5, 

किड : पूर्वोद्धत, पु० 9. कक्‍्लो . पूर्वोद्धत, १० + 

दास : फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, १० 5; किंड : पू्रद्धित पृ० $ 

दास : फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इडिया, पृ० ॥6 सरकार ने इसफ बदले एक अन्य स्थति ग्रटण 
की कि स्वयं पीडितो द्वारा अपने आप अथवा उनके प्रर्तिानिधिया द्वारा मिलमालिका द्वारा विए 
गए किसी अत्याचार के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत ही ने मिली है। (कला द्वारा उद्धत : 
पूर्वोद्धत, पृ० 6) 

दास : फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 8-20 


« वही, पृ० व6-7. 


उदाहरभार्थ इसका 5 जनवरी 880 4। प्रक दखिए (आर> एन० पी० बब०, ]7 जनवरा 
880) . 

डो० चमनलाल : कुली (लाहोर 932) खड || पृ० 78 और फ्लो . पू्वाद्धृत, पु० ०. 

क्सो : पूर्वोद्ध त, प्‌० ]॥. 


. ॥88। के ऐक्ट की सख्या, 5. 

. किड--पूर्वोद्धत, पृ० 2] पर उद्धत. 

, आर० एन० पो० बब०, 28 नवत्रर ]874 

. यही, 4 जनवरी 879 

. वही, 4 जनवरी 879 तथा 25 जनवरी |879 क्रमश. 

. वही, 3 दिसबर ]879, ]3 नवंबर 880, 2 अप्रैल ]88 क्रमश 


26 जनवरी (वही, ] फरवरी 879) और 23 नवबर (वही, 29 नववर ९7५) 
बही, !3 नवंबर 880. 


. वही, 26 मार्च 88] 

. वही, 22 नवंबर 879. 

, इसका कारण कदावित यह तथ्य था कि एस० एस० बंगाली उसके स्वामियों में एक थे 
. 28 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 2 अप्रैल 884) . 

- कलो : पूवोद्धत, पृ० 9. 


आर० एन० पी० बब०, 27 मार्च, 22 मई, 2 अक्तूबर 875 तथा देखिए, ए० बी० पी०, 2 सित ० 
875. बो० बो० मजूमदार द्वारा पूर्वोद्ठत, पृ० 353 पर उद्धत. 


, नेटिव ओपीनियन, 29 दिसबर [878, ।9 जनवरी 879; गृजरात भित्र, 29 दिसबर 878, |2 


जनवरी 879, जामे जमशेद, 8 जनवरी 879; जलगांव समाचार, !9 जनवरी 879, बबई 
समाचार, 23 जनवरी 879; खानदेश व॑ं भव, !3 जनवरी 879; याजदान परस्त, 26 जनवरी 
879; अरुभोदय, 26 जनवरो 879; लोकमित्र, 26 जनवरों 879; और सत्य सदन, 5 
क्रवरी 879 (देखिए आर० एन० पो० बंब०, सप्ताह्मत, 4, , 8 और 25 जनवरी तथा 
], 5, 22 फ़रवरी 879); 'वकोल ए हिंदुस्तान', 28 दिस०, 4878 (आर० एद० पी० पी» 
एय० 4 जनवरी 879); अल्बारे आम, 8 जनवरी (वही, ! जन» 879); तसीमे आगरा 
30 जनवरी (वही, | फरवरी 879); भारत मिहिर, 29 जनवरी (भार० एन० पी० बग०, 8 
क्रवरी 879); सहचर, 0 मार्च (वही, 5 मार्च 879) . 
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43 


44. 


45 
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48 


49 
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देखिए, आर० एन० पी० बब० क॑ यबधित श्रक. 
फैक्टरी ल॑जिरलेशन इन इडिया, ज० पी० एस«, जुबाई ]58! खड़ ]५ स० , पृ० 39 
]7 माच, 26 सार्चे और 24 साचें 88 जमश 
जनवरों (आर० एन० पी० पी० एन० ४ जनवरी |8&0) 
बबद क लिए देखिए, जाम जमशेंद, 28 नव” 0"9 और व4 मार्च ।88), बबई समाचार 
8 दिसवर 879 ओर 22 दिस ० ]880, रित्तेच्ट, ]] दस० ]67, सूर्यप्रकाश, ।3 दिस० 879 
और ।9 मार्च 4888, शमशर बहादुर, )/ दिस, ]6 9, सूर्योदय, 29 नव० 880, बांबे 
करानिकल, ।4 मात्र 488|, याजदान परस्त, 3 माच 85। खानदेश बेभव, 8 मार्च 88], 
गुजरात मित्र, 20 मार्च ]88।, गगा लहरी, 2“ मार्त ]५७।, शुभसूचक, 25 भा 88, 
शिवा जी, 25 मार्च 88, न्याय प्रकाश, 28 मार्च 85) आर्थावर्त तथा नासिक वृत्त, 9 अप्रैल 
88। (देखिए आर० एन० पी० बब० के संबंधित अ्ररू) बंगाल के लिए दखिए, सहचर ॥4 मार्च 
(भ।२० एन० पी० ब१० 26 मार्च 88]) , नवविभाकर 2। मार्च, साघारणी 27 मार्च (वही, 
2 अप्रैल ४४।), भारत मिहिर, 29 माच (वही, 9 अप्रैल 88), आनद बाजार पत्रिका, 
4 अप्रंल (वढ़ी, 0 अप्रन 88) 
गटिव आपाॉनियन, ]9 जनवरी (आर० एन० प० बव ०, 25 जनवरी 879), गया लहरी, 25 
माच (वहां, 2 अभधल 85]), बंगाली, 20 मार्च 0808!, और दि फैक्टरी लेजिस्लेशन इन 
इंडिया पृूवाक्‍त स्थल, पु० 499 मजेदार बात यह है वि यह तक उस समय बिना किसी 
हवक्चिाहट या परेशानी के ताक पर रख दिया गया जब राष्ट्रवादी नेताओ ने बागान मजदूरों 
अथवा क्साना का मामला उठाया उस समय उन्हान अचानक इन मूक प्राणियों की वाणी की 
भूमिका अपना लो 
जाम वमशद, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब०, 27 माच 873), गुजराती, 28 नवबर (वही, 
4 दिस० 880) , सहचर, 4 मार्च (आर० एन० पी० बग० 26 भाच 88), दि बाह्मो 
पब्लिक ओपीनियन ने 27 फरवरी 879 के भ्रक मे न्खि क्मचारियो और मालिकों के आपसी 
सबध पूर्णत: स्वस्थ हैं। कमंचारियों से कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं लिया जाता। 
उनके वतन निश्चित हैं और वे पूर्ण उदारता के साथ तथा नियत समव प९ दिए जाते हैं इसके 
लिए प्रगर॑जी और देशां कारखान सचमुच प्रशसा के पात्र हैं। कतिपय अपवादो को छोडकर 
सभी कारखान॑ प्राय ऐसे रथाना पर बनाए गए है जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सवंथा 
उपयुक्त है जब कोई कर्मचा री कार खाने मे बीमार पड जाता है तो मालिक उसके स्वास्थ्य की 
भलीभाति देखभाल करते है 
अबई समाचार, 2 मई (आर ० एन० पी० बब०, 3 मई ]879), और 2 दिसबर (वही 4 दिस० 
880) , जामे जमशेद, 28 नवबर (वही, 29 नव० 879), सहचर, 4 मार्च (आर० एन० 
पी० बग०, 26 मार्च 88) 
'फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 49 
जामे जमशेद, 7 मई (आर० एन० पी० बब०, 22 मई 875), फैक्टरी लेजिस्लेशन इन 
इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35-6 ओर 4, ए० बो० पी 7 मार्च 88] 
गुजरात मित्र, 2 जन० (आर० एन० वी० बब०, 8 जन० 879), "फैक्टरी लैजिस्लेशन इन 
इंडिया, पूर्वोक्त स्थल, प० 37, 40 और 49 इनमे से परवर्ती मे निम्नलिखित अवतरण प्रकाशित 
हुआ था : 'इस कथन में कोई अतिरजना नहीं कि जहां तक नियमानुसार कारखानो से काम 
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33. 
. प्‌ृ० 47 तथा देखिए !9 जून का नेटिव ओपीनियन तथा अरुणोदय (आर० एन० पी० बंब ०, 25 


53. 


56. 


357. 


58. 


39. 


करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सामान्य रूप-आकार का संबंध है, वे पहले को किसी भी 
स्थिति से अथवा अन्य किसी भी प्रकार की नौकरी में होने पर संभावित स्थिति से अपेक्षाकृत 
अच्छे ही हैं।' - - अन्य व्यापारों में कार्य रत बच्चों की अपेक्षा कारखानों में काम करने वाले 
बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, पहनने को बढ़िया कपड़ा मिलता है, अतः वे अधिक स्वस्थ 
और हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं (पृ० 49). 
आर० एन० पी० बंब०, 4 जनवरी 879. 


जून 88]) ; शान प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 88) 

पूर्वोक्त स्थल, पृ० 44-7. लेखक ने विचार प्रकट करते हुए आगे लिखा : हमें समभ नहीं आता 
कि मालिक बेचारों को अपनी रक्षा के लिए उपाय करने के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता 
है. (१० 47). 

वही, पु० 47-8 तथा लोकमित्र, 23 नवंबर (आर० एन० पी० बंब०, 29 नवंबर 879) ; हितेच्छ , 
]! दिस० (वही, 20 दिसंबर 879); 9 जून का नेटिव ओपीनियन तथा अरुणोद्य (वही, 
25 जन 88) ; श्ञान प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 88] ). 

फैक्टरी लैजिस्लेशन इन इंडिया' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 48, ।9 जून का नेटिक ओपीनियन और 
अरुणोदय (आर० एन० पी० बब०, 25 जुलाई 88); ज्ञान प्रकाश, 30 जून (वही, 2 जुलाई 
88) . 

नेटिव ओपीनियन, 29 दिस० 878 (आर० एन० पौ० बंब०, 4 जनवरी 879); लोकमित्, 
26 जन० (वही, ! फरवरी 879); अखबारे सौदागयर, )9 नव० (वही, 22 नवंबर 879); 
बांबे क्रानिकल, 4 मार्य, याजदान परस्त, 3 मार्च, जामे जमशेंद, 4 माचे, सूर्य प्रकाश, 9 
मार्च (वहीं, 26 मार्च 88); न्याय प्रकाश, 28 माचे, गुजराती, 27 मार्च (वही, 2 अप्रैल 
88), अखबारे आम, 8 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, ) जनवरी 879), नसीमे- 
आगरा, 30 जनवरी (वही, । फरवरी 879) ; हिंदी प्रदीप, जनवरी (आर ०एन०पी ०पी० एन, 
8 जनवरी 880); ए० बी० पी०, 7 मार्च 88; 'फैक्टरी ले जिस्तेशन इन इडिया ---पूर्वोकत 
स्थल, पु० 40; नवविभाकर, 2! मार्च (आर० एन० पी० बग०, 2 अप्रैल 88] ); भारत 
मिहिर, 29 मार्च (वही, 9 अप्रैल 88); आनद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 6 अप्रैल 
88). 

बो० बी० मजूमदार : पूर्वोद्धत, पृ० 353 पर पादटिप्पणी. इसी प्रकार 8 जनवरी 879 के भ्रंक 
में अखबारे आम ने दढ़ता से स्वीकार किया कि यदि श्रमिकों से अधिक काम भी लिया जाता 
है तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योकि इससे आखिर देश को लाभ ही तो होता 
है । इस पत्न ने लिखा है कि यु्धकाल में एक सिपाही को न केवल अ्रधिक कार्य करना पढ़ता है 
प्रत्युत मरना भी पढ़ता है. भारत का उद्योगीकरण युद्ध से कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इसी में 
देश का उद्धार निहित है 


. नेटिव ओपीनियन, 29 दिस० 878 (आर० एन० पी० बंब०, 4 जनवरी 879);ए० बी०पी०, 


2 नवंबर 880; गुजरात मित्र, 20 मार्च, (आर० एन० पो० बंव०, 26 मार्च 8९]): गंगा 
लहरी, 25 मार्च (यही, 2 अप्रैल [88); "फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इडिया“-..-पूर्वोक्त स्थल, 
पृ० 3। श्रौर 40; साधारणी, 27 मार्च (आर० एन० पी० वंग ०, 2 अप्रैल 88) ; भारत मिहिर, 
29 मार्च (वही, 9 अप्रैल 88); आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, 6 अप्रैन् 88]). 
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फैक्टरी लै जिस्मेशन इन इडिया, पू्रोकित स्थल, पृ० 3! गंगा लहरो, शुभमूचक्र और शिवाजी, 
25 मार्च (आर० एन० पी० वेब०, 2 अप्रैल 83]); दि बह्यों पह्लिक ओपीनियम, 27 फरवरी 
]879; ए० बी० पो०, 46 जनवरी, 880 

वगाली, 26 मार्च 88] 

पूना सार्वजनिक सभा का स्मरणपत्र, एल० सी० पी० ]88। खड %+ १० 00 पर उद्धत तथा 


रास्त गुफतार, 7 दिस० (आर० एन० पी० बब, ।3 दिसबर 879). रास्त गृपतार तो इस 
कानून को सेना पर भी लागू करना चाहता था 


'फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इडिया', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 35-6 तथा सोमप्रकाश, 28 माच (आर० 
एन० पी० बग०, 2 अप्रैल 884). 
जामे जमशेंद, 25 मार्च (आर० एन० पी० बव०, 27 मा ।875), वर्ड समाचार, 8 मई 
(वही, 22 मई 875), अरुणोदय, 26 सितनवर (वही, 2 आआनूबर 875), गुजरात मित्र, 
]2 जनवरी (वहीं, 8 जनवरी ।॥87५9), नटिव ओपीनियन, ॥9 जनवरी (वही, 25 
जनवरी ॥879), अरुणोदय, 26 जनवरी (वही, | फरवरी 879), खानदेश वेभव 
!3 जनवरी वहीं |5 फरवरों 879), सत्य सदन, 5 फरवरी (वही, 22 फरवरी 
879) , हितेच्छ, |। दिसबर और सूर्य प्रकाश, !3 दिसवर (वही, 20 दिसबर 879); 
बबई समाचार ? टिसिबर (वही, |3 दिसबर 879) इंदु प्रकाश, 22 मार्च (वही, 
27 मार्च 880), ब्रह्मों पब्लिक ओपीनियन 27 फरवरी ]879, ए० बी० पी, 6 जनवरी 
और |9 मार्च ७४0. अखबारे आम, 8 जनवरी (आर० एन० पी० पी०एन०, ]] जनवरी ]879) , 
नसीमे आगरा, 30 जनवरी (वही, ॥ फरवरी ]879) भारत मिह्िर, 29 जनवरी (जार२० एन० 
पी० वग० 8 फरवरी 879); सहचर, |0 मार्च (वी, !5 मार्च 579), हिंदी प्रदीप, जनवरी 
(आर० एन० पी० पी० एन०, 8 जनवरी ]880); गुजरात मित्र, 20 मार्च (आर० एन०» पी० 
बब०, 26 मार्च 88), नेटिव ओपीनियम, 27 माच, गगा लहरी, 25 माच न्यायप्रकाश, 28 
मार्च, गुजरातो, 27 मार्च, शुभसूचक, 25 मार्च और शिवाजी, 25 मार्च (वही, 2 अप्रैल 88); 
मराठा, ]3 मार्च 88!, ए० बी० पी० 7 मार्च 88!, वगाली, 26 मार्च ॥88।, “फैक्टरी 
ले जिल्लेशन हन इडिया' पूर्वोक्त स्थल पृ० 30 और 43, सहचर, [4 मार्च (आर० एन० पी० 
बग० 26 मार्च 88]), नवविभाकर, 2] मार्च, साधारणी, 27 मार्च (वही, 2 »प्रैल 88॥); 
आनंद बाजार पत्रिका, 4 अप्रैल (वही, ]6 अप्रैल 88।). 
आर० एन० पी० दब०, 26 मार्च ]88. 
'मराठा' तो कुछ एक मवंधा अकालप्रोढ सुझाव देने की सीमा तक चला ग्रया . 'जनता को जाग- 
रूक बनाने की चेष्टा किए बिना राजनीतिक अधिकारो के लिए किसी प्रकार के सघपं का कोई 
भी फल नही निकलेगा, आइए भोलीभाली अनजान जनता को समभाए कि ,ेस्टर कितनी 
प्रबलता से अपने लक्ष्य की पूर्ति मे जुटा है. भारत के अबोध लोगो को सरकार को गतिविधियों 
से परिचित कराइए. उन्हे बताइए कि हम कया हैं और हमे क्या होना चाहिए. हमे विश्वास है 
कि हमारे प्रयत्नों को अवश्य सफलता मिलेगी. 
नेटिव ओपीनियन ने भी 26 मार्च 89] के भ्रक मे इसी प्रका< की अपील की थी (आई० एस० 
वी० ओ० आई० 9 अप्रैंज 89, पु० 36). यह अपील इंडियन फैक्टरी, (सशोधन) ऐक्ट, 
]89] के पास होने के समय की गई थी. 
दास : फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इडिया; पू० 3]-2. क्लो : पूर्वोद्धत, पृ० 3. 
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कि वष में 6 मटीन से उम्र समय तक कम करने पाल वा रखानो मे स्थियां और बच्चो को ॥6 
घटे प्रतिदिन को नौकरी मिलती चाहिए और उन्हें दो घटे वा अतक्ाश मितना चारहिए यह 
सिफारिश कमीशन की मानवीय मन प्रबत्त तर रायत्तिमता का प्रदर्शन नहीं वरता बस्नुत 
श्रमिकों के पक्षधर पितु राष्ट्रविरोधी, यवट वे साप्ताहिक 'दीगवंध ने 25 जन्वरों $85 के 
प्रक मे कमीशन की सिफारिशों वी निद्रा को और लिखा जभी जबी प्र॥आशित र्पिर गह 
स्पष्ट करती है कि कमिश्नर वे लोग है जिन्होंने मिलमाजियों के हितो ही हो रक्षापो है 
यदि सरवार ने कमीशन की सिफारिशों + अनरपष वाई वार्यवाही को तो श्रमिक वा बड़ा 
भारी अटित होगा (जार० एन० पी० बब०, ३| जनवरी !५५5) 

दास फैक्टरी ले जिरलेशन इन इंडिया, प० 37 

वहों, अध्याय 3 और किड॒पूर्वोद्धुत, पु० 37 

आर ०८ एन० पी० बब० न 9 अक्तूबर ]880 के बाद के प्रकी में इसे अपने मूल रूप म॑ रास्मिलित 
क्या टूसका प्रथम प्रक संभवत ? अक्तूबर 880 को प्रबाशित हुआ आर? कं० दास और 
उनके परवर्नी लेखको ने इस समाचारपत्न का 580 वष मे जम गलत निया है उदाहरणाथ 
देखिए फंक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, पृ० 62, मुख्तार पूर्वोद्धत पृू० ९५ और एगन डी 
पुणेक्र ट्रेंड यूनियनिज्म इन इंडिया (बबई 948) पृ० 59 

रिपोर्ट आफ दि बाबे फैक्टरी तयर कमीशन ।७५5, पृ? 230 । 

स्पोर्ट आफ दि इंडियन फेक्टरी लेबर कमोशन ४०0 ० ।$ 20 दास फेकहरी वैजिस्तेशन 
इन इंडिया, पृ० (3, किडप्रवाद्धत पृ० 5| 2 

रिपोर्ट आफ दि वकिग आफ दि फैक्टरों एक्ट इन बाब फार दि दप* 835 में हुस सबंध मे 
निम्नलिखित अवतरण है उबर के वारखाना श्वॉमवा वो कोई सग। ले उमिक सप्र नं 
हैं यह स्पष्ट कर दना चाहिए कि यद्यपि पिछले फैक्टरी कमीशन में हम उरते थाने श्रा एन० 
एम० लोखड अपन जाप ययड के अमित सं वा प्रयान बताते है परतु उस सच का एक 
सगठित इल के रप मे न कोई अस्तिय है और ने हो सदरया का या< सूची है न कार्ड कोय है 
और न हो कई नियमायतोी है मर विचार मे जा भी श्रमिात लाखड़े वे पास आता है वह उसे 
स्वेज्छा मे परामश दंत है (प) ॥5) मुरतार द्वारा उद्धव पूर्वोद्धत पृ० ४ फैक्टरी इसर्पक्टर 
की 892 वी रिपोट वे जनुसार संघ एक एसा तत्व था ना किसी भा रूप मे कमसक्म 
बतेमान में तो स्वामी और संवका के आपसी सबधा का किसा रूप मे प्रभावित नहीं कर सकता 
था (बुकानन पूर्वोद्धत, १० 42] उद्धत) 

दोनबधु का अर्थ है गरीबों का दास्त ' इसके अतिरिक्त वह कदाचित सोराबजी एस० बंगाली 
के अभिन्‍न मित्र थे 

देखिए, दास फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इडिया, अध्याय 3 किड पूर्वोद्धत, अध्याय 3 

इस बिल के प्रारूप में स्त्रियों क॑ लिए एक दिन में ] धटे कार्य करने की सीमा निर्धारित करने 
की तथा महोने में स्त्रिका और बच्चा के लिए चार अवबाश दिनों के निर्धारण की व्यवस्था थी 
वयस्क श्रॉमिैका से सबधित किसी प्रकार का कोई प्रावधान इसमे नहीं था, दास फैवटरी लैजि- 
स्तेशन इन इडिया, १० 48-9 

किड॒पूर्वोद्धत, पृ० 48-49, दास फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, पु० 49-50 
किड्ठपूर्वाद्धुत, १० 48-49, दास फैक्टरी ले जिस्लेशन इन इंडिया, पु० 50-60, 
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विठ वूवाद्धा पुृ० 49 57, दाग फंक्टरी लेजजिग्वशत इन इंडिया, पु० 43 (0 
रियाश आस 6, येत कीटरीं लब॒र कमीशन [8)0 प० $ [4 
॥ पकक्‍्टरा जरिए ।रन देव ४डिया, पृ" (४) माजिका व पास सचमत्र हां सतुप्ट हाते के 
। [र 4 ।भाशव ने उनये हिती पर विशप ध्यान दपा था उसने चतराई से ! से सुभाव दिए 
4 की त झतलिता कं या तो स्जावास 4 जअयया जिन पर पट ज भे जमन ग्या ना रहा या 
ह। आज 6 छा यिन पवटर उधर उमाीशन ,*५0 पृ० +42 
५] फट '  जसलशन देन इंडिया प० 0273 बिठ पूवद्धित प० /” 4 
व, दि उमीशर 4 सदर और बंबई के शरमि।। वी प्रवक्ता के रूप मे जाखइ न सुभावर 
रगि थे कक परवे से हा अवस गाज़ा रहा मांग! ऊ आना वमसिक पुरुष" सहिताओं और 
4 वा हे प्रदिन ॥ जाम के धठा को सामा क्रमश 04 ०३ तथा 58 निधारित करनी चाहिए 
अब था त लौह रो व न्‍्यातम अप्यु उढायर 3 बच 3 र देती वीहिए देखिए, रिपोर्ट आफ 
8, . 4( फवठराो वैय् उमा श्य ९०0 ५० 20 
[02| का आअवॉनर मं सच %। 
दा। 37 / एन .य दैडिया ) तजला था जाते से 7"रखात। के काम कक था 
इजीधव पा आग गाप्रव्र के असिवा उ ।ए४ ायवाज के वहा मे एकरूपना की मांग 


को रतिरिकत | हटन रे मंथन मनन वगा 
काया क्रजर दूवीद्धत १० +30 | वा जा! पृररद्धिए प्‌५ 23-4 छांट बच्चों फो नौकरों 
हमर भेजाव है! ते कैप जाता रह! दस्पा होठ सटे 9 


गा फकक्‍ट व जिसलेए। नटहाया 7 ४३१) 04९ जिड पूर्वोद्धत पृ० €/7$ कुछ 
भाज ॥ गाद तते वॉर वाहॉजत के 373 प्रभावजायी ते डी सका खासतौर पर इस- 
(लिर हे आ।रताव जे उदय 7 4« आा ग्ररिणश ॥ हॉणतियों का लिजत्र तर या 

दीध उकररो ने तस्‍लेगन हन इार्या 7 ३) ) ताइम्स हा भमथन विकरूष सह वपूर्ण था 
जो पहले भारत नरवार की तीत का बराधों था 

बदीवर सजर पूराई। पं 3] और जाग 

इए प्रस्स 4 अध्वि और * अकलूवर |5४4 इस्यिन स्पेक्टटर ३ अगस्त (वरार० एन० पी७ 
भेद ,9 अगगा |५५) उयई समाक्षार 2) जनवरी और ।॥0फरवरो (वही, *4 जरबवरा और 
4 फरव २ +६४६५) मराठा 3३ अगस्त |५४ह५ 23 दिस० 8४8, 7 दिस० 890 बगाली, 27 
अप्रैल [887 4६ |। +7? मई $७9 !0 दिसरर 800 ज्ञ सप्रराश 6 मई द्िव्यन 22 
मे लो जाण आई भ। )४५०), समय 28 दिखबर (आर«८ एन5 पोध बग०, $ जनवरी 
889) स॒रभि जे फ्लाका, २ जनवरो (वो !? जनवरी 889) सलभ समाचार और कुश 
दाह ६ जयवरी (पही, ?6 जनवरी !५९०) नहचर ७ फरवरी (वही ॥6 फरवरी 889) , 
प्रतिवार / जन (वो ।$ जय ]७५५)) दुर्तान 25 नई (आर एन पी० एन० 29 मई 
889 , +हेतूर 28 मई (जार: एन० पी० पी० *» जन 689) गजर त दषण 30 मई 
(और एन- पी बब० | जुन [05/), नेटिव आपीनियन ]5 मई (बहा ]7 मं ।५90) , 
वरारे ह६ ६ अवतबर (वहीं ।। भकाबर |8०0) बंबई समाचार 7 नयबर (वही ह॥ तवबर 
(5५०॥, हिंदुस्ताव, 23 अप्रैल (जार० एन० पी० एन, 268 अप्रंल 800), भारत जीवन, 
| सबर (वही, 9७ दिस ।५०0) 

बबई सम्रावार 4 दर" (भार० एन० पी० बेब , 6 दिसबर ।६७)) ईरंसरे हिंद, 7 दिस० 
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(वही, 3 दिस० 890), गुजराती, 7 दिस० (वही), मराठा, 4 दिसवर 890, समय, ।2' 
दिसवर (आर० एन० पी० बग ०, 20 दिसबर 890) 

890 के बिल और 89। के ऐक्ट पर समाचारपत्ों की टिप्पणियों में कमी का एक अन्य कारण 
यह था कि ममाचारपत्र पहले ही एज आफ कानसेंट बिल (सहमति बिल) मे व्यस्त थ 

जामे जमणेद, 8 मार्च (आर० एन० पी० वब०, 4 मां ॥89]) तथा इंदु प्रकाश || अप्रैल 
89।, मराठा, 5 अप्रैल 89।, सुरभि ओ पताका, [0 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, |8 
अप्रैन 89।) , सहचर, 9 सितवर (वही, !9 सितबर [89।) 

मराठा, 6 फरवरी ]890 भौर 5 अप्रैल [89।, सुरभि ओ पताका, 43 फरवरी (भार० एन० 
पी० बग०, 22 फरवरी 890), देनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 मार्च (वही, 8 मार्च 890), 
के० एल० नुलक्र, एल० सी० पी० 89 खड >(१९२९, पृ० 77, 79 

हिंदू ने ।0 दिसबर 890 के प्रक में अपेक्षाकृत और अधिक आशा प्रकट की उसके सपादक ने यह 
कहते हुए कि--'श्रमिको की स्थिति अच्छी है और वे काफी प्रसन्‍त हैं, लिखा कि उसने स्वय 
अपनी आखो से देखा है कि किस प्रकार उनके पारिशभ्र मक बढ़ गए हैं, किस अच्छी प्रकार से 
उनको देखभाल की जाती है और क्तिना सुखद भविष्य उनके सामने है सहचर, !। माच 
(आर० एन० पी० बग०, 2| मार्च 89) 

आर० एन० परी० बब०, 7 मई ।890 तथा सहचर, 9 सितबर (आर० एन० पी०७ बग०, 9 
सितबर 89।) यह द्रष्टव्य है कि सरका री प्रवक्‍्ताओं ने भारत में निध॑ंनता की स्थिति को 
नकारने के लिए आय और आवश्यक्ताओ की सापेक्षिकता का तक पेश किया तो राष्ट्रवादी 
नेताओ ने इसे अवेश्ञानिक, 'क्र तथा हृदयहीन' बतावर अस्वीकृत कर दिया देखिए अध्याय | 
दास फ्क्‍्टरी ले जिस्लेशन इन हडिया, पृ० 90-] तथा हिंदुस्तान, | जून (आर० एन०७ पी० 
एन० 5 जन 889" 
मराठा, 3 जन !884, गुजरात दपंण, 30 मई (आर० एन० पी० बब०, | जून 889) , भारत 
जीवन, | दिसबर (आर० एन० पी० एन, 9 दिस० ]890) , दास के फैक्टरी लैजिस्लेशन इन 
इंडिया, पृ० 90 पर उद्धुत के ० एन० बहादुरजी; सहचर, 9 सितबर (आर० एन० पी० बग०, 
)9 सितवर |89। ) 

आर० एन० पी० बग०, 26 जनवरी 889 
हिंदू, [7 मई 889, समय, 28 दिसवर 888 (आर० एन० पी० बग०, 5 जनवरी 889) , 
सुलभ समाचार और कुशदाह, 8 जन (वही 26 जनवरी, 889), मराठा, 4 दिस० 890, 
समय, !4 फरवरी (आर० एन० पौ० बग० 22 फरवरी 890) , नैटिव ओपीनियन, 6 फरवरी 
(आर० एन० पी० बब०, 8 फरवरी 890) 


, कतिपय समाचारपत्रो ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया परतु केवल जून 890 से पहले तक ही 


देखिए, समय, 24 मई (आर> एन० पी० बग०, | जन 889), हिंदुस्तान, 22 मई (आर० 
एन० पी० एन ०, 29 मई 889), और 23 अप्रैल (वही, 28 अप्रैल 890), भारत जीवन, 
] दिस० (वही, 9 दिस० 890), नेटिव ओपीनियन, 6 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 
8 फरवरी 890), इस सदभ में 22 फरवरी 889 के ध्ंक में हिंदुस्तान ने इस शक को आगे 
बढाते हुए लिखा कि इस कदम से मिलमालिक अपने लाभ के सप्तमाश से बचित हो जाएगे यह 
भी मजेदार बात है कि उस समय हिंदुस्तान का संपादक कोई और नहीं मदनमोहन 
मालवीय ये और मालिक थे राजा रामपालसिह जो उन दिनों काग्रेंस के मच्ष के एक प्रबल 
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साहती वहडा थे. देखिए : दि इडियन नेजन बिल्ह्स (मद्रास, तिथि-रहित, तृतीय संस्करण) 
भाव | पु० ]46. 


. 6 अप्रैल 89]. इस बात का श्रेय उसे अवश्य मिलना चाहिए कि इस विचित्र रवैये का प्रयोजन 


भी उसने उसो संपादकोय में स्पष्ट कर दिया है''“'परंतु श्रमिकों के हितों से अलग हटकर - - यह 
पूछना उपयुक्त होगा कि क्या सरकार पर पूजीपतियों, इस प्रकार के कानून से जिनके उत्पादक 
उच्चम ब्री तरह से अस्त व्यस्त हो बए हैं, के हितों की देखभाल का दायित्व नहीं है. स्पष्ट है 
कि इंदु प्रकाश के लिए उदोयमान औद्योगिक पूंजोवाद की शक्तियों के विरोध की अपेक्षा हिंचू 
रूढ़िवादिता को क्षीण करने वाली शवितयों का विरोध करना सरल ही या. 


. मराठा, 3 भार्चे 892; संजीवनी, 5 दिसंबर (आर० एन० पी० बग०, |2 दिसंबर 89); 


नेटिव ओपीनियन, ]0 माय, गुजरात दपंण, 0 मार्च, बंबई समाचार, 7 माय (आर० एन० 
पी० बंब० , 2 मार्च 892) और देखिए, बंगवासी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० बंग०, 6 
(अप्रैल 892) . 

हिंदुस्तान, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 28 अप्रैल 890); भारत जीवन, | दिसंबर 
(वही, 9 दिसंवर 890); मराठा, 7 दिस० 890, हिंदू, 46 सित० 89]. 

आरण० एन० पी० बंग०, 8 अप्रैल 89. 


. और देखिए, बंबई समाचार, 4 दिसंबर (आर० एन० पी० बब०; 6 दिसंबर 890) 
80. 


ए० बी० रै> »(सरी 889; हिंदू, ॥7 मई 889, कोहे नूर, 28 मई (आर० एन० पी० पी०, 
8 जून 889); समय, 4 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 22 फरवरी 890); भारत 
जोवन, ] दिसम्बर (आर ०एन ०पी ०एन० ), 9 दिसम्बर 89०) दैनिक ओ समाचार चन्द्रिका, 5 
मार्च (वही, 8 मार्च 890), सुरभि ओ पताका, 0 अप्रैल (वही, 8 अप्रैल 890); 
सहचर, 9 सितवर (वही, 9 सितबर 89) ; इृदु प्रकाश, ]] अप्रैल 89]. 
सी० बी० ए०, प० 264-5. बनर्जी ने बंगाल के विदेशी स्वामित्ववाले पटसन उद्योग को भी अपने 
संरक्षण में लिला जो हुडी के प्रहार का शिकार था 
और दखिए, मराठा, 23 दिसबर ॥888; समय, 28 दिसवर (आर० एन० पी० बग०, 5 जनवरी 
889) ; सुरभि ओ पताबाग, [0 अप्रैल (वही, [8 अप्रल 89); गम डबारे हिंद, 2] मार्च 
(आर० एन० पी० पी०, 28 मार्च 89) 
मराठा, 23 दिस० ]888, ए० बी० पी० 8 फरवरी 889; हिंदू, ।4 और !7 मई 889 और 
0 दिस ० 890; ज्ञान प्रकाश, 6 मई और ट्रिब्यून, 22 मई (वी० ओ० आई०, जून 889) ; 
सुलभ समाचार और कुशदाह, 8 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 26 जनवंरी ]889); सुरक्षि 
ओ पताका, 3। जनवरी (वही, 9 फरवरी 889);: सहचर, 7 फरवरी (वही, 6 फरवरी 
889) ; प्रतिकार, 7 जून (वही, 5 जून 889) ; हिटी प्रदीप (आर० एन० पी० एन० 26 जून 
889 ) ; गुजराट दर्पण, 30 मई और शिवाजी, 24 मई (आर० एन० पी० बंब ०, | जून 889); 
कोहेनूर, 28 मई (आर० एन० पी० पी०, 8 जून 889); संजीवनी, 8 फरवरी (आर० एन० 
पी० बंग०, 5 फरवरी 890); समय, 4 फरवरी (वही, 22 फरवरी 890); देनिक थो 
समाचार चन्द्रिका, 5 मार्च (वही, 8 मार्च 890); कासिम उल अखबार, 0 फरवरी (आर० 
एन० पी० एम० 28 फरवरी [890); भारत जोवन, । दिस० (आर० एन० पी० एन०, 9 दिस० 
890) ; ट्रिब्यून, मार्च (आई एस० बी० ओ० आई ०, 29 मार्च 89 १० 257); नेटिव 
ओपीनियन, 26 मार्च (वही, !9 अप्रैल 89] १० 36); सहचर, !] मार्च (आर० एन० पी० 
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बग, 2| मात [९9॥), गम ख्वारे हिंद, 2। मार्च और 20 जून (आर० एन० पी० पी०, 2९ 
मार्च जौर 4 जलाई !80) के. एन० नुलकर, एल० सी० पी० 80। खड़ &(१९ ५ १० [77; 
बगवासी, ० अप्रैल (जार> एन० पी० बग०, ]७ अप्रैल 892) एस० एन० बेनर्जी, सी पी० 
ए०, पृ० 204 5 
नैजिस्लटिव जौभधिल मे फक्टरा बिच पर बिचार प्रकट उरते हुए ऊं० एल० नुलार न मानवता 
वाद को एक मात्र निर्देशक तय मानने वाले दग्लेड के परापकारियों के सबंध में न्यग्य करत 
हुए कह, है 'उनका कदाचित यह विश्वास है कि वे अपनी निरपेक्षता का पर्याप्त प्रमाण भारतीयों 
के समक्ष प्रस्तुत कर चक है चस्त॒त ये ही वे लोग थ जिन्हाने कुछ वर्ष पूर्व कप्रास पर सीमा 
शक हटवान मे सफलता प्राएत की थी ओर इससे हुए घाट को पूरा करने के लिए सरवार पर 
नमक फर मे वृद्धि के लिए दबाव डाला था भारतोय जनता इन महानुभावो के प्रति हृतजञता 
प्रकट नहीं कर सकतो वह यो इन निरपेक्ष मित्नो से क्षमा चाहती है और इनसे नार्भानन्‍्वत होने 
के बदले जगली रहना हो आँयक पद करती है क्योकि इससे उसे समता नमक और भोड बहुत 
वस्त्र तो उपलब्ध ही सकेगे एल० सी० पी० [89| खर 3४ प्‌ृ० ]778 तथा बगाजी, 
27 अप्रैन 889 और रिर, !7 मई ]889 
उदाहरणा् ]884 'मराठा के मपादक महाराष्ट्र क॑ कानिकारी सामराजिर और टताजनीतिक 
विचारक जी? जी० आगरफकर थे 88, में इसक॑ सपादक और त्तामी बदन गए अक्तबर 
588 तक अगरकर इस पत्र के लिए लिखते रह सित बर 89| मे एबं और प/रवतेन का य 
इंडिया स्पेक्‍्टेटर, 3 अगस्त (जआार> एन० पी० बब०, १ अगस्त )॥७), मराठा, * अक्तूबर 
॥884 और | जुलाई ]५5५, गुजरातो, 9 नवबर (आर० एन० पी० बब", 5 नवबर |४90) 
इंडियन स्पं कटेटर 4 नवबर (आर० एन० पी० बब०, ।0 नवबर १४3) , मराठा, 2 अक्तबर 
7 /0) 
हढियन स्पंवटेटर, 4 नवबर [आर० एन० पी० बब०, 0 नज 6 3४) सुनोध पत्रिका 2५ 
सिलदर बी० ओ० आई० अक्तूबर 994), मराठा, 5 अक्लूबर ।५९॥ ? ैदसबर [88४, ॥5 
सितत्रर [809, |0 मार्च ९५५0 भऔर |2 अक्तूबर [89, रुजराती 9 नवबर (आर० एन० 
पी० बब०, 5 नवंबर 890 
मोरिमन पूर्वोद्धत, पु० 75 
बुकानन . पूर्वाद्न, १० >72 
वही, पृ० 303, 307, 322 तथा देखिए, कर्ज न, स्पीचेज ||, पृ० 2578 
क्कावन प्रूवोद्धन, पृ० 26९, 267 
वही, पू० 263 
दि इंडियन माइतत ऐक्ट --90। ([90। को ऐक्ट की सदझ्या ४)]|) में भार मसरवारद्धारा 
खाना के प्रधान इसपेक्टर की ओर राज्य सरकार द्वारा दूसरे इसपकक्‍्टरों को नियक्ित को 
व्यवस्था थी प्रधान इसपंक्‍्टर को सुरक्षा और स्वास्थ्य को दुष्टि से स्थिति के भयकर अथवा 
अनुपयुदत होते पर खानो में बच्चो और स्तियों को नियक्लि को रोकने का अधिकार दिया गया 
इसपंबटरों का यह दायित्व था कि वे खानो में उपयुक्स रोशनदानों तथा सफाई के अन्य एस 
साधनों को 5यवस्था कराए, |2 जष तक की आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया था अधिनियम 
में खान प्रबधको के कतेव्यों और योग्यवाओं से सदधित निमयो के बनाने की भी «यवस्था थी 
हितवादी, 24 मार्च (आर० एन० पी० बग० | अप्रैल 899) समय, 6 अप्रैल (वही, |4 अप्रैल 
900) , हृदु प्रकाश, 22 मार्च (आर० एन० पी० बत्र, 24 मा |900) » हिवुस्तान, 24 फरवरी 
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(अारण एन० पी० एन०, 27 फरवरी, | 200,, एडबाकेट, ]8 जनवरी (वही, 26 जनवरी 
[90।, बंगाली, 6 दिगवर ]900 और |०9 अनवरी, 490], ए० बी० पी०, 6 मा 90!; 
77, 20 माच ]90।, थी वम, एल ० सी ७ 7०---]90। खड %[ पृ० 207 

वन्वाब स० / २ [४ तथा रितबादी, 24 थाज (आर० एन० पी० बग०, ] अप्रैन 799) ; 
7० बार पाठ, [6 मार्च ०0) 

बीज तल ० बस, रिप० आरई७ एत भा०  |५00 पृ७ ]02 04. 

साचर 4 जताई औजार० एन० पी०७ बंग०, )4 जुलाई ]६५4,, टितिवादी, 24 मार्च (वही, 
| 4५4 |89०,, समय, 6 अप्रै 4 (वी, |4 अप्रैल !9000,; वगाली, ८ दिमबर ]900, बी० 
एन. बस रिपिण आई० एन. गी७, ।)00) प्‌० ]04, ए० ब्री७ पी०, ]6 मार्च 90॥ 

समय, 0 अप्रल (आरज एन पी० बग०, [4 पप्रल [000), भोराम, एल० सी० पी० 9)। 
प्र 0], प० 207 

६५ प्राण, 2: माचे (आार७ एन० पीर बब 2; मार्च ॥900), बी० एन० बसु, रिप० आई० 
एन. सी. 4)00 १५ 03, टितयादा, || जनवरस (आर० एन० पी० बग०, ]9 जनवरी 
4७,॥। ) 

भार८ एन० पी० बग०, | अप्रैे। |३७) बग्राली ने ता 20 अप्रंल ॥५/5 के पझ्रक में यह भय 
प्रकट किया! एल कानून आरताप श्ैम्रिक के श्रम है उस स्तर का ही नप्ट कर दंगा, मिस्टर 
प्र बस विदणी भी जिसवो सच्ची प्रभतना इस्त हुए अघाने नहीं 
बगा ता । सिलवर [७७0 ए७ य पी. [+ मा 90; श्रीराम, एल सी० पा० 90] 
बट है 7० 2, वी. एन. बट रसििि० आ:७» 7५० सह [90७ ५० ।0. 

ब्रा न, ॥द।० ]५००), आाट6 एन गा०--000 की प्रर्ताव स० ४५५७ तथा आई० 
 » आज 9)]| का परतायव सस्या ५१ ||| 

का कलाक पंत वह पंत ६ रु. योर 'न* बस, रिपि> आाई७ एन ० मी० ]900 
प्‌ृ० '.)॥। 

"5 धाच वार वर पीछ जब >। मात्र 900), वगाली 6 *स७ [900 और 
।3 जन ३च। [५0)॥, 6-« बा वा>, [6 मान [9७७, जीराम, एल०७० मी ०"०---90] खड़ 
व प्‌० 205, बीए एन 5 47 रि"७ आर एन ० मा ० 90/) पृ० 0॥ 

सिवादी, 23 भाच॑ आर> एन० पी० बंग०, | अपन (09७); इद प्रवाग, >> मार्च (आर० 
ए"न० पी बय, 34 माय ।900. एडवाजेट |४ जनवरों (आर७ एन० पी० एन०, 56 जनवरी 
90॥॥' ट३ १" गाच ]५0)|, वगालो, |? जन० | ००। हितवादी ]] जनपरी (आर० एन० 
पो७ वंग ०, [9 जनवरी 90!', वेग वासी, [७ जनब डी (वही, 26 जनवरी ]90। , बी० एन० 
के] - रिपि० आई एन० सी०« ]900) १० 0१ इससे पूर्व ।894 भे 4 जलाई के श्रक मे 
“४टबर थे एक उडी मजेदार परिकल्पना की कि प्रस्तावित खान कानन वोयले के दाम बढ़ा 
कर भारतीय उद्योगी को असे मारत का लब्य जिए ऐएए है उसने बता के साथ लिखा कि 
यह जाब्दिक उदारता कोरी 'जवावरी/ है (आर० एन७ एए बंग ०, ।8 जताई ।894' 

रिपार्ट आफ दि मिलओनसे एसाम्रिएशन फार 8०॥, प्‌० #॥ संघ के बाधिक अधिवेशन मे सच्च के 
एक महत्वपूर्ण सदस्य जाओ वाटन ने भाषण के समय अधिक सथार्थ तथ्य इस प्रकार ब्रस्हुत 
किया * इसे भताप का विषय हो समझना चाहिए कि 884 के फैक्टरी क्भौशन हारा की गई 
सिफारिशे संघ वी उन सिफारिशों के अनुकूल हैं जिन पर समय समध कर इस भवन मे चर्चा को 
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जाती रही.** मेरा विचार है कि हम मिल अभिकर्ताओं के लिए इस सबंध मे (89] का फँक्टरी 
ऐक्ट) शिकायत करने की कोई बात नहीं इसके विपरीत हमें तो यह पग उठाने के लिए सरकार 
का धन्यवाद करना चाहिए (वही, पृ० 2]]) तथा दयिए, ज० एल० माबी )एल० सी० पी० 
89] खड 22०९ पृ० 62) मेरे विचार मे सरकार न शरता ओर साथ ही साथ विवक के 
साथ यूद्ध लडा है 

बतई समाचार, 3 और 5 फरवरी (जार० एन० पी० वब, 8 फरवरी 890 , मश्ठा 22 जून 
890, जामे जमशेद, ४ मार्च (आर० एन० पी० बब, + मार्च ७94) 

हिंदी मुहावर, 'मुहई सुस्त और गयाट चुस्त' या साव ही यहा अधित उपयुवत है 

अपनी पुस्तत राना« प्राफट आाफ लिब्रस्टर इंडिया म टी० जी० वर्ष लियते है ति रानाडे 
राज्य के हस्तक्षप को इस रूप म चाहत थ वि जिससे आद्यागित प्रगात का पथ दप रूप मे निम- 
मित हो जाए कि थाड़ी सा परिहाय बनाई त थे (१८ ॥5५) परतु म रानाइ के भाग्तीय 
अर्थशास्त्र पर लिखे निबधों मे अथया उनके वन्य विसो प्रसिद्ध स्विध में उस प्रणार जो कौई 
उद्धरण ढड़ पान में असफ़ा रहेटे दुशावव्रेग हमें ने संदर्भ निर्दश नही तिया द्रुमरों बोर 
बगताय गवतापम दल की धारणा है रानाइ ने समग्र लेखन मे वर्गा के प्री व्याय की आब 

श्यकता के सवध में, चंद लोगो के होता मं परी के कद्दित हो जाने क॑ दृष्प्रभाव + सबंध में, 
श्रमिक सघो की आवश्यतता के सवध मे अवबवा मिल मालिय़ा के विरस्द्ध श्रमिक्रो # हितों के 
सरक्षक प्रभावी उपाया के सबध म रिसी उद्धरण की ढढ़ना तिर + वष्टा ही है [दि ब।ग्राउड 
आफ रानाडज इकासामिक्स देडियन जरनल आफ दफानामिक्म' जनवरी ॥042 खह 3 ५।| 

स० ) प[_्‌० 26/-3 

इसके वजियरोीर उन्होंने [0] में ।७।। के दोडयन फैक्टरी बिल को व्यस्वौए्, जिशमे पा कार 

खाना मे वपसमा शमिक के वाम के घटा का प्रतिदिन बारह तक रगोगित क ने +ा शरू था, थे 
विर्द्ध मतदान किया 

सी० पी० ए०, 264 3 

रानाट एमेज, १० 60 

वाडिया ओर मर्चेट पूत्रद्धित, पृ० ३73 

807 मे फैक्टरी इसपेय्टर जम्स जाने ने रपद दो जे बबई उम्त्न उद्याग जल्वत समृद्ध है और #ई 
कारखातों ने चार वर्षां मे टी अपनी लागत पूजी वापस चुक्ता कर दी है (कला पूर्बोद्धुत, 
पृ० ]7 पर उद्धृत) ५05-06 में भारताय वस्च्र उद्याग का औसत विणद्ध लाभ 227 लाख रुपये 
था जबकि इन दो वर्षा में वतन के रूप में बापिक भुगतान वी राशश थी ब॑बल 209 लाख रपये 

एस० डी० महता दि इंडियन काटन टैवैसटाइल हइस्ट्री (बबर ॥053) पृ० _03 

मी० पी०७ ए० मे पृ )2 

उ7ल० सी० पी०, 490] खड %|, पृ० ।32 

इंपीरियत गजेटियर साफ इंडिया (908) खड़ ]]] १० $6-7 

तुलनीय कर्जन स्पीचेज [[ पृ० 28-0 जमसम में श्रम व्यवस्था अनिवायंत इफ़ रारनामे के दग 
की थी जिसके धतगंत श्रप्तको को निश्चित वर्षों का अनुबंध करके असम जाना होता था यदि 
श्रमिक अनुबंध की पूति नहीं करते थे ता सरकार दड़ विधान के प्रवर्तन को योजना द्वारा वागान 
मालिकों की सहायता करतो थो भारतीय परिस्थितियों के अनसार इफरारनामा पद्धति एक बार 
असम पहुचे श्रमिकों को पूर्णत मालिकों के अधोन और उनकी दया पर निभर बना देती थी 
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90। में असम लेबर ऐंड एप्रिग्रेशन बिल पर भाषण करते हुए विधि सदस्य टी रेलिफ न इस 
तथ्य को बडी ही सुम्पष्ट अभिव्यक्ति इस प्रकार से दी “इस बिल द्वारा मान्यता प्राप्त श्रम 
अनबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार, बिना लाग लफेट के कहा जाए तो कोई व्यक्ति यह 
जानने से पहले ही कि वह क्‍या कर रहा है, असम में काम करने को प्रतिबद्ध हो जाना है 

फिर वह अपने चार वर्ष के अनबध से जकडा रहता है जिसके मुताबिक अनुवधित समय तक 
काम न करने पर दड और जेल को धमकी दी जाती है इस तरह वी दशाओ का मालिक और 
नोकर की किसी सामान्‍य कानून मे कोई अवकाश नहीं हमने इन्हे ब्रिटिश भारत के कानून का 
हिस्सा असम के बागान मालिकों के अनुरोध पर और उनके ही हित मे बना दिया है रात्य यह 
है कि इस बिल के पीछे प्रेरक शक्ति बाम्रानमालिकों के हित हैं ने वि बचार॑ कुलिय। क॑ (एल० 
मी० पी ०, 90।, खड >%|[.,, १० 33] 

दास हिस्टरी आफ इंडियन लेवर ले जिस्लेशन, पू० 2 

882 वा रनलेड एमियेशन एक्ट, 882 (882 का एक्ट स० ]) भरता वे ठिकान पर अनुउ्ध 
करन से इनकार करने पर एक महोने तक की जल को सजा दो जा सजती थी श्र।भका रा 
मागने के लिए पुसलान अथवा भागे टओ वा शरण द॑ने का ८? था एस म स क्वा कारावास जबबा 
200 रु० का अर्थदर अथवा दाना 

बिपिनवद्र पाल "मोरीज आप मा. लाइफ एल टाइम्स, खरट | उजउत्ता 473? प5 246 
(इमसे झाग सदर्भ कं लिए 'मेम्रारीज से सकेलित जिया जाएगा) 

वही, बड़ [[ (कलकत्ता 8५) पृ० $१, जु० सी० बागन हिम्तट । आफ दि टब्यिन एसा 

सिएशन 876-409| ( क़जकत्त्ग /53) १० 53 ॥0: 

दखिए आर० एन८ पी० वेग 6 जगरत 0 ]7 सितबर ?4 3| दि-बर 8९| ” ]4 2], 
28 जनयरो, 8 परवरी [५५० साहस, 4 फरवद  (जर७ एन प्रा पी७ 7४ 4 फरवरी 
।५82 

]5 जनवरी (आर० एन पां० बब 2ै। जावरां 88?) 

त्रगाली, ।4 जनवरी 8९2 

मिमारियल आफ दि इडियत एसोसिएशन बहा तथा पार |54 की पादस्प्यिणा में रत बहुत 

सार ग़ध्टुवारी समाचारपतन्न [” दिसबर ]8७। से उग जी ने टिप्पपी की वि याँद भारत की 
अपनो सरकार _ाती तो ऐसा कायून उभी पास त किपा जाता 

दत्त हग्लेड एड इंडिया, 3! ई एच || पृ० 3९५2 तथा दौखिए, सली> वाई० चितामणि इंडिया 
ऐड नाड़ सर्जन, एच० आर०, अप्र ते ]00], पृ० 23 

बागल पूर्वोद्धत, १० ॥03 

वहो, १५० 04 उपय॑क्‍त पुस्तक में परिशिष्ट ई के ग्रत्गंत ज्ञापन पुनरुद्वत है 

992 3 से 8095-6 तक वी रिपोर्ट आफ दि इंडियन एऐसोमिएएशन प७० 2] ” 82 $, 92 

बी० री० पात मंमोरोज, खड || पृ० 54 5 

वहीं इस द्वितीय प्रयास वा पाल द्वारा प्रस्तुत विवरण गलत है इसवा कारण स्पप्टत वद्धाबस्था 
में याददाश्त कमजोर हो जाना ही था सही लेख-जोणे के तिए देखिए, रिपि० आई० एन० सी» 
888, पृ० 58-62 

कलकत्ता मे हुए [2वें अधिवेशन मे स्वीकृत प्रस्ताव ४५ 

रिप० आई० एन० सी० 896 पृ० 65-9 प्रस्ताव पर बोलते हुए आर$ के० सरकार न घोषणा 
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वी कि "देश के किसी भी कानून मे इससे अधिक बरबंर व्यवस्थाएं मिलना संभव नहीं (वही, 
पृ० 69) 
]897, 993, 899, ]900 बौर 90| के प्रस्ताव क्रमशः [९, %>, &॥५, > तथा >(॥. 
बागन॒पूर्वोद्धत, पृ० 05-07. 
खड || पृ० 352, 522 तथा देखिए, इग्लंढ ऐंड इडिया, पृ० 3] 
बगालोी, 2 मई 888; बगाल के समाचारपत्ो के लिए देखिए, आर० एन० पी० बग०, 26 मई, 
5, ), 46 और 23 जून 888; दायस आफ इंडिया, जुलाई 888 (खढ ४], स० 7), इंडियन 
स्पेक्टेटर, 3 जून (वही); आफताबे हिंद, 45 जून (आर० एन० पी० पी०, 23 जून ॥888) ; 
इपीरियल पेपर, 23 जून (वही, 7 जुलाई 888 ) 
विशेष रूप से देखिए, उनके 886 के भ्रक जब प्रेस ने 'कली' अधिनियम के विरुद्ध एक सयुकक्‍त 
अभियान छेड दिया था 'सजीवनी' के अवतूबर, नववर और दिसबर में प्रकाशित अ्रको मे इस 
विपय पर सुदर और प्रामाणिक लेखमाला उपलब्ध है 
7५ बी० पी०, 9 अगस्त 886, सजीवनी 20 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 27 अगस्त 
।887), 888 का मेमोरियल आफ दि इंडियन एसोसिएशन बागल पूर्वोद्धत, परिशिष्ट ई, 
पीछे 69 पादटिप्पणी मे उल्लिखित समाचारपत ए० बी० पी० 24 मई 888, हिंदू, 30 मई 
588, इदु प्रकाश || जून 888, नेटिव ओपीतियन, 3 जून 888, ए० एम० भीमजोी, रिप० 
आईं० एन० सी० 888 पृ० 60, रहबर, ]4 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 8 फरवरी 
8592), !8५३ में इडियने एसॉमिएशन द्वारा राज्य सचिव को प्रस्तुत विरोधपत्न 892-3 से 
895-6 नव पे वर्चा की रिपोर्ट आफ दि इंडियन एसासिएशन प० 32 जें० सी० घोष, रिप० 
आई० एन» नी० [896 पृ० 65-6, दत्त इगाड ऐंड इंडिया पू० ]3] और ई० एच० [[, 
पृ० 35% उदा#रणार्थ ज० सी० घोष ने 896 मे फाग्रेस वे प्रतिनिश्रियों को बताया म॑ने गरीब 
आदमी और औरतों + मौत से भी बदतर भाग्य से बचत 4 विए जहाज से ब्रद्मपुत्र क॑ गहरे 
पानी में छलाग लगाने देखा है, उसी यराग्रेश के रामने भआार० ब० सरकार ने विवरण देते हुए 
खच अनजात और शसाउपान जाता वर एक पोज सी खुलो छाड दी गई है और में आपकी 
विश्वास दिला सता है देश के द्स्स्थ प्रत प्रदेशा मे इनक अतीत के पडारियों के आतज़ से 
भी बः,र है. रिपण आई० एन० साौ० 896, पृ" 65 और 70 क्रमश 
प्भातों 4 जून (आर० एन० पो०> बग , 7 जन !९४4), सहचर, 4 जून (वही, 4 जून 
।४७4 संजीवनी, 22 नवबर (वही, 29 लग० 88$) पाता, 25 सित० और नवविभाकर, 
>8 सित॒० (वही, 3 अक्तूबर [885, दि सपोर्ट आफ नेटिव प्रस फार बंगाल ]886;, सोम 
प्रकाश 9 जलाई और आनद बाजार पत्रिका, 9 जुलाई (वही, 24 जुलाई 886), रूजीवनो, 
7 अगरत (वही, [4 अगस्त ]886), भारत मिहिर ]9 अगस्त (वही, 28 अगस्त 886) , 
अं) बर, नवबर और दिसवर की 'सजीवतो (वहां अक्नू० तब॒० और दिस० 886), ए० बी० 
पं०, ।2 अगस्त 886; हिंदू, 24 जून 887, मराझा, 2 फरवरी और 27 मई 888, 888 
का इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, प्रृवाकत स्थत: पीछे [69 की परादेटिप्पणी भे उल्लिखित 
समावारपत्न 7७ ब्री० पी०, 24 गई ।68 वायस आफ इन्या, जुलाई १88 (बड़ ५] सत०7) 
इंडियन स्थावटटर, ट्रिब्शून ?३ मई 6५7 ३ जून 888 (वही), रहवर, )4 फरवरी (आर० एन०७ 
पी८ एस० )8 फरवरी 822,, बंगाली, 4 फरवरी 893, दल ई एन ]], प्‌ृ० 522, कैतरे 
हद, हे माच (अर पून० पी० बब, 4 सार्च 903, जी० एस० अब्यर ई7, पृ० ।९५ 
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ए० बा० पी०, 24 मई [888; इंडियन एसोसिएशन का 888 का ज्ञपन, पूर्वोक्त स्थल; दत्त . 
हग्लेंड ऐंड इडिया, पृ० 3!. ई एक ][, पृ० 352. 

बागल : पृर्बोद्धत, पृ० ।03 तथा इड्यिन एसोसिएशन का 388 का जापन, पूर्वोक्त स्थल. 

जें० सी७ धोष ने 896 में काग्रेस के अधिवेशन मे एकल्रित प्रतिनिधियों का एक घटना बताई 
जहा बडी संझ्या' में औरतों और मरदों पर सामूहिक रूप से काड़े वरसाए गए चौफ काॉमशनर 
की [887 की श्रमिकों के अ्रमम में उत्परवास सबधी रिपोर्ट का उद्धत करत हुए उन्होंने एक घटना 
का विवरण दिया कि किस प्रकार म॑नेजर के घर के वराड़े के एक खभे के साथ स्थ्रिया को वाध 
दिया गया, उनके कपड़े कमर तक उठा दिए गए और उनके नगे चूतड़ों पर चमड़े के चावक से 
पिटाई की गई. (रिप० आई० एन> सी-896, पृ० ]67) 

रिपोर्ट आन आ दि नेटिव प्रेस, बगाल-]886, सोम प्रकाश, [9 जलाई (आर० एन०७ पी० बग०, 
24 जुलाई 886) ; ए० बी० पी०, 24 मई और |9 जुलाई 888; मराठा, ।2 फरवरी, 27 मई 
888; द्विब्यन, 23 मई (बोी० ओ० आई०, जलाई 888), इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 
पुर्बोक्त €थल; जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी० ।896 १० ।607, दत्त *ई एवं ]], 
पृ० 352; कसरे हिंद, 8 मार्च (आर० एन० प्री० बब, )4 माल ।०७३) 

इडियन एसोसिएशन 888 का जापन, पूर्वोक्त स्थल; ट्रिब्यून, 23 मई (बी ० आई०, जुलाई 
[888); बगाली, 4 फरवरी 893: जे० स्ी० घोष : गिप० आई० एन० सी०-896, प० 67; 
जी० एस० भ्रय्यर . ई ए, पृ० 86 तुलनीय कर्जन स्पीचेज | पृ० 243 प्रममम स्वतत्त 


श्रमिकों की अपेक्षा अनुबधित श्रमिकों की मृत्यु दर भयकर रूप से ऊची थी 
इंडियन एसोसिएशन द्वारा 893 में राज्य सचित्र का प्रेंपित याचिका * रिपोर्ट आफ दि इष्टियन 


एसोसिएशन फार 892-3 टू 895-6, पृ० 82, बंगाली, 2। जनवरी 893. जे० सी ० घोष। .« 
रिप० आई० एन० सी० 896 पृ० 67; सी० वाई० चिताम्रणि : इडिया ऐड लाडे कजेंन, 
पूर्वोषत स्थल, पृ० 243; जी० एस० अय्यर : ई ए, १० 80-5 

जे० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी० 896 प० 67 तथा बी० सी० पाल . वही, १० 68; 
बगाली, 4 फरवरी 893: हिंतवादी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 3] मार्च 900) , 
इंडियन एसोसिएशन ने [0 माचें 893 के ज्ञापन में उल्लेख किया कि यदि कुलियं। को अस्वास्थ्य 
के /जिए-छा निकड़ दो में काम करना पढ़ता है अथवा यदि उन्हे अपने घरो से वहुत दूर आना 
पड़ता है तो उन्हे अपाक्षत्र त्याग के अनुरूप ही उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए (रिपोर्ट आफ दि 
इंडियन एसोसिएशन 892 3 दू0895-6, पृ० 22) 

जें० सी० घोष : रिप० आई० एन० सी० 896 पृ० 67; हितवादी, 23 मार्च (प्रार० एन० 
पी० बग०, 3 मार्च 900); जी० एस० अय्यर ई ए, प० 82 

केसरी, 0 मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 मार्च 903) ओर देखिए, जे ० सी० घोष . रिप० 
आई० एन० सी०-896 पृ० 65 जी० एस० अय्यर ईए पृ० 8] 

सोम प्रकाश, 9 जुलाई; आनंद बाजार पत्निका, |9 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 24 जुलाई 
]886) ; ए० बी० पो०, 49 मई 886, सजीवनो, 20 अगस्त (आर० एन० पौ० ण्ग, 27 अगस्त 
]887) ; प्रतिकार, 26 मई (वही, 2 जून 888), परिदर्शक ]| जून (वही, 23 जून 888), 
ए० बी० पी०, 24 मई 888, मराठा, 27 मई 888, हिंदू, 30 मई 888; 888 का इंडियन 
एसोसिएशन का ज्ञापन, पृवषोक्त. स्थल, बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सी०> 888, 
यु० 59; बंगाली, 4 जून 892; रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन 892-3 :ु 895-6, 
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पृ० 22-7, जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 896, पुृ० 67; केसरी, 9 सार्च (आर० 
एन० पी० वब०, 23 मार्च ।90) कैसरे हिंद, 8 मार्च (वही, 4 मार्च 903); दत्त :ई एच 
[[, १० 352. 

बी० मी० पाल : भेमोरीज, खड [[ एू० 54. 

बेगाली, ]] मार्च 893. ए० बी० पी०, 28 फरवरी 904; दत्त *ई एच ]] पु० 35]-2. 
सर्जीवनी [9 नववर (आर० एन० पी० बग०, 26 नव० 887) तथा ए० बी० पी०, 49 जुलाई 
4088 

20 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 27 अ्रगस्त 887) . 

मई 888 का इंडियन एसासिएशन का झ्पन, पूर्वोक्त स्थल; बागल : पूर्वोद्धत, पृ० 05-06; 
बी० सी० पाल : रिप० आई० एन० सौ० ]888, पु० ]58, 62; ए० बी० पी०, 9 अगस्त 
886, बंगाली, 2 मई ।४88 , मराठा, 27 मईं 888; हिंदू, 30 मई 888; नेटिव ओपीनियन, 
3 जून 888, इदु प्रकाश, ।] जून 888; वायस आफ इंडिया, जुलाई 888 (खड (ए([, स०7); 
ट्रत्यून 23 मई और इडियन रपेक्टेटर, 3 जून (वही). बंगाल के समाचारपत्नों के लिए देखिए, 
आर० एन० पी० बग०, 26 मई, 2, 9, 23 जून 888; इडियन एसोसिएशन का 893 का 
तणन, रिपोर्ट आाफ दि इडियन एसोसिएशन 892-3 टु 895-6 पु० 83-8. 

सजीवनी, 29 नवबर (आर० एन० पी० बगर०, 29 नव० 884); मराठा, 27 मई 888; 
7० त्रो० पी० 24 मई 888 

इडियन एसोसिएशन का 893 में दिया गया ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 23-7; बंगाली, !] सा 
093. 

हिंदू, 30 मई 8४8; बगाली, 5 दिसंबर 89; इंडियन एसोसिएशन द्वारा 893 में प्रस्तुत 
ज्ञापन रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन 892-3 टु 895-6, पृ० 2). इंडियन एसोसिएशन 
द्वारा 896 मे प्रस्तुत ज्ञापन, वही, पृ० 92; बंगाली, 6 जून और ]5 अगस्त 896; प्राई० 
एन० सी०, 896, [897/ 898, 899, 900 और 90॥ के प्रस्ताव संदया ५७, [५, ४४, 
(४, 3( और >८[[] क्रमशः हिंदू, 3, 8, नव० 899; न्यू इंडिया, 26 अगस्त ॥90; सी० 
बाई चितामणि : इड़िया ऐड़ लाई कजन, एच० आरण० अप्रैल 90!, १० 244 जे० सोी० घोष : 
रिप० आई० एन० वी०-90|, पृ० 66; दत्त : ई एच |], १० 352. 

दल र्ट एच ]| पृ० 352 तथा 893 का इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, पृ० 22. 
बगली, 5 अगम्त 896; हितवादी, 23 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 3 मार्च ।900); 
7० बी० पी०, 26 फरवरी 90।: हिंदू, 3 मा 90[. 

मजीवनी, 28 प्रगस्त (आर० एन० पी० बग०, 4 सितबर ]886); भारत मिहिर, 2 सितंबर 
(वही, !। सितवर [886); सी० वाई० चितामणि : इंडिया ऐंड लाड कर्जन, एच० प्ार०, 
अप्रैल 90], १० 244 दत्त : ई एच |, पु० %][, ई एच ]], १० 352, 522. 

आर० एन०७ पी० बरग०, 2] अगस्त 886 

28 अगस्त (वही, 4 सितबर |886) तथा भारत मिहिर, 2 सितंबर (वही, !] सितंबर 886) 
3 दिमबर, (वही, !0 दिसंबर 887) . 

देखिए, दास : प्लांटेशन लेबर इन इंडिया (कलकत्ता 93]) १० 34, 94-5. 

असम लेबर ऐंड एमिग्रेशन ऐक्ट--90]| (90] का ऐक्ट न॑० ए]), अध्याय [-५][. विशेष 
रूप से धारा 3 देखिए, जिसमें स्थानीय सरकारों को किसी भी श्रम जिले में अथवा उसके किसी 
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भाग में उत्प्रवासियों की धरती पर प्रतिबध लगाने का अधिकार दिया गया था दड़नीय कानून 
न्यनाधिक रूप से अपरिवातित हो रहा देखिए अधिनियम का अध्याय [५%. 

दास हिस्टरी आफ इडियन लेबर लैजिस्लेशन, पृ० 23 और चमनलाल . पूर्वोद्धत, खड ], 
प० 6-7 चालू दुश्यवहारों के प्रति श्रमकों क असतोप की अभिव्यक्ति 903 में बडे पैमाने पर 
4्रमम के चाय बागाना में हुए उपद्रवा के रूप मे हुई देखिए, दास . प्लाटेशन लेबर इन इंडिया, 
गृ० 34 

जन स्पीचेज ||, पृ० 245 

हिंदू, 3 नवबर ]899, ए० बो० पी०, 26, 28 फरवरी |90।, कसरी, 9 मार्च (आर० एन० 
पी० बेब, 2) माल 90), टितवादा, [$ म.्च (आर० एन० पी० बग०, 23 मार्च 90) ; 
बगाली, |9 मार्च ।90। 

सजीवनी, 2 नव॒० (झ्रर० एन ० पो० वग०, ।। नवबर 999), बगवासी, ] नव० (वही, 
[५ नवबर 899) , आर० एन० पी० बग०, 9 मार्च ]90। में उल्लिखित बगाल के समाचारपत्र; 
सजावनी, 28 फरवरो, हितवादी, ! मार्च, इंडियन मिरर, |, 2, मार्च 90। (वही, 9 मार्च 
00]), बगानो ॥7, 2?, 24 फरवरी 90।, ए० बी० पी०, 26, 2९ फरवरी )90!, हिंदू, 
।3 मार्च [90!, मद्रास स्टंडड, )0 मार्च (आर० एन० पा० एम०, 6 मार्च 90) , एडवोकेट, 
| मार्च (आर० एन० परी० एन०, 2 मार ],0), श्रीराम, एल० सी० पी०-90!, खड़ |, 
प्‌? 86, गॉ० आनंद चारलु, वहां, पृ० 3]-2 जब के> बरक्रिंधम ने परिषद मे प्रथम तीन वर्षों 
में पुम्पा और स्व्ियों के बनने क्रमश 5 और 4 रपये तथा चतुर्थ वर्ष मे क्रश: 6 और 5 स्पये 
निधारित करने का सश्ञाध्रन पश किया तो परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने उसके विरुद्ध 
मतदान १िग्रा (वही, पृ० |46) 

एल० मी ० पी०-।90। खड »2९[, पृ० 447 

कर्जेन स्पीचेज [|, पृ० 236 

बटा १० 246-7 तथा देखिए प्‌ ० 234-5 

एन० सी ० पी०-]90] खड >९[, प० 50 

वगानी, 0 मार्च और ।9 मार्च 90!, हिंदू, 3 मार्च 00।, ए० बी० पी० ]| मार्च 90!, 
बगाल के समाचारपत्रो के लिए देघिए, आर० एन० पी० बग० 6, 23, 30 मार्च 90!; मद्रास 
सस्‍्टेइड, [0 मार्च और स्वदेशमित्नन | मार्च (आर० एन० पी० एम०, (6 मार्च ]90!); इदु 
प्रयाश, 28 मां (आर० एन० पो० बब, 30 मार्च ।90), अवध टाइम्स, 7 मार्च (भार० 
एन० पो० एन०, 9 मार्च 90) , दत्त ' ई एच |, पृ० >(|५४ और ई एच |], पृ० 522, आई० 
एन० सी० 90] का प्रस्ताव %[[[, पी० आनद चारलु श्रीराम तथा बिपिन कृष्ण बोस ने 
सर टेनरी काटन के स्वर के साथ स्वर मिलाया और बर्किधम के सशोधन के विरुद्ध मत दिया. 
एल० सी० पी०-90! खड़ %([, पृ० ]58 

मराठा, 7 भार्च 90। तथा इंडियन मिरर, 0 माचं, प्रतिवासी, ! मार्च (आर० एन० पी० 
बग०, 6 मार्च 90।), बगवासी, [6 मार्च, वसुमती, 2 मार्च (वही, 23 मार्त 90) , 
प्रभाती, 20 मार्च (वही, 30 मार्च 90); दत्त : ई ७७ ], पृ० +5 ई एच [| पृ० 352 
और 522 दत्त ने एक अन्य उदाहरण देकर सरकार के मजदूरों के प्रति और ब!गान मालिकों के 
प्रति व्यवहार में भ्रतर दिखाया कि जब 903 में बागानमालिकों ने उस निर्यातित चाय पर कर 
लगाने की माग की, जिसकी आय का उपयोग भारत में चाय की खपत पर होना था तब भारत 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


सरकार ने अपने सम्मान को ताक पर रखारःर इस मांग को स्वोतार कर जिया और सिद्ध कर 
दिया कि वह चाय बागानमालिकों वी चाय बेचने ठाली एजट ही है (ई एच ||, प० 5---3) 
ए० बी० पी०, ।| मार्च ]90।; बगाल के रामाचारपत्रो क 7 देखिए, आर० एन पा० घगर०, 
6, 23, 30 मार्च 90।, केसरी, 0 मार्च (आरण० एन० ग्री> बेब, 23 मार्च !0)।), जे० 
सी० घोष रिए० आई० एन ० सी७-90| प्‌ृ० |05 

बगाली, ।5 फरवरी ]903; टिंद, 28 फरवरी, 2, 3, माने ।00१3, दडियन परीवल, ॥) मार्च 
]903; युनाइटिड इडिया, ३ माच (वी० ओ० आई, 2] मार्व 003), ई यन रिव्य फरयरी 
903; आर० एन० पी० एम ०, 7 फरवरी, 7, ]4 मार्च ।५03 और बार० एन० प्री७ वब, 
4 मार्चे ।903 में उल्लिखित मद्रास और बबई के लगभग सभी महत्वपूर्ण रामाचरारपत्न जी० 
एस० अय्यर : ई ए, ५० 83 मद्रास विधान परिषद में मद्रास बागान सम विश का >ाधवयाण 
भारतीय सदस्यों द्वारा तीत्र विरोध क्या गया था देखिए प्रामीडटिग्स आफ मद्रास जे जिस्ले।टटय 
कौसिल-902, खड ३%)९+ पृ० 2। [-6 और 903 के लिए, खड ५५४ | १० ०१-7१ 

बगाली, |5 फरवरी ॥903; हिंदू 3 मार्च 903, इंडियन पीपुल, |3 मार्च 903; यनाइटिड 
इंडिया, 3 मार्च (वी० ओ० आई० 2। मार्च 90१3), स्वदेशमिवत, $ फरवरी (आर +> एन० 
पी० एम०, 7 फरवरी 903) , कैसरे हिंद, ४ मारे (आर० एन० पी० वय्र, ॥4 मार्च .४)३) 
सुधारक, 9 मार्च (आर० एन० पी० बब, |4 मार्च 903), इसके बदने जी> एस> अय्यर ने 
अनुभव किया कि सरकार ने सावंजनिक संगठन के रूप में एकमात्र वाणिज्य सदन और निजी 
व्यक्तियों के रूप मे इस सदन के शीर्म्थ प्रतिनिधियों से ही परामर्श क्या था (ई ए, पृ० 84). 
केसरी, 0 मार्च, सुधारक, 9 मार्च (आर० एन० पी० बब, [4 मां ]903), जी० एस० 
अग्यर ई ए, १० 83-5 

जी० एम० अय्यर ई ए, पृ० ]85 

आर० एन० पी० बब, 4 मार्च 903. 

वही 

जी० एम० अय्यर . ई ए, पृ० 80 और '“अवर लेवर प्राब्नम', एच० आर», अगस्त |७0॥, 
पूृ० 7-8. 

दत्त ई एच |, प० &[५-४८५, १० 352, 522 

]4 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 23 मार्च |90) 

रिपि० आई० एन० सी० 90], प्‌० 68 

एल० सी० पी०, 90। खड़ %([., पृ० 3] और 53 

आई० एन० सी० 90। का प्रस्ताव ९[]] और आई० एन० सी ०-900 का प्रस्ताव &९(]9७. 
25 मई (आर० एन० पी० एम०, 30 मई 903) 

मराठा, 7, 2। मई 899. 

मराठा, 44 मई 899, सुधारक, ]5 मई (आर० एन० पी० “व, 20 मई 899 ) 

जहा तक हमारी जानकारी है, भारत में श्रम आदोलन के इतिहास लेखकों ने इस तथ्य की पूर्ण 
उपेक्षा की है यह आश्चयं का विषय है कि वे इस ट्ड्ताल तक का उल्लेख नहीं करते इससे 
पूव॑वर्तों इसी रेलवे के ऐंग्नो-इडियन गाड़ों की हडताल का वर्णन किया जाता है परतु उस हड- 
ताल में भारतीय श्रमिको का योगदान तो माना ही नहीं जा सकता वबस्तुत 899 से पूर्व बबई 
और कलकत्ता की कितनी ही कपड़ा मिलों में हडतालें हुईं वे तासकालिक तथा प्रसगठित, अधिक 
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227 


228 


११) 


230 


236 


से अधिक अर्धंसगटित थी. 

बेभरी, ]6 मई (आर० एन० पी० बब, 20 मई 899) . 

मई ।8०० के कगर हिंद ने यह स्पष्ट देखा था, उसने यह निर्देश किया कि यदि यह सफल 
हज तो यह अच्च दो क्षमित्रो के लिए अनिः्ठकारों उदाहरण सिद्ध होगा. (आर० एन० पी० 
बे, 0 मई [89०) 

कमर टिंद अपवाद था शीपेस्थ समर्थक में हे, मराठा, केसरी, इंडियन स्पेक्टेटर, दृदु प्रकाश, 
खुधा २7, सटिव जापीनियन, ज्ञान प्रकाश, मबाध पत्रिका और मोद कत्त 

मराट', ', |+ 2], 28 मर, 4 जन, ॥6 जलाई 699 बबई के समाचारपत्नों के लिए देखिए, 
आर० एन० पी० बच, 3, 20 मई ॥899, ए० बी० पी०, 24 मई 899, हितवादी; 26 मई 
(वर७ एन पीछ बग०, 3 जन ॥8०9,, हिंद, है मई 699, बात पत्रिका, [7 मई (आर०७ 
एन० पी० एम० 3)। मई ।8००), हिंदुस्तानी |7 मई (आर०> एन० परी० एन० 3] मई ]899); 
जामे उल उलुम, 7 जूते जर्माड़ा असत्ग र, |0 जून हिंदुस्तानी, 7 जन (वहों, 4 जून 899) , 
शहाना ए हिंद, 24 जून और | जुलाट (वहीं, 5 जन 899), अमृत बाजार पत्रिका ने तो 
समरवा का सामान्याकरण तक कर दिया ये हडताले वुचले हुए लागो के जीने का अधिकार 
पागन के प्रयत्न है * तब कटी, जहां कही 7डताल होती है, समझ लीजिए कि वहा शिकायतों 
की इतनी अतिक प्रबलता और व्यापकता है कि उसने हडतालियों को अपने अन्नदाताओ के 
विराध मे खं /। * लिए विवश कर दिया है (24 मई 899 

बेसर।, |6, २0 मई (आर० एन० पी० बेब, 27 मई, 3 जून 899); नेटिव ओपीनियन, 
26 मई (बही, 27 मई 899) ; ए० बी० पी०, 2 जून 899, हिंदुस्तानी, 7, 3] मई (आर० 
एन ० पी० एन० ३3] मई, 7 जन 899), मराठा, 28 मर्र 899 

आर ० एन० पी० एन ०, ]4 जून ]899 

केसरी, 23 मई, नेटिव ओपीनियन, 25 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई ]899) , केसरी, 
३0 मई (वही, 3 जन 899 ) 

मराठा, 7, ।4, 2। माचं, 899, नेटिव ओपीनियन, )! मई श्री सयाजी विजय, 6 मई, ज्ञान 
प्रकाश, । मर्द (आर० एन० पी० वब०, |3 मर्ट 899) ; इदु प्रकाश, 8 मई; सुधा रक, 5 मई, 
नेटिव ओपीनियन ]8 मई, केसरी 6 मई, गजराती, 4 मई (वही. 20 मई ]899) : नेटिव 
ओपीनियन, 25 मई (वही, 27 मई ]899): पैसा अख़बार, ]7 जून (आर० एन० पी० पी०, 
जुलाई 899) , हिदस्तानी, 47 मई (आर० एन० पी० एन०, 3। मई ?99) 

मराठा, 2। मई ]899, कंसरी, ।6 मई (आर० एन० पी० बब 20 मई 899 ) 

मराठा, |4 मई 89०: इदु प्रकाश, !8 मई, इडियन स्पेवटेटर, 4 मई, सुबोध पत्रिका, !4 मई, 
नेटिव ओपीनियन, 8 मई, गुजराती, 4 मई (आर० एन० पी० बव०, 20 मई ]899) . ।4 मई 
899 के दडियन स्पेक्टेटर ने सारे मामले को म॑त्रीपृर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया : अच्छा 
हो या बुरा, हमे अब इस देश में वडी बडी सस्थाओ के रूप में श्रमिकों को सगठित करना है हम 
हसे छोड नही सकते. श्रमिकों को सगठित करके यह सिद्ध करना है कि उनमे कितनी शवित है. 
श्रम झौर पूजी के बीच शत्बता की भावना के विकास को रोकने का उपाय यह है कि श्रमिकों 
और प्‌जीपतियो को समय समय पर उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए सात्वनाप्रद योजनाएं 
अपनानी चाहिए (वही) 

मराठा, 7 मई 899; सुधारक, |5 मई, केसरी, ।6 मई, इंदु प्रकाश, 8 मई, जामे जमशेद, 
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]6 मई (आर० एन० पी० बब०, 20 मई 899) , नेटिव ओपीनियन, 25 मई, केसरी, 23 मई 
(वही, 27 मई 899); वृत्तात पत्रिका, |7 मई (झ्रार० एन० पी० एम०, 3] मई 899); 
अखबारे आम, 9 जून (आर० एन० पी० पी०, 24 जून ]899). 

मराठा, 4, 2|, 28 मई, 4 जून ।899, सुधारक, 25 मई (आर० एन० पी० बब०, 27 मई 
899); कैस री, 30 मई (वही, 3 जून 899) 24 मई 899 के 'बबई समाचार न रपट दी 
कि कितने ही शोष॑स्थ व्यक्ति फिरोजशाह एम० मेहता के भवन पर इकट्ठे हुए है और उन्हान 
इसी प्रकार के मत प्रकट किए है वही, 27 जन 4899 

मराठा, 4, 2), 28 मई, इदु प्रकाश, 8 मई, सुधा रक, ।॥5 मई, नेटिव ओपीनियन, ]8 मई, 
केसरी, ।6 मई (आर० एन० पी० वब०, 20 मई 899); नेटिव ओपीनियन, 25 मई (वही, 
27 मई 899) . 

मराठा, 28 मई ।899, ए० बी० पी०, 5 मई ॥899; मोद वृत्त, 20 मई को समाप्त होने वाले 
सप्ताह का और गुजराती, 4 मई (ग्लार० एन० पी० बब, 20 मई 899), केसरी, 30 मई 
(वही, 3 जून 899) , अल्मोड़ा अखबार, ]0 जून (आर० एन० पी० एन०, 4 जून ]४१५) 
मराठा, 28 मई, 6 जुलाई ]899; नेटिव ओपीनियन, 8 मई, केसरी, ]6 मई, गुजराती, ]4 मई 
पभ्रार० एन० पी० बब, 20 मई 899), खानदेश वैभव, |9 मई, सुदर्शन, 20 मई, सुधारक, 
22 मई (वही, 27 मई 899), केसरी, 30 मई (वही, 3 जून 899) , हिंदुस्तानी, 3] मई 
(आर० एन० पी० एन०, 7 जून 899) 

केस री, 23 मई (आर० एन० पी० बब, 27 मई, 899 ); मराठ , 4 जून 899 अ्रहमदाबाद 
के 'जगदादश” ने अहमदाबाद के जन सम्मेलन वी रपट देते हुए लिखा कि एक प्रतिष्ठित प्रमुख 
नागरिक ने ढोंढ-मनमाड लाइन पर काम करने वाले सिगनलरों के दा मास तव॒ जीवन निर्वाह 
का सारा भार उठाने का जिम्मा लिया है. (आर० एन० पी० बब, 27 मई 899) 

'बबई समाचार, 24 मई, नेटिव ओपीनियन, 25 मई (आर० एन० पी० बब, 27 मई ] 89५) 
ए० बी० पी०, |7 जून 899 

इंदु प्रकाश, 27 जून (आर० एन० पी० बब, 29 जुलाई ।899) 

और हिंदुस्तानी, 2 अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 9 प्रगस्त 89५ ). 

आर० एन० पी० बब, 20 मई 899, और हिंदुस्तानी, 7 जून (आर० एन० पी० एन० 
4 जून 899) . 

मुख्तार : पूर्वोद्धत, पृ० 87; बुकानन : पूर्वोद्धत, पृ० 422 

वाचा . स्पीचेज, पृ» 435-7. 

वही, पृ० 445 

परतु उनका यह श्रमपक्षीय दृष्टिकोण स्पष्टत 9वी शताब्दी की समाप्ति पर ही बनता क्योंकि 
'हिंदु के सपादक के उत्तरदायित्व को उन्होने 900 मे ही छोड़ा, उस समय तक तो उनका व्यव- 
हार निरतर मालिकों के पक्ष मे और कमंचारियों के विरुद्ध था. 

जी० एस० अय्यर, ई ए, पृ० |77-8 और “अवर लेबर प्राब्लम' एच० आर०, अगस्त 90! 
पृ० 6. 

ई ए, पृ० 75 तथा १० 85 और 88 और “अवर लेबर प्राब्लम' पूर्वोक्त स्थल, पु० 8. 
अवर लेबर प्राब्लम, पूर्वोक्त स्थल, पृ० ]9 तथा ई ए, पृ० 78 

अवर लेबर प्राब्लम, पृर्वोक्त स्थल, पृ० 20. 
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ई ए, पृ० 475 

बही, प० 228-9 

बही, पृ० 227. 

वही, १० 230 

बही, पृ० 227. 

बही, पु० 2]8-9. 

वही, १० 232 

वही, १० 22. 

वही, प० 2)9 इस सबंध में उन्होंने यह भी निर्देश किया कि किसी विशिष्ट मामले में कानून 
का किसी रूप में उल्लघन हुआ है, इसके निणायक श्रमिक ही हो सकते हैं. (वही) 

वही 

वही, पृ० 208 

“दि हडियन इकोनामिक प्राब्लम' लेख के प्रारभ में ही उन्हाने घोषणा की कि मैं अधिक प्रत्यक्ष 
देखता ह * महान श्रमिक वर्ग को प्रसन्नता कौर कल्याण को न कि भावी पूंजीपतिवर्ग के कल्याण 
को यह पृजीपतिवर्गं तो श्रमिकों को दबाएगा मेरी दृष्टि मे तो क्सिानों और कारीगरो के 
हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए इनके मूल्य पर उपलब्ध किसी भी राष्ट्रीय अथवा भतर्राष्ट्रीय 
गौरव का मत दुप्ट में कोई मूल्य नही (डान, खड |] ] १० 233). 

वही, पृ० 236 

वही, पृष्ठ 220 

वही, खठ || पृष्ठ 77980, और खड [| पृ८ 229 

वही, खड़ []| पृष्ठ 263 

वही, खड |] पृष्ठ 82 

वही, खद [[[ पृष्ठ 23] और पृष्ठ 269. मुखर्जी ने यह भी निर्देश किया कि भारतीय श्रमिक 
का शोषण करने मे विदेशी और स्वदेशी प्‌जीपति कोई भेदभाव नही बरतेंगे, यह दूसरी बात है 
कि विदेशी पूजीपति धन की निकासी की दृष्टि से भारतीय पूजीपति की अपेक्षा अधिक भयंकर 
और अवाछनीय है (वही, १० 233). 

वही, पृष्ठ 209 यह उल्लेखनीय है कि सहानुभूति की मोटी खुराक देते हुए घृणा नही तो भत्सना 
को अभिव्यत्रित गर्याप्त और प्रचुर रूप मे की गई इस विचार को किसी भी रूप में बी० सी० 
पाल के आधुनिक औद्योगिक श्रमिकों का भ्रविष्य प्रगतिशील मानने वाले विचार को भिन्‍न रूप 
में देखा जा सकता है. 

वही, पृष्ठ 220, 23।, 269. 

वही, पृष्ठ 232 मुखर्जी ने तो और आगे बढ़कर यहा तक कहा कि जहां तक पश्चिमी औद्योगिक 
पद्धति अपनाए जाने का प्रश्न है श्रमिक सघो के संगठन की चिता एक प्रकार से श्रमिकों के हित 
की चिता करने वालों का दायित्व है (वही, पु० 229 ): 

बही, खंड || पृ० 83. 

वही, खंड []] पृ० 226 तथा पृ० 230. 


वही, पु० 232. 
बही, पृ० 264-5. उनके विद्यार में भारत विशेष रूप से इस प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त क्षेत्र 


भारत में आर्थिक राष्ट्रबाद का उदभव और विकास 


था क्योकि यह देश में सास्कृतिक, दाजनिक तथा धामिक दृष्िट से उच्च जीवन वा महत्व देने 
वाला देश है न कि उच्च जीवन स्तर को (वही, पृष्ठ 29!) 

280. वही, पृष्ठ 264, 269 

28[ बही, पृष्ठ 266, 269 

282. वही, पष्ठ 265-6 
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जमींदारों के हितो के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ याग्रेग का आदोलन (सस्कार 
को विवश करने की नीति लिए हुए ) , खेतिहरों पर ही, अधिकाशतणा खर्च किए जाने 
वाले जमीदारों पर लगे करों की उनसे वसूली के परित्याग का पश्षबर है। 

जे० डी० रीस 


भारत की आत्मा रूप किसान के ऊपर मदराते हा! जड़ता और उदासीनता के 
बादलो को हटाने पर ही देश का उद्धार किया जा सझ्ता है। हमे अवध्यमव उन 
बादलों को हटाना होगा और उसके लिए हम अपने आपको किसान के साथ जोड़ना 
होगा और यह अनुभव करना होगा कि किसान हमरा रा है आर ह#म किसान के है | 
बात गगाधर तिलक 


कदाचित भूमि संबधी समरया ]9वी शताब्दी के समाध्यि जाल में भारत के लिए सिरददे 
बनने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी। सेतीदा डी भारतीय! का प्रमुख आदिक 
आधार थी। लगभग 80 प्रतिशत लोग अपनी आजीविया के लिए «२ पर निमंस्थे। 
]9वी शताब्दी की अवधि मे ब्रिटिश सर्वोच्चिता के प्राथमिक प्रभाव के अतगगत देण के 
निरंतर ग्रार्मकरण ने, भारतीयों की कृषि पर परपरागत निर्भरता को, और अधिक बढ़ा 
दिया था। फलत आर० मसी० दत्त के शब्दों मे स्थिति यह हो गई थी कि खेतीबाड़ी के 
फलने-फलने का अर्थ था भारतीयों की खुशहाली और फसलो के ब्रिगढ़ जाने वा अर्थ था 
देश मे अकाल की स्थिति ।! 

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अत्यंत पिछडी हुई थी और यहा के खेतिहर वहुत 
गरीब थे। भारत में उस समय तक ज्ञात अकालों में सर्वाधिक भयंकर ]876-8 के भयकर 
अकाल तथा 896-]90। तक देश को अपनी जकर में रखने वाले भीपण अकालों ने यह 
तथ्य नाटकीय ढंग से उजागर कर दिया | खेतिहरों की निराशापूर्ण स्थिति का एक अन्य 
संकेत 9वी शताब्दी के उत्तराध॑ में पनपता असत्तोंप था जिसकी अभिव्यक्ति वगाल में 
873 को पबना दंगों मे, ।875 में दक्षिण के खेतिहरो के दंगों मे, बबई में 878-9 के 
फडके के विद्रोह मे तथा 894 में असम #षि दंगों में देखने को मिली। भयंकर 


350 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और घिकास 


तिनाशकारी अकालों तथा कृषक असंतोष ने सरकार तथा भारतीय राष्ट्रवादी नेत्ताओं का 
भ्यान भारतीय किसानो की समस्याओं और निर्धनता की ओर खींचा । 

भारतीय नेताओं के कृषि संबधी विभिन्‍न पक्षों के प्रति दृष्टिकोण का, सरकार की 
कृपि सबधी नीतियो का तथा खेतिहरो की दरिद्रता के कारणों क्रा विवेवन बिम्नलिखित 
पाच शीर्ष करो के अतरगंत किया गया है ] भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य 2. कृषक 
जाग भूमिपति 3. कृषक और साहुकार 4 प्‌जीवादी खेतीवाडी 5 कृषि और उद्योग । 


भूराजस्व अथवा कृषक और राज्य 


अनेकानेक ऐतिहासिक तत्वों के परिणामस्वरूप 9वी शताढठदी के मध्य तक भारत में भूमि 
की पटटेदारी और भराजस्व प्रणालियों का मिला जुला रूप विकसित हुआ । यहा सक्षेप 
में भी इन दोनों पद्धतियों की समीक्षा करना सभव नहीं अतः हमे यहा केवल अपेक्षित 
सार-मक्षेपों से ही सतोष करना पड़ेंगा। निस्गदेह इनसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान तो टी हो 
सकता ; हा, उचित अनुमान अवश्य ही जाएगा । बगाल में और उत्तरी मद्रास में जमीदारो 
न स्थाई बंदोबस्त पद्धति के अंतर्गत धरती अपने कब्जे में कर रखी थी। इस पद्धति के 
अनुसार वे सरकार को स्थाई तौर पर निर्धारित राजस्व का भुगतान करते थ। उत्तरी 
भारत में जमीदारो अथवा ग्राम समुदायों ने धरती पर कड्जा कर रखा था और वे भमि 
कर च॒काते थे। यह कर समय समय पर राजस्व के नए समझोतो के अनुसार बदला जाता 
था | बबई और मद्रास में प्रचलित रेयतवाड़ी पद्धति के अंतर्गेत धरती पर किसान मालिकों 
का ही कब्जा था जो सीधे राज्य सरकार रू पर चुकात थे। प्रत्येक पृथक जोत पर प्रथक 
पथक तौर पर राजस्व क॒ता जाता भा और प्रत्यक नए समभौते में इसे निर्यामत रूप से 
बदला जाता था ।* ईस्ट द्डिया कपनी के शासनकाल में समय और स्थान के अनुसार 
राजस्व की मात्रा निर्धारण का सिद्धात बदलता रहता शा परतु ]9वी शताब्दी के मध्य 
तक स्थाई बंदोबस्त में न आए देश वे सभी भागों में न्‍्यूनाधिक रूप से. कम से क्रम सिद्धात 
रूप में ही, एकरूपता का आधार अपनाया गया। दसका सामान्य आधार अशवा नियम 
यह था कि जमीदा रो और ग्राम समुदायों के कब्जो की जोतो पर वास्तविक अथवा अनु- 
मानित प्रतियोगिक किराए का आधा भाग तथा रेयतवाडी मे आशिक किराए का, अथता 
निवल (नेट | सर्पात्ति से प्राप्त अथता निवल उत्पादन पूजी का आधा भागर सरकार द्वारा 
भूराजस्व के रूप में वसूल किया जाएगो।' व्यवहार में इस सिद्धात पर कठोरता से अमल 
नहीं किया गया, चालू राजस्व का क॒ता जाना जारी रहने, धरती की उत्पादकता को तख- 
मीने, लोगो की सामान्य आवथिक स्थिति और भ्रूमि वे क्रय मूल्य आदि अन्य तत्वों पर भी 
समुचित ध्यान दिया जाता रहा ।* चालू करो में वृद्धि का आधार विश्ुद्ध रूप झे केवल 
उपज की ओर यह एक अनिश्चित ढग था। इस वृद्धि के पीछे अनेक अन्य विचारणीय 
विषय भी जुड़े रहते थे ।९ 
समीक्षाधीन अवधि में भूराजस्व सरकारी आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था। 
88]-2 में सरकार की कुल नियल राजस्व 46.86 करोड में से भूराजस्व की वसूली 
9 67 करोड़ थी । 92-02 मे सरकार की कुल वसूली 60.79 करोड़ में भूराजस्व का 
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पोगदान 23.99 करोड था।' ज॑ंसाकिये अक सूचित करते है, इन वर्षो में भूराजस्व 
की वसूली में क्रमिक वृद्धि हो रही थी ।५ इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह 
वृद्धि 'मुख्य रूप से क्पि भूमि के विस्तार तथा मूल्यों में वृद्धि का परिणाम' थी ।* 

गा्ट्गादी नताओ न भारतीय कृपि सबधी समस्त समस्याओं मे कर निर्धारण पद्धति 
ततरा भूराजस्व की लाता को सवाधिक महत्व दिया। उन्होंने भारत सरकार की भूगाजस्व 
नीति का किसानों के दुर्भाग्य और दरिद्रता का तथा क्रषि के पिछडेपन का मुख्य कारण 
घोषित किया सपीक्षाधील अरव्ि के प्रारंभ में राप्टवादियों द्वारा सरकारी नीति पर 
दाधारोपण की दुरूआत भार गेय क्रपि सनस्याओं पर जरनल आफ दि पूना सा्वेजानक 
सभा' में प्रशााशिए जस्टिस रानाडे की लेखमाला ने _जा।!" ठस प्रकार [879 मे 'एग्रेरियन 
प्राब्नम ऐड इट्प सोल्युश्वन” शीपेक अपने लेख में जस्टिस रानाई ने एक कट सत्य का 
उल्तेख बिया रद राजरव विभाग की कार्यवाहियों न देश को कगाल बना दिया है' ।?! 
88] मे प्रवाशित अपने राख लेड ला रिफार्म एड ऐश्रीकल्चरल बेक्स' में उन्टोने अपना 
मत नभिश्यक्त किया कि जब तक वर्तमान व र निर्धारण पद्धति के अगर्गत भूराजस्व के 
देखाव त कम तहीं किया जाता, तलब तक कृषि | किसी भी प्रकार का सुधार सबधी 
प्रयत्न २ वाई लाभणट परिणाम उत्पस्न नही कर सकता । उन आरोप लगाते हुए कहां 
मि ह्रमारी भौतिकसप्ृद्धि के विस के सार्न मे भूमि पर एकाघिकार तथा अपनी ही 
मरी से शमि के ; 7 में बति का अधिकार दानो मुख्य बाधाए है ।! ' 

सरकार +4। भुराजस्व नीति के विरदक्ष झ्रन्य कई भारतीय नेताऊऋ] ने भी सथासमय 
बिचार प्र।ट किए । ]89॥] में ताग्पुर में हए अधिवेशन मे भारतीय राष्ट्रीय छाग्रेस ने इस 
प्रसंग वी जी उरते हए निर्णयात्मक स्वर में पोषणा वी कि भ्राजस्व पणासन की 
अविवेकपुर्ण पठटति दणश में दरिद्रता और मखमरी की व्यापकता के कई कारणों में से एक 
था । ट्स सुधार के चलते देश तरी 90 प्रतिशत जनसस्या की आजीविका का साधन कृषि 
ना सुधा र न के बल अस भव हो गण है प्र-यृत उस कप का त्रमिक ह्वाम भी निश्चित हो 
गया हे।'' ]888 से [90 १ लक की अवधि में एक भी वर्ष ऐसा नही त्रीता जबबिः भ राजस्व 
प्रशासन के विसी नकिसी पक्ष पर का ग्रेस ने प्रस्ताव पारित न किया है । बीस वी शताब्दी के 
गुरू होते ही और देध के विनाथकारी अवालो के पज में फसते ही आर० सी ० दनतने राष्ट्र- 
बाटियों वी भूसिग र सवधी हाजोचना को एवं तीब्र आदालन का रूप दें दिया । अपनी 
लेखमाला जोर भाषणो के जो बाद भे ओपेन लेटर्स ट्‌ राई कर्जन, नाम से छपे, तथा मूभि 
राजरबव की ही व्यापक विवेचना कर ने वाले, 'टकोनामिक हिस्टरी आफ टिया, ग्रथ के 
(दो सडो म) प्रकाशन के माभ्यम से दस न बार बार भ्राजमन्व प्रणाली पर कृषि को पग्रु 
बनाने वा, भारतीयों को दरिद्र बनाने का तथा अकालो के परिमाण और प्र»ब को गहरा 
करने का अभियोग लगाया ।!' दत्त को अपन इस धर्मंयुद्ध में जी० बी० जोशी से मूल्यवान 
समर्थन मिला । जोशी ने 900-0] में “टाइम्स आफ इंडिया! मे 'जे' नाम से प्रकाशित 
पत्रमाला में बंबई के मराजस्व प्रशासन पर चोट की ।!” गुजरात में भूमिकर निर्धारण की 
प्रभावी निंदा करने वाले गोकुलदास के० पारीख ने भी दत्त को ममर्थन दिया । बहुत 
सारे अन्य लोक नेताओं तथा समाचारपत्रों ने भूराजस्व प्रशासन को ही कृषि के हास का 
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तथा कृषको की दरिद्रता का मूल कारण ठटराया ।! उस सब व में सहा यह उल्नेलनीय है 
कि यह आलोचना अधिकाझतया वबर्ट, मद्रास और केंद्रीय प्रातो वी भूमिकर निर्वबारण 
पद्धति तक ही सीमित थी । स्थाई बदोबस्तवात वेगा ते मे यह पढ्स्‍ठति स्पष्टतथा शिकायत 
का कारण नही बन सकती थी। प्रमुखतया 'सटारतपुर झनना' के लागू हान के बारण 
उत्तर-पदिचमी प्रातो, अवध तथा पजाब म 7 र वी माना बु व सिला4 र सतोपप्रद समभी 
जाती थी ।7! 

वस्तुत भूराजस्व नोति उन विपय्रों म से एक थी जिस पर राष्ट्रीय नताज 4 सार 
का सारा वर्ग और सारी वी सारी विजारधारा खुद तापूर्वत सुगठित थौ। भूराजस्तर 
सबधी सरकारी नीति की राप्ट्रवादिया द्वारा समीक्षा का व्यापत जाने आर० सी० दत्त के 
लेखो से होता है। अत हम इस अध्ययन म उसने युछ एक्षों री परीक्षा द रेग। दस संवध 
मे देश मे व्यापक परिमाण मे॑ हुई समीक्षा के विवरण वो ने द।र, हम यटा अवज 
राष्ट्रवादियों द्वारा की गई समीक्षा वी सक्नचि'त रूपरेला ही प्रस्तुत करेगे । 


बुराइयां 


भारतीय नताझा के अनुसार भारतीय भूराजस्व पर्व या प्रथम बडा भारी दाप यह था 
कि कर निधारण अन्यन + ५रतापूवक ऊची दर पर वा जोर _स टोन वा 4 प्रदत्त बद्ी- 
बस्त में संतिहर के भुगतान की उच्चतम सामरर्य सीमा तक तिरतर ऊच तिर पर यट्ासा 
जाता था। उस पकार यह राजस्व वारतव मे बटल अति) जगान के रुप में वद्ा जाता 
था तथा खेविहर वर्ग का लिघल बनाता एवं युन्त इतो बा। बता वा यर दावा थी 
कि देश व बहत भागों मे भ्राजस्व वी वास्तवितर माग आधे विवल हि राए जववा वियत 
उपज की अपेक्षा बहत ऊचो है। सरकार न टस अपनी माग जी आतम सीमा # रुप मे 
स्वीकार विया है और पढ़ प्राय सकल (ग्रास) >पज १ बीस प्रतिशतल जाया बष्ती 
है। " बबरई और मद्राग म कभी कभी कर निवारण की मात्रा इतनी ऊची होती मिसार 
का सारा आविक किराया देसी में निपट जाता या। ' इसके अतिरित बरटिंग जमीनों 
केवल गुजारेवाली तथा अलाभप्रद जोतां के सबंध में सरझारा मांग रातिहर का वेतन 
और उसकी पूजी के लाभ का ही हडप लेती थी । जस्टिस रानाड न 48679 मे इस स्थिति 
का विग्लेषण इस प्रज्ञार बिया 
खराब भूमिवाल सभी खेतों मे जुताई के दाम तथा जिसान # बेतन इस सीमा तक 
पट़न जाते हैं कि धारी फसल स उनती पूर्ति ही मुश्किल स हो पाती है। उस एसी 
धरती से काई लाभ नहीं मिलता है। वह अपने खेत में श्रम करने के बदते केवल 
रोटी कमा पाता है। अत दस प्रकार के खेतों पर कोई प्राथिक किराया नहींहों 
सकता । किसान बचा रा जो भी लगान चुकाता है, वह या ता ऋण ले+ र चुकाता है 
अथवा किसी अन्य साधन से प्राप्त आय से चुकाता है। भूपि स प्राप्त आय स यह 
सभव टी नहीं ।*- 
इस भारी लगान का कभी कभी परिणाम यह निकलता हे कि उस खत में स्थित नि जी 
सपत्ति का राज्य द्वारा बलपूर्वक अधिग्रहण कर लिया जाता है और बेचारा सान 
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वास्तव मे राज्य का खेत जोतने वाला दास बन कर रह जाता है ।?० 

राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने सभी लेखो और भाषणों मे आकड़ोंसहित प्रमाण उद्धत 
किए। कई एक भारतीय नेताओ ने इस ओर भी निर्देश किया कि भुगतान न कर पाने 
वाले खेतिहरो पर लगान का भुगतान करने के लिए अनुचित और भारी दबाव डालना, 
धरती के लगान की उगाही के लिए बडी संख्या मे उनके जोतो का बिक जाना, जोतों को 
मजबूरी मे सस्ते दामों पर बेचना व रेहन रखना आदि मामले धरती के लगान की ऊंची 
दर के ही सूचक प्रमाण है ।/* इनके ग्रतिरिक्त देश मे अकाल, भुखमरी और मौत की बढती 
संस पा भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है ।?” राष्ट्रवादियो ने सारे देश मे धरती के निरंतर 
बढते दामो तथा किरायो मे निरंतर हो रही बढोतरी को लगान के निम्नस्तरीय होने का 
प्रमाण और परिणाम मानने से सवंथा इकार कर दिया । इसके विपरीत उनका तक॑ यह 
था कि यह तो देश की बढती जनसख्या के उद्योगो मे खपत न पाने मे बेचारे खेतिहरो मे 
धरती को पाने के लिए बढती हुई प्रतियोगिता का तथा देश के बढते हुए ग्रामीकरण का 
ही दुष्प्र भाव था ।?* उन्होने यह भी निर्देश किया कि पूजीनिवेश के निकायों की कमी से 
भी इस वृद्धि को समभने में सहायता ली जा सकती है।” बस्तुत बंदोबस्त अधिकारियों 
के विरुद्ध निजी सुधारो पर कर न लगाने की सरकारी प्रतिभूति खेतिहरों द्वारा किए 
गए सुधार को 6एयह « में करमुक्त नहीं करती । यह प्राय या तो परोक्ष रूप से धरती के 
पु०बंर्गकि रण के त्रेश मे किया जाता है अथवा सरकार द्वारा किए गए सुधारो से हुए सुधार 
कहकर किसानो को बहकाया जाता है अथवा निजी सुधारो के फलस्वरूप तथा अशत प्राकृ- 
तिक +थवा अन्य श्ारणों से हुई आय को “अनुपाजित भ्राय' घोषित करके किया जाता है ।९ 

7प्ट्रवादी नताओ के अनुसार धरती की लगान पद्धति का एक दूसरा महत्वपूर्ण 
दोष यह था कि धावर्तिक सशोधनो के फलस्वछूप सरकार की धरती से माग अनिश्चित 
और अपने प्रभाव मे उतार-चढाववाली थी। इसके साथ ही बढ़ोतरी के कोई निश्चित 
अथव! विशिष्ट नियम नहीं थे। यह लगान अज्ञात, अस्पष्ट. अनिश्चित, भ्रामक और 
वार ।विक, अस्थिर और अपर्याप्त आधारो पर बढाया जा सकता था और बढाया जाता 
था । वि सान बेचा रा इन आधा रो को न तो समभता था और न ही समझ सकता था। राजस्व 
अभिकारिप्रों को दोबारा बदावस्त के समय अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का रोत्साह दुरुपयोग 
करने का अवसा मिल जाता था। मजेदार बात यह थी कि उन अधिकारियों पर किसी 
प्रकार का न्यायिक अथवा विभागीय प्रतिबंध नही था ॥४* 

तृतीय, भारतीय नेताओं ने भूराजस्व पद्धति की कठोरता की भी निदा की। उन्होने 
घोषित क्रिया कि धरती का लगान सख्ती के साथ, दुढतापूर्वक तथा कसकर वसूला जाता 
था | इसके उगाहने का ढंग और समय असुविधाजनक, दुखदायक तथा भारतीय कृषि 
की परि|स्थतियो के प्रतिकूल था ।४९ उनका कथन था कि सरकार फसलो के बिगड जाने 
और अ्ालो की ओर कोई ध्यान ही नही देती । इस प्रका ' के प्राकृतिक संकट के काल में 
ज बबेचारा किसान आर्थिक दृष्टि से भारी कष्ट फेल रहा होता है, उस समय भी उसे अपने 
हिस्से का सरकारी लग्ान चुकाने को कहा जाता है।? 

कुछ भारतीयों ने विभिन्न प्रदेशों और वर्गों मे भूमि लगान के भार की स्थिति के 
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प्रइन पर भी विचार किया और अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्‍न प्रांतों में इस 
बोझ का रूप भिन्‍न भिन्‍न था। बंगाल का योगदान अपने हिस्से की तुलना में बहुत कम 
था |» इसके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा किसान को काफी अधिक भार 
उठाना पड़ता था।» कई नेताओं ने तो स्पष्ट अनुभव किया कि ब्रिटिश भारत में 
प्रचलित भूमि लगान पद्धति में जो भी दोष वरतंमान हैं, उनका का रण भारत सरका र द्वारा 
रिकाडियन सिद्धांत में विश्वास और उसका अनुसरण करने मे है और इसके साथ यह 
धारणा काम कर रही थी कि भारत में राज्य ही वास्तविक रूप से भूमिपति अथवा भे 
स्वामी था। फलत: सरकारी भूराजस्व नीति के पीछे विद्यमान मान्यता पर प्रहार का 
अभियान चलाया । इस प्रहार का विवेचन 'इंडियन पोलिटिकल इकोनमी ' अध्याय में आगे 
किया गया है। भारतीय नेताओं के अनुसार भूराजर्व पद्धति के क्ृपि पर पहने वाले 
घातक और क्षतिकारक प्रभाव निम्नलिखित थे : 

प्रथम, ऊंचे परिमाण मे भूमि लगान किसान की संभावित बचत का एक बहुत वड़ा 
भाग हड़प कर भ्रामों को धनशून्य बना देता है, मूमि को धन निवेश से वंचित कर देता है 
और सामान्य रूप से कृषि संबंधी सुधारों पर होने वाला खर्च रोक देता है ।४ द्वितीथ, 
भारी लगान देहातों में साधनहीनता बढ़ाकर अकालों की व्यापकता और विस्तार वा 
देते है। किसान अच्छे वर्षों में बुटी फसलवाले वर्षों के लिए कुछ नहीं बा पाता फलतः 
वह आसानी से अकाल और मृत्यु का शिकार बन जाता है। यह उसकी बचत शक्ति का 
अभाव ही था जो सूखे को अकाल का रूप दे देती थी ।१* आजीविका वाली जोतो पर तो 
भारी और उंचे लगान सामान्य वर्षो में भी भुखमरी की स्थिति ला देते है।'* ततीय, 
लगानों में निरतर संशोधन, अल्पकानीन बंदोबस्त, लगान वृद्धि के अनिड्चित आधार, 
प्रत्येक व्यक्ति के भूभाग का नया मूल्यांकन और उसके फलस्वरूप जोतने वाले के सुधारों 
पर नए लगान लगाना आदि, ये सब,किरायों का आधार अनिश्चित बना देते हैं। अनि।इचत 
किरायों के साथ जुड़े ऊंचे लगान, किसान के सारे बचत के लक्ष्य को, तथा उसकी धरती 
के स्थाई सुधार की तथा कृषि संबंधी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते है | 
किरायों की असुरक्षितता तथा लगानों में ऊंची बढ़ोतरी किसान को असमंजस में इज 
देते हैं कि वह कठोर श्रम करे कि आराम का जीवन बिताए, क्‍योंकि उसे तो प्रह् भी 
विद्वास नहीं होता कि वह अपने कठोर श्रम का फल भी पाएगा कि नहीं। म्‌न्‍ाणस्व 
पद्धति के साथ जुड़ी हुई यही असुविधाजनक स्थिति थी जिसने भारतीय किसास को 
आलसी, फिजूलखचं बना दिया था । देहातों में उद्यम और उत्साह की भावना वे अभाव 
के लिए यही उत्तरदायी है। इसका परिणाम यह निकला है कि कृषि में गतिहीनता तथा 
ह्वरास आ गया है और भारतीय ग्रामों में निर्धंनता का साम्राज्य स्थापित हो ग.ः है ।* 
भारतीय नेताओं ने इम घारणा का बडी तीतब्रता तथा उग्रता के साथ खंडन किया 
कि भारतीय किसान का शक्तिहीन, अकमंण्य तथा अदुरदर्शी स्वभाव और न्रित्र 
ही उसक्री आथिक कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी था, उसकी ये तथाकथित चरिंत्रगत 
विशेषताएं तो काफी हृ्‌द तक वस्तुत: मूराजस्व पद्धति का ही परिणाम थीं अन्यथा भारतीय 
कुषक तो स्वभाव से ही मितव्यी, परिश्रमी तथा दुरदर्शी है। चतुर्थ, मूराजस्व का ऊंचा 
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परिमाण और उसके साथ जुडी अनिश्चितता मूमि पर निजी पूजी के निवेश को बाधित 
ही नही प्रत्युत असभव बना देती है और इस प्रकार मूमि सुधारों को और पूजीनिष्ठ कृषि 
के विकास को नकार देती है ।*” पचम, सरकारी लगानों मे व॒द्धि बडे बडे जमीदारों और 
बडी बडी जोतो के मालिका को किराया बढाने का बहाना जुटा देती है और वे वास्तविक 
से भी बहुत अधिक किराया बढा देते है जिसके फलस्वरूप वास्तविक जमीन जोतने वालो 
पर भारी बोभ पडता है ।*१ आर० सी० दत्त ने बताया कि जहा जोतो पर लगान किराए 
के एक भाग के रूप में होता था, वहा लगान कमंचारी उन जमीदारो पर, जो सामान्यतया 
किराया बढ़ाने के प्रति उदार हो सकते थे, फिराया बढाने के लिए जोर द॑ते थे ताकि 
सरकार अधिक लगान लगा सके ।१ छठे क्षि उत्पादनां में ऊचे परिमाण म किसी प्रकार 
की बढोतरी न होने पर, लगान की ऊची दर और उसके साथ सबद मूमि लगान पद्धति 
की कठोर्ता तथा उमग्रता धरती को बचाने के लिए इच्छुक और लगान की माग की पूर्ति 
में असमर्थ बेचार परेशान किसान को निर्देयतापूर्वक साहकार के त्रर पज्ों में डाल देती 
है जहा एक बार फसा वह गरीब कभी मुक्त नहीं हो पाता ।** भूमि के लगानो के स ग्रह 
वी +ठोरता और असुविधा से भी किसान को अपनी उपज बेचने के लिए विवश होना 
पढ़ना था और जार मे एकदम उपज का तूफान सा आ जाता था, जिससे टितो के विरुद्ध 
मूल्यों में नगली गिरावट आ जाती थी जो उन बेचारे किसानो के लिए हानिकर थी ।! 

व छ भारतीय नताओ ने भूमि लगान वी समस्या को धन की निकासी के साथ भी 
जोडा और क्टा कि ऊचे लगाने के दोप उस स्थिति मे और भी तीक् हो जाते है जब दप 
लगान की राशि वा ममि को उपजाऊ बनाने मे उपयांग न करके उसके बहुत बड़े भाग 
को दश से वाहर निकासी की जाती है ।!' 


उपचार 


राष्टरवादिसो द्वारा को गई भूराजस्व प्रशासन की आलोचना के उपर्य कत सक्षिप्त विश्लेषण 
से यह स्पष्ट रो जाता है वि भारतीव नेताओं का विश्वास था कि कृषि सब धी सभी समस्या ओ 
और दोषो की आधारभत भराजरव पद्धति में उपयुक्त दुदार किए बिना किसी भी 
समरया वा समाधान जस भव है। उनक इस दृष्टिकोण को जस्टिस रानाड़े के शब्दो मे 
निम्नलिखित रूप स सक्षिप्त रूप मे रखा जा सकता है 
उन+ी ।खेतित्रों की) एक ही माग है कि उन्हे, सामाजिक स्तर पर अपने को बेहतर 
बनाने के तिरर्थक सधर्ष मे उनकी शक्तियों को नष्ट करने व।८ उनकी योग्यताओ 
का अयगु करन थाने अत्थत कष्टदायक तथा असह्य भार रूप, लगान के बदोबस्‍्तों 
से मुक्त शिया जाए। इस भारी दबाव को थोडा हलका कीजिए, गतिविधि तथा 
लजीली शक्ित को भोतर से ही उमडने दोजिए, उनकी रवत ढी भौतिक सपन्‍नता 
जी आर गति होगी और इससे उनके सारे पुराने घाव भर जाएगे **॥४६ 
परतु अब प्रश्न यह था कि इस भारो भार को हलवा बनाया किरा प्रकार जाए ? राष्ट- 
वादियों का उत्तर यह था कि भारतीय मूराजस्व पद्धति के अन्विाय॑ दोषपूर्ण तत्व ये थे 
ईके एक ओर काइतकारी असुरक्षित थी, दूसरी ओर लगान की खाई बडी गहरी थी और 
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तीसरी ओर लगान वृद्धि अनिश्चित आधार लिए हुए थी । उपचार में केंद्रीय उपाय ये हो 
सकते थे कि काइतकारी को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भूमि जोतने वाले अपने को 
स्वनद्र मालिक समझें ही नही, प्रत्युत यथार्थ मे वास्तविक और स्वतंत्र रूप से मालिक 
वन भी जाएं। जैसा कि जस्टिस रानाडे ने बार बार बल दिया, भारत मे तो संपत्ति के 
जादू की ही आवश्यकता थी ।१ 890 में इस विषय पर लिखते हुए जी० बी० जोजी ने 
इस दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों मे अभिव्यक्ति दी : 
स्वत्वाधिकार एक ऐसी प्रभावी और मानव को गतिशील बनाने वाली शतवित है 
जिससे विश्व भर में सुधारों को स्वत प्रेरणा और गति मिलती है। तथाकथित 
आलमियो, परोपकारियो और ससार को मिथ्या मानने वाले वेदातियों के इस देश 
में भी स्वत्वाधिका र का प्रभाव स्वत: मान्य है। वस्तुतः मानव प्रकृति का और मानव 
श्रम का नियम भारत, फ्रास अथवा नावें कही भी, वदला नहीं जा सकता । किसी भी 
व्यक्ति को आप एक काली चट्टान का ही सुरक्षित स्वामित्व दे दीजिए, वह उस पथ- 
रीली धरती को लहलहाते बाग में बदल देगा, किसान की वतंमान उपेक्षावृत्ति को 
बदलने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ साधन हमे दिखाई नही देता कि उसकी 
रुचि उत्पन्न करने के लिए उसवी जोत का उसे सुरक्षित अधिकार दिया जाए तथा 
उसे अपने श्रम का फल पाने का पूरा आश्वासन दिया जाए।!” 
भारतीय नेताओ द्वारा सुकाए गए उपचा रमूलक साधनो को आर० सी० दत्त ने 900 मे 
लाई रजेन को लिखे अपने पांचवें और अंतिम ओपेन लेटर टू कर्जन मे बडी सफाई के 
साथ संक्षिप्त रूप दिया ।५४ उन्होंने लार्ड कजन के मूमि प्रस्ताव के द्वितीय प्रत्यु्तर 'सेकड 
रिप्लाइटु लाई कर्जेन्स लेड रिजाल्यूणन' में इसे तत्व रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया : 
एक कृपषिप्रथान देश की सपन्नता और प्रसन्नता व्यापक रूप से भूसि लगान पर कुछ स्पष्ट, 
निश्चित, समझ आने वाली तथा व्यावहारिक सीमा लगाने पर ही निर्मर करती है'' १ 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनों का विवेचन निम्नलिखित रूप में है 
भूमि लगान का भार इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए जिससे किसान के पास 
आजीविका के लिए समुचित बचत रह जाए, खराब मौसमो के लिए व्यवष्यथा सभव हो 
सके, तथा पृजी के निवेश द्वारा भूमिसुधार किया जा सके। दोबारा बदोबस्त करते समय 
भी लगाने वृद्धि पर इस प्रकार से एक सीमा निर्घारित करनी चाहिए जिससे किसान इस 
विश्वास के साथ स्वेच्छापूर्वक ,सुधार कर सके कि उसे उसके श्रम और त्याग का फल 
अवक््य मिलेगा |?" कुछ भारतीय नेताओं का यह भी कथन था कि भारत की अपनी 
स्थितियों में भूमि लगान के निर्धारण का उचित मानक आधार यह होगा कि निवल 
उपज का, अथवा किराए से आय का, अथवा आथिक किराए का आधा भाग उगाहना 
होगा। इसमे शर्ते यह होगी कि इसका हिसाब सही सठी और ईमानदारी स किया जाए। 
इस आधार पर लगाया गया लगान होगा तो कष्टदायक और असुविधाजनक ही परतु 
भारतीय स्थिति में इसे उचित माना जा सकता है।* भारत सरकार की भूमि लगान 
नीति के विंदड्ध युद्ध की तीअता में आर० भी० दत्त ने कुल उत्पादन के [/5 भाग के अधिक- 
तम तक लगान सौमा निर्धारित करने का अतिरिक्त माग प्रस्तुत की ।९? मजेदार बात यह 
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है कि जस्टिस रानाडे ने 879 में दक्षिणी प्रदेशों के लिए लगान की अधिकतम सीमा कुल 
उपज का /6 भाग निर्धारित करने की सिफारिश की थी।*४ इस संदर्भ में जी० वी० 
जोशी का क्रांतिकारी सुझाव यह था कि अलाभप्रद जोतो पर लगान लगाना ही नहीं 
चाहिए क्योंकि उनमें किसी प्रकार की अतिरिक्त उपज नही होती जिससे किराए अथवा 
लगान का भुगतान किया जा सके। ऐसे मामलो मे सरकारी माग किसान की अपने ही 
लिए सवंथा अपर्याप्त उपज से कटौती का रूप ले लेती है। इस प्रकार सरकार गरीव 
किसान की पहले से ही निम्नस्तरीय तथा स्वल्प खाद्यपूर्ति का एक बडा अश ह इप लेती है ।९ 

द्वितीय, देश के अस्थाई बदोबस्तवाले भागों में सरकार लगानो के स्थाई बंदोबस्त 
की व्यवस्था करे । फ़ृषि के संदर्भ में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक रूप से समर्थित 
राष्ट्रीय मार्गों मे एक थी श्रौर इसका विवेचन आगे एक प्रथक भाग में किया गया है| 
राष्ट्रवादियों का सुझाव था कि जब तक इन क्षेत्रों मे स्थाई बंदोबस्त नही हो जाता, तब 
तक सरकार दोबारा होने वाले बंदोबस्त के समय मनमानी बढ़ोतरी से किसान को स रक्षण 
दे । सरकार यह काम इस प्रकार कर सकती है कि वह लगान वृद्धि के लिए स्पष्ट तथा 
सुनिश्चित आधारों, सीमाओं और व्यवस्थाओ का निर्देश इस रूप मे कर दे कि जिससे 
एक ओर किसान ८5 सबको भली प्रकार जान और समभ ले तथा दूसरी ओर बदोबस्त 
अधिकारी अपनी मरजी से उनका उन्लंघन अथवा उनमे परिवर्तन न कर सकें,5? किसानों 
द्वारा किए गए सुधारों पर लगान न लगाने के सिद्धात का सावधानी से पालन कराए, 
बंदोबस्त शब्द को व्यापक रूप दे” तथा दीवानी और अन्यान्य न्यायालयों मे लगान वृद्धि 
को न्याय का विषय बनाए जा सकने की व्यवस्था करे ।* 

तुतीय, राजस्व पद्धति को और अधिक नचीला बनाना चाहिए और उगाही के ढंग 
को सुधारा और अधिक आसान बनाया जाना चाहिए ।* यह कार्य लगान को विभिन्‍न 
किस्तो में बाटने की और उन किस्तो को सुविधानुसार तिथियो पर चुकाने की व्यवस्था 
करके किया जा सकता है।* इसके अतिरिक्त वमी और अकाल के वर्षो में प्रभामनिक 
कार्य के रूप मे मात्र स्थगन नही प्रत्युत सिद्धात रूप मे रिआयत, व्यापक और उदार छूटें 
देकर भी लगान पद्धति सुधारी जा सकती है ताकि विष्ज्न किसान अकाज के बाद के वर्षों 
में फिर अपने आपको सभाल सकें ।९! इस संदर्म मे सामान्‍य भारतीय नेताओ का लगान 
का किस्तों में भुगतान के सिद्धात को अथवा अन्य किसी इस प्रकार के सशोधित हंग को 
पर्याप्त समर्थन मिला ।९** परतु उन्होंने इस सुझाव को मानने के 'जलण सरकार पर दबाव 
नहीं डाला क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि वतंमान व्यवहार से यह '"क़ क्रातिका री प्रत्या- 
यतेन था अत. सरकार द्वारा इसे स्वीकार करना सं भव नही था ।7! 

राष्ट्रवादियों की भूराजस्व पद्धति से संबंधित नीति का एक रोचक पक्ष यह था कि 
उन्होंने राजस्व प्रशासन संबंधी मांगों के लिए संघर्ष क* ) के लिए किसानो को सगठित 
करने का कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया । इस सुस्ती अथवा उपेक्षा का कदात्वित एक- 
मात्र उल्लेखनीय अपवाद 896 में लोकमान्य तिलक द्वारा अकाल पीडित महाचष्ट्र में 
यथार्े रूप में कर न देने के आंदोलन को चलाने का प्रयास था। 896 के अकाल की 
अवधि में सरकार द्वारा कर वसूली में स्थयगन अथवा रिआयत देने से इनकार किए जारे 
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पर उत्तेजित तिलक ने चालू "अकाल सहायता कोड' के अंतर्गत अपने अधिकार मांगने के 
लिए लोगों को सुशिक्षित और संगठित करने का बीडा उठोंया । 'केसरी' पुस्तिकाओं, जन- 
सभाओं , प्रचार दौरों तथा अभी अभी अपने नियंत्रण में आई “पूना सावंजनिक सभा' के 
अभिकरणों के माध्यम से तिलक दक्षिण के किसानों को यह समझाने में जुट गए कि अकाल 
की ग्रवधि में उनके बचाव और सहायता के लिए कानूनी व्यवस्था थी, सरवगर उनतेः 
जीवन की रक्षा के लिए नैतिक रूप में बाध्य थी। सरकारी अधिकारी अकाल संहिता के 
अंतर्गत उनकी सहायता के लिए कर्तव्ण्बद्ध थे। उस संहिता का पालन करने के लिए 
किसान भाई सरकारी अधिकारियों पर दृद्वतापूर्वेक और उच्च स्वर से दबाव डालें, करों 
के भूगतान करने की स्थिति में व होने पर भुगतान करने से इनकार क'ने पर किसान भाई 
न केवल कानूनी दृष्टि गे बिल्कुल न्याय पर होंगे प्रत्युत वस्तुत: वे हगनून पालन कराने में 
सहायक भी सिद्ध होंगे ।४ यह लगान-मनाही आंदोलन के एक प्र्भिक रूप से अलग कुछ 
न था ।# तिलक के सरकार विरोधी न होने के दृढ़ कथनों के थावजुद सरकार ने स्थिति 
को भली प्रकार समझ लिया था और उनने पूना सावंजनिक भा के अभिकर्ताओं के विरुद्ध 
कठोर कार्य बाही की, सभा के विरुद्ध और अंत में स्वयं लोकमान्य के विरुद्ध कठोर पग 
उठाया ।* तिलक पर 897 में राजद्रोह का अभियोग “ेगाकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने 
और उन्हें ।8 महीने काराबास का दंड दिए जाने से “हू स्पष्ट हो जाता है कि 896 की 
शीत ऋतु में दक्षिण के किसानों मे उसके आदोलर की क्रातिकारी शक्तियों को दूरदर्शी 
ब्रिटिश अधिकारी मन केवल भाष गए थे प्रत्युत उ्सके प्रति सावधान भी हो गए थे। इसके 
साथ ही स्वयं तिलक ने भी अपने इस कारय के गहरे राजनीतिक परिणाम निकाले तथा 
उससे उपयुक्त सबक लिया। जब अन्य राजतोतिक कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व का अनु- 
सरण न किया और 896 में भारतीय रष्ट्रीण कांग्रेस भी अकालपीड़ितों की सहायता के 
लिए प्रभावी पग उठाने में पिछड़ गई तो त्ोकमान्य ने कांग्रेस की उसके निकम्मेपन के 
लिए भत्संना की तथा केसरी के ]2 जनवरी 897 के अंक में लिखा : 
पिछले बारह वर्षों से हम गना काडफाड़कर इस इच्छा से चिल्लाते आ रहे हैं कि 
सरकार हमारी बात सुने परंतु अब तक सरकार के कान पर ज तक नही रेंगी और 
हमारी आवाज नकक्‍कारखान में तृती की आवाज बनकर रह गई है। हमारे शासक 
हमा रे. वक्‍तव्यों पर विश्वास नहीं करते अथवा विश्वास न करने का दावा करते हैं । 
आइए, अब हम सुदृ्ठ सांविधानिक उपायों से सरकार को अपनी शिकायतें सुनने के 
लिए विवश कर ई । हम अशिक्षित ग्रामीणों को यथासंभव सर्वोत्तम राजनीतिक 
शिक्षा दें । उ)के साथ समता के स्तर पर व्यवहार करें । उन्हें उनके अधिकार बताएं 
तथा उन्हें /सखाएं कि सांविधानिक तरीकों से वे अधिकार कंसे पाए जाते हैं। तभी, 
केवल लभी सरकार इस्र बात को समभेगी कि कांग्रेस के तिरस्कार का अब भारत 
राष्टका तिरस्कार है। तभी कांग्रेसी नेताओं के भ्रयास सफल होंगे। इस महान 
अनुष्ठान के लिए योग्य और दृढ़ निवचयवाले व्यक्तियों के एक विशाल दल की 
अपेक्षा है, जिनके लिए राजनीति अवकाश और मनोरंजन का साधन न होकर 
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कठोरतम नियमितता और पूर्णतम योग्यता के साथ निभाया जाने वाला प्रतिदिन 
का कतंव्य हो |"? 
भारत जै॑स देश में खेतिहरो की ऐतिहासिक, राजनीतिक भूमिका के प्रति भी उन्होंने अपनी 
जागरूकता का परिचय दिया । उन्होंने घोषणा की : 
भारत की आत्मा रूप किसान पर मडराते सुस्ती और बेपर वाही के बादलो को हटाए 
विना देश को स्वतत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें इन बादलों को अवद्यमेव 
हटाना होगा ओर उसके लिए किसानों के साथ अपने को पूर्णरूप से जोडना होगा । 
टम यह समझ लता होगा कि किसान हमारा है और हम किसान के है ।९१ 


भूराजस्व का स्थाई बंदोबस्त 

भारतीय राट्रवादी नेनाओ द्वारा भूराजस्व कस करने की माग तथा राजस्व मे वृद्धि और 
उसके वय दी के सिद्धातों में सुधार की वकालत मूल उपाय न होकर शामक औषधि ही 
थे उनके विचार में जिस अश तक राजरव समस्पा और क्सिान की साधनहीनता और 
दरिद्रता वा जन्म राजस्व प्रणासन के फलरवरूप होता है, उस अश तक उनका वास्तविक 
और व्यापक ख्मावान भूमि पर सरकारी माग के स्थाई बदोबस्त में ही निहित था । जब 
किसान रो 46 भ।७ १ टो जाए कि वह बदोबस्त वार्म चारी के चंगुल से सदा के लिए मुक्त 
है तभी वह धरती को अपनी ओर सुरक्षित मानेगा और तभी सपत्ति का जादू देश में 
अपना चम-कार दियाएगा। तभी किसान में धरती के लिए पूजी बचाने और धरती में 
विनियो जित करने की, धरती जो सुधारने की तथा अधुनातन वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग 
का उन्‍्साह ओर प्रवृत्ति पनपेगी | 

गमीक्षाधीन अर्वाव के प्रारंभ में भूराजस्व के स्थाई बंदोबस्त के मामने पर जस्टिस 
रानाडे न कृषि समस्य। पर लिखें अपने लगभग सभी निबंधों मे बड़े विश्वासपूर्वके बहस 
की ।'? 889 में भारतीय राप्टीय गाग्रेस ने सरकार से यट अनुरोध करने का प्रस्ताव 
पारित करते हुए इस माग को अपनी सांग बना लिया : 

कि विचाराधीन स्थाई बदोवस्त के विषय को एक बार फिर हाथ में लिया जाए और 

उस पर इस रूप में व्यावह्ारिक कार्यवाही की जाए कि देद्य के पभी बसे हुए और 

भली प्रकार जोते गए भूभागों पर कसी भी मूल्य पर बिना और अधिक विलंब किए 

मरकारी भूम लगान को स्थायित्व और निश्चितता दी जाए ।?९ 
उल्लेखनीय यह है कि काग्रेस का इसके उपरात वास्तव मे शायद ही कोई अधिवेशन हुआ 
हो जिसम टस माग को दोहराया न गया हो ।!! लगभग सभी अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी 
नेताओं: जिनमे आर० सी० दत्त भी सम्मिलित थे |? तथा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार- 
पत्रों ने दस माग के लिए आदोलन किया ।!! 

यह राष्ट्रवादी माग काफी अस्पष्ट रही है क्योंति भारतीय इतिहास और भार- 
तीय अथ॑शास्त्र के बहुत सारे विद्वानों तथा भारतीय नेतृत्व के विभिन्‍न आलोचकों ने इस 
माग को बंगाल के 793 के स्थाई बंदोबस्त के समकक्ष माना और यह धारणा प्रकट की 
कि इस माग के माध्यम से तत्कालीन भारतीय नेता रैयतबाड़ी क्षेत्रों में बंगाल की जमीदारी 
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प्रथा लाना चाहते थे। इस मान्यता को अंगीकार करते हुए उनमें से कितनों ने व्यक्त 
अथवा अव्यक्त रूप से भारतीय नेताओं पर विशेषाधिकार संपन्न जमींदारों के प्रवक्ता होने 
तथा अधिकारहीन और कुचले हुए कृषकों के हितों की उपेक्षा ही नहीं प्रत्युत उनका विरोध 
करने का आरोप लगाया । राजस्व के स्थाई बंदोबस्त की निरंतर वकालत करने के कारण 
आर० सी० दत्त को तो जमींदारों का पिट॒ठ होने की उपाधि दी गई । वस्तुंत: आर० सी ० 
दत्त तथा अन्य नेताओं पर राजस्व के स्थाई बंदोबस्त के संबंध में लगाए गए आरोप 
सर्वंथा निराधार थे | विषय के इस पक्ष का विस्तृत विवेचन अनुचित न होगा । 

निस्तंदेह, इस भ्रम की जड़ें बहुत पुरानी थीं, यहां तक कि उस युग के भारतीय 
नेताओं के मन में भी यह अ्रांति ब्याप्त थी, परंतु परवर्ती लेखकों को सर्वाधिक प्रभावित 
करने वाला तत्व भारत सरकार की भूमि लगान नीति के संबंध में ।902 में भारत सरकार 
द्वारा पारित प्रस्ताव है। यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है कि कज॑न ने प्रस्ताव 
का प्रारूप तैयार करते समय जानबूककर ऐसी विधि अपनाई जिससे वह सरकारी 
भूराजस्व नीति के समीक्षकों के विरुद्ध भारतीयों के मन में भ्रम का बीज बोकर बहस में 
विजय प्राप्त कर सके | कुछ भी हो उसने पहले उस प्रसिद्ध प्रस्ताव में राजस्व के स्थाई 
बंदोबस्त को बंगाल के [793 के स्थाई बंदोबस्त के साथ जोडा और उसके पद्चात पराइ- 
मुख होकर कहा कि भारत सरकार के वतंमान विरोधियों, पूवब॑वर्ती विचार परंपरा के 
प्रतिनिधियों ने इससे पहले ही सारे भारतवर्ष में स्थाई बंदोबस्त की वकालन की है ।”* 
उसने आगे चलकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि स्थाई बंदोबस्त बंगाल को अकाल से 
नहीं बचा सका है। यह विश्वास करने का भी कोई आधार नहीं कि बंगाल का किसान 
भारत के अन्यान्य प्रांतों के किसान की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। स्थाई बंदोबस्त होने के 
कारण जमीदार का किराएदार बना हुआ बंगाल का किसान वास्तव मे सुखी नहीं है 
अपितु विपरीत स्थिति यह है कि वह किराए में दबा पडा है, कंगाल है और दलित पीड़ित 
है। जमींदारी प्रथा के अभाव से उत्पन्त सहानुभूतिशु न्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रदेश का प्रबंध 
संचालन, जमींदार और किराएदार के बीच विक्रृत संबंध और बिचौलियों का बहुमुखी 
हस्तक्षेप आदि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। अंतिम सत्य यह है कि यदि इन सबके बावजूद 
बंगाल का किसान सुरक्षित और संपन्न है तो इसका कारण स्थाई बंदोबस्त न होकर 
सरकार द्वारा उसकी रक्षा के लिए पारित काश्तकारी कानून हैं ।?९ इस प्रकार कर्जन ने 
डंके की चोट पर कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी सभ्य 
देश के लोक आदर्श के रूप में सहायक होने के अनुभव से शून्य कृषि “किराया पद्धति के 
प्रस्ताव का जानबूकक र समर्थन नहीं कर सकती*''।” बस, यही कथन का आधार बन 
गया । कर्जन ने जानबूककर अथवा अनजाने सरकार विरोधियों की स्थाई बंदोबस्त की 
मांग को बंगाल में प्रचलित कृषि किराया पद्धति के साथ जोड़ दिया । उसने आलोचकों 
पर परोक्ष रूप से और बड़ी ही सफाई तथा चत॒रता से जमींदार समथक होने का ब्ल्लिा 
लगाने की भी चेष्टा की। उसने जमींदारों के विरुद्ध काइतकार की स्थिति को सुधारने 
और सुरक्षित करने के सरकारी प्रयत्नों में सहयोग न देने के लिए उन नेताओं पर ताने 
कसे और उन्हें आड़े हाथों लिया ।? 
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इस संबंध मे कर्ज न द्वारा प्रदर्शित मार्ग का परवर्ती अनेक लेखकों ने अनुसरण किया 
और समय बीतने के साथ भ्रमजाल और कसत। गया। इसी क्रम में जें० डी० रीस ने 
908 में लिखा कि जमीदारों के हितों के साथ घनिष्ठता से जुडा काग्रेस का आंदोलन 
सरकार को उन करो की वसूली बंद करने के लिए विवश करने पर तुला हुआ है जो सर- 
कार बडे तड़े जमीदारों से उगाहती है और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे किसानों पर खर्च 
करती है।”" भारत मे कृर्जन के प्रशासन के भार जीवनीकार लोकेट फ्रेजर ने 9]| में 
अपने लेख मे आर० सी० दत्त पर अभियोग लगाते हेए लिखा कि वह प्रमुख रूप से समृद्ध 
वर्ग के हितो की ही देखभाल कर रहे है। * फ्रंजर ने २ एटवादियो की गतिविधियों पर 
साफ तौर पर लिखा “अखिल भारतीय राजनीतिक आदोलन का एक विचित्र पहलू यह 
है कि अत्यत दरिद्र वर्ग का सरकार के सिवाय अन्य कोई प्रवकक्‍त"' और सरक्षक ही नही 
है।" ]92| में प्रकाश्ति के० टी० शाह के “सिक्‍्स्टी इयसे आफ इंडियन फाइनास' के' 
।नम्नलिखित अवतरण स॑ फ्रेजर की राष्ट्रवादियो की स्थिति के प्रति नलत धारणा के 
अत्यत भ्रष्ट रूप को दखा जा सकता है . 

यदि स्वर्गीय श्री आर० सी० दन के लेखों को इस सबंध मे गत शताब्दी के लोक्रमत 

का सूचक स्तीकार कर लिया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि बंगाल के स्थाई बदा- 

बरत को दूसरे प्रातों में लागू करने को भारतीय लोकनताओ की व्यापक स्वीकृत्ति 

गप्त थी और इसका उद्देश्य अगरेजी ढंग के जमीदारो के हाथ मे पूरे तौर पर जमीन 

+] आधिपत्य सौपना था |”! 
अतीत भ राए्ट्रवादियों के दृष्टिकोण के सबंध में तीन अन्प प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों, 
पी० जें० थामस, पी० एस० लोकनाथन तथा बी० आर० मिश्र ने भी गलतफहमी पैदा 
की | भार तोय राष्ट्रीय आदोलन के दो भारतीय इतिहासकारों, पनसी छाया घोष तथा 
बी० बी० मिश्र ने काफी हाल में और सभवत' उसके लिए उनके पास कोई कारण न था 
टुमी गलती को दहराया हे। टाक्टरेट जी उपाधि के लिए लिखे अपने शोध प्रबंध, 
“दि डबलपमेहट आफ इंडियन नेशनल काग्रेस, 892-909', मे श्रीमती घोष ने काग्रेस की 
स्थार्ई बदांबस्त की माग को बगाल टाइप के स्थाई बदोबस्त का विस्तार मान लिया है|? 
श्रीमती घोष ने तो 'हा तक जिख डाला है कि 899 के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 
अधिवेशन मे अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आर० सी० दत्त ने सरकार से भारत के दूसरे 
भागों में बगाल पटति को लाग्‌ करने की प्रार्थना ती थी ।” बी० बी० मिश्र अपने हाल 
के ग्रथ, “दि इडियत मिडल क्लासेज देयर ग्रोथ इन माइनं टाइम्स” मे लिखने है कि 
काग्रेस ने ।888 में सरकार पर देश के सभी भागो में बगाल के ढंग के स्थाई बंदोबस्त 
को, जिसने काइतकारो को बहुत दुख पहुचाया था और उस पकार जो स्वंथा अनुपयोगी 
था, यह हम पहले ही दिखा चुके है, लागू करने के लिए दबाव डाला था ।४ इस सुदृढ 
मान्यता की स्थापना पुस्तक के 'मिडल क्लास अपोजीशन टु टेनेंट राइट्स” शीर्षक उप- 
विभाग में की गई है। इसमे लेखक वा तक है कि 880 के वर्षों मे लैजिस्लेटिव कौसिल 
के विस्तार के लिए सरकार की आनाकानी का एक का रण यह भय था कि उनका विस्तार 
और भारतीयकरण काइतकारी मे सुधार जैसे प्रगतिवादी कानूनों के मार्ग मे आड़े आएगा। 
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भारत सरकार के मन मे यह भय न केवल कौसिल के भारतीय सदस्यों की काइतकार 
विरोधी भूमिका से उत्पन्त हुआ प्रत्युत शिक्षित वर्गों के राजनीतिक सगठन, भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस, द्वारा उठाई गई मागो की प्रकृति से भी उत्पन्न हुआ | हाल में एक अन्य 
लेखक परसिवल स्पीयर यह स्वीकार करत ह० भी जि पश्चिम तथा दक्षिण प्रदेशों के 
काग्रेसी सदस्यो को जमीदारो से कोई विशेष सरोकार नहीं था, दढतापूृर्वक कहते है कि 
बंगाली सदस्य सामान्यतया जमीदारों से सबधित थे ओर उन्होंने सा रे भारत में स्थाई 
बंदोबस्त लागू न करने से उत्पन्न अनक बुराइयों के लिए सरकार को दोषी ठहराया 
था [१7 
वास्तव में, समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ से उसकी समाप्ति तक भारतीय * बादी 
नेताओ के प्रबल बहुमत को जमीन पर स्थाई बदोबस्त की सरकारी माग ओर बगल के 
स्थाई बंदोबस्त के श्रीच अतर को स्पष्ट जानवारी थी। उटोन यथासभव स्पष्ट तथा 
निनल्रयाज भाषा में और बार बार इस तथ्य को उजागर किया कि स्थाई बदोबरत की चर्ना 
का अर्थ देश $ अन्यान्य भागों में बंगाल पर्दात के दो?राने क्री मांग अथवा | 7०३ + 
जमीदारी लगान के विस्तार की माग कद्ापि तही था, उसका अभिप्राय उेवल भण्ि के 
लगान की माग की निरतरता को स्थिर + रने की माग थी। उन्हें यह ज्ञात भा कि उन्‍हें 
गलत समभा जा सकता है और उनके मतव्य का गलते आये निकाला जा सक्ता ह था: 
उन्होने स्पष्ट रूप से यह बहने मे कोर्ट सक्च तटी किया हि जमीदारी तया रेय वाई 
पट्टे के सापेक्षिक गुण-दोपों के सबंध मे उनवे निजी विचार वुछ भी क्यों द हो परत 
स्थाई बदोबस्त की मांग करते समय उनका ने पतटरेदारी प्रथा से कोई वासता 4 और न 
ही लगान वसूली से । उन्हें तो एकमात्र लगाने ती विविधता अथवा पटरने दा री प्र'णा के अतगत 
कराधान के मसिद्धातो से ही प्रयोजन था । 
स्थान की कमी के कारण यहां भारतीय नताओ द्वारा ठस सवध में दिए गए सभी 
विश्लेषण सर्वेथा स्पष्ट तथा पूर्ण रूव से उद्धत करना सभव नहीं आ। अध्ययन जी 
सारी अवधि में फैल हुए कुछ उद्धरण नीचे पुनः उद्धत किए जा रह है। बगात वे इस 
संबंध मे सवाधिक बदनाम नताओं के अवतरणों पर बल दिया गा है। ।879 में एक 
प्रमुख बंगाली नेता. उल्लेखनीय है कि अपनी पीढी के फदाचित सरतप्रमुख त ता, ला तमोह़ 
घोष ने लिखा : 
मेरे विचार में बगाल में प्रचलित पद्धति के सशाबित रूए निरतस्तावाते बदोबस्त 
को सारे देंश में व्यापक रूप देने से बढ़कर देश के लि/ अन्य कार्ट वरदान नहीं हो 
सकता। हम तो चाहेंगे कि स्वय क्ृपक बर्ग अपने आप ही ब द्ाबस्त वी कार्यवाही 
करे न कि यह कार्य बंगाल के जमीदारों जैसे बिचौवियों के द्वारा किया जाए। हम 
तो भारत में स्विट्जरलेड तथा यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों में प्रचलित पद्धति 
जैसी ही कोई पद्धति चाहते है ।* 
१8९0 मे जस्टिस रानाडईे ने कहा : “भूमि द्वारा उत्पादित अनाज के अनुरूप निधौरित 
स्थाई रंयतबाडी बदोबस्त'*'इस कृषि समस्या का एकमात्र समाधान बन सकता है ।४* 
चार वर्षों के बाद उन्होंने यह अधिकृत घोषणः की : 
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यहां हम यह कहना चाहेंगे कि समय समय पर इस पत्र मे तथा अन्यान्य पत्रों मे 
प्रकाशित हमारे विचारों को प्रायः गलत समझा गया है। हमने रेयतबाडी पट्टेदारो 
को नष्ट करने की मांग कभी नहीं की अथवा इसके साथ जमीदारी बंदोबस्त की 
व्यवस्था के लिए कभी नहीं सोचा“ 'रेयतवाडी प्रथा ता उस प्रात मे चिरकाल से 
प्रचलित है और यह एकमात्र पद्अतिडे जो हमारे ग्रामीण समाज की लोकतंत्रीय 
व्यवस्था के स्व था अनुकूल है । " "हमने तो दस प्रात में किसानों की जोतो पर लगान 
के स्थाई निर्धारण के लिए आदोलन किया है ।"” 
इदु प्रकाश ने स्थाई बंदोबस्त की वकालत करते हुए 7 मार्च 88 के अंक में दढतापूर्वक 
लिखा *: 
भारत के दस प्रात के किसी भी वर्ग ने जमीदारी लागू करने की वक्रालत नहीं की 
और यदि इद्‌ प्रकाण ने बगाल की क्रषिसबंधी संपन्‍नता की जय जयकार की है तो 
इसका श्रेय बगाल में लगान के स्थाई निर्धारण को ही है परंतु टसका अर्थ यह 
कदापि नहीं कि हम जमीदारों द्वारा किसानो को अपउश्थ करना चाहते है। हमारी 
स्थिति को इस रूप में देखना इस सारे प्रश्न वो समभने में शोचनीय रूप से अपने 
अज्ञान का ही प्रदर्शन क रना है ।? 
मराठा ने |7 फरवरों ।884 के अंक में इस प्रदन पर जिस रएप्टता और दो टक निर्णया- 
त्मकता के साय प्रकाश डाल), वह सचमुच ही जिशष रूप से ध्यान देने याग्य तथा 
उल्लेखनीय है 
यदि स्थाई बंदोबस्त उचित है तो सरवार जो कुछ त्याग अवश्य करना पडेंगा। उसे 
बिचो लियो अथवा जमीदारों पर निर्भर न रहकर फ़िसानों के पास जाना होगा। 
सरकार उद्योगो और शिल्पा को प्रोत्साहन देने के बदले बेचारे क्रिसानों को जमी- 
दारों को दथा पर ही निर्भर रहने को विवश कर रहो है। बगाल की जमीदारी 
अर्थज्ञास्त्रियों की दृष्टि मे खृदकाश्त कृषि नहीं हे ।'*'खुदकाइतवाली पद्धति दी 
स्थाई रेयतबाडी पद्धति होगी ।** 'यह वह पद्धति है जिसके लिए हम संधर्ष करते 
रहे है।?5 
888 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन में स्याई बंदोबस्त के संबंध में प्रस्तावित 
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शेख राजा हुसैन खा ने स्पष्ट उद्घोष किया कि वह 
सरकारी माग की स्थिरता तथा निश्चितता चाहते है न कि आवश्यक रूप से बगाल मे 
प्रचलित पद्धति जैसी किसी स्थाई बंदोबस्त की पद्धति | उन्होंने बल देकर कहा कि सारे 
देश में जमीन की पट्टेदारी विविधता लिए हुए है, उसके अनुसार प्रत्येक स्थान पर स्थाई 
बंदोबस्त का रूप भी भिन्‍न भिन्‍न होगा ।” हिंदू ने भी 3 सितंबर 889 के अंक मे इस 
बात से इनकार किया कि राष्ट्रवादियों की मांग जमीदा री पद्धति लायू करने की है। उसने 
दावा किया कि स्थाई बंदोबस्त का कोई भी समभदार समर्थक इस पद्धति का पक्षधर 
कतई नही है। 2 जनवरी 89] के अंक में तो हिंदू इस बार और भी अधिक स्पष्ट तथा 
सबल प्रवक्‍ता था : 
स्थाई बंदोबस्त की वकालत करने वाले आज के नेता जमीदारों के किसी बड़े वर्ग 
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की सृष्टि नहीं करना चाहते | वे तो धरती की उपज में सरकार के भाग को उन 
लोगों द्वारा हडप लेना नही देखना चाहते जो न श्रम करते है और न कष्ट उठाते है। 
वे तो एक ऐसी पद्धति चाहते हैं जिसमे बंगाल की पद्धति के दोपों का अभाव हो ओर 
इस प्रकार किसान को सभी लाभ प्राप्त हों । 
अपने समय के बगाल के उच्चतम नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा संपादित 'बंगाली” पत्र ने 
न केवल जोतने वालों की सलाह से ही स्थाई बंदोबस्त का समर्थन क्या प्रत्युत उसने 
।793 के बंदोबस्त की निंदा भी की। उसने 28 जून 890 के अपने अंक में लिखा कि 
जमीदारी-पट्टेदारी का परिणाम यह हुआ कि जमीदारों और असली खेतिहरो के बीच 
बिचौलियो की एक लबी शंखला अस्तित्व मे आ गई है। उसने घोधित किया : 
हम स्थाई बंदोबस्त के सिद्धात को पूर्ण रूप से स्वीकार करते है, परतु इस संबंध में 
हम यह कहना चाहते है कि देश के लिए यह परम सौभाग्य होता यदि यह सीधा 
किसानों से किया जाता। लार्ड कानंवालिस द्वारा जमीदारों के परिप्रेश्य मे इस 
विषय को देखना एक भारी और दुखद गलती है ' देश के किसी भाग में भी नए 
सिरे से इस समय ]793 के बंदोबस्त के विस्तार की किसी भी योजना के विरुद्ध हमे 
अवध्य अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। धरती के वदोबस्त का राज्य द्वारा 
अपनाया जाने वाला सही सिद्धात यह होना चाहिए कि धरती को रखने वाले, जोतने 
वाले और सुधारने वाले श्रमिक को श्रम का फल पाने में किसी प्रकार की असुविधा, 
परेशानी तथा बेचेनी न हो और उसे भूस्वामी के रूप में राज्य को केवल निश्चित 
और उचित किराए का ही भुगतान करना पड़े ।/* 
893 के अखिल भारतीय राष्ट्रोय काग्रेस के अधिवेशन में रथाई बंदोण्स्त के प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए छाल गगाधर तिलरून स्पष्ट रूप से कहा कि वह जमीदारों के लिए 
नहीं प्रत्युत किसानो के लिए ही बोल- रहे है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश क्या कि इस प्रस्ताव 
में सरकारी लगान के अथवा वरदोबस्त के कृतने के किसी उपाय का कोई उल्लेख ही नह 
है। इसमें तो केवल भूमि लगाने की माग को नियमित और निच्चित करने का कहा 
गया है।? एक अन्य मराठी नेता वी० आर० नातु ने 894 में कांग्रेस के अगले अधि- 
वेशन में इसी तथ्य को दोहराया तथा विदेशियों को यह भ्रात धारणा बनाने स बचने के 
लिए सावधान किया कि देश की बहुसख्या स्थाई बदोबस्त के रूप मे बगाल मे प्रचलित 
पद्धति चाहती है ।* ]90] मे लिखी अपनी पुस्तिका, दि इडियन फाॉमिस में पी० सी० राय 
ने बंगाल के जमीदारों की मभी प्रकार से भत्संना करने के उपरात माग की कि अवदयं भावी 
स्थाई बंदोवस्त भविष्य में सीधे राज्य और लेतिहर के बीच होना चाहिए। उसमे किसी 
भी प्रकार के बिचौलियों, जमीदारों, ताल्जुकेदारों तथा मालगुजारो को बीच मे नही लाना 
चाहिए। उन्होंने सरकार और जनता से अपील की कि वे दमन का ऐसा दुश्चक्र कदापि 
न चलने दें जो बेचारे किसान के लिए दबाव अथवा मृत्यु का फंदा बन जाए? लार्ड कर्ज न 
ढ्वारा 902 के प्रस्ताव में प्रस्तुत भारतीयों की माग का गलत विश्लेषण जी ० सुब्रह्माण्य 
अय्यर की आखों से छिप न सका। उन्होने फरवरी ]892 मे प्रकाशित अपने एक लेख, 
'लाई कर्जन रिजाल्यूशन आन लेड रैवेन्यू” में प्रखर स्वर में लिखा कि प्रस्ताव ने यह 
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अनुमान लगाने में गलती की है कि : 
भूराजस्व नीति के आलोचक' ' स्थाई बंदोबस्त की मांग के रूप में जमींदारी पद्धात 
की भी मांग कर रहे हैं ।***श्री दत्त तथा दूसरों ने अपने को राज्य और किसान के 
बीच जमींदारों, बिचौलियों की सृष्टि की वकालत करने वाले समभे जाने के विरुद्ध 
बचाव की जार बार चेष्टा की है। उनकी योजना थी स्थाई बंदोबस्त सीधे सरकार 
और किसान के बीच हो ** “स्थाई बंदोबस्त के लिए जमींदार पद्धति कोई आवश्यक 
पक्ष नही और हमारा सुझाव है कि सीधा बंदोबस्त सरकार और किसानों के बीच 
होगा चाहिए। दुख देनेवाला यह जमीदारों का तत्व तो वर्तमान विवेचन के अंतगंत 
आतः ही नहीं ।** 
ग्रंतिम रूप शं हम यह दिखाना चाहेंगे कि आर० सी० दत्त इस तथ्य को निरंतर अपनी 
आंखों के सामजे रखने वाले तथा भली प्रकार इसे समभने वाले किसी भी अन्य भारतीय 
नेता से किसी ५ प्रकार पीछे नही थे कि बंगाल की जमीदाराना पट्टेदारी में तथा भूमि 
लगान के स्थाई १ ठोबस्त मे बड़ा भारी अंतर था। 874 में ही एक युवक अधिकारी के 
रूप मे उन्होंने बंगाल के स्थाई बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कानंवालिस 
की 'जबरदस्त गलती कहा ।”** इसके साथ यह भी दर्शनीय है कि सरकारी अधिकारी के 
रूप में जमीदारों ओ . -“नके स्थाई बंदोबस्त के लिए स्थाई घृणा के कारण उन्हें जमीदारों 
से सदैव अपयश और ति+रकार ही मिला ।?९० 
इसमें संदेह नहीं कि उमय के बीतने के साथ साथ बंगाल के स्थाई बंदोबस्त के प्रति 
उनकी अरुचि नरम पड़ती मई और यहा तंक कि बाद में एक प्रकार से मर्यादित प्रशसा के 
रूप में बदल गई, फिर भी उर'के दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि देश के अन्य भागों में 
बंगाल पद्धति के विस्तार की वा करना निरथंक ही नहीं, गलत भी था। इस प्रकार 
897 में उन्होंने कहा कि यदि प्रन्‍्येक प्रदेश की विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार भूमि 
लगान के रथाई बंदोबस्त के सिद्धाः का प्रयोग किया जाए तो उससे सबंधित सभी प्रश्न 
अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे ।/" ]899 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अभिवेशन 
में पी० सी० घोष ने 'देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की मार महसूस की, 
दत्त महोदय ने इस मांग को आगे तो नटी ही बढाया साथ ही खुले तौर पर इस बात की 
घोषणा की कि वे भारत के विभिन्‍न भाणों में प्रचलिन विभिन्‍न पद्धतियों; बंगाल की 
जमीदारी परद्धात, अवध की ताल्लुकेदारी गद्धति, उत्तर-पश्चिम की महलवाड़ी पद्धति, 
मध्य भारत की मालगुजारी पद्धति और दक्षिण भारत वी रैयतबाडी पद्धति के गुणों का 
विवेचन ही नहीं करना चाहते । उन्होने बड़ी ह। सुस्पष्ट भाषा में जोर देकर कहा : किसान 
किस पद्धति अथवा बंदोबस्त के अंतगंत रह रहा है. इसको चिता करना बेकार है। उसे 
केवल अपनी भूमि की उपज का उचित भाग मिलते का विश्वास होना चाहिए*'*' इसी में 
उसकी रक्षा है और इसी में देश की रक्षा है !!": लार्ड क *न को लिखे अपने चतुर्थ पत्र में 
उन्होंने इस मामले मे अपनी स्थिति एकदम साफ कर दी : 
देश के अन्यान्य भागों मे बंगाल पद्धति के विस्तार की माग मैं इस समय नहीं करता। 
आपको लिखे अपने प्रथम तीन पत्रों में मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। भारत के 
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प्रत्येक प्रात में अपनी भूमि पद्वति है, जिसके अतगंत वहा के लोग पीढियों से रहते 
आ रहे है।'' श्री मन्महोदय । मैने तो केवल यह माग की है कि जिम भी पद्धति के 
अतगंत किसान रहता आ। रहा है उसमे उसे सरक्षण प्रदान किया जाए [!%७ 
पहा यह भी उल्लेखनीय हे कि भारतीय नेताओ ने और विशेषत भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
ने ग्थाई बदोबस्त की माग करते समय स्देव भूमि लगान के स्थाई बदोबस्त शब्द का 
तथा भूमि पर सरकारी माग को रिविरता और स्थायित्व गब्द का ही प्रयोग किया । इस 
रूप में उन्होंने इस सबंध में सदेह के लिए कोई अवकाश ही नही ठोडा कि उतकी वार तबिक 
दच्छा क्‍या थी ।!० इसी प्रकार अतीत में सरकारी क्षेत्रों मे इस प्रइन पर हए विवाद के 
इतिहास में उनका व्यवटार ० जुलाई 862 और 24 मार्च 865 में राज्य सचिव को 
सप्रेपित अपने पत्रों मे उनके विशेष उल्लेख और इन सप्रेषणो को पूरे तौर पर लागू करने 
से भारतीयों के पूर्णनया संतुष्ट होने के उनके उद्घोष इस तथ्य को उजागर करत है कि 
ध्थार बदोबस्त की माग करत समय उनके मन में बंगाल की जमीदा री पट पद्धति कदापि 
नहीं थी । इसके विपरीत वे धरती पर सरकारी माग को स्थाई रूप से सीमित करना 
चाडते थे ।!"* यहा गटह भी उल्लेखनीय है कि भारत की विभिन्‍न लगान पद्दतियों के 
विकास का ऐतिहासिति विद्वप्रण करते हुए आर० सी० दत्त ने रंयतवाडी पद्धति मे न 
केदल पट॒टेदारी अथवा ब्िसानों के स्वत्वाधिकार से प्रत्यृत भूमि के अस्थाई लगान 
निर्धा रण के रूप मे भी अतव भयवर दोप दखें क्योंत्रि रैयतवाड़ी पद्धति के व्यवरधापक 
धामस मोन रो ने रैयतवारटी क्षतों में जगान क॑ स्थाई बरोबरत ह | समर्थन किया था, दनत 
महोदय ते उतकी प्मसा को ४! 
म्पाई वदावस्त की सास के धरना मे राष्ट्रवादियों क दृष्टिकोण के सबंध में यदि 
अन्य प्रमाण अपेक्षित है तो वह समकोते और यथवार्थवावदता की भावना से उतकी इस 
पौजना की स्वीकृति और सहमति मे देखें हा सकते है 'जसके अतगंत इस व्यवस्था की 
माग वी गई जि लगान का एक स्थार्ड बदोबस्त होगा [जिसमें भूमि लगान को निरतरता 
का रूप देते हुए निश्चित जिया ह्गापरतु उर ४४ मूल्यों मे परिवर्तन की सीमा तक 
परिवर्नन नहीं रिसा जा संग” । '” इस संदर्भ में राष्टवादी नेताओ ने लाड रिपन द्वारा 
सुझाए गए समभीत का सम उ« किया ।7"५ अक्‍्त २2२२ )882 और मई 883 के सप्रेषणो में 
यह कहा गया कि तब ता ममि का कोर्ट नया रवक्षण नो किया जाएगा तथा लगान को 
ऊचा नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि (4) जात का क्षेत्र बढ नहीं जाता, (ख) कोमते 
बढ़ नही जाती, (ग) राज्य क॑ कोष द्वारा रिए गए सुधारों के फलस्वरूप उपज बढ नहीं 
जाती ।'१ इसके अतिरिक्त दस आार्पात्ि १) कि लगान के स्थाई बदोबस्त से उन क्षेत्रों मे 
जहा बड़ें बड़े जोतने यांग्य ५ भाग जाते नहीं गए है, जमीन के मालिकों को अनुपा्जित 
आय की अपरिमित राशि मिलने लगंगी दूर करने के लिए भारतीय नेताओं ने अपनी 
सहमति प्रकट करते हुए यह म'ग की कि सरकार अपनी इस माग को अपने ही माएदड 
में पहले से ही पूर्णतया विवर्मित क्षेत्रो तक ही सीमित रखें।!" हून सब बातो पर 
विचार करते से यह रपष्ट हो जाता है कि यदि सशोधित राष्ट्रवादी माग के अतगंत मूमि 
लगान की राशि को मूल्यों के साथ जोड दिया जाए तो वारतविक माग से पट्टेदारी 
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पद्धति का नहीं प्रत्युत कर निर्धारण के सिद्धात का ही संकेत मिलता है । 

अब रोचक प्रठन यह उठता है कि उपर्य कत तथ्यों के संदर्भ में जब राष्ट्र वादियों की 
स्थाई बंदोबस्त की माग के सबंध में स्थिति नितात स्पष्ट ओर निश्चित थी तब फिर 
यह मतिशभ्रम कंसे उत्पन्त हो गया ? इसके उत्तर में हमारे इस कथन में कुछ हद तक 
सत्य है कि कम से कम आशिक रूप से टी सटी, यह घपला जानबुभकर पैदा किया गया 
था ताकि भूमि लगान पद्धति पर राष्ट्रवादियों के प्रहार का कोई श्रेय न मिल सके । 
राष्ट्रवादियों की स्थिति को जानबूककर गलत दग से प्रस्तुत किया गया ताकि भारतीयों 
द्वारा उठाए गए प्रमुख विधयों पर से विधेपषत॒या भूसि पर भारी लगाने से इंग्लेड और 
भारत की जनता का ध्यान हटाया जा सके | यट जरबीकार नहीं किया जा सकता कि 
इसके पीछे एक भ्रष्ट तथा पाखटप॒र्ण प्रव्ति कास कर रही थी जिसके अतर्गत इग्लेड का 
संपूर्ण व्यवस्था, उपाधिकारी महानुभाव, वणानुगत लाई, आगरिण काण्तकार की सहायता 
तथा रक्षा के किसी भी प्रयास का विराध करने साले तथा अपनी लीक्र प्रतिक्रिया प्रकट 
करने वाल आयरलेड के बड़े बड़े भूमंदला के स्वामी, मालिक, टारी पार्टी के पथप्रदर्शक, 
इग्लेंड में भूमि के राष्टीतक्ररण के विरायी तथा विश्व में सर्वोच्च वेतनभोगी सिविल 
गविस के सदस्स ४ छे सब भारतीय किसाद # उद्घारत बन गए और भारतीय राष्ट- 
वादी नेताओं पर जमीदारों के पिट्ठ होने जा आरोप लगाने लगे। बस्तुत स्थिति की 
प्रह बिख्वला भारतीयों से छिपी नहीं थी। उदाहरणाअ्थ कर्जन के इस दृढ्ध मन का कि 
गवाई वदोबस्त झछिसी भी सभ्प देश मे सफल नटी हर है, खड़न करते हुए आर० सी०७ 
दत्त ने |902 में टिपणी वी इग्लेंड के वे जमीदार जो !79$ के पिटस ऐक्ट के अलगगंत 
हुए स्थाई बद्ोबस्त के लाभा का उपभाग २ रह है आर उन्हे गौरव दे रहे है, भारत 
आने पर यह शिक्षा ग्रहण करते है कि जो उनते लिए अच्छा है वह भारतीयों के लिए 
अच्छा नही है ।!०-ए 

हा, यह अवड्य है कि यह व्यापडफ गेलतफःमी केवल तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत 
करने का ही परिणाम न थी। बस्तुत कुछ भारतीय नता जा की भूमि नोति के कुछ पक्षों 
और लगान के स्थाई बदोबस्त पर तक प्रस्तुत करत ?)। उनका डग कुछ इस प्रकार का 
अवश्य था कि उससे कभी कभार इस और ध्यान इसे ताले का श्राति अवश्य हो सकती 
थी । प्रथम, कभी कभी भारतीय नेताओं ने और विशेषनतया भारतीस राष्टीय काग्रेस ने 
परंवर्ती कुछ वर्षों में अपनी माग प्रस्तुत करते हुए वेबत 'स्थाई बद्गोबस्त' शब्दों का 
प्रयोग किया । वे भूमि लगान' शब्द जो इना भूल गए।!! वसतुतः यह नोप भ।ष। संबंधी भूल 
अथवा आलस्य के अतिरिक्त अन्य कोर्ट विशेष महत्व नहीं रखनी थी और जिसने भी 
काग्रेस के पूर्ववर्ती प्रस्तावों को और अनेकानेक राष्ट्रवादियो के इस विषय पर लेखो और 
जनभाषणो को, जिनमे से कुछ को हम पहले ही ऊपर उद्धत कर चूके है, ध्यान ऐे पढ़ा है, 
वह इन शब्दों के छूट जाने से भटक नहीं सकता । 

द्वितीय, यह कदाचित सर्वाधिक मदत्वपूर्ण था, भूमि नगान के स्थाई बंदोबस्त के 
बहुत गे समर्थकों ने विशेषतः आ्रर० सी० दल ने बंगाल के किसानों को स्थिति का रंगीन 
चित्र खीचा और बंगाल को ही स्थाई बंदोबस्त की व्यावहारिक उपलब्धियों के आदझों 
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के रूप में प्रस्तुत किया । उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंगाल के किसानों को अकाल से 
विशेष कष्ट नहीं पहुंचा; इसका कारण उनके अनुसार यह था कि स्थाई बंदोबस्त ने उसे 
इस योग्य बना दिया है कि वह अकालों के विरुद्ध उच्च स्तर पर आशिक प्रतिरोध अपना 
सके । उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल का किसान देश के अन्य भाग के किसानों की अपेक्षा 
भौतिक साधनों की दृष्टि से अधिक संपन्न है ।!* इस भावना को कभी कभी आर० सी० 
दत्त महोदय बहुत ही अतिरंजित रूप दे देते थे और इस सीमा तक कह डालते थे कि 
स्थाई बंदोबस्त ने बंगाल की जनता को समृद्ध और सुखी बना दिया है ।!!४ दत्त बार 
बार यह भी घोषित करते रहे कि बंगाल के जमींदार उचित तथा न्‍्यायमंगत किराया 
वसूल करते हैं और इस किराए की रकम कुल उपज के ]/5 भाग से अधिक नही होती ।77५ 
बंगाल के तथा देश के अन्यान्य भागों के बहुत सारे और नेता भी थे जिन्होंने त्रंगाल के 
किसानों को जमींदारी की कृपा का पात्र बनाने वाले बंगाल के स्थाई बंदोबस्त की 
आलोचना की | उदाहरणार्थ पी० सी० राय ने बंगाल बंदोबस्त की निम्न शब्दों मे निदा 
की: 
जनता के एक अत्यंत सीमित और निपट स्वार्थी वर्ग जो जमीदार वर्ग कहलाता है के 
सिवाय इस पद्धति ने न तो राज्य को और न ही किसानों को कोई लाभ पहुंचाया 
है।'' “बंगाल के किसान अत्यंत शोचनीय अवस्था मे है और भारत के किसी भी 
प्रदेश के कृषि क्षेत्रों से बेहतर अवस्था में नही है।* * 'यदि बंगाल का किसान थोड़ा 
बहुत खाता-पीता और समृद्ध दिखाई देता है तो इसमे जमीदारों का कोई भी सह- 
योग नही, यह तो उसका अपना श्रम है। बंगाल का औसत जमीदार विशेषत: 
अपने कार्य से अनुपस्थित रहने वाला, उतना ही कर और अत्याचारी है जितने कि 
बनिया, साहुकार तथा महाजन आदि विभिन्‍न नामों वाले किसान के शत्रु 
हृदयहीन हैं।!!९ 
यहां यह उल्लेखनीय है कि आर० सी ० दत्त ने स्वयं कभी इस विपय पर कोई चर्चा नहीं 
की कि |793 के स्थाई बंदोबस्त ने बंगाल के किसान को समुद्ध बनाया है। उन्होने तो 
सदेव उसके लाभों को 859 और 885 के पट्टेदारी कानूनों के लाभों से जोडने की 
ओर ध्यान दिया । उनकी दृष्टि में [793 का विनियम तथा 859 और ]885 के कानून 
परस्पर सहयोगी हो उहीं प्रत्युत एक ही पहलू के दो पक्ष थे। कानूनों के इन दोनों वर्गों 
के सम्मिलित प्रवर्तन से हीं इंगाल के किसान की स्थिति सुधर सकी थी तथा भारत के 
अन्य प्रांतों के किसानों की अपेक्षा अच्छी बन सकी थी। जिस तरह उन्होंने ।793 के 
स्थाई बंदोबस्त की प्रशंसा की उसी तरह, उसी ऊंचे स्वर मे, उस ढंग से और उसी 
उत्साह से उन्होंने [859 और 885 के अधिनियों का स्वागत किया ।!?* जब करज्जन ने 
902 के प्रस्ताव में अनुदारतापूर्व क उनपर तथा अन्य नेताओं पर अपने काइतकारों पर 
हमीदारी की मांग के सीमा निर्घारण की आवश्यकता पर नमुचित ध्यान न देने का 
आरोप लगाया'?”, तो दत्त को आघात पहुंचा और उन्होंने मृदुता के साथ कर्जन को 
उत्त र दिया कि उन्होंने सर्दव इसे अभिस्वीकार ही नहीं किया कि 'बगाल के रंट ऐक्ट' ने 
स्थाई बंदोबस्त द्वारा किए अच्छे कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया है प्रत्युत 885 के “रेट 
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ऐक्ट' की रूपरेखा तैयार करने में भी पर्याप्त योगदान दिया है।!”” दत्त को इस समय 
वास्तव में यह भी कहना चाहिए था कि उन्होंने ।874 में ही जमीदारों और किसानों के 
बीच स्थाई वंदोवस्त के लिए दबाव हवा था, उन्हें इस बात की भी वकालत करनी 
चाहिए थी कि विस्तृत सवक्षण के उउरा।त मगतान किए जाने वाल किराए की दर साव- 
धानी से निश्चित कर इसे सदा के लिए स्थिर घोषित कर दिया जाए ।१7% 

तृतीय, अधिकाण भारतीय नेताओं ने जमीदारी की पट्टेदारी के उन्मूलन की मांग 
नहीं की । उनकी दृष्टि में जहा तक किसानों के हितों का सवंध था, जमीदारी पटटेदारी 
और रेपतवाड़ी पटटेदारी के वीच कोई अंतर न था। उनके इस उपेक्षा भाव का अर्थ 
जमीदारी के प्रति उनका अनुराग कदापि नही था अपितु उन्हें यही विश्वास था कि जहां 
तक जमीदारी प्रथा के दोपों का सबंध था, दोनों वास्तव में जमीदारी पद्धति के दो भिन्‍न 
भिन्‍न रूप थे --एक निजी जमीदारी का रूप था और दुस रा राजकीय जमींदा री का । जहां 
प्रथम में किराए का निर्धारण निजी स्वामी करते थे वहा दूसरे मे सरकार आगे बढ़कर 
इस काम को सपन्‍त करती थी । व्यवहार में किसान के लिए इन दोनो मे चनाव की कोई 
बात ही नहीं थी ।! "९" आर ० सी० दत्त का इस विषय में कथन था कि ईस्ट इंडिया 
कपनी ने रेघतबाडी पद्धति का सगठन किसान को जमीदारी के चंगुल से बचाने के लिए 
नही, अपितु विवी।०थीं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को हथियाने और अपने 
राजस्व को अधिकनम उद्भान की दच्छा से ही किया है ।!!! कपनी जमीदारों के लाभो के 
प्रति ईष्यालु रटी है ओर किसानों के ट॒ितों के श्रति उत्सुक नहीं रही | इस पद्धति के 
अतगंत कपनी का किसाना पर इतना अधिक कड़ा नियंत्रण हो गया है जितना किसी 
दासों के रवामी का अपन दासो पर होता हे, जो उनकी जीवन की आवश्यकता के लिए 
अपेक्षित भें अतिरिक्त और सव कूछ छीन लेता है।'- कई नेताओं ने तो यह भी 
कहा कि जमीदारी प्रथा रैयतबाडो प्रथा से दो वातो में तो बेहतर ही है। प्रथम, जहां 
सरकार किसान का धरती के अनु चित लगान बढाने तथा अन्य इस प्रकार के दूसरे दबावों 
से बचाने के लिए जमीदार के विरुद्ध कानून वना सकती है और बनाती है, वहा भूराजस्व 
को बढ़ाने की अपनी शक्तियों पर, तथा अन्य कई प्रकार से किसान के साथ संबधों को 
कट्‌ बनाने की प्रक्रियाओ पर कानूनी अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने से 
इनकार करती है। यदि एक बार लगान का स्थाई बदांबस्त स्वीकार कर लिया जाए तो 
जमीदारों अथवा अन्य बड़े बड़े मालिकों के किराया बडाने पर प्रतिबंध लगाकर किसानों 
त्तक इसके लाभो क. विस्तार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए । वस्तुतः यह 
कार्य तो सरकार अब भी सम्मानपूर्वक कर सकती है। जमीदारों को किराया बढाने की 
अनुमति देने, प्रोत्साहन देने यहां तक कि कभी कभी विवश करने की वर्तमान नीति को 
छोड़कर उसके स्थान पर सरकार एक आदर प्रस्तुत कर सकती है।?* कुछ भारेतीय 
नेताओं के अनुसार रैयतबाड़ी पटटेदारी से जमीदारी को बेहतर बनाने वाला दूसरा 
महत्वपूर्ण पक्ष निकासी का था | उनका तक॑ था कि जमींदारी पद्धति में यदि किसान को 
ऊंचा किराया देना पड़ता है तो इसमें एक अच्छाई तो है कि यह किराया भारतीय मालिक 
को जाता है जो उस घन को भारत में ही खर्च करता है । इसके विपरीत विदेशी चरित्र 
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वाली सरकार को दिए जाने वाले किराए की देश के बाहर निकासी हो जाती है ॥४ 
चतुर्थ, कुछ गलतफहमी इस तथ्य से भी उत्पन्न हुई कि कुछ भारतीय नेता इस बात 
से व्याकुल थे कि जिस ढग से अपनी प्रतिभा के उपयोग के अभाव में भारतीय लोगो 
का सारा सामाजिक जीवन समान रूप से ।नम्न स्तर पर पहुच गया था, उस समय इन 
नेताओ ने उत्सुकता के साथ यह अनुभव किया कि जमीदार उस वर्ग से सबंध रखता है 
जिसे सामाजिक स्तर और बौद्धिक उत्कर्ष को किसी रूप मे बनाए रखने मे सफलता 
मिली है अतः वह संपूर्ण भारतीय जनता को अधकारपूर्ण तथा गवारू अजरितत्व मे पहुचने 
से बचाने मे सहायक और उद्घारक सिद्द हो सकता है।' ? इसके अतिरिक्त भारतीय 
नेताओं के एक वर्ग कर यह भी विश्वास था कि लोगा को नेताओ और बिचौलियो की 
आवश्यकता है और जमीदार अच्छे विचौलिए सिद्ध हो सस्ते है तथा वे ग्रामीण क्षेत्रो 
के प्राकृतिक नेता है।?*" इस सबंध में अमृत बाजार पत्निता द्वारा 20 जनवरी 87। 
के अंक मे !793 के स्थाई वदोबस्त की रक्षा में प्रस्तुत लब सपादरीप विश्तेषण का 
अध्ययन रोचक होगा । यह उद्धरण दशनीय है क्योकि इसमे बगाल क॑ नेताओं के एक 
महत्वपूर्ण वर्ग के और सभवत् भारत के टी राष्टवादी नेताओं की वैचारिय प्रकिया 
की सूक्ष्म दृष्टि देखने को मिलती है । यह बात और है कि टूस उदरण का सबंध अध्ययन- 
काल से दस वर्ष पूर्व में है, फिर भी यह अवतरण भ्यान देने यांग्व है 
यह सर्वेविदित और विश्वमान्य सत्य है कि वर्ग के रूप में जमीदार देशवासियों के 
संदब्यवहार के पाज नही । उनकी एक बहत बड़ी सरसा अनुत्साहियों निजम्मो, 
दु्बेलो, अज्ञानियो, जोपकों और स्वायथिया जी है। हम यह भी भली प्रशार जानते 
हैंकि वे ओछ्चेपत और घृतंतापूर्ण वार्यों स प्रतिवर्ष बटल बडी घनराद्धि, जिसपर 
वास्तव में किसानो का ही नैतिक अधियार है, हठप जात है । टम यह भी जानते है 
कि इन जमीदारों में कुछ के विनाश से टी लासा किसानो वा अरबेदालसा के उधन 
से मुक्ति गिलिगी। हम यह सत्र जानते है और जमीदार की अपेक्षा किसान स ही 
अधिक प्यार और उसवा ही अधिक आदर वरते है। इतने पर भी हम जमीदारो 
का समर्थन करत॑ है। यह हमारी क्रर आवश्यकता है । निम्सदह यह कर है, परतु 
है टमारी आवश्यकता ही । 
संपादकीप में आगे कटा गया है वि यर आवश्यकता दा झरूपो मे है, प्रथम, जनता के 
आदोलन के लिए भारतीयों वो पैसा चाहिए और वह पैसा वेवल जमीदारो के पास है, 
व्यापारी तो पहले ही नष्ट हो चुके है। मद्रास मं जहा जमीदार नहीं हैं, धन और 
दानियो के अभाव में वहा जन आदाौलनों को गहरा धक्का जगा है। द्वितीय, अगरेजों 
ने पहले ही सपत्ति उत्पादन के सभी साथधनो, व्याघर, उद्योग तथा लॉफ़ नियुक्लियों को 
हृथिया रखा है । भूमि ही बची हुई है । यदि जमीदारों को हूटं दिया जाए तो सपदा 
के इस लस्लोत पर भी अगरेज अधिकार जमा लेंगे और इसरो किसानो को लाभ की दृष्टि 
से कोई अंतर नही पडेगा। अत जमीदारों को ही चलने देना चाहिए जो किसानों के 
श्रम के फल को हडपने के कारण बुरे अवध्य हैं परतु यूरोपीयो से अधिक बुद्दे तो नही । 
संपादकीय ने इस विषय का विरतृत विवेचन इस प्रकार भ्रस्तुत किया है - 
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जमीदारों वी कीमत पर रिसान वी समृद्धि ठीक उसी प्रकार सदैव उचित है 
जिस प्रज्नार क्रिमानों और जमीदारों वी वीमत पर यूरोपीयों की समृद्धि 
अनुचित परतु हमे इस बात या कोई भरोसा नहीं कि सरकार ज़िसानों के हित मे 
ही बदोबस्त को नष्ट करना चाहती है । इसके विपरीत हमे तो यह आशका है कि 
धरती पर ब्रढद्यया हुआ लगान हमारे लाभ के लिए नही प्रत्युत अगरेज जाति के 
लाभ पर ही सर्च होगा। 


संपादकीय ने इस साहसित घोषणा के साथ यह निष्कर्प निकाला पहले हमे अपने देश 
के वित्तो पर नियत्रण उरने दी जिए फिर हम दिन और दिमाग से बदोबस्त का विरोध 
करेगे परतु इस समपर तो हम उसका समर्थन करने को ही विवश है।' 


उपर्य क्‍्तत सभी तश्यों से यढ् जधिक से अधित सिद्ध होता है कि बहत सारे भारतीय 


नेता जमी दारी और जमीदारो द्वारा तिसानो के शोषण के प्रश्न की उपेक्षा हरना चाहते 
थे परवु दन पक्षों स यह ये घुवताया नहीं जा सकता कि रथाई बदोवस्त वी माग 
करत समय भारतोय नाता नमीदारी पतटेदारी के तागू करने का पडयत्र नहीं कर 


रह थे । 


संदर्भ 


मै 


॥ 


दत, सरपीचेज [|] ५७ »0 
दल इ एच [4 27 

बल (ग्राम) उपर म मल्य तथा श्रमिका क वेतन और लाभ को औसत दर पर हुषि में विनि- 
बोजित पजा | राम आदि की साणनः के उपरात उत्पादन के अनसानित व्यय का अझरदर निवल 
(न) प्र प्ति बयां उपज थी 

दत्त, ६ एन |] प० ५ हृपररियन गजडियर आफ इंडिया (906) खड ]४, १० 27 2 
इपी रियत गजहियर आर इंडिपा (20%) ड़ |५, १० 222-3 

वित्त सदस्य ए० को पिन द्वारा 884 में सामान रूप से सरकार द्वारा करवृद्धि के लिए अपनाए 
जाने वाते राद्धात हा प्रस्तुत सक्षप इस प्रकार से है पहला, मृल्याकन करते समय जमीदार 
अथवा किराएदार ह्वारा किए गए मभी प्रकार के सुधारां पर छूट दो जाती थी दूसरा, पहले से 
ही वर्गोड़त धरती के पुन वर्गीकरण की अथवा पुन मूल्याबन की अनुर्मात किसी भी रूप मे नही 
दी जाती थी तोसरा, चाल मूह्णे को ही सशोधन का आधार माना जाता था तथा किसी प्रकार 
का परिवर्तत केवल सावधानी से निर्धारित दो या तीन आधारो परद्दौं किया जाता था ये 
आधार थे, भारत सरकार जोत को स्थिर कर सकती थी, नियत्नित कर सकती थी तथा उसमे 
बढ़ोतरी कर सकती थी वृद्धि वा आधार राज्य द्वारा ।कए गए सुधारों से उपज में बृद्धि भौर 
मूल्यों मे वृद्धि थो वित्त सदस्य (फाइनेंस मेबर) ने इस बात वा सकेत दिया कि नियम कठोर 
नही थे और उनकी प्रयोगशीलता का विचार प्रत्येक मामले मे पृथक पृथक रूप से ही सावधानी 
के साथ जिया जाता था (फाइनैशल स्टेटमेट 884-5, कडिका 75) कुछ का कहता था कि 
वास्तविक कर निर्धारण तो और भी अधिक व्यावहारिक था देखिए, बोौ०एच० बोडेन पावेल ; 
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'ए शार्ट एमाउट आफ दि लंड रैवेन्यू ऐड हट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इडिया' (आक्सफोर्ड, 
[894), १० 48 

हपीरियल गजेटियर आफ इडिया (4908) खड ]५, पृ० 20] 

]९56 7 और 90[-2 वी अवधि में भूराजस्व तगभग 58 6 प्रतिशत बढ गया दूसरी सगणना 
888 9 और 905-6 के फाइन शल स्टंटमेट मे दिए गए झ्रको से वी गई है 

इपोरियल गर्जेटियर भाफ इडिया (90९) खड [४५ १० 239, और देखिए, स्टरैची * इंडिया 
( 903) पृ० 25 

मनकर पूर्वोद्धत, म इन लेखो के साथ रानाई का नाम जुदा हुआ है, पृ० 23 6 

जे० पी० एस एस०, जलाई ]879 (खड़ [(, स० ) पृ० 2 और देखिए, प्‌ृ० ॥9, 2| 

वही अप्तूृ० 88] (खड [५, स० 2) १० 53, और देखिए वही, पृ० 55५, 578 दि ड4न 
ऐग्रीकलचरिस्ट रिलीफ बिल, वही, भ्रक्तूबर 879 (खड (|, स० 2), दि ला आफ वेड़ सल 
इन ब्रिटिश इडिया, वही अक्तूबर ९७0 (खड || स० 2), सेंट्रल श्रांवसेज लैंड र॑व-्यू ऐड 
टनेसी बिल्स, वही, अप्रैल ।९२७। (खड ||, स० 4), एमैमिपेशन आफ सफस इरू एसिया, वही, 
अकनूबर 882 (खड़ ५७, स० 2), प्रशियन लेड लैजिस्लेशन ऐड दि बगान टैतसी णशिल, वही, 
अक्तूबर 883 (खड़ $ |, स० 2) प्रपोज्ड रिफाम्स इन दि रिसेटलमेट आप लेड एसेसमेट्स', 
वही, तलयरी ।834 (खड़ ७|, स० 3) और प्रार्टैट्ट एड बानिल्स अगस्ट दि प्यू डियाचर ,। 
दि लैंड ऐसेसमंट पालिसी वही, अप्रैज ।884 (खड ७] सख्या 4) 

प्रतताव [[[ 

दल द्वारा ईस्ट इडिया कपनी प्रशासन की भूराजस्व नीति पर रूगाए गए आरोगो क॑ लिए विशेष 
रूप स दस्खिए ईएच | पृ० 79, 89-90, 94, 23। 245, 362, 372 3, और 4पन लेटस 
( लाई फ्जेन! (जाड़ क्जंत क नाम खुल पत्र 900 में लिखित) (इसे आगे संदर्भ व नि 
'आपन लेटस से सकेतित कया जाएगा) परवर्ती कान के लिए विशेष रूप से देखिए, दत्त 
इग्लैड एड इंडिया पृ० 34, सी,० पी० ए०, पृ० 48-90, स्पीजत्र |, पृ० 27, 40 ॥5९ 60, 
आपने लटस, स्पीचेज || १० ३0, 38, ई एच [[, १० &[[| फंमिस एड लैड एस्रेसमेट इन 
इंडिया (उदन 900 , प० >(॥ ४ [| 

जाशी पूर्वोद्धुत मं पुन मुद्रित, पृ० 392-574 उन्होन इसी प्रकार ३ विचार ]0७4 में (पृ००१6) 
तथा ]890 में अपन निबंध, 'दि इकोतासिक सिच्युणएणन इन इंडिया एगीकल्वर! (देखिए 
विशेषतया पृ० 672, 886 904-05) मे भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए थे 

देखिए, नर्टसन ऐंड कपनी (मद्रास 902) द्वारा प्रकाशित उनरी पुस्तक “लैंड प्राम्लम्स इस 
इंडिया' में एक लेख दि बाबे लैंड रंवेन्यू सिस्टम, मई 900 मे बबई म॑ हुए ध्रातौय सम्मेलन में 
दिए गए उनके अध्यक्षीय भाषण के उद्धरण, जो बगालो के 22 मई 900 के भ्रक में पुन मुद्रित 
हुए थे और डिगबी पूर्वोद्धुत, पृ० 624-8 और रिप० आई० एन० सी०--]902, पृ० 8। एव 
आगे 

पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का पत्न, जे० पी० एस० एस०, जनवरो 879 (खड़ |, सख्या 3), 
१० 37-43, बाचा, रिप० आई० एन० सी० ]89] पृ० 22, सी० पी० ए०, पृ० 56], ५-4-5, 
राय, पावर्टों पृ० 80-] इंडियन फैमिस पृ० 50, पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 607, जी बेंकटरमन, 
रिप० आई० एन० सी० 895, पु० 3।, ए० नदी इंडियन पालिटिक्स, पृ५ 30, जी० एस० 
अय्यर, विलबी कमीशन, खड़ ]]], प्रश्न 806, रिप० आई० एन० सी०-90।, पृु० 87, 
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बरारहवे बंबई प्रातीय सग्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठा, 6 नव० 902; गोखले, म्पीचेज, 
पृ० 80-82, 0-2, 407; एल ० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 743, 757, एल० ए० जी ० 
अय्यर, रिप ० आई० एन० सी० ।903, पृ० 52, आर० एन० मधघोलकर, दि इकोनाभिक कडीशन 
इन इंडिया, एच० आर०, अगस्त 904 समांचा रपत्नों मे उदाहरण रूप मे देखिए, इदु प्रकाश, 
25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब०, 30 अक्तूबर 880) , मराठा, 3] जुलाई ।00।, | जनतरी 
॥882; ए० बी० पी०, 5 अक्तूबर 852, 8 मार्च ।90], हिंदू, 38 जनव री, 5 सितबर 5४4, 
4 जून 900; इंडियन स्पेक्टेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब०, ।3 जनवरी 883 | , 
(इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 8 मार्च 884 के श्रक में टिप्पणी की कि भूमि पुत्रों के साथ ब्रिटिश 
भारतीय अधिका रियो ने सभी प्रकार के सबधो में लटेरों की भूमिका ही निभाई है);' स्वदेश मित्नन, 
27 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 885) , स्वदेशमित्नन, 3 नवब्र (वी, 30 नववर 
889) , हिंदुस्तान, 3 मार्च (आर० एन० पी० एन ०, 0 साचं 89]); बंगाली, ]3 फरवरी 
892; स्वदेशमित्रन, ॥7 मार्च, 28 अप्रैल, 2 दिम० (आर० एन० पी० एम०, )। मार्च, 
30 अप्रैल, 5$ दिस० ]900 क्रमश ); केसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 29 [दरर० 
]900), न्यू इंडिया, 39 मई ]902 

उदाहरण के लिए देखिए, दत्त, ओपेन लेटस, पृ० 7।, 74-5 

उदाट रण के लिए देखिए, पूना सावंजनिक सभा के सचिव का एक पत्र, ऊे० पी० एस० एस०, 
जनवरी '*' /घरड़ [[], स० ।) पृ० 37-9, रानाडे, 'ऐग्रेरियन प्राब्लम ऐड इट्स सोल्यशन', 
जे० पी० एसम० एस०, जुलाई 879(खड ||, स० )पृ० 5-9; 'लेड ला रिफा्म एड एंग्रीव ल्चरल 
बेक्स', जे> पी० एस० एस० अक्तूबर 88। (खड ]६४, स० 2) १० 37, 54, ]6 मई 850 
को पूना सावंजतिक सभा द्वारा जायोजित पूना जी एके सार्वजनिक सभा में स्वीकृत याचिव |, 
जें> पी० एम० एस०, जुलाई 880 (खड ][[, स० ।) पृ० 5; "ए प्ली फार स्पालिएशन आफ 
इंडिया, ज० पी० एस० एस०, जनवरी 885 (खड़ ए७[| स० 3) पृ० 7-5, तैलग, स्पीचज, 
पृ० 6, आई० एन० सी ०-896, 897, 90, 902, 903 और |904 के प्रस्ताव क्रमश. 
5, ४, ४॥।(४), ], [, [[[, राय, पावर्टी, पृ० 80-], 84-9, जोशी : पूर्वद्धत 
पृ० 334, 392, 536 (विशेष रूप से देखिए, पृ० 452-3, 457-6], 466-54, 494-5, 5083-0) 
890-902, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 450, ए० नदी . इंडियन पोलिटिक्स १० 30-3, पी० 
पी० पिल्‍लई, रिप० आई० एन० सी० ]692 पृ० 99; तिलक, रिप० आई० एन० मी० ।895 
पृ० 32, दत्त, स्पीचेज | पृ० 2), 40, 80, सी० पी० ए०, पृ० 4४0-9, अपेन लेटसं, 
पु० 8-9 तथा पांच पत्र, स्पीचेज [] पृ० 30, 57, 79-80; ई० एच० ३ पृ० |», पाद टिप्पणी 
370, ई० एच० |] पृ० >[, 483, 490-], 496-7, 535; दसवें बबई प्रांतीय सम्मेलन मे 
पारित प्रस्ताव (प्रस्तोता : तिलक), मराठा, 27 मई ॥900, जी० के> पारिख, 0वें बबई 
प्रांतीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण, बगाली, 22 मई 900 (तथा डिगबरी, पूर्वोद्धत, पृ० 624- 
8); प्रोसीडिग्स आफ दि कौसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, 90। खड %»%»।>»% प्‌० २०- 
36; “लैंड प्राब्लम इन इंडिया', पृ० 24-34, रिप० आई० एन० स्ी० 903, १० 59, वी० 
आर० नाबियार, रिप० आई० एन० सी०-900 पृ० ॥0]; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 56], 
564; स्पीचेज, पृ० 436; गोखले, प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गव्नेर आफ बाब, 
900, खड *४१८७]][], वही, १० 92-3, वही, 90!, खड ५१९४]४, १० 244; स्पीचेज, 
पु० 80-2, 0-)2, आर० एन० मघोलकर, रिप० आई० एन० सी० 90], पृ० 86-7; 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जी० एस० अय्यर, वही, पृ० 93, ई ए, पृ० 48, डो० ए० खरे का तेरहवें बबई प्रातीय सम्मेलन 
में अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल ]903, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 757 9 
समाचारपत्नों के लिए देखिए, उदाहरणाथ, इदु प्रकाश, 25 अक्तु० जोर 29 नववबर (आर० एन० 
पी० बब०, 30 अक्तूबर और 4 दिस० ।880 क्रमश ) मराठा, | जनवरी ]882, इंश्यित 
स्पेवटेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब>, |3 जनवरी |४४३3) , रिंदू, 8 जनवरी, 7 फरव रो, 
5 सितबर 8४4, 4 जून 000, स्वदेशमित्नन, 27? जुलाई आर० एन० पी० एम०, अगस्त 
885), 3 नव० (वही, 30 नव० [889) , स्वदेशमिय्न, ६ मर्द, शशितेशा, ।$ मई (वही, 
3] मई 896); तमिल प्रतिनिधि, 0 अकनू ७ (वही, १। जातृ० !900) , स्वर्देशेमिथन, |? दिस० 
(वही, 45 दिस० 900), 4 अगस्त के पेसा जखबार में महबन आलम का पत्र (आर/ एन० 
पो० पी०, 8 अगस्त !५00) , कसरो, 25 दिस ० (झार० एत> ५० बब०, 29 दिस० 900), 
]2 मां (वहो, 6 माच 90॥): ए. बीए पौ०, 47, 2) जनवरी, ]४ मार्च ५0॥।, न्‍य इंडिया, 
89 मई ०0: 

रानाड़े, जे० पी० एस० एस०, जुल दे [७०७ (खठ [|], सर |) पू० [| और भावूबर 56] 
(पड [५, स० 2) प० 55६, ए पलों फार स्पोविएशन आप इंडिय बहा जनवरी ४५६६ 
(खड़ ४।], स० 3), पृ> ॥0, ठोणशी पूवद्धि। ५० 8७) |, दल सो पी (७०, पृ० ॥१ ) 
फैमिस इन इंडिया, पु० &[ जोपेन सेटसे, पृू० १० याद टप्पणी डा रणाचनज |] ग० 73 
79-80 ई७ एच० १ पृ० &]॥[ 95, १३७0 3-0 4,५७५ ५७४ (५५, ४७ पग७ अंय्गर, 
ई० ए०, पृ० 47 तथा शागे 

दत्त, स्तीचेज [[ वृ० 57 74, 77, २02 ई० एच5 ] पृ औ ४) 0 . 04० [| यू ): 

335, 492, 409, जीए एस अपर, ई* ए७ पृ० 50] 

जे० पी०> एस० एस०, जलाई [870 (खड़ (स6 )) प५० रिंद +०, रिपाड आफ दि 
मबकमेटी आफ पूना सावेजनिक सभा प्रा ]593 पु 32, ७३) विलक पानडिस्स आफ दि 
कौमिल आफ दि गवर्नर आफनाबे 805 खड ६७5४९ [|| पे /2| ए७ ०." इंडियन पौज- 
टिक्म, पृ० ]।, 32, जोशी, पूर्वोद्धुत ७ +%, ॥7"१-५९), ०॑ , 4५' २७) गाय 4, पोसारिस 
आफ दि कॉोंडश्लि आफ दि गवर्नर आफ बाजे 900, ख्रए ७५४७६) [![, १५ ०३, जाए व 
पारिख, लेड प्राब्नम इन इंडिया, पु० |47. इन, ई० एसछ ||, पृ० 4०७) ४३ प्पणी, जी७ 
एस० अग्यर, ई० ए०, पृ० 50, 79-५0 और देखिए ए० वी० पी०, ।५ अधृदर ।०0)0 और 
2 फरवरी 902; पी० पी० पिल्लई, रिप० जाई० एन० सा० ]५0३ पृ० ४0 रानाड ने भी 
वकालत की कि राजस्व अधिकारियों को इस तथ्य को ध्यान मे रखते हु तबा बोद्दी बहुत छूट 
देते हुए चलना चाहिए कि धरती को निरतर बहती हुई आबादी का पालन पापण 4रता पडता 
है जें० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खड |, स० ) १० 3 

पूना सावंजनिक सभा के सचिव का पत्न; जें> पी० एस० एस०, जनवरी 879 (यह |, स० 3), 
पूृ० 37; रानाडे, जें० पी० एम० एम०, अक्तूबर 85। (खड़ ]५, स० 2), पृ० 54, 56-7, 
जोशी, पूर्वोद्धत, पु० 347, 869, 904-05, डी० ए० खरे, रिप० आई० एन० सी० 893, 
पृ० 7; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 625-6; वाचा, सी ० पी० ए०, १० 568 

रानाडे, जे० पी० एस० एस०, जूलाई 879 (खड़ ][, स० ) पृ० 7-8, राय, पावर्टी, पु० 86- 
7; जो० के० पारिख, लेड प्राब्लम इन इडिया, प० 24-34, तथा डिगबी पूर्वोद्धत, मे उद्धृत, 
पृ० 625; दत्त, स्पीचेज ], पृ० 22; 'सर फिलिप फ्रांसिस! मिनट्स आन दि सब्जेक्ट आफ ए 
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परमानेंट सेटलमेट फार वगाल, बिहार ऐंड उड़ीसा विद ए प्रिफेस बाइ आर० सी० दत्त, 
(कलकत्ता 90]) पृ० >(]], एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 758, 760-]. पी० पी० 
पिल्‍लई, रिप० आई० एन० सी० ।903 पृ० 6] 

दत्त, स्पीचेज [, प्‌ृ० 22, स्पीचज ||, १० 70, ए० बी० पी०, 8 अक्तू० 900 ओर 
]2 फरवरी |902 

तेलग, स्पीचज, पृ० ]7, जोणी, पूर्वाद्वत, पृ० 6054, 658, 900, जी० के० पारिख, डिगबी, 
पूपद्धित, पु० 627 उद्धृत, और रि१० आई० एन० मी० ]902 पृ० 82, गोखले, प्रोसीडिग्स आफ 
दि कोंसिल आफ दि गवनर आफ बाव 00।, खड 3८१९ १।४, प्‌ृ० 244 और देखिए, डी० ए० 
खरे का तेरहव बबई प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षीत भाषण, मराठा, 26 अप्ल ॥903 

पररव बबरई प्रातीष रुम्मो वन मे डौो० ए० यरे का जध्यक्षीप भापण, मराठा, 26 अप्रैल 903. 
माई 4, स्पोचज, ५० 5॥! पूना सावजनिक सभा के सचिव जे पत्र जें० पी० एस० एस०, 
जनयरी ।879 (खड ], स० 3) जोर जुलाई 806 (खड़ ]%(, स० ]) प० 2-5, रानाडे, जे० 
एर | व। ७ 'स० जताई ]87० (खंड |], स० ।/ (० ), जनवरा। 854 (खड ४, स० 3) 
पृ० (, 0, तलग, रपीचज पूृ७ ]0-, जोशी, पूतरद्धित, प्‌ 5 497, 902-04; मराऊझ, 25 जुलाई 
(५५०, पा; थार पिल्तई रिप- शा*० एन. सा> 4892, पृ० )॥7; जी० वकटरमन, रिप ० 
बाट> एन५ सी [४०5, पृठ८ |32, पा> मेहता, रपानन, पृू० 450, जी० क० पारिख, डिगबी, 
पू्बोरद्धत, पूृ> 6-70 7, एन हंस: चेरियार, रिप आई० एल> सी० 903, पृ० 64, दत्त, 
३१०0 [|[ १ 457, ७)! 

पूना सार्य वजिय सोध्ध के सचिव जा पत्र, ज० पी* एस एच०>, जनवरी ]ऐ79 (खड़ |], रर० 3) 
प० 07 साराड, ॥॥ शा 77७ एन , जनपई ]5790 (साड़ ||, स> ।), पृ० 3, जनवरी 884 
(खड़ ९], भ* ३), पु० 5 गाशा वृवद्धित्, ६१० 477, नोरए एन० मधालकर, रिप० आई७ 
एव 5 र० | ७0, पृ० 4९-० परी> मटता पूवद्धित, पृ० 606, दल ओपेन लेटसं, पृ० 47, 52, 
साचेज ]] १५ १9 ॥50, ।25, <० एचर० [[ 3 5%-७], 52, 69, ॥7, 370, पाद- 
टिप्पणां 350, 3९२ 5० एच० ]), प>+ 3]|-९५॥॥ 335, 49]-2, 499, 505, 55-6, जी० 
क० पारिख डिगबी, पूवोद्धतआ पु० 626-8 पर, रिप० आईए एन० सी० 903$ पृ० 56-7, वाचा, 
मीछ पाल ए०, ए० 564 आर- एन० मधालरर, “दि इकोनामसिक क्डीशन आज इंडिया एच० 
आर० अगस्त [904, पु० 259 

रानाड, जे» पी> एम० एस०, जलाई 879 (खड ][, स3 ।) १० 9; नेटिव ओपीनियन, 
7 नवबर (आर>७ एन० पी० बच०, 3 नवबर ]880), सुवोध पत्रिका, !4 नव०, खानदेश 
वैभव, 2 नव०, लाउ मित्र, !4 नव० (वही, 20 नव० 880); ज्ञान प्रकाश, 3 दिस० (वही, 
8 दिस० 880), सूर्पोदय, 20 दिस०, दाल्पतरु, 9 दिस० (वहीं, 25 दिसंबर 880) ; नव 
विभाकर, 6 नवबर (आर० एन० पो० बग०, ।! नव> 882), इडिपन स्पेक्टेटर, 7 जन० 
(आर० एन> पी० बब०, ।3 जन० 883); अखबारे आम |2 दिस० (आर० एन० पी० पी० 
एन०, 9 दिस० 883) , हिंदू, 5 सित० 884: वाचा, रिप० आई० एन० सी० ]89(, पृ० 22 
तथा सी ० पी० ए०, प० 56]; पी० पी० पिल्लई, रिप० « 'ई० एन० सी० 892, १० 98-00; 
पी० मेहता, स्पीचेज, प० 394-5, 45], 575-6, 622; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, 
१० 364; आर० एन० मधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृू० 39; एन० जी० चदादरकर, सी० 
पी० ए०, पृ० 509-0, जोशी, पर्वत, पृ० 453; जी० एस० अब्यर रिप० आई० एन० सी०, 


376 


3]. 


32. 


33. 


35, 


36. 
37 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


90], १० 92-3, ई० ए०, पृ० 52-4; राय, इंडियन फौसिस, पृ० 58; न्यू इंडिया, 9 मई 902; 
डी० ए० खरे का ]3वे बबई प्रातीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 903, 
एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 759- दत्त, ई० एच० ]], १० 487 

6 मई 880 को पूना में हुई सार्वजनिक सभा में स्वीकृत याचिका, जें० पी० एस० एस०, 
जुलाई 880 (खड ॥॥[, स० ]), पृ० 5-6, प्री० मेहता, स्पीचेज, पृ० 575, ७74, जाणी, 
पूर्वोद्धत, पृ० 404-05, 408-0, 45, 48, 508-40, गोखले, प्रोसीडिग्स आफ दि कौभिल गाफ 
दि गवनेर आफ बांबे 900, खड %४७६॥]|, पृ० 88-92 और स्पीचेज, पृ० 6, छी० बवे०७ 
पारिख, प्रोसीडिस्स आफ दि कौसिल आफ दि गवनर आफ थाब ।१९0, खड %४ ०५९५ ||, 
पृ० 8 और आगे, वही, 90। खड >५२*]>, पू० 236-7, जार० एन० मधोलकर, रिप० 
ग्राई० एन ० सी० ॥90, पृ० 87, जोी० एस० अय्यर, ई० 7०, पु० 50, एल० एम० घधाप, 
सी० पी० ए०, पु० 760. 

इंडियन स्पेक्टेटर, [8 और ।8 सितंवर (आर० एन० पी० बब० ]7 और 24 सितबर ]#86), 
जोशी, पूर्वोद्धत, १० 466 

रानाडे, जे० पी० एस० एस०, अक्तूबर 88|। (खड़ [५, छ० 2) पृ० 57, नोराजी, रपी चेज, 
पूृ० 77. जी० एस० अग्यर, ई० ए०, पृ० 80, और आगे अध्याय |] 

रानाडें, जे० पी० एस ० एस०, जुलाई |879 (खड़ |], स० ।), प० |१9, और वही, अक्लूतर 
88। (खड [५, स० 2) १० 56-7, राय, पावर्टी, १० ।80-, 87-8, जी० एस ० अय्यर, 
विलबी आयोग, खड़ ][] प्रशन 8737, जी० के० पारिख, डिगवी, पू्वोद्धत, पृ८ (28 पर , 
दत : इग्लैंड ऐंड इडिया, पृ० 69, ई० एच० ], पृ० 9८] स्पीनेज ]], पृ० 75 

पी० मेहता स्पीचेज, पृ० 607, दत्त, स्पीचेज ], पृ० 22, 37, 40, ]80, सी० पी० ए> मे, 
प्‌० 480-], 485, 487, ओपेन लेटसं, पृ० 8-9 स्पीचेज || पृ० 57, ई० एच७ |, पृ० 5], 
94, ]7], कैंसरी, 25 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 29 दिस० [००0), जआर० एन० 
मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० ]904, १० 259 

जोशी, पूर्योद्धत, पृ० 480, 497, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 50 

पूना सावंजलिक सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० एस० एस०, जनवरी |879 (खड-], स० 3), 
पृ० 43; रानाडें, जे० पी० एस० एम०, जनवरी 884( खड़ ९ |, स० 3, पृ० 5-6, हुसंन पान, 
रिप० आई० एन० सी० 888, पूृ० ]76; एस० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० ]88४9, 
पृ० 50; इंदु प्रकाश, 28 जुलाई 890; आर० एन ० मधोलक र, रिप० आई० एन० सी० 890, 
पृ० 48; जे ० राम, वही, पृ० 52; जोशी, पूर्वोदुत, पृ० 696-7, 824, 969-7, 886 तथा भागे, 
894, 90405, ढी० ए० खरे, रिप ० आई० एन० सी० 893 पृ० 7, एन० जी० चदावरकर, 
सी० पी० ए०, १० 52]-2; जी० एग० अग्यर, विलवी भायोग, खड |, प्रश्न 873/, दत्त 

ओपेन लेटस, १० 52; स्पीचज |।, १० 30, 39, 4, 75, 405, 84, 86, 88, 498 ; लेइ 
प्राब्लम्स आफ इंडिया, पृ० 47-6; ई० एच० ।, पृ० &[, 94 74, ई० एच० ॥[, पृ० >([[, 
467, 50], 56. 

रानाड़े, जे० पी० एस ० एस०, अक्तु० 88। (खड [५, स० 2), पुृ० 55, जोशो, पू्वोद्धत, 
१ृ० 347, 453, 870-, 904-05, अखबारे आम, 2 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 30 जुलाई 
898); एन० जो० चदावरकर, सी० पी० ए०, पु० 52]; दत्त, सी० पी० ए», पु० 478, 
480, स्पीचेज |], पृ० 9 तथा प्रागे, ई० एच० |], पृ० >([. 
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रानाडे, जें० पी० एस० एस०, जलाई 879 (खड |!, स० 2) पृ० 48, 57, ज्ञान प्रकाश, 
8 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 0 फरवरी 883); बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० 
सी० 889, पृ० 49, ज॑ं० एन० बोस, रिप० आई० एन० सी० ]890, पृ० 50, आई० एन० 
सी० ]89। और 92 के प्रस्ताव त्रमण ]]| और ]3(, डी० ए० खरे, रिप० आई० एन० सी० 
893 पृ०८ ]!7, आर०> एव० सधोलवर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 45, स्वदेशसित्नन, 7 सा्च 
(आर० एन ० पी० एम०, 3| मार्च ।900), एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 
903, पृु० 55 रानाड़े ने 879 में ही निर्देश किया था वि कृषि मे इस समय जितनी भी पूजी 
नियोजित है गह सारी वी सारी वैयक्‍क्तिक तथा अनुत्पादक उद्श्य लिए हुए है अत उसकी' प्रकृति 
मूदखोर पूजी की है न कि निवेश पूजी की ज० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खड़ ॥, 
स० |) १० ]67 

बंगाली 2] अवतृबर ]882, जी० एस० खरपडे, रिप० शाट> एन० सी० 893, पृ० |8 

दत्त, ई० एच, प्‌ ० 269, 306, 463, 480-3 

हूजु पराश, 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बव०, 30 अवनू० 880) , सुबोध पत्रिका, 4 नव ० 
(वहा ?0 नव> [४४0), इदु प्रतराश, 5 सित्त० (वही, 0 सित० 85।), "दि वायसरायल्टी 
आफ लाड लिटत ज८ पी० एस एस०, जुलाई 050 (खंड [][, स० ), १० 6!, रानाढडे, 
ज० पी० एम5 ! म> जेन० ५५| (खड [[] स७० 3) पृ० ।४ और जक्तू ० |80| (खड़ ५, 
स० 2' १, अखबारे तराम, ]2[दिस० (आर एन० पा० पी०, 9 दिसबर ]883), हिंदू, 
]6 जन> ]५०७4, पी० पी० पित्तेद, रिप०ए आई० एन० सा० |892, पृ० ७१, पी० मेहता, 
स्पायज, पृ० 450 575 /0$, 602 आई० एन स॑० ]595 का प्रस्ताव ५, आर० एन० 
मदर इड्यिल यालिटिक्स पे 39, ए७6 नदी, इडियन पालिटिक्स, पु. 3]2 दत्त सी० 
पी० ए०, प० 4७0 स्परीचज || पृ० 578 ॥93-4 ६» एच० |, प्‌ 487, 56, जी० के० 
परॉरिख का दसव बबड प्राताप सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण, बगाती, * " ]900, दसवें 
बंबई प्रातोय सम्गभलजव में तिलक द्वारा प्रस्तुत और सम्मलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठः, 27 मई 
[900, राय इंडियन फं मिस, पृ० 50, 5९, जाशी पूवद्धित, १० 40, 44 42, 426, 435, 
गाखल, स्पी चज, पृ० ५?, |0]7, वाचा सी० प्री० ए०, पृ७ 56-2, 585 न्यू इंडिया, 9 मई 
]902 उधा देखा , अध्याय (0) आग 

गाौखले, प्रौधोडिग्स आफ दि क्ौॉसल आफ दि गयनेर पश्राफ वाब [१०0), खड ४४७५४।४, 
पृ० रेवा, जी "मठ अय्यर रिप० जाई७> एन७ सी० ।७/)| / 7० 923, दत्त, ई० एच० 7, 
प्‌ृ० 497 तथा देखिए अध्याय 4 का 72 संख्या की परादटिप्पणी 

देखिए आगे अध्यार [2 और |) 

जें० पी० एम० एस०, अक्तूबर ५8। (खड ]४, स० 2), १० 5 और देखिए, रानाडें, जे० 
पी० एस० एस० जनवरी 884 (ड़ ५|, स० 3) प्‌० 4, वाचा, सो० पा० ए० पृ० 574-5 
रानाडे जं० पी० एस० एस०, अक्तू० 85] (खड |४, स० 2) १० 57, एसेज, १० 256-7 
जोशी, पूवद्धित, पृ० 870 और देखिए, पृ० 347 

दत्त ओपेन लेटसं, पृ० 79-80 तथा देखिए, वही, १० 8]-3, फेसिस इन हृडियर पृ० ज]५- 
२२। 

उन्हांने तो जोर दकर यहा तक कह डाला कि भारत में भूमि समस्‍या का कभी समाधान नहीं 
हो पाएगा और भारत चैन से तब तक नही बंठेगा जब तक यह नहीं किया जाता 
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नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पु० 73, 76, रानाडे, जे> पी० एस० एस०, अक्तु० 879 
(खड [], स० 2) पृ० 66, जन० 88। (खड ]]] स० 3), पृ० 47 और अक्तृ० 88॥ (खड 
[५, स० 2), पु० 42, 45-6, एल० एम० घोष, स्पीचेज, पु० 28, मराठा, 3] जुलाई 88, 
स्वदेशमित्नन 8 मई, शशिलेखा, 5 मई आर० एन० पी० एम०, 3] मई 896), आई० एन० 
सो०, 890 और 902 के प्रस्ताव क्रमश >(][[ तथा ||], जी० एस० अय्यर विलबी 
आयोग, खड 3, प्रश्न 8643-4, दत्त, रपीचेज | पृ० 23,26,37,40, भी० पी० ए०, पृ० 486, 
भोपेन लेटसं, पृ० 53, स्पीचेज [] पृ० 7-8, 4,59,87,200, 202, ई> एच० ]| पृ० 528, 
606-07; स्वदेशमित्नन, ]7 मार्च (आर ० एन० पो० एम० 3)] माष॑ 900), ए« बी० वी०, 
2 अप्रैल, 4 जून, ॥8 अक्तू० 900, जोशो, पूर्वोद्दत, पृ० 364-5, 457, 4०7, 53, एम० 
एम० मालवीय, गरिप० आई> एन6 सी०, ।900 १० 9५, वाचा, सी० गी० ए० पु० 60], 
एस ० एन० बनर्जी, मी परी० ए०, पृ० ७9॥, 698-699, वार थे वबई प्रातीय सम्मेजन का 
प्रस्ताव, मराठा, ।0 न१० [०0०, तरहोे बजई प्रातीय सम्मेतन मे विलय टो भाषण, मराठा, 
0 मई ]903, एल० ए० जो अख्पर, रिपए आई० एप भी 903 [०७ 52 3, गाखने, 
स्पीचेज, २० 77, 50, 83 ।'2 तथा देखिए आगे पाद टिप्पागो १६ 5५ 

रानाडे, जे> पी० एग० एस जपैल 6ल्‍4 ( (पड़ ६), से 4), प्‌० ५५ और दर ए, उावजाड, 
वही, जुलाई [870 (खंड [|] से )) ० !|-3, दत्त आपने लेट? पृ? 4] ? १३, /), 
89, 82-) फैमिस इन इंडिशा पृ०७ ५९।| स्पीचेज [[ पू०२ ४ 75, ॥04, ।7०५ 20 , ई' 
एच ० [ पृ० 396, ई० एच) |], प्‌ +, ६, 47), 485, 405 $0-02 5.7 6।" मराठा, 
3 मई १५90१ 

दत्त, सी ० पी० ए०, पु० 4७2 ३ आन जटस, पूृ० 4-2, 53, 65 3, 62-3 वाद मे वार> 
सी- दन ने विर/ध प्रकट करत हुए कहा हि उस्होंने सकने उधन वी | * भाग । दरपर गान 
की अधिकतम सीमा किसी + कली जात पर ने बढान का प्रस्ताव जि था ने कि यरती क॑ लगाने 
के सामान्य मानक के रूप में कोइ परताव रखा था अधिकतम लगाने पर इस प्रव।२ +ो रोक 
की आवश्यकता उस समय उनन्‍वन्‍्त हई,जब राजस्व अधिकारियों द्वारा उपज के आधे भाग पर 
सगठित लगाने कभी कभी जुल उपज 4 ] 5 भाग से अधिक जैटता था और कथा उभी तो 
सकल उपज के [,3 से भी एर जाता था आपेन लेट पु० 39 पाद दिप्पणी 4" पाद टिप्पणी, 
53 पाद टिप्पणी, 65 पाद टिप्पणी, स्पीचेज [[ पु० 78-9, ई० ए7० |[१० 52-3 यह 
सभव है कि दत्त इस ढंग से अपनी उस गलतो पर परदा डालने की चेष्टा कर रह थे जो मतभेद 
की तीब्रता में उनसे हा गई थी और कर्जन ने राष्ट्रवादियों की सप्रालोचता को नज्ारने के लिए 
जिसका बडी बुढ्धिमत्ता से उपयाग क्या था 

जे० पी० एस० एस० जुलाई 679 (खड [[ स० ]) पृ० 3 

जोशी, पूर्वोद्ध त, प्‌ृ० 480-] 

एल ० एम० घोष, स्पीचेज, पु० 28, आई० एन० सी० 895, 896 और 90। और 903 
के प्रस्ताव क्रशः: >|५, 5], ][ और [[ पूना साबंजनिक सभा की श्रोर से 9 
नवदर 895 को साढ़े एलगिन के स्वागत में किया गया भाषण जे० परो० एस० एस०, जनवरी 
896 (खड़ ((५]॥]] स० 3), पृ० ; सी० शकरन नायर सी० पी० ए०, पृ० 385; दत, 
स्पीचेज [ १पु० 40, 8, भोपेन लेटसें पृ० 48-9, स्पीचेज [] पृ० 4], 49, 75, 04, 80-, 
86-7, 90, 98-202, लैंड प्राब्लम आफ इढिया, पू० 25-6, ई० एच० [ १० ४9, ई« 
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एच० ]|, पृ० 485, 495, 50], 595, 6]2, एल० ए० जी० अय्यर, रिप्र० आई० एन० सी० 
]903 पु० 55 
तेलग, स्पीचेज, पृ० 4, 6-7, 20, रानांडे, जे० पी० एस० एस० जनवरी 884 (खड ५] 
स० 3,, पृ० 8-] और वही, अप्रैल 884 (खड ७। स० 4), पृ० 48-9, मराठा, 30 मार्त 
]884, 25 जुलाई 886, ज्ञान प्रकाश, 3 अप्रैल, इद्ु प्रकाश 3। मार्च (आर० एन० पी० बब, 
5 अप्रैल 884/, इंडियन स्पेक्टेटर, 20 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 884), इदु प्रकाश, 2 जुलाई 
(7ही, ।7 जुलाई 8९6), पूना सावंजनिक सभा के सचिवों के पत्र, दिनाक 4 जून 884, 
ज० गा० एस० एस०, जुलाई 886 खड |>८, रा० ), प० 3, 5-6, जाशी, पूर्वोद्धत, पृ० 824, 
दत्त, ई० एच+ || पुृ० 465-7. 
एज० एम० घांप, स्पीचज, पृ० 28, एस० एस० अय्यर, रिप० आई० एलन० सी० 469, पृ० 
50, आई० एन० री, 5०4 ५96, 898, 90] और ॥903 के प्रस्ताव +मण )| (बा), 
%१।, ४५ [, [[| और [[[, जोशी, पूर्वोदत, पूृ० 49", दल, ओपैन लटस १० 5३3, 65%, 
), ५3. एस + एन० उैनर्जा, मो० पी० ए5, पू० 690-9 
है पता स्पावड पू० 305, 622-4, दल , जायट लटस पृ 42 * 54 80, मिल इन 
इंडिया, पु० &४ | रपावज [| पृ० [2, 4 5१ एब५ || पृ५ #/ -२, 6[2, आई) चे० मी० 
।2030, 203 -' 904 का प्रस्ताव क़्मणन [[!, | ए। ॥॥, (बी), डी० 7० पचर॑रा 
परहवे ३३६ प्रात,य सम्मेनन में जध्यक्षीय भारशण, रूचाड, 26 न । !०0१ 
आई च3 सा? [5१६ क पस्ताव स० 3, एन० तौर चदावरत्ृर हा * पा० ए १० 520 
धुत, ५ डर । आर (दे कौसिल आफ -+ गउनर ठप बजे ]५0], राड ५७०९] 
4७४ 26 5-0 'ालकऊ व बरे पर) जाई० एन० सी: 90॥ प्‌ ऊ धि) गौर ३०7०० प१. 3ब-) 
[६ 7 ॥र ।६४// | ॥8 जाके शोरात आरखप अलावई्शर स्तर पर शाग उठाई 
॥ई और दया रानाड 7« पी० एस एस० आातूबर ।७ ४ चर || स० 2), [० 66, ५० 
धीज पिल्यट रिपि 68 एल७ मी) (७५. प्‌० )) [७॥ मराखथा, ।7 जन ७ ।५७१, जी० के० 
तारिक, प्रोसी(रग्सय आफ दि कौसित आफ दि देबनेंर जप्फ बाव 4900 छड 2७४ ९ []] 
पृ० [॥३ और जाग वाणा, दृवोद्धु, १० 404 43 4, 420, 5, 555४, हिंदु०. 5 अगस्त 
902 दल, स्वानज || १०5), जीए एव० जय्यर, ई० ०७० पु० 55 : खले स्पीचेज, 
पृ० #> ! 
रानाड, जे० पो> एस. एस० जुलाइ ]879 पड || स० ], पृ० |0 न, ग्रौर अप्रल 
684 (खड़ || स० 4। पृ००$१5, बबई समाचार, 22 नव० (जार० एन० पी० दब, 27 नव» 
[६४0), पूना सा्ेजनिक रुभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपतन्न, जे० पी० एस० एस० जुलाई 83] 
घड़ ]५ स॒० ।), पृ० 2, ६० बो० पी०, 26 जूत 884, और 9 जून 892, मराठा का एक 
स्वम लेखक, 7 फरवरी ५92, राय, इडियन फैमिस, पु० 58 दत्त, ई० एच० [[, १० 493 
पाद टिप्पपो आर० एम० सयानी, एल० सी० पी० 897 खड #» 2५५७] १० 49। 
रानाडे, जे० पी० एस० एस ० जुलाई 879 (खड ]]| स० ), १० 3-; दत्त, ई० एच० |] 
प्‌. ० 493 पादटिप्पणी 
केसरी, )5 और दिस० (आर० एन० पी० बंब, 9 और 26 दिस० [896); आर० एन० पी० 
बब, 2, 9, 6, 2) और 30 जनवरी और 6, 3 और 27 फरवरी 897 मे यथाप्रतिवेदित 
विभिन्‍न समाचारपत्ों मे प्रकाशित रिपोर्ट, मराठा 3, 0, ।7 जनवरी 897; रामगोपाल, 
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पूर्वोद्त, पृ० 22-30, तहमकर, पूर्वोद्धत, पृ० 69-73, प्रधान और भागवत, पृवरद्धित, 
पृ० ]00 03, सास मैटोरियल्स फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रीडम मूवमेट इन इंडिया, (बबर्ट!, 
खड || प्‌ ]2९, 96, 638 

उदाह रणाय, ।5 दिसबर ]896 के भ्रक के कंसरी का लेख अशिकज्षित क्मिन को यद्द्‌ पढाने को 
आवश्यकता है + उसके ग्रिकार क्या है और उन्हं वह किस प्रकार प्राप्त कर सकता है' 
उन्होन यह घोषणा की कि नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे किसान जनता को समभाए कि यदि 
उनकी फ्सल थराब हो गई है तो उन्हे लगान चुकाने की आवश्यकता नहीं है (आर० एन० 
पी० बब०, 9 दिम० ]896), उन्होंने इसी झक मे लिखा 'यदि लोग गोली 4॥ वे करक 
अपने अधिकारा के लिए लड़ने का दुइ निरचय कर ले ता नेतागण उनवा युद्ध मं सा। दन के 
लिए वर्तव्यवद्ध होगे (प्रधान तथा भागवत, पूर्वोद्धत, पृ० 02) तथा दखिए रामगावाल, 
पू्वोद्धत, पृ० ।25- , और तहमकर, पूर्वोद्धत, पृ० 7] 

रामगोपाल, पूर्वोद्धत, पु० 26-9 

बही, उद्धत, १० ]29-30 

नहमकर -पूर्वोद्दत, पृ० 63 पर उद्ध त 

जे० पी० एस० एस०, जुलाई [५72 (खंड [| स० ), पृ० 4-20 और जत्‌ ० ।५४। (पद 
[४ स> !), १० 548 एसेज, पु८ 256-7 रिप० आई एन० सी० 887 प्‌5 ।4% इस 
प्रकार 85] में स्थाई कर निर्धारण की वकालत करते हुए उहा 'सरवार के पास अवषिट 
एकमात्र विवल्प, जिसके साथ सभी उपकरणों का सुधार महललहीन हो जाता है' को अनुपर्थाते 
में अन्य उपचारों के प्रभाव की चर्चा करते हुए उन्होंने शाकाउतुल होकर यहा भारी जगाना 
की वसूती वी आसान सुविधाओं ते इसे विस्मृति वी नींद में सुला दिया है और वे यह मानने 
लगे हैं कि राटो के टुकड़े के लिए परेशान लाखों किसान वंधानिक कानुनों के रस्प में पत्थर + 
टुकड़ों व उपहार में संतुष्ट 2 जाएगे वम्तुन गहरे घावा को और गहरा बरतने वाली पद्धति मे 
नव जीवन रक्त और शक्ति का संचार किए बिना किरायो की सतहों खाई को पाटने वाल 
कानूना से कोई लाभ नही होगा. जें० पी० एस० एस०, अक्सूबर (खड ]४, स० 2) १० 54 
और 57 त्रभश 

प्रस्ताव ६५]] 5४8 मे पस्ताव परॉरित कराने के प्रयत्न की असफलता के जिए देखित। रिय॑> 
आई० एन० सी० 0४8 पृ० 63-4 [74-8 

890 का प्रस्ताव ५| 89] का ][[, [892 का [5९, ]893 का & और ४[, 594 का [[, 
]896 का 2(॥!], 897 का ४]] ]898 का ९], ]900 का ७ ४[]], ॥90। का [[], 
902 का ॥॥, ।903 रा! और 904 वा !]] 

एल० एम० घाष, स्पीचेज, पृ० 5; पूना सार्वजनिक सभा के सचिव का पत्न, जे० पी० एस० एस० 
जनवरी ]879 (खड़ [ स०3) १० 43, ]6 मई 880 को पूना में हुई एक सावजनिक सभा में 
स्वीकृत याचिका, जे० पी० एस० एस० जुलाई, 880 (बढ [[| स० ) १० 8-9, पूना सावं- 
जनिक सभा का स्मरणपत्र दिनाक 2 मार्च, ।88] जें० पी० एस० एस०, जुलाई 88] (खड़ 
[५, स ), १० 8-9, शेख राजा हुसेत खा, मुशी शेख हुसैन ख। और राजा रामपालसिह, 
आई० एन० सी० 888 पृ० 4756, बी० एन० सेन रिप० आई० पुन ० सी० 889, प० 48- 
9, एस ० सुब्रह्मण्य अय्यर वही, पृ० 50-]), आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 
890 १० 49, और इडियन पालिटिक्स पु० 45-6, बी० जी० तिलक, रिप० आई० एन० सी० 
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893 पृ० 4 भौर रिप० आई० एन० सी०, 895 पृ० ]33, जोणी, पुर्वोद्धत, पृ० ३62- 
3, 8]], 824-$, एम० आर० सयानी, एल०» सी० पी०-.- 897, खड-&€% ४७७] स० 9] 
और सी० पी० ए० १० 36६5, जो० आर० एम० चितनवीस, एल० मी० पी० 898 खड 
> >9५] १० 48, पी० ए० चारजू, वही, पृु० 500 और एल० सी० पी० 900, खड़ 
%७४]४९ पृ० 46, पी० महता, स्पीवेज, पृ० 60( 07 एम> एम० मानवीय, रिप० आई० 
एन० मी० 899 पृ० 9 3 और रिप० आई० एन० सी० 900 पृ० 99 एस० एन» बेनर्जी, 
रिप० आई० एन० सी० 900 १० 75 6, गाखले, स्पीचेज प्‌ृ० १4 > [[2 गी० एस० अय्यर 
एच० आर०, फरवरी 902 पृ० [49 5], बरारहव और वरहत्र बब्ई प्रातीस सम्मलन! के 
प्रस्ताव, मराठा 6 नवबर 902 और मई 903 क्रमश 
भ्राजस्व + स्थाई निर्धारण की माग आर० सा० दत्त क॑ भूमि समस्या पर लिख गए लगभग 
मभो लेखों मे उपलब्ध है उदाहरणार्थ देखिए, इग्लैंड एर टृडिया प० 5$। ।३)5 फैमिस इन 
इषिया', पृ० »![, स्पीचेज [ प० |९-24, )58 ।१0-॥ ४० एच० [[प्‌० ९ ४] 
अ।न प्रवाश 6 फरवरी (आर3 एन« पी० बब, 8 फ्रवरी |५79) अजरुणादप, 27 भर्प्रल (वही, 
3 मई 879) , शिवाजी, 8 अगस्त (वही ।(€ अगस्त 872) सुबाध पत्रिका, । अगस्त (वही, 
अगरत $30. इदु प्रकाश 7 माच (वर्र ।2 माव ।५०।), अस्णादय 30 अजबनूबर (वही, 
६ नवबर ।३०) ?4 गाव ॥900 3 फरवरी 9/0], ज्ञान प्रतराण 8 फरवरी (आर ० एन० पी० 
बब० 0 फरवरा 883) सामप्रकाश ४ जनवरी (आर० एन० पी० बग० ॥3 
जनवरी 683), नटिव ओपीनियन, ] अप्रैल 883 हिंदू 27 फरवरी ]8९५4, )3 सित० 889 
2 जून० 69], नसीसम आगरा 23 अग० ? » एन. पी० पी८ एन० अगम्त ॥884), 
स्वदेशमित्रन, 27 जुलाई आर» एन० पी० ०५ अगस्त 88$5। वगारो, 28 जून ]890, 
इृदु. प्रकाश, 28 जून ॥890. हिंदुस्तान, 3 माच आर० एन० पी० एन० !0 मार्च 
89) हिंदुस्तानी ” अक्तू५ (जार० एन० पी० एन० ।) अक्तू० 89), हिंदुस्तानी, 
8 नवबर (वही 5 नवबर 893), विक्टोरिया पेपर, 2" भ्रक्‍तू० (जार० एन० पी० पी०, 
4 नवबर ]893, पैसा अखबार, ।3 अक्तू ७ (वही 20 अक्तु० 894), केरल पत्रिका, 26 
जनवरो (आर० एन० पी० एम०, 3] जन ० ]895) , सियालकोट पपर, ४ अक्तु ०, पंसा अखबार, 
7 अक्तू० (आर० एन० पी० पी०, 28 अक्तू० 899), स्वदक्षमित्रन 8 माच और 2] अगस्त 
(आर० एन० पी० एम०, 3! मार्च और 3! अगस्त ]900 क्रमश ) 
लैंड र॑वेन्यू पालिसी आफ दि गवन॑मेट आफ इंडिया, (कलकत्ता, ]902) कडिका 5 
बही, कड़िका 5 और 6 
वही, कडिका 6 
यही, कडिका 9 
रीस, पूर्वोद्धत, पृ० 63 यह काफो » शतर्गजनक है कि एक ओर तो रीस ने लगान के स्थाई 
बदोदस्त सबधी काग्रेस के अंदोलन वो जनींदार समर्थक नाम दे डाला दूसरी ओर उसी प्रस्ताव 
के तीन हो पृष्ठो के उपरांत प्रत्येक जमी दार के निजी स्वामित्व के स्थाई बदोबस्त की वकालत 
प्रारभ कर दी रीस की मान्यता थी कि यह स्थाई बदोबस्त बगाल के स्थाई बदोबस्त से भिन्न 
होगा (वही, १० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मालूस था कि स्थाई बरोबस्त शब्द के 
विपरीत रुप से दो भिन्‍न अथ्थ हो सकते थे 
लोवेट फ्रेजर पूर्वोद्त, पृ० 54-5 
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8। शाह: सिक्सटी इयसे आफ इंडियन फैमिस, पृ० 96 और देखिए, पृ० 200. 

82. थामस, पूर्वोद्धत, पृु० 23, लोगनाथन, दि इकोनामिक्स आफ गोखले', इडियन जरनल आफ 
इकोनामिक्स, जनवरी ]842, खड »> |] स० ३3 प्‌ृ० 223, बी० आर० मिश्र : लैड र॑वेन्यू 
पालिसी इन दि यूनाइटिड प्राविसेज (बनारस |242) पृ 3/-39 हा लोबनाथन ने गोखले को 
स्थाई बदोबस्त वा समर्थन करने के दोप से मुक्त कर दिया 

8१3 पी० सी० घोष “दि डेवलपमेंट आफ इंडियन नेशनग काग्रेस, 592-]909 (उजजत्ता, 900) 
प्‌० 44-३ 

५4 वही, पृ० 44 यह एक भारी आश्चर्य का विपय है, जेसाक बाद मे दिखाया जाएगा, भाषण में 
कोई ऐसा जवतरण ही ने था, जिसवी इस उग्र से व्याख्या वी जा सके 

85 बी० बी० मिश्रा [३ इंडियन मिडिल तलासेज देयर ग्रोथ इन माउन टाइम्स (लंदन 96]), 
पृ० 350 यह भी एवं रुयोग है कि जिस वर्ष यह प्रस्ताव भले हो मिश्रा ये अभिध्राप के अनकच 
नहीं, पारित हृआ, वह वर्ष 88९ ने हाकर ]889 था |8४४8 में तो गेट मॉमला + ग्रस हि 
विभिन्‍न स्थाई समित्रियों के रादस्था के पास उनकी राप्प जानने का लिए हो भेजा गया था 
(देधिएण प्र॒स्ताय ५४) 

86  पही, १० 34 )-50 

87 पी० स्पीयर ; द्वाइपा ए ग'इने हिस्टरी (ए एन एन७ आावर, यू एएछ* *> |)6।) प्‌० 
3|2 इसी प्रकार एच७ एल> सिर जिखते हैं जहा त भ्रूमिधारों यर्नों का लबध है, 4 'ग्रस की 
नीति अधिक्ाशत उनमे पक्ष में थी फाग्स स्थाई अगेवस्ल ज॑ विर्वार य्री समर या, जा 
क्मसिानों और जमीदारो के लिए बहले अधिक और रंयथा तथा राज्य के विए उरत हो 
कमर उपयोगी था काग्रस री इस नीति को जखा जाया वरते रए लाई एलगिन * रुव्य पा ट्री 
उजागर जिया कि बाल 3 जमादार बड़े हो शॉवाशानी थ और रस प्रात के वखकोीं और 
वकताज। के साथ उनवो त्यावारिक सबंध थे प्रा उश्स एड प्रजगीज आई ३ जिटिण इन 
इडिया,9१६ ।१9४ (बयर्ट [963)»पृ० 27 

85 एलू० एम० धाष स्वीचज पु० 5 

89 रानाडे, एसेज, प० 327 

90.  जें० प्री० एम० एस० जनयरी 6"4 (खंड ४४| स० 3) प्‌' 9-?0, 

9] आर० एन० पी० बव०, ।2 मार्च ]५४| 

92 और देखिए मराठा, 22 आम्त !838 और बगाद पब्लिक आऑपीनियन (वी० औ० आई०, 
3। जनवरी 484) 

93. रिप० आई० एन० सी, 888 पृ० 75 889 के काग्रेस के अधिवन में स्थाई बदोवस्त के 
प्रस्ताव के प्रस्तोता बी० एन० सेन ने इस पक्ष पर वल दिया था रिपर० आई० एन० सौ० 889 
पूृ० 48-9) इसी प्रकार ]890 के काग्रेस के अधिवेशन में जानवीनाथ बोस ने विश्वास दिलाया 
कि सारे बबई और मद्रास में हम किसानो के स्वत्वाधिकार वाला स्थाई वदोबल्त ही देखना 
चाहते हैं (रिप० आई० एन० सी० 890, पु० 5-2) 

94. प्र देखें एम० एन० देनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 900 १० 75-6 

954 रिप० आई० एन० सी० 893 १० 4 उन्होंने यह भी टिप्पणी की (के सरकार देश के विभिन्‍न 
भागों में प्रवलित स्थिति क॑ अनुरूप जमीदारों अथवा प्रामो के मालिक अथवा किसानों के साथ 
बातियीत कर सकती है 
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रिप० आई० एन० सी० 894, पृ० 38 और देखिए पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 606-07; पी० 
ए० चारलु, एल० सी० पी० ॥900 खडे 7( १ १९१)८ प्‌ृ० 47 

राय . इडियन फैमसिस, १० 56 7. 

एच० आर० फरवरों 902, पृ० 49-5), और देखिए, गोखले रपीचेज, प्‌ 24 

दत्त पीजटरो इन बगाल (कलकत्ता, [874) १० 46 और भागे 

बगबासी, 0 अगस्त (आर० एन० पी० बब ०, ]7 अगरत ]695) 

दल इग्लंड ऐड इडिया, प० 34 

सो० पी० ए०, पृ० 480 पो० सी० घोष का गुमराट करते बाजी बात कदाचित आर० सी ० 
दत्त को भारत के दूसरे भागो में बगाल प्रशासन के जिल्तार की भाग घी, परतु दत्त विस्तार की 
माग +र रहे थ न कि जमीदारों पट८दारी को, वढ़ उस पद्धति की सराग॒ कर रहे थे जिसमे कल 
उपज था | ७ भाग ही किराए के रूप से वकाना होता है उनके आपण का (रा वावय इस 
प्रकार है. वगाव लिप्म का भारत के दूसरे भागा में विस्तार रीजिए दूसरे प्रातों मे झुल उपज 
के | 6 बाग यो जिसान से वाल ए जाने वाजे धरती के कि २।ए की अधिकतम सीमा निर्घा- 
रित कीजिए, तब देव्विए है अकाल का रोक ने वी सरमस्या बसे सुनझती है. (वही, पृ० 48). 
दत्त आपन लेट्स प० 65 और देखिए, वही, पृ० 74 न्‍योंचेज [[, पृ० 7-6, ई० एच० 
[|, पृ० %; 

उदाहरणाथ देखा! पूना साउजनिर सभा के सरयिद श पन्न, जे० पी० एस० एस० जनवरी 
[679 (खड़े | स०७ 3) ए७ $3 राया 3, जें० पौं5 78० एस० जूलाई 8879 (खड़ [[, स० ) 
पृ० |, एसज पृ८ ?5६€; |6 मई ]880 को पूना की जन सभा मे स्त्रीजृत याचिका जें> पी० 
एस० एस «५, जलाई ॥&80, (सड़ || स ०!) प० ५, ज्ञान प्रताश, 8 फरवरी (आर० एन० 
पो० अब ।0 फरवरी 35३3, आई० एन० सी० -5४०, ]989, %»90, 89], ४92, 893, 
] 59९ |५०7 और 4900 4 उस्ताव अमण ४७ ४, ४७ वा, ६, ू, ९४[७, णा 
ग्रेर ५७ ][[, वी० एन सेन, रिप० जाई० एन० सी० 5839 पृ० 48, जोशी, पूर्वोद्धत, 
पु० १6३, 6], 854-% आर० एन० मधोलतकर, इडियर प्रालिटिक्स, ६९५० 45-60, पी० ए० 
चार्लू, एतल्सीव्पी०, ।९५४५, पद %५+७६४]॥], प८ भी? और वहीं, 3900, घट ४४७४ऋ[र, 
पृ० ]# , वी० जकरन नायर, सौ० पी० ए०, प० १७+-5 दत्त ; इस्लेड ऐंड इंडिया, पृ० 5], 
[२4-$ स्तीचेज [| पृ८« 68 गोखले, स्पीचेज, पृ 24 

रानाड़, जे ० पोौ० एस ० एम०, जलाई ]879 (खंड || स० ), पृ० +5, 6 मई 880 
को पूना मे हुई जत सभा में स्वीकृत याचिका, जे० पी० एस० एस० जुनाई ]880 (खड ह[[, 
स० 3, प०१, रिप० आई० एन० सी० [889 पृ० 4५-१9, आई० एन० री० 889, 893, 
894, 898, 902, 90) और ।904 के प्रस्ताव ९५], >|, ], ]], ॥4], ओर ५।] (बी) 
क्रमश , जोशी, पूर्वोद्धत, पू० 364 ह।।, दत्त दग्लेड ऐंड इड्िया, पृ० 9[-2 स्पीदेज | प० 9- 
20 स्पीचेज ][ १० 40-, 72-3, फैमिस इन इंडिया, पृ० >॥, ई एच ॥] १० >%-९।, 273- 
29]; आर० एन० मधोलकर, इडियन पालिटिक्स, पृ० 45 , गोखले, स्पीचेज, प० 25. 

दन, ई० एच० [ पृ० 23-5, 3540, 52, 68 और देखिए, दत्त: ह्लेंड ऐँड हृडिया, 
पृ० 49-50 ओपेन लेटसं, पु० 3], ई० एच० |] पु० 77-8 दत्त ने एलिफिस्टन के रंयतबाड़ी 
पद्धति के प्रबल समर्थक होने पर भी ग्राम समुदायों और ग्राम पचायतों आदि के बचाने को 
चेष्टा के लिए उसकी प्रशसा की (ई० एच० ॥, १० 352-65 ) 

]6 मई 880 को पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका जें० पी० एस० एस० जुलाई 880 
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08, 


09. 


(खड [[[ स० ), १० 8-9; रानाडे, एसेज, १० 327, जे० पी० एस० एस०, अक्तूबर 88। 
(खड [४ स० 2) १० 56, वही, जनवरी 884 (खड ५४] स० 3) १० 2| वह्दी, अप्रैल 884. 
(खड ४[ स० 4) पु० 55; शेख राजा हुसन खा, रिप० आई० एन० सी० 888 पु० 75; 
आर० एन० मधोलकर, रिप० एन० सी० 890 पृ० 49, के० जी० देशपाड़े, रिप० आाई० 
एन० सी० 89| पु० 33 आई० एन० स)० 899 का प्रस्ताव [| (बी), पी० ए० चारलु, एल० 
सी० पी० 900 खड %%४९[४ प्‌० 46; पी० मेहता, स्पोचेज, १प० 607, दत्त, स्पीचेज 
] पृ० 8-' : »पेन लेटर्स पृ० 48, 66, 79, फंमिस इन इंडिया पृ० %४, स्पीनेज || पु० 
]87-8, ई० ए+० ]! पृ० 54, गोखले, प्रोसीडिग्स आफ दि कॉसलिल आफ दि गवनेर आफ 
बाबे ]90 खड &४[४ प० 245 एल० ए० जी० अय्यर, रिप० आई० एन० मौ० ॥903 
पृ० 56. 

दत्त, ई० एच० ][ प० 503-04, एस० गोपाल, दि वायसरायल्टी आफ लार्ड रिपन (लद॒न, 
953), १० 89. 

रानाडे, जें० पी० एस० एस०, जनवरी 884 (खड ४[स« 3), प्‌ +]; साधारणो, 23 
नव ०, सजीवनी, 22 नव०, समाचार चढद्ठिका, 24 नव6 (जार० एन० पी० बम० 29 तव० 
]884) ; ग्रामवर्त प्रकाशिका, 29 नव० (वही, 6 दिस० ]8५4), प्रतिकार, ।2 दिस० (वही, 
20 दिस० 884) , आई० एन० सी० 4893, 89॥, 098 जोर ]899 के अरताव क्रमश %|, 
[], ए|] और [[ (बी) आर० एन० मधालकर, रिप० आई० एन" सी० 896 १० 59, 
रिप० आई० एन० सी० 90 पृ० 87, पी० महता स्पोचेज, प्‌ृ० ७७०7; दत्त, स्पीचेज | पृ० 
58-60, आपेन लेटसे, पृ० 35, 4!. 3-4, 79, फंमिस इन इंडिया, पृ० >], (५, 
स्पीचेज |] पु० 9, ई० एच० ६ १० ९-२, 503-304 


!)0 आई० एन० सी० 889, ।४90, 902 [७०१ और 9५0 के प्रस्ताव कण ४५, ४, ![[. 


और ][! (बी) दत्त, स्पीचज [ १० ।९। 2, ई० एच० प० '५। गोखले, स्द्रीच॑ज, १० 24, 
आर० (न० मधोलक 7, रिप० आई८ एन० मी० ।०0॥ प्‌ृ० ४7 


0-ए. दत्त, स्पीवेज ][, पु० ]73 तथा देखिए, गोखल, स्पीचेज, १० 25 


4 


आई० एन० सी० 896, |90], 4902, 903 ओर 904 के प्रस्ताव क्ररश %€[]], ]]], ]], 
॥॥ और ॥]] 


2. रानाडे, जें० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खंड [[, स० ।) १० 7 $, इतु प्रकाश, 0 मार्च 


(» «०? प्न० पी० बब०, !5 मार्च 879), शिवाजो, 8 अगस्त (वही, 6 अगस्त 4/9) , 
इदु प्रकाण, 7 मार्च (वहो, 2 मार्च 88), पूना सावंजनिक सभा का स्मरणपत्र, ज० पी० 
एस० एस ०, जुलाई 88) (खड़ [४, स० ), १० 8; ए० बो० पी०, 5 अबनुबर 882, 
28 नब० 889, 27 माच ।900, बो० एन० सेन, रिप० आई० एन ० सो० 889 पृ० 48, 
जें० एन० बोस, रिप० आई० एन० सोी० 890 प० 5, ए७ नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 33- 
4, मालवीय, रिप० आई० एन ० सी० 900 पृ० 9००, दत्त . इस्लेंड ऐंड इंडिया, १० ।3, 34; 
स्पोचेज ।, पूृ० 5-8, 80-!, सी० पो० ए०, पृ० 48।; ओपेन लेट्से, पृ० 59 60, 64-5, 
स्पीचेज ][, प० 45, 40, 69, ई० एच० [, १० 94-6, ई० एच० | पृ० > 46], 509 
और जे ० एन० गुप्ता की लाइफ ऐंड वक आफ आर» सी० दत्त (लदन |9]) पुस्तक पृ०३333-० 
4 पर उद्धृत एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 698, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, 
पृ० 739. 
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दल फ्रासिस मिनिट्स, पृ० ५ तथा देखिए, स्पोचेज |, पृ० ।8, ओपेन लेटर्स, पृ० 64 ई० 
एच ॥[, प्‌ृ० ७4-5 

दत्त, मी० पी० ए०, पु० 484 ऑफ जेटस, पृ० 22, 6!-4, फंमिस इन इडिया १० ]5%, 
॥00 07, ई० एच० ]], 46। इस सबंध में दत्त के व्विचन में रपष्ट मलतो यह है कि वह यह 
देखने में चक गए कि बंगाल में वास्तविक किसाना और जमीदारों के मध्य बिचोलिए थे जमीदार 
क॑ पाम तो काबिज किसान को ओर से !।5 भाग से अधिक नहीं पहुचता था जबकि वास्तव में 
विमान बेचारे को शायद अपनी कुल उपज के प्रतिशत का बहुत बडा भाग देना पड़ता था और 
मचम्‌च ही यह सब कुछ रंयतबाडों मे भो हो रहा था 

राय इडियन फेमिस, प्‌० ५5-6 और देखिए, एस० एन० बैनजीं, स्पीचेज !], 2-3, इडियन 
स्पेक्टेटर, 25 सितबर (आर० एन० पो० बब० | अवतूबर 88]), ग्रामवत्त प्रकाशिका, 
]6 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, | मार्च 884), मराठा, 7 फरवरी ।884, बगाली, 
28 जून 4890 और आग देखिए, बंगाल रेट बिल की घारा ज॑सा पहले निर्देश किया जा चुका 
है, हा नवयवक के रूप में दत्त ने स्वय ।874 मे असहाय किसानों का दमन करने और उन्हे 
दगिद्र बनान को जमीदारों का अनुमति दन वाले 793 क॑ स्थाई बदोबस्त की निंदा की थी. 
देखिए, 'पीजटरों आफ बगाल', प० १८, 46 और जाग 88% में जी० थी० जोशी ने बगाल मे 
ऊच किराए ल्गगू हात या निदा लगातार की थी पृवांद्धृत, पृ० 884 

दस इग्लड (४ हडिथा १० 90-], ]6, स्पीचेज |, पृ० [९6 80, इंडियन पालिटिक्स, 
प० १$ मोठ वी ए०, प०७ 4४॥ ओनन लेस्स पृ० 89 59, 6 65 78 फ्रासिस मिनिट्स 
पृ० ६ || [| रचज [], प० 45 ' 0, ६० एच० ]], १० 2(१4 437, 460-] 

लैंड रेव यू पाजिसी आफ गव॒।मंट आफ ईरिया 902, कडिका-9 

दत्त स्पीचेज ||, पृ० | "0 

देसे पीजटरा आफ बगा 4, प्‌ृ५ 8३ दस कायवाही के नेतिक उद्देश्य वी चर्चा दल ने निम्न- 
जिखित रूप मे प्रस्तुत वी है. और फिर प्रद ज्मीदार हे शीन * बहों, जो किराया बढ़ाने 
क॑ लिए विलपन | परशान करता है * पहो, जो रवय महला के शहर में अपने आरामदेह घर 
मे चुपनाप बड़ा रखता है और उस मजदूर प्रात से साय तक खनतो में भ्रम करते है और रात 
भर जागत॑ रहते है. वे जेठ को तपती द्रतह़री में, सावन वे बरसते पानी और पौष की सस्त 
कपाने बा ती सर्दा में खुछ ग्राएमान 4॑ तोच काम करते है वे जमीन जोनते है और फसल काटते 
हैं पौव लगाते हैं सौर फल बीनते है उन्‍हें इसा वा" परशान किया जाता है कि वे अपने अथक 
भ्रम वे फल वे भाग प्र निरतर बद्ता मांग को पूरा करते से इनकार करते हैं जमीदारो के 
पाते किलानों को तंग करन की शक्ति कटा स आता है ? क्‍या एक निकम्मे आदमी को किसी 
महनती गरीब को परेशान करने का नैतिक अभिकार प्राप्त है ? इस कार्य का समथन करने 
वानी आचारसहिता सचमुच ही विचित्र होगी (पु० ४7) 

उनते दृष्टिकोण का तक॑ अधिकक्‍ाशतया असदिख था हा, यह कभी वभी स्पष्ट रूप से प्रकट 
क्या जाता था प्रमाण रूप में देखिए, सी० जें० ओ० इडोनिल की समोक्षा दि रूइत बाफ 
इडियन प्राविस जे» पी० एस० एस०, जनवरी 88] ,ण्ड |[], स० 3) १० 38, इदु प्रकाश, 
7 मार्च (आर० एन० पी० बब०, )2 मार्च 88), हिंदू ॥4 अप्रैल 884, जोशो, पूर्वोद्धत, 
885, दत्त इग्लेंड ऐड इडिया, पु० 30, ए० बी० पी०, 28 जुलाई 904 

दत्त ई० एच० |, पृ० 28, 232-3 90, 362, 365 दत्त ने कपनो के एक डायरेक्टर हेनरी 


422. 
23. 


24. 


25. 
26. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


सेंट यान टवकर की पुस्तक से निम्नलिखित अवतरण को उद्धत किया : इसे न ही छुपाया जा 
सकता है और न हो नकारा जा सकता है कि इस रंयतवाड़ो पद्धति का उद्देश्य किराए के रुप 
में मिलने वाले सरकारो राजस्व को अधिकाधिक प्राप्ति है. 

बही, पृ० 362. 

रानाडे एसेज, पु० 29-30, 327, सी० जें० ओ० डोनिल को समीक्षा “रूइन आफ इंडियन 
प्राविस' जें० पी० एस० एस०, जनवरी 88। (खढ [[[, स० 3); एस० एस० अय्यर, रिप० 
आई० एन० सी० 886, पृ० 62, एच० ए० रहोम, रिंप० आई० एन० सी० 890, पु० 55, 
जी० सो० थिंह, रिप० आई० एन० सी० 893 पृ० 5-6, कैरल पत्रिका 26 जनवरी (आर० 
एन० पी० एम०, 3। जनवरी 895) , मालवीय, स्पीचेज, पु० 266-8, दस इहण्लेड ऐड इडिया, 
पु० 3, स्पीचेज | १० 5 सी० पी० ए०, १० 482, ओपेन लेट, १० 59, 74-60, 78, और 
देखिए पीछे 40-] पाद टिप्पणी. उदाहरणार्थ, आर० सी० दत्त न॑ विभिन्‍न प्रानो के किराया- 
कानूनों को पूरा समर्थन दिया और किसानों की सुरक्षा के लिए इससे भी कोई बड़ा साधन 
अपनाने को वकालत की. देखिए फरवरी 899 को अवधि में परायनियर को लिखें पत्न, तथा 
4 सित० 900 को ऐंटनी भैकडानल को लिखा पत्र, जें> एन० ग॒प्ता * पूर्वोद्धत, पृ० 349 पर 
स्पीचेज [[, प० 78, और ई० एच० ][, पृ० 268-7।, 458-60 467. 

एम० एन० बनर्जी, स्पीवेज [[, पृ० 0-], हिंदू, 4 अप्रैल 884, ए० बी० पी०, 22 नवबर 
]883, 3 फरवरी ॥90।, दत्त, ई० एच० [, पूृ० 96, 33 और जे० एन० गुप्ता पूववद्धित, 
प्‌ृ० 334 पर; और देखिए, ए० बी० पी०, 25 जन० ]902 यहा यह उल्लेखनोय है कि राष्ट्र- 
बादियों ने सरकारी तक॑ को बढी हो सफाई से मोड़ दिया कि जमादारी पद्धति के भ्रतगंत जहा 
किराए का लाभ खून चूसने वाले जमीदारवर्ग को मिलता है, वहा र॑यतबाडी में यह खून चूसने 
वाली संस्था सरकार है. 

रानाडे, एसेज, प्‌० 287, 290: दत्त, ई० एच० |, प्‌ृ०। 3]-0 ई७० एच ], पृ० 43. 

रानाडे, जे० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खड ]|, स० |) १० 2, !7-8, एसेज, १० 239- 
42; परूना साबंजनिक सभा का स्मरणपत्त, जे० पी० एस० एस०, जुलाई [88। (खढ [७, स०]) 
प्‌ृ० 9; ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 28 अक्तूबर 880: ए० बी० पी०, 22 नवबर ।$83 , मराठा, 
27 जुलाई 890, इंदु प्रकाश, 28 जुलाई 890: बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० !890, 
पृ० 50; ए० बी० पी०, 20 फरवरी 899, दत्त, ई० एच० |, १० ।32, दत्त, ई० एच० !|, 
पृ० 52, 58, 86, 88-9, 264, 267 दत्त ने अपने ग्रथ 'इकोनामिक हिस्टरी आफ दहृड्डिया' के 
द्वितीय खंड प्रे टिप्पणी की कि ग्राम समुदायों और बिचोलिया जमीदारों के अभाव में पंजाब मे 
ब्यापारों सरफ और रकम उधार देने वाले आदि के रूप में एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया है 
जो किसी भी देश के कुलीनतत का निकृष्टतम रूप है (६० एच० [[, प० 89-90). 


अध्याय 0 
कृषि का विकास : दो 


जमीदारां को इस स्थिति मे रखना चाहिए कि वे फाइतका रो का दमन न कर सकें। 
साथ ही काञ्तकारो को भी भ््‌स्वामियों को अपमानित और तिरस्क्ृत करने के लिए 
प्रोत्माहित नहीं करना चाहिए सामाजिक शिष्टालार का निर्वाह इस रूप मे हो कि 
भूमिपति काइतकार से प्रेम करें और काइलकार भूमिपतियों का आदर करें। 

अमृत बाजार पत्रिका, 8 जनवरी, 885 


समाज के एक वर्ग को कठोर श्रम और दासता के बधन में जकड़ने वाली तथा 
दूसरे वर्ग को शारीरिक श्रम से सर्वेथा छुट, सुव-चैन और पूर्ण भ्रवकाश की सुविधा 
जुटाने वाली प्रवृत्तियों के प्रमुख कारण कुछ भी क्‍यों न रहे हो*'''परंतु अब यह्‌ 
नितात स्पष्ट है कि आधुनिक सम्यता की प्रवृत्तिया तथा समता की पनपती भावना 
इन दोनो वर्गों मे असमान और अन्यायपूर्ण संबंधो को दीघंकाल तक बने नही रहने 
देंगी। देर सवेर समाज की पुनव्यंवस्था होना निश्चित है, और अच्छा यही है कि 
हम बिना किसी प्रहार की शिकायत किए और बुडबुड़ाए उस समय के स्वागत के 
लिए तेयार रहे ।' 

मराठा, 2 अक्तूबर, 893 


यदि अगरेजों के दमन को चिगारी की संज्ञा दी जाए तो राजाओं और जमींदारों के 
दमन को शो ले की संज्ञा देनी पड़ेगी । 
बंगनिवासी, 30 अक्तूबर, 89] 


किसान और जमींदार 


भूमि जोतने वाले की उपज पर केवल कर कमं चारी का ही अधिकार नही था। बंगाल, 
बिहार, उडीसा, उत्त री मद्रास, मध्य भारत के प्रातों मे, उत्त री पदिचमी प्रात तथा अवध 
और बंबई तथा पंजाब के छोटे से भागों के जमींदारी क्षेत्रों मे मूमि जोतने वाला काइत- 
कार था जो जमीदार को किराया चुकाता था, उसमे से ही जमीदार सरकार को लगान 
का भुगतान करता था। इसके साथ ही साथ इन सभी इलाकों में किराया लेने वाले 
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जमीदार ओर किराया चुकाने वाले तथा असल मे ही जमीन जोतने वाले किसानो के 
बीच बिचौलियों की संख्या निरतर कई गुना बढती जा रही थी | इधर रैयतबाड़ी इलाकों 
में भी धीरे धीरे खुदकाइत की प्रणाली विच्छिन्न तथा विलुप्त होती जा रही थी। मालिक 
किसान धीरे धीरे अपनी धरती ऋणदाता, व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग के हाथो बेचते 
जा रहे थे। व्यापारी लोग भूमि के मालिक तो बन जाते थे पर धरती जोतते नहीं थे । 
वे उन पुराने किसान मालिकों को धरती पर बने तो रहने दते थे परतु अब उनकी स्थिति 
दरिद्र व असहाथ किराएदार किसान की हो जाती थी। दणश के देहातो में निरतर बटते 
हुए कियायो तथा धरती का खाजी कराने की घटनाओं ने विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर 
दी भी और किसी न 'कसी रूपए में किसानो और जमीदारो के पा रस्परित सबधा के प्रध्न 
को देश की एक महत्वपूर्ण आथिक तथा राजनीतिक रामस्या बसा दिया था। जत सरकार 
किराए के क्मरताड भार ही देव किसानों को कुछ राहत देने के लिए तया विभिन्‍न प्राता 
मे काइतकारी और विराए सवधी कानूनो की श्यूखला बनाने के लिए विवश हो गर्ड । 
पहा यह उल्नेखनीय है हि सग्फकार न रैयतबाडी इलाकों में मनमर्जी पर रख काइवकारा 
की समस्या की पूर्ण रूप स ही उपेक्षा कर दी । 

बह कापी आू्लवय तनक बात है कि दस प्रश्न पर राष्ट्रवादी नेताओं की वीति न ये वज 
अनिब्चित थी प्रन्युत इस पर उन्होंने विशेष ध्यान भी नही दिवा। दत नताओ न न ता 
किसान और जमीदा” के थीघ ऊे प्र०्न को प्रमुख आथिक समस्या माना और न ही किसानो 
के लद्ष्यों को सामान्य र्जनीतिक आदोलन से जोडा। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जिसानो 
की समस्याओं की उपेक्षा के परिमाण को इस तथ्य से नापा जा सकता है समीक्षाधीन 
अवधि मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस से उनते सबंध में वास्तव मे ही कुछ भी नही उहा' 
परतु उस समप देश के सामने आन वाली आशिक यथार्थताओ ये उत्त रोन्षर झमने वाल 
राजनीति में राक्तिय और सजीव भाग लेने वाले नेताओं से तो देन रामस्याओं थे आख 
मूदने की अपेक्षा नही की जा सकती थी। इन नेताओं ने इन रामस्याओं वो दो रूपा से 
लिया : सामान्य और विशिष्ट। सामान्य रूप के अतर्गत इन नताओ ने किसानो छा 
अस्पष्ट रूप से ही पक्ष लते हुए छिटपुट टिप्पणिया की तथा सामान्य उपचार सुभाए। 
और विशिष्ट रूप के अतगगंत उन्होंने सरवार द्वारा पारित विभिन्‍न काइतयारी और 
किराया सबधी अधिनियमों पर अपने मत प्रकट किए। यहा उन्हें रोग विशेष के लिए 
निश्चित उपचार सुभाना था अथवा अपना स्पष्ट मत प्रकट करना था। अत उन्हें चले 
तौर पर ही किसानो अथवा जमीदार। के समर्थक के रूप मे आना पडा । 

सामान्य रूप के अतगंत राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने जमीदारी-दलाको मे क्रिसानों 
के प्रति मानवीय चिता प्रकट की तथा जमीदारो द्वारा किसाना के सामान्य दमन कमर- 
तोड किरायो की वसूली और किसान की बेदखली के प्रति विरोध प्रकट किया |: यह 
विरोध कभी कभी तीखी भाषा मे भी होता था। उदाहरणार्थ, शक्तिशाली जमीदारो 
द्वारा किसानों के दमन की आलोचना करने हुए बंगाली ने अपने 9 दिसबर [882 के अंक 
में लिखा : 'किसी भी प्रकार का अत्याचार निदनीय है । अत्याचा री भने ही गोरा हो अथवा 
काला आदमी, दमन करने वाला भले ही भारत में जन्मा और पला हो अथवा दूर 
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पश्चिम से आया हो, सर्वथा और समान रूप से घृणा का पात्र है ।** दस हजार व्यक्तियों 
के खत पसीने की कमाई पर एक व्यक्ति को जीवन की सभी सुख-सुविधाएं तथा विला- 
सिताए जुटाने वाली लगाने सग्रह़ पद्धति को अमान्य ठहेराते हुए 'सोम प्रकाण' ने 
24 जुलाई, ]852 के अझक में व्यंग्यप्‌ वेक पूछा * “एक के श्रम का दूसरे द्वारा लाभ उठाया 
जाना और गुलछर उठाना कहा का न्याय है ?' उसने स्पष्ट णलब्दों मे घोषित किया कि 
समय की गति के साथ जमीदार उत्त रो त र जितना अधिक शकतिणाली हा है, किसान 
उत्तरोत्तर उतना ही अधिक दीन-हीन हआ है। |]4 जन, ।४६४। के अक मे 'बगवासी' 
ने गाव के जमीदार को सभी प्रकार के काननो का उत्लघन करते वाजा तथा बंगाल का 
सबसे बड़ा उत्पाती बताया ।* 'बंगनिवासों ने 40 अक्लबर, ।89] में जमीदारों, उनके 
गुमाइतो तथा अन्य सवधित व्यक्ों द्वारा किसानो के अमानवीय और अकथनीय दमन 
की निदा + रते हुए एक लबा और क्रोधपूर्ण संपादकीय प्रकाशित किया । उसने इस संबंध 
में शिक्षित लोगो वी जबर्म प्यता तथा उपेक्षा वति को आलोचना करते 77 विखा 
यदि 2मारे अपने ही दशवागी (जमीदार और उनके दला व) साधारण सा अधि- 
7 पा३२ इतना भारी अत्याचार और दमन कर सं ल 2 ता असीम शर्तिषा से 
संपन्न विदणी जिलानीदश के अन्याय के विरद्र चीखा-लिल्लाहट बरना ४#हा तक 
उचित है ” यांद अगरेजों द्वार किए गा दमन का चिगारी कहा जाए तो इन 
जमीदारों और राजाओं द्वारा करिए जा रहे दमन को धयकते हए ोले की सज्ञा दी 
जाती चाहिए ।" 
उत्तरी पब्लिमी प्रात और जवब में उत्तरी भारत के काग्रेस के मुस्लिम समर्थकों से 
अग्रणी सज्जाद हमत द्वारा सपादित प्रमुख हास्य-व्यस्य प्रधान पत्र अवब प्र के ।8 
जनवरी 594 के अक में एक काट ने प्रकाशित हुआ । इसमें अधनगे बदन ओर नगे पैरो 
दो किसान एक जमीदार को पालकी में उठाए हुए चित्रित किए गए थे। बडी तोदवाले 
जमीदार ने चमकी ते गहने और 'स्टार आफ इंडिया का तमगा पटन रखा था। कार्टून 
का शीर्ष ? 'ग. अकाल का कारण । उन दोनो में एक किसान दूसरे साथी से कर रहा था : 
"भाई इसका बाझ तो हमारा दम तोड देगा, क्यों न इस पाजी को फेक दिया जाए ?”? 
मालाबार से निकलने वाली, के ० पी० करुणाकर मेनन द्वारा सपादित, केरल पत्रिका ने 
अपने 2] मार्च 5906 के अक में बार बार होने वाले मोपला बलवो के लिए, जमीदारो 
द्वारा किए गए असहनीय दमन से उत्पन्न गरीबी को उत्त रदायी बताया और अत्याचारी 
जमीदारों को सभी वर्गों और समुदायों के किसानों का समान रूप से क्रूरतापूर्वक दमन 
करने वाला घोषित किया ।* 4 जुलाई 896 के अक मे 'केरल पत्रिका ने सरकार को 
चेतावनी दी कि यदि उसने जमीदारों का दमन न रोका तो न केवल मोपलों के बलवे 
नही रुक पाएंगे प्रत्युत नायर लोग भी विद्रोह पर उतर आएंगे ।९ 
कुछ एक भारतीय जननेताओं ने 870 के आसपात जमींदारी प्रथा की निदा की। 
जमीदारों पर सशक्त प्रहार बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने बंगदर्शन के अंतगत 'समय' लेख 
में किया!" युवक नेता आर० सी० दत्त ने चटर्जी महोदय का अनुसरण किया।४ 
]7 फरवरी ।884 को 'मराठा' ने अपने एक लबे लेख मे जमीदारी पद्धति पर तीखा प्रहार 
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किया। जैसा कि हम आगे विवेचन करेंगे, बंगाल किरागा बिल पर मतभेद के समय 
अनेक भारतीय सस्थाओं और राष्ट्रवादी नेताओं ने कियान समर्थक दृष्टिकोण अपनाया । 
ब्यद में पृथ्वीशचंद्र राय ने अपने दो लेखों, 895 में प्रकाशित पावर्टी प्राल्लग्स इन 
इंडिया' और ]90। में प्रकाशित 'दि काजेज आफ डियन फंमिस में जमीदारी प्रणाली 
और जमीदारों के दमन को ही लोगो की दरिद्रता वे लिए उतलरदायी माना '/' जी>वी 
जोशी ने जमीदारी की विस्तृत आलोचना की । उन्होंने 890 में प्रकाशित अपन निब्रध 
“इकोनामिक सिच्युएशन इन इडिया' में जमीशारी और रंयतवाी दोनो क्षेत्रों की 
बुराइयो की तफसील से आलोचना की । उन्होने लिखा फ़ि सारे देश में काशाका र द्वारा 
आगे धरती को किराए पर देने की घटनाए बह रही है। विचौलियो और मनमग्जी से 
रखे काइतकारो की रूख्या कई गुना बढ गई है । एक और जनमंख्या वी वृद्धि और दूसरी 
ओर गैरकृषि उद्योग मे बराबर हक्लवास होने से किसानों भ धरती के पान के लिए होड 
और प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस स्थिति का दुश्पयोग करते हुए 
जमीदारो ने शिसानों को गगतचूबवी किशाया देने के लिए ताध्य कर दिया 2ै। इन ऊच 
किरायो और काइतकारी की असुरक्षा क! दुष्परिणाम यह निकला है कि असली हल 
जोतने वाले किसान का धरती को सुधारने का निः्चयात्मक उत्साह ही नष्ट हो गया 
है ।!* जोशी जी के निबंध का संक्षेप दस प्रकार है 
किसान की स्थिति यह है कि वह कितनी भी समझदारी से काम वर ले, कृषि उद्योग 
अथवा उपज से उसे वुछ मिलता मिलाता नही है और यदि वह अपन काम की 
उपेक्षा करता है तो उसका कुछ बिगइता नहीं। उसे क्रिसी प्रकार वी कीई आशा 
नही है| झ्पने कब्जे की कुछ एकड धरती को बचाने के लिए वह भूख मरने की 
बजाय मुहमागा ऊचा किराया चुकाता है। अपनी सहायता आप करने का उद्देह्य 
ही इस स्थिति का अग नही और न ही इस स्थिति में स्वतः कठोर श्रम की प्रेरणा 
की अपेक्षा की जा सकती हैं ।7 
894 में प्रकाशित अपने निबंध “नोट्स आन ऐग्रीकलचर इन बाबे' में जोगी न जमीदारी 
और स्वैच्छिक काइतकारी के विकास पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने दृख- 
पूर्वक कहा कि आंशिक रूप से उपकाइतकारी के व्यापक व्यवहार के कारण और आशिक 
रूप से ऋण ग्रस्तता से मुक्ति न मिलने के फलस्वरूप बंबई प्रात में समुचित काइतकारी 
अधिकार अथवा काइतकारी कानून नाम की कोई वस्तु ही नही रह गई है। इस प्रकार 
काइतका री अधिकारों तया अश्ीनस्त काइतकारों की बेदखली अथवा किराया वृद्धि के 
विदृद्ध संरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है ।!5 
बहुत सारे भारतीय नेताओं ने काइतकारों को संरक्षण देने के निशचयात्मक उपाय 
भी सुझाए। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय था किरायों मे अनुचित वृद्धि के, भारी 
लगानों के, बेदलली के तथा काश्तकारों के अधिकारों के हनन के बिरुद्ध काशतकारों को 
कानूनी संरक्षण प्रदान करना तथा कब्जे के अन्यान्य अधिकारो को विस्तृत तथा सुदृढ़ 
रूप देना ।!९ यह एक रोचक तथ्य है कि सरकार द्वारा अपनाए गए काइतकारी कानून 
का जी ० वी० जोशी, आर० मी० दत्त तथा जस्टिस रानार्ड तीनों मुख्य अथंशास्त्रियों ने 
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समर्थन' किया तथा काइतकारी अधिकारों को और अधिक सुंदुढ बनाने के पक्ष में प्रबल 
तर्क दिए *” जोशी ने अधिकारियों से बबई के नितात असुरक्षित उपकाइतकारोवाले 
स्यतवाडी इलाके में भी कानूनी स्त रक्षण के विस्तार का अनुरोध किया ।?* 

यह स्वाभाविक टी था कि समीक्षाधीन अवधि के क्ैरान जमीदा री प्रणाली के 

उन्मूलन की व्यापक माग तो नहीं की गर्ट परतु ग्रह कम महत्वपूर्ण नहीं कि यह माग क्‍यों 
उठाई गई । दस प्रकार 2 अक्तूबर 88] के अक में डडियन स्पेक्टेटर ने सरकार से सारी 
जमीदारी सरीदन और फिर सीधे किसानो से समझौता करने के अनुरोध किया ।* 24 
जुजाई ]६५2 ते अ+ में 'सोम प्रकाश! ने सरकार को रूस सरकार के आदर्ण उदाहरण 
का ग्रतुत रण + रन का उपरश दिया ग्रोर कहा कि सरकार जमीदारी प्रथा समाप्त कर 
दे । जमीद। रा का वीस वर्षो में छान वाले लाभ के बराबर का बन उसकी जमीन के सृल्य 
फ रूप मे देकर उन स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए। यह धन आधा सरकार जुटाए 
और आय वी व्यवस्था किसान करें। 0" कभी कभी मारतीय नेता माग के प्रति टालमटोल 
काम लेते थे वार जमीदारी प्रणाली को एक सिद्ध तथ्य मानकर जमीदार और पटटेदार 
फ माय नया नमभोत वी वशावत करत थे ।!! 

।2 न, ]६50 अत में बगा। ने वशाल के स्थाई बदोबस्त की एक और मजेदार 
आलाचलना १*व० 4। बवगाती पे । दट सर्वर में झ्हा कि बंगाल में औद्योगिक और 
वपावसासित गताव विधा का लितात अभाव ह। जर्मीदारी ही वहा पूजी के निश्चित 
ताभवद लिवश या वसा व अवशिट शाबत /#। यही कारण है कि पजी निवेश की 
प्रवति उद्याग . झा जमीदारों जो आरहा सरटोटे। दा वर्ष पश्चात 28 जनवरी 
।४४2 के थक में बगाला । अपना आासाजना दाश्यते हुए अपना मत प्रकट किया कि 
जमीदारी पद्ाति का प्रवतल बगाज शोर जबरई के आद्योगिक और व्यापारिक स्तर का 
उालिखती 4 अतर गपष्ट करता है । 

इसता विपरीत सामान्य आयार पर जमीदारों अथवा अन्य बड़े बड़े भूखडो के 
स्वामिया 4 हिला के भारताय नताओ द्वारा समर्थन के उदाहरण बहुत ही कम थे । 
बगाल में 'बगाली ने पटटदारा के समर्यन की अपनी पहली नीति से हटते हुए ।9 मार्च 
887 के अक में सरतार स्‌ पूर्वी अगाल में किसान सगठनो को तोडो के उपाय करने का 
ओर विसानो का उनित किरापो के भुगतान की अनिवार्यता से परिचित कराने का अनु- 
गोध किया । 20 फरवरी 899 के अक में अमृत बाजार पत्रिका ने भी दावा किया कि 
अगरेजी राज्य ती अवा तो, कृषि सबधित लोगो के विप्लवों तथा अनेक अन्यान्य बुराहयों 
से सुरक्षा जमीदारों के अधिकारा ओर सुविधा को बनाए रखने पर ही निर्मेर हैन कि 
उनके विनाश मे । एक वर्ष पदचात इसी पत्रिका ने अपने ।2 जनवरी 900 के अंक में 
सरकार से अनुरोध किया कि वह या तो जमीदारो के प्रति अपनी कठोरता की नीति में 
मुदुता लाए या उन्हे किस नो से किराया वसूल करने शी सुविधाएं इन । 'केसरी' ने 
8 अक्नूबर 88। के अक में शिकायत की कि देश के दूसरे भाग मे, बंबई के सतारा 
तथा अन्य दूसरे जिलों में किसानों से जमीन के निर्धारण लगानों की वसूली करने में 
इमामदारो को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने उनकी आवश्यक तथा अपेक्षित 
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सहायता नहीं की । ४ 27 जुलाई 890 के अक में 'मराटझा' ने बिलाप करते हए लिखा 
कि देश में जमीदारों और भूस्वामियों की दुदेशा वे उद्दाहरण बढ़ते जा रहे 2ै। उसने 
सरकार की क्रमश जमीदारो के अधिकारों के उन्मूलन की प्रवृत्ति की शिकायत वी | 
उसने जमीदारो को और कुछ नही तो अपने वो जीवित रखने के विए परम्पर सबश्ित 
होने का परामर्श दिया । उसने दक्षिण के जमीदारों को तो विशेष रूप से टी अपना एवं 
संघ बनाने की सलाह दी। 9 दिसंबर 900 के अक में इस पत्र ने सरकार से लगान 
वसूली मे इनामदारो की सहायता व रने का अनुरोध किया । यहा इस बात यो -हराना 
अनुचित न होगा कि जमीदारो की सस्था और उनके अधिवारों की रक्षा ती ्ति के 
पीछे यह भावना काम कर रही थी कि दलित भारतीय जनता का साज नतत्व वही 
जमीदार वर्ग ही कर सकता था ।?* 

जैसा हम पहले ही निर्देश कर चुके है कि जमीदार और किसान के सवा पर राष्ट- 
वादियो के सामान्य विचार अत्यन म॒दु है । वस्तुन राष्ट्रवादी नेताओं न विसान समथक 
अथवा जमीदार समर्थक प्रवृत्ति दिखाने के बजाय कृपि क्षेत्र से सबद्ित एस पक्ष की आर 
विशेष रुचि नही दिखाई । सरकार द्वारा ।880-905 ती अवधि मे रवीकत काइव+री 
कानून के प्रति उनके दृष्टिकोण के अध्ययन से भी टस तथ्य की पुणि? हो जाती ह। &५९६ 
के बगाल काइतकारी कानून को छोडकर हन नेताओं ने विसी भी अन्य काब्ववारी 
कानून में कोई गहरी या पर्याप्त रुचि नही दिखाई । 


885 का बंगाल टेनेंसी ऐक्ट 


793 के स्थाई बदोबस्त ने किसानो को जमीदारों की दया पर ही छाट दिया था । 
60 वर्षों से भी ऊपर समय बीत जाने के बाद सरकार का बगाल के किसानों सी दर्दणा 
की ओर ध्यान गया | 859 के लगाभ के अधिनियम (अधिनियम सख्या 0) के अन- 
सार [2 वर्षों से ऊपर एक ही भूभाग के पट्टेदार किसानो को मौरूसी हत्र मत गया । 
इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि दसके अतर्गत निर्धारित 
विशिष्ट और उचित आधारों को छोडकर अन्य किसी भी रूप में लगान नहीं बटाया 
जा सकता था | यह अधिनियम तथा 869 का सशोधित अधिनियम जमीदारों और 
किसानो के मध्य पनपते तनाव को दूर न कर सके । जमीदारो ने किसानों को निकालने 
लगान में बराबर परिवर्तन करते रहने, बलपूर्तक उन्हें तग करने, अवैध रूप से उनकी 
कुर्की करने और उन्हे बेदखल करने आदि गंदे तरीके जारी रखे। उन्होने किसी न किसी 
तरीके से किसानो को मौरूसी हक पाने से वचित करने मे तथा लगान बढाने मे सफलता 
पाने के मार्ग निकाल ही लिए । एक ओर जमीदार पूबंवत धूर्तता करते रहे ऑर दूसरी 
ओर यह शिकायत करते रहे कि 859 और 869 के कानूनो के अतगंत उनके लिए 
चालू लगान की वसूली अत्यत कठिन हो गई है यहा तक कि सर्वथा उपयुक्त कारणों से 
भी लगान में वृद्धि तो लगभग असभव हो ही गई है ।९ फलत: 872-76 मे बगाल मे 
कृषकों और जमीदारो के बीच अनेक संघर्ष हुए और जमीदार विरोधी पविप्लव हुए । ऐसा 
लगने लगा कि स्थिति किसी समय भी नियत्रण से बाहर हो सकती है ।*” बिहार मे 
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तो किसानो की स्थिति बंगाल के किसानो से भी अधिक खराब थी और किसानो के 
जमीदारा के साथ सबथ अत्यन द्वें पपूर्ण थे ।” 876 के परवर्ती वर्षो म बगाल सरकार 
और भारत सरकार न स्थार्ई बद्गोबस्त के लटखडाते ढाज का स्थिरता देने की दृष्टि से 
तथा रवय ब्रिटिश आसन के लिए गभी र राजनीतिक खतरे का आधार सिद्ध होने वाली 
प्रबल कृषि काति से राज्य सत्ता बचाने के लिए दस प्रश्ल का काननसम्मत रूप देने के 
बराबर प्रयत्त किए । उस रोग का सीधा सादा और साफ इलाज यह था कि जमीदारो 
और कियानों के सतधो को सुदट आधार दिया जाए, परतु इस इलाज की कायें रूप देने 
के सबंध में अधिकारियों के मन में अनैक शकाए, साच-विचार ओर तई-वितके थे। इस 
दिगा में किए जा रहे प्रयत्नो के सर्वमान्य उद्देश्य थे बसे हए किसानो के लिए अधि- 
भाग आऑविका रो का विस्तार नरना, सुरक्षा के अधिताना का विस्तार करना, अधिभोगी 
अं प्रवा दूसरे सभी प्रकार वे किसानो त। निर्धारित स्थिरता न सही, अनुचित रूप से लगान 
अंदान से जमीदारी को रोक कर सुरक्षा :द्नवस्ग्ग देसके साथ ही लगाने वसूली की 
समुचित सूविधाए जुटाइर तमीन की बडी हरई उप उ थढ़ें मल्य के भाग के अनुरूप 
लगान बहाने की प्रविभूत जूटाजर जमीटारों और उनव अव्रीनस्थ पट्रेधारियों को उनके 
टिती की सरक्षा का आपवालन देना और साथ ही साथ कृषि सवधी रूगडो के उठने पर 
उन्हें दतगति और स्याथपृर्ण दंग से निपटाने वे लिए नियमा और व्यवस्थाओ का निर्धा रण 
करना । १ परतु दल सभी सुधारों को तकर चलने वाले जमीदारों को व्यथित क्ए बिना 
काइतवारों को सतुष्ट करने वाले काश्तवा री कानन का बनाना कठिन ही नहीं; अतत 
असभव कार्य सिद्ध 7आ। ।878 में लगान कानून आयाग ने बगाल में इस समस्या की 
जाच-पडताल की। आप्रोग न 880 में सरकारी और गेरसरकारी विस्तृत विचारो पर 
आधत अपना प्रतिवेदन और कान्‌न वा प्रारूप प्रस्तुत किया । ९ अगले वर्ष लगान कानून 
कमी शन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधुत होते हुए भी कितने ही जरूरी विषयों में उससे 
भिन्‍तता लिए हुए बिल का एफ प्रारूप भारत सरकार के पास भेजा गया । / भारत सर- 
कारने इग्लेंद के अधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करने और अपना 
मत स्थिर करने में लगभग दो वर्ष लगा दिए । अत में 883 में उसने डपीरियल लैजि- 
स्‍लेटिव कौसिल मे इस जिपय पर एक बिल पेश किया । इस बिल के साथ जुडे हुए पाच 
महत्वपूर्ण सुझाव थे () उन सभी किसानो को मौरूसी हक देना, जो एक ही गाव में 
अथवा जागीर में 2 सालो से घरती जोत रहे है। भले ही इस प्रवधि में भिन्‍न भिन्‍न 
कालों मे उसके पास धरती के खड़ भिन्‍न भिन्‍न क्यो न रहे हो । इसके साथ ही किसानो के 
मौरूसी हकों के नकारने को प्रमाणित करने का भार भी जमीदार पर ही डाला गया था, 
(2) मौरूसी हक को उत्तराधिकार का विषय बनाना और आसानी से हस्तांतरित किया 
जाने वाला हक बनाना, हालाकि जमीदार हकशुफा कह सकता था । भौरूसी किसानों 
को बेरोकटोक जमीन आगे लगान पर देने का अधिकार प्रदान करना, (3) लगान वृद्धि 
के संबंध में यह व्यवस्था करना कि किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली लगान की राशि 
उसकी कुल उपज का ]/5 भाग से अधिक न हो तथा दस वर्षों की अवधि के अंतराल से 
पूर्व लगात किसी भी रूप में दुगुना न किया जा सके । गैरमौरूसी किसान द्वारा चुकाए 
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जाने वाले लगान की राशि का उसकी कुल उपज के 5/6 भाग से अधिक का न होना। 
(4) गैरमौरूसी किसान के जोत से हटाए जाने पर उसे मुआवजे का हक होना, तथा (5) 
लगान के मुकदमे की सरल और सक्षिप्त सुनवाई के साथ उनके शीघ्र निपटारे की 
व्यवस्था के रूप मे जमीदारो की प्रमुख शिकायत को दर करता । इसके अतिरिक्त अदा- 
लत के माध्यम से फसल की बिक्री और वुर्की की व्यवस्था वी मई | इन सभी महत्वपूर्ण 
धाराओ के लागू होने की निश्चितता के लिए दीवानी अदालतों के तथा वार्येारी अधभि- 
करण के हस्तक्षेप की भी दस बिल में व्यवस्था थी ।!' 

883 के काइतकारी बिल पर जमीदारों ने ठीखे प्ररतार किए। इस ' “रस 
घबराकर सरकार ने जमीदारों को शात और सतुष्ट करन वाल एरिबतनो क॑ सुभाव के 
लिए प्रवर समिति नियुक्त वी। इस समिति में जमीदारों ऊ॑ दो महत्वपूर्ण प्रतक्‍ता 
क्रिस्तोदास पाल (उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर प्यारेमोहन मुससर्जी को रखा गया) 
तथा महाराजा दरमगा सम्मिलित थे ।१' इस समिति ने वित या इस रूप में सशोधन 
किया कि उसका कृषक समर्थक आधार ही नामशेष हो गया। सशाधित बिल ने मार्च 
885 में कानून का रूप ले लिया। ९8$ के काइतकारी कानून में मौरूसी हक वी 
प्राप्ति को सकुचित बना दिया गया | अब दस अधिकार को केवल उसी गाव में धरतो 
जोतने तक सीमित कर दिया गया । पहले के 883 के ब्रिल मं निहित 'उसी जागीर में 
धारा को छोड दिया गया। 883 के ही बिल द्वारा किसान को हस्तातरण कर ने की दी 
गई पूर्ण शक्ति को भी इस बिल ते छीन लिया। मौरूसो और गेरमौरुूसी विसानो पर 
लगान बढाने की सीमाए भी हटा दी गई। गैरमोरूसी किसानो को बेदखसल वरने पर 
क्षतिपूति की व्यत्रृस्था वाली धारा 4ी भी इस बिल से हटा दिया गया , दस प्रत्ार 883 
के बिल वी क्रिसानो को लाभ पहुनचान की सभावनावाली तीनो धाराओ को तो छोड ही 
दिया गया और मौरूसी अधित्ार प्राप्ति स सबधित धारा का हलका बना दिप्रा गया। 
विरोधी दिशा मे बिल का एकमात्र सशोथ्रन इस रूप में था कि मौरूसी हक वाल किसान 
के लगान की वृद्धि को घटा दिया गया था। यह वृद्धि क्चहरी के बाहर आपसी अनुबंध 
द्वारा 6 आने प्रति रुपये क बदव दा आन प्रति स्पया कर दी गई थी । |385 का काइत- 
कारी अधिनियम मौरूसी किसानो के अधीनस्थ मुजारों का कई सरक्षण नही दे सका 
था ।*। अधिनियम के प्रशमकों का दावा था कि यद्यपि इसमे जमीदारों को सुविधाए 
जुटाने की व्यवस्था है तथापि जिस ढग से अधिनियम को अतिम रूप मे निर्धारित किया 
गया है, उसमे किसान के अधिकार को, अधिकृत भूमि पर उसके स्वामित्व को, एकपक्षीय 
स्वत्वापहरण के विरुद्ध उसके हितो की सुरक्षा को वास्तविक रूप मे सुदृढता प्रदान की गई 
है ।** उनकी राय में इस अधिनियम की निर्दोषता का सर्वोत्तम प्रमाण संद्धातिक रूप से 
इससे संबद्ध सभी प्रमुख वर्गों द्वारा शातिपूवंक इसकी स्वीकृति थी ।* दूसरो के विचार मे 
883 में फ्लारेंस नाइटिगेल द्वारा अभिव्यक्त भय, कि जमीदार अपने वर्ग को सुविधाएं 
पहुंचाने वाले बिल पास करा लेंगे और किसानो को मिलने वाली सुविधाएं छीन ली 
जाएंगी, * सत्य सिद्ध हुआ है ।* 

जैसी आशा की जाती थी, जमींदार किसी भी ऐसे काइतकारी कानून के पूर्णत 
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विरोधी थे जिसमे किसानों को मौनसी हक देने की तथा धरती का हस्तातरित करने की 
अक्ति प्रदान करने की व्यवस्था हा और लगाने बढाने के तथा किसानों &। वेदखल करने 
के अधिकारों पर नियत्रण को व्यवस्था हो | उनवा दावा था कि दस प्रकारु का कोर्ट 
कानून बनाना उनके स्वत्वा विकारों पर छापा मारता, उनके यथ, सम्मान और निहित 
अधिकारों या घूमिल करना तथा ]793 कर सलि का उत्लपन करना होगा । उनकी यह 
भी धारणा थी कि अधिका रियो द्वारा पिचारित कानून ना रूप रवय क्‍िसानो के 7 
हानिव्रद सिद्ध ढठोगा क्योकि इसका परिणाम निरक मुस्हमेबाली ते ए उप पट्रेशरी 
होगा । 
दूसरी ओर इंडियन एसोसिएशन, बंगाल के युवा राष्ट्रवादिगों के उदोयमान 
नेता सुरेद्रनाथ बनर्जी न तथा बगाल के वहुसख्यक राष्ट्रवादी समाचारपत्रोन किसानों 
के समर्थन का पक्ष लिया उन्हाने किसानों और जमीदारो के मव्य के सबधों में सरबधर 
के उस्क्षेप करने के अधिवार को न्यायोत्ित टहराया। किसानो के पक्ष में उस प्रकार के 
टस्तक्षप को आवश्यवता को स्वीकार क्या तथा यह मानते हुए भी किये विल किसानों 
की रक्षा वी दृष्टि से अधिक साथ्थक नही है, ।880-883 की अवधि में पेश करिए गए सभी 
फाह्तकारी बिलो के प्रारूपों को सामान्य स्वीकृति दी और इन बिलो + विर्द्ध जमीदारो 
द्वारा किए जा *ह 3$ दसो का विरोध किया ।? बंगाल तने राष्ट्रवादी नताआ का अपेक्षा- 
कृत अधिक युवा और अधिक प्रगतिणीन वर्ग तो सरकारी कानूनो के प्रति कोरे समर्थन 
की प्रतेट करते से जागे बढ गया । उनमे से बह़तों न बडी ही प्रवलता के साथ किसानों 
के उद्देव्य का अनुमोदन किया और बंगाल के शिक्षित लोगो, राजनीतिक सस्पाओं और 
नेताओं से क्सानों के हिलो को वाणी देते तथा जमीदारो द्वारा सचालित दाक्तिणाली 
आदोलन का विराध करने का अनुरोध किया। उद्दाहरणार्थ, ।8 दिसवर ]880 के अक 
में बगाली ने लिखा : 
हमारे अपने सगठन है जा देश के लाचार क्यसिानों के हितो की देखभाल तथा सुरक्षा 
का दम भरते है | हमे तो समभ ही नहीं आता किआज के समात देशभकित के 
व्यापार तथा वरतंव्य पालन का अपेक्षाउत कोई और श्रेष्ठ अवसर अगले पचास वर्षों मे 
कभी आएगा भी कि नही । सचमुच ही समय आ गया हे कि ये नगठन अपनी उप- 
योगिता का प्रमाण दे तथा अपने अस्तित्व का औनित्य सिद्ध कर ।'''बगाल की 
बेबस कृषक जनता देश के लाखो निरीह लोग इतना भी तो नहीं जानते कि उनके 
चारो ओर हो क्‍या रहा है।' यह उनके मित्रो का काम है कि वे उनकी भावनाओं 
को भ्रभिव्यक्ति दे, उनकी अगुआई करे तथा उनकी ओर से काम करें। आडंबर 
और थोथे प्रदर्शन का समय अब बीत गया है। अब तो ऐसे ब्यक्तियो की आवश्यकता 
है जो हृदय से उत्साही हो, किसानो के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हों और उनके 
भाग्य को सवारने को उत्सुक हों। ऐसे व्यक्ति ७१ जिले से दूसरे जिलों में जाएं। 
किसान के समर्थन मे जनसभाएं कर और उसके पक्ष मे प्रद्शनों का आयोजन करें। 
अभावग्नस्त भोपडीवासी निम्नस्तरीय किसान की सेवा करने वाला अपने व्यापक 
रूप में देश की सेवा ही करता है ।५९ 
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वस्तुतः बंगाली ने तो 3 जनवरी 880 के अंक मे किसानों का एक अग होने का दावा 
किया । इंडियन एसोसिएशन ने आगे बढकर किसानो की आवश्यकताओं और शिकायत 
के प्रवक्‍ता के रूप में कार्य करने के पत्रित्र कर्तव्य के निर्वाह की प्रतिज्ञा को ।! इटियन 
एसोसिएशन तथा अन्य कतिपय महानुभावो, द्वारिवानाथ गायुरती, कृष्णपुमार मित्र और 
रंगलाल मुखर्जी आदि ने व्यक्तिगत रूप से किसानो को अपनी मागो के लिए अपने आप 
आदोलन करने के लिए सगठित करने का बीडा उठाया | सगठन के अधिकारी तथा अन्य 
किसानों से सहानुमृति रखने वाले बगाल के ग्रामीण क्षेत्री म गए और उन्‍्टोन |७४0, 
88। और । 885 मे असख्य किसान प्रदर्शनों तथा किसान जनसभाओं का जायोजन 
किया । कुछ सभाओ में तो दस से बीस हजार तक किसान सम्मिलित हुए ओर टन 
सभाओ मे सुरेद्रनाथ बनर्जी, आनदमोहन बोस तथा द्वारिकानाथ गागुली जैसे वक्ता ने 
भाषण दिए ।/: अनेक स्थानों पर लगाने संघो तथा किसान सघो की स्थायना की गढ़ ।!* 
वस्नुत' इडियत एसोसिएशन ने इन सघो का उपयोग देहातो मे अपनी शाखाओं वे जाल 
बिछाने और राजनीतिक गतिविधि का विस्तार करने के जिए ही किया ।/ 

]883 के बंगाल टेनेसी बिल को देश के अन्य भागों के गण्यमान्य नेताओं वा भी 
समर्थन प्राप्त हुआ। विद्येपत बाल गंगाधर तिलक अथवा जी० जी० आगरभव र द्वारा 
बिल के समर्थन में लिखित तथा 883 में मराठा में प्रकाशित संपादकीय लख सचमुच 
विस्तृत रूप से उद्धत करने योग्य है क्‍योंकि इनसे राष्ट्रीय नेताओं के उच्च पदाधिकारियों 
के कृषि संबंधी क्रातिकारी दृष्टिकोण के प्रारंभिक लक्षण देखने को मिलते है। [4 अक्तूवर 
883 के अक के संपादकीय ने गहरी राजनीतिक ह्रद्शिता तथा मानवता के प्रति 
छलकते प्रेम के महान साधन के रूप में बिल की प्रशसा करते हुए घोषित किया कि 
भौतिक सुख सुविधाओं के समान वितरण का यह एक छोटा सा प्रारभ है जी प्रगतिशील 
ससार में एक न एक दिन अवद्य पूरा होगा। सरकार से अपन न्‍्यायसगत काय॑ पर सुदृद 
बने रहने का अनुरोध करते हुए संपादकीय ने सजाह दी कि दस श्रेष्ठ कार्य के विरुद्ध 
निहित स्वरार्थी वर्ग चिल्ताएगे परंतु दरदशितापूर्ण राजनीतिजता इसी ने है कि शक्ति, 
संपत्ति और सरक्षकता के हाथ से जाने वाले लोगों द्वारा अपनाए गए धमकी भर व्यवहार 
की उपेक्षा की जाए, उसके आगे कका न जाए । संपादकीय में यह निर्देश किया गया कि 
यदि जमीदारो के पास सत्टि के प्रारं भ काल से स्वत्वाधिकार होते ता भी समय की गनि 
के साथ उनमे संशोधन करना ही पडता । इसके अतिरिक्त सरकार जमीदारों के निश्ित 
हितों को बनाए रखने के लिए तत्र तक बाध्य है जब तक वे लोकहित के मार्ग में आईे 
नहीं आते । जब समाज कल्याण के लिए खतरा उपस्थित हो तो इन अधिका रो में सशोधन 
एक तकाजा बन जाता है । जब उपयुक्त समय आ जाए, परिस्थितिया अनुकूल हो तब 
परिवर्तन तो समाज में अपना मार्ग आप ही बनाएगा तथा समाज पर अपने को बलपूर्वक 
ही थोपेगा, भले ही समाज के कुछ सदस्य उसे न चाहें | जमींदारों द्वारा उठाई गई आप- 
त्तियों का उत्तर 'मराठा' ने 2। अक्तूबर |883 के अंक के संपादकीय में दिया । जमीदारो 
की इस धारणा का कि काइतकारी कानून के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, 
उत्तर देते हुए संपादकीय ने टिप्पणी की कि प्रत्यक्ष और तात्कालिक क्षति ग्रस्त व्यक्ति कभी 
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पह स्तीकार नी करेगे कि उनके अधिकारों को छीनने का उपयुक्त समय आया हे अथवा 
कभी आएगा । सारे विश्व में खतिहरों के दुर्भाग्य पर रूदन करते हाए संपादकीय में लेखक 
ने लिखा . 
प्रमुख कारण कुछ भी हो, चाहे खेत मं वरीयता हो अथवा व्यायालय में यरीयता हो, 
ट्सन समाज के एक वर्ग पर कमरतोड़ कठोर श्रम और दासता लाद दी है तथा 
इससे बर्ग को पूर्ण आराम तथा णारीरिक श्रम से मुक्ति रा वरदान दे दिया है परतु 
अब यह पूर्ण रुप से नितात स्पष्ट हो गया हे वि आधनिक सभ्यता तथा समता की 
पनपती भायना इन दोनो वर्गों के मध्य अगमान दौर स्ख्थाग्रपूर्ण सबतों को लबे 
समय तक बने नहीं रहने देगी। समाज की पुनव्यंवस्थ। वे दिन जा देर सवेर आना 
निश्वित है । अच्छा हो कि हम बुटबुडाने अथवा शित वा शिकायत करने के बदले 
उस दिन के स्वागत के लिए ही अपने आप को तैयार कर ने । 
लखत ने घोपणा की कि यदि उस पर छोड दिया जाए ता व अधित तक्रातियारी साधन 
प्रगतुत कर सकता है जिसके अनुसार जमीदार जिसानो शार णई व सा दन को विवद्य 
हो जाएगे। 8 नवबर 883 के अक मे मराठा ने पुन. अन्युच्च नतितता का स्व॒र 
अपनाया और छप्षणा की कि बिल सवधी सरगरे मतभेद के वियय में विचारणीय विपय 
यह है कि क्‍या हम सुस्त, आलसी और मुप्तखों रो बा एक एसा यर्ग बनाए रखना चाहते 
है जो दूसरे आदमियों के श्रम के फत यो तो इतर बाएं, दूसरों थे श्रम से अजित धन 
पर गुलछर उडाए परतु दस बात की जरा भी जिता नकर ति थे अमित, जिनके श्रम 
पर बह पलता है, सर्दी से ठिठुर कर तथा खाद्य पदार्थों के भाव में भूसे मरते है । 6 जन- 
बरी ।884 के अक में उसने जमीदारों को चेतावनी देत 7_ए जिखा उमीदारों के पास 
पैसा है और उस पैसे के फलस्वरूप उनके पास प्रभाव ओर शक्ति है, दसके विपरीत दस री 
ओर कि.सान निस्संदेह निर्भ न, दुबल और अवाक 7 परतु किसान स्दंव दस रूप में नहीं 
बना रहेगा यदि जमीदार समय पर नहीं चतते तो जब वभी भी किलु एक बहन जोर का 
भटका उन्हें अवश्य लगेगा और वह भटका जमीदारों की बिलवुल चल कर रख 
देगा |! 'इडियन स्पेक्टेटर' ने भी अपने 25 मार्च 883 के अक में ब्रित पर ैसी प्रकार 
के जमीदार विरोधी और किसान समर्थक विचार प्रकट $0ए।" 25 मार्च तथा | अप्रैल 
883 के अंकों में 'नेटिंव ओपीनियन ने भी बिल पर इसी प्रकार वी धा रणा व्यक्त की ।४7 
बंगाल के बाहर के भी कितने ही पत्रो ने बिल का समर्थन किया ।** यहा यह उल्लेखनीय 
है कि यद्यपि जस्टिस रानाडे ने बंगाल टेनेंसी ऐक्ट का इस पुस्तक के एगू अलग भाग में 
आगे विवेज्नित आधारों पर विरोध किया तथापि उन्होंने किसानों को पूर्ण सहायता के 
लिए उपचार स्वरूप कानून की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ण रूप से अभिस्वीकार ही 
नही किया प्रत्युत 793 के विनियम होने पर भी इस कानून को बनाने के सरवारी पण 
को न्‍्यायोजचित घोषित किया ।** यहा यह भी बताना उचित होगा कि सरका री अधिकारी 
के रूप मे आर० सी० दत्त ने बंगाल मे किसान अधिकारों को लागू करने के एशले ईडन 
के प्रस्तावों का पूर्ण रूप से समर्थन किया ।१९ 
बंगाल और बिहार मे राष्ट्रवादी नेताओ के एक वर्ग ने जमीदारों का पक्ष लिया तथा 


398 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


]88] और 883 के काइतकारी विलों का विरोध किया। कई मामलों में यह विरोध 
खुले तौर पर ही किया गया । “अमृत बाजार पत्रिका और उसके बंगाली प्रतिरूप 
'आनंद बाजार पत्रिका ने सामान्यतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया परंतु उनके विरोध 
के आधार भिन्‍न थे। उन्होने पित॒वादी तक प्रस्तुत किया जो परिणाम में जमीदारों के पक्ष 
में जाता था। उदाहरणार्थ उनका एक तर्क था कि किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप से 
जमीदारो और किसानो के मध्य मैत्री और सोौहाद के संबंधों को धक्का पहुंचेगा | 'अमुत 
बाजार पत्रिका ने अपने 8 जनवरी 885 के अंक में बड़े सकोच और हिचकिचाहट के 
साथ इस तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया : 
जमीदार और किसान से संब्रधित विपय पर हमारा सिद्धात पक्ष यह है कि किसानों 
के जोत सबंधी अधिका रो की स्पष्ट और संतोषप्रद परिभाषागत व्याख्या की जानी 
चाहिए ताकि उन्हे छीना भपटी के प्रयासों के विरुद्ध बचाया जा सके परतु इसके 
साथ ही दोनो को परस्पर सामाजिक सदुभाव और महानुभूति से बांधने वाले तथा 
समय की कसौटी पर खरें सिद्ध हुए बधनों को निमर्मेमतापूर्वक टूटने नहीं देना 
चाहिए। सक्षेप मे जमीदारों को इस स्थिति में रखा जाए कि वे किसानों सता न 
सकें परंतु इसके साथ ही किसानों को भी जमीदारों को नकारने के लिए और 
सामाजिक परपराओं मे उनके महत्व को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित नही 
करना चाहिए । जमीदार अपना हित किसान से स्नेह करने मे और किसान अपना 
हित जमीदार का आदर करने में अनुभव करें ।४४ 
कभी कभी तो उन्होने यह अनुभव किया कि बंगाल के जमीदारों पर प्रहार एक प्रकार से 
देश में एकमात्र अवशिष्ट सपन्‍न और नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्ग पर ही आक्रमण था (5१ 
परतु उनके विरोध का प्रमुख आध्षार उनका यह विश्वास था कि प्रस्तावित उपायो में 
जमीदार और किसान के बीच के बिचौलियो, मध्यवर्ती किसान तथा मानिक, के हितों 
की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी ।+ 
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब जमीदारों ने अलबरट बिल के विरुद्ध विषेला 
आंदोलन चलाने वाले बगाल के अंगरेजों से अपने पक्ष मे समर्थन की मांग की तो अमृत 
बाजार पत्रिका तक ने तथा अन्य जमीदार समर्थक राष्ट्रवादी पत्रों ने जमींदार विरोधी 
पत्रों का साथ दिया और जमीदारो की इस कार्यवाही की निदा करते हुए उसे देश के प्रति 
विश्वासघात, वचन मंग, टुच्चापन तथा निर्लेज्ज व्यवहार बताया ।# 
राष्ट्रवादी समाचारपत्रों और तत्कालीन नेताओं द्वारा अ्रस्तावित काश्तकारी बिल 
के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रस्तुत तकों की भिन्‍नता का आधार उनकी सहानुभूति के पात्र 
जमींदार, बिचौलिया अथवा किसान की भिन्‍नता थी | 
जमीदार समथथंक राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने मौरूसी अधिकारों के विस्तार संबंधी 
व्यवस्था” का मौरूसी हक के हस्तांतरण की व्यवस्था का,*” लगान की वृद्धि पर प्रतिबंध 
लगाने की व्यवस्था का ”! तथा गैरमौरूती किसानों को बेदखल करने पर उन्हें क्षतिपूर्ति 
देने की व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि यदि लगान पर सीमा ही 
लगानी है तो उसकी अपेक्षाकृत अधिकतम ऊजली सीमा निर्धारित करनी चाहिए ।* 
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राष्ट्रवादी समाचारपत्रो के एक समूह ने सोच समभकर ही ताल्लकेदार जोतदार 
जैसे विचौलियों के हितों की वकालत की । उदाहरणाथ, अमृत बाजार पत्रिका ' ने खुले 
आम बिचौलियों के हितों का समर्थन किया तथा उन्हे बंगाली समाज का आधार और 
भविष्य बताया ।' आनंद बाजार थत्रिका का तर्क था कि सरकार जो प्रस्तावित 
अधिकार सभी किसानों को देना चाहती है, यदि वे अधिकार बिचौलियों को दिए जाएं 
तो उनका अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है क्योकि ये बिचौलिये पट्टेदार उल्लेखनीय 
रूप से उन सभी दोषों से मुक्त है जो किसानो और जमीदारो मे प्राय: पाए जाते हैं। ये 
लोग जमीदारो से अपेक्षाकृत अच्छे हैं और वे जमीदारों और किसानो की अपेक्षा धरती 
में प्रत्यक्ष ओर गहरी रुचि लेते है। ये एक साधारण किसान की अपेक्षा अधिक समृद्ध 
और सुशिक्षित है अत भूमि सुधार और वैज्ञानिक साधनो के उपयोग मे अधिक सक्षम है । 
साथ ही, ये लोग जमी दारो के दमन का रोकने में भी पर्याप्त समर्थ और दक्ति सपनन हैं । 
इसके अतिरिक्त ये किसानों से अपना प्रत्यक्ष सबंध भी बनाए रखते है। इन्हे किसानों 
के साथ संवध के लिए चपरासियों, नायवा और दिवानो आदि क माध्यम की आवश्यकता 
नही होती ।! जब एक बार दस समाचारपत्र को यह विश्वास हो गया कि यह बिल इन 
बिचौलिये पट्टेदा ऐ" + (4१६ जाता है तो उसने 883 के क्राइतकारी बिल का विरोध 
किया ।४ इस पत्र ने यह भी देखा कि ये बिचौलिये सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से 
बंगाल के एक महत्वपूर्ण वर्ग से संबंधित थे। बहुत से मध्यवर्गीय बंगाली, छात्र, वकील, 
क्लके, डाक तथा पुलिस अधिकारी, इसी विचौलिये वर्ग से सतध रखते थे और यह वर्ग 
स्त्रणासन के आदोलन का आधार था ।** बंगाली ने ।7 मार्च 883 के अक में बंगाली 
समाज की रीढ वी हड्डी बने इन बिचौलियों के हितो की सुरक्षा करने और उन्हे सुदृढ 
बनाने का समर्थन किया। इस पत्र ने इस समर्थन के साथ यह भी सकेत किया कि यह 
कार्य काइतकारी बिल द्वारा पहले ही किया जा चुका है। वगवासी, नवविभाकर, भारत 
मिहिर, तथा साधारणी आदि ने भी बिचौलियों को अधिकार देने के पक्ष का समर्थन 
किया ।% 

क्सानो के पक्ष के समर्थक भारतीय नेताओ ने काइतकारी बिल की काह्तकारो के 
अधिकारो को विस्तृत करने वाली धाराओं का अनुमोदन किया, इन अधिकारों को और 
सुदृढ़ बनाने की वकालत की तथा किसानो के हित के विरोधी दिखाई देने वाले तत्वों की 
आलोचना की । प्रथम, उन्होंने व्यापक और स्थाई आधार पर मौरूसी हक देने वाली व्यव- 
स्थाओं का अनुमोदन किया ।** उन्होंने इस दिशा मे और अधिक बडी सुविधाओं की मांग 
की ।% द्वितीय, उन्होंने मौर्सी हक को हस्तातरित किया जा सकने वाला बनाने तथा उसे 
उत्तराधिकार का रूप देने का पूरा पुरा समर्थन किया ।* तृतीय, उन्होंने जमींदार के लगान 
बढाने के अधिकार पर प्रस्तावित प्रतिबंध का स्वागत किया ।"' क्यों का तो विचार था 
कि प्रतिब्रंध वांछनीय रूप मे नहीं है ओर अधिकतम निर्धारित सीमा भी बहुत ऊंची है ४ 
कुछ ने भाग की कि जब भूमि के सुधार भे जमीदार का कोई योगदान ही नहीं है तो 
उसे लगान बढाने की अनुमति क्‍यों दी जाए ।?" कुछ ने तो जमीदार और किसान के 
मध्य स्थाई रूप से लगान के निर्धारण की मांग की ।”? चतुर्थ, गेरमौ रूसी हकवाले किसानों 
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को जमीदारों द्वारा बेदखल करने पर किसानो को जमीदारों द्वारा क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित 
व्यवस्था का भी उन नेताओं ने अनुमोदन किया |”: कुछ नेताओं ने यह प्रस्ताव किया कि 
जमीनों के लगान और इसकी वद्धि के संबंध मे मौरूसी और गे रमौरूमी हकवाले किसानों 
में क्रिसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए ।? पंचम, किसानों से लमान के आसान 
तरीकों से वसूली की सुविधाएं जमीदारों को प्रदान की जानी चाहिए |” जमीदारों को 
फस न की ऊुर्की का अधिक्र दिए रखने का यह अभिश्राय होगा कि वे किसानों का दमन 
करते रहेगे ।९ 

राष्टवादी नेताओं के इस वर्ग ने 883 के टेनेंसी बिल के एक विशिष्ट पक्ष के 
प्रति कि इससे उपकाइतका री के प्रसार के निवारण मे कोई सहयता नही मिलती है तथा 
इससे मौरूसी हक प्राप्त किसानो के अधीनस्थ काइतकारो के हितो को सुरक्षा नही मिलती 
है, ऐसा तीखा आलोचनात्मक और लगभग आध्‌निक दृष्टिकोण अपनाया कि बंगाल के 
ग्रामों में कालातर में घटित घटनाओं के सदर्भ में इस आलोचना को एक अतिरिक्त 
ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया है ।* अत' उसकी हम थोडी सी विस्तृत चर्चा नीचे 
प्रस्तुत कर रहे है 

इन नेताओ ने निर्देश किया कि ]883 के बिल के विभिन्‍न प्रावधानों, मौरूसी हक 
को व्यापक बनाने, मौरूसी हक को हस्तातरण का विषय बनाने तथा किसान को जमीन 
को आगे लगान पर देने का अधिकार देने का परिणाम यह निकलेगा कि बिचौलिया वर्ग 
बड़े पैमाने पर उभर कर अस्तित्व में आ जाएगा जा जमीदार की अपेक्षा किसानों का 
अधिक दमन करे और उनसे बहुत ऊच्ते लगाने वसूल करे। इस प्रकार असली घरती 
जोतने वालो की बहुत बडी सख्या तो अधिकरारहीन और सर्वशा असहाय तथा अधीनस्थ 
किसान बनकर रह जाएगी।” इस सबका का रण उनके विचा र में यट था कि इस बिल 
में न तो धरती के असली जोलने वाला के समुचित सरक्षण वी योई व्यवस्था थी और न 
ही 'किसान' शब्द का उपयुक्त विश्लेषण किया गया था । अन उनकी मांग थी कि इस 
नार वर्ग के विकास को अवश्यमेव रोकना चाहिए । परतु यह कार कंसे हो ? इस संदर्भ 
में यह उल्लेखनीय है कि जमीदार मौरूसी हक के हृस्तातरण के विरुद्ध इस आधार पर 
थे कि उनके अनुसार इसको परिणाममस्वल्प जमीन सूदेखोर बिचौलिशओ के हाथो में पड़ 
जाएगी। नेताओ के जिस वर्ग के विचारों का हम यहा विश्लेषण कर रहे है वह बिचौलियों 
के विरुद्ध इसलिए था कि यह वर्ग जमीदारों के नहीं प्रत्युत क्सानों के हितों के प्रतिकूल 
था। अतः उन्होने जमीदारों द्वारा अपनाई गई स्थिति को मानने से इनक्रार कर दिया 
और इसके विपरीत मौरूसी हक के हृतातरण का इस झ्राधार पर समर्थन किया कि 
इससे किसानों को सहायता मिलेगी। इपके साथ टी इसके परिणामस्दरूप बिचौलियों 
के विकास की संभावना को निमं ल करने तथा उपकराइतकारी को निरुत्साहित करने के 
लिए उन्होंने कुछ अन्य उपचार भी सुकाए जो किसानों के अनुकूल और जमीदारों, 
बिचौलियों तथा सूदखोरो के प्रतिकूल थे। सर्वाधिक व्यापक लोकप्रिय उपचार था कि 
मौरू्सी हक अभ्नली खेत जोतने वाले को मिलना चाहिए। नाम के लिए जमीन के स्वामी 
को नही। इसके साथ ही उनका कथन था कि जब कभी जितने समय के लिए मौखूसी 
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हक प्राप्त किसान अपनी सारी धरती को अथवा उसके कुछ भाग को लगान पर चढाता 
है, उतनी अवधि के लिए उसे अपने मौरूसी हक से वचित कर देना चाहिए और उसके 
बदले असली जोतने वाले उपकाश्तकार को ही यह अधिकार मिल जाना चाहिए ।?० 
0 नवबर ]883 के अंक मे सजीवनी ने और ]2 नववर ]883 के अक मे नवविभाकर 
ने उपकाइतकारी पर कानूनी प्रतिबध लगाने की माग की ।?* भवविभाकर ने बडी ही 
बुद्धिमत्तापूर्वक स्वयं हल जोतनेवाले किसान की परिभाषा निम्नलिखित रूप मे की, 
क्या यह कानून बनाना ठीक नहीं होगा कि जो स्वय अपने हाथो अथवा नौकरो के माध्यम 
से हल नही जोतता, जोत के हानि-लाभो का प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नही बनता, किसान 
कहलाने का हकदार नहीं है और इसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मौरूसी हक प्राप्त नहीं 
कर सकता । 3 मार्च 883 के अक में 'बगाली' ने जमीन की जोतो की सीमा निधारित 
करने वाले आज के प्रस्ताव के मह॒त्ग का पूर्वा भास करते हुए सिफारिश की कि कसी भी 
काइतकार को समुचित और नियमित रूप से जोतने के लिए अपेक्षित साधनों की उपलब्ध 
पर्याप्तता से अधिक धरती रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अंतिम, कुछ कृपक 
समर्थक समाचारपत्रो ने प्रस्ताव रख कि मौरूसी हकदार किसान द्वारा और गें रमौरूसी 
हक दार किसान द्वारा चकाए जाने वाले लगान का अतर इतना थोडा हो कि कोई भी 
मौरूसी हक दार किसान अपनी धरती को किराए, पट्टे पर देने मे किसी प्रकार के लाभ की 
प्राप्ति की सभावना ही न देखे ।९० 

884 की प्रवर समिति और भा रत सरकार द्वारा 883 के काइतकारी बिल के तीन 
प्रमुख सिद्धातो पट्टं की स्थिरता, न्यायसगन लगान तथा स्वतत्र रूप से बिक्री का अधिकार, 
मे कतरन्योत किए जाते 2ी किसानसमर्थक राष्ट्रवादी नेताओं ने इन परिवतंनो के 
विरुद्ध रोपपूर्ण आदोलन शुरू कर दिया। उन्होन किसानो के हितो के साथ विश्वासघात 
करन के लिए और जमीदारो के हितो के अनुरूप बिल में सशोधन करने के लिए विशेधत 
मौरूसी हक प्राप्त करने सबधी, हस्तातरण करने सबधी धाराओ को पानी मे डालने तथा 
लगान वृद्धि को सीमित करने वाली और बेदखली की हालत मे क्षतिपूर्ति करने वाली 
व्यवस्थाओ को छोडने के लिए सरकार की आलोचना की ।११ कुछ लोगों का विरोध तो 
इस सीमा तक पहुच गया कि वे सशोधित बिल को स्थग्रित करने की ही माग करने लगे 
क्योंकि उनका विचार था कि किसानो के दृष्टिकोण से यह बिल न केवल असतोषजनक 
प्रत्युत उनके हितो के प्रतिकूल भी था |” अत मे किसानो के पक्षघधर, जो इस बिल के 
आलोचक थे, केवल इसी विश्वास से इसका समर्थ न करने लगे कि कुछ भी न होने से तो 
कुछ होना अच्छा है ।*४ इसके अतिरिक्त बहुतो ने यह अवश्य अनुभव किया होगा जैसा 
'साघारणी' ने अपने 5 जुलाई 885 के अक मे लिखा "यद्यपि काइतकारी अधिनियम 
संतोषप्रद नहीं है तथापि इसके अतर्गत प्रमुख सिद्धात कृषकों के अनुकल है अत. यह 
अधिनियम इस रूप में किसानो के अन्यान्य हितों तथा अधिकारों के आदोलन के लिए 
आधारशिला का कार्य करेगा ।* यहा यह उल्लेखनीय है जो सभवत आदचयंजनक ही 
है कि वस्तुत. हमारे अध्ययन के अतगंत अवधि से संबंधित 885 के परिवर्ती बीस वर्षों 
की अवधि में बगाल में इस सबध में कोई आदोलन नही हुआ। साथ ही यह निष्कर्ष 


402 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


निकालना भी बिलकुल सही होगा कि भारत सरकार बंगाल और बिहार के जमींदारों के 
आगे उनके द्वारा डाले गए दबाव के कारण कुकी न कि इस कारण कि किसानों के पक्ष 
में अपेक्षित समर्थन तथा बंगाल के उभरते बहुसंख्यक राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध का 
अभाव था। वस्तुत: राष्ट्रवादियों का एक वर्ग सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा अधिक 
प्रगतिशील और अधिक दूरदर्शी था | जब बहुत सारे सरकारी अधिकारी उपकाश्तकारी 
को देहाती बेरोजगारों का एक सुरक्षित सहारा शभ्रथवा अधिक से अधिक एक अपरिहाय॑ 
रोग मानते थे, इन नेताओं ने उपकाश्तका री को रोकने के लिए और मजदूर किसानों के 
हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया ।१5 


पट्टेदारी संबंधी कानून, 880-4905 


88] के उत्तर-पश्चिमी प्रांतीय लगान अधिनियम (नार्थ-वेस्टने प्राविसेज रेंट ऐक्ट ) 
पर राष्ट्रवादियों की कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नही ।१५ 'जरनल आफ दि पूना सावें- 
जनिक सभा में अप्रैल 88! में बिना नाम से प्रकाशित एक लेख में 883 में कानून का 
रूप ग्रहण करने वाले मध्य प्रदेशीय प्रांतों के काइतकारी बिल की तीखी आलोचना की 
गई। ” लेखक ने बिल की उन व्यवस्थाओं पर आपत्ति की जिनके अंतर्गत मालगुजारों 
के लगान बढाने की शक्तियों को सीमित किया गया था, विशेषत: सरकार अपने राजस्व 
की मागो पर इस प्रकार की कोई सीमा लगाने के पक्ष में नही थी, लगान वसूली में 
किसानों को कष्ट देने पर तथा उन्हे बेदखल करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेखक 
ने उन व्यवस्थाओ की भी निदा की जिनका संबंध गैरमौरूसी किसान को बेदखल करने 
पर भूमिसुधार की क्षतिपूर्ति करना था तथा मौरूसी हकों को व्यापक रूप देना था।१* 
लेखक ने संद्धातिक रूप मे यह मान लिया था कि जमीदारों और किसानों के सबंध किसी 
बाहरी एजेंसी द्वारा नियमित नही किए जा सकते, इन्हें तो किसी प्रतियोगिता पर छोड़ 
देना पड़ेगा ।११ 'न्यायसुधा ने भी जमींदारों के दृष्टिकोण से सेट्रल प्राविभेज टेनेंसी 
बिल की आलोचना की |"? दूसरी ओर बंगाली ने बिल का समर्थन तो किया परंतु 
यह अनुभव किया कि किसानों के हितो की सुरक्षा की दिशा में बिल पर्याप्त नही है ।* 
जब सरकार ने बाद में 883 के सी ० पी० टेनेंसी ऐक्ट को थोडा और अधिक किसानों 
के अनुकूल बनाने की इच्छा से उसमें परिवर्तन का प्रयत्न क्रिया तो “मराठा ने अपने 29 
सितंबर 889 के अंक में जमींदारों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का सरकार की 
नीति के प्रति विरोध किया। 

राष्ट्रवादी नेताओं ने 886 के अवध रेंट ऐक्ट पर तथा पंजाब काइतकारी अधि- 
नियम पर अपने विचार प्रकट नहीं किए । 

885 के बंसाल टेनेंसी ऐक्ट में संशोधन का बिल 897 में पेश किया गया और 
898 में पारित किया गया । इससे उल्लेखीन रूप से ही बंगाल में नाममात्र का मतभेद 
उभरा | 'ढाका प्रकाश' और 'बंगब[सी” ने इस बिल के प्रति जमीदार समर्थक दृष्टिकोण 
अपनायाध्थ तो “बंगाली” और 'हिंतवादी' किसान समथ्थंक ही बने रहे ।* बंगाल विधान 
परिषद में सुरेंद्रताथ बेनजी और कालीचरण बैनर्जी ने अपने विचार मे किसानों के हितों 
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के विरुद्ध जाने वाले बिल के पक्षों के विर्द्ध भाषण दिया ।** एन० एन० सेन ने इन 
दोनों महानुभावों के साथ बिल के संशोधन तक का प्रयास किया ताकि किसानों के अधि- 
कारों को और भधिक दृढ़तापूर्वक सुरक्षित किया जा सके ।* 

]6 अप्रैल 884 के अंक में 'हिंद” ने और 5 फरवरी ]888 के अंक में 'स्वदेशमित्रन” 
ने 880 के दशक में मद्रास के जमींदारीवाले इलाकों में किसानों के हितों की सुरक्षा की 
दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों को अनावश्यक घोषित किया ।* हिंदू" 
ने अपने 27, 28 और 30 मई और 23 जून 898 के अंकों में 898 के मद्रान टेनेंसी 
बिल का अनुमोदन किया । “हिंदू ने यह . अवदय अनुभव किया कि बिल की व्यवस्थाएं 
किसानों के हितों का पर्याप्त सीमा तक संरक्षण नही करतीं । उसकी इच्छा थी कि सभी 
किसानों को सदा के लिए मौरूसी हक दे देने चाहिए क्‍योंकि जमीन के वास्तविक मालिक 
वे ही थेन कि जमींदार । मद्रास विधान परिषद में राष्ट्रवादी सदस्यों ने ढुलमुल स्थिति 
इल्तियार की ।*” 

मालाबार के जमीदारों द्वारा बडे पैमाने पर किसानों की बेदखली रोकने के उद्देश्य 
से 24 जनवरी 890 को 'मालाबार कैंपनसेशन फार टेनेंट्स इंप्रूवमेंट बिल' (किसानों 
की स्थिति में थगर के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने वाला मालाबार का बिल) 
प्रस्तुत किया गया । मालाबार की प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रिका 'केरल पत्रिका' इस विषय 
पर चाल कानूनों के विरुद्ध वर्षों से शिकायत करती आ रही थी, बार बार होने वाले 
मोपला विद्रोहों के लिए जमींदा रों द्वारा उत्पन्न १रीबी को उत्तरदायी बताती आ रही 
थी तथा मालाबार के किसानों को घरतो पर किसी न क्रिसी प्रकार के मौरूसी हक देने 
की मांग करती आ रही थी ।** उसने 'केरल संचारी' और “केरल चंद्रिका' आदि पत्रि- 
काओं के साथ इस बिल का बड़ी ही तत्परता और सक्रियता से समर्थन किया ।** दूसरी 
ओर 'हिंदूट और 'मनोरमा' ने तब्रिल का विरोध किया |?" मद्रास विधान परिषद के 
राष्ट्रवादी सदस्यों, सी० विजयराघवाचा री, जी० वेंकटरमन और पी० रत्नसभापति 
पिल्लई ने भी बिल का विरोध किया |!” सी० विजयराधघवाचारी की एक आपत्ति यह 
थी कि बिल में केवल मालाबार के 'करनोमदार' पट्टेदारों के संरक्षण की व्यवस्था थी, 
जबकि ये लोग वास्तव मे ग्रामीण क्षेत्र के साहकार थे और किसी प्रकार की सहायता की 
अपेक्षा नही रखते थे। बिल में वास्तविक किसान की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही न 
थी । उन्होंने घोषणा की कि यही बात है कि इस बिल का समर्थन नंबूदरी जमींदारों और 
असली हल जोतने वालों के बीच के नायर बिचौलियों द्वारा ही किया जा रहा है !१०2 

जमीदारों के दृष्टिकोण से 'तोहफा ए हिंद, 'नसीमे आगरा, 'अनीसे हिंद” और 'प्रयाग 
समाचार' ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लगान अधिनियम में संशोधन के प्रयत्नों का विरोध 
किया । "अवध पंच” ने किसानों की दृष्टि से समर्थन किया। “हिंदुस्तानी ने जमींदारों के 
लक्ष्य के प्रति अपना भुकाव दिखाते हुए भी बीच की स्थिति अपनाए रखी |" “इंडियन 
डेली मेल' ने अपने 25 अक्तूबर 90। के अंक में 90। के उत्त र पश्चिमी प्रांतों के 
लगान बिल को पूर्ण समर्थन दिया ।!* परंतु कुल मिलाकर प्रांत के राष्ट्रवादी नेताओं ने 
जमींदार सम्येक दृष्टिकोण ही अपनाया । उन्होंने जमींदारों की मांग पूर्ति की दृष्टि से 
बिल के संशोधन के लिए दबाव डाला तथा बाद में पर्याप्त परिमाण में उददेष्य की पूति न 
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होने पर अधिनियम की आलोचना की ॥?०५ 

]898 और 904 की अवधि में बंबई सरकार ने रत्नगिरि जिले में खेतों और 
उनके किसानों के मध्य के संबंधों के जटिल प्रदन पर कानून बनानें का एक प्रयास 
किया । इस संबंध मे उत्पन्न मतभेद की स्थिति में बंबई के राष्ट्रवादी नेताओं ने निश्चित 
रूप से खोत समर्थक दृष्टिकोण ही अपनाया ।?०० 


किसान और साहूकार 


ग्रामीण भारत की तीसरी मुसीबत थे गांव के साहुकार अथवा करजं देने वाले बनिए । 
9वी शताब्दी के अतिम चरण मे ग्रामीण कजं दारी इतनी तेजी से बढ गई कि वह ग्रामीण 
क्षेत्र की विषमतम समस्या बन गई | ग्रामीण ऋणदाता साहुकार द्वारा वसूली जाने वाली, 
आसमान को छूने वाली ब्याज की दर ने दो प्रमुख रोगो को जन्म दिया : ब्याज के भुगतान 
किसान की आय का बहुत बड़ा भाग हडप जाते थे और किसान की प्राय. ही ऋण की 
वापसी में असमर्थता के फलस्वरूप बडे पैमाने पर किसानों की भूमि हल न चलाने वाले 
ऋणदाता साहूकारों के हाथ मे चली जाती थी। इस प्रकार पुराना किसान साहुकार की 
मरजी पर पट्टेदार बन गया था और इसका अवश्य भावी परिणाम यह निकला कि कृषि 
और कृषक दोनों की हालत पहले से अधिक बिगड़ गई ।!९? 

ग्रामीण कर्जदारी की समस्या के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का रवैया प्राय. 
कुछ जटिल, बहुमुखी और उभयपक्षी और कभी कभी विपरीत था । जहा ब्रिटिश भारतीय 
प्रशासकों ने साहुकार और उसके ब्याज की ऊंची दरो को किसान की निर्धनता और 
कज्जंदारी के प्रमुख कारणों मे से एक माना,!"* वहा भारतीय नेताओ का विश्वास था 
कि ऋणदाता साहुकार खेतिहरों की गरीबी और ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण न होकर 
गोण कारण ही था। इस सवंध मे. उनकी आशका यह थी कि साहूकार को ही इस अपराध 
का प्रमुख और एकमात्र कारण बनाना किसान की गरीबी और ऋणग्र स्तता के वास्तविक 
और मूल कारणो से ध्यान हटाने जैसा था १९१ उनकी धारणा थी कि इस प्रश्न को इस 
रूप मे प्रस्तुत करना चाहिए कि किसान को साहुकार के पास आना ही क्‍यों पड़ता है ? 
साहुकार के पास रुपया उधार लेने के लिए जाना किसान के लिए कोई खुशी अथवा फायदे 
की बात तो है नही ।?!९ 

उनके अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता मे चौंकानेवाली वृद्धि क॑ प्रमुख कारणों मे एक 
भारतीय किसान की निर्धनता भी थी। भारतीय किसान को अपनी धरती से पर्याप्त 
आजीविका नदी मिल पाती थी फलत. वह अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के 
लिए, विशेषत: तंगी के दिनों मे, ब्याज की बहुत ऊची दरों पर ऋण लेने को बाध्य था। 
इस प्रकार किसान के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह भूखों मरे या साहुकार की शरण 
में जाए ।!! उनके विचार में ऋणग्रस्तता का दूसरा कारण था, लगान की ऊंची दर के 
साथ साथ निश्चित तथा कठोर भूराजस्वपद्धाति | उन्होने घोषित किया कि अधिकांशतया 
किसान सरकार के लगान का भुगतान करने के लिए ही ऋण लेते थे। “ अमृत बाजार पत्रिका 
ने ।2 जून 884 के अंक मे लिखा : 'खूत चूसने वाला ऋणकर्ता साहूकार सरकारी भूराजस्व 
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पद्धति की ही उपज है। साहुकार का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार लगान से 
दबे किसान को संकट के समय में भी लगानों में किसी प्रकार की राहत नहीं देती थी ।7४५ 
कुछ भारतीय नेताओं ने तो ग्रामीण कर्जदारी का सारा दोष जटिल और अत्यंत विस्तृत 
कानून प्रणाली पर डाला जो व्यवहार मे साहुकार की सहायता करती थी और उसे किसान 
से उसकी भूमि का कब्जा हंथियाने मे प्रोत्साहित करती थी और इस प्रकार साहुकारी 
की सारी बुराइयों को तीघ्ता प्रदान करती थी ।?१३ बहुत सारे नेताओं ने इस सरकारी 
घारणा का जोरदार और दुढ़ता से खंडन किया कि किसान विवाह, मृत्यु तथा अन्य इस 
प्रकार के सामाजिक और धामिक समारोहों के लिए अनावश्यक रूप से ऋण लेता है 
अथवा दूसरे शब्दों में किसान की ऋण ग्रस्तता का कारण उसकी फिजूलखर्ची है ।!५ 
इस प्रकार राष्ट्रवादियों द्वारा ग्रामीण कजे दारी के विशलेषित कारणों के पीछे उनका 
यह विश्वास था कि यह ब्रिटिद्ष प्रशासनिक पद्धति की ही देन है और ऋणदाता साहकार 
तो ब्रिटिश अर्थनीतियो का एक उपकरणमात्र है। इस विश्वास को किन्ही मामलो मे 
अत्यंत स्पष्ट भाषा मे अभिव्यक्त भी किया गया । उदाहरणार्थ “अमृत बाजार पत्रिका' 
ने 2 जनवरी 90। के अंक में दृढतापूर्वक कहा कि इस देश मे कम से कम मारवाडी 
उद्यमी तो बह्लिरि> शासन की ही उपज थे। 'केसरी ने !8 फरवरी 902 के अक मे 
टिप्पणी की . 
निस्संदेह ऋणदाता मसाहुकारो की संख्या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बढी है परंतु 
इसका कारण ब्रिटिश शासन द्वारा स्वदेशी उद्योगो की हत्या है । जब राष्ट्रीय उद्योग 
नामशेष हो गए हैं, जब प्रतिवर्ष 45 करोड रुपयो की इग्लेंड को निकासी कर दी 
जाती है तब यह क्या आदइचये का विषय है कि भारतीय जनता के विभिन्‍न वर्गों 
द्वारा एक दूसरे को खाने के सिवाय उनके लिए और कोई बेकल्पिक मार्ग ही नही 
रह गया है। ब्रिटिश सरकार न केवल यह परिवतंन लाई है अपितु उसने कानूनी 
साधनो से इसे निरंतर बन। ए रखने का प्रयत्न भी किया है ।!!* 
बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओ ने किसान की दरिद्रता के प्रमुख कारण देहाती कजंदारी 
त्तथा साहुकार को मानने की सरकारी धारणा से असहमत होते हुए भी साहुकारी से 
उत्पन्न बुराइयो को तत्परतापूर्वक स्वीकार किया, ग्राम के साहुकारो द्वारा वसूले जाने 
चाले ऊंची दर के ब्याज की निदा की तथा किसान को लूटने के लिए बनिए द्वारा अपनाए 
जाने वाले अवेघ और घृणित हथकडों की भत्संना की तथा साहुकारी को महत्वपूर्ण मानते 
हुए भी उसे किसानों की गरीबी का एक गौण कारण ही घोषित किया। उन्होने प्राय: 
'खून चूसने वाले' के रूप मे विख्यात और ज्ञात साहुकार के पजो से किसान को बचाने की 
माग की ।?”* उदाहरणाथं भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 899 के अधिवेद्न में पंजाब के 
प्रतिनिधि लाला मुरलीधर ने कर्ज देने वाले साहुकार व! रेखाचित्र निम्नलिखित रूप में 
भस्तुत किया : 
साहुकार मनुष्य और पशु का विचित्र समन्वित रूप है। जो लोग आत्मा के पुनर्ज॑न्म 
तथा पुन: शरीर धारण करने के सिद्धात मे विश्वास करते हैं, वे मेरी इस धारणा से 
एकदम सहमत होंगे कि साहुकार के पास छोर के पंजे हैं, लोमड़ी का दिमाग है और 
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बकरे का दिल है ।'“'वह पैसे को हडपने वाला, घृणित जोक है, मैं तो कहूंगा कि 

यह वह व्यक्ति है जो गरीब खेतिहर का खून चूसता है ।!”” 
कुछ भारतीयों ने कृषि मूमि के गर खेतिहर वर्गों के पास हस्तातरण होने की बढ़ती प्रवृत्ति 
पर चिता प्रकट की तथा उसकी निदा की ।!78 

इसके साथ ही साथ सारे भारतीय नेताओ ने यह अनुभव किया कि वतंमान आथिक 
परिस्थितियों मे तथा ऋण लेने के वैकल्पिक साधनों के अभाव की स्थिति मे साहुकार 
ग्रामीण भारत की आथिक आवश्यकता था, क्योकि उसके बिना किसान के लिए कृषि 
कार्यों का सचालन लगान की माग का शीघ्रता से भुगतान झाथिक कठिनता के समय 
अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो जाएगा। अत. उनका 
विचार था कि साहकार को दबाना नही चाहिए प्रत्युत उसे सुधारना चाहिए और उस 
पर नियत्रण रखना चाहिए ।!?* निस्सदेह उस समय की परिस्थितियों मे यह चितनधारा 
अपने में साथंक तथा सुदुढ थी ।?:” नेताओं में से कुछ लोग इस तक को बहुत आगे ले गए 
और कभी कभी साहूकारों और उनके हितो की रक्षा के लिए खुले आम बोलने लगे ॥!१? 

साहकारो के साथ किसानो के सबधो के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ के दृष्टि- 
कोण को कदाचित समय समय पर साहकारो के शोषण तथा अपदस्थ करने के प्रयत्नो से 
किसानो को बचाने के लिए और इन प्रयत्नों के परिणाम मे ब्रिटिश शासन की राजनीतिक 
और सामाजिक स्थिरता के लिए उत्पन्न होने वाले ख़तरो को बचाने के लिए सरकार 
द्वारा किए गए प्रयासो के प्रति अपनाए गए उनके दृष्टिकोण के संदर्भ मे ही भली प्रकार 
समभा जा सकता है। 


दकन खेतिहर सहायता अधिनियम, 879 


अधिका रियो द्वारा उठाया गया साह॒कार विरोधी प्रथम महत्वपूर्ण चरण 879 का दक्षिण 
के कृषिको की सहायता का अधिनियम था। इसका उद्देश्य 875 के गंभीर उपद्रवों के 
रूप मे दक्षिण बबई के खेतिहरो द्वारा अभिव्यक्त असतोष को दूर करना था । यह कारें 
साहकारी को दबाने, साहुकारो की गलत और कपटपूर्णं प्रवृतियों को रोकने, कानूनी 
कार्यवाही को सरल रूप देने तथा ग्रामीण ऋणो को नीचे लाने से किया जा सकता था| 
दक्षिण के चार जिलो मे लागू किए गए अधिनियम के अतगंत न्यायालयों को यह अधि- 
कार दिया गया कि वे प्रतिज्ञापत्रो की भावना को देखें, ऋण के इतिहास और योग्यता 
की जाच करें, अनुचित व्याज दरो की वसूली की अनुमति न देते हुए समुचित आधार पर 
वास्तव में ही देय ऋण राशि निर्धारित करें। यह अधिनियम कजंदार की घरती को 
बिकने से बचाता था जब तक कि किसान ने जमीन देने का ही निश्चित रूप से लिखित 
इकरारनामा न कर रखा हो । इतने पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों मे से इस अधिनियम 
में किसानो को धरती लौटवाने की 5प्रवस्था भी थी | अधिनियम मे ग्राम रजिस्ट्रार की 
नियुक्ति की व्यवस्था थी, जिसके आगे ऋण सबधी सभी प्रतिज्ञापत्रो का पंजीकरण 
कराना पडता था और ऋण की रकम अधिक होने पर कजंदार को दिवालिया घोषित 


कृषि का विकास : दो 407 


करने का प्रार्थनापत्र देना होता था। इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण चुकता न करने पर 
जेल के दंड को हटा दिया गया था तथा ऋण परामशंदाता की नियुक्ति की व्यवस्था की 
गई। 882 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और कजंदारो को रेहन रखी गई 
धरती को छूड़वाने की चिता किए बिना ही हिसाब के लिए कानून की शरण लेने की 
दक्ति दी गई । 

इस अधिनियम को जस्टिस राताडे, पूना सार्वजनिक सभा तथा बंबई के कई 
समाचारपत्रो ने सक्रिय समर्थन दिया ।!४£ रानाडे ने अपने दुष्टिकोण को निम्न शब्दों में 
संक्षिप्त रूप दिया : 

इस अधिनियम का समग्र औचित्य इसी एक तथ्य मे निहित है कि साधारण कानून 

दिवालिये और अशिक्षित किसान में तथा संपन्‍न और चालाक साहू कार मे बुद्धि और 

सुविधाओं की समानता के सिद्धांत को लेकर चलता है जुबकि वस्तुत: इस समानता 

का किसी भी रूप मे अस्तित्व ही नहीं है, नकली कानून द्वारा समानता की धारणा 

पूर्ण रूप से ही कल्पनामूलक है और इसका बहुत ही दुरुपयोग होता रहा है। 

अपेक्षाकृत दुबंल वर्ग के संरक्षण की दृष्टि से पुरानी रूढि वादी स्वदेशी परंपराओं 

की ओर लौट कर इस बुराई के उन्मूलन का समय आ गया है ।!?९ 
रानाड ने अक्तुबर 879 मे 'जरनल आफ दि पूना सावंजनिक सभा' में प्रकाशित अपने 
लेख, 'दकन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल” में बिल की लगभग सभी महत्वपूर्ण धाराओं का 
समर्थन किया । 

बबई के बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने प्रमुख रूप से इस आधार पर 
बिल को अस्वीकृत कर दिया कि यह अनिच्छापूर्वक किया गया प्रयास है अत: यह 
किसानो की सुरक्षा मे सफल नही होगा। यह साहू कार के रूप मे गौण बुराई का तो उप- 
चार करता है परंतु कठोर और दकियानूसी लगान पद्धति के रूप में प्राथमिक बुराई को 
छता तक नही । इसका परिणाम यह होगा कि किसान के दायित्व तो यथापूर्व बने रहेगे 
परतु उसकी ऋण लेने की साख जाती रहेगी अत: उसकी और दुर्देशा होगी ।!:4 
अधिनियम के आलोचको के मन में कदाचित वही विश्वास काम कर रहा था जिसे 3 
फरवरी 884 के अंक मे मराठा ने खुले तौर पर प्रकट किया : 'यह एक ऐसा साधन है 
जिसे दुर्भाग्य के वास्तविक आधार को छिपाने के लिए अपनाया गया है।'*'सरकार द्वारा' 
अपने उत्तरदायित्व को साहूकार के कंधों पर फेंकने की दिशा मे किए जा रहे प्रयत्नो का 
यह एक रूप है।” यहा तक कि अधिनियम का खुलकर समर्थन करने वाले रानाडे ने यह्‌ 
द्ातं जोड दी कि यह बिल किसानों को राहत पहुचाने मे तभी सहायक सिद्ध हो सकता है 
जब इस कल्पना से काम लिया जाए कि भूराजस्व नीति को उदार बनाया जाएगा बिल 
की सफलता के लिए यह एकमात्र शर्तें है।!* उन्होन आगे दृढ्तापूर्वंक लिखा: 
“नही तो यह कानून कोई भी उल्लेखनीय और स्थाई लाभ नही पहुंचा सकेगा और सभव 
यह भी है कि वतंमान स्थिति को ही और भ्रधिक विषम वना देगा क्योकि किसान 
बेचारो को बढे हुए भूमि लगानों को चुकाने के लिए किसी न किसी तरह रुपया जुटाना 
पड़ेगा ।!:« थोड़े से भारतीय नेताओं ने अधिनियम का विरोध भी किया। उनके विचार 
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मे यह साहुकार के हितों की पूर्ण उपेक्षा करता था और परिणामस्वरूप पूरी तरह 
बरबाद कर रहा था|! 


धरती के संक्रमण पर प्रतिबंध 


879 के उपरात शताब्दी के अत तक सरकार ने देहाती कर्जदारी के बढते खतरे के 
विरुद्ध कोई बडा कदम नही उठाया । परतु धरती के किसानो के हाथ से निकल कर गैर- 
खेतिहर वर्गों के हाथ मे जाने की गति इतनी अधिक बढ गई कि अधिका री घबडा उठे । 
तब सरकार पहले से अपनाए गए प्रयत्नो की अपेक्षा और अधिक वेगवान और प्रभावी 
उपचार करने को विवश हो गई । इस सबंध मे वर्षो तक सरकारी चितन इस धारणा के 
चारो ओर घूमता रहा क किध्षानो के हाथो से धरती के गेरखेतिहर वर्गों के पास जाने के 
प्रमुख कारण थे, सरकारी माग की अत्यधिक कोमलता। सरकारी कर नीति आर्थिक 
लगान + एक भाग लेने के बाद बहुत बड़ अनुपाजित अवशिष्ट भाग को भृस्वामियों के 
हाथ में छोड देती थी और इससे खून चूसने वाले लगान वसूलने वाले वर्ग के बने रहने मे 
सटायता मिलती थी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भ्स्वासियो को धरती बेचने अथवा रेहन 
रखने के रूप मे धरती को हस्तातरित करने की अबाधित गक्तिया दी गई थी। भारतीय 
किसान की फिजू लखर्ची की आदत थी। वह एक ओर अगनी इस प्रकृति के कारण और 
दूसरी ओर भूभि के सक्रमण की झक्ति से सपन्‍न होने के कारण अधिकतम र्पया उवार 
लेता था ॥! १ अत यह विश्वास बनाया गया झि जितना ऊचा कराधान होगा किसानो के 
लिए वह उतना ही अधिक फायदेमद होगा। यदि ब्रिटिश श्रशासको ने राजनीनिक दृष्टि 
से अपने प्रस्ताव को लागू करता असभव अनुभव न क्रिया होता नो अवश्य ही उन्होंने गैर- 
खेतिहर जमीदारी को लाभरहित बनाने के लिए भूमि लगान मे वद्।ि के प्रस्ताव को रखने 
की उत्सुकता अवश्य दिखाई होती ।! ? अधिकारियो द्वारा विकल्प रूप में अवशिष्ट दूसरा 
उपाय था, अवुद्धिमान और अदूरदर्जी किमानो के लिए घातक सिद्ध # रहे भूमि हस्वाल- 
रण के उपहार रूप अधिकार को उनके हाथों से छीन लता, धरती बेचने वी उसकी शक्ति 
पर प्रतिबंध लगाना तथा इस प्रकार उसकी साख को सीमित करते हए बने पैमान पर 
ऋण लने की उसकी शक्ति और प्रलोभन को दर करना [!४० 
नई नीति का प्रथम प्रमुख साकार रूप 900 का पजाब एलिनशन ऐक्ट था। 
अधिनियम के अतगंत उन्त राधिकारी किसान द्वारा डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के 
बिना और परिभाषित खेतिहर के सिवाय किसी अन्य को स्थाई रूप से भ्मि के स्वामित्व 
परिवर्तन पर प्रतिबंध लग्रा दिया गया। गैरखेतिहरो को भूमि के स्वामित्व की कई 
रूपो में अस्थाई स्वीकृति अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिए निश्चित करी गई । इस 
अवधि के उपरात, बिना किसी प्रकार की बाधा के घरती मूल स्वामी के अधिकार में मानी 
जाने की व्यवस्था की गई तथा किसी आदेश अथवा आज्ञाप्ति के परिपालन के लिए 
कृषि भूमि को न बेचे जा सकने की व्यवस्था की गई ।!श/ इससे स्पष्ट है कि यह आधि- 
नियम किसान को चालू ऋणग्रस्तता से मुक्त करने के लिए नही बल्कि पजाब के कृषक 
वर्ग के एक बाहरी व्यक्ति के रूप मे साहुकार द्वारा किए जा रहे सपत्तिहरण से और इस 
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रूप से शायद निरंतर बढ़ रहे राजनीतिक खतरे के रोग से बचाने के लिए तया भविष्प 
में उसे न बढ़ने देने के लिए बनाया गया था ।!*थ यही कारण है कि भूमि के खेतिहर वर्गों 
में हस्तांतरण की पूरी इजाजत थी और वास्तव मे भूमि के संक्रमण को पूर्णरूप से रोकने 
की जगह इसे कम किया गया और नियमित बनाया गया । हां, यह आशा अवश्य की गई 
थी कि इससे किसान की थोड़ी सी आवद्यकता होते ही साहकार के पास भागे जाने की 
प्रवृत्ति और सामथ्यं पर परोक्ष रूप से दबाव अवज्य पड़ेगा । 

उस दिशा में उठाया गया अगला महत्वपूर्ण कदम 90। में बंबई में लेड रैवेन्यू 
अमेडमेट ऐक्ट ( भूराजस्व संशोधन अधिनियम ) को कानुन का रूप देना था । इसमें सर- 
कार को मूमि लगान का भूगतान न करने के अपरात में सरकार द्वारा जब्त किए गए 
खाली भूखंदी और खेतो के तथा हस्तानरण के अधिकार से रहित नए प्रकार के जोतों के 
बदोबस्त करने की शक्ति दी गई थी। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कलक्टर द्वारा 
यवानिदिष्ट अवधि के लिए तथा यथानिद्रिप्ट शर्तों पर जब्त घरती देने की भी व्यवस्था 
थो ।!!?! इस अधिनियम मे सामथ्य देने की व्यवस्था थी, बाध्यता की नही थी तथा जब्त 
घरती को अमंक्रमणीय बनाने की व्यवस्था थी । अत ऐसा कहां जा सकता है कि दस 
अधिनियम का क्षेत्र पंजाब के क्षेत्र की अपेक्षा बरत टी संक्रीर्ण था, इसब्े अतिरिक्त पंजाब 
अधिनियम ही . 3 जा यह अधिनियम दा हौैपों गे कंणोर था, प्रथम, इसके अंतर्गत 
जितनी भी धरती आती थी, यह जविनितम उस पर प्रतिबंध ही नहीं लगाता था प्रत्युत 
रेहन, बिती आदि फ्िसी भी रूप मे धरती के शरतातरण पर पूर्ण निषेध लगाता था। 
द्वितीय, यह सरवार को सर्वेक्षित जोतो पर स्थाई मौखरूसी हक देने के बदल जब्त किए 
गए खंडो को थोड़े समय के पट्टे पर देने का अभिकार देता था । 

धरती के निजी स्वामित्व परिवत॑न की शक्ति को प्रतिबंधित करने की चेप्टाओं के 
प्रति राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के वारणों और निवारण के उपायो 
के सत्रध में ब्रेटिण अविकारियों और भारतीय नेताओं के बीच मतभेदों को उजागर 
करता है। दन मतभेदों को देखते हुए य स्वाभाविक टी था कि राष्ट्रवा हो नेताओं ने इस 
अधिनिग्रम का उसके जन्म काल से लेकर सरवार द्वारा उसे स्वीकृति : के समय तक 
विरोध्र किया |!!! 

पजाब के बाहर पजाब भूमि सक्रमण बिल का था तो विरोध हुआ और या उसे 
समर्थन नहीं मिला ।!” पजाव में भी राष्ट्रवादी पदाधिकारियों मे इस बिल ने मतभेद 
उत्पन्न कर दिया ।!% इसने बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियों का अजीब स्थिति मे 
डाल दिया । उदाहरणार्य पंजाब प्रात के राष्ट्रवादी पत्रों मे उर्दू नापा के मुखपत्र 
अखबारे आम' ने आरंभ में बड़ी ही संकोच की सी स्थिति अपनाई और अपनी प्रति- 
किया समर्थकों और विरोधियों दोनो के विचारों को प्रकाशित करने के रूप में प्रकट की । 
लगभग एक वर्ष तक बीच मे लुढ़कते रहने के उपरात आखिरकार उसने अपने 7 अगस्त 
900 और 27 अक्तुबर 900 के अको में बिल का विरोध किया |!” परंतु दो ही 
सप्ताहों के उपरांत उसने अपना रुख बदल दिया और उसने 0 नवंबर ]900 के अंक में 
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विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि यह अधिनियम सफल होगा और इसके संबध मे 
उठाई गई सभी आपत्तिया अमगत हैं ।!*४ किसी भी रूप मे पजाब के भीतर अथवा 
बाहर पंजाब एलिएनेशन बिल का कठोर रोषपूर्ण अथवा दीघंकालीन विरोध नही 
हुआ। 

दूसरी ओर 'बबई म्‌राजस्व सशोधन बिल' से बबई प्रदेश की जनता में व्यापक रोष 
की लहर दौड गई । प्रदेश के सभी भागों मे विरोध सभाए हुई तथा बबई प्रेजीडेसी 
एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा तथा दकन सभा ने इसके विरुद्ध ज्ञापन मेजे ।!१ 
प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्र इस बिल की निंदा के लिए कटिबद्ध हो गए!*०, और प्रमुख 
लोकनेता हाथ धोकर इसके पीछे पड गए।! बबई लैजिस्लेटिव कौसिल के कुछ 
भारतीय सदस्यो, पी० एम० मेहता, जी० के० गोखले, जी० के० पारिख, वालच द्र कृष्ण 
और डी० ०० खरे ने बिल को जल्दबाजी मे कानून वा रूप देने के विरुद्ध अपना विराध 
प्रदर्शित करने के लिए कौसिल से बहिर्गमन का अभूतपूर्व कदम उठाया, यह भारतीय 
विधान परिषदों के इतिहास मे कदाचित प्रथम उदाहरण था १४2 

मूस्वामित्व परिवर्तन विरोधी कानून के विरुद्ध राप्ट्रवादियो के विरोध का आधार 
यह विश्वास था कि भले ही यह कानून क्सिानो को साहकारों द्वारा किए जाने वाले 
स्वामित्वहरण से बचाने के उत्तम उद्देश्य को लेकर बनाया गया है परतु इससे व्यवहार 
में कोई लाभ तो होगा नहीं उलटे यह क्सिानो के हितो के विरुद्ध ही जा सकता है। 
प्रथम, उनकी धारणा थी कि स्वामित्व परिवर्तन पर लगे प्रतिबधो से किसान की साख 
जडमूल से नष्ट न होने पर भी क्षीण अवश्य हो जाएगी । क्योकि क्सिान को कृषि सबधी 
गतिविधियो के सचालन के लिए, सरकारी मागो के मुगतान के लिए और अभाव के 
दिनो मे परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण की आवश्यकता पइत्ती ही रहती है, उस 
कानून का परिणाम यह होगा कि या तो वह ऋण ले ही नही पाएगा अथवा उसे इसके 
लिए बहुत ऊची ब्याज दर देनी पड़ेगी ।!*? उनका यह भी दावा था कि इस प्रवार के 
प्रतिबधो का अ्रनिवारयं परिणाम यह होगा कि भूमि का मूल्य घट जाएगा ।१! उनकी यह 
भी धारणा थी कि ये प्रतिबध क्सानो के स्वामित्व के अधिकारो के क्षत्र म॑ घुसपैठ है । 
धीरे धीरे ये प्रतिबध किसानो को वास्तव में ही राज्य का दास बना देगे।!४४ भारतीय 
नेताओ ने विशेष रूप से बबई भूराजस्व सशोधन बिल पर प्रहार करते हुए अपनी इस 
आलोचना को उम्र स्वर दिया। उनके अनुसार जब्त की गई घरती पर समुचित 
समभी जाने वाली शर्तों पर और समुचित समभी जाने वाली अवधि क॑ लिए 
बदोबस्त का सरकार को अधिकार देने वाली व्यवस्थाएं न केवल किसान से 
स्वामित्व का आधिकार छीनने का उद्देश्य लिए हुए है प्रत्युत उसके स्थाई मौरूसी हक 
और निरतर जोतने का हक भी छीनतो हैं। इस प्रकार नेताआ न इन व्यवस्थाओ को 
राजकीय जमीदारी अथवा भूमि के राष्ट्रीयकरण के सिद्धात को लागू करने का एक गुप्त 
पड़यत्र बताया ।?** कुछ ने तो भविष्यवाणी की कि जहा तक किसान का सबध है, 
इन “क्रातिकारी' व्यवस्थाओं से विपरीत परिणाम ही प्राप्त होगे। बेचारा किसान अपने 
पूर्ण स्वामित्व के अधिकार को बचाने के लिए साहुकार पर और अधिक निर्भर रहेगा 
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और साहुकार बदले में भविष्य में सरकार द्वारा जब्त किए जाने की आशंका से भूमि का 
कब्जा लेने की चेष्टा करेगा ।!*? उनमे से कुछ ने तो निर्धन, असमर्थ और विपन्न किसानों 
के हाथ में मूमि विपनन बनाए रखने की बुद्धिमत्ता को ही चुनौती दी और स्पष्ट घोषित 
किया कि इसका अनिवाये परिणाम कृषि का अवपात ही तो होगा। दूसरी ओर उन्होंने 
धरती के स्वच्छंद हस्तातरण की वकालत की क्योंकि उनके अनुसार इसका परिणाम 
यह होगा कि धरती अपेक्षाकृत अधिक योग्य और साधन संपन्‍न किसानों के हाथ में आ 
जाएगी जो कृषि उत्पादन को ऊंचे स्‍तर पर लाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग और 
पूजी का निवेश कर सकेंगे ।!४१ इस विचारधारा का प्रधान समर्थक प्रवक्ता जस्टिस 
रानाडे ने 880 में जिस स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया, उसे हम आगे एक पृथक भाग 
में दिखाएगे। 

घरती के स्वामित्व के परिवततन पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए 
भारतीय नेताओं ने साहकार की हानि को विरोध का आधार कम ही माना ।!** यहा तक 
कि उन्होंने पूरे जोर से इस बात का खंडन किया कि इसके पीछे उनके कोई साहुकार 
समर्थक रुकान थे। उदाहरणार्थ, फिरोजशाह मेहता और जी० के० गोखले दोनों को 
तीव्रता से इस बात का खंडन करना पडा कि बत्रई राजस्व संणोधित बिल के विरोध 
के पीछे साहुर! न के ढितो की चिता किसी भी रूप मे प्रेरक कारण थी ।!९० 

भारतीय नेताओ ने व्यापक रूप मे यह अनुभव किया कि स्वामित्व के परिवर्तेत को 
प्रतिबधित करना समस्या की मौलिक स्थितियों की भ्रात धारणा के कारण ग्रामीण ऋण- 
ग्रस्तता पर गलत दिशा में प्रहार करना था। सारी योजना विषम श्रांति पर ही आधा- 
रित थी। निस्संदेह मूमि हस्तातरित करने का अधिकार किसान को भूमि की जमानत 
पर ऋण लेने की सुविधा जुटाता था परंतु उनका तके यह था कि यह अधिकार ऋण लेने 
का कारण नही था। अतः उनकी धारणा थी कि बडे पैमाने पर भूमि के हस्तांतरण की 
बुराई को रोकने के लिए किसान की साख पर नही प्रत्युत उसके ऋण लेने के लिए उत्तर- 
दायी कारणो पर प्रहार करना चाहि०। प्रथम को प्रतिवंधित करके दूसरे को बने रहने 
देने का अर्थ है, रोग के लक्षणो को दबाना परंतु उसके मूल कारण को बने रहने देना ।!१ 
इस संदर्भ मे उन्होंने इस कथन का कि भारतीय किसान स्तभाव से अदृरदर्शी है अतः वह 
ऋणसुलभता की अधिकतम सीम। तक सदेव ऋण लेता ही रहता है अथवा लेता रहेगा बार 
बार और लगातार खंडन किया ।!*? उन्होने इस तक को बेहू दा बताया कि धरती पर सर- 
कारी माग के हलकेपन के एरोक्ष परिणामस्वरूप अनुपाजित फालतू आय के कारण धरती 
पर साहुकारी का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है ।!** उन्होंने शिकायत की कि जहा सरकार 
किसी भी बाहरी साधन को अपनाने के लिए सहमत है, वहा अपने द्वारा वसूले जाने वाले 
धरती के ऊंचे और कठोर लगानों को, जो वास्तव मे किसान की ऋणग्रस्तता के सही 
कारण हैं, हटाने के लिए सहमत नही क्योंकि इससे उसके अपने वित्तीय हित प्रभावित 
होते हैं ।7४ डान पत्रिका के दिसंवर 899 के अक में प्रकाशित “दि इकोनामिक सिच्‌ुएशन 
इन इंडिया' लेख में सतीशचंद्र मुखर्जी ने इस विषय में उल्लेखनीय गहरी पैठ और पैनी 
दृष्टि का परिचय दिया। ब्रिटिश प्रशासन में भारत मे भूमिस्वामित्व में परिवर्तन के 
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अधिकार के स्रोत की खोज करते हुए उन्होंने निर्देश किया कि कठोर वित्तीय पद्धति लागू 
करने पर भारत सरकार के लिए किसान को मूमि बेचने अथवा रेहन रखने के रूप मे 
स्वामित्व में परिवर्तत का अधिकार अनुपूरक पग के रूप मे ही देना पड़ा अन्यथा लगान की 
द्रुत वसूली संभव ही न हो पाती । स्वामित्व परिवतंन के अधिकार मे किसी प्रकार का 
प्रतिबंध लगाना सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करना होगा और उसके साथ वित्तीय 
पद्धति मे, जिसके सदर्भ मे इन अधिका रो का देना एक अनिवायं आवश्यकता बन गई थी, 
प्रभावी संशोधन करना ही नही प्रत्युत उसे खत्म करना होगा ।?९% 

बहुत सारे भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि स्वामित्व परिवर्तन, निषेंघधक 
कानूनी उपायों की वास्तविक प्रभावात्मकता के संदर्म मे दृष्टिगोचर परिणाम के अनुरूप 
सिद्ध नही हो रहा था क्योकि यह उपाय ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के सतही पक्ष से ही सबध 
रखता था। यह उपाय अधिक से अधिक रोग के प्रभाव को कम ही कर सकता था पर तु 
वास्तविक समस्या का न तो यह विश्लेषण कर पाता था और न ही समाधान ।!४ 


वैकल्पिक उपचार 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता वी ममस्या के प्रति भारतीय नेताओं का मूल दृष्टिकोण यह था कि 
अपेक्षाकृत अधिक असदिग्ध उपायो के रूप मे केवल साहुकार विरोधी उपायो पर ही 
अधिक बल नही देना चाहिए प्रत्युत देखना यह चाहिए कि ते कौन से कारण है जिनसे 
विवश होकर किसान को साहूकार और ऋणदाता के चगरुल मं फसना पडता है। ग्रामीण 
ऋण के अपेक्षाकृत अच्छे अभिकरण (एजेंसिया) खोलने से ही किसान को साहूकार से 
छुटकारा मिलना संभव है। 'मराठा' ने इस दृष्टिकोण को अपने 8 अक्तूबर ।899 के अक 
में स्पष्ट रूप से इम प्रकार व्यक्त किया 
जब तक रुपया ऋण लेने, की आवश्यकता बनी रहेगी, लेतिहर और ऋणदाता 
साहूकार एक दूसरे के निकट आते ही रहेगे और भूस्वामित्व परिवर्तन निर्षेधक 
कानूनों के पवित्र उदहेष्य की पति नही होगी। वस्तुत सरकार जितना कर सकती 
है उसे उतना अवश्य करना चाहिए | या तो वह ऋण ग्रस्तता के वास्तविक कारण 
लगान में कुछ कटौती करके ऋणग्रस्तता को, आशिक रूप में ही सही, कुछ कम करे 
अथवा किसानों की वास्तविक झावश्यकताओं की पूति के लिए तथा उन्हे शैतान 
और क्र प्राइवेट ऋणदाता साहकारो के पजों से छूडाने के लिए स्वयं ऋणदाता के 
रूप में कायं करे |?” 
इसी प्रकार गोपालक्ृष्ण गोखले ने बबई मूमिलगान सशोधन बिल पर भाषण करते समय 
सरकार को चुनौती दी कि वह एक छोटा सा इलाका छाट ले । वहा के किसानों के सारे 
आऋण साहुकारों से लेकर अपने हाथ मे कर ले और किसानों वी साधारण आवश्यकताओं 
की पूति के लिए कृषि बेक चालू करे और फिर किसान से मुस्वामित्व परिवर्तन का 
अधिकार छीने । उन्होंने दुढतापूर्वक कहा कि समस्या को सही ढंग से सुलझाने का यही 
एकमात्र सही उपाय होगा । उन्होंने यह भी घोषणा की कि हमारे बहुत सारे देशवासी 
सरकार की इस नीति का समर्थन करेंगे । उन्होंने अनुभव किया कि मूल समस्या यह है 
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कि जब तक उसके चाल ऋणो को कम नही किया जाता और उसकी अनिवायें आव- 
दयकताओ की पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक ज़्सान को किसी प्रकार की 
राहत ही नही मिल सकती । कानून तत्र के सचालन मात्र स॑ किसान की स्थिति में सुधार 
की आशा करना निरथंक है।!”' सक्षेप मे उपशामक उपचारो के साथ साथ रोग की 
निवत्ति के लिए स्थाई और मौलिक औषधियों को भो आवश्यक रूप से अपनाना 
चाहिए ।!?* 

भारतीय नेताओ ने ग्रामीण दरिद्रता को निर्मल करने के लिए उपचार के रूप में 
श्रम, उद्योग तथा फालतू पूजी के नए अवसर जुटाने" तथा भूमि लगान को शिथिल 
बनाने के सुभाव देन!* के साथ साथ क्सानों के लिए साख की सरन और सस्ती 
व्यवस्था जुटाने पर बल दिया । उन्होन इस सबंध में तक प्रस्तुत कया क्रि जहा उिसान 
को ऋणदाता साहकार वी लूट से बचाना आवश्यक था वहा उसके लिए ब्याज की नीची 
दर पर आवश्यक निधि के ऋण लेने की सुविधराओ मी व्ययस्था करना भी आवश्यक था। 
साख वी वैकल्पिक व्यवस्था जुटाए बिना साहकार की गतिविधि पर प्रतिबध लगाना 
किसान का वतंमान स भी आवक बुरी गर्तो पर साहकार की दया पर छोडन के समान 
होगा। अत हमारे अध्ययन के अतर्गत सारी अवधि म व दणश म॑ कृषि बेको वा जाल 
बिछाने के ए थदोलन करते रहे ।!"' जब भारत सरकार न वृषि बेक्‍ा और ऋण 
समितियों की उन्नति की व्यवस्था के लिए कोआपरंटिव क्रेंडिट सोसाइटीज बिल 
(सहकारी राख समिति बिल) पेश किया तो इन नेताओं न उसका प्रसन्न मन से पूर्ण 
समर्थन किया ।!९* इस सदर्भ में राष्ट्रवादी दृष्टिफाण का महत्वपूर्ण त-व उनका यह 
दुड़ विश्वास था कि सरफार कृषि बेको के उन्नयन का हाय अपन ही हाथ मे ले, इस कार्य 
को निजी उद्यमियों के हाथ मे न छोड ।''* जस्टिस रानाडे, जी० बी० जोशी और जी ० 
के० गोखल ने भी यही मत प्रकट किया कि सिर स॑ पैर तक कर्ज में डवे किसानो के 
पुराने ऋणों को इकट्ठा करके बंबाक वर दिए जान पर ही किसान कृषि बंको वी 
सहायता से अपने पैरो पर खडा हो सकता है ।९४ 


पूजीनिष्ठ खेती 


भूमि विधयक सबधो के वर्तमान ढाचे के अतगंत जमीदार और साहकार के अत्याचारो से 
किसान को सुरक्षित करने के सरकार और भारतीय नेताओ के प्रयत्नो और उपायो से 
उसकी स्थिति का सामान्य रूप मे ही सुधारना सभव था, प्रशा, रूस, और फ्रास में भूमि 
सबधी कानूनों से सबधित और अनुभवप्राप्त रानाडे ने मूमि सबधो को सवथा नए आधारो 
पर स्थिर करने की नीति पेश की ।!“ किसानो के प्रति उनकी पूरी सहानुभति थी। 
राज्य, जमीदार और साहूकार के दमन से किसान को बचाने की विभिन्‍न सरकारी 
चेथ्टाओं का उन्होने न केवल समर्थन किया था प्रत्युत «घनी ओर से इस सबध म॑ सुकाव 
भी रखे थे । वह सरकारी साधनो की भावना और दिशा से सहमत नही थे । उनका विश्वास 
था कि इनसे न तो कृषक वें के उस रूप मे वर्तमान कष्ट दूर होगे और न ही उस वर्ग 
पर लगे प्रतिबध उस रूप मे दूर होगे जिस रूप मे प्रशा के कानून ने 9वी शताब्दी के 
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पूर्वार्ध में वहां के किसानों की दह्ा में सफलतापूर्वक सुधार किया है। उन्होंने निर्देश किया 
कि भारतीय काइतकारी कानून के अंतर्गत किसान और जमींदार दोनों का कुंषि संबंधों 
की पुरानी व्यवस्था के बंधनों में बंधा रहना जारी रहेगा। इस प्रकार का कानून तो 
कतंव्यों और अधिकारों की वर्तमान जटिलताओं में वृद्धि करने का काम ही करेगा, जमीदार 
वर्ग को केवल लगान के रूप में अनुग्रह राशि (पेंशन) खाने वाला बनाने के और किसान 
को जमीन के पूर्ण स्वत्वाधिकारी के रूप में राज्य की ओर अधिक से अधिक देखने के 
लिए विवश करेगा । दोनों को अपनी स्थिति को सही प्रकार से समभने में कोई सहायता 
नहीं मिलेगी । एक वगें के हित में वर्तमान अधिकारों को सतही तौर पर दुह्ा जा रहा है, 
हालांकि इसे 'शीघ्र सुधार व “क्रांतिकारी सुधार का नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार 
की नीति का परिणाम यह होगा कि भंगड़ालू भागीदारों में भूमि पर स्वामित्व और हितों 
का पूर्ववत पृथक और विभाजित रूप बना रहेगा और किसी भी प्रकार का वास्तविक 
सुधार नहीं हो पाएगा |!” इसी प्रकार किसान को कजं॑दार साहुकार की लूट से बचाने के 
लिए भूमि संक्रमण को अवेध बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए रानाडे ने अपना 
मत प्रकट किया : वास्तविक संपत्ति के इच्छित तथा अनिचब्छित सभी प्रकार के हस्तां- 
तरणो पर प्रतिबंध लगाने मे स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नही होगा । इससे 
तो केवल वर्तमान गरीबी की जड़ें मजबूत होगी और बतंमान असहाय अवस्था और 
अधिक विपम बन जाएगी ।!११ 

रानाडे ने चालू मूमि संवधधों के स्थान पर निजी और स्वतंत्र संपत्ति के आधार पर 
नए भूमि संत्रंध स्थापित करने वा आद्धान किया ।!* संरक्षित पट्टेदारी के स्थान पर 
उन्होंने किसान को स्वतत्र तथा उन्मुक्त बनाने का सुझाव दिया ताकि उसके निजी अस्तित्व 
की स्थापना हो सके । इस प्रकार का स्वतत्र किसान दबाया नहीं जा सकेगा, वह स्वामित्व 
के पूर्ण अधिकार का उपभोग कररेगा। संपत्ति के जादू से सम्मोहित वह अपनी धरती पर 
कठोर श्रम करेगा 7”? इसके साथ ही उदका यह विश्वास था कि छोटे छोटे किसानों में 
बटी हुई कृषि, भारतीय परिस्थितियों में न तो स्थाई और प्रगतिशील बन सकेगी ओर न 
ही सभी वर्गो की सर्वोत्तम शक्तियों का सदुषयोग या उन्‍तत तकनीक और लोक कर्मों का 
समुचित उपयोग कर सकेगी । उन्होंने लिखा कि जमीन जोतने वालों का जमीन से पूर्ण: 
अलगाव एक राष्ट्रीय रोग है ओर सारे देश मे छोटे छोटे किसानों के स्तर का बहुत नीचे 
गिरना भी किसी रूप में कम गंभीर रोग नहीं ।/” उन्होंने दृढ्तापूर्वक कहा: कृषि के 
समुचित और सतुलित विकास के लिए बड़े पैमाने के १जीनिष्ठ किसानों का होना आव- 
श्यक है। ऐसे संपन्‍न किसान भारतीय जमीदारों के समान नहीं प्रत्युत बरतानवी 
जमींदारों तथा जमेन जमींदारी के आदर्श पर धरती के पूरे तौर पर मालिक होंगे । 879 
में उन्होंने आशा प्रकट की कि एक बार धरती को कृत्रिम प्रतिबधों से मुक्त कीजिए, 
सममदार और मितव्ययी वगे धरती पर अधिकार करने में सफल हो ही जाएगा । सारे देश 
में जमीदारों का एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आ जाएगा, जिसका उरेष्य घरती के अधिकाश 
साधनों का और सरकार द्वारा निभित लोक कार्यों का उपयोग करना होगा??? थोड़ा 
आगे उन्होंने ये रोचक टिप्पणियां की : 
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भारत जैसे पुराने और पिछड़े हुए सभी देशो मे शक्ति के सभी तत्वों पर एकाधिकार 
करने वाला एक अल्पसंख्यक वर्ग सर्देव मिलता है। सामाजिक और धाभिक क्षेत्र में 
इस वर्ग के लोग सदेव अग्रणी रहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास प्रतिभा, 
संपत्ति, मितव्ययी प्रकृति, ज्ञान और सयोजनशक्ति होती है जबकि बहुसंख्यक वर्ग 
के लोग अशिक्षित, अदूरदर्शी, बेसमक, फिजूलखर्च और साधनहीन होते हैं, इन 
दोनों वर्गों मे किसी भी राजनीतिक चातुरी से सतुलन नही रखा जा सकता। प्रतिभा 
और संपत्ति के प्रति शक्ति का आकर्षण निश्चित है। अत कंगाली मे फसे किसानों 
को ममि का स्वामी बनाए रखने के लिए सघधर्ष करना सर्वथा निरथंक है। यह तो 
धरती और पूजी के स्वाभाविक ऐक्य को भग करना हे ।!० 
883 में बंगाल काइतकारी अधिनियम की समीक्षा करते हुए रानाडे ने खमार भूमि 
अथवा जमीदारो के निजी अधिकार की भूमि को कम करन की और किसानो के अधीनस्थ 
चघरती मे बढोतरी करने की प्रवृति की आलोचना की ।!”! उन्होने इस बिल की व्यवस्थाओं 
का प्रशा की भूमि कानून व्यवस्याओ से अतर दिखाते हुए प्रशा के कानून की इस आधार 
पर प्रशसा की कि उसमे पुराने जमीदारों को अपनी भूसपत्ति के एक भाग को अपने अबा- 
घिन अधिकार मे ही बडे पैमाने के पूजीनिष्ठ खतो में बदलने की अनुमति थी ।??* इसी 
प्रकार सरक।र का नाति की आलोचना के अन्यान्त्र कारणो के साथ एक महत्वपूर्ण कारण 
उनका यह विश्वास था कि इससे बड़े पैमाने की पूजीनिष्ठ कृषि के विकास में रुकावट 
पैदा होती है ।/” इसी प्रकार उनके ममि के हस्तातरण के अधिकार पर प्रतिबध लगाने 
के विरोध का प्रमुच आधार उनका यह भय था कि इन प्रतिबधों से देश की भूमिगत 
मपत्ति के केंद्रित होने की अपरिहाये प्रवृत्ति कक जाएगी ।7? 
अतएवब रानाडे ने भारत म कृषि सवधो मे भावी विकास को साथ माथ जीवित रहने 
वाले दो कृषि सबधित वर्गों को जन्म देकर उन पर आधत करने की वकालत की : (क) 
व्यापक क्षुद्र कृषक वर्ग, जो राज्य के अथवा जमीदारों के क्सो भी प्रकार के भार से 
पूर्णतया मुक्त होगा। उसे स्थाई और निम्न दर पर निर्धारित भूराजस्व की प्रतिमूति 
प्राप्त होगी और उसके लिए कृषि बंको के द्वारा सस्ती दर और आसान शर्तों पर ऋण को 
व्यवस्था होगी । (ख) पूजीपति किसानों का बडा वर्ग, जो क्सी भी काइतकारी कानून से 
अप्रभावित होगा अर्थात उसके पास धरती का पूर्ण और एकातत स्वत्वाधिकार होगा । 
यह वर्ग इस स्थिति मे होगा कि अपेक्षित पूजी का निवेश तथा अधुनातन वैज्ञानिक कृषि 
संबधी तकनीक का उपयोग कर सके । प्रश। मे इस सबध में उन्होंने ।9वी शताब्दी के 
मध्य में प्रचलित जमीदार और किसान दोनो वर्गों के रापत्ति पर स्वतत्र ग्रधिकारवाली 
स्वामित्व पद्धति के अनुकरण और स्वीकरण की अपील की ।!?१ उन्होने बताया कि प्रशा 
में 860 मे 5 प्रतिशत भूमि पर राज्य अयवा चर्च का अधिकार था, 44 प्रतिशत पर 
बडे बडे जमीदारों का अधिकार था, 35 प्रतिशत पर किसानो का स्वत्वाधिकार था और 
$ प्रतिशत पर छोटे छोटे मालिको का अधिकार था । इस प्रकार समर्थन के स्वर मे उन्होने 
कहा कि वहा भूमि समृद्ध जमीदार और भारमुक्त निर्धन म बराबर बटी हुई है। सामती 
अरधदास ने वहा भारमुक्त स्वत्वाधिकारी का और जागी रदार लार्ड ने अपनी सपत्ति के 
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अबाघ स्वामी का रूप ने लिया है ।””* प्रदा के आदर्श को भारत पर लागू करते हुए 
जस्टिस रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुचे . 
यदि इस देश को अपनी शक्ति और समृद्धि के आधार के रूप में स्वाभिमानी व 
स्वतत्र भूधरो की गहरी आवश्यकता है तो भूमि पर स्वामित्व प्राप्त व्यक्तियों के 
प्रकाश ओर नेतृत्व की भी आवश्यकता किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नही ।*' “ऊपर 
के दस हजार लोगो द्वारा बडे बडे भूभागोवाली जागीरो पर अधिकार करना और 
बडी सख्या मे छोटे छोटे खेतिहर जिसानो द्वारा छोटे छोटे भूभागो पर अधिकार 
रखना, इस प्रकार बडे और छोटे खेतो पर खेती '*'। देश की उन्‍नति और स्थिरता 
की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समाज को यह मिश्रित रचना एक आवश्यकता है ।!४० 
रानाडे ने पृ जीनिष्ठ 3 ।सान और जमीदार वर्ग के अस्तित्व में आने के साथनों और उपायो 
पर भी विचार किया। उन्होंन आशा प्रफ्ट की कि कुछ एक मितव्ययी स्वत ते किसान 
धीरे धीरे अपनी स्थिति म विस्तार करेगे और अपेक्षाबृत बेहतर स्थिति मे आ जाएगे ।!४ 
उन्होन यह आशा भी प्रकट की कि धनिक वर्ग के बहत सारे लोग मूमि की ओर आक्ृष्ट 
होगे, बेपरवाह और निकम्मे किसानो से मूमि खरीदगे तथा इस प्रकार पृजीपति जमीदार 
की भूमिका निभाने के लिए आगे बढेंगे !* स्पष्टतया यह उपचार रंयतबाडी इलाके पर 
ही लाग्‌ होगा । बगाल के जमीदारी क्षेत्र के सबध में रानाडे ने प्रश्ा के मृमि सुधारो के 
अनुकरण का सुझाव दिया । उनका इस सवध म सर्वप्रथम सुझाव यह था कि कृषिसे 
संबधित सारे क्षेत्र में सभी प्रकार के खुधार समाज के विभिन्‍न वर्गों के आथिक सब यो पर 
किसी प्रकार की हिंसक गडबठ डाले बिना अथवा क्राति का झटका अनुभव किए बिना 
तथा अतवर्गीय सघर्षो को जन्म दिए बिना ही किए जान चाहिए ।!४३४ बंगाल काइतकारी 
कानून के प्रति उनके विरोध के कारणों में उनकी एक यह आशका थी इस बिल वा 
अनिवार्य परिणाम वर्ग संघर्ष होगा ।११+ वह जमीदारो के वर्तमान अधिकारों के एक्‍्तरफा 
छीने जाने के भी विरुद्ध थे और बगाल बिल मं, उनके अनुसार यह भावना निहित थी ।७४२ 
इसके साथ ही उनकी यह भी मान्यता थी कि छीने गए अधिकारो की क्षतिपूर्ति की जानी 
चाहिए ।!१6 इस सबंध मे रानाडे की अपनी योजना किसानो और जमीदारों दोनो को 
धरती के स्वामित्व का समान अधिकार देकर दोनों मे सौहादं और सौमनस्य की भावना 
उत्पन्न करता था। उनका प्रस्ताव था कि किसान को भूमि का पूर्ण स्वत्वाधिकार दे देना 
चाहिए परतु केवल उतने ही भाग का, जितना उसकी पटटेदारी के अतगंत भाता है । इस 
स्वामित्व को खरीदने के मृल्य के रूप मे उसे अवशिष्ट धरती १र जमीदार के पक्ष मे 
अपने सभी दाव छोडने होगे। इस प्रकार उसकी पट्टेदारीवाले भूभाग पर उसका पूर्ण 
स्त्र्वाधिकार होगा और शेष भाग पर जमीदार का पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। यदि 
जमीदार का फिर भी कुछ बकाया निकलता है तो उसकी पूति किसान कुछ एक वर्षो तक 
किराया प्रभारो के नकद भुगतान द्वारा करेगा।” सक्षेप में जमीदारी अधिकारों को 
खोने के लिए जमीदारों को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए तथा उसे पट्टेदारी के अतगंत 
भूमि का कुछ भाग अपनी जोत के लिए रखने का अधिकार मिलना चाहिए । इस योजना 
के भंतगंत निष्किय लगान वसूलने वाले जमीदार सोत्साह पूजी निवेशक उद्यमी किसान 
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और जमीदार का रूप ले लेगे। रानाडे ने अपती योजना को और अधिर स्पष्ट रूप दते 
हए ये प्रस्ताव सामने रखे कि बंगाल में 2 3 मौरूसी हकवाले भूभाग पर और ै/2 गैर- 
मौरूसी हकवाले भूभाग पर किसानो को एकाधिकार दे देना चाहिए और ।,3 मोौखूसी 
भभाग और /2 गैरमौरूसी भूभाग जमीदारों को उनकी निजी भूमि के रूप में सौप देना 
चाहिए क्योकि रानाई का विश्वास था वि इस विभाजन से जमीदार की क्षतिपूर्ति नह” 
हो पाएगी । अत उनका इस सबंध में आगे और सुझाव यह था कि अधिकारों और दायित्तो 
के सतुलन को व्यवस्थित रखने के लिए किसानो को ब्याज रामेत क्रग्म मूल्य के भुगतान के 
लिए घटी हुई जोतो पर भी तीस अथवा चालीस वर्षो तक पुराने लगान ता मुगतान 
करते रहना चाहिए। सरकार एकदम एक्ालिकार पाने के विए चुकाया जाने वाला 
अग्रिम रपया किसानों को ऋण रूप में दे सकती है। यह ऋण राशि उनके अनुसार १40 
करोड रुपये व ठेगी ।!*+ इस प्रयार रानाडे को आशा थी कि निहित अधिकारों का बिना 
किसी प्रकार से उल्लघन किए बगाल में किसान की एक अथवा दो पीढियों में मुक्ति सुलभ हो 
जाएगी ।!१९ यहा यह उल्नेखनीय है कि स्वतत्र किसान और पजीनिष्ठ जमी दार के बारे मे 
रानाड़े की सारी की सारी योजना जमीदारो के पक्ष मे थी। उनके द्वारा प्रस्तावित सुधारो 
से स्वतत्र कृषकों के विकास वो इतनी सहायता नहीं मिलती थी जितनी लगान वसूलने 
वाल जमीदारो के पूजापी जमीदार के रूप में विकास का प्रगति सिलती थी। उनका 
स्वतत्र स्वामित्व का सिद्धात भी कृपयों भे भूमिवितरण वी अपेज्ञा जमीदारों को भमि 
सौपने पर आधारित था। वास्तविकता यह थी कि उनकी भूमि सुधार की यह प्रोजना 
किसानों के हितों के इतनी अधिक प्रतिकूल थी कि उसका अनुमान ही नहीं किया जा 
सकता था । उनके अनुसार संरक्षित अथवा असुरक्षित पटटेदार किसान अपनी वर्तमान 
स्थिति के बदले भमि के स्वतत्र स्वत्वाधिकारी की नई उपाधि ग्रहण करना चाहेगा। 

कुछ भारतीय नेताओं ने भारतीय कृषि के विकास के लिए पूजी और श्रम के मेल 
की माग करते समय रानाडे की भारतीय क्पि के सस्थागत पुन्ग ठत की प्राथमिक योजना 
का अस्पप्ट समर्थन ही क्या ।' " हंस य्राजन। को व्यापक और स्पष्ट समर्थन विरल ही 
मिला । ऐसा 890 भे कामग्रेंस के अधिवेशन में देवराव विनायक का भाषण ऐसा ही एक 
विरल समय्थत था जिसमे उन्होंने कहा था कि मूमि पर केवव उन्हीं लोगो का अधिकार 
होना चारिए जो उसमे सुधार कर सके न कि गरीब तथा अभावमग्रस्त किसानो का उनका 
दावा था कि वास्तव में सपन्‍न तोगों के एक छोटे वर्ग, मध्यवित्तीय वर्ग, की सृष्टि द्वारा 
देश की कृषि सपदा बढ़ाई जा सकती है!” इस योजना के विरुद्ध, 'डान के सपादक 
सतीद्यचद्र मुखजी का स्पष्ट मत था कि पूजीनिष्ठ कृषि देश के लिए हानिश्रद और अवा- 
छनीय है। एक ओर यह बेकारी को जन्म देती है और दूमरी ओर इससे फ़िसानो के 
आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है ।!"-,५ 


कृषि और उद्योग 


कुछ एक भारतीय नेताओ ने कृषि विकास की समस्या को और किसान की आ्िक स्थिति 
मे सुधार को भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक संदर्म मे देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे 


48 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


कि कृषि की प्रगति देश के उद्योगों के साथ और द्रुतविकास के साथ बड़ी घनिष्ठता से 
मंबंधित है। जब तक देश के ग्रामीण की प्रवृत्ति को शीघ्रता से रोका नही जाता देश की 
कृषि समस्या के समाधान की दिशा में किया जाने वाला कोई प्रयास सफल नहीं हो 
सकता । 

इस दृष्टिकोण के प्रारंभिक प्रस्तावक के रूप में रानाडे ने 88] मे तक॑ प्रस्तुत क्रिया 
कि भारतीय कृषि में व्याप्त रोग का मूल कारण राजनीतिक पद्धति के गहरे गनस्तल में 
निहित है अत: बाहरी उपचार अथवा चमडी पर मरहम पटटी करने का कोई लाभ नही 
होगा । स्थिति के उपचार के लिए किसी भी अन्य वस्तु से बढचढ़कर अपेक्षित यह है कि 
कृषि पर राज्य के भार को कम किया जाए और श्रम, उद्योग और फालतृ पूजी के लिए 
नए मार्ग खोलकर धरती पर आबादी का भार घटाया जाए ।"”! बाद में 89? में बानाई 
ने 'भारतीय राजनीतिक अथंव्यवस्था' पर दिए गए अपने भाषण में इस सिद्धात का प्रति- 
पादन क्रिया कि कृषि पर सदा के लिए निमंर रहने वाले देश का निर्धन रहना तथा 
अपेक्षाकृत और अधिक निर्धन बनते जाना निश्चित है क्योकि कृषि तो ह्वाममान 
प्रतिफल नियम (ला आफ डिमिनिशिंग रिटन्स) की अवांछनीय स्थिति के अतगंत 
संचालित होती है और भारत मे तो वर्षा की अनिव्चितता का एक और दुर्गण इसके साथ 
जुडा है। !*? मराठा' ने 88-84 की अवधि मे अपनी संपादकीय माला मे क्रषि प्रगति 
और औद्योगिक प्रगति के धनिष्ठ रूप से अन्योन्याश्रित होने पर बार बार जोर दिया। 
उदाहरणार्थ, 4 सितंबर ]88। के अंक में उसने लिखा : 

कृधि संबंधी श्रम बाजार में कृषक श्रमिकों का आधिक्य है और जब तक यह आधिक्य 

कृषि से हटाया नहीं जाता और कही दूसरे स्थान पर खपाया नहीं जाता तब तक 

कृपको की दीन-हीन दशा में सुधार के लिए उपचार रूप में किए गए किसी भी प्रयास 

का उत्तम, लाभप्रद और स्थाई परिणाम नहीं निकलेगा । कृषि और मणीनी उद्योग 

का विकास साथ साथ ही होना चाहिए । 
इसी प्रकार अपने ]2 फरवरी 882 के अंक में उसने तक प्रस्तुत विया केवल कानूनों 
से, बेकों से यहा तक कि किसानो को स्थाई रूब से काइतकारी के अ्रधिका र देन से किसानों 
की हालत में तब तक कोई सुधार नहीं होगा, जब तक कि, देश में विविभ्र उद्यागों की 
स्थापना नही की जाती क्योकि एकमात्र कृषि पर निर्मर रहने वाला देश कभो सपन्‍न 
नहीं रह सकता ।?९ नेटिव ओपीनियन ने भी अपने 25 मई 884 के अंक में इस तर्क को 
दोहराया । 

895 में पी० सी ० राय ने रानाडे के विचार से सहमति प्रकट करते हुए घोषणा 
की कि कृषिप्रधान देश दस्तकारी और हस्तशिल्पियो के देश की अपेक्षा लर्देव पिछडा 
रहेगा। देश की आविक कठिताइयों का सर्वोत्तम समाधान मृतप्राय भारतीय उद्योगों का 
पुनरुद्धार तथा पश्चिम के आधुनिक उद्योगो को अपनाना है। इससे क्रपि मे शम ता 
आधिक्य कम होगा और देश सपन्‍न बनेगा ।?'$ 

जी० वी० जोशी ने जमीन पा लेने की अस्वस्थ और अत्यधिक प्रतियोगिता के लिए 
कृषि पर बढ़ते भार को उत्तरदायी ठहराया । उनके प्रनुसार इस प्रतियोगिता का दुष्परि- 
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माम यह हुआ है कि घरती के लगान गगनचुंबी हो गए हैं, घरती को छोटे छोटे टुकड़ों में 
बांटना पड़ा है और किसान की धरती सुधारने की आकांक्षा क्षीण हुई है।!'* इसके अति- 
रिक्त कृषि पर जनसंख्या के वढ़ते भार ने बेका री बढ़ाई हैं और लाखों को जबरदस्ती 
निकम्मा वना दिया है अथवा दूसरे शब्दों में इसने देश की आर्थिक शक्ति को विनापझात्मक 
रूप से वेकार कर दिया है। उनकी संगणना के अनुसार आधी से अधिक ग्रामीण जनता 
वास्तव में उपयुक्त काम के अभाव का शिकार थी ।!* अतएक उन्होंव फालतू और 
बेकार जनसंख्या को समुचित काम जुटाने के लिए अकृपीय उद्योगों के विकास वी सिफा- 
रिश की । उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि श्रम के नए अवसरों को जुटाने के 
रूप में वतंमान अस्वस्थ और असामान्य दबाव से किसान जितना ही अधिक मृक्‍त होगा 
उतनी ही अधिक उसकी कार्यस्थिति भाररहित होगी और सफलता के अधिक अच्छे 
अवसर उस उपलब्ध होंगे।!” उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब तक भारत 
एकमात्र कृषि-उद्योग पर निर्मर है, हमारी आथिक कठिनाइयों का मूल अछता ही 
ग्हेगा ।१* तिलक के केसरी ने 8 जून 90] तथा || नवंबर 902 के अंकों में इन 
दोनों धारणाओं की पुष्टि की ।!९९ 

जी० सुब्रह्म ५ अर ने भी 903 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'सम इकोनामिक 
आसर्पक्ट्स आफ ब्रिटिय छल इन इंडिया में इसी विचा रधारा को असंदिग्ध अभिव्यक्ति 
दी । रूस के वित्तमत्री एम० डी० वित्ते के इस कथन से च्ट्टमति प्रकट करते हुए कि जब 
तक कोई भी देश विशुद्ध रूप से कृधिप्रधान देश बना रहेगा, तब तक वह समय समय पर 
आने वाले अकालों और सामान्य दरिद्रतापरक अभावों से मुक्तित नहीं पा सकेगा, अय्यर 
ने आरोप लगाया कि इस संबंध में भारत की स्थिति रूस से भी बदतर है। यहां की 80 
प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और शेष मजदूरी अथवा छोटे छोटे अनुत्पादक धंधों 
पर आश्षित है। उन्‍होंने लिखा कि जब तक देश की आथिक दशा की इस गंभीर अब्य- 
वस्था का उपचार नहीं किथा जाता तत्र तक हजारों वर्षों की अवधि में भी न यहाँ का 
किसान संपन्‍न बन पाएगा और न ही दूसरे वर्ग समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। निर्धनता की 
इस चरम सीमा का निराकरण कभी नहीं हो पाएगा । अतएब देश का उद्योगीकरण देश 
को संपन्‍नता की अनिवायं शर्ते है।ः"' ह 


संदर्भ 
एकमात्र अपवाद ]899 का था और वह भी पंजाब लंड एलिएनेशन बिल पर प्रस्ताव के रूप में. 
काग्रेस ने और बातों के साथ इस बात की भी सिफारिश की कि निजी किराया वसूली वाले 
जमींदारों के मामले में अनुचित रूप से किराये में बढ़ोतरी रोकने की कुछ व्यवस्था की जानी 
चाहिए. (प्रस्ताव [[ बी)जमींदारी पर कांग्रेस की चुप्पी को ए० ओ० ह्यूम की पुस्तिका, "हिंट्स 
आन ऐशग्रीकल्वरल रिफार्म इन इंडिया” में की गई टिप्पणियों, तीखी भत्संनाओं, 'पूर्णतः भुस्वामी”, 
“किराया वसूली करने वाले बेकार बिचोलिए' आदि के सदर्भ में देखिए उनको पुस्तिका 'हिंट्स 
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आान ऐशग्रोकल्चरल रिफार्म इन इडिया' (कलकत्ता 889, पृ० 3). 


2 "सोम प्रकाश', [4 जून (आर० एन० पी० वग०, ॥9 जून ]880), तवविभाकर |2 जलाई 
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(वही ॥7 जुलाई 880), बदेवान सजोवनी, 9 नवंबर (वद्टी, 20 नवबर 880), भारत बच, 
26 नव० (आर० एन० पी० पो० एन०, 2 दिसबर ]880), साधारणी, |5 मई (आर० एन० 
पी० बग०, 2) मई 88। ) , केरल मित्नन, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एम०, मई 88]), 
हिंदी प्रदीप अगस्त (आर० एन० पी० पी० एन०, 3 सितबर ॥88), इंडियन स्पेकटेटर 
25 सितबर (आर० एन० पी० बब० | अक्तू० 88।) परिदशक, | जावरी (यार० एन० 
पो० बग०, ]4 जनवरी ]882), सोम प्रकाश, 26 जून, वही, | जुलाई 892 | , उल दोपिका 
5 जुलाई (वही, 22 जुलाई 882), प्रयाग समाचार, [| दिसबर मे प्रवाशित नेख (आर० 
एन० पी० पी० ए7०, ]4 दिस० ]882), साधा रणी, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 
3 जनवरी 883), समय, 28 मई (वही 2 जुलाई 853), सहचर, ॥8 जुलाई (वहीं, 
28 जुलाई |883), ग्रामवर्त प्रकाशिका, 22 माच (वही, 5 अप्रैल 884), समय, 20 दिसबर 
884 (वही, 3 जनवरी 885), सहचर, 6 मई (वही 6 मई 885), सुरधि आ पताका 
9 दिस ० (वही ]8 दिसबर 886) , सजीवनी 4 जनव री (वही, 2] जनवरी 892) , प्रद्नति 
2] जनवरी (वही 29 जनवरी 892/, सजीवनी ।| फरवरी (वही, [५ फरवरों |४92) , 
बगनिवासी 25 जक्तु० (वही, 2 नवबर 4895) , चार मिहर 27 अप्रैल (वही 9 मई ४96), 
केरल पृतितक्रा [6 नव० और वेरत सचारी 20 नववर (जआर० एन० पौ० एम०, 30 तव्र० 
895) , केरल चढद्रिका, 20 मार्च (वही, 3। मार्च 896) केरल सचारी, | जुलाइ (वहा 
॥5 जुलाई ९)6), हिंदुस्तान 25 अगस्त (जार० एन० पी> एन०, 3] अगस्त [998) और 
आगे उजिखित समाचारपत्र और देखिए, मराठा, 7 फरवरी 884 

बगाली 23 जनवरी 892 भी देखे 

आर० एन० परा० बग *, 29 जुलाई 082 

वही, 2। जून 884 

बही, 7 नवबर 89| है 

आर० एन० पी० एम०, 24 जनवरी 9324 

आर० एन० पौ० एम०, 3] माच (९०0७ तथा दलिए के रत पतिया, | जगरत, 42 और 26 दिवयर 
(वही 5 अगस्त, 3] दिसबर ]५)6) 

वही 5 जुना. 596 

दल पाजटरा इन बंगाल १० 2।0 28% 

वही १० 46 और आय 

राय पावर्रो, पु+५ 479-200, इंडियन फाइवासैज [५ 39 40, 55 57 

ज'शा पूर्वोद्धत १० 8790-94, 900 0। 904-0५ 

बरी पौर॑ठ 884 

बरी, पृ० 35|-2 तथा पृ० 42 

ीएम० एस० अय्यर म्पीचज एड राइटिग्स, पृ० 200 4 सोन प्रकाश, ।4 जून (जार० एन० 
पो० बग०, ]9 जन 0980) साधारणी, 23 जन० (वही, 29 जनवरी 88), सोम प्रकाश, 
4 अगस्त वही, ॥9 अगस्त ]882) कविवचतसुधा, 5 सार्चे (आर० एन० पी० पी० एन०, 
5 माच 583) एस० पृन० बेनजी स्थाचज [| पृ० )5, ]7, बंरल पत्रिका, तििरहित 
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(आर० एन० पी० ग्मि७०, मार्च ] 886 ) : एच ० ए०७ रहीम, ग्पि० आई० एन० सी०]89), प ०55. 
बगनिबासी, 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बम०, 2 नवबर 895) , केरल पत्निका, 6 जवबर 
और 4 दिसवर (आर० एन० पी० एम०, 30 नवबर और 3। दिसवर ।895) , केरल पत्रिका, 
4 जुलाई और | अभ्स्त (वही, 5 जुलाई और ॥5 जगम्त 996 ), हिंदुस्तान, 25 अग्रस्त 
(आर० एन० पी० एन०, 3] अगरत ]898), राय पावर्टी, पू० 277, 273, मालवीय, स्पोचेंज, 
पृ० 266-8, रिप० आई० एन० सी० |700 १० 9४, आई० एन० मो० 899 का प्रस्ताव 
। (बी० ) 

गनाई एसेज, प० 30-, 327, जोशी : पूर्वोद्धन, पु० 878-5+, दत्त पीछ अध्याय 9 में पाद 
टिप्पणी 6 तथा सी० पी० ए०, पु० 482, ओपन लेटसं, १० ॥8, 748 में तथा ज० एन० 
गृतता पूर्वोद्धत, पृ० 349 

जशशी पूर्वोद्धत, १० 365-6 

आर० एन०> पी० बब०, 8 अक्तूबर 88। 

आर० एन० पी० बग०, 29 जुलाई 882 तथा देखिए सोम प्रकाश, 27 नवबर ( वही, 2 दिसबर 
]882 ) 

अगाली ।9 फरवरी 88, सोम प्रकाश, |4 जून (आर० एन० पी० बग०, 9 जून ]880 ); 
सोम प्रकाश, 27 नवबर (वही, 2 दिस० ।882); भारत मिहिर, 22 जनवरी (वही, 2 फरवरी 
884); ता दैड" गागे पाद टिप्पणी 7! यहां यह उल्लेखनीय है कि किरायेदारों के स्थाई 
बन्दोवस्‍्त की माग को सर्वेप्रयम 83। मे राजा राममोहन राय ने ही मुखरित क्या था अभित 
सेन नोटस आन बंगाल रिनेसा (कलवत्ता, द्वितीय सस्करण ॥997) पृ०2, बी० बी०मजूमदार : 
पृर्वोद्धत, पृ० 67-9 सोम प्रकाश ने अपने 24 जुलाई 882 के भ्रक मे अपने दृष्टिकोण के समर्थन 
में राममोहन राय का मत उद्धत किया था (आर० एन० पी० बब०, 29 जुलाई 882) . 

आर० एन० पी० बग०, 26 मार्च ]887, बगबासी, 6 दिसबर (वही, 23 दिस० 893 ): 
आर० एन० पी० बब०, 22 अवतूबर, 88. 

विशेष रूप से देखिए, मराठा, 27 जुलाई 890 और ए० बी० पी०, 20 फरवरी 899. 

इस सव्रध में राष्ट्रवादी विचारधारा की शून्यता का उपलब्ध कारत कदाचित यह हो सकता है कि 
विभिन्‍न प्रातों के स्वदेशी पत्रों के सवाददाताओं ने इस सबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन ही न भेजे हो 
यहा इस तथ्य की ओर हम अवश्य निर्देश करना चाहेगे कि हमने जितने भी राष्ट्रवादी पत्ो 
और पत्चिकाओं का उनकी मूल भाषा में तथा साथ ही साथ गष्दवादियों के लेखो और भाषणों 
का अध्ययन किया है, उनसे हम इस परिणाम पर ही पहुचे हैं कि ये सब तत्कालीन रष्ट्रवा दी 
मेताओ की इस विषय में वैचारिक गहराई और रुचि के अभाव के ही परिचायक हैं, साथ ही 
यह निष्कर्ष निकालना भी गलत और अनुचित न होगा कि यदि सवादवाताओं ने व्यापक तथा 
प्रबल दृष्टिकोण के सवाद भेजे होते तो विपय की गभीरता को देखते हुए पत्न-पत्रिकाओ द्वारा 
उनकी उपेक्षा कदापि सभव न होती. 

सी० ई० बकलैंड : बयाल भ्रडर दी लेफिटनेंट गवर्नर (कलकत्ता 90!) खड़ |, १० 705, 
82-3; इलबर्ट, एल० सी० पी० ]883 खड #>|, ९7 77-8; स्ट्रैंची : इंडिया (903) 
पृ० 424. जमीदारो द्वारा किसानो के दमन के लिए सरकारी रिपोर्ट के अवतरण देखिए, जिन्हें 
पार्वती चरण राय ने अपने म्रथ “दि रेट क्वे झ्वन-इन वगाल' (कलकत्ता । 883) १० 22 और 
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बकलेंड . पूर्वोद्धत, खड |, पृ० 544-8, खड़ ], पृ० 03-2, 636-8 
बही, खड |], पु० 702; स्ट्रैंची : इंडिया (903) पृ० 425-6 
बकलंड पूर्वोद्धत, खड़ |], पृू० 704-05, 83. 

इलबट * एल० सी० पी० 883 खड़  »[। पृ० 80-3 

वही, पष्ठ 84-8. 

वही, पृष्ठ 400-26., 

वकलेड : पूर्वोद्धत, खड ।], पृष्ठ 809. 
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देखिए, 885 के अधिनियम की घारा-+१, 

लायल लाइफ आफ दि मोरक्विस आफ इफरिन ऐड एवा (लदन 90$ ), खड़ ]], पृ० ४0. 
बकलेड पूर्वोद्धन, खड [[, पृ० 86. 

जरनल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, खड >(५ सख्या 3, 883, पृ० ।9॥. 

जे एन० ग॒प्ता . पूर्वोद्धन, पृ० 0।-03 पर आर० सी० दत्त और ए० पी० म॑ कडोनल 

27 जून 88] को इडियन एसोसिएशन द्वारा प्रेषित ज्ञापन बागल पूर्वोद्धत, परिशिष्ट, पृ० [, 
[!, &॥५ पर, ।879-80 का हडियन एसोसिएशन का प्रतिवेदन, ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन क॑ 
25 अगस्त 88। के भ्रक में उद्धत; इंडियन एसोसिएशन का 29 अक्तृबर ।883 का विज्ञापन 
इंडियन एसोसिएशन का 883 का प्रतिवेदन, पृ० 5 और आगे; एस० एन० बैनर्जी . स्पीचेज 
]!, ७-!: ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 28 अक्तूबर, 9, 6 दिसबर ।880 [9 मई, 6 जून, 
॥8 अगस्त 88; बंगाली, 24 जलाई, 4, 2] अगस्त, 4 सित०, 9 अवनु, ॥3 नव० [], 
8 दिस ० 880; 8, !5, 29 जनवरी, 3 फ़रवरी, 7, 24, 3! माचं, 7 अप्रैल, ! नवबर 88+: 
समालोचक, 27 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 880); सोम प्रकाश, 9 अगस्त 
(वही, 4 अगस्त 880); साधारणी 5 अगस्त (वही, 2! अगस्त ।880), नव विभाकर, 
]0 जनवरी (वही, 22 जन ० 88। ); परिदर्शक, 6 फर० (वही, 9 फरवरी |88) ; साधारणी, 
3 मार्च (वही, 26 मार्च 88। ) ; सुधाकर, ]4 मई (वही, 2। मई 88।) ; बंगवासी, !! सवबर 
(वही, ।8 नवबर 882), साधारणी, 24 विस० (वही, 30 दिस० 882) ; इडियन मिरर, 3] 
मा /वी० ओ० आई०, अप्रैल 883); ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन, 9, 6, 23 अप्रैल (यही, मई 
883), और 5, 2। जुलाई (वही, जुलाई 883) ; बंगबासी, 7 जुलाई, भारत मिहिर, 7 जुलाई, 
प्रतिनिधि, ।2 जुलाई. साधारणी, 24 जून, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 4 जुलाई, सजीवनी, 7 जुलाई 
(वही, जुलाई 883); साहस, 23 जुलाई, नव्यभारत, 30 जुलाई (बही, 30 अगस्त 883) ; 
सहचर, 28 मार्च (आर० एन० पी० अग्र०, 3 साच॑ 883); भारत बधु, 3 मा, प्रभाती, 
3 अप्रैस (वही, 7 अप्रैल 883); साधारणी, 5 जुनाई (वही, 28 जलाई 883 ); सजोवनी, 
|। अगस्त, बंगबासी, ! अगस्त (वही, 25 अगस्त 883); समय, 0 सित०, आलोक, 
]4 सितंबर (वही, 22 सित० ]883) , हार्यशहर प्रकाशिका, 3 नवंबर (वही, |7 नव ० 883) ; 
ग्रामवर्त प्रकाशिका, [0 नव० (वही, 24 नव० 883); बर्दवान समोवनी, 4 दिस० शक्ति, 
7 विस०, प्रजाबधघु, 4 दिस० (वही, 8 विसंबर 883): भारत मिहिर, 4! दिसवर (वही, 
22 पिसबर 883) ; बगाल पब्लिक ओपीनियन, 20 दिस० 88१(थो० भो० आई०, ।5 अनवरी 
884) , इंडियन नेशन, 7 जनवरी (वही, 34 जनवरी 884): बयाल पब्लिक ओपीनियन, 
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0 अप्रैल (बही, ३30 अप्रैल 884), संजीवनी, 6 फरवरी (आ२० एन० पी० बग०, 
23 फरवरी ॥884), ग्रामवर्ते प्रशाशिका, |6 फरवरों, प्रतिवार, 22 फरवरी (वही, 4 मार्च 
%५4 ) 

इसी प्रकार इस पत्र ने ॥9 फरवरी ]86 के अझ्रक मे दृढ़तापूर्वक लिखा राष्ट्र का गठन क्सिसे 
होता है ? क्‍या ब्रिटिण इंडियन एसोसिएशन के कुछ सौ सदस्या से ? अथवा मुफ्स्सिल में मिलन 
बाते कुछ हजार जमीदारों से ? अथयां सेकडों हजारों क्तकक्‍्तावासियों से ? राष्ट्र ता भापटी 
मे निवास करता है * वरतुत बंगाल की यह गगी क्षपक जनता ही है, जिससे वास्तव म राष्ट्र 
का गठन टीता है देसी प्रकार अन्य संबल मा यताओं के लिए दखिए, बगाली, 4 अगस्त, 
3 लतथर 80 ॥5$ जनवरी 88], बाह्या परिलिय आपीनियन, 9 दिसबर 850, 25 अगस्त 
९५|, एल० ए4०७ बनर्जा स्ररीचज [[, पृ० ।3) 20 साधारणी, 5 जुताई (आर० एन० 
पी० बग०, 26 जवाई ।४७३), संजायनी ॥| अगरत 'वबिटी 25 अगस्त ]883), बगावत पज्तिक 
ओपी निय ।, 20 दश्यर [७४३3 वी८५ जआ० ग्राट 5, ।$ जनवरी |५७4) 

डंडियन एसोसिएशन का ]879 ६0 को चत॒ 4 वारधिक विवरण 25 अगस्त ]88। के ब्राह्मा! पब्निय 
बोपीतियत मे उद्धा विशानाो जे प्रतिनितवि होने वो हैसियत से टी एसासिएशन ने बगाल सरकार 
का 27 नत है थी रिरयदारी कानू। ।र एक जापल मजा बाग पुर्वोद्धत परिशझिष्ठ हा! 
में उद्धत और द्ूगरा ज्ञापन 29 अउत्‌ 4र 80%) को भजा (इंडियन एसासिएशन का 883 का 
4पि विवरण ) पृ० ]5 और आग 

बागन प्ू्वाद्ध6, १५५ $0, 5१4 7/0], 9०) और परिशिप्ट, पृ८ ), बंगाली, है जनवरी, 5, 
? कर यरी 2 अप्रेल |ज 2?» मई ।58|, बाह्य पब्तिक ओपीनियन 20 जनवरी [0 फरवरी 
]26].. इडिपन एसोसिएशन या पांचवां वापिक विवरण, 4 माच 882 के बंगाली मे उद्धत, 
7० बो० पी०, ?९$ जून ]5#5. 

ब्रागल पूर्वोद्धत, पु० $१-54, 7।, ए० बी० पी०, 25 जूत ]885. 

बागल पूर्योद्धित, पृ० 72-3, 78 इंडियन एसामिएशन क॑ ]885 में पाचवें वाषिक विवरण मे 
इस संदर्भ मे कहा गया इस समय एसासिएशन बडी सत्रियता सं ग्राम सघा के निर्माण में जुटी 
हुई है शक्ति के प्रदशन क॑ लिए आयाजित विए जान वाले राजनीतिक प्रदशेनों की सफलता के 
लिए लोगा की विपुत्र सस्या के सघो की बड़ी भारी आवश्यकता है यह तथ्य जब हमारे सामने 
आता है कि हमारा आदोलन थोड़े से शिक्षित बाब॒ओ तक सीमित है तो हमारे मन में बडी ही 
कसक पंदा होती है. एसोसिएशन ने इस कसक अथवा कक्‍्लक को मिटाने का सकल्‍प कर लिया 
है. (उमी में उद्धत, प० 90) तथा देखिए, बगाली, 4 मार्च 882 

और देखिए, मराठा 0 अप्रैल, 7 सितबर 884 

वी० ओ० आई०, मारे ]883 और आर० एन० पी० बब, 3 मार्च 883; इडियन स्पेक्टेटर, 
24 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 30 जलाई 88|) भोर | अप्रैल तथा ] जुलाई (बी० ओ० 
आई० अप्रैल भ्रौर जुलाई 883) भी देखे 

नेटिव ओपीनियन ने बाद मे अपनी स्थिति बदल ली और बिल का विरोध करना प्रारभ कर 
दिया देखिए, उसका दिनाक ]| नवबर [883 का भ्रक 

बाबे क्रानिकल, 25 फरवरी (वी० ओ० आई०, मसाच 803) ट्रिब्यून, 7 अप्रैल (वही, अप्रैल 
883) रास्त गोफतार, 4 नवबर (वही, नव० 883) जामेजमशेंद, 20 दिसबर 883 बाबे 
क्रानिकल, 30 दिसबर 883 गुजराती समाचार, ] जनवरी (वही, 5 जनवरो 884) केसरी, 
]6 मार्च (वही, मार्च 885) 
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रानाडे : एसेज, पृ० 275-7. 

दत्त रपीचेज [], पृ० 70 तथा जे० एन० गृप्ता : पूर्वोद्धत, पु० 50, 98-03. 

उदाहरणार्थ, भारत मिहिर, 47 अगस्त, ढाका प्रकाश, 22 अगरत (आर० एन० पी० बग०, 
28 अगस्त 4880): भारत मिहिर, ।4 सित० (वही, 25 सित० ।880); बिहार बधु, 9, 6, 
23 सितबर (वही, 2 अबतूबर 880) ; सोम प्रकाश, 3 जनवरी (वही, 8 जननरी 88), ढाका 
प्रकाश, ।6 जनवरी (वही, 22 जनवरी |88।); बिहार हेरालड, ।3 मार्च (4० ओ० आई०, 
मार्च 883), इडियन क्रानिकल, 2!, 28 मई, लिबरल, 3, [0 ॥7 तन (वही, जून 883) , 
चारु वतं, 2, 9 जनाई (वही, जुलाई 883), उत्कल दीपिया, 30 दिसबर ९2 (भार० एन० 
पी० बंग०, 20 जनवरी 883), उत्कल दर्पण, 2] जनवरी (वह्टी, ।0 फरवरी ।5४3), चार 
वतं, 5 फरवरी (वही, |7 फरवरी 8.८3); सोम प्रवाश, 27 अगम्त (बहा, | सितबर |88१) , 
0 सितबर (वही, 22 सितबर 883); ढाका प्रकाश, [] नवबर (वही, ।7 नवबर ५४३); 
इडियन करानिकल, 22, 29 दिमबर |884 (वी० ओ० जाई०, जनवरी 885); नवॉविभाकर, 
9 मार्च (प्रार० एन० पी० बग०, 4 मार्च 885) , वी> एन० माठतिक . स्पीचेज, पृ० 636 7, 
640-], 645. 

बो० ओ० आई०, जनवरी 885 तथा देखिए ए० बी० पी० 3 मार्च 880, 7 दिसबर ]882, 
9 मार्च 885, आनद बाजार पत्रिका, 23 अगस्त (आर० एन० पी० बग ०, 4 सित० 880) . 
)2 फरवरी (वही, ।7 फरवरी 883); तथा देखिए, कविवचन सुधा, 26 मार्च (आर० एन० 
पी० पी० एन०, 5 अप्रैल 883). यहा यह उल्लेखनीय है कि ]883 के पट्टेदारी टेनेंसी बिल 
पर रानाडे के प्रहार का यह एक आधार था. रानाडे की आशका यह थी कि इस बिल में एक 
बग के दूसरे वर्ग के बीच हस्तक्षेप की सरकार को अधिक ज्क्ति प्राप्त है जिसका दुरुपयोग वह 
वर्ग-सघर्थष को जन्म देने और बढ़ाने में कर सकती है (एसेज पृ० 276) तथा देखिए, १० 283-4 
ए० बी० पी०, 22 नवबर 883; आनद बाजार पत्विका, 20 जून (आर० एन० पी० बग०, 
5 जुलाई ।883), और 2| जुलाई (वही, 26 जुलाई 88) देखिए, शिवाजों, 8 फरवरी (वी० 
ओ० आई०, ]5 फरवरी ॥88# ) 

7० बो० पी०, 0 मार्च 88), 2। मार्च 884, 9 मार्च ।88$5;: आनंद बाजार पत्निक्रा, 
[4 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 26 मार्च 88।) तिथिरहित (वी० ओ० आई०, फरवरी 
883) सथा आगे 6]-3 पाद टिप्पणियों में उद्धृत. 

ए० बी० पी०, 22, 29 नवबर ॥883; ठाह्मो पब्लिक ओपीनियन, 29 नव०, 6, |) दिस० (वी० 
ओ० आई० दिस० ॥883 ; बगाली, 24 नव०, 5 दिसबवर ]883, समय, 26 नदबर, आनद 
बाजार पत्रिका 26 नवबर (आर० एन० पी० बग०, | दिस० ॥883) , नवविभाकर, 3 दिसबर 
(वही, 8 दिस्बर 883); भारत मिह्रि, ।] दिस० (वही, 22 दिस० 883) ; इंडियन म्पबटेटर, 
2 दिसवर, लिबरल, 25 नयबर इंडियन मिरर, 27 नवबर, ।3 दिसबर, इडियन इको, 27? नव०, 
भारत मिहिर, 27 नव०, नवविभाकर, 26 नवबर (वी० ओ० आई० दिसबर 883), मराठा, 
और गुजराती मित्र, 23 दिसबर 883 (वही, ।5 जनवरी 884) . 

30 अगस्त के नवविभाकर में एक संवाददाता (आर० एन० पी० बग०, 4 सित० 880); 
भारत मिहिर, 2] दिसं० 880 (वही, । जन० 88।); बिहार हेराल्ड 27 मार्च 3 अप्रैल 
(वी० ओ० प्राई० अप्रैल 883); इंडियन क्रानिकल, 2, 28 मई (वही, मई 883); इंडियन 
ऋानिकल 2] जन ०, 4 फर०, विद्वार हेराल्ड 29 जन० (वही, 5 फर० 884); साधारणी, 
7 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 3 दिस्० 884). 
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ढाका प्रकाश, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 22 जनवरी ॥88); बिहार हेराल्ड, ।2 और 
]9 फरवरी (वी० ओ० आई०, 29 फरवरी 884) 
विहार वधु, 9, 6, 23 सितवर (आर० एन० पी० बग०, 2 अक्तूबर 880); हिद्टू रजिका, 
8 दिस०, ढाका प्रकाश, ॥2 दिस० (वही, 8 दिसवर [880); भारत मिहिर, 2! दिसबर 880 
(वही, ! जनवरी 88) ; सोम प्रकाश, ० मार्च (बटी, ]4 मार्च 885) 
30 अगस्त के नवविभाकर का एक सवाददाता (आर० एन० पी० बग०, 4 सितबर 880) ; 
भारत मिहिर, 7 सितबर (वही, !8 सितबर ]880), उन्कल दीपिका, 23 जून (वही, 7 जुलाई 
883 ; बिद्वार हेराल्ड 8, 5 अप्रैल (वबी० ओ० आई०, 30 अप्रल 884) ; साधारणी, 7 दिसवर 
(आर ० एन० पी० बग०, ।3 दिसबर 884, 
बिहार हेराहड, 27 मार्च, 3 अप्रैल (वी० जो० आई०, अप्रैल 883,, इंडियन क्रानिकल 
30 जलाई (वही, अगस्त 893), बिहार हेराल्ड, !, 8 मार्च (वहीं, 3। मार्च 884). 

ए० बी० पी०, 3 और 0 मार्च 88।, 2।, 28 फ्रवरों और 6 नववर ]884 तथा ॥9 मार्च 
885 उगने अपने 3 मार्च 88 के श्रक में यह भी निर्देश किया कि वस्तुतः बंगाल के गावो 
का विचौलिया बाबू था जिसने परीक्षा पास कर रखीं थी और जो "लिखता, पढ़ता और गर- 
जता! था 
आनद बाजार पतिका, ]2, [9, 26 फरवरी (आर ० एन० पी० बग०, 7, 24 फरवरी, 3 भा 
883 और हट! ओ० आई० फरवरी ।883) और 23 जलाए (वी० ओ० आई० अगस्त, 883). 
आनद बाजार पत्रिका, 5, 39 नववर|आर० एन० पी० बग०, ।0, 24 नवबर 883); [0 मार्च, 
|ह अगस्त, 22 सितबर (वही, ।5 मां, 23 अमस्त, 27 सितवर 884); 3 अगस्त (बही, 
है अगर्त, 885) 
आनंद बआजार पतिका, 26 फरवरी /आर० एन० पी० बग०, 3 मार्च 883);: 0 माच, 
[8 अगस्त वही, ॥5 मार्च, 8 अगस्त 884) तथा देखिए, नवविभाकर, !7 नवबर (वही, 
32 नवबर |884 ) . 
बगवासी ]7 नववर /आर० एन० पी० वग७, 24 तववर ।९४०), भारत मिहिर, 20 नवबर, 
|[] दिसवर (वही, |, 22 दिसबर 883,, नवविभाकर 25 फरवरी, 7 नव० (वही, | माचे, 
22 नववर 884), साधारणी, 25 मई (वही, 3] मई 684) 
बगाली, 24 जुलाई, ॥8 दिसबर ।880 ५ जनवरी ॥७8, 24, 3। मार्च, 7 अप्रल 883, 22, 
20 नश्बर 884, इ-ियिन एसोसिएशन का 27 जन 88। का ज्ञापन, पर्वोक्‍त स्थल, इडियन 
ए_समरोमिएणन का 29 अवतूबर 883 का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, गाधा रणी, 24 दिस ० (आर० एन० 
पी० वब, 30 दिस० ।802), मराठा, ]5 अप्रंल 883, इटियन मिरर, 3] माच (वी० ओ० 
आई०, अप्रैल ]883), इडियन नेशन, 22 अवनृूबर (वी नव० [883 , समय, ]0 सितबर 
(आर० एन० पी० बग०, 22 सितबर 883): संजीवनी, 0 नववर (वही, 7 नव० 883) ; 
इंडियन नशन, 7 जनवरी (वी० ओ० आई० 3! जनवरी १8४4) ; ग्रामवर्त प्रकाशिका, [0 फर- 
वरी (आर० एन० पी० बग०, ! मार्च ]884) . संजीवनी, 3 मई (वही, ॥0 मई 884) ; 
एस ० एन० बनर्जी र्पीचेज ||, पृ० 5 
बगाली, 5 जनवरी 88।, इडियन एसोसिएशन का 2, जून 88] का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल; 
इडियन एसोसिएशन के तत्वावधान में विलिगटन रब्वेयर कलकत्ता में हुई पट्टंदारों के सम्मेलन 
की कार्यवाही बगाली, 2 प्रप्रल 88]. 
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2 फरवरी 88], ३। मार्च, 29 सितबर [8४१३ 22 तबबर ]४५4 इंडियन एसोसिएणव वा 
27 जून 88| झोर 2० जबलूबर 88९ के ज्ञापन प्रवत्ति स्थल, वर्देशान सजीवी 2 सात 
(आर० एन० पी० बग० 3 माच 850), साधारणी 24 दिसवर (वह ३0 दिस ॥8#2) , 
भारत मिहिर, ॥7 जुवाई (वी० भो० आई०, जुलाई [७७)) इंडियन न ।त 22 अ सूचर, 
26 नव० (वहा, नवंबर, दिसवर 883), इंडियन रत ५७ फ्रवर! इंडियत नशन ]। फरवरी 
(वही 29 फरवरी ]884) 2] फरवरी ]५७व के भ्रक मे ठी बगा। पर व आवाियन ते ।%५4 


के पटनलेरारी बिल द्वारा जमीदारा को दिए गए टक्णफ के बार पर भा वार्यबा री 
ओ० आई० [* मार्च |५७4) 


एस० एग- बनर्जी स्पीनेज [|] प० [7 अगली ॥4, 2। अगरत 4 25 शितवर, ।३ तवबर 
8880 ?9 जनवरों $ फरवरी |५४॥| ॥]। 72? 29 नवयर 9%4 ब्राह्यों पदच्लितव आपॉययन 
20 जतव री, !९४| इंडियन एसॉसिएजन उ। ०9 अक्तूबर ]85३ को जानने पूवजित स्वत सार 
सुधरा/िधयि [? मार्च ( गर७० एन० प!० बग ]7 भाच ]५४३) सहचर |3 वत॒वरी लय 
विभार॑ |9 जावरी ,बी "| गवरों |8४%) प्रभात 0 फरवरों (बहा [4फरवर 
586) नोट जापीनियन । जप्रव ।5६४७ हवा | अरन ।६७३) 0) अप्रेत )६७३ उडियत 
नेशन 7 जा]उरी 2 नये (रो७ ती अटैक | जनय॥ टि।२र [५७३) 

ब्राद्यो ।ब्नत वॉनियन 27 जनवरी जौर || जगस्त ]६)।  बधथानोीं ?* जनवरा ।५५| 
इंडियन एसॉसिएशन का 27 जन |७५| वा ज्ञॉायन प्ृरवा २47 य्ग्राल व वके आतविवल 
23 अगस्त और 6 सितबर (वी० छो आई०, सिउजर |0853  ग्रामवत्र पका ही [0 नव « 
(आर० एन5 वी- बग०, 24 नतञय> |६५५+ प्रजप्वव 6फर० वा !'| पर |५५५ ) 
इन्यिन नशन, 24 नवन्र (वी७छ जाल आईर दिसवर |५६५ समा | 22 दिस4र (जार० 
शन० पी० बग० 6 27 दिसवर ॥९8-) 

सोम पकाश, 9 अगस्त (जार० एन«८ परा6 बगः, 'व अगस्त ७50) वगातोी |) रबर 
88], बगाल परतक आयाोनियन 40 तवरा (त्रो० जा: आई०, 3] जनवरो, ५४4) 
ग्रामवर्त प्रकाजिया, ]6 फ्रवरी (आर० एव पा बंग०, ] साच 8५4), प्रजाबधु 6 फरवरी 
(वही ।३ फरवरी |8५5) इंडियन एस।सिएशल ने मांग को हि. एक बार बहाए गए बिराए 
30 वष तक की न्यूनतम जब के लिए स्थिर जौर निर्धारित माने जाए (27 जून ९8। वा 
ज्ञापन पूर्ति स्थत) ग्रामवत प्रकाशिवा ने ।" ज्नवरी ]५९$ के झक में और समय ने ॥9 जन 
बरी ।885 + झ्रक में साथ की कि सरवार यो उिसान से ही सीध लगान का निपटारा करना 
चाहिए ताकि यह यर अनभवर कर कि संचमच वह भूसि वा सालिक है और जमीदार तो वेव न 
लगान टूस्तटठा उरने वाला है (आर० एन० पी" बग० 24 जन० 885) 

बरगमावी 7 अप्रैल 953  ]2 अप्रैल, !, 29 नवबर 884  मराटा 5 अप्रैल 833, इट्यिन 
एसस्पिशन का 29 अवतूबर ]883 वा ज्ञापन पृ्वोॉक्‍्त स्थल 

इज्यिन नश़न 24 नव०, इंडियन इको, )9 दिस० (वी० ओ० आई० दिसवर 884), समय 
?4 नववर /आर० एन० पी> बग०, 29 नवबर |884) 

प्र'द्धा पनलिक ओपीनियन, १0 जनवरी ।879, इंडियन एसॉसिएशन वा 29 अजतूबर 883 का 
ज्ञापन, (बॉक्स स्थल, छगाली, | नवबर, 6 दिसबर 884 

बगाली, 24 जुलाई, 8 दिसवर 880 ॥2 करवरी 88], 2 अप्रैल, 6 दिसबर 884, इडियन 
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एसोसिएशन वा 27 जून 88| तथा 2) अज्जूबर 857 कए ज्ञापन, पूर्वोकन स्थल 

नुननीय ए०७ मित्रा ससस जाप दतिया 9७५] छ* ९ | (वरट बगाल, सिविवम और चद्रनगर ) 
भाग | ० रिपोर्ट (दिल्ली 95)) पृ० ।54 यद्यपि हन का लो (859 और ॥885 के किराये- 
दार (टनेगी) कानन' था उदेश्य विसाना १। वमरतोट विरायथी और बदयनी से बचाने का था 
तथापि व्यवह्टार में वे ज्मीदारों के नहां प्रत्पृत जिसानो वे टी मृन्‍्य पर ग्रामोण मध्य वर्ग और 
जावदार के हित सरक्षक हो सिद्ध हुए जाभ उस मध्य वर्ग को तथा समद्ध बिसान बर्ग वो पहुचा 
जा पिछली पात्ताब्दी मे जमीदारां व॑ विनाश व. फलरवरूप उभर कर अस्तित्व में गाया था, यह 
वर्ग भूमिहीन मजद रा ता जाते पर रा उर उनती फ्सन मे टिस्सा बराटता था और इस रूप में 
फैलता जा रहाथा 'सफ्तालोंम और पिछला णताब्दा मे इग उग से अनुराग सरकार की 
तसिहासि]3 आवश्यवता था गे थी 

बगा नी 3)| माच 30 नत "० सत्र ?7 अक्तयर [५५;। 2० नवबर !९84 दड्यन 
एसोसिएणनल का ?०0 अ+श्वर |५७३ वा ज्ञापप [र्वोजत रद उवविन्लावर, ।2 नतबर आर» 
एप पीठ बगे. |] ननर [४७))| सजाबताो | लव (यह 24 लववर |8%3) वर्ाल 
परिलिय आपीनिया पफ२३७ (रत वा+ आई 5)०२३२ |[५५७३) समय 24 दिसबर ]8७३ 
(आर« एन० पो बर् $» उनयरी ।५५१। , सजीयर्ती १) अर्प्रव (वही 26 अप्रैल ]8५4 
इंडियन एगाॉसलसिएशन य) ” जत |६४३ या ज्ञापन एगक्ति २वत] अगाली, 29 सित्तबर ।8५३ 
नवॉवभावर 0 उतजर ।जार० एन० पो० वग०, ।7” नयबर ।$83), संजोवनी |” नवबर 
(वही 25% त44९ | %३) बनाने पब्लिक जोपीनियन १रवरो (वी० जोौ० आई० 29 फ्रवरो 
884. समय "4 दिस ० ७५5 (जार6 एन: पो- बग5 तनवरी ।884), 3 नवबर (वही, 
है लवबर 804) ३ तवबर [854 के अ्रव में समप्र न प्रस्ताव किया कि यह बानन बना दना 
चाहिए कि जिसमे उस व्यकित का, जो स्वय हल३२ नह, मौरूसी हक के हस्तातरण पर निएे 
धाज्ञा लाए हैं 


आर० एन० पं५ बग७०, 7 नवबर &83 

बगाल पब्लिव ओपीनियन 7 फरवरी (वो० औओ० आई६०, 29 फरवरी 884), बंगाली, 
29 नवबर 884 इडिमन इको 9 दिस० (बी० ओ० आई० दिसबर 884 ) 

इंडियन एसोसिएशन का ।8५$ वा ज्ञापन बगाली द्वारा प्रन उद्धत, 28 फरबरी |885 बगाली, 
2। फरवरो, ।4 माच 885 मराठा, | माच 505 इंडियन नेशन, 2 अप्रैल (वी० औ० 
आई० मई 884), ग्रामवत प्रवाशिका ) मई (आर० एन० पी० बग०, !0 मई 884) , 
साधा रणी, 2। सित> (वही, 27 सित० 884), समय, 22 दिम० (वही, 27 दिस० 884), 
इडियन इकों, 6 मार्च सजीवनी, 4 मार्च, साधारणी, 5 मार्च (बी० ओ० आई०, मार्च )885); 
प्रभाती, ।8 फरवरी (आर ० एन० पी० बग०, 2] फरवरी |885), प्रजाबधु, 20 फरवरी, समय, 
23 फरबरी (वही, 28 फरवरी 885), प्रतिकार, 27 फरवरी, सजीवनी, 28 फरव री (वही, 
7 मार्च 885), साधारणी, 8 मार्च (वही, 4 मार्च 885), साधारणी, !5 भार (वहो, 
2। मार्च 885), सहचर, 8 सा (वहो, 28 मार्च 885) , आनद बाजार पत्रिका, 3 अगस्त 
(वही, ] जुलाई 885) 

ग्गाली, 26 फरवरी 885, मराठा, | मार्च 885 इंडियन इको, 6 मार्च, बयाल पब्लिक 
प्रोपीनियम ।9 मार्च, सुरभि, 0 मार्च समय, 6 मार्च (वी० ओ० आई, मार्च ]885); प्रभाती, 
]8 फर३4 । पार० एन० पी० बग०, 2] फरवरी 885), समय, 23 फरवरी (बही, 28 फरवरी 
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885); सजीवनो, 28 फर० (वही, 7 मार्च 885), साधारणी, 7 मार्च, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 
7 मार्च (वही, 4 मार्च 885); सर्जीावनी, 4 मार्च, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 4 मार्च (वही, 
2] मार्च ]885) , प्रतिकार, 20 मार्च (वही, 28 मार्च ]885); 

बगाली, 44 मार्च 885; मराठा, |5 मार्च ]885, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 मार्च, इडियन नेशन, 
6 मार्च, केसरी, 6 मार्च बगब्रासी ॥4 मार्च (वी० ओ० आई०, मार्च 885); संजीवनी, 
4 जुलाई, साधारणी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, । जुलाई 885) . 

आर० एन० पी० बग०, ]| जुलाई ।885 

अफस रो के मत के लिए देखिए, पावंती चरण राय . पूर्वोद्धत, पु० 26-29 

देखिए, पीछे 25 म० परादटिप्पणी. 

'दि सेंट्रल प्राविसेज लेड र॑वेन्य ऐड टैनेसी बिल्स', जें० पी० एस० एस०, अप्रंल 88] (खड [][, 
स० 4) हमारे पाम यह बढ़ने के लिए कि यह लेख जस्टिस रानाड द्वारा लिखा गया था, मतकर 
महोदय का प्रमाण है (मनकर पूर्वोद्धत, खड |, पृ० 24). 

जे० पी० एम० एस०, अप्रैल ।88। (खड |[|, स० 4) प० ।7, 23. 

वही, पृ० 8 तथा देखिए, प्‌ृ० 22 

29 नववर, ]3 दिसंबर (ग्रार० एन० पी० पी० एन०, 7, 2। दिष० 882) . 

30 सितबर 2! अक्नूबर ]९82. 

ढाका प्रकाश, 28 मार्च, 4 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 3, 0 अप्रंल 897), बगबासी, 
8 मई (वही, 5 मई ।897). 

बगाली, 2 अप्रैल ]898, हितवादी, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, ]6 अप्रैल 898) 
प्रोसीडि्स आफ दि कौंसिन आफ दि लेफ्टिनेंट गवनेंर आफ बंगाल 898, खड़ »(१ ४, 
६० 4-9. 

वही, १० 65 और आगे 

आर० एन० पी० एम०, ।5 फरवरी ॥898. 

पी०आर०पिल्लई : प्रोसी-टिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ मद्रास 898, खड ४ ५ ९५।, 
पृ० 47 तथा आगे, सी० जें० मृदलियार, वही, पृ० 63 तथा आगे; गी० विजयराधवाचारी, 
बही १० 80 तथा आगे. 

उदाहरणार्थ देखिए, आर० एन० पी० एम०, 30 नववर और 3] दिसबर 895, 3] मार्च, 
]5 जुलाई, $ अगस्त और 3। दिसबर ]896 

केरल पत्रिका, 25 फरवरी, केरल सचा री, 5 फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 28 फरवरी 
899) ; केरन चढद्विका, 2 भार्च (वही, !5 मार्च ]890) 

हिंदू, 9 फरवरी 899, मनोरमा, 30 जनवरी और 28 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 
]5 फरवरी और 3। अगस्त 899) 

प्रॉसी डिग्स आफ दि कोंसिल आफ दि गवर्नर आफ अद्वास ।899, खड 3१४९], १० 22-30, 
326 और आगे. 

वही, १० 24-9. 

आर० एन० पी० एन०, 26 जुलाई, 2 और 6 अगस्त, 4 और 8 अक्तुबर ]899 


बही, 26 अक्तूबर 90।. 
एडकोकेट, ), 5, 5 मार्च (आर एन० प्रो० एन०, 2, 9, ]6 मार्च 90); अवध टाइम्स, 
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5 अप्रैल (वही, 6 अप्रैल !90); एडवोकेट, ॥9 सितबर, 20 अक्तूबर (वही, 2। सितबर, 
26 अक्नुबर ]90]). एच० आर० नवबर 90| पृ० 456-7; विशभरनाथ, प्रोस्रीडिग्स आफ दि 
लेजिस्लेटिव कौंसिल फार एन० डच्ल्यू० वी० एन० अवध, 90।, १० 65-70, श्रीराम, वही, 
१० 707]; विशभरनाथ और श्रीराम, वही, पृ० 72 और आगे केसरी' और 'इडियन मिरर' 
ने भी अपने अपने क्रमशः 22 अक्तूबर ]90 (आर२० एन० पो० बब, 20 अक्तृवर 90]) और 
/9 अवलूबर 90। पभ्रंक मे (आर० एन० पी० वग०, 26 अक्तूबर 90] ) बिल का विरोध किया 
मराठा, 8 सितबर, 25 दिसबर 898, 29 जनवरी, 9 फरवरी 899 ; गुजरातो, 5 जनवरी: 
मवई वंभव, |7 जन० (आर० एन० पी० बब, 2] जनवरी 899 ); केसरी, ॥॥। अप्रैल, 
8 जुनाई (वही, $ अप्रैल, 22 जुलाई ।899); केसरी, 20 फर० । वही, 24 फरवरी 900) ; 
फेसरी, 2 सितबर (वही, 6 सितबर ॥902); मराठा, 27 सित ०, ।] अवतू० 903; सुधागक, 
2। सित०, सयाजी विजय, ॥9 सित० (आर० एन० पी० बब, 26 सितंबर, 903); ज्ञान प्रकाश, 
| अक्तूबर, सज वर्तमान, 30 सिनवर. सत्य शोधक, 27 सितबर, केसरी, 29 सितवर (वही, 
3 अकनृबर 903) ; गुजराती, 4 फरवरी, केस री, ।6 फरवरी, सज वरतंमान, ।7 फरवरी (वही, 
3 अननूबर |903) ; गुजराती, 4 फरवरी, केसरी, 0 फरवरी, सज वतंमान, 7 फरवरी (वही, 
-0 फरवरी 904); मराठा, 2। फरवरी 904; डी० 7० खरे, प्रोमीडिग्स आफ दि कौसिल 
नफ दि गवर्नर आफ बांवे, 899, पृ० 20-8, वही, 903, पृ० 86-8, वही, 904, पृ० 2]-3, 
एन० जी० 4३० ५»१ और जी० के० पारिख वही, 890 पृ० 35, 

7० औ० टा मे: हिंटूस आन ऐग्रीकल्चरल रिफार्म हन इंडिया (कलकत्ता, 879) पु० 35, 
एस० एस थाबनं-ऐग्रीकोला रेडिविव्स, एशियाटिक क्वारटरली रिव्यू, जुलाई 90।. पजाब के 
चार क्षेत्री म ऋणग्रस्तता सबधी एस० एस० थांबन द्वारा की गई जाच पड़ताल की रिपार्ट के 
अयतरण, डब्ट्यू० डिगबो, पूर्वोद्धत, पृ० 297-304: राधाकमल मां * लेंड प्राव्लम्स इन 
इंडिया (लद॒न ]933) पृ० 263-75, बी० एम० भाटिया : पूर्वोद्धत, 50-5 

उदाहरणार्यव देखिए, इफरिन, स्पीचज, पृ० 240; चिसने, पूर्वोृद्धत, पृू० 305, कर्जन, स्पीचेज | 
प्‌० 24, स्पीचेज [| पृ० ]66; 90। के अकाल आयोग के अध्यक्ष अटोनी मैकडोनल द्वारा 
90] में डिगयी को लिखा पत्र जो डिगबी की पुरतक में दिया गया है, पूवरद्धित पृ० 323, 
जे० डी० रीस, 'फ॑मिन-फैक्ट्स ऐड फैलेसीज', एगियाटिक ववार्ट रली रिव्यू, जुनाई ]90], पृ० 9. 
जोशी : पर्वोचद्धत, पृ० 347. पी० मेहता * स्पीचेज, पृू० 394, 770; बी आर०» नीतू . 
रिप० आई० एन० सी०, 894 पृ० 38; ए० बी० पी०, ]2 जून 884, 20 मार्च 892, |, 2 
जनवरों [90], अखबारे आम, 6 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, ]4 जनवरी ]899); 
हिंदुस्तानी, 4 अक्तू० (आर० एन० पी० एन०, ]] प्रक्तूवर ]899), वबई में |0वें प्रातीय 
सम्मेलन मे जी० के० पारिख का भाषण, बगाली, 22 मई |900, तेज बहादुर सप्रू, 'रिव्यू आफ 
आर० सी० देत्तस ओपन लेट्स', एच० आर०, नव० [900, पृ० 36, हिंदू, !4 दिसंबर 900; 
स्वदेशमित्नन, [2 दिसंबर (आर० एन० पी० एम० 5 दिसबर 900); जी० एस० अग्यर : 
रिप० आई० एन० सी० 900 पृ० 29; सी० वाई० चितामणि, 'इडिया ऐंड लाड्ड कर्जन, एच० 
आर० मई 90] पृ० 34-2; केसरी 8 फरवरी (आर० एन० पी० बंब०, 22 फरवरी 
902); एस० एस० थाबनं के 'पजाब इन पीस ए४ वार' की समीक्षा, एच० आर०, 
अगस्त 904 १० 96-7. 

जी० एस० अय्यर : रिप० पभ्राई० एन० सी०, 900 पु० 29, 
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!!! इदु प्रकाप्न, 4 अगस्त (आर० एन० पो० बब०, 9 अगस्त 879), मराठा, ॥0 अप्रैल 88: 
रानाडईे . लंड ला रिफाम ऐंड ऐग्रीकलचरल बंक्स” जें० पी० एस० एस०, अकक्‍्तबर 88| 
(खह [९४ सब्मा 2), ५० 39-40; जोशी पृुर्वोद्धत, पृ० 350, 356, 55,62[-2; ए०बी० पी०, 
50 मां 892, 22 नव ० 898: राय, पावर्टी, पृू० 222, नदी, इडियन पालिटिक्स, पृ० ॥॥6, 
8, सिदालकोट पेपर, 6 नवबर (आर० एन० परी० पों०, 25 नव० [899); दत्त सी० पी० 
ए०, १० 478, बमालोी 2! अगस्त ॥90।, एन० सी० केलकर, एच० आर०, सितबर-अक्तबर 
]90] प्‌ृ० 243, जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 3, 6, केसरी ।8 फरवरी (आर० एन० 
वी० बब०, 22 फरवरी 902) 

]।2. ओर देखिए, ज्ञान प्रकाश, 5 सितबर, बोध सुधाकर, 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 
7 मित्र० 878) , आन प्रकाश, 30 सित० (वही, 5 अक्तू ० 878) इदु प्रकाश, 4, !| अगस्त 
(वढ़ो, 9, ।6 अगस्त 879) ; इदु प्रकाश, 25 अक्तू ० (वहो, 30 अतूवर ॥880) , इदु प्रकाश, 
5 छित० (वही, ॥0 सित० 88।) , रानाड़े 'दि डकन ऐंग्रीकलचरिम्ट्स बिल' जें० पी० एस० 
एस०, अक्तू ० 879 (खड |[स८ 2)प० 46 7 लंड ला रिफाम ऐड एग्रीफल्वचरल बे5स' पूर्वोक्त 
स्थल, पृ० 37, 55 और कंलाक पूर्वाद्घत, पृ० 27, मराठा, 24 सितबर 8652, इंडियन 
स्पेक्टेटर, & अक्तृ्बर (आर० एन० पी० बब [4 अक्तूबर ॥882), ए० बी० पी०, 26 जून 
884, 20 मार्च 892, 22 नववर 898, ), 2 जनवरी ॥90!, रहबर टहिए, ३ जुलाई (आर० 
एन० पी७ पी०, 45 जुलाई 893), जोशी पूर्बोद्धत, पृ० 348-9, 357, 408, 40 4]4 
42।, 426, 435, 443-4, 448-50, 55, 522, पी० मेहता पूर्वोद्धत, पृ० 394 5, 450, 575, 
655, बालवोय, पूर्वोद्धत, १० 305-06, 3]2-3, आई० एन० मी०, ॥895 झा प्रस्ताव 
आर० एन० मुधोलकुर, रिप० आई० एन० मी० 895, पृ० |], आर० पी० करॉडकर, 
वही, पृ० [!2, नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृु० 3]-2, गोले स्पीचेज, पृ० 067, जी० 
एस० अय्यर विलबी कमीशन, खड [[[ प्रश्न 90:4, रिप० आई० एन० सी», 900 १० 29 
और ई० ए० १० [3, 6 7, अखबारे आम, 6 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 4 जनवरी 
890); पजाब समाचार ॥8 मार्च (वही, 25 भाच 899) , डान अवतूबर 899 पृ० 67, दिसबर 
899 १० ।36, दत्त, सी० पी० 7१०, १० 480, स्पीचेज [[ पृ० ॥94, ६० एच० || पृ० 33।, 
जो० के० पारिख, बबई + दमव प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, बगाली, 22 मई |900. 
सी० वाई० चिता्माण, इंडिया ऐड ला्ड कर्जन, पूर्वाक्‍्त स्थल, १० ३4-2, बगाला, 2] अगस्त 
|90 , मद्रास स्टेंडडें, 2 अगस्त (आर० एन> पी० एम०, ]0 अगस्त ।90।), 'रिथ्यू आफ 
धाबनंस 'पजाब इन पृष्स ऐड वार! एच० आर०, अगस्त, 904 पृ० ]96, और देखिए पीछ 
अध्याप 9 और आगमे 'भमि स्वामित्व परिवतेन' भाग [ 

83. एल० एम० धांष स्पीचज, पृ० 88, रानाड "दे डकन ऐपग्रीकल्चरिस्ट्स बिल! पूर्वोकत स्थल, 
पृ० 50-, लैंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल वंक्‍्स' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 44, पूना सार्वजनिक 
सभा 6 सितबर 879 का विरोधपत्चन, ज० पी० एस० एस ०, जनवरी 880 (खड़ || स० 3) 
पृ० 06; सजीवनी, 6 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, ) अगस्त 898); डाग, अक्तूबर 
899 पृ० 67, दिसबर ।899, पृ० 36-7, गाखले स्पीचेज, १० ॥06; दत्त स्पीचेज | 
पु० 3-4, 27; 'रिव्यू आफ थाबनंस-- 'पजाब धन पीस ऐड वार एच० आर० अगस्त ]904 
पु० 97 

!4 उदाहरणार्थ देखिए, रानाढं, “दि डकन ऐपग्रीकल्चरिस्ट्स बिल' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 45 'लेड 
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रिफामं ऐंड ऐग्रीकल्चरन बक्स' पूर्वोकत स्थल, पूृ० 55; जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 346-, 443 4, 
355, 5|7, 59, 536, मेहता स्पीचेज, पृ० 663 4, 80, मालवीय, स्पीनेज, पृ० 308, आर० 
एन० मुघोलकर, रिप० आई० एन० मो० 895 पृ० ।, नदी, इड्ियिन पालिटिक्स, पृ० |7, 
जीं० एम० अव्यर ई० ए०, प० [3 6, दत्त ओपन लटसं, प्‌ृ० 7९, स्पीजेज [ पृ० 27 तथा 
देखिए पीछे अध्पाय 9 और आग पाट टिप्पणी संख्या ।52 
आर० एन० पी० बब, 22 फरवरी 902 
उदाहरणार्थ देखिए ज्ञान प्रकाश, 30 सितबर (आर० एन० ० बव, 5 अक्तूबर [878); एल ० 
एम० घोष स्पीचेज पृ० 88, आनद बाजार पत्रिका, 7 सितबर (झआर० एन० पी० बग० ]8 
सितबर ।850), इदु प्रकाश, 25 अवलू० (आर७ एन० पी० बब 30 जफ्तबर 880) , भारत 
बधु, 26 नवंबर (आर० एन० पो० पी० एन०, 2 दिस० ।880) , रानाई “मिम्टर वडरयन एछ 
हिज क्रिटिक्स आन ए परमानेंट से टलमट फार दि इक्‍न जें> पी० एसम७० एस जनवरी 88| 
(खड [[[ स० 3) प० ॥7 'लेदइ ता रिफा्म ऐड ऐग्रीकल्चरल बेक्स” पृर्वोक्‍ल स्थल, पृ० 4, 
५0 मराठा | जनवरी, |2, !9 फरवरी 882, बगाली, 2 दिम० ]882. भारत मिटिर 28 
नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 9 दिम० ]882), भारत मिहिर 28 नवबर (ऑर० एन७ 
परी० बग ०, १ दिमबर !९४2) , ध्वारत मित्र 22 सवबर (वही, | दिसवर 883) ए>७>दछी० पी० 
2, 26 जन ।884, संजीवनी, |9 अप्रैल [आर० एन० पो० बय० 26 अप्रैत ।९९५) हटिदू 
रजिका, अ) अअ्रेल (वही 0 मई !8९५) हिंदू, 29 दिसबर !१३4 राजा रामपाल मह, 
रिप० अरई० एन० सी० ]886 पृ० 656 कोहेनर, |) |5 ।7 अगस्त राोबी 4 अरूस्त, 
आफताब पंजाब, 6 अगस्त (आर७ एन ० पी० पी० 24 अगस्ल ९४9) हिलिवादी >$ ज शरई 
आर ० एन० पी० बग, । अगस्त 80]) बमनिवासी 28 अग्स्त (बहा 5 सितबर ।५१। 
बगाली, 23 जयववरी 892, हिंदुस्तान, 26 अप्रैल (आर० एन० १० एन० 2# प्रेत ।४)" 
ताज उल बखबार 4 फरवरी (झरण० एन> पौ5 पी० 8 फ्रवरी !४७१) रहबरे हिंद. 3 
जुलाई (वही 22 जुलाई ]893). अखबार आम, ।3 उक्‍तृबर (वहीं 2] अवतबर ।82+ 
रहबरे हिंद, ।4 माच 20 जून (वहीं 23 माच और 6 जुलाई ।१०५), श्रखबारें आम, |% 
जुलाई (वहां 27 जुनाई ॥»४०५) गमख्वारे हिंद 20 जुलाई (व्टी 3 अगस्त 895) 
जोशी. पूवद्धत, प० 3506], 40705 4]]3 4478, राय पाबर्डा, पृ० ?..0 
सहचर, ]3 मार्च सजीवनो, ।6 माव (आर० एन» पी० वग७०, 23 माच ४9६), आर6 एन« 
मधालव र, रिप० आई० एन० सी० 826 प० ]6 तिवर रामगोपान पूर्वोद्धन प ॥45, 
संजीवनी, ।१ मार्च, 6, )), 27 अगस्त (आर० एन० पी८ बग७ 26 माच, 3, 20 अगस्त 
3 सितबर ]8599), आर" एम० सयानो एल० सी० पोर ॥826 ख३ ५» +९१९ || पृ० ६24, 
फोइनेवस, ५ अक्तूबर, गुरखी, 6 अवतूबर (आर० एन० पी० बब०, ७ अवनबर ]898) ; ताज 
उल अखबार, 2] जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 4 फरवरी 899,, पेसा अखबार ै। 
फरवरी (कही, ।8 फरवरी ।899) सियालक्ट एंपर, 8 अवतूृ० (वही ?8 भ्रक्तूबर 898 
अल्मोड़ा भ्रखबार, | अप्रैल (आर० एन० पी० एन० ]? अप्रैल 809), मराठा, ९ अक्तूबर 
899, वाचा स्पीचेज, पू० 436 दत्त स्पीत्तज | पु० ३६, तेज बहादुर सप्र एच० चार० 
नवबर 900 प० ३6, 'प्रोसीडिस आफ दि फप्ट नार्थ अरक्रोट डिस्टिक्ट काफ़स हेल' आन 2] 
2० जुलाई 000 पृ०० एन० जी6 चदावरत्रर सी० रीठ ए5 प० <5६| , वेसरी के ।? 
"फरवरी !2 मार्च के सवाददाता (आर० एन पी यंत्र (€ फरवरी 6मर्चे७0॥) विक्ट 


432 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


]7 
48 


)]9. 


20 


22. 


23 


दूतन, 4 मई (आर+> एन० पी० एम०, 4 मई 90); इडियन मिरर, 28 सित० (आर० एन० 
पौ० बग० 5 अक्तू० 90); न्यू इडिया 25 नव० 90; सी ० वाई० चितामणि - इडिया ऐड 
लण्ड कर्जन . पूर्वोक्ति स्थल, १० 34; पी० मेहता * स्पीचेज, पृ० 625: एम० आर० आर० 
अस्यर : रिप० आई० एन० सी० 903 पृ० ]42; सी० सो ० घोप . वही, पु० 44; गोयले : 
स्पोचेज, पृ० ], 329, ॥034; मालवीय . स्पीचेज, पृ ० 30 

रिप० आई० एन० सी०, 899 पृ० 44 

रानाडे एसेज, पृ० 293-4; जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 49-20, 439, 447-8 59-0: आर०« एन० 
मुधोलकर * रिप० आई० एन० सी० 895, १० 08 09, नदी, इडियन प्रालिटिक्स, प्‌०]6-7. 
एस० एन० बेनजों सो० पी० ए०, १० 698: बंगाली, |3 परवरो 892, सजीवनो, |3 
अगस्त (आर० एन० परी०, बग, 20 अगस्त 898) ; इंडियन स्पेक्‍्टेटर, ]! दिशबर 898: 
पैसा अखबार, | फरदरी (आर० एन० पौ० पी०, 48 फरवरों 899): सियालकोट पेपर, 8 
अक्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 899); इढ़ प्रकाश, 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब ०», ]4 
अक्तृवर ।899) 

रानाड़े, “दि डकन ऐग्रीकलचरिस्टस बिल” पूर्वोक्‍्त स्थल, पृ० 49-50: आनद बाजार पत्रिका, 7 
सितबर (आर० एन० पी० बग०, 8 छितबर 880) ; ज्ञान प्रकाश, 25 सित० (आर० एन० 
पी० बब, 30 सितवर 882), इंडियन रपेक्टेटर, 8 प्रक्तूबर, 26 नवबर (वही 4 अक्तु०, 2 
दिम० 882); ए० बो० परी०, 25 जनवरी, ! फरवरी 883, 20 मार्च 892 22 नवबर 
898 , इंडियन स्पेकटेटर, 29 जून (आर० एन० पी० बब, 5 जुलाई 884); जोशी, पूर्वोद्धत, 
पृ० 343; एन० जी० चदावरकर, सो» पी० ए०, पृ० 57, प्रधान और भागवत पूबोद्धुत, 
में तिलक, १० 33; पी० मेहता, स्पीचेज, १० 656-7, जी० के० पारिख प्रोसीडिग्स आफ दि 
कौमसिल आफ दि गवनंर आफ बाबें, 90।, खड, #४४%]४ पु० 34; डो० ए० खरे, वही, 
पृ० 325-6; वाचा, सी० पी० ए०, १० 582; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 56 

तुलनीय, गाडगिल, पूर्वोद्धत, पृ० 97 तथा कर्जन, स्पीचेज [| पृ० 29, सौ० एम० रिवाज, 
एन० मी० पी० 899, खड 2४४ ५७॥। प्‌० 325-6; जी० हैमिल्टन, इडियन डिबेट्स, 3 
फरवरी 90। लगभग !3. 

मराठा, 6 मारने 88।, 7 मई 882; अखबारे आम, 6 नवबर (आर० एन० पी० पी० 7 
नवबर ]894), और 6 जनवरी (वही, !4 जन० 899); विक्टोरिया पेपर, / जुलाई (बहो, 
5 अगस्त 899); भारत मित्र, 22 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 27 जनवरी ॥900) ; 
ए० बी० पी०, | जनवरी 90]; केसरी, ।8 फरवरी (भार० एन० पी० बब, 22 फरवरी, 
]902) 

रानाडे, 'दि डकन 7ग्रीकलर्चारस्ट बिल', जे० पी० एस० एस० अक्तूबर 879 (बड़ || स० 2) 
(यह लेख मूल रूप से लेखक के नाम के बिना प्रकाशित हुआ था और मनकर के अनुसार इसे 
जस्टिस रानाडे ने हो लिखा था लेख में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इस संबंध मे मनकर का विचार 
असदिग्ध रूप से रात्य तिद्ध होता है) पूना सावंजनिक सभा का 6 सितबर 879 का विरोधपत्र, 
जें० पो० एम० एस०, जनवरी 880(श्रढट [| सं० 3 ; 20 जुलाई का रास्त गुफ्तार और लोक- 
मित्र) आर० एन० पी० बंब, 26 जलाई ]879); स्वदेशमित्र, 9 अगस्त (वही, 6 अगस्त 
]879) , जामे जमशेद, 22 अगस्त (वही, 23 अगस्त ]879) . 

रानाढ़े, 'लेड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकलचरल बेंक्म' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 43 
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इदु प्रकाश, 22 जुलाई (आर० एन० पी० बब, 27 जुनाई 878), ज्ञान प्रकाश, 30 सितबर 
(वही, 5 अक्तूबर 878), गुजरात मित्र, 29 दिसबर ]878 (वही 4 जनवरी 879); 
अरूुणोदय, 27 जुलाई (वही, 2 अगरत ॥879) ; इदु प्रकाश, 4 अगस्त (वही, 9 अगस्त ]879): 
नेटिव ओपीनियन, ]0 अगम्त (वही, |6 अगस्त ]879) ; इदु प्रकाश, 29 नवबर (वही, 4 
दिसबर 880), सुबोध पत्रिवा, 5 दिसबर (वही, !] दिसमवर ]880) , मराठा, 3 अप्रैल 88], 
3 फरवरी 884, इदु प्रकाश, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० ड्ब, 8 अप्रैल 882) , शिवाजी, 
22 सितबर (आर० एन० पी० बब, 30 गितब्र ]882), इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर (वहा, 
4 अक्तूबर 882) , मराठा, 5 अक्तूबर 882, जनवरी ]883 के वी० ओ० आई० में 
उद्धत समा चारपत्र 

'दि डकन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स ऐक्ट, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 44. 

एसेज, पृ० 327, और 'द लेड ला रिफार्म ऐंड एग्रोवल्चरल बंक्स,' पूर्वोक्त स्थल, पु० 42, 
45-6, 49-53, पूना सार्वजनिक सभा का 6 सितबर ]879 का विरोधपत्न, पूर्वोषत स्थल, 
पृ० 0-)। परवर्ती वर्षों मे बहुन सारे भारतीया न इसी प्रकार का भय प्रकट किया तथा 
निर्देश किया कि बिल साहुकार और कजंदारों मे कगडा पंदा करने के लिए बनाया गया है और 
इसका परिणाम बहुत सारे मामलो मे किसानो की धरती के यथा रूप मे हां साहूकारो के हाथों 
में चले जाने के रूप मे हुआ है अत उन्होंने अधिक उदार राजस्व नीति की और किसान के 
ऋण के लिए जैकल्पिक साधन को व्यवस्था की वकालत वी नेटिव ओपीनियन, 23 सितबर 
888, मराठा, 4 अवतूबर 89], केसर॑ हिंद, 2५ अक्तूबर (वही 24 अक्तूबर 89]), 
गुजरात दर्पण, 29 नवबर (वो, 5 दिसवर ]89) , जोशी, पूर्वाद्त, १० 355, 359-60, वी० 
आर० नातृ, (रप० आई० एन० सी०, ]894 पृ० १8; इदु प्रकाश, 7 मई (आर० एन० पी० 
बब, |2 मई 89), इंडियन स्पेक्टेटर, |3 मई (वही, ॥9 मई ]894) , एन० जी० चदावरकर, 
सी० पी० ए०, पृ० 509-]0, 5]7 6, पी० महता, स्पीचेज, पृ० 30405 

मराठा, 5 जून 88], 24 सितबर 882, 4 अवतूबर ]89], इदु प्रकाश, 2। सितबर 89], 
प्रका शक, 4 जनवरी, काल 4 जनवरी, (प्रार० एन० पी० बब, 2 जनवरी 490।) 

प्रमाण के रूप में देखिए, भारत सरकार का 3 जनवरी |894 का भारत सचिव को सप्रेषण, होम 
(पब्लिक) प्रोमीडिग्ज, जनवरी ।994, प्रौग म० 86 (ए) कडिका-28, ज« मोौन्‍्टी, प्रोसीडिग्स 
आफ दि कौसिल आफ दि गयनंर आफ बाब, 4900, खड ४5४४ ७]]]| ५० ॥4। ओर वही 
890। खड %४५१।०९८ पृ० 79-84, जाजे हैमिल्टन, इडियन डिबेंटस 3 फरवरी 90! लगभग 
]]-5 लैंड रेविन्यू पालिसी आफ दि गवन॑मंट आफ इंडिया, 902 कडिका, 29 एरिक स्टोक्स: 
दि इग्लिश यूटिलिटेरियस गेड इंडिया (आक्सफोर्ड 959) १० 38-39, रौस . पूर्वोद्धत, 
पृ० 39 

जे० मोन्टो, प्रोसीडिग्स आफ दि कौसिल आफ दि गवनंर आफ बाबे, [900, बड ४५ रुणा 
पृ० 4।, जाज॑ हैमिल्टन, इडियन डिवेट्स, 3 फरवरी ]90] लगभग ]-2, एस० एस० 
थावन का 0 जनवरी 902 को फैबियन सोसायटी में भाषण, स्टेट्समं न, ७ फरवरी 902 

इस दृष्टिकोण के विकास के इतिहास के लिए देखिए, सी० एम० रिवाज, एल० सी० पी० 899, 
खड 3(/५/५५]॥]] १० 38-20 [857 और 880 मे सरकारी क्षेत्र मे इस विषय पर मतभेद 
के लिए देखिए, रानाडें, एसेज, पृ० 294-324 

900 का अधिनियम जूँ![. 
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पृ० 28-9, 34. 
90! का बबई अधिनियम [४ जे० एम० मौंटी, प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनंर 
आफ बाबे 90!, खड 2(११८[-९ १० 86, जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 532, 539, 545. 
राताडें, 'लैंड ला रिफार्म ऐड ऐग्रीकल्चरल बेक्स” पूर्वोक्त स्थल, १ृ० ३2, एसेज, पृ० 325-7; 
प्राई० एन० सी० 895 का प्रस्ताव ५ : 9 नव० 895 को पूना सावंजनिक सभा द्वारा लाडें 
एलग्रिन को सबोधन जे० पी० एस० एस०, जनवरी 896 (खड %७४][][ स० 3) १० 4: 
दत्त, सी० पी ० ए० १० 478 और स्पीचेज [[ पु० 36 
आई० एन० सी०, 899 का प्रस्ताव [[, इंडियन स्पेक्टेटर, 8 अवतूबर, इदु प्रकाश, 9 अक्तूबर 
(प्रार० एन० पी० बब, ।4 अक्तू० ।899), हिंदुस्तानी, 20 दिसबर (आर० एन० पी० एन०, 
26 दिसबर 8५9), इंडियन स्पेक्टेंटर, जलाई 900, केसरी, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० 
बब, 3 नव० 900) ; बगाली, 8 नवबर 900 7 अक्तूबर के भ्रक में हिंदू ने तथा 8 अक्तूबर 
]889 के भ्रक में मराठा ने बिल की निदा तो नहीं की परतु उसे निरथेक धोषित क्या 
बिल के समर्थकों के लिए देखिए, सिविल ऐंड मिलट्री न्यूज, 4 अक्नतू० (भआर० एन० पी० पो०, 
2 अक्तृ० 899), पैसा अखबार, 4 नवबर (वही, 8 नवबर 899), रफीके हिंद, ]8 नव ० 
(वही, 25 नवबर ]899), रफोके हिंद, 3 मार्च, 28 अप्रैल, 9 जून 8 सितबर, 3 नवबर (वही, 
क्रमश ]0 मां, 5 मई, 30 जून, ]5 सितबर, 7 नवबर 900 ), गमठवा रे हिंद, 27 जनवरी 
(वही, 3 फरवरी 900) विरोधियों के लिए देखिए, ट्रिब्यून, 7 अक्तु० (आई० एस० वी० ओ० 
आई० 22 अक्तूबर [899): वकील, 3) जलाई (आर० एन० पी० पी०, ।2 अगस्त ]899), 
सियालकोट पेपर 8 अक्तूबर (वही, 28 अक्सूबर 899), विक्टोरिया पेपर, 4 नवबर (वही, !8 
नवबर 899), पंजाब समाचार, 8 नवबर (वही, 25 नवबर 899), दोरते हिंद, 2 मार्च, 
विव्टोरिया पेपर, 5 मार्च (यही, 0 मार्च 900); सियालकोट पेपर, ४ अर्प्रल (वही, 4 अप्रैल 
900), पब्लिक गजट, 24 अवतूबर (वही, 3 नवबर 900), पजाब के द्वो काग्रमी न॑ंताओ, 
मुरलीघर और कन्हैयालाल ने काग्रेस अधिवेशन मे बिल का विरोध क्या दछिर, रिपई आई० 
एन० सी० 899 पृ० 45-7 ” 
आर० एनण० पी० पी०, क्रमश्त 8 अगस्त और 3 नवबर 900 
वही, 24 नवबर 900 इसी प्रकार 22 अगस्त 900 के प्रक में विक्टोरिया पेपर भी अपनी 
पिछली स्थिति से पलट गया और सशोधन बिल का समर्थन करने लगा आर० एन० पी० पी०, 
8 सित ० 900 
होयलेड . पूर्वोद्धत, पृ० 7], एच० मोदी प्रवोद्घत, खइ | पृ० 424 
मराठा, 30 जून, 7, 4 जुलाई 90, हिंदू 3)। जुलाई 90], ए० बी० पी०, 26 अगस्त )90]; 
आर० एन० पी० बब, |, 8, 22 जन %0। में प्रतिवेदित समाचारपत्र तथा देखिए, जुलाई, 
अमस्त और सितबर 90! के आर० एन० पो० वब 
जोशी, पू्योडत, १० 439-44, 52-54, पो० मेहता, स्पीचेज, प० 64-0, 65-72; गोखले, 
स्पीचेज, पृ० 0[7-48; जी» के० पारिल, प्रासीडिग्स आफ दि कौंसन आफ दि गवनेर आफ 
बांबे, 90, लड़ %४९४।४, १० 9]-5, 3।2-9; डो० ए५ खरे, बहो, १० 39-28, प्रधान 
और भागवत पूर्बोडुत में तिलक, प० 32-3; वाच्रा, सो० पी० ए०, पृ० 569-70, एन० सी० 
केलकर, 'दि रीसेट लेढ से जिस्सेशन इन बाय एच० आर०, सितबर-अक्तूबर 90] १० 242 
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और आगे तथा देखिए दत्त, स्पोचेज ॥[ प० 36, ]38 और इस्लेंड में रहने काले भारतीयों के 
सम्मेलन की ओर से दादाभाई नौरोजी, आर० सी० दत्त और के० हरनामसिह द्वारा हस्ताक्षरित 
ज्ञापन; दत्त, स्पोचेज ॥[ ए० 4]-9 में पुन उद्धृत, 
प्रोसोडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, 90], खड %%४|४% प०३67-8 
पूना सार्वजनिक सभा का 6 सितबर 879 का विरोधपत्न, पूर्बोक्त स्थल, पृ० 06, आर० एन० 
मघोलकर, रिप० आई० एन० सी० 895 पृ० 0 रहबर, | मार्च (आर० एन० पी० एन०, 
0 मार्च 8997), आई० एन० सी०-899 का प्रस्ताव ह], इडियन स्पेक्टेटर, 8 अक्तूबर, इदू 
प्रकाश, 9 अक्तु० (आर० एन० पी० बब, |4 ग्रवतृच्चर 899।; पं॑सा अखबार, | फरवरी (आर ० 
(न०पी ०पी ०, 8 फरवरी899) वकील 3 जलाई, बही, 2 अगस्त 899) , विक्टोरिया पेपर, 
। नव बर (कही, 8 नवबर 899), सियालकोट पेपर |6 नवबर (वही, 25 नवबर ]899) , 
इंडियन एसोसिएशन की लाहौर की उपसमिति का प्रतिवेदन, रफीके हिंद, 25 नवबर मे पुन 
3द्धत वही, 9 दिसवर 899) , केसरी, ३0 अवनूबर (आर एन० पी० बब, 3 नवबर !900) ; 
जोणी, पूृर्वोद्धछई, १० 444, 55, 5५५५, गोखल, स्पीचज, पृ० 032 3, परी० महता, स्पीचेज, 
प+> 674, 686, जी० के० पारिख पृत्रद्धेत पृ० |७7०”? शे० 7 खर॑ पूर्वोक्त स्थल १०325; 
मी० वाई० चितामणि हडिया ०? ला» कर्जन' एच- 7२० मई ५0। पृ० 340-] मराठा, 
[4 जुनाई 90, अटरदाबाद राइभस, कैसरे ६द 26 मद गजरप्ती 26 मई (जार० एन० 
पीठ बेब , जून ४४॥ इंद पकाण 20 जन (गगी 2. जय |9७0।  मालवाय, स्पीचज 
प१० ३।0, 3|” 
सबर, । मार्च (आर० एन3 बी० एन०, 0 मार ।४97. विक्टोरिया पपर 4 नवबर (आर० 
॥#4० पो० पी० 8 नवबर #72, पजाब समाचा?, ,« नवत्र संयालबोट पपर ]6 नवबर 
बेटा "६ रबर 899), इंडियन एसोसिएशन हाटोौर ऊ उपस मेति हा प्रतिवेदन, पूर्वोक्त 
स्थते दाल हिंद, 2 माच (आर० एन० पो० पी० ६ माच ।900), दत्त सी८ पा० ए०, 
प+ 477 आगेन लेटसं, प० 7५ स्पीचेज [| पृ० *# » एच० ]] १० 47], 487, 494, 
परलक्र रिप० आई७ एन० सी |७०५ पृ० + जांशों पूर्वो्ठत प० 444, मालबीय, स्पीचेज, 
पृ० ३7 
राताई, 'लेड ना रिकार्म ऐड एग्रीवल्न रत बक्स 4उत्ति ल्‍यलल, प० 32 5, प्रूना सार्वजनिक सभा 
का लीड एलगिन को सबोधन, १ नवयर !895, "7दबित स्थल १७ ।], आर० एन० मधोलकर, 
प० आई० फन० सी० 895, प० 09-0, मघोलचर रिप" आई० एन० सी० ]899 
प० 45 
जोगी पृत्रोद्धत, पृ० 444, 5)3, 55, 522, 5१0], पी० मेहरा रपी चेज, प० 643-+, 654, 
658-9 680-5, 692-१, 697-702, 704, गोखले स्पीचेज प० ॥08 9, 038-9, वाच्षा, सौ० 
पी० ए०, १० 56-70, केसरी 4, 8 जून (आ२० एन० पी० बब, 8, 22 जून ]90]) 
जोशी, पूर्वोद्धत, पु० 53], 543, पी> मेहता, स्पीचेज पु० 675, 7, गोखने, स्परीदेज, 
प्‌ृ० ]937 
रान'हे, एसेज, १० 325-7, जें० एन» गप्ता पूर्बोद्धत शऐे दस्त १० |68, इंडियन +पेदेरेटर 
8 जुलाई [900, जी० के० पारिख, पूर्वोक्त स्थल पृ० 36 
विदटोरिया पेपर, 4 नवबर (आर० एन० पी० पी०, ।8 नय० +899) , तकील, 20 नव० (वहा, 
3 दिस० !599), इंडियन एसोसिएशन लाहौर की उन्‍सभिति हा प्रतिवेदन, पूर्वोक्त स्थल, 
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कन्हैयालाल, रिप० आई० एन० सी०, ]899, पृ० 46; एन० सी० केलकर, “दि रीसेंट लेड 
लेजिस्लेशन इन बाबे', पूर्वोक्त स्थल, पृ० 247. दूसरो ओर गोखले ने शिकायत की कि बबई 
लेजिस्लेशन के तथाकथित शिकार इससे किसी भी रूप मे बरी तरह से प्रभावित नहीं होगे 
(स्पीचेज, पु० 030, 037-8). 

उदाहरणा्थ, फिरोजशाह मेहता ने यह निर्देश करने के उपरात कि भ्रगरेज अधिकारो, देशी व्यक्तियों 
के साथ सपर्क बनाता है, वह सहानुभूतिपूर्ण होने पर भी अकेला पड जाता है, जिज्ञासु होने पर 
भी अनभिज्न रहता है और जीवनपयंत अजनबी और विदेशी ही बना रहता है, दढ़तापूवंक कहा 
कि मैं और मेरे साथी ही यह कहने का दावा कर सकते हैं कि हम किसानो के विचारों और 
भावों को व्यक्तिगत रूप से और सही तोर पर जातते तथा उनकी जानकारी का अनुभव रखते 
हैं. हम ही उउके जीवन के ढग, उनकी इच्छाओ और आकाक्षाओं, उनके स्वभाव, उनके पूबवंग्रही 
और रुचियो आदि को जानते और समभते हैं अत कृषकों के विचारों को ठीक ढग से प्रस्तुत 
करने के और उनका प्रतिनिधित्व करने के सही अधिकारी हम ही है, न कि दूर द्वीप में रहने वाले 
पभ्रमरेज और कृषक जनता से दूर तथा अलग-थलग अगरेज अधिकारी (स्पीचेज, पृ० 670), तथा 
देखिए, वही, पृ० 640-], 652, 703; गोखले, स्पीचेज, १० ॥029-30 

एन० सी० कैलकर, “दि रीसेंट लेड लेजिस्लेशन इन बावबें', पूर्वॉक्त स्थल, पृ० 244 तथा आर० 
एन० मघालकर, रिप० आई० एन० सी० !895 प० ]!, मराठा, 8 अक्तूबर 899, 30 जून, 
7 जुलाई 90] , हिंदू, 7 अक्तूबर 899; इदु प्रकाश, 9 अक्तृ० (आर० एन० पी० बब, 4 अक्तू ० 
899) , इडियन स्पेक्टेंटर, 28 अक्तृ० 900; जोशी, प्रुवोद्धत, पृ० 443, 447, 52-5, पी० 
मेहता, स्पीचेज, पृ० 304, दत्त, स्पीचेज [] १० 35-6, सी० वाई० चितामणि, “इडिया ऐंड 
ला्ड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 340-2; गूजराती, 2 जून (आर० एन० पी० बब, 8 जून |90); 
बगाली, 2] अगस्त, ]90; मालवीय, म्पीचेज, पृ० 33-4 

जोशी, पूर्वोद्धन, पृ० 448, 55-22, 544, पो० मेहता, स्पीचेज पृ० 663-4, 676-, जी० के० 
पारिख, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 93, 38; मालवीय, स्पोचज, पृ० 308 तथा देखिए पीछे पादटिप्पणी 
स० ]44 ह 

उदाहरणा थे, जी० एस० अग्पर ने टिप्पणी की “यदि सरकार यह समभती है कि लगाने इतना 
कम है कि इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता ज॑ंस विलक्षण और भारी रोग को बढावा मिलता है तो 
सरकार के लिए रास्ता खला है, वह लगान मे इतनी अधिक वद्धि को घोषणा कर दे कि किसान 
बचारे को अपनी खेती से आजीविया ही ने मिल सके और उसे इस प्रकार सदा के लिए ऋण- 
ग्रस्तता से मुक्ति मिन जाए सरकार भविष्य मे और अधिक नरमी बरतने के लिए, जैसा लाई 
बजन बहन रहे है, अपन को वचनबद्ध क्यों करती है ? (ई० ए०, पृ० 3-4) आर० सी० दत्त 
ने सरकार पर पुरानी परपरा के जमीदारों की प्रवत्तियों को दोहराने का आरोप लगाया: 
'किराय्रेदारा का दाला चून्ग फ़ि वेदूर दूर ही रहे, गरीब आदमी बद से बदतर हो जाए ' (स्पीचेज 
][ १० 94-5) तथा पी ० मेहता, स्पीचेज, पृ० 656-7 

डी० 7० जार० बिल पर पूना सावजनिक सभा का 6 सितबर 879 का विरोधपत्न, पूर्वोक्त स्थल, 
प० ]]0; आर० पी० करडिकर, रिप० आई० एन० सी० 895 १० 2-3; मराठा, 8 अव्तु० 
899; हिंदू, 7 अक्तूबर 899; पंसा ग्रववार, 7 अवतूबर (आर० एन० पी० पी०, 28 अक्तूबर 
899 ) ; सियालकोट पेपर, 0 नवबर, दिस ० (वही, 25 नववर, 9 दिम० |899); दोस्ते हिंद, 
2 माच (वही, 0 माच 900); मुरलीधर, रिप० आई० एन० सी० 899, पृ० 45; जोशी, 
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पुर्वोड्त, प० 440, 443-4, 450; गोखले, स्पोचेज, पृ० ]009, सी० वाई० चितामणि, 'इडिया 
ऐंड लाई कर्जन' पूबोक्त स्थल, पृ० 34]-2, मराठा, 30 जून, 7 जुलाई 90], इदु प्रगाश, 
20 जून (आर० एन ० पो० बब, 22 जून 90): एन० सी० केलकर, “दि रीसेंट लैंड लेजिस्लेशन 
इन बाले', पूर्वोक्त स्थल, पु० 243-4; मालवोय, स्पीचेज, पु० 305-06, 3]2-4 

सरकार द्वारा भूमि का अधिकार न पाने पर भी किसान सरकारी नकद माग की पूति आसानी 
मे कर सकता है, इसका अनुमान अथवा ज्ञान होने पर सरकार उसे स्वामित्व का अधिकार न दे 
यह एक बात है तथा किसान द्वारा प्राय्त भूमि के स्वतत्न व्यापार के अधिकार का अपनी अबुद्धि- 
मत्ता, हठ्यमिता और फिजूलखर्ची आदि के कारण दुरुपयोग करने पर सरका र द्वारा उस अधिकार 
का छीता जाना दूसरी बात है दूसरी स्थिति मे सरकार का पग न्‍्यायसगत हो जाता है. 

बबई भूराजस्व बिल पर अपने भाषण में समीक्षा के इस रूप की स्पष्ट अभिव्यवित गापालक्ृष्ण 
गोखले ने को उन्होने यह घोषणा वी कि यदि बिल वास्तव में साहुकारों के बुरी तरह शिकार 
बने हुए किसानो को किसो प्रकार की राहत दे सकता है तो मैं यह कहना चाहूगा कि इस उपाय 
के विरुद्ध कितना भी कुछ क्यो न कहा गया हो, उससे उन किसानो के पक्ष में ता यह लाभ ही पहु- 
चाएगा उन्होने अपना यह दृढ मत अभिव्यक्त किया यह कहना असभव है कि बिल इस प्रकार 
से कुछ भी कर सकता है (स्पीचेज, प० 02) तथा देखिए, वही, पृ० 25, 022-4, ॥036-40, 
दत्त, सी० पी० ए० प० 460 ओपेन लेट्स, पु० 78; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए»०, 
पूृ० ५$9-70 हिंद 7 अक्तूबर 899, सियालकोंट पेपर, 6 सितबर (आर० एन० पी० पी०, 
० अवतुबर 900), मुरलोधर, रिप० आई० एन० सी० 899, पृ० 45, जोशी, पूर्वोद्धत, 
पृ० 444, 52, 5]4-5, 530, 544 2, 544, सी० वाई० चितामणि, 'इडिया एड लाडे क्जन' 
पूर्वोक्त स्थल पृ० 340, मराठा, ।4 जुलाई 90।, कैसरे हिंद, 26 मई, गृजरातों, 26 मई 
(आर ० एन० पी० बब, |] जून 90), बगाली, 2। अगस्त ]90। तथा देखिए पी० मेहता, 
स्पीचेज, पृ० 672 

और देखिए, मराठा, 30 जन 90] 

गोखले, स्पीचेज, १० ]039-40. 

और देखिए, वही, १० 25, 0]7, रानाडे 'लंड ला रिफार्स ऐंड ऐग्रीकल्चरल बरस” पूर्वोक्‍्त 
स्थल, पृ० 48, 57 एसेज, पृ० 256-7; एन० जी० चदावरकर, सी० पी० (०, पृ० 520 

रानाडे, 'लेड ला रिफार्म ऐड ऐग्रीकल्चरल बंक्स' पूर्वोक्त स्थल, पु० 42 तथा देखिए, मराठा, 
4 सित० |88!, ! जनवरी, 2 फरवरी 882, 25 मई ]884 25 जनवरी 885, प्रकाशक, 
8 जनवरी, कल, 4 जन० (आर० एन० प्री० बब, ]2 जनवरो 90), केसरी, 8 जून (वही, 
22 जून 90।) 0, !7 नवबर (वही, 4, 2। नवबर 903); जी० एस० अय्यर, ई० ए०, 
प्‌० 65-6 

प्रमाण $ रूप मे देखिए, पूना सावंजनिक सभा का 6 सितबर 879 का विरोधपत्र, पूर्वोक्त स्थल, 
प्‌ृ० 05-06, 0-; रानाडे, “दि डकन ऐग्रोकल्चरिस्ट बिल" पूर्वोक्‍्त स्थल, १० 49, भिस्टर 
वेडरबन ऐंड हिज क्रिटिकबस आन ए परमानेंट सैटलमेट फार दि डकन' परर्वोषत स्थल, पु० 7; 

लैंड ला रिफामं ऐंड एग्रीकल्चरल बंक्स' पूर्वोक्दर स्थल, १० 42, 46, 53-7, एसेज, पृ० 256-7; 
मराठा, ! जनवरी 882, इदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश ।।धिरहित (वो० ओ० आई० जनवरी 
883) , जोशी, पूर्वोड्ृत १० 355-60, आई० एन० सी० 895 का प्रस्ताव €; आर० एन० 

मधघोलकर, रिप० आई० एन० सी० !895 १० ; पी० मेहता, स्पीचेज, १० 395, 673-4, 
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दत्त, सी० पी० ए०, पृ० 480 और आगे, स्पीबेज ही पु० 35-6, ई० एच० |[ पृ० 495; 
एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 520; ए० बी० पी०, 22 नवंबर 898, सी० वाई० 
चितामणि, “इंडिया ऐंड लाड कर्जन' पूर्वोक्त स्थल, पु० 340-2, मालवीय, स्पीचेज, प० 3!3-4. 
तुलनीय म्यूहर मंकजी छूट की कोई पद्धति ऋणग्रस्तता को न तो समाप्त करेगी ओर न ही 
घन के रूप मे बढाएगी भूमिलगान को समाप्त कर देने का भी भ्रपेक्षित प्रभाव नहीं पडेंगा 
(प्रोसोडिग्स आफ दि कोंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, खड >(*(5९2९, १० 353) 

एल० एम० घोष, स्पीचेज १० 88, सोम प्रकाश, 3 अक्तूबर (आर० एत० पी० बग०, 5 नवबर 
88]), भारत बधु, 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन०, 2 दिस० 880) ; 28 अप्रैल 
(वही, 3 मई 882), बंगाली, ॥0 सित० ॥88।, 2 दिस० 882, माइलिक, पृर्वोद्धत, 
पृ० 3]-8, रानाडे, “'लेड ला रिफार्म ऐड ऐश्रीकल्चरल बेक्स' पूर्वोद्धाओं और एसेज, 
पृ० 40 65, 256, नेटिव ओपीनियन, |? नव० (आर० एन० पी० बब, 25 नव० 882) , 

सोम प्रकाश, 20 नव० (आर० एन० पी० बग०, 25 नव० 882) भारत मिहिर, 28 
नव०, सुलभ समाचार, 2 दिस० (वही, 9 दिस० 882), बगबासी, 6 दिस० (वही, 23 
दिस० 882), भारत मित्र, 22 नव० (वही, । दिस० 883), इंडियन मिरर, ब्राह्मो 
पब्लिक ओपीनियन, दि हेराल्ड (बिहार ) इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन, मराठा सभी 
तिथिरहित (वी० ओ० आई०, जनवरी 883); इडियन मिरर, 2 अगस्त, पीपुल्स फ्रेंड, 4, [, 
[8 अगस्त, ट्रिब्यून ]] अगस्त, इंडियन स्पेक्टेटर, ॥2 अगस्त इंडियन इको, ।4 अगस्त, इृद़ 
प्रकाश, 6 अगस्त (वी० ओ० आई०, अगस्त 883), संजीवनी, 9 अप्रैल (आर० एन० पी० 
बग ०, 26 अप्रैल 884), ग्रामवर्त प्रकाशिवा, 26 अप्रैल (वही, ) मई 884) , आनद बाजार 
पत्रिका, 5 मई, (वही, 0 मई [९९५4), सहचर 7 मई, नवविभाकर |2 मई (वही, |7 मई 
8894), बगबासी, 6 अगस्त (वही, 23 अगस्त 884), बबई समाचार, 26 अप्रैल (आर० 
एन० पीो० बब 26 अप्रैल 884), ज्ञान प्रकाश ।$ मई (वो, ।7? मई 884), इडियन 
स्पेक्टेटर, 29 जूत (वही 5 जुलाई 884), हिंदू, 29 दिस० 884, 3 फरवरी 888, मराठा, 
25 जनवरी ।885, पंजाबी अखबार, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 6 फरवरी !889, , 

हिंदुस्तान, ॥0 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 6 दिस० ]890), बगनिवासी 28 अगस्स 
(आर० एन० पी० बग०, 5 सित० 89) , गुजरात दर्पण, 29 नवबर (आर० एन० पी० बब, 
5 दिस० 89।) आई० एन० सी० ।89], 896, 90। और 902 क॑ एस्ताव |], ४! 

[], और |] क्रमश , एस० मृदलियार, रिप० आई० एन० सी० 89] पु० 36-?, रिदृस्तान, 
26 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 28 अप्रैल 892), जोशी पूबोद्ठत, पृ० 359 366 राय, 
पावर्टी, पृ० 222-5, संजीवनी, 26 अक्तूबर (प्रार० एन० पी० बग०, 2 नव० [895) , 

विक्टोरियन पेपर, 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 6 फरवरी 895), आर० एन० 
मघोलकर, रि्पि० प्राई० एन० सी० 896 पृ० 58, दत्त, स्पीचेज | पृ० ]4, आर० एम० 
सयानी, एन० मो० पी० 897, खड >१४५७]॥ १० 9], रहबर, | मार्च (आर० एन० पी० 
एन०, 0 मार्च 897), प॑सा अश्बार, 23 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 0 जन्नाई 898); 
अख्बारे जाम, 25 जुलाई (वही, 6 अगस्त 899), अल्मोडा अखबार, [ अप्रैल (आर० एन० 
पी० एन०, 2 अप्रैल 899), ताज उल अखबार, 2] जन० (आर० एन०» पी० पी०, 
4 फरवरी, 899): बिक्टोरिया पेपर, 4 फरवरी (वही, 8 फरवरी 899), वकील, 
3 अप्रैल (वही, 29 अप्रैल 899), नवाब एच० हुसन, रिप० आई० एन० सो० 899 
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पृ० 49; जी० के० पारिख, 22 मई 900 के बगालो में उद्धत; तेज बहादुर सप्रू, एच० आर० 
नवबर 900 १० 36; रफीके हिंद, 6 जून (आर० एन० पी० पी०, 7 जुलाई 900); सियाल- 
कोट पेपर 6 सित० (वही, 6 अक्तूबर 900) : अखबारे आम, ]0 नवबर (24 नवबर 900); 
जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० ]900 पृ० 29; चित्तोड़ में 2!-22 जलाई 900 को 
हुए प्रथम अरोटा सम्मेलन की कार्यवाही, पृ० 9 पी० मेहता, स्पीचेज पृ० 673; वाचा, सी ० 
पी० ए०, पृ० 580-4, बी० के० बोस, एल० सी० पी० 90] खड ऊ।, पृ० 266-8; ए० बी० 
पी०, | जन०, 25 सित० ]90, हिंदू 23 मार्च ]90।, बगाली, 28 नवबर 90]:; न्यू इडिया, 
2 दिसबर 90]; सी० वाई० चितामणि, “इंडिया ऐड लाड कर्जन' पूर्वोगत स्थल, १० 34; 
इंडियन डेली मेल, 24 नव०; हिंदुस्तानी, 27 नव० (आर० एन० पी० एम०, 30 नवबर 90।); 
इंदू प्रकाश, 2 दिसबर, कैसरे हिंद, | दिसबर, सुधारक 2 दिस० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 
90]) ; मराठा, 6 नवबर 902; श्रीराम, एल० सी० पी० 903, खड >(.]], १० 03 

ए० यो० पी०, 28, 29 अक्तृ० 903; बगाली, 28 अक्तृ० 903; मराठा, 8 नव० 903: 
आर० एन० पी० बग०, 4, 2] नवबर !903, आर० एन० पो० बब, 3] अक्तृ०, ?, 4 नवबर 
903, आर० एन० पी० एम०, 7, 2[ नव० 903 में उल्लिखित सभी सम/चारपत्र: एडवोकेट, 
| नव० (आर० एन० पी० यू० पी०, 7 नव० 903), द्विब्यून, 2। अबतूृ० (आर० एन० पी० 
पी ०, 3] अक्तबर 903), पैसा अखबार, 8 नव० (वही, 4 नवबर 903), आई० एन० 
सी० ]903 का प्रस्ताव [|; गोखले, स्पीचेज, पृ० 329-30; ए० मुखोपाध्याय और श्रीराम, 
एल० सी० पी० 904, खड >%].,]][ क्रमश प० 389 और 40-02 

रानाडे, एसेज, पु० 6], 63, जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 359-60, 366, हिंदू, 29 दिस० 884, 
नवविभाकर, 42 मई (आर ० एन० पी० बग०, ]7 मई 884), सहचर, ॥4 मई (वही, 24 
मई 884), एस० मुदालियर, रिप० आई० एन० सी० 89] पृ० 37, राय, पावर्टी, १० 224, 
इदु प्रकाश, 2 दिस० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 90), गोखले, स्पीचेज, १० 332-3: 
मराठा, 8 नव० 903; एच० आर०, मार्च 904 १० 302-03 

रानाडे, 'लेड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकलचरल बंवस', पूर्वोबत स्थल, पृ० 49-5), एसेज, १० 256, 
जोशी, पूर्वोद्धत, १० 367, गोखले, स्पीचेज, पृ० 25, 2, 33|-2 

रानाडे के इस विषय पर विचार 879-83 की अवधि में प्रकाशित पूना स'वजनिक सभा के 
जरनल मे लिखे चार लेखो में प्रकट हुए थे. देखिए, दि ऐग्रेरियन प्राब्लम ऐड इट्स सोल्यूशन' 
जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खढ् [[ स० ), “दि ला आफ लंड सेल इन ब्रिटिश 
इडिया' (880), एसेज में 'लंड ला रिफार्म ऐंड ऐग्रीकल्चरल बंक्स', जे० पी० एस० एस०, 
अक्तृ० 88] (खड ]५, स० 2) और 'प्रशियन लेंड लेजिस्लेशन ऐड दि बगाल टेनेसी बिल' 
(883) एसेज मे 

रानाडे, एसेज, १० 275-8], 283, 288-9 यहा यह उल्लेखनीय है कि उन्होने बगाल मे वर्तमान 
बुराइयो को हटाने के लिए उपाय के रूप में कानूनी साधन की महत्ता को स्वीकार किया था. 
वही, प्‌ृ० ३326 

इस प्रकार, बगाल के सबध मे उन्होने लिखा . र॑यतबाड़ी *:मि पहले ही अधिकारों की जटिलता 
को सोमित करने की कल्पना करती है जबकि सभी वंधानिक उपायो की प्रव॒त्ति यथासभव जोतो 
को अधिक से अधिक जिरायती अथवा थाम बनाने की होनी चाहिए. कानूनो का रूप ऐसा होना 
चाहिए कि उनके प्रतगंत भूमि का स्वामी सभी प्रकार के लाभ का तो भागी बने ओर ह्वानियों 


440 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


से उसका कोई सबंध न हो. (वही, १० 278). 

]70. वही, प्‌० 257, 264, 287, 289 तथा लेड ला रिफार्म ऐड ऐग्रीकल्चरल बक्‍्स', पूर्वोक्त स्थल, 
पृ० 56-7 

]7।. एसेज, पृ० 287 तथा देखिए, 'ऐंग्रेरियन प्राबलम ऐड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल, पृ० ]7 

]72. "दि ऐग्रेरियन प्राब्लम ऐड इट्स सोल्युशन', पूर्वोक्त स्थल पृ० ]7 उन्होंने भागे कहा 'समृद्ध 
वर्गों को इस समय भूमि में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है न उन्हे धरती से कोई पद 
मिल सकता है न प्रतिष्ठा और न ही वे जमीदारो के रूप मे काम फऋर सकते हैं इस प्रकार 
के सपन्‍्न वर्ग की अनुपस्थिति कृषि के सवंतोमुखी विकास को अवरुद्ध कर देती है. 

!73 वही, १० 8 तथा देखिए, वही, पृ० 0-, 3-]4, )9 और एसेज, पृ० 325-7 

874. एसेज, पृ० 277९ 

]75 वहीं, पृ० 267-70, 273-5 

]70 "दि ऐग्रेरियत प्राब्नम ऐड इट्स सोल्यूशन', पुर्वोक्त स्थल, १० 6-7 

!77 एसेज, पृ० 326-7 उन्होंने यह भी लिखा 'इस समय देश सक्रमण की अवरथा में है वह वतंमान 
अरधसामती ओर पितमत्तात्मक स्थितियों से गुजर रहा है वह इस समय अधिक व्यवस्थित और 
व्यवसायप रक स्थिति को अपनान जा रहा है प्रवाह के विरुद्ध जाने वाला अथवा प्रवाह को 
अवहरद्ध करने वाला कोई आथिक कानून वतंमान परिस्थितियों मे सफल नही हो सकता सभी 
देशों मे सभी प्रकार को -- भूमिगत अथवा पदार्थंगत सपपत्ति का स्वामित्व बेसमकभ अद्रदर्शो और 
अपने हस्तगत साधनों को सभालने और उनका सही रूप में उपयोग करने में असमर्थ लोगों के 
वर्ग के हाथो से निकन कर बुद्धिमान, दूरदर्शों, व्यावहारिक तथा दृढ़ निश्चयी वर्ग के हाथ मे ही 
चला जाना चाहिए यह दूरदशिता का नियम है इस सबंध में मरकऋर जधिकतम जे प्रयाभ कर 
मकती है, वह यह है कि अपरिहाये हस्तातरण को सरकार नियमित रूप दे दे ताकि तात्कालिक 
कठिनाई दूर हो जाए (वही, प० 325-6' यह भी उल्लेखनीय है कि रानाडे वो यह भल्रीभाति 
ज्ञात था कि साहुकार भूमि का कब्जा ब्याज की ऊची दर वसूलने के लिए लेता था न कि कृषि 
व्यवसाय में उत्साहपूवंक प्रवत्त होने के लिए स्वामित्व सभालता था (“लंड ला रिफामं ऐड 
एग्रीकल्त्रल बेक्‍्स', पूर्वोक्त स्थल, १० 38). 

]78  एसेज, पृ० 264, 268-9, 276 रानाडे ने बगाल के जमीदारों को अपनी योजना क॑ सपन्‍्न 
जमीदार मानने में कोई गलती नहीं की परवर्ती भारतीय लेखकों ने आमतौर पर यह गलती की 
है दूसरी आर उन्होने देखा कि ।9वी शताब्दी में बगाल वी और १9वीं शताब दी के पूर्वाध मे 
सुधार से पूर्व प्रणा वो स्थिति वास्तव में ही एक समान थी क्योंकि बगाल के जमीदारों और 
प्रभा के जागोरदार शष्टजनों दोनों मे निकटतम सादश्य था इसी सादुश्य के कारण ही उन्होंने 
प्रशा भूमि प्रश्न का सावधानी के साथ अध्ययन किया था तथा उसको वकालत को थो (वहा, 
पृ० 259). 

79 बहोी, पृ० 272-4 

80.. वही, पृ० 287 तथा देखिए, पृ० 290. 

]8. 'दि ऐग्रेरियन प्राब्लम ऐंड इट्स सोल्यूशन', पूर्वोक्त स्थल, पृ० १7. 

82 वही, और एसेज, १० 325-7. 

83. एसेज, पृ० 274-5 

84.. वही, १० 276 तथा देखिए, पृ० 283, 287, 288 
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उन्होंने आरोप लगाया कि वरतंमान प्रस्ताव केवल एक वर्ग के लाभ के लिए दूसरे वर्ग के 

अधिवा रो की छोनता है दसे केवल समाजवादी अथवा साम्यवादी सिद्धातों पर ही न्‍्याथसंगत 

माना जा सकता है (वी, पृ० 287) तथा दरिए, पृ० 279 80 283, 289, 29] 

बही, प० 280 

वही, पृ० 284 

बेटी पृ० 285-6 

वही, १० 286-7 

नसीम आगरा, 23 अगस्त आर० एन> यी० परी० एन०, 25 अगस्त ॥884), जें० एन० बोस, 

रिप० आई० एन० सो ०, [890 प० 52, जाई: एन० सो०>--]89[ और 802 के प्रस्ताव 

]॥। और [% हिंदुस्तानी, $ नवबर (जार७ एन० पी८७ एन०, )$ नवब्र ६०३), विभदरजनी, 

१६ नदबर (आर० एन० पीछ एम, ।$ अप्रैल ]8)6) दत्त स्पीचज | ए० |6! सो० शकरन 

नायर, सी> पी० 7०, पृ० 38९५, म्यदशमिन्नन, ॥7 माच (जार> एन० पी० एम०, 3! मार्च 
[५0/)) 

रग० आउ० एन ० सी०, ।890 प७ 5३ उन्होंने रह सवाल उठाया "क्या यह जच्छा नहीं होगा 

कि रास व सवार में उुछ भा याग द सकने में असमथ निउन क्गानों का जोतों का स्वामी 

उनान का आला श्रमित किसान बना दिया जाए ? क्या यह स्वप्र उनके अपन लिए, धरती के 

लिए वथ। देश 4 77 बहनर नहीं होगा * 

लाने, अप्रैल ।900 पृ० १6९ 

'लैंड वा सिफिप्म एड एग्रीबल्च रत वेवस प्‌्वोब्त स्थल, पृ० 42 अपनी सामान्य गहरी पकड़ के 

अनरूण रानाड ने सवध के दूसर पक्ष पर भो विचार क्या “इसमे सदह नही कि कृषि अनुसधानों 
। दा गई प्रेरणाए ग्रव में अपन छाप हैगरे उद्यागों वा सप्रेषित मरंगी और परिणाम मे देश के 

सातउना व इस रूप मे पजी पक्षीय जिक्रास होगा जिसता कि इस समय पूर्वानमान नहीं किया 

उ। सकता । (वही प७ $3) 

गाना दे, एसेज, प० 25 6 तथा देखिए प७ 207 

तथा दखिए, मराठा, 2) जववरी, )३ फरवरी, ।” जाई, ]९९॥, | जनवरी 8१2, 25 मई 

]६84 

राय, पावर्टी, ५७ ५7-४ 

आशी, प्‌वद्धित, पृ० 350, 3$3, &”0 2 

वही, पृ० 849, 8६ 2 

वहीं, पृ० 368 तथा दखिए, पृ० ४52-3 

वही, पृ० 642 

आर० एन० पी० बब, क्रमश 22 जन 90] और ॥5 नवंबर 902 तथा देखिए, केसरी, 0, 

7 नव० (आर० एन० पी० बब, ।4, 2। नव० 90१); बारहवें बबई प्रातीय सम्मेलन का 

प्रस्ताव, मराठा, [0 नवबर 902 

जी० एस ० अय्यर, ई० ए०, १० 64-6. 


अध्याय | 


लोकवित्त : एक 


सम्य प्रशासनवाला कोई ऐसा देश नही, जहा पर इतना हलका कराधान हा । 
-- जान स्ट्रंची 


हा, कुछ वस्तुए अभी ऐसी बची है जित पर कर लगाया जा सकता है ताकि अगरेजो 
का विजय अभियान पूरा हो सके । ऐसी अवशिष्ट वस्तुओ में उल्लेखनीय है भार- 
तीय लोगों की चमडी और उनका वायुमइडल । --कैसरी , 3] जनवरी 888 


न्यायप्रिय सरकार द्वारा प्रशासित प्रत्येक देश मे नि्घंनो की अपेक्षा धनिको पर ही 
ग्रधिक मात्रा मे कर लगाना उचित समझा जाता है क्योकि यह धनी वर्ग ही पुलिस 
संगठन से, न्यायिक अदालतों की स्थापना से रेलो, तार आदि से लाभान्वित होता 
है परतु जिस देश का प्रशासन उच्च वर्गा के लोगो के ही हाथ मे हो वहा क्‍या ने 
अपने आप पर कर थोपने की मूखंता करेगे ” ---स्वदेशमित्नन', 8 फरवरी 888 


समीक्षाधीत अवधि में भारत सरकार की औद्योगिक और शुल्क पद्धति सबधी नीतियो 
तथा निकासी समस्या के 3परात भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की क्रोधारिन का प्रज्वलित 
करने वाला तत्व था उसकी वित्त नीति । इस अवधि म भारतीय विसो के निर्धारक तत्व 
थे एशिया मे अगरेजी-रूसी शत्रुता के बढ़ने के फलस्वरूप भारत पर रूस के आक्रमण 
की आगका से सेनिक व्ययो में भारी बढोतरी, चादी के स्वर्ण मूल्य मे अवपात, रैलवे के 
द्रत विकास पर होने वाला व्यय तथा इन सभी तत्वो के फलस्वरूप व्ययो में विकाप्त द्वारा 
करो की बढ़ोतरी को एक आवश्यकता का रूप दिया जाना। यद्यपि कुछ एक वर्षो मे 
भारतीय वित्त सदस्य बचत का बजट प्रस्तुत करने मे सफल हो गए तथापि कुल मिलाकर 
ये वर्ष आथिक असतुलन, कष्ट तथा करो द्वारा व्यय की राशि प्राप्त करन॑ क॑ प्रयत्नो की 
असफलता के ही वर्ष थे।! यह कम हैरानी की बात नही कि वर्ष प्रति बर्ष सभी वित्त 
सदस्प पृथक पृथक रूप से भारत के वित्तो की दुर्दशा का रोना रोते रहे तथापि जब कभी 


लोकक्ति : एक 443 


ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतोय राजनीतिज्ञों ने भारतीय वित्तों की सामान्य चर्चा की 
उन्होंने सदेव अत्यंत आशाबादी दृष्टिकोण प्रकट क्या। इस प्रकार 893 मे अपनी 
पुस्तक 'इंडियन पालिटी' मे जनरल चिसनी ने भारतीय वित्तों की उल्लेखनीय स्थिरता 
पर हष॑ प्रकट किया ।ः 878-98 के बीच की अवधि के भारतीय विन्तों की समीक्षा के उप- 
रांत जैम्स बैस्‍्टलेड ने 898-99 के वित्त विवरण में बड़े साहस के साथ दृढ स्वर में कहा 
कि भेरे द्वारा ऊपर के अंको में प्रद्शित-विवेचित 20 वर्षो के वित्तो के अभिलेख से यह 
सिद्ध है कि इग्लेड को छोडकर विज्व के लगभग किसी भी देश के वित्तों मे इस देश के 
वित्त बेहतर है ।१ 90[ मे भारत सचिव जाजं हैमिल्टन ने भारतीय वित्तीय पद्धति की 
स्थिरता तथा पुनः: बल प्राप्त करने की शक्ति पर आइचर्य तथा हषं के भाव प्रकट 
किये ।* 

दूसरी ओर राष्ट्रवादी नेताओं ने ठीक इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया । 
उदाहर रणार्4, 'अमृत बाजार पत्रिका ने 30 मां 882 के अक में भारतीय वित्त पद्धति 
के सिर से पाव तक अजकत होने की घोषणा की । राष्ट्रीय काग्रस के |894 के अधिवेशन 
मे ढी० ई० वाचा ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि हमारी शिकायत के मूल कारण 
हमारे वित्त ही है और ब्रिटेन को भारत से हाथ धाना पड़ा तो उसका कारण शोचनीय 
वित्त ही होगे ।' काग्रस के 895 के अधिवेशन में अपन अध्यक्षीय भाषण मे सुरेंद्रनाथ 
बैनर्जी ने जान ब्राइट की इस मान्यता को उद्धत करते हए कि किसी देज्ञ के लोगो की 
स्थिति का निर्णय उनके वित्तो की स्थिति क्री समीक्षा के सदर्भ मे ही किया जा सत्ता है, 
घोपणा वी कि उस आधार पर भारत क्री स्थिति की जाच बरने पर वह सचमभुच्र ही 
दु.्बद एवं चितनीय है क्योकि भारत के विन्तो की स्थिति नित्य आवजंक घाटे "वर 
रेकरिंग डेफिसिट तथा नित्य बढते ऋण की है ।" 896 में जनवरी में प्रकाशित अपन 
निबंध “दि प्रेजेट फाइनशियल पोजीशन मे जी० वी» जोशी ने इस सरकारी धारणा का 
ग्वडन करते हुए कि भारतीय विन्त वित्तीय कौशल के उज्ज्वल रूप को प्रदर्शित करते ह, 
निद्िचित स्वर मे कहा कि परिमाण और तीक्ता की दृष्टि स देश अभूतपूथ वित्तीय सकट 
के कारण गभीर अवस्था मे पटा हआ है। स्थिति की विपमता न इस तथ्यसे और भी 
गंभीर रूप ले लिया था कि वर्नमान गौचनीय स्थिति कसी व्यक्ति अथत्रा प्रशासक विशेष 
की गलतियो और कार्यवाहियो का परिणाम नही थी अपितु वित्त पद्धति, देश की सारी 
की सारी वित्तीय प्रबंध व्यवस्था ही दसके लिए उत्तरदायी थी ।* इसी प्रकार इपीरियल 
लेजिस्लेटिव कौसिल में ।902 में अपने सर्वप्रथम भाषण मे जी० के० गोखले ने ]885-6 
के वर्षों के भारतीय वित्तों का बडा ही भयावह चित्र खीचा और आरोप लगाया कि 
उस वर्ष से हमारे वित्तों को प्रबंध-व्यवस्था इस रूप में की गई है कि इस धारणा को बल 
मिलने लगा है कि भारतीय राजस्वो के प्रबंध मे भारतीय हितो की अपेक्षा अन्याय हितो 
को ही प्राथमिकता दी जा रही है । 

भारतीय नेताओं ने भारत के वित्तों की प्रकृति और प्रबंध-व्यवस्था के प्रति 
आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी राजकोषीय नीति की विस्तृत परीक्षा 
की तथा वैकल्पिक नीतियां अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने विशेष रूप से सरकार के 
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प्रत्येक ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम की, जिसे उन्होंने जनता पर नए कर थोषने का, अनाव- 
दयक, निरर्थक तथा अकल्याणकारी व्यय का तथा भारत और ब्रिटन के संबंधों में अन्याय 
का उदाहरण समझा, परीक्षा की, निंदा को तथा उसके विरुद्ध लोकप्रिय आदोलन 
चलाया। प्रत्येक इस प्रकार के उदाहरण से उन्होने भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रकृति 
और उद्देश्यों के संबंध मे समुचित निष्कर्ष निकालने की चेप्टा की । 


कराधान 


भारत सरकार के कुल राजस्व 880 में 74.3 करोड़ के पुकाबले 993 में 90.0 करोड़ 
और 904 में |72.2 करोड़ तक पहुंच गए ॥/" परंतु जहा तक अन्य बातो के साथ राज्य 
रेलवे की कुल रेलवे वसूली, सिचाई योजनाओं की वसूली तथा अन्य रेलों के खातों की 
विद्युद्ध वसूली को सम्मिलित करने का संबंध था, थे अक विकत रूप लिए हुए ये। इसके 
अतिरिक्त खाते के एकक में परिवतंन जैसे कुछ और तत्वो ने भी वर्षो तक वित्तीय आकडों 
की तुलनात्मकता को विक्ृत किया था |! 

लोगों पर राजस्व भार के सबंध में ब्रिटिश अधिक्रारियो और भारतीय नेताओं द्वारा 
परस्पर विरोधी मत प्रकट किए गए। बहुत सारे ब्रिटिश लेखको और अधिकारियों ने 
सारे सरकारी राजस्व को कराधान के परिमाणारूप देखने पर प्रारभिक आपत्ति की ।72 
उदाहरणार्थ उनमें से वहुदों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि मूमि पर लगान सरकारी 
किराया था, कर नहीं ।!३ इसी प्रकार उन्होंने अफीम से मिलने वाले राजस्व को भी 
लोगो पर लगने वाला कर मानने से इनकार कर दिया ।!' दूसरी ओर भारतीय लेखकों 
ने सरकारी राजस्व के स्रोतरूप लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओ क। कर ज्रोतों के रूप में 
वर्गीकरण किया। उदाह रणार्थ दादाभाई नौरोजी ने 'कर' की परिभाषा इस प्रकार से 
की : देश की कुल वाषिक आय में से देश की सरकार अपने प्रशासन और सार्वजनिक 
ऋण आदि के लिए जो रकम लेती है, वह कर है |! शब्द के वर्तमान स्वीकृत अर्थ को 
ध्यान में रखते हुए भारतीय नेताओं द्वारा विडलेपित परिभाषा को अपेक्षाकृत अधिक सही 
आननता उचित है । 

ब्रिटिश प्रशासक प्राय: इस बात को दढ़तापूर्वक कहते रहे कि भारत पर बहुत हलके 
कर लगाए गए हैं और सर्वाधिक मंभावना यही है कि यह विवव भर में सर्वाधिक हलके 
कर चुकाने वाला देश है। प्रमाण के रूप में मृतपूर्व वित्त सदस्य जान स्ट्रेंची ने बडे 
विश्वास के साथ यह दावा किया : “विद्व में सम्य प्रशासन वाला कोई भी देश भारत 
के समान हलके कर चुकाने वाला देश नहीं है ।१९ कर्जन मी इसी प्रकार की स्थिति 
के प्रति पूर्ण विश्वस्त था । जी० के० गोखने की इस धारणा को कि करारोपण भारतीय 
जनता को बहुत बुरी तरह से व्यायित कर रहे हैं, नकारते हुए कर्जन ने 902 में तिर- 
स्कारपूर्ण स्वर मे टिप्पणी की : यदि सम्माननीय सदस्यों को फिसी यूरोपीय देश में रहने 
के लिए मेज दिया जाए तो मुझे आशा है कि वे राजस्व पद्धति के मामलों में परिवर्तित 
विचारों के साथ ही शीघ्र इस देश में रहने के लिए वापस लौट आएंगे ।!7 

ब्रिटिश अधिकारियों का इस संबंध में दृढ़ मत यह था कि कराधान की व्यावहारिक 
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शब्दावली में भारत में प्रतिव्यक्ति कर भार विव्व के दूसरे देशों, विजेषतया ब्रिटेन में 
प्रति व्यक्ति कर भार के मुकाबले बहुत ही कम था। 860 में, तत्कालीन वित्त सदस्य 
जेम्स विल्सन ने इस अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट किया । उनके अनुसार भारत मे प्रति 
व्यक्ति 5 शिलिंग कर भार था जबकि इंग्ले ड में प्रति व्यक्ति कर भार की राशि 2 पौंड 
3 शिलिंग थी ।7 ग्यारह वर्षों के उपरात वायसराय लाई मेयो ने भी यह कहते हुए कि 
भारत में प्रतिव्यक्ति कर भार की रकम केवल ] शिलिग और दस पंस है, कराधान का 
हलकापन स्पप्ट करने की चेप्टा की ।!* करभार का यह अंक निकालने के लिए 
उन्होंन सरकार के कुल सभी प्राप्य राजस्वो मे से भूमि लगान, अफीम शुल्क, उपहार कर 
तथा इस प्रकार के अन्य करों से होने वाली प्राप्तियों को अलग कर दिया था| इसी अनु- 
मान पर विश्वास करते हुए भारत राज्यसचिव हेनरी फाउलर ने 894 मे दढ़ स्वर में 
कहा : “भारत में प्रतिव्यक्ति करभार लगभग 2 शिलिग 6 पेस अथवा इंग्लेंड मे प्रति 
व्यक्ति करभार के मुकाबले /20वा भाग तथा आयरलेड मे प्रतिव्यक्ति करभार का 
/।3वा भाग है।”? 

यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि 880-904 की अवधि में भारत के राजस्वों मे 
वृद्धि को, जिसके संबंध में यह दावा किया गया था कि किसी प्रकार के वृद्धि के साधन 
रूप नए करभार की लगाए विना ही हुई थी, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों ने देश की 
विकासशील संपन्‍नता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया ।!! जनरल चिसनी ने दृढ़तापूर्वक 
कहा “राजस्व की विभिन्‍न शाखाओं में वृद्धि देश की संपन्‍नता की वर्ष प्रतिवर्ष ऋमिक, 
निरतर तथा संनुलित प्रगति की सूचक है ।:: ]903 में कर्जन ने गरवोक्ति करते हुए 
टिप्पणी की कि हमने भौतिक संपन्‍नता के सूचक राजस्वों मे निरंतर सुधार, व्यापक तथा 
बढ़ती हुई बच ते और सभी परीक्षाओं में अग्रगति दिखाई है। १ कुछ एक ब्रिटिश अधि- 
कारियों ने तो यहां तक कहा कि 860 के उपरात कराधान वस्तुत: कम हुए है।-+ 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इन सरकारी धारणाओ को पू्णत. अस्वीकार कर 
दिया ।?? उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में कराधान कमरतोड़ और अगह्य है और 
देश के सामथ्यं और साधनों का अतिक्रमण करते है । ये अपनी ऊंचाई क॑ चरम शिखर 
पर पहुंच चुके है। वास्तव में कराधान का दमतोड दवाव ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभियोगपत्र का एक नियमित अग बन गया 
था और इसने बहुत सारे भारतीय नेताओं को इस विषय पर कठोर, तीखी और रोधपूर्ण 
भाषा में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए आदोलित किया था । 

[838 में हम 'यंग बंगाल' को अन्यान्य वस्तुओं के साथ साथ देश पर क्षगें विशाल 
कराधान के विरुद्ध शिकायत करता हुआ पाते है ।" 87 में बावे एसोसिएशन ने हाउस 
आफ कामंस को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमे यह आरोप लगाया गया था ,क ब्रिटिश 
दासन के अनेक वर्षों में भारी कर भारत के दुख का १, ण रहे हैं।:” 879 मे सुरेद्रनाथ 
बैनर्जी ने यह मत प्रकट किया कि 'कोई अत्यंत लापरवाह प्रेक्षक भी यह देख सकता है 
कि इस देश मे कराधान अपनी अतिम सीमा तक पहुंच गया है। नए कराधान के रूप में और 
भार डालने का कोई भी प्रयास जनता के लिए असहनीय सिद्ध हो सकता है ।?* इसी 
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प्रकार 880 में रानाड़ ने टिप्पणी की कि 'कराधान में और अधिक वृद्धि करना राज- 
नीतिक पामलपन का परिचय देना होगा ।”“* 'अमत बाजार पत्रिका ने; मत प्रकट किया 
कि एक सीमा होती है जिसके आगे कराधान असंभव सा हो जाता हैं श्रौर यह सिद्ध करने 
के कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारत उस सीमा तक पहुंच चका है। उसने 27 अगस्त 
885 के अ्रंक में चेतावनी देते हुए लिखा : “जब विवेकशुन्य शासक सीमा का अलिक्रमण 
करते हैं तो बे विद्रोह को निमंत्रण देते हैं। यदि लोग विद्रोह करने मे अत्यंत अशक्त हैं तो 
प्रकृति स्वयं ही हस्तक्षेप करती हैं तथा अपने रोष का रष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है । 
भारत मे इस सीमा का अतिक्रमण हुआ है, इसका प्रमाण लगातार अकालो के रूप में 
देखा जा सकता है। यहा तक कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रथम अधिवेशन मे भी 
कराघान पर बहुत तीवी आलोचनाए हुईं । दादाभार्ई नौरोजी ने शासकों पर आरोप 
लगाया कि वह इस प्रकार ऊच्षे और ऊचे कर लगाए जा रहे है, जैसे निचुड़े हए सतरे को 
और निचोडने की चेष्टा की जा रही हो | इस प्रकार थे शासक जनता के कष्टो और दुखों 
में बृद्धि कर रहे हैं ।?? इसके साथ ही तिलक के "केसरी ने अपन )। जनवरी 888 के 
अंक में टिप्पणी को: “भारत में कोई भो वस्तु कराधान से मुक्त नहीं, यहा तक कि 
बुक्षों के पत्तों तक को कराधान का वियय बनाथा गया है ।  व्यम्पपूर्ण प्रहार करते हुए 
केसरी ने सुझाव दिया : हा अभी भी कुछ एक वस्तुएं बची है, जिन पर कर लगाया जा 
सकता है ताकि अग्रेजों का विजय अभियान पुरा हो जाए। इन अवशिष्ट वस्तुओ में 
उल्लेखनीय हैं, भारतीय लोगो की चमडी और उनका वायुमण्डल |” 9 फरवरी ।8४8 
के सत्यमित्र' ने वेतावनी दी कि सरदार को यह बात अपने ध्यान मे 'भली पकार घारण 
कर लेनी चाहिए कि गुस्या दिलाएं जान पर एक्र निरीहे गाय भी हाथी को फाइयर 
टुकडे टुकड़े कर सकती हे अथवा स्वत. दुहे जा सबने वाल दूघ को दोहने वे उपरात 
ग्वाला यदि गाय के स्तनों से फिर दूध को दोहने की चेघ्टा करता है तो उस ग्वाले को 
यह गाय दुलत्ती मार सकती है। लगभग विद्रोहात्मक स्वर में उसने घमकी देत हए 
लिक्षा : 'कासी की रानी, निज्ञाम-उल-मुल्क, चिमनाजी अप्पा, बाजीराव तात्या टोपे 
और अन्यान्य श्रेष्ठ वीर याद्धा यद्यपि इतिहास के पात्र बन गए हैं तथापि उनको तलवार 
आज भी विव्व के सामने घम रही है तथा हमारी ब्रीरता का प्रमाण जुटा रही है।+ 
896 में काग्रेस के अध्यक्ष भी बराबर इस तश्प ले सहमत और प्रभावित थे कि किसी 
भी नए कराधान को राहन करने की देश की शक्तत नष्टप्रास हो चुगो है। वर्षों तक 
इसी प्रकार की विरोधी भावनाएं ग्रौर इसी प्रकार के मत्र बहुत सार राष्ट्रवादी नेताओं 
द्वारा प्रकट किए जाते रहे | ' 

भारतीय नेत॥ओं की एक अन्य शिकायत यह थी कि देश मे॑ कराधान अत्यत ऊंचा 
और भारी ही नहां हैं प्रत्युत निरतर बढता भी जा रहा है। उदाररणाथथं, जी० वी० 
जोशी ने 896 मे हिसाब लगाया कि रेलवे तथा अन्य व्यापारिक वसुलियो वे निकाल 
देने पर भी कोरे कराधान का भार 883-4 और ।895-0 की अवधि में 35 प्रतिशत 


बढ़ा है | 56 
भारत में कराधान की भारी ऊचाई प्रमाणित करने के लिए भी भारतीय नताओं ने 
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अन्यान्य सरकारी कमंचारियो द्वारा अपनाई गई विधि के समान आकडो को ही कसौटी 
बनाया परंतु इस कसौटी का निर्धारण उन्होने अपने ढग से ही किया । उन्होने यह स्वीकार 
किया कि स्वतत्र रूप से प्रति व्यक्ति कराधान की राशि कम थी परतु उनका तक॑ यह था 
कि प्रति व्यक्ति आय को देखे बिना ही प्रति व्यक्ति से लिए जाने के स्वतत्र आकडो से 
कराधान के परिमाण का निर्णय नहीं किया जा सकता। इस सबंध में यहा प्रति 
व्यक्ति कराधान की राक्षि नही प्रत्युत इससे सबद्ध प्रतिब्यक्ति प्राय के अनुपात 
को देखना अधिक महत्वपूर्ण था। यदि भारत में कराधान नीचा था तो राष्ट्रीय 
आय उससे भी अधिक नीची थी। भारतीय नेताओं का कथन था कि इस सदर 
में देखे जाने वाले पर भारत में कराधान सचमुच ही अत्यत भारी और दबाने वाला सिद्ध 
होता है। दादाभाई नौरोजी इस तकंपद्धति के मुख्य निर्माता थे। उन्होने 87। मे पूर्वी 
भारत के वित्तो के लिए नियुक्त प्रवरसमिति को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन मे इस तक 
पद्धति का प्रयोग किया था। उन्होंने इस तथ्य को वाणी दी कि इग्लेड में प्रतिव्यक्ति करा- 
धान का परिसाण लगभग 8 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 6 प्रतिशन के लगभग है।?” 
उन्होंने तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नताओ ने अपना पक्ष सिद्ध करने क॑ लिए साख्यियी 
प्रमाणा का वर्षो तक उपयाग किथा। इस सबंध में यह उल्नेखनीय है कि उनके अका को 
सगणना म प्रतिव्त मे भिन्‍नता आ जाती थी ।/९ 
कुछ भारतीय नेताओ न अनुभव क्या कि आय के साथ कराधान का यह औसत 
भी बोभक के भारोपन को सही ल्‍्प में और यथाजित्त ढग से प्रस्तुत नी कर पाता। उनका 
कथन था कि बुल मिलाकर कराधान व जनता की मुगतान की क्षमता के साथ सत्रधित 
वरना चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति स उसकी ग्राय के एक निश्चिचन अनुपात को कर के रूप म 
लेना एक बात थी और एक धना व्यक्ति सं उयकी आय के उसी अनुपात को +र के रूप में 
लेना सवथा मिन्‍न बात थी क्योकि इससे निधन व्यक्ति के लिए ता जीवनस्तर बनाए 
रखने में रस और अधिक काॉठिनता का सामना करना पडेगा। चिंतन की इस हूपरेखा 
की स्पप्ट ओर निश्चितत अभिव्यक्तित दादाभाई नौरोजो के लेखा में देखने को मिली। 
उन्होंने राप्ट्रवादियों की स्थिति में प्रतीत होने वाले विरोधाभास के सम।धान के लिए 
इस चितन पद्धति का प्रयोग इस प्रकार से किया कि भजे ही यह मान लिय। जाए कि 
प्रति व्यक्ति क्गधान नीचा है फिर भी वह भारतीय लोगो के लिए क्मरतोड है। 
उन्होने पूर्वी भारत के वित्तो से सबधित प्रवरसमिति को भेजे गए अपने प्रतिवेदन में 
इस तथ्य का सम्यक विईलेषण इस प्रकार से किया 
इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान मे रखना चाहिए हि एक हाथी के लिए एक टन 
वजन भी भारी नही परतु बच्चे को कुछ एक किलो भार ही कुचलने के लिए काफी 
है। वराधान के प्रतिशत से आसानी के साथ भार उठा सकने अथवा उस भार से 
कुचले जाने को नही मापा जा सकता, पत्युत इसे म'पने के लिए उपयुक्त आधार है 
भुगतान के लिए आय के साधनो की भ्रचुरता भ्रथवा कृन्छता । भ्राय वे. साधनो की 
प्रचुरता की स्थिति में भारी प्रतिशत के करो का सुविधा से मुगतान किया जा सकता 
है और आय के साधनों की सीगितता की स्थिति में यह भार कठिनता से ही सहन: 
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हो पाता है अथवा धोड़ा-बहुत क्लेश उत्पन्न करता है परंतु आय के साधनों की 

अपर्याप्तता की स्थिति मे तो यह भार अत्यधिक कप्टदायक हो जाता है ।?*" 
उन्होंने अपने इस सूत्रबद्ध सिद्धांत को पावर्टी आफ इंडिया! लेख मे दोहराया और बाद में 
अपने असंख्य भाषणों आदि में इसका विस्तृत विवेचन किया।/" 896 मे अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष आर० एम० सम्यानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दादाभाई के तर्क को दोहराया ।!! 

दादाभाई ने जब इस चितनपद्धति का भारत पर प्रयोग किया तो उन्हे यह घोषणा 
करनी पड़ी कि भारत में कराधान का भार इंग्लेड के कराधान के भार से दुगना ही नही 
अपितु दुखदायक भी है क्योक्रि यह गरीबो से लिया जा रहा था।*? इसी प्रकार आर० 
एम० सम्यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के सत्रंध मे आय पर करों की औसत 6 
प्रतिशत है और यद्यपि इंग्लेड के संबंध म प्रचलित अनुपात के मुकाबले कहने को केवल 
2३ गुना ऊंचा है तथापि वास्तव्र मे यह परिमाण मे उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक भारी है 
और इस प्रकार सूचक अनुपात की अपेक्षा भारत इंग्लेड से वास्तव में ही कही अधिक 
बुरी स्थिति में है।* के० टो० तैलंग, मदनमोहन मालवीय, गोपालकृष्ण गोखले, 
आर० सी० दत्त तथा कितने ही अन्य नेताओं ने भी इसी ढंग से देश की निर्धनता और 
कराघान भार में सहसंबंध जोडा । ]896 में जी ० वी ० जोशी ने सर्वंथा ठोस सिद्धान 
प्रस्तुत किया कि जब तक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विकास नही होता, वर्तमान कराधान 
में किसी प्रकार की वृद्धि नही होनी चाहिए। इस संबंध मे उनद्‌ ; दावा किया कि करा- 
घान बढ़ रहा है जबकि राष्ट्रीय उत्पादन का हाम हो रहा है।** दादाभाई नौरोजी 
और मदनमोहन मालवीय ने भी थोड़े भिन्‍न शब्दों मे इसी तक॑ वाक्य को दोहराया । 
उन्होंने जोर देकर इस तथ्य को दोहराया कि भारतीय अपेक्षाकृत ऊंचे कर देने को भी 
प्रसन्‍नतापूर्वक उद्यत होगे, परंतु शर्ते यह है कि इनका संबंध बढती राष्ट्रीय आय के साथ 
होना चाहिए ।० 

अपने मन्तव्य के समर्थन के लिए भारतीय नेताओं ने इस संबंध में अगरेज अधि- 
कारियों के वक्तव्य प्रस्तुत किए जिनमें कहा गया था कि भारत सरकार ने सकटकाल मे 
भारत पर किसी प्रकार के कराधान का अवकाण ही नही छोडा है। अब स्थिति यह हो 
गई कि भारत मे आथिक और राजनीतिक संकट लाए बिना किसी प्रकार का नया 
कराधान किया ही नठी जा सकता ।*! 

बाद में जब लाभ के बजट पेश किए जाने लगे तो राष्ट्रवादियों ने उन्हें इस तथ्य 

कै प्रमाण के रूप मे प्रयुक्त किया कि भारतीय जनता से आवश्यकता अथवा वांछनीयता 
से अधिक कर एऐंठे गए है ।!! ]902 मे आवतंक बजट बचदों को अपने बजट भाषण का 
केंद्रीय विषय बनानेवाले गोपाल कृष्ण गोखले ने यह घोषित करते हुए भारत सरकार 
की वित्त नीति पर घातक प्रहार करना आरंभ किया कि ये बचने अत्यंत दु.खद रूप से 
और स्पष्ट ढंग से यह सिद्ध करती हैं कि देश के"लोगों की स्थिति और देश के बित्तों के 
बीच किसी प्रकार का भी व्यावहारिक सबंध नहीं है। कहने की आवव्यता नही कि 
अन्यायपूर्ण ढंग से बडें ऊचे परिमाण मे जनता पर भारी करों का दबाव निर्धारित किया 


लोकवित्त : एक 449 


गया है और उसे बनाए रखा जा रहा है। इस प्रकार एक ओर विपन्न राष्ट्र और दूसरी 
ओर भरपूर कोश के प्रत्यक्ष विरोध का सुविधापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है ।४ 
राष्ट्रवादी नेताओं में स कुछ अर्थशास्त्रिय़ों ने भी लोगों के विभिन्‍न वर्गों मे करा- 
धान के वितरण के प्रशइन पर विचार किया। 880 के प्रारंभ मे भारत सरकार के वित्त 
विभाग द्वारा कराधान के परिमाण के सबंध में विहित विस्तृत जाच-पडताल के निष्कर्षे 
के रूप मे यह परिणाम सामने आया था कि भारत मे कराधान का प्रमुख भार प्रधान रूप 
से अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों पर ही पडता है। राष्ट्रवादी अर्यंशास्त्रियों ने इस 
परिणाम के साथ पूर्ण सहमति प्रकट की ओर कराधान पद्धति की उसके प्रतिगामी चरित्र 
के लिए आलोचना की। उनके अनुमार कराधान पद्धति का प्रतिगामी चरित्र यह था कि 
इसकी श्रवृक्ति धनिको की अपेक्षा निर्धनो पर अधिक भार डालने की थी। 87 में 
दादाभाई नौरोजी ने जनता के अन्यान्प्र वर्गो को अपेक्षा किसानो से अधिक कर एंठने के 
लिए सरकार को आडइडे हाथो लेते हुए व्यग्यपूर्वंक पूछा : 'या इसका कारण यह है कि 
समद्ध वर्ग आदोलन का आश्रय ले सत्ता है और सरकार को अपनी बात मानने के लिए 
विवश कर सकता है, जबकि गरीब मजदूर और खेतिहर यह सब कुछ नहीं कर सकते । 
क्या इसी कारण मे यह उचित समभा गया है कि अन्यान्य वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग को 
निचो इना आसा: है १! जी० वी० जोशी ने अप्रैल 888 मे अपने निबंध “दि बर्मा 
इफिसिट ऐंड दि एनट्रेसमेट आफ साल्ट ड्यूटीज' में इस प्रश्न की विस्तृत समीक्षा की । 
उन्होंने 'सफून्न जमीदारों और उसके धतिक मित्रो तथा चायबागान के स्वामिप्रो को 
छूट देने वाती और निर्धनो पर भार डालने वाली कर नीति अपनाने के लिए वित्त 
सदस्य की भत्संना की ।*' उन्होंने कराधान पद्धति की विषमता पर दु.ख प्रकट करते हुए 
कहा कि यह बड़े आइचयं की वात है कि इस पद्धति के अंनगंत ब्रिटिश प्रशासन 
ब्रिटिण न्याय और ब्रिटिश शाति से अधिकाधिक ल।भान्वित होने वाले सपन्‍न व्यक्ति तो 
कम टैक्स देते हे जबकि लाखो, कम उपार्जेन करने वाले नि्धंन लोग अधिकतम कर 
चुकाते है। उन्होंने यह नी निर्देश (या कि कराधान के भार की विषमता एक वर्ग और 
दूसरे बग्गं के मध्य ही नहीं प्रत्युत नगरो में विभिन्‍न वर्गों के बीच और देहातो की साधारण 
जनता के बीच विद्यमान है ।*' इस सबंध में भावी कार्यवाही के लिए उन्होने पथप्रदर्शक 
के रूप भे सरकार को सलाह दी कि सर्वप्रथम वह सावंजनिक कराधान के वितरण की 
विषमताओं के संशोधन और निवारण को अपने प्राथमिक कतंव्य के रूप में स्वीकार 
करे ।* इससे पूर्व 886 में उन्होंने कराधान के निम्न सिद्धात का उल्लेख किया था : 
सभी वित्तीय क्चार विम्शों मे व्यावहारिक वित्त विशेषज्ञ के लिए विचारणीय 
प्रदन यह नही है कि सामान्य जनसंख्या पर कराधान का कुल बोक भारी है अथवा 
हलका, यह तो व्यावहारिक राजनीति का एक तत्व है। अर्थशास्त्री के लिए तो 
विचा रणीय यह है कि सार्वजनिक भार को एक साथ लेते हुए यह देखना है कि 
उसका विभाजन समान रूप से और निष्पक्ष रूप से हुआ है अथवा नहीं**" (और) 
यह देखना है कि उसका भार सभी वर्गों पर न्‍्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से उनकी 


मुगतान क्षमता के अनुरूप पडता है भ्रथवा नहीं 8 
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नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर में बढ़ोतरी की वकालत करते हुए सुब्रह्मण्य अय्यर 
के स्वामित्ववाले तथा उनके द्वारा संपादित 'स्वदेश मित्रन' ने अपने 8 फरवरी ]888 के 
अंक में जोशी जी के विचारो को इस प्रकार दोहराया : 
एक न्यायसंगत सरकार द्वारा प्रशासित प्रत्येक देश मे निर्धनो की अपेक्षा धनिकों 
पर ही अधिक परिमाण में कराधान करना उचित समझका जाएगा क्योकि धनी लोग 
ही लाभान्वित होते है परंतु यदि किसी देश की सरकार ही उच्च बग्ग के लोगो के 
हाथ में है तो क्या वे अपने आप पर कराधान की मूखंता करेंगे ।? 
'स्वदेशमित्रन' ने अपने 25 फरवरी 888 वाले अगले अक में यह सिद्धात प्रस्तुत किया 
कि केवल वही सरकार न्यायप्रिय सरकार कही जा सकती है जो निर्धन वर्गो को कष्टो 
से मुक्ति दिलाती है तथा उच्च और मध्यवर्ग पर कराधान द्वारा अगने राजरव की वसूली 
करती हैं |” इसी प्रकार ]8 मार्च ।888 को पूना साव॑ जनिक सभा के तत्वावधान में 
नमक कर के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए हुए पूना के निवासियों के एक सम्मेलन ने 
अपने ज्ञापन मे शिकायत की कि इस देश का निर्धन वर्ग पहले मे ही भारी करों के 
बोभ से दबा हुआ है जबकि उच्च वर्ग के तथा अधिक समृद्ध लोग तुलनात्मक रूप 
में छूट और राहत का आनद भोग रहे है। पृथ्वीश चंद्र राय भी कराधान क 
असमान परिमाण की आलोचना करने मे पर्याप्त उप्र थे और उन्होंने इम अपेक्षाकृत 
बड़ा कलंक बताया । नमक कर, आय कर तथा भूमि लगाव का विस्तृत विश्लेषण करने 
के उपरात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतत. दुब्यंवस्थित वित्तों का सारा भार बेचारे 
निधंनों को ही उठाना पडता है ।** बाद में )903 में अपन बजट भाषण मे गाखले ने भी 
यही मत प्रकट किया कि कराधान मे प्रस्तावित किसी प्रकार की राहत अपेक्षाकृत निर्धन 
वर्गों को ही मिलनी चाहिए क्योंकि अपने साधनों की अपे ज्षा ते टी राजकोश मे वाछनीय 
से बहुत अधिक भुगतान का योगदान करते है ।९० 
पह एक पर्याप्त रोचक तथ्य है कि इस काफी कुछ क्रानिकारी दृष्टिकोण को 
अपने समय के अग्रणी भारतीय उद्योगपति जे० एन० टाटा का प्रबल रामथन मिल? । 
उन्होने ।895 में 'लंदन डेली क्रानिकल' को भेजे अपने पत्र मे लिखा 
मैं सदेव इस मत का समर्थक रहा हु कि भारत में निधंनो पर कराधान का बोझ 
बहुत ही भारी है और अच्छे खाते-पीते वर्ग के समृद्ध लोगो पर यहू भार अत्यत 
हलका है । जिन लोगों को अपने जीवन और मसर्पाति की सुरक्षा के लिए सरकारी 
सहायता की अपेक्षा रहती हे, इसके लिए कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता, जिन्हे सर- 
कारी सहायता के अभाव में किसी हानि की आश्षका नही रहती यहा तक कि 
सरकार के बदल जाने का भी जिन्हे कोई अतर नही पडता, उन बेचारो को सरकारी 
देनदारी के मुगतान के लिए अपने भोजन तक की व्रलि चढानी पड़ती है ९ 
इस विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारकों के सभी वर्गों द्वारा दिए गए व्यापक समथंन 
की चर्चा हम नमक कर और आय कर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण की 
समीक्षा के संदर्भ में करंगे जहा यह दिखाया गया है कि बहुत सारे भारतीय नेताओं ने 
इस मंतव्य की पुष्टि की कि यदि भारतीय लोगों पर कराधान करना ही है तो केवल 
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धनिकों पर कर लगाने चाहिए, निर्धनों पर नही ।": 


कराधान के कारण अन्याय 


भारतीयों के विचार में अत्यधिक कराधान भारत की घोर निर्मनता के ही नही यहा तक 
कि प्राय. निरंतर पढने वाले अकालो के भी तात्कालिक और प्रमुख कारणों में से एक 
था। इस सबंध में राष्ट्रीय विचारधारा को दादाभाई नौरोजी ने 880 में भारतीय 
अकाल आयोग के प्रतिवेदन में निद्ित कुछ विवरणों पर ज्ञापन मे स्वर दिया गया। 
उन्होंने दृढतापूर्वेक कहा कि भारी करावान लाखों की भुखमरी और मौतों के लिए 
उत्तरदायी थ ।”* भारत के असंख्य राष्ट्रवादी जननेता तथा पत्रकार वर्षों तक इस दृष्टि- 
कोण को दोहराते रहे ९ अंतत. 896 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने इसे अपने एक 
मौलिक सिद्धात के रूप मे अपना लिया । उस समय काग्रेस ने घोपणा की कि हाल के 
अका नो का कारण भारतीयों को घोर दरिद्रता थी और दरिद्रता लाने के अन्यान्य कारणों 
में पमुल थे अत्यत्रिक कराधान तथा ऊचे लगान ।"४ 

इसमें भी अधिक रोचक वशथ्य यह है कि कुछ भारतीय नेताओं ने और सर्वो- 
परि जी० वी जोशी ने उपयंक्‍्त तक के अतिरिकत भारतीय उद्योग और भारतीय उद्यम 
की दृष्टि से भी झमचे कराधान की निद्ा करते हुए अपनी सूद्म बुद्धि का परिचय दिया। 
उन्होंने वोपणा की कि. ऊन्ते कराधान पूजी निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करते थे और 
ट्स रुप भे देश के आविक विकास यो यदि पूर्णी असभव नहीं तो कठिन अवश्य बना 
स्ट्थ। 

88ह मे जी: बी० जोणी ने प्रथम इस बात पर जार दिया कि राज्य द्वारा 
लगाए गए भारी कर मजदरी ती बढोतरी और मजदरी कोप के विकास में बड़े पैमाने 
पर हस्तक्षेप करते थे ।९ बाद में ।890 में उस्होंने अपने एक विस्तृत लेख 'इकोनामिक 
सिन्युएशन रत २ ठिा में इस तथ्य को उजागर किया कि भारत में औद्योगिक श्रमिक 
वो पीड़ित वरने बातया एक क्लेग पजी की अपयोप्तिता थी जो अन्यान्य विषयों के साथ 
इस तथ्य का परिणाम थी कि भारतीयों की कुल आय मे प्रथम तो बचतो का अवकाश ही 
कम गहवा है भौर फिर हमारी कुल अजित झायो पर भारी कर लगाकर उन्हे और भी 
क्षीण कर दिया जाता हु। उन्होंने संगणना की कि कुल राष्ट्रीय बचतो (कुल उत्पादन मे से 
लोगो के जीवन निर्वाह पर होने वाले व्यय को घटा कर) की राशि प्रतिवर्ष 90 करोड 
रुपये थी, जिसमें से सरकार 50 करोड़ रुपये करों के रूप में ले लेती थी | इस प्रकार 
राष्ट्रीय वाधिक बचतों का आधे से अधिक भाग न्यूनाधिक रूप से अधिकाशत. अनुत्पा- 
दक व्ययो की पूति के लिए सरकारी कोश में चला जाता था। इससे स्पष्ट है कि हमारी 
औद्योगिक प्रगनि को पीछे की ओर धकेलने वाला इससे अधिक बडा आधथिक रोग और 
क्या हो सकता है ?* गोपालक्ृष्ण गोखले ने ]902 में अपने प्रथम बजट भाषण में इन 
भावनाओं को प्रतिध्वनित किया । मोखले ने अपना मत प्रकट वररते हुए कहा : 'भारतीय 
वित्तो पर कराधान का स्तर इतना अधिक निम्न होना चाहिए कि उससे राष्ट्रीय उद्योग 
की अबाधित गतिविधि और विकास के लिए यथासंभव अवकाज्न मिल सके ।/०७ 
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तथ्यात्मक रूप से बहुत सारे भारतीय नेताओं ने भारत की विशिष्ट आथिक 
और राजनीतिक स्थितियों से संबंधित सैद्धांतिक नियम के स्तर पर निम्न कराधान की 
मांग उठाई। यह मांग “अमृत बाजार पत्रिका' के 7 फरवरी 87] के अंक में बड़ी स्पष्टता 
से अभिव्यक्त की गई। उसमें इस सरल कथन को निम्नलिखित रूप से श्रभिव्यक्ति दी 
गई : 
लोगों पर कराधान स्वयं लोगों द्वारा लगाया ही नही जाता और उनका साम्राज्य 
के वित्तों पर कोई नियंत्रण भी नही है। उनकी चीखोपुकार कराधान में कटौती के 
लिए हो सकती है न कि वृद्धि के लिए। हमारी विनम्र सम्मति मे संसदविहीन 
जनता के लिए कराघान में कटौती के लिए निरंतर और सुदृढ़ मांग करते रहना ही 
एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है । 
]886 में जी० वी० जोशी ने बल देकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिंग शासन की 
विशिष्ट स्थितियों के कारण राष्ट्र की भौतिक और नैतिक प्रगति के लिए सरकारी बोभो 
का यथासंभव हलका होना आवश्य है ।* जब 898 के उपरात भारतीय बजटों में 
निरंतर बचत होनी प्रारंभ हो गईं, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने करों में छूट की मांग 
की ।?" ]902 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने टिप्पणी की कि जब देश के सामान्य करदाता मखो 
मरते किसान हों तो देश के शासकों का उन प्रजाजनों को कराधान में छूट देना सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है । 905-06 के बजट पर भाषण करते हुए गोपाल 
कृष्ण गोखले ने निम्न कराधान के मामले को अत्यंत स्पष्टता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत 
किया : 
सभी देशों में यह वित्त का सबंमान्य नियम है कि सरकारी करों का भार यथासंभव 
हलका होना चाहिए; * - * यदि संपन्न यूरोपीय देशों में यह स्थिति है तो भारत में 
इसकी और अधिक जरूरत है क्‍योंकि यहां राजस्व की वसूली निर्धन और असहाय 
जनता से की जाती है तथा उस राजस्व के अपेक्षाकृत बड़े भाग का मुगतान जीण॑- 
शीर्ण एवं नितांत अभावग्रस्त कृषक वर्ग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां 
भारत में मामले की विशिष्ट स्थितियों के कारण सरकारी व्ययों के एक बहुत बड़े 
भाग को जनता की नैतिक तथा भौतिक उन्नति से असंबद्ध भ्र॒थवा अत्यंत दूर से 
संबद्ध कार्यों पर व्यय करना पड़ता है |”? 


भारतीय दृष्टिकोण के कुछ पक्ष 


देश पर अधिक कर भार होने के विचार की लोकप्रियता में वृद्धि के लिए कई तत्व उत्तर- 
दायी थे । सी० एन० बकील के अनुसार 87-90] की अवधि में कराधान का परिमाण 
राष्ट्रीय आय की औसत के 8-9 प्रतिशत के बीच था ।?* द्वितीय, आवश्यकता से ऊपर 
कराधान अथवा कराघान का ऊंचा स्तर विकासशील देश की अपेक्षा आधथिक दृष्टि से 
पिछड़े देश के लिए अधिक से भी कुछ बढ़कर कठिनता उत्पन्न करता था। क्‍योंकि यह 
किसानों, दस्तकारों अथवा दूसरे छाब्दों में निम्न मध्य वर्गों के सभी तत्वों से बलपूर्वक 
संपत्तिदरण था । यह धारणा 9वीं शताब्दी के उत्त राघं की अवधि में स्वतः प्रमाण के 
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रूप में सामने आ गई | तृतीय, वर्तमान कराधान के स्तर के समर्थक तत्व के रूप में देशा- 
नुराग अथवा सामाजिक जागरूकता की भावना नहीं थी | इसके विपरीत, जैसा हम वाद में 
स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, भारतीय नेताओं के मन में यह भय था कि भारत सरकार की 
विदेशी प्रकृति के कारण प्रशासन की न्यूनतम आवश्यकताओं से किसी प्रकार का अधिक 
राजस्व शाही उद्देश्यों की पूर्ति मे लाया जाएगा। चतुर्थ, भारतीय नेताओं ने मूमि और 
नमक पर करों के तथा शराब पर उत्पादन शुल्कों के माध्यम से सरकार के भारतीय 
राजस्वो के उगाहने पर आपत्ति की । अंतिम, भारतीय नेताओं ने कराधान के स्तर और 
उसके उपयोग के ढंग को सहसंबंधित कर दिया । उन वर्षो में भारत सरकार अंतत: राज्यों 
के कार्यो मे अहस्तक्षेप के सिद्धांत की संकीर्ण परिधि में काम कर रही थी और किसी बड़े 
पैमाने के विकास को सक्रियता से नही ले रही थी । 


राजस्व के स्रोत 


अब हम भारत सरकार के राजस्व के तत्कालीन भरुख्य स्रोतों, मूमि लगान, नमक कर, 
अफीम और उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, और आयकर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं 
के दृष्टिकोण क विर वन करेंगे।” वर्तमान मूमि लगान के परिमाण और उसमे किसी 
प्रकार की वृद्धि के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, नेताओं की तीव्रतम आलोचना तथा चुने 
हुए कुछ उत्पादनों पर आयात कर लगाकर कोश जुटाने की उन नेताओ द्वारा की गई 
जोरदार वकालत का विस्तृत विवेचन पूर्व॑वर्ती अध्यायों में किया जा चुका है । अगले पृष्ठों 
में आय कर, नमक कर, अफीम कर तथा उत्पादन शुल्क के संबंध में उनके विचार प्रस्तुत 
करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है । 


आब केर 


हमारे अध्ययन के अंतगं त अवधि के प्रारभ मे ही अर्थात 880 में लाइसेंस कर के रूप में 
प्रसिद्ध आय कर का एक संशोधित रूप भारत मे लगाया जाता था। इस दिशा में स्व- 
प्रथम प्रारंभ 860 में किया गया, जब प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने व्यापार, कृषि, 
व्यवसाय, सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरी से 200 रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय पर 
कर लगा दिया । इस कर में निरंतर परिवतेन किए जाते रहे हैं और अत में 865 में 
इसका परित्याग कर दिया गया, साथ में यह घोषणा की गई कि इसे देश के एक बहुत बड़े 
सुरक्षित कोष का काम करना था ।* उस वर्ष के उपरांत व्यक्तिगत आय पर कर लगाने 
के मामले को कई बार अपनाया गया और कई बार छोड़ा गया | अ्रंतत: उसे कुछ विभिन्‍न 
रूपों में फिर ग्रहण किया गया । 

]878 में भारत सरकार ने अंतिम रूप से तब तक नियमित रूप ले चुके अकालों के 
मुकाबले के लिए लंबी अवधि की बीमा निधि योजना के रूप में समुचित राजकोशीय 
व्यवस्था का दृढ़ निश्चय किया । इस निधि के लिए रकम अंशतः भूराजस्व और लगान 
पर उपकर लगाने से भ्रौर प्रंशत: व्यवसायी और व्यापारी वर्गों तथा दस्तकारों पर लाइसेंस 
कर लगाने से उगाही जानी थी । इस कार्य के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया । 
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प्रातीय उपायों की ही इस विषय मे सहायता ली गई । लाइसेंस कर वस्तुत सीमित आय 
कर था और इसका निर्धारण प्रायः लगभग आय के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर 
होता था |?” कृषि, व्यवसाय तथा वेतनों से तथा इनके अतिरिक्त प्रतिभूतियो से प्राप्त 
होने वाली आय को इस कर की क्षेत्र सीमा के बाहर रखा गया था | इस कर का परिमाण 
और प्रकृति सब प्रातो मे समान न थी। उत्तर-पद्चिमी प्रातो और अवध में तथा मद्रास 
मे कर योग्य न्यूनतम आय की राशि 200 रुपये थी जबकि बगाल, बबई और पजाब में 
यह राशि 00 रुपये थी | कर का परिमाण भी विभिन्‍न वर्गों (जिनके अतर्गत करदाता 
विभकत किए गए थे) के अनुसार भी भिन्‍न था परतु यह किसी भी रूप में करदाता के 
कुल लाभ के दो प्रतिशत से अधिक अथवा 500 रुपये से अधिक नहीं था। 879-80 में 
सरकार ने व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों तक इस कर के विस्तार की असफन चेष्टा 
की । 880 में कर में छूट की सीमा 500 रू० तक बढा दी गई । इस समय कर से प्राप्त 
होने वाली राशि 5 लाख पौड से ऊपर थी और करदाता व्यक्ति 228,447 थे |? 
भारतीय नेताओ ने लाइसेस कर लगाने के समय ही सामान्य रूप से उसका विरोध 
क्या" और परवर्ती वर्षों मे उसे हटाने की माग करते रहें ।*? यहा यह * आन देने योग्य 
है कि उन्होने प्रमुव रूप से लाइसेंस कर लगाने के पीछे निड्ठित सिद्धात पर प्रहार नहीं 
किया। उन्होने इसे लगाने के ढ॒ग पर आपत्ति की, जो उनके अनुसार असमान और 
अन्यायपूर्ण था । दस कर के विरूद्ध उनकी सर्वप्रथम आपत्ति यह थी कि यह आय के बहुत 
ही निम्न स्तर तक झाक़मण करता था, अत निध्धनों की बहुत बड़ी सख्या उससे दुष्प्रभा 
बवित होती थी। कुछ का तो यह भी विचार था कि करो का बोभ निर्धनों पर भत्य- 
धिक भारी था, जबकि समृद्ध वर्ग इससे अपेक्षाकृत रूप में मुक्त था। उदाष्टरणायें, 4 
जनवरी ]878 के भ्रक में “इदु प्रकाश” ने इस कर की न्यायोंचितता पर प्रश्नात्मक स्वर में 
पूछा कि यह कहा का न्याय है कि यह बडे बडे और प्रभावशाली व्यक्तियों, व्यापारियों 
तथा वाणिज्य में लगे व्यक्तियों, जिनमे अधिवाश यूरोपीय है की जेबो को तो हलके रूप 
में प्रभावित करता है जबकि छोटे छोटे व्यापा रियो और दस्तकारो पर जिनमे अधिकादश 
भारतीय है, पर भारी बोभा डालता है ।! इसी प्रकार 'इडियन स्पेक्टेटर' ने 23 अक्तूबर 
]88। के अक मे इस कर को वर्णसकर राक्षस बताया जो आधा भीरु श्रौर आधा गुंडा 
था। समृद्धतम और अच्छी सरकार के सर्वोत्तम लाभो का आनद उठाने वालो के पास से 
तो यह दुबक कर निकल जाता था और छोटे छोटे व्यापारियों का खून चूसता था |”? 
राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने इस ओर भी सफेत किया कि निर्धन लोग कर निर्धारण और 
समाहरण से संबंधित छोटे छोटे अधिकारियो के कुप्रशासन की प्रवृत्ति से भी बुरी तरह 
दुखी थे ।2 अतएव कुछ समाचारपत्रो ने कर सीमा बढाने वी माग की ।१ यह पर्याप्त 
रोचक सथ्य है कि 7 जनवरी ॥880 के अक में 'बगाली' ने बडी तीब्रता से कर की 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर आपपत्ति की क्योकि इससे उन लखपति व्यापारियों 
के प्रति, जिन्हे इस प्रकार के किसी अपवादात्मक पक्षपात की कोई आवश्यकता नही थी 
और जो अधिकाशत. यूरोपीय ही थे, विशिष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था। यहा यह 
उल्लेखनीय है कि भारतीय समाचारपत्र इस मामले मे शहरी निर्धनों की तोब़ भावनाओ्रो 


को अभिव्यक्ति दे रहे थे । उनकी इन भावनाओ को अन्यान्य रूपों में भी अभिव्यक्ति मिल 
रही थी ।४* प्रमाण के रूप मे कलकत्ता मे ]878-9 में इस कर के विरोध में भिष्तियों, 
नालबंदों तथा ठेलेवालो ने हृडताल कर दी ।* अप्रैल 878 में सूरत में इस कर के ऊंचे 
निर्धारण के विरुद्ध गंभीर दंगे हुए ।१ 

राष्ट्रवादियों के लाइसेंस कर पर प्रहार का दूसरा आधार यह था कि उच्च वेतन- 
भोगी यूरोपीय तथा भारतीय सरकारी कर्मकारी और फलते-फूलते व्यवसायी अन्याय- 
पूर्ण ढंग से इस कर के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे ।!४ फलत: उन्होंने इस कर के 
अधिकार क्षेत्र के व्यवसायी वर्गो तथा वेतनभोगी वर्गों तक विस्तार के लिए दबाव डाला ।?* 
पूना सावं जनिक सभा के तत्वावधान में पूना के निवासियों के ।6 मई ]880 को पूना में 
टुई जनसभा मे स्वीकृत ज्ञापन मे राष्ट्रवादियों की लाइसेंस कर के विरुद्ध समीक्षा को 
संक्षप मे बड़े सुदर रूप मे प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थियों ने ज्ञापन मे इस तथ्य पर दृढ़ता- 
पृवक प्रकाश डाला कि यह कर अतिरिक्त कराधान का भार वहन करने मे स्वंथा समर्थे 
उच्च वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य सपन्‍न वर्गो तक छूट देकर तथा आजी- 
विका और कर मुगतान के साधनों से सबंध! विहीन अकाल ग्रस्त निधन वर्गो पर कराघान 
का बोका डा ।क +।ननीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धातों का उल्लंघन करता था ।”" 

यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अपने युग के अग्रणी दो समाचारपत्र “अमृत बाजार 
पत्रिका' और हिंदू ने परोक्ष कराधान के सिद्धात का अत्यत स्पष्ट रूप से समर्थन किया 
तथा इस लाइसेंस कर को न केवल समाप्त करने के लिए वल्कि इस आय कर का परि- 
वतित रूप देने के लिए सरकार पर दबाव डाला ।१! 

882 में सीमा शुल्क को हटा देन के उपरात विनिमय की दर के धटने और सैनिक 
व्यय के बढने के कारण भारत सरकार को शीघ्र ही आय के नए साधनों की खोज करनी 
पडी । साधनों की इस खोज में स्वभावत: दृष्टि लाइसेंस कर की ओर गई जो उस समय 
आधा करोड रुपये की तुच्छ राशि जुटाता था। 886 मे सरकार ने आय कर लगाया 
जहां तक आय की दुष्टि से निम्नतम वर्गों का संबंध था, यह कर वस्तुत: वर्तमान लाइसेंस 
कर का ही परिवर्धित, विस्तृत और समीकृत रूप था । नया कर व्यवसण्यी और वेतन भोगी 
वर्गों पर भी लागू किया गया। 2,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि से कम आय पर इस कर की 
दर 4 पाई प्रति रुपया और 2,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि से ऊपर की आय पर 5 पाई 
प्रति रुपया निर्धारित की गई। 500 रुपये अथवा उससे कम राशि प्रतिवर्ष की आय को 
आय कर से मुक्त रखा गया। सैनिक अधिकारियों के मामले में छूट की सीमा 6000 रुपये 
प्रति वर्ष रखी गई। अन्यान्य साधनों, घरती (जिसमें चाय बागान भी सम्मिलित थे ) 
वेतन, पेंशन, इंग्लेड में भुगतान किए जाने वाले श्रवकाश भत्ते, इंग्लेंड में व्यवस्थापित 
जहाजरानी कंपनिया, इंग्लेड में चुकाई गई प्रतिमूतियों के ब्याजों और प्रतिमूत राशि 
की सीमा तक रेलों को होने वाले लाभ से प्राप्त होने वाली कुछ अन्य किस्म की आय को 
भी आय कर के सीमा क्षेत्र से बाहर गया था। इस कर के चालू होने के प्रथम वर्ष अर्थात 
]886-7 में लगभग 3,5,000 लोगों ने आय कर चुकाया और इससे लगभग .37 करोड़ 
रुपयों की राशि वसूल हुई। इस कुल आय की लगभग तीस प्रतिशत राशि वेतनों तथा 
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पेंशनों से वसूल की गई | 902-03 मे करदाताओ की संख्या बढकर लगभग 5,3,000 
हो गई और लगभग 2 ] करोड रुपयों की राशि इकट्ठी हुई ।१५ 

आय कर के प्रति राष्ट्रवादी नेताग्रो के दृष्टिकोण मे सामान्यतया मतभेद ही था। 
यदि समय की पर्याप्त लबी अवधि के सदर्भ में देखा जाए तो यह मतभेद और भी स्पष्ट 
रूप से उभर कर सामने आ जाता है। वस्तुत कुछ भारतीय नेताओ ने विभिन्‍न कालो 
में भिन्‍न भिन्‍न यहा तक कि परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया । 

]880 मे आय कर लगाने के प्रस्ताव का और 886 मे वास्तविक रूप में इस कर के 
आरोपण का राष्ट्रवादी पत्रों और नेताओ ने बड़े पैमाने पर विरोध किया ।?** यह विरोध 
स्वयं कर की प्रकृति के विरुद्ध उसे यूरोपीयो और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों का 
डर है । इतना नही था क्योकि अतिरिक्त करो के किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रवादियों में 
विश्वास का अभाव था और यह उस समय राष्ट्रवादी नेताओ के लिए एक प्रकार से स्थाई 
अभिशाप था, राष्ट्रवादियों का विरोध उस आवश्यकता की अरवीक्ृति के प्रति था जिसके 
अंतगंत यह कर लगाया गया था। उदाहरण के रूप मे मारतीय समाचारपत्रों द्वारा अप- 
नाई गई स्थिति की समीक्षा करते हुए 'वायस आफ इडिया' के सपादक ने राष्टवादियों के 
मंतव्य को इसी रूप में ग्रहण किया ।*! इसके अतिरिक्त 882 से पहने तक तो बहुत सारे 
भारतीय राष्ट्रवादियो को यह आशंका थी कि आय कर लगाने से बजट मे बचत हो सकती 
है और इन बचतों को सरकार आयात कर हटाने के बहाने के रूप मे इस्तेमाल कर 
सकती है ।** ]882 के उपरात जब सचमुच आयात कर हटा दिया गया तो भारतीय 
नेताओं ने इस आधार पर आय कर का विरोध किया कि राजस्व वसूली का अपेक्षाकृत 
अच्छा साधन आयात करों को पुनः लगाना होगा ।*” थोड़े से भारतीयों ने इस कर से 
प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा तेजी से बढते से निक व्ययो की पूर्ति के लिए प्रयोग करने 
का संदेह भी किया । ये व्यय भारतीयों के लिए क्लेश और कष्ट का कारण बने हुए थे ।१ 
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय कर विरोधियो के शीप॑ंस्थ नेताओं ने इस कर के 
एक पक्ष, व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गों को इसके सीमा क्षेत्र में लाने का समर्थन 
किया ।*$ 

इतना सब जानने के बाद यहा यह जान लेना भी आवश्यक है कि जब आय कर के 
कुछ विरोधियो ने मारत के लिए प्रत्यक्ष कर के सर्वेथा अनुपयुक्त होने की घोषणा की? 
अथवा उनमे से कुछ ने आय कर लगाने के स्थान पर नमक कर के विस्तार और उसमे 
वृद्धि की वकालत की ।!९० तो उमर समय उन्होंने यह सर्वंथा स्पष्ट कर दिया कि उनका 
विरोध किसी मी रूप मे सामान्य लोकहित की कामना से उतना प्रेरित नहीं था जित्तना 
संकुचित वर्ग तथा निहित स्वार्थपूर्ण हितो से किसी भी रूप मे देखा जाए, वी० एन० 
मांडलिक पर्याप्त स्पष्टवक्‍्ता दिखाई देते है, उन्होंने ।886 में आय कर बिल (इनकम 
टेक्स बिल, 886) पर भाषण करते हुए सावंजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उच्च 
वर्गों को लाइसेंस कर के स्थान पर आय कर के अंतगत रख देने से इस ऐक्ट का संतुलन 
जाता रहा है ।?१ 

आय कर के इस विरोध के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जिसकी भारतीय 
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आय कर के इतिहास लेखकों ने न्यूनाघिक रूप से लगभग उपेक्षा ही की है, यह था कि 
आय कर लगाने का विरोध करने के बदले राष्ट्रवादी नेताओं मे अधिक सशक्त वागं ने 
कर लगने के पूर्व, कर लगने के समय और कर लग चुकने के वाद एक प्रकार से उसका 
प्राय. सक्रिय और प्रवल तथा किन्‍्ही किन्ही मामलो में अनिच्छा तथा अनुत्माहपूर्ण समर्थन 
ही किया । 

अमृत बाजार पत्रिका' ने 870 के बाद से आय कर का सक्रिय समर्थन किया ।११९ 
बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने ।880 में श्राय कर को वेतनमोगी तथा व्यवसायी 
वर्गों पर लागू करने के जान स्ट्रैची के प्रयास का ९वागत और समर्थन किया |!" भारत 
में रहने वाले अगरेजों के विरोध के कारण जब स्ट्रेची के प्रस्ताव को वापस लेना पडा तो 
अमृत बाजार पत्रिका' ने तीखे व्यग्य वाण बरसाए | 5 मार्च 880 के अक में इस पत्र ने 
भारतीय आलोचको के आय कर हटाने के प्रयास को आडे हाथो लेते हुए निम्नलिखित 
टिप्पणी की : 

अब वेतनभोगियों और व्यवसायी वर्गो पर लगा कर हटा लिया गया है। एक निपट 

मूख को भी यह समभने में देर नही लगेगी कि सर स्ट्रेंची के आय कर को लगाने के 

क्षेत्र मे ०्त < वी घोपणा के विरुद्ध की गई चिल्लाहट कितनी निरर्थंक और निरा- 

धार थी। प्रत्येक समाज में कुछ गधे अवश्य होते है, यदि वे न हों तो भला अपनी 

पीठ पर घोबी के कपडो का बोक्ला कौन उठाशगा ? परतु इन गधो को धोबी के 

कपड़ों का भार उठाने पर ही लगाए रखना चाहिए। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं का 

नेतृत्व अयवा सा्वेजनिक पत्रों का सपादकत्व नहीं सभालने देना चाहिए । 
परवर्ती वर्षो मे “हिंद ', 'इंदु प्रकाश और 'इंडियन स्पेकटेट र' जैसे अग्रणी राष्ट्रवादी समा- 
चारपत्रो की बहुसंख्या ने चालू लाइसेस करके स्थान पर आय कर लगाने का अनुरोध 
किया ।!"' अतत भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 885 मे अपने प्रथम अधिवेशन में अन्यान्य 
वस्तुओं के साथ फिलहाल इस कर से मुक्त सरकारी और गेरसरकारी वर्गो के समुदाय 
पर इस कर के विस्तार के अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया ।!१९ !886 मे जब अंतत 
आय कर लगाया गया तब “अमृत बाजार पत्रिका, हिंद, 'मराठा' तथा अन्य अनेक 
राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने उसका समर्थन किया ।!९१४ 

886 के उपरात राष्ट्रवादी क्षेत्रो मे आय कर को और अधिक व्यापक तथा और 
अधिक विस्तृत लोकप्रियता मिलने लगी, विशेष रूप से यह इस तथ्य से सिद्ध है कि यह 
माना जाने लगा कि इसके हटाने का परिणाम अन्य करों को लगाना होगा । यह तथ्य इस 
दष्टिकोण को भी सिद्ध करता है कि कुछ भारतीय नेताओ का पूव॑ंवर्ती विरोध वस्तुत: 
अपने आप मे आय कर का विरोध न होकर किसी प्रकार के नए कराधान का ही विरोध 
था। जब एक बार यह प्रमाणित हो गया कि नए करों का लगाना अपरिहाय॑ है तो राष्ट्र- 
वादी नेताओं ने एक स्वर से ग्राय कर हटाने की माग का विरोध किया तथा किसी भी 
भ्रकार के अन्य कर लगाने की अपेक्षा इस कराधान का ही पक्ष लिया। भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस के 887 के तृतीय अधिवेशन में यह तथ्य उस समय नाटकीय ढंग से सामने आया 
जब एक प्रतिनिधि वी० आर० चक्रवर्ती आयंगर ने छठे प्रस्ताव मे संशोधन के रूप मे 
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आय कर हटाने की माग पेश की, तत्काल नही” “नहीं 'संशोधन वापस लो” की ऊची 
ऊची आवाजें आईं, यह्‌ कहा गया कि हम अपने आपको कराधान से मुकत्र नहीं करना 
चाहते हम इस कर के 'पक्षधर' है। “बैठ जाइए” “बकवास बंद कीजिए'। चक्रवर्ती 
आयंगर को अपना सशोधन वापस लेने पर विवश होना पडा ।!"? काग्रेंस के अगले अधि- 
वेशन (888) में मदनमोहन मालवीय ने घोषणा की कि काग्रेस धनिको अथवा उन 
लोगो पर जो कर चुकाने मे समर्थ है, आप कर लगाने की वाछनीयता से सहमति प्रकट 
करती है और उसकी पुष्टि करती है ।!0५ 

902 में सी० वाई ० चितामणि ने तेहरवा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कर हटाने के 
आदोलन की बडी जोरशार निदा की/!०१, साथ ही उस वर्ष के काग्रेस अध्यक्ष एस० एन० 
बनर्जी की भी कर हटाने की माग के प्रति सहानुभूति न थी ।४९ भारत के अन्य सावें- 
जनिक नेताओं में से दादाभाई नौरोजी ने वायसराय की जौसिल के सदस्य एस० एम० 
मलाबारी को 26 अप्रैल 889 को लिखे पत्र द्वारा आय कर के विरुद्व नमक कर करे पक्ष 
में मत देने के लिए उनकी निंदा की ।7! आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकोनामिक 
हिस्टरी आफ इडिया' में आय कर के न्‍्यायसगत और उचित होने क॑ कारण उसकी 
प्रणसा की ।!7? ]888 में जी० वी० जोशी ने नमक कर में वृद्धि के बदले आय कर मे 
वृद्धि और विस्तार के पक्ष में जोरदार त्॒क प्रस्तुत किया |!” 'इडियन एसोसिएशन" ने 
भी 894 में इसी प्रकार की माग प्रस्तुत की ।!7! 

समाचारपत्रों में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने तो आय कर के पक्ष में जिहाद जारी 
रखा ।!!* इस पत्र ने 8 अप्रैल 893 के अपने अक में इस कर के परिमाण में वृद्धि की 
माग की । 28 दिसंबर 887 के अपने अक में हिंदू ने माग को कि आय कर को भारतीय 
कराधान का स्थाई स्रोत वना देना चाहिए ।!!१ |5 दिसबर 890 के अपने अ्रक में 
सुधारक ने घोषणा वी कि कर को हटाने की माग असदिग्ध रूप से स्वार्थपृर्ण ही 
होगी ।?!” 'संजीवनी' मे 0 मार्च 894 के अंक मे आय कर म वृद्धि की वकालत की । 
उसका आधार यह था कि वरलंमान दर से वास्तव मे धनिकों को छूट मिलती थी ।!१९ 
बगाली' ने भी 4 नवंबर 902 के अक में कर हटाने पर आपत्ति की। 29 मई 904 के 
अंक में 'मराठा' ने बजट में बचत होने पर भी इस कर के बने रहने की इच्छा प्रकट की 
और सुझाव दिया कि इस कर से होने वाली आय का न्यास वना देना चाहिए और उस 
आय को शिक्षा विशेषत औद्योगिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। बहुत सारे अन्य 
समाचारपत्र आय कर हटाने के विरुद्ध वर्षों तक यही स्थिति अपनाए रहे और कई मामलों 
में तो इसके क्षेत्र विस्तार की निरंतर वकालत करते रहे ।!!१ विदोषत 888 मे नमक 
कर में वृद्धि के समय बहुत अधिक संख्या में समाचारपत्रों ने इसके बदले आय कर मे 
वृद्धि की वकालत की ।!?० 

886 के उपरांत आय कर के पक्ष में उत्पन्न राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचंड 
घहुमत के विरुद्ध केवल मुट्ठी भर भारतीय समाचारपत्रों और नेताओ ने ही उस वर्ष 
के बाद इस कर को हटाने की माग की। 5हां तक हम निश्चित रूप से जान पाए हैं । 
0 नवंबर 890 का 'सोम प्रकाश (बंगाल से निकलने वाला) और ] फरवरी 89] 


लोकवित्त : एक 459 


का 'सहचर'", 'नाथ वेस्ट प्राविसेज” तथा अवध से प्रकाशित होने वाला भारत जीवन' ही 
इस कर को हटाने की माग कर रहे थे ।!” राजनीतिक नेताओ में जी०आर० चितनवीस, 
महाराजा दरभगा और आशुतोष मुखर्जी ही, जिनकी उच्च स्तर के राष्ट्रीय नेताओं 
में गिनती नहीं होती थी । कर का विरोध करने वालो में थे।!** 

जहा तक आय कर लगाने के ढग का सबंध है, कुछ भारतीय नेताओं ने. भ 
से ही जमीदारों और मूमिपतियों को इस कर से मुक्त करने की आलोचना की | 
7 जनवरी 880 को 'बगाली' न इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जमीदारों द्वारा 
पहले से ही सडक शुत्क और लोककमं शुल्क चुकाए जाने के कारण उन्हे इस कर से 
मुक्ति देने के औचित्य की धारणा का खड़न किया । उस पत्र ने अपना मत प्रकट करते 
हुए लिखा कि ये कर वस्तुत परोक्ष रूप से किसानो द्वारा ही चुकाए जाते है। 7, 9, 
और ]2 जनवरी 886 के अको में 'हिंदू' ने, 25 फरवरी ।886 के अक में 'इडियन 
नशन' ने और ।8 जनवरी 886 के अक में “गुजरात मित्र' न जमीदारों को 885 के 
कर के अधिकार क्षेत्र स बाहर रखने की आताचना की ।?१! [888 मे जी० वी० जोशी 
ने जमीदारो, ताल्लकेदारों और बागान मातिको तक आय कर के क्षेत्र विस्तार के पक्ष 
में नर्कों का विस्तृत विवचन किया ।!”! 9 जनवरी 890 के अक में 'हिंदू ने और 8 
फरवरी 894 के अक मे 'कैसरे हिंद-० ने भी दसी प्रकार की माग करते हुए तक॑ 
प्रस्तुत #ए। 

थोडे से भारतीय नेताओं ने भारतीय आय कर मे निग्रमित वृद्धि के नितात अभाव 
की भी चर्चा की। इस कर की दृष्टि से 2000 रुपये से ऊपर की सभी प्रकार की वाषिक 
आायो को इकट्‌ठ वर्गीकृत करन पर आर्पोत्ति करते हुए हिंदू ने दुढतापूवंक लिखा कि क्रमिक 
कराधान का सिद्धात विश्व के अन्य किसी भी देश के समान ही भारत मे भी सही तौर 
पर लागू हे । अपना मत प्रकट करते हुए उसने लिखा कि उच्च वेतनभोगियों के लिए 
23 प्रतिशत कर की दर बहुत ही नीची दर है ।!** इडियन एसोसिएशन ने 8 मार्च 894 
के ज्ञापन में सुझाव दिया कि जीवन की उपभोग सामग्री पर परोक्ष ढग से कराधान के 
बदले आय कर की दर क्रमिक रूप से बढा देनी चाहिए। अपेक्षाकृत उच्च वेतनों पर 
अपेक्षाकृत ऊंचा करारोपण करना चाहिए ॥!” बहुत सारे और भारतीय नेताओ ने सुव्य- 
चस्थित रूप से क्रमिक आय कर के लगाने की माग की ।!?१ 

इस समय राष्ट्रवादी नेताओं के विशाल बहुमत द्वारा आय कर के समर्थन के 
अथवा कम से कम उसके अधिकार क्षेत्र के वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों तक विस्तार 
के आधारों का संक्षिप्त विवेचन कदाचित अनुचित न होगा। इन आधारों मे प्रथम और 
कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह समझ थी कि आय कर ही एक ऐसा अकेला 
महत्वपूर्ण कर है जिसके द्वारा भारत मे रहने वाले यू रपीय, भले ही वे सरकारी अधि- 
कारी हों, निजी व्यवसाय संस्थानों के कर्मचारी हों, व्यवसाय वर्ग के लोग हों अथवा 
व्यापारी हो, भारत सरकार के शासन-संचलान के व्यय मे अपने भाग का योगदान कर 
सकते हैं ।'-* 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इसी भावना की अभिव्यक्ति निम्नलिखित शब्दों 
में की : आय कर भारत में रहने वाले शत प्रतिशत यूरोपीयों की जेबों को प्रभावित करता 
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है जबकि इससे हजार भारतीयों में केवल एक व्यक्ति की जेब ही प्रभावित होती है ।१४१ 
कुछ समाचारपत्रों ने तो यह दृढ़ मत अभिव्यक्त किया कि आय कर का विरोध 
करना यूरोपियों के हाथों खेलना है |! राष्ट्रवादियों द्वारा आय कर को समर्थन देने का 
दूसरा कारण था, कराधान मे सामाजिक न्याय और समता की भावना। इस अत्यंत 
प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति किन्‍्ही किन्‍्ही मामलों मे तो सर्वेथा स्पष्ट रूप मे 
की गई । उदाहरणार्थ, 77 जनवरी 880 के अंक में 'बंगाली' ने बल देकर कहा कि यदि 
भारत सरकार अपने खर्चो में कटौती न करके उन खर्चो की पूि के लिए नए कर लगाने 
पर ही तुली हुई है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा यह होगा कि यह कर निर्धनो पर थोपने 
की अपेक्षा उन लोगों पर लगाए जाए जो उनका भार सहन कर सकते है ।!४ 5 माचं 
]880 के अंक में तो 'अम॒त बाजार पत्रिका' ने और भी अधिक दुढता के साय लिखा : 
'इस समय हमारे सामने विच।रणीय प्रशइन यह नही है कि प्रत्यक्ष कर भारत के अनुकूल 
है भ्रथवा नही ? इस समय तो विचारणीय यह है कि हमारे समाज के अपेक्षाकृत संपन्‍न 
सदस्यों को इस भार मे अपने समुचित भाग का योगदान करना चाहिए अथवा नहीं ? 
यदि उन्हें अपना योगदान करना है तो प्रत्यक्ष कराधान के अतिरिक्त उन तक पहुंचने का 
और कोई मार्ग ही नही ।' अगले वर्ष 'पत्रिका' ने आय कर लगाने के औचित्य की एक 
बार फिर वकालत की तथा दस कर के द्वारा लोगो को अत्यधिक असुविधा और कष्ट 
मिलने और इस कारण इसके लाभो के निर्यूल हो जाने के तर्क के औचित्य को मानने से 
इनकार कर दिया । उसने अपने 29 दिसंबर 88। के अक में लिखा : 'सर्वप्रथम, सत्य 
तो यह है कि जब बीस करोड़ लोगो को नमक कर, भूमि लगान और मुद्राक शुल्क आदि 
के मुगतान में होने वाले कष्ट की निश्चित रूप से ही कोई चिता नही की जाती तो 
फिर इस देश मे समृद्ध वर्ग के दो लाख लोगो को होने वाली साधारण सी असुविधा की 
चिता ही कौन करता है ? !३४ ]9 दिमवबर 884 के अंक मे 'हिंदू' ने भी निर्देश किया : 
'निर्धन लोगों को घनिको पर कर लगाने पर आपत्ति करने का कोई अधिका र नही । 
निर्धनों को तो उलटे अपने पर नमक कर, उत्पादन शुल्क और मुद्रांक शुल्क आदि लगाने के 
विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए ४ ]888 मे जी० वी० जोशी ने भी इसी दृष्टिकोण को 
बड़ी स्पष्टता और प्रवलता के साथ अभिव्यक्ति दी । 886 में आय कर लगाने का अनु- 
मोदन करते हुए उन्होने यहा तक कहा कि 886 के आग्र कर अ्रधिनियम के अंतगगंत 
उच्च तथा उच्च मध्यम वर्गों पर डाला गया भार निधेन ज्ञर्गों पर डाले गए भार के 
मुकाबले किसी भी परिमाण मे, स्तर में पर्याप्त, उचित अथवा अनुरूप नही है। इसके 
विपरीत सत्य तो यह है कि कराधान के नए उपाय से लोक कराधान मे समानता तथा 
समुचित संतुलन सिद्ध नही होता ।**"886 के कराधान के उपरात आज भी स्थिति यह 
बनी हुई है कि संपन्‍न वर्ग तो कर थोड़े परिमाण में चुकाता है जबक्रि जनता कौ अपने 
उचित भाग की भ्रपेक्षा अधिक करो का मुगतान करना पडता है ॥!२ 

हां, आय कर के समर्थकों ने इसके हर पहलू का अनुमोदन नही किया । सिद्धांत 
रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी जिस ढंग सेकर लगाया जा रहा था, उसकी 
आलोचना की । उनके अनुसार तथा सम्मानपूर्वंक समभौते का निर्णय करने वाले कर 
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समीक्षकों के अनुसार 886 में यथा आरोपित आय कर का निक्ृष्टतम पहलू छूट की 
निम्नतम सीमा थी । वे लोग यह सीमा कम से कम 500 रुपये से बढाकर 000 रुपये 
प्रति वर्ष करने के पक्ष में थे । व्यापक रूप से देखें तो राष्ट्रवादियों की स्थिति यह थी कि 
आय कर की छूट की सीमा निम्न होने के कारण यह कर कम आयबवाले उन लोगों, 
निम्न वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों, छोटे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दस्त- 
कारों को बुरी तरह प्रभावित करता था क्‍योंकि विशेषत: संयुक्त परिवार प्रथा के संदर्म 
में इन लोगों के पास करों के मुगतान की सामथ्यं ही नहीं थी । अल्प आय वालो के 
प्रति कर समाहरण करने वाले प्रशासन का व्यवहार भी असंतोषजनक था । यह विभाग 
उन्हें अनुचित रूप से परेशान तथा तंग करता था। इन स्वल्प आयवानों में बहुत सारे 
लोग कर समाहरण कार्य पर नियुक्त छोटे-मोटे सरकारी कमंचारियों के अत्याचार और 
क्ररता सहन करने में स्वेथा असमर्थ थे। 

कुछ राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने आय कर को लागू करने से पहले ही उसे 
निर्दोष बनाने के लिए उसकी छूट की ऊंची सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया ।?26 
]885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों को लाइसेंस शुल्क 
के सीमा क्षेत्र मे लाने की सिफारिश करते हुए सुभाव दिया कि जहां तक सब वर्गो का 
संबंध है, उन 4: न्यूनतम कर योग्य राशि की सीमा पर्याप्त मात्रा में ऊंची करनी 
चाहिए ।!४? ]886 में आय कर लगाने के समय बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इसकी 
छूट की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला ।!*४ ]887 में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने भ्पने तृतीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करते हुए कर योग्य आय की सीमा 
न्यूनतम एक हजार रुपये निर्धारित करने कौ माग की |!* अगले वर्ष मदनमोहन 
मालवीय ने इस प्रस्ताव को सम्माननीय निधन लोगों का प्रस्ताव बताया ४" तथा यह 
कांग्रेस के अधिवेशनों में हर वर्ष पास होता रहा ।!!! राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने वर्षों तक 
इस विषव पर आंदोलन का नियमित वातावरण बताए रखा ।!* भारतीय लोकवेताओं 
ने कांग्रेस के मंच से, विधानसभा में तथा समाचारपत्रों में इस विषय को बार बार 
उठाया ।?#8 

आय कर की कार्यंविधि से संबंधित राष्ट्रवादी आलोचना के औचित्य तथा 
न्‍्वायपरता को अधिकारियों ने भली भांति अभिस्वीकार किया और उसके फलस्वरूप 
903 में भारत सरकार ने कर योग्य आय की सीमा ।000 रुपये प्रति वर्ष कर दी ।744 
इस सरकारी पग का राष्ट्रवादी नेताओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया ।!४* विरल 
अपवादों को छोड़कर आय कर के संबंध में किसी अन्य प्रकार की रियायत की कोई 
मांग प्रस्तुत नहीं की गई ।!४० 


राष्ट्रीय दृष्टकोण के आशय 


आय कर के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता 
है कि इस संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं की विपुल बहुसंख्या संकुचित वर्गंगत हितों से 
ऊपर उठने में समर्थ हो सकी । इन नेताओं में प्रधिकाश स्वयं वकील और पत्रकार थे । 
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इनके वेतनभोगी वर्ग के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे फिर भी उनमें से बहुत बड़ी 
संख्या में नेताओं ने इस कर का समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत आय कर लगाने की वका- 
लत तक की । यहां तक कि इस कर का अपने उस रूप में विरोध करने वाले नेताओं की 
बहुत बड़ी संख्या ने इसका समर्थन ही नहीं किया प्रत्युत इसकी अधिकार सीमा का 
वेतनभोगी वर्गों तथा व्यवसायी वर्गों तक विस्तार करने की माग की । इस प्रकार 
शिक्षित मध्यवित्तीय वर्गों को किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कराधान की अधिकार सीमा के 
अंतगंत लाने की वाछनीयता के बारे मे राष्ट्रवादी नेताओं मे प्राय. यथासं मव व्यापक 
एकमत था । जब एक बार आय कर अस्तित्व मे आ गया तो परवर्ती वर्षो मे इस हटाने 
के लिए इसके विरुद्ध कोई एक भी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी स्व॒र सुनने को नही मिला । 

इस संदर्भ मे यह अत्यंत सावधानी के साथ उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अधिकाश शीष॑स्थ नेता तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचारपत्रो, 
अमृत बाजार श्पत्रिका , हिंद, 'मराठा', 'बगाली , 'हितवादी , संजीवनी, 'इदु प्रकाश', 
'इंडियन स्पेक्टेकश तथा 'स्वदेशमित्रन' के स्वामी तथा संपादक निश्चित रूप से आय कर के 
निर्धारण क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और अन्यधा प्रत्यक्ष करो के बंधन से अथवा यहा तक कि 
अधिकांशत: परोक्ष करो के बंधन से सवंथा मुक्त थे ।!!? इतने पर भी वे अपने आप को 
अपने पर कर लगाने के लिए समर्पित करने के लिए और इस रूप में आत्मक्षति के 
कष्ट को भुगतने के लिए सहमत थे ताकि भारत सरकार के विदेशी कमंचारियों पर 
कराधान किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का यह दृष्टिकोण एक ओर राष्ट्रीय 
भावनाओ के तथा देश पर विदेशी शासको के विरुद्ध शन्नुता की भावनाओं के उभरते 
तूफान का द्योतक है और दूसरी ओर उस समय के राष्ट्रीय नेताओ द्वारा सामान्य 
राष्ट्रीय हितो के समक्ष अपने निजी स्वार्थों को गौण बनाने को प्रवृत्ति का गृचत है ।!४ 

राष्ट्रवादी नेताओ ने जनता के केवल उसी वर्ग के हितों की इस मामले में देखभ,ल 
की जिस वर्ग की वाधिक आय एक हजार रुपये प्रति वर्ष स नीचे थी अथवा दूसर॑ शब्दों 
में निर्धन दुकानदारों तथा निम्नवेतनभोगी सरकारी कर्भचारियों के हितों की वकालत 
की । इस संबंध में यह अवश्य उल्लेखनीय है कि मारतीय नेताओं द्वारा आय कर की छूट 
सीमा को बढ़ाने की वकालत केवल सामाजिक न्याय और समता के आधारो पर ही 
उपयुक्त नही थी प्रत्युत छोटे छोटे दुकानदारों और निम्न स्तरीय सरकारी कमंचारियों 
की राष्ट्रीय पक्ष मे लाने की यह एक सभी दृष्टियों से सर्वंथा उपयुक्त राजनीतिक युक्ति 
भी थी। यहां तक कि इस मामले में नेताओं ने आय कर की छूट सीमा बढ़ाने की अपेक्षा 
नमक कर और भूमि लगान घटाने के लिए अपेक्षाकृत कठोर संघर्ष किया। सत्य यह है 
भारतीय नेताओं ने करों में राहत देने के मामले में सदेव सतर्कता बरतते हुए और 
खुलकर क्सी भी योजना की सिफारिश करते हुए ऊपर दी गई प्राथमिकताओं का ध्यान 
रखा (!*९ यहा यह भो उल्लेखनीय है कि वास्तव में भारतीय नेताओं ने आय कर के 
मामले में इस कर को हटाने के लिए निरंतर वकालत तथा आदोलन कर रहे बड़े तड़े 
व्यापारियों और जमींदारों के हितों का यांत्रिक छप से प्रतिनिधित्व नही किया ।!४९ 
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नमक कर 


880 से 905 की अवधि में नमक कर भारत सरकार की आय का एक दूसरा सर्वाधिक 
महत्वय्‌र्ण त्रोत था। नमक पर कराधान की पद्धति एक प्रात पं दूसरे प्रांत में भिन्‍न भिन्‍न 
रूप लिए हुए थी । बबई में इसे उत्पादन शुल्क का रूप प्राप्त था, बंगाल में प्रधान रूप 
से आयातित नमक पर सीमा शुल्क लगता था!” और मद्रास, उत्तरी भारत तथा पंजाब 
में सरकार द्वारा एकाधिकार के रूप में स्वतः उत्पादित नमक पर कर सरकार द्वारा 
वस्तुओं के निर्धारित मूल्य मे सम्मिलित रहता था । 

878-79 तक नमक कर की दर भी एक प्रात से दूसरे प्रात से व्यापक रूप से भिन्‍न 
थी ।१*: कल कित अंनर्दशीय सीमा शुल्क रेखा समाप्त करने के उपरात जब नमक 
कर की दर में लगभग एकरूपता लाई गई तो उत्तरी भारत में उसे समानातर 
रूप देने के लिए उसकी दर घटाकर 3 रूपये प्रति मन के स्थान पर 2० 8 आने 
प्रति मन कर दी गई, बंगाल में भी यह दर घटाकर 37० 4 आने के बदले 2 रु० 
4 आने प्रति मन कर दी गई । मद्रास और बंबई में यह दर बढ्ाकर ] र० ।3 आने के 
स्थान पर 2 रु० 8 आने कर दी गई। यह सुधारकारी एकीकरण सरकार के लिए लाभ- 
प्रद सिद्ध हुआ। 875-77 से 879-8] मे नमक कर के राजरव की राशि लगभग दस 
नाख पौड बद शई६।'” परतु लोगों ने इस वृद्धि के पूरे परिमाण को अनुभव नहीं किया 
क्योंकि उस समय परिवहन सुविधाओं के समकालीन विस्तार के वारण बाजार मे नमक 
के मुल्यों मे उल्लेखनीय रूप से गिरावट आ गई थी । 

858 से पहले भी प्रमुख भारतीयों ने नमव॒ कर की आलोचना की थी ।४ [882 
तक भारतीय नेता नमक कर मे कटीती और उसे हटाने तक को मांग करते रहे। नमक 
कर के समानीकरण की प्रक्रिया 859 में प्रारंभ हई और उसके फलस्वरूप बंबई प्रात मे 
कर तकी दर बहकर काफी ऊची 2 गई । अत; रवाभाविक रूप से ही उस प्रदेश से कर के 
विरुद्ध तथा कर मे वृद्धि के विग्द्ध आलोचना का स्वर अत्यंत मुखर था ।” उदाहरणार्थ, 
880 में दादाभाई नौरोजी ने नमक कर को ब्रिटिश नाम पर एक कलक बताया |! 

इस समय हमे इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय नेताओं के एक 
अन्य वर्ग ने भले ही वह अल्पसख्यक था, नमक कर का समर्थन किया । यह बहुत स्वाभा- 
विक था कि यह वर्ग प्रधान रूप से बंगाल मे ही था जहा नमक कर में परिवतंन नीचे की 
ओर जा रहे थे और जहां जमीदार सर्देव किसानों के हितो के मुल्य पर अपने हितों की 
रक्षा के प्रति नितित थे। बगाल में नमक कर के पक्षधर दो प्रारंभिक प्रतिनिधि थे, राजा 
दिगंबर मित्र और क़्िस्तोदास पाल |” इससे भी अधिक आदचरयंजनक तथ्य यह है कि 
अमृत बाजार पत्रिका' ने भी सड़क शुल्क जेसे अन्यान्य करो में वृद्धि के बदले नमक कर 
में वृद्धि की वकालत की ।?*४ इस अप्रत्याशित स्थिति अपनाने के लिए पत्र के संपादकों 
द्वारा नििष्ट कारण यह था कि बंगाल में नमक कर प्रधात रूप से नमक पर आयात शुल्क 
था। यह नमक लिवरपूल ओर चेशायर से लाया जाता था अत्त: इस कर में वृद्धि का 
सारा भार विदेशियों पर ही पड़ने की संभावना थी ।** 

882 में भारत सरकार ने नमक कर में कटोती की | बर्मा अथवा पंजाब के सिंधु 


464 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


पार के जिलों को छोड़कर सारे देश में यह कर दो रुपये प्रति मर्न कर दिया गया। 
इस कदम के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया मिश्चित थो। मराठा और बंबई के बहुत 
सारे अन्य पत्रों ने और बंगाल के कुछ पत्रों ने इसका स्वागत किया और सरकार से इसे 
और अधिक घटाने यहां तक कि इसे समाप्त करने का ही अनुरोध किया ।!* दूसरी ओर 
'अमृत बाजार पत्रिका ओर बंगाल तथा उत्त री भारत के कितने ही दूसरे पत्रों ने अनुभव 
किया कि इस कदम का स्वागत नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तुतः लोगों ने नमक कर 
को कभी दुखप्रद नहीं माना । इसके बदले तो लाइसेंस कर के मुगतान में राहत देनी 
चाहिए थी ।१४ 

|882 और 888 की मध्यावधि में नमक कर के विरुद्ध अनेक राष्ट्रीय स्वर मुख 
रित हुए। उदाहरणार्थ नमक कर विरोधी आंदोलन के संचालन मे अग्रदूृत होने का श्रेय 
प्राप्त करने वाले जी ० वी० जोशी ने इन्ही वर्षों की अवधि में नमक कर के विरुद्ध अपना 
संघर्ष जारी किया था। 886 में प्रकाशित अपने एक लेख 'बेज ऐंड मींज आफ मीटिंग 
दि ऐडीशिनल आर्मी एक्सपेंडीचर' में उन्होंने नमक कर का और जनजीवन तथा लोकश्रम 
पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया । उन्होंने नमक कर मे किसी भी 
प्रकार की वृद्धि का अत्यंत प्रखरता के साथ विरोध किया तथा किन्‍हीं क्षेत्रों में इस कर 
को सुरक्षित राजस्व मानने की नीति को घातक प्रवृत्ति बताते हुए उसको तीब् निदा की । 
उन्होंने नमक कर को देश में स्थाई कराधान का एक अंग बनाए रखने की भत्सना की ।!५० 
885 में मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सं प्रथम अधिवेशन में ही एस० ए० स्वामिनाथन 
अय्यर तथा वी० एस० पंतुलु ने नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि के प्रयत्न की निदा 
की तथा काग्रेस ओर जनता से इस प्रकार की किसी भी अवांछनीय घटना के विरुद्ध 
अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया ।?** इन वर्षों की अवधि में कुछ एक अग्रगष्य 
समाचारपत्रों ने मी नमक कर घटाने अथवा उसे समाप्त करने की वकालत की |!५४ 
दूसरी ओर 886 में कुछ समाचारपत्रों ने आय कर लगाने के बदले नमक कर में 
वृद्धि की वकालत की ।१० 

888 तक ऊपरी बर्मा पर विजय और उसके संयोजन के उत्त र-पश्चिमी सीमा मे 
सैनिक कार्यवाही के तथा विनिमय में होने वाली निरंतर गिरावट के फलस्वरूप भारत 
सरकार की आर्थिक स्थिति एक बार फिर गड़बड़ हो गई थी और एक बार फिर नए करों 
का लगाना अनिवाये हो गया। इस सबके परिणामस्वरूप तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स 
वैस्टलेंड को ]9 जनवरी 888 के अपने एक कार्यकारी आदेश द्वारा नमक पर 2 रुपये 
प्रति मन कर के स्थान पर उसे बढ़ाकर ढाई रुपये प्रति मन कर देना पड़ा ।/* 902 में 
नमक कर से कुल आय 9.] करोड़ रुपये हुई जबकि 888 में इस कर से होने वाली आय 
की राशि 7.6 करोड़ रुपये थी ।'* 

नमक कर में वृद्धि ने भारत में असंतोष, रोष और विरोध की सशक्त, तीम् लहर 
उत्पन्त कर दी । 'मराठा , “हिंदू, 'बंगाली' झौर यहां तक कि “अमृत बाजार पत्रिका' के 
साथ साथ देश के बहुत सारे अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने बड़ी ही तीखी और 
निदात्मक भाषा में इस पर की कठोर भर्त्सना की ।०* कुछ समाचारपत्रों के विरोध 
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का ढंग तो विद्रोह की सीमा को छृता सा लगने लगा । उदाहरणार्थ, बाल गंगाधर तिलक 
द्वारा संपादित केसरी ने अपने 3] जनवरी 888 के अंक में टिप्पणी करते हुए 
लिखा : 
विश्व के किसी मूभाग में भारत के समान दुर्भाग्यग्रस्त लोग नहीं रहते | यदि 
विश्व के किसी भी देश के किसी व्यक्ति को उसके पापों के लिए दंड देना हो 
तो उसे भारत में भंज दीजिए। हमें यह सब भारत सरकार के नमक कर 
विषयक नवीन आदेश के संदर्भ में ही सोचने को विवश होना पड रहा है। वस्तुतः 
इस प्रकार का अमानवीय पग केवल वही उठा सकता है जिसे भारतीय जनता की 
सर्वेथा अभावग्रस्त और दीन-हीन दशा की चिता ही न हो।**'इस समय तो उन 
लोगों की ही बन आ रही है जो यह मानते हैं कि तलवार के बल पर अंगरेजों ने 
भारत को जीता है और तलवार के बल पर उन्हे इसे अपने अधीन बनाए रखना 
चाहिए ।**' बिल्ली स्वभावतः विनम्र और भीरु होती है परतु जब उसे आवश्यकता 
से अधिक दबाया जाता है तो वही पलटकर इस प्रकार से भपटती है कि उसका 
प्रहार असह्य हो जाता है। इस समय यही संभव स्थिति हिंद की है। यहां यह 
स्मरणीय है कि इस समय अंगरेज लोगो पर थोडा सा भी कर भार डालने में संकोच 
करने वाली ग्रव्गार के लिए भारत पर अपना स्थाई प्रभुत्व खोने की आशंका हो 
सकती है ।?९९ 
बोध समाचार ने अपने 25 जनवरी 888 के अक मे चेतावनी देते हुए लिखा कि वर्तमान 
बढ़ोतरी गहरी खाई के घसते कगार के अतिरिक्त और कुछ नही और इसे लागू करना 
जनता के रिसते घावो को हरा करना है, इसमे जनसाधारण की शाति और संतोष भंग 
होने की निश्चित आशका निहित है ।!?" महाराष्ट्र मित्र ने अपने 8 मार्च ।888 के अक 
में अन्यान्य वस्तुओं के साथ नमक कर मे वृद्धि के विरुद्ध लोगो को भडकाते हुए एक हिंदू 
और एक अगरेज के बीच एक वार्तालाप प्रकाशित किया, जिसमे हिंदू लाडे डफरिन को 
कमाई की उपमा देता है। अगरेज जब हिंद्‌ के इस व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करता है 
तो वह उत्तर म स्पष्ट शब्दों मे कहता है * क्या नमक कर में वृद्धि जीवन रक्त चूसना 
नही ? !7 इसी प्रकार वंगाल के पत्र 'प्रजावधु ने अपने 27 जनवरी ]888 के अक में 
झ्राइचयं प्रकट करते हुए लिखा * 'सचमुच भारतीयों के लिए वह घडी अभिशाप रूप ही 
थी, जब लार्ड डफरिन ने भारत भूमि पर पाव रखा।!7ः 
नमक कर में बढोतरी ने एक बार फिर जी० वी० जोशी को 888 मे सरकार की 
नमक कर नीति पर घातक प्रहार करने को उत्तेजित किया |? अतत:ः इस प्रइन को 
888 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने अपने हाथ मे लिया और कर वृद्धि के पग को भ्रमान्य 
ठहराते हुए उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित तथा अभिलिखित किया ।7”* यह एक पर्याप्त 
रोचक तथ्य है कि काग्रेस ने यह प्रस्ताव अपनी ही स्थाई समिति की इच्छाओं के विरुद्ध 
पारित किया । स्थाई समिति इस प्रस्ताव का पहले ही इस आधार पर विरोध कर चुकी 
थी कि एक बार जब वृद्धि कर ही दी गई है तो उसके तुरंत उपरांत उसे हटाने की माग 
करना सवंथा निरर्थक है ।! * अत. इसमे आइचयें की कोई बात नहीं कि रत्नगिरि जिले 
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के दो साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तथा समर्थित प्रस्ताव पर कांग्रेस के किसी भी मुख्य 
नेता ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया ।!?« 

इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी सवंसम्मत मत को छिन्न-भिन्‍न करते हुए थोड़े से स्वर 
सरकारी पग के समर्थन में भी मुखरित हुए ।/” यहा यह उल्लेखनीय है कि पहले से ही 
विरोधी राज्य के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त “अमृत बाजार पत्रिका' और 
ट्रिब्यून' जैसे अधिकाश समाचारपत्रों के नाम इस समय इस प्रदन पर राष्ट्रीय भावना के 
मुख्य स्रोत में पुन: सम्मिलित होकर उसे संयुक्त स्वर से वाणी देनेवालों की सूची के 
अंतगंत नहीं था । 

राष्ट्रीय नेताओं द्वारा परवर्ती वर्षों में नमक कर की तीज निंदा और उसमें कटौती 
की निरंतर मांग जारी रही | भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने इस संबंध मे राष्ट्रीय भावना 
का सम्यक प्रतिनिधित्व किया और एक के बाद दूसरे वर्ष निरंतर इस कर में 
तात्कालिक कटोती की माग के प्रस्ताव पारित करती रही ।!”* बहुत सारे प्रमुख राष्ट्र 
वादी नेताओं ने इसी पथ का अनुसरण किया ।!?* जी० वी० जोशी के राजनीतिक शिष्य 
गोपालक्ृष्ण गोखले ने अपने राजनीतिक विधयों में नमक कर के प्रइन को अपनी रुचि का 
विषय बनाया तथा अपने ग्रुरु के कायें को राजनीतिक मंच तथा विधानसभा के सदन से 
आगे बढाया ।!१" इसी प्रकार अधिकाश राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस कर के विरुद्ध 
वर्षो तक अविच्छिन्न रूप से आंदोलन चलाए रखा ।!श इस संबध में आर० डी० रसडन 
नामक एक अंगरेज व्यापारी द्वारा “मराठा” के संपादक को लिखे और 'मराठा' के ही 
2] जुलाई 889 के अंक मे प्रकाशित पत्र का विवरण भी एक पर्याप्त रोचक तथ्य प्रस्तुत 
करता है। यद्यपि स्पष्टत: इसमें व्यक्तिगत मत का ही प्रकाशन था तथापि इदुसके प्रकाशन 
का अर्थ निश्चित रूप से इसके संयादक तिलक के मत के थोडा बहुत अनुकूल होना था। 
इसके प्रकाशन से संपादक जेल जाने से बाल बाल बचा ।!”: पत्र लेखक रसडन 
ने भारतीय नेताओं को अनाज कानून विरोधी आदोलन के समानुरूप नमक कर के विरुद्ध 
आदोलन चलाने की सलाह दी। उन्होंने भारतीयों से अनुरोध किया कि थे सरकार को 
बताए कि अकाल से बहुत बडी संख्या में होने वाली मृत्युतो नमक कर से होने वाली 
हत्या ही है। यह सारी कायंवाही घृणाजनक, लज्जाजनक तथा कलकपूर्ण है। हम इस 
कर को वापस लेने का अनुरोध करते है । यदि तुम इस कर को नहीं हटाओगे तो हम प्रयत्न 
करेंगे और स्थिति को इस प्रकार से असह्य और विषम बना दें कि तुम चाहो अथ्वा न 
चाहो पर तुम्हें इस कर को कीघरता से हटाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ढ़ारा लगभग 
चालीस वर्ष बाद भ्रपनाए गए पथ का निर्देश करते हुए उसने भारतीय नेताओं को सलाह 
दी कि वे अपने लोगों को समभाएं कि 'वे स्वयं नमक तैयार करें ताकि उन्हें नमक कर 
देना ही न पड़े - * * और आप नेतागण उनकी आवश्यकता के समय उन्हें सु रक्षा और संरक्षण 
अदान करने के लिए कोष की व्यवस्था करके उन्हें इस दिद्या में प्रोत्साहन दे सकते हैं।' 

बाद में शताब्दी के बदलते बदलते जब बजटों में बचतें होने लगीं तो भारतीय नेताओं 
ने इन बचतों का निम्नलिखित रूप से उपयुक्त उपयोग करने और सवंप्रथम, नमक कर 
में कटोती करने के लिए संघर्ष किया ।!** मिलमालिक संघ को संबोधित करते हुए 
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डी० ई० वाचा ने तो यहां तक कहा कि कपास पर सीमा शुल्क हटाने से भी पहले नमक 
कर में कटौती करनी चाहिए ।!१५ 

भ्रंततः: 903 में 8 आने प्रति मन की दर से नमक कर मे कटौनी की घोषणा की गई। 
जैसी कि आशा! की जाती थी, भारतीय नेताओं ने इस घोषणा का सहषं स्वागत किया । 
हा, उस समय उन्होंने कर की इस दर को और नीचा करने की माग पेश कर दी । ?8« 
परवर्ती महीनो और व्ों में यह माग दोहराई गई!“ और जब 905 में सरकार ने आठ 
आने प्रति मन की दर से ओर अधिक राहत देने की स्वीकृति दी तो भारतीयों ने अपनी 
प्रतिक्रिया सरकार को बधाई देने के साथ साथ इस कर मे और अधिक कटौती करने की 
मांग के रूप में प्रकट की ।!? 

यह उल्लेखनीय है कि जहा एक ओर भारतीय नेताओं का शक्तिसपन्न तथा प्रभृत्व- 
प्राप्त वर्ग नमक कर के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, वहा दूसरी ओर एक छोटा सा अन्पमतत 
प्रमुख रूप से 'अमृत बाजार पत्रिका” के नेतृत्व में नवक कर के बदले आय कर में अथवा 
अन्यान्य करो में राहत देने के पदक्ष ने अपने विचार प्रत्रट +र रहा था !! * जैसा हम पहले 
ही दिखा चुके है. थादे से अ्रतराल के लिए 88& में “अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी 
स्थिति बदली थी आर नमक कर मे वृद्धि का विरोध क्या था, परतु 888 के उपरात 
उसने एक बार पुनः अपनी पू्ववर्ती रिथाति अपना ली ।!” 


नमक कर पर राष्ट्रवादियों के प्रहार के कारण 
राष्ट्रवादियों ने नमत्प कर पर अपने आक्रमण वे लिए झौन से आशिक कारण प्रस्तुत 
किए ? उन्होंत सैद्धाततक आपत्ति उठानी प्रारभ पै। उनयी घोषणा के अनुसार उत्तम 
राजरव और न्यापपूर्ण कराधान का यह नियम ह हि जीवन की प्रधान आवश्यकता की 
वस्तु नमक निस्म देह जीवन की एक प्रभुय आवश्यकता शी पर कराधान और वह भी इस 
अमाधा रण परिमाण में नही होना चाहिए ।?*" इसके उपरात उन्टोने प्रशासकों की इस 
धारणा के आगे प्रण्नचिह्न लगाया कि स्यपि एग कर से समृद्ध राजस्व की प्राप्ति होती 
है तथापि इसका भार लोगो को दुखप्रद प्रगोत नहीं होता क्योंकि यह जनसख्या के विशाल 
भाग में बटा। हुआ है ।१४ उनका थन था कि इसके परिमाण को अमतं रूप में नहीं 
नापना चाहिए प्रत्युत भारतीय जनता की निप्रट दरिद्रता के सदर्म मे और उस प्रसग में 
ही उसे देखना चाहिए | यदि लोगो की आय के अत्यत निम्न स्तर को देखा जाए तो कुछ 
आने प्रति व्यक्ति कर भी वारतव मे ही स्पष्ट रूप स उनकी कमर तोडने वाला सिद्ध 
होगा । इस दिशा मे तकं देते हुए जी० वी० जाशी ने टिप्पणो की कि यदि भन्‍्यान्य बातो 
के साथ अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों की स्थिति मे निरत२ उत्तरात्तर सुधार हुआ होता जिससे 
उनके पास उनके जीवन की आवश्यकताओ की पति के लिए अधिकाधिक सुविधा तथा 
अवकाद्ष प्राप्त होता तो यह नमक कर इतना अधिक दुखद न होता ।* ]888 में 
इलाहाबाद काग्रेस में नमक कर प्रस्ताव को पेश करने वाले एन ० वी ०बरवे ने अपनी मान्यता 
को सचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा : 'इस देश म लाख लाख ऐसे लोग है कि जिनके 
लिए इन अतिरिक्त आठ आनो का अथं है वर्ष मे आठ दिन बिना भोजन किए व्यतीत 
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करना और विशेषत: उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ही 24 घंटों में कठिनता से एक समय 
का खाना मिल पाता है।!** कुछ राष्ट्रवादियो ने तो नमक कर के परिमाण की 
गणित-रूप में संगणना करके इस तर्क को बढ़-चढ कर समर्थन देना चाहा। उदाहरणार्थ, 
890 में प्रिगल केनेडी ने संगणना की कि पाच व्यक्तियों के परिवार की पांच रुपये प्रति 
मास की आय पर नमक कर 6 पाई प्रति रुपये की दर से पड़ता था जबकि निम्न स्तर पर 
आय कर की दर चार पाई प्रति रुपये प्रति व्यक्ति पडती थी ।!' इसी प्रकार डी० ई० 
वाचा ने उसी वर्ष संगणना की कि यदि प्रति व्यक्ति आय को 2 पौंड भी मान लिया जाए 
तो नमक कर प्रति व्यक्ति आय का ।.। प्रतिशत था ॥४४ 

राष्ट्रवादियो के नमक कर विरोध का प्रधान आधार उसका दोषपूर्ण स्वरूप था 
जिसका उद्भव इस तथ्य से होता था कि यह कर देश के निर्धनो मे अत्यंत्त निर्घनो को, 
जो न तो किसी प्रकार के कर का भुगतान करने मे समर्थ थे और न ही जिनकी आय 
कठिनता से भी तन और प्राण एक साथ रख पाने में समर्थ थी, बहुतो की तो आय जीवन 
निर्वाह के ही उपयुक्त नही थी,'** अत्यंत भारीपन, दबाव तथा ऋरतापूर्वक प्रभावित 
करता था ।!* यही मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने बार बार इस टैक्स 
में बढ़ोतरी का विरोध किया। इस सदर्भ में थोडे से भारतीय नेताओं ने राजस्व की 
असमानता और नमक कर की प्रतिगामी प्रकृति का भी उल्लेख किया। 87 मे इसी 
प्रमुख आधार पर दादाभाई नौरोजी ने नमक कर के विरुद्ध आर्पात्ति की । 'सिलेक्ट कमेटी 
आन ईस्ट इडिया फाइनास' को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन मे दादाभाई न निर्देश किया कि 
नमक कर के भार का परिमाण जितना अधिक गरीबो पर पड़ता था, अन्य धनिक वर्गों 
द्वारा मुगतान किए जाने वाले राजस्व के भाग का परिमाण उतना अधिक नहीं था । 
निधन कुलियों, श्रमिकों और किसानो पर नमक कर का भार उनकी साधारण 20 शिलिग 
वाधिक आय का चार प्रतिशत था, यह बताने के उपरात उन्होने दृढ स्वर मे कहा : 'बीस 
शिलिंग प्रतिवर्ष कमाने वाले निर्धन व्यक्ति के लिए चार प्रदिशत कर भी अपेक्षाकृत 
घनी वर्गों की आय पर दस अथत्ा बीस प्रतिशत कर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।3% 
इसी प्रकार 880 में “जरनल आफ पूना सार्वजनिक सभा' प्रकाशित 'फाइनास आफ 
इंडिया अंडर लार्ड लिटन' के अज्ञातनामा लेखक ने लिखा : 'यह कर अपने परिमाण मे 
धनिकों ओर निर्धनो को समान रूप से प्रभावित करता है कितु उनके साधनो के अनु रूप उन्हें 
प्रभावित नही करता । यही एक प्रबलतम कारण है कि इसे वराबर नीची दर पर ही रखा 
जाए जिससे यह निर्धन जनता के लिए दुखद सिद्ध न हो ।!”"* इसी प्रकार की भावनाएं ग्रन्य 
नेताओं ने भी प्रकट की |: हां, जी० वी० जोशी ने अवश्य ही इस दृष्टिकोण को 886 
में अत्यंत स्पष्टता तथा निर्व्याजता के साथ अपने लेख मे प्रस्तुत किया। उनका तक था 
कि रकम के मुगतान में समानता एक प्रकार की झूठी समानता है। यह सच्ची समानता 
अर्थात बलिदान की समानता” नहीं है ।*” दो वर्षों के उपरात 888 में उन्होंने यह 
दिखाने का प्रयत्त किया कि नमक कर में वृद्धि लोक करो के निर्धनों और धनिकों मे 
वितरण की विषमता को और गहरा करती है।*!४ 

भारतीय नेताओं द्वारा अपनाई गई दूसरी कसौटी नमक कर का नमक की खपत पर 
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पड़ने वाला प्रभाव था। इस संबंध मे यहा यह उल्लेखनीय है कि मृतकाल में ब्रिटिण 
इंडियन प्रशासक अपनी नमक कर नीति को इस कसौटी पर परखने के लिए बराबर 
सहमत रहे थे ।?०" यहा तक कि 888 मे कर मे बढोतरी करते हुए जेम्स वेस्टलेड ने यह 
आशा प्रकट की कि ढाई रुपये का भार अब नमक की खपत की बढती हुई दर को किसी 
भी रूप मे बाधित नही करेगा 7“ दूसरी ओर भारतीय नेता इस तथ्य से पूर्णतया सहमत 
ये कि बनाए रखी जाने वाली नमक कर की ऊची दर से और विशेषतया 888 में की 
गई वृद्धि से नमक की खपत बाधित और क्षीण हुई है। बदले मे इसका अर्थ हुआ लोगो के 
दुखों और कष्टो मे भयकर रूप से वृद्धि क्योकि नमक एक ऐसा उपभोग्य पदार्थे था 
जिसकी शारीरिक स्थिति और मानव के स्वस्थ जीवन के लिए भ्रननिवार्य उपयोगिता थी ।१%५ 

एक बार फिर जी० वी० जोशी ने ही राष्ट्रवादियों के पक्ष को बडे ही सशक्त 
और युक्तियुकत ढग से प्रस्तुत किया। सामान्य रूप से उन्होने अपने पक्ष के समर्थन मे 
तथ्यो का ही आश्रय लिया। उन्होने पिछले 9 वर्षों के अनुभव का विस्तृत साख्यिकी 
विश्लेपण प्रस्तुत किया |?" उन्होने सिद्ध किया कि “नमक की खपत सदेव नमक 
कर दरो में परिवतंन के अनुरूप ही परिवर्तित होती रही है। नमक कर मे वृद्धि से 
खपत घटी है औप्र नमक कर में कटौती का परिणाम खपत मे वृद्धि के रूप मे सामने 
श्राथा है ।?९”? उन्होने निर्देश किया कि नमक के मूल्य मे वृद्धि के फलस्वरूप निर्धन व्यक्ति 
को ही अपनी खपत में कटौती करने को विवश होना पडता है जबकि उच्च वर्ग के सपन्न 
खाते-पीत लोगो पर अथवा मथ्यवर्ग के लगभग खाते-पीते लोगो पर नमक कर मे वृद्धि 
और कटौती से नमक की खपत मे किसी प्रकार का कोई प्र भाव नहीं पड़ता । इसके विप- 
रीत नमक कर की दर में स्वल्पतम तबदीली भी समाज के पिछडे निर्धन वर्ग की खपत 
पर उल्लेखनीय परिमाण मे अतर को स्पष्ट प्रदर्शित करती है। अत सारा समाज नमक 
की खपत मे किसी भी प्रकार की गिरावट का समान रूप से भागीदार नही होता, इसका 
सारा भार समाज के अधिक निर्धन वर्ग को ही अकेले उठाना पडता है?" ]896 में 
उन्होने अपने लेख “दि साल्ट डयूटी क्वेश्चन' मे इस तर्क को पुन दोहराया । इस लेख में 
उन्होंने 888 के बाद के वर्षो मे अनुभूत अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया तथा दढता- 
पूर्वक कहा कि निराशाजनक भविष्यवाणी नितात सत्य सिद्ध हुई है। सख्यागत अको को 
उद्घृत करते हुए उन्होने सिद्ध किया कि नमक की खपत 888 के उपरात 888 से पूर्व 
की खपत के अनुरूप नही रही है। !882-87 से नमक की खपत की दर औसतन 3 8 प्रति- 
शत प्रतिवर्ष थी, 887-8 से ॥894-5 तक यह दर 0 2 प्रतिशत हो गई । इससे भी 
अधिक निराशाजनक स्थिति यह थी कि इस अवधि मे नमक की खपत जनसख्या मे वृद्धि 
के अनुरूप भी नही रही । जोशी ने सगणना की कि भारत मे प्रति व्यक्ति नमक की खपत 
जहा 880-8। मे 8 8 पौड थी, और 886-7 में बढ़कर 03 पौंड हो गई थी, वहा 
894-5 मे वह फिर घटकर 9 5 पौंड हो गई। उन्होंने संगणना की कि जनसंख्या के 8 
करोड लोगो को 8 वर्ष पृ की खपत की आदत के मुकाबले अनुमानत लगभग 2 से 
तीन पौंड प्रति व्यक्ति नमक की खपत मे कटौती करने को विवश होना पडा। अतत: 
उनके द्वारा निम्नलिखित अभिव्यक्त निष्कर्ष उन्हे चौंकाने वाला ही था : 
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भूखो मरते निर्धनो का रक्त चूसने वाली कर पद्धति, कितनी ही महत्वपूर्व आवश्य- 
कता से प्रेरित क्यो न हो, सर्वंथा निदनीय तथा स्पष्टतया तिरस्करणीय है। कोई 
भी राजस्व कानून, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का कोई भी सिद्धात इस प्रकार की 
क्र कर पद्धति लागू करने की स्वीकृति नहीं देता। कितनी ही बडी अ्रपरिहाये 
आवश्यकता क्यो न हो ? राजस्व सबधी सकटकालीन स्थिति कितनी ही विषम 
और अमसहा क्यो न हो ” जनसाधारण के कष्टो की इस प्रकार की निर्मम उपेक्षा 
को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । 
इस कथन के उपरात आक्रोश और निराशा से पूर्ण लेखक ने अपना अतिम निर्णय देते हुए 
लिखा: 'परतु दुख तो यह है कि हमारा वित्तीय प्रशासन सामान्य मानवीयता की दुबं लता 
से परिचित ही नही, उसे सघर्षशील दरिद्रता से किसी प्रकार की सहानुभूति ही नहीं ।२०' 
]888 के उपरात नमक कर विरोधी आदोलन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 
दूसरे प्रमुस्य नेता थे गोपालकृष्ण गोखले। उन्होने जोशी का अनुकरण ही नहीं किया 
प्रत्युत सभी महत्वपूर्ण स्थितियो मे उन्होने जोशी द्वारा प्रस्तुत तकों के साथ साथ उनके ही 
द्वारा उद्धृत साख्यिकी सगणनाओ को दोहराया । इस दिशा मे उनका महत्वपूर्ण योगदान 
यह था कि उन्होने जोशी के काये को लोकप्रिय बनाया ।27९ 
नमक कर के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का दूसरा आरोप यह था कि इसमे नमक जैसी 
आवश्यक उपभोग्य वस्तु की पर्याप्त मात्रा मे अनुपलब्धि के कारण पशुओ और भूमि को 
नमक से वचित करके कृधि को हानि पहुचाने की प्रवृत्ति निहित थी ।-7! इसके अतिरिक्त 
जी० वी० जोशी और गोपालकृष्ण गोखले ने नमक कर की इस रूप मे भी निदा की कि 
नमक उद्योग पर कर एक भौद्योगिक कर था क्योकि इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार 
पद्धति को बढावा मिलता था अत इससे भारत की विद्येषतया आवश्यक और सशक्त 
आधिक प्रगति बुरी तरह से प्रभावित होती थी ॥!१ इसके साथ ही साथ उन्होने यह भी 
आरोप लगाया कि नमक कर लगाने के फलस्वरूप अस्तित्व मे आने वाते कतिपय विभिन्‍न 
तत्व जैसे कि नमक पर सरकार का एकाधिकार, विभिन्‍न प्रातो मे नमक कर का समा- 
नीकरण और कर की ऊची दरें आदि भारत के विभिन्‍न प्रातो मे विशेषतया बगाल में 
एक फलते-फलते स्थानीय उद्योग को प्रतिबाधित और विनष्ट करने में तथा स्वदेशी 
उत्पादन को बाजार से निकाल फेंकने मे उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं ।:१ जी० वी० जोशी ने 
तो इस सीमा तक आरोप लगाया कि बगाल मे उद्योगो का सामूहिक ह्वास सभी देशी 
उद्योगो को विदेशियों को हस्तातरित करने की कर नीति की एक चातुरीपूर्ण रणनीति 
है ।7* उन्होने यह आशका भी प्रकट की कि एकाधिकार की मध्यवर्ती स्थिति अपनाश 
बिना ही कपटपूर्ण ढंग से बगाल की ही घातक नीति बबई मे भी अपनाई जाने 
लगी है ।:!* 


कराधान के वैकल्पिक साधन 


बहुत सारे मारतीय नेताओ ने धीमे स्वर मे ग्रा खुले रूप मे यह अभिस्वीकार किया कि 
बजट के घाटे ने सचमुच ही सरकार को इतनी ऊंची दर पर नमक कर बनाए रखने के 
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लिए बाध्य कर दिया है। इस घाटे की पूति किसी न किसी रूप में होनी ही चाहिए । 
अतः उन्होंने अतिरिक्त राजस्व की उगाही के लिए नमक कर की अपेक्षा कम आपत्ति- 
जनक कुछ उपाय और साधन सुभाए। उनके विश्वास के अनुसार यह कार्य वास्तव 
में कोई बहुत कठिन काये नहीं था। उन्होंने प्रथम विकल्प के रूप में आयात कर पुन: 
लगाने की सिफारिश की ।?!४ कुछ नेताओं द्वारा सुझाया गया दूसरा वेकल्पिक साधन 
आय कर में वृद्धि थी ।!? और अब तक इसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त वर्गों को इसकी 
अधिकार सीमा के अंतगत लाने की वकालत थी ।?/* कुछ नेताओं ने तो धनिकों पर 
और घधनिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादनों पर सामान्य रूप से ही कर लगाने 
के लिए शासन पर दबाव डाला। इन नेताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन करों की 
रूपरेखा क्या होगी ?2* कुछ ने तो यह भी अनुभव किया कि ]888 मे नमक कर में 
वृद्धि करने से पूर्व सविल और मिलिट्री के चालू खचों में कटोती के परिमाण पर ध्यान 
दिया जाना उचित था |?" उदाहरण के रूप में बंबई प्रांत के लगभग सभी समाचारपत्रों 
ने यह सुझाव दिया कि यूरोपीय सरकारी अधिकारियो के वेतन में लगभग चतुर्थाश की 
कटौती करके उस समय बजट के घाटे को बड़े अच्छे ढंग से प्रा किया जा सकता था |?! 

जोशी और गोखले ने निर्देश किया कि स्वयं नमक कर की प्रचलित पद्धति के 
अंतर्गत ही राजवतनंपोन सिद्धात अपनाने की व्यवस्था की जाती तो अंततः इस कर से 
होने वाली वसूली पर्याप्त मात्रा में बढ गई होती । यह सिद्धांत कराधान की इस सुप्रसिद्ध 
मान्यता पर आधारित था कि कर की दर इतनी नीची रखनी चाहिए कि जिससे खपत 
को बढ़ावा मिले। इस नियम को अपनाने से नमक कर जैसा राजस्व का साधन बड़ा ही 
सफल सिद्ध होता । 896 मे जी० वी० जोशी ने सगणना की कि यदि ॥888 के उपरात 
नमक की खपत का 888 से पूर्व के वर्षों की दर पर बढना जारी रहता तो इस खपत 
का परिमाण ]895-6 तक लगभग ]00 लाख मन तक बढ जाता और राज्य को 2 रुपये 
प्रति मन कर की पुरानी दर पर दो करोड़ रुपये के लगभग बढ़े राजस्व की उतनी ही 
बसूली होती, जितनी कि कर के बढाने पर खपत के गिर जाने से वास्तव मे ही अब वसूली 
हुई है ।१:४ गोखले ने अपने 902 के बजट भाषण मे कराधान का यह सिद्धांत्‌ अपनाने 
का अनुरोध किया ।?”* अत में उन्होंने ।903 के अपने बजट भाषण मे स्पष्ट रूप से प्रति- 
पादित किया : “इस संबंध में! यहा तक कि राजस्व की दृष्टि से भी सर्वोत्तम नीति यह 
होनी चाहिए कि करों के परिमाण को घटा कर खपत की वृद्धि के अनुरूप कर वसूली मे 
होने वाली वृद्धि का लाभ ग्रहण किया जाए ।१?!4 

भारतीय नेता अपने द्वारा सुकाए गए कराधान के वैकल्पिक साधनों में से किसी 
एक को भी मानने से सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर रुष्ट हो गए। बहुतों ने तो 
सरकार के ब्रिटिश उत्पादकों, ब्रिटिश अधिकारियो श्र भारतीय जनता के अपेक्षाकत 
समृद्ध और प्रभावशाली वर्गों के आगे भुकने के कारण उस पर कायरता और पक्षपात 
का तथा इस देश के करोड़ों असहाय ओर बेजबान लोगों को परेशान करने का तथा उन 
पर भार डालने का आरोप तक लगाया। उदाहरणार्थ केसरी ने भ्पने 24 जनवरी 
]888 के अंक में निम्नलिखित बव्यंग्यात्मक टिप्पणी की : 
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यदि परम श्रेष्ठ बायसराय महोदय मांचेस्टर से श्राने वाले सूती सामान पर आयात 
कर लगाने का निएचय करते तो इससे माचेस्टर के व्यापारियों में व्याकुलता फैल 
जाती ** क्या कृपालु ब्रिटिश सरकार संसद के चुनाव के. समय उपयोगी सहायता 
देने वालो के प्रति कृतघ्न हो सकती थी ? यदि आय कर मे वृद्धि की जाती तो 
उसका भार अधिकाशतया उच्च यूरोपीय अधिकारियों और यूरोपीय व्यापारियों पर 
पडता । विनिमय की दर पहले से ही ऊंची होने के कारण यह भार उनकी कमर 
तोडने वाला होता और इससे वे विद्रोह के लिए उठ खडे होते। क्या लार्ड उफरिन 
जैसा समझदार व्यक्ति इस पकार के विरोधी तत्वों को उभार कर अपने उज्वल 
नाम को कलकित करेगा ? सक्षेप मे ला्ड डफरिन ने इन दोनो विकल्पो को अस्वी- 
कार कर तथा नमक कर मे वृद्धि के अवशिष्ट उपाय को अपना कर अपनी प्रतिभा का 
ही परिचय दिया है । लार्ड डर्फारन को यह भली भाति ज्ञात है कि भारत की निहत्थी 
और वफादार जनता जब तक भी वह जीवित है, किसी माग के प्रति इनकार के 
स्वर का उच्चारण नहीं करेगी । भारतीयों को संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ होने की 
भी तो आवश्यकता नहीं क्योकि सरकार ने क॒पापूवंक उनकी सुरक्षा का दायित्व 
लिया हुआ है ।!! 
इसी प्रकार 'इडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 22 जनवरी ]888 के अक में लिखा . 
अथवा, कदाचित सरकार लोकमत से भयभीत है क्योंकि यह निश्चित है कि धनिक 
वर्गों पर लगे करो में किसी प्रकार की वृद्धि के परिणामस्वरूप पचीस करोड लोगों 
के प्रतिनिधियों के विरोध के रूप मे सरकार को बुरा समय देखना पडता, जबकि 
बीस करोड लोगो के मुह में जबान ही नहीं जिससे नमक कर मे वृद्धि के विरुद्ध 
उनके द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के विरोध की सभावना टो । सरकार की 
न्याय भावना के प्रति कुछ न कहा जा जाए, इतना तो निश्चित है कि भारत सरकार 
इस पीढी में काफी समझदार है ।१2५ 
22 जनवरी 888 के 'मराठा', 25 जनववरी 888 के “हिंदू, 26 जनवरी 888 के 
अमृत बाजार पत्रिका, 28 जनवरी ]888 के 'बंगाली' ने तथा 4 फरवरी 888 के 
'सजीवनी' ने इसी स्वर में अपना मत प्रकट किया ।१”” जी० वी० जोशी ने इस विषय में 
सरकार की कार्यवाही के प्रीछे निहित कारणो का समान भावना से उल्लेख किया ।?:१ 
]8 मार्च 888 के 'मराठा' ने तो यहा तक दावा किया कि नमक कर से जुडा विचारणीय 
प्रइन वस्तुतः यह है कि भारत देश भारतीयो के लिए है अथवा औरों के लिए ? 


राजनीतिक सीख 


बहुत सारे राष्ट्रवादी समीक्षकों ने विधान परिषद के दो नामजद सदस्यों, प्यारे मोहन 
मुकर्जी और दिनशा पेटिट के 888 में नमक कर मे वृद्धि को समर्थन देने के व्यवहार की 
तीब्र भत्संता की ।ः* उन्होंने इसे राष्ट्रवादियों की इस धारणा के प्रमाण रूप मे प्रस्तुत 
किया कि वतंमान विधान परिषरदें भारतीय लोकमत को न सही रुप में प्रतिबिबित करती 
हैं और न कर सकती हैं और न ही यह देदा के जनसाधारण के हितों की रक्षा कर सकती 
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है। श्रतः इन विधानपर्षिदो में लोकप्रिय तत्वों को सम्मिलित करके इनका सुधार करना 
चाहिए ।:४० इस निष्कषं वो जी० वी० जोशी ने अच्छा समर्थेन दिया। उन्होने टिप्पणी 
करते हुए लिखा कि 'नमक कर मे वृद्धि सबधी चर्चा विधान परिषद के लिए अपमानजनक 
है।**'और देशी सदस्यों के लिए तो यह और भी अधिक अपमानजनक है।'"' इस सबसे 
बढ़कर तो व्यवस्था के लिए ही यह सर्वाघिक अपमानजनक है ।****» इसी प्रकार काग्रेस 
के ।890 के अधिवेशन में मदनमोहन मालवीय ने कहा : “हम इस बात पर सतोष कर लेंगे 
कि विधान परिषद में कोई गैरसरकारी सदस्य न हो परतु हमारे लिए इस बात पर 
सतोप करना सभव नही कि ऐसे लोग गेरसरकारी सदस्य है जिनका जनता के साथ 
किसी भी प्रकार का कोर्ईड सप नहीं, जो जनता की वास्तब्रिक स्थिति से सर्वेथा अनजान 
है. तथा जनता के प्रति अनिवायंतया वाछनीय सहानुमनि न दिखाकर उसके प्रति 
विश्वासघात करते है ।! उन्होंने पी० एस० मुकर्जी ओर दिनशा पेटिट को निजी आय 
या उपभोग करने वाले और ऊचे वेतन पानेवाले अत्यत सम्मानीय सज्जन बताते 
हाए आलक्रारिक मापा में पूछा “सज्जनो, क्या आपको विव्वास हे कि विधानपरिषद के 
चुनाव म॑ यदि जनता के मत के लिए कोई अवकाश हो तो क्या जनता इन लोगो को सदस्य 
के रूप मे भी उ भा बुनंगी ? श्रोताओं की ओर से 'नहीं', नहीं, 'कभी नहीं की तुमुल 
ध्वनि के मध्य उन्होंने पुनः पुछा कि और यदि क्सी भी प्रकार की गलती से ये लोग 
एक बार विधानपरिषद के सदस्य नियुक्त हो भी गए तो क्या अगले चुनाव मे उन्हे अपमान 
और घणा फे साथ ठकरा नहीं दिया जाएगा ।११२ 


निष्कर्ष 


नमक कर के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता 
है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने नमक कर में कटौती और उस कर को समाप्त करने 
की माग को राष्ट्रीय स्वर पर और राष्ट्रीय नीति के रूप में ही अपनाया था। वस्तुत' 
इस माग का नेताओ ने चालू वित्त नीति की निंदा और उसकी व्यावहारिकता के आगे 
प्रशनचिन्ह लगाने के लिए उपयोग किया । इसके साथ ही साथ इस मामले में राष्ट्रवादी 
नेताओ ने देश वी निर्धन जनता क॑ हितो को सही रूप मे और तत्परतापूर्वक अभिव्यक्ति 
दी और इसके द्वारा उन्होने उभरते हुए राष्ट्रीय आदोलन में निर्धन जनता को साथ 
लेकर चलने का प्रयास किया। वस्तुतः इस प्रयास में निर्धनो को साथ लेकर चलने के 
तथ्य को भारतीय नेताओ ने अत्यत स्पष्टतापूवंक समझ लिया था। ॥890 मे राष्ट्रीय 
काग्रेस के छठ अधिवेशन मे नमक कर में कटौती की माग के प्रस्ताव को पेश करते हुए 
प्रिगले केनेडी ने प्रतिनिधियों को निम्नलिखित अवतरण मे इस प्रकार सबोधित किया : 
प्रतिनिधि मित्रो ! क्या आप उन लोगो के कथन को जो आप पर यह दोष लगाते 
है कि आपका मामला निजी स्वार्थ से प्रेरित है और आपका आदोलन मात्र कृष्ण 
वर्ण के शूद्रों की गौर वर्ण के ब्राह्मणो के प्रति घृणा को अगरेजों के प्रति घृणा के रूप 
में परिवर्तित करने के अतिरिक्त और कुछ भी नही, यह कहकर गलत सिद्ध कर सकेंगे 
कि यदि गुलामी का यह जुआ और किसी रूप में कम दुखदायी नहीं बनाया जा 


474 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


सकता तो हम पर ही कर लगाइए, धनिकों पर कर लगाइए परतु कृपा करके निर्धनों 

को तो क्षमा कर दीजिए ।३8 
इसी प्रकार 892 में काग्रेस के एक प्रतिनिधि जी ० एस ० खपदें ने नमक कर पर प्रस्ताव 
को दरिद्र नारायण की काग्रेस से विनय के रूप मे वणित किया ।१३* 

इसके विपरीत राष्ट्रीय नेताओ ने इस मामले में देश के धनिको के हितो की सुरक्षा 
की कोई चिता नही की अन्य या धनिक वर्गों के प्रवक्‍ता के रूप मे वे भी इसी विश्वास से 
कि इससे धनिकों पर लगे आय कर जैसे अन्यान्य करो की समाप्ति में सहायता मिलेगी, 
नमक कर को बनाए रखने तथा उसमे वृद्धि करने का समर्थन ही करते। '४* राष्ट्र वादियों 
की स्थिति और धनिक वर्गों के हितो के बीच अतर को स्पष्ट रूप से तभी देखा जा सकता 
है यदि जमीदारो, बड़ें बड़े व्यापारियों और गैरसरकारी अगरेजो के समकालीन 
प्रवकक्‍ताओ द्वारा अपनाए गए और सावेजनिक रूप से अभिव्यक्त कर समर्थक दृष्टिकोण 
के सदर्भ मे राष्ट्रवादी नेताओ के दृष्टिकोण को देखा जाए। 882 मे कलकत्ता के 
व्यापारियों के प्रवक्‍ता दुर्गाचरण लाहा ने इपीरियल विधानपरिषद में नमक कर में 
कटौती की विचाराधीन नीति को भावनात्मक बताकर इसका विरोध किया। उन्होंने 
सुभाव दिया कि इसमे अच्छा तो यह होता कि इसके बदले सरकार देश की परिस्थितियों 
के अनुकूल न बंठने वाले प्रत्यक्ष वारो को हटा ही देती ।११५ विधानपरिषद मे बगाल के 
जमीदारो के प्रतिनिधि महाराजा जीतेद्र मोहन टैगोर ने लाहा के मत का पूरा पूरा समर्थन 
किया ।-!? इसी प्रकार बगाल के जमीदारो के एक अन्य प्रवक्‍ता प्यारेमोहन मुकर्जी ने 
बबई के व्यापारियों के प्रवक्ता दिनशा पेटिट तथा भारत म॑ रहने वाले ब्रिटिश सरकारी 
कमेचारियो और व्यापारियो के अनेक प्रवकताओ ने ।888 मे नमक कर मे की गई वृद्धि 
का पूरा पूरा समर्थन किया । ! 887 के बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन की समिति के 
प्रतिवेदन मे यह दावा किया गया कि आय कर की वेमान दर को दुगना करने की अपेक्षा 
नमक कर मे वृद्धि कम आपत्ति जनक थी । * सदन के 889 के अध्यक्ष और सचिव ने 
तो पूरी शक्ति और दुढता के साथ नमक कर मे किसी प्रकार की कटौती का विरोध 
किया |१४० 


उत्पाद राजस्व 


राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्नोत तथा एक अन्य परोक्ष कर उत्पादनो पर उत्पादन शुल्क 
के रूप मे तथा मादक द्र॒व्यो, शराब, भाग-घतुरा और अफीम, बेचने के लिए लाइसेंस 
फीस के रूप मे लगाया गया कर था। इस साधन से होने वाली कुल आय 860- मे 
.8 करोड रुपये से 880-0] मे 3 ]9 करोड तथा 902-03 मे 6 64 करोड रुपये हो 
गई ।:४ हमने यहा देशी अथवा कच्ची शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व के उस पक्ष 
विज्वेष का ही यहा विवेचन प्रस्तुत किया है जो इस मद से होने वाजी आय का प्रमुख भाग 
था ।:४ देशी दराब पर शुल्क पद्धति देश के भिन्‍न भिन्‍न कालो मे है। इन पद्धतियों को 
मोटे तौर पर परस्पर दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है: () केंद्रीय शराब 
कारखाना पद्धति, इसके अंतगंत उत्पादित तथा बिक्री के लिए अनुञ्ञप्त प्रत्येक गैलन 
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शराब पर एक निश्चित शुल्क लगाया जाता था; (2) ठेका बिक्री पद्धति, इसके अंतर्गत 
उत्पादित मात्रा पर शुल्क न लगाकर कुल उत्पादन पर शुल्क लगाया जाता था और 
उसका भुगतान एक मुच्त नीलामी के आधार पर किया जाता था। स्पष्ट है केंद्रीय पद्धति 
की अपेक्षा ठेका बिक्री पद्धति मे शराब की खपत पर सरकारी नियंत्रण का अवकाश काफी 
कम था। “४१ |890 के वर्षो मे शराव की न्यूनतम खपत से अधिकतम राजस्व की उगाही 
भारत सरकार की एक नीति थी। इसका अर्थ था शुल्क की दर को बढाना तथा शराब 
की विक्री के स्थानो को इस सीमा तक प्रतिबंधित करना कि उसकी खपत न्यूनतम हो 
जाए। इसके साथ ही साथ गैरकानूनी शराब के उत्पादन को भी सीमित कर दिया 
गया ।*!! कम से कम ]890 के पह्चात तो क्रमश. नीलामी पद्2ढति को हटाते जाना और 
केद्रीय शराब कारखाना पद्वति का विस्तार करता सरकार की निश्चित, निर्धारित और 
और घोषित नीति बन गई। ' 

भारतीय नेताओ ने मादक द्रव्यो जी खपत और उन पर कराधान के प्रइन को बहुत 
अधिक महत्व दिया। भारतीय नेता कुबव मिवाकर मदिया के प्रयोग के विरुद्ध थे और 
देश मे मदिरापान की प्रवन्ति के प्रसार के विरोधी थयै। उनके विचार में मदिरापान की 
प्रव्ति एक घातक दोप तथा भयकर उत्पात था जो नैतिकता को ध्वस करने वाला एक 
प्रकार का पापमय सत्य था, आशिक दृष्टि से देश को दरिद्र और शारीरिक दष्टिसे 
दुर्बल बनाने वाला था ।?** बुछ नेताओं का तो यहा तक विश्वास था कि मद्िरापान की 
प्रवुत्ति के विवास से श्रमिकों वी यार्यक्षमता घट जाने से औद्योगिक प्रगति दुष्प्रभावित 
होगी [37? 

मदिरा की खपत म वृद्धि वी निदा करते समय भारतीय नेताओं ने यहा एक बार 
फिर 'पहली चपत सरवार के मुह पर मारी । उन्होने सरकार पर यह आरोप लगाया 
कि वह और उसवी आवबृकारी तीति ही मदिरापान 7ी प्रवृत्ति के प्रसार के लिए प्री 
तरह उत्त रदायी थी। उन्होंने अधिकतम उत्पादन शुल्क की वसूली के लिए जानवृभकर 
अथवा अनजाने मदिरापान की प्रव॒न्ति का प्रोत्माहित करने के लिए अथवा तत्परता क॑ 
साथ उसे निरुत्साहित करने मे असफल रइने के लिए सरकार की तीज भत्संना की ।:४९ 
880 के वर्षों में वगात मे तो सरकारी उत्पादन शुल्क नीति को आलोचना अत्यत उम्र 
तथा निरंतर थी क्योंकि बहा उस प्रात मे ठेका पद्धति प्रचलित थी जिस पर मदिरा को 
सस्ता करने का आरोप लगाया जा रहा था ।-।" 


भारतीय नेताओ ने यह भी दोष लगाया कि एक ओर तो सरकार सावेजनिक रूप 
से तथा सिद्धात रूप से मदिरापान की प्रवृत्ति को निरुत्माहित करने का दावा करती है 
परतु दूसरी ओर व्यावहारिक रूप मे उसकी नीति का प्रभाव सवंथा विपरीत रूप म॑ पड 
रहा है ।?४० प्रशासन द्वारा उत्पादन शुल्क की वसूली मे वृद्धि करने वाले सरकारी अधि- 
कारियो की मुक्तकठ से प्रशसा करने, उन्हे उन्नति देने तथा इस वसूली मे वृद्धि न कर 
पाने वाले अधिकारियों की निंदा करने की नीति अपनाने का वास्तविक परिणाम यह 
देखने मे आया है कि सरकारी कर्मंचारी मदिरा की खपत को बढाकर उत्पादन शुल्क की 
वशली मे वृद्धि करने के प्रति और उत्साही बन गए है।*४ यहा यह उल्लेखनीय है कि इस 
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विषय में सरकारी पक्ष के प्रवक्ता भी राष्ट्रवादियों के आरोप का प्रत्याहार करने में तथा 
उत्पादन राजस्व में वृद्धि का कारण उत्पादन शुल्क की ऊंची दर और उस पर अपेक्षाकृत 
अधिक नियंत्रणों को सिद्ध करने मे कम उत्समाही तथा कम तत्पर थे ।? '* यह पर्याप्त रोचक 
तथ्य है कि कुछ एक अन्यान्य सदर्भो मे सरकारी अधिकारियों ने परोक्ष रूप में मदिरा की 
खपत में वृद्धि को स्वीकार दो किया परतु इसे सरकार ने जनता की बढ़ती संपन्‍नता के 
संकेत के रूप में ही प्रस्तुत किया ।-*? राष्ट्रवादी नेताओ ने प्रइन के समग्र रूप के अनुरूप 
ही सरकारी मान्यता का खंडन क्या और उसके विपरीत यह धारणा प्रस्तुत की कि 
मदिरापान ने पियक्कडों और उनके परिवारो मे दुर्भाग्य, विनाश और दरिद्रता का 
आधघिपत्य स्थापित कर दिया है ।?7 
राष्ट्रवादी नेताओ का इस तथ्य के प्रति निश्चित मत था कि मदिरापान के व्यसन 
के विरुद्ध संघर्ष करने मे शिक्षा एक अत्यंत मद प्रभाववाला शस्त्र था। इस व्यसन के 
प्रसार को तत्काल कम करने के लिए प्रशासकीय उपाय ही 2पयोगी सिद्ध हो सकते थे ।११ 
अतः उन्होंने मदिरापान के विरुद्ध लोकप्रिय आदोलन छेडन की ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया । उन्होने अपना सारा ध्यान और सारे प्रयास सरकार से जनता के नैतिक व्यवहार 
की श्रेष्ठता के आदर्श के समक्ष राजस्व के दृष्टिकोण को गौण बनाने और इस प्रकार 
मदिरापान की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने की नीति को अपनाने के लिए अनुरोध और 
विवश करने पर ही केंद्रित किया १९ उन नेताग्रों द्वारा सुकाए गए लगभग सभी प्रशास- 
कीय उपायों का उदंश्य मधुशालाओं और मदिरा बिक्री की दुकानों की संख्या घटा कर 
मदिरा को महंगा और मदिरा की प्राप्ति को दुलंभ तथा कष्टसाध्य बनाना था। नेताओं 
द्वारा प्रचा रित उपायो में जिस उपाय को सर्वाधिक व्यापक लोकप्रिण्ता मिली, वह था 
स्थानीय लोक्मत । उन्होने माग की कि किसी भी स्थान पर नई मदिराशाला अथवा नई 
मदिरा बिक्री दुकान को खोलने के 'प्रहन को निर्णय के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्थानीय 
नगरपालिका जैसी संस्थाओ के माध्यम से अभिव्यक्त लोकमत को निर्णायक तत्व के रूप 
में ही ग्रहण करना चाहिए ।१?? एक अन्य लोकप्रिय माग जो अधिकाशत. बगाल तक ही 
सीमित रह गई वह थी ठेका प्रथा की समाप्ति ।१९४ जब 889-90 की अ्रवधि मे बगाल के 
अधिकाश भागों मे ठेका पद्धति समाप्त कर दी गई, स्वयं भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 
आगे बढक र उसका स्वागत किया ।?** राष्ट्रवादियों ने मंदिर पर आयात कर और 
उत्पादन शुल्क बढाने का समर्थन किया ।?० कुछ ने तो सरकार से भदिरा बिक्री 
केंद्र बंद करने, मदिरा की परचून बिक्री की दुकानों को लाइसेंस देने मे कठोरता बरतने 
जैसे विशुद्ध प्रशासनिक पग उठाने का अनुरोध किया ।?*! यह भी कम आइचयंजनक नही 
कि राष्ट्रवादी नेताओं मे इन सभी उपायों की वकालत करते हुए नशाबंदी को कोई विशेष 
महत्व नही दिया । संभवत. उनके विचार में यह उपाय व्यावहारिकता तथा संभावना के 
क्षेत्र से बाहर था ।2१० 
मदिरा से सबद्ध उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रति राष्ट्रवादियों के 
<दुष्टिकोण से उपयुक्त विषलेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका दृष्टिकोण और 
उसके पीछे प्रेरणा विशुद्ध राष्ट्रीय ही थी। भले ही मदिरा उत्पादन शुल्क राजस्व का एक 
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फलता-फूलता साधन था और इसका भुगतान केवल मदिरा के वास्तविक उपभोक्ताओं 
द्वाए ही किया जाना था जिससे देश की सामान्य जनता पर अतिरिक्त कर लगाने की आव- 
इयकता नहीं थी फिर भी राष्ट्रवादी नेताओं ने सर्वंसाधारण की हितकामना की दृष्टि से 
इसे देखा और इस रूप में उसकी निंदा करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं कियाँ । 
इस संबंध में राष्ट्रवादियों की नीति के इस पक्ष को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जा 
सकता है। मदिरा को अपेक्षाकृत अधिक महंगा करने की राष्ट्रीय नीति अपनाने पर एक 
ओर मदिरा का सेवन करने वाले भारतीय नेताओं का भी घाटे मे रहना स्पष्ट था, दूसरी 
ओर मदिरा की पूर्ति में कटौती का स्वाभाविक परिणाम उत्पादन शुल्क मे ह्वास था और 
यह मदिरापान न करने वालों के हित के सवंथा विरुद्ध था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
इस मामले में वित्तीय विषयों में भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने निःस्वार्थ परता और परोप- 
कारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया । 
विचाराधीन प्रश्न से संबंधित दो अन्य तत्व भी यहां उल्लेखनीय हैं, प्रथम, कालांतर 
में भारत मे राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रबल राजनंतिक शस्त्र के रूप मे प्रयुक्त मदिरा 
विरोधी संघर्ष के इस रूप में प्रयोग करने की प्रवत्ति का इस समय तक अभाव था। उच्च 
भारतीय नेताओं में यह भावना अवश्य उभरने लगी थी कि मदिरा विरोधी आंदोलन का 
जनता को राजर्त;तिव कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 
7 अप्रैल 905 में ऐंग्लो इडियन टेंपरेंस एसोसिएशन के अधिवेशन में बोलते हुए 
दादाभाई नौरोजी ने कहा : 
भारत मे इन लोगों की संस्था की 300 शाखाएं थी और इसका अर्थ था कि नीचे से 
ऊपर तक के सभी वर्गों, धर्मों और स्थितियों के लोग परस्पर संगठित होने, एक दूसरे 
के प्रति भ्रातृभाव अपनाने तथा एक महान उद्देश्य के लिए कार्य करने का पाठ सीख 
रहे थे ।*' 'यह संस्था भारत में मदिरापान के व्यसन को निर्मल करने के लिए ही 
प्रयास शुरू करने नही जा रही थी, प्रत्युत समान रूप से ही महत्वपूर्ण परस्पर संग- 
ठित होने के उच्च विचारों को अपनाने के लिए भी जनसाधारण को प्रशिक्षित करने 
जा रही थी। यह संघ प्रवृत्ति इन लोगों के लिए सचमुत्त अत्यंत उपयोगी सिद्ध 
होगी [203 
द्वितीय, विदेशी सरकार के मदिरापान के प्रसार के लिए दोषी घोषित करने की प्रवृत्ति 
ने भारतीय उत्पादन शल्क नीति को एक राष्ट्रीय रंग दिया। 


अफीम से प्राप्त होने वाला राजस्व 


झफीम भारत सरकार के राजस्व का एक अन्य महत्वपूर्ण खोत था। 884 तक यह बजट 
की द्वितीय और 884 के उपरांत तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद मद थी। 
इसकी वसूली में वर्ष प्रतिवर्ष बड़े ही भयंकर रूप से उतार-चढ़ाव आता रहता था और 
इसके फलस्वरूप भारतीय वित्त को निश्चित रकम की वसूली में सदेव अस्थिरता और 
अनिदिचतता रहती थी। उदाहरणाय, 880-8। में अफीम से प्राप्त होने वाली विशुद्ध 
रकभ 8.45 करोड़ थी, 890-9] में 5.70 करोड़ ओर 900-9] में 4.97 करोड़ थी 
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जबकि 897-8 में यह 2.70 करोड की निम्न सीमा को पहुंच गई ।११! अफीम राजस्व 
की वसूली बंगाल अफीम के निर्यात से जिसका उत्पादन बंगाल सरकार के अधिकार के 
अंतगंत बिहार, उत्तर-पद्चिम प्रात और अवध के राज्य एकाधिकार व्यवस्था के अतगंत 
होता था तथा बंबई में मालवा अफीम पर भारी निर्यात शुल्क के संग्रह से होती थी। 
निर्यातित अफीम का अधिकाश चीन को भेजा जाता था और उसका एक भाग उत्पा- 
दन और राजस्व पद्धति के अतगंत भारत मे बेचा जाता था जिसकी बित्री से प्राप्त आय 
उत्पादन कर के खाते में जमा की जाती थी। अफीम से प्राप्त होने वाला उत्पादन शुल्क 
870-87] में 36 लाख था जो धीरे धीरे बढकर 900-0। मे 03 लाख हो गया ।१५० 

सारी 9वी शतारदी में ब्रिटेनकी विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाशों और अनेकानेक लोक 
संस्थाओं ने नैतिकता और मानवीयता के आधारों पर चीन के साथ ब्रिटेन के अफीम के 
व्यापार की कटु आलोचना की। 888 में अफीम व्यापार निरोध संघ (सोसाइटी फार 
दि सप्रेशन आफ दि ओपियम ट्रेंड) की स्थापना के रूप मे अफीम व्यापार के, सरकार 
द्वारा उसे दिए जा रहे संरक्षण के तथा उसके उन्नयन के विरुद्ध एक सुनियोजित आदोलन 
प्रारभ हुआ ।१९९ इस आदोलन के फलस्वरूप 0 अप्रैल 89] को हाउस आफ कामस ने 
एक प्रस्ताव पास किया जिसमे इस बात को दढतापुर्वक स्वीकार किया गया कि भारत में 
अफीम से वसूल किया जाने वाला लगान अनैतिक था । इसके साथ ही भारत सरकार पर 
दबाव डाला गया था कि उचित रूप मे औषधि के रूप में प्रयोग में आने वाली माग को 
छोड कर उसे पोस्त की खेती और अफीम की बिक्री के लिए लाटमेंस देने बंद कर देने 
चाहिए। 893 में इस प्रइन को उसके समग रूप में देखने और उसकी छानबीन करने के 
लिए एक राजकीय आयोग (रायल कमीशन ) नियुक्त किया गया । कमीशनन्‍न 895 में 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और ययास्विति मे किसी भी प्रकार का परिवतेन न करने 
की सलाह दी ।१४ इन सभी वर्षों में भारत सरकार ने अफीम के व्यापार को निषिद्ध और 
प्रतिवधित करने के किसी भी प्रस्ताव का तीक़ प्रतिवाद किया। भारत सरकार का प्रमुख 
तर्क यह था कि इस प्रकार के पगो से विन्तीय तथा राजनीतिक स्थितियों हे, दुष्प्रभावित 
होने की आशका थी [१५० 

अफीम व्यापार और उमसे प्राप्त हाने वाले राजरब के प्रति भारतीय नेताओ के 
दृष्टिकोण का अध्ययन रोचक है। उनके सामने एक ऐमी स्थिति आ गई थी जहा उन्हें 
दो वातो मे से एक का चुनाव वरना था . प्रथम, अपना राष्ट्रीय हित, जो अनेक अन्य 
मामलो में उनका पयप्रदर्शक तत्व बना रहा था; द्वितीय, मानवीयता और परोपकार की 
भावना, जिसके आधार पर वे प्राय: ब्रिटिश सरकार से आर्थिक तथा राजनीतिक रियायतें 
देने के लिए निवेदन करते आ रह थे । 

अफीम कर के नैतिक पक्ष के सबध में अधिकाश राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी स्थिति 
के प्रतिकूल पक्ष ही ग्रहण किया । उनका यह पक्ष इस लगान के विरोधी आलोचक अंगरेजों 
की स्थिति के ही अधिक निक्ट था क्योंकि इन नेताओं ने खले तौर पर घोषित किया कि 
अफीम का व्यापार और उससे उगाहा जाने वाला कर दोनों स्वंथा अनैतिक होने के 
कारण अत्यत निदनीय थे। 870 में ही केशवचंद्र सेन ने हजारों दरिद्र चीनियों के ह॒त्य'्रे 
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अन्यायपूर्ण अफीम व्यापार को हटाने की मांग की ।१० ]880 में दादाभाई नौरोजी ने बड़े 
क्षोभपूर्ण स्वर में घोषणा की कि अफीम व्यापार इंग्लेंड के मस्तक पर कलंक का टीका है 
और भारत के लिए इसमें भागीदार होना अभिशाप रूप है ।१?" उसी तीद्र स्वर में 7 भ्रगस्त 
]88। के अंक मे 'मराठा' ने 40 करोड मानवों को विष देने के अभिशाप को भारतीय 
जनता के मत्थे मढ़ने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया [ह?7 

दादाभाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त अफीम से प्राप्त राजस्व की प्रवृति के संबंध 
में सरकारी दृष्टिकोण से असहमत थे। सरकारी दृष्टिकोण यह था कि अफीम लगान का 
भुगतान भारतीय जनता द्वारा नहीं प्रत्युत चीनी उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है १7 
नौरोजी और दत्त का विपरीत मत यह था कि वस्तुतः: यह भारतीय जनता पर एक गुप्त 
कर है क्योकि यदि अफीम व्यापार पर सरकार का एकाधिकार न होता तो अफीम कर के 
रूप मे सरकार को होने वाले सारे के सारे लाभ भारतीय जनता को उपलब्ध होते १7 

अफीम व्यापार के प्रमुख प्रश्न, अफीम व्यापार को खत्म करने पर भारतीय नेताओं 
में मतभेद उत्पन्त हो गए। जहा अधिकाश नेताओं ने इस प्रकार का पक्ष ग्रहण किय। जो 
भारत सरकार की नीति से बहुत कुछ मिलता-जुलता था, वहा उल्लेखनीय सख्या में 
नेताओं ने मानवीव जे भारो पर अफीम व्यापार को त्यागने का भी पक्ष ग्रहण किया। प्रथम 
पक्षवालों का तर्क था कि कोरी भावना को आधार बना कर अफीम कर की बलि चढाने 
की बात कहना युक्तिसंगत नही लगता क्योकि अफीम से प्राप्त होने वाली राशि भारतीय 
वित्त का एक उल्लेखनीय अञभ है और उसे छोडने का अर्थ होगा उसके स्थान पर अन्य नए 
कर लगाना । अत उन्होने उस समय इग्लेड मे चलाए जा रहे अफीम विरोबी आदोलन 
की तीव्र आलोचना की |? इस प्रकार 'अमृत बाजार पत्रिका" ने अपने 9 जुलाई 880 
के अक में टिप्पणी करते हुए लिखा . “नैतिकता के दृष्टिकोण से राजस्व के इतने अच्छे 
स्रोत कों छोडकर उसकी पूर्ति के लिए नए करो को लगाने के रूप मे पहले ही निर्धन तथा 
अभावग्रस्त जनता के जीवन रक्‍त को निचोडना हमारी विनम्र नैतिक सम्मति मे ऊंचे 
स्तर की अनैतिक्ता होगी । संघर्षशील माधारण ब्रह्म समाज का उच्च नैतिक मुखपत्र, 
ब्राह्मो पब्लिव ओपीनियन ने 5 जुलाई 880 के अक मे अफोम लगान के संबध मे आदर्श 
नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के विरुद्ध 
चेतावनी दी ।११९ यहा तक कि भारत में सामाजिक सुधारो के लिए सतत यत्नशील तथा 
प्रचंड प्रवक्‍ता “इंडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 2 मार्च 882 के अक में इंग्लेड के अफीम 
विरोधी आंदोलन करने वालो को 'अच्छी भावनाओ से प्रेरित परतु अज्ञानी कट्टर लोगों 
का शक्तिशाली वर्ग बताया ।7 एक अन्य सुधा रक पत्र हिंदू ने अपने 3 जुलाई 883 के 
अंक मे घोषणा की कि वह अफीम राजस्व को हटाने की माग का केवल इस हातं पर समर्थन 
कर सकता है कि इंग्लेड के करदाता इससे भारत सरकार को होने वाली क्षति की पूर्ति 
करने का वचन दें ।?7* 

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने अंगरेजों के अफीम विरोधी प्रयास को दूसरे लोगों के 
मूल्य पर लोकोपकार के दभ का रूप देते हुए उस पर तीखे व्यंग्य प्रहार किए। उनका 
सुझाव था कि यदि ब्रिटिशें लोग चीनियों के कल्याण के प्रति सचमुच्र ही उत्सुक थे ती 
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उन्हें अपनी सरकार पर भारत सरकार को भ्रफीम राजरव के खोने से होने वाली क्षति- 
पृति के लिए दबाव डालना चाहिए ।:”* यह भी पर्याप्त रोचक तथ्य है कि ब्रिटेन के अफीम 
विरोधी आदोलन के जिन अग्रणियों की ईमानदारी के आगे प्रइनचिक्ल लगाया गया और 
जिन्हे मूखं तथा कट्टर की उपाधियो से विभूषित किया गया, उनमें भारत समर्थक, 
राष्ट्रीय काग्रेस के उत्साही पक्षधर, ससद सदस्य डब्ल्यू एम० केन और सैमुअल स्मिथ 
जैसे लोग भी सम्मिलित थे । 

भारतीय नेताओ के इस वर्ग ने अफीम व्यापार को प्रतिबंधित करने के विरोधी अपने 
पग के समर्थन मे कुछ और रोचक तक भी पेश किए। प्रथम, उनका निश्चित मत था कि 
चीन के दोषो मे सुधार के काय को हाथ मे लेने से पहले अधिकारियो और सुधारको का 
यह नैतिक दायित्व है कि वे भारत मे मदिरापान के दुव्यंसन के विरुद्ध सघर्प कर क्योकि 
मदिरापान अफीम फूकने की अपेक्षा किसी भी रूप में कम हानिप्रद नही था ।?४० द्वितीय, 
कुछ की तो यह मान्यता थी कि अफीम निर्यात के त्याग से सबधित भारत सरकार 
का कोई भी पग सर्वथा निष्फल सिद्ध होगा क्योकि अभाव की खाई की पूर्ति प्रशा, तुर्की 
और सयूक्त राज्य अमरीका द्वारा अथवा अपने देश मे अफीम की खेती के विस्तार तथा 
ग्रफीम के उत्पादन में वृद्धि करके स्वयं चीनियो द्वारा अत्यत तत्परता और शीघ्रता से की 
जाएगी। इस प्रकार लोकहित का उद्देश्य तो अपूर्ण तथा अप्राप्त ही रहेगा | हा, इससे 
भारतीयों को निश्चय ही आय के एक बढिया स्रोत से हाथ धोना पड़ेगा ।**' यह आइचय॑ - 
जनक तथा उत्सुकतावर्धंक है कि समाचारपत्रो ने यह तर्क प्रस्तुत नही किया कि अफीम 
व्यापार को निपिद्ध करने से इस व्यापार मे सलग्न भारतीय व्यापारी बहुत बुरी तरह 
प्रभावित होगे। इसके विपरीत अफीम विरोधी पत्रिका 'सजीवनी' ने अपने 23 दिसवर 
893 क अक मे व्यापारियों पर अफीम व्यापार के समर्थन का अभियोग दब्गाते हुए लिखा 
कि उनका ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि इससे उन्हे बहुत बडा लाभ जो था।?*! अफीम 
विरोधी आदालन के विरोधी राष्ट्रवादियो द्वारा प्रस्तुत तरको के पीछे व्यापारिक प्रेरणा का 
अभाव तथा राजस्व प्रेरणा की प्रमता से यही सिद्ध होता है कि राष्ट्रवादी नेताओं क॑ इस 
वर्ग की इस नीति के निर्माण के पीछे व्यापारियो क॑ हित की किसी प्रकार की कोई महत्व- 
पूर्ण भूमिका नही थी । 

मानवीयता के आधार पर अफीम उत्पादन को प्रतिबवित और अफीम व्यापार को 
कानूनी रूप से निषिद्ध करने के समर्थक भारतीय नेताओं के दूररे वर्ग ने इस कार्यवाही से 
राजस्व को होने वाली क्षति की पूर्ति व्ययों मे कटौती द्वारा करने का सुभाव दिया । इस 
संबंध मे 'मराठा', 'हिंदृ', 'सोम प्रकाश' और “आनंद बाजार पत्रिका' जैसी बहुत सी पत्र- 
पत्रिकाओं की स्थिति समय विशेष पर सपादकीय लिखने वाले किसी भी महानुभाव की 
व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित रूप लेने वाली और इस प्रकार अस्थिर तथा डावा- 
डोल रही है। 'आनद बाजार पत्रिका' ने अपने 20 जुलाई 880 के प्रंक मे राष्ट्रवादियों 
की अफीम विरोधी भावनाओं को बडी ही स्पष्टता तथा प्रबलता के साथ निम्नलिखित 
अवतरण में दस प्रकार से वाणी दी है: 

क्योंकि चीन को अपनी मांग की सतुष्टि के लिए कही न कही से अफीम का आयात 
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आवश्यक रूप से करना ही है, अतः यदि भारत चीन को अफीम की पति करता है 
तो इसमे हानि ही क्‍या है ?' इस तर्क ने हमारे शासकों को नैतिकता की क्‍या ही 
बढ़िया आचार-संहिता सिखाई है ? इस प्रकार तो एक डाक्‌ भी अपने क्षुत्य को 
आवश्यक बताकर न्यायोचित सिद्ध करेगा। एक ह॒त्यारा भी यह कहेगा कि जिस 
व्यक्ति की उसने हत्या की है, उसे अंततः: तो एक दिन मरना ही था, यह दूसरी बात 
है कि उसके हाथों से अथवा किसी अन्य कारण से ? यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी 
से चाहे तो वह आसानी से कुल व्यय के आधे की कटौती कर सकती है और इस 
प्रकार सुविधापू्वंक अफीम के अनैतिक व्यापार को बंद कर सकती है ।१8 
अफीम व्यापार के प्रबल तथा सतत विरोधी दादाभाई नौरोजी ने यद्यपि यह 
अभिस्वीकार किया कि बहुत सारे दूसरे राष्ट्रीय नेता इस प्रइन॒ पर उनके साथ नहीं 
थे,:४ तथापि उन्होंने उस समय इंग्लेड जाकर राष्ट्रवादियों के लक्ष्य का प्रचार करने के 
लिए अफीम पर वाद-विवाद करने की चेष्टा की और इस रूप मे उन्होंने एक बार यह 
पुनः: सिद्ध कर दिया कि उस समय कोई ऐसा सावंजनिक विषय नहीं था जिसका प्रयोग 
उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए न किया हो | 880 मे अफीम व्यापार से भारत को किसी 
भी प्रकार के होने वाले लाभ को अस्वीकार करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस व्यापार 
से होने वाला न|* थी वास्तव में खिसक कर इंग्लंड के पास पहुंच जाता है। भारत 
को तो केवल चीनियों की वददुआएं ही मिलती हैं । वस्तुत. अफीम कर तो केवल भारत 
की उस गभीर आथ्थिक रुग्णता तथा वित्तीय दिवालियापन को छपाता है जिससे देश बहुत 
बुरी तरह से ग्रस्त हे। उनका तर्क था कि यदि अफीम का यह अभिशप्त व्यापार न होता 
तो भारत इंग्लेड की मांग को पूरा करने की स्थिति मे न होता । उस समय भारत का 
दुर्भाग्य शी घ्रता से उभर कर सतह पर आ जाता और उसका उपचार सभव हो पाता | 
अत इस अफीम व्यापार ने भारत के कष्टों को और बढावा दिया है ।?१* ]886 में लंदन 
में बुलाए गए अफीम व्यापार निरोध संघ की बेठक में दिए गए अपने भाषण मे शब्द 
प्रतिशब्द इसी तक को दुहराते हुए दादाभाई नौरोजी ने संघ से अनुरोध किया कि अफीम 
के प्रशनन को भारत की प्रमुख समस्या दरिद्रता के संदर्भ में अपने समग्र रूप में ही देखें। 
उन्होने दुढटापूर्वक कहा कि यदि भारत को अपने उत्पादको को रखने और अपने भौतिक 
संसाधनों को विकसित करने की स्वतंत्रता दी जाए तो भारत आसानी से इतने अधिक 
और पर्याप्त राजस्व जुटा सकता है कि सरकार बिना किसी संकोच अथवा सोच-विचार 
के अभिदशप्त अफीम राजस्व को छोड़ सकती है ।:8? 
इस प्रकार राष्ट्रवादी नेताओं का अफीम व्यापार के प्रति दुष्टिफोण दोमुद्दी भाव- 
नाओं से प्रभावित था और इस विषय मे ये दोनों भावनाएं परस्पर विरोधी मानवता- 
वादी और निजी राष्ट्रीय हिंतबादी प्रवृतिया थी। कुछ नेताओ ने इन दोनों विरोधी 
प्रवतियों मे एकता लाने का प्रयास किया परंतु जब उन्हें इन दोनो मे एक का चुनाव 
करने को विवश होना पड़ा तो उन्होंने मानवतावादी प्रवृत्ति को ही अपनाया | एम० 
जी० रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, एस० एन० बनर्जी और मोतीलाल, शिशिर कुमार 
घोष भ्रातृद्यय के साथ साथ बहुत सारे अन्य नेताओं ने नैतिकता के प्रश्न की अपेक्षा राष्ट्र 


482 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


हित को ध्यान में रखते हुए अफीम व्यापार को निषिद्ध करके नए करों की सं भावना की 
आश्षंका प्रकट की। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार भारतीय 
नेताओं ने 877 से 882 तक सीमा शुल्क को हटाने के लिए व्यापक और संयुक्त विरोधी 
आंदोलन चलाया था, अफीम व्यापार मे अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत वित्तीय संभावनाएं 
निहित होने पर भी इन नेताओं ने इस व्यापार के विरुद्ध संचालित त्रिटिश आदोलन के 
विरुद्ध उसी प्रकार के किसी व्यापक और संयुक्त विरोध का आयोजन नही किया |? 
इसका विश्लेषण कदाचित इस तथ्य से हो जाता है कि अफीम राजस्व के मामले मे 
संभावित हानि केवल वित्तीय थी, उससे किसी प्रकार से औद्योगिक हित प्रभावित नहीं 
होते थे जबकि कपास मीमा छ्ुल्क से वित्तीय हानि के साथ साथ औद्योगिक हितों को 
हानि पहुंचती थी। अत: स्पष्टत: भारतीय नेताओं का यह मंतव्य था कि वित्तीय हानि 
के प्रति विरोध प्रकट करके उसे भले ही सहन कर लिया जाए, चाहे इससे चित्त को 
संतोष न मिले और न ही सिद्धातों के पालन की प्रसन्नता मिले, परतु औद्योगिक हानि 
को तो किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता क्योकि इसके परिणाम दूरगामी 
होते हैं और इससे राष्ट्रीय हितो को वास्तविक और व्यापक क्षति पहुंचती है । 
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वकील, पूव्वोड़त, पु० 607-08 भारत सरबार का विशुद्ध राजस्व 88-2 मे 46-86 करोड रुपये 

और 904-05 मे 65 ]7 करोड रुपये था (इपीरियल गर्जेटियर आफ इडिया, 908 खड ]५ 

पृ० 20] ) 

चिसनी, पूर्वोद्धत, पृ० 32८-8, दत्त, ई० एच८, ]], पृ० ३7-43, वकील, पूर्बोद्धत, पृ० 85-9] 

और थामस॒पूर्वोउुत, १० 20 

उदाहरणार्ण देखिए, रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमीन कमीशन, 860 खड [] पृ० ४2, फाउलर 

हसार्ड (चोथी सिरीज) 5 अगस्त 894, खड %"%५७]]] लगभग !40, और स्टरेजी, इडिया 

(903), पृ० 20-] 

अध्याय 4 में #» रैवेन्य के भतरदंत “इंडियन पोलिटिकल इकोनभी” सबधी भ्रश देखिए 

आगे ओपीयम रैवेन्यू पर अनुभाग देखिए, 

नौरोजी, पावर्टी, पु० 60 उन्होने साथ मे यह भी कहा : 'आप इस रकम को कर राजस्व कहें 

अथवा अपनी रुचि का कोई अन्य नाम दें सरकार इसे किसी भी रूप मे अथवा किसी भी शैली 

मे ग्रहण करें, इतना तो निश्चित है कि यह रकम सरकार के लिए देश की आय से ही ली जाती 

है इस तथ्य को तो नहीं बदला जा सकता है. भारत के सबंध मे सरकार यह रकम भूमि लगान 

वे रूप में लेती है, अफोम कर के रूप में अथवा किसी भी अन्य रूप मे, इससे कोई भ्रतर नहीं 

पडता तथ्य यह है कि सरकार देश की कुल आय में से अपने लिए इतना अधिक राजस्व ले 

लेती है जो अन्यथा जनता के पास ही रहता! (वही) उन्होंने अपने इस मत को दोहराते हुए थोड़े 

समय के उपरात और अधिक सशक्त अभिव्यक्ति दी राजस्व के इस भाग को शाजस्व, कर, 

किराया, भ्रशदान, वरदान, अभिशाप अथवा श्रगरेजी शब्दकोश की वर्णगाला के ए से जैड तक 

अक्षरके पर अन्य किसी नाम से पुकारिए, सीधी सी सच्चाई तो यह है देश को अपनी 

आय से सरकार को उसके प्रयोजनों के लिए एक निश्चित भाग देश ही पडता है यह भाग न 

तो आकाश से बरसता है और न ही देश की सरकार द्वारा किसी जादू से उत्पन्न किया जाता है 

(वही, पृ० 220) तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 36, परिशिष्ट, १० 40 और आगे 

वाया, सी० पी० ए० पृ० 5399 जोशी, पूर्वोद्धृत, १० 223. 

स्ट्रेची, इडिया (।894) १० 395 तथा देखिए चिसनी, पूर्वोद्धत, पृ० 347 

कर्जन, स्पीनेज, खड ॥] १० 452 तथा वही, खड [[] पृ० 46. 

शामस॒पूर्बोद्त, पु० 77 पर, 

सोरोजी की पावर्टी पु० 58 पर उद्धृत, ॥880 के अकाल आयोग की संगणलना के अनुसार 

भारत में प्रति स्थगित पर 4 कषिल्रिग का कर भार था (रिपोर्ट आफ दि इडियम फैमिन कमीशन, 

880 भाग ह॥[ १० 93). 

हसाई (चौथी सिरीज) 5 अपस्त 894, खड 3(>४]], लगभष !40 वित्त सदस्य एडबर्ड 

ला के अनुसार 904 में कर भार का परिमाभ केवल | 42 प्रति व्यक्ति था (एल० सी० पी० 
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904) बंड जँ।,][ १० 534). स्ट्रेची : इडिया (903) पृ० 20 भी देखिए. 

देखिए, पीछे अध्याय |. 

चिसनी, पूर्वोद्धत, १० 328 तथा पु० 33]. 

कर्जन : स्पीचेज, खड [![ पृ० 48 तथा जी० हैमिल्टन, इडियन डिबेट्स, 3 फरवरी 902 
लगभग 06; ला : फाइनांशल स्टेमेंट, 4903 कंडिका 35. 

स्ट्रेची : इडिया (903) पृ० 9; वैस्टलेड, एल० सी० पी० 895 खंड >९५४७[७ प० 436. 
उदाहरणार्थ, सुररेंद्रनाथ बनर्जी ने 895 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण 
करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की : 'यहां तक कि प्रेभ के क्षेत्र मे भी कोई अपेक्षाकुत सूदर मूर्ति 
सामने नही आती कितु ज्यों ही छानबीन करने वाली सर्च लाइट का प्रकाश उस पर डाला 
जाता है, सारा भ्रमजाल तत्काल लुप्त हो जाता है. (सी० पी० ए« में, पृ० 702). 

हिंदू पायनियर, बिमानबिहारी मजुमदार की हिस्टरी आफ पोलिटिकल थाट फ्राम राममोहन 
टु दयानद (882-4) खंड ! (कलकत्ता, 934) पृ० 9 पर उद्धृत. 

दत्त, ई० एच० ][ १० 385 पर उद्धत, और देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट डी० . 
एस० एन० बनर्जी, स्पीचेज | प्‌० 203. 
रिव्यू आफ फासेट्स 'थी एसेज आन इंडियन फाइनांस', जे० पी० एस ० एस०, खड ॥[] सख्या | 
(जुलाई 880), पृ० 80 हमारे पास जी० ए० मन्‍्नेकर का कथन प्रमाण रूप में उपलब्ध है 
जिनके अनुसार यह समीक्षा जस्टिस रानाडे द्वारा लिखी गई थी. (मनकर : पूर्वोद्धत, १० 24). 
नौरोजी, स्पीचेज, १० 6. 
आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी 888. उसी मनोदशा में लिखते हुए “हिंदी प्रदीप” ने | जनवरी 
]879 के प्रक में टिप्पणी की : हमारी सरकार के पवित्न चरण असदिःग्ध रूप से अत्यत चमत्कारी 
हैं, जहा जहा पडते हैं, वह घरती और वहा की घटिया से घटिया वस्तु राजस्व का बहुमूल्य स्रोत 
बन जाती है. (आर० एन० पी० पी० एम०, जनवरी 879). 

आर ० एन० पी० बब, !] फरवरी 888. अपने 5 माचें 888 के भक में इसी पत्र ने व्यग्या- 
त्मक ढग से सरकार को बजट का घाटा पूरा करने के लिए लोगो को लूटने और हवा, मेलों, 
विवाह तथा बेश्यागमन पर कर लगाने को सलाह दी (आर० एन० पी० बब 0 मार्च 888). 
सी० पी० ए०, पृ० 354 पर तथा देखिए पृ० 35। और 367. दो वर्ष उपरांत सयानी ने 
चेतावनी दी कि वर्तमान करो में वृद्धि करना अथवा और नए करारोपण करना राजनीतिक 
खतरे का विषय बन जाएगा क्‍योंकि भारतीय जनता मे और अधिक करों के भुगतान की सामयय 
नही है (एल० सी० पी० 898 श्ड #>(»५][ १० 53) 


. उदाहरण के लिए देखिए, इंडियन स्पेगटंटर, 24 अक्तूबर (आर० एन० परी० बंब, 30 अक्तूबर 


880 ) ; 'रिव्यू आफ दि इंडियन साल्‍्ट टेक्स' जे० पी० एस०, जुलाई 88। खड [९ संख्या ), 
पृ० 60; नवविभाकर, 7 जनवरी (आर० एन० प्री० बंब०, |2 जनवरी 884); संजीवनो, 
6 मार्च, साधारणी 7 मार्च (बी, 3 मार्च [886); महाराष्ट्र मित्र, 9 सित० (आर० एन० 
पी० बब, ]8 सितबर 885); एस० वी० सुन्बारायुडू, रिप० आई० एन० सी० 885 पृ० 70; 
मालवीय, स्पीचेज, १० 220-!, 28, हिंदू 29 अगस्न ॥887 उंगाली 3 सितबर ]887; इडियन 
स्पेक्टेटर, 28 अगस्त, । सितंबर, ज्ञान प्रकाश, 29 अगस्त, इंडियन यूनियन, 3] अगस्त, बिहार 
हेराल्ड और इडियन क्रानिकल, 3 सितंबर, खुबोध पत्रिका, 4 सितंबर, इंदु प्रकाश, 5 सितंबर, 
इंडियन नेशन, 5 सितबर तथा अन्य अनेक भारतीय समाचारपत्र (वी० भो० आई०, अक्तूबर 


लोकवित्त : एक 485 


35 


36. 
37. 
38. 


39. 


44. 


42 


43 


4$. 


887); बोध सुधाफर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 888); मराठा, 
22 जनवरी 888; हितवादी, 22 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 20 भा 895); बगवासी 
20 अप्रैल (वही, 27 अप्रैल 895); राय, पावर्टी, १० 260 तिलक, प्रोमीडिंगस्स आफ दि 
कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे 895, खड "ऋ४*€४।|][ प० 90-]: पी० मेहता स्पीचेज, 
प्‌ृ० 447-8; जी० वी० जोशी, पूर्वोद्धतप, पृ० 203, 228-9; ट्रिब्यून, 46 जनवरी (आर ० एन० 
पी० पी०, 25 जनवरी ]902); एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, १० 259, 700; गोखले, 
स्पीचेज, पृ० 6-7, 2 परिशिष्ट, पृ० ]69 और 78; नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 5; 
नदी, हडियन पालिटिक्स, पृ० 20, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 747, 756, दत्त, 
ई० एच० [[ १० 559, 603, 

राय, पाबर्टी, पृ० 256-8; जोशी, पुर्वोद्धत, पु० 22-6; पी० मेहता, रपीचेज, प० 448: 
सयानी, सी० पी० ए०, पु० 348; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 6]; एस० एन० बैनर्जी, सी० 
पी० ए०, प० 700; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खड ][] प्रश्न 8965 और ई० ए०, 
प्‌ृ० 38-40; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 2]9-29. दत्त इग्लेंड ऐंड इडिया, प० [4]-2, ई० 
एच ० [[ १० 383-4; गोखले, स्पीचेज, १० 6. 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ ० 223 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 82 

नौरोजी, स्पचेज, १० 4, 56-7, 89, 292-4, 592. परिशिष्ट पृ० 38 एसेज, प० 374, 
पावर्टी, पृ० 60-. 22!; इडियन स्पेक्टेटर, 24 जून (आर० एन० पी० बब, 30 जून 883) ; 
तेलग * सेलेक्टेड राइटिग्ज ऐड स्पीचेज (बबई ]885) (इसे आगे सदर्भ के लिए स्पीचेज से 
संकेतित किया जाएगा), पृ० 222; एस० एन० बनर्जी, स्पीचेज ][| पृ० 43 और सी० पी० 
ए०, १० 703, राय, पावर्टी, पृ० 259; सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 347-8; नदी, इंडियन 
पालिटिक्स, पृ० ]0; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पु० 756, दत्त, ई० एचण०् वा 
पृ० 603-04, ए० मुखर्जी, एल० सी० पी० 904 खड >]] पृ० 423-4 तथा देखिए पी० 
मेहता, स्पीचेज, पृ० 447-8, 45-2; मालवीय, स्पीचेज, १० 276, 279-80, 29[-2; ज्ञान 
प्रकाश, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 903) 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 83 

उदाहरणार्थ नौरोजो, पावर्टो, पृ० 60-, 22|-2 और स्पीचेज पृ० 56 और 293-4 

सी० पी० ए०, पृ० 348. 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 57. भारत के व्ययों पर उन्होंने विलबी आयोग को बताया कि किसानों 
पर कराधान मात्र इस दृष्टि से दुखदायक है कि यह दुखदायक बन जाता है (स्पीचेज, 
परिशिष्ट, पृ० 5) तथा पावर्टी, पृ० 22-2. 

सी० पी० ए०, १० 348. 

तेलंग, स्पीचेज, पृ० 223, मालवीय, स्पीचेज, १० 30-]; गोखले, स्पीचेज, पृ० 5,2।; दत्त , 
ई० एच० ][ १ु० 572; राय, पावर्टी, पृ० 258-9; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पु० 32; 
बिशम्भरनाथ, एल० सी० पी ०, 897 खंड ५४४७], प० 82; ए० मुखर्जी, एल० सी० पी० 
>#॥ा, पृ० 424. 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 226 तथा देखिए, मालवीय, स्पीचेज, १० 29 और 29. 

भौरोधी, स्पीचेज, पु० 6, ३36, 36), 609 परिक्षिष्ट, पृ० 2!; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 29 
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ओर 29] तथा देखिए, तिलक, प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल भाफ दि गवनर आफ बांबे 895 
खड 2 ४।]॥]] पृ० 9; दत्त, स्पीचेज, |] १० 83-4; गुजराती, 22 मार्च (आर० एन० पी० 
बब, 28 मार्च, ।903) . 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 6 स्पीचेज, पै० 3, 528; राय, पावर्टी, पृ० 260-, मालवीय, स्पीचेज 
पृ० 22, नदी, इडियन पालिटिक्स, पृ० 20; दत्त, ई० एच० [| पृ० 377; जी० एस» 
अय्यर, ई० ए०, पृ० 0. 

जी० एस० अय्यर, ई० ए०, पृ० 45 तथा पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 5745, 604. 

गोखले, स्पीचेज, १० -2, 8-9 तथा पृ० 6-7, 20, 7], 74 और 0। तथा देखिए, गोखले, 
रिप० आई० एन० सी०, ]904 पृ० ]70 और आगे; वाचा, सी० सी० ए०, पु०60-] एस० 
एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 700; आई० एन० सी ० 904 का प्रस्ताव शा 

रिक्स थापसन, एल० सी० पी० 882 खड (ए], १० 33-4, 880 के भारतीय अकाल 
आयोग के अनुसार कराधान का भार पृथक पृथक वर्नों पर प्रति व्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न था, भूमि 
से सबधित जमीदार वर्गों पर यह भार “273 पौंड, कृषक श्रमिकों पर 085 पौंड व्यापारियों 
और अधिकारियों पर 64 पौंड और हस्तशिल्पियो पर -। पौड था इस सगणना के उद्देश्य के 
लिए आयोग को अपनी इच्छाओ के नितात प्रतिकूल भूमि लगान को समग्र कराघान मे सम्मिलित 
करना पडा (रिपोर्ट आफ दि इडियन फेमीन कमीशन, 880, खड [[ प्‌ृ० 93) 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 77. 

जोशी, पूर्वोद्धत, १० 52 तथा देखिए, पु० 89, 00, 42 

बहो, पु० 64. 

बही, पृ० 85 तथा १० 65. 

वही, १० 9 और देखिए, पुृ० 00, 49. 

आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 888. 

वही. 

जे० पी० एस० एस०, जनवरी-अप्रेल 888 (खह », सख्या, [3-4) पृ० 2, इसी प्रकार 
4 फरवरी 888 के सजीवनी ने निर्देश किया कि इस देश मे घनिक वर्ग पर केवल उपयुक्त एव 
पर्याप्त कर नही लगा, इतनी ही बात नही, बल्कि बात यह है कि वह उतना कर भी नही देता 
जितना निर्धन वर्ग देता है (आर० एन० पी बग ० !! फरवरी 888) . 

राय, पावर्टी, पृ० 26। और 274. वाद में ॥90] में उन्होने सिफारिश की कि गरीबों पर 
कराधान भार को अवश्य कम करना चाहिए, भले ही इसके लिए उन करो को भारी खाते-पीते 
लोगों के कधो पर ही क्यों न ढालना पड़े (इडियन फैमिस, पु० 67) . 

गोखले, स्पीचेज, १० 40 तथा देखिए, गोलसे, प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनंर आफ 
बाबे, 900 खड #€7५]]] १० 94, सोम प्रकाश, 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 29 
जुलाई 882); एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 704, दत्त : इग्लंड ऐंड इडिया, 
पु० 63, केसरी, 3] मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल [903). 

राय, पावर्टी, पृ० 274-5 पर उद्धृत. 

प्रमाण के रूप मे देखिए, जोशी, पूर्वोद्धत, पृू० 00, 40-2, 6-6, 

नौरोजी, पावर्टी, १० 222 

उदाहणाब॑, जोशी, पूर्वोंद्ृत, पृ० 85, 22], 228; राय, परावर्टों, पृ० 24। ; जी० एस० अम्यर, 
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विलबी कमीशन, खड [[] प्रश्न 8646; मालवीय, स्पीचेज, पु० 250-2, 28; दत्त : इस्लेंड 
ऐड इंडिया, पृ० 33; स्पोचेज | पृ० 27, आर० एन० मधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 

90! १० 83, ज्ञान प्रकाश, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 8 जनवरी 879); बोध 
सुधाकर, 22 जनवरी, (वही, 29 जनवरी 879), नवविभाकर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० 
बग०, 2 जनवरी 884) ; सजीवनी, 8 जुलाई (वही, 25 जुलाई 885), साधारणी, 7 मार्च, 
सजीवनी, 6 मार्च (वही, 3 मार्च 886), हितवादी, ॥3 जुलाई (वही, 2। जुलाई 900); 

जी० एम० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 900 १० 29, ए० बी० पी० ॥8 मार्च 90, 

एडवोकेट, 2 फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 4 फरवरी 905) 

प्रस्ताव |] इस प्रकार का एक प्रस्ताव लगभग इसी भाषा मे वाग्रेस ने निम्नाकित वर्षों मे 
पारित किया, देखिए, 897 का प्रस्ताव [४, 90। का प्रस्ताव ७]]|; 902 का प्रस्ताव [[] 
और 904 का प्रस्ताव [[] 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 85. 

वही, पृ० 793-5 तथा १० 824, 36. यहा यह उल्लेखनीय है कि जोशी ने अपनी उद्योग की 
परिभाषा के भ्रतगंत कृषि को भी शामिल किया था 

गोखले, स्पीचेज, पृ० )3 तथा देखिए, एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 70 

जोशी, पूर्वोद्धद, पृ० | 

जी० एस« अ२ ९ ६" 7०, पृ० 42-3; गोखले, स्पीचेज, १० 4, 5, 2, 73, दत्त, ई० एच ०] 
पृ० 559, 596-7, एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 69], 700-02, आई० एन० सी० 
904 का प्रस्ताव "ा[[ 

मी० पी० ए०, प्‌ृ० 700 पर 

गोखले, स्पोचेज, पृ० 0] 

वकील, पूर्वोद्धत, १० 533 निश्चय ही यह कामचलाऊ तखमीना था फिर भी मेरे विचार 
में विचाराधीन विषय के लिए यह उपयकक्‍त ओर पर्याप्त था हमारे पास बहुत सारे उच्च 
सरकारी प्रवक्‍ताओं की मान्यताए प्रमाण रूप मे उपलब्ध हैं कि किसी भी अन्य कराधान को 
महन करने की भारत की क्षमता पूर्ण रूप से छिन्‍्न-भिन्‍न हो चुकी थी प्रमाण रूप में देखिए, 
एलगिन, स्पीचेज, पृ० 490 

880 में भूमि राजस्व से 2! | करोड, नमक कर से 7 करोड, अफोम शुल्क से ॥0 4 करोड़, 
उत्पादन शुल्क से 3 करोड, सीमा शुल्क मे 25 करोड़ और आय कर (लाइलेंस कर) से -5 
करोड मरुपयो की वसूली हुई, 904 मे इन करो से प्राप्त होने वाली राशि क्रश 283 करोड, 
79 करोड 90 करोड़, 79 करोड, 64 करोड और | 8 करोड रुपये थी. (पी० जे० थामस : 
पूर्वोद्धत, पृ० 408) , 

लाइसेंस कर और आयकर के सक्षिप्त इतिहास के लिए देखिए, जे० पी० नियोगी : दि 
इवाल्यूशन आफ दि इडियन इनकम टैक्स (लंदन |929), प्रमथनाथ ब॑नर्जी : ए हिस्टरी आफ 
इडियन ८क्सेशन (कलकत्ता, ।930), और पी० के० आर० वी० राव टैक्सेशन आफ हनकम 
इन इडिया (कलकत्ता, 93). 

वित्त सदस्य चाल्स ट्रिवेलियन. पी० बनर्जी . इडियन टैबसेशन, पृ० 94 पर उद्धत. 

जान स्ट्रैेची और रिभच्ार्ड स्ट्रैंची . दि फाइनांस ऐड पब्लिक वर्स आफ इंडिया, पृ० 97. 

पी० बैनर्जी : इडियन टैक्सेसन, पृ० 72 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


आर० एन० पी० बब, 2, 9, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 878, आर० एन० पी० बग०, 2, 
9, 26 जनवरी, 2 फरवरी, 2, 23 मारचं 878, बार० एन० पी० एम्र०, अप्रैल 878, आार० 
एन० पी० पी० एन०, 9, 26 जनवरी, 2, 9, 6, 23 फरवरी, 9, ॥6 माचें, 6 अप्रैल 878; 
एल० एम० घोष : स्पीचेज, पृ० 6 

उदाहरण के रूप में देखिए, श्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, |, 8 जनवरी 880; बंगाली, 4 दिस० 
880; नवविभाकर, ! मार्च (आर० एनत० परी० बग०, 6 मार्च 880); विवेकबंधिनी, स० 2 
(आर० एन० पी० एम०, मार्च 880); बबई समाचार, ]| दिस० (आर० एन० पी० बब, 
]] दिसंबर 880) ; रास्त गुफ्तार, 27 मां, जामे जमशेद, | अप्रैल (वही, 2 अप्रैल 88); 
इंडियन स्पेक्टेटर, 3 अप्रैल (वही, 9 अप्रैल 88); नेटिव ओपीनियन, 7 अप्रैल (वही, 
23 अप्रैल 88[); इंडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन, 2 मार्च (वही, 8 मा |882); 
ए० बी० पी०, 6 मार्च ]882; अखबारे आम, ॥2 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 
9 अप्रैल 882); रहबरे हिंद, 24 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 882); भारत मिहिर, 4 मार्च, 
सहचर, 5 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 25 मार्च 882); द्वविड़ावर्तमणि, 2 अप्रैल (आर० 
एन० पी० एम०, अप्रैल 883) ; इडियन स्पेक्टेटर, 6 मार्च (वी ०ओ०आई०, 3] मार्च 884); 
बंगाली, 22 मा 884. 

आर० एन० पी० बंब, 9 जनवरी 878. 

वही, 29 अक्तूबर 88., और देखिए बोध सुघाकर, 9 जनवरी (आर० एन०पी०बब, 2 जनवरो 
878) ; रास्त गृफ्तार, 3 जनवरी (वही, 9 जनवरी 878); कवि वचन सुधा, 2! जनवरो 
(आर० एन० पी० पी० एन०, 26 जनवरी ]878); आफताबे पंजाब, 2। फरवरी (वही, 
23 फरवरी 878) ; ए० बी० पी०, 0 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 0 जनवरी 878'; 
भारत मिहिर, !7 जनवरी, सोम प्रकाश, 2। जनवरी (वही, 26 जनवरी 878); साधारणी, 
20 जनवरी (वही, 2 फरवरी 878); सुदेशाभिमानी, | मई (आर० एन० पी० एम०, 
मई 878); विवेकबधिनी, सं० 2 (वही, मार्च 880); आनंद बाजार पत्िका, [3 अप्रैल 
(आर० एन» पी० बंग०, 24 अर्प्रेल 880) ; सोम प्रकाश, 7 जून (आर० एन० पो० बंग०, 
2 जन 880); एल० एम० घोष, स्पोचेज, पृ० 6; 6 मई 880 को प्रूना को सावंजनिक 
सपना में स्वीकृत आापन, जे० पी० एस ० एस०, जुलाई 880 (खढ ]][, सं० ) पृ० 4. 

अजलाई से दिसबर 878 तक के महीनो का आर० एन० पी० बब, ए० बी० पी०, 2] फरवरो, 
प्रतिकार, 22 फरवरी (आर० एन० पी० बंग०, 2 मार्च 878); वर्ष 879 मे बबई, बगाल, 
पंजाब, और उत्तर पश्चिम प्रांतों तथा अवध और मभद्वास के नेटिव प्रेस के प्रतिवेदन, ब्राह्मो 
पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 880; बंगाली, 4 दिस० ]880; आनंद बाजार पत्रिका, 3 अप्रैल 
(आर० एन० पी० बग०, 24 अप्रैल 880); सोम प्रकाश, 7 जून (वही, 2 जून ॥880) ; 
नवविभाकर, 2] जून (वही, 26 जून 880); इृडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्तृ० (आर० एन० पी० 
बंब, 29 भध्रक्तूबर 88।) 

सहचर, )4 जनवरी (आर ० एन० पी० बंग०, 26 जनवरी 878); बनारस अखबार, 7 जनवरी 
(आर० एन० पी० पी० एन०, 26 जनवरी 878); आफताबे पजाब, 2। फरवरी (वही, 
23 फरवरी 878);ए० बी० पी ०, 2 जनवरी 880;बंगालो, 7 जनवरी 880; हिंदू द्वितेषिणी, 
2! फरवरी (आर० एन० पी० अंग०, 28 फरवरी 880); नवविभाकर, | मार्च (वही, 6 मार्च 
880) ; साधारणी, 7 मार (वही, 3 मात्र ।880); भारत मिहिर, 9 मार्च (वही, 20 मार्च 
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]880) ; इंडियन स्पेक्टेटर, 7 मार्च (आर० एन० पी० बंब, 2 मार्च 88।) . 

जे० पी० नियोगी : दि इवाल्यूथन आफ दि इडियन इनकम टैक्स, पृू० ]00-03. 

बही, १० 0. 

सोसं मैटीरियल फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रीडम मूृवमेट इन इडिया, खंड ], 88-85 (बंबई, 
957) १० 29-40. 

इदु प्रकाश, |4 जनवरी, रास्त गुफ्तार, 33 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 9 जनवरी 878); 
जामे जमशेद, 24 जनवरी (वहो, 26 जनवरी 878), सफीरे बोधाना, 6 फरवरी, आफताबे 
पंजाब, 2] फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 23 फरवरी 878) ; सोम प्रकाश, 7 जनवरी 
(आर० एन० पी० बंग०, 2 जनवरी 878); १कीने हिंदुस्तान, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० 
पी० एन०, !3 अप्रैल 878) ; सुदेशानिमानी, ! अप्रैल (आर० एन० पी० एम०», अप्रैल 878) ; 
साधारणी, 6 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 3 मार्च 878): एल० एम० घोष, स्पीचेज, 
प्‌० 6, 9 नए कर के अधिकार क्षेत्र से सरकारी कमंचारियों और व्यवसाय में लगे हुए लोगों 
को बाहर रखने सबधी प्रावधान की भत्संना करने के लिए मद्रास मे एक जनसभा हुई. शम्म उल 
अखबार, 8 मार्च (आर० एन० पी० एम०, मार्च 878) . 

बगालोी, 7 जनवरी, 6 माच 880; ए० बी० पी०, 2 जनवरी 880; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 
8 जनवरी 870: आर० एन० पी० बब, 4 सितबर 880 में प्रतिवेदित समाचारपत्र, हिंदू 
हिर्तषिणी, 2! जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 28 फरवरी [880); नवविभाकर, । भार्च 
(आर० एन० पी० बंग०, 6 मार्च 880); साधारणी, 7 मार्च (वही, 3 माच 880); भारत 
मिहिर, 9 मार्च (वही, 20 मार्च 880); सहचर, 5 मा (वही, 27 मार्च 880) ; इंडियन 
स्पेबटेटर, 6 मार्च, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग, 2 मार्च, 9 अप्रैल 88); नेटिव ओपी- 
नियन, 7 अप्रैल (वही, 23 अप्रैल 88) , सुबोध पत्रिका, 9 फरवरी (वही 25 फरवरी 
882); मराठा, 30 अप्रैल 882: नेटिव ओपोनियन, 6 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 
22 अगस्त 885) ; इडियन स्पेक्टेटर, 23 अगस्त (वही, 29 अगस्त 885); जें० यू० याशिक, 
रिव० आई० एन० सी ० 885, पृ० 67. और देखिए, जआाई० एन० सी० 885 का प्रस्ताव ४|. 
जे० पी० एस० एस ०, जुलाई 880 (खड़ [[[, सख्या 7) पृ० 4. 

देखिए, 2 जनवरी 880 को अमृत बाजार पतविका और ॥]9 दिसबर 884 का हिंदू तथा देखिए, 
ए० बी० पी०, 3 जनवरी, ग्रामवर्त प्रकाशिका, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 2 जनवरी 
॥878) ; हिंदू हितैषिणी, ।2 जनवरी (वही, 26 जनवरी 878); भारत मिहिर, 2] फरवरी 
(वही, 2 मार्च 878); और साधारणी, 6 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 23 मार्च 878) ; 
और इंडियन स्पेक्टेटर, 23 भ्रक्‍तूबर (आर० एन० पी० बब, 9 अक्तूबर 88]). 0 जनवरी 
]878 के अमृत बाजार पत्निका ने टिप्पणी की कि सरकार ने आय कर नही लगाया है क्योकि 
उसे यूरोपियों और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों का डर है. 

वो० के० आर० वो० राव : टैक्सेसन आफ इनकम, पुृ० 292. तथा पी० बेनर्जी : इंडियन 
टैक्सेसन, पृ० 27; ए कालविन, एल० सी० पी० 886 खंड "७ १० 2] और आगे. 
ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, £ जनवरी 880; 22 दिसंबर 88; बंगाली, 24 दिस० 88]; 
रास्त गृफ्तार, गृजरात मित्र, बांबे क्रामिकल और अरुणोदय, ! दिस० सूर्य प्रकाश, 0 दिस०, 
न्याय प्रकाश, !2 दिस०, कासिदे मुंबई, 46 दिस० (आर० एन० पी० बंब, 7 दिसंबर 88); 
बंबई समाचार, जामे जमशेद, 20 दिस० (वही, 24 दिस० 88);: सहचर, 28 दिस ० 88] 
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98, 


(आर०» एन० पी० बंग०, 7 जनवरी 882) ; परिवर्शक, | जनवरी (वही, 4 जनवरी 882) : 
नसीमे आगरा, 30 दिसंबर 88। (आर० एन० पी० पी० एन०, 0 जनवरी 882): सोम 
प्रकाश, 5 अक्तूबर, सुरभि ओ पताका 7 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 0 अक्तु० 885); 
सहचर, 7 अक्तू ०, भारत मिहिर, 8 अक्तृ०, सजीवनी, 0 अक्तू (वही, 7 अक्तृ० 885) ; 
वायस आफ इंडिया जनवरी 886; इडियन मिरर, 7, 9, 5 जनवरी, ट्रिब्यून, 9 जनवरी, बिहार 
हेराल्ड 9 जनवरी, इंडियन नेशन, ]] जनवरी, इडियन इको ! जनवरी (वी० ओ० आई०, 
जनवरी 886) ; हिंदुस्तानी 8 जन०, अखबारे ग्राम 9 जन० (वी० ओ० आई०, जन० 886) , 
बंगाली 9, 6, 23 जन० 886: इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का भारत सरकार को पत्र 
बंगाली, 23 जनवरी 886, बाबे प्रेमीडेंसी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोघधपत्न. रिपोर्ट 
आफ बांब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 885-6, पृ० 205-08; बबई समाचार और जामे जमशेद, 
5 जनवरी (आर० एन० पी० बंब, 9 जनवरी 886) ; इदु प्रकाश, । जनवरी, 0 जनवरी के 
गुजराती, गुजरात मित्र, रास्त गुफ्तार और येजदां परस्त. हितेच्छ, 4 जनवरी, पडित, 5 जन ० 
(वही, 6 जन० 886); सुरभि ओ पताका, भारत मिहिर, 3] दिस० 885; भेरी, ! जन० 
नव मेदिनी, 3 जन० ढाका प्रकाश, 3 जन० सोम प्रकाश और नवविभाकर, 4 जन० (आर० 
एन० पी० बग०, 9 जनवरी 886), सहचर, ७ जनवरी, सजीवनी, 9 जन० (यही, 6 जनवरों 
886 ) ; उत्कल दीपिका, 6 जनवरी, (वही, 30 जन० 886) ; कर्णाटक प्रकाशिका, तिथिरहित. 
हिंदू जनभूषयी, तिथिरहित केरल मित्नन, तिथरहित. शग्स उल अखबार, 8 फरवरी (आर० 
एन० पी० एम०, फरवरी 886); माडलिक, स्पीचेज, प० 660, एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज, 
गा १० -9. 

वायस आफ इंडिया, जन० 886 तथा देखिए, इडियन मिरर, 7, 9, 5 जनवरी, इडियन इको, 
! जनवरी (वी० ओ० आई०, जन० ]886);: बंगाली, 9, !6€ जन० 887: 886 में बबई 
प्रेजोड्सी एसोसिएशन का भारत सरकार को विरोधपत्न, पूर्वोक्त स्थल; इडियन स्पेक्टेटर, 
]0 जन० (आर० एन० पी० बब, 6 जन० ]886); आर० एन० पी० बग०, 6 जनवरी से 
6 फरवरी 886, एस० एन० बनर्जी, स्पीचेज []], पृ० ३-4. 

रास्त गुफ्ता र, गुजराती, गजरात मित्र और अरुणोदय, दिस ०, इंदु प्रकाश, 2 दिस० (आर० 
एन० पी० बब, 7 दिस० ।88); बबई समाचार और जामे जमशेद, 20 दिस० (वही, 
24 दिसबर 88) 

सहचर, 7 अक्तूबर, सजीवनी, 0 अक्तू० (आर० एन० पी० बग०, !7 अक्तू० 885) ; सुरभि 
ओ पताका, 3] दिस० 885, नवविभाकर, 4 जनवरी (वही, 9 जन० 887); भारत मित्र, 
7 जनवरी, उचित वक्‍त, 8 जनवरी, बगबासी, 9 जनवरां (वही, 6 जनवरी 886) ; सहचर, 
3 जन०, भारत मिहिर, 4 जन० (वही, 23 जनवरी 886); सोम प्रकाश, | फरवरी (वही, 
6 फर० 886) ; बा प्रेसीडीसी एमोसिशशन का 886 मे भारत सरकार को ज्ञापन, 
पृबरोक्त स्थल मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 65-60; एस ० एन० बैनर्जी, स्पीचेज ॥][, १पृ० 8. 

जनवरी 886 के वायस आफ इंडिया में भारतीय समाचार पत्रों की राय का सार-सक्षेप. 886 
में बांबे प्रेजीडेंसी एसोसिएशन का शापन, पूर्वोक्त स्थल, एस० एन० दैनर्जो, स्पीचेज !], १० 8. 
ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 880; बंगाली, 9, ।6 जन० 886; भारत सरकार को 
इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का पत्र, बंगाली 23 जनवरी 886 में; ट्रिब्यून, 9 जन० (वी० 
भो० आईं, जन० 886); जनवरी 886 के वाइस आफ इंडिया में भारतीय समाचारपत्नों के 
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दृष्टिकोण का सार संक्षेप; 886 में बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के सैक्रेटटी का भारत सरकार 
को शापन, पूर्वोक्त स्थल; सहचर, 30 दिसंबर 885, सुरभि ओ पताका, 3] दिस० 885 
(आर० एन० पी० बग०, 9 जन० 886) ; संजीवनी, 9 जनवरी (वही 6 जन० 886) 
ब्राह्यो पब्लिक ओपीनियन, 8 जनवरी 880; 22 दिसं० ]88; पूना सावंजनिक सभा, 88 का 
जापन, जें० पी० एस० एस०, खंड ]५, स० ॥ (जुलाई 88) पृ० 5; सहचर, 7 अक्तूबर 
(आर० एन० पी० बग०, 7 अक्तु० 885). ट्रिब्यून, 6फर० (वी० ओ० आई०, फरवरी 
886 ) ; मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 665. 

पूना सावंजनिक सभा का 88] का झापन, पूर्वोकत स्थल. नवविभाकर, 4 जन० (आर० एन० 
पी० बग०, 9 जनवरी 886); सहचर, 6 जनवरी (वही, 6 जनवरी 886) ; सोम प्रकाश, 
फरवरी (वही, 6 फरवरी 886). 

मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 66. 

870 और 872 के लिए देखिए, दडो० बी० मजूमदार : पूर्वोद्धत, पृ०३82-3 तथा ए० बी० पी०, 
7 फरवरी 87]. 

ए० बी० पी०, 2 जनवरी !880; बगाली, ]7 जनवरी 880: आनंद बाजार पत्रिका, 30 दिस० 
879; नवविभाकर, 5 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 0 जन० 880); नवविभाकर, 
] मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 880) ; साधारणी, 7 मार्च (वही, 3 मार्च 880) ;. 
भारत मिहिट 9 मार्च (वही, 20 मार्च 880); सहचर, ।5 मार्च (वही, 27 मार्च 880) ;. 
तथा देखिएं पीछे पादटिप्पणियां 89-90. 

हिंदू, 49 दिस० ।884; इदु प्रकाश, 3 मार्च 884; इडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्तूबर (आर० एन० 
पी० बंब, 29 अक्तू० 88) ; 8 दिस० (आर० एन० पी० बब, 24 दिसंबर 88); 9 मा 
884; सुवोध पत्रिका, !! दिस० (आर० एन० पी० बब, 7 दिस० 88); नवविभाकर, 
]9 दिस० (आर० एन० पी० बग०, 24 दिस० 88): आनद बाजार पत्रिका, 26 दिस० 88] 
(आर० एन० पी० बग०, 7 जनवरी 882); साधारणी, 45 जन० (वही, 2] जन० 882) ; 
प्रभाती, 7 अप्रैल (वही, 7 अप्रैल 883) ; स्वदेशमित्रन, ]] दिस० (आर० एन० पी० एम०, 
दिस० 884) ; दैनिक, 23 नव० (आर० एन० पी० बग०, 28 नव० 885). 880 से पूर्व 
इस प्रकार की माग के लिए देखिए, पीछे पादटिप्पणी स० 9. 

प्रस्ताव ५ |. बाद में जब सरकार ने दोबारा कर लगाने का निर्णय किया तो गवनेर जनरल ने 
काग्रेस के इस प्रस्ताव लो भारतीयों के प्रगतिशील वर्ग के मत के रूप में लेते हुए अपने पग की 
स्वीकृति के तौर पर उद्धत किया. (एल० सी० पी० 886 खड >5५, १० 27). 

ए० बी० पी०, 4, 28 जन०, 4, ।] फरवरी 886; हिंदू, 7, 9, 5 जनवरी !886 (ब्री> ओ० 
आई० जनवरी 886); मराठा, 7 जनवरी 886 (मराठा ने आय कर को कराधान पद्धति 
के स्थाई पक्ष बनाए जाने का विरोध किया) दृदु प्रकाश, 25 जनवरी 886; सुबोध पत्निका, 
24 जन० (आर० एन० पी० बंब, 30 जन० 886); शिवाजो, 29 जन० (वही, 6 फरवरी 
886); दैनिक, 30 दिस० 885 (आर० एन० पी० बंग० 2 जनवरी, 886); भारतवासी, 
9 जन०, साधारणी, 0 जनवरी (वही, 6 जनवरी (886); आनंद -बाजार पत्रिका 8 जन०, 
(वही 23,30 जन० 886); सुर्चि जौ पताका, 28 जन० (वही, 6 फरवरी 886); आफताबे 
पंजाब, 3 जनवरी (वी० ओ० आई०, जनवरी 886); इन पत्रों में कुछ ने इससे पहले यहां 
तक कि कुछ ही दिन पहले आय कर का विरोध किया था. इसी सूची में प्रदर्शित बंगाल के 
प्रमूख समाचा रपत्नों की व्यापक संस्या को देखते हुए, 886 में बंगाल के हिंदुस्तानी भाषाई' 
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समाचारपत्नों के प्रतिवेदन में की गई इस स्वीकृति पर आश्चयं होता है कि आनंद बाजार 
पत्रिका को छोड़कर किसी एक भी स्वदेशी भाषाई पत्र ने आय कर का पक्ष लेते हुए उसका 
समर्थन नही किया. होम (पब्लिक) मार्च 888. प्राग, 404 (ए) कडिका, 56. 

रिंप० आई० एन० सी० 887 पृ० 35. 

मालवीय, स्पीचेज, प० 505. 

रिप० आई० एन० सी० 902, पृ० 33 

सी० पी० ए०, १पृ० 704. 

मसानी . पूर्वोद्धत, पृ० 38 पर. 

दत्त, ई० एच० [[ पृू० 65. समान रूप से ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि राष्ट्र की आय को 
दुष्प्रभावित करने वाले करो को लौटाने की माग के समय उनके द्वारा उल्लिखित कर थे : भूमि 
लगान, भूमि लगान पर उपकर, नमक कर, कपास उत्पादन शुल्क. उनके द्वारा हटाए जाने के लिए 
उल्लिखित किए गए करों में आय कर सम्मिलित नही था. देखिए, ई० एच० | प० 596-7. 
इसी प्रकार 904 के बजट पर उनके भाषण. बी० के० बोस और श्रीराम ने आय कर जारी 
रखने के पक्ष मे ही भाषण दिया. (एल० सी० पी० 904, खड 5[.]]7 पृ० 432 और 
508 क्रमश ). 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 4, 6-6, 90. 

भापन, दिनाक 8 मार्च 894. रिपोर्ट आफ दि इडियन एसोसिएशन 892-3 से 895-6 पृ ० 43 
तथा देखिए, पूना सावंजनिक सभा का ज्ञापन, दिनाक, 23 दिस० 890, जे ० पी० एस० एस०, 
जन० 89]. (खड >([[] स० 3) १० 80. 

20 सित० 89], 7-8 मार्च 894, 23 अक्तूबर 902. 

ओर देखिए, हिंदू, 8 अप्रैल 889, 28 मई 890, 3 दिसबर 890. 

आर० एन० पी० बंब, 20 दिस० 890. 

आर० एन० पी० बंग०, 7 मार्च 894 तथा सजीवनी, 30 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 
6 सित ० 890) . 

तिरगा निशान, !3 भ्रप्रंल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 889) इदु प्रकाश, 8 दिस० 
(आर० एन० पी० बंब, 3 दिस० 890); नेटिव ओपीनियन, 4 दिस० (वही, 20 दिस० 
890); मराठा, 4 दिस० ]890; बंगबासी, 30 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 6 सित० 
890) ; हिंदुस्तानी, 2। जनवरो (आर० एन० पी० एन०, 27 जन० 89) ; कैसरे हिंद, 
]8 फरवरी (आर० एन० प्री० बंब, 24 फरवरी 894) ; स्ववेशमित्नन, 5 अप्रैल (आर० एन० 
पी० एम०, 5 अप्रैल 899) ; जमी उल उलुम, 7 नव० _ (आर० एन० पी० एन०, 3 नवृ० 
900) ; भ्रवध समाचार, 7 नव० (वही, 8 नव० 902) ; हितवादी, 3| अक्तूबर (आर०एन०पी० 
बंग०, 8 नवबर 902) ; स्वदेशमित्रन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 904) . 
देखिए आगे 'नमक कर' सबधी भाग. 

आर० एन० पी० बग०, 5 नव० 890, वही, 2] फरवरी 89] और आर० एन० पी० एन०, 
25 नवंबर 890 क्रमश:. 

जी० भार० चितनवीस, एल० सी० पी० 894 खंड 5(४४][[ पृ० 246; महाराजा आफ 
दरभंगा, एल० सी० पी० 897. खंड (५(४४][ १० 20; आशुतोष मुखर्जी, एज० सी० पी० 
904 बंद | ॥[ १० 46-20. 
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बी० ओ० आई०, जनवरी 886, वही, फरवरी 886 और आर० एन» प्री० बंब, 6 जनवरी 
886 कमशः. 

जोशी, पूर्वोद्त, पृ० 4]-2, 6], 65, 90 

आर० एन० पी० बंब, 24 फरवरी 894. 

हिंद, 7, 9, ।2 जनवरी (वी० ओ० आई० जनवरी 886) . 

रिपोर्ट आफ़ दि इंडियन एसोसिएशन 892-3 से 895-6 पु० 43. 

बगबासी, 9 जनवरी (आर० एन० पी० बग ०, 6 जनवरी 886); कैसरे हिंद, 8 फरवरी 
(आर० एन० पी० बब, 24 फरवरो, 894); संजीवनी, 0 मार्च (आर० एन० पी० बस ०, 
]7 मार्च 894) ; ए० मुखर्जी, एल० सी० पी०, 904 खड %[.[[ पु० 420-2. दुर्भाग्यवश 
इस मामले की मुखर्जी ढ्वारा की गई वकालत कर हटाने को वैकल्पिक मांग के कारण स्वतः 
महत्वहान हो गई. (वही, पृ० 4620) . 

आनद बाजार पत्रिका, 30 दिखवर ]879 (आर० एन० पो० बंग०, 0 जनवरों 880); 
अखबारे आम, 2! जनवरी (ज्ार० एन० पी० पी० एन०, 3) जनघरी 882); मराठा, 7 
जनवरी 886; द्विब्यून, 20 फरवरी (वो० ओ० आई०, फरवरी 886); सुबोध पत्रिका, 24 
जनवरी, इदु प्रकाश 25 जनवरी (आर ० एन० पी० बंब, 30 जन० 886) ; शिवाजी, 29 जन ० 
(वही, 6 फरवरी 886); सहचर, 30 दिस० 885, सुरभि ओ पताका, 3] दिल० 885 
(आर० एप" पी० बंग०, 9 जनवरी 886) आये दर्पण, 8 जनवरी, सजीवनी, 9 जन० आनद 
बाजार पतिका ] जन० (वही, 23 जनवरी 886); साधारणी, ]7 जन०, आनंद बाजार 
पत्रिका, )8 जन० (वही, 23 जन० 886), हिंदू, 28 दिस० 887, 8 अप्रैल 889, 28 मई 
890, मराठा, (4 दिस० 890; इंदु प्रकाश, 8 दिसवर (आर० एन० पी० बब, 3 दिस० 
890); नेटिव ओपीनियन, ।4 दिस० (वही, 20 दिस० 890) , सजीवनी, 30 अगस्त (आर० 
एन० पी० बंग०, 6 सित० 890); स्वदेशमित्रन, 5 अप्रैल (प्रार० एन० पी० एम०, 5 अप्रैल 
899); जमी उल उलुम, 7 नवबर (आर० एन० पी० एन०, 3 नव० 900 ); अवध समाचार, 
7 नवबर (आर० एन० पी० एन०, 8 नवबर 902) 

29 दिसबर 88। तथा ए० बी० पी०, 2 जनवरी, 5 मार्च 880, 28 जनवरी, 886, 20 दिसबर 
89] और 23 अक्तूबर ॥902. 

ए० बरी० पी०, 29 दिस० 88]; सुबोध पत्निका, ! दिसवर (आर० एन० पी० बब, 7 दिस०, 
88) ; हिंदू, 3 दिस० 890; बयबासी, 30 अगस्त (आर० एन» पौ० बग०, 6 सित ० 
890) ; ए० बी० पी०, 20 सितंबर 89]. आफताबे पजाब, 2 नवबर (आर० एन० पी० पी०, 
4 नव० 89), स्वदेशमित्नन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 904) . 

प्रत्यक्ष कर के भारत के अनुकूल न होने की धारणा पर प्रहार करते हुए उसने आगे लिखा : 
जबकि हम थ्चों में कटोती की माग और सभी श्रकार के प्रत्यक्ष करो को उड़ाने की प्राथथना 
करना समाप्त नही करेंगे, यहां यह स्मरण रखना हमारे लिए क्ंब्य रूप है कि भारत मे प्रत्यक्ष 
करों का अत्यंत ऋूर, अत्यंत घातक और अत्यंत अन्यायपूर्ण भाग वह नहीं जिसका भुगतान हम 
स्वयं करते हैं प्रत्युत वह है जिसका भुगतान वास्तविक हल जोतने वाले अपने जीवन रक्‍त से ही 
करते हैं. 

तथा देखिए, ए० बी० पी०, 2 जनवरी 880, 4, 28 जनवरी, 4 फरवरी 886, 20 सित ० 
89]. 8 अप्रैल 893. 7, 8 मार्च 894, 23 अक्तूबर, 902 

और देखिए, हिंद्दू, 8 अप्रैल 889, 28 मई 890. 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 64-6 तथा नवविभाकर, 5 जन० (आर० एन० पी० बंग ०, 0 जनवरी 
880 ); सुबोध पत्रिका, ! दिस० (आर० एन० पी० बब, ]7 दिस० ]88) ; अखबारे आम, 
2। जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 3] जन० 882) ; इदु प्रकाश, 8 मार्च 884; 
इंडियन स्पेक्टेटर, 9 मार्च ]884 स्वदेशमित्रन, ]। दिस० (आर० एन० पी० एम०, दिस० 
884 ) ; दैनिक, 23 नवंबर (आर० एन० पी० बग०, 28 नवबर 885); मराठा, [7 जन० 

886. भारतवासी, 9 जनवरी, साधारणी, ॥0 जनवरी (वही, 6 जनवरी 886) ; सुरभि 
ओ पताका, 28 जन० (वही, 30 जन० 886); रिप० आई० एन० सी० 887 पृ० 35; 
तिरंगा निशान, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 889) ; सुधारक, 5 दिस » 
(आर० एन० पी० बब, 20 दिस० 890); पूना सावंजनिक सभा का 23 दिसंबर ]896 का 
ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 89। (खड >3९]]] स० 3), १० 80; हिंदुस्तानी, 2 
जनवरी (आर० एन० घी० एन०, 27 जन ० 89]), आफताबे पजाब, 2 नवबर (आर० एन० 
पी० पी०, 4 नवबर 89); सजीवनी, 0 मार्च (आर० एन० पी० बग०, ]7 मार्च 894) 

स्वदेशमित्॒न, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 5 अप्रैल 899); उम्री उल उलुम, 7 
नवबर आर० एन० पी० एन०, 3 नवंबर 900) अवध समाचार, 7 नवबर (वही, 9 
नवंबर ]902): हितवादी, 3] अक्तूबर, बगालो, 4 नव० (आर० एन० पी० बंग०, 8 नवबर 
902) ; स्वदेशमित्नन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 904) . 

नवविभाकर, 26 जनवरी (आर० एन० पी० दग०, 3| जनवरी 880) . ए० बी० पी०, 29 
दिस० 88। ) ; इडियन स्पेक्टेटर, 8 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 24 दिस० 88), और 
9 मार्च 884, स्जीवनी, 0 अक्तृ०, सोम प्रकाश, ]2 अक्तू० (आर० एन० पी० बग०, 7 
अक्तूबर 885) 

प्रस्ताव संख्या ४[. 

ए० बी० पी०, 28 जनवरी, ]] फरवरी ]886, बंगाली, 9, 23 जनवरी 886: दैनिक, 30 
दिम० 885 (आर० एन० पी० बंग०, 2 जनवरी 886); बगबासी, 9 जनवरी (वही, 6 
जन० 886) ; देनिक और आनंद बाजोर पत्रिका, ! जनवरी (वही) सहचर, 3 जन० 

भारत मिहिर [4 जन०, सजीवनी और भारतवासी, ]6 जनवरी, साधारणी, |7 जनवरी (वही, 
23 जनवरी, 886) ; सुरभि ओ पताका, 28 जनवरी (वहां, 6 फरवरी 886) ; एस० एन० 
वैनर्जी, स्पीचेज ]]! पृ० 4; इडिंयन एसोसिएशन का ज्ञापन, बगालो के 23 जन० 886 के प्र॑ंक 
में प्रकाशित" बाबे प्रेसीडंसी एसोसिएशन का ज्ञापन, रिपोर्ट आफ बाॉंबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 
885$-6 १० 206-07. 

प्रस्ताव संख्या ७[. 

मालवीय, स्पीचेज, पृ० 504. 

888 का प्रस्ताव शा, ; 889 का प्रस्ताव; तर (जी); 890 का प्रस्ताव [| (जी); 
89] का प्रस्ताव [ए, 892 का प्रस्ताव ४७ (बी), 893 का प्रस्ताव ॥[[ (बी); 894 का 
प्रस्ताव / ५] (बी); 895 का प्रस्ताव जा)! (ए); 896 का प्रस्ताव हा]; 898 का 
प्रस्ताव (४ (जी); 899 का प्रस्ताव >[९ (ता डी); 900 का प्रस्ताव ४ (॥ डी); 
90] का प्रस्ताव ]!] तथा >(7 ( ०) 

उदाहरणाथ, हिंदू 8 अप्रैल [889; बंधवासी, संजीबनी, ३) सितंबर (आर० एन०७ पी० बंग०७, 
6 सित० 890) : नेटिग ओपीनियन, ।4 दिसंबर (आर० एन० पी० बंब, 20 रिप० 890); 
हिंदुस्तानी, 22 जनवरी (आर० एन० थपी० एन०, 27 जनवरी 89); ए० बी० पी०, 20 
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सितंबर 89]; आफताबे पंजाब, 2 नवंबर (आर० एन० पी० पी०, 4 नवबर 89]); हिंदू, 
4 अप्रैल 894, 30 नवबर 895, स्वदेशमित्नन, 5 अप्रैल (आर० एन० पो० एम०, 5 अप्रैल 
]899) ; जमी उल उल॒ुम, 7 नवबर (आर० एन० पी० एन०, 3 नवबर |900), अवध 
समाचार, 7 नवबर (वही, 8 नवबर, ]902); ए० बी० पी०, 2 मार्च 902; हिनतवादी, 3] 
अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 8 नव० ]902) 

जी० पी० सेन, रिप० आई० एन० सी०, 887 १० 3[-2. ज० सी० घोष, वही पृ० 33; 
मालवीय, स्पीचेज, १० 505-08; राय, पावर्टी, पृ० 267-7], जोी० आर० एम० चितनवीस, 
एल० सी० पी० 894 खड >(१५८५][[ पृ० 246, पी० ए० चारलू, एल ० सी० पी० 896, 
खढड >४४५७४ प० 285; जो० आर० एम० चितनवीत्, एल० सी० पी० 899 खड 
२४७! पृ० 234; पी० ए० चारनू, वही, प० 243, गोखले, स्पोचज, पृ० 0, पी० ए० 
चारलू, एल० सी० पी० 902, खड 3८[,[. पृ० !9; श्रॉराम, वही, पृ० 42-3, एस० एन० 
बनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 704; सी० वाई० चितामणि, रिप० आई० एन० सी० ]902 
पु० 33. 

रियायत की घोषणा करते हुए वित्त सदस्य मर एडवर्ड ला न टिप्पणी की . “जहा तक आय कर 
में छूट की सीमा को बढ़ाने की बात है, हमारा विश्वास है कि हजार रुपये से कम रकम पर 
क्र का भुगतान अधिकाशत- साधारण व्यापारियों, व्यापारिक सस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों 
के बलकों और परेंशनभोगियों द्वारा किया जाता है जो जाय के अपने निम्न तथा साधारण 
साधनों के कारण इस कर को असाधारण भार के रूप में हो ग्रहण करत है. इसके अतिरिक्त 
हमारे विचार भे कर निर्धारकों की जाच सबधी अनुचित कार्यवाही का शिकार भी अधिकाशत: 
इस निम्न वर्ग को होना पड़ता है. ये कर निर्धारक कभी कभी जाच क॑ समय अन्यायपूर्ण ढग से 
बहुत ऊचे कर निर्धारित कर देते है. (फाइनशनल स्टटमेट, |903-04 कडिका 39) 

गोखले, स्पीचेज, पूृ० 38 श्रोराप, बी० के० बोस०, पै० जानद चारलू, एल० सी० पी०, 903 
खड 3(. १० 00, 26 7, 40-2 क्रमश , हिंदू, 48 साच ]903, ए० बी० पी०, ॥9, 23 
मार्च 903; बगालो, 2। मार्च 903; 28 माचें, 4, ।। अप्रैन ।०03 क० वी० ओ० आई» मे, 
28 मार्च के आर० एन० पी० बब, मे, 28 माचं, 4 ] अप्रैल [903 के आर० एन० पी० 
बग मे, 4, !!, 22 अप्रैल 903 मे झ्रार० एन० पी० पी० में, 28 भाचचे, 4, | अप्रैल 903 
आर० एन० पी० यू० पो० में तथा 2। मार्च [90२ के आर० एन० पी> एम० में उल्लिखित 
पत्न-पत्रिकाए आई० एन० सी० 4903 का प्रस्ताव स०, ५१ [| 

प्रमाण रूप मे देखिए, गोखले, स्पीचेज, पु० 77 और आई० एन० सी० 903 का प्रस्ताव 
सण०्, जाता. 

राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस पक्ष पर अमृत बाजार पत्निका के संपादक मालिक ने 23 अक्तूबर 902 
को सार्वजनिक रूप से बल दिया उन्होने निर्देश किया कि वह आय कर का तब भी समर्थन कर 
रहे हैं जबकि उन्हें इस कर के कारण एक बहुत बडी रकम का भुगतान करना पड़ेगा 

अतः भारतीय नेताओं की बड़ी सख्या वित्त सदस्य ए० कालविन की 886 में उच्च वर्गों पर इस 
तिदापरक टिप्पणी से बच गई कि ये लोग जनता पर कराधान का भार डालने के लिए तो 
उत्सुक है परतु अपनी उगलो भी छुआना नही चाहते. फलत. ये वर्य विशेषत: व्यापारी और 
व्यवसायी लोग जिस सरकार की छत्छाया मे फलते-फलते हैं, उस सरकार के समर्थत के लिए 
कर के रूप में उसके प्रति अपना कोई भी योगदान नही देते कालबिन ने अपने मित्रो, सपादकीं 
का कररहित उल्लेखनीय आय अर्जन करने के लिए मजाक उड़ाया तथा उनसे जनता के भार में 
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उनके समुप्यक्त भाग की उगाही द्वारा उच्च तथा मध्यवर्ग को कर से बचने के इस 'कलंक' से 
मुक्त करने का वचन दिया. (एल० सी० पी० 886 खंड-25 पृ० ! और 8) ज॑सा हम दिला 
चुके हैं, भारतीय पत्रकार तथा अन्यान्य राष्ट्रीय नेता इस कार्य में सरकार की सहायता करने 
के लिए आधे से भी अधिक मार्ग तक आगे बढ़ने को सहमत थे. वस्तुतः जैसा कि नमककर 
वाले अगले भाग में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, सरकार ने ही इस संबंध में इनकार का 
रबेया अपनाया. दो वर्ष बाद सरकार ने इस राह पर आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया. भारतीय 
नेताओं के पास इस इनकार की तीज आलोचना का भागे हो बचा था. तुलनीय डफरिन मिनिट्स, 
एन्कलोजर टु डिस्पेच (पब्लिक)आफ गवर्मेट आफ इंडिया, सख्या 68 दिनांक 6 नवंबर 888. 


49. उदाहरण के रूप में 8 अप्रैल 889 के प्रंक में हिंदू ने निर्देश किया कि निम्न मध्य वर्ग का 


50. 


3. 


52. 


53. 
54. 


सालना 500-000 उपाजंन करने वाला व्यक्ति आय कर चुकाने की अच्छी स्थिति में था उस 
व्यक्ति की अपेभा जो बेंचारा नमक कर का भुगतान करता है. पत्र ने इस आधार पर मांग की 
कि प्रत्याशित राहत देने के किसी भी प्रश्न पर इन दोनों में नि्धंन व्यक्ति को प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए. और देखिए एस० एन बेनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 703-04; और पी० ए० 
चारलू, एल० सी० पी० 902. खंड 5(।.], पृ० 9. कराधान में किसी प्रकार की राहत आय 
कर को अपेक्षा नमक कर और भूमि लगान के भार को हलका करने के दृष्टिकोण के लिए 
देखिए, ए० बी० पी०, 4 फरवरी 886; मराठा, ]4 दिस० 890; स्जोवनी, 30 अगस्त 
(आर० एन० पी० बंग०, 6 सित० 890); प्रूगा सावंजनिक सभा का 23 दिस० 890 को 
प्रेषित ज्ञापन, जे ० पी० एस० एस०, जनवरी, 89] (खड 2(॥]]] स० 3) १० 80; मराठा, 
29 मई 904. 

882 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल मे कलकत्ता के व्यापारियों के प्रतिनिधि दुर्गाचरण लाहा 
और बगाल के जमीदारो के प्रतिनिधि जीतेद्र मोहन टैगोर ने नमक कर में कटौती का विरोध 
किया. उन्होंने इसके बदले लाइसेंस कर को हटाने की सिफारिश की (एल० सी० पी०, ॥882 
खंड 2३८॥ १० 290-, 304), 889 में दुर्गाचरण लाहा ने नमक कर में कटोती का विरोध 
किया और उसके बदले आय कर समाप्त करने का सुझाव दिया. उनके अनुसार आय कर 
समाप्त करने से जनता को ठोस और वास्तविक राहुत सिलेगी तथा लोग इसका सचमुच ही 
स्वायत करेंगे. (एल० सी० पी०, 889, खड |>»४]]] पृ० 48). 890 में बंगाल के 
राष्ट्रीय वाणिज्य सदन (बगाल नेशनल चेबर आफ कामसं) ने सरकार के पास आय कर 
समाप्त करने के लिए ज्ञापन भेजा (चंबर की 890 की रिपोर्ट, पृ० 23) 

बगाल और असम को उनकी जरूरत का मारा नमक इग्लेड और यूरोप से मिलता था. इसका प्रमुख 
कारण यह था कि देशी नमक उद्योग आयातित नमक की प्रतियोगिता नहीं कर सकता था. यह 
झायातित नमक वस्तुत: विदेशी पोतों मे पोत के भार को सतुलित करने के लिए लादा जाता 
था. स्थानीय नमक पर और आयातित नमक पर शुल्क लगाने के उपरांत दोनों का मूल्य बराबर 
हो जाता था. (पी० बैनर्जी : इडियन टैबसेशन, पृ० 280-6; वकील, पूर्वोद्धुत, पु० 457-8) . 
]859 में यह दरें निम्नलिखित रूप से थी : 

बगाल में 2 र० 8 आने प्रति मन, मद्रास में 4 आने प्रति मन, बबई में ।2 आने और उत्तरी 
भारत में 2 रुपये प्रति मन (पी० बैनर्जी ; इडियन टेक्सेशन, पृ० 278) . 

जान और रिचाडं स्ट्रंची : पुर्वोद्धत, पृ० 2 9-32. 

उदाहरण के रुप में देखिए, पी० बनर्जी : इंडियन टेब्सेशन, पु० 277. बी० बी० मजूमदार : 
पूर्वोद्धत, १० 204, 484-5; दत्त, ई० एच० |] पृ० 50- 
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प्रमाण के रूप में देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 78. एसेज, पृ० 07; नेटिव ओपी- 
नियन, ]8 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 24 अगस्त 872) , सत्य शोधक, 5 सितबर जगन मित्र, 
6 सित ०, ज्ञान प्रकाश, 46 सित० (वही, 8 सितंबर 875), बबई समाचार, 2] सित० (वही, 
25 सितबर 875) , शुभसूचक 22 जनवरी और रास्त गुफ्तार, 4 जनवरी (वही, 20 जनवरी 
877) , सूर्य प्रकाश, 5 जनवरी, गुजरात मित्र, 6 जनवरी, जाम॑ जमशेंद, 0 जन० (वही, 
82 जनवरी 878) ; इदु प्रकाश, [4 जनवरी रास्त गुफ्तार, 3 जन०(वही, 9 जनवरी 878) ; 
नटिव ओपीनियन, 20 जन० (वही, 26 जन० 878) ; बाबे क्रानिकल, ।4 साच, जामे जमशेद, 
7 मार्च (वही, 20 मां 880), 'दि फाइनासेज आफ इंडिया अडर लाड्ड लिटन' जें० पी० 
एम० एस ०, अप्रैल 880 (खड [, स० 4) पृ० 30, प्रोसोडिग्स जाफ दि सभा, जे० पी० एस० 
एस०, जुलाई 880 (खड [[[ स० |), पृ० 3, 'दि वायसरायल्टी आफ लाईं लिटन', वही, 
पृ० 63, भारत मिहिर, 27 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 7 अगस्त 880) , मराठा, 5 मई 
88; दि इडियन साल्ट टेक्‍्स, ए बुक रिव्यू", जें० पी० एस० एस०, जुनाई 88] (खड [५ 
स० ]) १० 59-6], इंडियन स्पेक्टेटर, ]4 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 20 अगस्त 88); 
केसरी, 23 अगस्त (वही, 3 सितबर 88।), इंडियन स्पेक्टटर और रास्त गुफ्तार, 29 जनवरी 
(वही, 4 फरवरी ]882), टिंदी प्रदीप, जनवरी 879 (आर० एन० पी० पी० एन०, ]! जन- 
श्री [879) . 

नौरोजी, पावर्टो, पृ० 25. 

बोी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धत, पृ० 3।4 और 3॥7 

877 मे पत्रिका द्वारा अपनाई स्थिति के लिए देखिए, वही, पृ० 383 88। में उसके रवंये वे 
लिए देखिए 30 जून 88। का उसका प्रक, ओर देखिए, नवविभाकर, 26 जनवरी (आर० एन० 
पी० बग०, 3। जनवरी [880) ; आनद बाजार पत्रिका, ] जुलाई (वही, 23 जुलाई 88। 
ए० बी० पी०, 30 जून 88 तथा आनद वाजार पत्रिका, ।) जुलाई 88। पूर्वोक्त स्थल. 
मगाठा, 2 अप्रैल 882, बबई समाचार और जामे जमशेद, 0 मार्च (आर० एन० पी० बब, 
!] मार्च 882) ; अदुणोदय, नेटिव ओपीनियन, रास्त गफ्तार और इडियन स्पेक्टेटर, 2 मार्च 
(वही, 8 मार्च 882), सोम प्रकाश, !3 मा (आर० एन० पी० बग०, [8 मां 882) , 
सुलभ समाचार ओर बगबासी, [8 मार्च (वही, 25 मार्च 882), साधारणी, 9 मार्च (वही, 
| अप्रैल 882). 

ए० बी० पी०, 6 मा 882, भारत मिहिर, 4 भा्च, सहचर, 5 मार्च, नवविभाकर 
20 मा (झआर० एन० पी० बग०, 25 मार्च 882), चारुवतं और आनद बाजार पत्रिका, 
20 मार्च, बिहार बधु, 30 माच (वही, | अप्रैल 882), परिदर्शक, 26 मार्च (वही, 8 अप्रैल 
882); अखबारे आम, ॥2 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन०, 9 अप्रैल 882), रहबरे 
हिंद, 24 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 882). 

जोशी, पूर्वोदत, १० 89-00 तथा देखिए पृ० 3 

रिप० आई० एन० सी०, 885 पृ० 69 और 73. 

मराठा, 25 जन०, 22 मार्च 885; शिवाजी, 23 जनवरी, जामे जमशेद, 29 जनवरी (आर० 
एन० पी० बंब, 3] जन० 885), नेटिव ओपीतियन और इंडियन स्पेक्टेटर, 22 मार्च (वही, 
28 मार्च 885); हिंदू, 3 अप्रैल 885, स्वदेशमित्रन, 8 जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 
जनवरी ]886); बंगबासी 2 और 23 जनवरी (आर०एन०पी० बंग०, 9 और 30 जनवरी 886). 
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देखिए पीछे पादटिप्पणी संख्या, 00. उदाहरणार्थ ट्रिब्यून, | मई (वी० ओ० आई०, मंई 886). 
एल० सी० पी० 888 खंड ४७], पुृ० 20. 
भामस, पूर्वोद्धत, १० 498 
मराठा, 22 और 29 जनवरी 888; हिंदू, 25 जन० 888: बंगाली, 28 जन० 888. ए० बी० 
पी०, 26 जन० 888; नेटिव प्रेस बंबई के रिपोर्टर ने 28 जनवरी और 4 फरवरी 888 को 
समाप्त होने वाले सप्ताहों की रिपोर्टों में लिखा कि इस सप्ताह के लगभग सभी समाचारपत्ों ने 
नमक कर में वृद्धि के सबंध में न्‍्यूनाधिक रूप में रोष प्रकट किया है. और देखिए, आर० एन० 
पी० बंद, !! फरवरी 888; संजीवनी, 2] जनवरी, नवविभाकर, साधारणी, 23 जन ० (आर० 
एन० पी० बंग ०, 28 जन० 888); सुरभि ओ पताका, 26 जनवरी, प्रियबंध्‌ और समय, 
27 जतवरी, बंगवासी, 28 जन०, ढाका प्रकाश, 29 जन० (वही, 4 फरवरी 888) ; हिंदू रंजिका, 
| फरवरी, जगतवासी, 2 फरवरी, प्रतिकार, 3 फरवरी (वही, । फरवरी 888); आर० एन० 
पी० एम० 3। जन०, ॥5, 29 फरवरी 888 में उल्लिखित लगभग सभी समाचारपत्र. कोहेनूर, 
28 जनवरी, (आर० एन० पी० पी० एन०, 3] जन० 888); हिंदुस्तान, ।, 2, 3 फरवरी, 
पंजाबी अखबार, 4 फरवरी सुबोध सिधु,  फर० (वही, 7 फरवरी 888); अवध अखबार, 
]0 फरवरी (वही, 4 फरवरी 888); वायस आफ इडिया के कार्यालय मे प्राप्त समाचारपत्नो 
द्वारा अभिव्यक्षत मत को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उसके संपादक ने लिखा कि अधिकाश ने नमक 
कर में वृद्धि के प्रति तीव्र विरोध प्रकट किया है, वी० ओो० आई०, फरवरी 888; नेटिव ओपी- 
नियन, 22 जनवरी, इंडियन नेशन, 23 जनवरी, इंडियन यूनियन, 25 जन०, पीपुल्स फ्रेंड्स, 
28 जन० (वी० ओ० आई०, फरवरी 888); बिहार हेराल्ड और ट्रिब्यून, | फरवरी (वही, 
माच 888). 
आर० एन० पी० बंब, 4 फरवरी 888. 
वही, 28 फरवरी 888 इसी प्रकार मृदु स्वर वाले इंदु श्रकाश ने अपने 30 जनवरी 888 के 
प्रंक में चेतावनी देते हुए लिखा : कहा जाता है कि जैसे लार्ड डलहोजी ने अधिवहन नीति अपना 
कर ला् केनिंग के लिए विड़ोह से जूकने का वातावरण तैयार किया था, उसी प्रकार लण्ड 
डफरिन भी भारतीय जनता पर विभिम्न करों की वढ़ि द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए कदा- 
चित वैसा ही वातावरण तैयार कर रहे हैं. (आर० एन० पी० बंब, 4 फ़रवरों 888). 
आर» एन० पी० बब, !7 मात्र 888. 
आर० एन० पी० बंग० 4 फरवरी 888. बंबई के 'सत्य श्षोधक' ने अपने 25 जनवरी 888 के 
झंक में टिप्पणी की कि 'इस प्रकार की अक्षम्य भूल करके लाई डफरिन ने भारतीय जनता की 
दृष्टि में अपने को घणा का पात्र बना दिया है. (झार० एन० पी० बंब, 28 जनवरी 888) 
22 जनवरी के झंक में गृजरात मित्र ने व्यंम्थपूर्वके लिखा कि लार्ड डफरिन “इस देश से बदनाम 
होकर ही जाएगा. भारतीय सोनम उसको अवदेलना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें 
क्षीघ्रातिशोघ्र इस ध्यक्ति से छुटकारा मिले ! ' (वही). 
शोशी, पूर्वोंद्त, पृ० 37-90. सररारी नोति के अन्याय से असंतुष्ट उन्होंने घोषणा की : वायसराय - 
जीर राज्य सचिव आते जाते रहते है, उनकी कोति भी बसबलों के समान क्षणभर के लिए दीप्त 
रहकर अनंत में सदा के [लिए गिलीन दो जाएगी, परंतु करोड़ों दुखो ओर क्लेक्षग्रस्त भारतीयों 
का धंत नहीं हो पाएगा. सांविधानिक रूप से उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं परंतु उनमें 
एक भौ व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने पर किए गए अन्याय ओर भ्रत्याचार को चुपचाप सहने 
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]74. 
]75. 
76. 
477. 


78. 


79. 


80 


8. 


382. 
883., 


क्र से' (वही, १० 40),. 

प्रस्ताव स० *(५. 

रिप० आई० एन० सो० 888 पृ ० ]79. 

वही, पृ० 79-80. 

इंडियन मिरर, 22 फरवरी (वी० ओ० आई०, फरवरी 888); सोम प्रकाश, 23 जनवरी (आर० 
एन० पी० बंग०, 28 जन० 888); बढ्दवान सजोवनी, 24 जनवरी, सहचर, 25 जन» (वही, 
4 फरवरी 888). 

899 का प्रस्ताव [[[ (), 890 का प्रस्ताव ७; 89| का प्रस्ताव ७] (ए), 892 का 
४(ए), 893 का शा (०), 894 का ४] (ए), 4895 का 2([2(, 896 का शा, 
897 का ५, 898 का >(>, 899 का >>, 900 का &, 90। का &|», ।902 का 
5[[[. पूना सावंजनिक सभा का 23 दिस० 890 का ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जनवरी 
89] (खड [तर सं० 3) पृ० 79-80. विभिन्‍न प्रातीय काग्रेसो ने भी अपने वाषिक अधिवेशनों 
में इस प्रश्त पर विचार किया. 

नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 77. स्पीचेज, पृ० 42 (उन्होंने नमक कर को किसी सभ्य देश में 
प्रचलित राजस्व पद्धतियों मे सर्वाधिक क्र बताया); वाचा, रिप० आई० एन० सी० 890. 
पृ० 37 9, रिप० आई० एन० सी० 895, पृ० 58; एस ० एन० बेनर्जी, स्पीचेज ]][ १० 60; 
एस० ऐंड डब्ल्यू ०, पृ० 3]2; रिपोर्ट आफ दि बगाल नेशनल चेबर आफ कामसं 888, पृ० 34; 
राय, पावर्टी, पृ० 266-7; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 896, खड (2८२९७ प्‌० 84, 
285; जी० वी० जोल्ो, पूर्वोद़्त, पृ० 9-202, 36; जी० आर० एम० चितनवीस, एल० 
सी० पी० 899, खड :%४७५७।]] पृ० 234; पी० ए० चारनू, वही, १० 243 और एल० 
सी० पी० 902 खड 5९ | प्‌० 8. 

उदाहरण के रूप मे देखिए, आई० एन० सो० 890, १० 39 भ्ौर रिप० आई० एन० सी० 895 
प्‌ृ० 5. 

उदाहरण के रूप में, बंगाली, 9 मार्च 889; ओनामी अखबार, 7 फरवरी (झार० एन० पी० 
पी०, 9 फरवरी 889); कोहेन्र, 5 मार्च (वही, 9 मार्च 889); मराठा, 4 दिस० 890, 
23 जन० 89]; हिंदू, 40 जन० ]89]; बंगाली, 28 मार्च 89; आर० एन० पी० बब, 
28 मार्च और 4 श्रप्रैज 899; प्रेसा अखबार, | अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, !8 अप्रैल 
89]); अश्बारे आम, 6 अप्रैल (वह्दी, 25 कण 89). 

रामगोपास, पूर्वोद्धत, पृ० 45, 47. 

स्वदेशमितन, 6 अप्रैल (आर ० एन० पी ० एम०, 4 दिस० 900); बंगाली, 6 अक्तूबर 90; 
भारत जीवन, 7 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 22 फर० 902); गोखले, स्पीचेज, 
पृ० 0-3; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 902, खड »(, १० 8-9; हितवादी, 4 अप्रेल 
(जार० एन० पी० बंग०, 2 अप्रैल 902); जाई० एन० सी० 902 का प्रस्ताव >(!ता. 
स्ववेशमितन, !7 जन० (आर० एन० पी० एम०, !7 जनवरी ]903); 902 की कांग्रेस में 
मध्यक्षीय भाषण करते हुए एस० एन० बनर्जी ते घोषणा की कि यवि करों में राहुत देगी ही है 
सो विचारणीय तंथ्य यह है कि कटोती के लिए किस कर को प्राथमिकता देती चाहिए. मुझे यह 
कहने में कोई संकोच नहीं कि नमक कर में ही सर्वप्रथम कटोती की जानी चाहिए (सो० पी० 
ए०, पृ० 703). 
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84. 
85. 


86 


87. 


88 


89 


90. 


वाचा, स्पीचेज, पृ० 434. 

आई० एन० सी० 903 का प्रस्ताव ४]॥[[. गोखले, स्पीचेज, पृ० 38, 40-]; शआ,औराम तथा 
पी० ९० चारलू, एल० सी० पी० 903 खड 3॥.,|] १०००-00 और 40-2; मराठा, 22 मार्च 
903; हिंदू, 8 मार्च 903; बगाली, 9, 2, 25 मार्च 903. वायस आफ इंडिया, 2। मार्च 
903, मद्रास स्टेडडं, 8 मार्च (वी० ओ० आई०, 28 मार्च 903); इदु प्रकाश, 9 मार्च, 
इंडियन मिरर, 20 मार्च, इडियन सोशल रिफार्मर, 22 मार्च (वही, 4 अप्रैल 903) , एडवोकेट 
और न्यू इडिया, 26 मार्च (वही, ] अप्रैल 903); आर० एन० पी० बब, 2], 28 मारे, 
4 अप्रैल 903, आर० एन० पी० बग०, 28 मार्च, 4 अप्रैल 4903: आर० एन० पी० एम०, 
2], 28 मार्च [903; आर० एन० पी० यू० पी०, 28 मार्च, 4, अप्रैल 903; आर० एन० 
पी० पी०, 28 मार्च, 4, ], 25 प्रप्रैल 903 मे उल्लिखित समाचारपत्र. 

उदाहरण के रूप मे हिंदू, 8 नव० 903; हिंदुस्तान रिव्यू और कायस्थ समाचार, सितबर 
902; गोखले, स्पीचेज, पृ० 77-9; आई० एन० सी० 904 का प्रस्ताव ७।!|[ (बी). 

आई० एन० सी० 905 का प्रस्ताव ४][[. गोखले, स्पीचेज, पृ० 93-5; मराठा, 26 मार्च 905: 
बगाली, 28 मार्च [90)5, आर० एन० पी० बब, 25 मार्च, |, 8 अप्रैल 905, आर० एन० 
पी० बग०, ], 8 अप्रैल 90$, आर० एन० पी० एम०, ै, 8 अप्रैल 905 मे उल्लिखित 
समाचारपत्न, सिटीजन, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० यू० पी०, 8 अप्रैल 905). 

डी० पी० सर्वाधिकारी, रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 43-4., उन्होंने नमक कर में कटोती 
को मद्रास भौर बबई की (वर्गंगत) माग बताते हुए उसकी आलोचना की. दे निक ओ समाचार 
चद्विका, 20 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 24 फरवरी 894) 

ए० बी० पी०, 4 दिस० ]902, 2 जन०, 23, 24 मां 903, 27 मार्च 905 उसके द्वारा 
प्रस्तुत तकोँ में एक यह था कि नमक कर में किसी भी प्रकार की कटोती का लाभ लिवरपूल 
और चेशायर के तमक व्यापारियों को ही मिलेगा 

नौरोजोी, पावर्टो, पृ० 2!3-6, दि इंडियन साल्ट टैक्‍स” जे० पी० एस० एस०, जुलाई 88| 
(खड ह५ स० ) १० 59-6, जोली, परूरवोद्धत, पृ० 9; केसरी, 24 जनवरी (आर० एन० परी० 
वब, 28 जनवरी ]888), सजीवनी, 28 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 फरवरी 888) , 
हिंदुस्तान, ), 2, 3 फरवरी, सुबोध सिधु, | फरवरी पंजाबी अखबार, 4 फरवरो (आर० एन० 
पी० पी० एन०, 7 फरवरी 888), एस० एन०» बंनर्जी, स्पीचेज ॥[], पु० 6] और सी० पी० 
ए०, १० 703, वाचा, रिप० आई० एन० सौ० 890 पृ० 38, पैसा अखबार, ] अप्रैल (आर० 
एन० पी० पी०, 8 अप्रैल 89) ; राय, पावर्टी, पु० 26-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 3, 94, 
]890 के काग्रेस अधिवेशत मे इसी आपत्ति को चितात्मक भाषा में प्रकट करते हुए पंजाब के 
लाला मुरलीघर ने नमक कर को “भूख और प्यास पर, मानव जीवन पर कर' बताया. (रिप० 
आई० एन० सी०-890 पृ० 42). 


9. प्रमाण के रूप में देखिए, ड्यूक आफ आरमिल का 2 जनवरी 869 का सप्रेषण, जान स्ट्रेची 


तथा रिचार्ड स्ट्रेची : पूर्वोद्त, पृ० 222-3 पर; लिटन, एल० सी० पी० 878 बड़ |] 
१० 99-00, वेस्टलेंड, एल० सी० पी० 888 खड >#५]] १० 20. 


92. जोशी, पू्वोद्वत, पृ० 84-5. 
93., रिप० ध्राई० एन० सी० 2868 प्‌ृ० 79. 890 के कांग्रेस अधिवेशन में यही तथ्य प्रस्तुत करते 


हुए मोहन चटर्जी ने आश्यर्वधकित होकर कहा “जब उच्च पद प्रतिष्ठित और विलासिता की 
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94 


495. 


गोद मे लोटते हुए महानुभाव कहते हैं, “अरे गरीब आदमी, इसे महसूस नहों करेगा' तो हमे यह 
बहुत दुखदायी, बहुत निरुत्साहित करने वाला तथा बहुत हृदयद्रावक लगता है वस्तुत" हमारे 
पास इस मूखेता, नग्नता तथा स्वार्थपरता को सही रूप में परिभाषित करने के लिए शब्द ही 
नहीं! (रिप० आई० एन० सी०, 890 पु० 46) इसी प्रकार की भन्य टिप्पणियो के लिए देखिए, 
जोशी, पूर्वोद्ठत, पृ० 86-7; नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 64; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 30-; 
राय, पावर्टो, पृ० 265; हिंदू, 8 नवबर 903. 

रिप० आई० एन० सी० 890 पु० 36 

वही, पृ० 37 तथा देखिए वाचा को सी० एल० पारिख . पूर्वोद्धत, पृ० 345 पर 


796. नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 78; एस० ए० स्वामिनाथ अस्यर रिप० आई० एन० सी० 


॥9. 


98 
]99 
200 
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202 
203 


885 पृ० 69; बबई के नायरिको के द्वारा दिनाक 8 मार्च 888 को प्रस्तुत सार्वजनिक ज्ञापन, 
जें० पी० एस० एस ०, जन-अप्रैल 888 (खड #( स० 3-4) प० 8, बगाली, 28 जन० ]888, 
इडियन स्पेक्टेटर, नेटिव ओपीनियन, 22 जन०, इंडियन नेशन, 23 जन०, इडियन मूनियन, 
25 जनवरी, पीपुल्स फ्रंड, 28 जन० (वी० ओ० आई०, फरवरी 888), बिहार हेराल्ड, ट्रिब्यून, 
]। फरवरी (वही, मार्च 888) , स्वदेशमित्रन, 28 जन० (आर० एन० पी० एम०, 3] जन०888) 
एन० वी० बरवे, रिप० आई० एन० सी० 888 पृ० 79, एस० एन० बनर्जी और एस० तथा 
डब्ल्यू०, पृ० 3स्‍2, वाचा, रिप० आई० एन० सी७० 890 ०० 37 और स्पीचेज, पृ० 434, 
जी० एस० अव्य , बिलबी कमीशन, खड |[[ प्रश्त 8762, मालतोय, स्पीचेज, पृ० 30-, 
राय, पावर्टो, पृ० 265-6, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 902 खड || प० ॥8, हिंदू, 
[8 नवब र 903 नमक्र कर मे वद्धि से प्रभावित भारतीय जनता के दुर्भाग्य का सजीव चित्र 
खीचते हुए जी० के गोखले ने 890 मे घोषणा की कि इस वद्धि ने अकाल की सीमा पर जीवन 
निर्वाह करने वाले निर्धन तथा अभावग्रस्त लोगो के भयकर कष्ट, विषम दुख, गहन बाधाओं 
और भारी कठिनाइयों को और अधिक बढा दिया है जी० वी० जोशी ने इस विषय पर अपने 
विस्तृत लेख में इस तथ्य को भली प्रकार उजागर किया गोखले, रिप० आई० एन० सी०, 890, 
पृ० 40; आई० एन० सो० 895 की रिपोर्ट, १० 50-, स्पीचेज, प० !], 95 ,जोशी, पूर्वोद्धत, 
पृ० 83-05, 37-90 ॥9-202 विशेष रूप से देखिए, पृ० ३, 92, 40, 49, 67, |85-7, 
95$, ]36 

888 का प्रस्ताव [५; 895 का श्रस्ताव &([/, 896 का प्रस्ताव ५॥|| 897 का प्रस्ताव 
[९५, 898 का प्रस्ताव %>» (॥ बी), 899 का प्रस्ताव #[५ (॥ बी), 900 का प्रस्ताव 
2 (॥ बी) 90। का प्रस्ताव &[> (॥ बी) 

नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 78 

जे० पी० एस० एस०, अप्रैल 880 (खड [[ स० 4) पृ० 30 

सजीवनी, 28 जन० (आर० एन० पी० व्ग०, 4 फरवरी 888), पूुना मे पारित प्रस्ताव, जे ० 
पी० एस० एस०, जन०-प्रप्रैल 888 (खड 9 स० 3-4) पृ० 3: जें० मुदा लियार, रिप० आई० 
एन० सी० 890 १० 46; गोखले स्पीचेज, पृ० 40 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 9 

वही, १० 85 तथा देखिए, प० 49, प० 88 

आरगिल के दयूक का 869 का सप्रेषण, जान स्ट्रेंची और रिचाड्ड स्ट्रेची . पूर्वोद्धत, पृ० 222 
पर फाइनाशल स्टेटमेट, 877. दूसरी ओर दो भूतपूर्व वित्त सदस्य, ६० बेरिंग तथा ए० कालविन 
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अपना यह सुविचारित मत प्रकट कर चुके थे कि नमक कर में किसी प्रकार की वृद्धि का 
परिणाम निधंनों पर भार में वद्धि और नमक की अपत में कटोती होगी (एल० सी० पी०, 882, 
खंड १८%] प्‌० 32]-3 औभौर एल० सो० पो० 886, खड >(४७४] १० 9-0) . 

204, एल० सी० पी० 888 खंड >2(५]] प० 20 

205. सत्य शोधक, 5 सित० जगन्मित्र, 6 सित०», ज्ञान प्रकाश 46 सित० (आर० एन० पी० बंब, 8 
सित० 875); केसरी, 23 अगस्त (वही, 3 सित० 88), इंडियन स्पेबटेंटर, 22 जन०, केसरी, 
24 जन०, शुभ सूचक, 20 जन० (आर० एन० पी० बब, 28 जन० 888); बंगबासी और 
संजीवनी, 28 जन० (आर० एन० पी० बंग०, 4 फरवरी 888) ; पंजाबी अखबार, 4 फरवरी, 
सुबोध सिंधु, | फर०, हिंदुस्तान |, 2, 3 फर० (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फर० 888 ॥ 
पूना में सावंजनिक सभा द्वारा 8 मार्च 888 को स्वीकृत ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, जन- 
अप्रैल 888 (खड % स० 3-4) पु० 26-27; वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 890. पृ० 37 
और सो० एल० पारिख : पूर्वोद्धुछ, पु० 382 पी० केनेडी, रिप० आई० एन० सी०, 890 
पु० 36 बंगालो, 28 मार्च 89; पैसा अखबार, | अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 8 भ्रप्न ल 
89]); अखबारे आम, [6 अप्रैल (वही, 25 अप्रैल 89); राय, पावर्टी, पृ० 264-5; ए० 
डी० उपाध्याय, रिप० आई० एन० सी०, 895 पृ० 5]; 902 की कांग्रेस का प्रस्ताव 
सं०१८||[ इस विषय पर लोकप्रिय भावना के प्रदर्शनां कुछ एक अवतरण नीचे प्रस्तुत किए 
जा रहे हैं : 890 की कांग्रेस में पी० केनेडी ने दुखित होकर कहा : नमक को सस्ते दाम पर 
उपलब्धि न हो पाने के कारण इस विशाल भारत देश के लाखों-करोड़ों पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों की इन दिनों आयु घट गई है, उनका शरीर क्षीण हो गया है, शारीरिक दुबंलता के साथ 
साथ उनके मानसिक और नैतिक स्तर के विकास की सुविधाएं भी घूमिल पड़ गई हैं' (पूर्वोद्ठत), 
895 की कांग्रेस में ए० डी० उपाध्याय ने शोक प्रकट करते हुए कहा : “आखिर हमने ऐसा 
कौन सा भयकर अपराध किया है कि जिसके फलस्वरूप हमें वर्षों तक पर्याप्त नमक की अनुपलब्धि 
का अवांछनोय दंड दिया जा रहा है (पूर्वोद्ठत). अपने 3। जन० 888 के भ्ंक में तिलक के 
केसरी ने लिखा : 'वायसराय महोदय की अथवा किसी अन्य महानुभाव की सलाह पर वित्त 
सदस्य ने नमक की पूति को घटाकर उचित ही पग उठाया है. उसने अपने एक हो तोर से दो 
शिकार मारे हैं, एक ओर तो राजस्व की उगाही कर सी गई है और दूसरी ओर शासन के 
विरुद्ध अपने लेखों द्वारा निरंक उछलकूद मचाने वालों को क्वीणकाय बना दिया है. (आर० 
एन० पी० बंब, 4 फरवरी 888) . 

206. जोशो, पूर्वोद्धत, पृ० 69-83. 

207. वही, पृ० 84. 

208. बही, १० 87-8. 

209. वही, १० 95-8. 

20. गोखले, रिप० आई० एन० सी०, ]890 पृ० 40; रिप० भाई० एन० सी० 89$ पूृ० 50-; 
स्पीचेज, पृ० 3, 3), 39-4, 79. 

2!. हिंदू, 3 अप्रैल 885; जोशी, पूर्वोड्त, प० 90, 824; इंडियत्र स्पेक्टेटर, 22 जनवरी (आर० 
एन० पी० बंब, 28 जनवरी 888); इंडियन नेशन, 23 जनवरी (वी० ओ० आई०, फरवरी 
888); हिंदु, 25 जनवरी 888: वाचा, रिप० जाई० एन० सी० ]890 १० 37; राय, पावर्टी 
१० 263-4; वाय उल अलबार, 27 दिसंवर 890 (आर० एन० पी० प्री०, ॥0 बन० 89) . 
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जोशी, पूर्वोद्दत, पृ० 92 

वही, प० 93-9, 78-9, ग्रोखले, स्पीचेज, पु० 79-80 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 97 

वही, पृ० 98 शुभमूचक ने अपने 22 जनवरी के भ्रक मे और रास्तगुफ्तार ने अपने 4 जनवरी 
के भ्रक मे इस प्रकार की आशकाए प्रकट की थी (आर० एन० पी० बब, 20 जनबरी 877) 
जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 00, 42, स्वदेशमित्रन, ।8 जनवरी (आर० एन० पी०, जनवरी 886); 
पीछे पादटिप्पणी सख्या 68 मे निर्दिष्ट लगभग सभी समाचारपत्र आई० एन० सी०, 889 का 
प्रस्ताव सख्या |]] () नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 77-8 

जोशो, पूर्वोद्धत, पृू० 66, 90, मराठा, 22 जन० ]888, ए० बी० पी०, 26 जन० 888, 
28 जनवरी |888 को समाप्त होने वाले सप्ताह के बबई के लगभग सभी समाचारपत्र रिपोर्टर 
का सार सक्षेप (आर० एन० पी० बब, 28 जन ० 888), द्विब्यून, | फरवरी (बी० ओ० 
आई०, मार्च 888), सजवनो, 28 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 4 फरवरी 888) , 
स्वदेशमित्रन, 28 जन०, 25 फर० (आर० एन० पी० एम०, 3। जनवरी, 29 फरवरी 888) ; 
अमृत बोधिनी, 2 फरवरी (वही, ]5 फर० ]888), ढदिदुस्तान, , 2, 3 फरवरी, सुबोध सिधु, 
] फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फरवरी 888) 

जोशी, पृर्वोद्धत, पृ० 4]-2, 64, 65-6, 90, कंसरे हिंद, 22 जन० (आर० एन० पी० पी० 
बब, 28 3 ।० 658४ ) 

एन० वी० बरवे, रिप० आई० एन० सी०, ]888 प० 79, इदु प्रकाश, 30 जनवरी (आर० 
एन० पी० बब, 4 फरवरी 888), स्वदेशमित्नन, 8 फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 
फरवरी 888), गोखले, रिप० आई० एन० सो० 890 १० 39-40, शशिलेखा, 27 दिस० 
(आर० एन० पी० एम०, 3! दिस० 895) 

पूना निवासियों द्वारा 8 मार्च 888 को एक सावंजनिक सभा मे स्वीकृत ज्ञापन, जे० पी० एस ० 
एस०, जनवरी अप्रैल 888 (खड >( स० 3-4), पृ० 7, जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 4], 89 तथा 
दिए आगे अध्याय >[[ 

रिपोर्टर का सार सक्षेप, आर० एन० पी० बब, 28 जनवरी 888; केसरी, 3)। जन० (आर० 
एन० पी० बब, 4 फरवरी 888) . 

जोशी, पूर्योद्धत, पृ० 99, 

गोखले, स्पीचेज, १० 39 

वही, पृ० 79 

आर० एन० पी० बब, 28 जन ० 888. 

आर ० एन० पी० बब, 28 जनवरी 888. 

आर० एन० पी० बग०, ।! फरव री 888. 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 39 

मुकर्जी और पेटिट द्वारा नमक कर के समर्थन के लिए देखिए, एल० सी० पी०, 888 खड़ 
>> पृ० 2अ और 3। मुकर्जो ने घोषणा की कि साथ ही साथ यह एक ऐसा साधन है 
जिससे सर्वंसाधा रण को सामान्य सतोष मिल गया और जो देश के निर्धनतम व्यक्ति को जेढ को 
भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा उनकी कार्यवाही की आलोचना के लिए देखिए, 
9 फरवरी ।888 का गुजरात गजट, जिसते लिखा: “क्रता की यह पराकांध्ठा हैं. तुम क्या 
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जानो कि तुम किस तरह अधीन जनता का खून चूस रहे हो (आर० एन० पी० बब, फरवरी 
888); 5 फरवरी 888 के :राज्यभक्त' ने भी एन० मुकर्जो को “जादूगर लार्ड डफरिन के 
संकेतों पर नाचने वाली कठपुतली' की सज्ञा देते हुए टिप्पणी की कि मुकर्जी महोदय का स्वार्थ 
घृणास्पद है और यह उसके 'देशद्रोही' होने का प्रमाण है (आर० एन० पी० बब, !। फरवरी 
888 ); जान प्रकाश, 9 फरवरी, श्री शिवाजी, ।0 फरवरी और बबई के बहुत सारे अन्य 
समाचारपत्र (आर० एन० पी० बब०, ]! फरवरी 888) वृत्त घर, 9 फरवरी, सुबोध सिंधु, 
8 फर० (आर० एन० पी० पी० एन०, ]4 फरवरी, 888) , जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 43-4, 
86-7, स्वदेशमित्रन, ।8 फरवरी (आर+० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 888) , डब्ल्यू० सी ० 
बनर्जी का लेख, बगाली, 25 अगस्त 888 के श्रक मे, मसानी पूर्वोद्धत, पृ० 38 पर नौरोजी 
का कथन, वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 890 १० १8 मालवीय, स्पीचेज, पृ० 27-8, 30, 
एस० एन० बेनजी, एस० ऐंड डब्ल्यू०, पृ० 372 इसके बहुत समय पश्चात ]897 मे जमी उल 
उलुम ने अपने 28 मई के भ्रक मे घटना का स्मरण कराते हुए अपना रोष निम्नलिखित शब्दों 
में प्रकट किया * 'नमक कर के मामले मे महामहिम की अपेक्षा पदवियों के भूखे भारतीय ही 
वास्तव मे अधिक दोषी हैं ऐसा लगता है कि यह धोखेबाजी उन्हे मा के दूध के साथ धट्टी मे 
पिलाई गई है वे देशद्रोही हैं बगाल मे एक राजा है जिन्होने नमक कर का जोरदार समर्थन 
किया है ऐसे लोग जिस भी देश मे उत्पन्न हुए हैं और रहते हैं, उस देश के और मानवता के 
नाम पर कलक रूप हैं, ऐसे लोगो को तो सम॒द्र मे फेक देना चाहिए जब तक ऐसे धोखेबराज इस 
देश में जीते हैं, देश कभी समृद्ध नही हो सकता (आर० एन० पी० एन०, 2 जून ।897) 

बबई के नेटिव प्रेस के सवाददाता ने अपनी साप्ताहिक टिप्पणी में लिखा कि रास्न गुप्तार और 
सप्ताह के अन्य अनेक समाचारपत्न विधानसभाओं के वर्तमान दाधपूर्ण गठन की एक थार फिर 
शिकायत कर रहे हैं ओर उन्हे वास्तविक रूप मे अधिक लोक प्रतिनिधिव का रूप दन की मांग 
कर रहे हैं (आर० एन० पी० बब, |] फरवरी 88१) मराठा 8 फरवरी 888 स्वदेश- 
मित्नन, |8$ फरवरी (आर० एन० पी० एम०, 29 फरवरी 888), हिंदुस्तान, |, 2, 3 फरवरी 
(आर० एन० पी० एन०, 7 फरवरी 888); एस० एन० बेनर्जी, एस० ऐड डब्ल्यू०, 
१० 34]-2 स्पीचेज ॥] पृ० ।37, 6।, वाचा रिपिए आई० एन० सा०, 890 प्‌ ० 38; 
लाला मुरलोध र, वही, पृ० 42 

जोशी, पूर्बोद्धत, पृ० 44 

मालवीय स्पीचेज, पृ० 26-7 और 30-. 

रिप० आई० एन० समी०, 890 १० 36 

रिप० आई० एन० सी०, 892 पृ० 67 और गोखले, स्पीचेज, पृ० 79, और जोशी, पूर्वोद्धत, 
प्‌ृ० 200 

सी० पी० जान स्ट्रेची : इडिया (90)) १० 65-6 “जिन लोगो पर यह कर लगा है, उन 
लोगो की बहुसख्या तो इस कर के अस्तित्व तक से परिचित नहीं जनता तो शात और अप्रभावित 
रहती है अपनी आवाज सुना सकने वाले केवल अल्पसख्यक सपन्‍न वर्ग ही उन बातों का, जिनका 
उनके अपने जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नही पढ़ता, गला फाडकर समर्थन करते रहते हैं. 
स्ट्रेची द्वारा स्थिति का अध्ययन यो तो सवंधा सही है परतु बेवल एक बात गलत हे जिसका 
उल्लेख उसने नही किया, उस समय भारतीय नेता भी अपनी आवाज सुना सकने में समर्थ थे 
और उन्होने नमक कर का विरोध हो नहीं किया प्रत्युत उसके विरुद्ध बहुत ही ऊचा स्वर 
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उठाया. इस प्रकार उन्होंने मूक जनता की भावनाओ को वाणी दी. 

एल० सो० पी०, 882 खड %+% | प्‌० 290-]. 889 मे उसने नमक कर मे किसी प्रकार की 
कटोती के अपने विरोध को दोहराया और एक बार फिर उसने आय कर में राहत देने की 
वकालत की (एल० सी० पी० 889 खड >(४७]] पृ० 4॥) 

एल० सौ० पी०, 882 खड »% ५] प्‌० 303-04. 

एल० सी० पी०, 888 खड़ %(5४७][ १० 24 और आगे 

रिपोर्ट आफ दि वगाल नेशनल चेबर आफ कामसं, 887 १० 23-4 तथा देखिए, हिंदू पैट्रियाट, 
23 जनवरी (बी० ओ० आई०, फरवरी 888 ) 

रिपोर्ट आफ दि बगाल नेशनल चेबर आफ कामसं, 889 पृ० 3-4, 34-5 

इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (]908) खड़ |५, प० 276 

कुल 6 64 करोड राजस्व में से 4 86 करोड मदिरा पर उत्पादन शुल्क से ही वसूल हुआ (वही ) 

यह सभभाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि नीलामी पद्धति का सबसे बडा दांप यह था कि 
इससे मदिरा के मल्य में भारी कटौती की सभावना थी एक्ाधिकार का एकमात्र उद्देश्य यथा« 
सभव अधिकतम लाभ कमाना था बहूत सारे मामलों में यह पाया गया कि थोडो मात्रा में 
>ऊची कीमतवाली मदिरा को ब्रिक्री की अपेक्षा बडी मात्रा मे थोडी कीमतवाली मदिरा की बिक्री 
से अधिकतम लाभ की सुरक्षित प्राप्ति हुई (वकील, पूर्वोद्धत, पृ० 470) 

पी० बैनजा . इ।डथन ट॑कसेशन, पृ० 482-5 

वकील, पूर्वोद्धत, पू० 477 

उदाहर णार्थ, मराठा, ]8 फरवरी 883, 29 सितबर 885, बंगाली, 9 अप्रैल, 9 अप्रेल 887: 
इंडियन एसोसिएशन का बंगाल सरकार को प्रतिवेदन, दिनाक ।5 नवबर ॥887, बगाल : 
पूर्वाद्ठत, परिशिष्ट डी ० एस० एन० बैनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, पृ० 93-7, दादाभाई नौरोजी 
के दृष्टिकोण के लिए देखिए मसानी पूर्वाद्धत, पृ० 363, 365; आई० एन० सी०, 888 का 
प्रस्ताव ७५]]; आई० एन० मी०, 900 का प्रस्ताव ५७, पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 565, 
मालवीय, स्पीवेज, पृू० १९॥, मुरलोधर, रिप० आई० एन० सी०, 890 पृ० 32, जो० सी० 
मित्ना रिप० आई० एन० सी० 899 प० 77 9, गोखले, स्पीचेज, पृ० !6, 84 मदिरापान 
की प्रवृत्ति के प्रति प्रारभिक भारतीय समालोचना के लिए देखिए, पेटीशन आफ दि ब्रिटिश 
इड़ियन एसोसिएशन 852 बी० बी मजूमदार पूर्वोद्धत, पृ० 486 पर, और केशवचद्र सेन, 
लाइफ ऐड वक्‍म' पी ० एस० बसु द्वारा सपादित (कलकत्ता 940, १० 209-0 

आई० एन० सी० 900 का प्रस्ताव ६५ एम० एन० चौधरी, रिप० आई० एन० सी 900, 
पृ० 86 

लोकनेताओ और सस्थाओ के लिए दखिए, इडियिन एसोसिएशन द्वारा बगाल सरकार को 5 
नवबर 887 को प्रस्तुत ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, आई० एन० सी० 888 का प्रस्ताव ४]| और 
आई० एन० सी० 900 का प्रस्ताव >७४, तिलक के मत को रामगोपाल ने उद्धत किया है : 
पूर्वोद्धत, पृ० 72-3, 2।7, तिलक, प्रोसीडिग्ज झ्राफ दि कौसिल आफ दि बाबे 895 खड 22९2६ 
पृ० 9।-2, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 564-5, एस एन० बेनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, 
पृ० 38।, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 38! गोखले, प्रोसीडिग्ग आफ दि कौसिल आफ बांबे ]90], 
खड %४६४|७, १० 249 स्पीचेज, पृ० 6, 83-4, वाचा, रिप० आई० एन० सी० 888. 
पृ० 40, भ्ौर रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 3), जी० सी० मित्ना, रिप० आई० एन० 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


सी० 899 १० 77-9 समाचारपत्रों के लिए देखिए, समाचार चद्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० 
पी० बग०, 7 अप्रैल 880) ; सुलभ समाचार, 30 अक्तूबर (वही, 6 नवबर 880), सोम 
प्रकाश, 6 दिसवर (वही, [! दिस० 880) , ए० बी० पी०, 24 नव० 88], 22 नव० 883 
और 2 अप्रैल 885, मदार मजरी, स० 4 (आर० एन० पी० एम०, फरवरी 882) , सोम 
प्रकाश, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 8 अप्रैल 882), सोम प्रकाश 3 अप्रैल (वही, 5 
मई 883) ; भारत मिहिर, | मई (वही, !2 मई 883), बगबासी, 27 अक्तूबर (वही, 3 
नवबर 883), सशोधिनी, 7 नवबर, (वही, !7 नव० 883), परिदर्शक, |! नवबर (वही, 
24 नवबर 883), मराठा, 77 मई और 29 सितबर 885, बगाल के सभी पत्र-पत्रिकाओ 
ने इडियन एसोसिएशन द्वारा ।5 नवबर [587 को प्रस्तुत ज्ञापन का समर्थन किया देखिए, 
आर ० एन० पी० बग०, नवबर, दिसबर 887, संजीवनी, 7, [4 अप्रैल (आर० एन० पी० 
बग ०, )4 और 2| भ्रप्रैल 888), आर० एन० पी० बग०, 22 मार्च 890, 25 अप्रैल 89 
में उल्लिखित सभी समाचारपत्र हिंदुस्तान, 77 भौर 8 जुल'ई (आर० एन० पी० एन०, 24 
जुलाई 889) , भारत जीवन, | जुलाई (वही, 9 जुलाई 895), स्वदेशमित्नन, 3 मार्च (आर० 
एन० पी० एम०, 5 मार्च 889), इडियन पीपुल, 26 मई (आर० एन० पी० यू० पी०, 4 
जून 904), स्वदेशमित्नन, 2 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 3 दिस० ]904) राष्ट्रवादियों 
की कभी कभी अभिव्यक्त होने वालो हादिक भावनाओ की सुदर अभिव्यक्ति लाला मुरलीधर 
के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 890 के अधिवेशन के सदस्यों को सबोधित भाषण के निम्न 
अवतरण मे इस प्रकार से हुई है “जहा पूर्व ने पश्चिम की गणित, ज्योतिष तथा अन्य 
विज्ञानो की शिक्षा दी है वहा प्रतिदान में पश्चिम ने पूर्व को मुक्ति के बदले मदिरा के रूप में 
नरक-यातना दी है. यहा तक कि हमारे मुस्लिम शासक भी मदिरा से घृणा करते थे और 
मदिरा से प्राप्त आय को अभिशाप मानते थे यह ईसाई शासकों को ही समर्पित है कि वे इसे 
प्यार करें, उत्तेजित हो, इसे चमे-चाटे और इससे लाखो करोडो पौंड धन कमाए कया एसे मनुष्य 
भी समार में हैं जो ईश्वर और परलोक पर विश्वास करने का ढोग तो रचते है परतु ईश्वर 
द्वारा उनके अधीन किए लोगो के प्रति करता, निर्देबता तथा योजनाबद्ध निर्ममता या व्यवहार 
करते हैं ” इस प्रकार ये लोग उंस परमपिता के प्रति प्रत्येक प्रकार के पापमय और घुणित 
आचरण करते हैं (रिप० आई० एन० सी०, 890, १० 32-3) 

248 की पादटिप्पणी में उद्धुत प्रसगो के अतिरिक्त उदाहरणार्थ देखिए, आर० एन० पी० बग०, 
]7 अप्रैल, 30 अक्तृ०, 27 नववर 880 26 फरवरी, !2 मार्च, 6, 25 जुलाई, | अवतू०, 
26 नवबर, 0, 7 दिस० 88] ॥8, 25 फरवरी, 8 मार्च, 45 जुलाई 882 27 अक्तु०, 
]0, !7 नवबर ]883, इडियन मिरर, 20 नव०, बगाल पब्लिक ओपीनियन, ]3 दिस० (वी० 
ओ० आई०, दिस० 883), बंगाली, [0 नवबर 883, 9 अप्रैल और ]9 नवबर 887, 
सजीवनी, 30 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 7 मई 887), बगाल की प्रथम प्रातीय परिषद 
का प्रस्ताव, 3 नव० 888 के बगाली में उद्धत 

898 में पी० मेहता ने टिप्पणी की कि उत्पादन (एक्साइज) विभाग “उस प्रचारक के उदाहरण 
का अनुकरण कर रहा है कि जो यह कहता है कि वह अच्छे सिद्धातो और आदर्शों के प्रचार के 
लिए तो प्रतिबद्ध है परतु उन सिद्धातों पर आचरण करने के लिए किसी भी रूप मे विवश नहीं 
है. (स्पीचेज, पृ० 564) तथा देखिए, तिलक, प्रोसीडिग्ज आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ 
बाबे, 895, खड ५3३८४ १० 92. 
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ए० बी० पी०, 22 नवंबर 883; वाचा, रिंप० आई० एन० सी०, 888 पू० 40; दैनिक 
ओ समाचार चंद्रिका, 0 मार्च सहचर, 2 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 22 मार्च 890); 
जी० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सो० 899 पुृ० 78-9 तथा देखिए, केशवचंद्र सेन, 
पूर्वोदत, पृ० 20. 

फाइनांशल स्टेट्समेंट, 888-9 कंडिका, 69 तथा भारत सरकार का संप्रेषण, सख्या 66, 
25 जून 887. उसी में उद्धत फाइनांशल स्टेटमेंट 89-2 कडिका-38. 903 में लिखते हुए 
जान स्ट्रेची ने बल देकर कहा: '880 के पश्चात लगभग सभी ओर मदिरा की दुकानों की 
संख्या में और मदिरा को खपत में कमी हुई है, इसे सामान्य रूप से देखा जा सकता है.” इंडिया 
(4903) पृ० 70. 

फाइनांशल स्टेटमेंट, 884-5 कंडिका, 37; फाइनांशल स्टेटमेंट, 889-90 कंडिका, 22; 
फाइनांशल स्टेटमेंट, 89-2 कंडिका, 38; एडवर्ड ला, एल० सी० पी० 9)] खंड ६], 
पृ० 309; फाइनांशल स्टेटमेंट 902-03 कंडिका, 9. 

जी० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी०, 899 पृ० 70; रामगोपाल : पूर्वोद्धत, पृ० 2!7 पर 
तिलक, गोखले, स्पीचेज, पु० 6; मालवीय, स्पीचेज, पृ ० 380. 

]904 में जी० के० गोखले ने कहा था : 'शिक्षा एक उपयोगी उपचार हों सकता है परतु इसके 
प्रवर्तन की प्रक्रिया का मंद होना अनिवायं है मेरे विचार में स्थानीय लोकमत को इस सबंध मे 
वैघानिक भार» दी जानी चाहिए' (स्पीचेज, पृ० 85). 

आई० एन० सी० 888 का प्रस्ताव ए]|, 889 का प्रस्ताव, ]४; 890 का प्रस्ताव [९, 
89] का प्रस्ताव /] (सी), 892 का प्रस्ताव ए (सी), 893 का श्रस्ताव व (सी); 
894 का | ५] (सी), 895 का प्रस्ताव #(2(॥[ (बी), 896 का प्रस्ताव 2] (ए) 897 
का प्रस्ताव [४ (ए) 898 का प्रस्ताव #>९ (ए), ॥800 का प्रस्ताव &५ रानाडे, 
'एडिमिनिस्ट्रेटिव रिफाम्सं इन बांबे प्रेजोढेंसी केलाक : पूर्वोद्धत, पु० 45 पर; मराठा, 8 फरवरी 
883- हिंदू, ।5 जुलाई 885; वी० एन० मांडलिक, स्पीचेज, पृ० 579; वाचा, रिप० आई० 
एन ० सी० 888 पृ० 40 और रिप० आई० एन० स्ी० 890 पृ० 3]; प्रधान ऐंड भागवत : 
पूवोद्धत, १० 90 पर तिलक; गोखले, स्पीचेज, पृ० 83-5 

ए० बी० पी०, 24 नव० 88; नेटिव ओपीनियन; 26 अगस्त (वी० ओ० आई० सित० 
]883 सं० 9 खंड-); लिबरल, 8 नवंबर, बंगाल पढ्लिक ओपीनियन, 3 दिस० (वही, 
दिसंबर 883 संख्या !2 खंड [); बंगवासी, 2! मई, नवविभाकर, साधारणी, 23 मई (आर० 
एन० पी० बंग०, 28 मई 887); इंडियन एसोसिएशन का ]5 नवंबर 887 का झापन, 
पूर्वोक्त स्थल; बंगाली, 5 और 9 नव० 887; प्रथम प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव बंगाली के 
3 नवंबर 888 के ध्ंक में उद्धृत, ए० बी० पी०, 2! फरवरी 889; आई० एन० सी० के 
890-900 के प्रस्ताव, पीछे 256 संख्या पादटिप्पणी में उद्धुत. रामगोपाल : ध्ूवोद्धत, पृ० 72-3 
पर तिलक; हिंदू, 27 नव० 890; वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 890 पृ० 3; एस० 
एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, १० 290; गोखले, स्पीचेज, पु० 84-5. 


258. देखिए पीछे पादटिप्पणी सं० 249 में प्रस्तुत संदरभे. 


259. 
260, 


आई० एन० सी० |890 का प्रस्ताव सं० [९ 
केलाक : पूर्वोद्धत पृ० 45 पर रानाडे का दृष्टिकोण, सोम प्रकाश, 3 फरवरी (आर० एन० पौ० 
बंग ०, 8 फरवरी 882); मराठा, 8 फरवरी 883; समय, 26 जन० (आर० एन० पी० 
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264 
265 


266. 
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बंग०, 3] जन० 885); बंगवासी, 30 अप्रैल (वही, 7 मई 887); भाई० एन० सी०, 890 
का प्रस्ताव [५. तिलक, प्रोसीडिगरज आफ दि कोंसिल आफ दि गवनेर आफ बांबे, 896. 
खंढ (१ ४]७ प० 7. आई० एन० सी० 990 का प्रस्ताव ५, 

आई० एन० सी०, 899 का प्रस्ताव [% तथा समाचार चंद्रिका, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० 
बंग०, 7 अप्रैल 880); सुलभ समाचार, 30 अक्तृ० (यही, 6 नवंबर 880); मांडलिक, 
(स्पीचेज, पृ० 584; मराठा, 8 फर० ]883; समय, 26 जनवरी (आर० एन० पी० बंग०, 
3| जन० 885); झाई० एन० सी० 890 का प्रस्ताव सं० ]५. तिलक, प्रोसीडिग्ज आफ 
दि कौंसिल आफ गवनंर आफ बाबे, 895 लड़ ररऋफऋ![] पृ० 92; गोखले, वही-।90।, 
खंड & ९ ]2८ पृ० 249. इस सबंध में गोखले ने एक रोचक तथ्य का निवेश किया कि 'जब 
तक शराब भिलने की संभावनाओं में कटौती नहीं की जाती, तब तक मदिरा जैसे पदार्थों के 
मूल्यों में वद्धि का बर्थ दरिद्र उपभोक्ता की जेब को हल्का करना हो होगा. तिलक महोदय ने 
तो यहां तक कह डाला कि यदि लोग पक्के पियक्कड़ ही हैं तो फिर मदिरा के मूल्यों में वृद्धि 
करने में कोई तुक नहीं. 

हमारे अध्ययन काल की अवधि में 900 में भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहु माग बेमन से उस 
समय प्रस्तुत की जबकि उसने सरकार से 'अमरीका के प्रमुख मदिरा कानून' ज॑से उपायों को 
अपनाने का अनुरोध किया, परंतु उसी सांस में उसने स्थानीय लोकमत और मदिरा पर 
अतिरिक्त कराधान की भी वकालत की (प्रस्ताव %४). 

मसानी : पूर्वोद्धत, पृ० 366. 89] में नितांत परहेज (मदिरापान न करने) करने वाले भारतीय 
प्रात भाव वाले सघ (इंडियन ब्रदरहुड आफ टोटल ऐबन्स्टेनर्ले) का उद्घाटन करते हुए दादाभाई 
नौरोजो ने सुविचारित रुप से कहा था: “इसका एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हिंदू और 
मुसलमान इकट्ठे मिलने में समर्थ हुए हैं तथा सभी समुदायो को समान रूप से दुष्प्रभावित 
करने वाले महान प्रान पर सुविचारित कार्यवाही करने को प्रस्तुत हुए हैं, वही, पृ० 365-6 तथा 
देखिए, एस ० एन० बनर्जी . ए नेशन इन मेकिंग, १० 94-07. 

इपीरियल गर्जेटियर आफ इंडिया ,(908) खड ]५ पृ० 275 और वकील : पूर्वोद्धत, पृ० 603. 

इपीरियल गजेटियर आफ इडिया (]908) खड ]9, पृ० 275. 

बकील : पूर्बोद्धत, पुृ० 492. 

इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (908) १० 245-6 अफीम के हानिप्रद प्रभाव के सबंध में 
कमीशन की राय थी कि भारत मे भ्रफीम के सयत प्रयोग को उसी रूप में लेता, जिस रूप मे 
इंग्लेंड में मदिरा के संयत प्रयोग को लिया जाता है. अफीम हानिप्रद है, हानिरहित है और यहां 
तक कि अफोम लाभप्रद भी है, यह सब उस परिस्थिति और उस विवेक पर निर्भर है जिसके 
झंतगंत इसका उपयोग किया जाता है (वही, पृ० 246) . 

ई० बेरिंग, फाइनांशल स्टेटमेंट, ।882 कंडिका, ]46-73; 893 में डेविड बारबर का अफीम 
के लिए नियुक्त शाही कमीशन के समक्ष साक्ष्य, वकील : पूर्बोद्त, पृ० 49 पर तथा देखिए 
चिसनी, पूर्वोद्ध,त, पृ० 328-30, जान स्ट्रेची, इडिया, (903) पु० 55. 

कैशवचद्र सेन पुर्वोद्धत, पृ० 20 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 25 तथा देखिए, वही, पृ० 20; स्पीवेज, पु० ]42 तथा 92-3; मसानी : 
पूर्योद्ूत, (० 36. दादाभाई नौरोजी का भी अफीम व्यापार के सबंध में बहुत ऊंचा नैतिक 
झ्रादर्श था. जब उन्होंने 855 में व्यपारिक संस्थाओं के साथ व्यापारिक गठबंधन किया तो 
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27]. 


272. 


273. 


274. 


उन्होंने उसी समय यह शर्त रख दी थी कि वे अफीम के व्यापार से होने वाले लाभ के भागीदार 
नही बनेंगे. बाद में उन्होंने सचमुच ही अफीम तथा मदिरा से अजित लाभ में से अपना अ्श लेने 
से इनकार कर दिया (नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 92 और मसानी : पूर्वोद्धत, पृ० 74 ) 

और देखिए, रास्त गुफ्तार, 2 जून (आर० एन० पी० बब, 8 जून 870) ; नेटिव ओपीनियन 
(वही, 24 अगस्त 872); बगाली, 3 जुलाई 880, 2 मार्च 882; छ़ाह्यो पब्लिक ओपीनियन, 
26 मई 88; हिंदू, 5 दिस० 884; मराठा, 22 मार्च 885, ए० बी० पी०, 20 मई 886, 
6 फरवरी 888; आंध्र प्रकाशिका, स० 9 (आर० एन० पी० एम०, मई 886) ; बगनिवासो, 
]7 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 25 अप्रैल 88।); संजीवनी, 26 अगस्त (वही, 2 सित० 
893) . 

रिपोर्ट आफ दि इडियन फैमिन कमीशन 880, भाग ][, पृ० 89, पी० बनर्जी * इडियन टैक्सेशन, 
पृ० 3]4, तथा पीछे पादटिप्षणी सं० 268 में उद्धत अधिका रीगण. 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 4] तथा मसानी पू्वोद्धत, पृ० 36; दत्त, ई० एच० ]|, 
१० 55 इसके दूसरी ओर जी० वी० जोशी ने अभिस्वीकार किया कि अफोम लगान का भुग- 
तान विदेशी उपभोकताओ द्वारा ही किया जाता है (पूर्वोद्धत, पृ० 222). 

बबई समाचार, 29 जुन (आर० एन० पी० बब, $ जलाई ]875), जामे जमशेंद, 9 फरवरी 
(वही, 22 फ"छरी 879); बबई समाचार, 3 मई (वही, 8 मई 88), बाबे क्रनिकल, 8 मई 
(वही, 4 मई [88। ) ; आार्यावतें, 4 जून और शिवाजी, 3 जून (वही, [। जून 88) ; बगाली, 
3 जुलाई 880; नवविभाकर, 29 मां (आर० एन० पी० बग०, 3 अप्रैल 880); नेटिव 
ओपीनियन, 9 जून, 25 दिस० 88।; मराठा, 6 अप्रैल 882, सुबोध पत्रिका, 22 जून (आर० 
एन० पी० बब, 28 जून 882) ; केसरी, 2 मई (वही 6 मई 882) , नेटिव ओपीनियन, रास्त 
गुफ्तार और बाबे क्रानिकल 7 मई (वही, 3 मई 882); सहचर, 25 जनवरी (आर० एन० 
पी० बग०, 4 फरवरी 882); समय, 4 जून (वही, 9 जून 882) ; साधारणी, ] मई और 
नवविभाकर, 2 मई (वही, ।7 मई 884), समाचार चद्ठिका, 6 मई (वही, 24 मई 884); 
आतनद बाजार पत्रिका, 2 जून (वही, 7 जून 884) ; मराठा, 22 मार्च 885; गुजरात दपंण, 
2 मई (आर० एन० पी० बब, 8 मई 889 ) , नेटिव ओपीनियन, 7 मई (थही, 9 मई 89]); 
पूना वैभव, 6 सितबर (वही, 2 सित० 89]); ज्ञान प्रकाश, ]7 नव० (वही, 9 नवबर 
892) , आफताबे पंजाब, 27 अप्रैल और ताज उन अखबार, 25 अप्रंल (आर० एन० पी० पी०, 
9 मई 89); अखबारे आम, 8 अगस्त (वही, 29 भ्रगस्त 89]) ; हिंदुस्तान, 8 मई (आर० 
एन० पी० एन०, 45 मई 889); न्यायमसिधु, 22 अप्रैल (वही, 30 भश्रप्रल 89) ; सुबोध [सधु, 
29 अप्रैल (वही, 7 मई 89), बगाली, 8 अप्रैल 89]; सहचर, [5 अप्रैल (आर० एन० 
पी० बग०, 25 अप्रैल 89) ; ढाका प्रकाश, 26 अप्रैल ओर सुरभि ओ पटाका, ॥7 भ्रप्रेल 
(वही, 2 मई 89]); सोम प्रकाश, 8 जून (वही, 3 जून 89); हिंदू जनभूषणी, 8 मई 
(आर० एन० पी० एम०, 3] मई 889); वृतात पत्रिका, 4 दिस० तथा मद्रास के अन्य पत्नो 
की स्वीकृति (वही, 5 दिस० 893); ताज उल अखबार, 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 
]9 अगस्स 893) ; कोहेनूर, 9 सितंबर (वही, 23 सित० !893) दोस्ते हिंद, 3 अक्तूबर (वही, 
2] अक्तुबर ]893); पैसा अखबार, 8 दिस० (वही, 46 दिस० 893); बिहार हेरालड, 8 मई 
(आई० एस० वौ० ओ० आई०, 9 जून 895); फोइनिक्स, 8 मई (आर० एन० पो० बब, 
8 मई 895. इंडियन स्पेक्टेटर, 42 मई 895): कर्णाटक प्रकाशिका, 30 अगस्त (आर० 
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एन० पी० एम०, 3 अगस्त 897) 

अफीम विरोधी आंदोलनकारी प्ंगरेओों और लोकोपकारियों पर ब्रोट करते हुए पत्रिका ने अपने 
20 मई 886 के भ्रक मे ब्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखा : 'वे भूल जाते हैं कि इंग्लैंड जैसे आक्रमण- 
कारी और विजेता देश को किसी देश को विष देने जेसी साधारण सी घटना पर बड़बड़ाना नहीं 
चाहिए.'* इतना तो असंदिग्ध रूप से तथ्य है कि अफीम की अपेक्षा लोहा और सिक्का किसी भी 
देश को अधिक शी घ्रता और अधिक निश्चितता से विनष्ट करने वाले साधन हैं” इसके साथ ही 
पत्र ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा . 'अफीम राजस्व की क्षति पूति के लिए भारतीयों पर 
कर लगाने के लिए भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह इस प्रकार का कृत्य होगा कि जहर 
देने के स्थान पर सरकार लूट का धंधा अपनाने पर विवश होगी”. और देखिए ए० बी० पी ०», 
]6 फरवरी 888 और ]7 अप्रैल 89]. 

ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन ने अपने 26 मई 88 के भ्रक मे और अधिक दुढ़तापूर्वक लिखा कि 
भले ही अफीम लगान के अभाव में भी बजट में किसी प्रकार का असतुलन न आने पाए फिर भी 
भारत जैसा निर्धन देश अफीम राजस्व को हटाने का मामथ्यं नहीं रखता 


, आर० एन० पी० यबब, 8 मार्च 882: मराठा ने अपने 22 मार्च 885 के भ्रक में इन आदोलन- 


का रियों को “अतिरिकत श्रेष्ठ आदर्शंवादियों के प्तामाजिक सगठन' की सज्ञा दी. 


. हिंदू ने अपने ! मई 895 के भ्रक मे और आगे लिखा . 'अफीम एक भारी बुराई हो सकतो है 


परतु राष्ट्रीय दिवालियापन उससे बड़ी बुराई है' 

ए० बी० पी०, 9 जुलाई 880 और 20 जुलाई 886; ब्राह्मो पब्लिक ओपीनियन, 5 जुलाई 
880; आनंद बाजार पत्रिका 2 जून (आर ० एन० पी० बग०, 7 जून 884) ; हिंदू, 26 जनवरी 
]885, 9 दिसबर 890, 3 जुलाई 893; बगाली, 8 अप्रैल 89]. 

केलाक : पूर्वोदृत, पृ० 45 पर तिलक; ए० बी० पी०, 9 जुलाई 880. 6 फरवरी 888; ब्राह्मो 
पब्लिक ओपीनियन, 5 जुलाई 880; नेटिव ओपीनियन, 9 जून 88]; मराठा, 7 जुलाई 
88, 23 अप्रैल 882, 22 मार्च 885; “दि हृढियन साल्ट टेंक्स' जें० पी० एस० एस», खड 
[९५ उछ० । जुलाई 88!, पृ० 6]; केसरी, 2 मई (आर० एन० परो० बब, 6 मई 882); 
साधारणी, !] मई और नवविभाकर, 2 मई(आर० एन० पी० बय०, 7 मई 884) ; समाचार 
चद्रिका, 6 मई (वही, 24 मई 884); सहचर, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बन ०, 25 अप्रैल 
]89) ; सोम प्रकाश, 8 जून (वही, 3 जून 89) ; सुलभ दे निक, 5 दिस० (वही, 23 दिसवर 
893) ; रहबरे हिंद, 28 सितबर (आर० एन० पी० पी०, 4 अक्तु० 893); अखबारे आम, 
3] जकतू० (वही, 4 नवंबर 893); वृतांत पत्रिका, 4 दिसंबर तथा अन्य पत्र-पत्रिकाए (आर० 
एन० पी० एम०, 5 दिस० 893) 

नवविभाकर, 29 मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 8 अप्रैल 880); नेटिव ओपीनियन, ॥9 जून 
88; मराठा, 6 अप्रैल 882 और 7 दिस० 893; केसरी, 2 मई (आर० एन० पी० बब, 
6 मई 882) ; समय, 4 जून० _ (आर० एन० पी० बंग०, 9 जून 882); साधारणोी, । मई 
(बही, 7 मई 884) ; द्िदुस्तान, 8 मई (आर० एन० पी० एन ०, 5 मई 889) . 

आर ० एन० पी० अंग ०, 30 दिस ० 893. 

आर» एन० पी० अंग०, 3] जुलाई 880 मराठा ने अपने 7 अगस्त 88। के पक में टिप्पथी 
की ; 'निस्संदेह चीन के साथ अफीम व्यापार बंद कर देने से भारतीय वित्तो में चोड़ी लाई पढ़ 
जाएगी परंतु 40 करोड़ लोगों को विष देने के आरोप सिर पर सेने की अपेझ्ा इस, लाई को 


285. 
286. 
287. 


अरने के लिए अन्य आधिक उपाय सोवना तथा विभिन्‍न विभागों के खर्बों मे कटोती करना ही 
अगवयिक उपयत है” थोड़े ही समप्र के उपरात ।2 मार्च 832 के झंेू में मराठा ने मत प्रकट 
करते हुए लिखा : 'अफीम व्यापार ज॑से महित कार्य को निषिद्ध करने ज॑से नेतिक ओर लाभप्रद 
साधन में अपने रुपये के उपयोग में किसी भी भारतोय को शिकवा-झ्लिकायत नही होगी”. इसी 
प्रकार सजीवनी ने 26 अगस्त 893 के अभ्रक में दावा किया : "पाप पृर्ण व्यापार से अजित 
राजस्व से कोई भी सरकार फलती-फ्लती नहीं रह सकती. न्यायप्रिय भगवान द्वारा सभो पापी 
अवश्य दडित किए जाएंगे. अत: सरकार के लिए उचित यही है कि वह इस पापमय व्यापार 
को छोड़ दें' (आर० एन० पी० बंग०, 2 सितंबर 893) ओर देखिए, सोम प्रकाश, 9 जुलाई 
(आर० एन० पी० बंब, 24 जुलाई 880) इंडियन स्पेक्टेटर, 7 अगस्त (आर० एन० पी० 
बब, !3 अगस्त 88।); हिंदू, $ दिसम० 884 और ॥4 अप्रैल 894, नौरोजी, पावर्टी पृ०2]5 
स्पीचेज, पृ० 96 और मसानी : पूर्वोद्ध त, १० 359, 362 पर; हिंदुस्तानी, ]5 अप्रैल (आर ०» 
एन० पो० एन०, 2] अप्रैल 89); इंडियन मिरर, ]5 अर्प्रंन और एडवोकेट, ]7 अभ्रैल 
(आई० एस० बी० ओ० आई०, 3 मई ]89); दि एटी आपियम एलायन्स मूवमेट' जे० पी० 
एस ० एम ०, खड %॥|७४, स०-2 अक्तूबर ]89] १० 6, 6, वृतात पत्रिका, ]6 अप्रैल (आर० 
एन्‌० पी० एम०, 30 अप्रैल 89); रहबरे हिंद, 6 और 20 अप्रैल (आर० एन० पी० पी० 
25 अप्रैल !५५ ,. बगनिवासी, |7 अप्रैल और सजीवनी, [8 अरप्रल (आर० एन० पी० बग०, 
25 अप्रैल 89) ; समय 24 अप्रैल (वही, 2 मई 894) . 
नौरोजी, स्पीचेज, पु० 94. 
नौरोजी, पावर्टो, पृ० 25 
नौरोजी, स्पीचेज, १० 92-6 
सीमा शल्क से होने वाली शुद्ध आय 875-6 में 2.5 करोड़ रुपये, 877-8 में 24 करोड़ रुपये थी. 
882-3 में यह घटकर ! करोड़ रुपये रह गई. इसका अथ्थ हुआ कि कर नीति में सुधार के पाच 
वर्षों मे ।.4 करोड़ रुपये घट गई. ५82 और ॥893 की अवधि के बीच इसका निम्नतम प्राप्ति 
884 5 में 0-8 करोड़ रुपये थी. इस प्रकार कर नीति से सुधार के फलस्वरूप सीमा शुल्क में 
किसी भी एक अकेले वर्ष में होने वाली अधिकतम हानि दो करोड रुपये से कम को थी अफीम 
राजस्व से 875-898 के बोच मे होने वाली शुद्ध आय 6 | करोड़ रुपये थी देखिए, वकोल : 
पुर्बोद्धत, पृ० 596 और 603. 


अध्याय 2 
लोकवित्त : दो 


सरकारी और गैरसरकारी दुष्टिकोणों में प्रमुख मतभेद का विषय है व्यय की 
दिशाएं । बालगगाधर तिलक 


भयंकर बढते सेनिक व्यय जैसा कोई भी अन्य विपय भारत देश का बुरी तरह से 
भकभोरने वाला नही । डी ई वाचा 


व्यय 


भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने कराधान के परिमाण तथा कर निर्धारण की पद्धति की 
जाच-पड़ताल के साथ साथ उसके उपयोग पर भी विस्तृत विचार क्रिया क्योकि उनके 
विचार में करो से प्राप्त कुल रकम के समान कराधान के उद्देश्यो और उनके वितरण 
का प्रश्न भी किसी रूप में कम विचारणीय तथा कम महत्वपूर्ण नही था। उन्होंने इस 
तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार किया कि कर राजस्व के लोकहित में व्यय होने वाले रूप 
में अथवा करदाताओं को परोक्ष रूप से कर राजस्व लौटाए जाने के संभावित रूप मे तथा 
कर राजस्व के अनुत्वादक, निरर्थंक और व्यर्थ के कार्यों मे उपयोग किए जाने वाले रूप मे 
बडा भारी अंतर था। इस कसौटी को आधार बनाने पर भारतीय नेता इस निष्कर्ष पर 
पहुचे कि भारत सरकार की व्यय नीति असतोषप्रद ही नही थी, प्रत्युत सवंसाधारण 
के हितों के लिए क्षतिकारक भी थी। प्रथम, उन्होने इस तथ्य को बडे ही गंभीर रूप में 
लिया कि भारत के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग देश के भीतर खर्च न होकर देश के 
बाहर खर्च होता है, इस प्रकार देश से राजस्व की निकासी हो रही है। उन्होने निर्देश 
किया कि इस मंबंध में भारत की स्थिति ब्रिटेन जैसे स्वतंत्र देश से, जहां भले ही भारी 
कर लगाए गए हैं, स्वथा भिन्‍त थी।* इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने निकास 
शीर्षक अध्याय में किया है। यहां तो हमें इतना संकेत करना है कि कुछ भारतीय नेताओं 
ने लोकवित्तों की कुल वसूली की अपेक्षा व्यय की व्यावहारिक दिशाओं के प्रति अधिक 
ध्यान दिया | इस प्रकार 800 में दादाभाई नौरोजी ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा : 


लोकवित्त : दो 53 


“इस समय वास्तविक प्रश्न, सभी प्रदनों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि 
60,00,00,00 पौंड या 00,000,000 पौंड कैसे प्राप्त किए जाएं। हो सकता है कि 
यह विषय भी आवश्यक हो परंतु अधिक आवश्यक और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 
जनता से उगाही रकम जनता को किस प्रकार लौटाई जाए ।* 887 में लिखे अपने एक 
पत्र में वह और भी अधिक सुस्पष्ट और मुखर थे : 'भारत में कराधान की बुराई उसका 
परिमाण नहीं, यहां तक कि अकबर के समय वसूल किए जाने वाले भूमि लगान जितना 
इस समय वसूल किए जाने पर भी उसका कोई दृष्प्र भाव नहीं पड़ेगा । राजस्व के एक 
भाग की देश से निकासी ही दुर्भाग्यपूर्ण बुराई है ।* 'अमृत बाजार पत्रिका ने भी अपने 
22 फरवरी 900 के अंक में इसी प्रकार की धारणा प्रकट की : 
यदि करों द्वारा उगाही धनराशि इस देश में व्यय की जानी है तो इस देश के वासी 
ऊंचे कराधान और उनके मुगतान से भी अपने को व्यथित अनुभव नहीं करेंगे परंतु 
यदि 25 करोड रुपये के मूल्य का इस देश का उत्पादन प्रतिवर्ष इंग्लेंड को ही 
मेजना है जिसके बदले में इस देश को कोई लाभ नहीं मिलना है तो इस देश के 
वासी हलके कराधान का भुगतान करने में भी अपने को दरिद्र और असमर्थ अनुभव 
करेंगे ।* 
द्वितीय, भारतीय नेताओं ने देखा कि सरकारी खर्च की प्रकृति फिजूलखर्ची वाली है 
और उनका वितरण देश की आर्थिकता और जनता की परिस्थितियों और सच्ची आव- 
हयकताओ के अनुकूल और उनसे संबंधित नहीं है। उनका विश्वास था कि इनका और 
अधिक लाभप्रद तथा सार्थक उपयोग किया जा सकता था। य्‌ तो उनका यह निष्कर्ष 
सामान्यतया भारतीय वित्तों के व्यय की आलोचना ही करता था परंतु कभी कभी 
विशेषतः इन नेताओं मे अथंशास्त्र के पंडितों द्वारा इसे भली प्रकार पकडा और अपने 
विश्लेषण का आधार बनाया गया । इस प्रकार “अमृत बाजार पत्रिका' ने अपने 30 मार्च 
]882 के अक में यह मत प्रकट किया कि देश की वित्त व्यवस्था की किसी भी रूप में 
जाच करने पर प्रथम प्रश्त यह उभर कर सामने आता है कि उगाही गई धनराशि में से 
कितनी इस देश पर खर्च की गई है और कितनी यों ही बरबाद की जा रही है ? इस 
पत्रिका की दृष्टि मे इसका उपयुक्त उपचार था, करों की राशि का उपयोग निश्चित 
रूप से केवल उन्ही के लिए किया जाना चाहिए जिनसे वह वसूल की गई है। इस बात 
को स्वीकार करते टए कि अंगरेजी शासन को कायम रखने का व्यय दायित्व भारत पर है, 
पत्रिका ने भारतीय वित्तों का सभी पक्षों, चेशायर, माचेस्टर, लंदन, सिविल सर्विस, 
मिलिट्री सविस, नौकरी करने वाले तथा साहसियों की इच्छापूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने 
का अथवा इंग्लेंड के युद्ध अभियानों, आक्रमणों और दुष्कर्मों में सहायता देने के लिए 
प्रयोग किए जाने का विरोध किया । फिरोजशाह मेहता ने 883 मे देश भर में निर्मित 
सड़कों, पुलों, दवाखानों, स्कूलों और पुलिस चौकियों की 3पयोगिता को स्वीकार करते 
हुए भी यह पूछा कि मौलिक प्रइन यह है कि क्‍या इन सुधारों में संसाधनों का व्यय आव- 
उ्यकता से अधिक तथा गलत दिद्या में नही हुआ है ? क्या इन संसाधनों का और अधिक 
सार्थक तथा और अधिक लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता था ? क्‍या देश की 


5]4 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी से इतनी भारी गलतियां सुधारी नहीं जा सकती 
थीं।* 895 में बंबई विधान परिषद में अपने प्रथम बजट भाषण में बाल गंगाघर तिलक 
ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि बजट के मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी यह होनी 
चाहिए कि पिछले 25 वर्षो मे राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है और प्रांत की भौतिक संपन्‍नता 
के लिए उस राशि का कितना अंश समपित किया गया है ।" 896 के अपने निबंध दि प्रेजेंट 
फाइनांशियल पोजीशन मे 883-4 के वर्षों से भारतीय खर्चो का साख्यकीय विश्लेषण 
करने के उपरांत जी० वी० जोशी ने अपना मत प्रकट किया कि यदि देश का इतना भारी 
अतिरिक्त घन देश के आतरिक विकास और प्रगति के उद्देश्यों पर खर्चे किया जाता तो 
देश के लाखों करोड़ों नोग संतोष और आनंद का उपभोग करते ।” दादाभाई नौरौजी ने 
2। मार्च 896 को विलबी कमीशन को लिखे अपने पत्र में इस स्थिति का अत्यंत सुस्पष्ट 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।* 
विलबी कमीशन के समक्ष और अपने प्रसिद्ध बजट भाषणों में सुस्पष्ट सैद्धांतिक रूप 

में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और उसके आघार पर भारतीय वित्तों 
के विश्लेषण करने का सारा दायित्व अकेले गोपालकृष्ण गोखले ने निभाया | 897 में 
विलबी कमीशन के समक्ष तक॑ करते हुए उन्होंने कहा कि खर्चों में वृद्धि, राष्ट्रीय वित्त के 
एक पक्ष के रूप में कोई विशेष गंभीर आपत्ति जनक नही । उन्होंने लोकवित्तों का सिद्धांत 
निर्धारित करते हुए कहा : 'इस संबंध में सभी कुछ इस बात पर निर्मर करता है कि जिस 
क्षेत्र में व्यय में वृद्धि हुई है, उसके उद्देश्य का स्वरूप क्या है? और लोकवित्तो के उस 
दिश्या में किए गए खर्चों का परिणाम क्‍या निकला है ?” उन्होने यह स्वीकार किया 
कि पिछली बहुत सी दशाब्दियों से यूरोपीय देझों के व्ययों में वृद्धि हो रही है परंतु उनका 
कथन था क्रि वह वृद्धि भारत के खर्चों में हो रही वृद्धि से मौलिक रूप से बहुत भिन्‍न है। 
जहां उन देशों के बढ़े खर्चों ने “उन देशों की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि को है, उन 
देशवासियों के ज्ञान और संपन्‍नता में वृद्धि की है, वहा स्वेच्छाचारी शासकों के प्रबंध के 
दोषग्रस्त वैधानिक नियंत्रण के तथा विदेशी शासन के अंतर्निहित दोषों के अंतगंत भारत 
के निरंतर बढते खर्चो ने भारत में केवल हमारे संसाधन के निरंतर शोषण मे वृद्धि करने 
में सहायता की है, हमारी भौतिक प्रगति को अवरुद्ध किया है, हमारी प्राकृतिक सुरक्षा को 
दुबंल क्षीण किया है तथा हम पर अपरिभाषित तथा अनिश्चित वित्तीय दायित्वों का बोझ 
लाद दिया है ।* भारत के सार्वजनिक शर्चों तथा अन्य देशों के सावंजनिक खर्चों के बीच 
एक अन्य मौलिक अंतर यह था कि जहां अन्य देशों मे सार्वजनिक व्यय करदाताओं के 
हितो मे किया जाता है, वहां इस देश में दूसरों के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है 
और कभी कभी तो उन हितों को भारतीय हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। 
इस प्रकार के उदाहरण के रूप में यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वित्तों को ब्रिटिश 
सर्वोच्चत्ता के हितों के स्थाई दावों की पूति करनी पड़ती है। उन्हें ब्रिटिश प्रमुत्व के पूर्व 
में विस्तार के हितों कौ देखभाल और भारत में सिविल और मिलिट्री सवा में संलग्न 
यूरोपियों के हितों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश वाणिज्य, 
व्यापारी तथा धनिक वर्गों के हित भारतीय करदाताओं के हितों पर हावी हो जाते हैं ।!* 


लोकवित्त : दो 55 


कराधान के प्रश्न के समान भारतीय नेता प्राय यह तक करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
थे कि भारत की निर्धनता और भारतीयों की कर मुगतान की अक्षमता के सदर्भ मे 
सरकारो खर्चे भारत जैसे निधन देश के ससाधनो और शक्ति के बाहर थे। मदनमोहन 
मालवीय ने 889 मे घोषणा की कि भारत की दरिद्रता के सदर्भ मे खर्चो मे वद्धिन 
केवल अनुचित तथा अन्यायपूर्ण थी प्रत्युत निश्चित रूप से पाप कर्म भी थी। उन्होने यह तो 
माना कि सरकारी खर्चों मे वृद्धि अपने आप में कोई बुराई नही, यह वृद्धि तो वस्तुत' 
स्वागत योग्य होती है परंतु यह तब होता है जबकि उसका परिणाम जनता की धन-सपत्ति 
में वृद्धि के रूप मे सामने आए। जैसे कि इगलेड मे था परतु इस देश का दुर्भाग्य तो यह 
है कि सरकारी खर्चे तो निरतर बढते जा रहे है जबकि देशवासियों की दशा दिन प्रतिदिन 
बद से बदतर होती जा रही है ।!! इसी तर्क को आधार बनाते हुए 894 मे भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस ने दृढतापुर्वक कहा . “वित्तीय खर्चो की जाच-पडताल से तब तक कोई 
परिणाम नही निकलेगा, जब तक उसमे भारतीयो की चालू वित्तीय मार को सहन करने 
की शक्ति की जाच-पडताल का कार सम्मिलित न किया जाए ।/7-* ]895-6 की इंपी- 
रियल लैजिस्लेटिव कौंसिल मे अपने भाषण मे फिरोजशाह मेहता ने भी इस दृष्टिकोण 
का विस्तृत विवेचन किया। उन्होने निर्देश किया कि व्ययो की आवश्यकता तो एक तुल- 
नात्मक शब्द है। खंब की किसी भी विशिष्ट मद के लिए कितनी ही अधिक आवश्यकता 
क्यो न हो, इस आवश्यकता की पूति करते समय व्यय के लक्ष्य और दिशज्ञा को प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए। उन्होने इस बात पर बल दिया कि अतत करों का भार निर्धन किसानो 
को ही उठाना पडता है। इस कथन के उपरात अपने दुढ विश्वास को व्यक्त करते हुए 
उन्होने कहा कि यदि लगान को वसूली केवल इसी ढग से ही की जानी है तो जिस खर्चे 
की आवश्यकता की पूति के लिए राजस्व वसूल किया जाता हे, अपने आप में भत्रे ही 
कितना उपयुक्त, उचित तथा निविवाद सिद्ध क्यो न कर दे उसका भुगतान देश के 
ससाधनो और शक्ति की सीमा के बाहर है ।!' 
पिछले बहुत सारे वर्षों की अवधि में बढ़ते सरकारी खर्चों को सर्वेथा अनुचित, नितात 

हानिप्रद, यहा तक कि भारत की नि्धनता के लिए उत्तरदायी कारणो मे से एक मौनते हए 
भारतीय नेताओ ने व्यापक स्तर पर सरकारी खर्चों में कटौती का समर्थन किया और 
उसके लिए आदोलन किया । उन नेताओ ने यह घोषित किया कि भारत के आथिक तथा 
वित्तीय दोषो की निवृति के लिए खर्चों मे कटौती एक आवश्यक उपचार था। भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस ने बढे हुए सैनिक व्ययो की पूति के लिए अपने पहले ही अधिवेशन में अन्य 
सावंजनिक व्ययो मे कटोती करने का सुझाव दिया |”? काग्रेस ने अपने 887 के तृतीय 
अधिवेशन मे वित्तीय कठिनाइयो पर काबू पाने के लिए खर्च मे कटौती का सुभाव एक 
बार पुन: दिया ।?* 89] में काग्रेस ने घोषणा की कि अनुचित रूप से बढे हुए सैनिक और 
नागरिक सेवाओं के खर्च भारत की दरिद्रता के महत्वपूर्ण कारणों भे से एक थे और इन 
सरकारी खर्चों मे कटौती भारत की दरिद्रता के निवारण के साधनो मे एक थी ।7* भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकारी खर्चों और दरिद्रता व अकालों मे सहसबध को तथा इन खर्चों 
में कटोती को बार बार ।892, 896, 897, 4899 ॥90। और |904 में दोहराया ।!* 
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]894, 895 और 897 में कांग्रेस ने अपने दृढ़ मत को पुन: बलपूर्वक दोहराया कि देश के 
दुर्देशाग्रस्त वित्तों में सुधार का एकमात्र उपचार सरकारी खर्च में कटोती है।”” 885 में 
कलकत्ता में हुए अधिवेशन में राष्ट्रीय सम्मेलन ने सरकारी खर्चों में कटोती के लिए इसी 
प्रकार के सशक्त तक प्रस्तुत किए ।? 'पूना सार्वजनिक सभा ने, 'बांबे प्रेसीडेंसी एसोसि- 
एशन* “मद्रास महाजन सभा ?*-४ ने सरकारी खर्चों मे कटोती के लिए 886 मे इस 
संबंध में सरकार को विस्तृत ज्ञापन दिए | जी० वी० जोशी ने अपने 886-7 में प्रकाशित 
लेख 'ए नोट आन रिट्रेंचमेट' में,” मोपालकृष्ण भमोखले और डी० ई० वाचा ने विलबी 
कमीशन के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्यों/ में तथा रमेशचंद्र दत्तःः ने 898 में इसी मांग 
को मुखरित किया । 

यहां यह जानना कम रोचक नही होगा कि दादाभाई नौरोजी ने खर्चों में कटौती के 
संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । इसका कारण यह बताया जा सकता है कि उन्होंने 
भारत की निर्धनता के निवारण के लिए प्तंपत्ति का उत्पादन बढाने पर ही सारा बल 
दिया | उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन बढाया जा सके तो भारत किसी भी 
व्यय की पूर्ति में समर्थ हो जाएगा ।** अत. उन्होंने ऊंचे खर्चो को घटाने की आवश्यकता 
पर बल न देकर घन की निकासी को रोकने की आवश्यकता पर ही सारा बल दिया। 
यहां तक कि बडे पैमाने पर यूरोपीयों को नौकरी देने की आलोचना भी उन्होंने इसी 
आधार पर की कि इससे देश से घन की निकासी होती है, न कि इस आधार पर कि इससे 
प्रशासन महगा हो जाता है। 

इस प्रकार सरकारी खर्चों के वर्तमान ऊंचे स्तर के कटु आलोचक तथा इन खर्चो मे 
कटौती के प्रबल समथंक होने के नाते राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकारी खर्चों के वास्तविक 
विकास की जाच के लिए तथा इन व्ययो को सीमित करने के ठोस तथा “व्यावहारिक 
उपाय सुमाने के लिए सारी समस्या की छानबीन आरभ की | वे इस तथ्य से सहमत थे 
कि सरकारी खर्चो की ऊची दर के कारण अनिवाय नही हैं, अत: उनका उपचार क्रिया 
जा सकता है ।' 

सरकारी खर्चो के सवध में राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण का एक अन्य उल्लेखनीय 
तथ्य यह है कि उन्होंन इसके विवरण क प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनका 
मुख्य उद्देश्य व्यय सबधी मूल नीतियों तक ही सीमित था । इस प्रकार उदाहरण के रूप मे 
]895 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने यह मत अभिव्यक्त किया कि «यय आयोग (एक्स- 
पेंडीचर कमीशन ) की जाच-पटताल का तब तक कोई उपयोग नहीं होगा जब तक कि 
इन व्ययों को नियमित करने वाली नीनि की रूपरेखा की जाच-पडढताल न की जाए ।?* 
इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने विलबी कमीशन को बताया कि वे विभागीय खर्चों के 
विवरण की जानकारी के प्रति कोई उत्सुकता नही रखते क्योकि व्यय के समग्र प्रशासन 
को स्वाभाविक आधार पर स्थापित किए बिना इस प्रकार की जारू-पडताल केथल रोग 
के लक्षणों को दबाना मात्र होगा, इसकी जड़ को दूर करना नही। उन्होने कहा कि आव- 
इयकता तो इस बात की है कि उन सिद्धातों की चर्चा की जाए जिनके अनुसार व्यय के 
सारे ढांचे का संचालन होता है ।” उन्होंने यह भी अनुभव किया कि गैर सरकारी लोग न 
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सो व्ययों के विवरण की समीक्षा कर सकते हैं और न ही व्ययों के सही आंकड़ों का गहरा 
अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध ही नही होती । 
उन्होंने टिप्पणी की कि वस्तुतः उन्हें तो यह भी नही मालूम कि व्यय के विवरण से संबंधित 
कौन से प्रइन पूछें ? अतः वे केवल नीतियों की सामान्य रूपरेखा की आलोचना कर 
सकते हैं|?” 


सैनिक व्यय 


880 से 905 तक की अवधि में भारतीय बजट में ख्चों का सबसे बडा भाग सेना पर 
होने वाले खर्चों का था । 88 ]-2 मे सेना पर और सेना से सबंधित कार्यों पर होने वाले 
सामान्य खर्चों की कूल विशुद्ध राशि ।7.88 करोड थी जो भारत सरकार के कुल व्ययों 
का लगभग 4.9 प्रतिशत था। ]885 के पश्चात प्रमुखतया बर्मा युद्ध, उत्त र-पश्चिम में 
रूस के आगे बढ आने की आशका, समय समय पर सेना के सुधार और आधुनिकीकरण 
के लिए उठाए गए पगो और इस मद में लदन में किए जाने वाले भुगतान में हुई विनिमय 
की हानि, आदि कारणों से यह राशि और भी अधिक बढने लगी । समीक्षा- 
धीन अवधि में गेल, पर होने वाले व्ययों मे निरतर और क्रमिक वद्धि को इन आकडों 
से देखा जा सकता है . 886-7 मे यह राशि 9.4। करोड अथवा बजट के कुल शुद्ध 
खर्चों का लगभग 42.4 प्रतिशत थी। 89-92 में 22 57 करोड अथवा लगभग 45 4 
प्रतिशत,।90]-02 मे 23.55 करोड अथवा लगभग 45 2 प्रतिशत तथा 904 05 में 30.22 
करोड अथवा कुल शुद्ध खर्चे का 5। 9 प्रत्तिशत थी ।१४ इसके अतिरिक्त भारत को रायल 
नेवी (शाही नौ-सेना) को देश की सामान्य जलीय सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए 
आथिक सहायता देनी पडती थी जिसकी राशि विविधता लिए रहती थी। 869 में जहा 
यह राशि 70,000 पौंड थी, वहा 900 मे ॥00,000 पौड हो गई। इसके साथ ही 
भारत सरकार को स्थानीय रायल इंडियन मैरीन का खर्च भी उठाना पडता था ०१-५४ 
इसके अतिरिक्त युद्ध, विशेष अभियान तथा विशिष्ट सुरक्षा कार्य पर होने वाले विशिष्ट 
प्रकार के व्यय भार भी सहन करने पडते थे। 876-7 और 902-03 मे सैनिक प्रक्रियाओं 
पर 22 2 करोड रुपये और विशिष्ट सुरक्षा कार्यो पर 4.5 करोड रुपये खर्च हुए ।?५ 

भारतीय नेताओ ने सेना पर होने वाले खर्चों पर प्रत्र॒ल प्रहार किए तथा इस विषय 
पर एकमत होकर निरंतर और नियामत रूप से अभियान चलाए रखा। वस्तुत. हमारे 
अध्ययन के अंतगंत संपूर्ण अवधि मे सेना संबंधी व्यय राष्ट्रीय आदोलन के आक्रमण का 
सबसे प्रमुख लक्ष्य रहा है। यद्यपि इन नेताओ ने सेना संबधी व्यय और उसके सभी थक्षों, 
घनराशि के साथ साथ उद्देश्य और उसके उपयोग किए जाने के ढंग आदि की तीखी 
आलोचना की तथापि उनका ध्यान प्रमुख रूप से इस प्रइन के ग्राथिक पक्ष पर ही केंद्रित 
रहा । उदाहरणाथे, कुछ आर्थिक प्रशनों से संबद्ध पक्षों को छोडकर इन नेताओं ने सैन्य 
संगठन, कार्यक्षमता की समस्याओं तथा सैनिक नीति की न्यूनाधिक रूप से उपेक्षा ही 
का । इस प्रवृति का एकमात्र अपवाद सेना के भारतीयकरण की इच्छा थी | 

संक्षेप में भारतीय नेताओं ने यह घोषणा की कि भारत के वित्तों के असंतुलन का 
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प्रधान कारण तथा ऊंचे कराधान के अस्तित्व का कारण मिलिट्री के ऊंचे और निरंतर 
बढते हुए व्यय ही थे। उनकी यह निश्चित धारणा थी कि जब तक अनावह्यक सेना 
संबंधी खर्चे इसी प्रकार बढते जाएंगे अथवा इतने ऊंचे बने रहेंगे तब तक भारतीय वित्तों 
में सुधार की कोई संभावना नही । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन 
से सैनिक व्यय में वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया ।१९ [889 में कांग्रेस ने देश में सेना 
संबंधी व्ययों में वृद्धि की निरंतरता के स्थान पर उसमें कटौती की आवश्यकता पर बल 
दिया ।/ ]89| में उसने अपना यह दृष्टिक्रोण प्रस्तुत किया कि देश की घोर दरिद्रता 
का कारण वतंमान सैनिक और नागरिक प्रशासन पर होने वाली फिजूलखर्ची है। इसमें 
भी सैनिक प्रशासन की फिजलखर्ची विशेष चितनीय है ।११ परवर्ती वर्षों में काग्रेस सेना 
के खर्चो मे कटौती करने और उस कटौती को बनाए रखने की निरंतर और बार बार 
मांग करती रही । राष्ट्रवादियों की अन्य सस्थाएं भी समय समय पर इस प्रइन को उठाती 
रही । 885 में 'ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन”, कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन', 
आांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, 'पूना सावंजनिक सभा, मद्रास की महाजन सभा', कराची 
की सिंध सभा” तथा सूरत की “प्रजा हितवर्धंक सभा ने संयुक्त रूप से अंगरेज मतदाताओं 
से भारत की अपील' शीर्षक से इंग्लेड में इ्नहारो की एक सामान्य माला निकाली और 
उसका वितरण किया ।११ इश्तहार नंबर-9 का शीषंक था “20 वर्षों मे भारत के सैनिक 
व्ययों में 2] प्रतिशत की वृद्धि। इसका अर्थ था कि जो सेनिक व्यय ॥857 मे 
||,463,000 पौंड पर पहुंच गया था, वही 884 मे श्रौर अधिक बढ़कर 6,975,550 
पौंड हो गया है, इसे आसानी से घटाकर ]4 लाख पौंड किया जा सकता था ।३९ 

बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रवादी लॉकनेताओ ने सेनिक खर्चो की विस्तार से और तीखे- 
पन के साथ चर्चा की । डी० ई० वाचा निद्चित रूप से इस प्रइन पर प्रमुख राष्ट्रवादी 
प्रवक्ता थे। इस विषय पर दिए गए उनके भाषणों और लिखे गए लेखों को यदि एक 
स्थान पर इकठ्ठा किया जाए तो एक काफी बडा ग्रंथ तेयार हो जाएगा। ।885 में 
उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को संबोधित करते हुए 87] में सेना पर किए जा 
रहे खर्चों में वृद्धि की समीक्षा की तथा इस घोर पातक के लिए सरकार की भर्तसना 
की ।* [89] के काग्रेस के अधिवेशन में एक अन्य विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए 
उन्होंने दृढ़तापूर्वंक कहा कि इस समय सेना के खर्चों में कष्टदायक वृद्धि के प्रदन के समान 
दुखदायक अन्य कोई प्रइन नही। सेना पर होने वाले व्ययों में बृद्धि तो देसवासियों की 
क्षमता को खाए जा रही है ।*४ उन्होने अपने इसी दृष्टिकोण को परवती वर्षों में बार 
बार दोहराया |” जी० वी० जोशी ने प्रथम अपने ।886 में प्रकाशित निबंधों 'ए नोट 
आन रिट्रेंचमेंट' और 'दि नेटिव इंडियन आर्मी ' में देश के वित्तों पर बढ़ते हुए सैन्य ब्ययों 
के घातक प्रभाव की जांच की ।* उन्होंने ।886 में प्रकाशित अपने लेख “दि प्रेजेंट फाइ- 
नांशल पोजीशन में विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर अपना आरोप दोह- 
राया ।** अत्यधिक संन्य बव्ययों के विरुद्ध अभियान चलाए रखने वाले गोपालकृष्ण गोखले 
एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे ।५० अनेक अन्य राष्ट्रवादी जननेताओं ने भी बराबर जोशो 
खरोद के साथ बढ़ सेनिक व्ययों के विरुद्ध भाषण दिए तथा लेख लिखे ४! इसी प्रकार 
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राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं ने भी सैन्य व्ययों के विरुद्ध बराबर जोरदार आवाज उठाई और 
इन व्ययों मे कटौती की माग के लिए दबाव डाला ।*: 

भारतीय नेताओ ने मिलिद्री के खर्चो की आलोचना के लिए केवल उन खर्चों के 
विस्तृत आकार को ही अपना आधार नही बनाया प्रत्युत भारतीय संसाधनों की शून्यता 
पर विचार करते हुए उनके औचित्य को भी समीक्षा का आधार बनाया। उन्होंने इस 
सिद्धात पर बल दिया कि देश की सुरक्षा और सेना संबंधी आवश्यकताओं को मिलिट्री के 
खर्चो के उपयुक्त आकार के निर्धारण की एकमात्र कसौटी न मानकर देश की उन खर्चों 
को सहन करने की क्षमता को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए ।५१ अतएवं उनका तर्क 
था कि इस समय देश सशस्त्र सेनाओं पर जितना व्यय कर रहा है, वह उसकी सहनशक्ति 
के बाहर है ।** कुछ लोगो ने तो यह तथ्य प्रतिपादित किया कि सैन्य खर्चो का इससे बढ़- 
कर अधिक निदनीय पक्ष क्या हो सकता हे कि भारत जैसा निध॑न देश अपने वाधिक 
राजस्व का जितना बडा भाग सना पर खच्च कर रहा है, उतना तो ब्रिटेन और जारशाही 
रूस को मिलाकर विश्व के अपेक्षाकृत अधिक विकसित, अधिक संपन्न और सैनिक 
तानायाह देश भी नहीं कर रहे ।** उन्होने यह तथ्य भी प्रस्तुत किया कि सैनिक खर्चे 
भारत के सारे विशुद्ध भूराजरव को हजम कर जाते है। उन्होने इस तथ्य का प्रयोग इस 
महगे सदस्त्र सनाआ के सैनन्‍्यतत्र को भारत द्वारा वहन करन में उसकी अक्षमता के प्रमाण 
के रूप मे किया ।!९ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के सातवें अधिवेशन मे डी० ई० वाचा ने 
टिप्पणी की कि 'दरिद्र किसानों का खून चूसा जा रहा है ताकि सैनिक करभोक्‍ता मजे 
उडा सके, स्टार और मैडल प्राप्त कर सके ।+7 

भारतीय नेताओं के अनुसार भारत की आर्थिक क्षमता के बाहर सैन्य खर्चों का 
प्रत्यक्ष तथा कदाचित निक्रृष्टतम दुष्परिणाम यहू हो रहा था कि सरकार एक ओर तो 
सेना पर पानी की तरह रुपया बहा रही थी और दूसरी ओर राष्ट्र निर्माता विभागों पर 
बहुत कम खर्च कर रही थी। इस प्रकार देश को स्वस्थ आतररिक प्रगति ओर आधथिक 
विकास को धक्का लग रहा था| समस्या के इस तथ्य को प्राय. ही प्रबलता के साथ प्रस्तुत 
किया गया । उदाररणार्थ, डी० ई० वाचा ने 89] मे वितित होकर आइचरयं प्रकट 
किया : यदि भारत का 54 करोड का बडा भारी अनावश्यक, सामान्य से अतिरिक्त और 
फालतू खर्चा 5 वर्षों में बचाया गया होता तो भारत न जाने कितना सुखी-संतुष्ट, कितना 
सपन्‍न तथा कितना उन्‍नत हो गया होता ।!” दस वर्षो के उपरांत उन्होने दृढतापूर्वक 
कहा . 'जनता के कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, देश के सभी आतरिक सुधारों के मार्गे 
में प्रधान बाधा मिलिट्री के खर्चे हैं।** इसी प्रकार तिलक के 'केसरी' ने अपने 5 अप्रेल 
902 के अक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा : 'घरेल्‌ प्रशासन के मामलों में जनता के 
हितो के प्रति सरकार की उपेक्षा वत्ति का वास्तविक कारण भारत के बढ़ते हुए मिलिद्री 
के खर्च ही है ।*" जी ० के० गोखले ने 903 मे इस तथ्य पर कि 885-898 की अवधि 
में सरकार द्वारा जनता से अतिरिक्त राजस्व के रूप में इकटठी की गई 20 करोड़ रुपये 
की धनराशि में से लगभग 80 करोड रुपया सेना द्वारा हड़प लिया गया है और इस 
विज्ञाल धनराशि में से सावंजनिक शिक्षा के भाग मे आधे करोड़ रुपये से भी कम रकम 
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आई है, शोक प्रकट करते हुए दृढ़तापूवंक कहा कि जब हमारे राजस्व निरंतर बढ़ते हुए 
सेना के उद्देश्यों की पूति की ओर ही उन्परुख किए जा रहे हैं तब राज्य द्वारा किसी बड़े 
परिणाम पर जनता की भौतिक समृद्धि तथा नैतिक प्रगति से संबंधित किसी सुदृढ़ और 
स्थाई प्रयास की संभावना के लिए अवकाश ही नहीं ।४ 


ऊंचा सैन्य व्यय तथा सुआए गए उपाय 


भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि ऊंचे सैन्य व्ययों की कोरी निदा करना ही काफी 
नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारी इस तथ्य से तो इनकार ही नही करते कि ये खर्चे ऊंचे 
हैं। उनका तक तो यह रहता है कि ये खर्चे अनिवायं है और भारत साम्राज्य की सुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए इनमें किसी प्रकार की कटौती संभव नही। उदाहरणार्थ 894-5 
के वित्तीण विवरण पर हुए विवाद में जनरल ब्रिकबरी ने सैन्य व्ययों के आलोचकों को 
उत्तर देते हुए कहा था : 
मैंने निदा प्रस्ताव देखे हैं, मैंने आरोप पत्र देखे हैं, मैंने जोरदार वक्तव्य सुने है, मैने 
भारत सरकार से खर्चा घटाने की अपीलें भी देखी है, परतु किसी व्यक्ति ने भी इस 
संबंध मे कोई एक भी तक॑ प्रस्तुत नही किया कि किस प्रकार उचित मात्रा में सैन्य 
व्ययों में कटौती की जा सकती है।*? 
इस प्रकार लार्ड कजंन के वायसराय काल में सैन्य व्यय उत्तरोत्तर बढते बढते आसमान 
पर पहुंच गए इसके बावजूद उसने 90 में घोषणा की : 
मुझे इस तक से जरा भी क्षोभ नहीं पहुंचा कि सेना पर किया जाने वाला सारा व्यय 
निरथथंक है और इस धन का अधिक अच्छा उपयोग देश के आथिक विकास की योज- 
नाओं पर खचं करके किया जा सकता है। मैं बडी प्रसन्‍नता से सारे राजस्व को ही 
विक्रास योजनाओं पर खर्च करते को प्रस्तुत हूं परंतु मैं यह स्पष्ट शब्दों मे कहना 
चाहता हूं कि मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता । देश को सुरक्षित रखने के लिए 
सेना की आवश्यकता है ओर भारत को सुरक्षित नही माना जा सकता ।५१ 
इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेता सैन्य व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों 
की जांच-पडताल करने और तदनुरूप उपायों को सुकाने के लिए विवश हो गए। परंतु 
इस महत काय को हाथ मे लेकर भी इन नेताओं ने इस प्रइन के व्यापक नीति संबधोी पक्षों 
के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखा। उन्होंने न तो कोई व्यावहारिक सुझाव दिए 
और न ही सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए अपेक्षित तकनीकी प्रशासनिक विवरणो का 
अध्ययन किया ।'* इस दृष्टिकोण का स्पष्ट और युक्‍्तियुक्त प्रतिपादन डी० ई० वाचा ने 
]895 में उस समय किया, जब उन्होंने यह टिप्पणी की कि अधिकारी लोग सेना के खर्चों 
के आलोचकों से रचनात्मक सुभावों की मांग तो इस प्रकार कर रहे हैं, जँसे कि मानो इन 
आलोचर्कों के पास सारे सूक्ष्म तथा विस्तृत विवरण उपलब्ध हों और इनकी सहायता से 
उनके लिए सुझाव भेजना संभव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें 
“रचनात्मक कहे जाने वाले सुझावों का भेजना संभव ही नही है। रचनात्मक प्रस्ताव देने 
के लिए जब हमे अपेक्षित सामग्री ही नहीं दी जाती तो हम केवल समीक्षा ही कर सकते 
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हैं और इसके लिए हमें दोष नहीं दिया जा सकता ।** विध्वंसक आलोचना का कार्य 
भारतीय नेताओं ने प्रभावात्मकता, सशवतता तथा व्यापकता के साथ किया। वास्तव में 
जो थोडे बहुत विधाई उपाय इन नेताओ ने सुझभाए भी, वे भी मूलतः प्रभाव की दृष्टि से 
विध्वसक थे । 

हमारे अध्ययन की अवधि में विभिन्‍न युद्ध, जिनमे भारतीय सेनाओं ने भाग लिया 
था, तथा अनेक बडे पैमाने के साहसिक अभियान जिन्हें भारत सरकार ने अपनाया था, 
ही सेना के खर्चों मे वृद्धि के प्रमुख आधारभूत कारण थे। 876-7 से 902-03 की 
अवधि मे ही अकेले इस खाते मे जुडन वाली अतिरिक्त खर्चो की राशि लगभग 22 करोड 
रुपए थी ।*९ भारतीय नेताओ ने इन युद्धो और अभियानो मे भाग लेने की निदा की। 
उनके इस दृष्टिकोण का प्रमुख आधार तो आथिक कारण थे परतु साथ ही उनके विरोध 
का आधार राजनीतिक नैतिकता भी थी और वस्तुत उनके अनुसार इन युद्धो तथा अभि- 
यानो से भारतीयों के हितो तथा उद्ृेश्यो का तो सबध ही नही था। इनसे ब्रिटेन के 
प्रादेशिक तथा व्यापारिक विस्तार के हित ही मुख्य रूप से जुडे हुए थे। भारतीय नेताओ 
ने लगभग उन सभी युद्धों को सर्वेथा अनावश्यक तथा ब्रिटिश लोलुपता की सृष्टि घोषित 
किया । भारतीय हेताओ ने इन युद्धों और अभियानो पर हुए खर्चे को इंग्लेड और भारत 
के बीच वाटने के अनुचित तथा अन्यायपूर्ण ढहग वी भी आलोचना की क्योकि उनके अनु- 
सार इन युद्रो आदि से होने वाले सार के सारे लाभ तो इग्लेड ने उठाए थे जबकि उन 
पर होने वाले खर्च भारत के मत्थे मढ दिए गए थे । इन नेताओ ने प्राय. यह माग की कि 
इनके सारे ही खर्चो का भुगतान जिटेन को करना चाहिए। निदित और आलोचित युद्ों 
और अभियानो मे अधिक उल्लेखनीय थे---]878-80 का अफगान युद्ध, 882 मे मिस्र 
पर अभियान, 884-5 में सूडान पर आक्रमण, 885 में बर्मा का सयोजन, 888 में 
सिक्किम पर अभियान, ।895 में चितराल पर अभियान, 896 मे मिस्र पर अभियान 
और 903-04 मे तिब्बत पर अभियान ।*? 

राष्ट्रवादी नेताओं के मत मे सेना के अनावश्यक ऊचे खर्चों का एक अन्य महत्वपूर्ण 
कारण भारतीय सेना का अनावश्यक रूप से विस्तृत आकार था। 885-87 में रूसी 
खतरे का सामना करने के लिए 0000 बर्तानवी सेनिकों की और 20000 भारतीय 
सेनिको की भरती करके इस सीमा तक भारतीय सेना मे वृद्धि करने को और लगभग 
2,26,700 सैनिकों की सेना रखने को” राष्ट्रवादियो ने सवंथा अवाछनीय, हर तरह से 
अनावश्यक बताया और इसीलिए उस पर होने वाले व्यय को सार्वजनिक कोषो का व्यर्थ 
दुरुपयोग बताकर उसका तीव्र विरोध किया ।** आगामी वर्षों मे इन नेताओ ने दुढता- 
पूर्वक यह मत व्यक्त किया कि सेना देश की न्‍्यायोचित आवश्यकताओ से बहुत अधिक 
बढ गई है अत उसमे यथाशी घ्र कटोती की जानी चाहिए ।* बाद मे जब 896 मे 
सूडान में, 899-900 में दक्षिणी अफ्रीका मे और 900-0। में चीन मे भारतीय 
सेनिक टुकड़ियो को ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भेजा गया तो भारतीय नेताओं 
ते दुढतापूर्वक कहा कि इन सासलो में बडी संख्या में सेनिको को देश से बाहर भेजा गया 
है और इससे देश की आतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं 
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हुई । यह घटना इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि सेना मे कटौती बडी आसानी से 
की जा सकती है।* सेना की अधिकता की व्यर्थंता के उप सिद्धात के रूप में नेताओं 
ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जब कभी सेना की सख्या तथा उसकी क्षमता में सुधार 
के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पडी है, उन कदमो का अतिम निर्णय सुरक्षा से 
सबंधित विषयो के सदर्भ मे नहीं हुआ है। सामान्य रूप से ब्रिटेन के शाही हितो की 
सुरक्षा और उन्‍नयन के विचारो को महत्व दिया जाता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
ने अपने [903 और ॥904 के अधिवेशनों मे इस विचारधारा को बड़ो स्पष्टता तथा 
प्रबलता के साथ प्रतिपादित क्या ।९ |896 मे विलबी कमीशन को भेजे अपने एक 
सप्रेषण मे दादाभाई नौरोजी ने असाधारण प्रखरता तथा कटुता के साथ इस तथ्य को 
निम्नलिखित जब्दो में थ्क्त किया 
वास्तव मे सारी यूरोपीय (अशत भारतीय) सेना ब्रिटिश सेना का अविभाज्य अग 
है। ब्रिटिश सेना द्वारा भारत को एक श्रेष्ठ प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में समभा जाता है 
और उसी रूप मे इसका उपयोग किया जाता है । किसी भी मूल्य पर अगरेजो के 
लाभ, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए तथा उनके देशवासियों के लिए आखेट स्थल के 
रूप मे, एक ब्रिटिश साम्राज्प तथा यूरोपीय सम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से ही 
भारत का उपयोग किया जाता है। भारतीय लोगो के साथ दासो का व्यवत्षार क्रिया 
जाता है। उन्हे मालिको की चरम उन्नति के लिए सारे खर्चो के मुगतान के गवें 
गौरव का अनुभव करने को तो मिलता है परतु सारे मामले में जरा सी भी जबान 
खोलने की अनुमति नही मिलती १! 
इसी प्रकार गोखले ने अपना निश्चित मत अभिव्यक्स जिया कि ब्रिटिश नीति एशियाई 
साम्राज्यो को हडपने की तथा यूरोपीय शक्तियों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए भारतीय 
संसाधनों का प्रयोग करन की ही रही है।”! बहुत सारे अन्य भारतीयों ने भी दसी उम्रता 
से लेख लिखे तथा भाषण किए ।४ 
भारतीय नेताओं ने माग की कि भारत की प्राकृतिक सोमाओ के वाहर के सैन्य 
उहेश्यो के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओ का उपयोग तथा ब्रिटिश सा म्राज्यवाद की संवा 
के लिए भारतीय राजस्वों का व्यय नही किया जाना चाहिए ।४ उन्होंने कहा कि शाही 
उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट भारतीय सेना के भाग विशेष के भरण-पोषण का, भारत मे 
स्थित सुरक्षित ब्रिटिश संना का और ज्ञाही युद्धों में प्रयुक्त भारतीय सना के व्यय का 
सारा भार ब्रिटिश सरका र को वहन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखने से यह सब सव्वेया 
उपयुक्त तथा! न्यायोचित ही होगा। * जब ब्रिटिग सरकार ने 903 मे भारतीय नेताओ 
द्वारा अनुमोदित सिद्धात का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी अफ्रीका में नियुक्त ब्रिटिश-सेना 
की एक ट्कडी के भरण-पोषण के व्यय्र के कुछ भाग का भूगतान भारतीय राजस्व से 
करने की योजना की घोषणा की तब उसे सुनकर भारतीय नेता तिलमिला उठे। उन्होंने 
बहुत दूरस्थ प्रदेश दक्षिणी अफ्रीका में जाति स्थापित करने के लिए किए जा रहे ख्चे के 
भार की भारत के ऊपर डालने की चेष्टा को एक घृतंतापूर्ण और निदनीय योजना घोषित 
की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि साम्राज्य के उद्देश्यों के लिए भारतीय घन को ख्चे 
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करने का यह एक दूसरा उदाहरण था । उन्होंने अपनी भावनाएं प्राय. तीखी और कठोर 
भाषा में ही अभिव्यक्त की । उदाहरण के रूप में ऐडवोकेट' ने अपने 23 जुलाई 903 
के अंक में लिखा था। भारतीयों की छाती से मास के एक और बडे टुकड़े को काटने के 
लिए मि० ब्रोडरिक ने अपना छरा तेज कर लिया है।"" 'इडियन सोशल रिफामंर' ने 
9 जुलाई 903 के अंक मे भारत को लूटने की नीति के विरुद्र विरोध प्रकट करते हुए 
भारतीय लोक नेताओं से कहा कि वे दस आदेशों की सीत्री-सादी अजब्दावली में इस घणित 
योजना की निदा करें | दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट णठदों मे "्तेटो के समान दार्शनिक 
भाषा में लंदन की सभा में उपस्थित लांगो से पूछा : वे कौन से कारण है और वे कौन 
सी परिस्थितिया है जिन्होंने हमारे शासकों के मन को इतना अधिक कलुपित कर दिया 
है कि उन्हे ऐसा नीच और घृणित सुझाव देना पडा है ??' 

भारतीय नेताओ ने यू तो अपना सारा ध्यान प्राय सैन्य-व्यय के नीतिपरक पहलुओं 
की सामान्य समीक्षा तक ही सीमित रखा, वृद्धेक नेताओं ने अवश्य 890 की अवधि में 
अग्रिम सीमा नीति के अपनाने के फलस्वरूप सैन्य-व्ययों मे वृद्धि होने से पूर्व ही सैन्‍्य- 
संगठन के पक्षो को विशेष रूप से आलोचना और सशोधन का आधार बनाया । 

सामान्य*' अधिकाश भारतीय नेताओं की आलोचना में केवल अस्पप्ट और थोड़े 
से नेताओ की अभिव्यक्ति मे मुस्पप्ट प्रस्तुत क्रिया गया । पहला आक्षेप यह था कि भार- 
तीय सेना जहा एक आर अधिक खर्चीली है वहा दूसरी ओर अपेक्षित रूप से कुशल 
नही है ।? 

बहुत सारे भारतीय नेताओ ने यह सिद्ध करने के लिए तथ्य तथा आकई प्रस्तुत 
किए कि भारत मे सेना का प्रति सेनिक मूल्य सारे विश्व से ही उच्चतम था। उन्होंने 
आकडों से सिद्ध किया कि यूरोप में जमंनी के कुशलतम सैन्यतंत्र से भी भारतीय सेना 
का व्यय अधिक ऊंचा था | यहा तक क्रि ईस्ट इंडिया कपनी के शासन काल में हुए व्यय 
से भी यह व्यय अधिक ऊचा था ।”' उन नेताओं के विचार में भारतीय सेना के महगेपन 
के लिए कई तत्व उत्तरदाई थे। उनका कहना था कि [859 की एकीकरण यो जना, अल्प- 
कालीन सेना पद्धति, इंग्लेड मे भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली, इंग्लेड और भारत के मध्य 
ब्रिटिश सेनाओं के परिवहन की पद्धति, अनुगयोगी सेवाओं का विकास तथा ब्रिटिश 
सैनिकों को पेंशन देने जैसी बातो ने भारत पर व्यर्थ का गलत और अनावश्य रूपसे 
ज्यादा वित्तीय भार डाल दिया है इसलिए इन खर्चों को समाप्ठ करने की अथवा उनमें 
कटोती करने की आवश्यकता है।?* 897 मे विलबी कमीशन के समक्ष अपना साक्ष्य 
प्रस्तुत करते हुए जी० के ० गोखले ने भारतीय स्टाफ काप्सं सिस्टम पर कट प्रहार किए । 
गोखले ने वक्रता से टिप्पणी की कि सेना में उन्‍नति की पद्धति सेनाओं की आवश्यकता 
के संदर्भ में नियमित नही की गई प्रत्युत अफसरों के हितो को देखते हुए ही उसका निय- 
मन किया गया है। इसका अर्थ तो यह निकला कि सेना अधिकारियों के लिए है अधि- 
कारी सेना के लिए नही हैं। वास्तव में उनके चितन का निष्कर्ष यह था किसेना 
के अधिकारियों को उनके सेवा काल में तथा सेवा निवृत्ति के उपरांत आवश्यकता से बहुत 
अधिक वेतन दिया जाता है।* 
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एकाध भारतीय नेताओं का तो यहां तक बिद्वास था कि भारत स्थित ब्विटिश 
सैनिकों के वेतन और भत्ते आदि एकदम अपव्यय थे। उदाहरणार्थ “इंडियन स्पेक्टेटर' ने 
अपने 5 अगस्त 880 के अंक में यह निर्देश किया कि यूरोप में किसी एक सैनिक पर आने 
याले व्यय की तुलना में भारत स्थित ब्रिटिश सेनिक पर व्यय पांच गुना अधिक आता है। 
'पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा : 
छंटाई की छुरी का चलाना नितांत आवश्यक हो गया है। निश्चित रूप से ही हम 
यह नहीं चाहते कि हमारे सिपाही विलासिता का जीवन बिताएं ।**'हम यह तो 
किसी भी रूप में नहीं देखना चाहते कि वीर ब्रिटिश सैनिक घटिया वस्त्र पहनें और 
घटिया भोजन खाएं परंतु लोगों की आशंका यह है कि वे यदि आवश्यकता से अधिक 
बढ़िया वस्त्र नही पहनते तो भोजन अवश्य आवश्यकता से अधिक बढ़िया खाते 
हैं।* “हमारा भी विश्वास है कि स्वदेशी सेना को मिलने वाले तुच्छ राशन की 
तुलना में ब्रिटिश सैनिक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत क रते हैं ।”” 
जब इंग्लेड में हुई वेतन-वुद्धि के समान भारत मे ब्रिटिश सैनिको के वेतन में भी 902 
में वृद्धि की गई तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और उसके साथ साथ अन्यान्य नेताओं ने इस 
पग के विरुद्ध अपना अत्यंत सशक्त विरोध प्रकट किया ।* यहा उल्लेखनीय है कि उस 
समय कुछ ने तो भारतीय सैनिकों के वेतन में वृद्धि की वकालत की” और जब भारत 
सरकार ने 895 में भारतीय सैनिकों का वेतन 7 रुपये से बढा कर 9 रु० माह कर दिया 
तो उनमें से बहुत सारे नेताओं ने “हषंवर्धक समाचार' के रूप में इस पग का स्वागत 
किया |? 
कुछ भारतीय नेताओं द्वारा बचत का सुकाया गया दूसरा उपाय था पृथक अध्य- 
क्षीय कमानों की समाप्ति, क्योंकि उनके वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय शाही नियंत्रण के 
कारण सैनिक दृष्टि से उनकी सार्थेकल्षा निस्स्ार तथा नामशेप हो गई थी। उस समय तो 
उन्हें बनाए रखने का एकमात्र उद्देश्य बिना कार्य के ही अधिकारियों को वेतन जुटाना 
था।”* भारतीय नेताप्नों ने लाडं किचनर की ]904 की सेना के पुनविभाजन और पुनगगें- 
ठन की योजना का भी विरोध किया क्‍योंकि इसके साथ अतिरिक्त खब्चे जुड़े हुए थे। 
उन्होंने मांग की कि इस योजना का भार भारतीय राजकोष पर नही डालना चाहिए ।#० 
सैन्य विभागों के प्रइत पर किचनर-कर्जंन मतभेद» के प्रति भारतीय नेताओं द्वारा 
अपनाए गए दृष्टिकोण से यह अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग किस सीमा तक सैन्य- 
व्ययों में बचत के लिए कृत-संकल्प थे। इस मतभेद का, जिस पर करज्जन ने स्वयं अपने 
वायसराय पद के भविष्य तक को दांव पर लगा दिया था, पता जनता को 905 में उस 
समय चला, जब कजेंन द्वारा बनाएगए यूनीवर्सिटी ऐक्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
उसके द्वारा दिए गए दीक्षांत भाषण तथा बंगाल के किए गए विभाजन के कारण राष्ट- 
वादी कजंन के प्रबल विरोधी बन गए थे। उन नेताओं के लिए अपनी घृणा के पात्र, 
जिसके विरुद्ध वे प्रचंड संघर्ष करते आ रहे थे, के विरोधी किचनर का समर्थन करना 
सहज और मानवीय कृत्य ही था। पर॑तु उनके द्वारा कर्जेज का किया गया विरोध किसी 
व्यक्तिगत कारण से प्रेरित नहीं था प्रत्युत उसका मूल-आधार राष्ट्रीयतावाद ही था, 
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अतः उन्होंने प्रधान सेनापति की शक्तियों में वृद्धि द्वारा सैंन्यव्ययों में वृद्धि की संभावना 
की आशंका से किचनर और भारत सचिव के विरुद्ध स्देव कर्जन के पक्ष का समर्थन 
किया हां, यह बात दूसरी है कि इन लोगों का यह समर्थन उत्साह शून्य था और कभी 
कभी तो उसका स्वर भी मंद रहता था ।१* 

कुछ भारतीय नेताओं के मत में भारत में सेना के ऊंच खर्चों के लिए उत्तर- 
दायी एक अन्य तत्व था, भारतीय सेना में महंगी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों का अधिक 
अनुपात | इस कारण से तथा बहुत सारे अन्यान्य कारणों से इन नेताओं ने सेना के 
भारतीयकरण की मांग की ।#१ हां, थोड़े-बहुत नेताओं ने यह अवश्य स्वीकार किया कि 
भारत सरकार की विदेशी प्रकृति के कारण उसके लिए भारत में एक निश्चित संख्या में 
ब्रिटिश सैनिकों का रखना एक प्रकार से अनिवार्य सा हो गया है परंतु उनका सुझाव यह 
था कि उन सैनिकों की संख्या इतनी बडी नहीं होनी चाहिए, जितनी कि उस समय थी ।९४ 
इसके अतिरिक्त बहुतों का तो यह भी तके था कि ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों की आवश्य- 
कंता विदेशी शासन को बनाए रखने के लिए है। अतः उनका सारा खर्वा ब्रिटिश वित्तों 
को ही उठाना चाहिए | यदि सारा नहीं तो कम से कम भारत के साथ इस खर्चे का 
भागीदार तो बनना चाहिए ।** उन्होंने भारतीय सैनिकों को अधिकारी बनने का अवसर 
देने से इनका. को थी आलोचना की तथा अनुभव किया कि यह अन्यान्य आधारों के 
अतिरिक्त वित्तीय आधार की दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योकि ब्रिटिश अधिकारी भार- 
तीय अधिकारियों की अपेक्षा अधिक महंगे पडते थे । अत: उन्होने भारतीयों क॑ लिए सेना 
की सेवा में उच्च पदों के द्वार खोलने का अनुरोध किया ।९ यहा यह उल्लेखनीय है कि इस 
मांग को उठाने के पीछे वित्तीय आधार कदाचित अपेक्षाकृत गौण कारणों मे से एक था। 

जी० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने भी भारतीय सेना में किसी भी प्रकार 
की वालटियर पद्धति राष्ट्रीय देशरक्षक सेना तथा रिजर्व सैना के अभाव में स्थाई सना 
को युद्ध के लिए निरंतर तैयार रखने की नीति की आलोचना की । उनका कथन था कि 
इससे अन्यान्य दुबंलताओं के साथ देश में नपुसकता की प्रवृत्ति पनपती है और देंश के 
वित्तों का व्यर्थ दुरुपयोग होता है जिसके फलस्वरूप करदाता को अपने भुगतान के अनुरूप 
प्रतिदान नहों मिल पाता है। उनका कथन था कि सी देश की क्षमता का आधार 
सकटकालन में सनिकों की संख्या में वृद्धि कर सकना होता है । जहा अन्य देशो ने अपनी 
शाति काल की सेना में अल्पकालिक सूचना से ही अनेक समयो में अपेक्षित वद्धि कर ली है, 
वहां भारत एक भी बटालियन के विस्तार की सामथ्यें नही रखता, अकगणना की दृष्टि 
से खर्चो में वृद्धि के रूप में सेना में वृद्धि दिखा देना दूसरी बात है । इससे भारतीय 
पद्धति अकुद्ल और विनाश्षात्मक रूप से अपव्ययी तथा महंगी बन जाती है। दूसरी 
ओर उनका सुझाव यह था कि रिजवें सेना की पद्धति को अपनाने से एक तो सरकार 
सेना की संख्या में कटौती कर सकेगी ओर दूसरे इससे |धतों को राहत मिलेगी। उल्लेख- 
नीय यह है कि इस सबका कुल मिलाकर देश की सशस्त्र सेताओं की क्षमता पर विी 
प्रकार का दुष्प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि उलटे इससे उसकी क्षमता में वृद्धि ही होगी ।१ 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित दूसरा पग था, वालटियर 
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पद्धति की स्थापना । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ।886 में ही इस साधन को अपनाने की 
बकालत की थी और इसके उपरांत लगभग प्रतिवर्ष उसने इस मांग को दोहराना जारी 
रखा । इस मांग का प्रत्यक्ष प्रयोजन देश की सुरक्षा-क्षमता में वृद्धि करना था परतु 
इन प्रस्तावों पर वक्तव्य देने वाले प्राय. ही इसके वित्तीय लाभों का ही गुणगान करने 
लग जाते थे ।? 

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि किसी भी अन्य तत्व की अपेक्षा सीमा- 
वर्ती अभियान और उन अभियानों के लिए की जाने वाली तैयारियां ही सेना को बड़ी 
भारी संख्या में बनाए रखने के तथा दुखप्रद व भारस्वरूप सैन्य व्ययों के लिए उत्तरदायी 
तत्व थे। क्योंकि इन अभियानों का संबंध सरकार की सीमा नीति से था अत: भारतीय 
नेताओं ने इस नीति की विस्तृत रूप से भत्संना की तथा इस नीति को छोड़ने के लिए 
सरकार पर दबाव डाला ।*" इसके अतिरिक्त इन नेताओं ने मांग की कि यदि सरकार के 
लिए अग्रगामी सीमा नीति को छोडना संभव नही तो इग्लेड को या तो सारे का सारा 
अथवा उल्लेखनीय परिमाण में खर्चे का भार उठाना चाहिए क्योंकि यह नीति प्रधानतया 
इंग्लेंड के सामाजिक लक्ष्यों व हितों के लिए अपनाई गई है तथा इंग्लेंड ही इनसे प्रमुख 
रूप से लाभान्वित होता है ।” 

हम ऊपर इस बात का विवेचन कर चके हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवादियों ने यह मांग 
येश की कि भारत के विदेशी युद्धों में भाग लेने के सारे अथवा आंशिक व्यय का, भारत 
स्थित ब्रिटिश सेना के भरण-पोषण के व्यय के भाग का, भारत की आवश्यकता से बढ़-चढ़ 
कर णाहदी उद्देश्यों के लिए हुए सेन्य व्ययों का, सीमावर्ती अभियानों में हुए व्यय का तथा 
सामान्य रूप से इस प्रकार की अश्रगामी नीति के अपना ने से होने वाले व्यय का भार ब्रिटेन को 
उठाना चाहिए। अपने युग के कुछ प्रमुच नेता तो एक पग और आगे “बढ़कर यहा 
तक कहने लगे कि भारत के सामान्य सैनिक व्यय में ब्रिटिश कोष को अभ्रपना योगदान देना 
चाहिए । यह मांग इस अपील के साथ जुड़ी हुई थी कि भारत के समग्र प्रशासकीय व्यय 
में इंग्लेंड को अंशदान करना वाहिए। 

इस विचित्र मांग के पीछे विद्यमान तक॑ इस मांग से भी अधिक रोचक हैं तथा भारत 
में ब्रिटिश्ष राज्य के उद्देश्यों के सबंध में राष्ट्रवादी नेताओं की गहूरी जानकारी पर बहुत 
प्रकाश डालते हैं। निष्कर्ष रूप मे राष्ट्रवादियों का तर्क यह था कि अंग्रेज भारत की 
सुरक्षा में इतनी अधिक रुचि रखते हैं, जितनी कि भारत स्वयं, क्योंकि अंगरेजों को भारत 
पर शासन करने से महत्वपूर्ण आथिक तथा राजनैतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस तक 
को प्रायः ही पर्याप्त सुस्पष्ट तथा सुदुढ भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 893 के 
आरतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने प्रइन 
किया : 

ब्रिटेन के इतने गहरे, व्यापक और महान हितों के साथ साथ महत्ता और संपन्‍नता 

अनिवायंत: पूर्वी साम्राज्य पर निर्भर है और इसके साथ अविच्छिन्न रूप से संबद्ध 

है । क्या यह उचित है, क्या यह न्यायसंगत तथा वांछनीय है कि ब्रिटेन की इस महा- 

नता, प्रतिष्ठा और समृद्धि का सारा मूल्य दरिद्र भारतीय जनता की गर्दन पर लाद 
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दिया जाए ? इसमे तो यही ज्ञात होता है कि मैकाले द्वारा निदनीय रूप से यथा- 
निदिष्ट इंग्लेड और भारत के संबंध जैसे कि पारस्परिक लाभो के न होकर केवल 
स्वामी और दास के ही हों ।** 
इस माग के लिए जीवनपर्यत आदोलन करने के उपरात देश के इस महान सपृत तथा 
भारतीय राष्ट्रीयतावाद मे मृदु प्रवुत्ति के सस्थापक महान वृद्ध नता ने प्रत्यक्ष कटुता के 
साथ लिखा : भारत मे यूरोपीय सेन्य-व्यय का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति पर, ब्रिटिश 
सम्मान पर, ब्रिटिश हितो के लिए प्रतिवर्ष चार-पाच करोड़ की अन्यायपूर्ण लूट पर रूस 
के संभावित आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करना है ।११ इसी प्रकार 895 मे पी० सी० राय 
ने साहसपूर्वक पूछा : यदि रूस ने भारत को कभी जीत भी लिया (भगवान ऐसा दुर्भाग्य 
का दिन न दिखाए ) तो क्या अकेले भारत की ही हानि होगी ? क्‍या इग्लेड को इससे 
कोई हानि नही पहुचेगी ? क्या इंग्लेड की महन्म शक्ति अत्यत मूल्यवान बाजार उसके 
हाथ से नहीं छिन जाएंगे ”? और इस सबंध में उन्होंने लार्ड रडोल्फ चचल को उद्धत 
किया : भारत के बिना तो इंग्लेड राष्ट्र ही नही रह पाएगा ।*! पूना के एस० एम० 
पराजपे द्वारा सपदित उमग्रवादी समाचारपत्र 'कल' तो अपने 28 अगस्त 903 के अंक 
में यह घोषणा ८ हे हुए विद्रोह को सीमा के निकट ही पहुच गया कि यदि रूस भारत पर 
अधिकार कर ले तो इससे भारत का कुछ नही बिगईंगा। इस पत्र ने लिखा : 
भारतीय किसान यथापूर्त अपने खेत जोतत रहेगे। ये खेत देश से बाहर नहीं ले जाए 
जा सकते | भारतीय किसान की दज्ञा पहले ही इतनो अधिक शोचनीय है कि रूसी 
आक्रमण से भी वह और अधिक विषम बन ही नहीं सकती । अत. रूस के आक्रमण 
से सुरक्षा का चिता तो प्रधान रूप से हमारे शासकों को द्वरी करनी चाहिए, क्योकि 
इस आक्रमण से वे ही सिद्धात रूप में प्रभावित होगे | उन्हे ही भारत के आधिपत्य 
से टाथ धोने पड़ेंगे ।?5 
भारत में बड़ प॑माने पर ब्रिटिश सैनिकों की नियुक्ति की सना के अपेक्षाकृत उच्च पदों 
से भारतीयों के बहिष्कार की, तथा रिजवे दल बनाने की अपेक्षा स्थाई सना पर निर्भरता 
की आलोचना करते दृए भारतोय नेताओ में अधिक जागरूक लोग इस वथ्य में ठीक ही 
परिचित थे कि भारत के लोगो को निहंत्था बनाने को प्रर्वात्ति के साथ साथ सयुक्‍त रूप से 
ही उपयर क्त प्रवत्तियों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है प्रि अग्रेजो के इस प्रकार 
के निर्णय मे किसी प्रकार की भूलचूक नही थी। वस्तुत उन्हें भारतीय लोगो के हृदय में 
अपने (अग्रेजों के) प्रति गहरी घृणा और भय का पता था और इसी सदर्भ मे उनके ये 
पग थे। 'मराठा' ने अपने 29 मार्च ]89] के अक में घोषणा की कि भारत के सैन्य व्यय 
में हो रही वृद्धि का एकमात्र कारण यह था कि ब्रिटिश शासक अधिकाधिक अलोकप्रिय 
होते जा रहे है और उनके प्रति जनता की घृणा बढती जा रही है। इसके फलस्वरूप 
जनता में सताष की भावना को बलपूर्वक थोपने के लिए ओर उनके थारो ओर एक 
तटस्थ क्षेत्र बनाने के प्रबल प्रयास किए जा रहे है । पी० सी० राय ने 885 में लिखा कि 
भारतीय सेना मे यूरोरीय तत्वों की व्यापक वृद्धि का प्रधान कारण भारत को मात्र पशु- 
बल से अपने अधीन बनाए रखने की नीति है । उन्होने टिप्पणी की कि यह अविश्वास 
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भावना न केवल हमारे शासकों को देश पर शस्त्रबल से शासन करने को प्रोत्साहित करती 
है प्रत्युत निकृष्टतम संकटकालीन स्थिति का उपयुक्त और प्रभावी सामना करने के 
लिए सर्देव सैनिक दृष्टि से उद्यत रहने की प्रेरणा भी देती है।”* 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 
भी अपने 6 सितंबर 894 के अंक में इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हुए लिखा, 
भारतीय सेना के खर्चों में वद्धि का कारण शासकों के मन में जनता के प्रति अविश्वास- 
भावना है। इससे पूर्व पत्रिका ते अपने 3 सितंबर 885 के अंक में यह मत प्रकट किया 
था कि भारतीयों के प्रति ब्रिटेन के इस अविश्वास को मध्य एशिया में रूस की गतिविधि 
के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण के संदर्भ में समका जा सकता है। इस पत्रिका ने दावा 
किया कि अंग्रेज रूसियों से भयभीत नही हैं प्रत्युत उन्हें इस बात का भय है कि रूसियों 
के पहुंचते ही इस देश के वासी ही उनके विरुद्ध न हो जाएं । अत: उनकी इच्छा रूसियों 
को भारत की सीमा से हजारों मील दूर रखने की है। 897 में कांग्रेस के अधिवेशन में 
अध्यक्षीय भाषण में सी० शंकरन नयर ने तथा 903 मे अपने बजट-भाषण मे जी० के ० 
गोखले ने भी इसी प्रकार की आलोचना अपनी सामान्य म॒दु अभिव्यक्ति के साथ की ।* 
विलबी कमीशन के समक्ष जिरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस दृष्टिकोण को तीखी 
और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। उन्होने दृढतापूर्वक कहा 
कि भारतीय सेना मे दो भारतीय सैनिकों की तुलना में एक ब्रिटिश सैनिक रखने का अनु- 
पात इस भय का परिणाम है कि भारतीय सैनिक पर विश्वास नही किया जा सकता। 
उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या यह भय सैनिकों से है ? उनका उत्तर था; 'मेरा 
पझ्रभिप्राय भारतीय सैनिक से है। ब्रिटिश सरकार को भारतीय सैनिक से द्वी भय है ।' 
अगले प्रइन का उत्तर देते हुए वे पुन: अपने मुख्य विषय की ओर लौट आए और बोले : 
यदि आप यह मानते है कि यूरोपीय सैनिकी यी एक निश्चित सख्या का होना आवश्यक 
है तो इसका कारण यह आशंका है कि भारतीय सेना उपयुक्त ढंग से कार्य तही 
करेगी ।*' 

अविश्वास और भारी सैन्य-ब्ययो की नीति के एक विकल्प के रूप मे इन नेताओं ने 
एक नई नीति अपनाने की वकालत की जिसके अतर्गत देश की सुरक्षा को राष्ट्रीय आधार 
दिया जाएं। भारतीय लोगों पर विश्वास तथा भरोसा किया जाए और भारतीयों को 
संपन्‍न तथा संतुष्ट बनाया जाए ।** इसी प्रकार बहुतो का सुझाव था कि रूसी आक्रमण 
के विरुद्ध बचाव के लिए महंगी अग्रगामी सीमा-सु रक्षा नीति अपनाने की अपेक्षा जनता 
की वफादारी तथा विव्वास को पाना अधिक बेहतर और अधिक उपयोगी वैकल्पिक नीति 
है। उनके अनुसार वास्तविक सीमा तो वफादार जनता का हृदय है और विदेशी आक्र- 
मण से सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय आंतरिक सुधार ग्रौर जनता का संतोष है ।१० 


असैनिक व्यय 
भारतीय राष्ट्रवादी नेता सैन्य व्ययों के समान असनिक व्ययों के प्रति इतने अधिक कदु 
और उग्र नहीं थे | हा, बहुत सारे नेताओं ने असनिक व्ययों में वृद्धि की आलोचना अवश्य 
की, परंतु उसमें अन्यान्य विषयों के विरोध में पाई जाने वाली तीब्रता और उग्रता का 
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प्रायः अभाव ही था। इस संबंध मे उनकी प्रधान आलोचना यह थी कि विशेषतः भारत 
जैसे निर्धन देश के लिए यहा का प्रशासन बहुत अधिक महंगा था। 897 में इस दृष्टि- 
कोण को संक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने लिखा : 'एशियाई निर्धनता 
लिए रहने वाले भारत जैसे एशियाई देश मे पश्चिमी ढग का प्रशासन चलाना वित्तीय- 
राजनीतिज्ञता के प्रतिकूल ही है ।१९० 

भारतीय नेताओं के अनुसार प्रशासन के महगेपन का प्रधान कारण प्रशासन के उच्च 
पदो के लिए ऊचे वेतन का ढाचा है। वास्तव में असैनिक प्रशासन के विरुद्ध उनकी 
कदाचित यही अकेली महत्वपूर्ण शिकायत थी। स्वभावत:; असेनिक प्रशासन के व्ययों में 
कटोती के सुझाव इस पक्ष-विशेष तक ही सीमित थे । 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा असैनिक खर्चों मे कटौती के लिए सुभाए गए 
उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय था, सभी प्रशासनिक सेवाओं, नगर, रेलवे, 
इंजीनियरी, मेडिकल, डाक-तार, पुलिस, लोक-कर्म, सीमा-शुल्क आदि, के वरीय पदों 
का और विशेषत: महान इंडियन सिविल सविस का भारतीयकरण इस सेवा पर व्याव- 
हारिक दृष्टि से ब्रिटिश नागरिको का एकाधिकार था और इसमें प्रायः स्पृहणीय वेतन- 
पेंशन और भन्‍्त आदि की व्यवस्था थी। यह विषय अपने आप में इतना अधिक विस्तत 
है कि इस ग्रंथ में इसे समेटा नही जा सकता और साथ ही यह विधय हमारे अध्ययन-दक्षेत्र 
की सीमा से भी बाहर है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रवादियों की मागों में से एक है, 
जिसे 858-905 की मध्यावधि में पनपते राष्ट्रीय आदोलन के विकास के अध्ययनो में 
गलत रूप से बढा-चढाकर पेश किया गया है। फिर भी, 9वीं शताब्दी के अतिम चरण 
की अवधि में इस माग के राष्ट्रवादी आदोलन के एक अत्यत महत्वपूर्ण, व्यापक रूप से 
मान्यता प्राप्त तथा समथित आधारफलक होने के कारण हम यहा इसका सक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत कर रहे है। सरकारी सेवाओ के भारतीयकरण के लिए भारतीय नेताओ ने सुकाव 
दिया कि सेवा में भारतीयो की वद्धि जैसे प्रत्यक्ष पगो को उठाने के अतिरिक्त, आई० 
सी० एस० तथा अन्यान्य सेवाओं की भारत और इग्लेड में साथ साथ ही परीक्षा की 
व्यवस्था करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में वृद्धि करने जैसे कुछ एक 
परोक्ष प्रशासनिक णगो को भी उठाना चाहिए। 

राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी सेवाओ के भारतीयकरण की मार्ग सामाजिक और 
नैतिक लाभो के अनेक और विविध आधारो पर की । वे आधार थे, राजन तिक औचित्य, 
न्याय तथा विशुद्धता, । 858 मे की गई 'प्रतिज्ञा' की पूर्ति, प्रशासनिक क्षमता तथा प्रशा- 
सन में बचत ।!९: हमारा सबध इस विषय मे केवल आथिक आधारो से है ओर इन्ही 
आधारो के प्रायः पूर्वापेक्षा सर्वाधिक व्यापक प्रमुखता तथा महत्ता प्राप्त होने का विश्वास 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों की प्रशासनिक विभागों में यूरोपियों के 
प्रभुत्व से संबंधित आथिक-आलोचना दोधारी थी। एक ओर तो उन्होंने यूरोपियो की 
संख्या मे अधिकता पर यह आरोप लगाया कि इससे देश की सर्पात्ति की निकासी होती है 
क्योंकि यूरोपीय अधिकारियो द्वारा विपुल राशि मे काप्त किए जाने वाले वेतनों और 
पेंशनो का निर्यात कर दिया जाता है। इसका परिणाझ-थह होता है कि देश को दरिद्रता 
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का सामना करना पडता है। दूसरी ओर उनका अभियोग यह भा कि यूरोपियों का ऊचे 
स्तर पर दी जाने वाली वेतन राशि से सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइया उत्पन्न होती 
हैं। यहा विवेचन के लिए हमे पुन एक बार इस प्रइन के इन दोनो पक्षों को पृथक करना 
है। हम यहा केवल व्यय-पक्ष का ही विवेचन करेगे, धन वी निकासी के पक्ष ता हमने 
अगले अध्याय 'ट्रेन' मे ही विस्तत विवेचन प्रस्तुत क्या है। यहा यह भी उल्नेखनीय है 
कि भारतीय नेताओ मे इन दोनो पक्षों के सवध में अपने आप श्रम विभाजन हो गया था। 
उदाहरणार्थे, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने अपनी माग को सुदद आधार दते हए न्याय, 
राजनैतिक औचित्य, प्रशासनिक कुशलता तथा 858 के शासनपत्र मे निहित व्यवस्थाओ 
की अपनाने की अपी न की । दादा भाई नौरोजी, वाचा दत्त तथा बुछ अन्य महानुभावों 
ने धन की निकासी पर अधिक बल दिया। “अमृत वाजार पत्रिका, हिंद, 'केसरी', 
“मराठा, जी० वी० जोशी तथा अन्य बहत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मितव्ययी प्रशासन 
के प्रवन पर बल दिया । इस प्रकार ये तीनो वर्ग अपने तर्कों को राव॑ंथा पृथक रूप में ही 
प्रस्तुत नही करते थे, प्रत्युत बहुत बार वे तीनो प्रकार के तर्को को मिला-जुलाकर भी 
उपस्थित करते थे । 
भारतीय नेता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय तर्क सार रूप मे इस प्रकार थे। यूरोपीय ऊची 
दर पर वेतन पाते है और कदाचित उन्हे ऊचा वेतन मिलते रहना निश्चित ही है। अत. 
उच्च पदो पर विदेशियो की व्यापकता भारतीय प्रशासन के महगेपन का महत्वपूर्ण 
कारण है। इसके विपरीत दूसरी ओर क्योकि भारतीय अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप स कम 
वेतन पर नियुक्त किए जा सकते हैं अत यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीयों को 
नियुक्त करके प्रशासनिक ख्चों को उल्लेखनीय रूप से नीचे लाया जा सकता है । ९ इस 
सदर्भ मे आथिक पक्ष को कभी कभी नेतिक तथा राजनीतिक पक्षों से अलग फरते 
हुए उस पर बल दिया जाता था। उदाहरणार्थ, अमा बाजार पत्रिका' ने ।8 नवबर 
]886 के अपने अक म्रे खरेपन के साथ, यह खरापन इस पत्रिका की अनेक महत्वपूर्ण 
तथा विशिष्ट विशेषद्याओं में से एक उल्लेखनीय विशेषता उस समय्ग थी, जब यह दो 
भाइयों, शिशिर कुमाश तथा मोतीलाल घोष द्वारा सपादित किया जाता था, टिप्पणी 
की: 
ऊचे वेतन वाले सभी पदों से भारतीयों को दूर रखने की सरकारी कायंवाही की 
अनैतिकता पर सरकार से बात करना अथवा भारतीयो को बिना किसी प्रकार के 
राजतैतिक अधिकार दिए अधीनस्थ प्रजा बताए रखने और इस प्रकार उनमे असतोष 
पनपाने की राजनैतिक गलती करने की बात सरकार से करना भेस के आगे बीन 
बजाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अत तुच्छ बातो की ओर ध्यान देने की अपेक्षा 
हमे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आथिक विषय पर ही डटा रहना चाहिए। (बल 
दिया गया) । 
आरतीय नेताओ मे अथंगास्त्रियों ने भी समस्या के साख्यिकी विश्लेषण का प्रयत्न किया | 
7 मई 892 के संसदीय विवरण को आधार बनाते हुए उन्होंने समणना की कि 000 २० 
अथबा उससे अधिक प्रमिमाह वेतन अथवा पेंशन पाने वाले यूरोपीयो को प्रतिवर्ष दी 
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जाने वाली धनराशि [4) करोड़ रुपये बैठती है, जो भारत सरकार के कुल शुद्ध राजस्व 
का 30 प्रतिशत है ॥7० 
सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत तर्को के पीछे यह 
धारणा काम कर रही थी कि जब कभी एक भारतीय प्रणासनिक सेवा मे किसी यूरोपीय 
का स्थान ग्रहण करता है तो उसे' अपेक्षाकृत निम्न वेतन दिया जाना चाहिए। वस्तुतः 
राष्ट्रवादी मंतव्य का आधार यह पूर्वानुमान ही था, परंतु यह एकर पर्याप्त रोचक आइचयं है 
कि जिस निरंतरता के साथ इस मंतब्य को ग्रहण किया गया, उस मंतव्य के तथा उस मंतब्य 
के प्रतिपादन के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका खुले आम प्रति- 
पादन अथवा प्रचार विरल ही हुआ। उसके सर्वथा विपरीत कुछ भारतीय नेताओं ने 
जातीय समानता के तक॑ को आधार बना कर यहां तक मांग करनी प्रारंभ कर दी कि 
प्रशासनिक स्थानों की प्रकृति और उनके साथ जुडे उत्तरदायित्वों के संदर्भ में ही वेतनों 
और सुविधाओं के निर्धारण का न्याय पथ अपनाना चाहिए, न कि उन पदों पर आरूढ़ 
व्यक्ति विशेषों की राष्ट्रीयता को किसी भी रूप में आधार बनाना चाहिए। उन्होंने यह 
भी मांग की कि भारतीय असेनिक सेवारत भारतीय व्यक्तियों को यूरोपीय व्यक्तियों के 
समान ट्ो वचन तमान अवकाश तथा समान पेंशन झादि देकर इस सेवा की गरिमा 
और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। उदाहरणार्थ 'ब्रद्मो पब्लिक ओपीनियन' ने अपने 
]! सितंबर 879 के अक में अंगरेज असेनिक प्रशासकों को मिलने वाले वेतन, अवकाश 
और पेंशन इंडियन सिविल सविस मे नियुक्त कर्मचारियों को देने की मांग करते हुए एक 
नई जाति प्रथा चलाने का विरोध किया । पत्रिका के अनुसार यह प्रथा भारतीय प्रशासकों 
में हीन भावना की सृष्टि करेगी। इसी प्रकार सिविल सर्विस को कानूनी रूप देने की 
लिटन की योजना के विरुद्ध प्रतिंवाद तथा उसे निवारण की चेष्टा करते हुए बंगाली ने 
अपने 0 जनवरी 880 के अंक मे टिप्पणी की : 
भारतीय प्रशासनिक कमंचारी तो एक ऐसा विचित्र जंतु है जिसे यूरोपीय कर्मचा- 
रियों के लिए मोहक सम्मान, भविष्य तथा वेतनों आदि से कुछ लेना-देना ही नही | 
अपने यूरोपीय साथी की अपेक्षा वेतन, पेंशन, यश, पदवी आदि की दिशा में तो 
उसकी स्थिति नितांत भिन्‍न है, परंतु संसार में कोई भी सम्मानित और स्वतंत्रता 
प्रेमी व्यक्ति इस प्रकार के असम्मानित पद के प्रति आक्रष्ट नही होगा और न ही इस 
प्रकार के स्थान को ग्रहण करने का लालच करेगा । 
886 में लोक सेवा आयोग को अपने प्रत्युत्तरों में वी० एन० मांडलिक, फिरोजशाह मेहता 
और बी० जी० तिलक ने, समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत, की वकालत 
की ।'०* इसके उपरांत ।898 में कांग्रेस के समापति ए० एम० बोस ने और जी० के० 
गोखले ने वेतनों के संबंध में भारतीय और गूरोपीयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव 
यरतने पर तीब्र आपत्ति की ।"* दूसरी आर “अमृत बाजार पत्रिका , हिंदू , स्वदेशमित्रन, 
“केसरी ', तथा अन्य अनेक ने खुले आम तथा दुढतापूर्वक भारतीयों को कम वेतन देने की 
अकालत की । उनका तक॑ था कि इस प्रकार के त्याग के बिना आथिक आधारों पर प्रशा- 
सन के भारतीयकरण का राष्ट्रवादियों का सारा मामला ही व्यर्थ सिद्ध ही जाएगा। इस 
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संदर्भ में 'अमृत बाजार पत्रिका' द्वारा अपनाई गई स्थिति का रवयं उसी के शब्दों में 
अध्ययन अपने आप में पर्याप्त रोचक है। इस पत्रिका ने नवंबर-दिसंबर 886 की अवधि 
में प्रकाशित संपादकीय लेखमाला में भारतीयों को यह सुझाव स्वीकार करने की सलाह 
देते हुए लिखा कि जो प्रत्याशी भारत में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं, उन्हें 
नियमित वेतन का.2/3 भाग ग्रहण करने को प्रस्तुत होना चाहिए । अपने 8 नवंबर 
]886 के अंक में इस पत्रिका ने लिखा: यदि हम यूरोपीय लोगों के साथ समान वेतन 
पाने के लिए भगड़ते हैं तो इस संबंध में सरकार द्वारा सेवाओं के भारतीयकरण के उद्देश्य 
को ही हम समाप्त कर देते हैं ।***इस समय प्रश्न सही अथवा गलत के बीच चुनाव का 
नहीं । प्रत्युत हमें 'भारतीयकरण' लेना है अथवा नहीं इसके बीच चुनाव का है । अपने 
9 और 6 दिसंबर के अंकों में इस तक को सशक्त वाणी में प्रस्तुत करते हुए इस पत्रिका 
ने आगे बढ़कर लिखा : सत्य यह है कि यदि भारतीय अपेक्षाकृत कम वेतन लेकर क्षमता 
तथा कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेंगे तो इससे परोक्ष रूप से सरकार पर प्रशासनिक अधि- 
कारियों के वेतनों में कमी करने का दबाव पड़ेगा। कम वेतन पाने वाले भारतीय कमें- 
चारियों को सम्मान और लोक-प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ेगा, इस आपत्ति का उत्तर 
देते हुए पत्रिका ने जो लिखा, वह एक ओर तो अकाल-प्रोढ़ विचार है, और दूसरी ओर 
संपादक के मन में व्यापक रूप से उदार प्रजातात्रिक विचारों के गहरी जड़ पकड़े होने 
का प्रमाण है। पत्रिका ने लिखा : 
हमें यह भ्रपने मन में भली प्रकार समभ लेना चाहिए कि अधिकारियों में सम्मान 
की प्रवृत्ति के जन्मदाता देश के विदेशी शासक हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए 
रखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अधिकारियों को इतना अधिक अनुचित रूप से 
आदर-सम्मान दिया जाए, जिंतना कि भारत में दिया जाता है। सरकार ने यह सब 
जानबूककर इसलिए किया है ताकि ये अधिकारी जनता की पहुंच के बाहर हो 
जाएं ।'' “निरंकुश सरकार“को अपने कम चारियों को जनता पर निरंकुश शासन के 
लिए निरंकुश शक्तियां देनी ही होती हैं।'*'हम प्रजाजनों के मान-सम्मान तथा 
सस्‍्वतंत्र-चरिन्र की बलि चढ़ाकर अधिकारियों को ऊपर उठाना ही सरकार की नीति 
है ।' " “सरकारी कमंचारियों के लिए सम्मान प्राप्ति की बात करना स्पष्टत: देश- 
द्रोह है। हमें अपनी सारी शक्तियां कर्मचारियों को नीचे लाने में और जनता को 
थोड़ा ऊपर उठाने में खरे करनी चाहिए । 
इसी प्रकार “हिंदू” ने अपने ।5 जुलाई 886 के अंक में यह आश्ञावादी दुढ़ मत व्यक्त 
किया कि शिक्षित भारतीय भाड़े के टट्टू यूरोपीय द्वारा मांगे गए वेतन की अपेक्षा थोड़ें 
वेतन पर ही अपने देश तथा अपने देशवासियों के लिए काम करना स्वीकार कर लेंगे । 
उसने भारतीयों से विदेशियों के समान वेतन पाने की आत्महत्या जेसी मांग को छोड़ने 
का अनुरोध किया ।!९” 25 मई 887 के अंक में इस पत्र ने फिर लिखा कि अंगरेजों को 
मिलने वाले जिन वेतनों को धन का अपव्यय कहकर हम उनकी निंदा करते आ रहे हैं, 
उन्हीं बेतनों की देशवासियों द्वारा अपने लिए मांग करना विवेकशुन्य है, देशानुराग 
विरोधी कृत्य है ।/"* इसी प्रकार 886 के लोक सेवा आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में 
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अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने या तो कहा कि भारतीयों को यूरोपीयों को मिलने वाले वेतनों 
से कम वेतन मिलना चाहिए!"*, या उन्होंने एक मिला-जुला सुझाव रखा कि एक हजार 
प्रतिमास के वेतन तक तो यूरोपीयों और भारतीयों के वेतन में समानता रहनी चाहिए। 
इस राशि से ऊपर के बेतनों मे भारतीयों को कम मिलना चाहिए ।??" |898 में विलबी 
कमीशन के समक्ष अपना साबय देते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कदाचित अपने साथी मित्रो के 
कट प्रहारों से बचने के लिए इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कहने की अपेक्षा उसे मृदु भाषा में 
प्रस्तुत किया । “जहां कहीं किसी पद के लिए योग्य भारतीय उपलब्ध है, वहा उसकी 
नियुक्ति अवश्य ही करनी चाहिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने युकाव 
दिया कि यदि किसी पद के लिए अपेक्षित योग्यताओ के मूल्य का स्थानीय बाजारी मूल्य 
के संदर्म में परीक्षण किया जाए और तदनुरूप वेतन का निर्धारग किया जाए तो इससे 
सरकारी खर्चे मे उन्‍लेखनीय बचत हो सकती है। 77 इसी प्रकार विलबी कमीशन के समक्ष 
अपने साक्ष्य मे दादाभाई नौरोजी ने अभियोग स्वीकार किया कि भारत का प्रणासन 
भारतीयों के हाथ मे होना चाहिए और उन भारतीयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनु- 
रूप वेतन मिलना चाहिए । उन्होंने दावा किया कि योग्यता के स्तर के वह वने रहने पर 
स्वयं सरकार के अपने ही तखमीने के अनसार कम से कम !/3 भाग की सरकारी खर्चे में 
बचत होगी ।7१: 
सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के सिवाय भारतीय नेताओं ने उल्लेखनीय परि- 
माण में सरकारी खर्चों मे कटौती करने के लिए कोई अन्य ठोस सुझाव नहीं दिया। 
उन्होंने अमैनिक प्रशासन के खर्चो में कटोती के लिए प्राय: अस्पप्ट और सामान्य माग 
प्रस्तुत करने तक ही अपने को सीमित रखा। उनके द्वारा कटौती के लिए सुभाए गए 
उपायों में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कुछ उपाय जो 880 की अवधि में ही सुझाए गए 
थे, निम्नलिखित हैं : 
उनके मत में उच्च सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे वेतनों मे कटौती करके 
प्रशासनिक व्ययों में वास्तविक बचत की जा सकती है। उन्होंने घोषणा की कि इक- 
रारनामे के अंतगेंत असनिक प्रशासन के अधिकारियो जिनमे अधिकांश यूरोपीय है 
तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों, उदाहरणाथथ, गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवनंरों, 
भारत सरकार के तथा आयुकतों के सचिवों के वेतन पेंशन तथा भत्ते गगनचुबी है, 
इनमें कटौती करने से सरकारी वित्तों को भारी लाभ हो सकता है और इस कटौती 
से इन वेतन भोगियों को भी कोई असुविधा नही होगी क्योंकि अतीत मे इन लोगो के 
ऊंचे वेतनों के लिए जिस देश-निर्वासन तथा कष्टमय जीवन को न्‍्यायसंगत बताया जाता 
था, और आज इंग्लेड और भारत में यातायात-साधनों के विकास के फलस्वरूप तथा 
भारत में निवास की स्थितियों में सुधार आ जाने के फलस्वरूप पहले की परिस्थितियां 
बदल चुकी हैं ।?/९ 
भारतीय नेताओं ने इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया कि कुछ ऊंचे प्रशासनिक 
स्‍थान जैसे कि राजस्व बोर्ड, राजस्व आयोग का स्थान तथा कुछ मध्य-स्तरीय अधी- 
क्षकों के स्थान, निरथर्थक ही नही प्रत्युत बिना कार्य के वेतन का मुगतान करने वाले थे; 
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अतः उनकी मांग थी कि इन स्थानों को समाप्त कर देना चाहिए |?! उनमें से बहुतों ने 
तो इग्लेड में 'इडिया कौसिल' (भारत परिषद) को ही समाप्त करने की मांग की । 
उनकी इस माग के पीछे अन्य कुछ कारणों के साथ साथ परिषद का आशिक दृष्टि 
से महगा तथा उपयोगिता की दुष्टि से सर्वथा निरर्थक होना था ॥7ः 
इराके साथ साथ कुछ राष्ट्रवादियों ने कटौती के नाम पर निचले स्तर के निम्न 
वेतन वाले स्थानो को समाप्त करने की अथवा उन स्थानो के बेतनो मे कटौती करने की 
सरकारी प्रवृत्ति का विरोध किया ।!” उनमे से बहुतों ने तो काफी आगे बढकर सरकार 
से कभी कभी उसी जोश-खरोश के साथ, जिस जोश-खरोश के साथ वे ऊंच वेतनों मे 
कटोती की वकालत कर रहे थे, बहुत कम वेतन वाले अधीनस्थ प्रशासनिक तथा पुलिस- 
कर्मचारियों के वेतनों मे वृद्धि की वकालत की । इस प्रकार उदाहरण के रूप मे, 895 
में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण मे सुरेद्रनाथ बैनर्जी ने विनिमय क्षति पूर्ति भत्ते की आला- 
चना करते हुए सरकारी कार्यालयों मे काम करने वाले क्लकों और चपड़ासियों की वेतन 
वृद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किया । उन्होने शिकायत की कि बेचारे अभावग्रस्त सरकारी 
करमंचारी अपने वेतन मे बडी कठिनता से ही जीवन निर्वाह कर पाते हैं। विवश होकर 
जीविका जुटाने के लिए उन्हे गलत तरीके अपनाने पडते हैं। वे बहुत सालों से वही वेतन 
प्राप्त कर रहे है।!77 
सरकारी खर्चों में कटोती का राष्ट्रवादी क्षेत्र मे व्यापक रूप से लोकप्रियता प्राप्त 
एक अन्य उपाय केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का प्रतिवर्ष गर्मी के महीनों मे प्राय. अप्रैल 
से अक्तूबर तक पव॑तीय प्रदेशों मे जाना तथा वहा से वापस लौटना था। यद्यपि इस उपाय 
को अपनाने के फलस्वरूप रुपयों-पैसों के रूप में होने वाली बचत विशेष उल्लेखनीय नही 
थी तथापि इस उपाय को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। वस्तुत: भारतीयों ने इस मांग 
को मनवाने के लिए दो बार छोटे-मोटे आदोलन किए। प्रथम, 886-7 की अवधि में 
भारत सरकार द्वारा वित्त समिति की नियुक्ति ने भारतीय राजनीति मे व्ययों मे कटौती 
को एक सजीव विषय बना दिया और पुनः जब भयंकर अकाल ने देश को अपनी लपेट मे 
ले लिया। उन्होने विविध आथिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक आधारो पर सरकारों के 
पर्वेतगसन की निदा की ।!”* यहा हमे केवल उनकी जअथिक आपत्तियो से प्रयोजन है और 
वे थीं, प्रतिवर्ष पर्वेतीय प्रदेशों में अल्पकालीन पड़ाव कौ विलासिता के लिए मारी और 
निरथंक धन की व्यवस्था करनी पड़ती है और भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह सब 
जुटाना कठिन कार्य ही है।/* इस तके को कभी कभी तो और अधिक प्रबलता से प्रस्तुत 
किया गया। उदाहरणाबें, 'बिहार हेराल्ड' ने अपने 20 जुलाई 886 के अंक में टिप्पणी 
की कि पहाडों पर सरकारी अधिकारियों का जीवन मात्र प्रसन्‍नता और मौजों का जीवन 
है । इस पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति बेचारे करदाताओं के जीवन रक्त को चूसकर 
ही की जाती है ।?”” कुछेक भारतीय नेताओं ने इस व्यवस्था के त्गकिक दृष्टि से असंगत 
होने की भी चर्चा की। उनके अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों को इस अनुमान तथा आव- 
इयकता के संदर्म में ही ऊंचे वेतन दिए जाते हैं कि इन बेचा रों को मैदानों की सर्त गर्मी 
में काम करना पड़ता है। फिर गर्मियों के मह्दीनों में उन्हें पर्वतीय प्रदेत्नों में आने के लिए 
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सुविधाएं जुटाने और विपुल परिमाण में धनराशि खर्च क रने के पीछे क्या तुक है ? 7! 

सरकारो खर्चो में कटौती के राष्ट्रवादियों द्वारा सुकाए गए अन्य उपाय थे, 
(क) सरकारी ऋणो पर ब्याज की वसूली मे कटौती । इसके लिए सारे ऋणो को ब्रिटिश 
सरकार की प्रतिभूति के अतगंत रख देना चाहिए क्योंकि विन्त-मडी मे उसकी साख 
भारत सरकार की साख को अपेक्षा कही अधिक उत्कृष्ट है।!?” (ख)लोक कमंविभाग में 
फिजूलखर्ची में पर्याप्त कटौती । !”! 

भारतीय नेताओं का कथन था कि खर्चो को घटाने के महत्वपूर्ण उपायो मे एक था, 
रेल प्रो के निर्माण की गति को मद करना । हम इस पुस्तक के पाचवोें अध्याय मे राष्ट्र- 
वादियों की वित्तनीति के इस पक्ष का पहले ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर चुके है। 


ब्रिटेन और भारत के बीच व्यय-विभाजन 


भारत के वित्तो की कठिनाइयो को दूर करने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा सुकाया गया 
दूसरा उपाय यह था कि ब्रिटेन भारतीय साम्राज्य को बनाए रखने के मूल्य का योगदान 
करते हुए वित्तीय मामलो मे भारत के प्रति न्‍्यायोचित व्यवहा र करे । भारत से धन की 
निकासी को रोकने अथवा कम करने के साधन के रूप मे भी इन नेताओं ने इस उपाय को 
प्रस्तुत ति , दादाक्षाई नौरोजी ने तो विशेष रूप से ही इस द्वितीय कारण (धन की 
निकासी रोकने ) के लिए आदोलन किया ??7 अंततः: संसद सदस्य के नाते, उन्हे ब्रिटेन 
और भारत के समान हितो मे खर्ची जाने वाली धनराशि के दोनो सरकारो मे विभाजन 
की जाच-पडताल के लिए मई 895 मे शाही कमीशन (विलबी कमीशन ) को नियुक्त 
करान में सफलता मिल गई। इससे पहले दिसबर 894 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 
भी इस प्रकार की जाच-पडताल करने का प्रस्ताव पारित किया था |! '* 

भारतीयो द्वारा ब्रिटेन और भारत में व्यय के और अधिक निष्पक्ष बंटवारे की माग 
निम्नलिखित दो आधारो पर की गई। प्रथम, सकुचित आधार यह था कि ब्रिटेन के तख- 
मीने की सकट कालीन आवश्यकताओ के लिए भारत की बलि चढा दी जाती है और वे 
सारे व्यय भारत के मत्थे मढ दिए जाते है, जिनका समग्रत: नही तो अशत: भुगतान किसी 
भी न्याय के अतगंत अनिवायंतः: ही ब्रिटिश कोष को करना चाहिए क्योंकि प्रमुख रूप से 
ब्रिटिश हिंतो में उन सारे व्ययो का विनियोजन होता है ॥! ९ ऐसे व्यय थे, देश के भीतर 
और देश के बाहर तड्ी गई लडाइया, जिनमे भारत ने भाग लिया है और भारतीय सेना 
पर हुए व्यय का भार उठाया है ।!:” लद॒न-स्थित 'इंडिया आफिस” (भारत-सचिवालय ) 
का व्यय, एशिया के विविध देशो मे स्थित दुतावासों और जलसेना के कार्यालयों के 
ठयय!** तथा अन्य अनेक फुटकर विविध व्यय, जेसे कि ।895 में अफगान राजकुमार 
नसरूल्‍ला खा की लद॒त यात्रा पर हुआ व्यय,(!” कोरोनेशन मे भारतीय सेना टुकड़ी पर 
हुआ व्यय!ः/ और 902 मे परशिया की खाडी में वायसराय के दौरे पर हुआ व्यय ॥ 
द्वितीय, अधिक व्यापक, अधिक महत्वपूर्ण तथा अधिक सुदुढ आधार यह था कि भारत 
में ब्रिटिश की सर्वोच्चता रो कानन और व्यवस्था के बने रहने से तथा कुशल प्रशासन से 
ब्रिटेन के ही व्यापार. उद्योग और पूजी को अत्यंत लाभ पहुचता है, ब्रिटेन के ही 
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नागरिको को विपुल परिमाण मे नौकरी के अवसर जुट पाते है; अतः ब्रिटिश सरकार को 
इस सर्वोच्चता का मूल्य चुकाने के लिए और भारत सरकार के साधारण, सामान्य व्ययों 
के एक भाग का मगतान करने के लिए सहमत होना ही चाहिए ।४१ 

सैन्य व्यय मे योगदान करने के अतिरिक्त कुछ एक भारतीय नेताओ ने इस सबध में 
दो महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सुझाव रखे। प्रथम, भारत मे सभी प्रकार की सेवाओ मे 
नियुक्त यूरोवियो पर होने वाले व्यय का ब्रिटेन को अशदान ही नही प्रत्युत सारे के सारे 
व्यय का ही मुगतान करना चाहिए, क्योकि भारत सरकार ने किसी भी रूप में स्पष्टतया 
और अनिवायंतया भारत मे ब्रिटिश सर्वोच्चता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही इनकी 
नियुक्ति की है।!४ द्वितीय, ब्रिटेन फो भारत सरकार के गृह प्रभारो के तथा इग्लेड मे 
हुए भारत सरकार के व्यथो के न्प्रायोचित भाग का योगदान करना चाहिए ।/१९ 

ब्रिटेन के भारतीय व्ययो मे योगदान करने को सहमत >ने॑ का एक परोक्ष सभावित 
लाभ भारतीय नेताओ की दूर दृष्टि के अनुसार यह था कि इससे ब्रिटेन की ससद और 
वहा की जनता भारतीय वित्तोीं के प्रति अधिक गहरी रुचि और अधिक समीक्षापरक 
दृष्टि अपनाएगी क्योकि इसमे उनवी अपनी जेब ही प्रभावित होगी ।!!० 

विलबी कमीशन ने 900 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत क्रिया। यह कमीशन कुल 
मिलाकर ब्रिटेन और भारत के मध्य प्रचलित वित्तीय सबधो से सतुष्ट था। अत उसने 
ब्रिटिश कोष में सं भारतीय कोष को साधारण सी ही राहत देने की सिफारिश की । 
दादाभाई नौरोजी, विलियन त्रिडरबन तथा डब्ल्यू० एस० बेन, जो कमीशन के सदस्य 
भी थे, कमीशन के बहमत से असहमत थे तया उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण मो प्रति- 
बिबित करने वाला अपना अल्पमतीय प्रतिवेदन पृथक रूप से ही प्रस्तुत किया ।! भार- 
तीय राष्ट्रीय काग्रेस ने जहा विलबी कमीशन द्वारा प्रतिज्ञात ब्रिटिश अशदान को बृतज्ञता- 
पूवंक स्वीकार कर लिया, वहा बहुत सारे अन्य सदस्यो ने क्मीशन के निष्कर्पो क॑ प्रति 
असतोष प्रकट किया ।!* उनका विचार था कि यह यागदान थोडी असुविधाजनक 
प्रकृति का है और इसे भारत के प्रति किए गए न्याय की एक छोटी सी किरत ही समभना 
चाहिए। दूसरी ओर उन्होने अत्पम्रतीय प्रतिवेदन का बडे ही उत्साह के साथ स्वागत 
किया ।१२९ 


कल्याणकारी कार्यों में व्यय 


यदपि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भले ही सरकारी व्ययो मे कटौती के लिए निरतर 
आदोलन किया तथापि वे सिद्धात रूप में सभी प्रकार के व्ययों मे वृद्धि के विरुद्ध नहीं 
थे। दूसरे शब्दो मे उनका दृष्टिकोण किसी भी रूप में सब प्रकार से कराधात के न्यूनतम 
तथा व्ययों के न्यूनतम करने के सिद्धात तक सीमित नही था| इसके सर्वंथा विपरीत जहा 
उन्होंने सेना, अपेनिक प्रशासन तथा रेलो पर हांने वाले ख्चों को अनावश्यक, निरर्थक 
तथा अत्यधिक महगे मानते हुए उनमें कटोती के लिए आदोलन किया, वहा उन्होंने राज्य 
की विकासपरक तथा क्षेत्र-कल्माणकारक मानी जाने वाली गतिविधियो, जसे कि प्राथ- 
मिक्र, माध्यमिक्र तथा तकनीकी शिक्षा क्री ठग्वस्था, औद्योगिक तथा कृपषि-सवधी उन्नति 
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कृषि-बेकों का विकास, सफाई और साककेजनिक स्वास्थ्य, लोकप्रिय तथा कुशल पुलिस- 
प्रणाली तथा न्याय-प्रशासन के लिए व्ययों में वृद्धि, का न केवल स्वागत किया प्रत्युत 
उसके लिए अनुरोध किया और दबाव तक डाला। वास्तव में भारतीय नेताओं द्वारा 
बचतो की वांछित दिशाओं के अध्ययन के उपरात तथा उनके द्वारा बचतों की अवांछित 
दिशाओ्रों की समीक्षा के उपरात यह रोचक तथ्य सिद्ध ढो जाता है कि सरकारी खर्चों के 
समुचित वितरण और उसके क्षेत्र की समस्या के संबंध में राष्ट्रवादियों की समक सचमुच 
ही प्रशंसनीय थी । 
सामान्यीकरण के स्तर पर राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की सामाजिक, राजन॑तिक तथा 
आशिव प्रगति को द्रुतगामी बनाने के लिए सरकारी वित्तों के उपयोग की संभावनाओं 
को पूर्ण रूप से स्वीकार किपा। उन्होंने इस सबंध में कहा कि राज्य की पुलिस श्रौर सेना 
के प्रयोजनों के लिए किए जा रहे व्ययों के मुकावले भारत सरकार द्वारा जनता के प्रत्यक्ष 
हितों के अथवा उनके नेतिक और भौतिक विकास के कार्यों पर वास्तव में किए जाने 
वाल खर्च की राशि साधारण तथा तुच्छ थी । अत उन्होंने माग वी कि सरकार को इस 
दिद्या में अधिक खर्च करना चाहिए और जब कभी कटोता की छुरी चलानी पड़े तो 
उसका उपयाग राज्य के अनावव्यक खर्चों में कटौती के लिए किया जाना चाहिए, आव- 
इ्यक खर्चो के लिए उसका प्रयोग कदापि नही करना चाहिए। 886-7 के आर्थिक संकट 
से उभरने के लिए कटौती के उपायो की एक सूची प्रस्तुत करते हुए जो० वी० जोशी ने 
आवच्यक तथा उपयोगी खर्चो को समाप्त न करने की सरकार को चेतावनी दी क्योंकि 
इसका अनिवाये दृष्परिणाम देश के विकास का अवरद अथवा पराइमुख होना था। 
उन्होंने बचत के लिए एक सिद्धात प्रस्तुत क्या * जिस भी क्षेत्र मे बचत की योजना 
बनाई जाए वहा यह अवश्य देखना चाहिए कि उससे स्थाई तथा उपयोगी रूप से कुशलता 
तथा प्रगति पर किसी प्रकार से बुरा प्रभाव तो नही पडता ।!!" बाद में 888 मे उन्होने 
इंडियन पोलिटिकल ऐसोसिएशन और लेखको पर लगाए जा रहे इस अभियोग से उनका 
बच।व किया कि वे वास्तव में ही उपयोगी और आवश्यक खर्चो में भी कटोती चाहते हैं 
और दावा किया कि वे तो उलटे तकनीकी शिक्षा, न्याय प्रशासन पर खर्चो आदि में 
वद्धि की माग करते आ रहे है । उन्होंने दढतापूर्वक कहा कि लोकमत के व्याख्याता 
निरतर लवबे समय से जिस यात पर दबाव डालते आ रहे है, वह इस प्रकार से है : 
सरकार को उन खर्चो में कटौती करनी चाहिए, जिन्हे अनुभव और विवेक ने जनता 
के धन का निरर्थक अनावश्यक और धूतंतापूर्ण अपव्यय सिद्ध कर दिया है। विला- 
सिता वाले बडे बडे भवन बनवाना, पव॑तीय प्रदेशों मे पडाव डालना , समान योग्यता 
वाले अथवा अधिक योग्यता वाले भारतीय प्रत्याशियों के सुलभ होने पर भी महंगे 
यूरोपीय लोगो को नियुक्त करना सर्वेथा निरथेक व्यय है। सेना मे अनावश्यक बढो- 
तरी करना तथा गृह प्रभारो मे अनुचित वृद्धि करना अनावश्यक व्यय है। सीमाओं 
के 'वैज्ञानिक सशोधन' पर, दूसरे देशो की सीमा मे 'सैनिक विनोद-विहार' पर किए 
जाने वाले व्यय घतंतापूर्ण है ।! ४ 
895 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल मे अपने बजट-भाषण मे फिरोजशाह मेहता ने 
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शिकायत की कि सेना और नगर प्रशासन के अत्यधिक ऊंचे व्ययों की एक बहुत बडी 
बुराई यह थी कि शिक्षा और पुलिस-सुधार जैसे अत्यत आवश्यक प्रयोजनों के लिए भी 
अपेक्षित राशि सुलभ नही हो पाती थी ।!!* 895 में बंबई के बजट पर अपने सर्वप्रथम 
भाषण में ही बी० जी० तिलक ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि 870 से सरकार 
ने 5 करोड रुपये का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने पर भी राज्य के भौतिक विकास 
पर कठिनता से कुछ लाख रुपये ही खचं किए है। उन्होने नि्दंश किया कि जहा देश को 
आद्योगिक, तकनीकी अथवा उदार शिक्षा, ग्रामो मे सफाई, सडके और नहरें आदि 
लोकोपयोगी कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी,!”! उस दिशा में खब न करके 
अतिरिक्त राजस्व की उगाही राशि को विविध प्रशसाकीय विभागों पर अनावश्यक रूप 
से खर्चे कर दिया गया है। 896 के बजट पर बोलते हुए उन्होने विशेष रूप से सरकार 
का ध्यान इस तथ्य की ओर खीचा कि सरकारी और गैरसरका री क्षेत्रों के दृष्टिकोण मे 
मतभेद का प्रमुख विषय खर्चो की दिशाएं है ! इसी प्रकार 897 मे विलबी कमीशन 
के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा ने सुस्पप्ट रूप से यह सिफारिश 
की कि उत्पादक प्रकृति के असनिक व्यय अपनी पर्याप्त मात्रा मे सदेव वांछनीय रहे है। 
इस कथन के उपरांत उन्होंने उत्पादक प्रकृति के व्यय का अत्यंत वैज्ञानिक ढग से विश्लेषण 
प्रस्तुत किया । करदाता को बदले में शिक्षा, न्यायपूर्ण अधिक कुशल प्रशासन, ग्राम तथा 
नगरों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सफाई, लोकहित के अन्य दूसरे कार्य---जिनसे प्रांत के 
संसाधनों और जनता की समृद्धि मे योगदान मिलता है--जिस व्यय से हो पाते है, वह 
“उत्पादक प्रकृति का व्यय है ।४६ 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने, जो वर्षों से सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा के लिए, न्याय 
प्रशासन की व्यवस्था आदि के लिए बजट में अधिक व्यवस्था वी माग करती आ सही थी, 
897 में अपनी मांगों को अधिक व्यवस्थित रूप दिया तथा सरकार से अनुरोध किया कि 
सेना तथा अन्य इस प्रकार की मदों मे होने वाले अनुत्पादक खर्चो को घटाकर बची राशि 
के बड़े भाग का जनता की प्रगति और सुख-समद्धि के उन्नयन में सदुषयोग करना 
चाहिए ।!** अत में हमें जी० के० गोखले के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होने 
सिंचाई कार्यों के व्ययों में वद्धि, पुलिस सेना मे सुधार, विदेशों मे औद्योगिक शिक्षा के 
लिए राजकीय छात्रवत्तियों की व्यवस्था, पूसा में कृपि-महाविद्यालय की स्थापना और 
सहकारी ऋण-समितियों को प्रोत्साहन देने जैसे प्रस्तावित सरकारी उपायों का पूर्ण समर्थन 
किया तथा 904 के बजट-भाषण में उन्होंने यह निर्देश किया कि इन उपायों तथा इन 
जैसे लोकहित कारक उपायों के लिए विपुल घनराशि अपेक्षित है। इसके साथ उनका यह 
भी दृढ मत था कि लोक कल्याण के इन कार्यों पर बढ़े हुए ब्ययो की न केवल शिकायत 
ही नहीं की जाएगी प्रत्युत देश भर में उसके प्रति ईमानदारी से संतोष और क्ृतज्ञता की 
भावना अ्रभिव्यक्त की जाएगी ।!४? 

इस संबंध में दो चुने वर्षों में कुछ अपने लोक कल्याण के विभागों पर भारत सरकार 
द्वारा खचं की गई राशियों का अध्ययन भी पर्याप्त रोचक होगा?११ : 
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88 5 ]898 
शिक्षा .4 करोड़ .37 करोड़ 
विज्ञान-विभाग .40 करोड़ .45 करोड़ 
डाक्टरी और जन-स्वास्थ्य 09 , .53 ,, 
कानून और न्याय 3.77 % 3.43 ,, 
सिचाई 29 ,, 2 +> 
(वास्तविक राजस्व ) 
पुलिस 599, 3.85 8 


लोकहित के किसी भी अन्यान्य क्षेत्र की अपेक्षा भारतीय नेता शिक्षा को सर्वाधिक 
महत्व देते हुए उसके लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था चाहते थे । इसका कारण उनका यह 
सुप्रसिद्ध सिद्धांत था कि आधुनिक शिक्षा शप्ट्रीयतावाद को पुनर्ज॑न्म देने के प्रमुख कारणों 
मे सबसे पहला है। इस विश्वास को स्वयं वर्षो से सरकारी प्रवक्‍ता पनपाते तथा विकसित 
करते आ रहे थे। सर्वेप्रथम, राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा पर सामान्य रूप से तथा उच्च 
शिक्षा पर विशेष रूप से खर्चो मे कटोती के प्रयासों का विरोध किया ।** यहां यह देखना 
भी रुविवर्धक होगा कि उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार के भी प्रतिबध अथवा उस पर होने 
वाले व्यय मे कसी प्रकार की कटौती के प्रबलतम मुखर विरोधी फिरोजशाह मेहता ने 
सरकार द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार में किसी प्रकार की बाधा के प्रयास को नव 
शिक्षित भारतीयों के प्रति शासकों का ईर्ष्याभाव बताया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए 
कहा, प्रजाजनों को शासकों के स्तर पर उन्नत करने की बात करना अपने मे बड़ा 
मोहक लगता है परंतु जब प्रजा सरकार पर दबाव डालने लगती है, मानव स्वभाव की 
सहज दुबंलता के का रण उस समय प्रबल प्रवृत्ति यह होती है कि प्रजा को पीछे धकेल 
दिया जाए ।!९० इसी प्रकार वर्षों तक और लगभग निरंतर ही भारतीय नेता शिक्षा पर 
सरकारी खर्चे में व्यापक वृद्धि के लिए दबाव डालते रहे। उदाहरणाथं, यह एक ऐसी माग थी 
कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ।888 से आगे धामिक मांग का रूप दे दिया था।?श 
]893 में लाहोर अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों और कालेजों में निर्धत छात्रों 
की फीस में रियायत अथवा मांफी देने की मांग की ।/*? इसी प्रकार 895 में उसने शिक्षा 
संस्थाओं में फीस बढ़ाने के राज्य द्वारा पूर्णतः: अथवा अंशत: समर्थित प्रस्ताव का विरोध 
किया ।?» [904 में कांग्रेस ने निःशुल्क और अनिवायं शिक्षा की दिशा मे सरकार द्वारा 
पथ-प्रदर्शन करने की क्रातिकारी मांग की ।!४ बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने शिक्षा 
के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने की मांग की तथा साथ ही साथ अन्य देशों 
द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले तथा स्वयं भारत सरकार द्वारा सेना 
पर किए जाने वाले व्ययों के मुकाबले भारत में शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुच्छ-राशि 
की आलोचना की' १४० 

शिक्षा को और विशेषतया प्राथमिक शिक्षा को अथवा जन-साधारण को शिक्षित 
करने के लक्ष्य को अपने सारे जीवन का लक्ष्य बनाने वाले जी० के० गोलले के विचारों 
का संक्षिप्त विवेचन अनुचित न द्ोगा। उन्होंने अपने सावंजनिक जीवन के प्रारंभ में ही 


540 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


इस उददेदय को अपनाया ओर |89] के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शिक्षा 
के लिए निर्धारित संसाधनों की स्वल्पता के लिए निदा और शिकायत की । उन्होंने निर्देश 
किया कि यूरोप के सर्वाधिक पिछड़ देश्ञों में भी शिक्षा पर किए जाने वाली व्यय की 
राशि उन देशों के सरकारी राजस्वों का 6.5 प्रतिशत है जबकि भारत में शिक्षा पर व्यय 
की जाने वाली राशि का अनुपात केवल एक प्रतिशत है । भारत में वास्तव में ही शिक्षा 
पर व्यय होने वाली राशि 20 व पूर्व खचे होने वाली राशि से भी कम थी, जबकि उसका 
अनुपात [.4 प्रतिशत था ।?5० |897 मे विलबी कमीशन के समक्ष उन्होंने शिक्षा पर व्यय 
की तुच्छता को भारतीय व्यय के मस्तक पर एक बडा भारी कलंक बताया और कहा : 
ग्रेट ब्रिटेन में शिक्षा पर बढ़ते हुए व्यय के मुकाबले भारत मे शिक्षा पर हो रहे व्ययों 
की तुलना करने पर सरकार द्वारा पवित्र कार्य की उपेक्षा करने के लिए जितने भी अधिक 
कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाए, थोड़ा ही है। ब्रिटेन और भारत मे शिक्षा पर किए 
गए व्यय के अंतर को दिखाते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि सगे बेटो और सौतेले बेटों के 
प्रति व्यवहार में एक बहुत बडा ग्रंतर होता है। उन्होंने देश मे प्राथमिक शिक्षा की सुवि- 
धाओं के नितांत अभाव के लिए प्रशासन को विशेष रूप से ही आडे हाथो लिया। (४ 90] में 
अपने बजट-भाषण में बोंबे लेजिस्लेटिव कौसिल मे उन्होंने अपने विचारो को दृढतापूर्वक 
दोहराया ।?*# इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में अपने प्रसिद्ध वाषिक बजट भाषणों में 
गोखले ने शिक्षा के सामान्य रूप से और प्राथमिक शिक्षा के विशेष रूप से प्रमार का 
निरंतर तथा सशक्त शब्दीं में समर्थन किया। इस प्रकार 25 वर्षों तक सवंसाधारण की 
शिक्षा की योजना के लिए वकालत करते रहने के उपरांत 903 मे उन्होंने कहा : देश 
की तात्कालिक और अनिवायें आवश्यकता है, सर्वप्रथम जनता के लिए प्राथमिक 
विद्यालय । शिक्षा के प्रमार के .प्रति अपने अत्यधिक उत्साह के कारण वे स्वयं अपनी 
मान्यताओं के तथा अवशिष्ट अन्यान्य नेताओं के प्रशासन के और अधिक विकेंद्रीकरण के 
विश्वास के भी विपरीत चले गए। उन्होने माग की कि शिक्षा को राज्य के विषयों की 
सूची से हटाकर केंद्रीय विषय बना देना चाहिए ताकि देश की सर्वोच्च सरकार जिस 
प्रकार और जितना ध्यान सैन्य सेवाओ तथा रेल पथ प्रसार जैसे अपनी सूची के विपयों 
पर देती है, उतना ही महत्व और ध्यान देश की जनता की शिक्षा पर दे सके। वस्तुतः: 
शिक्षा के लिए गोखले के मन में इतना अनुराग था कि उन्होने राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित 
एक अन्य सिद्धात का भी अतिक्रमण कर दिया । उन्होने भारतीय विश्वविद्या लयों मे योग्य 
अंग्रेजों को अध्यापक बनने के लिए आक्ृष्ट करने के लिए उन्हें ऊचे-ऊंचे वेतन देने की 
वकालत की ।!:* इस संबंध में उनके द्वारा निरदिष्ट सुस्पष्ट उपयोगी प्रस्ताव यह था कि 
जब कभी बजट मे बचत हो, उसका उपयोग देश के शैक्षणिक तथा औद्योगिक हितों के 
संवद्धन में करना चाहिए ।!%० 
यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने 
की दिशा में जहां भारतीय नेता सरकार से बहुत आगे बढ़ गए, वहां उन्होंने सरकार 
'हारा उदार ऊंची शिक्षा के प्रसार को बाधित करने की दिद्ला में प्राथमिक शिक्षा को एक 
बहाने के रूप में उपयोग करने पर आपत्ति की। उसका कथन था देश की राजनैतिक, 
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सामाजिक और आश्िक उन्नति के लिए उच्च शिक्षा की भी समान रूप से आवश्यकता 
थी और सत्य तो यह कि उसके बिना शिक्षा के अन्य दोनो क्षेत्रों में भी किसी प्रकार की 
प्रयति नहीं की जा सकती ।/ 

भारतीय नेता झ्षिक्षा के अतिरिक्त देश के औद्योगी करण,!५* सिचाई!० क्रपि-विकास, 
ब्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए कृषि बंकों की स्थापना,!** स्वास्थ्य तथा सफाई- 
सुविधाओं,!* तथा प्रशासन से न्‍्यायाधिकरण को पृथक करने!"८ तथा पुलिस पद्धति मे 
सुधार करने !*? जैसे प्रशासनिक सुधारों के लिए भी सरकारी बजट में से अधिक धन के 
निर्धारण के इच्छुक थे। 

सरकारी अधिकारियों ने एक ही साथ दो परस्पर विरोधी मांगों, व्ययों और 
कराधान में कटोती करने तथा अपनी प्रिय लोक-कल्याणपरक योजनाओं पर व्यग्रों को 
बढ़ाने, के लिए प्रायः ही राष्ट्रवादी नेताओं को फटकारा। उदाहरण के रूप में 894 
में वित्त सदस्य जेम्स वेस्टलेड ने लाहौर मे क्रिसमिस के ग्रवसर पर इकट्ठे हुए राजनीति 
में रुचि रखने वाले भारतीय सम्य महानुभावों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) के मामले पर 
व्यंग्य-आक्षेप करते हुए पूछा : 'क्या हमें आप ही सिखाएंगे कि भारत पर किस प्रकार 
शासन करें ?' उन पर बरसते हुए उसने कहा कि वे एक ही साथ एक मद मे खर्चों मे 
भारी कटौती करने और दूसरी मद मे खर्चों में वृद्धि करने की अपनी सलाह और बुद्धि- 
मत्ता को अपने पास ही रखें ।!४४ 

राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इस आलोचना का प्रत्युत्तर सीधा-सादा परंतु निरुत्तर करने 
वाला था। आवश्यकता से अत्यधिक बढ़े हुए सैन्य व्ययो और प्रशासनिक व्यय मे कटौती 
करने से एक साथ ही कराधान मे कमी और लोकहित के व्ययो मे वृद्धि की जा सकती है | 
इस प्रकार वेस्टलेंड की फटकार का उसी तीखी और ब्यंग्यपूर्ण वाणी मे उत्तर देते हुए 
फिरोजशाह मेहता ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय नेता इस 
प्रकार के सुझाव देने मे सर्वेथा तकंबुद्धि रहित और विवेकहीन थे हालाकि वे विश्व की 
विश्विष्टतम सेवा के सदस्यों का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे । इसके उपरात उन्होने 
दुढ़तापूवंक कहा कि यह समझना कठिन नही कि यदि सही दिशा मे बचत की जाए तो 
राजस्व मे कमी करना तथा अन्य दिशा में व्यय को बढाना संभव है। उन्होंने कराधान 
और व्ययों के संबंध में राष्ट्रवादियों की समग्र स्थिति को मक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत 
किया : 

यदि आप सैन्य व्यय में उचित कटौती कर सकें, यदि आप व्ययसाध्य, महंगे अभि- 

यानों को न अपनाने की नीति पर स्थिर रह सकें, यदि आप विपुल सेना और घरेलू 

तखमीनों में संतुलन ला सकें, यदि आप वेतनों और पेंशनों के जटिल तथा कमरतोड़ 

भार को हलका करने के व्यावहारिक उपाय अपना सके तो यह अनुमान सर्वथा 

निर्मुल और काल्पनिक नहीं होगा कि न्याय-व्यवस्था मे सुधार लाया जा सकता है, 

पुलिस को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है, शिक्षा की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित 

और सुदृढ़ पद्धति को अपनाया जा सकता है, देश में लोक कल्याणकारी कार्यों और 

रेल पथों का जाल बिछाया जा सकता है, सफाई के व्यापक साधन अपनाए जा सकते 
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हैं, डाक तार को अपेक्षाकृत सस्ता बनाया जा सकता है, इतने पर भी थोड़ी आय 

वालों को कर भार में राहत दी जा सकती है, घरती पर लगान की दर कम करके 

किसानों को सुख-चन की सांस लेने का अवसर जुटाया जा सकता है और नमक कर 

में भी कटोती की जा सकती है ॥7४% 
ए० एम० बोस ने??? |898 में और जी० के० गोखले ने 902 तथा 905 में!” इसी 
तर्क को दोहराया । इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण तथा चितन का आधार- 
भूत तत्व यही था कि बढ़ते हुए सैन्य-व्यय ही देश के अन्य सभी प्रकार के आंतरिक सुधारों 
के मार्ग की प्रधान बाघा थे । 

कुछ भारतीय नेताओं ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यहां तक कह डाला 
कि यदि वर्तमान करों की आय के पूर्वापेक्षा अधिक बड़े और व्यापक भाग को आंतरिक 
सुधारों के उह श्यों के लिए खर्च किया जाए तो कराधान के चालू परिणाम को भी सहन 
किया जा सकता है |??? विशिष्ट दूरदर्शी तथा प्रतिभाशाली जी० पी० जोशी महोदय ने 
तो उत्पादक-प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से लगाए गए अतिरिक्त कराधान तक का 
समर्थन देने का वचन दिया । इस प्रकार उन्होंने भारतीयों से औद्योगिक प्रयासों के प्रोत्सा- 
हन के उद्दं शय से विशेष रूप से लगे नए करों का भार सहर्ष उठाने का अनुरोध किया ॥7?२ 
इसी प्रकार उन्होंने ।893 में व्यापक परिमाण में कृषि शिक्षा के कार्य क्रम को अपनाने की 
वकालत की, भले ही इसके लिए विज्येष कराधान द्वारा घन की व्यवस्था क्‍यों न करनी 
पड़े ।!?* जी ० के० गोखले ने भी क्लिवी कमीशन के समक्ष कुछ कुछ इसी प्रकार का 
सुमाव रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानीय संस्थाओं को विशेष 
कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए ।!” जी० सुब्रह्मण्य अय्यर ने भी कमीशन 
को सूचित किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए वे करों में वृद्धि क रने के भी समथथंक हैं ।??* 


सरकारी कोश पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण 


भारत सरकार की वित्तनीति की समीक्षा करते समय भारतीय नेता कठोरतापूर्वक तथा 
अनिवायं रूप से इस परिणाम पर पहुंचे कि सरकारी वित्तों पर भारतीयों के नियंत्रण की 
लोकप्रिय मांग सर्वेधा उचित है। उनके विचार में यदि भारत में कराघान कमरतोड़ स्थिति 
में ऊंचा और अधिक रहे और व्यय निरर्थक तथा अनावश्यक हों तो इस सारी स्थिति के 
लिए स्पष्टतया उत्तरदायी कारणों में एक वर्तमान में वित्तों पर नियंत्रण रखने वाला 
संवेधानिक तंत्र है, जो संतोषजनक रूप से अपने कतंव्य का निर्वाह करने में असफल रहा 
है। ।892 से पूर्व भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल का वस्तुत: ही बजट से किसी 
प्रकार का कोई संबंध नहीं था । ॥892 के इंडियन कौंसिल अधिनियम के अघीन कौंसिल 
में बजट का विव्लेषण प्रस्तुत करना होता था। सदस्यों को उस्ष पर अपने विचार प्रकट 
करने का अधिकार अवद्य था परतु उन्हें उम पर किसी प्रकार के प्रस्ताव रखने का अथवा 
कौंसिल में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय वित्तों पर सर्वोच्च नियं- 
त्रण ब्रिटिश संसद का था। भारत सरकार संसद में विद्यमान भारत राज्य सचिव के 
माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्त रदायी थी ।'”” 
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राष्ट्रवादी नेताओं ने वित्त नियंत्रण के प्रचलित तंत्र को सर्वेथा दोषपृर्ण घोषित 
किया। उनका कथन था कि यह तंत्र सरकार के करार्यपालक अंगो की व्ययपरक और 
कराधानपरक प्रवत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने मे असफल सिद्ध हआ है। यह तंत्र 
क्मरतोड कराघान को रोकने मे और देश के मंसाधनो के निरथ॑क, व्यर्थ, अनुचित तथा 
अनुपयोगी खर्चों को रोकने में नितात असफल रहा है, इसी प्रकार जी० के ० गोखले ने 
विलबी कमीशन के समक्ष अपने साथ्ष्य में निर्देश किया कि भारतीय जषित्तों की प्रबध 
व्यवस्था में भारतीय हिंतो पर भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता के द्वितो को, एशिया मे ब्रिटिश 
विस्तार को, ब्रिटिश की नागरिक और सैन्य सेवाओ को तथा ब्रिटिश वाणिज्य और पूजी 
को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होने टिप्पणी करते हुए कहा . 

भारतीय कर-दाताओं के हितों को इन अन्य हितों के गौण बनाने की व्यापक चेष्टा 

से और भी अधिक आवश्यक हो जाता हे कि भारतीय बवित्तो के न्‍्यायोचित तथा 

मितव्ययी प्रशासन के लिए स्वधानिक नियत्रण तत्र द्वारा उनकी सुरक्षा की पर्याप्त 

व्यवस्था फ्री जानी उचित है। मुझ तो यह आशका है कि हमारे देश के समान और 

क्रिसी भी देश में विन्तो को सुरक्षा की ऐसी भ्रातिपूर्ण व्यक्स्था नही है |?” 
भारती७ नद। ह। ने दुढतापूर्वंक यह मत प्रकट किया कि वर्तमान सविधान के अतगेत 
भारतीय कर-दाताओं के हितों की सर्वोच्च मरक्षक ब्रिटिश ससद समुचित रूप से ओर 
ईमानदारी स॑ अपने कतंव्य का निर्वाह करने मे असफल रही है। सत्र के अतिम समय में 
खाली बेचों के सामने भारत के वजट को पेश किया जाता है और बिना किसी गभीर 
विवाद, चितन और छानबीन के कुछ थके माद सदस्यों द्वारा इसके पारित कर दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय स्थिति के कारण भारत सचिव का सुरक्षित और 
निद्चिवत बहमत का विश्वास रहता है ।'* भारतोय नेताओ की शिकायत थी कि भारत 
में भी किसी प्रकार के आथिक नियत्रण और सतुलन की व्यवस्था का अभाव था, इसके 
बदले स्वत निर्मित अपव्यय पद्धति ही प्रचलित थी। भारत सरकार के वित्त विभाग को 
छोडकर लगभग और सभी विभाग पृण्णंत खर्च करने वाले विभाग है ७) इपीरियल 
लैजिस्लेटिव कौसिल का इस सबध मे अस्तित्व अवश्य है परतु वित्तीय मामलो में वह 
सवंथा अशक्त है। इसक॑ सदस्य केवल भाषण दे सकते है, वे किसी भी रूप मे सरकार की 
निदा नहीं कर सकते, यहा तक कि सरकार के प्रस्तावों से अपनी असहमति नक प्रकट 
नहीं कर सकते । फलत. बजट पर हुए विवाद या तो निर्जीव होते है या अधिक से अधिक 
पाडित्यपूर्ण होते हैं ।:१। 

राष्ट्रवादी नेताओ के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के चालू तंत्र के असंतोषप्रद चरित्र 
का मूल कारण इसतंत्र मे लोकप्रिय भारतीय तत्व का नितात अभाव था। अत. 89] 
की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दढतापूर्वक कहा कि भारतीय लोगो की बढती दरिद्रता के 
अन्यान्य का रणो मे एक मूल और व्यापक कारण, भारतीयो के अपने ही देश के वित्तों पर 
नियंत्रण से तथा उनके प्रशासन मे समुचित योगदान से उन्हे सवंथा पृथक रखना था ।१ 
इसी प्रकार 90 मे कांग्रेस के समापतीय भांषण में डो ० ई० व।चा ने बल देकर कहा कि 
यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के ब्ययो और कराधान पर देशवासियों को बोलने का कोई 
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अधिकार ही नहीं अन्यथा वे यह दिखा देते कि किस प्रकार न्यूनतम राजस्व से श्रधिकतम 
बचत और कुशलता उपलब्ध की जा सकती है ।!”” आर० सी० दत्त ने अपने ग्रंथ-- 
'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दी विक्टोरियन एज' में अपने लोकवित्तों के 
तथा बिलबी कमीशन की कार्यवाहियों के परीक्षण का निष्कर्ष इस शिकायत रूप में 
निकाला--भा रतीय प्रशासन मे इस लोकप्रिय भारतीय तत्व की अनुपस्थिति में सभी 
कार्यरत प्रभाव विशुद्ध रूप से भारतीय हितों से सवंथा असंवद्ध प्रयोजनों के लिए भार- 
तीय राजस्व की बलि चढाकर खर्चों मे वृद्धि और क राधानों मे वृद्धि के लिए ही निरंतर 
कार्य करते रहे हैं और क रते रहेंगे ।7११ 

रोग निदान में उपचार भी निहित था। इंग्लेड में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ बनाने के 
संबंध में सुकाए गए उपचारों में महत्वपूर्ण--ढीले-ढाले समदीय नियंत्रण को अपेक्षाकृत 
अधिक प्रभावों बनाने की आवश्यकता थी। इस संबध मे मारतीयों की सर्वाधिक माग 
देश की वित्तीय स्थिति की जांच-पड़ताल करने तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 
लिए प्रतिवर्ष हाऊस आफ कामन्स की एक प्रवर समिति नियुक्त करने की थी ।!४ दूसरा 
प्रस्ताव भारतीय मामलों की समय-समय पर संसदीय जाच-पड़ताल करने की 858 से 
पूर्व की पद्धति को पुनर्जीवित करना था ।!१* इनके अतिरिक्त 897 मे जी० के० गोखले 
ने सुझाव दिया कि भारतीय मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के प्रातों को संसद 
में सीघा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।!४” इस सदर मे एक अन्य राष्ट्रवादी प्रस्ताव 
यह था कि प्रांतीय तथा इंपीरियल लैजिस्लेटिव कौसलों द्वारा निर्वाचित योग्य भारतीयों 
को पर्याप्त संख्या में भारत सचिव की कोसिल मे प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए ।38 

ये सारे के सारे उपचार अपनी प्रकृति मे केवल उपशामक ही थे। वित्तीय रोग के 
उपचार के लिए भारतीय नेताओं ने एक और अधिक महत्वपूर्ण माग . पेश की । उनका 
कथन था कि सरकारी कोष को प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के प्रभावी नियंत्रण के अतगंत 
लाया जाए। वबित्तों को सुब्यवस्थित रूप देने का, राजस्व की वसूली मे वृद्धि का और 
जनता के हित मे तथा जनता की इजह्छाओं के अनुकूल वित्तों के व्यय का यह एकमात्र 
सुनिश्चित उपाय था। यह माग प्राय: सामान्य रूप मे पेश की जाती थी जबकि इसने 
पूर्णत: क्रातिकारी रूप लिया। इस प्रकार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को संबोधित 
करते हुए दादाभाई नौरोजी ने जोर देते हुए कहा : कराधान के साथ प्रतिनिधित्व अवश्य 
मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि हमारा प्रथम सुधार यह हो कि हमे स्वय अपने 
पर कराधान करने की शक्ति मिले ॥४* 

इसी प्रकार अपने 6 सितंबर 886 के अंक मे “अमृत बाजार पत्रिका ने साहसपूर्वक 
यह मांग की कि देश के लोगों को अपने लिए कानून बनाने की, अपने करों के निर्घारण 
करने की तथा अपने वित्तों को व्यवस्थित करने की अनुमति अवश्यमेव मिलनी चाहिए । 
पत्रिका ने बड़ी स्पष्टता से लिखा '*' भारत के लिए यह एक अकार का गृह-प्रशासन है और 
केवल इसी से भारत स्थाई रूप से इंग्लेंडसे संलग्न हो सकता है। जुलाई 902 में 
“हिंदुस्तान रिव्यू! ने और 'कायस्थ समाचार ने भी इसी प्रकार की स्वशासन की माग 
अपेक्षाकृत अधिक आत्मविद्वास धूर्ण स्वर में की ।!ः" अन्य अनेक भारतीय नेताश्रों ने 
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भारतीयों को अपने वित्तों की प्रबंध व्यवस्था का अधिकार देने की मांग के पक्ष में विभिन्‍न 
स्तर के सशक्त तक॑ प्रस्तुत किए ।श 

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अवश्य अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अप- 
नाया तथा सरकारी विचन्ों के प्रबंधक पर लोकप्रिय भारतीय नियंत्रण के सुस्पष्ट और 
ठोस सुझाव पेश किए। उन्होंने उन व्यावहारिक प्रस्तावों में “बिना प्रतिनिधित्व के करा- 
धान नहीं, के सिद्धांत पर अधिक बल नही दिया और उससे काफी कम पर समभौते के 
लिए अपनी सहमति प्रकट की ।?*० उन्होंने प्रधान रूप से बतंमान में प्रचलित इंपीरियल 
लेजिस्लेटिव कौसिल और प्रातीय विधान परिषदों में इस प्रकार से सुधार की मांग की 
जिससे उनमें व्यापक रूप से लोकप्रिय भारतीयों के श्रपेक्षाकृत अधिक भाग लेने की तथा 
उनकी शक्तियों में अधिक वृद्धि करने की व्यवस्था हो सके । इस संबंध में यहां यह उल्लेख- 
नीय है कि विधान परिषदो में सुधार की मांग अनेकानेक राजनैतिक और आथिक आधारों 
पर की गई थी । हमारा संबंध केवल वित्तीय आधारों पर की गई मांग से ही है। 

892 से पूर्व सरकारी खर्चो पर वैधानिक नियंत्रण की माग एक प्रकार से कायरता- 
पूर्ण तथा अस्पष्ट ढंग से पेश की गई थी। इसी प्रकार ]885 मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
ने माग की ( नजटों को संशोधित तथा अधिक प्रतिनिधित्व वाली विधान परिषदों मे 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए |” अगले वर्ष काग्रेस ने परिषदों के सुधार के लिए एक विस्तृत 
योजना तैयार की और सरकार से मांग की कि बजटो सहित सभी वित्तीय मामले इन्हीं 
परिषदों को सौपने चाहिए तथा परिषदों को ही इनका निपटारा करना चाहिए |९+ 
]887 में ।888 में और 889 में इस माग को दोहराया गया ।!*$ यहा यह उल्लेखनीय है 
कि 'सौपना' "पेश करना “निपटाना” आदि जंसे शब्द सुकावपरक होने पर भी सर्वेथा 
धुधलापन लिए हुए थे। वे कम से कम प्रत्यक्ष रूप से लोकप्रिय नियंत्रण का भ्र्थ सूचित 
नही करते थे। विधान परिपदो के सुधार के संबंध में वित्तीय तक प्रस्तुत करने वाले अन्य 
भारतीय नेता भी प्राय: इन परिषदों के वित्तीय मामलो पर नियंत्रण के परिमाण और 
प्रकृति के निर्देश करने मे कम दुबंल और कम अस्पष्ट नहीं थे ।११ 

892 के उपरात राष्ट्रवादियों की माग ने उस समय सुस्पष्ट रूप लिया, जब इंपी- 
रियल लेजिस्लेटिव कौसिल का और प्रातीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। 
उनमे भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और निर्वाचित प्रतिनिधित्व के सिद्धात 
को आशिक रूप से अपनाया गया। अब नेतागरण यह मांग करने लगे कि गर सरकारी 
सदस्यों को वित्तीय मामलों पर प्रस्ताव पेश करने और उस पर मतदान कराने का अधि- 
कार दिया जाना चाहिए ।!” कुल मिलाकर इस क्रातिकारी माग को रखने के उपरांत 
बहुतों ने इस धारणा का खडन करना आवश्यक समझा कि उनका इरादा सरकार पर 
किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का है। उन्होने निर्देश किया कि संशोधित परिषदों में भी 
सुस्पष्ट रूप से निश्चित बहुमत सरकारी सदस्यों का होगा, जिसे किसी भी रूप में अल्प- 
मत में बदलने का हम में से बहुतों का कोई भी विचार नही है, अत: सरकार को किसी 
भी मामले मे मतदान में हार का सामना करने की आशंका से घबड़ाने की कोई आव- 
इयकता नही ।१* इसके अतिरिक्त इन नेताओं ने भारत में कार्यपालिका के सिद्धांत, 
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परिषदों द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को रह करने की विशिष्ट और अंतिम शक्ति का 
इंग्लेड के हाथ मे होना, को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया ।** यह पर्याप्त आश्चर्यजनक 
ही है कि जी० के ० गोखले ने विंलबी कमीशन के समक्ष इस सीमा तक अभिस्वीकार किया 
कि नीति संबंधी बड़े-बड़े प्रन्‍नों पर विचार-विमश तथा उन पर निर्णय ठीक प्रकार से 
इंग्लेड मे ही हो सकता है ।१०० इस प्रकार भारतीय नेताओ ने अपनी शक्तिमत्ता से दूर- 
गामी प्रभाव वाली मांग को नपुूसक बना दिया और साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों मे यह 
कहते हुए उसे दबाव के ढंग का रूप दे दिया कि उनके द्वारा सुझाए गए सुधारो का प्रधान 
प्रभाव यह नही होगा कि भारत मे ब्रिटिश कार्यपालिका के अधिकार खडित अथवा दुर्बेल 
पड़ जाएंगे। इसका प्रभाव तो पूर्ण रूप से मात्र नैतिक होगा, क्योकि जब कभी गैर सर- 
कारी सदस्य सरकार के विरुद्ध अथवा पक्ष में मतदान करेगे तो ब्रिटिश जनता को और 
अधिकारियों को भारत के लोकमत की सही स्थिति का सच्चा रूप देखने को मिल 
जाएगा ।*" इन नेताओं की सरकारी वित्तों पर वैधानिक नियंत्रणो के अपने ही तका से 
संकोच शीलता कदाचित्‌ आशिक रूप से तो कडवी गोली को चीनी में लपेट कर प्रस्तुत 
करने की भावना से प्रेरित थी परतु मुख्य रूप से एक-एक पग आगे बढने के विश्वास की 
उपज थी । 
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पी० मेहता, स्प्रीचेज, पृ० 447-52. इंडियन स्पेकक्‍्टेटर ने तो इससे भो पूर्व 883 में अपन 24 
जून के भ्रक में सरकार को सुकाव दिया था कि सरकार को अनावश्यक रूप मे बजट को सतुलित 
करने अर्थात पहले आवश्यक खर्चों के लिए सवल्प वर लेने तथा पुन उन ख्चों वी पूति के 
लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की खोज करने की चेष्टा छाड देनी चाहिए बजट को मतुलित 
करने का एकमात्र उपयुक्त ढग यह है कि प्रथम हिसाव-खात के साथ साथ कराधान की समीक्षा 
करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा कर निर्धनों को किसी प्रकार का विशेष कष्ट 
दिए बिना सुविधा से उगाहा जा सकत्गा है, फिर उसे अनुरूप खर्चों की व्यवस्था करनी 
चाहिए (आर० एन० पी० बब, 30 जून 883) इश के «्यया और ससाधनां में सह सबंध की 
व्यवस्था की मांग करने वाले अन्य नेता एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज, [| पृ० 3, 
गोखले, स्पीचज, पृ० 69, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० १2. एन० पी० चदावरकर, सी० 
पी० ए०, १० 5289 तथा आर० डी० नागरकर, रिप० आई० एन० सी०, 894, ५० 78-9, 
जोशो, पूर्वोद्धत, प० 207-08 

प्रस्ताव स ० ५। 

प्रस्तार स० ४९ ॥ 

प्रस्ताव सख्या ॥[[ 

प्रस्ताव सख्या [*, >[, [, >2॥| ५]॥] और []] क्रमश 

प्रस्ताव सब्या &॥9, [[। (॥।) क्रमशः 

बगाली, 2 जनवरी 886 तथा देखिए, बागल पूर्वोद्धत, पृ० 86 

जे० पी० एस ० एस०, अक्तू० 886 और जन० 887 (खड ]+> सख्या 2 और 3) तथा बाबे 
प्रेजीडेंसी एसोसिएशन का प्रथम वाधपिक प्रतिवेदन, क्रश 885-86 पूना सावेर्जानक सभा ने 
इस तक॑ को दोहराते हुए बडे प्रबल तथा सशक्त ढंग से एक अन्य ज्ञापन 6 मार्च ९94 को 
प्रस्तत किया जें० पी० एस० एस०, अप्रेल 894 (खड 3५] सच्या 4) 

रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेटी 886, खड || १० 452 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 4-82 तथा प० 40-], ]89-90, 20।, 222, 824-6 

गोखले, स्पोचेज, पृ० 69 और आगे, वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, पु० 9 और आगे तथा 3-2 
दत्त, स्पीचेज | पृ० 26, 36-7 इबग्लेड ऐंड इंडिया, पृ० 9८, 37, 4-2, 44-5. फैमिस इन 
इंडिया, पृू० ]४, %५४]॥, १ ५त।।, ई० एच० [[ १० 6व2 ओर देखिए, एस ० एन० बैनर्जो, 
स्पीचेज [[[ पृ० !3; जें० यू० यात्रिक एस० ए० स्वामिनाथ अग्यर, वी० एस० पतुलु गुरु, 
रिप० आई० एन० सी० 885 पृ० 65-72, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 443-50, मालवीय, 
स्पीचेज, पु० 29-2, 248-52, 276-8, 285-302, पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० ]896 
खड * |%४ पु० 286; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 309, 35]-2, एन० जी० 
जदावरकर, सी ० पी० ए०, पृ० 527 भारतीय समाचारपत्रो ने प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर 
विशेषतया नए कर लगाने के अवसर पर बढते सरकारी खर्चों की आलोचना की तथा उन खर्चों 
में कटोती का समर्थन किया. 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 47?, 36। परिशिष्ट, १० 6-8 25, 48 प्रौर देखिए, पावर्टी, पृ० 200 
उदाहरण के लिए जी० वबी० जोशी हारा 886-7 मे दिया कया बवतज्य देखिए, भारत सरकार 
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34. 
32. 
33. 


के वर्तेमान खर्चों के प्रमुख कारण नीति संबंधी गलतियों की तरह या तो दूर किए जा सकते हैं 
या निरीक्षण की कठिनाइयों के कारण इनको व्यावहारिक शक्ति कम होती जा रही है. 
(पूर्वोंद्धत, पृ० 0) इस संबंध में राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण और सरकारी दुष्टिकोण के भ्ंतर 
को समभना दिलचस्प होगा. उदाहरणार्थ जान स्ट्रैची के कथन को देखिए : 'यह सत्य है कि 
अनुत्तरदायी लोगो के लिए यह दावा करना सरल है कि सरकारी खर्चों में बचत करने को बड़े 
पैमाने पर संभावनाएं हैं, परंतु में निभीकता के साथ चुनौती देता हूं कि प्रशासनिक आवश्यकताओं 
की वास्तविक जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करना आसान नही 
होगा कि नागरिक सेवा के लिए जितनी राक्षि खर्च की जा रही है, उससे कहीं अधिक की 
आवश्यकता है (फाइनांशल स्टेटमेट, 878) ई० बेरिंग ने 883-4 के फाइनांशल स्टेटमेंट मे 
अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा : भारत के वित्तों के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी खतरे, 
जिनमें युद्ध का खतरा भी शामिल है, ऐसे कारणों से नियत्नित हैं जिन पर भारत सरकार का 
फोई नियंत्रण नही. (कंडिका-2). इसी प्रकार एलगिन से 894 में घोषणा कौ कि भारत 
सरकार के वितों की दुर्शशा के लिए उत्तरदायी कारणों पर हमारा कोई नियत्रण नही. (स्पीचेज, 
पृ० 50) . 

प्रस्ताव स० [. 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, प० 6, 22-3, वही, १० 36, 379. परिशिष्ट, पु० 26-30; जी० 
एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी०, 894 पृ० 76; बी० एन० सेन०, रिप० आई० एन० 
895 १० 6] इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए जे० मुदालियर ने कहा कि भारतीयों को हिसाव 
किताव ठीक रखने की ब्रिटिश क्षमता पर पुरा भरोसा है. (वही, १० 62). 
वही, परिशिष्ट, पृ० 22, 28 तथा वाचा, विलबी कमीशन, खंड ][| 736 

हपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (908) खड ]9 पु० 202. मैंने गजेटियर में दी गई तालिका 
से ही प्रतिशत की संगणना की है प्रंको के अन्य आकड्ड निम्नलिखित लेखको के निम्नलिखित 
ग्रथो में दिए गए हैं, सी० एन० वकील, फाइनाशल डिवलपमेट आफ माइनें इडिया, १० 547-8; 
के० टी० शाह * सिक्‍सटी ईयसे आफ इंडियन फाइनास, पु० 72-3 और पी० जे० धामस : दि 
ग्रोथ आफ फैडरल फाईनास इन इडिया, पृ० 502. 

इंपीरियल गजेंटियर आफ इंडिया (908) खड ॥9४ पृ० 382-3 

वही, १० 87. 

आई० एन० सी०, 885 का प्रस्ताव [,, वकक्‍ताओ में एक वी० एस० पांतुलु गुरु ने भावोदबोधक 
घोषणा की कि यदि रूस के आक्रमण की आशंका से ही सेना संवधी व्यय बढ़ाया जाना है तो 
इसके फलस्वरूप कराधान में बुद्धि करनी होगी. बढ़े हुए करो को चुकाने में देश दरिद्र हो 
जाएगा, किसानों को भूमि छोडनी पड़ेगी और सरकार को उनके पथ का अनुसरण करते हुए 
भारत देश छोड़ना पड़ेगा: 'यह तो रूस के आक्रमण की अपेक्षा बदतर ही होगा अत: यह भौषधि 
रोग से बदतर ही है. (रिप० आई० एन० सी०, 885 पृ० 73). 

890 का प्रस्ताव संद्या ][][ (एफ) तथा प्रस्ताव [] (एफ). 

प्रस्ताव सं० ह!]. 

इसके उपरांत इसे 'इडियन लीफलैटम' के नाम से सकेतित किया जाएगा. 


, तथा देखिए 26 जनवरी !586 को बढ़ हुए मिलट्री खर्चों पर भारत सचिव को दिया गया बांके 


प्रेजोडेंसी एसोसिएशन का भापन, 885-6 का आांबे प्रेजो४ैंसी एसोसिएशन का प्रथम वाषिक 
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35. 
36. 
37. 


38. 
39. 
. गोबले, स्पीचेज, पृ० 26, 43-4, 88-90, 05 परिशिष्ट पृ० ]79-87. 
4. 


42. 


प्रतिवेदन, पृ० 209-6; 30 सितंबर 886 को पुना सावंजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत विरोध पत्र, 
जे० पी० एस० एस०, अक्तुबर 886 और जनवरी 887 (खंढ ]9( सख्या 2 और 3) १० -3; 
और प्रोसीडिग्स आफ दि पब्लिक मीटिंग हेल्‍ड ऐंट दि फ्रामजी कावसजी इंस्टिट्यूट प्रंडर दि 
आस्पीक्षस आफ दि बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएसन आन सैटरढडें, दि फिफ्टीथ जुलाई ]893, फार दि 
परपस आफ एडाप्टिग पेटीशस टु दि हाउस आफ कामंस आन सिमल्टेनिअस एक्जामिनेशस फार 


दि इंडियन सिविल सविस ऐंड होम मिलिट्री चार्जेज, 
रिंप० आई० एन० सी०, 885, १० 60 


वही, 89], पु० 25 
वही, 892, पृ० 84, वही, 894. पुृ० 32-3; वही, 895 पृ० 7-3; वही, 897, पृ० 29; 


स्पीचेज, पृ० 396-7 और परिशिष्ट १० 9-, 6. 3]-2, 4]-3. सी० पी० ए०, 67, 69. 
जोशी, पूर्वोद्धत, पृ ० 7-8, 252-3. 


वही, पृ० 26-20 तथा देखिए, पुृ० 4. 


उदाहरणार्थ, 898 में मुदु स्वभाववाले आर० एम० सयानी ने इृपीरियल ल॑जिस्लेटिव कौमिल 
के सदस्य के रूप मे बोलते हुए घोषणा की कि निस्सदेह आवश्यक तथा अनुचित रूप से बढ़ें हुए 
सैनिक व्यय यदि देश को वरबादी की ओर ले जाने वाली हमारी वित्तीय उलभनो के प्रमुखबतम 
कारण श भी हो तो भी प्रमुख कारणों मे से एक अवश्यक हैं" (एलन० सी० पी० 898 खड 
४९४५७] प० 527). आर० सी० दत्त, ने [900 मे दृढता पूर्वक कहा : 'भारत में सामान्य 
रूप से पड़ने वाले अकालो का कारण शास्तास्त्रो पर तथा युद्धो पर भारी खर्चे करने की दूषित 
नीति है जो भारत को आकुल व्याकुल करने वालो है. भारत किसी कीमत पर न तो ये खर्चे 
सहन कर सकता है और न हो उसे सहन करने चाहिए (फेंमिस इन इडिया, पृ० #]3९). वी० 
कृष्णास्वामी ने 903 की भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रतिनिधियो को भकभोरते हुए कहा : 
'कोरे प्रस्तावों पर विश्वास करना छोड़िए. उन्होंने घोषणा की कि इश्तहारो और छोटो छोटो 
पुस्तिकाओं के द्वारा जनता के क्रोध को भडकाना होगा. प्रत्येक कोपड़ी मे जाइए किसान के पास 
खेतों में जाइए तथा उन्हे इन अन्यायपूर्ण करो के प्रति जागरूक बनाइए (रिप० आई० एन० 
सी० !903 पृ० 2). और देखिए, एस० एन० बंनर्जी, (स्पीचेच [| पृ० 73. स्पीचेज [| 
पृ० 43; एस० ऐंड० डब्ल्यू, परिण्षिष्ट, पृ० 26, सी० पी० ए०, १० 243-6, 706-08; राय, 
वावर्टी, १० 28-3, 298; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 334 349-55, 458; मालवीय, स्पीचेज, 
पृ० 220, 28।; नदी, इंडियन पालिटिव्स, पृ० 28, 30; पी० ए०, चारलू एल० सी० पी०, 
!902, खंड ह|,, पृ० 3-5; श्रीराम, वही, पृ० 48 भ्रौर वही 903, खड >|.| पृ० 05; 
मसानी : पूर्वोद्ठत, पृ० 454 में नौरोजी; दत्त, ई० एच० ||, पृ० #शा, इंग्लेड ऐंड इंडिया, 
पु० 66. 

देखिए, उदाहरण के रुप में ज्ञान प्रकाश, 20 जन० (आर० एन पी० बंब, । फरवरी 879); 
शिवाजी, 3। जनवरी, (वही, 8 फरवरी 879) ; इडियन स्पेक्टेटर, 5 अगस्त (यही, 2 
अगस्त 880); हिंदू, 30 अगस्त (वी० ओ० आई०, सितबर 883); सोम प्रकाश, 3! अगस्त 
(आर० एन० पी० बंग, 5 सित० 885); संजीवनी, 20 फरवरी (वही, 27 फरवरी 886); 
मराठा, 29 मार्च 89], 3 अप्रैल 902; हिंदुस्तान, 7 अक्तुबर (आर० एन० पी० एन०, 8 
अक्तूबर 89); हिदुस्तानी, 20 अप्रैल (वही, 28 अप्रैल 892); इंदु प्रकाश, 27 मार्च, बंबई 
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समाचार, | अप्रैव और कंसरे हिंद, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब०, | अप्रैल 993), 
बगबासी, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रैल 893), प्रतिकार, 2 अप्रैल (वही, 29 
प्रप्रेल 893), प॑सा अखबार, 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी (895), ए० 
बी० पी०, 3 अप्रैल 885, 27 अप्रैल 902, इदु प्रकाश, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब, 30 
मार्च, 895), अवध टाइम्स, 5 अप्रैल (आर० एन० पी० एन०, 3 अप्रैल 90), भारत 
जीवन, 7 फरवरी (वही, 22 फरवरी, 902) , ट्रिब्यून, 46 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 
29 जनवरी ]902), मराठा, 3 अप्रैल 902, केसरी, !5 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 9 
अप्रैल 902), केसरी, 2! जुलाई (वही, 25 जुलाई 903), हितवादी, 3 अप्रैल (आर० 
एन० पी० बग०, !] अप्रैल 903) , गृजराती, 7 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 23 भप्रैल 
]904), इल्ियिन एडवोकेट, 8 अग्रस्त (आर ० एन०» पी० यू० पी०, 27 अगस्त 904), 
स्वदेशमित्रन, 9 मई और प्रपच्॒ तारकी 3 मई, द्रविडावर्तमणि, ]] मई (आर० एन० पी० 
एम ०, 3 मई ]905), हइदु प्रत्राश, 23 मार्च कैसरे हिंद, 26 मार्च, गुजराती, 26 माच 
(आर० एन० पी० बब, 25 मार्च 905), इडियन सोशल रिफामेर, 26 मार्च ऑत्यटल रिव्यू, 
29 मार्च कल 3! माचे (वही, | अधैल ।905) 

बहुत सार राष्ट्रवादी नेताओं की धारणा मे जबकि यह स्वत सिद्ध तव्य भ्रतहित था, जी० के० 
गोखले ने उसे सुस्पष्ट वाणी दी “जिस प्रकार लार्ड सैलिसबरी ने स्वय एक बार निर्देश क्या 
था सैन्य क्षमता का निर्धारण प्रत्येक देश क दो तत्यो के सयुकत विचार क॑ सदर्भ मे ही बरना 
चाहिए प्रथम, दश की सुरक्षा सबधी आवष्यकताए तथा द्वितीय, इस उद्देश्य के लिए उस देश 
द्वारा सुविधापूर्वक जुटाए जा सकने वाले साधन (स्पीचेज, पृ० 43) 

ए० बी० पी०, 3 अगस्त, |5 अक्तूबर 885, हिंदू 20 अगस्त, 24 सितबर 8 अक्तूबर 
885, मराठा, ] अबवतू० 885, इंडियन स्पेक्टेटर, 27 सित ०, 4 अक्तृ०, इदु प्रकाश, 28 
सित० 2 अक्तू०, सुबोध पत्रिका, 23 सित०, इडियन मिरर, 4, 6, 0 अक्तूबर इडियन नेशन, 
5 अक्तू० नेटिव ओपीनियन, ), ]8 अक्तू०, स्वदेशमित्नन 28 सित० सजोवनी 3 अक्तू०, 
हिंदुस्तान, !! अक्तूबर, गुजराती, 29 सितबर, कैसरे हिंद, || अक्तू० (वी० ओ० आई०, 
अक्तूबर 885); ऐडवॉकेट, 23 अक्तू ०, सिंघ टाइम्स, 24 अक्तूबर ट्रिब्यून 3। अक्तु० बिहार 
हेराल्ड, 3 नवबर (वही, नवबर 885), समाचार चद्विका, 4 जनवरी (भ्रार० एन० पी० बग०, 
9 जन ० [886), हिंदू, 3 फरवरी 890, एस० एन० बैनर्जो, स्पीचेज ॥][ पृ० ]43 एस० 
ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृू० 26 ए० बी० पी ०, 5 अप्रैल 895, पी» मेहता, स्पीचेज, पृ० 452 
राय, पावर्टी, पृ० 304, दत्त दृगलेड ऐंड इंडिया, प० 36, अवध टाइम्स, 5 अप्रैल (आर० 
एन० पी० एन०, 3 अप्रैल 90), वाचा, स्पीचेज, पृ० 397, वी० के० अय्यर, रिप० आई० 
एन० सी० 903 १० 2], गोखले, स्पीचेज, पृू० 45 04, आई० एन० सी०, 904 का 
प्रस्ताव 2 [[ 

ए० बो० पी०, 3 अगस्त 885, राय, पावर्टी, पृ० 286-7 गोखले, स्पीचेज, १० 44, 
80 हितवादी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, ] अप्रैल 902) 886 में जी० वी० 
जोशी ने भ्रको को प्रस्तुत करते हुए यह प्रमाणित किया कि विशद्ध पारिभाषिक दृष्टि से देखने 
पर भी यह स्पष्ट होता है कि फ्रास को छोडकर विश्व के अन्य किसो भी देश की तुलना में 
भारत ने अपनी सेना पर अधिक लच किया है (पूर्वोद्धत पृ० 253). इंडियाज अपील दु दि 
इग्लिल एलेक्टर्स', 885 ने भारत के मामले को उस समय दूसरे ढस से पे किया जब उसने 
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यह तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत कया कि हग्लैंड में सेना पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय आय का 
2 6 प्रतिशत था जबकि भारत मे इस व्यय का अनुपात 425 प्रतिशत बैठता था (इंडियन 
लीफलैट्स स०-]। पूर्वोद्धत) 

इंडियन लीफलेटस, स० 9 पूर्वोद्धतछ, वाचा, रिप० आई० एन० सी० १० 60 तथा सी० पी० 
ए०, पु० 69, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 449, गोखले, स्पीचेज, पृ० 44, 05, केसरी 2॥ 
जुलाई (आर एन० पी० बब, 25 जलाई 903) 

रिप० आई० एन० सी०, 489। पृ० 25 

वही 

सी० पी० ए०, पृ० 69 पर 

आर० एन० पी० वब, ]9 अप्रैल 902 दूसरी ओर इसने प्रपने 3। मार्च 903 के प्रक में 
टिप्पणी की कि यदि देश को समग्रत सुरक्षित रखना है ता उसका आतरिक विकास करना 
आवश्यक है (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 903) 

गाखले, स्पीचेज, पृ० 434 इसी प्रत्ार 892 के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन में 
एच० सी० मित्रा न करुण अभिव्यक्ति करत हुए कहा शस्त्र, लेखनी को हत्या कर रहा है. 
सेनिक बर्बेरता कला और मस्कृति का नष्ट करने जा रही है (रिपृ० भाई० एन० सी० 892 
प्‌ृ० 96) देखिए बाउ प्रजीडसी एसासिएशन का 27 जनवरी का ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, पी० 
महता स्पाचेज, पृ० 334 5५, 350, 457 8 मालवीय, स्पीचज १० 295 जी०एस०अय्यर, विलबी 
क्मीणन खड़ ]|| पण्न [५963, आर० एम० सयानी, एल० सी० पी० 898, खड ४५४ ५७४]] 
प० 527 ए० एम० बास, सी० पी० ए०, पृ० 425 7, हिंदू, 26 अप्रैल 902 गोखले, स्पीचेज, 
प० 26, 28, 09 सी० वाई० चितामणि, "इंडियन मिलिद्री ए्बसपेडीचर' एच० आर०, फरवरी 
]903 प० 233 ट्तिवादी, 3 ग्रप्रेच (आर० एन० पी० बग०, ] अप्रैल ]903), आई० एन० 
सा 903 का प्रस्ताव ४।॥] 

एन सी० पी० 894 खड ४&(१९४।[[] प० 273 

क्जन, स्पोच॑ज, ]| प० 266 एक वर्ष पूव उसने कहा था 'भारत मे साम्राज्य के राजनीतिज्ञ 
के दा बड़े कतव्य है प्रथम यथासभव इस देश के लाखां करोडो लोगो को अधिकाधिक सतुष्ट, 
प्रसन और समृद्ध बनाना द्वितीय, देशवासियों को तथा उनकी सपत्ति को सुरक्षित बनाना हम 
एक कंतव्य वी उपेक्षा करके दूसरे कर्तव्य के पालन की ओर नही बढ सकते (स्पीचेज | पृ० 325) 
तया दखिए, स्वरीचेज ][। पृ० 404 

उदाहरण क॑ रूप मे जनरल ब्रेक्नबरी ने अपने पूर्वोद्धत भाषण मे घोषित किया * 'भारत सरकार 
मित>ययिता की दिशा मे दिए गए किसी भी व्यावहारिक सुझाव का स्वागत करती है और सदा 
स्वागत करंगी” (एल० सी० पी० 894 खड १४ ८] पृ० 274) 

वाचा रिप० आई० एन८ सी०, 895 १० 73 

इपीरियल गजेटियर आफ इडिया (908) खड ]५ १० 87 

इस विपय के विस्तुत अध्ययन के लिए देखिए, मेरा लेख, “'इडियन नेशनलिस्ट्स ऐंड फारेन 
वारस ऐंड एक्सपीडिशस 878-99 हिस्टोरिकल स्टडीज, स०-], इतिहास विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय 

इपी रियल गजेटियर आफ इंडिया (908) खड़ ]५ १० 348-9 

आई० एन० सी० का 885 का प्रस्ताव ७, वाया, रिप० आई० एन० सी०, 885 १० 60]-] 


3552 


6 


62 
63 


65 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जोशी, पूर्वोद्त, पृ० 254. ए० बी० पी०, 3 अगस्त, |5 अक्यू० 885; हिंदू, 20 अगस्त, 
24 सित०, 8 अक्तुबर, नवबर |885. मराठा, ! अक्तृ० ]885, 'अक्तूृ०-नवबर, 885 
के बो० ओ० भ्राई०, मे उद्धुत पत्न, आर० एन० पी० बग०, 22 अगस्त, 5, 26 सित०, 7 
नवबर 885, 9 जनवरी 886 में उल्लिखित पत्न-पत्निकाए: बाबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का 27 
जनवरी 886 को प्रस्तुत स्मरणपत्न, रिपोर्ट आफ दि बा प्रेसीडेसी एशोसिएशन 885-6, 
प्‌ृ० 209, 24-5, मद्रास महाजन सभा का लार्ड डफरिन को सबवोधित पत्र, मराठा, 7 मार्च 886, 
पूना सार्वजनिक सभा द्वारा 30 सितबर 886 को प्रस्तुत विरोधपत; जें० पी० एस० एस० 
अक्तूबर 886 और जनवरी 887 )खड ]४, सख्याए, 2-3). 

आई० एन० सी० का ]89] का प्रस्ताव स० व], वाचा, रिप० आई० एन० सी०, 89], 
पृ० 23-6, राय, पावर्टी, प० 304-06; जोशी, पूर्वोद्धऑ, ५० ]4।, 20।, वाचा, स्पीचेज, 
परिशिष्ट पु० 9 0, गोखले, स्पीचेज, प० ]83, 205 सी० शकरन नायर, सी० पी० ए०, 
पु० 386, केसरी, 3 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 7 अध्रैल 900); वाचा, सी० पी० ए०, 
१० 6]7; गोखले, स्पीचेज, पृ० 26-7 हिंदू, 4 अप्रैल (बो० जो० आई०, 26 अप्रैल ।902) , 
एच ० आर०, अगस्त (आर० एन० पी० एन०, 4 अवतूबर 90), एस० एन» बेनर्जी, सी० 
पी० ए०, पृ० 706, सी० वाई० चितामणि, 'इडियन मिलिट्रो एक्सपंडोचर,' एच० आर० मार्च 
]903 पृ० 227 एल० एम० घोष० सी० पी० ए०, १० 764 दत्त, ई० एच० [[, पृ० *५]] 
बगाली, 23 मई 896 ए० बी० पी०, 27 मई 896, हिंदू, 27 मई (आई० एस० वी० ओ० 
आई०, 2 जुलाई 896), आई० एन० सी०, 899, 90], 902, 4903 और 904 के 
प्रस्ताव सब्या-3, 0, 7, 7(वी)और ।2(सी) क्रमश , बो० एन० बसु, रिप० आई० एन० सी०, 
899 पृ० 53, बंगाली, 29 जून 900, दत्त, स्पीचेज [] प० 85, एच० एस० दीक्षित, रिप०, 
आई० एन० सी, 90। १० ]54; गोखले, (स्पीचेज, पृ० 27, पी० ए० चारलू, एल० मी० पी० 
]902 खड >([.[ १० ।4-5, श्रीराम, वही, पृ० 48, एस० एन० बं॑नर्जी, सो० पी० ए०, 
पृ० 706, बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी०, 902 पृ० 05, ए० बी० पी०, ]5 मार्च 
903; वाचा, स्पीचेज, पु० 400 श्रीराम, एल० सी० पो०, 903 खड %] || १० 05. 
एल० एम० धोष, सी० पी० ए०, पृ० 764, वी० एन० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० ०03 
पृ० 24, 

प्रस्ताव स० ४७] (ए) तथा प्रस्तावस० %[[ (सी) क्रमश 

नौरोजी, स्पीचेज, १० 352 ओर देखिए, १० 250, 340-), ओर मसानी पूवोंद्धत, 434-5 
गोखले, स्पीचेज, प० 06-07 और देखिए पृ० 2।, 26-7 56, 205 

राय, पावर्टो, १० 287, 293 305-06 हिंदू 24 सित० और 8 अक्तू० ]885, मराठा, । 
अक्तु० 885, अक्तू ०-नबबर 885 के वी० ओ० आई० में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाए पूना सावें- 
जनिक मभा द्वारा 30 सितबर 886 को प्रस्तुत विरोधपत्, पूर्वोक्‍्त्र स्थल, वाचा, रिंप० आई० 
एन० स॑*० ]89] पु० 29, तथा सी० पी० ए०, १० 607, 68 स्पीचेज, पृ० 396; दत्त इग्लेड 
ऐंड इंडिया, पृ० 0, 37, सी० पी० ए०, पृ० 490, स्पीचेज [[ १० 45, 85, ई० एच० वा 
पृ० 566-7, श्रीराम, एल० सी० पी० ]902 खड >]., पृ० 48 और वही, 903 खड ५].]॥ 
पृ० 06, एच० आर०, अगस्त (आर० एन० पी० एन, 4 अक्तुृ० 902); एस० एन० बैनर्जी, 
सी० पी० ए०, पृ० 706, 708 बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 05, ए० 
बौ० पी०, 22 सितवर 903, एन० एम० समर्थ, रिप० आई० एन० सी०, 903 १० ]9. 
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बंगाली, 8 मार्च 905. 

देखिए ऊपर, जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 55, गोखले, स्पीचेज, पृ० 63; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, 
पृ० 33. 

आई० एन० सी० 899, 90. 902, 903 और व904 के प्रस्ताव संब्या [][ , 5, शत, 
५४]। (ए) और ><[[ (सी) क्रमशः: जोशी, पूर्वोद्धत, पृ ०] 58; गोखले, स्पीचेज, प० 27, 
07, 995, 205-07; नौरोजी, स्पीचेज, पु० 63, 250, 340-2, 350 परिशिष्ट पृ० 93, 
मसानी : पूर्वोद्धत, पृ० 454 5; पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 453-5, वाचा, स्पीचेज, १० 400-0], 
परिशिष्ट, १० 33 और सी० पी० ए०, प्‌ृ० 68-9; जी० एस० अय्यर, विलबी कमी शन, खंड 
खड ]] प्रश्न 49800; दत्त, स्पीचेज, ] १० 34-5, स्पीचेज |] पृ० 85, ई०एच० ] [.पृ० 566, 
62; एस० एन० ब॑नर्जो, सी० पी ० ए०, पु० 706. एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 765; 
अक्तूबर और नवबर 885 के वो० ओ० आई० में उद्धत पत्र-पत्रिकाएं; पैसा अखबार, 4 मई 
(आर० एन० पी० पी०, 8 मई 895); बी० एन० सेन, रिप० आई० एन० सी० 899 
प्‌ृ० 53; पैसा अखबार 8 जन० भआर० एन० पी० पी० 2[ जनवरी 8899; केसरी, 3 अप्रैल 
(भार० एन० पी० बब, 7 अप्रैल 900); बंगाली, 29 जून 900; श्रीराम, एल० सी० पी० 
902, खड >८[,[ पृ० 48, ओर वही, 903 खड >(.] पृ० 05, बी० एन० सेन, रिप० 
आई० एन० सी० 902 पु० 05; ए० बी० पी०, 22 सित० 903 बगाली, 8 मार्च 905; 
केस रा, , फरवरी (आर० एन० पी० बब, ! फर० 905) वस्तुत 867 में ही दादाभाई 
नौरोजी ने एक सिद्धात प्रस्तुत॒किया और कदाचित उन्होंने इस प्रश्न पर राष्ट्रवादियों के 
आदोलन के लिए एक आदर्श भी जुटाया. वह आदर्श यह माग की कि ब्रिटेन को प्रबीसीनिया 
अभियान मे नियोजित भारतीय सेनाओ के सभी साधारण थअर्चों का भुगतान करना चाहिए. 
(एसेज, १० 5-9) . 

आर० एन० पी० यू० पी०, 25 जुलाई 903. तथा एडवोकेट, 30 जुलाई (वो० ओ० आई०, 
22 अगस्त, 903 ) . 

झार० एन० पी० बब, 25 जुलाई 903 

इंडिया, 7 अगस्त 903 और देखिए हिंदू, ।8, 23 जुलाई 903; मराठा, 26 जुलाई, 2,9 
अगध्त [903; ए० बी० पी०, ]8, 20 जुलाई 903, बगाली, 9, 22 जुलाई 903; वायस 
आफ इंडिया 25 जुलाई 903, आर० एन० पो० बब, 25 जुलाई 903; उल्लिखित पत्र. 
आर० एन० णी० बग, 25 जुलाई, | अगस्त 903, आर० एन० पी० यू० पी० 8, 5, 22 
अगस्त ]903, आर० एन० पी० पी०, ।, 8, ।5 22, 29 अगस्त 903, बी० ओ० आई०, ], 
8, ।5 अगस्त 903 मे उल्लिखित पत्र-पत्रिकाए; हृडियन रिव्यू, अगस्त 903, पृ० 45; वाचा, 
स्पीचेज, पृ० 398; कैसरे हिंद, 6 अगस्त (वही, 22 अगस्त ]903); गुजराती सभा के तत्वा- 
वधान में अहमदाबाद में हुई जनसभा प्रजाबधु, 6 अगस्त (आर० एन० पी० बंब, 22 अगस्त 
903). 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 55-6: 253-4; इडियन लीफलैट्स स०, ] पु० 2. वाचा, रिप० आई० 
एन० सी० )885 पृ० 53, 6; गोखले, स्पीचेज, पृ० 8]-3; पी० ए० चारलू, एल० सी० 
पी० ]902 खंड 2(॥. प० ]43, 5. 

एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज ]] पु० 73. स्पीचेज ][[ पु० 6-7; इंडियन लोफलैंट्स-सं० 
पु० 2; ए० बी० पी०, 3 अगस्त 885; वाच्रा, रिप० आई० एन० सी० 885 पृ० 33, 6, 
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स्पीचेज, परिशिष्ट, पु० 6; जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 253; राय, पावर्टी, पृ० 285; गोखले 

स्पीयेज, पृु० 83, ए० भीमजो, रिप० आई० एन० सी० ]89] पु० 40 

859 की एकीकरण यस्रोजना की आलोचना के लिए देखिए, प्रना सार्वजनिक सभा, “ए स्टेटमेट 
आफ इंडियन ववेश्चस' जें> पी० एस० एस०, जुलाई 88। (खड ॥ए स०-) १० 0, वाचा, 
रिप० आई० एन० सी०, 889, १० 53-6, रिप० आई० एन० सी० 89। १० 23, रिप० 
आई० एन० सी० 895 पृ० 7, रिप० आई० एन० सी०, 897 पृ० 29 स्पीचेज, पृ० 395; 
एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 245; गोखले, स्पीचेज, पू० 84, सी० वाई० 
चितामणि, “इडियन मिलिट्री एक्स्पेडीचर' एच० आर०, फरवरी 903, पृ० 20, आई० एन० 
सी० 903 का प्रस्ताव ४|[ (डी) अन्य पक्षो के लिए देखिए, रानाडे, "रिव्यू आफ फासेट्स थी 
एसेज आन इडियन फाइनास' पृर्वोक्त स्थल, पृ० 80, इंडियन स्पेवटंटर, ] मई (आर० एन० 
पी० बब, !7 मई 884); बाचा, रिप० आई० एन० सी०, 885 पृ० 57-60, इंडियन 
लोीफलेट्स, स० 9 पृ० 6-7, जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० ।50, आई० एन० सी० 89] का प्रस्ताव ]]], 
गोखले, स्पीचेज, पृ० 992 5, 84, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 60, 352, बगवासी, 20 अप्रैल 
(ओर०७ एन० पी० बग०, 27 अप्रैल ९)5) 

गोखुले, स्पीचेज, पु० ]80-7 880 में ही जस्टिस रानाडे ने स्टाफ काम्स भिस्टम समाप्त 
करने की माग की थी देखिए उनका “रिव्यू आफ फासेटस थी एस्सेज आन टडियन पाइनास 
पूर्वोक्स स्थल, पृ० 80 भारतीय सैनिक अधिकारियों को मिलने वाले भारों वेतन की आलोचना 
भी इडियन लोफलंट्स स ० 9१० 6 पर की गई है 

आर० एन० पो० बब, 2| अगस्त 880 और इंडियन स्पेक्टेटर, 20 अगरत (वही, 26 अगस्त 
882) ; इडियन लीफ्लंटस स० ! पृ० 2, स्वदेशमित्रन, |7 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 
अगस्त 865) , ए० बी० पी०, 6 सित ० 886: ए० भीम जी, रिप० आ३० एन० सी७ 8५४ 
पु० 33-4. 

आई० एन० सी० ]902 और 903 के प्रस्ताव स० ७]। और ५|| (सी) ए७ बी० पी, 
28 अप्रैल 902; हिंदू, 24 मार्च, 5 अप्रैल, 9 जुलाई 902, मराठा, 6 जुताई 902, 

गुजराती, 6 जुलाई, मद्रास स्टैंड, 8 जलाई, नेटिव ओपीनियन, 9 जुलाई, इंडियन नणन 2] 

जुलाई (वो० ओ० आई०, 2 अगस्त 902); केसरी, 8 जलाई (आर० एन० पी० बब, 2 
जुलाई ]902). आध्रन प्रवाशिक ]6 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, ।॥० अप्रैल, 902) , 

स्वदेशमित्नन, 6 जुलाई (वही, 26 जुलाई ]902), निजाम उल मुल्क, 24 मार्च (आर० एन० 

पी० एन०, 29 मार्च 902); एस० एन» बैनर्जी, मी० पी० ए०, पृ० 706, वाचा, स्पीचेज, 
पृ० 397, ए० बो० पी०, 20 और 23 अगस्तत 903, बगाली, 22 अगस्त (आर० एन० पी० 

बग०, 29 अगम्त, 903). शयस आफ इंडिया, 8 जुलाई, कल ]7 जुलाई (आर० एन० पी० 

बय, 8 जुलाई ।903); क्सरी, 2। जुलाई (वही, 25 जलाई 903) ; अहदाबाद में जनसभा, 
प्रजांबधु, ।6 अगस्त (वही, 22 अगस्त 903) (यह पर्याष्व रोचक तथ्य है कि प्रजाबधु ने 
शिकायत की कि नगर के प्रमख धनी, सेठ सभा में बिलकुल अनुपस्थित थे) इडिथन पीपुल और" 
अवध मभाचा र, 7 अगस्त (आर० एन० पी० यू० पी०, 5 अगस्त 903); एल० एम० घोष, 
सी० पी० ए०, पृ० 763; अखबारे आम, ॥6 जुलाई (आर० एन० पी० पी०, 25 जुलाई 
903) 

जोशी, पूर्वोदत, १० 239, 24, 252; सुबोध पत्रिका, 6 नवबर जामे जमशेद, 22 नवबर 
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(आर० एन० पी० बब, 22 नव० 884) ; एडवोकेट, 29 जनवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 
4 फर० 905) 

राय पावर्टो, प॒० 285; मराठा, 24 मां 895, जी० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० 
पी० 895 खड, "४%>।॥५ १० 400, बगवासी, 29 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 अप्रैल 
895), सहचर, 0 अप्रैल (वहो, 20 अप्रैल 895), अख़बारे आम, 28 मार्चे (आर० एन 
पी० पी०, 6 अप्रैल 895), शूभ सूचक, ]2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब, 20 अप्रैल ।895) 
इंदु प्रकाश, 28 मई (आर० एन० पी० बब, 2 जून (883), एस० वी ० सुब्बरायुडु, रिप० 
आई० एन० सी० 885 पृ० 72, हिंदू, 24 जून 885; स्वदेशमित्नन, 7 अगस्त (आर० एन० 
पी० एम०, अगस्त 885), टिब्यून, 8 सित० (वी० ओ० आई०, अक्तृ० 886), जोशी, 
पूर्वोद्धत, पृ० 6-8, एन० जी० चदावरकर, सी० पी० ए०, प० 529, वाचा, रपीचेज, परिशिष्ट, 
पृ० 5 यहा यर॒ उल्लेखनीय है वि 893 में पृथक प्रसीडसी सेना को समाप्त कर दिया 
गया था 

आई० एन० मी० 904 प्रस्ताय $%(][ (बी), कैसरे हिंद, 2) दिम० (आर० एन० पी० बबव, 
3। दिस० ।904) , इडियन पीपल, 28 अगस्त (आर० एन०» पी० यू० पी०, 3 सित० 904) , 
एडवोकेट, 29 जनवरी (वही 4 फरवरी |905) , गांखले स्पीचंज, पृ० 02-4, इदु प्रकाश, 
23 माच कैसरे हिंद, और गृजराती, 26 सार्च (आर० एन०» पी० बब, 25 मार्च 905), 
इंडियन सोशल रफामर, 26 माच, ओरियटल रिव्यू, 29 मात्र, 7ल, 3! मार्च (वही, [ अप्रैल 
905), स्वदेशमित्रन 9 मई प्रपच तारवी, ।3 मई द्रविडाबतेमणि, ]! मई (आर०« एन० पी० 
एम०, 3 मई ]905) 

देखिए तेवा, फ्रेजर पूर्योद्धत, प० 45-53 

ए० बी० पी०, ]5 मई ।905, मराठा, 25 जन 905, एच० आर०, जुलाई, 905$, पृ 80-; 
आर० एन० पी० बब |, 8 जुलाई 905 म, आर० एन० पी० एम०, ॥, 5 जुलाई 905 मे 
भार० एन० पी० बग०, |, है, |5 जलाई 905 में तथा आर एन० पी० यू० पी०, ।, 8 
जुलाई 906 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाए 

रानाछे, रिव्यू आफ फासेट्स, “थी एसेज, आन इडियन' फाइनास' जे० पो० एस० एस०, पूर्वोक्‍्त 
स्थल, पृ० 80, हिंदुस्तान, 6 दिसबर (आर० एन ० पी० पो० एन०, 2 ।द्० 883) ; सहचर, 
]2 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 22 अगस्त, 885), ट्रिब्यून, 30 मई, सुबोध पतिका, 
27 मई (वो० ओ० आई०, जून 885), एस० ए० स्वामिनाथ अय्यर, रिप० आई० एन० 
सी० 885 पृ० 68, नवविभाकवर, | फरवरी (आर० एन० पो० वग०, 6 फरवरो 886) , 
ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सौ०, 888 पृ० 68 नवविभाकर | फर० (आर० एन० पी० 
बग०, 6 फरवरी ]886) , ए० भीमजी, रिप० आई० एन० सी०, 888 पृ« 33-4, बी० एन० 
दर, रिप० आई० एन० सी०, 894, पृ० 39, राय, पावर्टी, पृ० 284; नौरोजी, स्पीचेज, 
पृ० 75-6, गोखले, स्पीचेज, पृ० 82-3; सी० वाई चितामणि, 'इडियन मिलिट्रो एक्सपेडीचर' 
एच० आर ०, फरवरी 903, पु० 226-7 

नौरोजी, (स्पीवेज, १० 74-5 गोखले, स्पीचेज, पृ० ; 32 

इस मांग का विस्तृत विवेचन आगे किया गया है 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो यह मांग बहुत पहले 887 और 888 में उठाई थी (प्रस्ताव 
[४ और (५[ क्रमश ) और तब लगभग 904 तक निरतर इस माग को दोहराती रही. इसके 
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प्रस्तावों में आधिक तकोँ का स्पष्ट प्रतिपादन तो नहीं है परंतु जिन लोगों ने इन प्रस्तावों को 


प्रस्तुत किया और जिन महानुभावों ने इन पर वक्‍तव्य दिए, उन्होंने आथिक तक एवं यूक्‍क्तियां 
अवश्य पेश की थीं, देखिए, ए० एम० भीमजी, रिंप० आई० एन० सी०, 888 पृ० 34, और 
तिलक, रिप० आई० एन० सी०, 89। पृ० 38-9 और देखिए, इडियन स्पैक्टेटर, 22 जनवरी 
(आर० एन० पी० बब, 28 जन>, 882) ; मराठा, 4 फरवरी ]886; हिंदुस्तान, 7 अकतलू ७ 
(आर० एन० पी० एन०, 8 अक्तू० 89); गोखले, स्पीचेज, पृ० 85, 87-8; केसरी, 
7 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 2। जनवरी |899) . 

जोशा, पूर्वोद्धन, पृ० 56, 242, 246-7, 253-4; गोखले, स्पीचेज, पु० 46-8, 90-, 83-5, 
और देखिए, राजा रामपाल मिह, रिप० आई० एन० सी० ]886 १० 93. यह देखना भी 
मजेदार होगा कि यहा तक कि ईस्ट इडिया कपनी के शासनकाल में ही राजा राममोहन राय ने 
देश क॑ प्रशासनिक व्ययो में कटोती के उपाय के रूप मे स्थाई सेना के एक बहुत बड़ें भाग के लिए 
नगर रक्षक दल की स्थापना की वकालत की थी. उन्होने कहा था कि मानव को दु ख देने वाले 
भूमि राजस्व आदि में व॒द्धि करने के किसी भी प्रकार को ढंग की अपेक्षा इससे होने वालो बचत 
से अधिक उपयोगी लाभ होगा (बी० बी० मजूमदार * पूर्वोद्धत, पृ० 70) 

]886 का प्रस्ताव स० ४%[[, 887 का प्रस्ताव स० ५ तथा ]888 का प्रस्ताव स० ५ तथा 


निम्नलिखित 
रामपालसिह, रिप० आई० एन० सी०, 886 पृ० 93; एम० बाहिद अली, रिप० आई० एन० 


सी० 888 पृ० 33: तिलक, रिप० आई० एन० सी०, 89] पृ० 38-9; गोखले, स्पीचेज, 
पृ० 48-9 इस दृष्टि से कि इस माग को इस्तेमाल शिक्षित भारतीयों को अथवा बगालियो को 
धकेलने के लिए एक और प्रयास की तरह न किया जाए, गोखले ने प्रस्ताव रखा कि 'सरकार 
प्रयोग के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र का तथा किसी विशिष्ट जाति के किसी विशिष्ट वर्ग का 
चुनाव कर मकती है' (वही) तथा देखिए वही, पुृ० 90-]; जोशी, पूवद्धत, १० 7-8, 252, 


हिंदू, 20 अप्रैल 885 मे 
इस विषय के विस्तृत विधेचत के लिए देखिए, मेरा लेख, 'इडियन नेशनलिज्म ऐंड फारेन वारस 


ऐड एक्सपीडिशस, 878-9' प्रकाशित, “हिस्टोरिकल स्टडी, भ्रक . 

आई एन० सी० के ]892, 895, 897 और 898 के प्रस्ताव क्रमशः शा, शा, |, ॥ा, 
व!7, और ५]|, पी० मेहता, स्पीनेज पृ० 452-3; राय पावर्टो, १० 299-300; आजाद, 
]7 मई (आर० एन० पी० एन०, 25 मई ]895); एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 255; 
एस० ऐंड० डब्ल्यू०, परिशिष्ट पृ० 48; डी० जी० उपाध्ये, रिपण० आई० एन० सी० 895 
पुृ० 0; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 896 खड 2(*(2(७ १० 286; नोरोजी, स्पोचेज, 
पृ० 344-6, 349-50, परिशिष्ट, पृ० 79, 93 तथा आगे; वाचा, स्पीचेज, परिश्षिष्ट, पृ० 33, 
रिप० आई० एन० सी० 897 पृ० 32 गोखले, स्पीचेज, पृ० 206-07; जी० एस ० अय्पर, 
विलयोी कमीशन खंड |[[ प्रश्न ।9800; हिंदू, 26 अगस्त 897; रियाज उस अश्बार, 2 
जन० (आर० एन० पी० एन० 9 जन० 897); हिंदुस्तानी, 3 अबतू०, 22 दिस० (वही, 
20 अक्तृ०, 29 दिखबर 897); सहचर, 22 दिस० 897 (आर० एन० प्री० बंग०, ] जन ० 
898) ; सजीवनी, 2 फरवरी, (वही, !9 फरवरी 898); जी० आर० एम० चितमवीस, 
एल० सी० पी० 898, खड >१८५७]] पृ० 486; बार० एम० सयानी, वही, पृ० 525-7; 
बंगाली, 26 माय 898; गुरखी, 26 फर०, राज्यभकत, | भा्चे, कैसरे हिंद, 27 फ़र० (आर० 
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एन० पी० बंब, 5 मार्च 898) दत्त * इंग्लेड ऐंड इडिया, पूर्वोद्धत, !0- स्पीचेज पृ० 34 5, 
4, ए० एम० बोस, सी० पी० ए, पृ० 42!; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी०, !902 खड 
20. पृ० 6; एच० ए० वाडिया, रिप० आई० एम० सी० 904 १० 203; एल० एम० 
घोष, सी० पी० ए०, पृ० 765; केसरी, 7 फरवरी (आर० एन० पी० बब ।] फरवरी 903 ) 
सी० पी० ए० १० 68 तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 75-6, 78, 90 
मसानी : पूर्वोद्त, पृ० 456 पर. 
राय, पावर्टी, पृ० 299 इसी प्रकार 898 की भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्ष ने पूछा " 
क्या इग्लेंड को यह पक्का विश्वास है कि यदि भारत की सुरक्षा नष्ट हो गई और भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य से छिन गया तो गृह प्रभारों के रूप मे ज्ञात मूल्यवान विषयो के रूप में इग्लेंड को 
मिसने वाले लाखो करोड़ो रुपयो की हानि से इग्लेड की प्रतिष्ठा को, उसके मौरव को, उसके 
व्यापार को, उसके विनियोजन को, उसकी पूजी को तथा उसकी जनता को किसी प्रकार की 
कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी ?' (ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 420) और देखिए, हिंदू, 
20 अगस्त 885, 3 फरवरी ]890; सुरभि, | सित०» (आर० एन० पी० बग०, 5 सित० 
885 ) ; पताका, 8 सित ० (वही, 26 सित० ]885), तिरगा निशान, | सितबर (आर० 
एन० पी० एम०, 5 सित० 888), ए० बी० पी०, 5 अप्रैल 895, 27 मई ।896, आर० 
एम० रा्म्गी एल० सी० पी० ]898 खड %४५४५७]] प्‌० 527, एस० एन० बैनर्जी, एम ० 
ऐंड० डब्ल्यू०, परिशिष्ट, १० 26, 48; विलबी कमीशन, खड़ ][] प्रश्न ]9435, सी० पी० ए०, 
पृ० 708, केसरी, 0 जून (आर० एन० पी० बब, 4 जून 902); दत्त इस्लेंड ऐड इंडिया, 
पृ० 40-], 45, 66, ई० एच० ][ १० 560; गोखले, स्पीचेज, पृ० 28, 05, 208 
आर० एन० पी० बब, 29 अगस्त 903 
राय, पावर्टी १० 296 
सो० शकरन नायर, सी० पी ० ए०, १० 357; गोखले, स्पीचेज, पृ० 48 
नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 75-6 तुलनीय॑ एच० एल० सिह, पूर्वोद्धत, पृ० 405-8, 206 
आई० एन० सी० 89 का प्रस्ताव [ए; तिनक, रिप० आई० एन८ सी० 89], १० 38-9; 
एस० ए० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 885, पृ० 68, जोशी, पूर्वोद्धुत, पृ० 56,252; 
नौरोजी, स्पीचेज परिश्तिष्ट पृ० 75, राय, पावर्टी, पृ० 297, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० [6; 
गोखने, स्पीचेज, पृ० 48-9, 90- 
नौरोजी, पावर्टी, पृु० 2!6, सी ० पी० ए, पृ० 65-6 स्पीचेज, पृ० 658-9. 664, एस० एन० 
बनर्जी, स्पीचेज, | पृ० [92, एस० ऐंड डवल्यू, पृ० 422 और सी० पी० ए०, पृ० 250, ए० 
बी० पी०, 3 सितबर 885 और 9 जुलाई 89; बगाली, 4 जून 887, 0 अक्तुृ० 897 
और | जुलाई ।903, केसरो, 4 सितबर (आर० एन० पी० बब, ।8 सित० 897), ए० 
एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 403; पी० ए० चारलू, एल० सी० पी० 902 बड़ २९, 
पृ० !5-6 अमृत बाजार पत्रिका ने अपने | मई 884 के प्रक में इस दृष्टिकोण का विपरीत 
ढंग से प्रयोग किया उसने लिखा “यही कारण है कि भारतीय जनता रूसी सेना के भारतीय 
सीमाओ की ओर आगे बढ़ आने पर असीम सतोष अनुभव करती है, क्योकि उसका विश्वास है 
कि रूसी जितना ही भारत की सीमा के अधिक निकट आएंगे, उतना ही उसके मालिक उसका 
अधिक आदर-सम्भान करेंगे ' 
इंडिया, जुलाई 897 पृ० 202 भौर उदाहरणायं देखिए, ए० बी० पी०, 2] मई 885, 3] मई 
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888; 27 अगस्त 886 को व्ययों की कटौती पर बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, 
सेकड एनुअल रिपोर्ट आफ दि बांबे प्रेसीडिसी एसोसिएशन 886-7; 30 सितबर 886 को पूुना 
साव॑जनिक सभा द्वारा प्रस्तुत विरोधपत्, जे० पी० एस० एस० अ३११० 886 और जनवरी 
887 (खंड ]% सं० 2 और 3); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 824-5; आई० एन० सी० $89] और 
904 के प्रस्ताव सं० [![ (बी) और |[ क्रमण:, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 456; मालवीय, 
स्पीचेज, पु० 250, 28; वाच।, स्पीचेज, परिशिप्ट, १० 9, 3|-2, सी० पी० ए०, १० 607-8; 
ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० ।ट7; “दि इकोनामिक सिच्युएशन इन इडिया डान, भेकक्‍्तू० 
899 (खड ५ स० 3) १० 63 * 
नैतिक और मामाजिक लाभो के लिए हम थोड़े से ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकते है. देखिए , 
जी० के० गोखलने, स्पीचेज, पु० ।88 इंडियन पीपुल्स राइट : अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 
23 दिसबर ॥886 के प्रक में अपना दृढ़ मत पट करते हुए लिखा कि “भारत के लोगों वा दावा 
है कि भारतीय प्रशासन के सभी स्थानों पर ही| उनका ही अधिकार है उनके इस दावे का 
आधार यह है कि इन सभी स्थानों का व्यय भार भारतीय मसाधनों द्वारा उठाया जाता है अत 
भारत के नागरिक होने के नाते इन स्थानों को वे अपनी ही सपत्ति समभते हैं. इसी प्रकार 
]904 मे राष्ट्रीय कांग्रेस मे प्रस्ताव स० | के, वेश करते हुए सुरेद्रनाय बनर्जी न तक उपस्थित 
(कया कि विचा रणीय तत्व यह हे कि यद्यपि देश हमारा है, धन हमारा है. भारी जनस्ख्या 
हमारी है फिर भी हमारे भाग्य मे ऊची नियुक्तियो का केवल [4 से 7 प्रतिशत भाग हो 
उपलब्ध दै, ऐसा क्यों ? (रिप० आई० एन० मी० ।904 १० 64). सेवाओं के भारतीयकरण 
का प्रचार राजनीतिक दृष्टि से इस रूप में किया गमा कि यदि शिक्षित भारतीय लोगो का 
लाभप्रद नियुक्तिया न दी गई तो वे राजनीतिक दुष्टि से अमतोष अनुभव करेंगे. उदाहरण के 
लिए देखिए: नौरोजी, एसेज, १० 38, पावर्टी, पु० 205, स्पीचेज, १०५०॥; माडलिक, स्पीचेज, 
पृ० 78; ९० बो०पी०, 9 जनव री 880; गोखल, स्पीचेज, पृ० 68-9. 
बआाई० एन० सी० 80॥, 4897, 902, 903 और 904 के प्रस्ताव सख्या, !]], ]] (॥)), 
%४, !] (सी) ओर | (बी) क्रमशः, नौरोजी, पावर्टी, पु० )24, 84, 039, स्पीचेज, 
प्‌ृ० 284-6, परिशिष्ट, पृ० 5; एस० एन० बैनर्जी, स्पीचेज । पृ० 9, सी० पी० ए० १० 270, 
एस ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 26-ह, 32, 44, 47; 6 मई 880 को पूना को जनसभा में 
स्वीकृत विरोधपत्न, जे० पी० एस० एस०, जनाई 880 (शंड [[[ सं० ] ), पृ० 7. रानाडे, 
+रिव्यू आफ फारवेट्स 'थी एसेज आन इंडियन फाइनांस', जे० पी० एस० एस०, जुलाई 880 
(खंड ][[ सं०-), १० 80; पूना सार्वजनिक सभा हारा 2 मार्च 88! को प्रस्तुत शापन, जे० 
पी० एस० एस०, जुलाई 88 (खंड ]५ सं०-), पृ० 2: जोशी, पूर्वोद्ठत, १० $, 0, 49, 
१55; बांबे प्रेजीडंसी एसोसिएशन का 27 अगस्त | 886 को प्रस्तुत स्मरणपत्र सेकंड ऐनुअल 
रिपोर्ट आफ दि बांबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन; मद्रास महाजन सभा का स्मरणपत, रिपोर्ट आफ 
दि फाइनांस कमेटी (कलकत्ता, 887), लंड | १० 4523; रानाडे मेसोरेंडस आफ डिसेंट, 
वही, खंड-] पृ० 398. मालवीय, स्पीचेज, १० 280, 209-30, 58. मोखले, स्पीचेज, १० 28, 
63-4, [87-9- बाौा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पु० 26-7, 20, 3!-2 सी० पी० ए०, १० 609. 
दत्त, ई० एच० | पृ० 43, ई० एब० वा प० शा, सी० पी० ए०, पृ० 49. जी० एस० 
अम्यर, ई० ए० १० 00. बिलवी कमीशन, खंड |[] प्रश्न 8764 एस० ए० स्वामिनाथ भग्यर, 
फ्र्प० आईं० एन० सी० 585 पु० 68; लासा मुरमीघर, रिप० आई० एन० सी०, 89, 
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प्‌ृ० 5. जी० ए० पादिल, रिप० आई० एन० सी०-902 १० 39. नवविभाकर, ]4 जून 
(आर० एन० पी० बग०, 9 जून 880). अरुणोदय, 23 जन० (आर० एन० पी० बब, 29 
जन० 88), बकुल, 3। दिस०, शिवाजी, 29 दिस० 882 (वही, 7 जन० ]883) , इडियन 
स्पेक्टेटर, 25 फरवरी और 24 जून (वही, मार्च और 30 जून 883 क्रमण ). मराठा, 3 जून, 
9 सितवर 883, अल्मोड़ा अखबार, 9 जुलाई (आर० एन० पी० पी० एन०, |4 जलाई 
883); उचित व्वता, ॥$ मार्च (आर० एन० पी० बग०७ , 22 मार्च [884 ) | वंबदिमाकर 
|] सित० (वही, 6 सित० 884), प्ताका, ॥0 जुलाई (वही, ॥8 जलाई ।885) , नेटिव 
ओपीनियन, 49 अप्रैल (आर० एन० पो० बब, 25 अप्रैल । 885) ; इंदु प्रकाश, 25 मई (वही, 
30 मई 885); ए० बी० पी०, 2।! मई 885, 8 नववर, 9 और (6 दिस० 886: वाली, 
[6 जन ० 886, ॥4 फरवरी 886; दडियन स्पेस्टेटर 27 जन और |4 नव० ]886, मराठा 
20 जून, हिंदू, (5 जुलाई (बी० ओ० आई०. जुलाई 8866) भारतीय प्रेस के विचारों का 
मंपादकीय सार-सक्षंप, वी० ओ० आई०, जुलाई [686 केसरी, 3] जन० (आर० एन० पी० 
बब, 4 फरवरी, 888); अखबारे आम, 2| अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, 28 अप्रैल 888) ; 
7० बी० पी०, 3। मई [838 और 3 मार्च और 24 मई 894; विक्टोरिया पंपर, 30 नव० 
(आर० एन० पी० पी०, ।2 दिस० 89), आयंजनप्रियन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 
30 अप्रैल 893), ज्ञानोदयम, | मई (वही, |5 मई [893), बगबासी, 20 अप्रैल (आर० 
एन० मी० क्ग० 27 अप्रैल 895), बसुमती, 5 मई (वहीं 4 मई 898) ; केस री, 3। मार्च 
(जार० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 903), इंडियन पीपुल, |8 जगस्त (आर० गन० पी० यू० 
पो० 27 अगम्त !904) 

मिन्‍न भिन्‍नते लोगो का जोड़ भिन्‍न मिन्‍न था और पहु स्वाताविक हो था क्योंकि उन सबने 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ।892 के अधिवेशन में मदनमोहन मालवीय द्वारा जुटाए गए अनु- 
मानतित और मिलते जुनते आकडो पर ही हिसाव लगाया था (स्पीचेज, पृ० 55-6) नया 
देखिए, नोरोजी, स्पीचेज, पृ० 434 (उनकी अकगणना 20 करोड़ रुपये बैठती थी) परिशिष्ट 
१० 6, 89-90; वाना, सौ० पी० ए०, पृ० 607; दन, ई० एच० | १० 427 की पादर्टिप्पणी, 
स्पीचेज | पृ० 78 गोखले स्पोचज, पृ०।87 8 समसदोय लेखा-जोखा के लिए देखिए, इपीरियल 
गजेटियर आफ इंडिया (908) खड 4५ १० 20! 

माडलिक, स्पीनेज, पृ० 86-7; पी० मेहता, स्पोचेज पृ० 225, अन्य भारतीय नेताओं के लिए 
देखिए, प्रोसी दिग्स आफ पब्लिक सविस कमोशन (कलकत्ता, 887, खड़ | भाग ]][ पृ० 8- 
20, 45-6, खड [[ भाग [[ १० 23, खड [[[ भाग [[[ प० 5; खड | भाग ॥| प० 02, 
325 (तिलक); खड ४ भाभष |[, १० 288, 393, खड ४४, भाग |] १० 36,240, 273, 428, 
442, 494, 504, भाग ॥[ प्‌ृ० 32, 7, 86 

ए० एम० बोस, सी० पी० ए० १० 407; गोखले, स्पीचेज, १० (8 

बी० ओ० आई०, जुलाई 886. 

ओर देखिए, रास्त गुफ्तार, 29 जून शुभ सूचक, 3 जून (आर० एन० प्री० बब, 5 जुलाई 
879) ; एस ० ए० स्वामिनाथ अय्यर रिप० आई. एन० सी०, 885 पृ० 68: इडियन स्पेंक्‍टेटर 
और मराठा, 20 यून (वी० ह्लो० आई, जुलाई 886) , स्वदेशमित्नन तिथिरहित (आर० एन० 
पी० एम०, फरवरी 887); केसरी, 3! जनवरी (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी 888); 
आ्रेजन प्रियन, 8 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रैल 893); ए० वो० पी०, 24 मई 
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894; बसुमती, 5 मई (आर० एन० पी० बग०, 4 मई 898); जी० एस० अय्यर, ई० ए०, 
पृ० 00, दत्त, स्पीचेज [ १० 94. 

प्रोसीडिगस्स आफ पब्लिक सविस कमीशन (]887) खड़ [| भाग |[] पृ०4; खड ता 
भाग ]]] पृ० 7; खड़ |५ भाग ][[ पृ० 47 खड ]५ भाग ]] पृ० 2!4, खड ९५१ भाग वा 
पृ० 386, भाग 4][ पृ० 93. 

बही, खड ]५ भाग ][ १० 30 (नौरोजी), पृ० 45 (रानाडे), खड़ ७ भाग [ १० 230; 

खड ५॥, भाग |] १० 74. 

एस० एन० बनर्जी, एस० ऐड डबल्यू०, १रिथ्रिष्ट पृ० 47 तथा देखिए एस» एन० बैनर्जी, 
बिलबो कमीशन, खड ]][ प्रघन 949. 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, 5 इसके अतिरिक्त परिशिष्ट !], 3-2, 37 भी 

ए० बो० पी०, 27 फरवरी 880; रानाडे, 'रिब्यू आफ फासेट्स थी एसेज आन इडियन 
फाइनास' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 880 (खड ]]], स० ) प० 80; जलवा तूर, मार्च 
(आर० एन० पी० पी० एन, 4 मार्च 880), भारत मिहिर, 3 अगस्त (आर० एन० पी० 

बग, 4 अगस्त 880), जे० पी० एस० एस० जुलाई 88] (खड [9 स० ]) १० 0, 

बगाली, 29 अव्तू ० 88; बकूल, 3] दिस० _882, शिवाजी, 29 दिस० ]882 (आर० एन० 
पी० बब, 6 जन० 885), भारत मिहिर, 5 जून (आर० एन० पी० बग०, 9 जून 883,, 

सुरभि, 2 जून (वही, 7 जून 884); नवविभाकर, ] सित० (वही, 6 सित० 884), तत्व- 
विवेचनी, 4 मई (आर० एन० पी० एम०, मई 884); बंगाली, 9 जुलाई 884, प्रजाबधु, 
6 फर० (आर० एन० प्री० बग, 4 फरवरी 885), पताका, ]] सित० (वही, ॥9 सित० 
]885); नेटिव ओपीनियन 9 अप्रैल आर० एन» पी दब, 25 अप्रैल 855 इदु प्रकाश, 25 मई, 
वही, 30 मई 885) ; स्वदेशमित्रन, [7 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 885); वी० 
राधवाचारी, रिप० आई० एन० सी०, 885$ पृ० 44-5; जे० यू० याज्ििक, वही, पृ० 65, 

एस ० ए० एस अय्यर, वही १० 68, एम० एन० ब॑नर्जी, स्पीचेज, ]|| १० 5-6, 95; मराठा, 
]4 फर० और 8 जलाई !886; सिंध टाइम्स, 0 जून, बगालो, ३ जुलाई (वी० ओ० आई०, 
जुनाई, 886); सजीवनी, 9 जन० सोम प्रकाश, []! जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 6 
जन० 886), भारत मिहिर, 4 जन० (वही, 23 जन० 886); सार सुधानिधि, 5 मार्च, 
उचित वक्ता, 3 मार्च, सोम प्रकाश और समाचार चद्विका, 5 मार्च (वही, 20 मार्च 886) ; 
बगबासी, 6 नव० (वही, 3 नव० 886); रिपोर्ट आफ दि प्रेसीडेंसी एसोसिएशन 886-7, 
पूृ० 44-6, 54; 30 सितबर 886 का पूना सार्वजनिक सभा का ज्ञापन, जे० पी० एस० एस०, 
अक्तु० 886, जनवगी 887 (खड ]% स० 2-3) प्‌ृ० 6 मद्रास महाजन सभा तथा अन्य 
स्थानीय सार्वजनिक सस्थाओ के ज्ञापन रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेदी 886 खड |] पृ० 
453; स्वदेशमित्रन, तिथिरहित (आर० एन० पी० एम० फरवरी 887); एस० एस० अय्यर, 
और जी० एस० अय्यर, प्रोसीडिग्ज आफ दि पब्लिक सविस कमीशन, 887 खड ५ भाष |] 
पु० 2!4 गौर 288 क्रमश:, ए० बी० पी०, 6 सित० 886; ट्रिब्यून, 8 सितंबर और बिहार 
हेराह्ड, 2! सित० (वी० ओ० ग्राई०, अवतू० 886) ; हिंदू, 25 मई 887; आर» एन० पी० 
बब, 28 जनवरी 888 में उल्लिखित पत्र पत्रिकाएं; केसरी, 3) जनवरी (आर० एन० पी० 
बंब, 4 फरवरी 888); आजाद, 3 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 7 फरवरी 888); 
हिंदुस्तान, 8 अगस्त (वही, 2। अगस्त 889); तिरंगा निशान, 5 अक्तू० (आर० एन० पी० 
एम०, 3] अक्तू० 889) नौरोजी, स्पीचेज, प० 44, 397, परिकशिष्ट पृ० 32-3; रहवर ए 
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हिंद, 26 फर० (आर० एन० पी० पी०, 3 मार्च 894) » राय, पावर्टी, १० 306, 308-0, 
38, एस० के नायर, रिप० आई० एन० सी०, 895 पृ० 74; विशभर नाथ, एल० मी० पी०, 
897 खड ४४» ४ ५[ प० 85 ओर वही 898 खड %४५७]] प्‌० ५8-9. वस्तुत उच्च 
वेतनो में कटौती की माग एक पुशनी माग ही थी क्योंकि 852 में सर्वप्रथम ब्रिटिश इडियन 
एसोसिएशन के तथा बगाल प्रेसी डेसी के मूल निवासियो की एसोसिएशन के ज्ञापन मे यह माग 
की गई थी (बी० बी० मजूमदा र; पूर्वोद्धत, प० 482 पर) 


!!4 डकन स्टार, [2 सित० (आर० एन० पी० बब, 8 सित० 880). जें० पी० एस० एस०, जुलाई 


]]5 


]6 


88। (खड [५ स० ), पृ० 0, जोशो, पूर्वोद्धत, पु० 3-7, 64, 69, 75-7, 82, मराठा, 25 
फरवरी 883 इदु प्रकाश, 20 मार्च, 28 मई (आर० एन० पी० वब, 3! मार्च, 2 जून 883) ; 
जे० यू० याजिक, रिप० आई० एन० सी० ]985 पृ० 65; एस० ए० अय्यर, वही, पृ० 68, 
हि्ठ, 24 जून 885,  टंडियन प्रेस ओपीनियन का सपादकीय सार मक्षेप, वी० जओ० आई», 
जलाई [886, मराठा, ]7 जून 886, मराठा 20 जून, इंडियन मिरर, 22 जून, 3 जुलाई, 
बगाली, 3 जुलाई (बी० जो० आई०, जुनाई 886); 27 जगस्त 886 को बाबे प्रेसीडेंसी 
एसोसिएशन द्वारा ख्चों पर प्रस्तुत ज्ञापन, पूर्वोक्त स्थल, 30 सप्ितबर ]886 को पूना सार्वजनिक 
सभा का विरोधपत्र, पूर्थोत्त रथल, पृ० 7, 0 मद्रास महाजन सभा तथा अन्य अनेक स्थानीय 
सावंजततिर सस्यथाओ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन,, रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेटी 886, खड वी 
पृ० 450, 452-54, 459 65, 47]-84 रानाई, 'मेमोरेइम आफ डिसेंट' (अस्वीकृति में ज्ञापन) 
वही, खड ] पृ० १05-6 398, 403 0।, गोखले, स्पीचेज, पृ० ]97-0 और देखिए, तिलक, 
प्रीसी डिग्स आफ दि कौसल आफ दि गत्नर्तर आफ दि उतबे, 8995, खड | ४५ ५॥।[| प्‌ृ० 9!, 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न अपने प्रथम अधिवेशन मे ही इस माग को उठाया और उगऊे पश्चात 
वर्षों तक यह माग दाहराती तो रही परतु उसने इसके पक्ष में किसी प्रकार के आविक कारण 
उपस्थित नहीं किए कांग्रेस के लिए देखिए 885, 894, ।896, 897 और ९98 के प्रस्ताव 
सन्‍्या ||, [५, >] (जी),]५ (एफ) नऔौर ऋ+% (एफ) क्रमश", एस० मुदालियर, रिप० 
आई० एन० सी 885 "१० 27 8, स्वदशमित्नन, 77 अगरत (आर० एन० पी० एम० अगस्त 
885) , तिरंगा निशान, | जुलाई (आर ० एन० पी० एम०, 5 जुलाई ।898) ; स्वदेशमित्रन, 
2! जुताई (वही, 3। जलाई 888) , स्वदशमित्तन, 6 जून (वही, 5 जून 900) 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रथम अधिवेशन मे भाषण करते हुए ने० यू० याज्ञिक ने इम तथ्य 
को आलोचना की कि प्राय, विभाग अध्यक्षों द्वारा खर्चों मे कटोती के लिए बनाई गई योजना 
दिखावटी हाती है अथवा उसका पालन इधर उधर विसी क्लक॑ को नौकरी से हटाने के रूप में 
अथवा किसी सरकारी सम्थान के ध्यासे कमंचारियों को पानी पिलान वाले किसी नौकर को 
अथवा 8-0 ० मासिक वेतन पाने वाले कसी चयरासी को नौकरी से हटाकर किया जाता है 
इसके पश्चात उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि इस प्रकार की आसू पोछने वाली नीति अपनाने 
से निश्चित रूप से किसी प्रकार के सतोषप्रद परिणाम बी आशा नही की जा सकती, (रिप ० 
आई० एन० सी०. 885 १० 65); जलवा तर, ! मार्च (आर० एन० पी० पी० एन०, 4 मार्च 
890); ए० बी० पी०, 2। मई 985, सोम प्रकाश और आनद बाजार पत्रिका, |] जून (आर० 
एन० पी० बग०, ७ जून 885), रहबरे हिंद, | जून (आर ० एन० पी० पी०, 5 जून 889) ; 
सजीवनी, 2[ सितबर (आर० एन० पी० बग, 28 सितबर 899), तिरगा निशान, 5 जवतूबर 
(आर० एन० प्री० एम०, 3] अवतूबर 889), रहबरे हिंद, 26 फरवरी (आर एन० पी० पी० 
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3 मार्च 894); संजीवनी, 20 अप्रैल (भार० एन० पी० बग०, 27 अप्रैल 895) ; बसुमती, 
5 मई (वही, 4 मई 898). 

]7. एस० एन० बंनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 263-4 और स्वदेशाभिमानी, ]5 अप्रैल (आर० एन० 
पी० एम०, अप्रैल ।878); आई० एन० सी० के 89, 892, 893, 894, 90] और 
902 के क्रमण प्रस्ताव सव्या ७] (सी) ए (ई) | (ई) ५५] (ई) ४।| बोर %; 
अखबारे आम, 20 अगस्त (आर० एन० पी० पी०, 7 सितबर ]895); सहचर, [0 अप्रैल (आर० 
एन० पी० बय, 20 अप्रैल 895), वगाली, [[ अप्रैल 896; एस० एन० बेनर्जो, एस० ऐंड 
डब्ल्यू ०, परिशिष्ट, १० 25, जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खड ॥[] प्रश्न ।8963, 
970, 979-20, 9735, 976; हिंदुस्तानी, 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 20 
जुलाई 898); ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 426; गोखले, स्पोचेज, पृ० 95,4200; 
विक्टोरिया पेपर, 8 जुलाई (आर० एन० पी० पी० )9 जुलाई 902) और देखिए, नौरोजी, 
स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 5 ह 

88 886 में एस० एन० बेनर्जी ने इन कारणों को बडे ही सदर ढंग से सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत किया 
है देखिए (स्पीचेज [[[ १० ॥0-20) 

!9. ए० बी० पी०, 9 तवबर 880 इंडियन स्पेक्टेटर, 24 अक्तूत्रर (आर० एन० पी० बब, 30 
अक्तू० 880) ; बगाली, ]9 मार्च 88, 2 मार्च 832: मराठा, 27 मार्च ।88; सोम प्रकाश, 
]7 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 22 जन० ]88।) ; ढाका प्रकाश, 20 फ़रवरी (वही, 
26 फर० |88।); ब्दवान संजीवनी, 22 मार्च (वही, 2 अप्रैल 88।); साधारणी, 3 नव० 
(वही, 0 नव० 88]) ; चारुवार्ता, 6 मार्च (यही, मार्च 882), सोम प्रकाश, 27 मार्च 
(वही, । अप्रैल 8$2) ; वर्दवान सजीवनी, 2 मई (वही, 3 मई 882); अन्मोडा अखबार, 
; मई (आर० एन० पी० पी० एन०, ॥0 मई ॥883); हरिदुस्तान, 28 मार्च (वही 2, अप्रैल 
784) ; बंगाली, 5 माच और 2] जून 884, आर० एन० पी० बग० 3| मई, 2॥, 28 जून, 
5, 2 9 जुलाई 884, बी० ओ० जाई०, 30 जून, 5, 3 जुलाई [884, जून, छुलाई 886, 
तथा आर० एन० पी० बग०, 2, 9, 6, 23, 30 जनवरी, 3, 0, 24 जुलाई 886 में उल्लिखित 
पत्र-यत्रिकाएं, शफोके हिंद 22 मई (आर० एन० पी० पी०, 3। मई 886); गमख्वारे हिंद, 
26 जून (वही, 5 जुलाई 886), बंगाली, 0 जून 885, वो० एस० पातुलु गुर, रिप० आई० 
एन० सी०, 885 पृ० 72 बगालो, 3 अप्रैल, ॥7 जुलाई 886, मराठा, ॥7 अक्तूबर 886; 
एस० एन० बैनर्जी स्तीचवेज !][, पृ० 6, 2-4; वाबे प्रेमीढेसी एसोसिएशन द्वारा 27 अगस्त 
886 को प्रस्तुत ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, मेरठ एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा के स्मरण-पत्र 
रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेटी ]886 खड़-2 १० 452-3; हिंदू, 2 मई 887; बगवासी, 26 फर० 
(आर० एन० पी० बग०, 5 मां 887), रास्त गुफ्तार, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बब; 27 
अप्रैल 887), सुलतान उल अखबार, 5 दिस० (आर ० एन० पी० एम०, 5 दिस० 887); 
जोनी, पूर्वोद्धत, पृ० 55, हिंदू, 22 जून 888, | जून 894, 3 फरवरी 892, 3। जुलाई 
893 2 अप्रैल 894, हिंदुस्तान 5 फरवरी (भआार० एन० पी० एन०, 0 फर० 889 )४ 
समय ]0 मार्च, सजीवनी, !। मार्च (आर० एन० पी० बग०, 8 मार्च 893); चाह वार्ता, 
20'मार्च सहचर, 22 मार्च (वही, | अप्रैल 83), हिंदुस्तान 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बंब०, 
अप्रैल 876) , वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, 26, ए० बो० पी० 27, 28 फरवरी ॥897; 
मराठा, ]4 मार्च 897; संजीवनी, !3 फरवरी (आर० एन० पी० बग०, 20 फरवरी 897); 
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24, 


2> 


426 


१27. 
28. 


29, 


24 मार्च के उड़िया और नवसवाद (वही, 5 मई 897); मद्रास स्टेडडं, ] मार्च (आई ० 
एस्० वी० ओ० आई०, 2। भाच ]897); ज्ञान प्रकाश, !] मार्च, सत्य मित्र, 7 मार्च 
काठियावाड टाइम्स, 0 मार्च (आर० एन० पी० बब, 3 मार्च 897); श्री सथाजी विजय, 
]7 मार्च, इडिपेडेट, 2। मार्च (वही, 27 मार्च 897); आजाद, 5 मार्च, हिंदुस्तानी, 3 मार्च 
(बही, 0 मार्च 897), पब्रजुमने हिंद, 3 मार्च, रफो उल अखबार 5 अप्रैल (वही, 4 अप्रैल 
897), कर्णाठक प्रकाशिका, 8 मार्च (आर० एन० पी० एम०, 5 मार्च 897), शशिलेखा, 
]6 मार्च (वही, 3। मार्च 897); स्वदेशसित्रन, | अप्रैल (वही, !5 अप्रैल 897); शशिलेखा, 
30 सित० (वही, 45 अबतृ० 898), स्वदेशमित्रनन, 4 अप्रैल (वही, 30 अप्रैन 890) ; 
हितवादी 3 माचे (आर० एन० पी० बग०, |! मार्च 899 (वही, 30 अप्रैल 899) हितवादी, 
3 मार्च (आर० एन० पी० बग०, |! मार्च 899); आध्र प्रकाशिका, 0 मार्च (आर० एन० 
पी० एम०, 5 मार्च 900) ; दत्त * इग्लैंड ऐंड इडिया, पृ० 65 
बी० ओ० आई०, जुलाई 886 
बढ़ेंवान सजीवनी, 47 जून, सहचर, ]8 जून, समय, 23 जून (आर० एन० पी० बग ०, 28 जून 
884): अवध पच, 29 जुलाई (आर० एन० पी० पी० एन०, 4 अगस्त ।8£4) ट्रिब्यून, 9 
जुलाई (बी० ओ० जाई०, 3] जुलाई 884), एस० एन० बनर्जी, स्पीचज |[[, पृ० 6 
नौरो, ,५, १० 70, पावर्टी, १० ]42, 200, सी० पी० 7०, ए० [73-4, आई० एन० 
सी० ]885 का प्रस्ताव सस्या ९ जोशी, पूर्वद्धत पृ० 02-05, ||-2, 3[-5, केसरी, 3] 
मई (आर० एन० पी० बब, 4 जून, 898), दत्त, ई० एच० [१० >४।, 6।2. 
जोशी पूर्वोद्धत, पूृ० 55-6।, 27 अगस्त 686 का बाबे प्रेशोइसो एसोसिएशन का ज्ञापन, 
पूववित स्थल राय, पावर्टी पृ० 3-$ गोखले, स्पीचेज, पृू० 202 
विशेषतर्या देखिए, नौरोजी पावर्टो, पृ० ।4०, [50 और जाये उन्होंने इस तश्य को इन रूप में 
प्ररतुत विया कि व्यावत ब्वियया इग्साइ और भारत के बीच वित्तीय सबंध इस प्रकार के थे जिस 
प्रकार के मालिक और नौकर के बीच हात है (स्पीचज, १० 63, 337, 342, परिशिष्ट, 
पृ० 78, 9१ री» पी० ए०, पृ० (8) 
प्रस्ताव ५ अनक अन्य भारतोय नेताओं ने दानो देशों के दीच खर्चों बे समुचित वि"रण वी 
माग का पूर्ण समर्थन किया, उद्धरणो के लिए देखिए आगे इस माग के विस्तृत विवनन से 
सबधित विवरण, उदाहरण के रूप में देखिए, आर० एम० सायानी, गीं० पी० ए०, पृ० 368; 
आई० एस० वी० ओ० आई०, मई, जून, जुलाई में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाए, गाखले वाचा, 
नौरोजी, एम० एन० बनर्जी, और एस० अय्यर के विलबो कमीशन के समक्ष साक्ष्य, दत्त : 
फॉमिस इन इडिया, पृ० »१८ और ई० एच० |॥, प्‌ृ० 2(3. 
गोखले, स्पीचेज, पृ० 204-07, वाचा, पृ० 394-5, नौरोजो, स्पीचेज पृ० 343. पावर्टी, पृ० &. 
एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 253-4, 268-9, पी० मेहता, स्पीचेज, १० 36-2, दत्त, 
स्पीचेज, |[, पृ० 46; ए० बी० पी०, 4 जून 883. 
देखिए, पीछे 
नौरोजी, सी० पी० ए०, पृ० 73, स्पीचेज, पृ० 339, पावर्टी, पृ० 607; एस० एन० बनर्जी, 
सी० पी० ए०, पृ० 254. गोखले, स्पीचेज, पृ० [204-05; दत्त, स्पीचेज [[ १० 47, ई० एच० 
! पृ० ४५], 6।3; वाचा, स्पीचेज, पृ० 395: आई० एन० सी० 904 का प्रस्ताव शा. 
एस० एन० बैनर्जो, सी० पी० ए०, पृ० 254; वाचा, स्पीचेज, १० 395, परिशिष्ट, १० 33. 
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30. 


3!. 


432 


33, 


34 


435. 


36. 


37. 


38, 
39, 


ए० वी० पौ०, 24 जून, 5 सित० 895; आर० एन० पी० बंब, 22, 29 जून 895 में, आर ० 
एन० पी० यंग०, 29 जून, 6 जुलाई 895 में, आर०एन०पी० एन०, 4 जून, 2, 9, 6, 23, 30 
जुलाई 895 मे आर० एन० पी० एम०, 30 जून, ]5, 3। जुलाई 895 में उल्लिखित पत॒- 
पत्रिकाएं, एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 256; नौरोजी, स्पीचेज, १० 35; राग, 
पावर्टी, पृ० 338 

7० बी० पी०, ! जुलाई 902; हिंदू ।8 जुलाई 902;: आर० एन० पी० बब, 26 जुलाई 
23 अगस्त [902, आर० एन० पी० एम०, 9, 26 जुलाई 902, आर० एन० पो० पी० एन०, 
89, 26 जुलाई, 9, 6, 23 अगस्त 902, आर० एन० पी० बग०, 9, 26 जुलाई ।902, 
और आर० गन० पी० पी०, 2 अगस्त 902 में उल्लिखित पत्र-पत्रिकाए 

हतवादो, 30 अक्त्‌ू ० (आर० एन० पी० वग०, 7 नव० ]903) ; इडियन पीधथुल, 6 नव० (आर० 
एन० पी० यू० पी०, 7 नव० 903) ; एडवोकेट, )3 दिस०, (वही, ॥9 दिस ० 903) 

नौरोजी, पावर्टी, पृ 42, सी ०पी०ए० ६67-8, 7, स्पीचेज, पृ० 46, 5-5, 58, 62-3, 
299 330-6, 380, परिधिष्ट, पृ० 72-90, गोखले, स्पीचेज, पु० 208; पी० ए० चारलू, एल० 
मी० पी० 897, यड ५५४५४] प्‌ ० 23!; जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खड ॥][ 
प्रश्न ।9800; दत्त, ई० एच० पृ० 409 ० एच० वा पृ० >(४॥-:९४॥।, 60), 63 इस 
संवध में इन नेताओं ने अपने शासको को स्मरण कराया कि भारतीय साम्राज्य को पाने मे 
इन्होंन भ्रपनी ओर से तो एक पाई भी खर्च नहीं की 857 के विद्रोह को कुचलने के खर्चे को 
मिलाकर भारतीय साम्राज्य को विजित करने के मारे खर्चे का भार भारतीय जनता ने ही 
उठाया है नौरोजी, पावर्टी;पृ० [%, 200, सी० पी ० ए० पृ० 70, स्पीचज, १० 222, 35. 
परिशिष्ट, पृ० 78, गोखने, स्पीचेज, पृ० 207; दत्त, ई० एच० गृ० 399, 400, 409 स्पीचेज 
[[ पु० 46. 

नौरोजी, पवर्टी, पृ० [42, 657, सी० पी० ए०, पृ० 67-8, स्पीचे तर, पृु० [46, 50, 58-9, 
337-40, परिशिष्ट, प० 5, 23, 43-4, 75, 79, 89-90; वाचा , स्पीचेज, १० 400, परिशिष्ठ, 
पृ० 33 मी० पी० 0०, १० 68; एस० एन बेनर्जी, विलबी कमीशन, खड |]][ प्रएन 949; 
जी० एस० अय्यर, वही, प्रश्न 9800. 

इंडियन स्पेव्टेटर, 25 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 3 मा 883); एस० एन० बेनर्जी, 
सी० पी० ए०, १० 254-5; नौरोजी, स्पीचेज, पु० 340, परिशिष्ट, पु० 79; वाचा, स्पीचेज, 
परिणशिप्ट १० 33 आई० एन० सी० 898 का प्रस्ताव ऊँतत] (बी), दत्त, ई० एच | पु० 
४४॥-४५॥, 25, 63 

एस ० एन० बनर्जी, मी० पी० ए०, पृ० 256-7, एच० ए० वाडिया, रिप० भाई० एन० सो० 
895, पृ० 9], मी० शकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386 दत्त, स्पीचेज | पृ० 35: बाचा, 
सी० पी० ए०, पृ० 68-9, स्पीचेज, पूृ० 400. 

फाइनल रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन आन दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्पेंडोचर आफ इंडिया 
(खड ]५) (हाउस भ्राफ कामंस) 900 खड 29 पृ० लगभग ]3]. 

900 का प्रस्ताव »(। 

वाचा, सी० पी० ए०, पु० 68, स्पीचेज, पृ० 398, 400-0!, एस० एन० बेनजी, सी० पी० ए, 
पु० 708; ई० एच० ]] पू० 557, 559; बंगाली, 24 अप्रैल 900; मराठा और कैसरे हिंद, 
6 मई (आर० एन० पी० बंद, !2 मई 900); हिंदुस्तानी, 25 अप्रैल (आर० एन० पी० एक, 
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! मई 900); स्वदेशमित्नन, 6 अप्रैल, (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रैल 900) 

जोशी, पूर्वोद्त, पृ० -2. 

बही, पृ० ]5+-5. 

पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 456-7 

प्रोसी डिग्स, आफ कौंसिल आफ दि गवर्नर आफ बांबे 895 खड १४७ ४ []] प्‌० 90-. 

वही, 896, खड %>(७[७ प० 9; और देखिए इसी अध्याय के पृू० 2 और 3. 

वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 3. 

प्रस्ताव [[] (॥) इसी प्रकार 904 में काग्रेस ने मांग की कि जब तक बजट की बचतों में करदाताओं 
को राहत देकर सरकार के अपने खर्चों को बरढ़ाने के प्रलोभन की आशंका को समाप्त किया 
जाए, सरकार को चाहिए कि अपने बजट की बचतों के एक भाग को जनता को लाभान्वित 
करने वाले, जेसे वेज्ञानिक, कृषि सबधी तथा औद्योगिक शिक्षा, डावटरी राहुत की सुविधाओ में 
वृद्धि कार्यों मे खचे करे तथा अवशिष्ट राशि को स्थानीय तथा नगर प्रशासन मडलो को 
अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित सफाई सुधार तथा दूरस्थ प्रदेशों मे सचार साधनों के विकास कार्यों 
को हाथ में लेने के लिए सहायता देने में खर्च करे (प्रस्ताव ४] सी) 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 92; और देखिए पृ० 09. लोक कल्याण के खर्चों मे वृद्धि की वकालत 
करने वाले कुछ और नेता थे, नौरौजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पू० 25: एस० एन० बनर्जी, एस० 
ऐंड डब्ल्यू०, परिशष्ट, पृ० 22-5, जी० एस० अय्यर, विलबी कम्ोशन खड़ ||] प्रश्न 9002. 
वकील, पूर्वोद्धत, १० 58-67, 555-6, 566. 

आई० एन० सो० 89, १892, 893 और 894 के प्रस्ताव सख्या ७॥|]|, ७(॥, ५७४ और 
2४% क्रमश , के० टी ० तेलग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ दि इंडियन एज्केशन कमीशन, 2९3 
पु० 609 और रिप० आई० एन० सी, 888 पृ० 52, रानाडे, 'मेमोरेडम आफ डिसेंट,' रिपोर्ट 
आफ दि फाइनांस कमेटी, 886, खड पृ० 4]; ए० बी० पी०, 2]। मई 885, 20 जुलाई 
888: सहचर, 2 सित०, सुरभि, 8 सितबर (आर० एन० पी० बग० |2 सित० 885, ; चारू 
वार्ता, 7 सित०, पताका ] सित>० (वही 9 सित० 885) ; सोमप्रकाश, 28 सित० (वहीं, 
3 अक्तूृ० 885): सुरभि औ पताका, ॥0 जूत (वही, !9 जून 886); ।888 के भारत सरकार 
के शिक्षा बिल पर बगाल और बबई के समाचारपत्नों मे टिप्पणिया, विभिन्‍न पत्नो और जुलाई, 
अगस्त 888 के नेटिव प्रेसो में क्रश उद्धृत एच० सी० मित्रा, रिप० आई० एन० सी० 89, 
पृ० 49; पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 33!-5 339-55, 502-04, 508; बी० एन० सील, रिप० 
आई० एन० सी 892 पृ० 87-8: डबल्यू०सी० बैनर्जी, सी०पी०ए०, १० 30; गोखले, स्पीचेंज, 
पृ० 56-7, ] 93 

पी० मेहता, स्पीचेज, पु० 334 एक अन्य अवसर पर उन्होने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा के 
अनेक विरोधी से कहा “भारत में प्रत्येक महाविद्यालय को विर्षले नागर सेने की जगह मानते है 
और इसीलिए चाहते हैं कि जितने कम विद्यालय हों उतना ही अच्छा हे (वही, पृ० 348) 
आई० एन० सी० 888 का प्रस्ताव सख्या [> और आगे. 

प्रस्ताव संख्या %[] और देखिए, तैलंग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, 
883 पृ० 6]4. 

प्रस्ताव संख्या, (४ 903 के शिक्षा सुधारों पर आपत्ति करते हुए 903 में कांग्रेस के अध्यक्ष 
लाल मोहन घोष ने धोषणा की : 'हम अपने देश के अपेक्षाकृत निधन छात्रों के मार्ग मे कठिनाइयां 
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उत्पन्न करना नहीं चाहते हम अपने दरिद्र देश मे एटन और आक्सफोड़ के स्तर की आभिजात्य 
(ठाट-बाटवाली ) शिक्षापद्धति का प्रस्तावन और प्रचलन नहीं चाहते! (सी०पी२ए०, पृ० 777). 
और देखिए--त लग, पूर्वोक्ति स्थल, पृ० 600०-08 

प्रस्ताव स० ]| इसी के साथ अपने तृतीय प्रस्ताव में काग्रेस ने देश की दरिद्रता के निवारण के 
उपाय के रूप में शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया. लाल मोहन धोष ने अपने अध्यक्ष भाषण में 
जनता की नि शुल्क और अनिवायं शिक्षा के लिए जोरदार तक॑ दिए (सी०पी०ए० पृ० 777-9). 
और देखिए, जी० एस० अय्यर, विलबी कमीशन, खड [[[ प्रश्न 9685, 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 222, 826, 076, 086-7, 090 और आगे, तैलग, रिप० आई० एन० 
सी० 888 पृ० 52, जी० एस० अय्यर, वही, पृ० 53-4, एच० सी० मित्रा रिप० आई० 

एन० सी० ]89], पृ० 49-50, बी० एन० सील, रिप० आई० एन० सी० ]892 पृ० 87-95; 
एच० सी० मित्रा वही, पृ० 95-6; एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 290-], एस० 
ऐड डब्ल्यू०, परिशिष्ट, प० 22-4; वाचा, स्पीचेज, पारिशिष्ट, पृ० 28-9, सी० पी० ए०, 
पृ० 584, 69; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 295, 359-68; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 352-3, 
457-$, बी० जी० तिलक, प्रोसीडिग्स आफ दि कौसिल आफ दि गबनेर आफ बाबें, 896, 
खड %%४[७, पृ० 5-9, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, १० 777-9 समाचारपत्रो 
के मत के लिए देखिए, हृदु प्रकाश, 26 मार्च (आर० एन० पी० बब, 3। मां 883), नव- 
विभाकर, | मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 886); हितवादी 24 दिस० 898 
(आर ० एन० पोी० बग० | जन० ]899) ; स्वदेशमित्रन, ।5 सित० (आर० एन० पी० एम०, 
20 सित०, 902) ; केसरी, 3। मार्च (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 903) इस सबंध में 
एक विचित्र टिप्पणी 20 मसितबर 896 कैसरे हिंद की थी उसने यह निर्देश किया कि ]896-7 
के लिए शिक्षा पर 6,39,000 रुपये वजट के खर्चे का तखमीना था तथा मदिरा मे वमल होने 
वाला उत्पादन शुल्क 5 करोड रुपये था, उसने टिप्पणी की कि 'वे भारत को पियक्कड़ बनाने के 
लिए अस्यधिक उत्सुक हैं; परतु ज्ञान के प्रकाश के व्यायक प्रसार के प्रति सर्वेथा उदासीन हैं 

उनके पास “आबकारी शल्क' के /] भाग से अधिक खर्च करने के लिए हृदय ही नहीं है (कि 
हर 00 में 23 व्यक्तियों क ख ग तक सीख सके ब्रिटिश शासन के 50 वर्ष के बाद भी देश में 
मभ्यता का यह कैसा सुदर प्रसार है, आर० एन० पी० बब, 26 सित० 896) तकनीकी शिक्षा 
के निए देखें अध्याय 2 

रिप० आई० एन० सी० 89, पृ० 5]. 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 92-3, 200 

प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट के अपेक्षाकृत अधिक बड़े भाग की व्यवस्था तथा बबई सरकार 
से प्रातीय राजस्व के एक निश्चित भ्रश के शिक्षा के लिए निर्धारण करने की वकालत करते हुए 
गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के लाभों का विस्तृत वर्णन किया और कहा : शिक्षा का अर्थ है, 
ममाज की बहुसंख्या को बद्धिमत्ता का स्तर प्रदान करना, सुशिक्षित श्रम के प्रति अपेक्षाकृत 
अधिक रुचि और उत्साह उत्पन्न करना, उचित और अनुचित में विवेक की अपेक्षाकृत अधिक 
योग्यता उत्पन्न करना (प्रोसीडिंग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवर्नर भ्राफ बाबे, 90!, खड 
2(2(॥2९ १० 250-). 

गोखले, स्पीवेज, प० 59-62 तथा देखिए, पु० 25-6, 43-4, 95-6. 


वही, पु ० 6]. 
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तैलंग, मिनिट टु दि रिपोर्ट आफ दि इंडियन एजुकेशन कमीशन, 883 पु० 609; बंगाली, 
[7 अप्रैल 886; मराठा, | भगस्त 886; भारतीय समाचारपत्रों के विचारों का सम्पादकीय 
सार-संक्षेप, वी० ओ० झआई०, अगस्त ]886; इंडियन नेशन, 2 अगस्त, इंडियन मिरर, 8 अगस्त, 
ट्रिब्यून, 4 प्रगस्त, बिहार हेराल्ड, ]7 अगस्त (बी० ओ० आई० गगस्त 880) ; भारत मिहिर, 
8 अप्रैल, नवविभाक र, 2 अप्रैल (आर० एन० पी० बग०, ]7 अप्रैल ] 886); भारत मिहिर, 
5 अप्रैल, सहचर, (4 अप्रैल (वही, 24 अप्रैल 886); साधारणी और ढाका प्रकाश, 25 अप्रैल 
(वही, | मई 886); सुरभि औभौ पताका, 2 मई (वही, 22 मई ]886); भारतवासी, 
84 सित०, नवविभाकर, साधारणी, 6 सित० (वहो, (! सित० 886); डब्ल्यू० सी० बैनर्जी, 
सी० पी० ए०, पृ० 30, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 334, 349-5 506-08; एच० सी० मित्रा, 
रिप० आई० एन० सी० 89], पृ० 49-50; बी० एन० झील, रिप० आई० एन० सी० 892, 
पृ० 87-90; एच० सी० मित्रा, वही, पु० 96; एस० एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 29-2; 
वाचा, सी ० पी० ए०, प० 628 

देखिए अध्याय |[]. 

देखिए अध्याय ४. 

देखिए! अध्याय १ 

जोयथा, पुवोद्ध6, १० 64; नवविभाकर, | मार्च (आर० एन० पी० बग०, 6 मार्च 886); पीछे 
पादटिप्पणी सख्या 43 ओर ]45; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 368-76, आई० एन० सी० 904 
का प्रस्ताव ४]] (सी). 

आई० एन० सी० 886, 887, 888, 892, 894, 90], और 904 के प्रस्ताव क्रमशः 
>, वी, ता, 37, [(५ और >([[; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 457; जोशी, पूर्वोद्धत, 
पृ० ।54, 222: ए० एम० बोस, मी० पी० ००, पृ० 447-8; वाचा, सी० पी० ए०, १० 69; 
एम० एम० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पू० 77-8. 

जोणी, पूर्वोद्धत, पृ० 222; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 457; ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, 
पृ० 450-2; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 6]9; एस० एन०» बैनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 79-2]; 
विशंभरनाथ, एल० सी० पी० 897, खंड #"४५७] पृ० 83; गोखले, स्पीचेज, १० 9]- 
2, 95. इसका निर्देश पहले ही पीछे किया जा चुका है कि भारतीय नेताओं ने पुलिस व्यवस्था 
में योग्यता और ईमानदारी बढाने के लिए निम्न वेतनभोगी पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि 
की वकालत की 

एल० सी० पी० 894, खंड %४४[[[ १० 306. इसी प्रकार एक अन्य वित्त सदस्य ई० ला ने 
टिप्पणी की : “आदरणीय श्री गोखले एक ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जो खजाने के द्वार पर आकर 
दो”, 'दो” की रट लगाता है. परंतु वह बढे हुए खर्चे ही नहीं चाहता प्रत्युत वर्तमान चालू करों 
को भी समाप्त करवाना चाहता है, (एल० सी० पी०, 904, खंड %।॥[], पृ० 539; और 
देखिए, कर्जन, स्पीचेज ]] १० 464. 

नौरोजी, स्पीचेज पु० 39-20; दत्त, ई० एच० ], १० 308-9, 406-9, ई० एच० [], पृ० &९- 
ऋए५], 25-20, 373-5, 604. भारतीय नेताओं ने अन्य संदर्भों में भी इस ओर संकेत किया था 
कि भारतीय रक्त और पैसे के मूल्य पर साम्राज्य हथियाया गया था. नोरोजी, पावर्टी, 
पृ० 567, 640, स्पीचेज, प० 22-2; गोखले, स्पीचेज, १० 20; दत्त, ई० एच० |, १० 399. 

ए० एम० बोस, सी० पी० ए०, पृ० 427, 448. 
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॥7. 


72. 


73, 
74. 
75. 
76, 
ध77. 
78. 


79. 


480. 


गोखले, स्पीचेज, पृ० 26-8 तथा 09 कमशः, और देखिए टी० ई० वाचा, रिप० आई० एन० 
सी० 89] १०25; इडियन एडवोकेट, 8 अगस्त (आर० एन०पी०वबू०पी० 27 अगस्त 904). 
वबी०जी० तिलक, प्रोसीर्डिग्स भ्राफ दि कों सिल आफ दि गवर्नर आफ बाबे, 895 खंड € ६ ४५!|], 
पृ० 9]; गोखले, स्पीचेज, पु० 6]; आई० एन० सी० 904 का प्रस्ताव ४।][; गोखले रिप० 
आई० एन० सी० 904 पृ० 69. मराठा ने अपने 29 मई 904 के प्रंक मे आय कर समाप्त 
करने का विरोध किया. उसने इसके बदले यह प्रस्ताव किया कि इसकी आय के लिए एक न्यास 
बना दिया जाए जो इस रकम को शिक्षा पर खज करे, इससे पूर्व अमृत बाजार पत्निका ने अपने 
3 अगस्त 900 के झंक में लिखा कि घरती पर लगे ऊचे लगानो को भी यदि कृषि सुधारों, 
सफाई और ग्रामीण शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता, तो हम इन लगानों को उपयोगी मान 
लेते. 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 75]. 

वही. पृ ० 088. 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 200, 

विलबी कमीशन, खदद [][, प्रश्न 9686 

सी० एन० वकील, पूर्वोद्धत, अध्याय ।. 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 56-7; और देखिए, वही, पृ० 2), 59-60, नौरोजी, सी० पी० ए०, 
पृ० 55; 6, स्पीचेज, पृ० 300; जोशी, पूर्वोद्न, १० 203, 207, 220-, 229-30; एस० एन० 
बनर्जी, एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 2-3; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 3-4, सी० पी० 
ए०, १० 620; जी० एस० अयव्यर, विलबी कमीशन, खड़ [] प्रश्न 8559; मालवीय, स्पीचेज, 
प्‌ृ० 287-90; सी० शकरन नायर, सो० पी० ए०, १० 385; दत्त, ई० एच० पृ० ४७७, और 
ई० एच० [[ १० 386-7. 

आई० एन० सी० 889 और 890 के प्रस्ताव क्रणशः [ और |[[, पी७ मेहता, सी० पी० 
ए०, १० 90; नौरोजी, स्पोचेज, पृ० 07-8 सी० पी० ए, पु० 56; मालवोय, स्पीचेज, 
पृ० 7-20, 46, 26-7; गोखले, स्पीचेज पु० 58, 60-], एस० एन० बनर्जी एस० ऐड० 
डब्स्यू० परिशिष्ट, पृ० 3; जी० एस० अय्यर, रिप० आई० एन० सी० 894 पृ० 77; विलबी 
कमीशन, खड ||[ प्रश्न 8559, 8765, 8769; एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० मी० 
897 पृ० 44. 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 6; मालवोय, स्पीचेज, पृ० 287; दत्त, ई० एच० | पृ० »६४; ई० 
एच [| पृ० 2५।॥, 360. 

उदाहरणाथ, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 20वें अधिवेशन मे वी० के० अथ्यर ने दावा किया कि 
892 में कौंसिल से बजट पर विचार-विमर्श करने दी गई शक्ति वास्तव मे कोरी बकवास और 
निरा धोखा था क्‍योंकि इस कौंसिल भे किए गए भाषणों का सरकार की नीति और प्रशासन पर 
कोई भी प्रभाव नहों पड़ता था. उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा : 'बजट पहले से ही तंयार 
रहता है, उसके सभो पक्ष पूवनिर्धारित रहते हैं जौर कोसिल के अतिरिबत सदस्यों को केवल 
अपना मत प्रकट करना होता है और इसके लिए पहले से हो लिखें गए निबच्चों को पढ़ना भर 
होता है. (रिप० आई० एन० सी० 904, १पृ० 8). और देखिए, नोरोजी, सी० पी० ए०, 
प्‌ृ० 454-5, स्पीचेज, पृ० 245, पावर्टी, पृ० 637-8; एस० एन० बेनजों, सो० पी० ए०, 
पृ० 236, एस० ऐंड डब्ल्यू०, परिश्षिष्ट, पृ० 3; आर० एम० सयानो, सी० प्रो० ए०, १० 369; 
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482. 


गोखले, स्पीचेज, पृ० 58, 6; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 3; मालवीय, स्पीचेज, 
प्‌ृ० 50 


प्रस्ताव ॥][ 


483 सी० पी० ए०, पृ० 620. 


484. 


485. 


486 


487. 


88 


89 


890. 


प्‌ृ० 60. उन्होंने यह भी शिकायत की कि ब्रिटेन का प्रत्येक हित और ब्रिटिश जनता का प्रत्येक 
वर्ग भारत सरकार पर दबाव डाल सकता है परतु भारत की जनता अपनी ही सरकार पर 
कोई दबाव नहीं डाल सकती है(प० 598) तथा देखिए उनकी ई०एच० | प० (५, ई० एच० 
2प्‌० 387, स्पीचेज [| पृ० 4, नौरोजी, स्पीचेंज, पृु० 08/ 3।, 222, 245, 300, 356. 
पावर्टी, पृ० 638-9 सी० पी० ए०, १० !72-3, जोशी, पूर्वाद्धत, पृ० 220 गाखले, स्पीचेज, 
पृ० 8, 56, 58-9, 6], 69, मालवीय, स्पीचेर, पृ० 287 आर० एम० सयानी, सी० 
पी० ए०, पृ० 357 

नौरोजी, स्पाचेज, पु० ]08 झाई० एन० सी० ]885, 886 और |897 के प्रस्ताव कमश: 
[[।, |४ और []]] (|) गोखले, स्पीचेज, पु० ]62, वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 5, एस० 
एन० बंनर्जी, एस० ऐड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 3, 6; जी० एस० अय्यर, बिलवी कमीशन, 
खड ]]] प्रश्न 8767, 8834, 8847 

एम० ल० बैनर्जी, एस० ऐंड इब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 5-6. 

गोखले, स्पीचेज, पृ० 64 ]904 में भारतीय राष्ट्रीय कागेस ने इस माग को व्यापक सदर्भ में 
दोहराया, प्रस्ताव [>% (ए) तथा देखिए, इदु प्रकाश, 4 जून (आर० एन० पी० बब०, 9 जून 
883) 

वाचा, स्पीचेज, परिशिप्ट, पृ० 34 एस० एन० बंनर्जी, एस० ऐंड इब्ल्यू०, परिशिष्ट, पृ० 5-6. 
जी० एम० अग्यर, बिलवी कमीशन, खड़ |][ प्रश्न 48707 आई० एन० सी० 897 का प्रस्ताव 
सथ््या ][[ (॥) आर० सी० दत्त ने ।903 में बिना कमी निर्धारित सिद्धात के इस माग को 
उठाया (ई० एच० [[, पृ० 600), तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों 
के सदर्भ मे इस माग को उठाया (प्रस्ताव स० [9९) और देखिए, दत्त, स्पीचेज | पृ० 98 
नौरोजी, रपीचेज, पृ० 05 भारतीय नेताओं की उदीवमान पीढ़ी के प्रथम वास्तविक अखिल 
भारतीय सम्मेलन के महान ऐतिहासिव महत्व के प्रति सम्यक रूपेण जागरूक दादाभाई नौरोजी 
ने भावी राष्ट्रवादी प्रयास के लिए एक लक्ष्य निश्चित क्रिया “मैं यहा यह कह सकता हू कि 
भारत को इस प्रथम राष्ट्रीय काग्रेस का प्रधान कार्य जनता की उच्चतम और प्ृतिम आवाक्षाओं 
को रपष्ट रूप से और साहसपूर्वक प्रकाशित करना है हमें तत्काल अपनी आकाक्षाओ की प्राप्ति 
में सफलता मिलती है अथवा नहीं यह एक दूसरी बात है परतु हमारे शासको को यह ज्ञात होना 
चाहिए कि हमारी उच्चतम आकाक्षाए कौन सी है'*'यदि हम स्पष्ट शब्दों मे यह बहते हैं कि 
हम स्थाई समिति को सामान्य नियत्रण क्षमता प्राप्त होने के भ्रतगंत इग्लेंड से भारत को 
हस्तातरित वास्तविक सरकार लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम यह चाहते है कि हम 
पर 'करुघान का अधिकार हमारी प्रतिनिधि परिषदो को होना चाहिए. हमे बता देना चाहिए 
कि हमारा भ्रतत. लक्ष्य क्या है ?' (इस पर ब ६ दिया गया). (वही, प० 09) और देखिए, 
वही, पृ० 222, 300 परिध्चिष्ट पृ० 0, 08 और आगे, बाद में 897 मे डी० ई० वाया को 
लिखित पत्र, मसानी : पूर्वोद्धत, पृ० 379 पर. 

आर० एन० पी० यू० पी०, 23 अगस्त 902 इशग्लेंड मे ताजपोशी के अवसर पर उपस्थित 
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92 
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494 


95. 


96 


]97 


98, 


अतिथियों पर हुए खर्चे की देनदारी भारत पर डालने की तीज निदा करते हुए और इस तथ्य पर 
शोक प्रकट करते हुए बडी ही वीरता तथा साहस के साथ उन्होंने घोषित किया : निर्धन 
भारत देश एक बहुत कठिन समय से गृजर रहा है भारतीयों की दशा तब तक ऐसी 
बनी रहेगी जब तक इस देश के सपृत अपने अधिका रो के लिए डट नहीं जाते तथा उन अधिकारों 
की प्राप्ति के लिए उपनिवेशियों की तरह धीरता तथा साहस का परिचय न दें, अन्यथा ब्रिटिश 
सरफार के हाथो वित्तीय मामलों मे उदारता की कौन कहे न्याय तथा ओऔचित्य की भी आशा 
नही की जा सकती 

उदाहरणाथे देखिए, सहचर, 26 जनवरी (आर०& एन० पी० बग०, 7 फरवरी 880), सजीवनी, 
9 जून (वही, 6 जून 883), नवविभाकर 29 मार्च (वही, 3 अर्प्रेल 886) ; मद्रास महाजन 
सभा का ज्ञापन, रिपोर्ट आफ दि फाइनास कमेटी 886, खड |] १प० 453, मालवीय, स्पीचेज, 
पृ० 7 एमिनेंट इडियस, पृ० 29 पर डब्ल्यू० सी० बनर्जी, मराठा, | अप्रैल 894. गुजरातो, 
24 मार्च (आर० एन० पी० बब, 30 मार्च 895); जनोपकारी, 6 जून (आर० एन० पी० 
एम०, 30 जून 896), हिंदुस्तान, 28 दिस० (आर० एन० पी० एन०, 29 दिस० 897), 
दत्त, इडियन पालिटिक्स, पु० 5| फैमिंस इन इडिया, १० >>, ई० एच० | पृ० 408 और 
ई० एच० ॥[ पृ० ५४][-५४५७५[]], 380-], 387, 599-60; एस० एन» बेनर्जी, स्पीचेज व![[ 
१० 36, !45, 59, सी ० पी० ए०, पृ० 70-], बगाली, 22 जुलाई 903 

उदाहणायरथ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 895 के काग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में बडे निश्छल णब्दो 
में कहा कि “बिता प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह आधुनिक सभ्य सरकार का तान्विक 
सिद्धात है ' काग्रेस ने सरकार से प्रशासन मे इस सिद्धात को अपनाने की बात नही कही है 
उन्होने काग्रेस के प्रतिनिधियो को यह निर्देश किया कि राजनीति एक व्यावहारिक कला है, 
इसमे कोरे सिद्धातों की बाते करने से काम नहीं चल सकता (सो० पी० ए०, १० 236-7) 
प्रस्ताव स० ॥|[ 

प्रस्ताव स० |९५ 

प्रस्ताव स० ![, | और ]| ओर [[] क्रमश 

उदाहरणार्थ, 887 मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को सबोधित करते हुए मदनमोहन मालवीय ने 
तक॑ दिया 'हम आपसे न्याय और ओचित्य के नाम पर अपने बजट पर थांडे बहुत नियत्रण को 
अनुमति की प्रार्थना करते हैं कौंसिल मे लाए जान पर भ्रपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस पर 
कुछ कहने की स्थिति में रखने के लिए हम आपसे अनुनयविनय करने हैं (स्पीचेज, पृ० 20) 
और देखिए, इडियन स्पंकटेटर, 6 मार्च, इदु प्रकाश, 7 मार्च (आर० एन० पी० बब, 2 मार 
88) ; नेटिव ओपीनियन, 3 मार्च (वही, 9 मार्च 88), एस० एन० बंनर्जी, स्पीचेज [[ 
पृ० 9, 26, 34, 38; नोरोजी, स्पीचेज, पुृ० 09-0, सोम प्रकाश, 24 जन० (आर० एन० 
पी० बग०, 29 जन० 887) 

एस ० एन० बैनजीं, सी० पी० ए०, पृ० 236 और एस० ऐंड डब्ल्यू०, परिशिष्ट 4-6, आर० एम० 
सयानी, सी० पी० ए०, १० 369, वाचा, स्पीचेज, परिकशिष्ट, पृ० 3-5; जी० एस० अय्यर, 
विलबी कमीशन, खलड )]] प्रश्न [8765, 8767, 8873-4; आई० एन० क्षी० 897 का 
प्रस्ताव []] (); सी० शकरन नायर, सी० पी० ए०, पृ० 386, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 292-3. 
आई० एन० सी०, 904 का प्रस्ताव [+€. 

एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, १० 236-7, एस» ऐंड डब्ल्यू० परिकशिष्ट, पृ० +5; आर» 
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एम० सयानी, सी० पी० ए०, पृ० 369, गोखले, स्पीचेज, पृ० 6; वाचा, स्पीचेज, परिशिष्ट, 
पृ० 4; सी० शकरन नायर, सी० पी० ए०, १० 386, एच० एन० दत्त, रिप० आई० एन० 
सी०, 897 पृ० 44; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 293 

99 एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 237 एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृष्ठ 5, जी० एस० 
अय्यर, विलबी कमीशन, खड ]]] प्रश्न 8767, 8875, आई० एन० सी० 904 का प्रस्ताव 
स० ]> तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, १० [06 

200 गोखले, स्पीचेज, पृू० 6 

20। वही, एस० एन० बेनर्जी, एस० ऐड डब्ल्यू० परिशिष्ट, पृ० 5, मालवीय, स्पीचज, १० 293-4: 
एच ० एन० दत्त, रिप० आई० एन० सी० 897 पुृ० 44 


अध्याय 3 
धन की निकासी 


ब्रिटिश शासन क्री लोकोपकारी प्रवृत्ति की चर्चा तो केवल कल्पित कहानी के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का रक्त 
चूसना है। 

अपनी सरकार के बिना भारतीय वर्तमान आथिक निकासी से मुक्ति नहीं पा 
सकते 'किसी भी प्रकार के कोई भी शामक उपाय उपयोगी सिद्ध नही हो सकते । 
प्रशासनिक तत्र मे किसी प्रकार के यात्रिक हेर-फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों 
को कोई लाभ हो सकता है और न ही होगा। दादाभाई नौरोजी 


भारत्रीय राष्ट्रवादी नेताओ के मत मे भारत की दरिद्रता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणो में 
एक था- भारत से इरग्नेड को सपत्ति की निकासी। नेताओ के एक वर्ग के अनुसार तो 
यह निकासी भारत के सभी आशिक दोषो का प्रधान आधारभूत का रण है। वस्तुत हमारे 
अध्ययन काल की अवधि मे राष्ट्रवादी आदोलन का प्रमुख आधार "निकासी सिद्धात' 
अथवा यह विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वाधिक उत्पादन का 
एक भाग इस्लेड को निर्यातित किया जा रहा है, जिसके बदले मे भारत को कोई समुचित 
आथिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता। अथवा दूसरे शब्दों मे भारत को परोक्ष रूप 
से ब्रिटिश राष्ट्र को खिराज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ वर्षों के 
उपरात देश मे जनता के दिलो मे निकासी-सिद्धात ने इतनी अधिक व्यापक लोकप्रियता 
और प्रभाव जमा लिया कि कितने ही ब्रिटिश प्रवक्‍ताओं और लेखकों को यह सिद्ध करने के 
लिए प्रबल प्रयास करने को बाध्य होना पड़ा कि यह सारी की सारी कल्पना आ्थिकता 
की दृष्टि से निराधार तथा भ्रातिमूलक है । 

निकासी सिद्धांत के स्वंमान्य प्रमुख आचार्य दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपने लंबे 
सावंजनिक जीवन-काल की सारी ही अवधि में विरल संकल्प के साथ रात-दिन इसके लिए 
संधर्ष किया । इस सिद्धात की उलभनों को सुस्पष्ट करने की चेष्टा तो थोड़े से ही नेताओं ने 
की परंतु इसमें विश्वास रखने और इसका प्रचार करने वालों की सख्या कम नही थी। दादा 
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भाई नौरोजी ने 867 में अपनी मान्यता को वाणी दी और उसके उपरांत यह धीरे धीरे 
व्यापफकता और समथ्थेंन प्राप्त करती गई । उनके ग्रंथों--“पावर्टी ऐंड आनब्रिटिश रूल इन 
इंडिया' डिगबी के ग्रंथ---प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया और दंत्त के ग्रंथ--'इकोनामिक हिस्टरी 
आफ इंडिया के दो खंडों के प्रकाशित होने पर तो यह मान्यता प्रचार के अपने चरम शिखर 
पर पहुंच गई तथा उसे राष्ट्रवादियों और लोकनेताओं में व्यापक मान्यता ही मिल गई। 
इस ग्रथ में हम अपने अध्ययन के अंतर्गेत अवधि मे राष्ट्रवादी नंताओ द्वारा प्रचारित तथा 
मान्य “निकासी-सिद्धात' के विस्तृत विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख रूप से दादा 
भाई नौरोजी के भाषणों और लेखों को ही त्रिउ्वस्त आधार बनाकर चलेंगे। 

सर्व प्रथम, 2 मई 867 को लदन मे हुई ईस्ट इंडिया ऐसोसिएशन वी एक बेठक के 
समक्ष पढे गए अपने एक लेख--.'इंग्लेड्स डैट टु टृडिया'---में इस धारणा को प्रस्तुत किया 
कि ब्रिटेन भारत मे अपने शासन की कीमत के रूप मे उस देश की सपदा को उस देश से 
छीन रहा है। भारत में बसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई *गग देश से 
बाहर चला जाता है, तथा इंग्लेड के संसाधनों से जुड जाता है। इसके फलस्वरूप भारत 
का रक्‍त निरतर निचोडा जा रहा है| बबई के दो प्रमुख समाचारपत्रों---'नेटिव ओपी- 
नियन' ओर 'रास्त-गोफ्तार---को उन्होने यह दिखाने के लिए उद्धत किया कि शिक्षित 
भारतीयों की उदीयमान पीढी उनके विचारों की समथ्थंक है।* इसके साथ ही देश में 
व्याप्त आर्थिक दुर्दंशाओं के उपचार के रूप भे उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम इग्लेड 
की जनता के लिए जो करना उचित है, वह यह है कि वह भारत से छीनी गई संपत्ति 
भारत को वापस लौटा दें ताकि भारत अपने संसाधनों का विकास कर सके ।' दादा भाई 
नौरोजी ने 870 और 872 भे लदन की कलासमिति के समक्ष कअमच. पढे गए दो 
लेखो --'दि वाट्स एंड मीन्‍्स आफ इंडिया”* तथा “आन दि कामर्स आफ इडिया ९ --मे 
भारत से भौतिक और नतिक धन की निकासी संबधी अपने दृष्टिकोण को फिर से दोह- 
राया । हा, इस सिद्धात के साथ कालातर में जुडे क्रातिकारी आशय तथा मौलिक चितन 
का इन लेखों में अभाव ही था, इस समय धन निकासी के आथिक परिणामों की निदा 
करते समय दादा भाई नौरोजी निकासी के लिए भारत और इशग्लेड के बीन राजनैतिक 
संबंध के महत्व के उत्तरदायी होने मे विश्वास रखते थे। उन्होंने अभिस्वीकार किया क्रि 
यदि इंग्लेड ने भारत को अपने अधीन नया रूप ही देना है तो भारत को उसका मूल्य 
चुकाने के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए ।” उन्होंने इंग्लेड को अवश्य यह परामर्श दिया 
कि वह भारत के साथ न्यायोचित ढंग से आर्थिक संबधों को स्थापित करने की चेष्टा करे," 
तथा देश के उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करे ताकि देश दरिद्रता के अभिशाप को भोगे 
बिना ही ब्रिटिश-शासन के मूल्य का भुगतान कर सके तथा देश से धन की निकासी का 
भार उठा सके ।* 

87 में अपने द्वारा संगणित लगभग 20 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष की देश से निकासी 
के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा--मैं इसे एक शिकायत के रूप 
में नहीं कह रहा हूं । आपको भारत में की गई सेवाओं का प्रतिदान तो मिलना ही चाहिए, 
परंतु प्रदन तो यह है कि हमारे पास भुगतान के साधन तो होने चाहिए |?" उन्होंने घोषणा 
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की कि वस्तुत: यह तो इंग्लेंड का ही कतंव्य है कि वह हमें एक ऐसी सरकार दे, अपनी 
शक्ति और साख के सभी ,ल्राभ-हमें दे ताकि हम बिना भूखे मरेअथवा अकाल का शिकार 
बने ब्रिटिश-शासन का मूल्य चुका सकें ।!! $न्होंने एक बार फिर देश के उत्पादन में वृद्धि 
के लिए बड़े परिमाण में विदेशी पूंजी के विनियोग की सिफारिश की | इस प्रकार उन्होंने 
870 में ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वह विदेशी शासन के दरिद्रता-वर्धक प्रभावों को दूर 
करने के लिए बडे परिमाण में विदेशी पूजी का आयात करे ।४४ उन्होंने आशा की कि यदि 
समुचित परिमाण में विदेशी पूंजी का भारत देश मे आयात किया गया और उसका यथो- 
जित रूप से विनियोग भी किया गया तो शीघ्र ही वर्तमान वित्तीय कठिनाइयां और 
असंतोष दूर हो जाएंगे ।!२ 
*87|' में 'सिलैक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनास' को दिए अपने प्रतिवेदन में 
दादा भाई नौरोजी ने एक वार फिर स्वीकार किया कि धन की निकासी विदेशी शासन 
का ही एक प्राकृतिक आथिक परिणाम था ।' उन्होंने ब्रिटिज राजनेताओं से वर्ष-प्रतिवर्ष 
करोड़ों पौंड के भारत से इंग्लेड को निकासी के भार को समुचित रूप से हल्का करने के 
तथा भारतीय लोगों की, धन की निकासी के न्‍्यायोचित भाग के भूगतान की समुचित 
और आवश्यक परिमाण तक क्षमता बढाने के उपायों को ढृढ़ने का अनु रोध किया ।९ 
873 तक जब दादा भाई नौरोजी ने “भारत की दरिद्रता पर अपने प्रसिद्ध लेख का 
प्रथम प्रारूप तैयार किया, तो उस समय तक धन की निकासी पर उनके विचार अपेक्षाकृत 
अधिक सुप्रसिद्ध रूप से ज्ञात संघपं गीलता का रूप ग्रहण करने लगे थे । ।876 तक निकासी- 
सिद्धात ने ढनके मन में सुस्पप्ट रूप ग्रहण कर लिया और उसे उन्होने उसकी समग्रता में 
ईस्ट इंडिया ऐसोसिएणशन की बत्रर्ट शाखा के समक्ष पढे अपने लेखव--'पावर्टी आफ इंडिया! 
के सणोधित प्रारूप में अभिव्यक्त किया । इस सिद्धात के दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत 
आध्थिक और राजन तिक पक्षों कै विस्तृत विश्लेषण को तो हम अगले पृष्ठों में पेश करेंगे । 
यहां केवल इतना ही निदेश करना चाहते है कि उन्होंने अपने लेख का निष्कर्ष इन जो र- 
दार शब्दों मे निकाला : 
ब्रिटिश शासन की भारत के हितों की उपेक्षा करने की और भारतीयों को इंग्लेड के 
हित में दास वृत्ति से परिश्रम करने वाले बनाए रखने की अस्वाभाविक नीति के 
फलस्वरूप सारा शासन गलत, अस्वा भाविक आत्महत्या के गढ़े में घंसता हुआ चला 
जा रहा है। उन्होंने इस कथन के साथ ही चेतावनी दी कि प्रकृति के नियमों का 
उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब तक प्रकृति के ये नियम अचल हैं, तत्र तक 
प्रत्येक उल्लंघन के लिए दंड का न्याय उसी प्रकार निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, 
जिस प्रकार दिन के पश्चात्‌ रात के आने का क्रम निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है ।!९ 
इस समय से दादा भाई नौरोजी ने अपने निकासी-सिद्धांत के प्रचार के लिए तथा निकासी 
के विरुद्ध प्रचंड और प्रबल संघर्ष चलाने के लिए अपना सारा जीवन समपित कर दिया। 
उनके विचार में निकासी भारत में ब्रिटिश-शासन का प्रधान आधारभूत दोष था। अपने 
असंख्य मावणों में ब्रिटिश समाचार-पत्रों को लिखे पत्रों में, पत्र-पत्रिकाओं में लिखे लेखों में, 
अधिकारियों के साथ किए गए पत्र-व्यवद्ार में, सरकारी आयोगों, समितियों और निजी 
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संवाददाताओ के समक्ष दिए गए साक्ष्यों मे --वास्तव में सावेजनिक सचार के सभी उप- 
लब्ध साधनों द्वारा उन्होने इस अकेले निकासी के प्रश्न पर जनता तथा सरकार का ध्यान 
आकृष्ट करने तथा केंद्रित करने का प्रयत्न किया |” इस प्रकार के उदाहरण के रूप में 
उन्होंने 880 मे लिखा--इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत से इग्लेड 
को हो रहे रक्‍त-प्रवाह को विस प्रकार रोका जाए। इस सबंध मे कसी भी उपचार की 
उपयुक्तता और श्रेष्ठता का आधार इस दु खदायक प्रवाह जी रोकने मे उसकी क्षमता की 
परीक्षा ही होगी |!" 886 में भारत मे ब्रिटिश शासन के अपने समीक्षात्मक लेख का सार- 
मक्षेप प्रस्तुत करते हुए उन्होने टिप्पणी की कि सारे मामत का निष्फर्प यह है कि वर्तमान 
रोग तथा भारतीय व्यय के अन्याय-स गत प्रशासन के अतगत ब्रिटिश णासन के लोकोप- 
कार की चर्चा करना केवल काल्पनिक हागा वास्तवित्गता तो यह है कि ब्रिटिश-नासन 
खून चूसने वाला है।१ इस प्रकार वे अपने इस निकासी-भिद्धात को कभी कभी अखंड 
प्रतु प्राय साधारण भाषा म॑ प्रस्तुत करते हुए इसकी स्वीह्ति के लिए लगभग आधी 
दताब्दी तक निरतर प्रयत्न करते रहे। ज्यो ज्यों बर्ष बीतत गए त्यो-त्यो उनकी उन्‍्तेजना और 
क्रोध बढ़ता गया । भारत की जनता और भारत वी राप्रदा के जीवनरक्त की इगनेड को 
निवासी करते के जिए उनतजे अपने मंत्र मे उत्तरदायी ब्रिटिश दीति के लिए उन्होंने अनु- 
चित, निरकुध,, डाफाजनी वाली, अस्वाभाविक, विध्वसक विशेषणों का प्रयोग दिया । 

दादा भाई तौरोजी के लगभग साव-टी साथ री जन्य भारतीप नेताओ ने भी 
निकासी की बुराई को समभा । जस्टिस रावाड़े ने 872 में पृना में भारवीप व्यापार 
झ्रौर उद्योग पर एक भाषण दिया | इसमे उन्टोने भारत स ब्रिटन को भारत को व नी और 
साधनों की निकासी की आलोचना की तथा यह टिप्पणी को कि भारत की उुन राए्ट्रीप 
आय का तिटाई स अधिक भाग जिसी न रिसी रूप मे ब्रिटिश द्वारा छीन विया जाता 
है ।?" बाद में 892 मे॑ "भारतीय राजनंतित आरशि कता उर दिए गए अपन पय-प्रदशक 
भाषण मे रानाई ने टिप्पणी की कवि उत्तराविकार में पाप और परपरागत जिन दूवेज- 
ताओ ने आयिक विकास पर घातक प्रभाव डाला है, उन रात वो विदेशी शक्ति द्वारा की 
जा रही भारत की सपत्ति और प्रतिभा की निकासी के साथ ही सबद्व करना चाहिए ।2! 
भोलानाथ चद्र दूररे भारीय ऐेखक थे, जिन्होंने 6 3 म॑ प्रतिवर्ष और अधिक चौडी 
होती जा रही निकासी की खाई का विस्तृत विवेचन किपा। उनके विचार में निकासी 
का प्रारभ उस समय हुआ--जब ईस्ट इडिय्रा कपनी ने भारत के राजस्व के कुछ भाग 
को अपने व्यापारिक निवेष के लिए एक तरफ अलग रख दिया था परनु अब तो स्थिति 
पृवपिक्षा बदतर ही हो गई है। उस समय धन एक स्रोत से उहकर जाता था परतु अब 
हजारो द्वारो से बहकर जाता है ।?? 

निकासी-सिद्धात पर बल देने वाले तथा अपने लेखों और सार्वजनिक गतिविधियो 
के माध्यम से उसका प्रचार करने वाले दूसरे प्रमु+ और महत्वपूर्ण भारतीय नेता आर० 
सी० दत्त थे। यद्यपि वे इस खेमे मे देर से दीक्षित हए तव्रापि उन्होने त्गेकफोक्ति के रूप 
मे प्रचलित नवीन धर्मानुयायी का-सा उत्माह दिखाकर विलब की क्षति पूर्ति कर दी । 
27 फरवरी 90। को इग्लेड मे नेशनल लिबरल फेडरेशन के सम्मेलन मे दिए गए अपने 
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भाषण में उन्होंने घोषणा की कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व 
के किसी भी अन्य देश में ढृढ़ने से भी नही मिलता | उन्होंने दुढ़तापूर्वक कहा कि यदि 
इंग्लेड को प्रतिवर्ष स्वयं अपने राजस्व का आधा भाग खर्च करने के लिए जमेनी, फ्रास 
अथवा रूस को भेजना पड़ता तो इंग्लेंड में वर्षों पूर्व अकाल पड़ गया होता ॥१% 

अपने ग्रंथ---/इको नामिक हिस्टरी आफ इंडिया” के प्रथम खंड की भूमिका में 
उन्होंने निर्णयात्मक स्वर मे लिखा--शुद्ध राजस्वों का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से 
बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उन्होने शोक विह्लल होकर कहा --सच मुच ही 
भारत का उपजाऊपन, दूसरे देशो को ही संपन्‍न और भाग्यशाली बना रहा है ।?! पुस्तक 
के परवर्ती भाग में उन्होंने निकासी के माथे निम्नलिखित पाप को मढते हुए लिखा--'देश 
के साथनों की सीमा से बढकर इतनी बडी आशिक निकासी विश्व के किसी सम द्धतम देश 
को दरिद्र बना सकती है। इसने भारत को विश्व के इतिहास भे अभूतपूर्व और अश्वतपूर्व 
रूप से निरंतर और व्यापक्र रूप से पडने वाले घातक अकालो का देश बना दिया है ।?* 
इसी प्रकार ग्रंथ के दूसरे खड की भूमिका मे उन्होंने दुंग्लेड की आलोचना करते हुए 
लिखा कि इग्लेंड जैसा विश्व का सम झ्धतम देश विव्व क्रे दरिद्रतम देश-भारत से वापिक 
योगदान को वसूलने की नीचता पर उतर आगा है। उन्होने जोर देकर दृढ़ स्वर मे कहा 
कि इस योगदान के लिए भारतीयों को निरंतर अबाध रूप से अपने जीवन-रक़्त का 
निर्यात करना पड़ता है ।:" 

जी० वी० जोशो, पी० सी० राय, मदन मोहन मालवीय, डी० ई० वाचा, जी० के० 
गोखले, सी ०सुत्रह्मण्य ऐयर और और सुरंद्रनाथ बनर्जी सहित अन्य बहुत सारे भाग्तीय 
नेता भी निकासी के प्रघन से सबंधित आदोलन में सम्मिलित हो गए #7 

राष्ट्रवादी समाचार पत्रो में अमृत बाजार पत्रिका निकासी-सिद्धात का प्रबलतम 
समर्थक था। 28 जुलाई 870 में ही इस पत्रिका ने निकासी को भारत की द्वरिद्रता का 
कारण घोषित किया और कालातर मे वर्षो तक अपने इस सुदृढ़ मत को दोहराया । 
उदाहरणार्थ 4 अगस्त 88] के अक में इस पत्रिका ने शिकायत की कि भारत अनेक 
विभिन्‍न ढगो से तथा अनेक दलो द्वारा इस प्रकार चूसा जा रहा है कि वे स्वयं अपने आप 
भी एक दूसरे की गत्तिविधियो और कार्य वाहिया से परिचित नही । वे यह भी नहीं जानते 
कि इस शल्य क्रिया के परिणामस्वरूप उनका रोगी किस अत्यंत विषम तथा शोचनीय दशा 
में पहुंच गया है । 2 माचं ]896 के अंक मे इस पत्रिका ने अपने कथन को इस प्रकार 
दोहराया---इस लगातार निकासी के फलस्वरूप भारत दरिद्रता का शिकार हो गया है 
और इंग्लेंड संपन्‍्त देश बन गया है। यह व्यवस्था भारत को संपत्ति की स्थिति में और 
भारतीयों को पशुओं की स्थिति मे लाकर उनका अवमूल्यन करती है ।!* अधिकांश अन्य 
प्रमुख भारतीय पत्रों ने भी नियमित रूप से इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए तथा 
भारत से संपत्ति की निकासी की निदा की ।१९ 

कितने ही वर्षों तक सोच विचार करने के उपरांत अथवा कदाबित संकोच के साथ 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 896 में कलकत्ता में हुए अपने अधिवेशन में औपचारिक 
रूप से निकासी-सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि वर्षों से निरंतर 
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देश से संपत्ति की हो रही निकासी देश में अकालों के लिए और देशवासियों की नि्धंनता 
के लिए उत्तदायी है। ?” परवर्ती वर्षों मे कांग्रेस ने इस आरोप को अनेक बार फिर दृढता- 
पूर्वेक दृहराया 7 

भारतीय नेताओं ने निकासी कूं अतीत मे भारत के शासकों और ब्रिटिश शासकों 
के बीच अतर का आधार मना । अतीत के शासको ने देश से थोडी सी संपत्ति की निकासी 
की । मुगल और मराठा-झासकों ने अपनी प्रजा को भले ही लूटा हो, परतु देश की सपत्ति 
देश के भीतर द्वी बकरी रही और देश के भीतर ही खर्च की गई। इससे निजी तौर पर 
कुछ नाग्रश्कि को कष्ट अवश्य पहुचा होगा, उन लोगो के दबाव अवश्य अनुभव किया 
होगा और वे अपनी सपत्ति से वंचित भी अवश्य हुए होंगे परन्तु कुल मिलाकर देश को 
कोई हानि नही हुई। देश के एक व्यक्ति को पहुंची हानि दूसरे के लिए लाभ बन गई। 
दूसरी ओर ब्रिटिश देश की पजी को देश से ही बाहर ले गया और उसे देश के बाहर ही 
उसने खर्च किया ।»? इसी प्रकार पुराने शास्कको के अंतगंत कराधान का भार कितना भी 
भारी क्यो न रहा हो परंतु उसके आथिक समघात देश की जानता के लिए इतने अधिक 
हानिप्रद नही थे, जितने कि ब्रिटिश-शासन के अंतर्गत अपेक्षाकृत नीचे कराधान के आथिक 
समघात दतित्कारक है। इसका कारण ब्रिटिश राज्य मे राजस्व के बडे भागू की निकासी 
है ।! यहा तक कि जब नादिरजञाह जेसे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण 
किया, इस देश को लूटा और उसके तत्काल उपरात वापस चले गए । तब भी देश को 
होने वाली आथिक हानि अस्थाई थी। ऐसे भटके निरंतर बार बार नही लगते थे । ये 
भटके अनियमित थे परतु ब्रिटिश शासन के मामले में निकासी सरकार की. चालू व्यवस्था 
का ही एक अग थी । अत वह अवाध और निरंतर चलने वाली थी प्रक्िल्व्ष प्रतिवर्ष 
बढ़ने वाली भी थी। इस प्रकार से घाव सदा ही हरे बने रहते थे और निकासी एक रिसते 
नासूर की तरह थी ।१+ 


निकासी की संगणना 


जैसाकि हम पहले निर्देश कर चुके हैं राष्ट्रवादियों के अनुसार निकासी की मूल रूपरेखा 
थी भारत से इंग्लेड को भारत की संपदा और उपभोग सामग्री का वह निर्यात, जिसके समनु- 
रूप भारत को किसी प्रकार के आर्थिक, व्यापारिक अथवा भोतिक, प्रतिदान नही मिलते 
थे। इस प्रकार भारतीयों की परिभाषा के अंतगेंत निकासी अनिवाये रूप से ही आयातो 
की अपेक्षा निर्यातो की अधिकता थी अथवा निर्यातो का एकतरफा होना थी ।* वस्तुत: 
इस अधिकता से एक साथ ही निकासी का अस्तित्व, सपत्ति के प्रेषण का रूप तथा उसके 
परिमाण अथवा मात्रा के साधन आदि सिद्ध होते थे । निकासी को परिभाषित करने के 
पीछे भारतीय नेताशों की यह भावना थी कि इससे उनके लिए निकासी की आथिक रूप 
से दुर्जेय तथा विचित्र रूप से सरल संगणना करने की व्यवस्था सुलभ हो जाती है, क्योंकि 
निर्यातों और आयातो के अतर को दृष्टिगोचर करते ही निकासी की राशि सहज उप- 
लब्ध हो जाती थी ।* दादा भाई नौरोजी अवश्य एक पग और आगे बढ गए और उन्होंने 
आयातों पर निर्यातों की अधिकता के अतिरिकत अपने विचारानुसार निर्यातों पर लाभ 
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के रूप में भारत को दी जाने वाली परंतु न दी गई एक अन्य विपुल राशि को लिया और 
इसमे निकासी का अपेक्षाकृत अधिक सही अनुमान लगाया ।* उनके इस दृष्टिकोण के दो 
आधार थे। प्रथम, उनका अनुमान था कि ब्रिटेन और कई दूसरे देशों में निर्यातों पर 
आयातों की अधिकता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि पूजी के सौदों तथा भारत से धन 
की निकासी पर होने वाले व्ययों को पृथक कर देने पर भी निर्यातों से लाभ होता था ।** यह 
तक॑ वस्तुत: सवंथा कोरी कल्पना ही था| इसका अर्थ यह हुआ कि आयातों और निर्यातों 
के मुल्यों के अंतर द्वारा निदिष्ट राशि की अपेक्षा वास्तव में ही निकासी की राशि अपने 
परिमाण में बहुत अधिक है। इस तके की प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से दादा भाई की इस 
धारणा पर आधघृत है कि भारतीय निर्यातों का निर्यात-पत्तन पर घोषित मूल्य लागत 
मूल्य रहता था न कि बिक्रता के लाभ के साथ बिक्री का मूल्य रहता था तथा भारतीय 
आयातो में ब्रिटिश निर्यातकार के लाभ पहले ही सम्मिलित रहते थे ।** अस्तु, निकासी 
की राशि के इस विक्ृत अनुमान का किसी भी मामले में बहुत सारे अन्य नेताओं ने कोई 
उल्लेख नही किया। निकासी के विषय से संत्रंधित बहुतों ने तो व्यापार के निर्यात--- 
सतुलन की सीधी सादी संगणनाओं तक ही अपने को सीमित रखा । यहा तक कि स्वयं 
दादा भाई नौरोजी भी भारत के विन्तीय न्याय के मामले को पेश करते हुए कभी कभी 
निर्यातों पर होने वाले लाभों की गणना को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते थे |" 

बहुत सारे भारतीय नेताओं ने निकासी की सही राशि की संगणना की चेष्टा वी | 
विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा संगणना की विभिन्‍न विधिया अपनाए जाने के कारण प्रति व्यक्ति 
तथा प्रतिवर्ष आयातों और निर्यातों की खाई निरंतर चौडी होती जाने मे प्रतिवर्ष 
निकासी संबंधी आंकड़े भिन्‍न भिन्‍न रूप में ही सामने आने लगे। उदीयमान राष्ट्रीय नेता 
वर्ग ने इन आकडों को अपने हाथ में लिया तथा जन-संपक के प्रत्येक उपलब्ध माध्यम के 
द्वारा देश के कोने कोने मे इनका प्रचार-प्रसार करते हुए इन्हें लोकप्रिय बनाया । जब 
जनता के सामने देश की संपत्ति की निक्रासी के सुस्यष्ट आंकड़े आए तो स्पष्टत: जनता 
के मन में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता ने प्रबलता तथा विश्वसनीयदा 
का रूप ले लिया । अत: इस सबंध मे कुछ-एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो अर्थ- 
शास्त्री भी थे की गई संगणनाओं का अध्ययन रोचक ही होगा ।॥ 

दादा भाई की निकासी संबंधी सगणनाएं अत्यधिक जटिल थी। इसका कारण यह 
था कि सभी प्रकार की संभव आपत्तियों का सामना करने के लिए तथा आलोचकों को 
संतुष्ट करन के लिए वे अपनी संगणना के आधारों को ही निरंतर बदलते रहे। 867 में 
उनके द्वारा निकासी की समणित राशि 80 लाख पौड़ थी ।* ]870 में उनके आकडे बढ़ 
कर ! करोड़ बीस लाल पौंड हो गए । ]876 में प्रकाशित 'पावर्टी आफ इंडिया! में 
उन्होंने घोषणा की कि रेल पथो के ब्याज को निकाल कर 835 से लेकर निकासी की 
झसतन वाषिक राशि इस प्रकार से थी! : 
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यर्ष यादबिक श्रौसत (पौंड में) 
835-]839 5,347,000 
]840-844 5,930,000 
845-]849 7,760,000 
850-854 7,458,000 
]855-]859 7,730,000 
860-864 7,300,000 
१865-869 24,600,000 
]870-872 27,400,000 


]893 में उन्होंने गिनती की कि निकासी की राशि 25 करोड रुपये प्रति वर्ष से अधिक 
बैठती है ।*? 897 में उनके आकडे 883-92 की अवधि में लगभग 359 करोड रुपये 
थे, परंतु सरकारी ऋण पर वसूल किए जाने वाली रकम को निकासी न मानने के समर्थकों 
को सतृष्ट करने के लिए उन्टोने प्रभारो की राशि को निफासी वी सीमा स अलग कर 
दिया और फिर भी देखा कि इन दस वर्षों में निकासी की राणि लाभग 288 करोड थी, 
जिसमे अनुमानतः ]]8 करोड रुपये की राशि विदेश व्यापार के लाभो से अजित आय 
थी। दादा भाई द्वारा सगणित अल्पतम राशि थी 24। करोड रूपयो अथवा 24 करोड 
रुपयों की वाधिक निकासी ।१९ अतत 905 में उन्होंने घोषणा को कि लगभग 3 करोड़ 
40 लाख पौंड का अथवा 5 5 करोड़ रुपयो के मूल्य के सामान की प्रति वर्ष देश से 
निकासी हो रही हे ।*” 

जी० वी० जोशी के अनुसार 834-888 तक लगभग 66 करोड पौड की देश से 
निकासी हो चुकी थी। उन्होने यह भी निर्देश किया कि यह निकासी प्रति वर्ष बढ रही है 
और 888 तक कुल 25 करोड रुपये प्रतिवर्ष तक पहुच गई हे |” ]90[ मे भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस के सभापति पद से भाषण करते हुए डी> ई० वाचा ने निकासी वी राशि 
30 से 40 करोड रुपये प्रतिवर्ष बताई ।!* काग्रेस के अगले ही अधिवेशन मे एस० एन० 
बैनर्जी ने ।9वी शताब्दी के पिछने तीस वर्षों मे निकासी की औउत राशि 3 करोड पौड 
संगणित की ।*९ आर० सी० दत्त का अनुमान कम था। उनके अनुसार बीसवी शताब्दी के 
प्रारभिक वर्षों मे निकासी को राशि लगभग 2 करोड पौड प्रतिवर्ष थी।? प्रथ्वीचद्र 
राय द्वारा )90। भे सगणित निकासी की अत्यधिक राशि 6 से 7 करोड पौड प्रतिवर्ष 
थी ॥४ 

अपनी मान्यता के अनुसार लोगों को यह समझाने के लिए कि निकासी की राशि 
सचमुच ही परिणाम मे विपुल है, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने सरकप्री राजस्व के 
अनुपात के संगणन की पद्धति को अपनाया | इस प्रकार उदाहरण के रूप मे आर० सी ० 
दत्त ने बार वार इस ओर निर्देश किया कि भारत के कुल राजस्व का लगभग आधा भाग 
विदेध्यों को निष्कासित हो जाता है ।** असल मे, जंसा कि हम इस ग्रंथ के एक अध्याय से 
पहले ही दिखा चुके है कि भारत सरकार की वित्त नीति की राष्ट्रवादियों द्वारा की गई 
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महत्वपूर्ण आलोचना यही थी कि देश में वसूल किए गए राजस्व के एक विपुल भाग का 
देश के बाहर व्यय किया जा रहा है | 


निकासी का उद्भव 


भारतीय नेताओं के अनुसार व्यापार सतुलन मे अधिशेष निकासी का रूप लेता था | 
परंतु कौन से तत्व निकासी को जन्म देने के आधारमृत कारण थे ? यहां यह उल्लेखनीय 
है कि 858 के उपरांत ही निकासी के विडलेषण के समय यह प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थित 
हुआ। यद्यपि कंपनी के शासन काल में विशेषतया 833 से पहले की अवधि में हुई 
संपत्ति की निकासी की राशि की तो प्राय: संगणना की गई और उसकी निदा भी की गई 
तथापि इन मेताओं ने इन वर्षों की मध्यावधि में हुई निकासी के विश्लेषण की आवश्यकता 
को अनुभव नहीं किया ।* इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी दो कारण थे :--प्रथम, 
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश, इसके भागीदारों को लाभों का भुगतान, इसके 
सरकारी ऋण तथा खुली लूट की प्रक्रिया के माध्यम से इसके अधिकारियों द्वारा निजी 
संपत्ति का संचय आदि भारत से शुल्क वसूलने अथवा संपत्ति लौटाने के अत्यंत स्पष्ट 
और महत्वपूर्ण तत्व थे। इन शुल्कों के परिमाण और इनकी आध्िक महत्ता पर भले ही 
मतभेद हो, परंतु इनकी सत्ता निविवाद थी। द्वितीय, भारतीय नेता अगणित उच्च 
सरकारी और गैरसरकारी अंगरेजों के अधिकृत वक्‍तव्यों को उद्धत करने और उनकी 
विस्तृत परीक्षा करने के चक्कर में बिना पड़े ही निकासी के तथ्य को सिद्ध कर सकते 
थे ।** वस्तुत: निकासी और उसके दुष्परिणामों के संबंध मे भारत से सहानुमृति रखने 
वाले अगरेजों की सख्या इतनी बड़ी थी कि आर० सी० दत्त महोदय.-को आाइचय्येंचकित 
होकर यह कहना पडा---'कोई एक निदक यह टिप्पणी कर सकता है कि भारत की ओर 
से तो इंग्लेड को संपत्ति प्रवाहित होती है और वहां कें लोग भारतीयों को कोरी सहानु- 
मूति और खेदों के रूप में बदला चुकाते हैं।*” इसके अतिरिक्त भारतीयों को मृतकाल 
की इतनी अधिक चिता नहीं थी, जितनी कि भविष्य की । भविष्य के सुरक्षित हो जाने 
पर तो वे भूत को. मूलने तक के लिए सहमत थे ।४९ 

858 के परचात्‌ अथवा यहां तक कि ]833 के पश्चात्‌ निकासी का प्रइन जटिल 
और विवादास्पद बन गया था क्योंकि न तो भारत द्वारा उस समय इंग्लेड को किसी 
प्रकार का शुल्क दिया जा रहा था और न ही भारत के अधिशोष राजस्व को इंग्लेंड के 
कोश मे डाला जा रहा था। अतः निकासी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय 
राष्ट्रवादी नेताओं के लिए यह दिखाना आवश्यक हो गया कि किस प्रकार भारत ब्रिटेन 
के पृथक्‌ पृथक्‌ नागरिकों के 'मुगतानों के रूप में तथा वह भी विभिन्‍न मार्गों से ब्रिटेन को 
'परोक्ष' शुल्क चूका रहा था।* उन्हें यह भी सिद्ध करना पड़ा कि इस परोक्ष निकासी 
का कारण पूर्णतया भारत पर ब्रिटेन का राजनेतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व था । 

भारतीय नेताओं के अनुसार निकासी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व असनिक सेवा 
में, सेना में तथा रेलवे में नियुक्त अंग्रेज कमेचारियों, अंग्रेज वकीलों तथा अंग्रेज डाक्टरों 
आधि द्वारा अपनी बचतों, आय और वेतन के एक बहुत बड़े भाग का इंग्लेंड में मेजना 
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था तथा भारत सरकार द्वारा अंग्रेज सरकारी कमंचारियों की पेंशनों तथा अवकाश- 
कालीन भत्तों का इंग्लेंड में ही भुगतान करना था। दूसरे शब्दों में आंशिक रूप से 
भारतीय प्रशासन में, सेना में तथा रेलवे में यूरोपियो की असामान्य नियुक्ति का ही 
परिणाम निकासी था ।९० इस संदर्भ में यहां यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी तो दादा 
आई नौरोजी ने निकासी के उद्गम के संबंध में बड़ा ही संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया | 
उन्होंने विशेषतया विवादों में संलग्ग होने पर निकासी के सारे ही रोग का दायित्व 
भारतीय प्रशासन में अंग्रेजों की भ्रत्यधिक नियुक्ति पर डाला ।* कभी कभी तो उनकी 
यह सकीर्ण मनोवृत्ति मूंता की सीमा पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के रूप में, 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए 
उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि भारत की जनता की इस विषम दरिद्रता और चरम 
दीनता का एकमात्र कारण देश की सरकार में विदेशी कमंचारियों की असामान्य नियुक्ति 
है । इसी के फलस्वरूप देश को भौतिक हानि हो रही है और देश की संपत्ति की निकासी 
हो रही है । उन्होंने उस समय चेतावनी देते हुए कहा--देश के लिए यह्‌ जीवन और 
मृत्यु का प्रश्न है ।* * “आप केवल इसी एक बुराई को हटा दीजिए, भारत प्रत्येक रूप में 
सौभारश री बन जाएगा ।* *** दादा भाई नौरोजी द्वारा इस संकुचित दृष्टिकोण को 
अपनाने का परिणाम यह निकला कि उनके निदकों को निकासी-सिद्धात के खोखलेपन 
को सिद्ध करने के लिए केवल उनके वक्तव्य को ही विवेकशुन्य प्रमाणित करने की 
आवश्यकता रह गई । कदाचित्‌ इससे भी अधिक दुर्भाग्यजनक बात यह है कि दादा भाई 
के इस हास्यप्रद विश्लेषण ने बहुत सारे विचारकों को निकासी पर स्वयं उनके तथा अन्य 
राष्ट्रवादियों के विचारों की वास्तविक गहराई व जटिलता को समभने में पथश्रष्ट ही 
किया । दादा भाई नौरोजी के निकासी पर तक के इस अंधकारपूर्ण पक्ष की व्याख्या 
किसी सीमा तक निम्नलिखित तीन पहलुओं से की जा सकती है : ( ) दादा भाई नोरोजी 
स्वभाव से उग्रवादी थे। (2) 870 तक सरकारी विदेशी पूजी विपुल परिमाण में नहीं 
थी और उससे काफी समय बाद तक निजी विदेशी पूजी की मात्रा भी उल्लेखनीय नहीं 
थी । उस समय भारतीयों के विद्लेषण के अनुसार यूरोपीयों की नियुक्ति निश्चित रूप 
से ही निकासी का सर्वाधिक विस्तृत स्रोत थी। (3) 860 की अवधि तक दादा भाई 
नौरोजी विदेशी पूंजी के विरुद्ध नहीं थे ९ और यहां तक कि उन्होंने तथा अन्य भारतीय 
नेताओं ने इसके बाद भी कई वर्षों तक विदेशी पूंजी के प्रयोग का अत्यंत सुदुढता तथा 
प्रबलता के साथ विरोध नहीं किया । यहां यह उल्लेखनीय है कि बाद में जब विदेशी पूंजी 
भारत से संपत्ति की इंग्लेंड को निकासी का महत्वपूर्ण श्लोत बन गई तो दादा भाई नौरोजी 
ने निकासी के इस स्रोत के विरुद्ध ऊंचे स्वर में उसकी निदा करना प्रारंम कर दिया ।५५ 
भारतीय नेताझ्ों के अनुसार भारत से घन की निकासी का एक अन्य प्रधान और 
आधारभूत स्रोत भारत सरकार के शह प्रमार अथवा मारत सरकार की ओर से सारत 
सचिव द्वारा इंग्लेंड में किया गया खर्च था। गृह प्रमारों के अंतगंत मारत के सरकारी 
ऋणों और प्रतिमृत रेल पथों के ब्याज का मुगतान भारत को संभरित सैन्य तथा 
अन्यान्य मंडारों का मुल्य, भारत सचिवाक्षय में भारत सचिव के कममचारियों पर होने 
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वाले खर्चों तथा भारत सरकार के यूरोपीग कम चारियों को पेंशनों और भत्तों को मिलाकर 
भारत के खाते से इंग्लेड मे मुगतान किए गए सैनिक व असैनिक व्यय आदि सम्मिलित 
थे ।% गह प्रभारों के इनमे से प्रत्येक अंग कः कभी कभी भारतीय नेताओं ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
विवेचन किया तथा निकासी के स्रोत के रूप मे इसकी निदा की ।९४ 

भारतीय नेताओ के अनुसार निकासी का तीसरा प्रमुख स्रोत भारत मे व्यापार और 
उद्योग मे निवेशित निजी विदेशी पूजी पर होने वाले लाभ थे ।९” 


निकासी के आर्थिक प्रभाव 


जैसाकि हम पूर्व निर्देश कर चुके है तथा जैसाकि आधुनिक इतिहास के छात्रों को 
सम्यक रूप से ज्ञात है, निकासी के साथ जुड़ा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम 
देश की घोर दरिद्रता थी । हा, प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ के इस सबंध मे दृष्टि- 
कोण थोडा-बहुत भिन्‍न रूप अवश्य लिए हुए थे। उदाहरणार्थ, दादा भाई नौरोजी ने 
निकासी को देश के सभी रोगो, दु खो और दरिद्रता का वास्तविक, प्रधान और यहा तक 
कि एक मात्र मूल कारण घोषित किया, तथा अन्यान्य कारणो को केवल भ्रामक बताया ।९ 
उन्होने 880 में बडी प्रबलता के साथ तक प्रस्तुत करते हुए कहा .--- 

यहूं आथिक नियमों की कर प्रक्रिया नहीं है प्रत्युत यह तो ब्रिटिश नीति की विवेक- 

हृन्‍्य और क्र कार्यवाही है । यह भारत की घन-सपत्ति को ही भारत मे हडपने का 

क्र कृत्य है और इससे भी बढ़कर देश से इंग्लेड को सपत्ति की क्र निकासी है। 

संक्षेपत: यह भारत का रक्‍त चूमने के रूप मे दुखद ढंग से आथिक नियमो को विकृत 

करना और इसके फलस्वरूप भारत को विनष्ट करने का निर्मम प्रयास है ।५९ 
इस संबंध मे दादा भाई के दृष्टिकोण को अपनाने वाले केवल थोड़े से ही और राष्ट्रवादी 
नेता थे । इन थोडे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे -- अमृत बाजार पत्रिका के सपादक- 
गण ।?९ इन नेताओ में अधिकाश ने तो इस धारणा से कि भारतीय जनता को दरिद्र बनाने 
में निकासी की महत्वपूर्ण ही नही कदाचित्‌ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, सहमति के रूप 
में अपने विचार प्रकट करके ही संतोष कर लिया।” भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने भी 
निकासी को केवल भारत की दरिद्रता के कारणों मे से एक बताया ।?” यहा इस तथ्य का 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि बहुत सारे भारतीय नेताओ ने निकासी के सापेक्षिक 
महत्व के प्रइन पर तथा दरिद्रता के लिए उत्त रदायी अन्यान्य विविध पक्षों पर विचार ही 
नही किया। जब उन्होने निकासी पर विचार-विमर्श किया तो उन्होने इसकी प्रबलता 
से निंदा की और जब उन्होंने अपने विश्वासानुसार भारत की दरिद्रता क लिए उत्तरदायी 
किसी दूसरे पक्ष पर विचार-विमर्श किया तो उन्होंने पहले जैसी ही प्रबलता से उसकी 
निदा की । 

लोग़ों को कदाचित यह सम्प्क रूप से ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रवादी नेताओं की 
निकासी को देश को दरिद्र बनाने वाली मानने की अथवा उसे देश के लिए भाधिक दृष्टि 
से विध्वंसक तथा दुर्भाग्यजनक कारण मानने की धारणा के पीछे कौन-सा आध्िक तर्क 
काम कर रहा था। इस दृष्टि से इस संब्रंध में ध्यान देने योग्य तत्य यह है कि भारतीय 
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नेताओं ने निकासी को केवल सपत्ति की हानि के रूप में ही नही लिया प्रत्युत उसे पूजी 
की हानि भी माना। उनके द्वारा प्रतिपादित निकासी-सिद्धात केवल धन के अथवा सामग्री 
के निर्यात के संकुचित विचार क्षेत्र तक मीमित नही था प्रत्युत वह व्यापक आर्थिक 
कारणो तथा विचारों पर ही आधारित था । 
संपत्ति की प्रत्यक्ष हानि की अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग के स्थूल रूप से 
स्थानातरण होने की अथवा लोगों की आजीविका के साधनों में वास्तविक कमी होने की 
धारणा तो निकासी की परिभाषा में निहित थी । राष्ट्रवादी नेताओ में बहुत सारे अर्थ- 
शास्त्रियो ने व्यापक रूप मे निकासी के रूप और अर्थ को जिस प्रकार समभा तथा 
स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से जिस प्रकार उसका प्रचार-प्रसार किया, वह यह था कि इस 
निकासी का देश की अर्थव्यवस्था पर भल्रे ही अन्य कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो फिर भी 
इससे राष्ट्रीय उत्पादन मे होने वाली कटौती ही अपने आप में इतना विज्ञाल दोष है कि 
इसे एक भारी रोग कहा जा सकता है ।?? 
कुछ एक भारतीय नेता इस तथ्य को भी समझने में सफल हो गए कि विदेशों में 
राष्ट्रीय उएन्ति के स्थानातरण से देश की आय पर और देश के भीतर रोजगार पर 
उसका धातक प्रभाव ही पइता है। उन्होने इस तथ्य की ओर निर्देश किया कि निकासी 
का अर्थ राष्ट्रीय श्राय के कुछ निश्चित भाग का देश के बाहर विदेशों मे खर्च करना मात्र 
ही नहीं प्रत्युत देश के भीतर ही उसके खर्च किए जाने पर उससे आय और रोजगार में 
होने वाली अतिरिक्त वृद्धि में कमी है। इस प्रकार 903 मे आर० सी० दत्त ने टिप्पणी 
की कि : 
जब दश में उगाहे करो को देश में ही खर्च किया जाता है तो धन दंश की जनता में 
परिचालित होता है, व्यापारों, उद्योगो और कृषि को परिपुष्ट करता है तथा किसी 
एक न एक रूप में सर्वसाधारण के पास पहुच जाता है परंतु जब देश में वसूल किए 
गए करो को देश के बाहर प्रेषित कर दिया जाता है तो देश का वह धन देश के लिए 
सदा के लिए ही नष्ट हो जाता है । वह न तो देश के व्यापारों अथवा उद्योगो को 
सपन्‍न बनाता है और न ही किसी रूप मे देश के जनसाधारण के हाथ मे पहुंचता 
है | 74 
आर० सी० दत्त सहित कुछ एक भारतीय नेताओं ने जाजं बिंगेट की निम्नलिखित 
सुप्रसिद्ध टिप्पणियो को उद्धुत करते हुए देश के करो के देश के बाहर विदेशों मे खर्च किए 
जाने पर उसके देश की आथिकता पर पडने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित तथ्य को सिद्ध 
किया : 
किसी देश से वसूल किए गए करों को उसी देश में खर्च करने तथा एक देश से वसूल 
किए गए करों को दूसरे देश मे खर्च करने मे प्रभाव की दृष्टि से एक महान अंतर 
है। प्रथम स्थिति मे जनता से वसूल किए गए करों का विशाल भाग सरकारी सेवा 
में लगे लोगों को ही वापस मिल जाता है। उन लोगों द्वारा पाया गया धन खर्च 
किए जाने पर फिर श्रमिक वर्गों के पास पहुंच जाता है। परंतु वह स्थिति सर्वथा 
और पूर्णतया भिन्‍न होती है जबकि किसी देह से उगाहे करों को उस देश में नहीं 
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खर्चा जाता । इस स्थिति मे" * “उस देश को भारी और वास्तविक हानि होती है 

और करारोपित देश से निकाला गया धन पूर्णतया नष्ट हो जाता है। जहा तक 

राष्ट्रीय उत्पाद पर इसके प्रभावो का सबध है, सारे का सारा घन समुद्र मे फेका 

गया ही समभना चाहिए ।?२ 
इस तथ्य के आधार पर भी भारतीय नेताओ ने भारत के पुराने स्वेच्छाचारी आसको 
और ब्रिटिश शासको के बीच अतर को स्पष्ट किया। इस प्रकार 902 मे सुरेद्रनाथ 
बैनर्जी ने टिप्पणो करते हुए लिखा . पुराने विजेताओ ने विजित देश को शीघ्र ही अपना 
देश बना लिया था तथा देश की जनता से छीनी गई सपत्ति शोष्न देश के लोगो के पास 
लौट आई थी । इस प्रकार उन्होने गह उद्योग के स्रातो को प्रात्साहित किया तथा देश 
की जनता की भौतिक सपन्‍नता में योगदान दिया ।?* अपने 'इकोनामिक हिस्टरी आफ 
इंडिया ग्रथ के प्रथम खड की मूमिका मे आर० सी० दत्त ने भी इस विषय पर अत्यत 
स्पष्ट शब्दों में प्रकाश डाला । एक भारतोय कवि के शब्दों में जिस प्रकार सूर्य पृश्वी के 
जल को सुलाकर भाप के रूप में ग्रहण करता है और फिर उसी जल को धरती को हरा- 
भरा करने के लिए वर्षा के रूप मे उसे वापस लौटा देता है उसी प्रकार देश शासक को 
देश के करो को उगाहकर देश की सपन्‍नता के लिए खर्च करने के रूप में उन करो को देश- 
वासियों को लौटा देना चाहिए । परतु भारत के उगाहे गए कर भारत का सपन्‍न न बना 
कर किसी अन्य देश की ही सपन्‍नता मे वृद्धि करते है--इसका विरोध करते हुए उन्होने 
निश्चित स्वर मे कहा कि ऐसा तो अफगान और मुगल ज्ञासको के निकृष्टतम शासन 
काल में भी नही हुआ | दूसरी आर उन्होने दावा क्या कि उन्होंने जो चकाचौध उत्पन्न 
करने वाले महल और स्मारक बनवाए तथा साथ ही साथ जिन विलासी कार्यों में वे 
प्रवत्त हुए, उन्होने भारत के उत्पादको और कारीगरो को प्रोत्साहन और सपोपण दिया। 
उन्होने इस प्रकार अपना निश्चित मत अभिव्यक्तर करते हए कहा ---बुद्धिमान शासको के 
तथा मू्खे शासकों के अधीन शासन काल मे एक बात समान रही है कि करो स वसूल 
किया गया धन जनता के पास ही लौट आया है और उसने देह क॑ व्यापार और उद्योगों 
को सपुष्ट बनाया है । 

यहा यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादियो की इस माग---वसूल किए गए कर जनता 
को ही वापस लौटा देने चाहिए, ताकि उनकी जेबें भारी हो सकें ।!४ अथवा उनके 
व्यापार और उद्योग समृद्ध बन सकें--के पीछे करो को देश ही के भीतर खर्च करने से 
देश की गौण आय पर उसके पडने वाले प्रभाव के सबंध मे राष्ट्रवादियो की जानकारी 
का परिचय प्राप्त होता है ।”* 

दादा भाई नौरोजी ते निकासी की परिभाषा को और अधिक विस्तृत रूप दिया 
तथा विदेशियों द्वारा अपने वेतनो और आयो के भारत मे- खर्च किए जाने थाले भाग के 
विरुद्ध भी शिकायत की । इस शिकायत के सबंध में उनका दावा था कि विदेशियों द्वारा 
किया गया उपभोग भी आशिक रूप से भारतीय सामग्रियो और सेवाओ की हानि ही थी 
क्योक्लि अन्यथा ये वस्तुएं उपभोग के लिए भारतीयों को ही सुलभ होती ।१० 

भआरतीय नेताओं मे अथंशास्त्रियों ने अवश्य निकासी से होने वाली संपत्ति की हानि 
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की अपेक्षा पूजी की हानि को अधिक भयकर माना, क्योकि उन्होंने यह भली प्रकार और 
स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि सक्षेपतया निकासी इस रूप में हानिप्रद थी क्योकि यह 
दश को उत्पादक पूजी से वचित करती थी । दादा भाई नौरोजी निकासी सबधी अपनी 
समीक्षा के विश्लेषण मे प्रारभ से ही इस पक्ष को सर्वोच्च स्थान देने वाले महानुभाव थे । 
उन्होंने निकासी पर अपनी लगभग सभी अधिकृत घोषणाओ मे पूजी वी हानि वाले तत्व 
को बडी ही सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी जो इनके निकासी-सिद्धात का सार थी । उल्लेखनीय 
यह है कि दादा भाई के निकासी-सिद्धात के इस पक्ष को आग चलकर समुचित महत्व 
प्राप्त नही हुआ । फलत राष्ट्रवादी अर्थशान्त्री के रूप मे दादा भाई की सूक्ष्म अतद्‌ ष्टि 
तथा योगदान की न्यूनाधिक रूप से उपेक्षा ही की गई । उन्हे पक्के राष्ट्रीय नेता के और 
महान व्यक्ति के रूप मे तो मान्यता दी गई, परतु अर्थशास्त्र जैस विषयो मे उन्हे अनाड़ी 
नहीं तो अनजान अवध्य समभा गया, जा मूखंतापृर्ण ढंग स यह विश्वास करता था कि 
भारत जेंसे विशाल देश म कुछ एक हजार अग्रेजो को दिया गया धन उस देंश की सपत्ति 
में उल्खखनीय कमी लाता हैं। निकासी सिद्धात को समुचित रूप से समभने मे कमी हमे 
राष्ट्रवादी नताओ के और विशेषत दादा भाई के निकासी से पूजी वी हानि सबधी 
विचारा + 4 ४ विस्तृत विवचन का प्ररित करती हे 

स्व प्रथम, यहा यह उल्लखनीय है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता सचेत रूप से यह 
विचार रखते थ और इन्ही विचारा का व्यापक प्रचार करते थे कि निकासी प्रमुख रूप से 
इस प्रकार स क्षति-कारक है क्योंकि उससे देश में पूजी-सच 4 में बाधा उपस्थित हो रही 
है और वर्त मान सचित पृजी के विशाल भाग को विदेशी भूमि पर ले जाने के रूप में देश 
की प्रगति विलबित हो रही है । 

8।7 के प्रारभ में ही 'सिलेक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनास' को प्रस्तुत अपने 
प्रतिवेदन में दादा भाई नौराजी न इस दृत्टिसोण को सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दी “अन्यान्य 
देशों द्वारा जितना भी राजस्व दशवासिपो से उगष्डा जाता है उदार?रणार्यथ, इग्लेड में 
बहा की जनता से ”0,000,000 पौड़ वसूल गया जाता है वह सारे का सारा राजस्व 
देश के लागो के पास ही लौट आता है और दश के भीतर ही रह जाता है । अत देश की 
पूजी पर आधुत देश के उत्पादन में किसी प्रकार का ह्वास नही आता । परतु भारत के 
विदेशी राज्य द्वारा शासित ह ने के कारण प्रतित्रषं उगाहे जाने वाले 50,000,000 पौंड 
में से ।2,000,000 पौड तो साफ्तौर पर ही खलेआम इग्लेड को ले जाए जाते हैं और 
राष्ट्रीय पृजी अथवा दूसरे शब्दो मे इस देश की उत्पादक्षमता में निरतर वर्ष प्रतिवर्ष 
गिरावट ही आती जा रही है ।१! 

दादा भाई नौरोजी ने अपने ग्रथ 'पावर्टी आफ इडिया' मे अपनी उक्त मान्यता को 
लगभग ऐमे ही शब्दों मे दोहराया"' और उन्हों) दावा किया कि निकासी न केवल 
वर्तमान राष्ट्रीय बचतो को नामशेपष कर रही है प्रत्युत बिरसे मे मिली विद्यमान राष्ट्रीय 

जी के भण्डार को भी रिक्त कर रही है !*? अपने उक्‍त्र लेख के समीक्षकों को प्रत्युत्तर 
देते हुए उन्होने सेवाओ के यूरोपीकरण की अपनी आपत्ति को बडी ही सुस्पष्ट भाषा मे 
विज्ञापित किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि कृषि तथा अन्यान्य उद्योगों के संचालन और . 
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प्रगति के लिए अपेक्षित जीवन रक्‍त की व्यवस्था के लिए देश की पूजी को बचाना अत्या- 
वहयक है और उसका एक मात्र उपाय भारतीयो की सेवाओं में नियुक्ति है।** इसी 
प्रकार 887 मे एम० ई० ग्राट डफ को लिखे अपने प्रत्युत्तर में दादा भाई ने दशिकायत 
की कि वतंमान नीति के अंतर्गत ब्रिटिश भारत अपनी तुच्छ आय से निरतर निकासी के 
कारण अपनी किसी प्रकार की पूजी को रख पाने की स्थिति से वचित किया जा रहा 
है।** ]2 फरवरी 895 को “हाउस आफ कामन्स' में दिए गए अपने भाषण मे उन्होंने 
घोषित किया---निकासी- के फलस्वरूप देश से पूजी हटा दी गई है श्र देशवासिय्रा को 
पूजी को बढाने से वंचित कर दिया गया है | वस्तुत इससे दृग्लेड को अनिवायंत लाभ 
पहुंचा है और ब्रिटिश भारतीयों के साधन इस तरह लडखडा गए है कि वे किसी भी रूप 
में अपने साधनों को पुनर्जीवन नही दे सकते। अत उनके लिए दरिद्रता का अभावग्रस्त 
जीवन जीने के सिवाय अन्य कोई चारा ही नही ।** विलबी कमीशन के सामने जिरह के 
दौरान दादा भाई ने निकासी से भारत की पूजी को होने वाली हानि की ओर कमीशन 
का ध्यान दिलाने की पूरी-प्री चेष्टा की तथा अपने आलोचको को बीच भे ही पकडते 
हुए उन्होने कहा कि भारतीयों को उपयुक्त खिराज देने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
है परंतु यह 'खिराज इस परिणाम मे होना चाहिए कि जिससे भारत के पूजी-निर्माण को 
किसी प्रकार की क्षति न पहुचे ।* 

दादा भाई नौरोजी ने विलबी कमीशन के अध्यक्ष के साथ जो लंबा-चोडा वाद- 
विवाद किया उसमे उन्होंने बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा और नाटकीय शैली से निकासी के 
प्रइन को प्रभावशाली ढग से ही पूजी निर्माण तथ+ आय-प्रजनन के साथ जोड़ दिया । इस 
विषय मे दादा भाई नौरोजी ने भारत जैसे अविकसित देश में निवेश वृद्धि और आय- 
वृद्धि के पारस्परिक सबंध मे “बडी ही सुव्यवस्थित तथा अकाल-प्रौढ सूक्षम दृष्टि का 
परिचय दिया। आइए, हम उनके तक को उसके मूल रूप» में सिलसिलेवार समझे | 

दादा भाई ने अपने साक्ष्य के प्रार भिक भाग में प्रतिपादित किया कि देश की कुशल 
और प्रगतिशील सरकार के लिए भारत का 6400 लाख रुपये राजस्व नितांत अपर्याप्त 
पड रहा है और यह राशि इतनी कम, सरकार की उस अस्वाभाविक प्रणाली के कारण है 
जो लोगो को दरिद्र बना रही है तथा उन्हे सरकार को अधिक मुगतान करने में नितांत 
असमर्थ बना रही है। उन्होने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विदेशी सत्ता द्वारा 
रक्‍त चूसे जाने के स्थान पर यदि भारतीयों को अपने साधनों को भारत में ही रखने दिया 
जाए तो भारतीय आवश्यकता पडने पर करों के रूप में ही 20,000 लाख रुपयों का 
मुगतान कर सवते हैं। लाई विलबी दादा भाई के इस मंतव्य से सहभत नही थे, तभी 
उन्होंने पूछा कि स्वतंत्र सत्ता के अधीनस्थ किए जाने पर एक निर्घन देश 2 रु० ।2 आने 
(3 शिलिंग 8 पेस) प्रति व्यक्ति कर के स्थान पर उससे बढाकर | पौंड 6 शिलिंग 6 पेंस 
प्रति व्यक्ति कर का मुगतान किस प्रकार कर सकता है ? दादा भाई का स्पष्ट उत्तर था 
कि अपने लाभो को अपने ही पास रखने की अनुमति प्राप्त होने पर आज का निर्धन देश 
कल धनी बन जाएगा । यह तक॑ विलबी की समझ मे न आया अथवा वह समझना ही 
नहीं चाहता था, अत: उसने पूछा कि क्योंकि दादा भाई यूरोपीय सिपाहियों और राजकीय 
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प्रशासकों पर खर्च किए जा रहे 2000 लाख रुपयो पर आपत्ति करते है और यहा तक 
कि यदि यह रकम भारतीयो को लौटा दी जाए तो भी इससे दो रुपये के स्तर से बढकर 
] पौंड 6 शिलिग 6 पंस प्रति व्यक्ति के स्‍तर तक अर्थात्‌ 6400 लाख रुपयो से बढ़कर 
30,000 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कर वृद्धि में सहायता कैगे मिल सकती है ? दादा भाई 
द्वारा ट्स प्रश्न का दिया गया उत्तर इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि उनकी दृष्टि 
में निकासी का अर्थ केवल सपत्ति का स्थानातरण नटी था। उनका उत्तर था कि देश से 
खीचा जाने वाला धन यदि बचा लिया जाए तो उसके आश्थिक प्रभाव ये होगे कि इससे 
देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरे शब्दों मे देश का लाभ केवल 2000 लाख रपयो की वास्त- 
विक बचतों तक ही सीमित नहीं रह पाएगा। बिलबी दस पर भी सत्प्ट नही था और 
उसने और अधिक कुरेदा परतु आप इसे (भारत को) उस रफ़्म (2000 लाख रुपये) 
से बढ़कर तो समृद्ध नही बना सकते ? दादा भाई का प्रत्युन्नर था --यदि यह रकम देश 
में ही रहने दी जाए नो आर्थिक दृष्टि से बर्तेमान की अपेक्षा यह अपेक्षाकृत अधिक 
उपयोगी प्रभाव ही डालेगी। इसका अर्थ केवल 2000 लाख रुपयो की बचत ही नही 
होगी प्रत्युत यह पुनः उत्पादनों की, देश में पूजी को बढान ती दिल्या मे बचत होगी, परतु 
यहा विचारणीय है कि दशादा भाई ने पूजी की बढांतरी को एक बुढिया की पाई वाली 
कहानी की तरह यात्रिक रूप में नही देखा जिससे पैसा चत्रवर्ती ब्याज (या नफा) की 
सहायता से हर सात बढ़ता जाए। भले ही उनके वास्तविक आकड़े और सगणनाएं 
अस्पष्ट और कभी कभी निराधार भी हों परंतु इतना निश्चित है कि वे निवेशित आधथिक 
विकास की जड़ को ही पकड नही रहे थे तथा आथिक विकास के आधुनिक भिद्धातो को 
पूर्व सूचित ही नही कर रहे थे प्रत्युत निविशगुणक की घारणा की भी कदाचित्‌ भविष्य- 
वाणी कर रहे थे । इस पर जब विलबी ने विरोध प्रकट किया--कि यहा भारत मे रखे 
गए 2000 लाख रुपयो से भारत को केवल निश्चित राशि ब्याज की ही तो प्राप्ति होगी । 
दादा भाई ने एकदम मह तोड उत्तर दिया--ब्याज ही केवल सब कुछ नही है, इससे तो 
देश के साधनों का विकास होगा जिससे आज की अपेक्षा देश की पाच गुणा अधिक समृद्धि 
हो सकती है। वस्तुत भारतीयों के रक्‍त के रूप मे भारत की ५ जी देश से बाहर ले जाई 
जाती है, उसे देश मे ही रहने दिया जाए और भारत के अपने साधनों का रूप लेने दिया 
जाए तो देश इर्स, से पर्याप्त सपन्‍न बन जाएगा। यह पृजी देश के रक्त समान है। विलबी 
ने फिर भी ठीक से न समभने का ढोंग रचा* और टिप्पणी की--मुझ्े यह जानकर 
प्रसन्‍नता हुई है कि भारत इतना संपन्‍न देश है कि 2000 लाख रुपये यदि यहा लगाए 
जाएं तो वह एक वर्ष के भीतर ही 20000 लाख से 30000 लाख रुपया अजित कर सकता 
है। दादा भाई ने तत्काल यह उत्तर देकर विलबी की टिप्पणी को नाकारा कर दिया कि 
उनके द्वारा पूर्व सूचित परिणाम का अर्थ यह नही कि यह सब एक ही वर्ष मे हो जाएगा। 
उनके कथन का अभिप्राय तो केवल इतना था कि यदि निकासी को रोक दिया जाए तो 
भारत आवद्यक करों का भुगतान यथासमय करने की स्थिति मे आ जाएगा। भले ही वे 
कर 20000 लाख रुपये हों अथवा 30,000 लाख रुपये । इस वाद-विवाद के उपरांत भी 
विलवी ने दो तीन बार पुन: यह प्रयास किया कि दादा भाई यह स्वीकार कर लें कि 
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2000 लाख रुपयों की छोटी सी रकम भारत के साधनों को एक बड़े परिमाण में सफल 
बना सकती है--यह धारणा नितांत निर्मल तथा मिथ्या कल्पित है परंतु दादा भाई तो 
अपने कथन पर डटे रहे । 

जी० वी० जोशी ने भी निक्रासी को पूजी की क्षति माना और इस क्षेत्र में भी 
उन्होने राष्ट्रवादी चितन को एक नया घरातल प्रदान फक्िया। उनका सुझाव था कि 
निकासी को वापिक कुल राष्ट्रीय उत्पादन के एक अश के रूप मे नही लेना चाहिए भले 
ही यह भाग चाहे जितना ऊचा और भारी क्यों न हो; प्रत्युत इसे तो वार्षिक छुद्ध कार्ये- 
क्षम अधिशेष अथवा बचत का एक भाग समझना चाहिए। इस प्रकार 884 मे अपने 
लेख-'दी इक्ोन, मिक रिजल्ट आव फ्री ट्रेड ऐड रेलवे ऐक्सटेंशन' --में उन्होंने सगणना: 
की कि 882 मे आयात पर निर्यात की अधिकता 23 करोड़ रुपये थी। भारत का कुल 
वापिक उत्पादन 350 करोंड था और कुल उत्पादन [2 प्रतिशत पर सर्वाधिक अनुकूल 
दर से लाभ की राशि 40 करोड थी। अतणव राष्ट्रीय ससाधनों पर निकासी का भाग 
राष्ट्रीय उत्पादन के लाभो का पचास प्रतिशत से अधिक था ।*" छ वर्ष पश्चात अपने 
लेख - 'दि इक्ोनामिक सिच्युणएशन इन इडिया' मे जोशी जी ने निम्नलिखित दाब्दो में 
अपनी उक्त धारणा को सीधी तक सम्मत अभिव्यक्तित दी 

निकासी का पूरा माप देश की कुल वापिक आय के साथ उसका अनुपात नही है 

यह अनुपात तो लगभग 6 प्रतिशत है । उसका वास्तविक माप देश के प्रशासन के 

सचालन पर होने वाले वापिक आवश्यक व्ययों को निकाल कर बुद्ध आय का 

अनुपात है और यह अनुपात लगभग एक तिहाई भाग है। शुद्ध राष्ट्रीय आय के परे 

एक तिहाई भाग का विदेशी दायित्वो के निभाने के लिए देश के बाहर चले जाना 

और बदले मे दश को किसी प्रकार का आथिक लाभ न पहचना सचमुच ही देश की 

भारी क्षति है और यही भारत में लघ पृजी सचय का कारण है।"! 
डी० ई० वाचा और जी० एस० ऐयर सहित कितने ही अन्य राष्ट्रीय नताओ ने वाधिक 
निकासी के सत्रंध में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए । उन्होंने भी देश से पृजी के वाहर 
ले जाते को देश की उल्लेखनीय और तात्विक क्षति बताया ।*' 

द्वितीय, कुछ एक भारतीय नताओ का यह निर्चित मत था कि निकासी से उत्पन्न 
होने वाली पूजी की न्‍्यूनता का परिणाम यह निकलता है कि इससे भारत की आथिक 
मुक्ति का आधारमूत औद्योगिक विकास प्रतिबंधित हो जाता है। वस्तुत उनका यह 
अनुभव था कि भारत में आधुनिक उद्योग की मदगति का प्रमुख दायित्व निकासी पर ही 
था। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख---दि पावर्टी आफ इंडिया' में तकं॑ 
प्रस्तुत किया कि यद्यपि बडे पैमाने पर औद्योगीकरण भारत की एक अत्यंत अप्रतिहाय॑ 
आवश्यकता थी परंतु व्यवहार में उद्योग उपलब्ध पूजी की कमी के कारण सीमित था 
ओर यहां उन्हें'ने जान स्टुअ्ट मिल के इस मंतव्य को उद्धत किया - 
“उत्पादक श्रम को समर्थन और नियोजन देने वाला तत्व निवेशित पूजी है न कि श्रम के 
उत्पादन के लिए उसके पूर्ण होने पर क्रेताओ की क़िसी प्रकार की मांग ।/ और भारत 
पूंजी के अभाव से पीड़ित है जिसका एक कारण तो यह है कि इसका अधिशेष उत्पादन 
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स्वल्प है और इससे भी बढकर बात यह है कि इसके दे निक पुन: उत्पादन की आवश्य- 

कताओं की और यहां तक कि अधिशेष की निकासी कर दी जाती है। इसलिए देश अपनी 

संपदा की वद्धि के लिए उद्योग का उपयोग ही नही कर पाता और इसके फलस्वरूप देश 
की दरिद्रता का उत्तरोन्र विस्तार अबाधित रूप से होता जा रहा है ।** ।88], मे अपनी 
इस तके प्रणाली की उन्होने व्यग्यात्मक रूप से टिप्पणी की -- जबकि अग्रेज लोग भारत 
की मूल पजी का ही अपहरण कर रहे है तो फिर वे इस बात पर आइचर्य क्‍यों प्रकट कर 
रहे है कि भारत में उद्योगो की स्थापना नही हो सकती ।९* इसी प्रकार विलबी कमीशन 
के सामने जिरह मे उन्होंने इस आरोप का खडन किया कि भारतीयों की उद्योगों मे पूजी 
निवेश करने मे असहमति ही भारत के औद्योगिक विकास के अभाव का प्रधान कारण है। 
उन्होने दुढतापूर्वक कहा कि तथ्य यह है कि भारतीयों के पास उपलब्ध पृजी पर्याप्त नही 
है। इससे भारत अपने ही लाभ के लिए अपने ही ससाधनो से अपने ससाधनो का स्वतंत्र 
विकास नही कर सकता । यदि प्रतिवर्ष भारत को पूजी से वचित न किया जाए तो वह 
निश्चित ही अपने साधनों का विकास करने मे समर्थ हो जाएगा ।*” बाद मे 900 मे दिए 
गए अपने भाषण में दादा भाई ने घोषणा की कि यहा तक कि भारत के पुराने उद्योगों की 
क्षति कर ७"जिक दास्त्वि निकासी पर है। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीयों का जीवन रक्त चूस 
लिया है और वे अब अपने उद्योगो के संचालन की स्थिति मे नही है, क्योकि इसके लिए 
उनके पास साधन ही नहीं हैं ।* 

जी० वी० जोशी ने यह मत भी प्रकट किया कि भारत मे औद्योगिक प्रयोजनो के 
लिए उपलब्ध काये रत पूजी की अपर्याप्तता का कारण बड़े पैमाने पर पूजी के सग्रह का 
अभाव था और यह अंशत भारत से ब्रिटेन को पूजी की निकासी का परिणाम था। उन्होंने 
दृढतापूर्वेक कहा : कोई भी देश इस निकासी को सहन करते हुए अपने औद्योगिक क्षेत्र 
को प्रगतिशील नही बना सकता।” इसी प्रकार डी० ई० वाचा ने भी अनुभव किया कि 
भारत तब तक नए उद्योगो की स्थापना के सबध मे सोच तक नही सकता, जब तक कि 
वह पूजी की निकासी के अभिशाप से मुक्त नही हो जाता क्योकि पैसा पैसे को खीचता है 
और भारत के उद्योग घनाभाव से पीडित है। उन्होने अपने मतब्य की सत्यता के प्रमाण 
के रूप मे जापान की उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति को उद्धृत किया जहा दम तोडने वाली 
प्रक्रियाएं ' ' "संपत्ति के राष्ट्रीय अधिशेष का वाषिक अपहरण नही किया जा रहा था ।* 
विलबी कमीशन द्वारा जी० के० गोखले से जिरह के दौरान दादा भाई नौरोजी और 
गोखले के मध्य हुए प्रश्नोत्तरों मे निकासी और औद्योगीक रण के अभाव के मध्यवर्ती संबंध 
के विषय मे राष्ट्रवादी स्थिति को अत्यंत ही स्पष्ट भाषा मे अभिव्यक्ति दी गई। गोखले 
से यह प्रदन किया गया कि भारतीय नए उद्योगो की स्थापना क्यो नही करते ? 

(दादा भाई) इसका क्‍या कारण है कि भारतीय इन उद्योगों को जैसे कि चाय उद्योग 
को अथवा इनमें से किसी और उद्योम को अथवा इनमे किसी उद्यम को 
हाथ में नही ले सके जबकि विदेशी आए और उन्होने इन पर कब्जा जमा 
लिया। क्या इसका कारण यह नही है कि हमारे देश की पंजी देश से बाहर 
ले जाई जा रही है ? 
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(गोखले ) हा, यही कारण है । 

(दादा भाई) क्‍या यह सभी रोगों का मूल कारण नही है ? 

(गोखले) हा, सभी रोगों की जड यही है ।** 

कुछ एक भारतीय नेताओं ने थोड़ा और आगे बढ़कर यह निर्देश भी किया कि जहाँ 
निकासी भारत की पूजी की क्षति का एक स्रोत है. वहा अतीत में यह इंग्लेड के पूजी 
संग्रह का एक श्रोत सिद्ध हुई है और उसने देश के साधनों को सफल बनाया है तथा देश 
के द्रुत औद्योगीकरण मे सहायता प्रदान की है ।!०० 

इस संबंध मे यहा यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई नौरोजी तथा उपर क्‍्त अन्यान्य 
नेता कुल मिलाकर इस तथ्य से अपरिचित ही थे कि उनके द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय 
अधिशेप अपने आय से औद्योगिक पूजी का रूप ग्रहण नही कर सकता, उसके इस रूप मे 
परिवनित होने के लिए तो दो अडचनों को हटाना होगा प्रथम, उन्होंने इस तथ्य की 
उपेक्षा की कि बचत करने वाले वर्गों के अनाप-शनाप खर्चो के कारण राष्ट्रीय पूजी का 
भीतर ही भीतर ह्वास होता जा रहा है। इसके साथ, बचत करने वाले वर्गों की प्रवृत्ति 
गा तो सपत्ति कै सग्रह की है अथवा, औद्योगिक, अनुत्पादक क्षेत्रो में धन के निवेश करने 
की है। दादा भाई ने समस्या के इस पक्ष पर ध्यान ग्रवव्य दिया परतु चलता सा । उन्होने 
विलबी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य मे भारत की रियासतों के कुछ एक शासको की 
धन-संग्रह की प्रवुत्ति की आलोचना की । इसी प्रकार जसाकि हम ऊपर निर्देश कर चुके 
है, जी० वी० जोशी ने सरकार की भारतीय जनता से सर कारी ऋण उगाहने की प्रवृत्ति 
की निदा की क्योकि उनके अनुसार ये ऋण देश मे निवेश की जाने वाली पृजी का देश से 
अपहरण करते है । इसी प्रकार 'बगाली ने 25 दिसबर 880 के अक में तथा 28 जनवरी 
[832 के भ्रक मे बगाल की जमीदारी पद्धति की इसलिए आलोचना की कि इससे बगाल 
की उपलब्ध पूजी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र सम हटाकर भूमि मे उसका निवेश किया 
जा रहा है। परंतु साधारणतया भारतीय नेताओ के इस वगे ने पूजी निर्माण के इस पहलू 
की प्राय उपेक्षा ही की । द्वितीय इन नेताओ ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया 
कि अधिशेष को औद्योगिक पृजी के रूप मे लाने से पूर्व तकनीक, पूजी संगठन, उद्यम- 
कौशल आदि से संबंधित समस्याओ का निपटारा भी आवश्यक है। बस्तुत: जैसे कि हम 
द्वितीय और तृतीय अध्याय मे अन्यान्य सदर्भों मे देख चुके हैं कि बहुत सारे नेताओं ने इन 
समस्याओ पर ध्यान अवश्य दिया परतु निकासी के सबंध मे उन नेताओं ने इन समस्याओं 
को गौण स्थान ही दिया । विशेषत. द।दा भाई नौरोजी ने तो इन्हे तुच्छ मानते हुए इनकी 
पूर्ण उपेक्षा की। उनका कदाचित यह विश्वास था कि निकासी को रोकना और उससे 
पूजी का निर्माण करना ही प्रधान लक्ष्य था, और इस लक्ष्य की सिद्धि हो जाने के उप- 
रात ही अन्यान्य समस्यात्रो का सामना करना उचित है। 

दादा भाई नौरोजी द्वारा निकासी के विरुद्ध लगाया गया एक अन्य आरोप यह था 
कि इससे विदेशी पूजी को देश में घुसने और देश का शोषण करने की सुविधा उपलब्ध 
होती थी । उनके अनुसार सुविधा जुटाने का यह कार्य दो रूपों मे होता था ; प्रथम, निकासी 
भारत के अंदर पूंजी ही के संग्रह मे बाधा पटुचाकर और इस प्रकार से आतरिक पूजी को 


धन की निकासी 59 


पंगु बनाकर, किसी प्रकार की स्वदेशी प्रतियोगिता की संभावना को समाप्त करके ही 
विदेशी पूंजीपतियों को भारत में आकर एकाधिकार जमाने तथा भारत के सभी पंसाधनों 
का स्वेच्छापूर्वक दोहन करने की सुविधा जुटाती थी ।?" द्वितीय, निकासी देश मे निवे- 
शिन विदेशी पूजी के संग्रह का एक प्रधान स्रोत थी क्योंकि निकासी का एक बहुत बडा 
भाग विदेशी पूंजी के रूप में फिर भारत मे लाया जाता था ।१०* इस संबंध में दादा भाई 
की मान्यता थी कि यूरोपीय सेवाएं भारत में दुधारी तलवार का काम कर रही हैं। एक 
ओर तो वे भारतीय वेतनभोगी वर्गों के हाथों में पूजी संग्रह करने में बाधक बन रहो हैं 
तथा यूरोपीय अधिकारियों की बचतों के माध्यम से विदेशी पूजी के विकास का संवर्धन 
कर रही है और दूसरी ओर वे ब्रिटिश पृजीपतियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर 
रही है [[ 03 

दोनों, निकासी-सिद्धांत और ऊंचे भूमि नगानो द्वारा देश के दरिद्रीकरण के सिद्धात 
के भत्यत मुखर वकील आर० सी० दत्त ने भी इन दोनो सिद्धांतों में आपसी संबंध स्था- 
पित करने की और यह दिखाने की चेष्टा की कि निकासी का भुगतान प्रमुखतया भूमि 
लगानों से किया जाता है अत: यह देश के क्रंषकों की दरिद्रता की सूचक है । इस प्रकार 
अपनी 'इकफोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया के द्वितीय खड़ की भूमिका में उन्होंन लिखा 
कि 90९ ५. में गह प्रभार कुल भ्राजरव के लगभग बरावर ही थे ।'९५ बाद में अपनी 
पस्तक में उन्होंने इन दोनो के मध्य और अधिक जटिल आधिक सबंध सिद्ध किया । इन 
दोनो के वित्तीय संबधो पर टिप्पणी करते हाए उन्होंने लिखा : निकासी का प्रत्यक्ष संबध 
सरकारी राजस्व से है और सरकारी राजस्व में बहुत बडा भाग भूमि लगानों का है। 
आशथिकता की दृष्टि से निकासी का रूप अतिरिक्त निर्यात है। निकासी के विन्‍त्तीय और 
आशथिक पक्षों का संबंध निम्नलिखित रूप से है: किसानों को भूमि के लगान अथवा 
राजस्व का भुगतान करने के लिए अपनी उपज के एक बहुत बड़े भाग को बेचना पडता 
है। इस उपज का निर्यात कर दिया जाता है, क्योकि दश को अपेक्षित निर्यात अधिशेष 
की सृष्टि करनी पड़ती है और क्योकि कठोर भूमि लगान पद्धति के अतगंत गाव से बल- 
पूवेक छीन गए कृषि उत्पादनों को बाजार में लाना ही पड़ता है । इस प्रकार भूमि लगान 
की यात्रिकता के द्वारा किसान को निकासी के लिए भुगतान करन और निकासी को 
माध्यम बनने वाले कृषि उत्पादनो को जुटाने के लिए बाध्य होना ही पडता है । इसका परि- 
णाम यह है कि एक ओर तो वह बेचा रा भारी और कठोर म्‌मि लगानो के कारण दरिद्र 
है और दूसरी ओर अन्न के अभाव में भूखा मरता है क्योंकि वह अपने अनाज को देचने के 
लिए और देश उस अनाज को निर्यात करने के लिए विवश है। इसका कारण उस गरीब 
किसान पर भूमि लगान और निकासी की दोहरी मार ही है ।!१५ 

इससे पूर्व 90। में उन्होंने दादा भाई नौरोजी की इस मित्रतापूर्ण आलोचना, 
भूमि लगानों को भारत की दरिद्रता के कारण बताकर उन पर अधिक बल देना निर्धनता 
के मूल कारण, नकासी से जनता का ध्यान हटाना ही था--का प्रत्युत्तर देते हुए निकासी 
और भूमि लगानों को परस्पर अधिक प्रत्यक्ष संबद्ध करने का प्रयास किया । 24 मई ]90। 
को लंदन में हुए भारतीयों है एक सम्मेलन मे भारत में भूमि लगानों को कोमल बनाने 
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की मांग का प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि वस्तुत: यह निकासी पर पहले 
के ही प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रक है। उन्होंने कहा कि दादा भाई नौरोजी जहां भारतीय 
राजस्व के एक बहुत बडे भाग की प्रतिवर्ष निकासी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, मैं 
स्वयं भी यही दिखाने को उत्सुक हूं कि राजस्व के एक बहुत बड़े भाग को वसूली देश के 
दरिद्रों में दरिद्रतम लोगो, भारत के किसानों, से ही की जाती है। उन्होंने स्पष्टीकरण 
करते हुए कहा कि इससे प्रकट होता है कि हम दोनों (मैं और दादा भाई) दो भिन्‍न 
भिन्‍न प्रश्नों पर विचार नही कर रहे हैं प्रत्युत एक ही प्रश्न के दो पहलुओं पर विचार कर 
रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हम दो विभिन्‍न सुधारों की मांग नहीं कर रहे हैं। 
हम तो केवल बाहरी और भीतरी दृष्टि से सुधार की आवश्यकता को दिखाते हुए उसी 
एक सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर मे अपना निष्कषे प्रस्तुत करते हुए 
कहा : कि आर्थिक निकासी तब तक कम नही होगी जब तक भूमि लगान कम नही होंगे 
और भूमि लगान तब तक कम नही होंगे, जब तक घन की निकासी नही घटाई जाती ॥!१४ 
इसी प्रकार “अमृत बाजार पत्रिका ने ] अक्टूबर 900 के अंक में मत प्रकट क्रिया कि 
मूमि पर ऊंचे लगान एक भारी रोग हैं और यह अकाल के प्रमुख कारण निकासी का 
फल है। 

डी० ई० वाचा ने 886 में निकासी के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के एक अन्य पक्ष 
को उजागर किया। उन्होंने दृढ़तापुवंक कहा कि निकासी कृषि को सभी प्रकार की उत्पा- 
दक पूजी से वंचित कर रही है। उन्होंने बल देकर कहा कि जब तक सारी जनता के सभी 
लाभों की निकासी की जा रही है, तब तक धरती की उत्पादकता मे किसी प्रकार की कोई 
वृद्धि नहीं की जा सकती | क्‍योंकि यह वृद्धि तभी संभव है जब धरती पर सवेत्र पूजी का 
व्यय प्रत्येक स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ी मात्रा में और कुल पिलाकर बड़ी मात्रा में 
किया जाए ।!० ह 

बहुत सारे भारतीय नेता यह देखने में भी सफल हो गए कि संपत्ति के एकपक्षीय 
स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त निकासी भारत के 
विदेशों के साथ व्यापार संबंधों को बिगाड़ने के रूप में एक दूसरा आधात भी कर रही थी 
क्योंकि निकासी के साथ विनिमय अधिशेष अनिवाय॑ रूप से जुड़ा तत्व था और यह भारत 
के निर्यात की एक अनिवायं विशेषता बन गई थी। भारत के लिए दो ही मार्ग थे या तो 
बह निर्यात करे या नष्ट हो जाए। फलतः भारत को विदेशी क्रेताओं को अपना माल 
खरीदने को प्रलोभित करने के लिए अपने माल की कीमत घटानी पड़ती थी। दूसरे शब्दों 
में निकासी के फलस्वरूप जिन शर्तों पर भारत आयात के बदले निर्यात करता था, वह 
इसके सर्वेथा अनुकूल नहीं थीं | 

यहां यह एक उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि राष्ट्रवादियों को निकासी की आलोचना 
में कुछ विशिष्ट महानुभावों का समर्थन प्राप्त हुमा । आदम स्मिथ ने 'बैल्थ आफ नेशन्स' 
में भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों को “भारत के लुटेरे डाक्‌' बताया ।!"ए इसी प्रकार 
काले माक्स ने भी निकासी के लिए लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, जिनका दादा 
भाई नौरोजी प्रयोग किया करते थे । 857 में माक्स ने लिखा : , 
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ये पेंशन पाने वाले (भारत सरकार के सेवा निवृत ब्रिटिश क्ंचारी) ऋणों पर 
इग्लेंड मे देव लाभ और ब्याज के रूप में भारत से प्रतिवर्ष 50 से 200 लाख डालर 
की राशि खीचकर उसका उपभोग करते है। इस विपुल राशि को वस्तुत भारतीय 
जनता द्वारा परोक्ष रूप से अग्रेज सरकार को दिया गया खिराज ही मानना चाहिए। 
प्रतिवर्ष विभिन्‍न सेवाओ से अवकाश प्राप्त करने वाले ब्रिटिश कमंचा री अपने साथ 
वेतनों से उल्लेखनीय परिमाण मे बचाई गई धन राशि अपने साथ ले जाते हैं, इसे 
भी निहिचित रूप से भारत से धन की होने वाली निकासी मे जोडना चाहिए ॥"क्ष 
और 88। में उन्होने ध्यानपुवंक देखते _ए लिखा : अग्रेज लोग मारत से प्रतिवर्ष लगान 
से और रेलो, जो हिंदुओ के लिए वेकार है, पर लाभ के रूप में जो ले जाते है, सेना 
और असेनिक जासन के कमंचारियो के लिए पेशन, अफगानिस्तान तथा अन्यान्य युद्धों 
आए के लिए जो नुछ भी वे ले जाते है, उसके बराबर वे कुछ भी बदले मे नही देते 
और भारत के भीतर प्रतिवर्ष खर्च किए जाने वाले घन से वह सर्वेया अतिरिक्त ही होता 
है। भारत द्वारा उदार [प्रूेक प्रतिवर्ष इगलेंड को भेजी जाने वाली उपभोग सामग्री के 
मूल्य को ही यदि देखा जाए तो यह भारत के 6 करोड ओद्योगिक श्रमिकों और कृषि 
श्रमिकों बी ज्न्स वापिक आय बेठती है। यह रक्त चसने वी घनघोर प्रक्रिया है ।०शसोी 
अन्त में दो अन्य आथिक पक्ष भी विचारणीय है। प्रथम, क्या निकासी का अथ अनु- 
त्पादत् सवाओ पर होन वाले व्यय के रूप मे सकीर्ण रूप में लिया जाए प्रथवा व्यापक रूप 
में जिमक॑ अतर्गत सार निग्रात अधि6|शेंप क्री रकम, भले ही वह दादा भाई नौरोजी की 
सगणना के अनुसार 24 करोड रुपये मानी जाए जिसमे सरकारी ऋणो पर सूद सम्मिलित 
नहीं है, अथवा मोरिसन की सगणना के अनुसार 30 करोड़ रुपप्रे मानी जाए, जिसका 
आधार निर्यात अधिशेप का परिमाण है, अथवा और कोई राशि स्वीकार की जाए, 
भारत की निम्न राष्ट्रीय आय के अथवा अर्थव्यवस्था द्वारा सचालिन विशुद्ध अभिशेष 
के अथवा 88[-2 म॑ उगाहे जाने वाले सरकारी लगानो यज्री 46 86 करोड रुपये की 
राशि के और 90-2 में उगाहे जाने वाले लगानों की 60 79 करोड़ रुपये की राशि 
के मुकाबले पर्याप्त महत्वपूर्ण राशि थी ॥!१ डी द्वितीय, आज यह व्यापक रूप से स्वीकार 
किया जाता है कि देश को अपने आथिक विकास की आधार शिला रखने के लिए अथबा 
आत्मनिभभंरता की स्थिति पर पहुचने के लिए पहले उसका पूजी आयातक देश बनना 
आवश्यक है अथवा दूसरे शब्दों मे उसके पास आयात अधिशेष अवश्य ही होना चाहिए। 
भ्रपने श्राथिक विकास की परवर्ती स्थिति में ही वह केवल निर्यात अधिशष के द्वारा ऋणो 
को लौटाने की स्थिति में आ सकता है। यहा तक कि इसके अवसर भी थोडें समय की 
परिधि में तो विरले ही होते है। द्वितीय विश्वयुद्ध के परचात की अवधि में बडी सख्या में 
आशिक दृष्टि से पिछडें देश अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिस प्रकार प्रयत्न- 
शील हैं उनमे एक भी देश का उदाहरण देखने को नही मिलेगा जहा यह प्रगति निर्यात 
अधिशेष के साथ हो रही हो। लगभग प्रत्येक स्थिति मे इन देशो का व्यापार सतुलने 
ऋषणात्मक ही है। उदाहरण के लिए आज के भारत को ही लीजिए भौर यह एक सर्वेथा 
विद्िष्ट स्थिति का देश भी है, तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सारी 9वी शताब्दी 
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में, केवल 857 के विद्रोह के कुछ एक वर्षों को छोड़र और वह भी 250 लाख डालर 
के साधारण परिमाण तक, यह देश विशुद्ध रूप से पूजी का निर्यातक ही रहा है । 


निकासी में कयैती 


निकासी सिद्धांत के कुछ एक समथेकों का तो विश्वास था कि जब तक निकासी जारी है 
भारत का आथ्िक पुननिर्माण कभी संभव ही नहीं और यदि भारत को निकासी से एक 
बार मुक्ति मिल जाए तो और सब कुछ अपने प्राकृतिक रूप में ही स्वत: ठीक हो जाएगा ।४९ 
कुछ एक अन्य नेताओं ने थोडा कम कठोर दृष्टिकोण श्रपनाया और उन्होंने भारत की 
दरिद्रता और अकाल को निर्मुल करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निकासी मे कटौती 
को भी एक आवश्यक शर्ते माना |!7 

इस संबंध में दो अन्य बातें भी विचारणीय है। प्रथम, जैसा कि हम पहले दिखा 
चुके हैं, दादा भाई तक इस तथ्य से परिचित थे कि विदेशी शासन के आवश्यक उपकरण 
के रूप में थोडी बहुत निकासी का बना रहना तो सवंथा अनिवार्य ही है। विदेशी शासन 
को उखाड़ फेंके बिना तो इसे स्वंथा निर्मल किया ही नही जा सकता और हमारे अध्ययन 
के अंतर्गत अवधि के दौरान सामान्यतया भारत से विदेशी शासन को उखाड फेंकने की 
कल्पना ही दादा भाई के मस्तिष्क में नही थी |??? द्वितीय, दादा भाई और आर० सी० 
दत्त ने ब्रटिश जनता को यह समभाने की पूरी चेष्टा की कि निकासी मे कटौती से स्वय 
उन्हें असीम लाभ पहुंचेगा क्योंकि इससे उनका भारत को निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा ।7% 
दादा भाई ने अपने लक्ष्य मे भशिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे अध्ययन के अंगगेत अवधि 
के दौरान ब्रिटिश जनता के विभिन्‍न वर्गों मे उत्पन्न हो रहे तीखे राजनैतिक मतभेदो का 
लाभ उठाने मे भी किसी प्रकार का सकोच नही किया | उन्होंने पहले 893 में और फिर 
896 मे ब्रिटेन के श्रमिक वर्ग से अपील करते हुए यह अभियोग लगाया कि उच्च वर्ग 
के थोड़े से लोग ही हैं जो इस समय भारत से सभी प्रकौर के लाभ उठा रहे है जबकि 
दूसरी ओर यदि निकासी समाप्त कर दी जाए तो भारत ब्रिटिश के सामान एक इतनी 
बड़ी भारी मण्डी बन जाएग। कि ब्रिटेन को श्रपने श्रमिको की बेकारी का शब्द ही नही 
सुनना पड़ेगा ।!+ 

निकासी में कटौती कंसे की जा सकती है ? इस संबंध मे राष्ट्रवादियो का उत्तर 
बढ़ा ही सीवा-सादा या । निकासी के कारणो को हटा दीजिए । निकासी के कारणों की 
पहले ही विस्तृत समीक्षा की जा चुकी हे अतः राष्ट्रवादियों द्वारा सुकाए गए उपायों के 
विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नही । हम यहा केवल राष्ट्रवादियों द्वारा सुकाए गए 
उपचारो का मात्र उल्लेख ही करेंगे । 

इन उपचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था नगर तथा सैनिक सेवाओं का भारतीय- 
करण और इसके फलस्वरूप इन सेवाओं मे यूरोपीय तत्वों की समुचित परिमाण मे 
कटौती ।४९ इस सबंध में यहा यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि हम पहले दिखा चके है 
दादा भाई नौरोजी ने प्राय. ही संकीर्ण आधार देते हुए यह सुझाव दिया कि भारतीयकरण 
ही इस रोग की एकमात्र औपधि है। इससे निकासी सिद्धात एक प्रकार के फूहड़ और 


धन की निकासी 595 


उपहासास्पद बनकर रह गया। यह स्थिति उस समय और भी अधिक विकृत रूप धारण 
कर गई जब उन्होंने यह धारणा प्रकट की कि अमैनिक सेवाओं की एक साथ इग्लेड और 
भारत मे परीक्षा तथा अध्रतिश्रुत और गौण सेवाओं की न्यायोचित प्रतियोगिता देश को 
संपन्‍न बनाने की पर्याप्त आवश्यक शर्ते हैं ।!९ 

द्वितीय, भारतीय नेताओं ने गृहप्रभारों मे कटोती की माग की ।!!? इस पग की 
वकालत कभी कभी तो निकासी से इसे सबधित किए बिना ही की गईं। गृह प्रभारों को 
अनेक रूपों मे घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओ में सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय था 
ब्रिटेन द्वारा इस भार के एक बड़े भाग को बहन करने मे भागीदार बनना ।!!१ कुछ ए क नेताओं 
ने यह सुझाव भी दिया कि इग्लेड मे लिए गए सरकारी ऋणो पर भारत द्वारा देय ब्याज 
के मुगतान के और स्वयं सरकारी ऋणो के भार को हटाकर”१ इन ऋणो के लिए गाही 
प्रतिभूति जुटा करके ब्याज की दर मे कटौती करके,!ः" सरकारी ऋण इंग्लेड मे लेने के 
बदले भारत मे ही लेकर!ः? रेलपथ निर्माण की गति को कम करते हुए रेलवे ऋणो के 
भार को कम करके,! ' भारत के सरकारी भडारो के लिए स्वयं सरकारी भंडारो के लिए 
स्वय भारत में ही सामान की खरीदारी करके,!?? अनावश्यक आयात को रोबने के लिए 
भारतीय उद्य,५ की उन्नत करके,!'* निजी विदेशी पूजी के बढ़ते आयात के प्रवाह को 
रोककर ?””” गृह प्रभारों को घटाया जा मकता है। भारतीय नेताओ द्वारा निकासी को 
रोकने के लिए सुझाया गया महत्वपूर्ण उपचार था--इग्लेड और भारत मे गृह प्रभारों 
का न्‍्यायोचित विभाजन ।!?# 
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यह एक व्यापक मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रवादियों मे एक ऐसा वर्ग भी विद्यमान था 
जो निकासी सिद्धात पर विश्वास नठी करता था। इस वर्ग का नेतृत्व रानाडे के हाथ में 
था और वे निकासी के रूप मे प्रसिद्ध धन के निर्यात को भारत की दरिद्रता के लिए 
उत्तरदायी कारण नही मानते थे ।४” इस धारणा का आधार, 890 ने पूना मे प्रथम 
उद्योग सम्मेलन मे उनके द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के लिखित रूप का एक अवतरण 
है । इस भाषण मे रानाडे ने घोषणा की थी कि कुछ ऐसे लोग भी है जो यह सोचते है कि 
जब तक हमे इग्लेड को ऊचे खिगज देने को विवश रहना पडेंगा, जिसका अर्थ लगभग 
20 करोड रुपये के अधिशेष निर्यात से हाथ धोना है, तब तक हम पतन के गते मे भिरे 
पड़े रहेगे और किसी प्रकार भी अपना उद्धार आप नही कर सकेगे। यह न तो किसी रूप 
में उपयुक्त है और न ही यह वीरोबित स्थिति है। उन्होने निर्देश किया कि इस निकासी 
का एक भाग तो भारत मे निवेशित अथवा भारत के लिए ऋण में ली गई विदेशी पूजी 
पर ब्याज की राशि है और हमे इस विषय मे शिकायत करने के बदले धन्यवाद करना 
चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा ऋणदाता है, जो ब्याज की इतनी नीची दर पर हमारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक अन्य भाग भारत को सभरण किए गए भंडारो के 

की राशि का है, जिस मंडार के अनुरूप सामान का हम भारत में उत्पादन नही 

॥। अवशिष्ट भाग प्रशासन और सेना पर व्ययो का तथा पेंशनों के भूगतान का है । 
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यद्यपि इस संबध में अवश्य शिकायत की जा सकती है कि यह सारा आवश्यक खर्च नही 
है। रानाड ने अपने श्रोताओं को सलाह दी कि वे खिराज के प्रश्न के निरर्थक विवाद में 
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा अपव्यय न करें। उन्हें इस प्रश्न को राजनीततिज्ञों 
पर ही छोड़ देना चाहिए 728 

हमारे विचार मे यह अवतरण सचमुच्र यह सिद्ध नहीं करता कि रानाडे इस बात 
में विश्वास नही करते थे कि भारत से संपत्ति की निकासी हो रही है अथवा यह झ्राथिक 
दृष्टि से हानिकारक है। जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, रानाडे 872 के प्रारंभ मे 
निकासी सिद्धांत का भारत में प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्लौर औद्योगिक सम्मेलन 
में दिए गए उनके इस भाषण के मुश्किल से ही दो वर्षो के उपरांत “भारतीय राजनतिक 
आर्थिकता' विषय पर दिए गए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भाषण मे भारत से संपत्ति 
और प्रतिभा की निकासी के लिए उत्तरदायी विदेशी शासन की निदा की ।!* इसके अति- 
रिक्त ऊपर उद्धत अवतरण मे भी उन्होने भारतीयों को आधुनिक उद्योगों की वृद्धि के 
लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य विशेष से थुलाए गए श्रौद्योगिक सम्मेलन का विरोध 
निकासी के प्रइन को उठाने के आधार पर किया न कि राजनीतिज्ञों को इस प्रइन पर 
विचार न करने की सलाह दी | वस्तुत: 88] में पूना सावंजनिक सभा ने, जिसके कर्ता- 
धर्ता और सर्वेरर्वा उस समय रानाडे ही थे, कुछ विषय प्रस्तुत किए जिन पर भारतीय 
विशेष रूप से क्षुब्ध थे और इन विषयों में एक विषय था--आयातों की अपेक्षा निर्यातो 
की अधिकता के माध्यम से निकासी का प्रश्न तथा उस निकासी को रोकने के उपाय ।!*: 
इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसके पद के पीछे रानाडे महत्वपूर्ण और अग्रणी 
नेता थे और जिसके प्रस्तावों के प्रारूप तैयार करने भे उनकी भूमिका विशेष महत्वपूए 
थी, घोषणा की कि निकासी भारत की दरिद्रता का महत्वपूर्ण कारण है ।!” इन सकेतों 
से भी बढ़ चढ़कर और अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणस्वरूप तथ्य यह है कि अपधथिक मामलों 
में उनके दोनों निकट सहयोगी और शिष्य---जी ० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने 
इस दृष्टिकोण की पुष्टि की कि निकासी ने औद्योगिक विकास को प्रतिबंधित किया है 
और देश की जनता को दरिद्र बनाया है ।* हा, यह कहना तो अवश्य ही गलत होगा कि 
जोशी और गोखले के विचार रानाडें के विचार थे परंतु यह अनुमान गलत नहीं होगा कि 
शिष्यों ने ऐसे किसी विचार का समर्थन नहीं किया होगा, जो उनके ग्रुरु के सिद्धांतों के 
मूल रूप से ही विरुद्ध हो । 

इस कथन में इतना जरूर सत्य है कि रानार्ड तथा कितने ही और भारतीय 
निकासी सिद्धांत के विरुद्ध थे। रानाडे, जोशी और गोखले और भारतीय नेताओं में 
कदाचित बहुत-सा रे अन्य निकासी सिद्धांत को भारतीय राजनीति का अथवा राष्ट्रवादी 
प्रचार और आंदोलन का प्रधान विषय नही बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे इस 
प्रघन को कुछ समय के लिए आंखों से ओकल भी करना चाहते थे । यहां यह भी उल्लेख- 
नीय है, जैसा कि हम पहले दिखा चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय नेताओं 
का बहुमत, वास्तव में दादाभाई नौरोजी, “अमृत बाजार पत्रिका और कुछ इनेगिने लोगीं 
को छोड़कर लगभग सभी भारतीय नेताग्नों के विचार में देश को दरिद्वता के गढ़ें में 
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धकेलने वाले मुख्य कारणों मे निकासी भी केवल एक कारण ही था। 


निकासी सिद्धांत के आलोचक 


राष्ट्रवादी नेताओं की आथिक नीतियों के वैज्ञानिक दृष्टि से खरेपन का निर्णय 
देना तथा उनकी नीतियो का विश्लेषण करने के लिए तथा उन्हे सही सिद्ध करने के लिए 
उनके द्वारा प्रस्तुत तो की समीक्षा करना कदाचित्‌ हमारे ग्रथ के लिए उपयुक्त नहीं 
होगा। निकासी के राष्ट्रवादी विरोधियों के सबध में भी हमारा यही मत है । परतु इसके 
साथ ही निकासी सिंद्धात पर भारत में सरकारी और गैरसरकारी प्रवक्‍ताओं द्वारा, 
सलाहफारो द्वारा तथा भारत मे ब्रिटिश राज्य के रक्षकों द्वारा [880-905 की अवधि में 
और उसके उपरात जिस उम्रता के साथ प्रहार किए गए, उसका उल्लेख करना आवश्यक 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी पक्ष के अरथ॑शास्त्रियों और लेखको की यह भी 
कल्पना थी कि राए्ट्रवादियों ढ्वारा निकासी पर किया जा रहा प्रहार उनकी पूर्ण मूर्खता 
ओर राष्ट्रवादी नेताओ के पूर्वाग्रह से नही तो उनकी आथिक अज्ञानता और सबधित 
आशिक प्रश्नो की उपयुक्त्र जानका री के अभाव से अवश्य उत्पन्न हुआ । इस सदर्भ में हम 
निकासी सिद्धात पर ब्रिटिश प्रहार के प्रमुख तक्तो और राष्ट्रवादियो द्वारा दिए गए उत्तरो 
की समी८: + ४, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निकासी के राष्ट्रवादी आलोचक 
आर्थिक वारतविकताओं से अनभिन्न नही थे। उन्होने तो अपने विरुद्ध बाद मे लगाए 
जाने वाले आरोपो को पहले से ही भाप लिया था कि कदाचित यह कहा जा सकता है 
कि उनके समीक्षका ने इस विषय के प्रति पूण न्‍्याय नहीं किया और न ही किसी सूक्ष्म 
चितन का परिचय दिया। वे अपने निकासीवाद के स्वरूप निर्धारण मे भले ही सही रहे 
हो अथवा गलत, परंतु इतना निश्चित है कि आर्थिक मामलो में वे अनाडी नही थे और 
निकासी के प्रति उनका दृष्टिकोण देश की स्थिति के विस्तृत, पूर्ण और अन्त सबंधितत 
तथा समन्वित आथिक विश्लेषण का ही एक अग था। निकासी सिद्धात का तुरत ब्रिटिश 
द्वारा खंडन थिओडोर मोरिमसन के प्रत्युत्तर परक ग्रंथ, “दी इकोनामिक ट्रांजिशन इन 
इंडिया! में किया गया। यह ग्रंथ 9[ में प्रकाशित हुआ और कदाचित यह सर्वाधिक 
विस्तृत और आलोचको के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम विश्लेषण था ,/४ आधुनिक भारत के 
आर्थिक इतिहास मे एन० सी० ए० नोल्स और वीरा एंस्टे ने निकासी सिद्धात की मोरिसन 
द्वारा आलोचना की व्यापक रूपरेखा को ही ग्रहण किया ।!४५ यह एक पर्याप्त रोचक तथ्य 
है कि निकासीवाद के समर्थक और विरोधी एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत थे कि भारत 
को अपने निर्यातो के भाग के बदले कुछ आर्थिक तुल्य-पूल्य की प्राप्ति नही होती । इसी 
प्रकार जान स्ट्रेची ने 878 के वित्तीय विवरण में टिप्पणी की कि इंग्लेंड के साथ भारत 
के संबंध प्रौर उस संबंध के वित्तीय परिणाम भारत को प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख पौड 
का उत्पादन बदले मे बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक दृष्टि से तुल्य मूल्य 
की सामग्री के प्राप्त किए ही यूरोप को भेजने को विवश होना पडता है। आयातों पर 
निर्यातों की इस अधिकता को ही अर्थशास्त्री अपनी भाषा में खिराज का नाम देते है।!3% 
और मोरिसन ने 'निकासी' को इस प्रकार परिभाषित किया कि भारत से सामग्री अथवा 
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धन के निर्यातों की वह घनराष्षि, जिसके बदले भारत को उस वर्ष उस धन राशि के तुल्य 
मूल्य का किसी प्रकार का सामान प्राप्त नहीं हुआ निकासी है ।/*४ इस प्रकार निकासीवाद 
के आलोचकों और समर्थकों के मध्य मतभेद का आधार एकतरफा निर्यात अधिशंष के 
सही आधिक शब्दार्थ, उद्गम और परिणाम के संबंध में अपनी अपनी समझ है। निकासी 
सिद्धांत पर प्रहार का रूप इस प्रकार से था :--- 
प्रथम, यह कहा गया कि भारतीय आवश्यक कटौतियों का हिंसाब न करके प्राय: 
निकासी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे इस तथ्य की ओर ध्यान नही देते कि निर्यात 
अधिशेष का एक भाग तो अदृश्य आयातों, जैसे कि जहांजरानी सेवाएं, आयातों और 
निर्यातों पर लगने वाला बीमा शुल्क तथा भारतीय छात्रों और पर्यटकों द्वारा विदेशों में 
किए गए खर्चे आदि के खाते में चला जाता है।!* पूंजी खाते के कार्य व्यापार भी आयातों 
और निर्यातों को सापेक्ष महत्व देने की भूठी प्रवृति लिए हुए हैं क्योंकि पूजी के आयात 
वास्तविक निर्यात अधिशेष को घटा देते है और पूजी के वापसी भुगतान इन्हे अतिरंजित 
रूप दे देते हैं ।।» अंतिम, निर्यात अधिशेष की संगणना करते समय सोने और चांदी के 
भारी आयातों की भी गिनती करनी चाहिए ।”* मोरिसन ने संगणना की कि वाधिक 
निकासी---जिसका अर्थ उसके अनुसार सोने और चांदी के कार्य व्यापार तथा यूजी 
के आयातों को मिलाकर विशुद्ध निर्यात अवशेष था--की राशि 2)0 लाख पौड थी ॥!४९ 
द्वितीएग, आलोचकों का कथन था कि भारत अतिरिक्त निर्यातों के बदले पर्याप्त 
आथिक तुल्य मूल्य की सामग्री प्राप्त करता है। निकासी का सबसे बडा भाग ऋण लिए 
हुए धन पर ब्याज की राशि का था, ये ऋण भारत के आथिक विकास और संपन्‍नता के 
सूचक थे न कि दरिद्रता के । विदेशी पूजी की सहायता से रेलों का निर्माण किया गया है, 
सिंचाई को विकसित किया गया है तथा बागान और दूसरे औद्योगिक साहस के कार्य 
प्रारंभ तथा विकसित किए गए हैं, जिनसे भारत लाभ अजित कर रहा है। इस लाभ का ही 
एक छोटा-सा भाग ब्याज के रुप में देश के बाहर भेजा जाता है। इसके साथ साथ इन लाभों 
के अर्जन के अतिरिक्त यह उद्योग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
करते हैं। यदि सारे लाभ ही देश से बाहर भेज दिए जाएं तो भी किराए और श्रम की 
राशि का भुगतान तो इस देश को ही प्राप्त होगा !!! अत, भारतीयों को अपने पूजीगत 
साधनों की कमी को फूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों का आभारी होना चाहिए ।!!? 
भारत को प्राप्त लाभों को और अधिक बढा चढ़ा कर इस प्रकार चित्रित किया गया कि 
भारत को इंग्लेंड के साथ राजनैतिक संबंधों का यह लाभ होता है कि इंग्लेंड उसे विश्व 
की सबसे सस्ती बाजार से ऋण लेने की सुविधा जुटाता है। यदि भारत में निवेश के लिए 
पर्याप्त पूजी के उपलब्ध होने की कल्पना कर भी ली जाए तो उसे ऋण रूप में लेना 
अपेक्षाकृत अधिक मंहगा पड़ेगा ।/४* मोरिसन ने घोषणा की कि वास्तव में भारत को 
सरकारी ऋण जिस प्रकार सस्ती दर पर मिलते हैं, उससे तो "राजनीतिक मिकासी!44 की 
बात खत्स हो जाती है और निष्कर्ष रूप में यह कहना ही पड़ता है कि भारत ब्रिटिश 
राज्य से अपने संबंधों के कारण आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है ।!** इस संबंध में भारत 
की स्थिति की तुलना--यू० एस ० ए०, रुस, आस्ट्रेलिया, और जापान जैसे अन्यान्य देशों 
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से की जा सकती है। अमेरिका को यूरोपीय देशों की कज़ेंदारी के कारण व्यापक निर्यात 
अधिशेष रखने पड़ते हैं, तो भी वह समृद्धि की ओर बढ रहा है। वस्तुत: वह देश इसी 
लिए समृद्ध हो रहा है क्योंकि वह अपनी पूजी की रिक्तता की पूर्ति विदेशी पूंजी से कर रहा 
है और विदेशी पूजी की ही सहायता से अपने साधनों का विकास कर रहा है ।!४* इसके 
अतिरिक्त इन देशों के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निर्यात अधिशेष का 
“किसी देश की राजनेतिक स्थिति से कोई संबंध ही नही है ।!!” जहा तक भारत के अनु- 
त्पादक ऋण का संबंध है, इस विषय में विशेष स्मरणीय और विचारणीय बात यह है कि 
अन्य देशो के अनुत्पादक ऋणो की तुलना में यह अत्यल्प मात्रा में है 7४४ 
तृतीय, जहा तक सरकारी ऋणों पर ब्याज को घटाकर ग॒ह प्रभारों का, यूरोपीय 
कमंचारियो द्वारा अपनी बचतों को बाहर भेजने आदि का सबंध था, आलोचक इस बात 
से सहमत थे कि इस विपय में भारत की स्थिति अन्य देशों से भिन्‍न ही नही प्रत्युत 
विचित्र थी। हा, यह बात अबश्य है कि ये गृह प्रभार अधिक नही थे और ईससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत को इसके बदले क्षति पूर्ति के रूप में परिश्रमी, 
निस्स्वार्थी तथा योग्य ब्रिटिश अधिकारियों की सवाएं और शाति तथा व्यथैस्था के रूप मे 
इतर-आ्थिक लोक-कल्याण, आधुनिक प्रशासन, विदेशी आक्रमण से सुरक्षी, अथवा दूसरे 
छब्दो पे “उत्तम सरकार' उपलब्ध थी |!" उत्तम सरकार की उपलब्धि को आर्थिक 
स्वरूप इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसके अभाव मे भारत की औद्योगिक प्रगति 
सभव ही नही थी ।!*" इसे और अधिक स्पष्ट रूप देना चाहे तो कहा जा सकता हैं कि 
भारत को आथिक विकास के स्वथा अनुकूल एक ऐसा प्रशासन उपलब्ध हुआ है, जो 
उसके अपने द्वारा जुटाए जाने वाले किसी भी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सहायक है [१ 
निकासीवाद के सिद्धातवादी प्रचारक---इससे हमारा तात्पयं सबसे पहले दादा भाई 
नौरोजी से है --आलोचको द्वारा उठाए गए सभी प्रशइनो को पहले ही जानकर उनका 
उत्तर भी दे चुके थे। उनके प्रत्युत्तरो की समीक्षा के प्रारभ मे यह लिखना अनुचित न 
होगा कि समर्थकों ने निकासी की संगणना और परिभाषा के सबंध मे कोई बहुत बड़ी 
गलती नही की । संगणना के लिए उन्होंने अपने आयातों और निर्यातो के खाते में सोने 
चांदी के कार्य व्यापार को शामिल नही किया ।?*४ द्वितीय, उन्होने देखा कि पूजी का 
काये व्यापार वास्तविक व्यापार संतुलन को भूठा सिद्ध कर देता है। इस रूप में वस्तुत: 
निर्यातों की वास्तविक अधिकता विदेश-व्यापार के आकड़ो के अध्ययन मात्र से सतही 
तौर पर दिखाई देने वाली अधिकता से कही बढ़ चढ कर है क्योकि आयातो मे उपभोग 
सामग्री सम्मिलित रहती है, जिसके लिए वित्त की व्यवस्था पूजी के आयातों के साधनों 
द्वारा की जाती है। भले ही पूजी के इन आयातों की व्यवस्था सरकारी खाते से की गई 
हो अथवा जनता के निजी खाते से, भले ही इंग्लेड मे यह प्‌जी उगाही गई हा अथवा 
अंग्रेजों द्वारा भारत मे पुन: निवेशित की गई हो | देर-अबेर उसका भुगतान तो आखिर 
निर्यातों की अधिकता के रूप में करना हो पड़ता था ।/*» यह कहना भी गलत होगा कि 
भारतीय नेता प्रत्यक्ष और परोक्ष आयातों मे अंतर नहीं कर पाए अथवा व्यापार 
संतुलन और मुगतान संतुलन के मेंद को नहीं समझ पाए। प्रमुख परोक्ष आयात 
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थे-..इंग्लेड अथवा भारत में की गई सेवाओं का मुगतान, जहाजरानी, बीमा और बंक 
प्रभार। भारतीयों ने इन सेवाओं पर विचार ही नही किया प्रत्युत इन्हे प्रायः ही अपनी 
शिकायत का प्रमुख आधार भी बनाया | वेक, बीमा व्यापार और भारत के भीतर ही 
तटवर्ती जहाजरानी स्पष्टतया भारत में विदेशी व्यापार और उद्यम के ही अग थे और 
भारत मे विदेशी पूजी के निवेश के इन लाभो को राष्ट्रवादियों ने अपनी जाच-पडनाल 
का विषय बनाया था। जहा तक आलोचको के इस कथन का सबंध था कि निर्दयातों की 
अधिकता का एक भाग तो ओयातो और निर्यावों पर होने वाले जहाजी खर्च और बीमा 
की देनदारी का रूप था, दादा भाई ने भी दस तथ्य को स्वीयार किया परतु साथ टी यह 
निर्देश किया कि निर्यातो और आयातो के मूल्य की सगणण करने का सरकारी ढंग यह 
था कि निर्यातों की वर्तमान अधिकता के ही अतगंत पहले से ही इन किरायो आदि का 
विधान किया जा च॒का है। यह कैसे हटुआ--इसका विरनेषण उन्होने निम्नलिखित ढंग से 
किया--भारतीय आयातो का मूल्य सरकारी खातो में भारतीय पत्तनो पर प्रचलित मूल्य 
के रूप मे ही आका गया अत उस मूल्य में तो भाडे का अ्यय और बीमा की देनदारी 
स्वत: सम्मिलित हो गए और दूसरी ओर निर्यातों का मूल्य भारतीय पत्तनो पर प्रचलित 
मूल्य के रूप मे ही कृता गया, अत उनमें भाडे और बीमा का व्यय-- जो उसके मूल्य मे 
सब्मिलित किया जाना था और जिसका म॒गतान आयात के पत्तन पर किया जाना था--- 
को अलग रखा गया। अत उनके द्वारा संगणित निकासी इस विशिष्ट वक्ता से मुक्त 
थी ।?*१ सत्य तो यह है कि वे इसके भी आगे बढ़ गए तथा उन्होने अपना मत प्रकट 
किया कि यदि निर्यातो के मूल्य मे मालभाड और बीमे की रकम को जोड़ दिया जाए तो 
निकासी उनकी सगणना से भी अधिक बढ़े चढ़े रूप मे सामने आएगी ।!** आलोचको के 
इस प्रमुख तक का कि निकासी का वास्तविक सबंध तो पजीगत सेवाओ तथा व्यक्तिगत 
सेवाओ के भुगतान से है, राष्ट्रवादियों द्वारा दिया गया उत्तर उपयोगिता तथा अनि- 
वायंता के मौलिक सुदृढ़ तथा परिपक्व आधार को लिए हुए था। उनका कथन था कि 
यदि किसी सेवा विशेष की वास्तव मे ही उपयोगिता और आवश्यकता है और उसे विदेश 
में रुपया खर्च करके ही पाया जा सकता है तो इस रूप मे तो निकासी को सहन करना 
अनुचित नही कहा जा सकता परतु इसके सर्वथा विपरीत यदि सेवा निरर्थक है अथवा 
उपयोगी होने पर भी स्वय भारत में उपलब्ध की जा सकती है तो उस पर रुपया खर्चे 
करने के रूप मे निकासी अवश्यमेत्र आपत्ति जनक है । 

इस धारणा का कि निकासी के प्रमुख भाग का सबंध उत्पादक सरकारी ऋणो पर 
ब्याज और निजी विदेशी पूजीपति उद्यमियों के लाभो से है और ये दोनों ही भारत के 
आर्थिक विकास और सपन्‍नता के सूचक है, राष्ट्रवादियो ने कई तरह से उत्तर दिया। 
उन्होने निर्देश किया कि अव्वल तो विदेशी पूजी आवश्यक ही नही थी। इसकी आव- 
दयकता तो तब पडी है जबकि देश के शासक इस देश की पूजी की निकासी करते रहे हैं 
और कर रहे हैं। इस निकासी के न होने पर तो भारत रेलपथ आदि के लिए स्त्रय ही 
पूजी जुटा पाता और साधारणतया अपनी पूजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने 
में वास्तव में ही समर्थ होता । अत: विदेशी पूजी ने भारतीय पूजी का स्थान ग्रहण किया 
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है, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नही की । यदि विदेशी पूजी का देशी पूंजी की वृद्धि में 
वास्तविक योगदान रहता तो उसका अवश्य स्वागत किया जाता। इसके अतिरिक्त भारत 
में आयातित पूजी वास्तव मे भारत की अपनी ही पहले निर्यात की गई पूजी थी। अतः 
भारत में वास्तविक रूप में विदेशी १जी का निवेश किया ही नही गया है ।!०० 

दूसरे भारतीय नेताओ का यह निश्चित मत था कि विदेणी पूजी वास्तव में उतनी 
लाभकारी कदापि नहीं थी जितना इसके समर्थक कहते थे। रलें भी शुद्ध वरदान नहीं हैं 
और उन्हें देश की आवश्यकता से अधिक तीक़ गति से आगे धकेला जा रहा है|! रेलों के 
निर्माण के लिए उठाए गए सरकारी ऋण स्पष्टतया न तो लाभप्रद है और न ही आव- 
इयक । निजी विदेशी पूजी केवल ब्याज को ही इस देश से वाहर नहीं खीच ले जाती 
प्रत्युत उद्यम के सभी प्रकार के लाभ भी हंडप जाती है और इससे देश पृ जी के पुननिवेश 
के गौण लाभो से भी वचित रह जाता है ।!* इसके अनिरिक्त रेलगाडियो ने 9वी 
शताब्दी के अत तक किसी प्रकार का कोई लाभ नही दिखाया ।/** वेतन आदि के रूप में 
देश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परतु इन वेतनों का भी एक अथ विदेशियों को प्राप्त हुआ 
और यह भी निकासी का ही एक रूप है ।?*" इससे भी बढकर उल्लेखनीय सत्य यह है 
कि विदेशी उद्यमो मे कार्य की शोचनीय स्थिति को और पारिश्रमिक के रूप मे मिलने 
बाली रकम वी नच्छता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इनसे भारत को होने 
बाला लाभ मामूली ही है। ४ 

भारतीय नेताओ ने और अधिक तकें प्रस्तुत किए। उनका कथन था कि औद्योगिक 
क्षेत्र मे एकाथिकार जमाने की प्रवृत्ति के कारण विदेशी पृजी स्वदेशी पूजी के उपयोगी 
विनियाजन को निरुत्साहित और वंचित कर रही थी, उसके मार्ग में बाधा बन रही थी, 
इस रूप में वह देश के लिए हानिकारक थी ९” और कुल मिलाकर विदेशी पूजी का 
उहेश्य भारत को विकसित और सपन्‍न बनाना नही था प्रत्युत॒ उसका दोहन, शोषण और 
अपहरण करना था ।॥!४१ 

इस प्रकार इस धारणा का कि भारत को सस्ते ब्याज को दर पर ऋण उपलब्ध होने 
से उमें लाभ पहुंचता है, उत्तर यह था कि अव्वल तो ऋणों की सर्वंथा ही कोई आवश्यकता 
नही । दूसरे, उनका उपयुक्त ढंग से प्रयोग ही नहीं क्या जाता। वस्तुत: वे ऋण कुछ 
और न होकर भारत से निष्कासित भारत की ही पजी थे, अतः उनकी सस्ती दर पर 
उपलब्धि का प्रइन ही नही उठता। इसके अलावा यदि ऊंची दर पर ही सही, देश में 
देशवासियों से ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देश मे रहता और देश के साधनों को 
फलीभूत बनाता, जबकि नीची दर के विदेशी ऋण निकासी का ही कारण बनते हैं। 

भारतीय नेताओं ने भारत की तुलना कुछ समय निर्यात अधिशेष रखने वाले 
अमेरिका से करने को स्वंथा अनुचित बताया । इस तथ्य के अलावा कि अमेरिका आम- 
तौर पर ऋण ली गई पूजी पर केवल ब्याज का ही भूगतान करता है और उद्यम के सारे 
लाभ देश के भीतर अपने पास ही रखता है ।!* भारत के निर्यात अधिशेष और अ्रमेरिका 
के निर्यात अधिशेष के बीच एक अन्य बहुत बडा और चौंकाने वाला अंतर था। अमेरिका 
इस समय अपने निर्यात अधिशेषों के द्वारा बाहरी देशों के लिए गए ऋणों का मुगतान 


602 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


कर रहा है, जिसका अर्थ यह है कि अतीत में वह निर्यात अधिशेष वाला देश था। इसके 
निर्यात अधिशेष इसकी आस्थगित वसूलियों से संबंधित है । परंतु भारत का मामला 
बिल्कुल अलग-थलग था । वह पिछले ऋणों का भुगतान नही कर रहा है क्योंकि भारत 
के निर्यात अधिशेषों की संगणना ही केवल तब की जाती है, जब उनमे आयात पूजी 
आयातों में सम्मिलित कर दी जाती है। इस प्रकार जहा तक भुगतान-चिट्ठ का सबंध 
है ऋण में ली गई धनराशि का भुगतान तो उसी समय स्वयं निर्यातों के साथ ही कर 
दिया जाता है। इस प्रकार एक ओर तो भारत के पास अतीत मे कोई आयात अधिशेष 
नही थे। 857 के विद्रोह के पश्चात कुछ-एक वर्षों तक थे भी, तो उनका परिमाण तुच्छ 
था। दूसरी ओर भारत के निर्यात अधिशेषों ने भविष्य के लिए इसे दूसरे देशो पर किसी 
प्रकार की दावेदारी प्रदान नही की । इसलिए कालातर मे आयात अधिशेप इसकी किसी 
प्रकार की क्षतिर्पुति नही कर पाएंगे । फलत भारत का निर्यात अधिशेप एक ऐसी विचित्र 
प्रक्रिया है---जिसकी पूजी के कार्य व्यापार कान तो कोई अतीत है और न ही कोई 
भविष्य । यह तो पैदा होते ही दम तोडने की सी स्थिति है ।!९९ 

इन सब तकोँ के बावजुद निकासी सिद्धात के प्रस्तावक प्राय ही निकासी संबधी 
अपनी संगण नाओ से उत्पादक सरकारी ऋणो के लागत मूल्य को शामिल न करने पर 
सहमत थे ।!९० इस संबध मे यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उपयोगिता को आधार मानते 
हुए इन नेताओं ने उधार ली गई पूजी के सपन्‍न किए गए सिंचाई काय॑ के विरुद्ध एक 
शब्द भी नही कहा । इसी प्रकार कुछ-एक नेताओ ने तो देश के उत्पादक ससाधनों के 
विकास के लिए विदेशों से ऋण लेने का समर्थन किया !!१? 

भारतीय नेताओं ने एक अन्य तथ्य की ओर सकेत करते हुए कहा कि भारतीय 
सरकारी ऋण का एक भाग पूर्णतया राजनेतिक प्रकृति का होने के कारण निरथंक, अना- 
वद्यक और अपने स्वरूप में अनुत्पादक है तथा इसके बदले में तुल्य मूल्य का कुछ भी 
प्राप्त नही होता है ।।९ 858 मे लगभग 690 लाख पौंड तक पहुचे साधारण सरकारी 
ऋण के उद्गम की खोज करते हुए भारतीय नेता इस परिणाम पर पहुचे कि इसको 
अस्तित्व में लाने वाली ईस्ट इडिया कपनी है, जिसने अपने शासन काल मे ब्रिटिश द्वारा 
भारत को जीतने के लिए किए गए युद्धों के खर्चे की पूर्ति के लिए तथा भारत को कंपनी 
के लाभों का मुगतान करने के लिए इस रोग की सृष्टि की है। इसके साथ इसमे कपनी 
द्वारा ताज को भारत के प्रशासन के हस्तातरण के मूल्य के रूप मे ईस्ट इंडिया कपनी के 
भागीदारों को क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जाने वाली धनराशि तथा 857 के विद्रोह को कुचलने 
में खर्च की गई धनराशि भी जोड़ दी गई है । इस प्रकार 858 के बहुत बाद भी भारत 
विदेशी शक्ति द्वारा विजित होने का मूल्य चुकाता आ रहा है।!** भारत और इंग्लेड 
के अनुचित वित्तीय संबधों के उदाहरण हैं--878 के अफगान युद्ध का, मिस्री युद्धों का, 
890 के बर्मा युद्ध तथा सीमात युद्धों का खर्च भारत के मत्थे मढ़ना । ताज द्वारा भारत 
का प्रशासन संभालने के उपरात साधा रण सरकारी ऋणों का भार उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया!" अत' राष्ट्रवादी भारतीय नेताओं की दृष्टि से लगभग 000 लाख पौंड भार- 
तीय सहकारी ऋण का एक बहुत बड़ा भाग स्पष्टतया त्यापार-ऋण नहीं है। इसलिए 
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नेतिक दृष्टि से वह भारत का दायित्व नही । इसका ब्याज स्पष्टतया धन की निकासी 
है। यहा यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई कभी कभी ऋण के इस अंश के प्रति भी 
उदारता बरतने को सहमत हो जाया करते थे।7 

जहा तक मंडारों का संबंध था, वे पहले से ही आयातो में सम्मिलित थे !?? और 
इसके अतिरिक्त वे निकासी प्रकृति के ही थे, क्योंकि मूलत: वे इस रूप में अनावश्यक थे 
क्योकि उनका उत्पादन देश में किया जा सकता था?” परंतु फिर भी इन भंडारों के 
मुगतान के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण उदार था।!?4 

निकासी के विरोधी भारतीय नेता निकासी के जिस एक भाग को किसी भी स्थिति 
में क्षमा करने के लिए स्वंथा तैयार नही थ, वह था भारत सरकार द्वारा यूरोपीय करमं- 
चारियो पर किया जाने वाला व्यय । उनके विचार में सेवाओं के लिए किया जाने वाला 
मुगतान निकासी की जड था । स्पष्ट है कि भारत को निकासी के इस भाग के बदले में 
तुल्य मूल्य का कुछ भी तो प्राप्त नही होता । दूसरी ओर भारतीय नेता यह मानने को 
तैयार नही थे कि गैर आथ्िक सेवाओं के द्वारा इस मद को निकासी की क्षति-पूर्ति हो 
जाती है।!”* वस्तुत. ये सेवाएं आवव्यक ही नही थी। सत्य तो यह है कि देश को इन 
सेवाओं की कोई आवश्यकता ही नही है क्‍योंकि स्वयं भारतीयों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक 
योग्यता। आ अधिक सस्तेपन के साथ ये सेवाए की जा सकती है ।!”* अत. इन सेवाओ 
के लिए किया जाने वाला भुगतान अनिवायं रूप से थोषा गया है और वास्तव में निकासी 
का ही एक निश्चित रूप है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि भारतीय नेताओं ने भारतीय 
कारखानो में विदेशी तकनीशनो की नियुक्ति??? पर कोई आपत्ति नहीं ती अथवा भार- 
तीय विश्वविद्यालयो मे योग्य अध्यापकों की नियुक्ति का भी विरोध नही किया |!” इन 
नेताओं ने विदेशों मे भारतीय छात्रों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के लिए 
सक्रिय सघर्ष किया ।!?* इन दोनो मदो में होने वाली निकासी को आवश्यक और उपयोगी 
माना गया। दूसरे, राष्ट्रवादियों का कथन था कि भारत सरकार द्वारा सेनिक और 
अमैनिक प्रशासन पर क्ए जाने वाले व्यय का एक बहुत बडा भाग भारत के हित को 
दृष्टि मे रखकर नही किया जा रहा था प्रत्युत इसका उद्देश्य ब्रिटिश और उसके नागरिकों 
के हितो को सुरक्षित करना था ॥११९ अत कानून और व्यवस्था के नाम पर भी किया 
गया व्यय स्पष्ट रूप से धन की निकासी था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने सर- 
कारी अधिकारियो को भारत की सुरक्षा के दाबे को चुनौती देते हुए प्रश्न किया कि 
भारत समुचित रूप से सुरक्षित कहा है जबकि स्वयं अग्रेजो को इसे लूटने की खुली 
छूट मिली हुई है ।77 

कुछ एक भारतीय नेताओ ने यह भी टिप्पणी की कि यूरोपीय कर्मचारियों को दिए 
जाने वाले भुगतान को गैर आर्थिक पहलू से कितना ही न्‍्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयास 
क्यों न किया जाए, भ्राधिक दृष्टि से तो वह निद्दिचत रूप से ही धन की निकासी था ।?* 
दादा भाई ने इस संबंध में व्यंग्य प्रहार करते हुए ब्रिटिश जनता से प्रश्न किया कि ,क्या वे 
उपयोगी सेया के तकक॑ पर अपने प्रशासन के उच्च पदों पर और प्रमुख स्थानों पर फ्रांसीसी 
युवकों जैसे विदेशियों को आरुढ़ होने की अनुमति देंगे 7?” उन्होंने इस बात का भी 
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निर्देश किया कि स्वयं अंग्रेजों ने [6वीं शताब्दी की अवधि में अपने देश से इटली और पाये 
को हो रही संपत्ति की निकासी पर तीब्र आपत्ति उठाई थी ॥१९५ 
अंतिम, इस तर्क का कि भारत को ब्रिटिश नागरिकों "की नियुक्ति से गैर आर्थिक 
लाभ प्राप्त होते है, खंडन करते हुए भारतीय नेताओं ने लाभो के मुकाबले होने वाली 
गैर आर्थिक हानियों का रेखाचित्र प्रस्तुत किया। उन हानियों मे प्रमुख थी - नैतिकता 
की हानि, बौद्धिकता की हानि, अनुभव की हानि तथा सारे राष्ट्र को बौना और नपुसक 
बनाने के रूप मे हानि । 897 मे विलबी कमीशन के सामने इस सबंध में भारतीयों के 
मामले को जी० के० गोखले ने अत्यंत ही स्पष्टता और प्रौढता के साथ प्रस्तुत किया : 
विदेशी अभिकरण की प्रशासनिक मंहगाई ही एकमात्र बुराई नहीं है। इसके साथ 
नतिक्ता की (राई जुडी हुई है, जो किसी भी अन्य तत्व से अपेक्षाकृत बढ-चदढ कर 
है। वर्तमान पद्धति के अतगंत भारतवासियों को बौना और नपूसक बनाने का प्रयास 
किया जा रहा है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हम हीन भावना से ग्रस्त होकर 
ही अपना सारा जीवन जिएं और इस देश का श्रेष्ठतम व्यक्ति भी इसलिए कुक 
जाए ताकि वतंमान प्रशासन का अहम्‌ संतुष्ट हो सके। उन्नति की प्रवृत्तिया, यदि 
मुझे इस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी जाए, ऐटन और हैरों में शिक्षा पाने वाले 
प्रत्येक बच्चे को यह प्रेरणा मिलती है कि वह एक दिन बडा होकर रले दसन, नेल्सन 
अथवा विलिगटन बने । इसके लिए उसे प्रत्येक उपलब्ध सुविधा जुटाई जाती है, 
सर्वोत्तम प्रयत्न किए जाते हैं--परंतु हमे प्रेरणा और प्रोत्साहन की इन सब प्रव- 
त्तियों से वचित रखा जाता है। वर्तमान शासन प्रणाली में हमारे देश के लोग 
उन्नति के जिस चरम शिखर पर पहुचने के योग्य है वहा कभी नही पहुंच सकेंगे । 
स्वशासित देश के व्यक्ति जिस नैतिकता के उत्थान की आशा करते है वह हमारे 
लिए कभी संभव नही | प्रयोग मे न आने के कारण हमारी प्रणासनिक क्षमता तथा 
मेन्य प्रतिभा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और हम अपने ही देश में क मरतोड 
मजदूरी से आजीविका जुटाने वाले बन कर रह जाएगे 7१% 
इस विषय में यहा यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अधीनता के कारण उत्पन्न गैर आर्थिक 
क्षतियों की ओर आध्यात्मिक पतन की चर्चा करते समय भारतीय नेता सचमुच ही उस 
समय हकक्‍क्रे-बक्क्रे से अवध्य रह जाते होगे जबकि उनके शासक उन्हे विदेशी शासन के 
आशथिक लाभों को देखने के उपदेश भा इते होंगे । जब इन नेताओं ने भौतिक अधिमान 
को स्वीकार कर लिया और विदेशी शासन द्वारा की गई आथिक हानियों की शिकायत की 
तो उन्हें गैर आथिक और आध्यात्मिक लाभो की ओर ध्यान देने को कहा गया । उन लोगों 
का उस समय आथिक और गरआर्थिक मामलों को एक साथ जोड़ने और टदससे संबधित 
अआंतिक तर्क पर आपत्ति करना उचित था | किसी भी रूप में भारतीय नेता विशेषतया 
]905 के उपरात ही विदेशी शासन के विरोध में आध्यात्मिक आकांक्षाओं और 
'आथिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से मिलाकर उनका उपयोग करना सीख पाए । 
निकासी सिद्धात के विरोधियों के इस अंतिम तक के विरुद्ध, कि निकासी के बदले 
भारत को आथिक विकास के उपयुक्त उत्तम प्रशासन मिलता है, सारे ही भारतीय नेता 
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एक स्वर में भड़क उठे। राष्टवादी नेताओं की आथिक नीतियों के समग्र विश्लेषण से 
यह स्पष्ट है कि जस्टिस रानाड्ड---जो अन्यथा निकासी पर आवश्यकता से अधिक बल 


देने के पक्ष में नहीं थे--सहित सभी राष्ट्रवादी नेता इस एक प्रइन पर समान रूप से 
सहमत थे कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन देश के आथिक विकास के हित में कदापि नहीं 
है। वस्तुत: उनका सारा आर्थिक आंदोलन प्राय: सभी क्षेत्रों मे सरकारी नीति की घातक 
प्रवृत्ति से बचाने की भावना से ही प्रेरित था। 

निकासी सिद्धात के उपर्यक्त विश्लेषणों ओर इसके समथ्कों द्वारा इसकी पुष्टि में 
पह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उनके हाथ में निकासी सिद्धात एक अलग-थलग आलो- 
चना नही था प्रत्युत उद्योग, रेल, विदेशी व्यापार, विदेशी पूजी, मुद्रा और विनिमय, 
भूमि लगान, श्रम और कराधान तथा व्यय से संबंधित सरकारी नीति के मूल्याकन का 
एक अंग था | यह सिद्धात भारतीय नेताओं की आर्थिक नीतियो के लगभग प्रत्येक पहल 
से घनिष्ठ तथा गहन रूप से जुड़ा हुआ था। वास्नव में दादा भाई नौरोजी, आर० सी० 
दत्त और एक लोकप्रिय स्तर पर राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों ने सभी आशिक प्रहइनो को 
उठाया और निकासी मिद्धात का उपयोग सरकारी आधथिक नीतियों की ममग्र राष्ट्रवादी 
आलोचना को प्रकाग में लाने के लिए तथा भारत मे ब्रिटिश राज्य की झोषक प्रवृति को 
प्रकाश झ 4,। के लिए किया | से साधारण के मन मे निकासी आथिक झोपण को सरल 
और सजीव रूप देने मे समर्थ थी। अन्यथा शोषण के जटिल रहस्थों के समभने के लिए 
समस व क्षमता तो केवल अर्थेशास्त्रियों के पास थी। निकासी वह बिंदु थी जिस पर 
भारतीय राष्ट्रीयतकावाद की चोट पूरी ताकत से लगती थी । 


राजनीतिक आशय 


निकासीवाद की आथिक महत्ता कुछ भी क्‍यों न रही हो, भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के 
संदर्म में तो इसकी वास्तविक महत्ता इसके राजनैतिक आशपों मे निहित है। क्योंकि 
इसने बात साफ कर दी और भारतीयों को उस समय भारतीय स्थिति के प्रमुख विरोधी 
को ममभने अर्थात भारतीयों को अपनी स्थिति ओर भारतीय साम्राज्य मे अतविरोध 
को सममने के योग्य बना दिया । इस अनुमति की प्रक्रिया को समभने के लिए उस प्रक्रिया 
को देखना पड़ेगा जिसके अंतर्गत निकासी सिद्धात की रचना और प्रचार ने अंत में 
इस सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नोरोजी के राजनंतिक दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप 
दिया । 

सर्वप्रथम, निकासी की मूल परिभाषा और उसके कारण मे दादा भाई नौरोजी 
को यह मानने से कि यह भारत के पिछड़ेपन का उपकरण और परिणाम था, इनकार 
करने पर तथा उसके बदले यह मानने पर विवश कर दिया कि यह भारत की राज- 
नैतिक परिस्थितियों का कारण अथवा यथार्थंत: भारत के विदेशी सत्ता द्वारा शासित 
होने का ही परिणाम था। अपने निबंध, 'पावर्टी आफ इंडिया' में, उन्होंने इस तथ्य 
पर जोर दिया कि प्रधानतया भारत पर राजनैतिक अधिकारो के कारण इंग्लेड भारत 
के निर्यातों के एक बड़े भाग को रखने में समर्थ था |!९९ ]896 मे ला्ड विलबी को 
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लिखे अपने पत्र में उन्होंने बार बार और जोर देते हुए लिखा : हमारे लिए निकासी एक 
व्यापारिक मामला नहीं है। यह विदेशी सत्ता द्वारा भारत के संसाधनों के खर्चों के अस्वा- 
भाविक प्रशासन और अस्वाभाविक प्रबंध का परिणाम है।!४ उन्होंने दृढ़तापृवंक लिखा 
कि जहाँ तक इंग्लेंड में प्रभारों की देयता का संबंध हैं, वे भारत की किसी भी प्रकार की 
सहमति के बिना, अत्याचार के द्वारा बलपू्क ही लिए जा रहे हैं ।!९९ इस प्रइन के समग्र 
राजनैतिक पक्ष ने उन्हें आश्चर्यंचकित कर दिया। और उन्होंने लिखा कि लाड्ड मैकाले ने 
ठीक ही फरमाया है कि कंघों पर रखे जाने वाले सभी प्रकार के जुओं में अजनबियों का 
जुआ सर्वाधिक भारी होता है ।!** बाद में 897 में विलबी कमीशन के समक्ष जिरह के 
दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की, भारत में ब्रिटिश राज्य का स्वाभाविक और आवद्यक 
दोष भारत की आर्थिक, राजन॑तिक और बौद्धिक निकासी है। इसे समुद्र पार के विदेशी 
शासन से प्रथक्‌ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रशासन इस सुदुढ़ सिद्धांत पर 
विश्वास ही नहीं रखता कि भारतीयों को अपने देश की सेवा में समुचित भाग और उनके 
अपने ही खर्चों में उन्हें कुछ कहने का अधिकार मिलना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ 
उन्होंने बड़ी ही सुस्पष्ट भाषा में निकासी के राजनीतिक कारणों की ओर इशारा 
क्या ।!*" निकासी सिद्धांत के अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्षों ने भारत में ब्रिटिश 
राज्य के स्वरूप व प्रयोजनों के विषय में दादा भाई के विचार व दृष्टिकोण को धोरे धीरे 
“गना शुरू कर दिया । अब निकासी पर विचार करते समय सामान्य रूप से ब्रिटिश राज्य 
को दैवी वरदान बतलाने वाले दादा भाई एक दूसरी भाषा में ही बोलने लगे। धीरे धीरे 
और लगभग अपनी इच्छाओं के विरुद्ध वे यह अनुभव ही नहीं करने लगे पत्युत सावे- 
जनिक रूप से घोषित करने लगे कि ब्रिटिश राज्य को उपयोगी, दयालु और लोकहित- 
कारी मानना मात्र एक भ्रम था। जैसाकि इसी अध्याय के प्रारंभिक भौंग में हम निर्देश 
कर चूके हैं, दादा भाई के अनुसार, भारत में औद्योगिक विकास के अभाव का और 
भारतीयों की दरिद्रता का सारे का सारा ही दायित्व निकासी पर है और यह निकासी 
शासकों की दृषित नीति का ही परिणाम है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि 
निकासी को समक्ष रखकर सोचने पर ब्रिटिश राज्य के अन्य कल्पित लाभों, न्याय और 
व्यवस्था, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, विदेशी आक्रमण से बचाव तथा अकाल से 
बचाव, की भारतीय जनता के लिए कोई उपयोगिता थी। 880 में उन्होंने अकाल से 
बचाव के लिए उठाए गए पगों पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा : भारत के शासक 
अपने लिए इस संबंध में किसी प्रकार का श्रेय लेने का कोई दावा नहीं कर सकते 
क्योंकि वस्तुत: इन अकालों के लिए वे ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं । वे ही तो भारत की 
संपदा की निकासी कर रहे हैं जो परिणाम में भारतीयों के द्वार पर दुर्भाग्य भुखमरी 
और लाखों मौतें लाती है ।/” नही भारत ज़िटिश शासन द्वारा बाहरी भ्राक्रमण के 
विदद्ध जुटाई गई सुरक्षा से किसी भी प्रकार से लाभान्वित होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग 
भारत के प्रवेश द्वार पर तो संतरी बनकर खड़े हैं और सारे विष्व को चुनौती देते हैं कि 
वे भारत की सभी बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा कर रहे हैं और करेंगे परंतु जिस 
खजाने की रक्षा का वे दम भरते हैं, चोर दरवाजे से उसी खजाने को चुपचाप ले जा रहे 
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हैं ।7** स्थिति की वास्तविकता यह है कि देश की रक्षा करना तो दूर रहा, अंग्रेजी शासन 
तो विदेशी आक्रमण को स्थाई रूप दे रहा है, उसे बढ़ा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी 
संभावना में वृद्धि कर रहा है। इसके साथ ही अंग्रेजी शासन देश को समग्रत* परंतु धीरे 
धीरे विनाश के गढे में धकेल रहा है।/** बस्तुत: अंग्रेज निकृष्टतम आक्रमणकारी था 
अर भारत को इससे बुरे दुर्भाग्य का सामना कभी नही करना पड़ा ।/* जीवन और सपत्ति 
की सुरक्षा के लाभों के संबंध में दादा भाई ने निम्नलिखित टिप्पणी की : 
यह एक मिथ्या धारणा है कि भारत में देशवासियों को जीवन और संपत्ति की 
सुरक्षा प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि सुरक्षा नाम की कोई वस्नु है ही नहरी। 
एक रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उपलब्ध है और वह इस प्रकार से है कि 
लाग किसी प्रकार की हिंसा से, आपसी मार-पीट से तथा देसी निरंकुश शासको के 
भय से सुरक्षित है। यह जीवन और सपत्ति की निस्मंदेह वास्तविक सुरक्षा है और 
भारत इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने से इनकार नहीं करता, परंतु इग्लेड के स्वयं 
अपने पजे से उसे संपत्ति की किसी प्रकार की सुरक्षा सर्वथा ही प्राप्त नही है। फलतः 
जीवन की सुरक्षा भी प्राप्त नही । भारत की सपत्ति सुरक्षित नही । जो सुरक्षित और 
पूर्णतः सरक्षित है, वह है, इंग्लेड, वह पूर्ण रूप से और समग्र रूप से रक्षित और 
सुरक्षित है तथा वह अपनी यह सुरक्षा बनाए रखना चाटता है ताकि वह वर्तमान 
दर पर 30,000,000 से 40,000,00( पौड की सपत्ति प्रतिवर्ष भारत से ले जा सके 
और इसे हजम कर सके । * * “इसलिए मै यह कहने का साहस कर सकता हु कि भारत 
को संपत्ति और जीवन की सुरक्षा प्राप्त नही है। इतना ही नही, उसे तो ज्ञान और 
बुद्धि की सुरक्षा भी प्राप्त नही है । भारत में लाखो करोडो लोगो के लिए तो जीवन 
का केवल यही अर्थ है, आधे पेट खाना नसीब होता, अथवा भूखों मरना अथवा 
दुभिक्ष का सामना करना अथवा रोगों से जूकना ॥" 
कानून और व्यवस्था के संबंध मे ।876 में दादा भाई ने लिखा : 
एक भारतीय कहावत है कि “किसी की पीठ पर भले ही लात मारो परतु किसी के 
पेट पर कभी लात नही मारनी चाहिए । देसी निरकुश शासन में लोग अपने उत्प]- 
दनो को सुरक्षित रख सकते थे और उनका उपभोग कर सकते थे। यह दूसरी बात 
है कि इसके पीछे उन्हें कभी कभी हिसा का सामना भी करना पडता था। ब्रिटिश 
निरंकुश शासन मे लोगों को शांति तो प्राप्त है, हिसा का अस्तित्व नही है परतु 
उसका कोष शातिपू्वंक, अनदेखे रूप से और चालाकी के साथ लूटा जा रहा है। 
अब भारतीय कानून और व्यवस्था के अंतर्गत शातिपृवंक भूखा मरता है और शाति- 
पूर्वक ही मृत्यु का ग्रास बनता है! 
6न्होंने इसके साथ आगे कहा : मैं नही कह सकता कि अंग्रेजो की ऐसी स्थिति के बारे मे 
क्या प्रतिक्रिया होगी । 
निकासी सिद्धात ने भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को समभने 
की दिशा में उन पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार- उन्होंने अपने निबंध, 'दी पावर्टी 
आफ इंडिया” के लगभग निष्कर्ष के रूप में ही लिखा : निकासी के कारण सारा ही शासन 
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चक्र एक मलत, अप्राकृतिक और आत्मघाती दिशा मे घम रहा है।!*? |2 फरवरी 895 
को हाऊस आफ कामन्‍्स में दिए गए अपने भाषण मे उन्होने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत 
वास्तव में ब्रिटिश भारत ही था, भारत का भारत नही ।१* उन्होंने और आमे कहा, एक 
प्रकार से तो बिपुलसंख्यक भारतीयों की स्थिति दक्षिणी राज्यों के दासों की स्थिति 
से भी बहतर है।"““दास मालिको की भूमि पर और मालिकों के साधनों से काम 
करते हैं। मालिक उनके केवल श्रम का ही लाभ उठाते हैं, इसके विपरीत भारतीय 
अपनी ही धरती पर और अपने ही साधनों से काम करते हैं, इतने पर भी उन्हें 
अपने लाभ विदेशी म्रालिको को सौंप देने पडते है।!** इसी प्रकार 3] जनवरी 
[897 को लाडं विलबी को लिखे अपने एक पत्र में दादा भाई ने वकालत की, वे 
(ब्रिटिश नागरिक ) हमें मित्र नागरिक कहते है, उन्हे अपने इस कथन को अवश्वमेव यथार्थ 
का रूप देना चाहिए। इस समय तो सत्य की बजाय यह एक निरा भूठ और भट्दा मजाक 
है, इस समय तो दोनों का नाता दास और स्वामी का ही है ।-९९ दादाभाई थह देखकर 
आदचये चकित रह गए कि उपकार के नाम पर ब्रिटिश ने शोषण का यहू कंसा भ्रमजाल 
फंला रखा है। देश का शोषण ब्रिटिश राज्य द्वारा इस ढंग से किया जा रहा है कि देखने 
में न किसी प्रकार का दबाव खले रूप मे सामने आता है, न किसी प्रकार से जीवन तथा 
संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे कि ससार इस लूट को देख पाए और इस पर 
काप उठे |” उन्होंने दुढ स्वर में कहा, भारतीय खर्चों के इस चालू अन्यान्य और 
दुर्माग्पपूर्ण प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य भारत का उपकारी होने का ढोग करता है | 
सत्य यह है कि ब्रिटिश राज्य भारत का हित करना तो दूर रहा, उसका खन ही चूम रहा 
है ।? |904 तक दादाभाई भारत मे ब्रिटिश राज्य के बर्णन-प्रसंग मे कटु और कठोर 
गब्दो का ही प्रयोग करने लगे थे। अगस्त 904 में हेग मे हुए अतर्राष्ट्रीय समाजवादी 
सम्मेलन मे दिए गए अपने भाषण मे दादाभाई ने ब्रिटिश राज्य को “असम्य' बतलाया । 
उनके द्वारा प्रयुक्त वास्तविक दाब्द थे : 

'असम्यता' शब्द का क्‍या अभिप्राय है ? क्‍्य्य इसका अर्थ यह है कि यदि एक कर 

व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति की पिटाई करता है और उसे लूट लेता है तो उसका 

यह दूषित कर्म असम्यता है ? यही बात राष्ट्रो पर ही लागू होती है, ओर इसी ढंग 

का प्रयोग ब्रिटेन भारत के प्रति कर रहा है। इसका अंत अवदय ही होना चाहिए । 

पशु शक्ति का साम्राज्य असम्यता ही है ॥20 
निकासी सिद्धात ने एक अन्य रूप में भी दादा भाई के चितन को गहरापन दिया, धीरे 
धीरे उन्होंने राष्ट्रवादियों की इस पर परागत धारणा पर अविश्वास करना प्रारभ कर 
दिया कि भारत में जो कुछ भी गलत काम होता है, उसका सारा दोष भारत में रहने 
दाले स्वार्थी और मारतीय अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुकल कार्य करने को विवश 
करने वाले अंग्रेज अधिकारियो का है। विलबी कमीशन के समक्ष जिरह में उन्होंने सरकारी 
कमंचारियों की बुरी कार्य प्रव॒त्ति को नहीं प्रत्युत सरकार की गंदी पठ्ति अथवा 
मशीनरी को ही निकासी के लिए उत्तरदायी ठहराया । इस प्वकार उन्होंने कहा : 

मेरा सामान्य प्रहार सरकारों अधिकारियों पर नहीं, प्रत्युत उस बुरी अ्यवस्था 
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पर है, जिसके अंतर्गत उन्हें काम करना पड़ता है। उन्हें विवश होकर वह सब 
कुछ करना पड़ता है जिसका परिणाम ही असंतोषप्रद है।*““बुरी व्यवस्था के ही ये 
कारण हैं, जिसके अंतगंत वे कार्यरत है और जिस पर विचार करने और जिसके 
संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक 
ढंग से अपना कार्य कर सकें** *।१ 
यहा यह भी उल्लेखनीय है कि जहां निकासी-सिद्धांत से दादाभाई ब्रिटिश राज्य की 
प्रवति को ममभने में सफल हुए, वहां कुछ एक अन्य नेताओं ने इस सिद्धांत का उपयोग 
ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को नंगा करने मे किया। उदाहरणार्थ 9 जून 900 के 
अपने अंक में “अमृत वाजार पत्रिका' ने निकासी-सिद्धांत के समर्थन में इस आधार पर 
आवाज उठाई कि इसमे 'गोरे आदमी के कंधे पर भार” के सिद्धात का प्रत्यक्ष खंडन 
होता है : 
हमें सवंदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य धारणा यह है कि इंग्लेड 
को कभी भारत से बलपूर्वक खिराज नही लेना चाहिए। इंग्लेड में तो यह विश्वास 
जम चुका है कि अंग्रेजो को काले भारतीयों का भार उठाना पड़ता है परंतु वे भार- 
तीयों को अपना भार कभी नहीं उठाने देते । ब्रिटिश सरकार तो यह कभी नहीं 
मानेगी कि वह एक कौडी भी इस देश से ले लेती है, परंतु यदि यह दिखाया जा 
सके कि इग्लेड केवल भारत से खिराज ही नही लेता प्रत्युत बहुत भारी खिराज 
वसूल करता है तो अग्रेजों को यह मानना पड़ेगा कि उन्हें अपनी असहाय तथा परा- 
श्रित प्रजा की हानि की पूर्ति के लिए कुछ-न-कुछ करना पडेगा। 
निकामी के विरुद्ध जीवन भर संघपं करते रहने के उपरात भारत में ब्रिटिश राज्य की 
प्रवति, चरित्र और उद्देश्यों के संबंध में निर्धारित धारणा ने उन्हे राजनंतिक युद्ध के मार्ग 
फर अग्रसर होने को बाध्य कर दिया । इस प्रकार जिस व्यक्ति ने अत्यंत हल्की मांगों को 
प्रस्तुत करने के साथ ही अपना राजन तिक जीवन प्रारंभ किया था, धीरे-धीरे एक वर्ष 
से दूसरे वर्ष और एक स्तर ने दूसरे स्तर पर अपनी राजनीति और राजनैतिक मांगों मे 
उत्तरोनर अतिवादी बनता गया । 
प्रशासनिक सेवाओं के संकीणं क्षेत्र में दादाभाई ने भारत ररकार के यूरोपीय कमं- 
चारियो को 'जोक' बतलाया:"” और 885$ के प्रारंभ में ही उन्होंने माग पेश की कि 
निषंत्रण तथा अधीक्षण का उच्चतम अधिकार ही केवल अंग्रेजों के हाथ में रहना चाहिए 
तथा अन्य सभी सेवाओं की प्रवध व्यवस्था भारतीयों को सौप देनी चाहिए ।?"९ ]897 में 
उन्होंने अपनी माग का और अधिक स्पष्ट विश्लेषण किया तथा दुढ़ता से कहा कि केवल 
वायसराय, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल के पद ही अंग्रेजों के हाथ में रहने चाहिए ॥१०? 
करातिकारी मांगों को पेश करने में अथवा ऊंचे राजनतिक स्तर के नारे देने मे दादा 
भाई ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और प्रारंभ पें निकासी समाप्त न करने की स्थिति 
में गंभीर परिणामों की चेतावनी देने के रूप में अपने नकारात्मक अतिवाद को प्रकट 
किया। हां, धीरे-धीरे परंतु अलक्षित रूप से इन चेतावनियों ने प्रत्यक्ष राजन॑तिक नारों 
और मागों का रूप अवश्य ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। 880 में ही दादा भाई ने 
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ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी भारत के अतीत के शासकों के साथ तुलना न करने के लिए 
खबरदार किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि ब्रिटिश अपने आपको उच्च ज्ञान और श्रेंष्ठ 
सम्यता के अनुपात मे पर्याप्त श्रेष्ठ सिद्ध नही करते और यदि भारत उनके अधीन व्यापक 

प्रगति और समृद्धि प्राप्त नही करता, तो भारत मे उनके टिके रहने मे कोई ओचित्य नही । 
इसके अतिरिक्त पिछली निकासी को दुर्भाग्य मानकर भले ही मुला दिया जाय और क्षमा 
कर दिया जाए परतु एक बार मामला साफ हो जाने पर भविष्य मे की जाने वाली इस 
प्रकार की निकासी को तो सीधी सादी भाषा मे डकंती और विध्वस ही कहा जाएगा 2० 
896 में उन्होने टिप्पणी की कि यद्यपि भारतीयों को अब भी ब्रिटिश जानत के स्वस्थ 
अंत करण में पक्‍क्रा विश्वास है परतु वरततमान व्यवस्था का परिणाम भारतीयो को इस 
निष्कर्ष पर पहुचा देगा कि भारतीयो के सामने अपने वर्तमान प्रशासको से पिड छडाने 
के सिवाय और कोई रास्ता नही है।'"* और फिर “यदि निकासी जारी रही तो ब्रिटिश 
शासन भी एक विदेशी निचोडने वाली ऋर शक्ति बना रहेगा, जिस के फलरवरूप जनता 
यूरोपीय शासको से मुक्त होने को उत्कठित रहेगी ।“!" 'असतोष के कारण' पर लाई 
विलबी को लिखे अपने पत्र में, ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी के महान उद्घोषऊ, 
जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के द्वितीय अधिवेशन मे यह घोषणा करने का साहस 
किया था कि हमे बहादुरी से यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य 
के प्रति वफादार हैं,/" उसी व्यक्ति ने पृवपिक्षा अधिक स्पष्ट वाणी मे गजेंना की, 
क्या किसी भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह सोचना सभव है कि कोई एक 
देश दूसरे देश को अपने अधीन कर ले और फिर उससे वफादारी और स्नेह की आशा 
करे ? यह मानना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा न ही आज तक कभी हुआ है और 
न ही कभी होगा ।7१ ]900 तक वफादार दादा भाई के मन में कदाचित्‌ अज्ञात रूप से 
ही राजद्रोह की भावनाएं धर करने लगी थी। उसी वर्ष उन्होन शासकों को एक और 
चेतावनी दी, भारतीय आज तक ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे शोषण का सहन करते भ्रा 
रहे हैं और यह विश्वास करना एक भूल ही होगी कि उनकी वफादारी डिग नही सकदी 
और जिस रूप मे आज है, उसी रूप मे सदा के लिए बनी रहेगी ।!* भारतीय लोग अब 
स्थिति की वास्तविकता को समझने लगे है और यदि उनकी दशा को यसुधारने के लिए 
कोई पग न उठाया गया तो हो सकता है कि वे शक्ति को नष्ट करने के लिए शक्ति 
का प्रयोग करने को प्रलोभित हो उठें ५ यह तो थोडे समय की ही बात थी, जब- 
कि दादा भाई इस निष्कर्ष पर पहुचे, यदि निकासी को रोकना है तो भारत को अवश्य 
ही राजनेतिक दृष्टि से स्वतत्र होना पडेंगा। दादा भाई के दिल और दिमाग की ताजगी, 
जिन्दादिली और वीरता के लिए उनका अभिनदन ही करना पडेंगा कि उन्होने 79 वर्ष 
की पक्‍की आयु में जबकि धमनियो मे रक्त प्रवाह शिथिल पड़ जाता है, ग़िटिशझ् के भारत 
यर कझासन की अंतिम प्रकृति के सबध मे अपने पूर्व विश्वास से हटकर स्व-शासन की 
गुणात्मक छलांग लगाई ।!!* 904 मे अतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन मे, जिसने भारत 
के राष्ट्रवादी क्षेत्रों मे विशेषत: उदारपंथी क्षेत्रों मे यथार्थ मे ही हलचल मचा दी, निकासी 
पर दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण मे दादा भाई ने अपनी राजनैतिक मान्यता को निम्न- 
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लिखित रूप से सुस्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी : 
इसका एकमात्र उपाय भारतीयों को स्वशासन देना है। भारत के प्रति अन्य ब्रिटिश 
उपनिवेशों के समान ही व्यवहार अपेक्षित है। भारतीयों के इंग्लेड के माथ संबंध 
अवश्य जुडे रहें परंतु उन्हें दास बने रहने पर घोर आपत्ति है। वे अपने पर अपना 
ही शासन चाहते हैं तथा विव्व के अन्यान्य देणों के साथ प्रगति में भागीदार बनना 
चाहते है ।*!९ 
उनकी इस घोषणा को समाजवादी सम्मेलन के क्रांतिकारी वातावरण से उनत्तेञज्ञित मन 
की एकाएक और जल्दवाजी में निकाली गई भड़ास नही कहा जा सकता। उन्होंने इस 
कथन के एक ही वर्ष उपरांत भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के बनारस अधिवेशन को दिए गए 
अपने संदेश में विशेष निर्देश करते हुए सुस्पष्ट रूप से अपना दृढ़मत इस प्रकार से प्रकट 
किया : 
स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली 
घोर दरिद्रता दुर्भाग्य और विनाश से कभी छटकारा नहीं पा सकने । किसी प्रकार 
के कैसी भी तसलल्‍्ली देने वाले उपाय क्यो न किए जाएं, प्रशासननत्र में किसी प्रकार 
की कैसी भी रहो बदल अथवा इधर-उधर की हेर-फेर क्यो न वी जाए, इनसे न तो 
कोर्र ० ” हो सकता है और न ही स्वेधा कोई लाभ होगा | स्वय॒े सरकार और 
स्वयं प्रजा ही निकासी को वबद कर सकती है।* * भारत के दुर्भाग्य और व्यधाओ 
की निव॒न्ति के ग्वशासन ही एकमात्र उपचार है । "7 
पहा यह स्मरणीय है किये दादा भाई ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 
ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन में दिए गए अपने भाषण मे राष्ट्रीय आदोलन के भावी 
लद्ष्य का निर्देश करते ट॒ए यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता की सभी राजनेतिक 
मागों को जिस एक ही शब्द मे समेटा जा सकता है, वह है, स्वशासन अथवा स्वराज्य, 
जैसा स्वराज्य इंग्लेड मे है अथवा दूसरे-दूसरे उपनिवेशों मे है |?! 
दादा भाई के इस अतिवादी दृष्टिकोण, निकासी भारत के दुर्भाग्य का एक महत्व- 
पूर्ण कारण है, के राजनैतिक महत्व को भली प्रकार समभने के लिए उसकी राजनंतिक 
महत्ता के तथा भारत की दरिद्रता के कारण माने गए अन्यान्य तत्वों, आधुनिक औद्यो- 
गिकता का अभाव अथवा अत्यधिक भूमि लगान अथवा ऊंचे कराधान अथवा राजनैतिक 
अधिकारों की अनुपस्थिति, से तुलना अपेक्षित है। इनकी तुलना से पूर्व दो बातो का 
ध्यान रखना अत्यावश्यक है क्योंकि उनकी उपेक्षा का अर्थ उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से हाथ 
घोना होगा । प्रथम, अपने अंतिम विश्लेषण में स्वयं दादा भाई ने भी भारत मे उद्योग के 
अभाव को ही भारत की दरिद्रता का कारण बताया | अंतर केवल यह है कि उन्होंने इस 
अभाव के कारण के रूप में निकासी को ही उत्तरदायी बताया। द्वितीय, भले ही इसे 
“निर्धनता का औद्योगिक सिद्धांत नाम दिया जाए, ताकिक विश्लेषण से तो हर हालते॑ में 
ही यही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, राजन॑तिक अनुमान निष्कर्ष के रूप में उभर कर सामने 
आता है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश उद्योग के हितों की 
रक्षा में ही तत्पर है तथा भारतीय उद्योग और व्यापार अपनी पूर्णता में तब तक नही आ 
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सकते जब तक कि प्रमुख रूप से भारतीय उद्योग के हितों की ही देखभाल के उद्देश्य को 
लेकर चलने वाला अपना ही राजनैतिक प्रमुत्व स्थापित नही होता । फलतः 9वी 
शताब्दी के परवर्ती काल के और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के बहुत सारे उमग्रवादी 
नेताओं यथा बाल गंगाघर तिलक, लाजपत राय श्रौर बी० सी० पाल ने भारतीय उद्योग 
के विकास पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रवल संघर्ष किया। इसी प्रकार मूमि 
लगान सिद्धात और ऊंचे कराधान के सिद्धात से भी समय-समय पर क्रातिकारी राज- 
नैतिक मार्गें उठी । इस ग्रंथ मे इन सब की चर्चा हम यथास्थान पहले ही कर चुके है । 

निकासी तथा भारत की दरिद्रता के अन्यान्य सिद्धातो के राजनंतिक परिणामों के 
बीच मुख्य अंतर इस तथ्य मे निहित था कि किसी सीमा तक और कभी-कभी दरिद्रता के 
अन्यान्य सिद्धात विदेशी शासन को सहन कर सकते थे परतु निकासी-सिद्धात के बारे मे 
यह नहीं कहा जा सकता । 

उदाहरण के रूप में उद्योग के सिद्धात को ही लीजिए, इस क्षेत्र मे जहा भारत और 
ब्रिटेन के औद्योगिक हितो में संघर्ष के कारण बहुत सारे मतमेंद उत्पन्न हुए और उनसे 
कटुता भी बढी, वहा इस कटुता के फलस्वरूप उत्पन्न राजन॑तिक दुर्भावनाओ को दूर 
करने की दिशा में कुछ उपाय भी दिखाई देने लगे :-- प्रथम, औद्योगिक सिद्धात के समर्थको 
के अनुसार भारत मे ब्रिटिश राज्य भारत के औद्योगीकरण के मार्ग में दु्लध्य बाधा नह 
था| वतं॑मान आथिक और राजनतिक परिस्थितियों मे भी कुछ न कुछ औद्योगिक विकास 
संभव था। अतएवं औद्योगिक सघपषं को स्वराज्य-आदोलन के साथ जोड़ने की कोई स्वा- 
भाविक अथवा पूर्ण आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के रूप में जस्टिस रानाडं द्वारा 
राज्य-सहायता पर बल देने के बावजूद भारतीय उद्योग के विकास के लिए राजनीतिक 
स्वतत्रता पूर्ण रूप से आवश्यक नही थी ।?7* 

द्वितीय, कभी-कभी इस बात ने सारे मामले को और भी अधिक जटिल बना दिया 
कि ब्रिटिश भारतीय सरकार प्राय: ही उद्योगीकरण के पक्ष मे बोलती रहती थी और 
कभी कमी तो स्वयं भारतीयों द्वारा प्रदशित उत्साह की अपेक्षा कथनी के रूप में भी ओद्यो- 
गिक विकास के लिए अधिक उत्साह दिखाती थी ।?-" इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 
उद्योग के विकास के लिए 905 मे वाणिज्य और उद्योग सबंधी एक पृथक शाही विभाग 
की स्थापना और उसे सर्वोच्च महत्व देने के रूप मे साधारण और नगण्य होने पर भी 
कुछ न कुछ पग तो उठाए ही थे ।*४ किसी भी रूप मे क्यो न हो, यह आशावादी दृष्टि- 
कोण सर्देव बना रहा कि कराधान और मडारो, तकनीकी शिक्षा और राज्य सहायता 
आदि से संबधित सरकारी नीति मे भारतीयों की इच्छानुरूप ही परिवततेन किया जा 
सकता है । जैसाकि 9।8 के उपरांत भारतीय उद्योग आयोग की सिफारिशों के उपरांत 
एक सीमित परिमाण में हुआ भी ।*?* जब एक बार सरकार अपनी नीति मे परिवर्तन कर 
लेती है तो उसे सतही तौर पर तो अधिक समय तक उद्योग-ग्रोधी घोषित नही किया 
जा सकता । उद्योग-सिद्धात के समर्थक सर्देव अपने तकों मे जटिलता को अपनाने रहे और 
सदैव यह दिखाने का प्रयास करते रहे कि ब्रिटिश भारत की सरकार इस दिशा में काफी' 
कुछ नदीं कर रही है और यदि भारत की अपनी सरकार होती तो वह इससे बहुत अधिक: 
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ही करती । यह काम आसान नहीं था और इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ी । 
राजनीति में तो जब कोई भी कार्प विशेषज्ञों की सहायता से किया जाता है तो उसे जन 
साधारण पर प्रभाव की दृष्टि से नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। फलत: जहा भारत की 
निर्घनता के उपाय के रूप में औद्योगिक विकास पर अधिक बल देने की बात थी, इसे 
शिक्षित वर्ग को प्रभावित करने का साधन तो बनाया जा सकता था परंतु इसे जनता 
और सरकार के बीच राजनैतिक संबंध विच्छेद को गहरा करने का शस्त्र नहीं बनाया 
जा सकता था। इसके सर्वेवा विपरीत सरकार, दिखाने के लिए, यह तर्क प्रस्तुत कर 
सकती थी कि उद्योग तो दोनों सरकार और राष्टवादियों के लिए समान रूप से उद्यम का 
क्षेत्र जुटाता है 2” तृतीय, उद्योग-सिद्धात के प्रवर्तंकों को यह स्वीकार करना पडा कि 
जहा देश के ओद्योगिक पिडटेपन का आशिक आरोप ईमानदारी से क्री सरकार पर 
लगाया जा सकता है, वहा आरोप के एक बहत बडे भाग के पात्र स्वय भारतीय है, जिन्‍्होन 
स्वयं उजी, जम, उद्यम और तकनीक के उपलब्ध साधनों का उपयोग करन मे तत्परता 
नही दिखाई ।”४' डसका निष्कर्ष स्पष्ट था कि भारतीयों को अपने शासकों पर आरोप 
लगाने ओर उनकी आलोचना करने मे अपनी सारी शक्तियों का अपवब्यय नहीं करना 
चाहिए उ.7 अवश्य ही रचतात्मक दृष्टिफोण अपनाना चाहिए तथा अपनी प्रतिभा को 
निजी प्र4भ के रूप में प्रयुक़ झरना चाहिए । 2 अहत सारे सरकारी प्रवक्‍ताओं न राष्ट्र- 
वादिय ? तिनी प्रयास के दृष्टिकोण के सरकार के विरुद्ध संचालित राजनेतिक तथा 
आधथिक आदोलन का स्पष्टतः क्षीण बनाने बाला अनुभव किया और बे देश के आद्योगिक 
और *गवित पिछडे पन का सारा दोप अपन कथा से उतार कर स्वय भारतीयों के ही 
कृधा पर डालना प्रारभ कर दिया। इस प्रकार उदाहरणार्थ, इफरिन ने 888 में यह 
घोषणा वो कि व्यापार पर लगी पाबन्दिया 2टाकर और परिवहन के साथनो, सड़क, 
रेल तवा अन्यान्य यातायात सुविधाओं का बहगुणा विस्तार करके हम उत्पाद और 
व्यापारिक गतिविधि को तीब्रता दे सकते ? और इस समय भी अपनी ओर से यह सब 
कर रहए है परनु उत्पादक केद्रो का वास्तविक कार्य तो आखिर निजी उद्यमियो को ही 
करना नाहिए। इसके उपरात भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के नेताओं को आड़ हाथो लेते 
हुए कहा कि सरकार जो काम नही कर पा रही, उसे करने मे आप लोग पीछे क्‍यों रह 
रहे है ” '“* भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के इतिहास से इस सबंध में एक घटना को उद्धत 
करना बडा ही रोचक होगा। 90। मे काग्रेंस ने एक समिति का गठन इस उद्देश्य से 
किया क्रि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि क्या अगले अधिवेशन से इस प्रकार के प्रस्ताव 
उठाए जा सकते हैं, जिनके अंतगंत राज्य की आथिक मंदी का तथा उत्पादन और वितरण 
के साधनों के ज्ञान के अभाव का भारी दायित्व सरकार पर डाला जा सके । इस समिति 
ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रसार के 
लिए यत्नशील बनें और इस तथ्य को स्वीकार करे कि पूजी और साख का प्रश्न निस्संदेह 
सर्वाधिक महत्यपूर्ण आ्थिक प्रइन है परंतु उसका हल स्वयं हमारे अपने ही हाथ मे है। 
समिति ने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे निरंतर और ईमानदारी के साथ पूजी का 
संगठन करके देश की आर्थिक दशा के सुधार के मार्ग की कठिनाइयों में से एक को दूर 
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करने की चेष्टाएं करें ।१7 इन प्रस्तावों में 890 में पूना में हुए प्रथम औद्योगिक सम्मेलन 
में दिए गए जस्टिस रानाडे के भाषण की भावना को ही रूपायित किया जाना था। इसके 
उन्‍नायक कदाचित्‌ लगभग तीन दश्षाब्दियों तक कांग्रेस को सतत प्रेरणा देने वाले महानु- 
भाव के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करना चाहते थे परतु ये प्रस्ताव कभी पारित नही हुए। 
हमे सीमित अथवा कांग्रेस द्वारा की गई इन प्रस्तावों की अस्वीकृति का कारण ज्ञात नही। 
हा, यह अनुमान अवद्य लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओ ने यह अवश्य अनुभव 
किया होगा कि ये प्रस्ताव यदि उठाए गए तो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी दबाव के लिए 
निरंतर और क्रमश" बनाए जाने वाले वातावरण के प्रमुख लक्ष्य से हटकर राष्ट्रवादी 
दक्ति बिखर जाएगी । अतः काग्रेस ने अपने नका रात्मक, अरचनात्मक और आदोलनात्मक 
पक्ष को ही अपनाए रखा | उसने देश की दरिद्रता के लिए निम्नलिखित तत्वों पर अभि- 
योग लगाना ही जारी रखा। स्वदेशी उत्पादनों का ह्ास, सपदा की निकासी, अत्यधिक 
कराधान, अत्यधिक महंगा प्रशासन, तथा भूमि के भारी लगान,*“* जिन सबके लिए 
अकेले सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था । 

इस प्रकार ब्रिटिश शासन और उसकी कुछ आर्थिक नीतियो तथा इस विश्वास को 
कि भारत की आथिक दुबंलता का अर्थात औद्योगिक पिछडेपन का प्रमुख कारण प्रमुख 
रूप से भारतीयों की अपनी ही दुबंलताए थी, तथा “निजी प्रयत्न से इस पिछडेपन को दूर 
किया जा सकता है, स्वीकार करने का यह परिणाम निकला कि औद्योगिक सिद्धात ने 
भारतीय अथंशास्त्रियों के एक आशावादी वर्ग को जन्म दिया और कम से कम प्रारभ में 
तथा कुछ ममय तक कोमल नीतियो के लिए आर्थिक सेद्धातिक आधा र का काम किया ।११* 

इसी प्रकार यहा तक कि सरकार की मू राजस्व नीति का एक अतिवादी आलोचक 
भी मूमि लगाने में कटौती क़र देने से अथवा भविष्य मे किसी प्रकार की वृद्धि न होने से 
अथवा यहा तक कि अपने मतव्य में सरकार द्वारा कपटपूर्ण ढहय से अतिशयोक्ति दिखाने 
पर सतोष कर लेता था जैसाकि 90] में आर० सी० दत्त के मामले मे कर्ज न ने मूमि 
लगान पर अपने प्रस्ताव द्वारा किया । सरकार भी कराधान और व्पयो के इन समीक्षको 
को इधर-उधर सीमित परिमाण में थोड़े बहुत कर भार को घटा कर तथा किसी लोक 
कल्याण अथवा विकास की गतिविधि अथवा विभाग में सरकारी खर्चों को बढाकर थोडा- 
बहुत प्रसन्‍न कर सकती थी । रेलों की आलोचना जो पहले कितनी भी नन्‍्यायसगत क्यो न 
हो, अब रेलों के उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो जाने से क्रमश: धीरे-धीरे मद पड़ती जा 
रही थी। यहा तक कि राष्ट्रीय राजनंतिक प्रगति की मागों से उत्पन्न अतिवादिता को 
भी थोड़ें-से प्रयत्त से सावधानी के साथ संगणित राजनंतिक रियायतों और सुधारों की 
खुराकें देकर शात किया जा सकता था | किसी भी स्थिति मे भारतीय राष्ट्रवादी फिर 
भी तक कर सकते थे ओर यह सिद्ध कर सकते थे कि इन सभी मामलों में ओर साथ ही 
साथ विदेश-व्यापार, मुद्रा तथा श्रम आदि के मामले में ब्रिटेन की आशिक नीति स्वार्थ- 
पूर्ण और भारतीय हितों के विरुद्ध थी। इस विषय में सरकारी तकों और बहानों के भ्रम 
जाल को उसखाड़ने तथा वास्तविकता को देखने के लिए एक निश्चित परिमाण में राजन तिक 
तथा आर्थिक सूक्ष्म दृष्टि अपेक्षित थी । यह सुक्ष्म दृष्टि नेताओं को भले ही भ्राप्स हो, 
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परतु जनता को इस सूक्ष्म दृष्टि से परिचित कराना असंभव नहीं तो कठिन ओर लंबा 
कार्य अवश्य था। 

निकासी-सिद्धात के योद्धा दादा भाई नौरोजी ने और उनके साथी योद्धा 'अमृत 
बाजार पत्रिका' ने निकासी के अतिरिक्त अन्यान्य सिद्धातों के राजनेतिक सधर्ष की 
प्रबलता को मद करने की भूमिका को अच्छी तरह समझ लिया था । इसीलिए तो दादा 
भाई ने 900 मे भारत के नवयुवको को भारत की दरिद्रता के लिए प्रस्तुत कारणों, 
स्वदेशी उद्योगो का ह्वास तथा ऊचे ममि लगान आदि, बहानो से सावधान रहने और 
बचने का अनुरोध किया। उन्होने चेतावनी दी कि यह सब मूल समस्या से ध्यान हटाने 
की एक चाल है। उन्होन आगे कहा जब तक भारत का खून चूसना (निकासी) जारी 
है, भारत सपन्‍नता की कोई आशा कभी नहीं कर सकता ॥१» दादा भाई के जीवनी 
लेखक आर० पी० मसानी के अनुसार दादा भाई ने 903 मे आर० सी० दत्त को चेता- 
वनी दी थी कि उनका भूमि लगान पद्धति के दोषो पर भ्रधिक बल देना भारत की दरिद्रता 
के मूल कारण निकाभी और उसके एकमात्र उपचार-स्वशासन से जनता का ध्यान हटाना 
है। ' इसी प्रकार अमृत वाजार पत्रिका' ने अपने 9 जून 900 के अक मे टिप्पणी की 
कि यह (प८ ७४7 है कि मूराजस्व भारत की दरिद्रता का कारण है परनु निकासी को 
अपेक्षा इस पर अधिक बल देना फिर भी गलत है। “ऊचे लगान के प्रश्न को उठाना फिर 
भी विवादास्पद हो सकता है परतु वाधिक निकासी पर तो ज़िसी प्रकार के विवाद की 
सभावना ही नही ।१३१ 28 माचं॑ 90[ क॑ अक म पत्रिका ने यह आशका प्रकट की कि 
दल महाशय लबान के प्रश्न को उठाऊर एक गौण विषय को महत्व दे रहे हैं, वे देखेंगे 
कि व तक॑जाल मे उलभ कर रह गए है। पत्रिका ने सलाह दी कि इस समय आ्रावश्यकता 
उन निश्चित और सुस्पष्ट विपयो को उठाने को है, जिन पर हम दुढता से डट सकें और 
अपनी बात स्पष्ट कर सके । 3) 

औद्योगिक-सिद्धात आदि के सर्वंथा विपरीत निकासी सिद्धात ने देखा भारत की 
दु्दंशा के कारणमूत आर्थिक रोगो का मूल उद्गम स्वय ब्रिटिश राज्य ही है। इसने बिना 
किसी सच के ब्रिटिश भारतीय सरकार की विदेशी प्रकृति तथा उसके शांपक स्वरूप 
को नगा करके रख दिया। अपनी परिभाषा मे ही निकासी समग्रत ब्रिटेन के शासन का 
ही परिणाम था और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होन वाली भारत की दरिद्रता का सारा 
दोष ब्रिटेन को अपने कधो पर लेना ही चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार इस स्थिति 
में भारतीय निकासी को कम करने की दिशा म॑ कुछ भी नहीं कर सकते थे । जो कुछ 
उनके बस में था, वह था भारतीयकरण के लिए, विटिश और भारत के मध्य खर्चों के 
समुचित बटबारे के लिए, गृह प्रभारो मे कटौती आदि के लिए आदोलन करना । इसके 
अतिरिक्त निकासी-सिद्धात के पक्षधर केवत्र इटना ही नही मानते थे कि जब तक निकासी 
जारी है तब तक भारत आथिक प्रगति नही कर सकता और इतना ही तक नही देते थे 
कि निकासी मे सारे का सारा ब्रिटेन का दोष है, प्रत्युत इसकी परिभाषा देते हुए इसे 
ब्रिटिश राज्य और उसकी मसल आर्थिक और राजनंतिक नीतियो, सस्थाओ और अव- 
स्थापना, जैसेकि, ब्रिटिश इडियन सिविल सेवा, ब्रिटिश सेना, इग्लेड मे भारतीय 
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कार्यालय, ब्रिटेन की पूंजी का भारत में निवेश, रेल, विदेश व्यापार, भूमि लगान और 
सामान्यत: कराधान का पर्यायवाची बताया और लोगों के मन मे उन्होंने धीरे-धीरे यह 
विश्वास उत्पन्न कर दिया कि भारत के श्राथिक पिछड़ेपन और दरिद्रता का कारण प्रमुख 
रूप से स्वयं ब्रिटेन के शासन का भारत में अस्तित्व और विदेशी राज्य की नीतियां है। 
यही देश की उन्नति के मार्ग में प्रधान बाधाएं हैं। भारत परंपरा से दरिद्र नही है प्रत्युत 
स्वयं ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाया गया है। सिविल सेवा के यूरोपीय चरित्र पर बल देने 
से भी वही राजनेतिक उहेश्य सिद्ध होता था क्योंकि इसमे एक ओर तो जनता के सामने 
देश की राजनेतिक और आथ्थिक पराधीनता के तथ्य को सामने रखने में सहायता मिलती 
थी और दूसरी ओर इससे इस मांग को बल मिलता था कि मारत में ब्रिटिश राज्य अवद्य 
बना रहे परंतु स्वय ब्रिटिश लोगों को नहीं बना रहना चाहिए। स्पष्ट है कि इस मांग की 
स्वीकृति की कोई संभावना नहीं थी, फलत- इससे शासकों के विरुद्ध जनता के मन में रोष 
की भावना को भडकाने मे सहायता मिलती । 

इस प्रकार निकासी सिद्धात ने एक जटिल समस्या को जन्म दिया और उस समस्या 
का एक ऐसा हल सुभाया कि जिससे भारत में ब्रिटिश राज्य की जडें ही कट जाती थी, 
और एक ऐसे अ्रंतविरोध को उजागर किया जिससे अतिवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उदगम 
होता था, भारत सरकार और जनता के मध्य स्थायी रूप से राजनतिक मुठभेड की स्थिति 
उत्पन्न होती थी और अंततः: ब्रिटिश राज्य को उखाड फेकने की क्रातिकारी राजनैनिक माग 
को जन्म मिलता था। निकासी सिद्धांत के समर्थक तो राजनंतिक सुधारों से संतुष्ट होने वाले 
नही थे क्योंकि इन सुधारों से निकासी किसी प्रकार कम होने वाली नहीं थी। अतः 
राजनैतिक सुधारों के किए जाने पर भी निकासी पर आधृत राजनैतिक संघर्ष मे कमी 
नहीं होने जा रही थी ।?१” इसके अतिरिक्त निकासी सिद्धात ने भारतीय समाज के सभी 
आतरिक भगडों को पीछे धकेल़ दिया तथा सारे समाज का घ्यान विदेशी राज्य की देन 
निकासी की ओर ही समग्रत: केंद्रित कर दिया । इस प्रकार दादा भाई के आर्थिक दृत्टि- 
कोण के निराशावादी चरित्र ने 872 मे प्रारंभ में स्वीकार करने के उपरात अत मे उसे 
छोडने को विवग रानाडे के आणावादी दृष्टिकोण की तुलना में, उन्हें विनाश का भविष्य- 
वक्‍ता बना दिया और 904 में उस समय निश्चित रूप से नकारात्मक व निराशाजनक 
लगने वाले स्वराज्य के लिए आह्वान देने के योग्य बना दिया । 

निकासी-सिद्धात के क्रांतिकारी राजनंतिक अभिप्रायों से इसके समर्थक ही नहीं 
प्रत्युत आलोचक भी कहीं अधिक बढ़-चढ़ कर परिचित थे। ]886 में भारत राज्य सचिव 
रंडोल्फ चल ने निर्देश किया : 

'ददेश पर थोपे गए विदेशी राज्य के फलस्वरूप समभे जाने वाले और देश के बाहर 

हुए खर्चों की अतिरिक्त राशि की पूत्ति के लिए समग्रत: भार रूप में उठाए जाने 

वाले नए कराधान के भार की अधीरता एक गंभीर राजनेतिक खतरे का रूप धारण 

कर लेगी । हमें आशंका तो यह है कि भारत सरकार से संबंध अथवा उसकी जान- 

कारी न रखने वाले महानुभाव इस खतरे की गुरुता को समझ ही नहीं पाएंगे, परंतु 

जिनको भारत सरकार की जानकारी है भौर जिन पर उसके संचालन का दायित्व 


धन की निकासी 67 


है, उन्होंने बहुत पहले से ही इसे एक अत्यंत गंभीर प्रकृति का खतरा बताया है ।१४४ 
इसी प्रकार जे० डी० रीस ने अपनी पुस्तक 'दि रियल इडिया' मे दादा भाई को आड़े 
हाथों लिया कि उन्होने इस तथ्य को समझा ही नहीं कि गृह-प्रभारों के बिना भारत में 
ब्रिटिंग सरकार रह ही नही सकती थी ।** बहुत सारे भारतीयों ने निकासी सिद्धात के 
प्रचंड प्रचार का इस आधार पर विरोध किया कि यह देर अबेर राजनैतिक स्वतंत्रता की 
अपरिपक्त्र माग को जन्म देगा ।?१? इसी कारण कदाचित रानाडे ने निकासी पर आवश्यकता 


से अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति का विरोध किया । 
संक्षेपत निकासी सिद्धात अपने राजनैतिक आशायो मे क्रातिकारी तत्त्व था; इसने 


राजनैतिक अधिकार के प्रइन को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। इसकी स्वीकृति ने 
न केवल ब्रिटेन और भारत के स्वाभाविक राजनैतिक संघर्ष को सतह पर ला दिया प्रत्युत 
ब्रिटेन के भारत पर राजनैतिक प्रमुत्व को भी अमान्य बना दिया। इससे यह भी स्पष्ट 
हो गया कि क्यो भ्रन्यान्य कितने ही क्षेत्रों मे राष्ट्रवादियों द्वारा की गई ब्रिटिण की अर्थ- 
नीति की आलोचना ओर उसके फलस्वरूप उन राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा सुकाए गए 
उपचार तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल श्रद्धालुओं को भी स्वीकार थे, परतु निकासी की 
बात प्रबलतम क्रातिकारियों तक को भी मान्य नहीं थी । 
निर, दे शिद्वात ने आर्थिक प्रइन को राजनंतिक स्तर पर उठाकर सावेजनिक जीवन 
को राजनैतिक प्रशिक्षण देने मे भी सहयोग दिया। जहा अस्यान्य आर्थिक प्रह्न क्द्मचित 
आर्थिक उप्चारो द्वारा साध्य थे अतः विजेष परिस्थितियो में आथिक विवाद की परिधि 
में ही आते थे, वहा निकासी का हल केवल राजनेतिक था। अत निकासी सिद्धात ने 
राजनंतिक नित्क्रियता को सक्रियता में बदलने मे भी योगदान दिया । 
निकासी सिद्धात मे सर्वसलाधा रण लोकप्रिय बनने की प्रबल राजनैतिक क्षमता थी। 
यह एक ऐसी सरल और सीधी सादी घारणा थी कि जिसे एक किसान भी आसानी से 
समभ पाता था। राष्ट्रवादी वक्‍ता निकासी पर भाण्ण करते समय अपन अत्यत अशिक्षित 
श्रोताओं से भी शीघ्र समझ जाने की प्रतिक्रिया पा लेते थे। एक देश से दूसरे देश को 
घन का स्थानातरण, आर्थिक शोषण के भिद्धातो का एक ऐसा विषय था, जिसे सवंथा 
आसानी से समझा जा सकता था, क्योक्ति यह उनके देनिक अनुभव से सबधित था। 
निकासी पर प्रहार को सुनते समय किसान इस प्रकार अनुभव करता था जैसेकि धन 
उसकी जेब से खिसक रहा है। उन्हे इस जैसा और कोई विचार इतना क्षुब्ध नही कर 
सकता था कि उन पर इसलिए कर लगाए जा रहे है कि दूर देश मे रहने वाले गुलछर 
उडा सकें । अतः निकासी में किसानो के देश को सघटित करने के नारे की सामथ्यं थी । 
“निकासी नही” एक ऐसा नारा था, जिसकी सभी सफल क्रातियो को आवश्यकता रही है 
और वे इसे अपनाती रही है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के ऊंचे और जटिल 
तकों की आवश्यकता नही, इसके बदले स्वत स्पष्टता तो इसका आतरिक गुण है। भारत 
के विषय में यह स्वत. सिद्ध थी और इस विश्वास ने कि भारत सोने की चिडिया थी और 
धीरे धीरे उसकी सारी संपदा लूट ली गई है और उसे आज की दरिद्रता और दुर्भाग्य की, 
स्थिति में ला फेंका गया है, जब भारतीय राष्ट्रीयतावाद चरम सीमा पर ही लटक रहा 
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था, उस समय उन वर्षों में राष्ट्रवादियों की शिकायतों ने अत्यंत लोकप्रिय भौर प्रबल 
दाक्तिशाली रूप ग्रहण कर लिया। अत: यह आकस्मिक नहीं था कि निकासीवादी पर 
सरकारी और साथ ही साथ गैर सरकारी ब्रिटिश लेखकों ने प्री शक्ति और निरंतरता के 
साथ तीखे प्रहार किए। संभवत ऐसा भाग्य किसी भी अन्य सिद्धात अथवा माग का नहीं 
रहा । इस सिद्धांत के प्रभुख जन्मदाता और प्रचारक दादा भाई नौरोजी की, जिनकी 
ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी सबसे गहरी थी और जिनका श्रिटिश जनता में सबसे 
गहरा विश्वास था, स्वप्नदर्शी और अतिवादी रूप में निदा की गई ।*» यहा तक कि 
उन्हे धूतं और छिपा विद्रोही कहा गया ।** परंतु दूसरी ओर गाधीयुग के राष्ट्रीयता की 
दृष्टि से उग्र विचार वाले नवयुवको ने 9वी शताब्दी के रानाडे, फिरोजशाह मेहता और 
गोखले जैसे अत्यंत कोमल और समभोौतावादी नेताओं को थोड़े समय के लिए ही सही, 
घृणा की दृष्टि से देखा और उन्हे 'अर्जीनवीस' कहकर उनका तिरस्कार किया। गांधी 
युग के राष्ट्रीय प्रेमी नवयुवकों की दृष्टि मे उस समय भी दादा भाई अत्यंत सम्मानित 
थे और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के पिता के समान आदरणीय थे । 
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सी० पी० ए० पृ० 35-4, 366; सी० वाई० चिता्माण, एच० आर० जनवरी 902 १० 28-9; 
एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 762 और रिप० आई एन० सी० 904, 
पृ० ]4; एल० एम० घोष, सी० पी० ए० पृ० 743, 750-3. 

और देखिए ए० बी० पी०, 6 फरवरी 880; 29 जनवरी और 8 जून, 885: 22 मई 892; 
24 दिस ० 896; ।3 फरवरी और 7 अप्रैल 897; 22 फरवरी और ], 8 और 9 जून ॥900; 
3 नव० 90|. 

उदाहरण के लिए देखिए, साधघारणी, 3] अक्तू० (आर० एन० पी० बंग०, 6 नव० 880) ; 
मराठा, 6 फरवरी और 9 जून 88। तथा ]3 अप्रैल 884; इडियन स्पेक्‍टेटर, 25 फरवरी 
(आर० एन>«पी० बब, 3 मार्च 883), इडियन स्पैक्‍टेटर, 8 मई सिंध टाइम्स, 20 भई (वही, 
24 मई 884); समय, 30 जून (आर० एन० पी० बग०, 5 जुलाई 884) ; प्रतिकार, 22 
अगस्त, (वही, 6 मित० 884) ; सारस्वत पत्र, 6 सितबर, (वही, 3 सित० 884); पताका, 
]7 जुलाई (वर्दी, 25 जुलाई 885); समय, 28 जून (वही, 3 जुलाई 886) : बगबासी, 7 
प्रगस्त, प्रजाबधु, 6 अगस्त (वही, 4 अगस्त 886): इडियन स्पेक्‍टेटर, 5 जुलाई 885; 
भारतीय समाचारपत्रो के मत का सपादकीय सार सक्षेप, बी० ओ० ग्राई०, भ्रक्तृ० 887; 
इदु प्रकाश, 5 सित० और द्विब्यन, ।4 सित० (वी० ओ० आई०, अक्तू ० 887); हिंदू, 25 जून 
894, 7 जुलाई 898; बगाली, ।3 मार्च 897; हिंदुस्तान, 20 जुलाई, (आर० एन० पी० 
एन०, 27 जुलाई 898) ; स्वदेशामत्रन, 45६ मई (आर० एन० पी० एम०, 3 मई 900) ; 
प्रभात, दित० 4900, और राजहस, 2 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 2 जन० 90) ; न्यू 
इंडिया, 6 सित० 90]; कासिम उल अखबार, ! मई (वही, 6 मई 903); हिंदू निशान, 
27 मई (वही, 30 मई 903); वत्तात चितामणि, 4 नव० (वही, 4 नव० 903); केसरी, 
2] जलाई (आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 903); केसरी, 9 मई (वक्के, 3 मई 905). 
880 मे पहले निकासो का विरोध करने वाले कुछ समाचारपत्र थे : इदु प्रकाश, |3 दिस० 
(आर० एन० पी० बंब, ]8 दिसवर ]875); जामे जमशेद, 23 , अगस्त (वही, 26 अगस्त 
876); शुभसूचक, 85 जून (वही, 23 जून 877) ; नेटिव ओपीनियन, 30 दिस० 877 (वही, 
$ जन० 878) . 

प्रस्ताव २९]. 

आई० एन० सी० (897, 90], 902 भौर 904 के प्रस्ताव म० ॥2, *॥॥ (०), ॥त 
और [[! 

नौरोजी, एसेज, पु० 30-]. पावर्टी, १० 2, 638 तथा भधतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दिया 
गया भाषण, इंडिया 2? सित० 904 १० 6; ए० बी० पी० 28 जुलाई 870; जामे शमशेद, 
23 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 23 अगस्त, 876); शुभ सूचक, ]5 जून (बही, 23 जून 
877); समय, 28 जून (आर० एन० पी० बग०, 3 जुलाई 886); बगवासी. 7 अगस्त (वही, 
4 अगस्त 886); स्वरेशमित्रन, तिथिरहित (आर० एन० पी० एम०, सित० 887); भ्रांष्न 
प्रकाशिका, 5 नव० (वही, नव० 887); हिंदू, 9 जन० 89!. राय, पावर्टी, १० 25-3 
विशंभर नाथ, एल०सी०पी० 898 खंड ४(४८/४॥] १० 59; बंगाली, 25 मई 90!; एस० 
एन० बैनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 709; दत्त, ई० एच प० 85. 

प्रमाण के रूप में देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर ने अपने 5 जुलाई 885 के श्ंक में सिखा : “जाए 
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कह सकते है कि जितना आपने हम पर कर लगा रखा है उससे दुगना कर मुगलो ने हम पर 
लगाया था उनके कराधान मे क्‍या अ्रतर था, देखिए वे भारत के ही निवासी थे अथवा उन्होंने 
प्रत्येक रूप मे भारत को अपनी जन्मभूमि के रूप मे अपना लिया था कराधान, अत्याचार तथा 
लूटमार द्वारा वे जितना भी राजस्व वसूल करते थे, वह सारा इसी देश मे खर्चे होता था एक 
कोडी भी इस देश से बाहर नहीं जातो थो भले ही वह प॑सा सिंचाई नहरो के, लबी दुरीवाली 
सडको के ओर पुलों के अथवा महलो और मसजिदों के निर्माण पर और यहा तक कि आतिश- 
बाजी और नाचने वाली म॒ृदरियों पर खजच होता था, यह सारा पैसा उन लोगो के पास वापस 
पहुच जाता था, जिनसे लिया गया था! और देखिए, ए० बी० पी०, 8 जून 885 राय, पावर्टी, 
पृ० 25]-3; नौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 4], 52, ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, पृ० |26; 
दत्त, ई० एच० | पृ० >॥, 00, वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 605, एल० एम० धांप, सी० 

पी० ए०, पृ० 759 

नौरोजी, एसेज, पृ० 30, पावर्टी, पृ० 2, स्पीचेज, प० 238 9, भ्रतर्राष्ट्रीय समाजवादी का पग्रेस 
में दिया गया भाषण, इंडिया, 2 सित० 904, पृ० 6, समय, 30 जून (आर० एन० पी० 
बग०, 5 जुलाई 884), सिंध टाइम्स, 20 मई (आर० एन० पी० बब, 24 मई 884) , 

केसरी, 2। जुलाई (वही, 25 जुलाई 903), केसरी, 9 मई (वही, 3 मई 905) 

हम अवधि मे भारतीय अथेव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चरित्रगत विशेषता थी निर्यातों मे बचतें, 

जिसकी “एतीय नेताओं ने आलोचना की देखिए, इसी पुस्तक में विदेश व्यापार से सबधित 
पाचवा अध्याय वास्तव से आवश्यक और समृचित परिणाम में आयातो से निर्याता की अधिकता 
बनाए रखने के उद्देश्य से निर्यातों का सरकारी तोर पर ही प्रोत्साहित किया गया था ब्रिटिश 
शामनतकाल मे व्यापार का सतुलन बनाए रखने के लिए निर्यातों को बढ़ाने का सरकारी प्रयास 
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप से सचालक, साथ ही प्रमुख विराधी तत्व था एक आर ता 
सरकारी नीति ब्रिटिश उद्योग के पोषण के लिए निर्यातों मे वृद्धि करने की थी और दूसरी और 
आयातो के अपेक्षाकृत प्रच॒ुरता ने आयातों पर निर्यातों को अधिकता को सकुचित रूप दे दिया 
और इसका भुगतान सतुलन अव्यवस्थित हो गया ओर सरकार दग्लंड स ऋण लेने के उपाय को 
भ्रपनाने के लिए विवश हो गई इसका अनिवायं परिणाम यह हुआ कि इन ऋणों के भुगतान 
के लिए फिर और भ्रधिक परिमाण मे निर्यात करने की स्थिति उत्पन्न हो कई इस प्रकार भारत 
से होने वाले निर्यातो का उपयोग या तो ऋणो के भुगतान के लिए होने लगा अथवा आयातो 
के भुगतान के लिए इससे भारत से लाभरहित उद्योग्रो ओर निर्यातको कै हितो का ब्रिटेन के 
लाभ सपन्‍न उद्योगो और निर्यात के हितो से सप्नं का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था यह 
संघर्ष भारत से धन की निकासी पर ब्रिटिश प्रेस के और ब्रिटिश राजनीतिशो के एक व द्वारा 
किए गए प्रारभिक प्रहार को स्पष्ट करता है ब्रिटिश शासन की सारी अवधि मे भारत से 
सपत्ति की निकासी के राजनीतिक प्रभावों ओर परिणामों के सबध मे विभिन्‍न स्तर पर मतभेद 
बने ही रहे 

नौरोजी, एसेज, पृू० 0], 3 4, पावर्टी, पु० 33, 4], 98, 568-9, 574, स्पीचेज, 
पृ० 37-8, 323, 38]-2, 665-7, परिशिष्ट, पृ० 42-3, ए० बो० पी०, 28 जुलाई 870 और 
6 फरवरी 880; भोलानाथ चढ़, एम० एम०, माथ ]873, खड ]] पृ० 89-90, मराठा, 25 
मई 884 ; सिघ टाइम्स, 20 मई इंडियन स्पेकक्‍टेर, ।8 मई (आर० एन० पी० बब, 24 मई 
]884); जोशी, पूर्वोदुत, पु० 636-40, 683, 695; राय, पाबर्टी, पृ० 7-8; आर० एन०,. 
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39. 


4. 


42. 
43. 


43. 
46. 
श7. 
48. 
49. 
50. 
3. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


मुधोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 40-]; ए० नदी, इंडियन पालिटिक्स, २० 2-3, 25; 
हिंदू, 7 जुलाई 898, न्यू इंडिया, ]9 अगस्त और 6 सित० 90|; इडियन पीपुल, 24 जुलाई 
903; दत्त : इग्लेंड ऐंड इंडिया, पृ० 43, ई० एच० ॥[ १० 343-4, 528-9, स्पीचेज १] 
पृ० 4-8; जी० एस० अयग्पर, ई० ए०, पृ० 336, 338, 353, 357-8, गोखले, स्पीचेज, 
पृ० 87-8 एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, १० 750, 753. और देखिए पीछे अध्याय 4 लाडे 
सै लिसबरी द्वारा 26 अप्रैल 875 के एक भाषण मे की गई इस टिप्पणी का भारतीय नेताओ ने 
अक्सर हवाला दिया है कि "भारत के सबंध में इस चोट का अतिरजित रूप में वर्णन किया जा 
रहा है कि वहा से बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिदान के इतने अधिक राजस्व का निर्यात 
किया जा रहा है भारत में उन प्रगो मे तो नश्तर चुभोकर वहा से रक्त निकालना ही चाहिए 
जहा उसका अत्यधिक सग्रह हो गया है अथवा वह समुचित गात़ा में उपलब्ध है, पहले से ही, 
रबत के अभाव से दुश्ियों निर्धनों और दुबंलो को तो छुआ ही नहीं जाता (नोरोजी, पावर्टो, 
पृ० [%() और देखिए, नौरोजी, स्पीचे ज, पृ० 30, 233, 288, परिशिष्ट, पृ० ]3, एस० एन० 
बैनजी, सी० पी० ए०, १० 708-09, दत्त, स्पीचेंज [| १० 84 और देखिए, जान स्ट्रेची, 
फाइनाशल स्टेटमेट (वित्त विवरण) 878-9 कडिवा, 52 और रिपोर्ट आफ इंडियन फ्रमीनत 
कमीशन, 880, प्‌ृ० 94, 

नौरोजी, एसेज, प० 3-4; वरावर्टी, पृ० 33, 3, 36-9, 98 म्पीचेज, १० 37-8, 38|-2, 
667. और दखिए, आर० एन० मुघोलकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 44 और जी० एस० अय्यर, 
ई० 7०, पृ० 336-7 

उदाहरणाय देखिए, नौरोजी, पावर्टी, पृ० 32-33. उन्होंने कहा कि किसी देश के विदेश व्यापार 
की सामान्य स्थिति प्राय यह होती है कि उसके निर्यात के बदले सर्देव निर्यात के मूल्य और 
उसके लाभ के समकक्ष आयात होता है 

वही, १० 3, 38, 96 

वही, प० 33, 39 इसके अतिरिक्त जब विलबी कमीशन ने उन पर यह सिद्ध करन के लिए 
दबाव डाला कि बताइए किस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि निर्यातकों के लाभ भारतीय 
निर्यातों के वतंमान मूल्यों मे सम्मिलित नहीं किए गए हैं तो वे इसका सतोषप्रद और सशवत 
उत्तर नही दे पाए (स्पीचेज, परिशिष्ट, १० 53-4) . 

निम्न उद्धत म गणनाआं में आकड़े पौंड और रुपये दोनो में दिए गए हैं, इसका कारण है यह कि 
दोनो के अनुपात मे प्राय; प्रतर आता रहता था. 

नौरोजी, एसेज, १० 50 

बही, १० ]]5 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 34 

वही, १० 566. 

नौरोजी, स्पीचेज, १० 38-2. 

बही, पृ० 667. 

जोशो, पूर्वोद्गत, पृ० 63940. 

सो० पी० ए०, प्‌ृ० 604, 606. 

वही, पु० 709. 

दत्त, ई० एच० !, १० 2([९ तया देखिए, १० 528-9. 
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53. 
54. 
जज 


56 


57. 
58. 


59 


5. 
क2 
63. 


कै 


राय, इंडियन फैमिस, पृ० 37. 

दत्त, स्पीचेज, [[ पृ० 2], 48, 85; ई० एच० [ पृ० >([, ई० एच० ॥] १० 63. 

देखिए पीछे अध्याय-2. 

नोौरोजी, एसेज,, पृ० 47-9; दत्त, ई० एच० | पृ० >]॥, 263, 409, 420, ई० एच० |] 
पृ० ]5-6. 

नौरोजी, पावर्टो, पृ० 38-48; दत्त; ई० एच० ] पृ० 408-20 ई० एच० ॥], प० 6, 23-6, 
40, 23-4; जी ० एस० अय्यर, ई० ए०, १० 330-4. 

दत्त, ई० एच० [|], प० 27. 

विचारहीन भूतकालीन निकासी को हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं परंतु इसी प्रकार के भविष्य को 
हम सीधी सादी पश्रणरेजो में जानबूभकर डाला गया डाका और जानबूककर किया गया 
विध्वसमानते हैं (नौरोजी, पावर्टी, पु० 28) . 

इस प्रकार उदाहरण के रूप मे दादाभाई नोरोजी ने 880 मे शिकायत की कि भारत पहले 
शासक शिकार की खोज में इधर-उधर भटकने वाले कसाई थे. अगरेज शासक अपने वैज्ञानिक 
नश्तर से दिल चीर-फाड कर रख देते हे परतु आश्चयं यह है कि कही घाव का चिन्ह दिखाई 
देने को नही रहने देते और शीघ्र ही मभ्यता की प्रगति की बडी बड़ी बातो आदि के पलस्‍्तर 
से घाव की मरहमपट्टी कर देते है (पावर्टी पृु० 2[]). इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका ने 
अपने 4 अप्रैल 88] के प्रक मे शिकायत की कि विभिन्‍न दल विभिन्‍न रूपो मे भारत का 
शोषण कर रटह है और आश्चयें यह है कक वे विभिन्‍न दल न तो एक दूसरे के ठिकाने की और 
ने एक दूसरे की कार्यवाहियो कौ जानकारी रखते हैं. वे तो यह भी नहीं मानते कि उनकी इन 
कार्यवाहियो से उनका रोगो किस विषम और अमसहा वेदना का शिकार बन गया है. 

नोरोजी, पावर्टी, १० 23, 35-6, 83-4, 565-6, स्पीचेज, पृष्ठ 34, 53, 287, 597, 
64, परिशिष्ट, पृ०३3-6, 43; अमृत बाजार पविका, 28 जुनाई 870, 6 फर० 880; मराठा, 
6 फरवरी 88, 20 दिस० 4885; वाचा, रिप० आई० एन० सी० 886 १० 62, स्पीचेज, 
परिशिष्ट, पृ० 29, सी० पी० छ०, पृू० 6605-07; ट्रिब्यून, ।4 सित० (वी० भो० आई० अवनु ० 

]887) ; मालवीय, स्पीचेज, १० 232-3, 248-5], 54-5; राय, पावर्टी, पु० 6, 38, 325-6; 
बंगाली, ।9 जन ० 895; एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 269- 70, 7!; आर० एम० 

सयानी, एल० सी० पी० 897 खड |%> १८ ५| पृ० 9] और सी० पी० ए० पु० 366; जी० 

एस० अय्यर, विलबो कमीशन, खड ][][ प्रश्न 8638; ए० नदी, इडियन पालिटिक्स पृ० ]24; 

दत्त, ई० एच-] पृ० 40, ई० एच० | पृ० %।५-१८४, 6]3; सी० वाई० चितामणि, एच० 

आर० जनवरी 902 पु० 28; एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सौी० 902 पृ० 77; आई० 

एन० सी० 903 का प्रस्ताव सं० |] (सो). 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 23, 435, 83; स्पीचेज, पृ० 96, 339, 39. 

(बल दिया गया) नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 5. 

देखिए पीछे अध्याय 3. 

देखिए भागे तथा साथ ही पीछे अध्याय 3. 

नौरोजी, पावर्टी, पु० 38, 565, स्पीचेज, पृ० 596 और परिशिष्ट, पृ० 6; भोलानाथ चंद, 

एम० एस०, छड |[ (मार्च 873) पृ० 92; ए० बी० पी०, 28 जुलाई 870, गौर 6 फरवरी 

[880; मराठा, 6 फरवरी 88; और ॥3 अप्रैल 884; इडियन स्पेक्टेटर, 25 फरवरी (आर० 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


एन० पी० बंब, 3 मार्च 883); जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 68, 637-8; राय, पाव्टीं, पृ० 6, 
38-2]: एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 254; आर० एम० सयानी, सी० पी० ए०, 
पृ० 366; हिंदुस्तान, 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन०, 27 जुलाई 898); स्ववेशमित्न न, 
5 मई (आर० एन० पी० एम०, 3] मई 900) ; वाचा, सी०पी ०ए०, १० 605; दत्त, स्पीचेज 
तर्‌ पृ० 84, ई० एच० [६ प० जूता. ई० एच० 4], पृ० हाए-%७, ।27, 2।5, 63; 
केसरी, 2] जुलाई (आर०एन०पी ० बब 25 जुलाई 903); एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, 
पु० 752-3 


« 902-03 में गृह प्रभारो की राशि 7, 700,000 पोड़ थी और इसका वितरण निम्नलिखित 


रूप से किया गया गया था; रेल पथ राजस्व खाता, 6, 500, 000 पोंड; ऋणों का सूद और 
उनकी सचानन व्यवस्था, 2, 800,000 पौड; भडार, ।, 800,000 पौंड सेना के प्रभावी खर्चे 
,300,000 पौंड , नगर प्रशासन, 400,000 पोंड; पनड्ब्बी, 200,000 पौंड; नगर तथा सैन्य 
सेवा के कमंचारियों की पेंशनों और अवकाश भत्तों पर होने वाले अप्रभावी खर्चे 4,700,000 
पौंढ इपोरियल गजेटियर आफ इृडिया (908) खड ॥७ १० 94. 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 39-20; 397, परिशिष्ट पु० 3; राय, पावर्टी, पृ० 35-6; दत्त: इग्लेंड 
ऐंड इंडिया, १० 43, सी० पी० ए०, पु० 490, स्पीचेज [[ पृ० 47 ई० एच० | प० जता 
ई० एच० [[ पृ० ५४-७४], 2।5-20, 373-5; ए० नदी, इडियन पालिटिक्स, १० ]3; 
एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 902 पू० 76; जी० एम० अय्यर, ई० ए, 353. 
रेलवे के लिए देखिए पीछे अध्याय स० 5 भडारो के लिए देखिए, नौरोजी, पावर्टी, पृ० 35,37; 
ए० बी० पी०, 4 अप्रैल 88] और ]7 अप्रैल 884; राय, पावर्टी, पु० 37. मारत सचिवा- 
लय के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के लिए देखिए पीछे अध्याय !2. 

देखिए हसी पुस्तक के अध्याय 3 की पाद टिप्पणी में उद्धृत भारतीय नेता और ए० बी० पी०, 
6 फरवरी 880; पताका, !7 जुलाई (आर० एन० पी० बग; 25 जुलाई 885); जी० एस० 
अय्यर, विलबी कमोशन, खड [[[[ प्रश्न 8638; हिंदुस्तान, 20 जुलाई (आर० एन० पी० एन», 
27 जुलाई 898) ; स्वर्देशमित्रन, 5 मई (आर० एन०«पी० एम०, 3। मई 900); दिदृ 
निशान, 27 मई (वही, 30 मई 903) ; केसरी, 2। जुलाई (आर० एन० पी० बब, 25 जुलाई 
903). 

मसानो : पूर्वोद्घृत; पृ० 43-4, पर. 

नौरोजी, पावर्टी, प० 2/6 और देखिए, नौरोजो, एसेज, पृ० ]4, 34; पावर्टी, पृ० 4, 
99, 203, 27. 224-5, 655-6; स्पीचज, पृ० 232, 250, 294,35, 384-6, 389, 66 परि- 
शिष्ट, पृ० 3, 23. 

ए० बो० पोी०, 28 जुलाई 870, 29 जन० और 8 जून 885. 22 मई 892, 27 मार्च और 
24 दिस० 896, 3 फरवरी और 7 अप्रैल 897, 22 फर० ], 4, 8, 9 जुन, 3 अगस्त और 
| अकनू ० 900 3 नव ० 90| 

भोलानाथ चंद्र, एम० एम० खड ][ (873) १० 90, 93; जोशी, पूर्वोच्घृत, पु० 640, 683, 
794; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 232-3, 248-5।, 54+-5; वाचा, रिप० आई० एन० सी० ]886 
पृ० 62, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 32 और सो० पी० ए०, पु० 366 १० 604-07; राय, पाबर्टी, 
पृ० 6-7, 24-2, 278, 35 और इंडियन फंमींस पृ० 37; एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० 
पृ० 254 269, 637, 708; आर० एम० सयानो. सी० पो० ए० पृ० 366; आर० एन०, मुधोल- 
कर, इंडियन पालिटिक्स, १० 46-7; ए० नंदी इंडियन पालिटिक्स, पृ० 24-6; 28 दिसंबर 
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897 के लदन इडियम सीसाह्टो के सम्मेलन मे पारित प्रस्ताव, इंडिया, 4 जन० 898 पृ०25; 
सी०वाई० चितामणि, एच०आर०, जनवरी 902 प्‌ृ० 29, दल, स्पीचेज-] पृ० 3, स्पीचेज |] 
पृ० 24, 48, 6-2, 84-5, ई०एच० | पृ० 2([-१९ ९५]] 409, 420 ई०एच० [| १० 4, 6, 
27 पाट टिप्पणी, 343-4, 528, 6]2-3 जी०एस०अय्यर, विलबी कमीशन, खड []] प्रश्त 86- 
38, ई० ए, पृ० 59, 357-8, एम० के० पटेल, रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 76-7, इदु 
प्रकाश, 43 दिस० (आर० एन० पी० बब 8 दिसम० 875), नेटिव ओपीनियन, 30 दिस० 
877 (वही, 5 जनवरी 878) , साधारणी, 3] अवनू० (आर ०एन०पी० बग, 6 नवबर 880) , 
मराठा, ७ फरवरी 88।, और ॥3 अप्रैल 884, बावे क्रानिकल 7 अक्तु० (आर० एन० पी७ 
बव, 33 अक्तु० 883), भिंध टाइस्म, 20 मई (आरण० एन० पी० बब, 24 मई 884) , 
माधारणो, 27 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त 884) , प्रतिकार, 22 अगस्त, (वही 
6 सित० 884) , सजीवनी, ]8 जुलाई, पताका, !7 जुलाई (वहो, 25 जलाई 8९5), इविय्ग 
स्पैक्टेटर, 5 जुलाई 885, समय, 28 जून (अ।र० एन० पी० बग, 3 जुलाई 886) , बगवासी, 
7 अगस्त (वही, !4 अगस्त ]886), स्वदेशमित्रन, तिथिरहित (आर० एन० पी० एम, सितबर 
887), आध्र प्रकाशिका, 5 नव० (वही, नवबर 887), ट्विब्यन, 4 सित० (वो० ओ० 
आई०, अक्तू० 887), हिंदू, 25 जून 894, 7 जुलाई 888, 5 अप्रैल और 4 जुन ॥900, 
बगाली, 3 मार्च 897, 24 और 25 मई 90; हिंदुस्तान, 9 जून (आर० एन० परी० एन, 
23 “न ]897), प्रपच मित्रन, ।9 जन० (आर० एन० पी० एम० 3| जन० 900), स्वदेश- 
मित्रन, 28 अप्रैल और 5 मई (वहो, क्रमश 30 अप्रैल और 3। मई 900), न्‍यू इांडया, ]6 
मित० 90, 7 अप्रैल 902, कृष्ण पत्रिका, | सित० (आर० एन० पी० एम० 6 सिन० 
902) वृतात चितामणि, 4 नव० (वही, 4 नव० 4902) केसरी, 2] जुलाई (आर० एन० 
पी० बब, 25 जुलाई |903), एडवोकेट, 2 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी०, 4 फर० 
।905) 

आई० एन० सी० !१96 4897, 90।, 902 और ॥904 के प्रस्ताव क्रम ५]| ]९, ९ [[[ 
(५) | ओर | 

उदाह्रणार्थ देखिए, नौरोजी, पावर्टी, पु० 24, 84, 95, 203, 63।, स्पीचेज, प० 35, 
287, 597, परिशिष्ट, पृ० 5-6, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 233, राय पावर्टी, पु० 3१29-30, 
एम० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० प्‌० 254, 709, आर० एम० सयानी, सी० पी ०- ए०, पृ० 
353, दन, स्पीचेज-][ १० 48, 85 

दत्त, ई० एच ![, १० #(]५ ओर देखिए, एप्ली फार दि स्प्वायलेशन ग्राफ इडिया, जे० 
पी० एस० एस०, जनवरी ]885 (खंड ४।[ स० 3) प्‌ृ० 7 

दत्त, ई० एच-], पृ० 488-9, ई० एच !] १० 23-4, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 29-30 296, 
परिशिष्ट, पृ० 3-4, मालवीय, स्पीचेज, पृ० 25-2 और देखिए, एस० एन० ब॑नर्जी, मी० 
पी० एु० पृ्‌० 254, 709 

सी० पी० ए०, पृ० 709 

दत्त, ई० एच० | पृ० &]-0९[[ ओर देखिए, वही, प० 00, एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, 
पृ० 759 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 84, स्पीचेज, पृ० ]7, ७68, परिशिष्ट पृ० 5. 

दल ई० एच० | पृ० >(]।, 426; ई० एच० ॥] प० 2५ 
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98. 
, बाचा, सो ० पो० ए०, १० 625-6 ओर देखिए, वही, पृ० 602-03, 606; जी० एस० अग्यर, 


400. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 286-7. और देखिए वही, पृ० 9, 34-5, 53, 65, परिशिष्ट, पृ० 
5-6, 0; और नौरोजी, पावर्टी, पृ० 84, 95, 203, 26, 224, 566. 

नौरोजी, स्पीचेज, परिक्िष्ट, पृ० 8. 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 59. 


- बही, पृ० 56, 64. 


बही, १० 35. 

नौरजी, स्पीचेज, पू० 595 

वही, पु० 52-3. 

यही, परिजिष्ट, पृ० 52. और देखिए; वही, पृ० 96, 382, एसेज, पृ० 0], पावर्टी, पु० 38, 
27, 225 

नोरोजी, स्पीबेज, परिशिष्ट, पृष्ठ 8-2।, 24. 

मैं तो यही कहूमा कि उसने गलतफहमी में रहने का ढोग रचा था क्योकि उसके सभी प्रश्नों का 
स्वर यही सिद्ध करता है कि उसने मूख का मुखौटा धारण कर रखा था अन्यथा वित्तीय मामलों 
की गहरी पकड़ के लिए वह प्रसिद्ध था. उसने दादाभाई को परेशान करने के लिए जानबूककर 
यह ढंग अपनाया. यह विपरीस धारणा कि इससे तत्कालीन सरकारी आर्थिक चितन का काफी 
हुद तक पता चलता है यह सिद्ध करेगी कि विलबी और सरकारी तक का स्तर बहुत नीचा था 
जो अपेक्षाकृत दादाभाई नौरोजी के महत्य को बढाता है. कुछ भी हो इसमें कोई सदेह नहों कि 
इस बहस में विलबी को मुह की खानी पडी. 

जोशी, पूर्वोद्त, पृ० 683 

वही, प० 793-4 वह थोड़ा और आगे बढ़े और यह मत व्यक्त किया कि सरकार द्वारा देश के 
भीतर से ऋण लेना भी देश के पृजीगत साधनों की निकासी का एक अन्य द्वार है क्योकि इससे 
देश की बचत की रकम का एक बहुत बढ़ा भ्रक्न अनुत्पादक मद में चला जाता है जिसका उपयोग 
अन्यथा देश की निवेशित पृजो की वद्धि में होता (वहा, पृ० 794) . 

भोलानाथ चंद्र, एम० एम० खड ]| (873), पृ० 93; नेटिव ओपीनियन 30 सितबर 877 
(आर० एन० पी० बंब, 5 जन० 878) ; मराठा, 9 जून 88।, 3 अप्रैल 884; बाचा, 
रिप० आई० एन० सी० 886 पृ० 6-2, रिप० आई० एन० सी० 898, पृ० |04, मी० पी० 
ए०, पृ० 625; जी ० एस० अय्यर, विलबो कमीशन खड ]]] प्रश्न 8675, 8702 ई० ए०, 
पु० 25; एम० के० पटेल, रिप० गाई० एन० सी० 904 १० ]4. 

नौरोजी, धावर्टी, १० 55-6, और देखिए १० 64 और 35. 

वही, १० 27. 

नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, १० 9. 

नौरोजी, पावर्टी, पू० 659 और देखिए गोखले, स्पीचेज, पृ० 909. 

जोशो, पूर्वोद्ठत, प्‌ृ० 793-4 


विलबी कमीशन, खड़ |![ प्रश्न 8702; बगाली, 9 जनवरी 895; स्वदेशमित्रन, 29 मई 
(आर० एन७ पी० एम० 3 मई ]900) 
बिलयो कमीशन, खंह ][[ प्रश्व 868-9. 


, कौरोजी, एसेज, १० 0], स्पीचेज, १० 232; एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पू० 695; भी० 
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॥02. 


703. 


!04 
[05 


॥06. 
॥0. 
808. 


09 


एस ० अग्पर: डक एु०, प्‌ृ० 243: हितयादो, 3 बकलु० ( मार ० एन ० की० बम०, 7 नवबर %903) 
और देखिए वाचा, रिप ० आई० एन० सी० ]886 ९० €6 

नोरोजी, स्पोचेज, १० 52-3, ]96, 3]9, 382, परिशिष्ट पृ० 3, 5, 7-8 उसने आगे टिप्पणी 
की कि कदि हमे अपनी प्‌जी के खब्रहं की पूर्ण स्वतत्नता हो तो हम देश में आने वाली विदेशी 
पूजी का ईमानदारो से बराबर मुकाबला कर सकते हैं ओर उस समय विदेशी पूजी से हानि को 
अपेक्षा कदाचित लाभ हो अधिक होगा इस समय हमे विदेशों पूजी की द्वानि से हो व्यथित 
होना पडता है क्योकि हम असहाय हैं ओर पतित अवस्था में हैं (वही, परिशिष्ट, पु० 7) तथा 
देखिए गमोखले के दादाभाई के प्रश्नों के दिए गए उत्तर, विलब्ी कमीशन, खड ]]] प्रश्न 869- 
47], 4883-4 

बही, पृ० 250 ] परिशिष्ट, पृ० 6-7 

वही, पृ० 53 663 

दत्त, ई० एच० [[, पु० &]४ तथा १० ३72-3. 

वही, पृ० 348 9, 5346 

दत्त, स्पीचेज |[, पू० 27-8 

बाबा, रिप० आई० एन० सी०, 886 प्‌० 6! 

देखिए पीछे अध्याय 4, जोशो, पूर्वोद्धत, पृू० 64, ए० बी० पी० ]7 जुलाई 892 वाचरा, रिप० 
आई० एन० सी० ]898, पृ० 05, जी० एस० अय्यर, ई० ए०, १० 357-8 


09-ए ऐडम स्मिय, “दि वैलथ आफ नेशस' (माडन लाइल्रेरी न्यूयादं द्वारा प्रकाशित कनन सस्करण, 


तिथिरहित ) खड 5 अध्याय | भाग ॥][ पृ० 70 


09-बी 'ब्रिटिए इनकम्स इन इडिया' न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून, 2। सितंबर 857. 'माब्स ऐड एजेल्स आन 


कालोनियलिज्म (मास्क, निथि रहित) पृ० 43 


[09-मी एन० एफ देनियल्सन के नाम माकस का पत्र, [9 फरवरी 88], वही, पृ० 304 
709 डी इपोरियल गजेटियर आफ इंडिया (908) पृ० 20। उदाहरणा्ं, अवकाश यात्रा भत्ते और 


सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में इग्लेंड मे हो भुगतान की गई राशि भारत के 902-03 के शुद्ध 
वाषिक राजस्व के 2 प्रतिशत के लगभग थी (उसमे से ही आकड़ें सगणित किए गए हैं, पृ० 
94, १0]) 895 में पी० सी० राय ने दावा क्या कि यह अनुपात ॥6 प्रतिशत है (पावटा, 
प्‌ृ० 8) बहुत सारे भारतोय नेताओं ने भी 892 के समदीय हिसाव खाते के आधार पर 
स्ंधना करने की चेष्टा को सेनिको को छोडकर यूरोपीय कर्मचारियों द्वारा वेतनो और पेश्नो के 
रुप में भारत मे और इश्लेंड में प्राप्त किए जाने वाले धन की राशि, सगणना करने पर सचमुच 
चौंकाने बाली थी यह राशि लगभग ]5 करोड वपये थी अथवा दूसरे शब्दो मे भारत सरकार 
के कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत थी नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 34, परिशिष्ट, पृ० 6, 
89-90; मालवीय, स्पीचेज, पृ० 232-3, 248, 55-6, राय, पावर्टी, १० 325 6; ए० नदी, 
इंडियन पालिटिक्स, १० [24; वाच्रा, सो० पी० ए०, पृ० 607; एस ० एन० बनर्जी, सी० पी० 
ए०, पृु० 7; दत्त, ई० एच० | पृ० >(], 427 पादटिप्पणी और देखिए गोखले, स्पीचेज, 
पु० 487-8. 


१।0 मसानी : पृर्वोदत, पृ० 36 पर दादाभाई नौरोजी और देखिए, नौरोजी, पाबर्टी, पु० 42, 


200-0।, 203, 574-6, स्पीचेज पृ० 5-6, 20, 36], 378, 527, 529-30 परिश्चिष्ट, 
पृ० 6, 26; लंदन इंडियन सोसाइटी द्वारा 4 जून [898 को पारित प्रस्ताव पृ० 25; ए० बी० 
पी०, 4, 9 जून ]900, 28 मार्च 90।. 


628 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


॥]. 


]2. 
43. 


॥]4. 
!45. 


6. 
]7. 


]8 
49 


22. 
23. 


उदाहरण के रुप में देखिए, वाचा, रिप० आई० एन० सो० 886 पूृ० 6। और रिप० आई० 
एन० सी० 898 पृू० 04; मालवोय, स्पीचेज, पु० 252; श्रीराम, एल० सी० पी० 90 
खड १[|, १० 238: दत्त, स्पीचेज | पु० 3, 25, स्पीचेज ]| पृ० 2, 62, 87, ई० एच० | 
पृ० %[५, ई० एच० || पृ० %५४([; धाई० एन० सी० 90 का प्रस्ताव ][] और आई० 
एन० सी० 902 का प्रस्ताव ]![ एस० एन० बेनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 69, 7]]. जी० 
एस० अय्यर, ई० ए०, १० 59, 29. 

नौरोजो, एसेज, पृ० 23, पावर्टी, पृ० 226. स्पीचेज, पृ० 20, 525, परिशिष्ट, पु० 52. 
नौरोजी, पावर्टी, पृ० 42, 20], 658 स्पीचेज, पृ० 5-6, 62, 232-3, 323-4, 530 दत्त, 
स्पीचेज, [| प० 62-3, ई० एच० |, पृ० 63. 

नौरोजी, सी ० पी० ए०, पु० 64 तथा देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, प्‌ ० 233, 323 

उदाहरणार्थ देखिए, नोरोजी, पावर्टी १० ।23-4, 35, 42, 639, 657, स्पीचेज, पृ० 5, 
96-7, 529, 580, परिक्षिष्ट, पु० 5, 23 25, 7+5, बगाली, 28 अगस्त 880; वाचा, 
रिप० आई० एन० मी० 886 पुृ०6!, डी० जो० पाणष्या, रिप० आई० एन० सी० 886 
पु० 99; आई० एन० सी० 90), 902, 903 और 904 के प्रस्ताव क्रमश. [[, |], ॥ 
(सी) और ह!| (सी). आर० एन० मुधोलकर, रिप० आई० एन० सी० 90] १० 88; एस० 
एन० बनर्जी, सी० पी० ए०, पु० 709, 7]; दत्त, स्पीचेज, | पृ० 93, स्पीचेज, |, पु० 2] 
नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 96-7, 529. तुलनीय रीस, पूर्वोद्धत, पृ० 289. 

देखिए पीछे अध्याय 7 की पादटिप्पणी स० 63 भे उल्लिखित सदर्भ, और देखिए, रानाढडे, “रिव्यू 
ग्राफ फासेट्स थो एसेज आन इडियन फाइनास' जे० पी० एस० एस ०, जुलाई 880 (खंड वा] 
स० |) प० 80, हिंदू, 26 जुलाई 893; आई० एन० सी० [४93 का प्रस्ताव # शा पी० 
ए० चारलू, एल० मी० पी० 896 खड >>+४७ए पृ० 286, दत्त, स्पीचेज, [ १० 3, 93, 
ई० एच० [, १० 62. इग्लेंड ऐंड इंडिया, १० 44. 

देखिए पीछे अध्याय सख्या 5“. 

दत्त, स्पीचेज [ १० 97-8. और ई० एच० ॥[, प० ४९५]], 599, 62. और देखिए जोशी, 
पूर्वोद्धत, पृ० ॥06, 3-3. 

देखिए पीछे अध्याय सख्या 2 


. जी० एस० अय्यर, बिलबी कमीशन, छड़ !!] प्रन्‍न 8954-5; स्वदेशभित्रन 29 मई (आर ० 


एन० पी० एम०, 3] मई ।900). और देखिए जासे जमशेद, 5 जुलाई (जार० एन० पी० बब, 
]9 जुलाई 880); समय, 3 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 8 मार्च 884). दूसरी ओर जी० 
वी० जोशी स्टलिम पौंड के ऋणो के पक्ष में थे वयोकि के दपये के रूप में मिलने वाले ऋण 
अपेझा सस्ते थे; रुपये के रूप भे मिलने वाले ऋण उद्योग में निवेशित की जाने वाली पूंजी 
निकाल कर उपलब्ध होते थे. इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट प्रतिशा और सूक्म चितन से यह 
पाया कि रुष्ये के रूप में मिलने वाले ऋण भी अधिकांशतया प्ंगरेज ऋणकर्ता से प्राप्त होते थे' 
प्रतः रुपये के रूप में ऋण प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य, ग्रिकासी रोकना, प्र॒र्ण नहीं हो पाता था, 
(पूर्वोद्धत, पृ० !4-30) . 
देखिए पीछे अध्याय 5 और दत्त, ई० एच० ]| १० 375. 
ए० बी० पी०, 4 अप्रैल 88।; एस० के० नायर, रिप० आई० एन० सी० 895, १० 74. 
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॥24. 


4235. 
॥26. 
27. 


॥28. 
॥29. 
30. 


83], 
832. 


३३3 


34 


55. 
36. 


॥37. 


देखिए पीछे अध्पाय 2 जी० एस० अग्यर, ई० एच०, पु० 85, एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० 
पृ० 700. 


देखिए पीछे अध्याय 3. 

देखिए पीछे अध्याय 2. 

केलाक : पूवोद्धत, १० 27 तथा देखिए, जे० सी० गोयाजी, 'रानाडेज वक ऐज ऐन इकोना मिस्ट' 
इंडियन जरनल आफ इकोनामिक्स, जन० 942 खड %+४]] स० 3 पृ० 308. 

रानाडें, एसेज, पृ० 86-7. 

देखें ऊपर. 

जे० पी० एस० एस०, जनाई 88] (खड ]५४, स० ]), पृ० 6. 

आई० एन० सी० 896 और 897 के प्रस्ताव %[][ और »। क्रमशः. 

जी० वी० जोशी, पूर्वोद्धाआ १० 640, 683, 793-4; गोखले, स्पीचेज, पृ० ]5, 87-8, 908-0 
और बिलवी कमीशन, खंड []]] प्रश्म 869-84 905 तक गोखले के विचार बड़े हो सकोच- 
पूर्वक प्रस्तुत किए गए थे. (स्पीचेज, पृ० ।5, 87-8, 908-0) परतु 905 की भारतीय राष्ट्रोय 
काग्रेस के अध्यक्षीय भाषण मे उन्होने दृढ़तापृवंक धोषणा की कि अनेक वर्षों से देज से सपत्ति की 
भारी और विनाशकारी निकासी शुद्ध आयातो पर निर्यातों की अधिकता के (कोश सहित) रूप 
में चल रही है पिछले चालीस वर्षों में हुई इस निकासी को राशि | अरब स्टलिभ पौंड से कम 
नहीं हाथी (सी० पी० ए०, पृ० 844) . 

निकासीवाद के प्रारभिक खट़नों में एक था जान स्ट्रेंची का प्रयास, जो उन्होंने ।878 के 'वित्तीय 
विवरण' में तथा 880 है रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमीन कमीशन भाग श]]], कडिका-4 में 
प्रस्तुत किया हा विस्तृत खडन सर्वप्रथम 9]] में ही देखने को मिला जो थियोडोर मोरिसन 
की पुस्तक “दि इकोनामिक ट्राजीशन इन इंडिया से (लदन 9) (96 का पुन मुद्रण ) अध्याय-7 
और ॥0 में उपलब्ध है 

एल० सी० ए० नौल्स : दि इकोनामिक डेवलपमेंट्र आफ दि ब्रिटिश ओबरसीज एपायर (लद॒न 
928) पृ० 392-3. ऐंम्टे : पूर्वोद्धत, १० ५09-]] तथा देखिए जी ० फिडले शिरास - पावर्टी ऐंड 
किडर्ड इकोतामिक प्राब्लम्स इन इडिया (भारत सरकार 935, तृतीय संस्करण) 

कडिका-52 

मोरिसन : पूर्बोद़त, पृ० 93, ओर देखिए, चिसनी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 397; नोल्स . पूर्वोद्धत, 
प्‌ृ० 392-3. केवल जं।० डो० रोस ने तथ्यों की उपेक्षा को और दढ़तापूर्वंक कहा : 'जो कुछ भी 
बाहर जाता है, उस सबका मृल्य चुकाया जाता है ओर उपभोग की ऐसी सभी वस्तुएं, उदाहरणाथ, 
सूती सामान और सोना-चादी जो कि देश की सर्वाधिक मांगे हैं कल्पना कीजिए कि भारत 
व्यापक परिमाण में इनका निर्यात बद कर देता है, इसके फलस्वरूप उसे उम्री अनुपात में भुगतान 
भी कम मिलेगा और तदनसार उसकी जनता दुखी होगी बस्तुतः बदले में दिया मया सामान 
अथवा पैसा जनता को ही मिलता है न कि सरकार को (पूर्वोद्दत, १० ३02). 

मोरिसन : पूर्वोद्धत, १० 88-92; नौल्स : पूर्वोद्धत, १० 392 ऐंस्टे : पूर्वोद्त, पृ० 333. जी० 
एफ० लिरास : पूर्बोद्धत, पृ० 25. 

मोशिसन : पूर्वोडत, पृ० 84-6, 200-02, नौल्स : पूर्वोद्चत, पृ० 392. 

कर्जन स्पीचेज, [[] १० 388, रीस, पूर्योडुत, १० 302 यहां तक कि नौल्‍्स का भी अनुमान था 
कि निकासीयाद के समीक्षकों हारा संगणित निर्यादों की अधिकता में सोने चांदी के आयात 
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सम्मिलित नहीं भे. 
मोरिसन्न : पूर्वोद्त, पृ० 223. 


- स्ट्रेचो, फाइमांशल स्टेटमेंट-878, कंडिका, 52; रिपोर्ट आफ दि इंडियन फेमीन कमीशन 880, 


भाग ७][[| कंडिका-4; चिसनी, पूर्वोद्धत, पृ० 397; स्ट्रेंची : इंडिया (903) १० ॥95-6, 
235-6; रीस, पूर्बोद्चतू, पृ० 80, 24, 289, 302; मोरिसन, पूर्वोद्दधत, पृ० 205 तथा आगे, 
2॥8-222. नौल्स, पूर्वीद्धत, पृ० 392, ऐंस्टे : पूर्वोद्धत, पृ० 509; जी० एफ० छिरास, पूर्वोद्धत, 
पूँ० 23-4 

मोरिसन : पूर्वोद्दत, १० 224 ऐंस्टे, पूर्वोद्धत, पृ० 509; जी० एफ० शिरास : पूर्वोद्ठत, पृ० 23-4. 
रोस, धू्वॉद्धत, पृू० 302 मोरिसन : पूर्वोद्धत, पृ० 239-4।. ऐस्टे, पूर्वोद्धृत, पृ० 509-]]. 
मोरिसन : पूर्वोद्धत, प० 239 40 तथा देखिए जी ० एफ० शिरास, पूर्वोद्धत, १० 24 

मोरिसन : पूर्वोद्धत, पु० 24] तथा देखिए ऐस्ट : पूर्वोद्धत, प० 50. 

चिसनी, पूर्वो़त, पृ० 397. स्ट्रेची : इंडिया (903) पृ० 94; रीस, पूवरद्धत; पृ०289, 
302; मोरिसन : पूर्वोद्ठत पु० 83, 204-6; जी० एफ० शिरास : पूर्वोद्धत, पृ० 22, 24 
मोरिसन : पूर्वोद्धत, पृ० 205, 229 

बही, १५० 235-6. स्ट्रेची: इडिया (903) पृ० 236 

स्ट्रेंची, फाइनांशल स्टेटमेंट 878 कडिका 52 रिपोर्ट आफ दि इडियन फंसिन कमीशन, 880, 
भाग ५[[[ कडिका-4; चिसनी, पूर्वोद्दत, पृ०३१7-४;जाजं हैमिल्टन, हसाई (चौथी सिरीज) ख० 
४(5४, 90, पृ० 23; स्टूथी . इडिया (903) १० 92-5, इपीरियल गजेटियर आफ 
इंडिया, (908) पु० 94: मोरिसन : पूर्वोद्धत, पृ० 237, बी लावेट पूर्वाद्धत, पृ० 236; 
नौल्स : पूर्वोद्धत, पूृ० 393; ऐस्टे : पूर्वोद्धत, १० 50; जी० एफ० शिरास : पूर्वोद्धत, पृ० 23 
निकासीवाद के पीछे भालोचको का यह विश्वास काम कर रहा था कि राजनीतिक निकासी न 
केवल लाभदायक है प्रत्यृत अपरिहायें भी है इस प्रकार चिसनी ने 893 मे दृढ़तापूवंक कहा 
कि यद्यपि गृह प्रभार और यूरोपीय कमंचारियो द्वारा अपनी बचतो को हृग्लंड ले जाना शब्द के 
अर्थ के रूप मे सचमुच ही घन की निकासी थी परतु इसके लिए शिकायत करना फूहड़पन ही 
था, क्योकि इसका अर्थ तो यह अनुमान लगाना होगा कि प्रगरेज अधिकारियों द्वारा सचालित 
झंगरेज प्रशासन के अभाव में भारत अपने आप आतरिक शाति ओर सुरक्षा प्राप्त कर लेता. 
जो लोग इस विश्वास के पीछे किसी क्षुद्तम आधार की भी कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है कि 
उन्हें भारत के इतिहास की और भारतीय लोगों की साधारण सी भी जानकारी नही है, (पृर्वोद्धत, 
पु० 398) तथा देखिए स्ट्रेची . इंडिया (903) १० 94-5. 

मोरिसन : पूर्वोद्दत, पृ० 237. 

वही, पृ० 24|. 

नौरोजी, एसेज, पृ० 36, 85, 889, 0, ॥2-4, स्पीचेज, पु० 665. 

नौरोजी, एसेज, १० 0, !3, पावर्टी, पृ० 33, 37, 568-9. स्पोचेज, पृ० 382-3; जोशीं, 
पूर्वॉइत, पृ० 688, 638-9; जी० एस० अय्यर, ई० ए०, १० 338, 353; गोखले, स्पीचेज, 
पृ० 87*8. 

नौरोजी, स्पीनेज, १० 320-], 382, 666, और देखिए नौरोजी, पावर्टी, १० 3, 38, 96 
तथा आगे, ऐंस्टे : पूर्वोंदुछ, पृ० 333 की पाावटिप्पणी : यह ध्यान देने को बात है कि आयात 
की घोषित कीमत में माल भाड़ा सम्मिलित है परंतु निर्यात के धोषित मूल्य में कह सम्मिलित 
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नही है, तथा ई० ला, एल० सी० पी० ]904 बढ ४ !! पृ० 538. 

नौरोजी, स्पीचेज, प० 320-।, 666. 

देखिए पीछे अध्याय 3. नौरोजी, पावर्टी, पृ० 33-4, 38, 566-9, स्पीचेज, प० 33, 39, 322, 
65, परिशिष्ट, पृ० 3, 7-8, 55-6; जी० एस० अय्यर ई० ए०, पु० 27-8; गोखले, विलबी 
कमीशन, खड ]]| प्रश्न 869, 883-4. | 

देखिए पीछे अध्याय 5 

देखिए पीछे अध्याय 3 

देखिए अध्याय 5 

देखिए अध्याय 3, 5. 

देखिए अध्याय ३, 8. 


देखिए अध्याय 3. 
वही कट 
वही. 


नौरोजी, पावर्टी, पृ० 37, 3-2, 36 परादटिप्पणी, 44 568-9, 574 स्पीचेज, पृ० 382-3; 
मराठा 25 मई 884; न्यू इडिया, सितबर 902; और पीछे अध्याय 4 

नोगोजी, पावर्टा, पृ० 3-4, 565, स्सीचेज, पृ० [33, 39, 596, दत्त, ई० एच ]] १० 375. 
नौरोजी, पूर्वोद्धित, पृ० 87, 746, इंडियन स्पेक्टेटर, 26 अवतूबर 884, मराठा, 9 अगस्त 
885 ज॑साकि हम पहले ही निदंश कर चुके है, ।860 के आसपास तक तो दादा भाई भी रेल 
पथों के निर्माण के लिए विदेशों से ऋण लेने के पक्ष में थे (एसेज, पृ० ।24-6 , 32) . 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 39, दत्त, ई० एच [] पृ० 3९५ जी० एस० अस्यर, ई० ए०, १० 353 
नौरोजी स्पीचेज, पृ० 39-20; दत्त, ई० एच० |, पृ० 398-9, 406-09, ई० एच० [[ पु० 
४७-५७], 25-20, 373-5, 604, एक दूसरे पदर्भ में भी भारतीयो ने निर्देश किया कि 
भारतीयों के रक्त और घन के मूल्य पर ही भारतीय साम्राज्य हथियाया गया है नौरोजी, पावर्टी 
पृ० 567, 640, स्पीचेज, 22!-2, गोखले, स्पीचेज पृ० 207, दत्त, ई० एच० | १० 399. 
नौरोजी, म्पीचेज, पृ० 3]9-20, गोखले, स्पीचेज, पृ० !205-05, दत्त, ई८ एच० ][, १०%४४- 
३१९७।, 604 और देखिए, अध्याय ४([[ सेनिक ब्यय सवधी भाग. 

नौरोजी, स्पीबेज, १० 320-. 

नौरोजी, पावर्टी, १० 35, 37 

देखिए पीछे पादटिप्पणी 67 

नौरोजी, पावर्टो, पृ० 565 

विशेषतया देथ्विए, नौरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, १० 42-3, 54. 

नौ रोजी, स्पीचेज, पु० 96-7 395 और आगे, 484-5, 496-7, 506 परिशिष्ट पृ० 6, 2, 32, 
47, 73, 7-2; गोखले, स्पीचेज, पृ० 908-09. 866 के प्रारभ दादाभाई ने “दि यूरोपियन ऐंड 
एशियाटिक रेसेस' शीषंक से एक लेख लिखा । इम लेख का उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत 
और एशिया के लोगो मे भी यूरोप के लोगो के समान ही ऊची नैतिकता और उच्च स्तर की 
प्रतिभा है (स्पीचेज, पु० 535 ओर आगे) 

नौरोजी, स्पीचेज, परिक्षिष्ट, पु० 47. 

मोखले, स्पीचेज, पु० 62. 
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देखिए पीछे अध्याय 2. 

देखिए पीछे अध्याय 2. 

आगे देखिए. 
जोशी, पूर्वोद्ध्त, १० 640-; बाभा, सी० पी० ९०, १० 605; गोखले, स्पीचेज, पृ० 908. 
नौरोजी, पाबर्टी, पु० 227, स्पीचेज, १० 34. 

नौरोजी, पावर्टो, पु० 52-3 तथा देखिए वाच्रा, सी० पी० ए०, पृ० 607. 

गोखले, स्पीयेज, पृ० !88 और देखिए, उदाहरण के लिए नौरोजी, एसेज, १० 23, 374, 
पावर्टी, पु० 56-8, 203-05, 225, 63।, स्पीचेज, पृ० 34, परिशिष्ट, पृ० 7]; सी० शकरन 
नायर, सी० पी० ए०, १० 388 9; गोखले, स्पीचेज, पृ० ।20. 

नोरोजी, पावर्टी, पृ० 33. 

उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 36-70, 39, 329, 36।, 378. 

वही, १० 339. 

वही, प० 322, और देखिए १० 668. 

वही, परिशिष्ट, १० 3 यहा यह उल्लेखनंय है कि कितने ही और भारतीय नेताओं ने भी इस 
बात पर ध्यान दिया था कि निकासी के मूल कारण राजनीतिक ही है देखिए जोशी, पृरदिधृत, 
प्‌ृ० 683; राय, पावर्टो, पृ० 7, 242; गोखले, स्पीचेज, १० 5 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 22. 

वही, प० 2[-2. 

वही, १० 224. 

वही, प० 225. 

वही, पूृ० 2245. 3। जनवरी 90! को लद॒न के श्रोताओं को सवोबित करते हुए उन्होन फिर 
दोह राया, “जिस ढग से तुम जीवन भौर सपत्ति की रक्षा दूसरो के द्वारा की यान वाली खुलो 
हिंसा से करते हो उसका वास्तविक रूप यह है कि तुम्र मपत्ति की रक्षा इसलिए करते हो कि 
दूसरा कोई उस संपत्ति को न हथिया सक्रे और तुम स्वयं उस पर अधिकार जमा सकी। याद 
ऐसा करना दुखद न होता तो जिंदगी मजाक हा जाती हे । जरा आख उठा कर भारत क लाखो 
क्गोड़ो आदर्मियों को देखिए तो सही जो दिन प्रति दिन, वर्ष अतिवर्ष, अन्छी फसल क॑ वर्पा में 
अमावग्रस्त जीवन बिताने और दु.ख भोगने को विवश हैं (स्पीचेज, पृ० 228) - 

नौरोजी, स्तीचेज, १० 389 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 25. 

नौरोजोी, स्पीचेज, पृ० 53 

वही, १० ।53-4 

यही, प० 400 १० 387 भी देखिए. 

बही, प० 328. 

वही, १० 329. 

इंडिया, 2 सितबर 904. उन्होंने व्यग्यपूवंक टिप्पणी की : बिटिश इस देश से सपदा बाहर ले 
जाते हैं। अतः जब देश में फसल कम होती है, लाखों-करोड़ो भूख से मर जाते होते हैं, तब 
ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी उदार लोकोपकारी प्रवृति का यह प्रमाण दिया है । 

नौरोजी, स्पीयेज, परिकिष्ट, १० 29, ओर देखिए, वहो, परिश्िष्ट, पृ० 4-5, 27, 78 और 
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सी० पी० ए० पृ० 58. उन्होने फिर भी निकासी के मामले में ब्रिटिस जनता और ब्रिटिश 
संसद को निर्दोष बताया परंतु ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों, भारत और ब्रिटिश सरकार के 
राज्य सचिव को पूरी तरह दोषी सिद्ध किया (वही, परिश्िष्ट, प० 58-60) . 

उदाहरण के लिए देखिए, नोरोजी, पावर्टी, पृ० 227. 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 20 

वही, परिशिष्ट, पृ० 74 और देखिए, वही, परिशिष्ट पृ० 43, 75. 

नौरोजी, पावर्टी, पृ० 2)8 तथा प्‌० 26. 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 334 उन्होंने लिखा: “भारतीयों का प्यार ही एक ऐसी सुदद आधार 
शिला है जिस पर विदेशी शासक मजबूती और निरतरता के साथ खड़ा हो सकता है अन्यथा 
वह एक दिन सपने को तरह बिखर जाएगा. (वहो, पृ० 332) 

वही, प० 368 

नौरोजी, सी० पी० ए०, १० 8 

नौरोजी, स्पीनेज, पृ० 392 

वही, प० 22% 

नौरोजी, पावर्टी पृ० 6९9 

उदाहरफ के लिए दखि!, नौरोजी, ग्पीचेज, परशिष्ट, पृ० 2!-2, 25-6. 

इंडिया, 2 सितवर 904 

नौरोजी, स्पीचेज, पृ० 67] दन्‍्हीं भावा को दादाभाई न इससे पूर्व दिसबर [903 मे उस समय 
भी अभिन्यवत किया था जब उन्होने 'हिडुस्तान रिव्यू' और 'कायस्थ समाचार” को भेज गए 
अपने सर्देश में ब्रिटिश सवच्चिता के झनतगेत रवणासन अववा स्वराज्य की मांग की थी । (एच ० 
आर० दिसत्रर, 90) प्‌ ०.474) 

नौराजी, सी० पी० ए०, प० 863 तथा देखिए, प० 8९३, ४४6. 

देखिए 890 के प्रथम औद्यांगिक सम्मेलन में उनवा उद्घाटन भाषण, एसेज, पृ ० ]80-94, 
और दौखिए यही, पृ० ।॥9-20 

उदातटरणाये [858 के बारभ मे महारानी की धापणा में यह कहा गया था ; भारत के शाति- 
पूर्ण उद्योग को पोत्साटन दना हमारी हादिक अभखिलापा है इडर्षाच्त ने अपन सुप्रसिद्ध सेट 
7 ड्रयूज भाषण में प्रापणा की कि भारत वी दरिद्रतर का दूर करने के दो हो उपचार हैं : उत्पादक 
उद्यागा का विस्तार ओर उत्पवास (स्पीचेज, प॒० 242) करजन ने भो 903 मे वकालत को कि 
जब से में भारत में 2. जिन विपयो ने मेरा ग!रा ध्यान आकृष्ट किया है, उनमे प्रथम है भारत 
थी औद्योगिक गतिविधि का विवास मेरी दृष्टि में इसी पर भारत की भावी आशा निर्भर है 
(स्पीनेज, ||], १० ]4) और देखिए, वही, पृ० !7, 33, 39-44 और देखिए जी ० एस०» 
अय्यर, ई० ए०, पृ० ॥0।-02 

रिपोर्ट ग्राफ दि इडियिन इडस्ट्रियल कमीशन, पूर्बोद्धत, 96-8, पृ० 75-8, 05-07; ऐस्टे: 
पूर्वोद्धत, १० 2003 न्यायमूर्ति रानाड ने ]8०0 में घोषणा की: 'यह ठीक है कि सरकार 
सहायता कर सकती है परतु नगण्य रूप से प्रा 'भक काय॑ में नेतृत्व दोजिए, सरकार हमारी 
सहायता को उत्सुक है (एसेज, १० 90). 

ऐस्टे : पूर्वोद्धत, पृ« 26-26 

रानाडें तक ने घोषणा की कि ओद्योगिक क्षेत्र मे शासकों ओर ज्ञासितों के हितों में किसी प्रकार 


534 


225. 


## 0 


229. 7 


23]. 
232. 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


का कोई संघर्ष नहीं. दोनो ही समान रूप से देश की औद्योगिक और आबिक प्रगति को अग्रसर 
करने को इच्छुक हैं (एसेज, १० 80). और देखिए, वही, पु० 8। 90., 

रानाडे, एसेज, पृ० 87-88. 93-4. ए० एस० मदालियर, रिप० आई० एन० सी*, 886 
१० 65; और पीछे अध्याय 2. तुलनीय जे० सी० गोयाजी, “रानाडेज व्क्स ऐज ऐन इकानोमिस्ट' 
इंडियन जरनल आफ इकोनामिक्स, जनवरी 942, खड 02(%[[, सख्या 3 पृ० 307-6. 

रानाडे, एसेज, पृ० 9-20, 87, 90-4; जोशी, पूर्वोद्धत, १० 805-806, 84. और पीछे 
अध्याय 2. 

डफरिन, स्पोचेज, १० 242. और देखिए, कर्जन, स्पोचेज ||] पृ० 39-4. फिरोजशाह मेहता 
खुले तौर पर यूरोपियो पर यह आरोप लगाने की सीमा तक बढ़ गए कि वे औद्योगिक विकास 
के आदोलन का उपयोग भारतोयों को राजनीतिक आदोलन से विमुख करने के एक साधन के 
रूप में कर रहे थे (स्पीचेज, पृ० 87) इससे पूर्व मार्च 904 मे कजंन यह घोषित कर चुके थे 

कि में नही समझता कि भारत के विकास के वतंमान स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति की 

माग का कोई ओचित्य है ? (स्पीवेज |[ पृ० 49) . 

आई० एन० सी० 90। का प्रस्ताव &५४[. 

आई० एन० सी० ]902 का प्रस्ताव |[| और 904 का प्रस्ताव [![ 

आरण० पी० पराजपे ने गोखले के राजनीतिक कार्यक्रम के 'नरम” साधनों का विश्लेषण तिम्न- 
लिखित रूप से किया है : “उनकी यह धारणा थी कि ब्रिटिश राज्य के ग्रतर्गंत और विश्व में 

अपना समृचित स्थान पाने के लिए 9-0 भाग का कार्य तो भारत मे और स्वय भारतीयों को 

ही पूरा करना है कार्य के इस बड़े अ्रश के सपन्‍न हो जाने पर विदेशी शासन वी नौकरशाहो के 

कारण स्वाभाविक थोड़ी वहुत कठिनाइयों का आना स्वाभाविक हो है परतु उन्हें दूर करने मे 

बहुत समय नही लगेगा.” पराजपे ने जाग यह टिप्पणी ठीक हा को कि अपनी बुटियो के इतने 

गहरे ज्ञान का अर्थ यह कदापि नहीं कि जनता के सामने गला फाड फाड कर अपने को ब॒द्धू 
घोषित करो और दूमरा की दाप्ट में नीचे गिरो' 'गोपाल$ष्ण गोखले' (पूना, ]95, द्वितीय 

सस्करण) १० १4 यहा जस्टिस रानाडे के स्तुलित राजनीतिक दृष्टिकोण की परिभापा को 

जानना भी रोचक होगा 896 में उन्होंने लिखा 'उपयुकक्‍्तता का अर्थ है कि प्रमभव के पीछे 

भटकने का दभ न करना, अथवा दुष्प्राप्प को कामना न करना प्रत्युत समझौता और औचित्य 

की भावना से यथासभव हस्नगत हो सकने वाले लक्ष्य के प्रति स्वाभाविक विक्रास के रूप में 

प्रतिदिन एक एक पग आगे बढते जाता” आशिक क्षेत्र मे जनता की घोर दरिद्रता का विस्तृत 

विवरण प्रस्तुत करने के उपरात रानाड़े ने लिखा : 'हा, यह वस्तुस्थिति कल की तो है नही, 

और न ही यह विदेशी विजय और प्रतियोगिता का एकमात्र परिणाम है. यह तो पुरानी और 

बहुत पुरानी परपरागत स्थिति है (एसेज, पृ० 82) . 

मसानी; प्र्वोद्धृूत, प्‌ 4!4 पर 

वही, पृ० 523. 

वस्तुत' दादाभाई और 'पत्रिका' दोनो इसे निकासी से संबंधित न करने पर यह्व भानने को प्रस्तुत 

थे कि भारत में भूमि लगान काफी बहुत ऊ थे कतई नहीं थे (नोरोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट, पृ० 

52 और ए० बी० पी०, । जून )900). “पत्रिका' ने 8 अवतूबर 900 के झ्ंक में भो निर्देश 
किया कि निकासी के प्रस्तुत तथ्य के प्ंतगंत भुगतान करने के लिए भ्रतत: धन को उनमाही तो 
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करती ही है। यदि भूमि लगान घटाएं गए तो देश को किसी और मद से घन की व्यवस्था 
करनी पड़ेगी 

उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि दत्त भूमि लगान पर आवश्यकता से अधिक बल देने को 
अपनी पूर्व स्थिति से बदल चुके हैं ओर अब भारत को निर्धन बनाने के लिए निकासों और 
उद्योग के अभाव पर भी बराबर आरोप लगाने लगे हैं 

उदाहरणायं, दादाभाई ने 887 मे वाचा को लिखा विधान परिषदो म्रे प्रतिनिधित्व के सुधार 
मात्र से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक साथ मे निकासी को बद करने क अन्यान्य 
सुधार नहीं अपनाए जाते (मसानी पूर्वोद्धत, पृु० 36 पर) तथा देखिए, नौरोजो, स्पीचेज, 
पृ० 36] 

26 जनवरी ]886 को खजाने को लिखा गया पत्र, जो स० 26 दिनाक 28 जनवरोी के डिस्प॑च 
आफ संक्रेटरी आफ स्टेंट टु गवनमेट आफ़ इडिया (फाइनास) में सलग्नक सद्या-2 के रूप मे 
भेजा गया 

रीस, पूर्वोद्धत, पृ० 288. 

उदाहरण के रूप में दिसवर 88| के 'बगाल मेग्जीन' ने लिखी * इस प्रकार की जगली बात- 
चीत से श्रीमान दादाभाई का क्‍या अभिप्राय है ” राजस्व की जिस हानि पर दादाभाई विलाप 
ब 7> हैं नभी रुक सकती है जब भारत स्वतत्न हो जाएगा तथा स्वय भारतीयो द्वारा ही प्रशासित 
होगा, परतु वह दिन आने वाला नही है और बहुत लबे समय तक भआन वाला नहीं है अत. 
विदेशियों द्वारा देश के साधनों के उपभाग किए जान॑ की बात करना मूखंता हो है (१० 477-8) 
और देखिए, “न्यू इडिय्य', 7 अप्रैल 902 

उदाहरण के लिए देखिए, नो रोजी, स्पीचेज, परिशिष्ट पृ० 77-8 

908 मे ज॑० डी० रीस ने लिखा यह सत्य है कि ब्रिटिश राज्य मे विश्वास की दुढ़ता क 
कारण दादाभाई बहुत से अभियोगों से बच निकलते हैं परतु इस कथन को केवल इस फ्रासीसो 
उक्ति के समान ही समभा जा सकता है हमारे दुर्भाग्य हमे खा न जाए, उससे पहले हो हमे 
उन्हे खा जाता चाहिए ' (पूर्वोद्धत पृ० 238) . 


अध्याय 4 


भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था 


सिद्धात केवल व्यवहार का व्यापक रूप है और समीवर्ती कारणो के संदर्भ मे सिद्धात 
का अध्ययन ही व्यवहार है । जस्टिस रानाड़े 


समाज की प्रचलित परिस्थितिया तथा इसके भावी और समकालीन हित के सबृध 
में व्याप्त मान्यताएं उन आर्थिक धारणाओं के निर्धा रक तत्व है जिन्हे चितको का 
अनुमो दत और राजनी तिज्ञों की स्वीकृति प्राप्त रहती है। जी० सुब्रह्मण्य ऐयर 


हमारे अध्ययन क॑ अवगत अवधि में कुछ एक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने "भारतीय 
राजनंतिक अर्थव्यवस्था की धारणा को जन्म दिया। ।892 में दवकन कालेज पूना में 
“भारतीय राज्य तिक अथ॑न्यवस्था' पर अपने प्रतिष्ठित मापण में जस्टिस रानाई न इस 
विपय का समग्र और पूण रूप स वेज्ञानिक विश्तेषण प्रस्तुत किया ।' भारतीय अर्थशास्त्र 
के इतिहास में उनके मूल सिद्वात अत्यन्त प्रसिद्ध है, अत यहा उनके विस्तृत विवरण देने 
की आवश्यकता नहीं ।? परतु जो बात इतनी अच्छी तरह विदित नही है वह यह है कि 
उनके सिद्धातों को कितने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय नेताओ में मान्यता प्राप्त थी। इस 
विषय पर रानाईे के विचारो का हम यहा नीचे सक्षेप मे विवेचन करगे * 

क्लासिकी राजन॑तिक अर्थंव्यवस्था को सभी समयो में और सभी स्थानों पर, 
सावंदेशिक रूप से समग्र रूप और प्रमाण रूप से तथा आथिक विकास के सभी स्तरो पर 
सही मानने का दावा वास्तविकता से कोसो दूर था।” क्लासिकी अअ्थ॑ंव्यवस्था का आधार 
वे प्रकल्पनाएं थीं, जिन्हे सा्ंदेशिक रूप से प्रयोग मे नही लाया जा सकता था। वस्तुत 
इग्ल ड वी विशेष परिस्थितिया ही उनके जन्म के लिए उत्तरदायी थी अन्यथा वे उस समय 
के किसी भी समाज के लिए अनुरूप कदापि नहीं थी ५ विशेषतः भारत जंसे पिछडे, 
अप्रमतिशील तथा कृषि प्रधान देश के लिए तो, जिसमे प्रतियोगिता के बदले यथास्थिति 
और रस्मो रिवाज ही हावी रहते हैं, उनकी शायद ही कोई उपयोगिता थी ।* द्वितीय, 
ब्रिटिश राजनीतिशजो के अतीत मे व्यवहार और अन्य देशों द्वारा किए जा रहे समकालीन 
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व्यवहार क्लासिकी अथंव्यवस्था की मान्यताओं अथवा प्रकल्पनाओं की कदापि पुष्टि नही 
करते थे ।९ वस्तुस्थिति तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने रेलों को श्रतिभूति देते हुए, 
बागान उद्योग को सहायता देते हुए अथवा भूमि पर राज्य-स्वामित्व का दावा करते हुए 
अथवा कानून के द्वारा किसानों की क्षुद्र संस्कृति की रक्षा करते हुए इन सिद्धांतों का कठो रता 
से पालन नहीं किया था ।” तृतीय, क्लासिकी श्रर्थशास्त्रियो के दावों के आगे यूरोपीय और 
अमेरिकन अर्थ शास्त्रियों ने प्रश्न-चिहक्ल लगा दिया था ।” यहा तक कि उन पर कितने ही 
अंग्रेज अथंशास्त्रियों ने भी प्रहार किया था ।? इसके अतिरिक्त कुछ एक क्लासिकी अर्थ 
शास्त्री स्वयं अपने आप ही अपने विज्ञान की सर्वव्यापफकता और समग्रता के दावे को 
छोडने की पूरी चेप्टा कर रहे थे ।!९ चतुर्थ, क्लासिकी अर्थंज्ञास्त्री अधिक से अधिक निश्चल 
आथिक परिस्थितियों का ही विश्लेषण कर सकते थे परंतु वे गतिशील आथिक विकास 
पर प्रकाश डालने मे लगभग असमर्थ थे ।!! इन सब तत्वों को देखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष 
यही निकलता था क्रि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधवा नियम भौतिकी और गणित के नियमों 
के अनुसार अमूर्त तथा सावेंभौमिक नहीं थे प्रत्युत वे सापेक्ष और ऐतिहासिक दृष्टि से 
परिस्थिति पर निर्मर तथा इसी से निकलते थे। वह समय और स्थान के अनुसार परिवत॑ न- 
शील थे ।!: अत: किसी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए निर्णायक तत्व अमूर्त 
आधिक सिद्धात न होकर आथिक विकास की विशिष्ट अवस्था ही होनी चाहिए | 

यहां यह उल्लेखनीय है कि रानाड़े ने आथिक सिद्धातों की उपयोगिता तथा अर्थ- 
दास्त्र की वैज्ञानिक तकंसंगति को मानने से कभी इनकार नहीं किया ।!१ इसके विपरीत 
उन्होने अर्थशास्त्र को स्वतः सिद्ध कानूनों की स्थिति को कला का रूप देकर उसका 
अवमूल्यन करने वालों की विशेष रूप से ही भर्त्मंना की ।४४ वे तो केवल व्यवहारिकता का 
सुदृढ़ आधार देकर उसे और अधिक सूक्ष्म तथा वेज्ञानिक बनाना चाहते थे । उनका 
कथन था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है अत: उसके सिद्धांतों की स्थापना इतिहास 
के माध्यम से वि्शिष्टि आथिक गतिविधियों के अध्ययन से ही करनी अपेक्षित है न कि 
वियोजक रीति के अनुसार, ताकि उन्हें ऐतिहासिक अनुभव, व्यावहारिक निरीक्षण तथा 
समाजिक यथार्थता के साथ निकटता से जोड़ा जा सके । अथवा जैसा कि डी० जी० कर्वे 
ने लिखा है : रानाडे को केवल विस्तृत, समाजशास्त्रीय तथा रचनात्मक आ्िक दृष्टि- 
कोण ही मान्य था ।!९ 88। में रानाडे ने स्वतंत्र व्यापार के प्रइन को समग्रतः आर्थिक 
दृष्टिकोण से देखने के लिए तथा प्रइन के साथ जुडे राजनेतिक तथा सामाजिक तत्वों की 
उपेक्षा करने के लिए अंग्रेज अथंशास्त्रियों की तीनच्र निदा की तथा अपना निश्चित मत 
व्यक्त किया कि यदि राजनैतिक आथ्िकता को विद्यालय के अध्यापक की अध्यात्म विद्या 
से भिन्‍न रूप मे ग्रहण करना है तो आथिक पक्ष को.जनता के ऊंचे हितों और आकांक्षाओं 
के अधीन ही कर देना चाहिए। वस्तुतः उन्होंने निर्देश किया कि यही कारण है कि लोग 
व्यावहा रिक अर्थात्‌ राजनैतिक आथिकता की बात करते है विशुद्ध आथिकता की कोई बात 
नहीं करते ।!” इस संबंध में रानाडे क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के व्यवहार के प्रति ईमानदार 
रहे और उन्होंने प्रायः ही आथिकता का राजनैतिक आथ्िकता के रूप में जिक्र किया । 

समय आने पर रानाडे की कलासिकी आथिकता की आलोचना ने राष्ट्रीय अथवा 
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भारतीय राजनैतिक आर्थिक चितन की आधारज्लला रखी। हमारा विदकास है कि यह 
विकास प्रमुख रूप से इन दो तत्वों की उपज था : (०) रानाडे का निष्कर्ष, इस विश्वास 
से उद्भूत था कि आथिक सिद्धांत, सामाजिक यथार्थ पर अत्यंत निर्भर होने के कारण 
तथा आध्थिक व्यवहार की प्रतिबिबात्मक विशेषता लिए रहने के कारण साथेक्षता लिए 
रहते हैं। इस रूप में क्योंकि भारत के आथिक हित और फरिस्थितिया इंग्लेड के आथिक 
हितों और परिस्थितियों से सर्वंथा भिन्‍न है, अत: भारत पर लागू होने बाले आथिक 
सिद्धांत भी सर्वेथा भिन्‍न होने चाहिए ।?*-वी तथा अन्य बहुसंख्यक समका लीन राष्ट्र वादियों 
द्वारा रानाड के पक्ष और निष्कर्ष की स्वीकृति । 

इम प्रकार 877 में ही के० टी० तैलंग ने सभी देशों पर राजनंतिक आधथिकता 
के सिद्धांतों के समान रूप से लागू न होने के तथ्य के प्रदर्य्ंद के लिए एक अंग्रेज अर्थ शास्त्री 
टी० ई० कलिफ बेसली को उद्धत किया ।78-0 उनका यह भी कथन था कि व्यावहारिक 
प्रदनों का निर्णय करते समय आश्िक सिद्धांतो के केवल एक तन्व वो ही नही लिया जा 
सकता । सामाजिक और राजनैतिक कल्याण के अन्य तत्व भी समान रूप स महत्व रखते 
हैं ।?* दादामाई ने अपने लेख, 'दी पावर्टी आफ इंडिया में यह तक प्रस्तुत किया कि 
स्वदेशियों ढ्ारा शासित देशों मे राजनैतिक आर्थिकता सद्टी हो सकती है परंतु गह प्रभारों 
और संप्रेषणों की व्यवस्था करने को विवश विदेशियों द्वारा शासित देश मे कठोरता से 
डुसे लागू नही किया जा सकता ।:” पृथ्वीशचन्द्र ने भी राजनैतिक आशिकता के अमूर्त 
सिद्धांतों को लेकर किसी देश की समाज-शास्त्रीय स्थितियों पर विचार किए बिना ही 
उन सिद्धातों को कठोरता से लागू करने की निदा वी। उन्होंने अपन पक्ष के समर्थन में 
अंग्रेज अयंशास्त्रियों की आत्मतुप्ट हठधर्मी की गलतियों के प्रमाण के रूप में अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया और यूरोप के महाद्वीप को उद्धत किया ।” जी० वी ० जोची ने आ्थिक सिद्धात 
की सीधी चर्चा तो नही की परंतु उनके द्वारा राज्य की भूमिका, उन्मुक्‍त व्यापार, आदि 
प्रइनों पर किये गए बितन से रानाडे के मौलिक सँद्धातिक कार्य त्रम के प्रति उनकी सहमति 
और औस्था स्पष्ट सिद्ध हो जानी है ।? आर० पी० दत्त ने आजिकवाद पर विवार प्रकट 
नही किए परंतु उन्होंने इस तथ्य को अवश्य देखा कि जब अग्रेज लोग उग्लेड भे उन्मुक्त 
व्यापार के पक्ष मे आंदोलन चला रहे थे, उस समय भी इस्लेड में प्रवेश करने वाले 
आरतीय माल पर लगने वाले भारी करों की रिक्रार्डो, कोब्डन ब्राइट और राबर्ट पील 
उपेक्षा ही कर रहे थे। दत्त महोदय ने स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए यूरोपीय 
अर्थंशास्त्रियों की प्रशंसा की जिन्होंने अग्रेज राजनीतिज्ञों के इंग्लेड और भारत मे वरते 
जाने वाले दोगले व्यवहार की निर्त्रात गब्दों मे निंदा की ।2२ 

यद्यपि वे स्पष्ट रूप से ही रानाडे के चरण चिह्नों का अनुकरण कर *हे थे तथापि 
उनका इस प्रदन से संबंधित विवेचन ऐतिहासिक महत्ता लिए हुए है। उन्मुक्त व्यापार के 
भ्रइन पर विचार करते हुए उन्होने यह दिखाने के लिए कि किसी देश की आर्थिक नीतियों 
का निर्धारण उस देश की आवश्यकताओं के सदर्म म होता है न कि आशिक सिद्धातों के 
परिप्रेक्य में, जमंनी और अमेरिका की संरक्षक नीतियों को उद्धत किया । उन्होने टिप्पणी 
की कि उन्मुकत व्यापार की नीति इंग्लेड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण ही 
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उसके अनुकूल बैठती है। भारत की परिस्थितियां तो इस संबंध मे रूस और अमेरिका से 
ही भिलती-जूलती हैं ।?। सिद्धांत की समस्या के रूप में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 
क्लासिकी अर्थज्ास्त्र एकपक्षीय और अ्रधूरा था। वह दूसरे देशों पर लागू नही होता 
था ।*5 इसके अतिरिक्‍त उन्होंने टिप्पणी को और उसमे रानाडे के मत को प्रतिध्वनित 
करते हुए कद्दा, आर्थिक विज्ञान के सत्य राष्ट्रीय विकास की विशिष्ट स्थितियों और 
विशिष्ट वातावरण तथा परिसब्थितियो की अपेक्षा किये बिना सावभौमिक रूप से व्यवहार 
में आने योग नही हे ।** उन्होने यह भी निर्देश किया कि यूरोपीय राजनंतिक ग्राथिकता 
कभी स्थिर नहीं रही है। उसकी मान्यताओ, धारणाओ, भिद्धांतों और व्यावहारिक 
प्रयोगो मे नध्य युग की विदाई के समय कितने ही परिवर्नेन आए है।?” ऐडम स्मिथ स्वयं 
एक युगविशेप से सवधित हे । ९ जी० एस० ऐयर ने आथिक चितन के सामाजिक उदगम- 
म्रोतो पर बल देने हुए लिखा, समाज की निदिष्ट स्थितिया, भविष्य के तथा समकालीन 
हिंतो के सबंध में प्रचदित मान्यताएं ही उन आर्थिक दृष्टिकोणों का निर्धारण करनी हैं जन्‍्हें 
विचारको का समर्थत और राजनीनिजों की स्वीकृति प्राप्त होती है । अत' उन्हे यह स्पष्ट 
दीख रहा था कि पुराने अथंणास्त्रीर नियमों को भारत पर लागू करने से पूर्व उनमे मुधार 
अपक्षित है, क्योकि भारत के सरक्षणीय आध्थिक दित और परिस्थितिया यूरोप और 
अमेरिका के 27 और परिस्थितियों से भिन्‍न है।" उन्होंते इस ओर भी निर्देश किया । 
भारत मे अग्रजो द्वारा प्रयुक्त आथिक निएम यह स्पष्ट करते है कि पुराने नियमों के पालन 
करने के बहुत सारे अपवाद उपलब्ध है, परतु दुर्भास्यवश सिद्धातो का यह उल्लंपत केवल 
प्रवल वर्ग के हितो की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ही किया जा रहा है । 
आश्थिक मिद्धातो और भारत की बिक्ित्र स्थितियों में उनके प्रयोग की सापेक्षता के 
प्रवन को भी वद्दी कभी लीकप्रिय प्रेस के तर तक सुद्‌र अभिव्यक्ति दी ग। इस प्रफार 
हरण के रूप में | दिमत्रर [870 के अंक में' अमृत बाजार पत्रित्रा ने लिखा था, भारत 
कोस्थितिया बहत मामलों में सर्वेवा जिन्‍न है अतः जावश्पक नही कि दसरे देशों मे 
उपसोनी सिद्ध ह्वान वाता कानन भारत में भी सही सिद्ध हो। अपने 7 दिसवर ।883 के 
ग्रक में हिंदू ने टिप्पणी की, यूरोपीय आयिक नियमों को पूर्वोय देशों पर लागू करते समग्र 
उन देशो की विशिष्ट स्थितियो पर विच्चार अवड्य करना उाहिए। '"“आपी रभजंनेतिक 
अयेब्यवस्था आखिर अपने आप में अतिम लब्ष्म नो नहीं है। 2 अप्रेन ।809 के अं ऊ में 
'अराठा ने रसायनशास्त्र की तरह राजनतिक अर्थव्यवस्था को विज्ञान का दर्जा देने की 
चेष्टा करने वात एडम स्मिथ और कफाबडन की तीखी आलोचना की। इन अरशास्त्रियों 
ने प्रारभ तो सही ढंग से किया। उन्होंने लिखा कि मूल प्रज्न तो य; है फि इग्लेंड की 
सपत्ति कैसे बढाई जाए। परतु दुर्भाग्यवञ्ञ इस पहन ने क्रमश: अयनी विशिष्टता खो दी 
और वह आसानी से तथा णी घ्रता से विशेष से सामान्य का रूप ग्रहण कर गया । मराठा 
ने विभिन्‍न आधिक सिद्धातो के प्रयोग के सबब मे इस बात पर दुढ़तापूर्वक उले दिया कि 
आरत की आविक परिस्थि'तया इग्नेद की आथिक परिस्पितियों से सवथा भिन्ट होने के 
कारण यहा भिन्‍न मिद्धातों के प्रयोग की आवश्यकता है। इसने यह भी घोषित किया कि 
'आध्िक भिंद्ातो की कूख में भारत को बेना नही जा सकता ।' मराठा ने भार। सरकार 
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से अनुरोध किया कि वह घोषणा करे कि वह अपने अर्थ शास्त्रीय सिद्धात इंग्लेड से उधार 
लेने नहीं जा रही है। निष्कर्प रूप मे इसने राष्ट्रीय आथिकता के निर्माण की वकालत 
की ।भश विपिनचंद्र पाल के "न्यू इंडिया ने भी अपने 2] अप्रैल 902 के अंक में आथिक 
सिद्धातों की सापेक्षता पर विचार किया। इसके अनुसार भारत और अन्य यूरोपीय देशों 
की जनता में तथा उन दोनो देशों के सामाजिक संगठन और जलवायु तथा ऐतिहासिक 
वातावरण, में व्यापक भेद है । इसी प्रकार दोनों देशो के आथिक सिद्धानों के सामाजिक 
.मूल कारण भिन्‍न-भिन्‍न हैं । इसने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक दृष्टिकोण किसी देश 
के किसी विशिष्ट समय की विशिष्ट औद्योगिक स्थितियों का परिणाम है अत: उनका एक 
युग से दूसरे युग मे तथा एक देश से दूसरे देश में परिवर्तित तथा भिन्‍न रूप ग्रहण करना 
अनिवार्य है ।१- बहुत सारे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत मे उन्म्रुक्त व्यापार के प्रयोग 
में लाए जाने के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन के समय आशिक सिद्धातों की सापेक्षता 
की ओर संकेत किया ।3 

उपर्य क्त बहुत सारे नता इस सबंध में रानाडे ले एक विपय मे आगे बढ गए | वे यह 
समभने और कहने मे सफल हो गए कि भारत की स्थितियों की इग्लेड से तथा यूरोप और 
अमेरिका के अन्य बहुत सारे राष्ट्रों की स्थितियों स भिन्‍नता का का रण दस देश की राज- 
नैतिक परिस्थिति ही थी क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और विन पर विदेशी सत्ता का 
नियंत्रण था ।१ 


राज्य की भूमिका 


बलासिकी अयंव्यवस्था का एक पक्ष सरकार की तटस्थता नीति का सिद्धात था जिसे 
राष्ट्रवादी अथंग्ञास्त्रियों ने निरंतर और बडी प्रवलता के साथ चुनीती दी। उन्होंने इस 
धारणा को सववंधा अमस्वीकार कर दिया कि सरकार का कार्यक्षेत्र न्याय और व्यवस्था को 
बनाए रखने तक सीमित है ।*९ उन्होंने दस वात की वकालत की $ि राज्य की गतिविधि 
का क्षेत्र इस प्रकार विस्तृत और व्यापक बनाया जाए कि जिससे उन सभी मामलों में, 
जिनमे राष्ट्रीय प्रयास की अपेक्षा निजी प्रयास कम प्रभावी हो सकते हैं, सरकार हस्तक्षेप 
कर सके ।!? राज्य को राष्ट्रीय उदृंश्य के लिए राष्ट्रीय इच्छा के सामूहिक अग के रूप में 
ही कार्य करना चाहिए ।” उनका यह और भी दृढ़ मत था कि पश्चिम के विकसित देझ्षों 
की अपेक्षा भारत जमे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश मे राज्य द्वारा राष्ट्रीय आथिक और 
ऑऔद्योगिक हितों के संरक्षक क॑ रूप में कार्य करने की आवश्यकता अधिक प्रबल थी क्योंकि 
लोगों की वंशानुगत दुवंनताओं पर काबू पाने मे राज्य ही सहायक हो सकता है। और 
यह राज्य का कत्तेव्य है कि वह देशवासियों की सशक्त विदेशियों के मुकाबले हीन स्थिति 
और जडता से उभरने में सहायता करे।»* जी० वी० जोशी ने तो विशेष रूप से यह 
अनुभव किया कि भारत में राज्य का यह कत्तंत्य है कि वह प्रतियोगिता के आथिक कानूनों 
के कठोर प्रवर्तन पर इस प्रकार से नियश्रण करे और माग प्रदर्शन करे कि जिससे दस्तकारी 
का आधुनिक उद्योगों में अप्रतिहायें परिवर्तन इस प्रकार से नियमित हो जाए कि उसके 
फलस्वरूप होने वाली आथिक अर्थव्यवस्था और दुर्भाग्य न्यूनतम रह जाएं ।** राज्य के 
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आशिक मामलों में हस्तक्षेप की सीमा के सबंध में जस्टिस रात़्रांडे और जी० वी० जोशी 
में थोडा बहुत मतभेद था । रानाडे किसी प्रकार की सेंद्धातिक सीमाओं के निर्धारण के 
विरुद्ध थे। उनका कथन था, “राष्ट्रीय आवश्यकाएं ही एकमात्र कन्तौटी होनी चाहिएं।' 
उनका यह सुदृढ मत था, 'प्रब्न तो समय अनुरूपता और उपयोगिता का है न कि स्वतत्रता 
और अधिकारो का ।१” इसके दूसरी और जी ० वी० जोशी का विश्वास का कि राज्य की 
कार्यबाठी एक असामान्प उपाय था अतः उसे प्रतिगरधित करना आवश्यक था ताकि वह 
कही निजी प्रयास को सहायता देने के बद ते उसे दबाना और यहा तक कि अ्पदस्थ करना 
ही प्रारभ न कर दें |! 

आधथिक मामलो मे राज्य के हस्तक्षेप को स्परायोचित सिद्ध करने के लिए जस्टिस 
रानाईे और जी सुब्रहमण्य ऐयर ने भी "आशिक व्यक्ति! 'स्वनियमितर आथिकता' जैसी 
धारणाओ के केंद्रविदु व्यक्तिगत सर्वोच्चता और न्यम्निगत हितों के सिद्धात पर तीखे 
प्रहार फिए। उन्होने व्यक्ति हिलो के संरक्षण के स्थान पर सामूहिक ठितों के सरक्षण को 
प्राथमिकता देने के सिद्धात का पक्ष ग्रहण क्रिया । रानाडे ने अपने इस दष्टिकोण को इस 
प्रकार से प्रस्तुत किया : 

आधुनिक चितन इस निष्फर्ष पर पहुचा है कि किसी भी सिद्धात का केद्रविदु, सच्चा 

केंद्राब६, सामान्य जन अर्थात समाज जिमके फि व्यक्ति निजी तौर पर सदस्य है, 

की (सर्वसाधारण की ) सामुहिक रक्षा की और सामूहिक कल्याण की भावना ही होना 

चाहिए। यदि सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं तो केवल व्यक्ति के अधिकार ही नठी 

प्रत्युत समाज शिक्षा और अनुजासन तथा उसके कर्तव्यों को भी गौरव प्राप्त होना 

चाहिए ।!! 
इसी प्रकार जी० एस० ऐयर ने ऐडम स्मिथ की, मनुष्य को विशुद्ध रूप से निजी लाभ की 
दिशा मे एकरूपता से कार्यशीन 'अहंवादी शक्ति' सिद्ध करने के लिए तथा इस तथ्य की 
ओर, कि मनुष्य को अपने पडौसियो, अपने देश और व्यापक रूप से मानवता के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से मन्र सबधो की स्थापना करनी चाहिए समुचित ध्यान न देने 
के लिए, आलोचना की । जमं॑न ऐतिहासिक विचारधारा को दोहराते हुए उन्होने लिखा : 

समाज के प्रथक पृथक सदस्यों के तात्कालिक निजी स्वार्थ कुद मिलाकर समाज को 

उच्चतम लक्ष्य की ओर नही ले जा सकते । इतना ही नही प्रत्युत प्राय. ही वे इस दिशा के 

विरोधी हूँ। राष्ट्र की एकता और प्रगति बनाए रखने पर ही व्यक्तिगत सुरक्षा, कल्याण 
ओर सम्यता निर्भर है। अन्य सभी हितों के समान निजी आथिक हितों को भी राष्ट्रीयता 
की परियूर्णत। और सुदुढता के सामने गौण बना देना चाहिए ॥४१ 

जी० वी० जोशी ने इस दिश्ञा मे एक रोचक तथ्य प्रस्तुत किया कि वस्तुतः राज्य की 
तटस्थ्य नीति के सिद्धांत का जन्म इग्लेड मे राज्य द्वारा समाज के एक समुदाण की उपेक्षा 
करके उसके मूल्य पर दूसरे समुदाय की सहायता करने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही 
उत्पन्त हुआ है । उनका विचार था कि जहा राज्य एक वर्ग के प्रति पक्षपात करता हुआ, 
तथा राष्ट्रीय हितों के स्थान पर केवल वर्गंगत अथवा जातिगत हितों का संवर्धन करता 
हुआ पाया जाए वहां राज्य के हस्तक्षेप पर आपत्ति सही समभी जा सकती है, परंतु उनका 
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कथन था कि भारत में तो स्थिति उससे सबंथा भिन्‍न है। यहा तो हितों में किसी प्रकार 

का कोई वर्गंगत संघर्ष नही है, अन्य स्थानों के समान इस देश मे तो वर्गों मे किसी प्रकार 

की कोई मोटी दरार नही है। यहा हम राज्य से एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग की सहायता 

करने अथवा पूजीपति बर्ग के प्रति पक्षपात करने के लिए तो नही कह रहे है । हम तो 

राज्य मे सारे समाज की ही वर्तमान असहाय स्थिति मे उसकी सहायता के लिए निवेदन 

कर रहे हैं । भारतीय समाज के सभी वर्ग शक्तिशाली विदेशियों से प्रतियोगिता में पिछड 

रहे है और दुखी हे और सभी वर्ग समान रूप से भारत के द्रत आयि। विकास में कचि 

रखते है ।!' 

राज्य के गरविक मामलों मे हस्तक्षेप तथा निर्जी हितों के ऊपर सामुदायिक कत्याण 

को प्राथमिकता देने के जुडवें सिद्धात को आधार नानते हुए भारत्तीय नताओ ने भारत 

सरतार में माग की कि वह देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष, सुविचारित तथा 

सुनियमित नीति का अनुसरण करे क्योकि उनकी दृप्टि मे देश +॥। ओद्यागिक विकास 

राष्ट्रीय आथिक कल्याण की एक आवश्यक शर्ते थी ।'!? उनमे से बहतों ने कृषि को भी 

राज्य द्वारा अनेक प्रकार से सहायता दिए जाने की बात कही । ९ रानाई ने तो इस सिद्धांत 

को इस रूप में लिया कि राज्य तो सारे समाज का सरक्षक है और जिस विमी भी क्षेत्र 

में दुबल को सबल से बचाने की आवश्यकता हो, राज्य का उधर प्रवृत होना कतंव्य बन 

जाता है ।?? उन्होने किसानों को सुरक्षित करने और साहुकारो को नियमित क रने के लिए 

कानून बनाने का समर्थन किया ।# उन्होंने सपत्ति के और अधिक न्यायोचित वितरण की 

भी वकालत की ।!" इसी प्रकार जी० एस० ऐगर ने श्रमिकों के पक्ष में राज्य के हस्तक्षेप 

की इस तक के आधार पर वकालत की कि श्रम और पृजी क॑ असमान संघ में दुबंल की 

रक्षा करना राज्य का दायित्व है ।:९ यहा यह फिर दोहरा दिया जाए कि बहुत सारे भ्रन्य 

भारतीयों ने शातिपूर्वक चल रहे निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानो में सरका री ; स्तक्षेप का तीजत्र 

विरोध किया ।४ 

यहा हम अपने पाठकों को सावधान करना चाहेगे कि कही वे राष्ट्रवादियों के राज्य 

द्वारा आर्थिक मामलो मे हस्तक्षेप करने के सैद्धातिक सुरक्षात्मक पग में और समाजवादी 

तथा यहा तक कि लोक कल्थाणकारी राज्य की इच्छा से उद्योग के लिए राजकीय सहा- 

यता की माग में, जो किन्‍्ही मामलों मे स्वयं राज्य द्वारा किसी उद्योग के संचालन का 

रूप ले सकती थी,“ घपना न कर बैठ तथा इस विषय मे सचेत रह । समाजवाद और यहां 

तक कि सरकारी पूजीवाद की वकालत करने की तो कोई बात हो नही थी, ये अर्थशास्त्री 
तो केवल यही चाहते थे कि सरकार कृषि अर्थंव्यवस्थ्ग के औद्योगिक पूजीवादी अर्थव्यवस्था 
में संक्रमण के लि प्रेरणा तथा प्रोत्साहन जुटाए। इस रूप में ये नेता लोग केवल यही 
चाहते थे कि भारत जैसे पिछडें देश मे निजी उद्यम फी कमियो की पूति सरकार करे । 
'रानाडे राज्य की भूमिका से यही अभिप्राय लेते थे, इस तथ्य की पुप्ट उनके लेखों, 
'नीदरलेड्स इंडिया ऐंड दी क्लचर सिस्टम", 'आइरन इंडस्ट्री, पायनीयर्स अटैम्ंपट्स' तथा 
'इंडद्धिटयल कान्फ्रेम' के अध्ययन से सुम्पप्ट हो जाती है ।४* उनकी 886 की एक अप्र- 
सिद्ध रचना से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । जहाँ वे एक भोर सामान्य रूप से भंडारों 
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के लिए अपेक्षित सामग्री के लिए सरकारी कारखानों में सभी प्रकार के कृशल उत्पादनों 
की बात करते है,! वहा वे 886 की वित्त समिति छे प्रतिवेदन से भी अपनी असहमति 
प्रकट करते हुए मरकार पर जैलो के उत्पादन पर लगे समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिबधों 
को हटाने पर तीब् आपत्ति करते हैं क्योकि उनके विच'र मे इससे सरकारी धन की 
सहायता से सरकारी अधिकारियो को प्रतियागिता में निजी उद्यम को पीछे धकेलने मे 
प्रोत्साहन मिगगा। उन्होंने विशेष रूप से ही सरकारी काप की सहायता से वाप्व यत्र, 
छापाखाना, तथू, कागज, गलीच आदि बनाने के लिए जैजो का उपयोग करने की आलो- 
चना की। दुसरे शब्दों में जिस सामान का उत्पादन निजी उद्यमी कर रहे थे, सरकार द्वारा 
उसी सामान के उत्पादन के | वए जैसी का उपयाग जे रत प* आर्पात्त की ।/! 

जी० वी० जोशी ने सरकारी समाजवाद क॑ अण्वा सरकारी प्जीजाद के फ्सी भी 
सुमाव का और भी अधिक सुदृढ़ता और स्पप्टता स विराब विया। इस प्रकार उन्होंने 
290 में लिखा, हमारी योजना निश्वित रूप से 2 सरकारी समाजवाद जैसी योजना 
नही है, उदाह रणार्थ जैसे कि 848 में अरथायी सरकार ने घषप्तक और दुर्भाग्पपूर्ण 
असफजता के साथ चेष्डा वी थी।" प्रथम, उन्होंने बाब-वार दोटशाते हुए यह 
टिप्पणी की कि राज्य की कार्यवाही का एकमाल उद्देश्य छ्ाक्लिणाली और उन्नत बिदे- 
शियो त. +७ साधन हीन भारतीस उद्यामयों के असमान संघर्ष में सतुतन की व्यवस्था 
करना है तार भारतीय उद्यम ता आरम्भ मे ही गला न घोट दिया जाए ।” द्वितीय, 
उनका दृढ मत था कि मूल रूप से औद्योगिक विकास निजी प्रय्स का ही का क्षत्र नथा 
अधिकार क्षत है | राज्य की भूमिका तो निजी उद्यमी या रखतत्र रूप से दायित्व सभा- 
लने के योग्य बनाने तक ही सीमित है। ज्यो ही निजी उद्यमी अपने पैरा पर खठा हो जाए 
नयों ही सरकार को उसके मार्ग से एकदम हट जाना चारिए | उस स्थिति में राज्य के 
लिए औद्योगिक क्षेत्र पर एकाधिकार का प्रयत्न करना स्व था अनुचित ही दरोगा ४ तृतीय, 
राजकीय सहायता द्वारा निजी उद्यम का नष्ट करने के लिए राज्य के आक्रामक और 
घातक रूप ग्रह्कर लेने की आशका को स्वीकार करते हुए उन्होंने उसके क्षेत्र, दिशा 
और अवधि पर कडी सीमाए लगाने का प्रस्ताव रखा । " अतिम, उन्होंन सरकार की 
इस बात के लिए आलोचना की कि वह सिचाई, वन सरक्षण ओर तवावी भत्ते जैसे कार्यो 
को अपने ही अभिकरणो द्वारा प्रा कर रही है, जबकि य सभी कार्य इस देश के ही निजी 
उद्यमियों द्वारा सपन्‍न किए जाने चाहिए और सरकार का तो केवल इस दिशा मे निजी 
उद्यमियो को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए तया इन कार्यों के सचालन के लिए 
यदि आवश्यकता हो तो उपदान देना चाहिए ॥९? 


भूमि लगान : कर अथवा किराया 


भारतीय नेताओ द्वारा सरका री सिद्धातवादी टवे पर आपत्ति किया जाने वाला क्षेत्र 
भूमि-राजस्व प्रशासन था। मतभेद के प्रमुख विषय थे, मूमि-लगान का स्वरूप और क्षि- 
भूमि पर अंतिम स्वामित्व । भारतीय प्रशासको का यह व्यापक मत था कि अनन्त काल से 
भारत में भूमिपर राज्य का अंतिम अधिकार चला आ रहा है। ब्रत धरती बोने वाले अथवा 
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जमीदार सरकार के किरायेदार है। फलत: जमीदारो द्वारा सरकार को चुकाया जाने 
वाला लगान किराया है कर नही |? सप्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों और दूसरे नेताओं ने इस 
धारणा को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका कथन था कि भारतीय जमीदार 
अपनी भूमि का ठीक उसी प्रकार स्वामी है, जिस प्रकार विश्व के किसी अन्य भाग का 
जमींदार अपनी भूमि का है। उन्होने इस बात को दुढतापूर्वक सामने रखा कि अतीत इति- 
हास की गलत व्याख्या की जा रही है और यहा तक कि भूमि पद्टंदारी मे निहित सिद्धातो 
की भी अवहेलना की जा रही है। अतः उनकी मान्यता थी कि सरकार द्वारा वसूल किया 
जाने वाला म्राजस्व एक कर है और सरकार की आवश्यकताओ के लिए उसे इस ढग से 
वसुल किया जा रहा है, जिस ढग से कि अन्य देशो मे वहा की सरफारे करती है ।९* यह 
एक रोचक तथ्य है कि सरकारी प्रवक्ता प्राय इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिंग शासक 
सारी भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हए केवल देश के मृतपृर्व शासकों का ही अनु- 
करण कर रहे थे । जी० वी० जोशी ने बल देकर कहा कि यह दावा इसलिए किया जा रहा 
है क्योकि सभी ताकिक कठोरताओ के साथ भारतीय जीवन के तथ्यो पर पश्चिमी सिद्धातो 
को अविचारपूर्वक ही लागू किया जा रहा है ।५ 
रानाडे और जोशी जी ने भारतीय पद्धति के मुमि लगान के रिकाडियन आधार पर 
भी प्रहार किया । सरकारी दृष्टिकोण और सिद्धात के पीछे यह धारणा काम कर रही थी 
कि भारत मे राज्य के किरायेदार अथवा जमीदार प्‌जीपति किसान है और वह “आर्थिक 
किराया' चुकाते है ।** यही बढिया भूमि के उत्पादन के और सबमे अधिक घटिया मूमि, 
जिसे जोतकर केवल खर्चा पूरा होता है, के उत्पादन के बीच का मूल्य सबधी अतर है। 
इस परिभाषा के अनुसार जोत के मूल्य के अतर्गत किसान के श्रम के मूल्य के साथ ही 
साथ लाभ की वतेमान दर पर उसकी पूजी का मूल्य भी सम्मिलित था,।४* इससे स्पष्ट 
था कि किराये के इस सिद्धात के अनुसार सीमात भूमि पर उत्पादन मूल्य द्वारा निर्धारित 
मूल्यो में किसी प्रकार की वृद्धि किए बिना तथा मजदूरी को किसी प्रकार से प्रभावित 
किए बिना ही राज्य मूमि के स्वामी के रूप मे भूमि के आथिक किराये को भूराजस्व के 
तौर पर हड॒प सकता था ।* रानाड और जोशी ने रिकार्डो के किराये के सिद्धात के मूल 
रूप की आलोचना नही की परतु उन्होने यह मानने से इनकार कर दिया कि भारत मे इस 
सिद्धात की कोई उपयोगिता है। क्लासिकी राजनतिक अथंव्यवस्था मे पूजीपति किसान 
का किराया पूजी की प्रतियोगिता, जनसख्या के आकार तथा मूमि की विभिन्‍न स्तरीय 
उत्पादन क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है ॥* रानाडे की आपत्ति यह थी कि क्योकि 
राज्य देदा मे एकमात्र भू-स्वामी बन गया है अत. खेतिहरो को प्रतियोगी मूल्य न देकर 
एकाधिकार के रूप में मनमाना किराया चुकाना पडता है। सरकार मनमाने ढग से जितना 
चाहे, किराया बढा सकती है और यहू प्राय खेतिहरो के लाभो और पारिश्रम पर छापा 
मारना है।€ जोशी जी की इससे और अधिक मौलिक आपत्ति यह थी कि उन्होने 
निर्देश किया कि रिकार्डो के सिद्धात के अंतगेंत पूजीपति किसानो की आवश्यकता है और 
भारत में पृजीपति किसानों का अस्तित्व ही नहीं। भारतीय किसान जमीदारो और 
रैयतवाडी दोनो इलाको, मे अधिक लाभो से प्रेरित पूजीपति किसान की अपेक्षा भूस्वामी 
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से किराये पर लेकर भूमि जोतने वाला ही है। उनके अनुसार स्थिति के दो मौलिक पक्ष 
हैं: (क) खेतिहर का तात्कालिक उद्देदय आजीविका प्राप्ति है न कि निवेशित पूजी पर 
लाभ का अजेन करना है। (ख) खेतिहरो मे मूमि के लिए प्रबल प्रतियोगिता है। इसके 
कारण बढती हुई जनसंख्या क्रमश खेति योग्य खाली मूमि की उत्तरोत्तर अ्नुपलब्ध तथा 
कृषि उद्योगो की असफलता आदि है। इनके फलस्वरूप क्यान क्र आथिक आवश्यक- 
ताओ का शिकार बन गप्रा है और उसे ज्ञीत्र ही अपनी भूमि से हाथ घोने तथा भूमिहीन 
मजदूर बनने के बदले सरकार द्वारा अथवा निजी जमीदार द्वारा निर्धारित मनमाने 
किराये का मुगतान करने के लिए राजी हाना पहता है, भले ही उसे इसके लिए क्यो न 
सामान्य जीवन के स्तर से भी नीचे का जीवन बिताना पड़े ।* 

रानाडे और जोशी जी ने रिकार्डों के किराया सिद्धात के पाक्ृतिक परिणाम अथनुपाजित 
आय के सिद्धात की भी आलोचना की । इस सिद्धात के अनुसार, यदि किसी भूखंड पर 
उस समय तक निवेशित पजी पर लाभ की चालू दर से अधिक किराया वढाया जाता 
है तो दोनों का अतर किराये मे अनुपाजित वद्धि कहलाएगी, जो लाभ की दर में सामान्य 
गिरावट का तथा समाज की सामान्य प्रगति का परिणाम होगा। अत उस पर समाज 
का ही न्वायाचित अधिकार होगा न कि दूसरो के रक्त को चूसने वाले भूखड के स्वामी 
का ।?० रानाडे और जोशी जी का तक॑ था कि भारतीय भूमि लगाने पद्धति में इस 
सिद्धात को लागू करने से समाज, अर्थव्यवस्था तथा किराया ऊचे हुए हे और जमीदारी 
व्यवस्था की स्थिति स्थिर हुई है। परतु वास्तव में ऐसा नहीं था। इग्लेड में जहा 
पीडियो से मूमि एक ही परिवार के हाथ में रहती आती है, बहा भारत में उसके विरुद्ध 
भूमि का स्वामित्व निरतर बदलता रहता है। फलत पत्येर नया खरीदार भूमि का पूरा 
ही चालू मृल्य, उपाजित और अनुपाजित दोनों का भुगतान करता है। उस प्रक्रिया मे 
भूतकाल की अनुपाजित आयन-सव्वथा लुप्त हो जाती है।! इसके अतिरिक्त जोशी जी ने 
टिप्पणी वी कि लगान अधिकारी प्राय ही अनुपाजित आय की खोज में बलपूव्वक ही 
वृद्धि करने का रास्ता अपन'ते हैं और इस प्रकार वेचारे किसानो की आजीविका को ही 
हडप लेते है ।?“ 


उन्मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण 


राष्ट्रवादी प्रारभ से ही उन्मुक्त व्यापार बनाम मरक्षण के प्रश्न मे गहरी रुचि रखते थे। 
877 में ही अपने विस्तृत लेख, "फ्री ट्रेड एड प्रोटेक्शन', मे के० टी० तैलग ने एक भार- 
तीय के दृष्टिकोण से टिप्पणी की कि यह विषय हमारे देश के समग्र भविष्य, सामाजिक, 
राजनैतिक व औद्योगिक, के साथ इतनी घनिष्टता से जुडा हुआ हे कि इसके सवध में 
सही दृष्टिकोण को अपनाने की महत्ता स्वत. सिद्ध है, इसमे किसी प्रकार की अतिरजना 
संभव ही नहीं |? 

राष्ट्रवादी नेताओ ने लगभग एक मत से ही यह माग की कि देश के स्वस्थ आथिक 
विकास के हित मे भारत सरकार को देश के विकासशील उद्योग को संरक्षण देकर उसकी 
सहायता करनी चाहिए ।?* उदाहरणार्थ जी० सुब्रह्मण्य ऐयर ने ।903 मे लिखा : “कृषि 
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से अलग विभिन्‍न प्रकार के व्यवसायों को अस्तित्व में लाना देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है और इसकी पूर्ति'*' संरक्षण की नीति को अपनाने के द्वारा" **ही हो सकती 
है। जब तक तथाकथित उन्मुक्त व्यापार और असमान प्रतियोगिता की स्थिति जारी है 
तब तक देण ऐसे किसी उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं कर सकता, जिसे भौतिक दृष्टि 
संपन्‍न कहा जा सके ।'*' अपने देश के बाजारों मे खपत के लिए देश मे उत्पादित खाद्यान्न 
और कच्चे माल के निर्यात पर कर लगाने के माध्यम से उसे देश मे ही सुरक्षित बनाना 
तथा देशी उद्योगों के विकास की दृष्टि से विदेशी प्रतियोगी उत्पादनो के आयात पर 
प्रतिरक्षात्मक शुल्क लगाकर उसे प्रतिबंधित करना, यही एक मात्र नीति भारत को बचा 
सकती है ।7* कितु, यह कम आइचयंजनक बात नही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 
प्रथम बीस वर्षो के जीवन मे एक बार भी संरक्षण की मांग नही की । इसका कारण अशनतः 
शायद उसके अपने मित्र इंग्लेड के क्रातिकारियो को संतुष्ट रखने की भावना थी और 
प्रंशत. ब्रिटेन के उन्मुक्त व्यापार के प्रति दृढ और निशचयात्मक रुकान के कारण हिच- 
किचाहट स्पष्टतया राजनेतिक दृष्टि से इस माग को मनवाना संभव नही था । 7 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ ने उन्मुक्त व्यापार को, सरक्षण के माध्यम से, भारत के 
औद्योगिक विकास के मार्ग की एक प्रमुख बाधा अनुभव करते हुए भारतीय परिस्थितियों 
में उन्मुक्त व्यापार की उपयोगिता को निरंथक सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उनका 
कथन था कि इसके विपरीत भारत के सुदीर्घ और व्यापक हितों में संरक्षण लाभदायक है 
न कि हानिप्रद । इस संबंध में 877 मे सर्वप्रथम और सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रयास पूर्वोद्धत 
लेख के माध्यम से के ०टी० तलग ने किया । बाद के बहुत सारे लेखक तेलंग महोदय के 
लेख को ही आधार बनाते दिखाई देते है। 

उन्मुक्त व्यापार के विरुद्ध राष्ट्रवादियो का प्रमुख तर्क यह था कि यह भारतीय परि- 
स्थितियों के अनुकूल नही है ।? भारतीय नेताओं का कथन था कि इसने इंग्लेंड मे उपयोगी 
ममिका निभाई होगी परंतु यहा भारत में तो उसने उद्योग को बडी भारी हानि पहुचाई 
है ।7 उन्होने आगे दृढ स्वर में कहा कि वस्तुतः उन्प्ुक्त व्यापार तो बराबर के देशो के 
मध्य चल सकता है। यहा भारत और इग्लंड की स्थिति तो कुछ-कुछ ऐसी है कि एक 
(भारत ) भूखा, थका-मादा (वीमार) और पंगु है तथा दूसरा (इंम्लेड) केवल शक्ति- 
शाली ही नही प्रत्युत उसके पास सवारी के लिए घोड़ा भी है ।* 

कुछ एक भारतीय नेताओं ने इस धारणा, संरक्षण से उपभोकता की स्वतंत्रता और 
उद्यमी की स्वाघधीनता प्रतिबंधित होती है, का भी खंडन किया। उनका कथन था कि 
स्वतंत्रता और स्वाघीनना का अर्थ शायद असीमित प्रतियगिता के द्वारा भारत के विकास- 
शील उद्यम को नः८£-अष्ट करने की विदेशियों को खुली छूट देना नही हो सकता । 
वास्तव में मारतीय स्थितियों में वास्तविक स्वतंत्रता संरक्षण और कृत्रिम पोषण के माध्यम 
से ही प्राप्त हो सकेगी, जबकि उन्मुक्त व्यापार का अर्थ ही अपेक्षाकृत सदक्त दल, इंग्लैड, 
को संरक्षण प्रदान करना सिद्ध हो रहा है।*" उपभोक्ता के लिए जहां तक संरक्षण के 
मूल्य का संबंध है मारतीय राष्ट्रवादी नेता इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र इस भार को 
सहन कर लेगा क्योंकि प्॒ल्यों के, गिरावट के वेतन और नौकरो में वृद्धि के तथा राष्टीय 
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आय मे सामान्य विकास के दूरगामी लाभ इस भार को पीछे ही छोड जाएंगे ।!! तैलंग 
महोदय को यह सिद्ध करने में कोई कठिनाई नही हुई कि भारत मे संरक्षण से केवल प्राकृ- 
तिक साधनों से ही पजी के मोड में सहायता नही मिलेगी प्रत्युत देश के बेकार धन स ग्रहो 
से भी धन जुटाने में सहायता प्राप्त होगी ।१ उन्होने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आगे 
कहा कि जहा तक सरक्षण के श्रमिकों पर पइने वाले प्रभाव का सबंध है, इसके फलरवरूप 
टोने वाला औद्योगिक विकास समग्र रूप से लाभदायक ही होगा। इससे माग के बढ़ जाने 
के कारण श्रम का मूल्य बढ जाएगा । इससे उन्हे यह कहने पर विवश होना पडा कि संर- 
क्षण किसी दण के कुल उत्पादन में भले ही ह्वास ला दे फिर भी भारत जैसे देश मे राष्ट्रीय 
आय के न्याय्रांचित वितरण के लिए उसकी उपयोगिता को नकारा नही जा सक्रता। 
उन्होंने लिखा कि देशवासिश्रो की विपुल जनसख्या के मुखमरी और ग्रभावग्रस्तता का 
शिकार बे रहते पर थोड़े से लोगो की सपन्‍नता कोई महत्व नहीं रखती । मेरा विनम्र 
निवेदन यह है कि यदि बहुसख्यक जनता की भुखमरी और अभावतश्रस्तता दूर की जा सके 
तो भले टी थोड़े से लोगो को मिलने वाली सपन्‍नता न भी मिले तो कोई बात नही ।१8 
कितने ही भारतीय अर्थगास्त्रियों ने क्लासिकी अर्थगास्त्रियों की इस मान्यता-उन्मुक्त 
व्यापार तुलनात्मक मूल्यों के माध्यम से काम करता हुआ श्रम के योग्यवम भौगोलिक 
विभाजन म सहायक होता है, के आगे प्रश्न चिह्न लगाया । उन्होंने यह मानने से इनकार 
कर दिया कि श्रम का किसी भी रूप में इस प्रकार का विभाजन लगभग लाभदायक होगा 
कि जिससे भारत सदा के जिए कच्चे माल वा उत्पादक देश वना रहे । उन्होने इस धारणा 
को पूरे तौर पर मानन से इनकार कर दिया कि भारत सदा के लिए कच्चे माल का इग्लेड 
को निर्यात करे और इग्लेट से उत्पादित माल का आयात करे ।”* उन्होने दृढ़ स्वर मे 
कहा क्रि इतिहास, भूगोल और साधनों की दृष्टि स भारत एक महान उत्पादक देश के 
रूप में पूर्ण रूप मे उपयुक्त देश है ।१* किसी भी रूप में हो, यह जाचने के लिए कि नए देशों 
को उनके परपरागत व्यवसायों की अपेक्षा नए उद्योग अनुकूल बेठते है कि नही, अस्थायी 
सरक्षण वी आवश्यकता है ।१९ इसके अतिरिक्त जब तक प्रत्यक देश की पूर्ण क्षमता का 
ज्ञान आर विक्रास नहीं हो जाता, तब तक श्रम का पारस्परिक रूप से उपयोगी और 
न्‍्यायोंचित विभाजन हा ही नहीं सकता । इस समय सावेभौमिऊ तथ्य के रूप में उन्मुक्त 
व्यापार को अपनाना श्रम के अतर्राष्ट्रीय विभाजन की चालू प्रणाली को अपरिवर्तित रूप 
देना है, जिसका अर्थ यह होगा कि जो देश पहनते से ही विकसित हो चुके है, सदा के लिए 
औद्योगिक दृष्टि से अगुवा बने रहेंगे तथा भारत जैसे पिछड़ें देश और अधिक पिछड़ 
जाएगे तथा विशुद्ध रूप मे कृषि प्रधान देश बनकर रह जाएगे १? के० टी० तेलग ने किसी 
देश को एक ही उद्योग वाला देश बनाए रखने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि देश के 
उत्पादनो को प्रभावित करने वाले व्यतहा रो, रुचियो और आवश्यकताओं मे किसी प्रकार 
के परिवतंन उस देश के लिए विनाशकारी सिद्ध टोगे ।*३ 
भारतीय नेताओ मे से कितनों ने ही यह तक भी प्रस्तुत किया कि एक सीमित 
अवधि के लिए शिशु उद्योग को संरक्षण देना तटस्थता की नीति के सिद्धातों के भी विरुद्ध 
नहीं । उन्होंने जान स्टुअर्ट मिल के उन लेखों को प्रमाण रूप मे उद्धुत किया, जिनमें उम्रक्े 
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भारत में व्याप्त स्थितियों जैसी स्थितियों में संरक्षण की स्वीकृति दी थी ।* बस्तुतः 
भारत के लिए एक विशिष्ट स्थिति-के रूप में संरक्षण की मांग करने वाले अपने को 
सिद्धांत रूप में स्वतंत्र व्यापारी सिद्ध करने का ही दावा कर रहे थे ।?० 

भारत के मामले में संरक्षण को उचित तथा न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए भारतीय 
नेताओं में से कइयों ने एक बहुत ही बढ़िया तक प्रस्तुत किया । उदाहरणार्थ ।9वी शताब्दी 
के मध्य तक इंग्लेड में भारतीय उत्पादकों के आयात पर थोपे गए भारी करों को उद्धत 
करते हुए के० टी० तैलंग ने दृढ़ स्वर मे कहा, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को नष्ट करने 
के लिए अपनाया गया उपाय यही संरक्षण है । उन्होंन दावा किया कि सभी भारतीयों की 
यह मांग है कि हमारे विरुद्ध तलवार के रूप मे प्रयोग किए गए शस्त्र का प्रयोग अब हमारे 
रक्षक के रूप में करना चाठिए ।' इसी प्रकार आर० सी० दत्त ने जली-कटी सुनात्ते हुए 
टिप्पणी की, उद्योगों के विरुद्ध संरक्षण ने भारत में जनता की उत्पादन-क्ष मता को समाप्त 
कर दिया है और उसके उपरात प्रतियोगी को पुन: प्रतियोगिता में आने से हटाने के लिए 
भारत पर उन्पमुक्त व्यापार थोप दिया गया है ॥*' 

अपनी संरक्षण की माग को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नेताओ ने राजनतिक 
आशिक ता के सिद्धातो के बदते राष्ट्रों के व्यवहार को देखने का अनुरोध किया। उन्होंने 
स्पष्ट निर्देश किया कि लगभग यूरोप और अमेरिका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रो और यहां तक 
कि कैनेडा और आस्ट्रेलिया जैस अब्िटेन के अपने उपनिवेशों ने विदेशी प्रतियोगिता के 
खतरे के उपस्थित होने पर अपने नवजात उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया है।”? उन्होंने 
बडे ध्यानपूर्वक यह रेखा कि |8वत्री शताब्दी के अतिम दशयों में और 9वी शताब्दी के 
प्रारंभिक दशकों मे स्वयं उंग्ले ४ ने संरक्षण को देखभाल में ही अपने आधुनिक उद्योगों का 
विल्यास किया है। इसी सरक्षण की कृपा का ही फल था कि ओऔद्योगिक-यंत्र गतिशील 
हो 7र पूर्णता के उस चरम शिखर पर पढुंचा कि जहा से इग्लेड स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत 
वी घोषणा करने में समर्थ हो सका है ।!! आर० सी० दत्त और जी » सुब्रह्मण्य यट देखने 
में भी नहीं चुके कि जहा 8वी शताब्दी की समाप्ति के बाद मे ऐडटम स्मिथ जसे व्िटिश 
अथंगास्त्री उन्म॒क्‍त व्यापार के सिद्धात का गला फाडकर प्रचार करते चले आ रहे है वहा 
ब्रिटिण राजनी तिज्नों ने उन्मृकत व्यापारी का रूप बहत पीछे ही ग्रहण किया और वह भी 
तब, जबकि उन्हे यह अपने अनुकल लगा । ”? बदढुत सारे राष्ट्रवादी नेता इस सीमा तक 
कहने लगे कि ब्रिटेन ईमान.री से उन्मुक्‍त व्यापार के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता 
और उमका प्रवोग एक बहाने के रूप मे कर रहा है । जी० वी० जोशी ने भारत भे अपने 
उत्पादनों को धकेलने के लिए और प्रतियोगी औद्योगिक विकास को रोकने के लिए इसे 
“आध्यात्मिक ढांचे! का नाम दिया ।" 

उम्मुक्त व्यापार की आलोचना तथा उद्योगो के लिए सरक्षण की वकालत करते हुए 
भी किसी मत्रत्वपृर्ण राष्ट्रवादी नेता ने मंरक्षण के पक्ष में कट्टर सैद्धांतिक नीति नहीं 
अपनाई | इम संबंध में उनका दृष्टिकोण विभिन्‍न सिद्धांतों पर आधारित था। स्वभावत: 
ही उन्मुक्त व्यापार की अस्वीकृति भी किसी सिद्धांत विशेष पर आधृत नहीं थी । अन्यान्य 
आधिक विषयों में उनके दृष्टिकोण के समान उनकी सीमा-शुल्क नीति भी सामान्य आ्थिक 
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सिद्धांतों की उपज नही थी, प्रत्युत सुस्पष्ट आथिक विषयो से उत्पन्न और उनसे घनिष्ठता 
से संवधित थी । संरक्षण के बचाव के सवध में उनका यह सारग्राही दष्टिकोण कभी-कभी 
>त्यत सुस्पष्ट हो जाता था। उदाहरणार्थ आर० सी० दत्त ने 90। भें लिखा, मैं अपना 
विश्वास न तो उन्मरुक्त व्यापार के प्रति निश्चित करता ब्र और न ही सरक्षण के प्रति | 
मेरे मान्यता तो यह है कि भारत की जनता की सपन्नता और समृद्धि के लिए सर्वथा 
और सर्वाधिक अनुकल नीति ही सच्ची नौति है और उसी नीति को भारत के लिए 
अपनाना चारिए ।" वास्तव मे 20 ॥ शताब्दी के प्र थम वर्ष में जैसे छि कुछ एक राष्ट्रवादी 
नेताओं ने साप्ट घढ्दो मे कहना प्रारभ कर दिया कि वे सरक्षण को इतना नही चाहते 
जतना क सीमा-शुल्क-नीनि के निर्घारण में स्वतंत्रता चाहते है।" इस समय कुछ 
भारतीया न विभिन्‍न प्रार के सरक्षणो के बीच अतर करना भी प्रारभ कर दिया और 
वे स्वप्ट रूप स देखने लग वि गवत ढंग से संरक्षण का परिणाम विदेशी पजी का बड़े 
पैमाने पर अत प्रवाह होगा। विदेशी पी हा यह व्यापक प्रवाह संरक्षण के माध्यम से 
औद्यागि4 क्षत पर एतहाजिकर ]र लगा । इस प्रगार हिंदुस्तान रिव्यू” और कायस्थ 
समाचार +े सपादका ने 203 मे लिखा : भारत की इवेंट के अधीन वर मान राजनैतिक 
आर एा 7 परावीनता वे अनंत सरक्षण थी तीति को अपनान का परिणाम आग्ल 
भारतीय (एग्लो उछल ) उत्पादक और कम विदशी शोपरो के पश्ष मे उसके दुरुप- 
धागे वे हू, म सामने आन 4 ही सर्वाधिक सभायना है। * पह संघर्ष क्रिटिश परजीपतियों 
ग्रे विदेशी पजीपतियां ते मे 4 छिट जाएगा । उस समप्र एक ओर सभी विदेशी और 
इरगारी आर भारतीय हो एसी स्वितरि नही रहगी ।?* 
इसी प्रकार [3 अयरबर |903 ये अह भ हिंद न टिप्पणी यी 
भारतोय नागा ते खिता का उस दश से प जी व निवश्न के द्वारा प्रमत्व जमाने वाले 
यूरोपीव स कम खतरा नहीं _₹। इस समथ भारत के लिए वरद्यन माना जान वाला 
सरक्षण वास्तव मे ही यूरापीद बागान झाोजिताों आर व्यापारिया वा ही भाग्य निर्माता 
बन सकता है । जनता को कुछ ४+ वगा म भारा के हितों वी रेट लगाने का फंशन चल 
पडा है, भव ही उसमें वास्तविया >ते देण , नापण मे सनर्न मुट्ठी-भर यूरापियों का 
टी क्यों ने हो ?%० 


कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बातें 

निष्कर्ष रूप में राष्ट्रवारों अअनास्जियों क सट्भातिक दृष्टिकाण के कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण 
पक्षो वी ओर भी ध्यान देना अनुचित ने होगा । 

राष्ट्रवादियों के आयिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका सामाजिक दृष्टिकोण 
था। भैसा कि हम ऊपर दिखा चफ ह राप्ट्रगदी अर्थश्वास्तियों का सह अनुभव था कि 
सामाजिक द॒ुष्टि गे निधारित उनेश्या और परिप्रेश्यों के सामने आथिक विचारों और 
नीतियों वो गौण स्थान टी दिया जाना चाहिए। वस्तुत राष्ट्रवादियों का समग्र आर्थिक 
चितन दसी धारणा से व्याप्त था । जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, भारतीय अर्थशास्त्रियो 
मे अनुभव कर लिया कि आथिक चिंतन और नीति को सामाजिक रूप से एकीकृत लक्ष्यों 
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के अधीन करने की प्रवृत्ति ने भारतीय अथंश्ञास्त्र का विशिष्ट मुलतत्व दिया। आधथिक 
विचारों और नीति के इस दृष्टिकोण ने प्रारभ से ही भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय 
राजनीति में घनिष्ठ सबध स्थापित कर दिए। इसने राष्ट्रीय नेताओं को इस योग्य बना 
दिया कि वे लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आथिक प्रइन को देश की राजनेतिक पराधीनता वी 
स्थिति से जोड सकें और भारतीय वास्तविकता के इस रावधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक 
और आर्थिक पक्ष पर विचार कर सके कि भारत विदेशी शासक द्वारा आथिक शापण के 
लिए ही शासित किया जा रहा है । 

इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रवादी नेताओं का आथिक चितन समवरालीन अंग्रेजी चितन 
से आगे था और यूरोप तथा अमेरिका के चितन के साथ कदम से कदम मिला रहा था, 
जबएफि वह इस बात पर बल दे रहा था कि आव्थिक ब्रिकास के विभिन्‍न स्वरो पर विद्यमान 
देशो के लिए एक से आ्थिक सिद्धातो का प्रयोग नही किया जा सक्‍ता और दृढ़तापूर्वक 
यह माग वर रहा था कि पत्येक देश के लिए आथिक सिद्धातों का विधान सबधित देश की 
सामान्य आथिक आवध्यकताओं के सदर्भ भे ही किया जाना चाहिए, तब भी भारतीय 
पद्धतियों के किसी नए आर्थिक विचार अथवा सिद्धात का उदय नहीं हआ ।'” आथिक 
चितन के साथ “भारतीग्र राष्ट्रवादी जैसे विश्लेषण तो अवश्य जोडे गए परतु भारतीय 
राष्ट्र वादी अर्थगास्त्रियों ने ऐसे नए आथिक नियमों का आविष्वार नहीं किया, जो असा- 
मान्य भारतीय परिस्थितियों की उपज हो और जिनका प्रयोग विशिष्ट भारतीय परिरिथ- 
तियो मे ही सभव हो, हमे उनसे जो मिलता है, वह है क्वासिवी अर्थशास्त्रियों और उनके 
परिवर्ती आनोचको के चितन का मिश्रित रूप । वस्तुतः भारतीय राजनैतिक आ्यिकता 
को आधिक चित की पद्धति न कहेकर 'आथिक चितन का एक दृष्टिकोण , “भारतीय 
आथिक समस्याओ पर विचार' तथा “आथिक विचार विमर्श की गैली' आदि नाम देता 
ही अधिक उपयुक्त होगा । 

यह व्यापक रूप से इस तथ्य का परिणाम है कि राष्टवादी अर्थ शास्वियो की आथिक 
सिद्धात मे रुचि गौण अयवा परिस्थिति से उद॒मत थी। वे आशिक सिद्धातों के विकास में 
अथवा अर्थशास्त्र को भारतीय रूप देने मे रुचि रवने वाले व्यावसायिक अर्थशास्त्री नही 
थे। अत उन्होने स्वय सिद्धात के रूप में उस पर काबू पाने की कोई चेच्टा नहीं की । 
आश्िक सिद्धात पर उनके विचारो को वस्तृतः समकालीन आर्थिक समस्याओं पर उनकी 
बहुत सी रचनाओ से ही निकाला जा सकता है। उनकी राजनेंतिक अर्थव्यवस्था सर्वेथा 
व्यावहारिक विचारों की ही उपज थी क्योकि भारत के शासक राष्ट्वांदियो की माग का 
विरोध करने के लिए कक्‍्लासिकी अर्थंव्यवस्था का सहारा लेते थे, इसलिए भारतीय अथ्थे- 
शास्त्रियों ने भी क्लासिकी अर्थव्यवस्था की सावंदेशिकता को तथा भारत की परिस्थितियो 
में उसकी उपयोगिता को चुनौती देना आवश्यक समभा। उनके आथिक चिंतन के इस 
अपेक्षाकृत लौकिक उद्गम को उन्होंने कभी-कभी जानबूभ कर ग्रभिव्यक्ति दी। दस प्रकार 
उन्होंने कहा कि उन्हें तटस्थता नीति के सिद्धात का खडन करना है क्योकि वह उद्योगों को 
राज्य द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के मार्ग में आडे आता है ।!"९ किराए के रिकार्डियन 
सिद्धांत का खंडन उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका उपयोग मूमि लगातों की ऊंची 
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दरो को न्यायोचित सिद्ध +रने के लिए तथा मूमि के स्थायी वदोवस्त की माग को अस्वी 
कार करने के लिए तथा उनके इस आरोय का ख़त बरतने के लिए किया गया था कि 
भारत में कराधान का परिमाण बहुत ऊचा है ।!० उन्मुक्त व्यापार का विरोध इसलिए 
किया, क्योकि यह अशत कयरास के आपात पर लगे झुकी का हटाने के लिए, कपास पर 
उत्पादन शुल्क लगाने के लिए तथा स्वदेशी विकासणी व उद्यांगो को सरक्षण देने सं इनकार 
करने के तिए उत्तरदायी था ९ 

भले ही राष्ट्रवादियों के आथिक चितन में कुछ भी तया न हो फिर भी भारतीय 
दृष्टिफोण की केवल अभिव्यक्ति तथा भारतीय परिस्थिति मे यूरोपीय चितन को ढालना 
एक अपनी निजी महत्ता रखता है। आखिरवार विभिन्‍न संद्गबातिक स्थितियां में किसी 
एक स्थिति का चुनाव करना भी अपने आप में सिद्धातीउरण है तथा सैद्धातित दरिटि से 
महत्वपूर्ण है । भारतीय नता भते ही अग्रेजी शिक्षा प्रणानी की उपज थे पर वे जिसी भी 
स्थिति मे इसके बहाव में नहीं वह गए और न ही उस्टोन अग्रेजो के मन में जड पत़ई 
दकियानूसी विचारों पर प्रह्टार करन म किसी प्रकार वा सकोच किया। इसके अतिरिक्त 
वे आर्थिक विज्ञान के प्रति व्यापक और पूर्ण दृप्टिकाण अपना ने के श्रेय के ही भागी है। भले 
ही उन्होंने + सुमगत आथिक सिद्धात का विकास नहीं किया अथवा उन्होने विकास की 
राजनैतिक अर्थव्यवस्था म याग नही दिया तथापि उन्‍्होंन उसस अगला सर्वोत्तम यार्प यह 
किया कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सुमगत पूर्ण और सह सबधित चित्र, उसर 
रोगों उन रोगो वा विदशी शासकों से सवध तथा प्रयाग किए जाने वाले योग्य उपचारो 
का विवरण प्रस्तुत किपा । हम दस सीमा तक कह सकते है कि उन्होने विकास के राज 
नैतिक अर्थव्यवस्था के आविष्कार या प्रयास जिया जिसत अतर्गत उद्योग आ विद 
व्यापार को, कराधान सबधी नीति को तथा क्ू पि को परस्णर पनिष्टता से संविधित रिया 
गया था और जिसका सब प्रथम देग के द्रतगति से आंद्यागीकररण के लिए उपयाग किया 
गया था। दस सबध में यह भी उल्तेसनीय है हि प्रारसिक राष्टवादी नेताओं ने भारतीय 
आर्थिकता की विशुद्ध, स्वदेशी अथवा आधुनिक स पूत्रवर्ती पढ़ति का स्थायोचित सिद्र 
करने के बदले आधुनिवकीक्रण वी गति को तीकब्र बनाने के लिए आथिक सिद्वातों रो 
सापेक्षता तथा भारत वी अपवादात्मक स्थिति की धारणा का उपग्रोग क्रिया। उन्होने 
क्लासिकी अर्थव्यवस्था को इसलिए अस्वीजार नहीं किया कि वह सदियों पुराने भारतीय 
जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही थी प्रत्युत इसतिए कि वह परपरागत दुबंलताओं तथा 
पुरानी मान्यताओं को निरतर बनाए रखने वाले अपरिवतंनशील और अविवेकपूर्ण 
व्यवहार का पोषण कर रही -ी ।!९' इसके अतिरिक्त वह सामतवादी तथा पदगत पर- 
परागत बधनों को और अधिक सुदृढ बनाती थी ।!"" इसके विपरीत भारतीय राजनैतिक 
अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आथिक जीवन मे द्रतगति से परिवर्तन लाने तथा उसके आधु- 
निकीकरण के लिए ही अपनाया गया। 
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संदर्भे 
). रानाडे, एसेज, १० ।-39 बलाभिक अयंशास्त्र पर रानाडे के विचारों का प्रार॒भिक परिचय 

आगम्टस मोग्रेडियन के फ्री ट्रेड ऐंड इग्लिश कामसे की उनकी समीक्षा से होता है जे० पी०एस ० 

एस०, जुलाई 88। (खड [९४ सद्या ) १० 50 और आगे तुलनोय मानकर, पूर्वोद्धृत, खड-] 

पु० 2 4-5 

रानाडे के दृष्टिकोण की विस्तृत परीक्षा के लिए देखिए, जेम्स केलाक, 'रानाडे ऐड आफटर'*, 

हडियन जनरल आफ इवोनामिव्स, जनवरी ]942 (खड >(४७]] रु० 3), भवरोश दत, दि 

बेक्ग्राऊड आफ रानाडइेंज इकोनामिक्स', वही: जें० पी० कोयाजी, 'रानाडेज वर्फ ऐज ऐन इकनो- 

नामिस्ट”! वही * डी० जी० करवें ; रानाडे, दि प्रोफेट आफ लिबरेटेड इडिया (पूना, 942), 

अध्याय 4 पी० के० गोपालक्ृप्णन, डेवलर्मैट आफ इकोनामिक्स आइडियाज इन इंडिया (दिल्ली, 

959) अध्याय-3 

रानाडें, एसेज, पृ० 2 

वही, १० 4-5, 9-॥0 

बही, १० 8-0, 22-3 42-3, और "रिव्यू आफ फ्री ट्रेड ऐड इग्लिश कामसें', पृर्वोद्धत, पु० 5$. 

एसेज, पु० 4-6, ]4 उन्होंने यह भी निर्देश क्या कि भारत की समरयाएं और दशाए इस्लेड 

की अपेक्षा य्रोप और अमरीकी महाद्वीपो की समस्याओं और दशाओं से अधिक मेल खाती हैं । 
अत महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था के अभ्पयन से प्राप्त शिक्षा शभ्रग्रेजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था बी 
पाद्यपुश्ततों में निहित नोतिवाक्या की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक प्रभाव डालेगी 

वही, १० 3, 28-90, 32-3, 89 

वही, प० 6-2] 

9 वही, ०० ॥0 ], 3+9 

]0 वही, १० 6-7, 6 

]। वही, १० 8-9 

2. वही, पृ० ।-5, 2।-2 89-90. यहा रानाईे ने इग्लेंड से भिन्‍न होने के ग्राधार पर भारत के 
पार्चात्य राजनीतिक सच्यान एन से अगरेज राजनीतिज्ञा के इनकार बरने पर तो व्यग्य प्रहार 
किया परतु आयिक नीत्या को चर्चा करते समय वे इस तथ्य का सर्वथा भूल गए (वही, 
पु० 2, 4-5 2] 

3. तुलनीय, केलाक, 'रानाई ऐड आपटर', पूर्वोकति स्थल, पृु० 253, कर्वे प्रवोदिधित, पृ० 546. 

4 गानाड़े, एसेज, प्‌ृ० 2! 

]5 उन्होंने लिखा . “व्यापक व्यवहार का नाम ही तो सिद्धात है तथा अनुमानित कारणों के सदर्भ में 
क्या गया अध्ययन हा वरतुत व्यय॒द्दार है। सिद्धात का निर्णायक तत्व व्यवह्वर ही है, वही 
उसकी सत्यता की परोज़ा करता है तथा गहरी जड़ पतडे, स्थाई और विभिन्‍न मौलिक सत्यो 
वी सुदृढ़ पकड़ के कारण विभिन्‍न परिस्थितियों को ग्रहण करता है (वही). 

6. फर्वें . पूर्वोद्धृत, पृ० 55 और रानाड़े की टिप्पणिया भी देखिए . 'ऐडम स्मिथ ने आथिक रूप 
भऔौर सामाजिक स्थिति को कभी पृथक करके नही देखा और इस प्रकार उपयोग्रिता की स्थिति 
बनाए रखी, जिसे अब उसके उत्तराधिकारियों ने उसके सिद्धात पर आवश्यकता से अधिक बल 
देते हुए छोड़ दिया है (एसेज, पृ० 6). 
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(रिव्यू आफ “फ्री ट्रेड ऐड इंग्लिश कामसे”, पू्वोक्ति स्थल, पृ० 5, 53-4. 
वही, पृ० 56, एसेज, पृ० ], 22 और आगे, 42-3, 89. 


8-ए. तैलग : फ्री ट्रेंड प्रोटेक्शन---'फ़ाम ऐव इंडियन पांइट आफ व्यू” (बंबई, 877) पु० 47 तथा 
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37. 


देखिए पृ० 2, 5, 7, 59 

वही, पु० 2-3, 53. 

नोौरोजो, पावर्टी, पृ० 36. 

राय, पावर्टी, पृ० 66. संरक्षण बनाम उन्मुक्त व्यापार विवाद का उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा : “वास्तव में उन्मुक्त व्यापार और संरक्षण समय और स्थान की स्वतःसिद्ध कल्पनाए हैं । 
यह वो ओवित्य का प्रश्न है न कि प्राकृतिक कानून का (वही, पृ० 65). 

उदाहरण के लिए देखिए, जोशी, पूर्वोद्धुत, पु० 749, 808 और 886. 

दत्त, ई० एच० १० 299-302 गौर देखिए उनकी स्पीचेज [[ पृ० 22-5. 

जी० एस ० अग्यर, ई० ए० 04-07. 

यही, पृ० 429-30. 

वही, परिशिष्ट, पृ० 4. 

वही, परिशिष्ट, पु० 5. उन्होंने व्यापारयाद के उदय से भ्रतिम जमंन सप्रदाय तक यूरोप में 
आ्िक बचितन के विकास के संक्षिप्त इतिहास की खोज की (वही, परिशिप्ट, पृ० 7-22). यह 
भी पर्या"र रोचक है कि जब उन्होंने व्यक्तिगत लाभ पर राष्ट्रीय विकास को गौरव देने के लिए 
आर्थिक सिद्धांतो और उनके ऐतिहासिक मोड़ो की सापेक्षकता की समंथक सूची की प्रशसा की, 
उस ममय उन्होंने यह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था कि यह सूची समकालीन समाज के 
प्रभावी सुधार मे सहायक द्ोने के बदले व्यापारिता के नए रूप की स्थापना के लक्ष्य की ही 
साधक भ्रधिक है. (वही, परिधिष्ट पु० 22-3). 

वही, परिशिष्ट , १० 5. 

वही, परिशिष्ट, पृ० -2 तथा देखिए पू० 20-], 242, 267 और परिशिष्ट, पृ० 4. 

यही, परिशिष्ट, १० 3. 

और देखिए मराठा, 26 मार्चे 899. 

और देखिए न्यू इंडिया, 8 दिसंबर 902. 

एस ० एम० बेंनर्जो, स्पीचेज [ पु० 202; ए० बी० पी०, | दिसंबर 870; सोमप्रकाश, 3 
अप्रेल (आर० एन० पी० बय, 8 अप्रैल 882); मद्बास स्टेडडं, 2/ जनवरी (आर० एन० पी० 
एम० 25 जनवरी 902). 

नौरोजी, पावटी, पृ० 36; जोशी, पूर्वोद्घुत, पृु० 207; राय, पावर्टी, पृ० 38-9, 66; न्यू 
इंडिया, 8 दिसंबर 902; जो० एस ० अय्यर ई० ए०, पृ० 358 तथा देखिए ए० बी० पी०, 6 
अप्रैल 882. 

रानाडे, एसेज, पू० 32; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 809; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 55. 
रानाडे, एसेज, पृ० 32; जोशी, पूर्वोद्घूत, पु० 67-2, 74; जी० एस० अम्यर, ई० ए० पु० 
55, परिशिष्ट, पु० 6; गोखले, स्पीचेज, पु० 54-5. 

रानाडे, एसेज, पु० 87; जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 6।2, 746, 748, 785-6, 808; जी०एस० अय्यर, 
ई० ए०, परिशिष्ट, पू० 6, रानाडे ने 896 में यह टिप्पणी की थी : 'आदिर राज्य का अस्तित्व 
इसलिए तो है कि वह अलग अलग सदस्यों को उनके सभी प्रयत्नों में सफल बनाते हुए उन्हें 
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अधिक ऊचा, अधिक प्रसन्न, अधिक समृद्ध और अधिक पूर्ण बनाएँ दि मिसलेनियस राइटिग्ज 
आफ दि लेट आनरेबल मिस्टर जस्टिस एम० पी० रानाडे (बबई 95), पृ० 72 तथा देखिए 
वही, पृ० 78 

रानाडे, एसेज, पु० 86, 90-2, जोशी, पूर्वोद्धुत, १० 672-3, 747-$, 785-6, 807-09, 826. 
हा 877 में रानाडे के पिचार अवश्य कुछ भिन्‍न थे। पूना सार्वजनिक सराभा की ओर से डकन 
रागट्स कमीशन की रियार्ट पर लिखे एक पतन्न में उन्होंने घोषणा की देश की भौतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक परिस्थिति मे क़िसों प्रकार का स्थाई परिवर्तन लाना सरफार वी शक्ति ओर 
मामध्यं के बाहर है। भाग्ततासी किसी विदेशी जभिकरण द्वारा सुधार किए जाने म॑ विश्वास 
नहीं रखते | कम से कम विषय की ता+क्रालिकता वी सांग क॑ अनुरार इतने थोड़े समय में तो 
कुछ गुधा हो पाना सभव नहों जीए सी० एस० एस०, जनतरी ॥879 (खंड | संख्या ३) 
पृ० 36 तुलनीय सानक्र प्ररदिवत, रोड | पृ० 23 

जोशी, पूर्वोदिधुत, पृ० 650 3 7५5-6 

रानाडे, एसेज, पृ० 32 तथा लोक का प्रॉतनिधित्य करने नानी सरतार को ताक ल्गाण वी 
दिशा में सर्वोत्तम रूप से जरिए जाने पाले सभी कार्यों शो जपने हाथ मे लेने का अधितार है ओर 
गह उसका तदनुरूप नैतिक दापनव है, (वही, पृ० ७7) 

जोशी, पूर्वोद्धित, पृ० 6:?2 

रानाडे, एसेज, पृ० 2] 

जी० एम० अय्यर, ई० एु० पु० ]30- तथा देखिए, उड़ा परिणशिष्ट पृ० 6, 0-]। 

जोशी, पुर्वदिधत पृ० ?4९-9. 

देखिए पीछे अध्याय 3, रदाहरगाथ रानाडे, एसेज, पु० 32 4, जाशी, पृर्वोदिधृत, पृ० 67-70, 
”“६2-५30 राष्ट्रवादी नताभ' द्वारा औद्योगिक | वकास पर दिए बल के लिए देखिए, पीछे अध्याय 2 
देखिए पीछे मध्याय 0 

रानाड्ड एसेज, १० १ 

देखिए पीछे अध्याय 0 उदाहरणाथ्ं देख एसंज पृ० 30- हा, इसस पूर्व 88] में उन्होंने राज्य 
द्वारा जमीदारों और किरायादारा वे सबधा को नियमित करने के किसी भो प्रथास का विरोध 
किया था। उनके विगेध् का आधार यह था कि ये मामले इतने नाजुक और इतने जटिल हैं कि 
इन्हे सुलकाने को बात निजी प्रयास ओर आपसी समभौने एर हो छोड़ दनी चाहिए । इस दिशा 
में किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयास का परिणाम असफलता और नैतिक रूप से कूठा के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं निकलेगा (दि सेट्रल प्राविस्ेज लंड र॑देन्यू ऐंड टेनेंसी विल्स, ज़ें० ऐी० 
एस० ए#०, अप्रल 88| खह [[[ सद्या 4, पृ० 22) और देखिए पृ० ]7 तुलनीय मानकर, 
पूर्वोद्धत, खड | पृ० 2।4 

उन्होंने लिखा - प्रगतिशील सिद्धांत वहूर इस स्वतत्न॒ता को अनुमति देता है जहा दो दल योग्यता 
और साधनों में मुकाबले में बराबर के हैं। परतु जहा यह स्थिति नहीं है, वहां समानता और 
स्वतत्नता की बात कोड में खाज का काम करती है। इसो भावना से बहुत सारे जरूरतमदों और 
थोड़े मे शब्तिशालियो में उत्पादन के वितरण की व्यवस्था करनी है अर्थात्‌ न्याय और मौचित्य 
का ध्यान रखना है। हस अकार के मामलों में पुरालसप्षियों के भ्रतिम स्थिति के दृष्टिकोण को 
जीवन क॑ सभी आयामो क॑ संदर्भ में नए ढंग से देखना होगा (एसेज, पृ० 3) . 
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देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए, ई० ए० पृ० 227-8 तथा देखिए, मराठा, ! जुलाई 
4888 

देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए, ब्राह्मों पत्लिक ओपीनियम, 27 फरवरी 879; 
'फैक्टरी ले विरलेशन उन इदिया' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 88। (खढ [9, सबद्या |) 
प० ३।, इंदु प्रकाश, 9७ फरवरी (आर० एन० पी० बब, 4 फरवरी [885), दिंदू, 4 मई 
889, 26 मार्च ५0| 

कम से कम एक लेखक, डो० जी० कब, यह इस गलतो करने से नहीं बच सके (पूर्वोद्धत, 
१० ]]9, 592) इुसरी और जंम्स कलाक (रानाडे, पृ० 30), बी० दत्त (पूर्वोद्धत, पृ० 262, 
272), और गापालकृष्णन (पृवचद्धित, पृ० 24) स्पप्ट ही इस श्रतर को देख सके थे. 

विशप रेप से दंषिए, एगज, पृ५ 89 90, ॥69, 90, ॥५३-॥ 

वी, प्‌ृ० 33 

रिपोर्ट आफ 4 फाइनाश कमंटा 886 राड है, ० ० 407 

जोशी, पूर्वोद्धत, प्‌ ० 8५, 

बढ़ी, पृ० 74(-50, ७2५) 

यही पृ० ७7३ 4, ७08, ५20, ४०6 हिंद्र 2। अप्रैल 902 भी देखे. 

जाणी पुवोद्धन, ५० #22 ” 

बही, पृ० ४2। तथा देखिए पृ० 8?5 ७6।-2 

उदाहरण के लिए दाज्जाग, रिपोर्ट आफ इड्ियिन फैमिन कमीशन 880., भाग ॥]] वर्ग शा 
कडिका-2, रिचाई २० वो और हान स्टूनी प्वरद्धाित १० 4-5: चिसनी, पूर्वोद्धत, १० 33, 
कर्जन, स्मीचेज | पृ )>2५ 'रजा यूणत आफ दि गवंस्ेट आफ इंडिया दिनाक ]6 जनवरी 
902, कडिका-०, स्ट्रेचा इडिप्रा ॥90)) पृु> -20 ई० ला, एल० सी० पी०, 904, खड़ 
४[.[[] पू० 530 यह उल्लेखनोय है कि क्तिने ही सरकारी अधिकारी और लेखक इस व्यापक 
दुष्टिकोण से असहमत थ उद्दहरण व॑ रूप में देखिए, लुइस मैलेट, लार्ड सैलिसबरों एच० ई० 
मुलेवान की कायंवाही और दत्त . फेमिस इन इंडिया, परिशिष्ट, एम० एन० ओ० क्यू० में 
उद्धत; भारत सरकार क॑ सप्रेपषण दिनांक 8 जून ४80, द्वोम (पब्लिक) प्राग 45 (ए) जून 
880; बीडन पावेल पृवद्धित, पृ० 49 

माइलिक, स्पीचेज, १० 466, 488, 545; ज्ञान प्रकाश, 3 फरवरी (आर० एन० पी० बब, 5 
फरवरी ।88।) ; जोशी, पूर्वोढ्धत, १० 547-8, 573-4, 824, 887; रानाडे, 'प्रोटेस्ट अरेस्ट न्यू 
डिपाचंर आफ गवनंमेट इन लेड पालिसी' जे० पी० एस ० एस० अप्रैल 884 (थड ७] सख्या-4) 
पु० 45; पूना सार्वजनिक सभा का 4 जून 884 का पत्र, जे० पी० एस० एस० जुलाई 886 
(खड ])९ सख्या, ।) पृ० 5, स्वदेशमित्रन, 23 अप्रैल (आर० एन० पी० एम०, २0 अप्रैल 
897) ; पी० मेहता, स्पीवेज, पृ० 680-2; वाचा, सी० पी० ए०, पृ० 570; दत्त * फंसिस इन 
इंडिया, पु० 94 और आगे. ई० एच० [ १० 372-4, 38-2, ई० एच० [| १० 40, 32-2. 
और देखिए, नौरोजी, पावटी, पृ० 60, 220-], स्पीचेज, पृ० 36, परिशिष्ट पु० 40. 82; 
जोशी, पूर्वोंद्धत, पृ० 223 पादटिप्पणी, राय, ज्वर्टी, पृू० 254 

जोशी, पूर्वोडत, पृ० 88० उन्होने आगे कहा “यह समाजवादी सिद्धात इस विषय के यूरोपीय 
अर्थशास्त्र सबधी अपसिद्धातो का अपभ्रश मात्र है और जिसको व्यावहारिक अभिव्यक्ति ब्रिटिए 
भारत के बाहर भूमि के राष्ट्रीयकरण के मताग्रही आदोलन के माध्यम से होती है (प० 887) 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जोशी एक दृष्टि से सही थे : न तो रिकार्डों ने और न ही जेम्स मिल ने यह सुझाव देने का 
साहस किया कि अनुपाजित आय में निहित क्रांतिकारी कर नीति इंग्लिश परिस्थितियों में लागू 
की जाए तुलनीय, स्टोक्स, पूर्वोद्धत, पृ० 89-90. 

देखिए स्टोक्स, पृर्वोद्धत, विशेष रूप से अध्याय 2, १० 08-09, 4, 437. 


* वही, पृ० 88; डैविड रिकार्डों : दि प्रिसिपल्स आफ पोलिटिकल इकानोमी ऐड टैक्सेशन 


(एव रीमैन लायब्रेरी सस्करण, लद॒न 943). अध्याय 2 और 32, एरिक रोन : ए हिस्ट्री आफ 
इकोनामिक थाट (न्यूयाक 947), पृ० 95-6. 

स्टोवस, पूर्वोद्धत, पृ० 77, 89, 93, 27-8, 3॥-3. 

वही, १० 35 तथा रिका्डों : पूर्वोद्धत, अध्याय 2. 

रानाढे, एसेज, पृ० 30. 'लेंड ला रिफाम्स ऐड ऐग्रोक्लचरल बेंवस' जे० पी० एस० एस०, 
अक्तूबर 88] (खड़ [४ सख्या-2) पृ० 5+ 

जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 892-4, 900-0. यहा यह उल्लेखनीय है कि रानाडे और जोशी जान 
स्‍्टुअट के राजनीतिक अथंव्यवस्था के सिद्धातो पर बहुत विश्वास करके चल रहे थे, अध्याय 0. 
स्टोक्स : पूर्वोद्धत, १० 89-90; रिकार्डो : पूर्वोद्त अध्याय 2 और 32, उदाहरणार्थ अनुपजित 
वृद्धि के सिद्धांत को लाडे कर्जन के ।9 जनवरी 902 के भूमि प्रस्ताव में भी स्पष्ट अभिव्यक्ति 
मिली. देखिए कडिका-8 22. 

रानाड, एसेज, पृ० 29-30; जोशो, पूर्वोद्धत, पृ० 363, 894-6. 

जोशी, पूर्वोद्ृत, पृ० 894, 90. इस सरकारी तक॑ पर कि सरकार के सारे समाज के न्यासधर 
होने के नाते उसके लिए लगान में अनृपाजित वृद्धि को समाज के एक छोटे से वर्ग विशेष के 
लाभ के लिए छोड़ना कहा का न्याय होगा, टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा: काश खेतिहर 
जनसख्या का एक छोटा प्रश होते ? (वही, १० 902) यह सचमुच व्यगास्मक भले न हो 
परंतु विचित्र स्थिति अवश्य है कि इंग्लैंड में मुटुठी भर जमीदारों के शोषण से विशाल जन 
समुदाय को बचाने के लिए इ्लेड के लेखक रिकार्डो द्वारा दिए गए सिद्धात का भारत मे समाज के 
हित के नाम पर जनता के चिशाल समुदाय पर ऊचे कर थोपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है. 
पृष्ठ . 

भोलानाथ चद्र, एम० एम०, जून ॥873 (खड ]]) १० 99, 09, 235; नौरोजो, पावर्टी, 
पु० 62; तैलंग : फ्री ट्रेड ऐड प्रोटेक्‍्शन, पृ० 32, 62-4, 69-70. जोशी, पूर्वोद्धत, १० 680-2, 
749; रानाडे, एसेज, पृ० 25, राय, पावर्टी, अध्याय । (विशेष रूप से १० 44, 5); गोले, 
बिलवी कमीशन, खह ][[ प्रश्न 865-7; पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 250; दत्त, इग्लेंड ऐंड 
इंडिया, १० 33, स्पीचेज || पृ० 27-8. इन इंडिया, 27 नवबर 903; जी० एस० अग्यर, 
ई० ए०, पृ० 0|, 07, 255, 345-6, 349-50. 'ईस्ट ऐंड वेस्ट', अगस्त 903 पृ० 884 पर; 
एस० एन० बंनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 896 पु० 36. सी० यी० ए०, पृ० 636. जी ० 
आर० एम० बचितनवीस, एल० सी० पी० 894 खंड >(३९४५॥]] १० 56; पी० ए० चारलु, 
एल० सी०पी० 899 खढ ४४५ ४५७][[ पृ० 78-9; वाचा, स्पीचेज, पृ० 442. रास्त गुफ्तार, 
24 मार्च (भरार० एन० पी० बंब, 30 सार्च 878); गृजरःत मित्र, 7 अप्रैल (वही, 3 अप्रैल 
878) ; मराठा, 2, 9 जून, 4 दिस० 88], 26 भार्च 882, अप्रैल 807, 26 माचें, 
2। अप्रैल 899, [] नवंबर 900, 30 मार्च 902; बबई समाचार, 8 जुलाई (आर० एन० 
वो० बंब 9 जुलाई 88). 'ए स्टेटमेंट आफ इंडियन ववेश्चंस', जे० पी० एस० एस०, जुलाई 
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888] (खंड [ऐ संव्या-)), पृ० 5; बंबई समाचार, || मार्च (आर० एन० पी० वंब ]4 
मार्च 885) ; केरल पत्रम, 2।! नवबर (आर० एन० पी० एम०, 30 नवबर 890); बंगाली, 
[5 अप्रैल 893, 22 दिसंबर 894, 9 मई 90।, 4 अक्तूबर 903; ए० बी० पी०, 8 
सितंबर 897; हिंदू, 26 नवंबर 900, 3 अक्तूबर 903; मद्रास स्टैंड, 2/ जनवरी (आर० 
एन० पी० एम०, 25 जनवरी ]902) ; न्यू इडिया, 2 प्रप्रैल 902. 

ई० ए०, पृ० 3९0 

अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने सरक्षण की मांग पर दबाव न डालने का कारण ब्रिटेन द्वारा 
उसकी स्वीकृति की असंभावना को बताया देखिए, जोशी, पूर्वोद्धत, पृ० 749, 822; रानाडे, 
एसेज, पृ० 33, 89, 9; एन० पी० चदावरकर, सी० परी० ए०, पृ० 526-:; एस० एन० 
बेनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 696; दत्त : इंग्लेड एड इंडिया, पृ० 34 

ते लग, पूर्वोच्त स्थल, पृ० ॥2, 5, 7, 69; ए० बी० पी०, | दिस० 870; नौरोजी, पावर्टी, 
पृ० 62, रानाडे, एसेज, पृ० 25, राय, पावर्टी, पृ० 66; जी० एस० अय्यर, ई० 7० १० 240-2, 
245, बंगाली, 5 अप्रैल 893, 9 मई 90।: मद्रास स्टंडडं, 2] जून० (आर० एन० पी० 
एम०, 25 जन० 902). झपनी भावनाएं अभिव्यकतत करते हुए मराठा ने अपने 26 मार्च ]899 
के भ्रक में लिखा : “उन्मरत्रत व्यापार का सिद्धात भारत में विदेशी सत्ता को स्थिर रखने के लिए 
विटेण ऐ जाया गया एक पौधा है परतु भारत की भूमि इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं और 
आने वाले समय मे इसे दीघकाल तक चलाया नहीं जा सकता अतः इसे स्थिर रखने के लिए 
बलपू्वंक किए जाने वाले सभी प्रयत्न असफल ही हांगे. 

तै लग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 2, 49; मोम प्रवाश, 24 अप्रैल (आर ० एन० पी० बग०, 29 जप्रल 
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पृ० 39; जो ० एस० अय्यर, ई० ए०, प० 04, 329, 
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तैलग, पूर्वोक्त स्थल, पृ० ।4-24. 

वही, पु० 24 और देखिए, राय, पावर्टी, पृ० 47-8. 
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पूृ० 257-9, 274-5, 329-30 तथा देखिए, रानाडे, 'रिव्यू आफ फ्री ट्रेड ऐंड इग्लिश काभस', 
पृ० 545. 
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भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


तैलंग, पूर्वोक्त स्थल, १० 36-7. 

तैलग, १र्वोक्त स्थल, १० 67: मराठा, |9 जून ]88; ० बी० पी०, 6 अप्रैल, 882; रानाडे, 
एसेज, १० 25; राय, पावर्टी, पृ० 45-6; एपम्० एन० बनर्जी, रिपण आई० एन० सी०, 896, 
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उन्होने यहा तक कहा कि भारत में सरक्षण हरलैंड के प्रति अन्याय नहीं होगा। यदि यह 
अन्याय हो थो तो उसकी क्षतिपूर्ि हो जाएगी अत वह लागू किया जा सकता है (पू्वोकत स्थल, 
प्‌ृ० 63-4) . और देखिए, पी० मेहता, स्पीचेंज, पृ० 759. 

दत्त, ई० एच० [ १० 302 दत्त ने अपनी 'इकोनाभिक हिस्टरी आफ इंडिया पुस्तक के दोनो 
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97 नव० ]903, जी० एस० अयस्यर, ई० ए०, १० 244-5, )-ह, ईम्ट एड वेग्ट, अगस्त 903, 
प्‌ृ५ 884; एन० जी० चदावरकर, सी० पो० ए०, १० 526. एस० एन० वेनर्जी, सी० पी० 
ए०, प० 696 
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मी०, 896, पृ० 36, राय, पावर्टी, १० 39; दन्त, इंडिया, ”7 नवबर 903, जी० एस०७ 
अय्यर, ई० ००, १० 6-7, 258-9, 329 

दत्त, स्पीचेज, [[ पृ० 27. इसी प्रकार 22 नववर 903 के श्रक मे मराठा ने घोषणा की कि 
भारत न तो उन्मुक्‍त व्यापार चाहता हैन हो शुद्ध सरक्षण वह तो दोनो को इस रुप में चाहता 
है जिससे वर्तेमात परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल उसकी राष्ट्रीय अपंब्धवस्था में सुधार हो , 
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और देखिए, इंडियन पीपुल, 6 अक्तूबर 903. जी० के० गोखले ने 9] में इस भावना को 
और अधिक अधिकृत अभिव्यक्ति दी. देखिए, गोखले, स्पीचेज, पृ० 5]4-5. 

तुलनीय केलाक, 'रानाई ऐंड आफ्टर' पूर्वोक्त स्थल, पृ० 253. कर्वे : पूर्वोद्धत, पृ० 45-47. 
रानाडे, एसेज, प० 27-33 
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तेलग, पूर्वोक्त स्थल, १० , रानाडे, “रिव्यू प्राफ “फ्री ट्रेड एड इग्लिश कामसे” ! पूर्वोक्त स्थल 
पृ० 5; मराठा, ]। नवबर, 900; जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० ९] बौर परिशिष्ट पृ० 3. 
रानाडे, एसेज १० 23. 

वही, पु० 65. 


अध्याय 45 
आर्थिक राष्ट्रवाद 


वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय विजेता राष्ट्र और परोपवारी 


राष्ट्र नही बन सकता । 
अमृत बाजार पत्रिका, 22 फरवरी, 892 


आप अपने ब्रिटिश शासन के ईमानदार समर्थक होने की घांपणा करते है और उस 
शासन को बनाए रखने के लिए अनिवायंत अपेक्षित तथा अविभाज्य स्थितियों और 
परिणामों की घोर निदा करते है । 


जाजं हैमिल्टन. 


भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप और उद्देश्य का विश्लेषण 


हमारे अध्ययन के अदर्गत अर्वाव में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा ब्रिटिश आसन के 
प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण का निर्धारक तत्व अतत उसके स्वरूप और उद्देश्य का बोध 
था। उनमे से अधिकाञ के बारे मे यह जानकारी सैद्धातिक तक वितर्क अथवा कोरी कल्पनाओ 
में प्राप्त नहीं थी। उनका सच्चा और व्यावहारिक ज्ञान ही उनकी धारणा का मूल आधार 
था। उनकी इस जानकारी का एक क्षेत्र आथिक नीतिया थी। समकालीन प्रणासन और 
राजनीति से सवधित लगभग प्रत्येक आथिक विपय पर एक ओर स्वय भारतीयो के बीच 
आपसी विचार विमर्श का और दूसरी ओर भारतीयो तथा गासको के बीच हुए तक॑ वित्क 
का इस मौलिक राजनेतिक जानकारी पर प्रभाव पडा। अत में आथिक नीतियों और 
विशेषत भारत की दरिद्रता के कारणो और परिणामी उपचारो के सबध मे उत्पन्न विविध 
वादविदादो से राष्ट्रवादी नेताग्रो के अनेक बडे वर्गों, जी० फे० गोखले, जी० बी० जोशी, 
सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, डी० ई० वाचा और आर० सी० दत्त आदि को हिचकिचाहट व अस्पष्ट 
रूप से तथा दादा भाई नौरोजी, बी० जी० तिलक, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, अमृत बाजार 
पत्रिका और मराठा तथा अन्य अनेक राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं आदि ज॑सो को साफ़ 
तौर में, यह विश्वास करने को विवश होना पडा कि कुल मिलाकर भारत मे ब्रिटिश 
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राज्य आ्िक दृष्टि से हानिकारक है और कदाचित इसका उद्देश्य ही भारत को हानि पहुं- 
चाना है। 

बहुत सारे भारतीय नेता, विशेषत: कालांतर में समकौतावादी के रूप में प्रसिद्ध नेता 
ब्रिटिश शासन से बडी-बडी आशाएं रखते थे। वे भारत पर समकालीन विदव के सर्वाधिक 
प्रगतिशील राष्ट्र ब्रिटेन के प्रारंभिक प्रभाव से श्धिया गए थे उनकी दृष्टि में ।8वी और 
]9वी शताब्दी की लगभग अराजकता की सी स्थिति के उपरांत कानून और व्यवस्था की 
स्थापना, आधुनिक केंद्रित प्रशासन, पश्चिमी लोक तंत्रीय विचार और ज्ञान के माध्यम से 
आधुनिक शिक्षा का प्रसार, भाषण ओर लेख द्वारा विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 
सामाजिक स्वाधीनता और इन सबसे कदाचित्‌ बढ चढ कर थी, भारत के लोगों को एक 
सामान्य राष्ट्रीयता मे ढालने की प्रक्रिया और उसके फलस्वरूप सारे ही देश में एक राष्ट्र 
के निवासी होने की भावना का उदय तथा नए राजनैतिक जीवन का उद्भव, ये सब 
ब्रिटिश राज्य के आगमन के परिणाम थे; अत इनका श्रेय ब्रिटिश राज्य को ही दिया जा 
रहा था। ब्रिटिश राज्य को इस प्रकार नव प्रभात का अग्रदूत माना जाने लगा था। वे 
लोग इस राज्य मे देश के द्रुत औद्योगिक विकास का उज्ज्वल भविष्य देख रहे थे और 
इससे वे ब्रिटिश राज्य के प्रति आकृष्ट थे। उनका विश्वास था कि पदिचमी विज्ञान और 
तकनीक, आए के गठन तथा पच्चिमी कठोर उद्यम का उदाहरण देश को आथिक पिछडेंपन 
और गतिहीनता के गढें से निकाल सकंगे। रेले, सडकें, नहरे और विश्व की समृद्ध म डियों 
के साथ जुड जाना, प्रारभिक सूनी कपड़ा उद्योग तथा विदेशी वाणिज्य, उद्योग और बागान 
संबंधी उद्यम आदि उन्हे देश में आने वाली उस औद्योगिक काति की तैयारी अथवा 
भूमिका के रूप जग रहे थे, जिसके प्रथम चिह्न पहले से ही दुष्टिगोचर हो रहे थे ।! 

यह बात नहीं थी कि प्रारभिक राष्ट्रवादी नेता देश मे निर्धनता की व्यवस्था और 
अन्यान्य आथिक बुराइयो से परिचित नही थे, परतु उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन 
का उज्ज्वल पक्ष उसके अंधेरे पक्ष को पीछे छोड देगा । उन्हे आशा थी कि समय बीतने के 
साथ आयिक रोगो मे उनत्तरोत्तर कमी और लाभों में अधिकाधिक वृद्धि ही होती जाएगी। 
दूसरे शब्दों में भौतिक क्षेत्र मे वे नेता लोग वास्तविकता की अपेक्षा संभावना रो और सिद्धि 
की अपेक्षा आशा से ही अधिक आकष्ट थे ।! 

समय क॑ बीतने के साथ देश की, भले ही मदगति से परतु उत्तरोत्तर और अधिका- 
घिक, प्रगति की प्रतीक्षा करने के उपरात कुछ एक ने धीरता से और कुछ एक ने अधी रता से 
अनुभव किया कि उनकी आशाए निरर्थक ही सिद्ध हुई हैं और उनके पूरे होने वी सभावना 
घटती ही जा रही है। इससे उन्हे निराशा और कृठा ही हाथ लगी। उनके मन मे ब्रिटिश 
राज्य का उज्ज्वल स्वरूप घीरे धीरे धधला पडने लगा । जहा तक आथिक जीवन का सबंध 
था, प्रगति बहुत ही मद थी और कुछ एक नेताओ को तो ऐसा लगा कि प्रगति के विपरीत 
देश आ्थिक दृष्टि से अधोगति की ओर उन्मुख हो “हा है। समय आने पर भारत की घोर 
दरिद्रता ने उनके समग्र आथिक चितन पर अपना प्रभाव जमाना प्रारभ कर दिया । आशा 
की एक किरण थी, आधुनिक उद्योग का विकास, और यहा उन्हें लगा कि सरकारी 
आशिक नीतियां कदाचित इस मार्ग मे सर्वाधिक महत्वपर्ण बाधा थी । 
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आशिक मामलों के संबंध में कृतज्ञता और प्रशंगा का स्थान निरंतर की जाने वाली 
शिक्रवा शिकायत और दोष निकालने की प्रवृत्ति ने ले लिया ।१ भारतीय नेता यह शिकायत 
करन लगे कि निर्धतता इस देश मे जड पकड रही है। सरकारी राजस्व अधिकारियों द्वारा 
किसान को लूटा खसूटा जा रहा है। स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया गया है और आधु- 
निक उद्योग को जानवृूभकर निरुत्साहित किया जा रहा है अथवा कम मे कम पर्याप्त 
प्रोसाहन नही दिया जा रहा है, देश के लिए आवश्यक खाद्य सभ रण का निर्यात किया जा 
रहा है। भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध ही मुद्रानीति अपनाई जा रही है । 
विदेशियो के स्वामित्व वाले बागान उद्योगो में भारतीय श्रमिक को दास बनाया जा रहा 
है, भारतीय राजस्व और कृषि विकास की आवश्यकताओ की उपेक्षा करके रेलो का 
विस्तार किया जा रहा है। कराधान का भार लोगो की निचोद रहा है। लोकवित्तों का 
राष्ट्र निर्माण के विभागो से हटाकर इतर भारतीय टितो के पोपण में, अनावश्यक आजी- 
वित्रा जुटाने में तथा विस्तारवादी युद्ध लडने मे खर्चे किया जा रहा है। अतिम, सबसे 
भारी शिकायत उन्हें यह थी कि भारत से सपत्ति और पूजी की निकासी की जा रही है। 
वे यह अनुभव करने लगे कि ये सभी आथ्थिक दोष प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत में 
बरती जा रही ब्रिटिश आर्थिक नीति के ही परिणाम थे । यदि भारतीग आथिक जगत्‌ 
असंगठित है तो व्यापक रूप से इसका दायित्व ब्रिटेन पर ही है। इस प्रकार इन राष्ट्रवादी 
नेताओं की दृष्टि मे ब्रिटिश राज्य के मृतकाल के और वतंमान काल के अन्य सभी लाभ 
आध्थिक अवगति के सामने निरर्थक से हो जाते हैं ।+ 'विश्वास के इंस भंग' ने न केवल 
ब्रिटिश शासन के परिणामों के संबध मे प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए, प्रत्युत 'क्यों , और 'किस- 
लिए' यह स्थिति है इस पर भी विचार करना प्रारभ कर दिया . भारत ने भौतिक प्रगति 
क्यों नही की ? इस संबंध में प्रारंभिक आशाओ की पूर्ति क्‍यों नहीं हुई ? इस असफनता के 
लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या भारत को यह क्षति अनजाने पहुची है अथवा जानबूककर 
कर पहुंचाई गई है ? दूसरे शब्दों में भारत से ब्रिटिश श्ञासन का उद्देश्य क्या था ? निष्कर्ष 
रूप में जिटिश राज्य के परोपकारी स्वरूप में उनका विश्वास उठने लगा और उन्हे यह 
दिखाई देने लगा कि ब्रिटिश शासन भौतिक विकास की दृष्टि से भारत के लिए हानिकारक 
ही रहा है। 

जैसाकि सर्वेविदित है, विशाल संख्या मे भारतीय नेता वर्षों तक यह विश्वास करते 
रहे कि भारत की आध्िक दुर्गंति का कारण ब्रिटिश जनता ब्रिटिश ससद और ब्रिटिश 
शासक वर्ग द्वारा भारत की स्थिति से भली प्रकार परिचित न होना है अथवा अधिक से 
अधिक यह सब ब्रिटेन की दलगत राजनीति का फल है और उसके परिणामस्वरूप गलत 
नीतियों का प्रवर्तन होता है और नौकरशाही द्वारा सही नीतियों तक को भी गलत ढंग से 
लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंशतः स्वयं नेताओं द्वारा अपने ही देश में गलत 
नीतियों का अपनाया जाना है। दूसरे शब्दों मे भारत के आथिक पिछड़ेपन के लिए शासकों 
का अज्ञान अथवा निर्णय में गलतिया अथवा अधिक से अधिक लोकतंत्रीय राजनीति के 
दोष ही उत्तरदायी थे न कि किसी प्रकार की सोच समभक्र निर्धारित की गई नीति 
अथवा इच्छा का यह परिणाम था। अतः इन राष्ट्रवादी नेताओं के लिए तसल्ली का मुख्य 
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आधार ब्रिटेन की जनता की न्यायपरायणता, ईमानदारी और उदारता अर्थात इंग्लेड के 
अंत करण मे दृढ़ विश्वास था। अत वे यह मानत्ते रहे कि यदि भारत सरकार को, इंग्लेड 
की सरकार को, ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन की ससद को स्थिति की वास्तविक्ताओं 
का पूरा ज्ञान हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अतएव उन्होने इस दि्ा मे यथावच्यक्र 
सभी वुछ किया, उन सबवो स्थिति से परिचित कराने के लिए सभी सभव प्रयत्न किए ।* 
परतु ब्रिटिश आत्मा को जगाने के लिए उनके शैक्षिक अभियान, उनके अर्थशास्त्रीय 
विश्लेषण तथा उनके आथिकफक आदोलन, आविक बष्टो के निवारण में उनको अपेक्षित 
परिणाम न दिखा राके । फलत धीरे धीरे उन विश्वास हिल गया । शासको की न्याय- 
परायणना पर रनवकी आस्या इगमगा गर्ट और घणा के वीज ने गहरी जठ पकड ली । 

धीरे धीरे और समय के बीतने पर सुरपप्ट आथिक प्रह्नो विशेषत सीमा शुल्क नीति 
और निवागी से सबधित प्रदनो पर आदालन से भारतीय जनता और नेताओं को यह 
विद्वास हो गया जि जिटिश राज्य की आथिक नीतिया (निजी रूप से अग्रेजो, प्रशासको, 
और राजनीतिज्ञो की सदभावना के होते हुए भी ) तो ब्रिटिश राज्य के स्वरूप और प्रवृत्ति 
की देन है। निर्धेनता और आजिक पिछडापन इतना अधिक शासको की सृविचारित 
गलतिशे ४“ तरिणाम नहीं जितना कि उनके शासन के साथ सबद्ध दोपो का परिणाम है। 
इस शासन क मूल रूप स उहृेण्य ही श्रायिक दृत्टि स मारत का शोपण करना है अत 
स्वभावत बट भारत के आथिक विवास के लिए हात्तित्रद है। भारत के आथिव स्गथ्रनो 
वो अपने लाभ के लिए उपयोग में जाने की इच्छा ने अग्रेजो वी न्‍्यायपरायणता और 
उदारता पर काव्‌ पा जिया है। हम पहनते ही विस्तार के साथ यह दिखा चुके है कि के 
भारतीय नेता सरवारी आविक नीति के विशेष उतायो से असतुप्ट हुए और उनमे से 
बहत जितने ही मामलों में इस निष्कर्ष पर पहचे कि ब्रिटेन भारत पर ब्रिटेन के हित में ही 
शासन कर रहा है नि भारत के हित मे । यहा हम केवल इतना जोडना चाहेंगे कि 
बहत सारे नेता रिथति के सामान्यीवरण के रूप मे भी इस निएकर्ष पर पहुचे ।? समाचार 
पत्रों मे इस सामान्यीकरण को प्राय ही अभिव्यत्रित इस प्रवार से मिली, “भारत इंग्लेंड 
की कामधेनु' अथवा “भारत इग्लेंड के जिए दूध देने वाली गाय' है ।” 

भारतीय नताओ द्वारा ब्रिटिश शासन की शोपज प्रवत्ति दो समभने और कालातर 
में उस प्रचार करने के ऐतिहासिक तथ्य गो अपेक्षाकृत और अधिक भली प्रकार से 
समभन वे विए तीन बातो को ध्यान में रसना आवध्यक है। प्रथम, भारतीय नेताओ के 
एवं महत्वपूर्ण वर्ग ने, जिसके अतर्गत प्रधान रूप से उछ एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, 
कसी भी स्थिति मे शासको की उदार इच्छा पर विश्वास प्रकट नहीं किया। इस वर्ग के 
अत्गंत वे लोग थे, जिन्हे ।888 मे ए० ओ> हपूम ने ऐसे आपत्तिजनक प्राणी बताया जो 
हमारे सर्वोच्तम तथा मित्रतापूर्ण सबधो की निंदा करते है और गाली दे। है तथा सरकार 
अच्छा, बुरा अथवा तटस्थ रूप मे जो तुछ भी करे, उस पर नाक-भौ सिकोइते है, बुरा 
भला कहते है और उस सबका तिरस्कार करते है।" द्वितीय, उनमे से बहुतो के लेखो और 
भाषणों में विश्वास की विडबना बनी रहे। एक ओर वे ब्रिटेन की लोकोपकारिता मे 
विव्वास प्रकट करते रहे और दूसरी ओर ब्रिटिश स्वार्थपरता पर बल देते रहे। वे कभी 
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कभी तो एक ही सांस में ब्रिटिश स्वार्थपरता को उजागर करते रहे तथा ब्रिटिश के दूसरों 
की उन्नति के लिए मिशनरी भाव में अपनी आस्था की भी पुष्टि करते रहे, उन्हें अपने 
राजनैतिक विश्वास और आथिऊ बोध के बीच न सुलक सकने वाला अतर विरोध दिखाई 
ही नही दिया । उदाहरणाथं दादा भार्ट नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को 'अन- 
ब्रिटिश' कहकर ऐसा किया ।?" तृतीय, समाचार पत्रो ने प्रायः ही जन नेताओं को अपेक्षा 
सामान्य राष्ट्रवादी नेताओं की भावनाओं को अधिक सुस्पष्ट, अधिक प्रत्यक्ष और अधिक 
साहमपूर्ण अभिव्यक्ति दी । इन पत्रोंने आशिक प्रइनो पर और उनके राजनैतिक परिणामों 
पर लोक प्रिय राष्ट्रीय धारणा की विकसित करने तथा उसे एक विश्येष रूप देने मे महत्व- 
पूर्ण योग दिया । किसी भी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जहा तक बहसख्यक 
भारतीय राष्ट्रीय नताओं व जनता का संजंद् है, भारतीय नेताओं के सभी वर्गो द्वारा 
आथ्िक नीतियो से संबंधित चलाये गए आदोलन ने ही ब्रिटिश सरकार के उपकारिकता के 
अ्रम को तोड़ा |”! ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारतीय राष्ट्वादी नेताओ ने इस रहस्य को 
भली प्रकार समझ लिया था फि ब्रिटिय सत्ता का रहस्य केवल शारीन्कि शत न होकर 
नैतिक शक्ति भी था। यह सना खाली तलवार पर टिकी ह६ नहीं श्री, जिसमे उन्होने 
इस देश को विजित जिया था प्रत्युत जनता की लगातार सहमति पर भी आधारित थी ।/? 
केवल राजनैतिक और भावनात्मक अपील ब्रिटिश राज्य के नैतिक आधार को कमजोर 
नहीं कर सकती थी । वे अधिक से अधिक ब्रिटिश राज्य की परोपकारी निरकुशता के तौर 
पर निदा कर सकती थी ।!? सत्य तो यह है कि बहत सारे ब्रिटिम प्रशासरों और राज- 
नीतिज्ञो न अपने दासन के निर कुग स्वरूप को प्रसन्‍नतापुर्वेक न केवल अभिस्वीकार किया 
प्रत्युत उसका समर्थन भी किया । उनका दावा केवल यह था + शासन को निरकुशता, 
मेकाले का सदढ शाही निरकुणतावाद, अथवा जिसकी प्रसिद्धि पैतृकवोद के रूप म॑ हुई, 
लोवपकारिता के लिए जावचइब्रक थी और यह “शक्ति के बिना सभव नही थी ।!* किसी 
भी स्थिति में राजनैतिक स्वतंत्रता का अभाव सबके सामने था परतु यह अभाव एक 
राजनेतिक दोप था, जिसे विजुद्ध रूप में उत सीधे सादे लोगो को दिग्ताया जाना था, जो 
अपने आप में इस बुराई को नही देख सकते थे। अत ब्रिटिश राज्य के दोनों, झुभपरि- 
णामो और घुभ भावनाओं, के रूप में लोकापकारी चरित्र के प्रति लोकप्रिय विश्वास को 
क्रमण' क्षीण करने वादी आशथिक नीतियो से सवधित राष्ट्रवादी आदोलन का अपना एक 
पलिन्ासिव महत्व है। इससे राजनेतिक बफादारी के क्षेत्र मे अनिवायंतया विश्वास की 
भावना क्षोण होते लगी । बहुत सुलभे हुए नेता भले ही कुछ कहते रहते, इस आदोलन 
की अवधि में शासन पर लगाए गए आरापो की प्रव॒त्ति के कारण जनसाधारण के मन में 
वफादारी वी भावत्रना रह नहीं सकती थी ।! इस आदोलन में समी राजनैतिक विचा र- 
धारा के नेता, मृद प्रकृति के दादा भाई नौरोजी, राताडे, दत्त, मोखले और जोशी से 
लेकर उमग्रवादी तिलक, दोनों भाई शिशिरकुमार और मोतीलाल घीष, और अमख्य राष्ट्र- 
वादी समाचार पत्रों, ने समान रूप से भाग लिया । इस रूप में यह कहना सर्वेधा न्‍्यायसंगत 
होगा कि समी राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह का नहीं तो असंतोष का बीज अवश्य बोया । 
वस्तुत: उन दोनों के बीच कदाचित वास्तविक अंतर केवल यह था कि जहां कुछ एक 
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जानते हुए भी राजद्रोही थे, वहा दूसरे वफादार थे और अपनी राज्यभ क्ति का ढिढोरा 
पीटते थे और ब्रिटिश राज्य को स्थायी रूप देने के इच्छुक थे । ऐस लोग व्यक्तिगत रूप 
से ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिनों तक वफादार बने रहे परतु उन्होंने जहां भी उपयुक्त 
समभा, वटा ही वस्तुगत रूप में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें काटने में कोई कसर नही 
छोड़ी । वस्तुत: वे राजद्रोह के मुलाधार थ और यही प्रधान कारणों मे से एक कारण हैं 
कि 880-905 की अवधि को बौद्धिक असतोष और राष्ट्रीय जागरूकता के प्रसार, 
आधुनिक राष्ट्रीय आदोलन की शुरुआत का काल कहा जाता हे । 

गह भी एक पर्याप्त रोचक नथ्य है कि बहुत सारे समकालीन सरकारी अधिकारियों 
और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने दस तथ्य को भली प्रकार समक लिया, कि अपने युग के 
राष्ट्रवादियों में सर्वाधिक म॒दुभाषी नेता भी यही भूमिया वस्तुगत रूप से निभा रहे थे । 
उन्होंने सह भी अनुभव किया कि मृदू और समभौतावादी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस भी 
अपनी रासक्रार में उपलब्ध दोपो के प्रति निरतर आलोचनात्मक, दोपो को ढक्ने के बदले 
उन्हें श्रच्छी तरह उधाइने की, प्रव॒ृत्ति के झारण परिवतित रूप लेती जा रही थी। इस 
प्रकार उदाहरण के रूप मे भारत सचिव जाजे हैमिल्टन ने 897 मे काग्रेस की, भारतीय 
प्रशासन पर प्रह्वार करने का कोर्ड अवसर न खोने के लिए तथा भारत की जनता पर उस 
प्रशासन के प्रभाव को क्षीण करने के प्रयास के लिए आलोचना वी ।!" जनरल चिसनी ने 
तो काग्रेस को पूर्णत. राजद्रोही' बताया ।” राष्ट्रवादी प्रेस की भूमिका के सबंध में 886 
में डरफरिन ने लिखा कि इस ढग से निस्सदेह इन पत्रा के पहने वालों के सन में एक 
भावना जेट जमाती जाएगी कि हम अग्रेज सामान्यतया मानव जाति के और विशेषतया 
भारतीयों के कट्ट र शत्रु है|" 


आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध 


880-905 वी अवधि में भारतीय राष्ट्रवादों नेताओं द्वारा आथिक नीति के जिस 
स्वरूप की वकालत की गई उसने एन वर्षा का 'आशथिक टाप्ट्रोर्तावाद के युग का नाम 
दे दिया। इन नेताओं के अनुसार भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित्त करने वाली 
समस्या आथिक समस्या थी जिस “निर्धनता' या नाम दिया जा सकता है। इसके अति- 
ग्क्‍्त यह एक राष्ट्रीय समस्या थी, अर्थात्‌ यह भारतीय समाज के सभी वर्गो के हितो को 
बुरी तरह से दुष्प्रभावित करती थी। इससे भी बइ चढ़ कर बात यह थी कि भारतीय 
नेताओं न इस निर्धंनता का द.,थित्व न तो प्रकृति पर डाला और न ही भारतीय समाज 
पर; प्रत्युत इसके लिए विदशी शासकों को ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होने निर्धनता से 
छुटकारे के कुछ उपचार सुझाए परतु उन्हे स्वीकार नही किया गया। इसका परिणाम 
यह निकला कि बहुत सारे नेता शासकों की ईमानदारी पर सदेह करने लगे और यह 
अनुभव करने लगे कि भारत द्वारा आथिक <६"ट से उन्नति न कर पाने का मूल कारण 
विदेशी शासकों का और उनकी नीतियो का अस्तित्व ही है। वे यह मानने लगे कि जब 
तक देश सर्वप्रथम इन यूरोपीय शासको से छुटकारा नही पा लेता, तब तक देश का 


राष्ट्रीय आथिक पुनरुद्वार हो ही नहीं सकता । 


666 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


भारतीय नेताओं द्वारा सुझाए गए उपचारों अथवा उनकी आध्थिक नीतियों का 
स्वरूप सा म्राज्यवाद-विरोधी था। वे ब्रिटेन और भारत के मध्य चाल आथिक सबधो मे 
मौलिक परिवर्तन चाहते थे। यहा तक कि जहा उनकी राजनंतिक गागे मद थी वहा 
उनकी आथिक मारे क्रातिकारी रूप से राष्ट्रीय थी। उनकी प्राशिव चीतिषो के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हे भारत पर ब्रिटिश के प्र/त्बव अबवबा आधुनिक पाम्राज्य- 
वाद वी पति के जटिल आयिक तत्र वी गहरी जानता 3 हो गई थो। आवक वि ऐसे 
के गठन के अतर्गत रुभी आधिक प्रइनों गी श्र सला पर विचार करने के तया सम रप 
में उनके पारस्परिक सवधों के सदर्भ मे अभ्यवन करन के उपरात ही उन्होने यट सारी 
जानकारी प्राप्त ती, इसके पद्चात्‌ दस पद्धति पर आधे लगभग सभी ग्राित नीतियो 
का ही उन्होंने विरोध विया । उन्होंन रमगा लीन जआाविक शोपणों रे तीन रुप्ते ॥र विशेष 
ध्यान दिया, वाणिज्य के माध्यम २, उद्योग के मान्यम से तथा वित्त के सान्यम से, और 
उन्होंने स्पष्ट रूप से समस्या वी जह जो पवाडा कि ब्रिटिश आयिक साम्राझ्यवाद गा 
उद्देश्य भारत की अर्थ व्यवस्था वो जिन के अधीनरव करना है। बिदेणी शासायो द्वारा 
भारत में उपनिव्ेेशवादी अर्थव्यवस्था यी मल चरित्रगत विशेषताओं का निम्नलिरित 
रूप से विवसित करने यी लेषप्टा वा भारस्तोय नताओ ने बडी तीब्रना से विरोध विया 
भारत को च्च माल के पृरव देश हा रे प देना ब्रिटिण उत्पादनों वी मण्टी बनाना तथा 
विदेशी पजी के निवेश या क्षेत्र बनाना । उन्होने देश के औद्योगिक वितराश मे सहायक 
होने के बदले घ्रातव सिद्ध होने तथा देश की औद्यागिक परागति मे और अधिश 4 द्वि करने 
वाजे सिर टोन ते यारण सरवार वी सीमा झुल्क , व्यापार, परिवटन और + राबान की 
नीनिपों वा विराप किया । इन नेताओं में बटतो ने तो दोनो, राजनेतिवा तवा आशिक, 
आध्यरों पर रेजो बागान और उद्योगों में बढ़ पैमाने पर विदेशी पजी के आयात वा तथा 
सरका र द्वारा टन क्षतों 7 दी गई सुविधाओं वा विरोध विया। सना और जम निफ सवा पर 
हो रहे व्ययों पर प्रहार क रत हा उन्होंने वबिटिश सवच्ति के भौतित्र आधार को ही चनौतो 

डाली | सरकार वी भमि लगान और वराधान की नीतियो पर प्रहार करते १ए उन्टो 

ब्िटिंग मासन के आशिक आधार को कमजोर करने वी चेपष्टा यी । उन्होने भारतीय र॒ना 
और भारतीय विनो के एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए 
प्रयोग को आथिक झोपण या एक अन्य रूप बताते हए उसकी निदा बी। कुछ नता ता 
इस सीमा तक बढ़ गाए फिये स्वय ब्रिटिश झासन के खत के सारे भार वा भारतीय 
वित्ता पर डालने के औचित्य पर ही प्रबग्न करने लगे। निकासी के प्रश्न को तो उन्होंने 
साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के आथिक दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण बताया। उन्होंने 
साधारण लोकप्रिय परत सशक्त भावनाओं के अनुसार इसे विदेशी आथिक शोषण का 
प्रतीक बताया । 

उनकी सभी आर्थिक मांगों का अतन मूल आधार यह इच्छा थी कि वास्तविक 
राष्ट्रीय आथिक नीति का निर्धारण इग्लंड के नहीं प्रत्युत भारत के हितो के ही सदर्भ में 
किया जाता चाहिए। इसके अतिरिक्त आथिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे भारतीय 
आथ्थिकता वी इग्लेंड की अधीनता को कम करने और यहा तक कि समाप्त करने की 
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वकालत करते थे। अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब वे लोग ब्रिटिश भारतीय 
प्रशासन पर, ब्रिटिंणग जनता पर और ब्रिटिश ससद पर निर्भर कर रहे थे, उस समय भी 
उनका उद्देगध्य एक स्वतज अर्थव्यवस्था की नीव डालना ही था, उनकी मागो की रवीवनि 
का परिणाम त्रमश परतु निश्चित रप से भारत में ब्रिटन ती अधीनता व। वी आविक 
स्थिति से मुक्ति पाना ही था। 

राष्ट्रवादी आथिय आदोलन के दो अन्य पद भी विशेष रूप से उा जसनीय है। 
प्रथम, भारतीय तता 9थान रूप से समग्रतरा ही आशिक दितास की नमस्या' 4 मबध 
रखते थ न कि छिट [ट और छिनरे क्षेत्रों म आयिय उहगनलि पे। उन्डोंने उ्पवित जिस 
के मुख्य प्रथन स प्रयव संप मे आजिव जाबनत के विशिन्* पक्षा की छाततीय वर रे इन- 
कार कर दिया | उन वन था यिपरितसन तथा व जे स्वापार आईि के विज्ए का 
देश वे ग्रविक विकास में उसते योगदान ने संदर्भ मे री दसना चाहिए | उनके जनगार 
तो निर्धतता ती समस्या तक का भी प्रमेस रूपये उ पादन के 2 भव और आविक पिफ्स 
की अनुपरस्यिति व पॉस्प्रेध्य मे ही देखता चाटिए । उतेया विश्वास वि गा +क 
वि्ञास का आधार प्रधान रूप से देश का सं्वेतामुसी और द्रत औद्यागित विझार था । 
आशिक ऑ्िण्स या मेल सब वे विदेश व्यापार के विकास से वा यपनायात के सावना 
के वितास से अथवा सरबार की कर उगाहने की क्षमता / अवया सतलित इज” पेण परने 

क्दापि नही था प्रयुत ए+माय आद्योगीजरण से टी ७] | दर दप्टिकाप न उन्हंद्रत 

ओऔद्योगीकरण को पूर्ण तवरा हादिक रामर्थन देन ॥। 7 नही प्रत्युत उसके प्रति आतुर- 
भक्ति प्रकट करन को विव कर दिया । आद्यागिव निराथ उन नेताओं के लिए कक 
ऐसा मापयनज था, जिसके आधार पर ही उन्होंने लगभग सी समकाजीन आशिफ प्रन्‍्नों 
को न केवल देखा प्रत्युत उन पर निर्णय भी दिया । उन्होंने विदेश व्यापार, रेल सीमा 
शुल्क मुद्रा और विनिमय श्रम, लोगवित्त और रहा तता कि जृषि के क्षेत्र में सरकारी 
आवधिव नीतियों का औद्योगिक विकास की आवश्यकताशों के ही संदर्भ मे दखा। 
यहा तक कि निकासी पर उनके प्रहार का आवार भो पनी शलथ पर पडने वाला बुरा 
प्रभाव टी था। 

यहा यह पुन उल्लेखनीय है कि उन्होने वाणिज्य के उर्ृष्य के प्रति नही प्रत्युत उद्योग 
के उद्दष्य के प्रति ही अपनी निष्ठा प्रजट वी। अपने औद्योगिक, विदेश व्यापार सबधी, 
यातायात सबधी, सीमा शुल्क सवधी, विनिमय सबधी ॥था वित्तीय नीतियों मे उन्हों 
सर्देव उद्योग के हितो को ही सर्वोच्चता दी न वि वाणिज्य के हितो को। सत्य तो यह है 
कि उन्होंने कई बार जान-बूकरकर उद्याग पर वाणिज्य वी वलि चढा दी । 

द्वितीय, उन्होंने आथिक विकास के प्रति राष्ट्रवारी दृष्टिकोण अपनाया। उनका 
पस्मग्र उदृश्य समाज का सामान्यप वल्याण था अत उन्होंने समाज के पभी वर्गों के हितो 
का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया । उन्हे।ने कराधान वी एक न्‍्यायसगत पद्धति अप- 
नाने की वकालत की जिसके अतर्गत भुगतान कर सकते मे रुूमर्थ लोग ही लोक वित्तो का 
भार सहन करे, विशेषत. उन्होने भूमि लगान और नमक कर को घटाने के लिए निरंतर 
आंदोलन किया। उन्होने द्रत औद्योगीकरण पर इसलिए बल दिया ताकि राष्ट्रीय आय के 
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साधनो में वृद्धि की जा सके। उन्होने सरकारी राजस्व को इस प्रकार से व्यय करने पर 
बल दिया जिससे समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके । 
यह ठीक है कि उन्होने कृषक वर्ग अथ वा श्रमिक वर्ग की मागो को अलग से नही उठाया, न 
ही उन्होने जमीन की पट्टेदारी की चालू प्रथा में किसी प्रकार के सुधार की माग को 
उठाया और न ही कारखाने के कम चारियों की आवह्यकताओ को वाणी दी। यहा तक 
कि यह तत्व परिवर्ती समप्र मे भी रा८्ट्रवारी आदोलन की एक दुबंलता का ही सूचक है 
परतु उनका यह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण था क्योकि उनका विश्वास था कि इस देश के 
समाज के सभी वर्ग ब्रिटिश राज्य में आर्थिक दृष्टि से विपन्न है और उनके आदोलन के 
फलस्वरूप होने वाले राष्ट्रीय आथिक पुनरुद्धार के व्यापक कार्यक्रम से सभी का लाभा- 
न्वित होना आवश्यक है ।!? उनका विचार था कि जब वे सारे ही राष्ट्र के लिए आथिक 
न्याय और समानता की प्राप्ति के सघर्ष मे सलग्न थे, वे वर्गों मे न्याय और औचित्य के 
प्रशन को न ही उठाए तो अच्छा है। उन्होने ऐसा कोई काम न करने का निश्चय किया 
जिससे लोगो मे अलगाव की भावना पनपे जब कि समय की माग सभी लोगों को एक 
राष्ट्र के रूप मे सगठित करने वी थी। इस परिप्रेदय ने, जो उस समय निध्चित रूप से 
सही था, उन्हे समकालीन यथाथ्थंता के अन्य पक्षो की उपेक्षा करने के लिए ही विवश 
किया | भारत की अरंव्यवस्था वी दुर्बलता भो की उनके द्वारा विवेकपूर्ण पकड का ही 
यह परिणाम था कि उन्होने अपना सारा ध्यान, सारा चितन भारत को औपनिवशिक 
ढाचे पर ही केंद्रित किया । इस कारण से कम से कम बौद्धिक प्रकाश की प्रथम चकाचौध 
में भारत के आतरिक मस्थागत ढाचे की दुर्बंलताए उनके ध्यान से ओभल ही हो गईं 
और वे यह न सोच सके कि वे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की सीमाओं के अनतर्गत दलित वर्गों 
और समुदायों के हितो के रक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते थे । दसका अर्थ यह कदापि 
नहीं कि उनन्‍्होंन इस दिशा में कुछ जिया ही नही। अपने द्वारा निर्धारित सीमाओ के अत- 
गंत उन्होंन विशेषत किसानो और श्रमिकों के कल्याण के जिए आदोलन किया। उदा- 
हरण के रूप में उन्होने बागान मजदूरों के स रक्षण के लिए व्यापक और प्रबल राजनेतिक 
आदौलन किया, यहा उनके इस काय से भारतीयो के किसी अन्य हित के साथ कोई टकराव 
नही था क्योंकि इन श्रमिकों के नियोजक बागान मालिक विदेशी थे। यहा यह भी उल्ले- 
नीय है कि 9वी शताब्दी के अत में कई राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण में नया श्रमिक 
समर्थंक रूप दिखाई देने लगा था । किसानो के मामले में उन्होंने मूमि लगानो को कम 
करने और स्थायी बदोबस्त करन के लिए निरतर और अत में थोडा सफल आदोलन 
किया । बहुतो ने जमीदारो द्वारा बहुत ऊचे लगान लगाए जाने के विरूद्ध किसानो को 
सरक्षण देने की वकालत की ।?९ इसके अतिरिक्त उनका विश्वास था कि उनका मुख्य 
सबंध किसानो की दरिद्रता स था, वह किसान उनके सारे आथिक आदोलन में लगभग 
अदृह्य मानव के रूप में विद्यमान था। गायद ही कोई राष्ट्रवादी माग थी, जिसका अतत: 
किसानों की सहायता से कोई सरोकार नही था । राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि 
जिस प्रकार आथिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार किसान था, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
आध्िक विकास का वह प्रमुख लाभ प्राप्त करने वाला होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय 
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नेताओं का कृषि संबंधी दृष्टिकोण उनकी आ्थिक नीतियों की कदाचित्‌ प्रधान दुबंलता 
ही रहा। 

इसके साथ ही यह तथ्य भी यहां ध्यान देने योग्य है कि जहां भारतीय नेताओं ने 
किसानों और श्रमिकों के वर्गंगत हितों की वकालत करना स्वीकार नही किया, वहां 
उन्होंने उनमें से अधिकांश के अपने ही संबंधित वर्ग, शहरी, शिक्षित मध्य वर्ग, के संकुचित 
हितों के विरुद्ध जाने वाली नीतियों को प्रस्तावित करके एक बहुत ही ऊंचे स्तर की परोप- 
कारिता के सिद्धांत का पालन किया । दूसरे शब्दों मे उनकी आर्थिक नीतियां रोजगार 
तलाश करने वाले मध्यवर्ग के हितों से प्रेरित नहीं थी। यह परिणाम उनकी आर्थिक 
नीतियों के अध्ययन का ही निष्कषं है। संक्षेप मे कहा जा सकता है कि यद्यपि मध्यवर्ग 
विदेशी वस्त्रों का प्रधान उपभोक्ता था तथापि उन्होंने कपास पर आयात शुल्क हटाने की 
मांग की उन्होंने उद्योगों के संरक्षण की मांग की । इसका मूल्य भी अंतत: इसी वर्ग को 
चुकाना पड़ता। यद्यपि बढ़िया दानेदार चीनी का उपयोग इसी वर्ग द्वारा अधिकाशत: 
किया जाता था तो भी दानेदार चीनी पर लगे कर के औचित्य का इस वर्ग के बहुत सारे 
नेताओं ने समर्थन ही किया । यद्यपि विदेशी सामान अतेक्षाकृत अधिक सस्ते थे तो भी इन 
लोगों 4 .यरेशी का प्रचार किया। उन्होने रुपये के अवमूल्यन का स्वागत किया यद्यपि 
इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि आयातित विदेशी सामान के खरीदार होने के नाते इस वर्ग 
के सदस्यों को, निश्चित आय वाले शिक्षित कमंचारी होने के कारण, रुपये के क्सी प्रकार 
के अधिमूल्यन से लाभ और अवमूल्यन से हानि ही संभावित थी। बहुतों ने आयकर का 
समर्थन और नमक शुल्क का विरोध किया | वे ऊंचे वेतनो में कटौती और निम्न बेंतन- 
भोगियों, चपड़ासियों, सिपाहियों और क्लकों, के वेतनों मे वृद्धि चाहते थे। उद्योग की 
उन्‍नति और लोक हितकारी गतिविधियों के लिए वे ऊंचे कराधान की वकालत करने को 
प्रस्तुत थे। उन्होंने मध्यवर्ग को आराम पहुचाने वाले रेलों के विकास का विरोध किया 
और उसके बदले सिचाई और उद्योग के विकास का पक्ष ग्रहण किया । बहुत सारे राष्ट्र- 
वादियों ने विदेशी प्‌जी से राष्ट्र के विकास का विरोध किया, यद्यपि इस विकास से 
शिक्षित भारतीयों के लिए आजीविका के अनेक नए क्षेत्र उपलब्ध होते थे। उन्होने 
मुकदमेबाजी द्वारा किसानों का स्वनाश करने वाली ब्रिटिश द्वारो निर्मित कचहरियों का 
स्थान सम भोता न्यायालयो अथवा ग्राम पंचायतो को देने के लिए सक्रिय आंदोलन किया। 
यह ठीक है कि उन्होंने कुछ एक शहरी मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय लोगों की कुछ एक 
मांगों को उठाया परंतु भारतीय समाज के सभी वर्गो की आर्थिक मांगों के आधार पर 
किए जा रहे आंदोलन के एक अंग के रूप में ही यह सब कुछ किया । 

इस संबंध में दोनों, भारतीय और विदेशी, लेखकों द्वारा एक गलती प्रायः: ही यह 
की जाती है कि प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी लेरकों, लोक नेताओं, पत्रका रों और चितकों 
को भारत के नए वर्गों के और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के बौद्धिक प्रतिनिधि के रूप में 
ग्रहण करने के स्थान पर उन्हें मध्यवर्गीय के रूप में ही देखा जाता है। बुद्धिजीवी होने के 
नाते उनमें से कुछ एक विभन्‍न हितों और वर्गों और समुदायों का भी प्रतिनिधित्व कर 
सकते थे और उन्होंने ऐसा किय। भी, परंतु क्योंकि वे बुद्धजीवी थे, उनका चितन स्वार्थ 
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से प्रेरित न होकर जागरूकता के स्तर पर विचारधारा से ही प्रेरित था। एक चितक, 
एक दाशेनिक और परिभाषा के व्यापक रूप में एक बुद्धिजीवी अपनी जाति, वर्ग, समाज, 
जहां वह उत्पन्न हुआ है, के संकुचित स्वार्थों से ऊपर उठ सकता है और प्राय: उठता है। 
बह अपने निजी स्वार्थों की अपेक्षा वर्गं, समुदाय और राष्ट्र के हितो का ही प्रतिनिधित्व 
कर सकता है। यह बात द्रुत सामाजिक परिवतंन के, पुराने सामाजिक. राजनैतिक ढाचे 
के नष्ट भ्रष्ट होने के, नए वर्गों और आथिक तथा राजनैतिक पद्धतियों के उदय के समय 
और भी विज्ञेष रूप से सही हो जाती है । संपूर्ण विश्व के सभी इतिहासों में सर्वोत्तम और 
सच्चे वितकों तथा बुद्धिजीवियों के समान 9वी शताब्दी के भारतीय विचारक और बुद्धि- 
जीवी भी दाशंनिक दी थे, किसी दल अथवा वर्ग के भाड़े के टठूट्‌ नही थे । यह ठीक है कि 
वे वर्गों और समुदायों से ऊपर नही उठ पाए तथा उन्होंने वर्गों और समुदायो के हितों का 
विशुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व भी किया परंतु यह सब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ग अथवा 
जाति के सदस्य होने के नाते अथवा उसके वफादार सेवक होने के नाते नही किया प्रत्युत 
उन्होंने तो यह सिद्धात के अंतर्गत ही क्रिया । दूसरे जब्दों मे उन्होंने अपना सारा चितन 
व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही किया परंतु ऐसा हुआ कि वस्तुगत रूप 
से तथा अपनी सचेत धारणाओ के परिप्रेक्ष्य के बाहर उनका चितन सामाजिक हित से 
जुड़ने के साय-साथ, जैसा कि वास्तव में हुआ, विशिष्ट दलो व वर्मों के हितों से भी जुड़ 
मया । विचारणीय विषय तो यह है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और लेखकों का 
चितन और उनकी गतिविधि का सुस्पष्ट रूप से अध्ययन और विश्लेषण किया जाना 
चाहिए जिसमे कि यह देखा जा सके कि वे किसका प्रतिनिधित्व करना चाहते थे और 
और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह किसी राजने तिक नेता का अथवा व्यवहा रशील 
बुद्धिजीवी का प्रथम क्रिसी एक वर्ग अथवा जाति-विशेष से उद्भव मानना और फिर 
उस पर इस झथवा उस वर्ग अयवा जाति-विशेष का होने का ठप्पा लगाना यांच्रिक 
भौतिकवाद के बचकाना प्रयोग (समाज शास्त्रीय दृष्टि से भी) के अतिरिक्त और कुछ 
भी नहों। वास्तव में प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी नेता अपने आप में कोई एक वर्ग नहीं 
थे। उनके आथिक विचार और नीतियो की प्रतिक्रिया का स्तर तथा अन्यान्य स्तर विचारक 
के थे न कि किसी सकुचित निजी स्वार्थों वाले शिक्षित समुदाय के । 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ का आर्थिक दृष्टिकोण मूलतः पूजीवादी था। आथिक 
जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र मे उन्होंने पजीवाद के विकास की सामान्यतया और औद्यो- 
गिक पूजीपतियों के हितो की विशेषतया वकालत की । परंतु यदि कभी-कभी ऐसा लगता 
है कि भारतीय नेताओं ने औद्योगिक पूजीपतियों पर आवश्यकता से कुछ अधिक ध्यान 
दिया तो यह'इमलिए नहीं हुआ कि उनका दृष्टिक्रोण इस वर्ग-विशेष के मिहित स्वार्थों 
तक ही सीमित था। वास्तविकता यह थी कि उनका यह विश्वास था कि आशिक क्षेत्र मे 
देश के पुनरुद्धार का एकमात्र उपाय पूजीवादी प्रणाली पर औद्योगिक विकास था । अथवा, 
दूसरे शब्दों में उस समय वस्तुगत रूप से औद्योगिक पूजीपतियों का हित ही राष्ट्र के 
प्रमुख हित के साथ मेल खाता था। वे पूजीपतियों के समर्थक थे क्योकि उनका विदवास 
था कि अपने भाषणों और लेखों में जिस द्रत मौद्योगीकरण की वे रट लगाते आ रहे थे, 
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उसे यही वर्ग कार्य रूप दे सकता था। वे केवल औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग का केवल इस 
रूप में प्रतिनिधित्व करते थे कि उनका आर्थिक चितन और कार्यक्रम पूंजीपतियों के पथ 
पर व्यवहार में आने वाले औद्योगीकरण की सीमा के वाहर जा ही नही पाता था । 

इस संदर्म मे यह बात स्मरणीय है कि 9वी शताब्दी के अंतिम चरण मे भारतीय 
पूजीपति वर्ग, औद्योगिक और व्यापारिक, मृलत: सरकार-समर्थक था और उसने पनपते 
राष्ट्रवादी आंदोलन को सक्रिय समर्थन नही दिया, कांग्रस के प्रत्येक अधिवेशन में कोश 
की कमी के रोने-चिल्लाने के अभिलेख का अध्ययन यह मानने को विवश करता है। मुख्य 
वाणिज्य और उद्योग प्रारंभिक राष्ट्रवादिगों को वित्तीय सहायता के रूप सें एक पाई तक 
नही देते थे। दादाभाई नौरोजी, ए० ओ० हा म और विलियम वेडरबन ने इंग्लंड मे 
काम करते समय अपना निजी घन लगाया। सक्रिय रूप से भारत समर्थक ग्र॑ंग्रेज लोक 
नेता विलियम डिगबी को अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे भारतीय राजकुमारों 
के निजी हितों के इंग्लेड में प्रतिनिधित्व करने का काम करना पडा | जस्टिस रानाडे, 
ए० एम० बोस, एल० एम० घोष, पी० एम>० मेहता,० ठडी० ई७ वाचा, लाजपतराय, 
मदन मोहन मालवीय और अन्यान्य को अपनी व्यावसायिक आय पर जीवन निर्वाह करना 
पडा। लोकमान्य तिलक कानून के प्राइवेट छात्रों के जिए खोले गए ट्यूशन के कालेज 
से अपनी आजीविका चलाते थे जी ० के० गोखले दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रुप 
में थोड़ा-सा ही वेतन पाते थे। सुरेद्रनाथ बनर्जी एक प्राइवेट कालेज चलाते थे। 
जी० सुब्रह्मण्य और विपिनचन्द्र पाल पत्रकार के रूप में काम करते थे। पाल महोदय को 
को तो तुच्छ वेतन मिलता था । इस युग में राष्ट्रवादी पत्रकार सच्च अर्थों में बह व्यक्ति 
होता था, जो मामूली से वेतन पर और प्राय. भूखे पेट राष्ट्रीय विचारो का प्रचार करता 
रहता था | इस अवधि मे काग्रेस द्वारा इक़टठी की गई विपुल घनराशि केवल राष्ट्रीय 
विचारधारा के समर्थक महाराजा दरभंगा जेस राजकुमारों ओर बडं-बडे जमीदारो से 
ही प्राप्त हुई। बम्बई सूती कपडा उत्पादक मिलो के प्रवक्‍ताओ ने यहा तक कि ।905 मे 
भी स्वदेशी आदोलन को समथ्थन देने मे इनकार कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरात 
ही भारतीय पूजीपति वर्ग राष्ट्रवादी आदोलन का उल्लेखनीय परिमाण मे समर्थन और 
राष्ट्रवादी नेताओं तथा दलों को वित्तीय सहायता देने लगा । 

यहा हम इस तथ्य को फिर दोहराना चाहेगे कि प्रारभिक राष्ट्रवादी आदोलन एक 
ऐसा आंदोलन था जिसका संचालन गष्ट्रवादी बुद्धेजीवी, यदि आप कहना चाहे तो 
दाशनिक, कर रहे थे। उन्होंने पूजीवादी दृष्टिकोण इसलिए नही अण्नाया कि इसके पीछे 
उनके संकुचित स्वार्थ निहित थे प्रत्युत इसके पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था 
कि पूजीवादी विकास ही एक ऐसा मार्ग था कि जिस पर चलकर भारत आथधिक दृष्टि से 
विकसित और संपन्न हो सकता था। बुद्धिजीवी होने के नाते वे चालू सुस्थापित आ्िक्र 
सिद्धांत और पद्िचमी व्यवहा र के ढांचे के अंतगंत ही कार्य करते रहे परंतु इस समभ के 
साथ उन्होंने राष्ट्रीय क्रातिकारी स्थिति अपनाई जिसका स्वाभाविक परिणाम भारत में 
साम्राज्यवाद के वर्तमान ढाचे को उखाड़ फेंकना और इस रूप में देश की आथिक गति- 
हीनता को समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारतीय सरकारी अधिकारियों 
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के चितन की अपेक्षा इन नेताओं के चितन में समकालीन यथार्थता अधिक भलकती थी # 
ब्रिटिश भारतीय आथ्थिक नीतियों की अपेक्षा इन नेताओं की आर्थिक नीतियो में 
भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितो को प्रतिनिधित्व प्राप्त था । यह सत्य है कि उनका 
पूजीवादी वर्ग को भारत का आथिक कर्णधार मानने का विश्वास आर्थिक दृष्टि से उनकी 
एक बहुत बडी दुबंलता सिद्ध हुआ । यह एक ऐसा पक्ष था जिसने प्रारभिक भारतीय नेताओं 
को राजनतिक समर्थन के लिए जनता के कुछ एक उच्च और मध्यम वर्ग पर निर्भर रहने 
को विवश कर दिया । यही कारण था कि इस अवधि मे राष्ट्रीय आदोलन मे न गहराई 
झ्रा पाई और न ही जन जन में उमे व्यापक समर्थन मिला, अत वह अप्रभावी बन गया। 

समय आने पर आथिक आदोलनो ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ को राजनैतिक 
मागे पेश करने को प्रेरित किया क्योकि वे अब अनुभव करने लगे थे कि राजन॑तिक शक्ति 
प्राप्त होने पर ही आथिक नीतियो को भली प्रकार लागू किया जा सकता है। वे अब 
स्वत-त्र औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के, विकास पर पडने वाले प्रभाव की दृष्टि से ही राज- 
नेतिक प्रइनो पर विचार करने लगे | हा, उनकी राजनैतिक रिआयतो की माग उनके 
आथ्िक अभिप्राय से हटकर ही उठाई गई। उनकी प्रशासन मे सुधार और राजनैतिक 
सत्ता मे भागीदारी की मागो का एक महत्वपूर्ण कारण प्रशासन को आथिक विकास और 
लोककल्याण का एक बेहतर माधन बनाने की उच्छा थी। जैसा कि हम पहले दिखा चुके 
है कि लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आथिक प्रइन को राष्ट्रवादी नेताओं के एक बे ने अथवा 
दूसरे वर्ग ने देश की राजनैतिक दृष्टि से पराधीनता की स्थिति के साथ अथवा राजनैतिक 
स्वशासिता के साथ अथवा कम-से-कम राजनैतिक अधिकारों में भारतीयों की भागीदार 
बनने की इच्छा के साथ जोड दिया ।?! अत में बहुत सारे राष्ट्रीय नेशा इस निष्कर्ष को 
निकालने पर विवश हो गए कि क्योकि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन केवल शोषण के कार्य 
की पूर्ति का साधन था, अत देश तभी आशिक दृष्टि से विकसित हो सकता है जब 
विशुद्ध ब्रिटिश शासन का स्थान एक ऐसी राजन॑तिक व्यवस्था ले जिसमे भारतीय 
महत्वपूर्ण और प्रभावी मूमिका निभाए। 

हमारे अध्ययन के अतगंत अवधि में यदि राष्ट्रवादी नेताओ के पास राजनैतिक 
अथवा आर्थिक लाभों के रूप मे दिखाने के लिए कुछ नही था तो इसका कारण कदाचित्‌ 
उनके राजनैतिक कार्य और झादालन का एक अपना ही ढंग था। इस अवधि मे राष्ट्र- 
वादी गतिविधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष, विरल अपवादों को छोड़कर, लोकप्रिय आदोलनो 
और गतिविधियो तथा राज़नतिक सधर्षों का अभाव था, जिनके बिना प्रस्तावों, स्मरण- 
पत्रों, समाचार-पत्रों के सपादकीयो और लेखों का कोई राजनीतिक प्रभाव ही नही पड 
सकता था। आशथिक प्रदनों की गहरी और यहा तक कि बुद्धि मत्ता पूर्ण जानकारी के बाव- 
जूद भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत सरकार की नीतियों को प्रभाधित करने में यदि 
सफल नही हो पाए अथवा राष्ट्रवादी आदोलन को विशेष शक्ति नही दे पाए तो इसका 
कारण उनकी आथिक नीतियों और मागों के पीछे जनता के आदोलन और संघर्ष का 
अभाव था। उनकी असफलता इस दोहरे विश्वास को न तोड़ ने भे निहित थी कि ब्रिटिश 
राज्य भ्रपराजेय है ओर पृजीवादी उत्पादन दौली एकमात्र संभव उपाय है। ब्रिटिश सत्ता 
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की पूर्ण शक्ति को चुनौती देने का आत्म विश्वास और सामयथ्यं जुटाने में उन्हें दशाब्दियां 
लग गईं । उस समय तक वे ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में सुधार की बात कहते थे जिससे 
कि उसमे भारतीय आथिक विक्रास का एक अच्छा साधन बनाया जा सके । उन्होंने ब्रिटिश 
शासकों की खूशामद की, उन पर प्रभाव डालने की चेष्टा की परंतु उखाड-फेंकने की 
नही सोची । भारतीय नेता इसके अतिरिक्त स्वयं अपने और विशाल जनता के बीच की 
गहराई खाई को पाट नही सके अथवा जनता के विशाल समुदाय को राजनैतिक गति- 
विधि में अपना सक्रिय साथी नही बना सके । परंतु उनके पास मनुष्य के मन का अध्ययन 
करने की प्रतिभा थी। अतएव उनकी ठोस उपलब्धियों के अभाव का कारण सही आर्थिक 
जानकारी का अभाव और नीतियां न होकर राजनैतिक जन समर्थन का अभाव ही था । 
यह स॒काया जा सकता है कि यह वस्तुत: राजनंतिक जन समर्थन था न कि अपेक्षाकृत" 
अच्छी आर्थिक जानकारी अथवा नीतिया अथवा उनकी वकालत थी, जो इस अब्ययन के 
अंतर्गत बाद के समय के भारतीय राष्ट्रीय आदोलन को हमारे अध्ययन के अतगगंत-अवधि 
के आदोलन से भिन्‍न करता है। इस प्रारंभिक काल मे ही ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक 
परिधि की राष्ट्रवादी आलोचना की प्रमुख रूपरेखा का भली प्रकार और वैज्ञानिक ढग 
से निधि तर किया गया। परवर्ती राष्ट्रवादियों को तो इस पर बहुत निर्मर करना पडा | 
निस्संदेह उन्होने पुराने आथिक सत्यो और तकोँ का व्यापक परिमाण मे प्रचार किया । 
उन्होने पुराने सत्यों मे राजनेतिक जीवन फूंका परतु फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
वे इनसे आगे नहीं बढ पाए । 

महत्वपूर्ण विषय यह है कि उन्होने मुख्य आर्थिक प्रश्नों को इस ढंग से पेश किया कि 
उससे ब्रिटेन और भारत के आर्थिक हितो के मध्य सधर्ष उजागर हो गया । उन्होने इस 
तथ्य का निर्देश किया कि भारतीय यथार्थता का सर्वाधक महत्वपूर्ण राजनतिक और 
आर्थिक पक्ष यह था कि भारत आथिक शोषण के लिए विदेशी शक्ति द्वारा शासित क्या 
जा रहा था | उनके अनुसार भारतीय अर्थंव्यवस्था का इग्लेड तथा यूरोपीय राष्ट्रो की 
अर्थव्यवस्था से भिन्‍न पक्ष सक्षेपत्र यह था कि इस देश की अर्थव्यवरथा और वित्त विदेशी 
शक्ति द्वारा नियंत्रित है। उन्‍होने आधथिक समस्या के समाधान के लिए स्पष्टत ऐसे 
सुभाव दिए, जिन्हे ब्रिटिश सरकार कभी स्वीकार नही कर सकती थी, इस रूप मे उन्होने 
इस तथ्य को सामने रखा कि राष्ट्रीय आथिक मागो की पूति के लिए तथा नोतिप्रो को 
लागू करने के लिए राजनंतिक स्वायत्तता आवश्यक थी । उन्होने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी जिसमे शासक और शासित के बीच टकराव इस प्रकार से बढता गया कि राज- 
नैतिक सत्ता अथवा स्वतंत्रता के लिए सघर्ष अनिवायं हो गया। एक बार विदेशी शासको 
और राष्ट्रवादी आंदोलन कर्नाओं के बीच जब विवाद के मुख्य विषय इम रूप मे प्रस्तुत 
किए गए, जब एक बार भारत व ब्रिटिश शासन ने बीच अंतविरोध स्पष्ट हो गया तो 
सही रणनीति अपनाना तो समय की बात ही रह गई । वास्तविक राजनैतिक संघर्ष बाद 
में आा सकता था और आया। शक्तियों और रणनीति को समभने की गलतियों को 
प्रमुख संबंधित विषयों के संदर्भ में ठीक किया जा सकता था। 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस बुग के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं की राज- 
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नैतिक भ्रतिविधि जनता को सावधानी के साथ राजनैतिक शिक्षण देने तथा उन्हें आधु- 
निक राजनैतिक और राष्ट्रवादी चितन तथा गतिविधि के योग्य बनाने के ही उद्देश्य को 
लिए हुए थी। भारतीय नेता यह भली प्रकार समभते थे कि उनका कार्य भावी राजनैतिक 
संघर्ष के लिए भूमिका तैयार करने का ही था। उदाहणार्थ डी० ई० वाचा को 2 जनवरी 
905 को लिखे एक पत्र में दादा भाई नौरोजी ने लिखा--- 

कांग्रेस ने पनपती पीढी के मन मे स्वयं अपनी मंदगति और अप्रगतिशीलता के 
विरुद्ध असंतोष और अधेयं के जो भाव उत्पन्न किए हैं, वह अपने आप में एक उपलब्धि 
है। यह उसका अपना ही बिकास और प्रगति है'* कार्य अपेक्षित क्रांति को सिरे चढ़ाना 
है, भले ही कह हिसापूर्ण हो अथवा शातिपूृर्ण, क्रांति के स्वरूप का निर्धारण ब्रिटिश 
सरकार और ब्रिटिश जन॑ता की बुद्धिमत्ता या मूंता पर निर्मर रहेगा ।?३ 

इस युग के नेताओं की उपलब्धिया बहुत हैं। हां, इसके लिए तात्कालिक लाभों को 
सफलता का मापदंड नहीं बनाना होगा। उन्होंने भारत की जनता को सामान्य आथिक 
हितों के प्रति जागरुक किया । उन्होने भारतीयों को सामान्य शछ्षात्र्‌ से परिचित 
कराया और इस प्रकार एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को सुदुढ बनाने मे सहायता 
की । उन्होंने जनता को अपनी आ्थिक दुदंशा और अपमानित स्थिति से तथा उसमे 
सुधार की संभावना से परिचित कराया। उन्होंने अस्पष्ट आथिक आकाक्षाओ को एक 
सुस्पष्ट राष्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आर्थिक विकास के विचारों का प्रचार किया । 
उन्होने लोगों के मन मे राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करने की लालसा उत्पन्न की और इसके 
लिए उनके सामने आथिक विकास का सुनियोजित कायं क्रम प्रस्तुत किया तथा आर्थिक 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग की आथिक और राजनैतिक बाधाओं को और उन पर 
विजय पाने के उपायों का निर्देश किया। इन महान कार्यों को पूरा करने में दोनो, मृदू 
प्रवृति और उम्रवाद्री, नेताओं ने समान रूप से ही योगदान दिया । दोनों ने ही आथिक 
विश्लेषण की उच्च स्तर की क्षमता और रराष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया | हमारा यह 
निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि इतनी असफलताओं के बावजूद उन्होने राष्ट्रीय 
आदोलन के क्किस के लिए सुदुढ़ आधारशिला रखी । इस प्रकार वे आधुनिक भारत के 
निर्माताओं में गौरवमय स्थान रखते हैं। उस युग के नेताओं मे से ही एक के निम्नलिखित 
वक्तव्य से बढ़कर कदाचित्‌ इस युग के महापुरुषों के कार्यों का अधिक उत्तम मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता है : 

हमेयह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की प्रगति की उस स्थिति में हैं, जहां हमारी 

उपलब्धियों का छोटा दिखाई देना स्वाभाविक है तथा हमारे लिए बारबार दुख- 

आयक असफलता का मुंह देखना भी स्वाभाविक है। इस संभर्ष में यही हमारी 

नियति है। हम जब सौंपे गए कार्य को निभा चुकते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व 

समाप्त हो जाता है। अब आगे का कार्य देश की भावी पीढ़ी को दिया जाना 

'चाहिए ताकि वे सफलतापूववंक देश की सेवा कर सकें । हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों 

को प्रमुल रूप से अपनी असफलताओं के साथ ही अपने देश की सेवा करने में संतुष्ट 

होना चाहिए । यह कहना कितना ही कठित क्‍यों न हो, हमारी इन असफलताओं 
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से भावी पीढ़ी को वह शक्ति मिलेगी जिससे वह महान लक्ष्यों को प्राप्त कर 
सकेगी ।?* 


संदर्भ 


. 


2 


उद्दहरण के रूर में देखिए, नौरोजी, एत्ेज, पृ० 26-7, और रानाडे, एसेज, पृ० 23, 65-6, 
8-9 

उदाहरणार्थ देखिए, नौरोजी, एसेज, पृ० 37, 3-5, "दि एक्सीजेंसीस आफ प्रोग्रेस इन 
इंडिया, जे० पी० एस० एस० अप्रैल 893 (खड 9७ सद्या 4) पृ० 5-6 

यहा तक कि 904 में विस सदस्य एडवर्ड ला ने उस समय के नेताओ में सर्वाधिक मृदुभाषी 
जी० के० गोखले की सतत झालोचना के विरुद्ध उत्तेजित होकर इस प्रकार से चीखे चिल्लाए 
की : 'जब वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो वह कदाचित अचेतन रूप से हैं, वे 
ग्ादतन विलाप करने वाले की भूमिका और आचरण करने लगते हैं सरकार के दोषो पर उनका 
शोक और रुदन इतना अधिक करुणापूर्ण होता है मानो उन्होने लबे अभ्यास ओर प्रशिक्षण द्वारा 
ऐा ६ «५५ है (एल ० सी० पी० 904 खड | ॥]] पृ० 542) 

उदाहरणा्, दादा भाई नोरोजी ने लिश्वा 'हमे बार बार यह याद दिलाना सर्वेथा निरर्थंक और 
ओछापन है कि ब्रिटिश राज्य ने अराजक्ता के बाद व्यवस्था ला दी है इसे देश के अनुवर्ती दोषों 
का तथा देश के भोतिक और नंतिक दिवालियेपन का स्थाई बहाना नहीं बनाया जा सकता 
आज के भारतीयों ने वह अराजकता न देखी है और न ही वह उसका अनुभव करते हैं भले ही 
वे उसे समभते हैं और व्यवस्था लाने के लिए आभार भी प्रकट करते हैं परतु साथ ही वर्तमान 
में वे निकासी, दुगंति, ओर विनाश ही देख रहे हैं तथा उस पर विलाप कर रहे हैं (पावर्टी, 
पृ० 29) इसी प्रकार आर० सो० दत्त ने लिखा : 'ब्रिटिश शासन ने शाति अवश्य स्थापित की 
है परतु ब्रिटिश प्रशासन ने भारत मे राष्ट्रीय सपदा के श्नोतो को उन्नत अथवा विस्तृत नहीं 
किया है (ई० एच० |] पृ० शत) भोर केसरी ने अपने 3] मार्च 903 के भ्रक मे लिखा : 
भारतीयों में एकता और समानता है परतु यह उसी प्रकार की एकता और समानता है जिस 
प्रकार की समानता एक स्वामी के सेवको मे पाई जाती है अथवा एक गड़रिए की भंडो के 
समुदाय मे पाई जाती है हमारे शासक हमे उत्त रदायी कार्य सौंपने को अथवा व्यापार और 
उद्योग मे हमे साकीदार बनाने को तेयार नही (आर० एन० पी० बब, 4 अप्रैल 903), और 
देखिए प्रमाण के लिए, दोरोजी, पावर्टी, १० 209-2, 2248 579, 652-3, मसानी : 
पुर्बोडत, पृ० 443, 447 पर उद्घुत, सी० पी० ए०, पृ० 22 पर, बगाली, 0 मई 884, 

मराठा के 6 थून 886 के धंक में ए० एल० राय का लेख; एल० एम० थोष, सो ० पी० ए०, 
पुृ० 762; आर० एन० मुधघोसकर, इंडियन पालिटिक्स, पृ० 37; जी० एस० अग्यर, ई० ए०, 
बपु० 330. 


. बह पर्याप्त रोचक तथ्य है कि समझौता पसंद नेताओं ने ही नहीं प्रत्युत अमृत बाजार पत्रिका 


और बी० जी० तिलक ने भी भारत के उद्देश्य के लिए ब्रिटिश जनता और संसद का हृदय 
जीतने की आवश्यकता अनुभव को. उदाहरण के सिए देखिए, ए० बो० पी० 8 अक्तुबर 874, 
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26 अप्रैल 883; तिलक, रिप० आई० एन० सी० 904 पु० 50-!, और प्रप्तन ऐंड भागवत, 
पूर्वोद्दत, पु० 80. 

6. यहां यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्‍न नेताओं ने यह धारणा को विभिन्‍न अवसरों पर 
और विभिन्‍न प्रश्नों के संबंध में अपनाई. उदाहरण के लिए आर० सी० दत्त के लिए संक्रमण 
]897-90] की थोड़ी सी अवधि में अर्थात 'इंग्लेंड और इडिया' भ्रथ के तथा इकोना मिक हिस्टरी 
आफ इडिया के प्रथम खंड के वर्षों की मध्यावधि मे आया. 

7. नौरोजो, बावर्टी, पृू० ४, ५१, 2, 2!4, स्पीचेज, पु० 42, 227-8, 276-8, 328, 396, ॥9 
जनवरी 898 के स्टेट्सम॑न में, 7 अगस्त 903 के “इंडिया' में पृ० 67; जोशी, पूर्वोद्धृत, पु० 
674-7; राय, पावर्टी, पृ० 37-9; पी० मेहता, स्पोचेज, पृ० 85; जी० एस० अय्यर, ई० ए० 
शीर्षक (प्रथम)पृ०तथा १प०6-7, 23-5, 239, 329. ईस्ट ऐड वेस्ट, 4903 (खड ])१० 888; 
दत्त, ई० एच० | पृ० ४ ई० एच० वा पु० | ५ (वस्तुतः उनके “इकोनामिक हिस्टरी” 
ग्रं के दोनों खंडों में यह भावना अन्त:प्रविष्ट है); प्रधान ऐंड भागवत; पूर्वोद्धत, पु० 72 पर 
तिलक; एल० एम० घोष, सी० पी० ए०, पृ० 76; गोखले, स्पीचज, १० ]084, 56-7; 
30 मई और 6 जून 886 के मराठा में ए० एल० राय का लेख समाचारपत्रो के लिए देखिए, 
हितेच्छु, 25 मार्च (आर० एन० पी० बब, 3 अप्रैल 880); ए० वी० पी० 9 बकतू ० 882, 
4 जून 883, 7 अक्तू ० 886, ।2 फर० 892, 20 मई 896; मराठा, 2] दिस ० 884, 
30 दिम० ]894, 30 अक्तू ० 904; आनंद बाजार पत्रिका, 3। मार्च (आर० एन० पी० बंग०, 
5 अप्रैल 884); नवविभाकर, 2 अप्रैल (वही, 26 अप्रैल 884); साधारणी, 5 जून 
(वही, 2! जून ]884); समय, 30 नव० (वही, 5 दिस० 885) ; शमसुल अखबार, 2 अप्रैल 
(आर० एन० पी० एम०, अप्रैल 886); खसमुल अखबार, 47 जून (वही, जून 886) ; 
धूमनेतु, 20 मई (आर० एन० पी० बंग०, 28 मई 887); बंगबासी, 30 जून (वही, 7 
जुलाई 888) ; ।4 जून (वही, 2। जून 890); तोहफा ए-हिंदू, 73 अगस्त, (आर० एन० 
पी० एन०, 9 अगस्त 89); हितकारी-तिथिरहित (आर० एन० पी० बंग०, |7 दिस० 
892) ; बगवासी, ! सित० (वही, 8 सित० 884); पूना वैभव, 5 मार्च (आर० एन० 
पी० बंब, 2! मां 896); जमी उल उलुम, ]4 अप्रैल (अर० एन० पी० एन०, 2 अप्रैल 
896); इदु प्रकाश, 8 अगस्त (आर० एन० पी० वंग०, ।8 अगस्त 898 बंगाली, 9 अप्रैल 
4900; केसरी, तारीख नहीं है (आर० एन० पी० वब० 8 जन ० 902); इडियन पीपुल 
27 फर० 903; हिंदू, 3 अक्त्‌ू० 903; हिंद विजय 8 फर० (आर० एन० पी० बंब ] 
फर० 905). 

8. उदाहरणार्थ, अदुणोदय, 45 मई (आर० एन० पी० बब, 2] मई 88); ए० बी० पी०, 9 
अक्तू ० 882, 3 फरवरी 894; सोम प्रकाश, 2] अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 26 
अगस्त 882) ; हिंदी प्रदीप, जनवरी-फरवरी (आर० एन० पी० एन०, 8 जून 90|); सी ० 
वाई० चितामणि, 'एच० आर०' में, फरवरी 903, पृ० 233. 

9. ए० भो० हा,म, 'ए स्पीच आन दि इडियन नेशनल काग्रेस ऐंड इट्स बोरिजिस, एम्स, ऐंड 
ओन्‍्जैक्ट्स' 30 अप्रैल 888 को इलाहाबाद की जनसभा में दिया मया भाषण, पृ० 6. 

0. ऊिरोजशाह मेहता ने इस धारणा को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने राष्ट्रवादी आंदौलन 
को ब्रिटिश शासन के बनिया वाले भाग से अधिक परिध्कृत बनाने का एक प्रयास बताया. 


(स्पीचेज, १० 483). 
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903 में कांग्रेस के अध्यक्ष लालमोहन थोष ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से निम्नलिखित रुप में 
प्रस्तुत किया : 'हमें क्या यह नहों पूछना चाहिए कि कया हम उस नीति पर विश्वास करें जिसने 
बहुत वर्षों पूर्व हमारे स्वदेशी उद्योगों की हत्या कर दी है, अभी कल की ही बात है जिसने 
बिना किसी प्रकार का संकोच किए उदार प्रसाशन के प्रंतगंत हमारे सूती उत्पानों पर भारी 
उत्पादन कर लगा दिए हैं, जो निरंतर 200 लाख पौंड की सोमा तक प्रति वर्ष हमारे राष्ट्रीय 
संसाधनों की निकासी कर रही है ओर जो हमारी कृषक जनता तथा कृषि उत्पादनों पर भारी 
कर थोप कर अतीत में सर्वंधा अज्ञात विषम अकालों की तीव्रता ब्यापकता और निरंतरता में 
यद्धि कर रही है ? क्‍या हम विश्वास करें कि इन परिणामों को लाने के लिए उत्तरदायी विविध 
प्रशासनिक कृत्य ब्रिटिश राज्य के लोकोपकारी स्वरूप से ही सीधे प्रेरित थे ? (सी० पी० ए०, 
मे पु० 743 पर). 

ब्रिटिश दृष्टिकोण के लिए देखिए, (जा हैमिल्टन के विचार) स्टोक : पूर्वोद्धत, पृ० 300 पर. 
कर्जन, स्पीचेज [, पृ० ए] भारतीय दृष्टिकोण के लिए देखिए, नौरोजी, स्पीचेज, पृ० ।23, 
332. एसेज, प० 3३6, पावर्टी, पृ० 2।6 सी० पी० ए०, पृ० 8। पर; आर० वो० घोष, 
स्पीचेज, पृ० 52; ए० एम० बोस०, सी० पी० ए०, १० 436, “दि ब्रोकेन प्लेज ऐड इट्स 
कांसीक्वेसेज' जे० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खंड ]] संख्या-]) प्‌० 43, 46; मराठा, 
/ न१ “<, 88।; दत्त : इंग्लैंड ऐड इंडिया, पृ० 8. 

उदाहरण के रूप मे देखिए, “गोखले, स्पीचे, पृ० 079. 

उदाहरशार्थ कजंन, स्पीचेज ]] पृ० 9। और स्पीचेज [[] पृ० 98; जे» स्ट्रेची * इंडिया (903), 
प्‌ृ० 495-6; चिसनी, पूर्वोद्धत, पृ० 390, 394, 398-9. इस दृष्टिकोण के विस्तृत विवेचन के 
'लिए देखिए, स्ट्रोक्स : पूर्वोद़्त, पृ० 65 और अध्याय 4. जेम्स मिल के दृष्टिकोण के लिए देखिए, 
डिगबोी, परूरवोद्धत, पृू० 264. डफरिन के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज्य का आधार “हमारी 
सेनाए हैं जो अशिक्षित और उदासीन जनता की पराधीनता को बनाए हुए हैं और जनता के 
शेष वर्ग मे यह सावंदेशिक भावना जड़ पकड़े हुए है कि हमारे प्रशासन मे कितनी ही त्रुटियां 
क्यो न हो, वह न्यायपरायण, निष्पक्ष और लाभकारी है और इसका एकमात्र विकल्प या तो 
मुसलमानों की करता और अराजकता को वापस लाना होगा अथवा रूस की भारत पर विजय 
(डफरिन टु सेक्रेटरी आफ स्टेट, 9 जुलाई 886 'डफरिन पेपसं) इसो प्रकार 30 दिसबर 897 के 
अक में “टाइम्म' ने यह शेखो बधारी कि उनकी अपनी जाति के इतिहास में ऐसी कोई उपलब्धि 
जही जिसमे अपनी भारत सरकार की भपेक्षा ब्रिटिग जनता किसी अन्य में अधिक गय॑ का 
अनुभव करे. किसी और मे ये सभी गण, साहस, न्याय, दूरदुष्टि तथा आत्म त्याग, सर्वोत्तम रूप 
में निरंतर और गौरव के साथ दृष्टिगोचर नही हुए. **“किन्ही विशेष बातों के लिए कितनी भी' 
आलोचना क्यों न की जाए, मुख्य तथ्यो को चुनौती नहीं दी जा सकती यह सव लिखने के 
उपरांत उसने घोषणा की : “भारत में संसदीय सरकार के नियम लागू नहीं हो सकते उसने 
लिखा कि ऐसा करना अराजकता को बुलावा देना हैं भारत की जनता किसी भी रूप में 
स्वशासन के सर्वथा और पूर्णतया अयोग्य है और वे अपने देशवासियों ह्वारा शासित होना कभी 
स्वीकार नहीं करेंगे. 

]887 में जे० बी० पीसे ने डफरिन को लिखे एक पत्र में टिप्पणी की : “वास्तव में भारत के 
लोगों को ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिससे क्षुब्ध होकर वे शांति और चेन को परे फेक 
दें तथा शासकों के विरद्ध तलवार निकाल कर खड़े हो जाएं (2 अक्तूबर 887, डफरिन पेससे) 


678 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


प्रारभिक राष्ट्रवादियों ह्वारा किए गए आर्थिक आंदोलन ने इस शिकायत की भावना को ही 
जन्म दिया 

6, हसाड़ें, चौथो सिरीज खंड %[,ए, 26 जनवरी 897 लगभग 534. भारत सचिव जाजें 
हैमिल्टन ने दादाभाई नौरोजी को 6 दिसवर 900 को लिखे एक पत॒ में शिकायत की : “आप 
स्वय अपने को ब्रिटिश राज्य का सच्चा समर्थक घोषित करते हैं परतु उस राज्य की व्यवस्था के 
लिए उसके साथ अविभाज्य रूप से जुडी स्थितियों और परिणामों की आप निंदा करते हैं 
(मसानी : पूर्वोद्धत, पृ० 459 पर) 30 दिसबर 897 के भ्रक में टाइम्स ने हसी प्रकार की 
भावना व्यक्त की लिखा, राष्ट्रवादी नेताओ के प्रति ब्रिटिश के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए 
देखिए, एच» एल० सिंह पृूर्वोंद्धत, अध्याय 4 तथा देखिए डब्ल्यू० एस० सितो कर, दि नेटिव 
प्रेस आफ इंडिया, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू खड ५]|, 889 पु० 62 रीस, पूर्बोद्धत, 
अध्याय 0 और पृ० 286-8 

7 उन्होने आगे कहा * “वे सद॑व ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का दम भरते हैं परतु जो प्रस्ताव 
वेपारित करते हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे इस सरकार के लिए काम करना असभव बना देना 
चाहते हैं” (पूर्वोक्त स्थल, पृ० 385 (१० 432-7 भी देखें 

88 डफरिन द्वारा 77 मई ]886 को भारत सचिव को लिखा पत्र, डफरिन पेपर्स कुछ महीनों के 
उपरात 7 अगस्त 889 को ए० ओ० हा,म को लिखें पत्र मे डफरिन ने स्पष्ट शब्दों मे कहा : 
कि वह भारतीय समाचारपत्रों की स्वतत्रता की एक सीमा निर्धारित करना चाहते हैं इस तथ्य 
को दुढ़ताधूर्वंक कहने के उपरात कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतत्न प्रेस इस आवश्यक 
उद्देश्य के लिए दिया है कि वह सरकार के कार्यों की यथयोचित आलोचना और समर्थन करे 
तथा जनता की भावनाओं और आकाक्षाओ को अभिव्यक्ति दे, उन्होने प्रेस से अपने निम्नलिखित 
दो दायित्वों के निभाने की अपील करते हुए कहा “प्रथम सरकार की आलोचना यथार्थ तथ्यो 
पर आधृत होनी चाहिए, सरकार के कल्पित अभिप्रायो अथवा अनुमान पर आश्रित घधारणाप्रो 
को लेकर किसी प्रकार की निदा कदापि उचित नही द्वितीय सरकारी नीति की किसी प्रकार 
की आलोचना क्यो न हो, ब्रिटिश प्रशासन पर इस देश में अथवा इस्लैड मे यह अभियोग नही 
लगाया जाना चाहिए कि वह यह सब कुछ द्वेषपूर्ण भावनाओ से प्रेरित होकर कर रहा है' 
(डफरिन पेपसं) 

]9 उदाहरण के रूप में दादाभाई नौरोजी ने 893 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस मे सभापतिपद से 
भाषण करते हुए इस तथ्य पर बल दिया उन्होने कहा मैं इस बात को मानता हू कि हमे यह 
पूर्णत विश्वास करना चाहिए कि हम जो भी राजनीतिक व राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करें, किसी ने 
किसी प्रकार से समाज के सभी वर्ग उनसे लाभान्वित होगे प्रत्येक वर्ग को मिलने वासे लाभ का 
रूप भिन्‍न भिन्‍न होगा हम सबके हित समान हैं जौर हम एक ही दिशा में यत्नशील हैं हम 
इकट्ठे ही डूबेंगे और इकट्ठे ही तरेंगे “यदि देश सपन्‍न है और एक को यदि जीवन के एक 
क्षेत्र में उन्‍ननति का अवसर मिलता है तो दूसरे को दूतरे क्षेत्र में मिलेगा. जैसे कि हमारे यहां 
देश में यह उवित प्रचलित है “यदि कुएं में पानो होगा तो कूड में पहुंचेना ही' यदि हमारे पास 
समृद्धि का कुआ है तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग से सकेगा परंतु यदि क॒आ ही सूखा है 
तो हम सबको बिल्कुल प्यासा रहने पर विवश होना पड़ेगा (इन सी० पी० ए०, पृ० 80.- 
पर). और देखिए, जोशी, पूर्वोदृत, प० 748-0; आर० एम० सबानी, सी० पी० ए०, पृ० 309. 

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि 920 और 940 के बीच की अवधि के दौरान अधिक प्रवलता के 
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साथ सक्रिय आदोलन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा ग्रहण की गई भूमि लगानों को 
कम करने की माग ही कृषि सबधी एकमात्न माग थी 936 तक ऊचे लगान से किसानो के 
सरक्षण के प्रश्न को अलग अलग निजी तौर पर काग्रेसियों के प्रयत्नो पर ही छोड़ रखा था. 
।936 मे कांग्रेस ने पहली बार काश्तकारी पद्धति और भूमि लगान पद्धति मे मौलिक परिवतंन 
की माग की. उन्होने क्रषि सबधी करों और लगानो में छूट देकर छोटं किसानो की तत्काल 
सहायता करने की पहली बार ही माग की (इडियन नेशनल काग्रेस, रिजाल्यूशस आन इकोनामिक 
पालिसी ऐड प्रोग्राम, 924-54, नई दिल्ली, 954 प्‌ृ० 3-3) गाधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह 
सूत्रो मे कृषि सबधी एकमात्र माग थी, सविनय अवज्ञा आदोलन समाप्त करने के मूल्य के रूप 
में किसानो को भूमि लगान में कटौती के रूप में राहत (वी० पट्टाभि सीतारम॑या . दि हिस्टरी 
आफ इडियन नेशनल काग्रेस 885-935 मद्रास 935, पृ० 69) 

यह पर्याप्त रोचक है कि आर० सी० दत्त ने कम से कम एक भारतीय को वायसराय की 
कार्यकारिणी परिषद मे सम्मिलित करने का तथा उसे भूमि लगान, उद्योग और कृषि विभाग 
सोपने का अनुरोध क्या (सी० पी० ए०, प्‌ ० 497-8 ) 

इडियन पीपुल, 27 फरवरी 903 अन्यान्य सदर्भों के लिए देखिए, पीछे प० 7 पर पार्दटिप्पणी 
स० 79 

मसानी पूर्वोद्धू त, पृ० 44| पर इसी प्रकार पूना सावंजनिक सभा द्वारा बडी मेहनत से तैयार 
किए गए ज्ञापन पर सरकार को दो पकितयो के उत्तर पर गोखले ने निराशा प्रकट की तो 
जस्टिम रानाडे ने समभझाते हुए कहा आप अपने देश वे इतिहास में अपने स्थान को क्यो नही 
समभते ये ज्ञापन नाममात्र के लिए सरकार को दिए जाते हैं, वस्तुत ये जनता को सबोधित है 
ताकि वे यह समझ सके कि इन मामलों में उन्हे कया विचार करना है किसी प्रकार के सफल 
परिणामों की अपेक्षा किए बिता ही इस काये को वर्षों तक चलाना चाहिए क्योकि इस देश में 
इस प्रकार की राजनीति स्वंथा एक नई वस्तु है गोखले, स्पीवेज, पु० 929 पर) . 

गोखले, स्पीचेज, १० 3, 


ग्रंथसूची 


नोट : संक्षेप की दृष्टि से केवल ग्रंथ मे उद्धत स्रोतों का ही उल्लेख किया जा रहा है । 
पुस्तक मे प्रयुक्त सक्षिप्त शीर्षक प्रत्येक शब्द के पूरे शीर्षको के पश्चात कोष्ठक 
में दे दिए गए है 


प्राथमिक स्रोत 
(क) पुस्तक 


ऐबस्ट्रेव्ट्स आफ दि प्रोसीउिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनेंर जनरल आफ इड़िया, 
कानून और विनिमयों की रचना के उद्देश्य से सकलित (वाधविक) ]877-905 
(एल ० सी० पी० ) 

बनर्जी सुरेंद्रनाथ, स्पीचेज, खड -5, कलकत्ता, 880, 885, 890, 894, 996 
(स्पीचेज | आदि) स्पीचेज ऐड राइटिग्ज (जी० ए० नारायण ऐंड कंपनी मद्रास 
द्वारा तिथि निर्देश के बिना प्रकाशित) (एस० ऐंड इब्ल्यू ) . 

बंगाल नेशनल चेंबस आफ कामसे रिपोर्ट (वापिक) 887-9], 894-]905 भरूचा, 
एस० बी०, स्पीचेज आफ इडियन एकोनामिक्स, (बबई तिथि रहित) 

बबई मिल ओनसं एसोसिएशन की रिपोर्ट (वाषिक) 885-6, 886-7, चदावरकर 
एन० जी०, स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज क॑किनी द्वारा संपादित एल० वी० बंबई 9. 

कर्जन लार्ड (केडोलस्टोन) स्पीचेज, खड ]-4 कलकत्ता, 900, 902, 904, ।906 
(स्पीचेज | आदि) 

देसाई, अंवालाल शेखरलाल, स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज (बंबई 798) भारत सचिव द्वारा 
तथा भारत सचिव को किए गए संप्रेषण, 875-905. 

डफरिन, मारकिस आफ, ऐंड आवा, स्पीचेज (कलकत्ता 889) . 

डफरिन पेपर्स माइक्रोफिल्म प्रतिलिपियां, के (नेशनल आकंइब्ज आफ इंडिया, नई 
दिल्ली) . 
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दत्त, आर० सी०; दि पैजटरी आफ बंगाल 874. इंग्लेंड ऐंड इंडिया, (लंदन 
897) . 

सर फिलिप फ्रांसिस मिनिट्स आन दि सबजेक्ट आफ ए परमरनेंट सैटलमैंट फार बंगाल, 
बिहार ऐंड ओरिसा, आर० सी० दत्त द्वारा मूमिका (कलकत्ता 90]) , फैमिस ऐंड 
लेड एसैसमैंट इन इंडिया, (लंदन 900) (फैमिस इन इंडिया), इकोनामिक 
हिस्टरी आफ इंडिया, अर्ली ब्रिटिश रूल, 956-90] मे लंदन मे प्रथम प्रकाशित 
का मुद्रित रूप (६० एच० ]) इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दि विक्टोरिया 
एज (लंदन में प्रथम प्रकाशित का छटा संस्करण) (ई० एच० ]।) स्पीचेज ऐंड पेपम 
आन इंडियन क्वेश्चंस, 897-900. (कलकत्ता )904) (स्पीचेज ]) ओपन 
लैटस ट॒ लार्ड कर्जन, (कलकत्ता 904) (ओपन लैटसे). 

एलगिन अल आफ, स्पीचेज (कलकत्ता 898) . 

ऐमिनेट इंडियंस आन इंडियन पालिटिक्स, सी० एल० पारिख द्वारा संपादित, (बबई 
]892) (ऐमिनेट इडियंस) . 

फाइनास कमेटी रिपोर्ट आफ 886. 

फाइनांशल स्टेटमैंट आफ दि गवनंमेंट आफ इंडिया (वापिक 877-905) . 

घोष, लालमोहन, स्पीचेज दो भाग (कलकत्ता 883-884 ) . 

घोष, डा० रास विहारी, (स्पीचेज एंड राइटिग्ज, तृतीय संस्करण मद्रास निधि रहित ) . 

गोखले जी० के० स्पीचेज, जी० ए०6 नाटेसन द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण (मद्रास, 
9]6) , पत्र व्यवहा र, अप्रकाशित, दि लाइब्रेरी आफ दि गोखले इंस्टीच्यूट आफ 
पोलिटिक्स ऐंड इकोयामिक्स, पूना. 

गवनंमेट आफ 5 डिया (भारत सरकार) के अधिनियम, 880-905. 

हसाड़े (संसदीय विवाद ) 880-905. 

होम (पब्लिक) डिपार्टमेट आफ गवनंमेट आफ इडिया, प्रोसिडिग्ज, 8/0-90:5. 

ह्ा,म, ए० ओ० :ए म्पीच आन टडियन नेशनल काग्रेस ऐंड इट्स ओरिजिस एम्स ऐंड 

आब्कजे ट्स, 30 अप्रैल 888 मे इलाहाबाद 4 हुई जनसभा में भाषण. 

इंडियन एसोसिएशन की रिपोर्ट (वापिक) 880-905 छिटपुट (स्ट्रे रिपोर्ट ). 

इंडियन करेसी कमेटी की रिपोर्ट, 893, (कलकत्ता 893) . 

इंडियन करेंसी कमेटी, मिनिट्स आफ एग्डिस ऐड स्ते डिक्स 893, सी-7060-2 . 

इंडियन डिबेट्स (हंसाड स) फरवरी 902. 

इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट, 883. 

इंडियन फंमिन कमीशन की रिपोर्ट, (880 लंदन ) . 

इंडियन फैमिन कमीशन की रिपोर्ट (898 कलकत्ता ) . 

इंडियन फंमिन कमीशन की रिपोर्ट ((90। कलकत्ता) . 

इंडियन लीफलैट्स (इश्तहार) इंडियाज अपील टु दि इंग्लिश इलैक्टर्स पब्लिशिड ऐंड 
डिस्ट्रीब्यूटेड आन बिहाफ आफ पिपुल आफ इंडिया बाई दि ब्रिटिश इंडिया एसो- 
सिएशन आफ कलकत्ता, दि बौबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, दि पूना सावंजनिक सभा 
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आफ मद्रास, दि सिध सभा आफ कराची, दि प्रजा हितवर्धक सभा आफ सूरत, 885. 

इंडियन नेशनल काग्रेस की रिपोर्ट (वाधिक ) 885-]904 (रिप० आई० एन० सी०). 

इंडियन नेशनल काग्रेस कंटेनिंग फुल टैक्‍्स्ट आफ प्रेसीडेंशियल ऐड्रेंस. रिप्रिट आफ 
आल दि कांग्रेस रिजाल्यूशन्ज आदि. मद्रास, तिथि निर्देश नहीं (सी० पी० ए०). 

इंडियन नेशनल काग्रेस, रिजुल्यूशन आन इकोनामिक पालिसी ऐड प्रोग्राम 924-54 
(नई दिल्‍ली 954) . 

इंडियन पालिटिक्स, (जी० ए० नटेसन, मद्रास द्वारा 898 मे प्रकाशित) 

अय्यर, जी० सुब्रह्मणय : सम इक्ोनामिक आस्पैक्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 
(मद्रास 903) (ई० ००). 

अय्यर, एस० सुत्रह्मण्य (स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज, मद्रास, तिथि रहित ) 

जोशी जी० वी० : राइटिग्ज ऐंड स्पीचेज, (पूना ।92) 

लाजपत राय : लाला लाजपत राय, दि मैन इन हिज वड्डं, (मद्रास 907) . 

लेड प्राब्लम्स इन इडिया, पेपसं बाई आर० सी० दत्त ऐड अदस, (मद्रास 902) . 

लेड रैवेन्यू पालिसी आफ इंडियन गवनंमेट, (कलकत्ता 902 ) (इन्क्‍्ल्यू डिग रिजाल्यूशन 
बाई दि गवर्नर जनरल आफ इंडिया इन कौसिल न० ! तिथि 6 जनवरी 
902) । 

ले सडोन, मारकिस आफ स्पीचेज, 888-94, 2 खड (कलकत्ता 894) . 

मालाबरी, बहराम जी० एम० : दि इडियन प्राब्लम (बबई 894) . 

मालवीय, मदनमोहन * स्पीचेज, (गणश ऐंड कपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि रहित) 

माइलिक, वी० एन० राइटिग्ज ऐड स्पीचेज (बंबई !896) . 

मेहता फिरोजगाह एम० स्पीचेज ऐड रा्टटग्ज, सी० वाई० चितामणि द्वारा सपादित, 
(इलाहाबाद 905) (स्पीचेज) सम अनपब्लिशड ऐंड लेटर स्पीचेज एड राइ- 
टिग्ज (बबई 98) . 

मारल ऐंड मैटिरि्यिल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि थर्ड डिसेनियल, जे० ए० बेंस द्वारा तंयार की 
गई, (लद॒न 894) . 

मारल ऐड मैटिरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, दि फोर्थ डिसैनियल, फ्रासिस सी० ड्ेंक द्वारा तैयार 
की गई, (लंदन 903) . 

नौरोजी, दादाभाई : एसेज, स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज, सी० एल० पारिख द्वारा संपादित, 
(बबई 887) (एसेज) पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, (लंदन 90) 
(पावर्टी) स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज, (जी० ए० नटेसन ऐंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, 
द्वितीय संस्करण, मद्रास, तिथि रहित ) (स्पीचेज). 

पाल, विपिनचंद्र, दि न्यूस्पिरिट, (कलकत्ता 907) . 

पेपसे रिलेटिंग, ट्‌ चेंजेस इन दि इंडियन करेंसी सिस्टम, (शिमला 893 ) . 

पालियामेटरी पेषतं (876-905) (पी० पी०). 

पूना सार्वजनिक सभा, भारत से संबंधित विषयों को ईस्ट इंडिया फाइनांस कमेटी के 
समक्ष रखने के लिए सूचनाएं संग्रहीत करने के लिए नियुक्त पूना सार्वजनिक सभा 
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की उपसमितियों की रिपोर्ट, पूना 873. 
प्रोसीडिग्स आफ दि कोंसिल आफ दि गवनंर आफ मद्रास, 898, 899, 902, 903. 


प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर आफ बाौंबे, 7895, 896, 899, 900, 
]90], 4905. 


प्रोसीडिंगस्स आफ दि कौंसिल आफ दि लैफ्टिन ट गवनंर आफ बंगाल, 898, 

प्रोसीडिग्स आफ दि लैजिस्लेटिव कौंसिल फार दि एन० डब्ल्यू० पी० ऐंड अवध 90।. 

प्रोसी डिस आफ दि पब्लिक मीटिंग आफ दि इंडियन करेंसी एसोसिएशन 3 जुलाई 
892. 

प्रोसीडिगज आफ दि पब्लिक मीटिंग हेलल्‍ड ऐट दि फ्रामजी कावसजी इंस्टीच्यूट अंडर दि 
आस्पीसिज आफ दि बोबे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन आन सैटरडे, 5 जुलाई 893. 
(5 जुलाई 893 को शनिवार के दिन बंबई प्रांतीय सभा द्वारा फ्रामजी कावसजी 
संस्थान में हुई जनसभा की कार्येवाही ) . 

प्रोसीडिगस्स आफ दि फस्ट नार्थ अरकाट डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस हैहडड आन 2, 22 जुलाई 
900 ऐट चित्तौड. 

पब्लिक €ग कमीशन प्रोसीडिग्ज, ।887. 7 खंड (कलकत्ता) . 

रानाडे, एम० जी० : एस्सेज आन इंडियन इकोनामिक्स (बंबई !898) (एस्सेज) दि 
मिसलेनियस राइटिंग्ज, बाइ रमाबाई रानाडे द्वारा प्रकाशित (बंबई 9]5) 'प्ली 
फार प्रोटेक्शन, इंडियन शुगर इंडस्ट्री, मई और जून 890 को टाइम्स आफ इंडिया 
में दिए गए तीन लेख जिनकी भूमिका वी ०जी० काले ने लिखी (बंबई तिथि रहित) . 

राय, प्रथ्वीशचंद्र : दि पावर्टी प्राब्लम्स इन इंडिया (कलकत्ता 895) (पावर्टी) दि 
इंडियन शुगर ड्यूटीज (कलकत्ता 899), इंडियन फैमिस, देयर काजेज ऐंड 
रेमैंडीज, (कलकत्ता 90]) (फंमिस) . 

रिजाल्यूशन आफ दि गवनेमेंट आफ इंडिया, सर्क लर नं० 96 एफ. 6-59, 9 अक्तूबर 
888, फैमिन प्राग नं ० 9, सि० 888. 

रिजाल्यूशन आफ दि गवरनेमेंट आफ इंडिया, 27 नव० ]893 (जनरल) फाइल नं० 95 
सीरियल नं० 7. 

रायल कमीशन आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्सपेंडीचर आफ इडिया, रिपोर्ट आफ 
खंड 3 और 4 पालियामेंटरी पेपर (हाउस आफ कामंस ) 900, खंड 29, सी 30 
और सी ]3। (विलबी कमीशन ) 

रणछोड़लाल छोटेलाल : लैटर्स आन दि करेंसी क्वश्चन, (अहमदाबाद, 895) . 

सेन, केशवचंद्र : लाइफ ऐंड वर्क्स आफ ब्रह्मानंद केशव, प्रेम सूंदर बसु द्वारा संकलित, 
(कलकत्ता 940) . 

सोर्स मैटिरियल फार ए हिस्टरी भ्राफ दि फ्रीडम मूवमैंट इन इंडिया, (बंबई, खंड ] 957 ) . 

तेलंग, के० टी० : फ्री ट्रेड ऐंड प्रोटेक्शन : फ्राम ऐन इंडियन प्वाइंट आफ व्यू, (बंबई 
[877) सिलेक्ट राइटिंग्ज ऐंड स्पीचेज, (बंबई 885) । 

बकील, एम ० एच० : दि करेंसी प्राब्लम इन इंडिया ऐंड सर डेविड बारबोर, दि ऐंग्लो 
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इंडियन, ऐंड दि रूपी, (बंबई [892) . 

वाचा, डी० ई० : स्पीचेज ऐंड रा्डटिग्स, (जी० ए० नटेसन ऐंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, 
प्रथम संस्करण, मद्रास, तिथिरहित) (स्पीचेज). 

वाडिया, जे० ए० : दि आटिफिशल करेंसी ऐंड दि कामर्स आफ इंडिया, बंबई, 902. 


(ख) पत्र-पत्रिकाएं 


अमृत बाजार पत्रिका, (कलकत्ता) 870-905 (ए० बी० पी०) * 
एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, (लंदन) 886-905. 
बंगाल मेगजीन, (कलकत्ता) 873-82. 
बंगाली, (कलकत्ता), ।880-905. 
ब्राह्यो पव्लिक ओपीनियन (कलकना) ।878-88. 
कलकत्ता रिव्यू. 
कनका्ड, (कलकत्ता) 887. 
डान, (कलकत्ता ) 897-]905. 
ईस्ट ऐंट वेस्ट, (बंबई) 90-905. 
हिंदू, (मद्रास) ।880-905. 
हिंदुस्तान रिव्यू ऐंड कायस्थ समाचार (899-902) तक कायस्थ समाचार नामसे 
प्रसिद्ध (इलाहाबाद) 899-]905 (एच० आर०) 
इंडिया (लंदन) 890-905. 
इंडियन पीपुल, (इलाहाबाद ) 903-04. 
इंडियन रिव्यू, (मद्रास) 90॥-905. 
इंडियन स्पेक्टेटर ऐंड वायम आफ इंडिया, बबई 890-90], (आई० एस०वी० ओ० 
आई७). 
इदु प्रकाश, (बंबई) ]883-895 (छिटपुट प्रतिया). 
जरनल आफ ईस्ट इडिथा एस।मिएणन, (लंदन) ]867-895. 
जरनल आफ दि पूना सार्वजनिक सभा क्वार्टरली (पूना) 878-897 (जे० पी० एस० 
एस०) 
जरनल आफ दि रायन स्टेटिस्टिकल मोसाइटी, 902, 9. 
मराठा, पूना 88-905. 
मुकर्जीज मंगजीन, कलकत्ता 872-876 (एम० एम०). 


+* पत्निका के तीन विभिन्‍न मंस्करणों, नगर, मुफस्सिल और विदेश का प्रयोग किया गया है. इसकी 
तिथियों में एक सावधान पाठक को मिलने वाले प्रंतर का कारण इत तथ्य से स्पष्ठ हो जाएगा. 
हमारे लिए इसके सिवाय और कोई विकल्प नही था क्योकि पत्रिका के कार्यालय में संग्रहीत 
पत्रिका के भ्रंक इसी रूप में उपलब्ध हैं. इस प्रकार सभी प्रयुक्त तिथियां कार्यालय के संग्रह के 
ही अनुरूप हैं. 
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नेटिव ओपीनियन (बंबई), 880-889 (बिखरी हुई प्रतियां). 

न्यू इंडिया, (कलकत्ता) 90-904 (बहुत सारे संस्करण अप्राप्य). 

रिपोर्ट आफ दि नेटिव प्रेस फार बौँवे (साप्ताहिक)। 870-905 (आर० एन० पी० बंब). 

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार बंगाल (साप्ताहिक) 875-905 (आर० एन० पी० 
बंग०). 

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार मद्रास (मासिक और बाद में साप्ताहिक) 875-905 
(आर० एन० पी० एम०) 

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार पंजाब, नार्थ वेस्ट प्राविसेज ऐंड अवध आदि (साप्ताहिक) 
875-888 (आर० एन० पी० पी० एन०) 

रिपोर्ट आन दि नेटिव प्रेस फार पंजाब(साप्ताहिक)।888-]905(आर ० एन० पी० पी०) 

स्टेट्समेन, हेमंत प्रसाद घोष ज द्वारा संकलित अखबार की कंटिंग. 

दि टाइम्स (लंदन) (छिटपुट प्रतियां). 

टाइम्स आफ इंडिया, !! और [8 मार्च 896. 

वायस आफ इंडिया बंबई 883-89. न्यू सिरीज, 90-904 (वी० ओ० आई०) 


गौण स्रोत 


ऐस्टे वीरा : दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया, (लंदन 949), तृतीय संस्करण, 

बेडेन पावेल, बी० एच० : ए शार्ट एकाउंट आफ दि लंड रंविन्यू ऐंड इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन 
इन ब्रिटिश इंडिया विद ए स्केच आफ दि लंड टैन्योर (आक्सफोर्ड 894). 

बागल, जे> सी० : हिस्टरी आफ दि इंडियन एमोसिएशन ।876-95]. (कलकत्ता, 
953). 

बालफोर, लेडी बी० : दि हिस्टरी आफ लार्ड लिटंस इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेशन, 876-80, 
(लंदन 899). 

बनर्जी, पी० एन० : फिस्कल पालिसी इन इंडिया (कलकत्ता 922). ए हिस्टरी आफ 
इं डियन टैक्सेशन (कलकत्ता 930). 

बैनर्जी, एस ० एन० : ए नेशन इन मेकिग, (कलकत्ता 925). 

बैरन पाल ए० ; दि पोलिटिकल इकोनामी आफ ग्रोथ, (इंडियन एडिशन, न्यू दिल्ली 


957). 

बसु, बी० डी० : दि रूइन भ्राफ इंडियन ट्रेड ऐंड इंडरट्रीज, (तृतीय संस्करण, कलकत्ता 
935). | 

भाटिया, बी ० एम० : फैमिस इन इंडिया 860-945, (बंबई 963) 


बांबवे फैक्टरी लेबर कमीशन---रिपोर्ट 885 (बबई). 
बोस, बिपिन कृष्ण : स्ट्रे थाट्स आन सम इंसीडेंट्स आफ माई लाइफ (कलकत्ता, 99). 
बुकानन, डी० एच० : दि डेवलपमेंट आफ कंपटलिस्टिक इंटरप्राइज इन इंडिया,(न्यूयार्क, 


934). 
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बुकलेंड, सी० ई० : बंगाल अंडर दि लैफ्टिनेंट गवनंर 894-898, 2 खंड (कलकत्ता, 
90॥). 

चबलानी, एच० एल० : स्टडीज इन इंडियन करेंसी ऐंड ऐक्सचेंज (बंबई 93॥). 

चमनलाल, डी० : कुली, दि स्टोरी आफ लेबर ऐंड केपी टल इन इंडिया, 2 खंड, (लाहौर 
932). 

चंद्रा, भोलानाथ : राजा दिगंबर मित्र, खंड-] द्वितीय संस्करण, 896, खंड-2 (कलकत्ता, 
906). 

चिसने, जनरल जाजं : इंडियन प।लिटी (तृतीय संस्करण, लदन 904). 

चौधरी, झ्रार० : दि इवाल्यूशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, (कलकत्ता 939). 

चितामणि, सी ० वाई० : इंडियन पालिसीज सिस दि म्यूटिनी, (इलाहाबाद 937), 
]947 का पुनः मुद्रण. 

क्लो, ए० जी० : इंडियन फैक्टरी ले जिस्लेशन, ए हिस्टोरिकल सर्वे इंडियन इंडस्ट्रीज ऐंड 
लेबर की बुलेटिन सं ० 37 (कलकत्ता 926). 

कोयाजी, जे० सी ० : दि इंडियन करंसी सिस्टम 835-926 (मद्रास 930). 

डकोस्टा, जान : फंक्ट्स ऐंड फेलिसीज रिगाडिग इरिगेशन एज ए प्रिवेंटिव आफ फैमिन 
इन इंडिया, (लंदन 878). 

दास, आर० के० : फेक्टरी लैजिस्लेशन इन इडिया. (बलिन 923) दि लेबर मूवमेट इन 
इंडिया, (बलिन 923); प्लाटेशन लेबर इन इंडिया (कलकत्ता 93]); हिस्टरी 
आफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, (कलकत्ता 93॥). 

डेविस, सी० कोलिन : दि प्राब्लम आफ दि नार्थ वेस्ट फंटियर, 890-908 (केब्रिज 
]932) . ह 

डिगबी, विलियम : 'प्रास्पेरस' ब्रिटिश इंडिया, (लंदन 90।). 

फारेस्ट. जी० डब्ल्यू० : ऐड़मिनिस्ट्रेनन आफ दि मारकिस आफ लेसडौन ऐज वायमसराय 
एंड गवनंर जनरल आफ इंडिया 888-894 (कलकत्ता 894) . 

फ्रेसर लावेट : इंडिया अडर कर्जन ऐंड भ्राफ्टर (तृतीय संस्करण, लंदन ]92). 

गाडगिल, डी० आर० : दि इंडस्ट्रियल इवाल्यूशन आफ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, (चतुर्थ 
संस्करण, कलकत्ता 948 ) . 

घोष, पी० सी० : दि डेवलपमेंट आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 892-909 (कलकत्ता 
960). 

गोपाल, एस० : दि वायसरायल्टी आफ ला्ड रिपन 880-884- (लंदन 953). 

गोपालकृष्णन, पी० के ० : ढेवलपमेंट आफ इकोनासिक आइडियाज इन इंडिया 880- 
]950, (नई दिल्ली, 959). 

गुप्ता, जे० एन० : लाइफ ऐंड वर्क आफ रोमेश चंद्र दत्त, (लंदद !9). 

हैमिल्टन, सी० जे ०: दि ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंग्लेंड ऐंड इंडिया (600-896), 
(कलकत्ता 99). 

होमले ड, जान ए।० : योपालकृष्ण गोखले, (कतकत्ता 933). 
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हा,म, ए० ओ० : हिंट्स आन ऐग्रीकल्चरल रिफार्म इन इंडिया, (कलकत्ता ] 879) 

हूटर, डब्ल्यू ० डब्ल्यू० : दि मारकिस आफ डलहोजी (आक्सफोर्ड 895) 

इंडियन इकोनामिक जनरल 953 

इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, खंड-3 908 खंड ]| 908 (आक्सफोर्ड ) 

इंडियन फैक्टरी लेबर कमीशन रिपोर्ट 890. 

इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट 98, कलकत्ता. 

इंडियन जनरल आफ इकनामिक्स, 96 

इंडियन नेशन बिल्डर्स 3 भाग (गर्णश ऐंड कंपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि निर्देश 
नही). 

जगतियानी, एच० एम० : दि रोल आफ दि स्टेट इन दि प्रोविजन आफ रेलवेज (लंदन 
924) 

जेंक्स लिलेंड हैमिल्टन : दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कंपीटल टु 875 (न्यूयार्क 927) 

काले, वी ० जी० : गोखले ऐँड इकोनामिक रिफाम्‌ स (पूना 96) 

करंदीकर, एस० एल० - लोकमान्य बालगगाघर तिलक, (पूना 957). 

कवे, डी” जी० : रानाड, दि प्राफंट आफ लिबरेटेड इंडिया, (पूना 942) 

केलाक, जेम्स . महादेव गोविंद रानाडे, (कलकत्ता 926), लंदन 

केन्स, जें० एम० : इडियन करेंसी ऐंड फाइनास (924), 9]3 के लद॒न संस्करण का 
पुन: मुद्रित संस्करण 

नौल्स, एल० सी० ए० : दि इंइस्ट्रियल ऐंड कमंशल रिवाल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिग 
दि नाइनटीथ सेंचुरी, (लंदन 927) दि इकोनामिक डेवलपमेट आफ दि ब्रिटिश 
ओवरसीज एंपायर (लदन ]928) 

कुजनेत्स, एस ० ऐंड अदर्स * इकोनामिक ग्रोथ : ब्राजील, इडिया, जापान, (इरहाम, एन० 
सी० ]955) 

किड, जे० सी० : ए हिस्टरी आफ फंक्टरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, (कलकत्ता 920) 

लोवेट, वर्नी : ए हिस्टरी आफ दि इंडियन नेशलिस्ट मूवमेट, (लंदन ]920) 

लायल, आलफ्रेड . लाइफ आफ दि मारकिस डफरिन ऐंड आवा, 2 खड (लदन 905). 

मजुमदार, बी० बी ० : हिस्टरो आफ पोलिटिकल थाट फ्राम राममोहन टु दयानद (82।- 
84), खंड-] (बंगाल, कलकत्ता 934). 

मलहोत्रा, डी० के० : हिस्टरी ऐंड प्राबल्म्स श्राफ इंडियन करंसी, 835-945 (तृतीय 
संस्करण, लाहौर 945). 

मनकर, जी ० ए० : ए स्केच आफ दि लाइफ ऐंड वक्‍्स आफ दि लेट मिस्टर जस्टिस 
एम० जी० रानाडें, 2 खंड, (बंबई 902). 

मसानी, आर० पी० : दादाभाई नौरोजी, दि ग्रांड ओल्डमेन आफ इंडिया, (लंदन 
]939) 

मजमदार, ए० सी० : इंडियन नेशनल इवाल्यूशन, (मद्रास 95) 

मार्क्स, के ० और ऐंगल्स, एफ० : आन कोलोनियलिजम, (मास्को, तिथि नहीं) 
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मेहता, एस० डी० : दि इडियन काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री, (बंबई 953). 

मिट्जलेर, लायड ए० : दि थूयोरी आफ इंटरनेशनल ट्रेड, ए सर्वे आफ काटे म्पररी इको- 
नामिकक्‍्स, हारवर्ड एस एलिस, द्वारा संपादित. (फिलाडेंल्फिया, 948). 

मिल, जान स्टुअर्ट : प्रसिपल्स आफ पोलिटिकल इकोनामी (लंदन 920). 

मिश्र बी० बी० : दि इंडियन मिडिल क्लासेज, (लंदन 96।). 

मिश्र, बी० आर० : लेड रैविन्यू पालिसी इन दि युनाइटेड प्राविसेज अंडर ब्रिटिश रूल 
(बनारस 942) 

मित्रा, ए० : सेसस आफ इंडिया 95| खंड-6 वेस्ट बगाल, सिक्किम और चंद्रनगर भाग-] 
ए रिपोर्ट (दिल्ली, 953). 

मोदी, एच० पी० : सर फिरोजशाह मेहता : ए पोलिटिकल बायोग्राफी 2 खंडो में (बंबई 
892॥ ). 

मौरिसन, थियोडर : दि इकोनामिक ट्राजीशन इन इंडिया, (लदन 96). 9! के 
सस्करण का पुन: मुद्रण 

मुकर्जी, रावाकमल : लेड प्रावलम्स आऊ इंडिया, (लंदन 933). 

मुखतार अहमद : फैक्टरी लेबर इन इंडिया, (मद्रास |930). 

मुरदोच जान : फैमिन, फैक्ट्स ऐंड फैलेसीज, (तिथि रहित). 

नियोगी, जे ० पी० : दि इवाल्यूशन आफ इंडियन इनकम टेकक्‍्स, (लंदन 929). 

पैसा फड सिल्बर जुबली नंबर (उूना 935) 

पाल, बिपिनचद्र : मिमोरीज आफ माई लाइफ ऐंड टाइम, 2 खंडों मे (कलकत्ता, 932 
और 95।). 

पालेकर, एस ० ए० : ट्रेड इन इंडिया (बंबई 944). 

प्रसाद, आई० दुर्गा: सम असपेक्ट्स आफ उंडियन फारेन ट्रेड 757-893, (लद॒न 
]932) 

पिल्लई, पी० पी० : इकोनामिक कंडीशंस इन इंडिया (लंदन |925). 

प्रधान, जी० पी० और भागवत, ए० के० : लॉकमान्य तिलक (बंबई 958 ) . 

पुणेंकर, एम ० डी० ट्रेंड यूनियनिज्म इन इंडिया, बंबई ]948. 

रामगोपाल : लोकमान्य तिलक (बंबई 956) 

राव, वी० के० आर० वी० . टेक्पशन आफ इनकम इन इंडिया (कलकत्ता ]93।); 
एन एस्मे आन इंडियाज नेशनल इनकम 925-29 (लद॒न 939). 
दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इंडिया 93।-32, (लंदन 940). 

राय, परिमल : इडियाज फारेन ट्रेइ सिस 870, (लंदन 934).. 

रीस, जे० डी० . दि रियल इंडिया (द्वितीय संस्करण, लदन 908) . 

रिकार्डो, डैविड : दि प्रिसिपल आफ पोलिटिक्स इकोनमी ऐंड टेक्सेशन. (एवरीम॑न्स 
लाइब्रेरी, लदन 943) 

रोल एरिक : ए हिस्टरी आफ इकोनामिक थाट : संशोधित संस्करण, (न्यूयार्क 947). 

राय, पावंती चरण : दि रेट क्वेश्चन इन बंगाल (कलकत्ता 883). 
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सान्याल, एन . डेवलपमैंट आफ इंडियन रेलवेज (कलकत्ता 930) 

सान्याल, रामगोपाल . ए जनरल बायोग्राफी आफ बगाल सिलिब्रिटीज, (कलकत्ता 
889 ) 

शास्त्री, शिवनाथ मेन आई हैव सीन (कलकत्ता 99 ) 

सेन, अमित . नोट्स आन दि बंगाल रिनोसिया (द्वितीय सस्करण, कलकत्ता 957) 

दाह, कै० टी० * सिक्‍्सटी इयसे आफ इंडियन फाइनास (वबई 92] ) 

शाह, के० टी० और खभात के ० जी० . वेल्थ ऐंड टेक्सेबल कैपसिटी आफ टिया (बबई 
924) 

शिलवंकर, के ० एस० . दि प्राब्लम आफ इंडिया (लद॒न 940) 

शिरास, जी० एफ० पावर्टो एड किडई इकानामिर प्राव्जस्स इन दडिया (935 तृतीय 
सस्करण ) 

सिह, हीरालाल * प्राब्नम्स ऐंड पालिसीज आफ दि त्रिटिश टन उडिया 885- ]898 (बबई 
963 ). 

सीतारमँया, बी० पडामि दि हिस्टरो आफ दि इडियन नेशनल काग्रेस 885-935 
(मद्रास )935) 

स्पियर, परसीवल इंडिया, ए माइन हिस्टरी (ऐन जावेर 96!) 

स्टेटिस्टिकल ऐब्स्ट्रेक्ट फार ब्रिटिश इडिया प्राम ।४9।-2 ८ 900-0। 

स्टोक्स, एरिक दि इग्लिश पुटिलिटेरियन ऐड उडिया (जआक्सफोर्ड 959). 

स्ट्रैची जान और स्ट्रैची ग्लिंड दि फाटनासेज ऐड पब्लिक वर्क्स आफ इंडिया फ्राम 
869 7 88॥ (>दन 7882) 

ए० गुण (सपा०) स्टडीज दस दि अगाल रिनेसा (ऊलकत्ता जादबपुर ]958) . 

तहमकर डी० बी० जोक्मान्य तिलक (लंदन 956) 

थाम्प्रसन ई० और गैरेट जी० टों० राइज ऐंड फ्लफिलमेट आफ ब्रिटिश रूल इन 
इंडिया (भंदन, 935) 

थामस, पी० जे० भश्रोथ आफ फेडरल फाइनास इन इंडिया (मद्रास 939) 

थानेर, डेनियल : इन्त्रेस्टमेट इन एंपायर (फिलाडे ल्फिया, 9-20) 

तिवारी, आर० दी० . रेलवेज इन साइने इंडिया (बबई, 94) 

वकील, सी० एन> और मुराजन एस० फे० करेगी ऐंड प्राइसेत इन इंडिया (बबई 
927). 

वकील, सी ० एन० . फाइने शियल डेवलपमट्स इन माडने इंडिया (बबई 925) 

वाडिया, पी० ए० और भर्चेट के० टी० . अवर इकानामिक प्राब्लम (द्वितीय संस्वरण 
बंबई 946) 
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अंतरदेंशीय उत्प्रवास अधिनितम, 33 

अंताप्ट्रीय व्यापार के कक्‍्लासिकी मौद्विक 
सिद्धात, 249 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 297 

अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, 608, 
60, 6!] 

अकबर, 4, 53 
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अफीम लगान, 479 
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अरुणोदय, 203, 292 

अलबरटं बिल, 398 

अवध की ताल्लुकेदारी पद्धति, 365 

अवध पंच, 39, 389, 403 

अवध रेंट ऐक्ट, 402 

अ' प श्रम और उत्पवास बिल, 34, 3]5, 
347 

आगरकर, जी ० जी ०, 29], 396 

आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन, 665 

आनंदबाजार पत्रिका, ।02, 398, 399, 
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आबकारी नीति, 475 
आयगार बी० आर, चत्रवर्ती, 457, 45७, 
आयकर, ]5, 6, 450, 453, 455, 456, 
457 458, 459, 46], 462, 472, 
+74, 669 
आयकर बिल, 456 
आयात शुल्क ]94, 496 497, 202, 
203, 204 20०7, 220, 474, 06५, 
आशिक आदोलन, 663, 672 
आविक राष्ट्रीयताबाद का युग, 665 
आशिक साम्राज्यवाद, 666 
जाय जन परूपालिनी, ॥0] 
आपदिय, 02 
इग्लिश फेक्टरी कानून, 206 
एइच्यिन एसासिएणन, 2]3 26, 309, 
3]0 3|, 395, 450, 459, 5]8, 
डटियन + रेसी एसोसिएशन 247, 265, 
इडियत कोसिल अधिनियम, 542 
टडियन टरिफ बिल, 220 
टडियन डेली मेल, 403 
हुडियन नेशनल एसासिएशैन, )0! 
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इंडियन पीपुल 9] 
ठडियन पोलिटिकल एसोसिएशन, 537 
टंडियन फंक्टरों ऐजट, 290, 292, 295, 
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डडटियन मादस ऐक्ट, 303 
इंडियन माद्स बिल, 302, 37 
हुडियन सोशल रिफार्म र, 523 
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इंपीरियल अखबार, 0| 

इपीरियल लैजिस्लेटिव कौसिल, 40, 
2]2, 2]3, 293, 443, 5]5, 537, 
540, 542, 543, 545 

ईडन एशनले, 397 

ईस्ट उडिया कपनी, 54, 93, 53, ॥93, 
205, 350, 369, 523, 575, 586, 
602 

ईस्ट उडिया एसोसिएशन, 
74] 

3ग्रवादी दल, 3 

उमग्रवादी नेता, 6!2 

उनलर पश्चिम की महलवाड़ी पद्धति, 365 

उत्तर पश्चिम प्रातीय लगान अधिनियम, 
402 

उत्पादन शुल्क, 3, 204, 205, 20. 
453, 460, 474 

उत्पादन शुल्क की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, 
2]0 

उद्योग सिद्धात, 6] 2, 63 

उन्मुक्त व्यापार, 493, ।95, 22 

उन्मुक्त व्यापार के सिद्धात, 493, 2]8 

उपराइनकारी, 4॥0, 40।, 402 

उपनिवेणवादी अथव्यवस्था, 666 

ऊचा कराधान, 6, 87, 5]8, 6], 669 

एटकिसन, फ्रेड० जे०, 7, [4 

एमिग्रेशन ऐक्ट, 3[0, 3!] 

एलनगिन, लाई 52, ]57, 63, 203 

एलोट, सर चाल्म॑, 7 

ऐंड्रयूज, सेट, !8 

औद्योगिक पूजी, 95 

औद्योगिक पूजीपति वर्ग, 306, 

औद्योगिक पूजीवाद, 288, 57] 

औद्योगिक पूजीवादी अर्थंत्यवस्था, 642 

ऑद्रोगिक संघ, 67 

आद्योगिक सम्मेलन, 67 


[96, &४73, 


अनुक्रमणिका 


कपास आयात कर, 95, ]96, 97, ]98, 
99 


693 


किसान संघ, 396 
किसान समथंक राष्ट्रवादी नेता, 40। 


कपास और चीनी पर शुल्क संबंधी सरकारी किसानों की फिजूलखर्ची, 2] 


नीति, 93 

कपास कर का पूर्ण निवर्तन, 97, 200 

कपास कर के निवर्तन का विरोध, 97, 
98 

कपास शुल्क, (94, 202, 203, 2, 
25| 

कपास शुल्क बिल, 209 

कपास सीमा शुल्क, 08, 482 

कड़का, सोराबजी, 266 

कर्जन, लाड्ड, 7, 2, 22, 5], 82, ४6, 87 
9[, 93, 94, 460, )63, 74+4, 75, 
7[6 77, 29, 3।5, 35], 360, 
३64, 364 365, 367, 368, 520, 
54 

करदाता, 454 

करनोमदार पटटेदार, 403 
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बनर्जी, के० सी०, ७१, 402 

बनर्जी, सुरद्रनाथ, 9), 5), 6१, 66 9।, 


0+4 490, 200, 206, 20॥, १602 
203, 29], 30, 305, 3।। 3१04, 
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ब्रिटिश कर नीति, 29 
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मांचेस्टर वाणिज्य सदन, 96, 99, 289 
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448 458, 46।, 473, 55, 576, 
07| 

माल्यस सिद्धात्त, 9 

मारिशस, 2]], 2]2, 2]4, 25, 26, 
9 के । 

मिल, जान स्टुअर्ट, 647 

मिश्र, के० के ०, 05, 3!, 396 

मिश्र, बी० आर०, 36] 

मिश्रित पूजी समुदाय, 6, 66 

मित्र, नवगोपाल, 99 

मित्र, राजा दिगंबर, 463 

मित्र, विश्वनाथ नारायण, 99 

मुखर्जी, आशू तोप, 459 

मुखर्जी, तारापद, 66 

मुखर्जी, प्यारे मोहन 394, 472, 474 

मुखर्जी, रगलाल, 396 

मुखर्जी, सतीशच द्र, 58, 324, 325, 326, 
4[, 47 

मुद्रा अधिनियम, 246, 254 

मुद्रा नीति, 256 

मुद्रा परिवतेन, 24], 249, 252, 256, 
257, 258 

मुरलीघर, लाला, 02, 40, 405 

मेनन, के० पी० करुणाकर, 389 

मेयो, लाड, 465 

मेहता, पी० एम ०, 40 

मेहता, फिरोजशाह, 60, 93, 208, 23, 
29], 320, 4]], 53, 5]5, 53[, 
537, 539, 68, 67 


अनुक्रमणिका 


मैकासे, 527, 606, 664 

मेंसी, डब्ह्यू ० एन०, 54 

औटे कपड़े पर कराधान का भारतीय 
लोकमत पर प्रभाव, 205 

मोदबृत, 02, 06, 58 

मोपला बिद्रोह, 389, 403 

मोरिसन, थियोडोर, 593, 597, 598 

मौरूसी हक, 394, 395, 398, 399, 400, 
402, 47 

मौरूसी हकदार किसान, 40] 

यंग बंगाल, 445 

यांत्रिक भौतिकवाद, 670 

यूरोपीय पूजीवाद, 658 

रसडन, आर० डी०, 466 

राघवाचा रो, सी ० विजय, 403 

राजस्व के स्थाई बंदोबस्त, 360 

रानाडे, महादेव गोविद, 2, 53, 54, 56, 
57, 60, 64, 66, 90, 9], 93, 94, 
95, 99, 36, 4, !58, 69, 
98, 22, 2]4, 26, 2!7, 28, 
246, 
356, 
4][, 
446, 48, 575. 595, 596, 605, 
6]2, 64, 66, 636, 637, 638, 


639, 640, 64, 642, 644, 645, 


60064, 67] 

राय, पी० सी०, 2!3, 26, 364, 368, 
390, 48, 450, 527, 576. 579. 
038 

राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, 60, 449 

राष्ट्रीय आदोलन, ], 56, 93, 20।, 


208, 209, 2, 27, 34, 37, 


36], 473, 477. 529, 572, 578, 
664, 668, 67, 672, 673 
राष्ट्रवादी समाचार पत्र, 3!, 320, 388, 


290, 304, 35, 352, 355, 
357, 359, 362, 390, 407, 
43, 44, 45, 46, 47, 


099 


399, 457, 46], 462, 605, 663 

रास्त-गोफ्तर, 99, 29], 573 

रिकाडियन सिद्धात, 354 

रिकार्डो, 638 

रिपन, लाड्ड, 96, 28, 55, 68, 97, 
200, 20, 366 

रीस, जे० डी ०, 349, 36, 67 

रेल उद्योग, 62 

रेल नीति, 6], 75 

गेल प्रवर समिति, !65 

रेलो का घातक प्रभाव, 58 

रेलों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण, 75 

रेलवे का निर्माण, 55, 52, ]54, 55, 
463, ]64, 68, 70 

रंयतवारी इलाके, 388, 39, 644 

ग्यतबारी पद्ढठेंदारी, 363, 369 

रैयतबारी पद्धति, 358, 362, 363, 366, 
369, 446 

लकायायर, 0], 02, 05, 07, 53, 
94., 98, 202, 203, 204, 205, 
294, 295, 296, 30, 304, 305 

लंदन डेली क्रानिकल, 450 

लगान, 353, 392 

लगान का स्थाई ददोबस्त, 369 

लगान मनाही आदोलन, 358 

लगान सघ, 396 

लाइसेस कर, 453, 454, 455, 457 

लाजपतराय, लाला, 66, 6[, 67! 

लायल दुर्भिक्ष आयोग, 2 

लारेंस, जान, 55 

लिटन, लाडं, 95, 96, 26] 

लेड रवेन्यू अमेडमेट ऐक्ट, 409 

लेसडौन लाड्ड, ]9, 75, 260, 26। 

लोककमं शुल्क, 459 

लोकनाथन, पी ० एम०, 36 

लोखंडे, 296, 297 


700 


वकील, सी ० एन ०, 452 

वसु, राजनारायण, 99 

वाचा, डी० ई०, 66, 07, 08, 28, 
30, 58, 6], ]74, 204, 206, 
246, 247, 25], 254, 255, 257, 
204, 32], 322, 443, 467, 468, 
3542, 56, 548, 59, 520, 529, 
538, 543, 576, 579, 588, 589, 
592, 660, 67, 674 

वाडिया, जे० ए०, 266 

वायस आफ इंडिया, 456 

वित्ते, एम० डी०, 49 

विदेशी पूजी, ४5, 86, 87, 88, 8५, 90, 
92, 93, 56, 582, 600, 60], 
009 

विदेश व्यापार, 40, ।27, 28, 29, 
30, 38, 457, 242, 255. 667 

विदेशी सामान का बहिष्कार, 2]! 

विनायक, देवराव, 47 

विनिमय क्षतिपूरति भना, 259, 260, 26।, 
262, 263, 264 


विनिमय मे गिरावट, 243, 244, 245, 
250, 267 

विलवी कमीचझन, 7, 5।4, 56, 523, 
533, 536, 538, 540, 542, 544. 
546. 586, 58५, 590, 604, 606, 
008 

विलबी लाड्डं, 586, 587, 605, 608, 
60 

बवेंकटरमन, जी ० 403 

वेडरबने, विलियम, 536, 67! 

वेस्टलंड, जेक्स, 204, 443, 464, 469, 
54] 

दाह, के ० टी ०, 360 

संजीवनी, 02, 05, 3॥0, 3], 3[3, 


37, 458, 462, 472, 480 


भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


संरक्षित पट्टेदारी, 44 

संसदीय प्रवर समिति, $5, 57 

सखलाराम, राधव, 290 

समभोतावादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 
665 

सयानी, आर० एम ०, 7, 448 

सड़क शुल्क, 459 

सरकारी रेल नीति, 64, 65 

सहचर, ]58, 66, 70, ॥96, 20], 
456 

साधारणी, 399 

सामंती अधंदास, 45 

साहकारी पृजी, 95 

सिचाई कार्य, ।7, 72, 73, 74 

सिचाई आयोग, ]74 

सिगनल कर्मचारियों की हडताल, 38, 
349 

सिन्हा, शचीद्रनाथ, 9] 

सिलेक्ट कमेटी, 468, 574 

सीमा शुल्क, 5, 6,, 95, 204, 453, 
467, 482, 666 

सीमा शुल्क नीति, 648, 649, 663 

सुरभि पताऊका, 30] 

सूती कपड़ा उद्योग, 84 

सृदखोर, 400 

मैलिसबरी, लाई, 93, 94, 95, 96 

सोमप्रकाण, 29], 389, 39, 458, 480 

स्टुअटे, जान, 38, 20 

स्थार्ट बदोबस्त पद्धति, 350, 359, 360, 
36. 362, 363. 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 37], 39], 
392, 393, 397, 668 

स्वदेशी आदोलन, 98, 0], 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 30, 
3॥, 33, 3]7, 67] 

हंटर, मर डबन्यू ०, 7 


अनुक्रमणिका 70 


हा म, ए० ओ*०, 663, 67 हिंदुस्तानी, 39, 403, 649 

इंस्तेशिल्प उच्योगों का छास, 52 हिंदू, 90, 9, 7], 22, 248, 30, 
हॉटिगिटन, सा, 96 305, 388, 39, 353, 403, 455, 
हाडिन, साई, 55 457, 460, 462, 464, 472, 479, 
द्वाबर्ड, एम० एफ०, 83 480, 520, 53, 532 

हिववादी, 39, 303, 39, 402, 4652... हिंदू पंच, 02, 203 

हिंदुस्तान, 96 हुसैन, सज्जाद, 389 

हिंदुस्तान रिव्यू, 7, 323, 544 हैमिल्टन, जाज॑, , 2, 252, 660, 665 


भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त कागज इस पुस्तक में इस्तमाल क्या यया है. 


